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तस्तावना 

अथशास्त्र वास्तव में एक अत्यन्त: महत्वपूर्ण विषय है । अयेश्ञास्त्र से न केंबल 

देशहित के कार्यों के लिए बुद्धि परिष्कृत होती हे वरन् इतिहास एवं राजनीति के अध्ययन 

में भी इससे बड़ी सहायता मिलतो है। वरन् यह भी कहा जा सकता हे कि आज को 

राजनीति का आधार अयंज्ञास््त्र हु, अतएव अर्येशास््त्र की बारीकियों को जाने बिता. 
राजनीति का भो गम्भीर अध्ययन नहीं किया जा सकता । 

अय्थंशञास्त्र के सामान्य सिद्धांतों की अपेक्षा यंदि उसका वर्णन किसी देश के 

परिस्थिति के दृष्टिकोण से किया जाता हे तो वह उस देश के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण होता है । 

बसे किसी देश विशेष की परिस्थिति को दृष्टि में रखकर अर्थशास्त्र के सम्बन्ध सें' 
ग्रंथ लिखना अत्यन्त कठिन कार्य हे, क्योंकि इस. प्रकार की परिस्थिति प्रायः सदा ही 

बदलती रहती हुं। फिर गत महायुद्ध के समय तो भारत को आर्थिक परिस्थिति में अत्शन्त 
ऋतिकारो परिवर्तन हुए। अस्तु, यदि इस ग्रंथ की रचना युद्ध से पूर्व की जाती तो युद्ध कौल 

में अथवा उसके बाद इसका नवीन संस्करण निकालने के लिए इस को सर्वथा 

नये ढंग से लिखना पड़ता, कितु इसको लिखने की सब से अधिक आवश्यकता युद्ध- 
काल में ही प्रतीत हुई । इधर विद्वानों के अतिरिक्त विद्यार्थियों का आग्रह भी इस ग्रंथ के 
लिए बढ़ता ही जाता था। अतएव इस ग्रंथ को लिखना आरम्भ करके इसको सन् १९४४ में 

उस समय समाप्त किया गया जब द्वितीय महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों का पलड़ा अत्यन्त भारी 
हो चुका था और जमेंनी के पतन के लक्षण दिखलाई देने लगे थे। 

पहु सौभाग्य को बात हूँ कि विद्वानों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने भी इस ग्रंथ को 

हुत पसन्द किया और शीघ्य ही इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। अन्त में युद्ध समाप्त 
होने के समय सन् १९४६ में इसका दूसरा संस्करण निकाला गया, इसके पदचात 

इसका १९४८ में तृतीय, १९४९ में चतुर्थ तथा १९५१ में पांचवां संस्करण,निकाला गया। 

इसके प्रत्येक संस्करण में तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार पर्थाप्त परिवर्तेन करने पड़े। 

कितु १९५१ के बाद भारत को स्थिति में अत्यन्त शीघ्ातापूर्वक भारी परिवर्तन 

हुए। मूल्य ह्लास तथा उसके परिणामस्वरूप मारत तथा पाकिस्तान के व्यापारिक संस्बन्धों' 
में गतिरोध होने के कारग भारतोय अयेव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों पर उसका भारी प्रभाव 
पडा। उधर आर्थिक कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में पुरानों 



समस्याओं पर नवोन प्रकाश डाला गया जया अनेक सई-जई समस्याओं पर भो विद्यार 
बक्रीया गया | योजना कमोशन को पंचवर्षोंध बीजना आरब्भ हो जाने से भग्य भी अनेझ 
समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा, अलग ब लेखकों से इस गयका ४०७५ मे एटा संस्करण 

कु उ्सीस्चछटुतोय अयंधास्त्र को नवीनतम समस्याओं का सर्वाधिक नवीन 
क्ा। इस प्रकार की समब्याओं मे जमोंदारं पढ़ मलन, म| 

कृषि, कृषि पोजना, जाल मसम्ब्धों नवकत हत' 

_विधेयक्र १९५०, सड़क पातायात, राष्ट्रीफकरण, भारत शथा अः वर्टोय 
संगठन, देशमुख निर्णय, राज्यों का आधिक विलोनोकरण, नई आँधिक नो 
छास, पुनर्मूल्यन, सहयोग में नवीनतम गतियां, बेकिंग सचा 
आदि पर बिशेष रूप से प्रकाश डाला गया । 

इंग्लित संस्करण के साथ-साथ इस के हिंदी संस्करण के लिए भी बहुत सद् 
से मांग आ रहो थो। हिंद जो मश 
थ्री संरतराम जो 'विचित्र' को इसका हिंदी अनबाद लंघार करने का भार मोपा गया 
उर्सके परिणामस्वरूप यह प्रंथरत्न आपके कर-कमलछों में समपित हैं । 

आशा हुं कि अध्यापक, विद्यार्यो तथा हिंदी 
अपनावरा । 

पाठक इस प्रंथ को विशेष रूप हे 
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+स्तावना 
भारतीय अथशास्त्र का रूप और उसका कीये-द्षेत्र 

, १. भारतीय अर्थशास्त्र क्या हे ? “भारतीय अर्थशास्त्र” शब्द के उपयोग 
के विषय में अत्यधिक वाद-विवाद चला आता हैं | इस दब्द का सब से प्रथम 

रानाडइ ने अपने उन व्याख्यानों में उपयोग किया था, जो उन्होंने पूना के डेंकन 

कालिज में सन् 2८९० में भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्र पर दिये थे । भारतीय 

अथंशास्त्र' शनन्द की अनेक व्याख्याएं की जा सकती हें । 

इसका जर्थ भतकालीन तथा वर्तमान भारतीय आर्थिक विचारों का अध्ययन हो 

सकता है । फिल्नु भारतीय आर्थिक विचारों के क्षेत्र के सम्बन्ध में अभी तक भी बहुत-झुछ 

खोजबीन करना बाकी है । तदनुरूप सामग्री बहुत कम है। यदि हम भारतीय आर्थिक आर्थिक 
विलारों बे; इतिहास के सम्बन्ध में अन्वेषण करें तो हमको उसमें इतने अधिक अन्तराहों' 

को पार करना पड़ेगा कि हम को अपने प्रयत्न को व्यर्थ समझ कर उससे हाथ खींचना 

पड़ेगा । कुछ प्राचीन हिन्दू शास्त्रों--विशेषकर कौटिल्य के अर्थश्ञास्त्र में ऐसे विचारों 
भारी भंडार भरा पड़ा है, जिनको अथज्ञास्त्र सम्बन्धी विचार कह सकते हैं । किन्तु उनका 

सम्बन्ध एक विशेष काल से ही है और उससे भारतीय आर्थिक विचारों के क्रमबद्ध 

विकास का पतला नहीं लगाया जा सकता । भारतीय इतिहास के समस्त काल में भारत सें 

अर्थगास्त्र सम्बन्धी विचारों के विकास का प्रामाणिक तथा श्ंखलाबद्ध वर्णन अभी तक 
भी नहीं मिला है। अतागम, हम भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन को भारतीय आथिक 
विचारों के अध्ययन के साथ एकाकार नहीं कर सकते । 

बबद भारतीय अर्थशास्त्र" का दूसरा संभावित अर्थ यह है कि यह अर्थशास्त्र 

का नया विज्ञान हैं, जा एड्रम स्मिथ से प्राप्त उस अर्थशास्त्र विज्ञान से मौछिक रूपे 

में भिन्न है, जिसको पब्चिम के विचारकों ने पृष्ठ किया हैं । न्यायमूर्ति राताड़े ने 

इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि पादइ्चात्य अर्थशास्त्र सम्बन्धी सिद्धांतों 
को भारतीय परिस्थितियों पर लशमात्र भी छागू नहीं किया जा सकता । नन्न््ध 

की असाधारण सामाजिक रचना के कारण, जिसमें जन्मना जाति तथा सम्मिलित 

परिवार प्रणाली में गतियोगिता तथा बराबरी के व्यावहारिक नियम के स्थान 

पर रीतियों तथा अथाओं की एशानता पाई जाती है, रानाई की सम्मति. में भाहर्[2 



2 आह 

हक 

लोग पाइचात् | छोगों के ठीक विपरीत दिशा में जाते हैं । जिस समय रानोंडे 
चपाइचार्ल अर्थशास्त्र सम्बन्धी - सिद्धांत के थिंपय में इस : प्रकार की गरजना की थी 

तो हम एके प्रकार की उनसे आश्या लगाये बेठे थे। उस समय यह दिखलाई. देता था 
कि ख्लैभवत:, उनके द्वारा एक नये विज्ञान कों जन्म दिया जायगा। किन्तु रानाड़े 

का एकमात्र उद्देश्य था पाइचात्य अथशास्त्र सम्बन्धी सिद्धांत को भारतीय परिई 

स्थितियों पर बिना विवेक के लागू करने के विरुद्ध प्रबल प्रतिरोध उपस्थित करना'। 
वास्तव में भारतीष अथशास्त्र का कोई नया विज्ञान उसी प्रकार संभव नहीं हो संकता, 

जिस प्रकार भारतीय गणित, भारतीय भौतिक शास्त्र, आदि नहीं हो सकते । 

दब्द भारतीय अर्थ॑ंज्ञास्त्र' का एक अन्य उपयोग यह है कि यह अर्थशास्त्र के 
साधारण सिद्धांतों का उस प्रकार का अध्ययन है, जिसमें भारतीय आथिक जीवन के 

समुचित उदाहरण दिये हुए हों । किन्तु भारतीय जीवन के अर्थशास्त्र सम्बन्धी नियमों 

का दृष्टांतपु्वंक विवेचन उपयोगी एवं आवश्यक होने पर भी यह बात ध्यान में रखने 

'की है कि अर्थशास्त्र के इस प्रकार के अध्ययन्न को भारतीय अर्थशास्त्र' नहीं कहा जा. 

सकता। इतने पर वह अर्थशास्त्र सम्बन्धी सिद्धांत का अध्ययन ही बना रहेगा। 

भद्टूर्त पत्तीय अर्थशास्त्र-जिससे अब हम परिचित हो चुके हें-बिलकुल ही भिन्न विषय है। 

“ सार्वजनिक तथा ठीक दृष्टिकोण यही है कि शब्द भारतीय अर्थशास्त्र' का 
'अभिप्राय है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के भाववाचक अध्ययन से भिन्न ठोस 

भारतीय आथिक समस्याओं का अध्ययन॥ के समस्याओं का अध्ययन) भारत को आज अनेक आवश्यक आधिक 
समस्याओं का मकाबला करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थज्ञास्त्र के अध्ययन का. 
उद्देश्य यह दिखलाना है कि यह समस्याएं किस प्रकार उत्पन्न हो गईं तथा उसको 

यह बतलाना है कि उन समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, जिससे भारत 

को समद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सके । भारतीय अर्थशास्त्र को पक्षपात रहित होकर 

भारतीय आर्थिक समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययत्त करना होगा । उसको 
दांति के साथ वर्तमान आथिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा तथा सहानु 
भूतिपूर्ण ढंग से देश के लिए अत्यधिक हितकारी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होगा। 

२. भारतीय अथशास्त्र का क्षेत्र । जैसा कि भारतीय अर्थशास्त्र 
की ऊपर दी हुई परिभाषा से स्पष्ट है, भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 

भारत का मुकाबला करने वाली विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन 
अल उनका हल स्वयं ही. आ जाता है । भारतीय अथंशास्त्र अर्थ-सम्बन्धी के नियमों 

के निर्माण से स्वयं कोई सम्बन्ध नहीं रखता। उसमें तो वर्तमान नियमों का 

भी बहुत कम, और वह भी कभी-कभी ही उल्लेख किया जाता है। यह एक ठोस 
आओर- वास्तज्ञिक अध्ययन है । यह ऐसा भाववाचक अध्ययन नहीं है, जिसमें 
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वास्तविकता का परित्याग कर दिया गया हो । यह भारतीय कृषि, व्यापार और 
उद्योग, मुद्रा ( (प्राप्टाटए ) तथा विनिमय और भारत की बेकिंग प्रणाली 

से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का अध्ययन ' करता है । यह अज़्दोलनों का 

अध्ययन भी करता है । श्रमिक आन्दोलन, सहकारिता समितियों के आन्दोलन तथा 
मूल्य की गतियों के आन्दोलन भारतीय अ्थंशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। प्राकृतिक तथा 

. सामाजिक वातावरण और उनके द्वारा पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का भी अत्यन्त 

सतर्कता से अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमको भूमि कर प्रणाली, 
यातायात प्रणाली तथा सार्वजनिक राजस्व का भी अध्ययन करना पड़ता है । ग्रामीण 

ऋणग्रस्तता, विदेशी पूंजी तथा राजकर सम्बन्धी नीति की समस्याओं की भी सावधानी 
से छानबीन की जाती है । सारांश यह है कि भारतीय अर्थशास्त्र में हमको भारतीय _ 

आथिक जीवन की प्रत्येक गति का अध्ययन करना पड़ता हैँ । वास्तव में यह अध्ययन 

की एक अत्यन्त लालसापूर्ण योजना है । 
यह अध्ययन एक और प्रकार से भी लालसापूर्ण है । यह भूतकाल को खोद-खोद 

कर देखता है, यह वर्तमान का सावधानी से विश्लेषण करता है तथा अपने अध्ययब्स्टे, | 
प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में भविष्य की ओर देखने का प्रयत्न करता है । किसी आथिक 

समस्या के. संभावित कारणों का पता लगा लेने से ही उसका कार्य समाप्त ज्ञहीं हो 
जाता । उसको उस समस्या का, उसके सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से अध्ययन करना 
चाहिए । फिर उसका अनुसरण करने योग्य एक नीति के सम्बन्ध में सुझाव देना 
चाहिए । और उस प्रकार की नीति के परिणामों के विषय में पहले से ही अनुमान लेग्रेए5 
लेना चाहिए। इस श्रकार यह अध्ययन विस्तृत तथा गहय--दोनों ही प्रकार का है। * 

भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन एक प्रबल उद्देश्य से संचालित होता है, और 

वह है भारतीय जनता के आथिक हित का अधिकाधिक संपादन करना। यह उच्च ' 

कोटि के प्राचीन अर्थशास्त्री केयरनीज़ ((4977728 ) तथा नवीन अर्थशास्त्री राबिन्स 
(१00078) के समान तटस्थ वृत्ति का अवलम्बन भी नहीं करता। भारतीय: 
अ्थशास्त्री स्पष्ट रूप से पक्षपाती होते हैं । वह अपने देश का हित सम्पादन करन 

चाहते हैं, यद्यपि ऐसा वह अन्य देश के हित का बलिदान करके करना नहीं चाहते । 
इस प्रकार भारतीय अ्थंशास्त्र के विद्याथियों को दुढ़ता से भारत के राष्ट्रीय हित 
को लगातार ध्यान में रखना होता है, किन्तु इसका अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों 

में उदासीनता नहीं है । भारत के अर्थशास्त्री पृथकत्ववादी नहीं होते । इसका 

अभिष्राय केवल यह है कि वह भारत के लिए जो कुछ भी आर्थिक सुविधा प्राप्त हो 

सके, उसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं । वह भारत को अन्य किसी .अऔ वस्तू से 

ऊपर रखना चाहते हैं और उनकी इस वत्ति में कोई बरी बात नहीं है । ह 

३. भारतीय अर्ज्ञास्त्र के अध्ययत की उपयोगिता । भारतीयजैय॑शास्त्र 



का 
ड्रेतने अधिक प्रकार की तंथा पेचोदा समस्याओं का वर्णन करता है कि उससे मस्तिष्क 
को अत्यधिक सामग्री मिलती है। मानसिक उत्क में इस प्रकार के अध्ययन का एक 
आचद्यक श्थीन होता है। यदि कोई व्यक्ति'अपने निजी देश की आथिक समस्याओं 

के सम्बन्ध में वार्ताछाप न कर सके तो वह ठीक तौर से विद्वान होने का दावा नही कर 

सकता+ यह विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है। जिन मामलों का हमको मुकाबछा करना 
पड़ता है उनको ठीक तौर से समझने के लिए भी यह अध्ययत आवश्यक है। अनेक पठित 
व्यक्ति किसी दैनिक पत्र के प्रथम पृष्ठ पर मुद्रा-प्रसार ([72007 ) अथवा कॉसरेट 
((708$ ९०/6) ब्दों को देखकर परेशान हो जाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के 

अध्ययन से उनको इस कठिनाई में सहायता मिलेगी । 

किन्तु इस विषय के उन्नति-सम्बन्धी दृष्टिकोण के अतिरिक्त इसके अध्ययन करने 
की आवद्यकता इससे भी अधिक एक भारी दृष्टिकोण से है। भारत आज अपने इतिहास 
के अत्यधिक नाजुक समय में से गुजर रहा हैं। आज उसने अपने सो वे पुराने स्वतन्त्रता 
के स्वप्न को कार्यरूप मे परिणत कर लिया हैं । यदि उसको सफल होना है और यदि 

जुलको योग्यतापू्वंक भारतीय जनता की वास्तविक भलाई के लिए कार्य करना है तो 

भारत के विधान निर्माताओं को पूर्ण अध्ययन के साथ जनतंत्र को कार्यरूप में परिणत 
8 ' चाहिए । उसको जागरूक जनता द्वारा भी समर्थन मिलना चाहिए । कुछ 

अप्मागमीय अपवादों को छोड़ कर, हमारी विधान सभा के अधिकांश सदस्य मुद्रा 
((+४77'४०८ए ) तथा विनिमय (ऋ८0978०) की समस्याओं, तटकर नीति तथा 

“पीवजनिक राजस्व (?पघ०॥0 परपंए7०८ ) की समस्याओं से नितांत अपरिचित हूँ । 
* उनको हल करने में वह क्या संभव सहायता कर सकते हैं ? सभी प्रकार के विधान 
का प्रधान रूप अर्थशास्त्र हैं। अतएवं भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन सभी सम्बन्धित 

व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है । 

इसके अतिरिक्त युद्ध के कारण आथिक समस्याओं की एक भरी पूरी फ़सल 
" पेदा हो गई है। प्रत्येक पठित मारतीय से यह आशा की जाती हैं कि वह इन समस्याओं 

के हल करने में स्वयं कुछ योग दे। भारतीय अर्थशास्त्र के मामलों के आवश्यक ज्ञान 
से लेंस रहना हमारी आवश्यक तैयारी का एक अंग है। जबतक आरत की आर्थिक 
समस्याओं को संतोषजनक रूप से नहीं सुलझाया जायगा, भारत में वास्तविक स्वतन्त्रता 
नहीं झा सकती । 

भारतीय अयशास्त्र के अध्ययन का व्यावहारिक महत्व तो वर्णनातीत है । 
आरतीय कृषि की समस्याओं पर वाद-विवाद से व्यावहारिक किसानों को अत्यधिक 

| ल्ः|ण-.ओलेला । भारतीय उद्योग-धन्धों के अध्ययन से उद्योगपतियों को अत्यन्त 
उपयोगी, शिक्षा मिल्ल सकती है । व्यापारी भी व्यापारिक समस्याओं और उसकी 
अवृत्तियी कै अध्ययन से अत्यधिक छाम उठा सकता है। बैंकिग कार्य में रूगा हुआ 
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व्यक्ति भारतीय बेकिंग प्रणाली के अध्ययन से अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। इससे 

उसको अधिक सफलता के साथ-साथ उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय श्रमिक नेता 

भारत की श्रमिक समस्याओं से अधिक परिचित होकर श्रमिकों के संग्राम को अधिक 

प्रभावपूर्ण ढंग से लड़ सकेंगे। सारांश यह कि भारतीय आर्थिक जीवन के बद्धिमत्तापूर्ण 
्ययन से भारत की दरिद्रता की समस्या को हल करने में बड़ी भारी सफलता 

मिलेगी । 



पहला अध्याय 

भोगोलिक पृष्ठभूमि 
१. भारतीब आथिक जीवन पर भौगोलिक प्रभावों का वर्णन 

कहा जाता हैं कि दिश स्वयं ही अपने निवासियों का निर्माण करता हैं ।” 

, हम इस कथन की यह कह कर व्याख्या कर सकते हैं कि किसी देश की प्राकृतिक 
परिस्थितियों का सभी मामलों में उसके आथिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता 

है। किसी देश में कार्य करने वाली प्राकृतिक शक्तियों का उसकी जनता के आथिक 

कार्यो पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । जलवायु का श्रमिकों की योग्यता पर प्रभाव 

च्ऋल्नता है । साथ ही वह भोजन तथा बस्त्र से सम्बन्धित कुछ वस्तुओं के बाज़ार 
के परिमाण का भी निश्चय करती है। वर्षा तथा भूमि के उपजाऊपन की प्रकृति के 
साथ मिल कर जलवायु यह भी निश्चय करता है कि वहां फसल में क्या वस्तुएं 

बोई जाँयगी । प्राकृतिक दशा तथा नदी प्रणाली तो किसी देश की विशेष प्रकार 

की भौगोलिक रचना का परिणाम होती है।यह सब मिलाकर व्यापार तथा 

- 3चोग-धन्धों के परिमाण तथा उनकी गति का निश्चय करते हैं, जो अपनी बारी 
- पर सरकारी राजस्व तथा सरकारी कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सभी 

आधिक तथा राजनीतिक कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हें । 

किन्तु मनुष्य प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर सकता हेँ। उसने समुद्रों पर 
पुल बांधे हैं और पव॑ंतों को काट डाला हैं। उसने वायु पर विजय प्राप्त की हैं। वह 

' जल के नीचे भी यात्रा कर सकता है। यात्रा के तेज साधनों द्वारा उसने दूरी को 

“अत्यन्त नगण्य सिद्ध कर दिया है। बिजली के द्वारा उसने रात को दिन बना दिया 
है और कठोरतम जलवायु को भी मृदु बता दिया हैं। अपनी जरूसिेचन योजनाओं 
द्वारा उसने वर्षा के विषय में भी प्रकृति से स्वाधीनता का सम्पादन कर लिया 
है । उसकी भूमि सुधार योजनाएं इसी इच्छा को प्रगट करती हैँ कि वह भूमि के उत्पा- 
दन की प्रकृति के कारण लागू की गई पाबन्दियों को जीतना चाहता है। यूरोप की 

. उर्वेरा भूमि का नई दुनिया को निर्यात किया जाता है। प्रकृति की प्रबल शक्तियां आज 
मनुष्य ््ती की सेवा कर रही हें। मनुष्य के यह चमत्कार एक महाकाव्य को 
भर देंगे । । 

“#तो भी प्रकृति के ऊपर मनुष्य का यह स्वामित्व अभी पूर्ण तथा निविवाद 
नहीं हैं ।अछति में बन्धनों से बच जाने की तथा अपना प्रभुत्व प्रगट करने की 
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कुशलता है। ऋतु सम्बन्धी दशाएं सभी कार्यों में बोधां उत्पन्न करती हैं । समुद्र कर्भी-; 
कभी बरफ से जम जाता है और फिर उसमें जहाज़ चलना संभव नहीं होता । मनुष्य के 

श्रम तथा उसकी मौलिक कल्पना को ओलों सहित आंधी और तूफान एकदम नष्ट कर 
देते है। भूकम्प मानवी योजनाओं को एकदम लोटपोट देता है। इस प्रकारें अभी हम 

प्रकृति पर आंशिक रूप में ही विजय प्राप्त कर सके हैं और आशिक कार्यो पर 
प्रकृति के प्रभाव की पूर्णतया उपेक्षा करके उसको पूर्णतया निकाला नहीं जा सकता। 

भारतीय आर्थिक जीवन पर प्रकृृति का प्रभाव सदा विजयी होता रहा है। 

हिमालय वर्षा पर प्रभाव डालता है और वर्षा देश भर में कृषि कार्यों पर शासन करती 

हैं । हमारे समुद्री तट की प्रकृति और भूमि की सीमा ने व्यापार की गति और उसके 

परिमाण पर अपना प्रभाव डाछा है। आकार तथा भूगर्भ-रचना देश की खनिज 
सम्पत्ति के रूप का निर्णय करते हैं। साथ ही वह भारतीय उद्योग-धन्धों को उपलब्ध 

होने वाले शक्ति साधनों के लिए भी उत्तरदायी हैं। भारतीय जलवायु भारतीय श्रमिकों 

की योग्यता पर कम प्रभाव नहीं डालता | और वह देश की पशु-सम्पत्ति तथा वनस्पति-_ 
सम्पत्ति पर भी प्रभाव डालता है। यह कहा जाता है कि भारत का बजट वर्षाकार्लिक 
वायु में एक जुआ हे । इस प्रकार भारतीय कृषि, व्यापार और उद्योग-धन्धों, राजस्व 
तथा सभी बातों पर देश के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वाहशतव में 

भारतीय जीवन की किसी ऐसी दशा के विषय में विचार करना कठिन है, जिस पर 
प्राकृतिक दशाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव न पड़ता हो । |, डे 

ख्थ छ 

२. भारत के विषय में कुछ भोगोलिक तथ्य--आकार, स्थान भादि । 
हमारे देश के विषय में पहली बात जिसकी ओर किसी का ध्यान जाता है, देश के आकार 

का विस्तार और उसकी महाद्वीप जैसी लम्बाई-चौड़ाई हैं। अविभक्त भारत का समस्त 

क्षेत्रकल १५,७४,००० वर्ग मीरू था । विभाजन के फलस्वरूप अब भारतीय संघ का 
क्षेत्रफल १२,२१,००० वर्ग मील है, जो कि अविभकत भारत के समस्त क्षेत्र का तीन- 
चतुर्थाश से कुछ अधिक हैं। आज भारत का समस्त क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिदेन के क्षेत्रफल से& 
बारह गुना है। भारत आज भी अपने अन्दर फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलेण्ड, बेल्जियम, हालैण्ड, 

जमंनी, डेनमा्क, आस्ट्रिया, हंगरी, स्त्रिटजलेण्ड, स्पेन, पुतंगाल, इटली और रूमानिया 
को समा सकता हैं । भारत आकार में ही बड़ा नहीं है, वरन् वह मनुष्य जाति के 

लगभग षष्ठांश (६ ) का निवासस्थान भी है । इस प्रकार वह एक देश न होकर 
एक महाद्ठीप हैं। 

इसके अतिरिक्त भारत एक ऐसा देश है, जिसमें सब प्रकार की-बिभिन्नताएं 
मिलती हैं। उसके कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं होती और कुछ भाग ऐसे हैं, 
जिनमें संसार भरमें सबसे अधिक वर्षा होती है। उसका जलवायु भी इतनी बिभिन्नता 
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»जिये हुए है कि उसमें बरफ जंमनें योग्य ठड के अतिरिक्त अयनवृत्त सम्बन्धी 
अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है। मछाबार अपनी अयनवृत्त सम्बन्धी वनस्पति से समृद्धि 
वाला हैं तो उसके विरुद्ध पंजाब के कुछ मेंदानीं में एक भी वक्ष नहीं है । जनसंख्या का 
घनत्व भी इतनी विभिन्नता लिये हुए हैँ कि काझ्मीर में प्रति मील ४९ व्यक्ति रहते है 

तो कोचीन राज्य में प्रति मील ९५३ व्यक्ति रहते हैं राजपूताना की बालकामय 
मरुभू्मि काइमीर की घाटियों जेसे स्थानों की विरोधी है । 

किन्तु इस विभिन्नता में एकता भी हैं। यह विचित्रता हमारे आर्थिक तथा 

सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है और यह हमारे सामने असीम विभिन्नताओं तथा 
समृद्धि वाले आथिक जीवन का विकास करने की विस्तृत तथा लगभग अरीमित योग्यताएं 

, उपस्थित करती है। इस प्रकार यह॒विभिन्नता भारत के लिए स्वागत योग्य है । 

भारत की भौगोलिक स्थिति तो उसके अत्यधिक अनुकूल है। पूर्वी गोलार्द्ध के 
वह ठीक मध्य में है। स्वेज़ नहर के द्वारा पश्चिम से वह उतनी ही दूर है, जितना सुदृरपूर्व 

से अथवा आस्ट्रेलिया और अफ्रीका से । इस प्रकार व्यापार के लिए निस्सन्देह, उसकी 

्यति अत्युत्तम है। प्रकृति का स्पष्ट रूप से यह अभिप्राय था कि वह विश्व व्यापार 
के बहुत बड़े भाग के वितरण केन्द्र का काम दे सके। सारांश यह कि प्रकृति ने भारत 

को विज्वोष रूप से छांटकर एक बड़ा तथा महत्वपूर्ण देश बनाया है । 

३. जलवायु । देश के आथिक जीवन को प्रभावित करनेवाले अंगों में जलवाय 
एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक हरियाली का विभाजन, पशु-सम्पत्ति 
तथा वन-सम्पत्ति, मनुष्य की कार्य करने की योग्यता, मानवी आवश्यकताएं तथा 
उद्योग-धन्धों का स्थानीकरण तथा वितरण सभी जलवायु के परिणाम हैं । 

भारत में समग्र रूप से अयनवृत्त सम्बन्धी मानसून शैली का जलवायु हैं, 

तो भी वर्षा की ऋतु और उसके विभाजन और तापक्रम पर ऊंचाई के प्रभाव के 
कारण भारत को कई जलवायु वाले भागों में विभकत किया जा सकता है । 

&.... इस प्रकार भारत में पहाड़ों तथा एकदम उत्तर में शीत जलवायु है तो मैदानों 
में उष्ण तथा शुष्क जलवायु हैँ। यह तापक्रम की एक विभिन्न प्रकार की विस्तृत 
आंखला को उपस्थित करता हे जो उत्तर के कुछ भागों में ५०” से लेकर पंजाब 
के भटिंडा जेसे स्थानों में ११६ अंश और उससे भी अधिक विभिन्नता को प्रगट 
करता है । दक्षिण-पश्चिम का जलवायु उष्ण तथा आद। है जब कि वहां का ताप- 
क्रम एक-जेसा ही रहता हैँ। कुछ भागों में तापक्रम, आद्रता तथा.दबाव में दैनिक 
श्वृंखछाएं विश्येष उल्लेखनीय है । तो भी भारत में जलवायु की एकता है। 

.. हम अपने जलवायु के कारण ही इतने विभिन्न प्रकार की फसलें पंदा कर सकते 
हैं तथा अतेक समृद्ध उद्योग-धन्धों की नींव रख सकते हैं। यह हमारा जलवायु ही है 
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. जो हमारे आ्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को हमारे समीप आता *हुआ-दिखलाता है, 

किन्तु शर्ते यह है कि हम उस तक पहुंचने की इच्छा करें।* किन्तु यह कहा जाता हैं कि 

भारतीय जलवाय का मानवी शरीर पर दुरबंछताकारक प्रभाव डालता है | यह छोगों को 

असावधान तथा सुस्त बनाकर उनको कठोर तथा लगातार परिश्रम करनें के अयोग्य 

बना देता है । यह कहा जाता है कि अयनवृत्त के निवासियों का मस्तिष्क सोने वाला 

तथा गतिहीन होता है । किन्तु हमको अपने जलवायु के इस विपरीत प्रभाव के विषय 

में अतिशयोक्ति से काम नहीं लेना चाहिए और नाही अपनी आथिक गिरावट का 

कारण उसे मानना चाहिए । ऐसे ही जलवाय में प्राचीन कार के भारतीय कला, 

साहित्य, औषधि, व्यापार और उद्योग-धन्धे आदि उन्नति के चरम-शिखर पर पहुंचे हुए 

थे, अतएवं अपनी आर्थिक गिरावट के कारण हमको कहीं और ही खोजने चाहियें। 

४. वर्षा । भारत जैसे क्ृषि प्रधान देश के लिए वर्या के महत्व के विषय में 
कहना कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती | यह व्यर्थ नहीं हैँ कि एक भारतीय 

किसान कष्ट के समय सदा त्राण पाने के लिए ऊपर को देखा करता हैँ। अशिक्षित 

भारतवासी का परमात्मा बादलों में निवास करता है। वास्तव में परमात्मा के विषय में 

उनकी ऐसी ही कल्पना है । वर्षा समय पर होनी ही चाहिए और वह पर्याप्त होनी चाहिए, 
किन्तु वह आवश्यकता से अधिक भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही उसको समानभाव 

से विभक्त होना चाहिए । इनमें से किसी एक बात के भी न होने से भारतीय किसान को 

आपत्ति का मुकाबला करना पड़ता है। यह कहा जाता है कि भारतीय वर्षा प्राचीन 
राजा-महाराजाओं का सभी प्रकार का बुद्धि-चापल्य प्रगट करती है। हमको यह समझ 

लेना चाहिए कि इस वियय में प्रकृति के अपना काये न करने से वह लाखों व्यक्ति नष्ट 

हो सकते हें, जो केवल क्रषि पर निर्भर करते हैं, किन्तु वर्षा के कारण केवल किसानों 

को ही कष्ट भोगना नहीं पड़ता । फसल न होने का अथं हूँ माल की मांग को कम करना, 

उसका अर्थ है शक्तिहीनता व उसके परिणाम-स्वरूप सरकारी राजस्व में कमी आती हैं, 
जिसके फलस्वरूप सरकार को अपने कार्यों में कांटछांट करके कार्यकर्त्ताओं की छंटनी 
करनी पड़ती है । वास्तव में इसके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं और वह हमारे समस्त 
आथिक जीवन में छिद्रों में से होकर घुस जाते है। सर गे फ्लीटबुड विल्सन (9877 (एफ 
6269५97004 १४॥807 ) ने जो भारत के कभी अर्थ सदस्य थे, भारतीय बजट को “वर्षा 

में जुआ” बतलाया है और ऐसा कहने में वह पूर्णतया ठीक थे । 

भारत में वर्षा अनेक रूप दिखलाती है, उसका विभाजन तो देश भर में अत्यधिक 
वियम है। औसत वार्षिक वर्षा देश के विभिन्न भागों में इतनी अधिक विभिन्नता लिये हुएऐ 
है कि यदि हिसार (पंजाब) में वर्थ भर में १० इंच होती है तो चेरापूंजी (आसाम) में 

४६० इंच होती है । आसाम, बंगाल तया पर्चिमी घाट जैसे प्रदेश अत्यधिक 
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वर्षा वाले प्रदेश है । पंजाब, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र अनिश्चित वर्षा वाले 
हैं। फिर कुछ प्रदेश ऐसे हें जहां अत्यन्त, कम वर्षा होती है । पंजाब के कुछ दक्षिणी 

भाग, सिन्ध और राजस्थान ऐसे ही प्रदेश हे । 

भारत की अधिकांश वर्षा वर्षाकालीन वायू (मानसून) से आती है। यह मानसून 

अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। भारत की ९० प्रतिशत वर्षा को यही लाते 

है । भारतीय वर्षा न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में विभिन्नता लिये हुए होती है, 
वरन् प्रतिवर्ब मानूसून की तीव्रता में भी परिवर्तत होता जाता है । पांच वर्य के चक्कर में 
से यह कहा जाता है कि एक वर्य अच्छा है, एक बुरा है ओर शेत तीन न अच्छे हे और न 
बरेह। यह हो सकता है कि एक साल वर्बा इतती अधिफ हो कि उससे बाड़ें आ जाँय 

और एक दूसरे वर्ष केवल बूंदाबांदी होकर ही रह जाय । किन्तु हमारी वर्षा की विशेषता 
यह हैं कि वह ऋतु के अवसर पर ही होती है। उदाहरणार्थ लन्दन की वर्ष भर की २४ ३ंच 
वर्षा १६१ दिन में हल्की बूंदाबांदी के रूप में बहुत धीरे-धीरे होती है, जबकि बम्बई की ७१ 
इंच वर्षा केवछ* ७५ दिन में होती है । इस प्रकार हमारी वर्षा का अधिकांश जल मूसला- 

धार वर्षा के रूप में आता हुआ बहकर निकल जाता है और व्यय जाता है । इससे कृषि 

भूमि के कट जाने और बाढ़ आने से उसके अत्यधिक विनाशकारी परिणाम होते हूं । 

भारत में वर्षा की एक निश्चित ऋतु होती है, और वह प्रायः ग्रीष्म ऋतु के 
महीनों में पड़ती है । किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ वर्षा जाड़ों में भी होती है। यह विशेष 

रूप से पश्चिमोत्तर में होती है । यह शीत ऋतु की वर्षा गेहूं जैसी जाड़ों की फप्तल के 
लिए अधिक उपयोगी और आवश्यक होती है । गर्मियों में मानसून के न आने अथवा 

जाड़ों में वर्षा के न होने से अकाल पड़ जाता है । 

५. भूमि। भारतीय भूमियों को मोटे तौर से तीन श्रेणियों में बांदा जा 
सकता है--- 

(१) नदी निर्सित भूसि--इसमें रंगा के मैदान, पूर्वी तवा पश्चिमी घाट की समुद्र 
तटवर्ती पट्टियां, और आसाम में सुर्मा घाटी । नदी के जल अथवा बाढ़ों से बनी हुई 
उस नदी निर्मित भूमि का समस्त क्षेत्रफल लगभग तीन लाख वर्गमील समझा जाता है। 

यह भूमि मुलायम, गहरी और छिद्रों वाली है और नमी को अधिक समय तक धारण 
कर सकती है । इसको नवियों ने बराबर धो-धो कर उपजाऊ बनाया है ओर यह 

फसलों की अनेक प्रकारों को बड़े परिमाण में उगाने योग्य होती है । 

(२) दक्षिणी जाल भूमि---यह लगभग समस्त दक्षिण में फैली हुई है। इसका 

१. दुबे आर-भारत का आर्थिक भूगोल ८070770 (36०१ गुणए 
॥70॥9 7047, 92०८ 2 (9) 
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क्षेत्रकल लगभग दो लाख वर्गमील हैँ । बम्बई प्रान्त के अधिकांश -भाग, समस्त बरार, 
पश्चमी मध्य प्रदेश, और हैदराबाद में इस प्रकार की भूमि.है। पहाड़ियों पर भूमि की 

ऊपरी परत पतली होती है, इसलिए निर्बल तथा अनत्पादक होती है। किन्तु नीचे 

नदियों की घाटियों में भूमि की परत गहरी और अत्यन्त उपजाऊ होती है । इसमें 

अनेक प्रकार की फसलें--विशेषकर रुई उत्पन्न हो सकती है । नमी को थामे 
रखने की अपनी शक्ति के कारण इस भूमि में सिंचाई करना बिल्कुल अनावश्यक 

होता है । मा 
(३) बिलौर के समान स्वच्छ भूमि--यह समस्त मद्गास प्रान्ल, ब्ग्बई प्रान्त के 

दक्षिण-पूर्व में, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, आधे हँदराबाद, 
मध्य भारत और बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मिलती हैं। यह भूमि 
लाल पत्थर की उन चद्ठानों के पास मिलती है, जिनका रंग ईट जैसा होता है 
और जिनको लेटेराइट ( ॥,८6८१४८ ) तद्टान कहते हैं। अतएव ऐसी भूमि को 
लेटेराइट भूमि भी कहते हे। जहां वर्षा अनुकल होती हो, अथवा सिंचाई की सुविधा 

हो तो उस भूमि में अनेक प्रकार की अच्छी फसलें हो सकती हैँ। यह गहराई, अनुरूपता 
तथा उपजाऊपन में अत्यधिक विभिन्नता लिये हुए होती है । 

इन तीन प्रकार की भूमियों के अतिरिक्त मरुभूमि का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जो राजस्थान तथा दक्षिणी पंजाब के बड़े भारी भाग को घेरे हुए है। फिर 
पंजाब की रेह की भूमि या कल्लर भी है। उनमें “अत्यधिक अप्रवेश्यता तथा चियचिपाहट 

के साथ-साथ बहुत अधिक खार होता है और इसमें प्रायः स्वतन्त्र रूप से अत्यधिक 
नमक होता है।” इनमें नत्रजन (70220) तथा हामस (फ्रिप्राशप5) बहुत 

कम होता है। अतएवं बिना रासायनिक खाद मिलाये यह फसल उत्पन्न नही कर 
सकतीं । ॥ 

पिछले वर्षो में भूमि की उत्पादन क्षमता के वर्गीकरण तथा अन्वेबण के विषय में 
बहुत अधिक कार्य किया गया है। दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था (7040 
2 870णॉपाव वातापा८) में भारत का एक भूमि मानचित्र तैयार किया गया है 
तथा समस्त भारत में भूमि की सरबे करने की योजना जारी की गई है । 

अन्य भारतीय आथिक समस्याओं के समान भारतीय भूमि की समस्या भी 
अपने ढंग की निराली ही है । हमारी भूमि शुष्क है, जबकि अन्य अनेक देशों की भूमि 
गीली है। अतएव अन्य देशों में सरकार का ध्यान भूमि सुधार की ओर जाने की आव- 
इयकता हैं, जबकि भारत में सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण है । 

६. वन-सम्पत्ति । भारत के पास अपनी विस्तृत तथा विभिन्न प्रकार की 
वन-सम्पत्ति के रूप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। भारत के वन का कुछ 
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* क्षतषफल २,०७,७७० वर्ग मील हैं, जो कि देश" के समस्त क्षेत्रफल का १९२ 
प्रतिशत है । 

वनों के समस्त क्षेत्रफल में मे ५०३ प्रतिशत व्यापार योग्य हैं तथा शेष ४४०७ 

प्रतिशत लाभ योग्य नहीं है । विभिन्न प्रदेशों में भूमि क्षेत्रफल की अपेक्षा वनों का 
प्रतिशत अनुपात विभिन्न प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में यह केवल १६४ प्रतिशत है। 
पंजाब में ११ प्रतिशत, बिहार में १४०८ प्रतिशत, उड़ीसा में १३७ प्रतिशत, मद्रास में . 

२६ प्रतिशत, थंगाल में १५२ प्रतिशत, आसाम में ३९० प्रतिशत और मध्य प्रदेश 
में ४७'७ प्रतिशत है ।*१ 

अधिकांश राज्यों में वनों का क्षेत्रफल वहां की जनता की आवश्यकताओं के 

अनुसार अपर्याप्त हैं । केवल मद्रास, आसाम तथा मध्य प्रदेश में बन क्षेत्रफल को पर्याप्त 
माना जा सकता है। वनों की कमी के कारण ईंधन में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप 

गाय के गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है । 

७. वनों की उपयोगिता। भारत के बन बड़ी भारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। 
भारत के लिए उनकी उपयोगिता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वह बाढ़ों के विरुद्ध 
प्रकृति के बीमा ( 4708प्रा॥77८८8 ) हें। नमी की रक्षा करके वह सूखे की कठोरता 
को कम कर देते हैं । वह वायु धाराओं पर भी नियन्त्रण रखते हेँं। वह देहात 
के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं तथा सफ़ाई में भी सहायता करते है । जलवायु पर उनका 

प्रभाव अत्यन्त पौष्टिक होता है । 

वनों के इन अप्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त उनसे अनेक सीधे आथिक लाभ भी हैं। 

वनों से मकान बनाने के वास्ते लकड़ी मिलती है तथा घरेल एवं औद्योगिक कार्यों के 
लिए जलाने की लकड़ी मिलती है | वह कागज, दियासछाई और लाख जैसे महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हें । इसके अतिरिक्त वह अन्य भी अनेक मूल्यवान पदार्थ 

देते हैं जैसे चमड़ा कमाने के लिए छाल, गोंद, अनेक प्रकार के रंग, औषधियां तथा जड़ों 

एवं फलों से कुछ खाद्य उत्पादन। वह पशुओं के लिए गोचर भूमि तथा चारा देते हैं 
तथा पक्षियों एवं पशुओं को निवास-स्थान प्रदान करते हैं। वन की पत्तियों का खाद के 

रूप में प्रयोग किया जाता है। 

वन उत्पादनों को प्रायः दो श्रेणियों में बांदा जाता है (१) बड़े उत्पादन तथा 

(२) छोटे उत्पादन । इमारती लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी बड़े उत्पादन हैं । 
जन ताओं नाना + निभा । अनिल नशा तन नम नशिन एलन करन नाटाएा बन जिनन-कलिनन गनननिनिका- 

१. योजना कमीशन की रिपोर्ट १९५१-प्रथम पंच वर्षीय योजना, इंगलिश 

संस्करण (3 (72९४ 0प0॥7८) पृष्ठ १२९, 

२. योजना कमीशन की रिपोर्ट तथा भारतीय वनों के क्षेत्र (१९४९) 
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१९४४ में कुल इमारती तथा जलाने की रूकड़ी का उत्पादन २७,५०,००,००० घन * 
फूट हुआ था। भारत की महत्त्वपूर्ण इमारती लकड़ियों में साल, देवदार, सागवान 

का वक्ष, रोजवुड नामक सुगन्धित लकड़ी (१०४6७४000), भारतीय महोगनी 

तथा शीशम होते है । बाज़ार में इमारती रूकड़ी लगभग ३० प्रकार की मिलती 

हैं और उसमें भी एक-एक की लगभग एक दर्जन स्वीकृत श्रेणियां होती हें । 
लकड़ी का उपयोग अधिक इमारती उद्देश्यों, रेलवे की गाड़ियों के निर्माण, सलीपरों 

के लिए, बसों की बाडी (300८8) बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए तथा कृषि 
के औजार बनाने के लिए किया जाता है । 

छोटे उत्पादनों में लाख, राल, तारपीन, आवश्यक तेल, चमड़ा कमाने की 

सामग्री, बांस, घासें तथा जड़ी बूटियां, हें। जंगलात के छोटे उत्पादनों का मूल्य 

१९४४-४५ में २,२१,०८२ रुपये कृता गया था । भारत का कागज उद्योग विभिन्न 
प्रकार का कागज बनाने में बांस, उलला और सबाई घासों का उपयोग करता है । 

यह अनुमान लगाया जाता है कि कागज् उद्योग में ३५,००० टन बांस की लुगदी तथा 

२५,००० टन सबाई घास की लंगदी का उपयोग किया जाता हैं। दियासलाई के 
उद्योग छे, लिए तीलियां तथा डिब्बियाँ बनाने के लिए लकड़ी का बड़े भारी परिमाण में 
उपयोग किया जाता है । छाख के विषय में तो भारत का विद्व के बाजार में व्यावहारिक 

रूप में एकाधिकार हूँ। यह मध्यभारत, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, हेदराबाद तथा 

मध्य आसाम से बड़े भारी परिमाण में प्राप्त की जाती है । इसके समस्त उत्पादन में 

से लगभग ६० प्रतिशत बिहार के छोटा नागपुर से प्राप्त की जाती है। इसमें से समस्त 

उत्पादन का ९८ प्रतिशत विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। अमरीका, ब्रिटेत, 
जनी और जापान लाख के हमारे प्रधान ग्राहक हे । भारत में लाख से चमड़ा बनाया 
जाता है, जिसका उपयोग ग्रामोफोन के रिकार्ड, वारनिश तथा इनसलेटर ( बिजली 
बनाने योग्य बिजली के उपकरण) बनाने में लिया जाता हैं । रा चीड़ तथा 
देवदार के वल्षों से निकाली जाती है, जिसका उपयोग बीरोजा तथा तारपीन का तेल 

बनाने में किया जाता है। राल का उपयोग कागज तथा साबुन के बनाने में तथा तारपीन 
के तेल का उपयोग वारनिश बनाने तथा स्वास्थ्यदायक औषधियों में किया जाता है । 

माईराबेलान एक अत्यन्त उपयोगी वृक्ष होता है । वह चसड़ा कमाने तथा रंग बनाने 

में विशेष रूप से उपयोगी होता है । उसकी रूकड़ी को कई यूरोपीय देशों को निर्यात 
“किया जाता है। बबूल की फली आम की छाल तथा तरवाद (पर७7५४००) की छाल 

का भी चमड़ा कमाने में उपयोग किया जाता है। हमारे बांस के जंगल--जो कि भारतीय 

कागज उद्योग के लिए प्रधान कच्चा माल हे--इतने विस्तृत हे कि वह संभवतः कभी 

भी समाप्त नहीं हो सकेंगे । 
हमारी इतनी विज्ञाल वन-सम्पत्ति का अभी केवल एक छोटा-सा भाग ही आर्थिक 
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उपयोग में लाया जा सका है । प्रायः वन तो दुर्गम एवं अप्रवेश्य हें । हमारे वनों से आशिक 
लाभ उठाने में मुख्य बाधा यातायात के सस्ते साधनों का अभाव हैँ । भारत के विभाजन 
से यह कठिनाइयां और भी अधिक बढ गई हू । रूकड़ी को नदियों में बहा कर सस्ते में 
लाया जा सकता है, किन्तु काइमीर से जिन नदियों में लकड़ी को बहा कर छाया जा 

सकता है, वह पाकिस्तान में हैं । इस प्रकार काश्मीर में हमारी वन-सम्पदा इस प्रकार 
रुकी पड़ी है, जेसे बोतल में बन्द कर दी गई हो। 

पिछले द्विनों वनों के कुछ छोटे उत्पादनों ने अधिक आर्थिक महत्त्व प्राप्त कर लिया 

है। उदाहरणार्थ, चन्दन के तेल का उपयोग सुगन्धित इत्रों के बनाने में तथा नीम के तेल 

का उपयोग चर्म रोग के लिए उपयोगी साबुन बनाने में किया जाता है । अनेक बूटियों 
तथा औषधियों के पौदों का उपयोग आज औषधियां बनाने में बड़े परिमाण में किया जा 
रहा है। देहरादुत की वन अनुसन्धानशाला वन-सम्पत्ति के नये नये उपयोग निकालने में 
मूल्यवान कार्य कर रही है। आज उसका ध्यान जिन अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर. ' 
लगा हुआ है उनका सम्बन्ध ऐसी लकड़ी से है, जो छापने के कागज को सस्ते ढंग से 

छापने के लिए काम में छाई जा सके, अथवा विमान-निर्माण के लिए उपयुक्त लकड़ी, 

बटरी पृथक करने वाले यंत्रों तथा बिजली के कार्यो.के लिए । इन दिशाओं में कुछ उन्नति 
पहले ही की जा चुकी है; तो भी हमारी सम्मति में वन अनुसन्धानशाला के कार्य के 
परिणाम-स्वरूप व्यापारिक तथा औद्योगिक स्वत्वों को अधिकतम लाभ नहीं हो रहा । 

भारत अभी लकड़ी में आत्म-निर्भर होने से बहुत दूर है । हम प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों 
की लकड़ी का आयात करते हें । द्वितीय महायुद्ध ने यह अच्छी तरह प्रदर्शित कर दिया कि 

हम लकड़ी के लिए विदेशों की अधीनता में शोचनीय रूप में पड़े हुए हं। क्या हो सकता 
है, और क्या है, में भारी अन्तर है। अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति का उपयोग करने के 

सम्बन्ध में हमारी योग्यता के विषय में यह खेदपूर्ण आलोचना है । 

८. वन नीति । यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी देश के हित 
तथा विकास में वनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । बहुत समय तक भारत के वनों 
का बिना हिसाब के विनाश किया जाता रहा। इससे “किसानों को ईंधत तथा छप्पर 

बनाने के लिए लकड़ी से वंचित होना पड़ा, कृषि को सूखे, बाढ़ तथा भूमि फट जाने 
के भारी संकट के लिए खुला छोड़ दिया और सब मिला कर उसका परिणाम यह हुआ 
कि भूमि की उत्पादन शक्ति नष्ट हो गई ।१ यह अनुभव नहीं किया गया कि वनों की 
रक्षा करने अथवा उनका वैज्ञानिक प्रबन्ध करने से देश को आथिक तथा भौतिक हित 

सम्पादन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह अनुभव सरकार को गत शताब्दी के मध्य 

१. नानावती तथा अंजारिया--भारत की ग्रामीण समस्या (उशतांबण 
रिप्0 7770007) पृ० १६ 
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में तब हुआ, जब उसने जंगलात विभाग स्थापित करने के लिए यत्न किया । इस बार 
समय पाकर जंगलात के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विभागों .की स्थापना की गई । 

वन अपनी-अपनी प्रांतीय सरकार के आधीन होते हैं । किन्तु देश की राष्ट्रीय 
अथंव्यवस्था में उनके अत्यधिक महत्त्व के कारण यह अवश्य है कि राज्यों की वन-नीति 

में ठीक-ठीक तरह से सहयोग रहे । ह 

वन के तीन भेद किये जाते ह--बन्द जगल (॥२८४८/४८०), संरक्षित 

(707/0८८(८0) तथा बिना वर्ग वाले। १९४६-४७ में ६५,७७३ वर्ग मील जंगल 
रिजवं थे, ७,८२५ एकड़ संरक्षित थे, तथा १५,४२१ एकड़ बिना वर्ग वाले थे । बन्द 

जंगलों के विषय में सरकार अत्यन्त कठोर नियन्त्रण रखती है । संरक्षित जंगलों के 
विषय में जनता को उनका उपभोग करने की अधिक छूट रहती है । बिना वर्ग वाले 
जंगलों में सरकारी नियन्त्रण कम से कम होता है और न उन क्षेत्रों का प्रबन्ध ही 

वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, तो भी जंगलों का यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है । आथिक 

दृष्टिकोण से उनका वर्गीकरण कुछ ऐसा होना चाहिए: (क) इमारती ऊूकड़ी तथा 

ईधन देने वाले क्षेत्र और (ख) पश्ञुओं के चारे के लिए उपयोगी क्षेत्र और (ग) 

सुगमता से कृषि भूमि बनाने योग्य क्षेत्र । 

भारत में प्राचीन जंगलात नीति की घोषणा १८९४ में की गई थी । उसका 

आधार निम्नलिखित सिद्धान्त थे : (१) जंगलों के पर्याप्त क्षेत्र की रक्षा की जाय, 

जिससे देश के जलवायू तथा भौतिक दशाओं की रक्षा करके उसको भौतिक महत्त्व” 
दिया जा सके; (२) जनता के साधारण उपयोग के लिए पर्याप्त जंगल बचा रखने की 

आवश्यकता उसके बाद आती है; (३) कृषि जंगलात की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 
है, किन्तु स्थायी कृषि करके जंगलों को अपने निद्दिचत न्यूनतम परिमाण से कम 
न होने दिया जाय; और (४) जंगलों से यथासंभव अधिक से अधिक आय की 
जाय, किन्तु वह देहाती तथा स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को निःशुल्क अथवा 

रियायती मूल्य पर पूर्ण करके ही की जाय | व्यवहारिक रूप में सरकार का मुख्य कार्य 

आय बढ़ाना ही रहा है। किन्तु इस विषय में एक अधिक निद्चयात्मक नीति की 
आवश्यकता है । | 

वनों की आय में स्थिरता तथा शासन सम्बन्धी समरूपता उत्पन्न करने के 

अतिरित समूचित वन-तीति में निम्न बातों का अन्तर्भाव किया जाना चाहिये: (१) 
स्थानीय उपभोक्षताओं को वन की वस्तुएं दी जाँय; (२) भूमि की फटने, बाढ़ तथा 

प्रतिकूल मौसमी प्रभावों से रक्षा; (३) मकानों के निर्माण के लिए लकड़ी की रक्षा 
और (४) लकड़ी तथा वनों के अन्य उत्पादन की कच्ची सामग्री की उन उद्योगों के 

लिए रक्षा, जो लकड़ी का उपयोग करते हें। जंगलात के उद्योग-धन्धों, जैसे कोयला 
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| निर्माण, लाख निर्माण,बिरोजा तया तारपीन निर्माण, रंग बनाने तथा चमड़ा कमाने 

की सामग्री आदि का विकास क़रवे के लिए पूर्ण प्रयत्त किया जाय । इन उद्योगों से 

आय बढ़ने के अतिरिक्त भूमि पर भी दबाव कम हो जायगा । भारत में हमारी 
आवश्यकता के अनुरूप जंगल कम होते के कारण यह आवश्यक हैँ कि नये-तये जंगल 

लगाने की बड़ी भारी योजनाएं बनाई जावें। भूमि को फटने से बचाने के लिए भी 

नये-नये जंगलों का लूगाना बहुत आवश्यक है । विस्तृत मानचित्र बनाने की सरवे से 
यह पता लगा है कक राजस्थान की अत्यन्त विस्तृत भारतीय मरुभूमि बराबर आगे 

को बढ़ती जाती है और प्रतिवर्ब पचास वर्ग मील उपजाऊ भूमि को दबा लेती है । 

इस मरुभूमि को आगे बढ़ते से रोकने के लिए यह आवश्यक हैँ कि उनके किनारे 
किनारे वनों की बाड़ जैसी शुंखला हगा दी जाय । 

पिछले दिनों जुमींदारियों के टूट जाने अथवा टूटने के भय से हमारी वन- 
सम्पत्ति में भी बड़े-बड़े अन्तवंर्ती मार्ग बन गए हैं । इस प्रकार के व्यक्तिगत वनों की 
रक्षा करने के लिए भी तत्काल कार्यवाही करता आवश्यक हें । 

योजना आयोग अंत में निष्कर्ष निकालता हें कि अब वह समय आ गया है जब 

वन-विद्या को कृषि की दासी न समझकर उसका आवश्यक पूरक समझना होगा ।" 

९. खनिज साधन । हमारे खनिज साधनों के विषय में हमारी जनता में एक 
गलत धारणा फैली हुई दिखलाई दे रही है । कुछ लोगों का हमारे देश में उत्पन्न होने वाले 
खनिज द्रव्यों के परिमाण तया भेद के विषय मे अतिरंजित ध्यान बंधा हुआ जान पडता 
हैं। भारत जैसे विस्तार तया जन-संख्या वाले देश के लिए भारत के खनिज साधन अधिक 

नहीं कहें जा सकते । किन्तु दूसरी ओर यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि भारत की 

खनिज सम्पत्ति अत्यन्त कम अथवा नगण्य है । इस विषय में भो हमारी स्थिति अत्यन्त 
सम्मानपूर्ण है । 

कई खनिजों की हमारे पास यहाँ ढेरों कच्ची धातुएँ हैं। उदाहरणार्थ क्रोमाइट 
((॥/7070८) लोहा, स्थानाइट ((प»77८), मैग्नेसाइट ( १७९॥८४॥८ ), 

मंगेनीज़ (2/2789977286), अश्वक, मोनाजाइट (2(0772%708), टाल्क (['७०८), 
टीटोनियम (77007ए४7 ), तथा ज़िरकन (27८00 ) । हम निम्नलिखित वस्तुओं 
में न्यूनाधिक मात्रा में आत्मनिर्भर हें--संखिया, कांच, बालू का पत्थर, बैरियम 
(9207५ ), बाक्साइट (.5०0०८7/८ ), हरितमणि या फीरोज़ा, (8279), मिट्टियां. 
कोबल्ट( (५0020), डोलोमाइट (4000007706), फेल्डस्पार (९]05&78 ),ग्रैफाइट 
अथवा काला सीसा ((7७077(6), खंड़िया मिट्टी ((+ए७5प7०)) , चूने का पत्थर, 
नाइट्रेट (7९१८७४/८७ ) , फास्फेट (708909/28 ), नमक,स्ट्रांटियम (9(707परंपयया ). 
टंगस्टन (॥ प्ए8४/०7), और वेनाडियम (५४०7790स्07४ ) । किन्तु निम्नलिखित 
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वस्तुएं या तो हमारे यहां बिल्कुल नहीं होतीं अथवा बहुत कम होती हें--ऐस्बेस्टोज़ 
(2४०८४(08 ), कांसा (अंडगपा) बोरेद्स ( 3079068 ), ब्रोमाइन (970- 

7772 ), कैडमियम ((4०07एंपरा7 ) , चीनी मिद्ठी, तांबा, फ्लोराइट, (#]0प07706 ), 
सोना, आयोडीन (70077८), सीसा (!,८90), पारा, मालिब्डेनाइट (/(0!97- 
9१6९702८), निकल, प्लेटिनम, पोटास, (/?200987 ), रेडियम, चांदी, गंधक, टीन 

तथा ज़िक । 

भारत के खनिज उद्योग की एक बड़ी निर्बता यह है कि भारत की खनिज 

सम्पत्ति का अभी तक भी पूर्णतया तथा वेज्ञानिक रूप से लाभ उठाने की दृष्टि से 
विकास नहीं किया गया और न हमारी खानों में केवल भारत के लाभ के लिये काम 
किया गया हैँ । हमारा खनिज उद्योग नियमित आधार पर अभी तक विदेशी पूंजीपतियों 

के हाथ में रहा है। और खनिज द्रव्य अभी तक अधिकतर निर्यात के लिये ऐसे 
परिसाण में निकाले गये कि जिससे भारत के औद्योगिक भविष्य को हानि पहुंचे । यह 

बुद्धिमत्तापूर्ण नीति नही है, क्योंकि इससे भारत के खनिज साधन विदेशियों के लाभ 

के लिये समाप्त हो जाँयगे। हमारी तटकर नीति का निर्धारण इस प्रकार किया जाना 

चाहिये कि हमारे धात्वीय कच्चे माल का निर्यात कम हो जाय । मुख्य खनिज द्रव्य देश 
के अन्दर ही रुक कर हमारे उद्योग-धंधों में काम आवें | हमने अभी तक उन खनिज 

द्रव्यों के स्थान में दूसरे पदार्थों की खोज नहीं की, जो हमारे यहां उत्पन्न नहीं होते । 
१९४८ में भारत में उत्पन्न कुल खनिज द्रव्यों का मूल्य १११ करोड़ रुपये! था। 

देश में मुख्य खनिज द्रव्य यह उत्पन्न हुए---कोयला, लोहा, मेगेनीज़, तांबा, सोता, चांदी, 
सीसा, अभ्चक, क्रोमाइट आदि । अब तो गंधक भी मिलता है । महत्वपूर्ण खनिज द्रव्यों 
का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता हे-- 

कच्चा लोहा---यदि किसी देश को विदेशों की दया पर आश्रित नहीं रहना 
हैं तो उसके पास निर्माण कार्यों के योग्य धातुओं का पर्याप्त भंडार होना चाहिये । 
इनमें से लोहा अत्यन्त महत्वपूर्ण हें । भारत के कच्चे लोहे की कुछ जातियां संसार 

भर में सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हे और उनमें ६० प्रतिशत धातु होती है । “भारत 
के पास एशिया भर में कच्चे लोहे की सब से बड़ी खानें हैं । केवल बिहार और 
उड़ीसा की खानों की पट्टी में ही २८३,२०,००,००० टन कच्चा लोहा होने का अनुमान 

किया जाता है, जो भारतीय निर्माताओं की एक सहस््न वर्ष तक की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने योग्य हैँ। इन कोयला खानों की निकटता इनके भंडार को और भी अधिक 
बहुमूल्य बनाती है। कच्चा लोहा अधिक होने तथा कोयला खानों के समीप होने के 

कारण भारत बहुत कम लागत में खान से निकला हुआ लोहा तैयार कर सकता हूँ । 
कच्चा लोहा सिंहभूम, केओन्झर, मयूरभंज, बंगाल, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा हिमालय में 

कण सन िल लीन बन नन+न सपना कामन पक धन+ नमन न नम ननकनन कक नम नकन तन वननि बन फल ७ >++नन-+--न न नि न कि + टन जनम कक नमन न पक वन मनन न न पक कप 39 ५ मनकननन-+-फननन+ ५५५५८ पमकक ५४७ ++मननन न ननभ 3 ननननन-न पान यान न ऊ न (भकभ53333.>.3.५3+3५+पकअक+५3++नफमक कक तन पग पलक कला पान कल नकल कान ++ 4 ५>+33+०++ननपनन-+निननगिनाग न ननननन-मन का कनन-ीिलाकनी लक न प-ननिट कप कफनमन न सनक तीन, 

१. वादा ४८०४० 800९, 7050, 79४6 २25. 
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मिलता है । भारत के खनिज साधनों की संस्थाओं का विचार है कि मद्रास राज्य के 

ल्लोर' तथा सलेम जिलों में कच्चे लोहे का अक्षय भंडार हैं । औसत वाषिक उत्पादन 
लगभग तीस लाख टन है । किन्तु यह फ्रांस का ऊगभग दसवां अंश तथा अमरीका का 

पचासवां अंश हे । 

हम इसमें बहुत भाग्यशाली हैँ कि हमारे कच्चे लोहे के मंडार कोयला खानो के 

बिलकुल समीप हैं। अतएव हम बहुत कम लागत में ढला हुआ लोहा तेयार कर 

सकते हें । 

तांबा-निर्माण कार्य में काम आने वाली यह दूसरी धातु है।यह छोटा 
“नागपुर, सिंहभूम, राजस्थान, सिक्किम, कुल्लू और गढ़वाल में पाया जाता हूँ । तांबे के 
प्राचीन बढ़िया बतंनों के मिल जाने से यह अनुमान किया जा सकता हे कि भारत में कभी 

तांबे का उद्योग अत्यन्त उन्नत दशा में था । तांबे के सभी भंडार कार्य करने योग्य नहीं 

है, क्योंकि उनमें से कुछ कण के रूप में बिखरे हुए हें। भारत संसार को ताम्बा देने 

के का में वास्तव में बहुत कम भाग ले पाता हैं । 
ताम्बे की खानें अधिकतर सिहभूम (बिहार) की तांबा पट्टी में ८० मील तक फैली 

हुई हे । १९३८ के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि तांबे का भंडार ८,५०,३०० 
ग्रेट टन है, जिसमें औसत तौर पर २८८ प्रतिशत घातु निकलती हे। १९४९ में कुछ 

३,२९,३०४ टन उत्पादन हुआ था। 

मेंगेनी जु--किसी देश के पास निर्माण योग्य धातुओं के अतिरिक्त ऐसी मिलावट 
करने योग्य धातुएं भी होनी चाहियें जिनका उपयोग फौलाद के औजारों, बन्दूकों, 

कवच की चादरों आदि को बनाते समय उनको कठोर बनाने में किया जा सके मेंगेनीज् 
का सम्बन्ध इसी वर्ग के धातुओं से हैं । इसके अतिरिक्त मिलावट करने योग्य अन्य धातुएं, 
तांबा, जिक, टिन तथा निकल हूँ, जिनके विषय में भारत एक अत्यधिक घाटे वाला देश 

है । इन कठोर बनाने वाली धातुओं के पर्याप्त भंडार के बिना एक देश शांति तथा युद्ध 
दोनों ही काल में अत्यधिक असुविधा में रहता हैं । मेंगेनीज्ञ एक अत्यधिक उपयोगी 

सामग्री है और सभी व्यापारों में हरफन मौल।” कहलाता है। इसकी आवश्यकता 
मीनाकारी, चीनी मिट्टी के बतेनों, रासायनिकों, मृतिकला, वानिश, शीशे की तरह 
चमकते हुए. बतेनों, सूखी बेटरियों (॥079 32002८7८8) और सभी कार्यों में पड़ती है । 
किन्तु इसका सब से बड़ा उपभोक्ता फौलाद उद्योग है। हमारे फौलाद उद्योग के पूर्णतया 

विकसित नः होने के कारैण भारत में उत्पन्न अधिकांश मेंगेनीज़ का निर्यात कर दिया 
जाता हैं । मेंगेनीजु के विषय में भारत रूस के बाद संसार में सब से बड़ा उत्पादक है । 

१९४९ में कुल उत्पादन ६,४६,००० टन था। भारतीय लोहा तथा फौलाद उद्योग इसमें 

से एक वर्ष में कुल ६०,००० टन खपा पाता है। नागपुर, बालाघाट, भंडारा और छिद- 
वाड़ा, मध्यप्रदेश के जिले, बम्बई राज्य के कुछ भाग, मैसूर, मद्रास राज्य, 'बिहार और 
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उड़ीसा इसके उत्पन्न होने के मुख्य स्थान हैं। भारत के भूगर्भ सरवे के भूतपूर्व डाइरेक्टर 
डाक्टर डन (4)7.. ॥)070॥ ) के अनुसार भारत में मैगेनीज के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि' 
होने की संभावनाएं है । अतएवं कच्ची धातु का निर्यात कम कर देना चाहिये । मद्रास के 
बिलारी जिले में उच्च कोटि के कच्चे माल के साथ-साथ समीप ही बिजली मिल जाने के 

कारण इस उद्योग के विकास के अनकल उत्तम अवस्थाएं है । 
७] 

सोना-सोना भारत भर में पाया जाता है, यद्यपि सभी जगह यह अत्यन्त कम 

वरन् नगण्य परिमाण में मिलता है। इसको नदी के बालू को धोकर प्राप्त किया जाता 

है। किन्तु मेसूर की कोलर के स्वर्ण क्षेत्र इसके एकमात्र महत्वपूर्ण साधन हैं। कोलर 
के अतिरिक्त सोना हैदराबाद ( दक्षिण ), के हुट्टी में दस लाख स्टलिंग का मिलता है । 

मद्रास के अनन्तपुर में ७॥ लाख स्टलिंग का मिलता है । किन्तु यह बहुत कम उत्पादक 
है। १९४९ में कुल सोना १,६३,८७१ औंस हुआ था। 

चांदी-उत्पादक न होने पर भी भारत चांदी का संसार में सब से बड़ा उपभोक्ता 
है । कोलर के क्षेत्रों से केवल एक छोटा परिमाण २५,००० औंस ही मिलता है । 
भारत प्रतिवर्ष एक करोड़ पौड की चांदी का आयात करता है। 

सीसा-कच्चे छोहे का भंडार मद्रास, हिमालय, राजस्थान तथा बिहार के 
मानभूम और हजारीबाग ज़िलों में पाया जाता है। किन्तु सीसे का समस्त उत्पादन 
लगभग नगण्य हैं । 

अश्रक-भारत कच्चे अभ्रक के उत्पादन में संसार भर का नेता है । अभ्यक के 
भंडार अजमेर, ट्रावनकोर, मैसूर और बिहार के हजारीबाग जिले में हे। हजारीबाग में 

भारत भर के उत्पादन का ८० प्रतिशत अभ्यक उत्पन्न होता है। यह मद्रास के नेल्लोर 
जिले में भी मिलता है । बिजली के सामान बनाने में अभ्रक अत्यधिक उपयोगी होता 
हैं । भारतीय अश्रक प् थकत्वकारी विद्युत्सामग्नी के निर्माण में विशेष रूप से उपयोगी 
होता है । अभ्रक का उपयोग दीवार पर हराने के कागज के उद्योग, रोगनों के निर्माण, 

रेडियो में तथा विमानों में भी किया जाता है । काले अभ्रक का उपयोग चूल्हे, स्टोव 
(७।0५८) और भट्टी, खिड़कियों, गैसके लैम्पों और चिमनियों, लैम्प के छायाकारकों 
( 9068 ) तथा गैस नकाबों आदि में किया जाता है। भारत के पास अश्नक के 
विषय में संसार भर का एकाधिकार है । वह विश्व भर के उत्पादन का ७५ प्रतिशत 
उत्पादन करता हे और उसका, रूगभग सारा-का-सारा विदेशों को निर्यात कर दिया 

जाता है। १९४९ में भारत में कुछ १,५१,७०९ हंडरवेट अधश्नक निकाला गया । अभ्थनक 
निकालने के उद्योग में भारत का यह उच्च-स्थान प्राप्त करने का कारण उसके सस्ते मजदूर 
हैं, जिन्होंने दीघंकालीन अनुभव के कारण इस विषय में अत्यधिक कुशलता प्राप्त की है । 

क्रोमाइट-क्रोमाइट का भंडार भारत को प्रकृति ने बहुत कम दिया है। यह युद्ध 
के उद्देश्यों के लिये एक अत्यन्त महत्त्वप्रणं धात हैं। और गत यद्ध तक इसका प्रयोग मुख्य . 
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रूप से कठोर सामग्री में किया जाता था। हमारे उद्योग-धंधों में पिछड़ा हुआ होने के 

कारण इसके लिये भारत में बहुत कम मांग है । मैसूर राज्य इसका सब से बड़ा उत्पादक 

है । सिहभूम, बम्बई तथा मद्रास के कुछ भाग इसके अन्य केन्द्र हैं। हमारी औसत वाषिक 

ख़पत ६,४९५ टन है। किन्तु मोटरकारों तथा विमानों को बना कर भारत अधिकाधिक 

क्रोमाइट का उपयोग करेगा । 

अन्य खनिज उत्पादन-उपरोक््त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त भारत में अनेक 

प्रकार की मिट्टियां होतीं हैं, जिनम उच्च कोटि की ऐसी कोमलता होती हैं, जो बतंन, टाइल 

(7५०8), नल (29८४) और उच्च-कोटि के चीनी मिट्टी के बर्तेन बनाने में अत्यधिक 

>पयोगी होती हैं । ऊपरी गोंडवाना, बंगाल, सिहभूम, मैसूर, दिल्ली और जबलपुर में 

चीनी मिट्टी के भंडार मिलते हैं । उच्च-कोटि की उम्दा मिट्टी भी मिलती है । 

उत्तरप्रदेश के कई क्षेत्रों तथा बड़ौदा में बालू की कई प्रकार की जातियां मिलती 

हे और वह कांच उद्योग के लिये बहुत उचित होती हैं । 

आसाम, मध्य प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास के कुछ भागों में बाक्साइट (828प52(८) 

के विस्तृत तथा विपुल भंडार हे । किन्तु हमने अभी तक उससे ऐल्यूमीनियम धातु 

बनाकर नहीं देखा है । 

हमारे नमक के साधन भी कम नहीं हैे। नमक मद्रास ओर बम्बई में समुद्र के पाती 

से निकाला जाता हँ ओर सांभर झील जैसे देश के आन्तरिक भाग में झीलों से निकाला 

जाता है। सेवा सारे का सारा पाकिस्तान में मिलता है। नमक रासायनिक द्र॒व्पों के बनाने में 

एक अत्यधिक उपयोगी सामग्री है । मनुष्य तया पशुओं के भोजन के लिए इसकी विश्व 

भर में मांग है । 
अभी-अभी सितम्बर १९५१ में बम्बई राज्य के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश में स्वर्ण माक्षिक 

या सोना मक्खी ( ?५770८४ ) के अत्यन्त विस्तृत भंडार का पता छगा हैं। यह कहा 

गया है कि वह समस्त पवेत श्यृंखछा केवल सोनामक्खी से बनी हुई है, जोकि इस कच्चे 

धातु का कम से कम लाखों टन होना चाहिए । यह कहा जाता है कि इस कच्चे धातु में 

५१ तिशत गन्धक, (जोकि संसार के सबसे अच्छे गन्धक का मुकाबला कर सकता है), 
५ प्रतिशत निकल, और १ प्रतिशत तांबा है। इस समय भारत के पास निकल बिल्कुल नही 
और तांबा बहुत कम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरम्भ में इससे दस सहस्न टन 

कच्ची धातु प्रति मास निकाली जा सकती है, जो देश के गन्धक के तेज़ाब के सभी 
कारखानों को चला सकेगी । 

१०. खनिज स्थिति की आलोचना । भारत अभ्लक का सबसे बड़ा 
उत्पादक हैं। उसका कच्चा लोहा सबसे अच्छी प्रकार का है, और ब्राजील के अतिरिक्त 
उसके कच्चे लोहे के साधन संसार में सबसे बड़े हे । ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में वह् कोयला 

तथा लोहे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, किन्तु भारत के खनिज साधनों का नम््र 
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दृष्टिकोण ही लेना ठीक रहेगा। स्थिति यह है, युद्ध सामान्य के महत्त्व की धातु कुछ' 
भागों में पर्याप्त हैं, किन्तु टॉँस्टन, टीन, सीसा, ज़िक, पारा, ग्रैफाइट तथा तरल ईंधन जैसी , 

गोलाबारूद बनाने वाली धातुओं की अत्यधिक कमी है। किन्तु लोहा, मेंगनीज़, ऐल्यूमी- 
नियम, मैग्ते शियम और क्रोमियम जैसी मौलिक धातुएं देश में पर्याप्त मात्रा में हें । और 
प्रथम तीन धातुएँ तो उसके पास अपनी आवश्यकता से भी अधिक है।”* इस प्रकार 

हम सुगमता से यह परिणाम निकाल सकते हैं कि हमारे खनिज साधन पर औद्योगीकरण 

की किसी भी योजना के लिए अच्छी तरह निर्भर किया जा सकृता हैं। तो भी खनिज 

द्रव्य के वितरण से यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण धातुएं मुख्य रूप से दक्षिग की उच्च-भूमि 

(?]४/८०प ) के उत्तरपूर्वी भाग में पाई जाती हे । यहां वह मुख्य रूप से बिहार और 
उड़ीसा राज्यों मे मिलती हें। इस तथ्य की दृष्टि से इन राज्यों के औद्योगीकरण का 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है । तो भी इन धातुओं के देश के उत्तर-पूर्वी भाग में केन्द्रित हो 

जाने से देश के दूसरे भागों के औद्योगीकरण में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि धातुएं भारी 

होती हैं और उनको सुगमता से देश के दूसरे भागों में नहीं भेजा जा सकता । आज 

अधिकांश धातुएं कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात की जाती हैं। अतएवं हम उनका सब 

से अच्छा उपयोग नहीं कर पाते । देश के औद्योगीकरण से क्षणमात्र में स्थिति- बदरू 

सकती है । ऐसी दक्षा में हमारे भंडार की अतेक वस्तुएं, जिनका आज हमारे लिए बहुत 
कम मूल्य है, कभी भी महत्वपूर्ण बन सकती हैं । जब हमारे मुख्य खनिज सम्पत्ति का 
उचित-परिमाण देह में खपने लगेगा तो हम देखेंगे कि भारत विश्व में नेतृत्व का स्थान 

प्राप्त कर लेगा । आज देश के स्वतन्त्र हो जाने से हम यह आशा कर सकते हैँ कि हम एक 

बुद्धिमत्तापूर्ण तथा योजनाबद्ध खनिज नीति पर चल सकेंगे और भारत को विश्व के 
औद्योगिक मानचित्र पर शीघ्र ही प्रभुत्व से अंकित कर सकेंगे। हम को अपनी धातुओं 
का कच्चे रूप में निर्यात बन्द करके उसका अपने घर में ही निर्माण करना चाहिये । 

अभी-अभी भूगर्भ विभाग ((४८०027८४ 722८0०7776८7४) की क्षमता को 
बढ़ाने का कुछ प्रयत्न किया गया है, जिसंसे देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की, 
गति को बढ़ाने के लिए देश के खनिज साधनों की प्रभावशाली रूप से और छावबीन 
को जाय । १९४८ में खानों की भारतीय संस्था (॥74297 डठिप78&प ० 2776४) 

की स्थापना की गई, जिससे औद्योगिक परामझशं देने के साथ-साथ उनको आवश्यक 

जानकारी दी जा सके। यह संस्था प्रयोगशालाओं में परीक्षण करेगी और औद्योगिक 

लोगों को उद्योग-धंधों के लिए खनिजद्रव्यों की उपलब्धता तथा योग्यता के सम्बन्ध में 

परामर्श देकर सहायता देगी। दूसरी बातों के अतिरिक्त उस संस्था के यह काम भी 

होंगे-- (क) देश के खनिज साधनों का अनुमान करना, (ख) खनिज उद्योग की उन्नति 
करना, (ग) महत्वपूर्ण खनिज द्रव्यों के निर्यात पर नियंत्रण करना, (घ) देश के अन्दर 

१. वाद ४८०7० 800४, 7050, 79४2० 224. 
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" छोहेतर धातुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और ($) अनुसंधान करना । 

योजना आयोग (?]क॥7778 (णणाप्रांईश०7 ) ने एक ऐसी समुचित खनिज 

नीति का प्रस्ताव किया है, जिसका मुख्य उहेश्य होगा धातुओं का संग्रह और उनका 

आशिक रूप में उपयोग । साथ ही यह नीति सहयोग और आर्थक विकास की होगी । 

इस नीति की आवश्यक बातें यह होंगी--(क) संचित भंडार की वस्तुओं का मूल्य 
निदिचित करना, (ख) खानों में काम करानेवालों का ठीक-टीक आचरण, (ग) खनिज 

सम्पत्तियों को ठेके पर देवा और खनिज विकास को नियमबद्ध करना, (घ) खनिज 
उद्योग के अंक तैयार करना, (ड) खनिज व्यापार, और (च) अनुसन्धान । 

११. विद्युत साधन | औद्योगिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 
आवद्यकता सस्ती बिजली की पूर्ति है। भारत उच्च कोटि का औद्योगिक देश बनने की 
इच्छा करता है । अतएव हमको यह देखना है कि वह अपने औद्योगिक कारखानों को 

चलाने के लिए बिजली के दृष्टिकोण से ठीक तौर से समर्थ है अथवा नहीं । 

विद्युत उत्पन्न करने के अनेक साधन हैँ । उदाहरणार्थ, छूकड़ी, वायु, जल, 

मद्यसार (.»]०070]), तेल और कोयला । यद्यपि यूरोप के देश नीदरलेंडस् में वायु 

का विद्युत के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, किन्तु इस देश में अभी इसका 

उपयोग नहीं किया गया है । चीनी उद्योग के सहायक उत्पादन के रूप में मग्यसार 

(स्पिरिट) का उत्पादन बहुत बड़े परिमाण में आगे किया जा सकता है, किन्तु आज 
इसका औद्योगिक ईधन के रूप में कुछ भी महत्व नहीं हैं । लकड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण 

साधन है और अतीत में इससे अत्यधिक काम लिया जा चुका हैं। किन्तु इसका मुख्य 
परिणाम यह हुआ कि वनों को बेहिसाब नष्ट किया गया और औद्योगिकों को लकड़ी 
के लिए किसी अन्य क्षेत्र की ओर देखना पड़ा । अतएव हमारे पास अब केवल पेट्रोलियम, 

कोयले तथा जल की बिजली के साधन ही शेष रह जाते हैं। 
| 

१२. पेट्रोलियम । यद्यपि भारत में उत्पन्न होने वाले खनिज पदार्थों में मूल्य 
की दृष्टि से पेट्रोलियम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात् पांचवां, किन्तु वह 

भारत में इतने कम परिमाण में उत्पन्न होता है कि वह उसकी आवश्यकताओं को 
पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भारत अपनी आवश्यकता का कुल ५ प्रतिशत 
पेट्रोलियम उत्पन्न करता है। प्रति वर्ष लगभग तीस करोड़ गेलन पेट्रोलियम भारत 

को आयात करना पड़ता है । विभाजन के फलस्वरूप हमको पूर्ति का एक साधन-- 
हिमालय का पश्चिमी भाग-पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ा और अब हमारे पास उसका 

केवल पूर्वी भाग आसाम में बचा है। इस क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण तेलक्षेत्र हैं---डिरबोई 
बप्पापुंग और हंसापुंग । १९४९ में इनका समस्त उत्पादन लगभग ६६ लाख ७० हजार 
गलन था। भारत में खनिज तेल की कमी को चीनी के शीरे और तिरूहन ( तेल के 
बीजों ) के विर्लेषणात्मक ईंधन का तेल बनाकर पूरा किया जा सकता है। रूगभग 
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अढ़ाई लाख टन द्यीरा प्रतिवर्ष चीनी के कारखानों द्वारा फेंके दिया जाता है। इसका 
उपयोग स्पिरिट ( मद्यसार ) बनाने में अच्छी तरह किया जा सकता है और इसको 
पेट्रोलियम के साथ मिलाकर मोटरों आदि के लिए एक उत्तम ईंधन शक्ति के काम 
में लिया जा सकता है। 

१३. कोयला | जैसा कि ए. जिमरमैन (4. श7रयटापा7&॥) ने कहा 
है कोयला वतंमान उद्योग-धन्धों की अनेक रूप में सेवा करता है। कोक ((+0!/:6) 

के रूप में यह लोहे तथा फौलाद के व्यापक रूप में उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से 

आवश्यक है । यह रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और यह 

निर्माणकार्य करने वाले उद्योग-धन्धों के स्थान को निश्चित करने का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एकमात्र अंग है । उसके अधिक चमत्कारिक विरोधियों--विशेषकर पेट्रोलियम के . 

महत्व के बढ़ते जाने पर भी कोयला वतंमान उद्योग-धंधों को शक्ति पहुंचाने का सबसे 

अधिक मुख्य साधन बना हुआ हे और आजकल के व्यापार के शुष्क एवं भारी माल को 
एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए अधिकाँद शक्ति दे रहा है। साथ ही रेल, 

सड़क और जहाज में ले जाया जाकर यह अपने बोझ का सबसे अधिक किराया देता है। 
इस प्रकार आज की यांत्रिक सभ्यता किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा कोयले पर अधिक 

निर्भर करती है ।”* 

यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल में दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है, किन्तु 

देश के महाद्वीप जैसे विस्तार पर ध्यान देने से पता चलता है कि हमारे कोयले के साधन 
अत्यन्त सीमित हे और न उनका स्थान ही संतोषजनक है। हमारे कोयले में राख अधिक 

होने तथा नमी मिलने के कारण वह हल्की किस्म का है। इसके अतिरिक्त कोयले के 

भंडार भी अत्यन्त असमान रूप में विभक्त हूँ । अतएवं समस्या कोयले के उत्पादन की 
अपेक्षा उसके यातायात की है । हमारी कोयले की खातनें न तो इंग्लेड के समान समुद्र 

के तट पर स्थित हें ओर ना ही जरमनी के समान नदी-क्षेत्र के पास हे । अतएव कोयले को 
केवल रेल द्वारा ही ले जाया जा सकता हूँ और उसमें अत्यधिक लागत बैठती है । 

१९५० में भारत में कुछ ३,१०,८७,००० टन कोयला निकाला गया था ४ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वह ४५,६०,००,००० टन से अधिक था। पूजों की दृष्टि 

से कोयले की खपत अमेरिका के ४७५ टन के मुकाबले में भारत की “०७ टन हैं, 
जिससे पता चलता है कि हम ओद्योगिक रूप में कितने पिछड़े हुए हें।* झरिया के 

कोयला क्षेत्रों का हिसाब ४७ प्रतिशत से कुछ ही कम तथा रातीगंज का रूगभग ३० 
प्रतिशत होता है। रूुगभग ९० प्रतिशत तो “अकेले बिहार तथा बंगाल के ही कोयला 

ननभननज तन ओा 

१..ए. के. सूर (.0. <&. 5प्ा) ने अपने ग्रन्थ (परपगातों ॥१८४0प70658 
0 77089) (१९४२) में उसका पृष्ठ ४५ पर उद्धरण दिया है । 

२. वाडिया एण्ड मर्चेन्ट--() पर 2000770 9/-00]670, पृष्ठ २२ । 
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क्षेत्रों स मिला । गोंडवाना के कोयला क्षेत्रों से लगभग ९८ प्रतिशत मिला। इस 
प्रकार कोयले का समस्त भंडार इतने बडे देग के एक कोने में ही केन्द्रित है। कोयला 

भारी होता है, अतएवं उसके बम्बई और मद्रास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को ले जाने का खर्चा 
बहुत अधिक पड जाता है । यह उन क्षेत्रों के उद्योग-धन्चों के मार्ग में भारी बाधा हे । 

हमको पिछले दिनों से इस बात की बराबर चेतावनी दी जा रही है कि निकट 
भविष्य में हमारा कोयले का भंडार समाप्त हो सकता हूं । १९३४ में डा० सी० एस० 

फॉक्स (700. (2, 8. ४05) ने अनुमान लगाया था कि भारत में बढ़िया किस्म के 
कोयले का कुल भंडार पांच अरब टन है। खाना बनाने के कोयले का भंडार कुल दो 
अरब टन हैं। और संग्रह करने के उपायों--विशेषकर ठीक प्रकार से रखने, मिलाने 
और धोने का उपयोग न किया जाय तो यह परिमाण आधा ही रह जायगा । यह अत्यन्त 

भयावह स्थिति है। भारतीय कोयछा कमे | न १९३७ में अतृमान लगाया था कि 

बढ़िया किस्म के कोयले का भंडार १२२ वर्ष ओर भोजन बनाने के कोयले का भंडार 

केवल ६२ वर्बष* चलेगा। १९४६ में जो कमेटी धात्वीय कोयले के संरक्षण के लिए 

बनाई गई थी, उसने भी स्थिति को असंतोपजनक बताया था । 

विशेषज्ञों द्वारा बतलाई हुई स्थिति पर गम्भीरतापूर्वकं विचार , किया जाना 
चाहिए। अतएवं यह आवश्यक हूँ कि हमको कोयले के प्रयोग में कमी करनी चाहिए 

और ऐसे साधन निकालने चाहिएं जिससे कोयले के हमारे सीमित साधनों से यया-पंभव 

अधिक से अधिक समय तक काम लिया जा सके । इसके विपरीत हम देखते हें कि 

हम अपने कोयले के साधनों को अत्यन्त मूखंतापूर्वक नष्ट कर रहे हे। रेलवे तथा अन्य 

लोग अच्छी किस्म के कोयले का उपयोग वाष्प बनाने में कर रहे हे। किन्तु उसका 
उपयोग केवल धातु शोधन सम्बन्धी कार्यो में ही किया जाना चाहिए । इस समय भारत 

में बड़ी-बड़ी भट्ठियां बिना धुरे अच्छी किस्म के कोयले के उपयोग के लिए बनाई गई 
हैं। उन भट्टियों को सुधार कर इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वह हल्की किस्म के 
कोयले से काम ले सकें। हल्की किस्म के कोयले के कुछ अन्य आथिक उपथोगों का 

भी पता लगाया जा सकता हूं । उदाहरणार्थ, तेल, चाकलेट रेचक ( (7000]90८ 

4,85%20४८ ), फिनेल आदि को कारबन बनाए हुए कोयले से बनाया जा सकता है । 

हमारी कोयला खानों को चलाने की शैलो में भी बहुत-सा कोयला व्यर्थ जाता 
है । कोयले को मिला कर रखने, साफ करने और उसका लदान करने में यांत्रिक शैली 
से बहुत कम काम लिया जाता हूँ। भूमि के नीचे के कार्य का भी उसी अच्छी तरह से 
यंत्रीकरण नहीं हो पाया हैं। १९३७ की भारतीय कोयला कमेटी ने लिखा था, “भारत 
में कोयले का व्यापार उस दौड़ के समान रहा है, जिसमें छाभ तो सदा अव्वल नम्बर 
पर रहा कितु सुरक्षा बेचारी नंबर दो पर रही। ठीक प्रणाली ने भी 'दोड़” में भाग 

नल ऑन कि खिजनननन ली ख पप जल भ+ 

२. उनकी रिपोर्ट भाग १, पष्ठ ६३. ४0७3४ 00७७ 
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लिया और राष्ट्रीय हित ने मृतक घोड़े' के रूप में प्रवेश किया, किन्तु जिसके चलते की 

कभी भी सम्मावना नहीं हुईं । " 

कम खर्च करने के उपाय के रूप में योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि 

(१) यद्यपि कोयले का कोक बताते के कार्य को वर्तमान स्तर पर ही चढने 

दिया जाय, तथापि नए क्षेत्रों का विकास किसी स्थिति में भी न किया जाय; (२) सामग्री 

को ठिकाने से रखने, मिलाने तथा धोने के काय्यें को अनिवार्य रूप से कराते के लिए 

कानून बना दिया जाय; (३) कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कोयला निकालते के कार्य को पूर्ण 

तथा बंद कर दिया जाय ; (४) एक कार्यक्रम द्वारा कोक वाले कोयले के स्थान में दूसरे 

कोयले से काम लिया जाय, और (५) कोयला बोडे बताये जाँय, जो कोयले के सम्बन्ध 

में सभी प्रइनों की विस्तार से जांच करें। 

१४. पन-बिजली साधन । हम यह देख चुके हैं कि भारत में बिजली 

की स्थिति छकड़ी अथवा कोयले अथवा पेट्रोलियम के किसी भी दृष्टिकोण से 

संतोषजनक नहीं है । भारत के वन प्रवेश करने योग्य नहों हैं । किन्तु, यदि वर्तमान 

उद्योग-धंधों की आवश्यकता को पूर्ति लकड़ी से ही की जाय तो वन बहुत समय तक 

नहीं चल सकेंगे। कोयले के विषय में स्थिति यह है कि भारतीय कोयले की न केवल 

किस्म ही घटिया है, वरन् उसका परिमाण भी सीमित हैं और उसका देश में विभाजन 

भी अत्यन्त विषम रूप में हुआ है। पेट्रोलियम भी पर्याप्त नहीं है । किन्तु यदि प्रकृति 
ने कोयले या तेल के विषय में भारत के साथ कंजूसी की हैँ तो उसने उसको पनबिजली 
साधन प्रभूत मात्रा में दिये हे। भारत में पतबिजली की शक्ति के विकास के लिए बहुत 

अधिक संभावनाएं हे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कोयले की खानों से दूर हैं। यह प्रतीत 

होता है कि प्रकृति ने भारत में दो पृथक पृथक् क्षेत्र विशेष रूप से छांट कर बनाये 
हें--एक कोयला प्रदेश” तथा दूसरा जल प्रदेश'। यह समझा जाता है कि भारत में 
पानी द्वारा ४ करोड़ किलोवाट बिजली उत्पन्न करने योग्य साधन हें; हिमालय को 
प्रत्येक १००० फुट की ऊंचाई से गिरने वाली सिथु नदी से पूर्व की सात बड़ी नदियां 

तीस लाख हासंपावर की बिजली उत्पन्न कर सकती हे। यही बात अन्य नदियों पर 

भी लछागू होती है। १९५० में भारत में लगाए हुए कुछ कारखानों की शक्ति १७ 

छाख किलोवाट* थी । 

१९३९ से १९४९ तक के दस वर्षों में भारत में दुगनी बिजली उत्पन्न 

की गई है । 
१५. बिजली के आथिक लाभ । किसी वर्तमान समाज के लिए बिजली 

एक भारी वरदान है । यह एक साथ ही सभ्यता का हेतु तथा प्रतीक हैं। घर के 
कीवनीनिनीलिभीननाजाक पाएएपगखए। 

, उनकी रिपोर्ट भाग १, पृष्ठ ३० 

२. अंकों का मासिक संक्षेन्, जलाई १९५१ 
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भरे 
$ >दृगी 

«अन्दर यह अनेक गाहेंस्थ्य झंझटों से छटकारा दे देती है । यह कम खर्च पर अधिक 
उत्तम प्रकादः देती है और यह अत्यधिक सुविधाजनक भी है । 

एक उद्योगपति को यह उसके सुविधाजनक स्थान पर उसकी आवश्यकता 
के अनुसार युनिटों में सस्ती बिजलो देती है । बिजली को बनाने का खर्चा कोयले, 
तेल या ईंधन की अपेक्षा एक चौथाई पड़ता है। किन्तु शक्ति देने के अतिरिक्त 

बिजली अनेक औद्योगिक कार्यो के लिए भी आवश्यक हैं । उदाहरणार्थ, बीसवी शताब्दी 

की आइचर्यजनक धातु ऐल्यूमीनियम को बाक्साइट से बताने के लिए कच्ची धातु को 

गला कर पृथक्करने के लिए बिजली के बिना काम नहों चल सकता । बिजली 
के २५० मील तक सस्ती कीमत में ले जाए जा सकने के कारण यह कारखानों को 
ऐसी सुविधा दे सकती है कि वह अत्यन्त सघन इलाकों तथा खर्चोछि औद्योगिक केन्द्रों से 

हटकर खुले क्षेत्रों में आ जाँय। यह सर्दियों को गर्म तथा गर्मियों को ठण्डा बनाती है 
और इस प्रकार श्रमिकों की योग्यता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाती है । 

बिजली छोटे-छोटे कारखानेदारों तथा देहाती दस्तकारों के लिए भी लाभकारी 

है । सूरत में छगभग ५००० करघे, जो प्राय: कारीगरों के अपने हैं बिजली से चल रहे 

है। जापान और स्विटजरलेड में सभी छोटे छोटे उद्योग-धंधे बिजली से चलते हूँ। 

अतएव इसका भारत में भी ग्रामीण तथा छोटे छोटे उद्योग-धन्धों का पुनरुद्धार करने 

में उपयोग किया जा सकता है। 

यातायात में भी बिजली से अनेक लाभ होते हैं। भारत में पहले ही बम्बई और 
कल्याण के बीच बिजली की रेलें चल रही है । यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय 

रेलों में काम में आने वाली समस्त शक्ति को अकेले कोसी योजना द्वारा पेदा किया जा 

सकता है और भारतीय रेलें प्रति वर्ष सत्तर छाख टन कोयला जलाती है । 
हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बिजली को महत्वपूर्ण कार्य करना है । वह कुओं 

से पानी ऊपर उठाकर पशुओं की शक्ति की बचत कर सकती है । पंजाब, उत्तरप्रदेश 
तथा मद्बास के कुछ गांवों में पहले से ही इस उद्देश्य के लिए बिजली दी जा रही है। 

फ्रांस में ९५ प्रतिशत छोटे छोटे खेतों को, जापान में ९० प्रतिशत को तथा हालेंड में 
सौ प्रतिशत को बिजली के केन्द्रीय स्टेशन से बिजली दी जाती है" । पुच्छ जल का 
प्रयोग सिंचाई में किया जा सकता है। इस प्रकार पनबिजली की योजनाओं को महत्वपूर्ण 

सिंचाई की योजनाओं के साथ मिला दिया गया है। भारत में आज अनेक बहु-उद्देश्य 

वाली योजनाओं को या तो बनाया जा रहा है या उनके विषय में जांच की जा रही है। 

इस प्रकार बिजली नयी औद्योगिक क्रान्ति की आधारशिला है | विश्व के शक्ति 
उत्पादन अंक यह प्रगट करते हैँ कि कोयले का शक्ति के साधन के रूप में तेल और 

5 24422 ७७४७6 ५७७७७४७७७७७७७८्ाशाथ्७७७४७७र ७ ७एएरण निज. कऑीडीणशननशिलभाननलनण क्न्न्न कल... अरक»--अतज33 3 पा ०3०2++नकरलन. विंनन-;॥3०+५+>->2 वगनममढननमाजबाओ, 

१. नानावटी तथा अंजलिया--7॥'76 पसतवा97 एप ?700960॥, 

7986 7909. 
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जल-शक्ति की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक स्थान छिनता जा रहा है । 

१६. वर्तमान पनबिजली कारखाने । भारत पनबिजछी कारखानों के 
मामले में संसार के मुख्य प्रेरक देशों में से एक है भारत में प्रयम पनबिजली कारखाना 
दाजिलिंग में १८९७-९८ में खोला गया था। दूसरा कारखाता मैसूर में १९०२ में 
कावेरी नदी पर खोला गया था | कुछ समय तक यह लाइन बिजली भेजने की ससार 
में सबसे लम्बी लाइन थी। 

बम्बई में मेसस टाटा एंड संस के प्रबन्ध में इस समय बिजली के तीन कारखाने 
चल रहे हे और वह लोनावल, आंध्रधाटी और नीलामला में हे । उनकी संयुक्त शक्ति 

२,४६,००० अश्वशक्ति हे । वह बम्बई की मिलों तथा बिजली की रेलगाड़ियों को दो 
पैसा प्रति यूनिट से भी कम पर बिजली देते हे । 

दक्षिण में पाइकारा पनबिजली कारखाना (मद्रास) की क्षमता ९०,००० 
अश्वशक्ति है। उसमें कुछ नीचे के एक और पुच्छ-जल को मिलाकर ३०,००० अश्वशक्ति 

और मिल जाती है। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना है। 
इसकी बिजली की कुल मांग में से ६० प्रतिशत कपड़े की मिलें लेती हे तथा १५ प्रतिशत 

अन्य कारखाने लेते हे। फिर दक्षिण में एक मेत्तूर पनबिजली कारखाना है । यह 
कारखाना संसारभर में अपने ढंग का सबसे बड़ा कारखाना है । इसकी क्षमता ५०,००० 
किलोवाट है । इनके अतिरिक्त मद्रास में अन्नोली, करतेरी तया मुनार में भी पतबिजली 
के कारखाने हे। पापानासम की योजना, जिसे १९४४ में ही पूर्ण किया गया है, 

२१,००० किलोवाट बनाती है। ट्रावनकोर का पलल्लीवसल कारखाना भी इतनी ही 
बिजली बनाता हैं । 

पंजाब के मण्डी के पनबिजली कारखाने की क्षमता १,१८,००० किलोवाट है । 

वह दिल्ली की वर्तेमान पीढी तथा समस्त पंजाब की आवश्यकताएं पूरी करके भी बिजलो 
बचा लेगी । 

उत्तर प्रदेश में पनबिजली का छड़ लगे हुए ढांचे की प्रणाली द्वारा गगा नहर से 

बिजली उत्पन्न करके राज्य के प्रधान-प्रधान नगरों को बिजली दी जाती है। एक और 

कारखाना ननीताल में है । 

काश्मीर ने भारत में दूसरे पनबिजली कारखानें की योजना को पूर्ण कर लिया 
है । बारामूला में जेहलम नदी पर बिजली उत्पन्न की जाती है । उस कारखाने की क्षमता 
२६,००० अव्वशक्त्ति है । 

१७. पनबिजली विकास की आलोचना तथा भावी संभावनाएं। 
भारत की जल दक्ति के साधन इतने अधिक हे और उनकी स्थिति इतने अच्छे स्थानों 

में हैं कि उनसे तीन-चार करोड़ किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है । किन्तु 
अभी भारत ५ लाख किलोवबाट से अधिक बिजली उत्पन्न नहीं कर सका है, जोकि उसकी 
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च' 

समस्त शक्ति का १५ प्रतिशत ही है। भारत में पनबिजली की योजना के मार्ग में 

सब से बडी बाधा उसकी वर्षा का ऋतु सम्बन्धी रूप हैं । उस के कारण हमको बड़े 

खर्चे से बडे-बडे बांध बनाने को आवश्यकता हूँ, जिससे बिजली के कारखानों को जल 

बराबर मिलता रहे । अभी तक भारत का जन-सावारण विजली से अपरिचित है और 

उसकी खयत नागरिक क्षेत्रों तथा कुछ गिने-चुने ग्रामों तक ही सीमित हँ। भारत में 

जब पनविजली का प्रथम कारखाना खला था, तो उसके तीन वर्य पद्चात् कैनेंडा ने 

अपनी पनबिजली योजना आरम्भ की थी । किन्तु आज उसके कारखातनों की क्षमता हमारे 

कारख।नों से १५ गती, अमरीकत कारखानों से २९ गृती तथा रूपी कारखातों से ४५ 

गती है । फ्रांस, स्विटजुलेंड, गावें, स्वेडेन और जापान जैसे छोटे-छोटे देशों की क्षमता 

भी हमारी अपेक्षा ५ से छेकर १० गुनी तक है भारत आज वर्षभर में जितनी बिजली 

का उपयोग करता हैं उतनी अमरीका एक सप्ताह में पैदा कर लेता है। इसमें से ४२ 

प्रतिशत बिजली केवल बम्बई ओर कलकत्ते में ही खबं हो जाती हें। और यदि इसमे 

अहमदाबाद ओर कानपुर को भी सम्मिलित कर दिया जाय तो भारत को समस्त 

उपभोग्य बिजली का लगभग आधा भाग इन चार नगरों में ही खप जाता हैं, जिनकी 

जनसंख्या समस्त देश" को जनसंख्या का १ह/्ड प्रतिशत से भी कम हें । भारत में 

बिजली का प्रति व्यक्ति व्यय ९*२ किलोवाट है, जबकि अमरीका में प्रति व्यक्ति १,६६० 

किलोबाठ, स्विट्जलेण्ड में १,९४४ किलोबाट, स्वेडन में २,१०० किलोवाट, नावें में 

३००० किलोबाट तथा कैनेडा में ४००० किलोवाट है 

अब हमारी भारत सरकार की बड़ी अभिलाया यह हें कि हमारे “जल को 

सम्पत्ति” रूप में बदल दें । इस समय भारत में निर्माण कोटि में, अनुसंबान कोटि में 

तथा विचार कोटि में कुछ १६० योजनायें हैं। उन पर अनुमानतः १२८० करोड़ 

रुपया व्यय होगा । इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर अढ़ाई करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई 

की सुविधाएं मिल जाँयगी (जों अमरीका के समस्त सिचित क्षेत्र के बराबर हें )। इससे 

पचास-पाठ छाख टन गेंठं की उपज बढ़ जायगोीं तथा एक करोड़ ४० छाख किलोवाट 

अतिरिक्त पनबिजली उत्पन्न होगी । इससे भारत इस वियय में संसार में तीसरा बड़ा 

देश बन जायगा ओर केवल अमरीका और रूप ही उससे आगे रह जोयगे। इत योजना- 

ओं के पूर्ण हो जाने से न केवल बिजली मिलेगी वरन् सिंचाई, बाड़ों पर नियंत्रण, 

नौचालन, मत्स्यपालन, आमोद सुविधाएं और यात्रा के नये स्थान भी प्राप्त होंगे। नई 

पनबिजली विकास योजनाओं को संक्षेप में नीचे दिया जाता है:--- 

पजाब के नये राज्य के आर्थिक पुनर्जेन्म के लिए भाकड़ा-तांगल योजना को पूर्ण 

करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। भाकड़ा बांध सीधी विजली उत्पादन करने 

वाला संसार भर में सबसे बड़ा बांध होगा। उसमें ५६ मील लम्बी झील बनाई जायगी । 
ते. हक जपलननभमओन 2 कान -अबा- “कम अलननना, आरभयकक सावन 5+५+५-काकप>कमकी २०. धन... कानानकॉन्क आ#.. अवामनाज .+कमा.. कडसे जता मा 

ापथ००, 7948 0900, 998० 705 
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भाकड़ा बाध के पास बिजली के दो कारखाने बनाये जाँयगे | प्रत्येक कारखाना बारह 
इकाई (यूनिट) का होगा प्रत्येक इकाई में “८४,००० किलोवाट बिजली होगी । 
नांगल जल-विद्युत॒वारा में दो बिजली-घर होंगे । उनमें से प्रत्येक में तीन उत्पादन 
सेट ( ७८०८/७०7॥४ ७८08 ) होंगे और एक-एक उत्पादक से २४,००० किलोबाट 

बिजली बनेगी । भाकड़ा-तांगल योजना के अं तिम रूप में पूं हो जाने पर चार लाख 
किलोवाट बिजली शतश्रतिशत भार उठाने वाली होगी। यदि इसको अन्य रूपों में 
परिवर्तित करने दिया गया तो वह आठ लाख किलोबवाट बिजली “के भार को 
उठा सकेगी । 

भाकड़ा-तांगल योजना की अनुमानित लागत प्रथम स्थल में १२६ करोड़ रुपये 

होगी। किन्तु अत्यन्त तंगदिली से यह अनुमान भी लगा लिया गया है कि यह सारी 
लागत अकेले रई तया अन्न के उत्पादन से ही प्रथम दो वर्ष में वसूल हो जायगी। उससे 

पंजाब, पटियाला, तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ और बीकानेर की ६५ लाख एकड़ भूमि 
सींची जायगी | नांगल जल- विद्युत कारखाना पंजाब के ६७ नगरों को केवल बिजली 
न देकर उनकी प्रकाश, गर्मी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा । साथ 

ही वह अम्बाला जैसे क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हें, ट्यूबवेल (कुओं) 

से पानी भी निकालेगा। यह अधिक जल वाले क्षेत्रों के जल को संग्रहित करके उस को 

शुष्क क्षेत्रों में पहुँचायगा और सिंचाई वाली भूमि तथा बिना सिंचाई की भूमि के 
अन्तर को बहुत-क्रुछ कम क्र देगा। यह भी आशा की जाती है कि बाद में दिल्ली 
तथा अम्बाला के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां बिजली से चला करेंगी । यह आशा की 
जाती है कि इस योजना के पूर्ण होने पर दिल्ली तथा पंजाब के प्रत्येक गांव को बिजली 
मिल जायगी । इससे औद्योगिक विकास में भी बड़ी भारी सहायता मिलेगी । 

उत्तर प्रदेश में दो कारखाने बनाने के लिए आरंभिक जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है । 

यह दोनों कारखाने गढ़वाल ज़िले में बनेंगे--एक भरोड़ा बांध तथा दूसरा रामगंगा 
बांध होगा। भरोड़ा बांध योजना में नायर नदी को पार करके एक बांध बनाया जायगा। 

इससे भरोड़ा बांध से दो लाख किलोवाट तथा व्यासघाटद पर ३२,००० किलोवाट 

बिजली बनेगी। इस योजना की छागत २४ करोड़ रुपए होगी। रामगंगा योजना से 

९०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। उसके नीचे के जल से और भी २०,००० 
किलोवाट बिजली बनेगी । इसमें कुल व्यय १,१०,५०,००० रुपए होगा। शारदा पन- 
बिजली योजना पर आजकल काम किया जा रहा है ।वह ७ करोड़ रुपये की हागत पर 

४१,४०० किलोवाट बिजली देगी। मुहम्मदपुर का बिजली का कारखाना तो लगभग 

बन कर तैयार हो चुका है। उसकी क्षमता ९,३०० किलोवाट है। बेतवा जल विद्युत् 
योजना को दो श्रेणियों में पूर्ण किया जायगा । प्रथम स्थल में नारायणी नदी पर पीपरी 
में एक बांध बनाया जायगा। साथ ही एक बिजली-घर धुकपारी में बनाया जायगा। 



३० भारतीय अथंशास्त्र 

इसमें १ करोड़ ३१ लाख रुपये की लागत लगेगी और २,५०० किलोवाट बिजली बनेगी। 

दूसरे स्थल में सिहपुरा में बांध बनाया जायगा, जिसमें लगभग आठ करोड़ रुपये की 

रूगगत लगेगी । इसके पूर्ण होने में तीन वर्ष लगेंगे । यह ४,५०० किलोवाट उत्पन्न करेगा। 

घाघरा जर विद्युत योजना दो स्थलों में तीन लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगी। 
गढ़वाल जिले में कोठरी बांध योजना ५,००० किलोवाट उत्पन्न करेगी । एक अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण योजना, जो विचार कोटि में है--पीपरी बांध तथा पावर स्टेशन योजना हैं। 
इसमें रिहंद नदी के पार पीपरी के समीप मिर्जापुर ज़िले में एक बांध बनाया जायगा। 
इसके बिजली-घर में २,३०,००० किलोबाट की शक्ति होगी। इसमें कुल २९ करोड़ रुपये 
लागत रूगेगी और ६ वर्षो में काम पूरा होगा । एक और बड़ी योजना यमुना जल- 
विद्युत् योजना है । यह प्रथम स्थल ( 388० ) में ४०,००० किलोवाट और दूसरे 

स्थल में ५०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगी । फिर मई से अक्तूबर तक 
४७,२०० किलोवाट और ७२,८०० किलोवाट इसके अतिरिक्त और पैदा कर सकेगी। 
पिडार जल-विद्युत् योजना ४०,००० किलोवाट स्थिर शक्ति तथा ५०,००० किलोबाट 
मौसमी शक्ति उत्पन्न करेगी । 

बिहार में कोसी योजना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण योजना है। इसमें नेपाल में छत्र 

घाटी को पार करके ७५० फुट ऊंचा एक बांध बनाया जायगा । इसका बिजली घर ५० 

प्रतिशत भार के आधार पर १०,८०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगा। इस 

सम्पूर्ण योजना पर ९० करोड़ रुपये लागत बेठेगी । ॑ 
बम्बई में कोयाना घादी योजना के नाम से एक बहुत बड़ी पनबिजली योजना का 

प्रस्ताव किया जा रहा है। यह स्थान सतारा जिले में करड रेलवे स्टेशन से ४० मीरू दूर 

हैं । यह भारत में सब बड़े बिजलीघरों में से एक बनेगा, जहां अढ़ाई लाख किलोबाट से 

अधिक बिजली बनेंगी इसमें २५ करोड़ रुपये की लागत आयगी। काली नदी पन- 

बिजली योजना पर जनवरी १९४७ में काम आरंभ किया जा' चुका हैँ। इससे साढ़े तीन 
लाख किलोबाट बिजली मिलेगी । 

मध्यप्रदेश में पनबिजली के विकास के लिये चार स्थान हैं, जो पांच स्थलों 
में पूरे किये जांयगे । इनके पूर्ण होने पर एक छाख किलोवाट की लगातार बिजली 
अथवा दो लाख किलोवाट ५० प्रतिशत भार के आधार पर बिजली उत्पन्न होगी । इसमें 
कुल खर्च २० करोड़ रुपया लगेगा। 

मद्रास में पाइकारा बिजलीघर विस्तार योजना के तृतीय स्थरू की स्वीकृति 
१९४६ में दी गई थी, जिससे पाइकारा क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा किया 
जा सके तथा मेत्तूर और पापनासम प्रणालियों की मौसमी तथा आवश्यक कमियों को 
दूर किया जा सके । इससे २,१२,००० किलोबाट बिजली मिलेगी । इसमें आरंभ में 
दो करोड़ रुपये तथा दसवें वर्ष के अंत में ३ करोड़ ६० राख रुपये खर्चा ऊूगेंगा। मोपर 



भौगोलिक पृष्ठभूमि ३१ 

जल-विद्युत योजना पाइकारा बिजली-घर के नीचे के पानी से काम लेगी। रामपद सागर 

योजना तथा किस्टना पावर योजना भी कुछ बिजली देंगी। तंंगभद्रा योजना मद्रास और 

हैदराबाद की सेवा करेगी | सिंचाई की सुविधाओं के अतिरिक्त यह १,४५,००० किलो 
वाट बिजली उत्पन्न करेगी । इसके जून १९५३ में पूर्ण हो जाने की आशा है । 

उड़ीसा में महानदी घाटी को एक बनाकर उसका विकास करने की योजना है। इसमें 

तीन इकाइया हे--हीराकुंड बांध योजना, तिकरपाड़ा बांध योजना और नारज बांध 
योजना । इन तीनों इकाइयों का एक-दूसरी से स्वतन्त्रताप्वकं विकास किया जा सकता 
हैं और तब भी यह महानदी के सारे क्षेत्र की एक योजना का भाग बनी रहेंगी । हीराकुंड 

बाध जंगली महानदी नदी के वेग को सम्बलूपुर नगर से नो मील ऊपर एक बांध 

द्वारा रोकेगा । इस योजना में साढ़े तीन छाख किलोवाट बिजली बनेगी और 
अनुमानत: ४८ करोड़ रुपये लागत आयगी । डूडुना झरने पर मचकुंड के प्रवाह से 

भी एक लाख किलोवाट बिजली बनेगी, । 
पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना है। इस 

योजना में दामोदर और उसकी सहायक नदियों के ऊपर अनेक उद्देश्य वाले आठ बांध 
बनाये जाँयगे। इसमें छगभग ८००० वर्गमील क्षेत्र आ जायगा। इससे तीन लाख , किलोबाट 

बिजली बनेगी । इस पर रूगभग ५५ करोड़ रुपये की लागत आयगी । केन्द्रीय सरकार 
ने जुलाई १९४८ में एक अधिनियम ( ८६ ) पास करके अमरीका के प्रसिद्ध टी. 

बी. ए. की शेली पर स्वतंत्र रूप से स्वयं काम करने वाली ,दामोदर घाटी कारपोरेशन 
की रचना की थी। सरकार ने इस योजना को सर्व प्रधानता दी है । इस योजना के 

एक महत्त्वपूर्ण अंग के लिये विश्वबेंक ने एक बहुत बड़ा ऋण दिया हैँ । यह कार्य 
रूप में परिणत होने के अत्यन्त अग्रगामी स्थल में है । 

इनके अतिरिक्त एक जलधोक पनबिजलो योजना हे। इसमें सूखी ऋतु में 

१०,००० किलोवाट और मानसून के दिनों में १७,००० से ३३,००० किलोवाट तक 
बिजली उत्पन्न होगी। यह सभी चाय के कारखानों की आवश्यकता को पूरा करेगी । 

इन बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त अनेक अन्य योजनतायें भी देश के भिन्न भागों 
में या तो हाथ में ले ली गई हे अथवा विचार कोटि में हे । आसाम में ४० लाख किलोबाट 

बिजली बनाने योग्य ११ स्थान हैं । बड़ौदा में जंखारी योजना २५०० किलोवाट की 

और साबरमती योजना ६००० किलोवाट की है । कोलर नदी योजना १६,५०० किलोवाट 

की और सिंध नदी योजना (ग्वालियर) १६,००० किलोवाट की है । हैदराबाद में चार 
योजनाओं पर निर्माण कार्य हो रहा हैं। उनसे लगभग १,३९,००० किलोवाट बिजली 
मिलेगी। इसके अति रिक्त सात बड़ी-बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में अतुसंवान किया जा रहा 

है। उनसे ५ लाख किलोवाट बिजली बनेगी। जोधपुर में जवाई पत्तबिजलकी योजना से नहर 
के ऊपरी भाग में १,५१० किलोवाट तथा नहर के निचले भाग में २,५३० किलोबाट 
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बिजली मिलेगी । मैसूर में जोग योजना (जिसका नाम अब महात्मा गाधी परनबिजलों 
कारखाना कर दिया गया है) १,२०,००० किलोवाट बिजलो देगा । भादरा बांब 
योजना (मैसूर में ही) से १२,६८० किलोवाट बिजली मिलेगी। पटियाला पतन बिजली 
योजना से १६,००० किलोवाट बिजली मिलेगी। चम्बल पत्बिजली योजना (होह्कर 

राज्य )से १ १,२८,० ० ० किलोवाट बिजली पैदा होगी । इसके अतिरिक्त मेवाड़ के बिजलो- 
धर से ६८,००० किलोबाट तथा कोटा के बिजली-बर से ५६,००७ किलोवाट 

बिजली मिलेगी । 

भारत सरकार ने १९४८ में एक महत्त्वपूर्ण का्यं यह किया कि उसने बिजली देने 
वाला अधिनियम (८टांए लाए 50779 5८) बनाया । उस अधितियम का 

उद्देश्य यह था कि बिजली उद्योग का राष्ट्रोयकरण कर दिया जाय और सारे देश में 

शीक्षता से बिजली फैल जाय। इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि 
प्रत्येक राज्य में एक राज्य विद्युत् सभा (906 6टाए लाए #6वाते) बनाई जाय 

तथा एक केन्द्रीय विद्युत् अधिकारी ((८८।7४ जिल्टापटा9 हैप्रा/079) नाम से 

विशेयज्ञों का सब बनाया जाय जो राज्य विद्युत्तमाओं के क्राम को सूक्षमता पूर्वक देख- 
भाल करता रहे और उन बड़ी बिजली योजनाओं के विषय में परामर्श देता रहे, जो 

वह समय समय पर हाथ में लें।इप अधिनियम के अनुसार सन् १९५० में केद्धाय विदश्यत् 
अधिकारी का संगठत किया गया । अधिकांश राज्यों में विद्यत्मभाएं बन गई हूँ । यह 
सभी प्रशंसनीय विकास कार्य हें। विगेयज्ञों का अनुमान हैं कि १९५४ तक भारत की विद्युत 

उक्ति ७२ प्रतिशत बढ़ जायगी । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाकड़ा-तांगल, हरोके, दामोदर घाटो ओर होरा- 
कुंड बांध योजनाओं को व्यवस्था को गई हैँ । इनके पूर्ण होते पर ६३,३५,००० 
एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ओर ९,३३,००० किलोबाट बिजलो उत्पन्न होगो। इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक ऐपी योजनाए हूं, जो राज्यों के कार्य-प्षेत्र में आती हे। 

१८. धनी देश को निर्धन जनता। भारत के साथनों की यह द्वतगामी 
जांच यह दिखलाने के लिए पर्याप्त है कि प्रकृति ने भारत के प्रति अत्यधिक उदारता 

दिखलाई है । कुछ मामलों में तो प्रकृति ने भारत को अत्यधिक सम्पन्न बनाया है । 
उसका सब से बड़ा वरदान-हिमारलय--हमको असंझ्य आर्थिक लाभ देता है ओर उसमें 

अनेक धन सम्पदायें छिपी पड़ी हैँ। भारत का गंगा मैदान तो विभिन्न प्रकार की समृद्ध 
फसलों का सदा बना रहने वाला साधन हूँ । जरूवायू की अपरिमित किसमें हमको एक 
अत्यन्त समुद्ध आथिक जीवन का विकास करा सकती हैं। हमारे खनिज साधन भी अच्छी 

तरह से विभिन्न प्रकार के हैँ और पर्याप्त रूप में अधिक हैं। कोयछा कम हो सकता है, 
किन्तु जलशक्ति के साधन बहुत अधिक हैं| हमारे पास पशुओं की भारी संख्या है और 
जन संख्या-भी. बहुत अधिक है । भौगोलिक रूप से भी हम एक आदर्श स्थान में स्थित 
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हेंँ। इस प्रकार यह दिखलाई देता है कि भारत विश्व के अत्यंधिक समृद्ध देशों में से एक 

बनाने के लिये छांट लिया गया है । हे 

किन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? सारे देश में निर्धनता छाई हुई है और 
निर्धतता भी ऐप्ती कि जिसकी विश्व भर में समानता नहीं! की जा सकती । यह वास्तव 

में देखने में असत्य दिखाई पड़ता है कि जब हमारा देश इतना समृद्ध है तो हम स्वयं 

निर्वेन हैं । स्पष्ट रूप से मनुष्य प्रकृति के सभी वरदानों से लाभ उठाने में असफल प्रमा- 
णित हुआ हू । ० 

यहां निर्बेतता की समस्या के सम्बन्ध में विस्तार से विचार नही करना है। किन्तु 

अनेक रहस्थों में से इस निर्धगता के रहस्य को समझने के लिए हम यहां कुछ साधारण 
परीक्षण कर सकते हें । 

एक बात जिस की ओर हमारा ध्यान बरबस जाता है, वह है हमारे सावनों का 
दोषपूर्ण विनाश । हम यह पहले द्वी देख चुके हे कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 
हमारे कोयले के साधनों का किसाप्रकार विनाश किया जा रहा है । डाक्टर आर. के. दास 
ने' अपने ग्रंथ. भारत की औद्योगिक, कार्यक्षमता (767४७ करीटाटाटए 0 
परता9) में भारत के साथनों कि विनाश का विस्तृत्त अध्ययन किया है । उसके 
हिसाब के अनुसार भारत के कृषिशिय्य क्षेत्रफल में से केवछ ३० प्रतिशत उत्पादक कार्यों 
के उपयोग में आ रहा है और शेष ७० प्रतिशत व्यथ पड़ा हुआ है। अत्यन्त उदार 

दृष्टिकोण से भी हमारे वन साधनों में से भी केवल २५ प्रतिशत का उपथोग किया जा 
रहा है और शेष ७५ प्रतिशत #यये नष्ट हो रहा है । मत्स्यशालाओं के तो तृतीयांश 
का प्रतिवर्ष नज््लहो जता है। कर्चचे लोहे का उत्पादन भी अपने उचित उत्पादन का 
कुल ११ प्रतिशत ही कियोजाता $। पानी के तो ९९ प्रतिशत साधन व्यर्थ में नष्ट हो 
रहे हें। अंतामें उन्होंने परिणामम्िरकाला है कि भारत के ७५ प्रतिशत प्राकृतिक साधन 
व्यर्थ नष्ट हुए जा रहे हैं । नण++ - कर 

फिर अ्वास्थ्य, अज्ञानता, #रोज़गारी अथवा न्यून रोज़गार, व्यये के प्रसव तथा 
अकाल मृत्युओं के कारण मानवी साधनों का भी विनाश हो रहा है। १९२१ में भारत 
की जनसंख्या १७ करोड़ ८० लाख थी। इनमें ९ करोड़ बीस लाख पुरुष ॒ तथा ८ करोड़ 
६० लाख स्त्रियां थी। इनमे से भ्रारत ४ करोड़ ५९ लाख श्रमिकों अववा शक्ति साधन 

को कम रोजगार के कारण, ३,करोड़ २९ लाख को अस्वास्थ्य के कारण तथा २५ लाख 
को व्यर्थ के प्रसव ह्यरा.“विनष्ट कर रहा है। दूसरे शब्दों में ११ करोड़ ४० छाख 

' व्यक्तियों के शक्ति साधन अर्थात् समस्त मनुष्य शक्ति का ६४ प्रतिशत प्रति वर्ष नष्ट 
'हो रहा है । 

/  पंजी के विनाश के कारण अनुत्पादक कार्यों में पूंजी लगाना, पूंजी के साधनों को 
५ एकत्रित न कर सकना तया वत्तेमान पूंजी साधनों का अपूर्ण उपयोग । 



"शेड . आरतीय अर्थशास्त्र 

उत्पादक अंगों अर्थात् भूमि, श्रम तथा पूंजी का समस्त विनाश ६९ प्रतिशत" हो 
रहा है, जो कि दो तृतीयांश से भी अधिक है। दूसरे शब्दों में हम अपनी उत्पादक शक्ति 

के दो तृतीयांश से भी कम का प्रयोग वार रहे हे तो क्या यह आइचये की बात है कि हम 
निर्धन है ? 

इस विनाश के कारण अनेक तथा पेचीदा हैं, उनका निवास हमारी सामाजिक, 

आधथिक और राजनीतिक रचना में है । जातीय विशेषताएं, अज्ञान, अनृभवहीनता और 

जा वाक्षा सभी का इस मामले से कुछ न कुछ सम्बन्ध हैं 
अभी तक आशिक स्वतन्त्रता का अभाव ऐसी नीतियों को नहीं बचने देता था, 

जिससे हम अपने साधनों से ॥क दिशा में ओर पूर्ण परिमाण में कार्य ले पाते । भारत से 

सरकार की उपेक्षा नीति ने हमारे साथनों के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया है । 
सामाजिक दश्शाओं का विपरीत प्रभाव भी बिलकुल स्पप्ट हैँ। जाति प्रथा ने 

हमारे समाज को जनेक ट्कड़ों में बांट दिया है और श्रमिकों को स्वतस्त्रतायतेक काम 
में न लगने देकर इसने चोकोर छिट्टों केबीच में गोल खूंटियां गाइड दी हैं। सम्मिलित 

परिवार प्रणाली ने व्यक्तिगत आंशिक प्रयत्न और साहसिक कार्यो को समाप्त कर 

दिया है ओर आलहूसी मनृप्य पाल रखे हैं, जो अपनी ओर से पंजी के एकत्रित होने के 

अवसरों को कम कर देते हैं। इस प्रणाली के कारण जो घर में पड़े रहते की आदत पड़ती 

जाती है, उससे श्रमिकों के मिलने में और उनके लिये मांग उत्पन्न होने का प्रबन्ध बहुत 
बिगड़ गया हैं। 

धर्म-प्रधानता छोंगों को भाग्यवादी, अंध-विश्वासी और पुरातनपंयी बना 

देती है और आर्थिक स्वत्वों के संगठन में बहुत कुछ कांट-छांट कर देंती है। घामिक 
भावना, अधिकांश मामलों में हमारे पशु-धन के साथतों के पूर्ण आथिक उपयोग में भी 
बाघा उपस्थित करती हूँ । अत्यन्त मध्त्त्वयुर्णं कारण हमारी राजनीतिक परांबीनता भी 
रहा हैं । अब स्वतन्त्र हो जाने पर हम' एक ठीक आथिक तीति का अनुसरण कर सकेंगे । 

किन्तु किसी स्पष्ट परिणाम के प्राप्त किये जा सकते से पूर्व हमारी जबता के उस 
आचरण को ऐसे राज्य में से निकाल कर कहीं और भेजना पड़ेगा जिसमे हमारी १५० 

वर्ष की दासता ने हमको पटक दिया था । 

आगे अध्ययन करने योग्य पुस्तके 
१. सूद, ए. के.--भारत के प्राकृतिक साधन ('रथाप्रा'कं जि९४077९6४ ए. 

77079 ) पद्मा पब्लिकेशन्स, बम्बई । 
२. जाज॑ कुरयान--भारत के पनबिजली साधन ( 79070-%6000८ 

9८४007०68 0 ॥7079 ) . ह 

१. आर. के. दास--आतप्रदापओं £पिटड707 एण 7009, 7030. 
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३. सिचाई के केन्द्रीय. बोर्ड का पर्चा संख्या ५--भारत का पनबिजली 
विकास (॥्रज्ता0-॥0८0० 70०ए72८05ए06८ए ० ॥709) . 

४. कोगिन ब्राउन--भारत की खनिज सम्पत्ति ( 'शीगलाण शाप 
ण 7707 ). 

५. वाडिया,डी.एन.--भारत का भूगभे विज्ञान (७८०02ए ० 7शत9) . 

६. कृषि पर शाही कमीशन की रिपोर्ट---(वर्नों वाला अध्याय) 
७. युद्वोत्तर वन-नीति (?6#-छथ्था' 706४ रए०70ए) पर सर हरबट 

हॉवर्ड का नोट । 

८. दुबे-भारत का आथिक भूगोल (॥८0707रं2 52087297ए "० 

[7079) . 

९. विश्व अर्थशास्त्र में भारत 
(॥7079 77 १४०४0 #2000779 ) 

१०. समृद्धि के लिये योजनाएँ । भारत सरकार के प्रकाशन 
(770]९८४8 0 ०7८५) 

११, योजना कमीशन को रिपोर्ट 



दूसरा अध्याय 

सामाजिक पृष्ठभूमि 
जचता 

१, अध्ययन का महत्त्व । भारत ने द्वितीय महायद्ध में पहले ही लगे होने 

पर भी १९४१ में अपनी जन-संख्या करा ली। आथिक कारणों से यह कार्य अत्यन्त 

विचारपूर्वक नही किया जा सका और अनेक महत्त्वपूर्ण तालिकायें अधूरी ही छोड दी 

गई, किन्तु सन् १९५१ के पूर्ण विवरण की प्रतीक्षा की जाती रही । तो भी यह 
पूर्णतया अनुभव कर लिया गया कि किसी देश की उद्चति उसमें रहने वाली जनता पर 
इतनी अधिक निर्भर हँ कि उसके विभिन्न रूपों की ठीक ठीक जांच किये बिना कोर्ट भात्री 
योजना नहीं बनाई जा सकती । भारत एक निर्षन देश है ओर उसकी निर्बेनता की कोई 

समानता नहीं कर सकता । प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम हे | जीवनमान विश्व भर 

में लगभग सबसे नीचा हे ) यह बात बड़ी विचित्र है कि यह भीयण निर्मनता उन भारी 

समृद्धियों के बीच में पड़ी हुई हैँ, जिनके विषय में आप गत अध्यात्र में पढ़ चूके हें 
इस स्थिति को संभालने के लिए भारतीय आर्थिक जीवन का गंभीर तथा वैज्ञानिक 

अध्ययन करना आवश्यक हैँ । उसकी जनता का; उनकी संख्या, आयु के वर्ग, पेश्नों, 

रोगों, स्त्रियों तथा पुरुषों के सम्बन्धित अनुपात आदि अध्ययन किये बिना उनकी किसी 

कार्यकारी औषधि के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । इसी में देश की जनता 
की समस्याओं के अध्ययन का महत्त्व छिपा हुआ * 

२. जनसंख्या के आंकड़े । १९४१ में आज की भारतीय क्षेत्र की जन- 
संख्या ३२१,८८,९७,५३२ थी । १९५१ की जनसंख्या में यई संख्या ३६,१८,०१,६०४ 

हो गई। अर्थात् उस समय १९४१ के अंकों में १३:४ प्रतिशत की बृद्धि हो गई । भारत 
का क्षेत्रफल कासमीर, हँदराबाद और आसाम के राज्यों सहित १९,५१,००० वर्गमील 

समझा जाता है । इससे भारत में प्रति मील २०६ व्यक्ति के घनत्व" का पता 
चलता है । 

१९३१ से १९५१ तक के बीस वर्ष में १९२१ से १९३१ तक के दस बर्ष की 
कक... फिलामनन,. टली कतनन कैकनअणा मास अकाल, (>कककनकत>क-4 कं... 3 अनय वनीननननकनन जरननभीयन पननसन-कीपननननकमम नाक. “न पानी पितानकना किक किला कननमानकलाओ, 

१. यह सितम्बर १९५१ के मासिक अंकों के संक्षेप से लिया गया हैं। इसमें १ भार 

१९५० के अनुमान के अनुसार काइमीर तथा आसाम के कबायली क्षेत्रों के अंक 
भी सम्मिलित कर लिये गए हैं। १९५१ को जनसंख्या में उन क्षेत्रों को सम्मिलित 
नहीं किया गया था । 
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अपेक्षा जनपंख्या में तिगुनी वृद्धि हुई और १९०१ से १९३१ तक के तीस वर्ष की*' 
अपेक्षा दुगनी वृद्धि हुई । ब्ः 

३. जनसंख्या में वृद्धि । जैसाकि नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट है, गत 
पचास वर्षो में भारत की जनसंख्या १२ करोड़ तीस छाख बढ़ गई --- 

तालिका १ 

भारत की जनसंख्या में वद्धि 

वर्ष जनसंख्या विभिन्नता प्रतिशत अनुपात 

१९०१ २३८ ४ ड़ 

१९११ 32 (४ न५'८ : 

१९२१ ६ ३३334 धछ “०३ 

१९३१ २७९ +-२८ +११० 
१९४१ ३१९ “४० 8 

१९५१ ३६२ नह रे १३४ 

योग, -+-१२४ ५२% 

उपरोक्त तालिका से यह प्रगट है कि प्रत्येक दशाब्दी में जनसंख्या की वृद्धि 
बराबर नहीं हुई है। इस विषमता को लाने वाले कारण अकाल अथवा महामारियों के 
समान बिखरे हुए एवं आकस्मिक हैं। उनके फैलने से जनसंख्या घटी तथा उनके अभाव 
से जनसंख्या पर्याप्त बढ़ गई। १९०१ से १९११ तक भारत में कृषि संबंधी उन्नति 
अत्यधिक हुई। अतएव इस बीच में जनसंख्या ५-८ प्रतिशत बढ़ गई । अगली ददाब्दी में 

इंफ्लएंजा के कारण उन्नति रुक गईं जो कि महामारी के रूप में फूट निकला । इसमें १ 
करोड़ ४० लाख व्यक्ति बीमार पड़े, जिससे दस लाख व्यक्ति मर गए। १९२१ से जन- 

संख्या अत्यन्त शीघध्रता से बढ़ी है। प्रकृति की कृपा रही । इसके अतिरिक्त महामारियों पर 
विजय प्राप्त करने के उपाय भी अधिक कार्यकारी रहे। अधिक उत्तम सिंचाई की 

सुविधाओं ने अकाल नहीं होने दिया। जनसंख्या में वृद्धि का कुछ कारण जनसंख्या के 

क्षेत्र में वुद्धि तथा गणना की" प्रणाली में सुधार भी था। इन बातों को स्वीकार कर लेने 
पर भी ११ प्रतिशत की वृद्धि भारी वृद्धि है। १९३१ से १९४१ तक की १४ प्रतिशत वृद्धि 
भी घबरा देने वाली है। १९४१ से १९५१ तक की १३४ प्रतिशत की वृद्धि तो और 

भी अधिक घबरा देने वाली है। देश के विभाजन के कारण उत्तर में जनसंख्या का पूर्ण 
परिवर्तन किया गया और पूर्व में आंशिक रूप में किया गया। उपरोक्त तालिका में जो 

०१ जे च 

वृद्धि के अंक दिये गये हैं, बह पाकिस्तान' को निकाल कर दिये गये हैं। 
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तो भी भारत के सब भागों में एक-सी वृद्धि नहीं हुईं। जनसंख्या की रिपोर्ट में 
कहा गया है, वृद्धि दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में अधिक हुई हैं और एकदम पश्चिम, 
पश्चिमोत्तर और पूछ में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में पंजाब और बंगाल में दो 
अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हे । दोनों ही विकास के दृष्टिकोण से अभी बच्चे हैं।' 

“हमको जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के कारणों पर विचार करना चाहिये--- 

' ४. जनसंख्या में वृद्धि के कारण ॥ १९०१ से आगे जनसंख्या में लगातार 
“अद्धि होने के कारण संक्षेप में यह हे--- 

'जः (१) पंजाब में नए सिंचाई योजना से अद्धें-मरु-भूमि वाले क्षेत्रों में नई बस्ती 
बनने लगी। यह क्रम शन््य से आरंभ होकर अत्यन्त तेजी से बढ़ा। अमरीका और 

कनाडा में भी जब यूरोप से प्रथम बार मानवी छूहर पहुंची तो यही हुआ । बीकानेर 
में भी नई बस्तियों में यही अनुभव हुआ--बंगाल में भी कृषि योग्यता बढने के साथ 
साथ जनसंख्या बहुत शीघ्रता से बढ़ी । 

(२) १९३१ की जनगणना के अंक कम थे, क्योंकि यह जनगणना राजनीतिक 
दंगों के समय ली गई थी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण अनेक व्यक्तियों के 

रजिस्टरों में नाम तक नहीं आये । उत्तरी भारत में ऐसे नाम बहुत छूट गए। जो कुछ 
१९३१ में छूट गए थे वह १९४१ में पकड़े गए। अतएव उन दिनों उत्तरी भारत की जन- 
संख्या बढ़ी हुई दिलाई देती हैं । 

(३) १९४१ में समस्त जनता को जनसंख्या के महत्त्व का पता चल गया था। 
अतएव उस समय कोई भी लिखे जाने से छटना नहीं चाहता था। वास्तव में यह भी संदेह 

किया गया कि दुरनुमानित साम्प्रदायिक उत्साह ने भी गणना में गड़बड़ पैदा की। 

अशुद्ध अंकोंक़ो ठीक करने के लिए तुलनात्मक मिलान के लिये मकानों की सूची से 
काम लिया गया और उससे “ठोस तथा पर्याप्त परिणाम निकला", जैसाकि जनसंख्या 
कमिदनर का कहना हें । 

(४) यद्यपि भारत में डाक्टरों, नर्सों तथा अस्पतालों की संख्या कम हैं और 
देश के विस्तृत क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की सुविधा का प्रबन्ध बहुत 
कम हे, किन्तु तो भी इन वर्षो में चिकित्सा की सुविधाएं भी पहले की अपेक्षा बढ़ गईं। 
इसके परिणामस्वरूप जन्म संख्याके स्थिर रहते हुए मृत्यू संख्या घटने रूंगी। इसके 
अतिरिक्त हैज्े, चेचक और प्लेग जैसी महामारियों से मृत्यु की संख्या भी घट गई। 

(५) स्पष्ट रूप से इन सभी कारणों से जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। किन्तु 
देश में जनसंख्या के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण देश में जीवनमान का नीचा होना है। 
यह एक तथ्य हूँ कि देश में निर्धन व्यक्तियों के सन््तान अधिक होती हैं । भारत की 

फीकी सनक... अमन 4 

१. भारतीय जनसंख्या की रिपोर्ट १९४१, भाग (१, पृष्ठ २३। 
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निर्धनता एक कहावत बन गई है, और इसीलिये उसकी जनसंख्या हद रही है/ इस 
विषय में वह चीन से मिलूता-जलता है । 

४५७. जनसंख्या के घनत्व में विभिन्नता' । प्रति मीर की संख्या 
प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं। हम इस विषय में इतनी विभिन्नता पाते हैं कि जहां जम्मू 

और का्मीर राज्य में प्रति वर्ग मील ५३ व्यक्ति रहते हैं वहां पर्चिमी बंगाल में ८१९ 
रहते हैं, राजस्थान में ११९ तथा पंजाब में कुल ३३९ रहते है। द्रावनकोर-कोचीन में 
१,०१९ व्यवित प्रति वर्ग मील में रहते है जो वहां के अत्यधिक घनत्व को प्रगट करके” 
हँ। इन विभिन्नताओं के अनेक कारण है । 

| » घनत्व पर सबसे प्रथम जलवायु का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्यकर स्थान अधिक 

व्यक्तियों को आकर्षित करता है और उससे अधिक संख्या को अपने यहां रख लेता है । 
यदि जलवायु कम अनुकूल हो जैसे कि आसाम में, तो घनत्व कम होगा। बंगाल और 

उत्तर प्रदेश में घनत्व निश्चय से अधिक रहेगा। 
दूसरे, स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव के अतिरिक्त भारत॑ की जनसंख्या का 

घनत्व अन्य देशों के समान मुख्य रूप से वर्षा के वितरण से नियंत्रित होता है। यदि वर्षा 
पर्याप्त तथा समय तथा समानरूप से विभकत होती है तो उससे चावल जैसे अनाज की 

फसल अच्छी होगी। चावल की उपजाऊु फ़लल होने के कारण यह जनसंख्या के उच्च घनत्व 
की रक्षा कर सकता हैं। किन्तु केवल वर्षा ही घनत्व को निश्चित नहीं करती | हिमालय 
के देहरादून, अल्मोड़ा और शिमला में वर्षा पर्याप्त होती है और ६० से लेकर ८५ इंच 
तक वर्ष भर में होती है। तो भी वहां प्रति वर्ग मील संख्या बहुत कम है। इसी प्रकार 
आसाम में भी जहां वर्षा बहुत होती हैं घनत्व १८६ है । यही बात काश्मीर के विषय में 
भी सत्य है, जहां घनत्व ४९ है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व में भूमि का 
आराम महत्त्वपूर्ण कार्य करता है । जिन देशों में वर्षा तो अधिक होती हो, किन्तु उनके 

प्वेत वनों से ढके हुए हों वहां अधिक चावल उत्पन्न नहीं हो सकता । वास्तव में घनत्व में 
परित्व का कोई एक कारण नहीं हो सकता। ( के अच्छी, 
अधिक घनत्व हो सकता है। 

तीसरे, यह देखा जाता है कि सिंचाई की जिनसे कर 
अच्छी होती हू जनसंख्या में घनत्व का कारण होती हूँ। पंजाब के सिंचाई व 

जैसे ज़िलों की अपेक्षा अधिक सघनता से बसे हुए हैं । 
चौथा, अधिक आथ्िक उन्नति से जनसंख्या का घनत्व बढ़ता हे और उसके न 

होने से घनत्व घटता है । नि:संदेह, गड़रियों जैसी दशा में जनसंख्या अधिक नहीं रखी जा 
सकती । कृषि की दया में अधिक संख्या को पाला जा सकता है। किन्तु औद्योगिक स्थिति 

१. घनत्व के अंक १९५१ की जनसंख्या के अकों से लिये गए हैं और क्षेत्रों को १९५० 
में की गई वाधिक पुस्तक (४८०७7 002) में दिया गया हैं। 
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में और भी अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान बन जाता है । यह बात प्रसिद्ध है कि व्यापार 

और उद्योग-घंधों के केन्द्र में प्रायः अधिक प्रनकी जनसंख्या होती हैँ। बंगाल में अधिक 
घनत्व का कारण कुछ यह है, और पंजाब के कम घनत्व का कारण उक्त प्रांत का कृषि 

रूप है। 
पांचवें, भूमि की प्रकृति भी कुछ अन्तर का कारण होती हैं। बालुकामय 

भूमि में उपजाऊ क्षेत्रों की अपेक्षा कम धनत्व होगा, उदाहरणार्थ, राजस्थान बहुत कम 
>ज्ञता से बसा हुआ है। 
जः ध हु 

छठे, सम्भवतः घनत्व पर सबसे अधिक अकेला प्रभाव किसी क्षेत्र के आकार का 

पड़ता है। पृथ्वी तल का आकार घनत्व में सबसे अधिक विभिन्नता उत्पन्न करता है। 
भारत के पूर्वोत्तर में पार्वत्य प्रदेश पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के समतल में मैदानों की 

अपेक्षा कम घनत्व वाले है । मंदान आर्थिक कार्यो को अधिक सुविधाएं देते हे 
और अधिक फल भी देते हैं। भारत जेसे क्ृषि प्रधान क्षेत्र में क्ृपि कार्यों के साथ 

साथ घनत्व में परिवर्तन होता है 

सातवें, किसी क्षेत्र में रहने वालों की संख्या का कारण उस झषेत्र में जान और 
माल की रक्षा का प्रबन्ध भी होता है। सीमान््त क्षेत्रों में इसीलिये घनत्व बहुत कम हैं 

अन्त में, प्रत्येक राज्य में घनत्व की विभिन्नता का कुछ कारण अप्रवृत्ति भी है। 
दूसरे राज्य में, जहां रीति-रिवाज तथा भाषा बदली हुईं होती हे--जीवन उन्नति के 
अधिक अवसर होते हुए भी छोग अपने निजी स्थान को छोड़ना पसन्द नहीं करते । 

भारत के घनत्व की विदेशों से तुलना-..-यदि हम भारत के घनत्व का 
ब्रिटेन जसे अन्य देशों के साथ तुलना करें तो भय का कोई कारण शेष नहीं रह जाता । 

तालिका २ 

कुछ देशों में प्रति वर्गमील घनत्व 

देश घनन्व तप 

यूनाइटेड किग्डस (ब्रिटेन) ५३३ १९४८ 
बेल्जियम ६५४ १९३१ 
इटली ३०९४ १०४८ 
जमंनी ४४6३ १९३ ९ 

भारत ह २९६ १९५१ 

उपरोक्त वर्ग में औद्योगिक देश हैं और ऐसे देश सुगमता से अधिक संख्या को 
रख सकते हैं। तो भी जब हम भारत की तुलना कृषि विषयक बचत वाले देशों से करते 
हैं, तो हमको समस्या की गम्भीरता का पता चलता है । 
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तालिका ३ 
देश घनत्व वर्ष 

फ्रांस १९२ ) 
अमरीका ४९ । 
आस्ट्रेलिया ३ १९४८ 
कैनाडा ३ 
भारत २९६ १९५ 

इस वर्ग में मुख्य रूप से कृषि कार्यों वाले देशों को रखा गया है। इनमें भारत 
घनत्व सबसे अधिक है। संख्याओं के बढ़ने के साथ साथ भूमि पर दबाव भी बढ़ता है । 

देश के कृषि साधन उसी अनुपात में नही बढ़े ।१९० १ से लेकर १९५१ तक जनसंख्या ३२ 
प्रतिशत बढ़ गई जबकि क्ृषि क्षेत्र केवल १३ प्रतिशत ही बढ़ा और भोजन की फसलों का 
क्षेत्र उन्हीं ४० वर्षों में केवल ५३ प्रतिशत बढ़ा। १९३९ से ४५ तक के युद्ध के समय जब 

भारत का आस्ट्रेलिया तथा बर्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, उसको अन्न के इतने भयंकर 

अभाव का मुकाबला करना पड़ा कि बंगाल जैसे कमी के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा । युद्ध 
के बाद भारत को बहुत बड़े परिमाण में अन्न का आयात करना पड़ा, जिससे उसके भुगतान 

का संतुलन कम हो गया और भारत की अयंव्यवस्था" पर भारी बोझ पड़ा । 

७. क्या देश में जनसंख्या के घनत्व और समृद्धि के स्तर में कोई 
सम्बन्ध है ? उपरोक्त तालिका २ से यह पता चलता है कि जहां तक जनसंख्या के 
घनत्व का सम्बन्ध है, हम ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी और इटली जैसे धनी और समृद्ध 

देशों के साथ है, उनके समान हम भी प्रति वर्ग मील में अधिक' घनत्व दिखलाते हैँ । 
इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उच्च घनत्व तथा समद्धि में कोई सम्बन्ध है। 

यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि' अधिक बुद्धिमान औद्योगिक और साधनों वाले 
व्यक्तियों की अधिक संख्या देश के साधनों को अपने अधिक से अधिक लाभ के लिए 

विकसित करेगी और उससे उसकी भौतिक समृद्धि बढ़ावेगी। देखने में यह तक ठीक दिख- 

लाई देता है किन्तु यह तर्काभास है। यदि कोई देश अधिक घन का बसा हुआ है तो यह 
आवश्यक नहीं है कि वह समद्ध भी हो । घनत्व का वही परिमाण आथिक समृद्धि के उसी 

स्तर को प्रगट नही करता । आज अमरीका संसार में सबसे धनी देश है । किन्तु उसके 
प्रति वर्ग मील में कुल ४९ व्यक्ति बसते हैं। आस्ट्रेलिया भी अत्यधिक धनी है तो भी 
उसका घनत्व प्रति वर्गमील केवल तीन है। उच्च घनत्व के साथ ब्रिटेन तथा नीचे घनत्व 

के साथ अमरीका आज समद्धि के उच्च स्तर का आनन्द ले रहे हे। इस प्रकार घनत्व 
और समृद्धि में कोई सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। किन्तु समृद्धि का परिचायक होने 

की अपेक्षा यह घनत्व हमारे लिए एक भय का कारण बन गया है । 

ए. कऊब्प वफक्ाव--ॉप्रवीबड [व्व्याणठ जाकर, एाण्फप्ल णाा... 
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८. नगरों के बसने की समस्या । १९२१ में भारतीय जनता का १०२ 

प्रतिशत नगरों में रहता था। १९३१ में ११ प्रतिशत, जबकि १९४१ में १२८ प्रतिगत 
नागरिक क्षेत्रों में मिला । भारतीय जनतन्त्र की स्थिति निम्नलिखित है:--- 

भारतीय जनतंत्र की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात 
वर्ष ग्रामीण नागरिक 

१९२१ ८८९७ ४26] 
“*६३१ ८39५ १५९५ 

ब्जि! ८६-१५ १३९ 
इस प्रकार रूगभग ८६ प्रतिशत जनता भारत में अब भी गांवों में ही रहती है । 

पश्चिम की स्थिति इसके ठीक विपरीत है । पश्चिमी देशों में नागरिक जनसंख्या का 

प्रतिशत विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का है। फ्रांस में ५२ तो इंगलेण्ड में ८० है। तो 

भी यह बात ध्यान में रखने की हैं कि यद्यपि भारत के नगरों में रशभग १४ प्रतिगत 

मनुष्य ही रहते हैं, किन्तु १४ प्रतिशत ३६ करोड़ २० लाख के अर्थात् ५ करोड़ हैं, जो 

यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन और आयरलेण्ड) की समस्त जनसंख्या से अधिक है । 
प्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में जनसंख्या का विभाजन भी अत्यधिक अर्थपूर्ण है । 

प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति के साथ उसकी नागरिक जनसंख्या में भी बुद्धि हुआ करती 
है। यह तथ्य कि हमारी जनता का एक बहुत छोटा अनुपात ही नागरिक क्षेत्रों में रहता है, 
हमारी अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति का ठीक ठीक परिचायक है। इससे यह ठीक-ठीक प्रकट 

होता हैं कि हम व्यापार, यातायात तथा उद्योग-धंधों के विकास' में अन्य देशों से अभी 
बहुत पीछे हैं। इससे पता चलता है कि अपने घर में अभी हम कृषि के ही आधीन हैं और 

यह हमारी असंतुलित अर्थ-व्यवस्था को प्रकट करती हैँ । 

किसी देश में जनसंख्या का ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में विभाजन एक अन्य 

दृष्टिकोण से भी अर्थपृर्ण है। इससे जनता के राष्ट्रीय आचरण का पता चलता हैं । यह 

सर्वविदित हैँ कि ग्रामीण जनता प्रायः आलसी, पुरातन-पंथी, अन्धविद्धासी और नए 

विचारों को ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं होती । ग्राम सभ्यता के लिए बहुत पिछड़े हुए 
होते हैं जहां बुद्धि ठप्प हो जाती है । ग्रामीण जीवन आर्थिक उन्नति को पीछे की ओर 

खींचता है । इसके विरुद्ध तगरों की जनता चुस्त, परिश्रमी, तथा साधन सम्पन्न होती 
है। सभी उन्नतिशील विचार नगरों से' निकलते हैं, वहीं से सभ्यता फैलती है । यह तथ्य 

कि हमारे इतने हरूम्बे-चौड़े देश में कुछ गिने-चुने नगर ही हैं, प्रगट करता है कि आथिक 

उन्नति के सोते निरबल हें। हमारी विशाल नागरिक जनता उन्नति के मार्ग में खड़ी है । 

कोई देद वैसा ही बनता है, जैसा उसे उसकी जनता बनावे। अतएव राष्ट्रीय आचरण 
को स्वर बदल कर बोलना बहुत आवश्यक है । 

इन विचारों से यह परिणाम निकलता है कि हमारी जनसंख्या का ग्रामीण तथा 
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नागरिक क्षेत्रों में विभाजन अधिक संतुलित होना चाहिए। हमारी नागरिक जनसंख्या 

का अनुपात ही अविचारपूर्ण नहीं है वरन् इस दिशा में उन्नति भी बहुत कम की गई है।- 
१९२१ के ११ प्रतिशत नागरिक क्षेत्रों से हम १९४१ तक के बीस वर्ष में कुल १४ प्रतिशत 
हो पाए हैं । ऐसा पता चलता हैं कि इस विषय में हम जहां के तहां ही बैठे रहे हैं । 

किन्तु यद्यपि वृद्धि का प्रतिशत अनुपात बहुत कम है तो भी नागरिक क्षेत्रों का 
विस्तार खूब हुआ है। नि:संदेह, भारत में बड़े नगरों की संख्या बहुत कम है । भारतीय 

जनतन्त्र में १९४१ में पांच छाख जनसंख्या से अधिक वाले कुल ६ नगर तथा एक 
जनसंख्या से अधिक वाले कुल ४८ नगर थे । किन्तु यह संख्या धीरे धीरे स्थिरता से बी 

१९३१ से १९४१ तक नगरों की संख्या में १५ की वृद्धि हुई। १९४७ में देश के विभाजन 
से नागरिक क्षेत्रों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर नगरों 
के निर्माण की संख्या पर्याप्त तेजी से बड़ी हुई दिखलाई देती है। भारत और पाकिस्तान 

में नागरिक जनसंख्या १९३१ के ३ करोड़ ७० लाख से बढ़कर १९४१ में पांच करोड़ 

हो गई,जबकि ग्रामीण जनसंख्या ३० करोड़ १० छाख से बड़कर कुल ३३ करोड़ ९० 
लाख इसी समय में हुई | इस उन्नति के मुख्य कारण नीचे दिये जाते हैं:-- 

(क) नगरों में जनता की भीड़ बढ़ते रहने के साथ औद्योगीकरण बढ़ रहा है। 

स्पष्ट रूप से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर नगरों को बसाया जा रहा है और बड़े नगर 
और भी बड़े हो रहे हैं । नगरों के वातावरण को स्वस्थ रखने तथा वहां रोगों की रोकथाम 
के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय अधिकारियों को भविष्य में बनने वाले मकानों के 

कठोर नियम बनाने चाहिए और नगरों के विस्तार के लिए समय रहते नियम बना देने 
चाहिएँ । नगरों के विस्तार पर कोई नियंत्रण न रहने से आपत्ति और कष्ट बढ़ेंगे, जिनके 

प्रभाव को दूर करना असंभव हो जावेगा । 
(ख) मध्यम श्रेणी के लोगों को नागरिक जीवन में अधिक रस आता है। 

बिजली का प्रकाश, नल का पानी,ट्राम और बस सब अपना-अपना काम इस विषय में करते 
हैं । लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा की सुविधाएं और भी अधिक आकर्षण हैं। पुस्तकालय, 
थियेटर तथा सिनेमा घर भी जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वास्तव में बड़े 

नगरों का आराम और उनकी सुविधाएं उनकी संख्या को बड़ाने में सहायक होती हैं । 

(ग) पंजाब के साहुकार-विरोधी कानूनों के कारण गांवों के अनेक शिक्षित 
व्यक्ति नंगे हो गए और वह अच्छे रोजगार की तलाश में कस्बों और नगरों में एकत्रित 

हो गए हैं। 
(घ) बम्बई राज्य में नगर में रहने वाले लोगों का सबसे अधिक प्रतिशत 

अनुपात २४ है जबकि आसाम में सबसे कम अनुपात ३ है। पंजाब और पटियाला राज्य 
संघ दोनों में ही नागरिक क्षेत्रों में पन्द्रह-पन्द्रह प्रतिशत जनता रहती है। 

इसमें सन्देह नहीं कि ब्रिटेन, जमंनी और अमरीका जैसे देशों की जनता नगरों में 
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अधिक रहती है । भारत इ्स विषय में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है किन्तु इस चित्र का एक 

और पक्ष भी है कि भारत एक उठता देश हैँ । पद्िचम में जितना भी नागरिक क्षेत्रों का 

विकास हुआ है,वह वहां के जलवायु की अपेक्षा अभी पूर्ण नहीं है। भारत में १४ प्रतिशत 
व्यक्तियों के नगर में रहने पर भी यहां भीड़ भयंकर माहलुम' देती हैँ, क्षय तथा मूत्र 

सम्बन्धी रोग अत्यधिक फैले हुए हे और महामारियां भी खले देहातों की अपेक्षा नगरों में 

ही अधिक फैलती हैँ। जैसा कि मुख्य जनसंख्या कमिश्तर मिस्टर यीट्स (४. ४८7७) 

हा है, “इस नागरिक जीवन में अनियंत्रण तथा सामान्य गन्दगी की सभी बुराइयां 

"हज प्रत्येक बड़े नगर को जाने का मार्य भयंकर होता है। उसके बाहरी किनारों पर 

सहस्रों बेघर खानाबदोश ठहरे हुए होते है । ईटों के भट्ठे दूसरा भयंकर दृश्य है । दिल्ली में 

सड़कों के दोनों ओर जो फीते जैसा विकास होकर नगर के बाहर तक चला गया है, वह 

नेत्रों के लिये दुखदायी है। कलकत्ता “अपने इन्द्रिय ज्ञान के आठ से अधिक साधनों सहित 

एक अष्टापद” जैसा बना हुआ है। अमृतसर एक भहा एवं प्रतिरोधाद्मक दृश्य उपस्थित 
करता है | 

बम्बई,कलक ता और दिल्ली जैसे तगरों की मैली-कुचचेली गलिया,जिनमें श्रमिकों की 

बड़ी भारी संख्या रहती है, इस बात का स्पप्ट प्रमाण हैं कि उनकी स्थानीय संस्थाएं 

दरदप्टि से शन्य है। उनमें से कुछ में जो मकान' बनाए गए हैं उनके द्वारा कारखानों के 

मजदूरों की निवास दशा में सुधार करने का यत्न किया गया है किन्तु वह न तो पर्याप्त हे 

और न आराम देने योग्य हैं। इन “मकानों से श्रमिकों के नेतिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य 

दोनों का पतन हो रहा है । 
अतएव, भारत में हम पश्चिम की शैली पर नगरों में लोगों की भीड़ जमा हो 

जाने के पक्ष में नहीं हैं। हम इस बात के लिए उत्सुक हैँ कि परिचम की गलतियों को न 
दोहराएं। हमको अपने नगरों का वैज्ञानिक योजना के आधार पर विकास करता चाहिए, 

जिससे अधिक घन की आबादी के सभी दोषों से हमारे नगर बचे रहें । हमारे देश में 

मध्य आकार के खुले हवादार तथा स्वस्थ कस्बे होने चाहिएं। भारत की आवध्यकता हैं 
ग्रामीण क्षेत्रों क। नागरिक रूप तथा नागरिक क्षेत्रों का ग्रामीण रूप । 

पेशों के अनुसार विभाजन--नीचे दी हुई तालिका अध्ययल करने पर हमारी 
जनता के पेशों के' रूप में विभाजत का पत्ता लोगा। उससे हमको उन विभिन्न 

साधनों के सापेक्षिक महत्त्व क। पता छोगा, जिनसे हमारी जनता ने १९३१ में अपनी 

आजीविका कमायी । 
साधारण पेशा प्रतिशत सम्पूर्ण प्रतिशत 

(क) कच्चे माल का (१)पशु और वनस्पति ६५६० ५१४४ 
उत्पादन (२) खनिज पदार्थ ०२४ * 

१. १९५० के अन्त में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की कुछ संख्या लगभग 
२४,५०,००० थी। १९५१ की जन-संख्या के अंक अभी प्रकाशित नहीं हुए । 

वकाक, हंररकबा, 
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साधारण पेशा प्रतिशत सम्पूर्ण प्रतिशत 
(ख ) भौतिक पदार्थों का (१) उद्योग-धघंधे- १०३८ 

निर्माण और (२) यातायात १६५ | १७५६ 
उनकी पूर्ति (३) व्यापार ५८३ 

(ग) सावंजनिक शासन तथा उदार कलाएं २८६ २८६ 
(घ ) विभिन्न (१) स्वयं अपनी आय पर 

रहने वाले व्यक्ति १६ | 
(२) घरेल नौकरी ७'५१ ० 
(३) अपूर्णरूप से बर्ताव' किये ) 

हुए ५०३ 
(४) अनुत्पादक १०४ | 

हम देखते हे कि १९३१ में लगभग ६६ प्रतिशत व्यक्तियों की आजीविका क्रृषि 

थी, जबकि उद्योग धंधों में कुल १० प्रतिशत और व्यापार में कुल ६ प्रतिशत व्यक्ति लगे 
हुए थे। यह स्थिति २० व पूर्व थी। किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि इस स्थिति 
में तबसे लेकर अब तक कोई विशेष परिवते न नहीं हुआ ! क् 

एक साधारण दृष्टि से यह पता चलता है कि हमारी जनता विभिन्न पेजों में 
समान रूप से विभकत नहीं है । इससे केवल यह पता चलता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था 

में एक कोने से दूसरा कोना भारी है। यदि देश का आथिक विकास विभिन्न प्रकार की 
प्रणालियों से पर्याप्त रूप में किया गया होता तो मानवी साधनों का अधिक संतुलित 
बटवारा हुआ होता । 

शासन तथा उदार कलाओं में तीन प्रतिशत से भी कम व्यक्ति लगे हुए हैं । इससे 

पता चलता है कि हमारे देश में अत्यधिक अशिक्षा तथा बौद्धिक हीनता है। देश में 

साक्षरता के प्रचार के लिए गंभीर प्रयत्न करने की आवश्यकता है । शासन-संबंधी, पुलिस 

और सेना की नौकरियों में हमारी जनसंख्या के केवल १ प्रतिशत से कुछ अधिक व्यक्ति 
ही आ सकते है । इस अनुपात को दुगना कर देने से भी इससे मध्यम श्रेणी वालों की 
बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। रोजगार का अन्य स्ाधन न होने की दशा 
में यह समझ में आ सकता है कि परिमित सरकारी नौकरियों के लिये लोग इतना 
कठिन संघ क्यों करते है । 

यद्यपि उद्योग-धंधों में लगे हुओं की संख्या १०:३८ प्रतिशत दिखलाई गई है कितु 
संगठित उद्योग-धंधों में कुल १५ प्रतिशत ही लगे हुए हैं । जब हम जानते हैं कि हमारे 

लोगों के एक पंचमांश से भी कम व्यक्ति व्यापार, यातायात और उद्योग-धंधों में लगे हुए 
हैँ तो हमको भारत की निर्धनता के कारण का पता मिल जाता है । अधिकांश जनता 
कम लाभ वाले कार्य कर रही है । इसलिए निर्धनता से नहीं बचा जा सकता। हमारा 
नारा होना चाहिए कि “या तो देश को उद्योग-धंधों से भर दो या मर जाओ ।” कृषि के 
पुननिवास से ही हमको निर्धनता के गते से नहीं निकाला जा सकता । हमारे व्यापारिक 
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विभाजन का कष्टदायक तथ्य यह है कि हमारी एक अत्यधि क संख्या कृषि के आधीन है। 

बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी जहां कुछ उद्योग-धंधों का विकास हुआ है,वह मुख्यरूप 
से कृषिजीवी राज्य हैं । पंजाब और उत्तर प्रदेश की भी यही दक्ा है, यद्यपि उनकी 

जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग औद्योगिक मजदूरों के रूप में परिवर्तित होता जाता 

है। संसार भर में भारत में कृषि कार्यो में लगे हुए छोगों का प्रतिशत अनुपात सबसे 

अधिक है। उस पर भी शोक यह है कि भारत खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिरभेर 
ध्यशश है और उसे तीप-चालीस टन अन्न अर्थात् हमारी समस्त आवश्यकता का ५ से ७ 

प्रातशत तक अन्न हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है | सूखे अथवा कम वर्षा के 

वर्षो में तो हमको ९० लाख टन तक अन्न का आयात करना पढ़ता है जैसा कि 

१९५१ -५२ के वर्ष के लिए अनुमान लगाया गया हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि सभी देशों में कृषि सबसे कम लाभदायक पेशा हैं! 

अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि कृषि कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कम 
होने से तथा व्यापार, स्रातायात और उद्योग-घंधों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से 
सदा ही देश की आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिला हैं । उदाहरणार्थ, इंग ठैणड में १० 

प्रतिशत से भी कम व्यक्ति कृपि कार्यों में लगे हुए हैं। भारतीय कृषि का वर्षा पर आश्नित 

रहना और इस प्रकार उसका अनिश्चित परिणाम होने के कारण मामला और भी 

खराब हो गया है। इस प्रकार घाटे के सौदे का नियम लागू होता हैं । यह एक ऋतु 

सम्बन्धी पेशा है। इसके कारण हमारी जनता वर्ष के कई मास तक बे रोजगार बने रहने 

को विवश हो जाती है । हमारी अस्त तुलित अर्ये-व्यवस्था का कारण हमारा कृषि पर 

आवश्यकता से अधिक निर्भर रहता है । और यही हमारी निर्वतता का सबसे अधिक 

महत्त्वपूर्ण कारण है। इस स्थिति में तुरन्त ही सुधार किये जाते की आवश्यकता है। 

सन् १८८० में भी अकाल कमीशन ने इस प्रकार के व्यवसाय में पड़कर इस प्रकार की 

स्थिति उत्पन्न हो जाने की चेतावनी दी थी। देश के विभाजन के कारण भारत से 

पश्चिमी पंजाब में नहरों द्वारा सिचाई किया जाने वाला सबसे अच्छा प्रदेश छिन जाने 
से स्थिति और भी खराब हो गई । 

अनेक दशाब्दियों से प्रतिशत के दृष्टिकोण से व्यावसायिक विभाजन व्यावहारिक 
रूप में वही का वही रहा हैं। गत ४० वर्षों अथवा ऐसे ही समय में इस स्थिति में कोई 

मौलिक परिवतंन नहीं हुआ | हमको आशा नहीं कि १९५१ के अंक' कोई प्रगतिशील 
परिवतंन प्रगट कर सकेंगे। यातायात में लगे हुए लोगों की संख्या में कुछ वृद्धि अवश्य 
हुई है किन्तु उसका कारण मोटर यातायात का बढ़ना है। फिर उदार पेशों में भी कुछ 
वृद्धि हुई है, जिसका कारण कुछ शिक्षा का बढ़ जाना है। इसी समय हमको परिश्रम करके 
विभिन्न पेशों में पड़े हुए अपने लोगों के समविभाजन के विषय में अत्यधिक यत्न करके 
इस आथिक स्थिरता को जीतना चाहिए। 
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१०. सम्प्रदायों के अनुसार विभाजन । १९३१ तक जनसंख्या के अंकों 
का आधार धर्म होता था और उनसे सैम्प्रदायों का पता चल जाया करता था। 

१९४१ में जांच की पुरानी शैली में परिवर्तन किया गया । जातियों का पता 
लगाना समस्त भारत में बन्द कर दिया गया क्योंकि कबायली लोगों के सम्बन्ध 

में घाभिक अंक व्यर्थ थे । किसी कबीले वाले को 'धर्म' शब्द का अर्थ कोई नहीं 
समझा सकता। पिछले गणक लोग किसी व्यक्ति को यदि वह ईसाई, सिख या 

मुसलमान नहीं होता था, तो हिन्दू लिख दिया करते थे । अतैएवं १९४१ (50 
सामाजिक गणना के लिए एक अधिक ' वैज्ञानिक आधार को अपनाया गया । 
विभिन्न जनसंख्याओं के तुलनात्मक अंक नीचे दिये जाते हैं :-- 

तालिका ४ 
न् भारत में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिशत अनुपात 

वर्ष हिन्दू मुस्लिम ईसाई जैन सिख कबीलेवाले अन्य 
१९३१ ६९८२ २२९१ १८ ४ १२ २४ ३-९ 

१९४१ ६५९५ २३८ १६ डे रे ९६ ०२ 

इस प्रकार यह कहा जा सकता था कि भारत के प्रत्येक' १०० व्यक्तियों में 

६६, हिन्दू, २४ मुसलमान, ७ कबीले वाले और शेष में आधे ईसाई और आधे सिख 
थे। दक्षिण भारत तथा केन्द्र में हिन्दुओं का बहुमत था किन्तु उत्तर में मुसलमानों का 

बहुमत था। सिख पंजाब में ही रहते हे और देश के भागों में जहां-तहां बिख रे हुए 

हैं। कबीले वाले प्रायः आसाम, बिहार और उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। ईसाई 
लोग सबसे अधिक मद्रास में पाए जाते हें। 

देश के भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजन से जनसंख्या के साम्प्रदायिक 
विभाजन का महत्त्व बहुत कम हो गया। पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है, जबकि 
भारत एक धर्म तटस्थ राज्य है और किसी एक सम्प्रदाय को अधिक प्रतिष्ठा नहीं देता। 

अतएव जनसंख्या के साम्प्रदायिक विभाजन की पुरानी रुचि बहुत-कुछ नष्ट हो चुकी है । 

११. स्त्री-पुर॒ष का अनुपात । यह एक' स्वेविदित तथ्य है कि कन्याओं 
की अपेक्षा लड़के अधिक उत्पन्न होते हें। दोनों में १०८ तथा १०० का अनुपात है। 
विदेशों में लड़के अधिक मरते हैं, इससे लड़कियां लड़कों से बढ़कर बाद में स्त्रियां हो 
जाती हैं। भारत में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक पैदा होते हैं । मौलिक रूप मेँ 

स्त्रियां अधिक प्रबल होती हैं। कुछ समय पूव्व राष्ट्र संच (,298726 0 7०078) 
ने तीस महत्त्वपूर्ण देशों" के जीवन की आशा के विषय में अत्यन्त ज्ञानवद्ध क अंक 
विवरण प्रकाशित किया था । इसमें यह देखा गया कि भारत के अतिरिक्त सभी देशों 

१. [,९४४५९ ० पिन्नागा9 ए्रणापए ऐपीलांग 0 0०0०००००7944 
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में ४० वर्ष की आयु मे सभी आयु के पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए जीवन की आजशाए 

अधिक थीं । भारत में स्त्रियां अधिक मरल्म्न्टिं। भारत में भी अन्य देगों के समान बारह 

वर्ष की आयु तक लड़कों की अपेक्षा लड़किया कम मरती है। बारह वर्ष की आयु से ४५ वर्ष 
तक की आयु तक जो कि बच्चा पैदा करने की आयु है, भारत में अधिक स्त्रियां मरती हैं । 

इससे भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात घट जाता हैं और इससे पश्चिम से 
ठीक उल्टी समस्या उत्पन्न हो जाती है।* बालविवाह, पदें तथा शिक्षित दाइयों के अभाव के 

कारण, स्त्रियां अधिक मरती हुँ । हानिकारक रकक्ताल्पता, क्षय तथा गर्भाशय के रोग भी 

“स्त्रियों की मृत्यु संख्या को बढ़ाते है । अत्यधिक निर्धनता के कारण स्त्रियाँ प्रसव से 

पूर्व तथा प्रसव के बाद पर्याप्त विश्वाम नहीं कर पाती और इससे भी वह अधिक मरत्री 

हैं । भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए जीवन की परिस्थितियां निश्चित रूप 
से अधिक कठोर है और इसके परिणाम से उत्तरोत्तर प्रत्येक दशाब्दी में पुरुषों की 

अपेक्षा स्त्रियों की संख्या घटती जाती हैं । निम्नलिखित तालिका इस भयानक स्थिति 
को भी प्रकार प्रगट करती है:-- 

तालिका ५ 
प्रत्येक १००० पुरुषों की अपेक्षा भारत में स्त्रियों की संख्या 
वर्ष स्त्रियों की संख्या 
१०११ ०५४ 
१०९२१ ९४६ 

१ ६, ३ ९ ०५४७० 

१९४१ १३५ 
१९५१ दर 

भारत में औरत सस्ती समझी जाती है, और उच्च घरानों में भी उसके स्वास्थ्य 

ओर आहार के प्रति उपेक्षा की जाती है । जानबन्कर की गई इस उपेक्षा को “अप्रत्यक्ष 
बालह॒त्या कहा जा सकता है । बड़े प्रांतों में से पंजाब में स्त्रियां १००० के पीछे ८४७ 

हैँ । केवल मद्रास, उड़ीसा और ट्रावनकोर में ही पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक हूं । 

किन्तु उन प्रान्तों में भी स्त्रियों का अनुपात कम हो रहा है, जैसा कि नीचे दी हुई 
तालिका से प्रगठ है :--- 

प्रति १००० पुरुष पीछे स्त्रियां 
१९३१ १९४१ १९५१ 

सद्रास १०२१ १००९ १००४ 

उड़ीसा १०८७ १०६९ १०२३ 
ट्रावनकोर हे १88 १००८ 

#+ सॉगआ+ ऑऑ/>कनमबर.. १) का वेकिकना ० के मेकतव०॥- 22 4 वकआारंामन 

१. 2. ए्. १ए७७४--९०एणंक्का०त ?ःठ्ाल्ण ली 7502. 

२. यह अंक १९५१ की जनसंख्या के भारतीय जनतंत्र के हें और अभी तक अस्थायी 
हैं। इनमें काइमीर सम्मिलित नहीं है। १९०१ से लेकर १९४१ तक के अंक 
संयुक्त भारत के हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों थे । 
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भारत में महिलाएं कम होने का महत्त्वपूर्ण कारण महिलाओं की मृत्यु है । 

पिछले दिनों मद्रास, कलकत्ता और बम्बहैं डाक्टरों द्वारा तीन विशेष जांच की गई 
थीं, जिनसे पता चला कि प्रति १००० नवजात बच्चों में से १६९६, २४४ और ८९ 

चे मर जाते हैं। यह श्रृद्धला अत्यन्त विस्तृत है। सर जान मेगा (907 ]०एफऋ 

८2०४७) की गांवों की १९३३ की जांच से पता चला कि २४५ माताएं मर जाती 

हैं। भारत के पब्लिक हेल्थ कमिश्नर (प्रजा स&्थाए (ग्राप्रांइश्न॑ 0767) ने 
बतलाया था कि भारत में प्रति १००० नवजात बच्चों में २० मर जौते हे । इंग्लैणट 

तथा वेल्स के सब ताजे अंक २९१ हें। भारत और इंग्लैण्ड में इस भारी अन्तर से 
भारत में स्थिति की भयंकरता का पता चलता हूँ और उसको दृष्टि में रखकर भारत 
को अपना मार्ग सुधारना चाहिए । 

१२, जीवन की आयु। विदेशों की अपेक्षा भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे 
के कम आयु तक जीने की आशा की जाती है। अन्य देशों में जीवन के औसत काल को 

बढ़ा लिया गया है जबकि भारत में कुछ भी' उन्नति नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि भारत में जीवन का मान नहीं बढ़ा। पौष्टिक आहार की कमी के कारण 

जीवन की आयु भी कम है। भोजन का परित्याग ही अपर्याप्त नहीं है, किन्तु उसमें 

योग्यता की भो कमी है। क्योंकि उसमें क्षार तथा विटामिन कम होते हैं। नीचे कई 
देशों के जीवन की आयु के तुलनात्मक अंक दिये जाते है, जिससे अध्ययन का अच्छा 
आधार मिलता हैं । 

तालिका ६ 
प्रत्याशित आयु 

न्यूजीलैण्ड ६७(१९३४-३८) अमरीका ६५(१९४०-४१) 
ब्रिटेन ६२(१९३७) रूस (यूरोप) ४४(१९२६-२७) 
जापान ४८( १९३५-३६) ब्रिटिश भारत २७ (१९१३) 

ब्रिटेन ने दीघेजीवन के विषय में अधिक उन्नति की है। १८९१ में उसकी औसत 
आयु ४४१३ से बढ़कर १९३१ में ५५-६२ और १९३७ में ६२ हो गईं। इससे यह भी 
पता चलता है कि ब्रिटेन के जीवतमान के उच्च होने के साथ साथ चिकित्सा की सुवि- 
धाओं में भी उन्नति हुई है। राष्ट्ररंघ (॥,००४०८  ५६।४०0॥8) द्वारा एकत्रित 

किये हुए अंकों से पता चलता है कि संसार के सभी महत्त्वपूर्ण देशों में लोग भारत* की 
अपेक्षा अधिक जीने की आशा करते हैं। भारत में आयू इतनी अधिक कम होने का कारण 
बच्चों तथा माताओं की मृत्यु है। प्राय: अशिक्षित होने के कारण भारतीय लोग 

स्वास्थ्य, भोजन तथा सफाई के नियमों को कम जानते हैं । इसके अतिरिकक्तं देश का 
(खलनायक नमक सकल 

१. ७, ४८०७४ (थाडइपड ८००४, 7947, ४०. ., ?. 24 
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७० आरतीय अथशास्त्र 
है छ़ 

जलवायु भी ऐसी महामारियों तथा बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त है जो सम- 
जीतोष्ण भूमि में नहीं होतीं। भारत प्लेग, चैत्र, हैजे तथा पेचिश के लिए सर्वाद्ध 
सम्पन्न क्षेत्र है। गात्रों में जहां पाती कम मिलता हैं, आंतों के क्ृमि भी भयंकर काम 
करते है । इन सबके अतिरिक्त मलेरिया भी एक भयंकर समस्या हे। “यह हज़ारों 

भारतीयों की जान ले लेता हैं और हजारों में से सैकड़ों की आर्थिक योग्यता को कम कर 

_ देता है।' इससे वर्षभर में लगभग दस लाख व्यक्ति मर जाते है और दस करोड़ के 
उभग असमर्थ हो जाते है । यद्यपि इन रोगों के आतंक को कुछ कम कर दिया गया 

हुँ और उससे जीवन की आयु को कुछ बढ़ना ही चाहिए, किन्तु जब तक हमारे जीवन 
का मान नहीं बढ़ता और हमें अधिक पौष्टिक आहार नहीं मिलता तबतक हम परिचम 

की बराबरी नहीं कर सकते । 
भारत में वर्तमान कम आयु का केवल यह अर्थ है कि मानव जीवन को पालने 

के परिश्रम तथा व्यय का उसी परिमाण में बदला नहीं मिलता। छोग अपने जीवन के 

आरम्भ में ही, जिस समय वह समाज के हिल का कुछ कार्य करता आरम्भ करते हैं, 

मृत्यु का ग्रास हो जाते हे। इस प्रकार के मूल्यवात् जीवनों के छितर जाने के कारण 
'झारत की गरीबी बनी ही रहेगी । 

भारतीय परिस्थितियों की दूसरी विचित्रता यह है कि मनुष्य की अपेक्षा स्त्रियां 

'और भी कम आयु तक जीवित रहती हे । पुरुष की २६:९१ की आयु के मुकाबले 

स्त्रियों की आयु २६५६ वर्ष ही होती है। जबकि अमरीका में पुरुषों की आयु 

६३६५ तथा स्त्री की ६८६१ वर्ष की औसत आयु होती है। इसी प्रकार अन्य 

देशों में भी स्त्रियों की आयु पुरुषों की आयु की अपेक्षा अधिक होती है। भारत 
में भी अधिक जीवन के परिमाण में कुछ वृद्धि हुई हैं। १८८१ के २३६३ से 

बढ़कर १९१३ में यह २७ वर्ष हो गया । किन्तु इसका कारण अधिक पौष्टिक आहार 

'न होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा में सुधार है । 
१३. आयु के वर्ग। किसी देश की जनता की आयु का निर्माण पिरामिड के रूप 

में इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है कि नवजात बच्चों को उसकी तली समझा जा 

सकता है। पैदा हुए सभी बच्चे जीवित नहीं रहते। ज्यों ज्यों हम पिरामिड के ऊपर 

चढ़ते जाते हैं संख्याएं कम होती जाती हैं, यहां तक कि पिरासिड न्ोटी की ओर 

अधिकाधिक तंग होता जाता है। पिरामिड की शक्ल देश में जीवित बच रहने वाले 

अनुपात को प्रगट करती है। संसारभर में केवल भारत में जन्म तथा मृत्यु का अनुपात 
सबसे अधिक है । अतएव भारतीय पिरामिड की तली अत्यन्त चौड़ी और चोटी अत्यन्त 

'तीखी नुकीली होती है । 

भारत में आयु के विभाजन का अध्ययन करने से पता चलता हैं कि भारत में बच्चों 
'की संख्या वृद्ध स्त्री-पुरुषों की संख्या से बहुत अधिक होती है। भारत तथा पाकिस्तान में 
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उत्पन्न होने वाले प्रत्येक १००० लड़कों ससे काम करने योग्य आयु? तक पहुंचने के 

लिए कुल ५४१ जीवित बचते हैं। उन ५४१ में से भी ६० वर्ष की आयु तक कुल १४ 
ही जीवित रहते हैँ। इस प्रकार देश उनके अनुभव से कुछ भी लाभ नहीं उठा पाता । 

योरुप का मनुष्य ६० या ६५ वर्ष की आयु तक काम करता रहता है; जबकि भारत 

में उसको ५५ वर्ष की आयु में निकम्मा समझकर अवकाइह दिया जाता है। इस प्रकार 
भारत में प्रभावकारी जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है। हे 

१४. जन्म तथा मृत्यु की दर। जैसा कि अगले पृष्ठ पर सातवीं तालिका यु 

दिखलाया गया है, भारत जन्म तथा मृत्यु दोनों के विषय में संसार भर में अग्रणी है । 
भारत में विवाह की अधिक व्यापकता होने तथा विवाह के उर्वर होने के कारण जन्म 

संख्या अधिक रहती है । लोग अशिक्षित, अज्ञानी तथा अन्धविश्वासी होते हैं। वह अपने 
परिवार की संख्या बढ़ने पर जानबूझकर कोई नियंत्रण स्थापित करने योग्य नहीं होते । 

उनको बच्चों की असीमित संख्या में लालसा लगी रहती है, यदि वह लड़का ही होता 

रहे । उनके जीवन का मान इतना कम होता है कि उनको अपने परिवार की संख्या 
बढ़ने की कोई आर्थिक चिन्ता नहीं होती । किन्तु यदि अधिक पैदा होंगे तो अधिक ही 
मरेंगे भी। भारत में बाल-मृत्यु की संख्या अत्यन्त ऊंची है। प्रति १००० जीवित 
नवजात बच्चों में १९५० में १३७ मर गए, जबकि अमरीका में ३२, ब्रिटेन में ३६ 

और आस्ट्रेलिया में १९४८ में २८ मरे। भारत में अधिक बालमृत्यु होने का कारण 
बाल विवाह, मातृत्व के विषय में अज्ञानता, दोयपूर्ण धाय-प्रबन्ध, दूध का कम मिलना 
और बच्चों को दवा खिलाने का अभ्यास है। भयानक निर्धेतता तथा अत्यधिक फैलने 
वाली और बार-बार आने वाली महामारियां भी हमारी संख्या को निर्देयता से घटा 
रही हैं । इस प्रकार माताओं का बड़ा भारी परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। 

भारत में १९४० तक जन्म संख्या प्रति १००० पर ३२ के रूप में स्थिर रही तो 
मृत्यु संख्या १९२० में ३१ से घटकर १९४० में २२ ही रह गई। १९४० से जन्म तथा 
मृत्यु दोनों की ही संख्या में कमी हुई है जेसा कि आठवीं तालिका से स्पष्ट है। तो भी 
प्रोफेसर ज्ञानचन्द का विश्वास है कि गांव के विश्वसनीय अंक न मिलने के कारण यह 

अंक अत्यन्त कम हैं और उनकी सम्मति में यह अंक क्रमश: ४८ और ३३ होने 

चाहिएं ।* परिचिम के देशों से तुलना करने पर यह अंक भी बहुत ऊंचे हैं, और यह 
प्रमाणित करते हैं कि इस देश में मानवी जीवन और शक्ति का कितने भयंकर रूप से 
अपव्यय किया जा रहा है । 

१. भारतीय उपनिवेश में १.९४७ में १४६ तथा १९४८ में १३१ शिश्- 
मृत्यु-अनुपात था । 

२. एफ़्चा एाव-]छदाढव3 एल्टयांग३ 2000005. 
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तालिका ७ ता 02 

न््म तथा मृत्य का अनुपात 
अर की सन का 

देश... जन्म अतुपाता , मृत्यु अनुपात । वर्ग दे 
0 रे ह ह 

सर, | 

भमराका २८ 6 ०९० है | 

है ३: | 
श्र 9७५० 

ब्रिटन हे ५ है छ हे 8 ' 9० ८८ 

कैनाडा २६१० व्३ | 
आस्ट्रेलिया २३१ १७०१७ े 

5 े ५0 

का कि । । १०८७ 
जमनी ॥। 9७5 ४ १ 5 है के 

भारत ००५ 9९९७ ह ४०५५१ 

बच्चों तथा माताओं की मृत्यु में क्रमिक क्लास होने से गत दो दणाद्दियों में हेजे 
तथा प्लेग के कारण होने वाली मृत्यु संख्या भी घटी हैं, और उस बीच मृत्यु अनुपात के 
गिरने से और जन्म अनुवात के स्थिर रहने से जनसंख्या का बढ़ना अनिवार्य था। 
मृत्यु-संख्या में कमी के कारण जनसंख्या के आगे बढ़ जाने की संभावना हें । इस 
शताब्दी के सन् ६० तक संख्या की शकक्ल में तब तक कमी देखने को नहीं मिल सकती, 

जब तक सरकार जनसंख्या को परिभित करने की कार्यवाही के लिए पग न उठाये । 

इंग्लेण्ड तथा वेल्स की जन्म तथा मृत्यु अतृपात की तालिका के अध्ययन से हमको 
पता चलता है कि उस देश में मृत्यु अनुआात के गिरने और जन्म अनुपात के ऐसे ही 
आन्दोलन के बीच सें २० बर्ष का समय लगा। भारत में मृत्यू अनुपात का गिरना 
सन् १९२१-३१ के समय से आरम्भ हुआ। इसी' प्रक्रा” जन्म अनुपात में भी गिरने 
की आशा करना तर्कहीन न होंगा। जैसा कि १९४१ से आरम्भ होकर आगे देखने में 

आता है । प्रोफेसर कर्वे भारतीय जनसंख्या के विषय में अपनी पुस्तक में 
बतलाते हें कि इंग्लेण्ड में शुद्ध जन्म अनुपात में वास्तविक गिरावट उसके भी 
पत्तास वर्ष बाद आरम्भ हुई, जब कि सम्पूर्ण जन्म अनुपात ने गिरना आरणभ्म किया । 
इसलिए उनको भय है कि यदि अकाल और महामारियों ने हस्तक्षेप न किया तो 

भारत में इससे अधिक समय लगेगा। 

१५. पुनः प्रसूति का विशुद्ध अनुपात । जन्म मृत्यु और वृद्धि के अटपटे 
अनुपात तथा भारतीय जनसंख्या के पुस्तकों में लिखे हुए समस्त योग पर अत्मधिक 
ध्यान दिया गया है। जब से आर० आर० कुकजस्की (२, हर. #िपटटणाओर्ट ) 

की गणना-प्रणाली ढ्वारा जनसंख्या की भावी वृद्धि का पता लगाने की प्रणाली चली है । 
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तालिका ८ 
जन्म त४+-पत्यु अनुपात 

। दर प्रति १००० 
१००० में ति १०००में | प्रति१००० पीछे चं 

। जन्म अनुपात | मृत्यु अनुपात असली शुद्ध अनपात' अमल 

न न न 
१९०१-१० ३८ ३४ डे * ० 
१९११-२० ३७ ३४ ३ । 3 
१९२१-३० | रे५ २६ ९ ५ 3085३ 
१९३ १-४० ३४ २३ | ११, * १ 
१९४१ ३२ | २२ | १० तक १५८ 
(ए४ए | २९ | २१ | ५ १६३ 
१९४३ | २६ | २३ | ३ १६५ 
१९४४ २५८ | २४५ | १३ १६९ 
१९४५ २८ | श्र ६ १५१ 
१९४६ २९ १९ १०१ | १३६ 
१९४७ २७ २० ७ १४६ 

१९४८ 68 | १७ 22 १३० 
१९४९ २६ १६ । 0 | १२३ 

हि के २६ 5 8 

हमको भावी संख्याओं के विषय में जन्म तथा मृत्यओं के प्रभाव के विषय में अधिक 

विचार मिलने लगा हैं। उसकी शोली है शुद्ध पुनरुत्पत्ति के अतृपात का हिसाब 
लगाना। यह विचार अत्यन्त सरल तथा विश्वसनीय है । अनुपात उवेरता तथा मृत्यु 

के आधार पर लगाया जाता है, जिनको सदा रहने वाला समझा जाता है। १००० 
स्त्रियों के, उनके पुनः प्रसूति के समय में कन्याओं की संभावित संख्या का हमको पता 
लग जाता है, जो भारत में १५ से ४५ तक समझी जाती है, और इस परिणाम को मृत्यु 

संख्या की तालिका से ठीक कर लिया जाता है। स्पष्ट रूप से १००० माताओं के लिए 

१०००कन्याओं का विशुद्ध अनुपात जनसंख्या को उसके वत्तेमान स्तर पर ही रखेगा। 
किसी भी रूप में अन्तर आने से भावी संख्याओं में वृद्धि या हृास होगा । 

हमारी कठिनाई यह है कि भारत के पुनः प्रसूति के अनुपात का अनुमान लगाने 

के लिए हमारे पास अंक नहीं हैं। राष्ट्रीय योजना कमेटी की रिपोर्ट में इस अनुपात को 

भारत के लिए निकालने का यत्न किया गया है। भारत में प्रसव की आयु वाली प्रति 
न्ववन्अान»»». 6० “नन«पनतकनननन>ॉमम«घक्»-सनम रन ककरनकनल् फननप कप टन ये १+कममकनकनक++#५७५७ ७, .पननानअनलननपतन-मनरककसच्ककत नल कक" टिग पी “वर कक. 3 नीयत किए: शिाणणओ 

१. पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ कर। 
२. केवरू भारतीय उपनिवेश के ही लिए । 

३. १९४९ से आगे केवल भारतीय जनतंत्र के लिए । 

अनिल ली लतननललीनननननन 3 वन व-+-ल-स--क फमनमनके अनेक -लनन»मए-बनकन पल नल. आन. 
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“१००० स्त्रियों के कुछ ४,५४२ मा उत्पन्न होंगी । किन्तु जीवन तालिका के अनुसार 

प्रत्येक १००० नवजात जीवित कन्याओं में से,छुल ५२४ कन्याएं ही प्रसव आयु अर्थात् 
लगभग २० वर्ष की आयु तक जीवित बचती हैँ। इस प्रकार मृत्यु संख्या के द्वारा 

जन्म संख्या ४,५४२ से घटकर कुल १,७६२ ही रह जाती है | फिर एक सहस्र माताओं 
का स्थान १,७६२ नवजात कन्याएं ले लेंगी । इनमें ३०८ विधवाएं तथा अविवाद्विता 

रहेंगी । इस प्रकार १००० माताएं फिर १,४५४ भावी माताओं को जन्म देंगी और 
ड्स प्रकार भारत,के लिए पुनः प्रयूति का वास्तविक अनुपात १४५४ होगी । " इसके 
, <कीबले जापान में १४९५ तथा रूस में १७० होती ह । 

प्रोफेसर वृजनारायण ने भी १९४१ की जनसंख्या रिपोर्ट से पुनः प्रसूति के 
समस्त तथा वास्तविक दोनों प्रक[र क अनुपातों का हिसाव लगाया हैं । 

वह पुनः प्रसूति की आयु १५ वर्ष से लेकर ५० वर्ष तक लेते हैं और भारत के 

लिए समस्त पुनः प्रसृति की औसत २६५ तथा वास्तविक पुन: प्रसूति की औसत ११९ 

अनुमानित करते हैं । 
तब हम यह परिणाम निकाल सकते है कि हमारी जनसंख्या निःसनदेह बढ़ने वाली 

है। किन्तु वह भयंकर रूप से उस प्रकार नहीं बढ़ती, जैसाकि कुछ लोगों ने कहा है । 
यहां तक कि ११४५४ का वास्तविक पुनः प्रसूति अनुपात नीचे लिखे अनुसार कुछ विदेशों 

के साथ तुलना की जाती है-- 

रूस १९२८ १७० 

जापान २९२५ १४९५ 

भारत १९३९१ १९४५४ 

इटली १९२१-२२ १०४० 
इंग्लेण्ठ और वेल्म १९२१ १९०८७ 

फ्रांस १९३३ ०'८ पे 

४ १ ६. भारत में जनसंख्या की समस्या । भारत की जनसंख्या की समस्या 
की तुलना यूरोप तथा अमरीका की समस्या के साथ करने से अच्छी शिक्षा मिडेगी। 
वास्तव में अमरीका, कनेडा और आस्ट्रेलिया, अर्जेनटाइना अयवा अन्य नए देशों में 

जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है । यह देश अभी नए हैं और उनमें जनसंझ्या का घनत्व 

अभी हल्का है । अतएवं जन्म' तथा मृत्यु के आंकड़ों में बड़ा अन्तर होने पर भी उनके 
लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि वह अपने यहां बढ़ी हुई संख्या को आसानी से पचा सकते हैं । 

भारत की स्थिति से यूरोप की स्थिति भिन्न हैं। गत महायुद्ध के समय और उसके 
पूर्व भी यूरोप के सभी देश अपनी अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का यत्न कर रहे थे। 

कह फकन्हनालथात-ा्ककलअन४+पमन्मद. 

१. . 9. (. ७९77९४---?0फप्रौ ०४०४, ए0एपाथ४००, 99. 20-97. 
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ब्रिटेन के दाशनिक तो इस बात पर भारी चिन्ता प्रकट कर रहे थे कि वहां इच्छित 

अनुपात पर जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी ।छनको भय था कि नवजात शिश्षुओं की संख्या 

भविष्य में और भी कम हो जायगी। फ्रेंच सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ बड़े 
परिवारों को शिक्षा, करभार तथा रेलवे के भाड़े में सुविधाएं दी थीं, किन्तु उनका कुछ 

भी परिणाम नहीं निकला । १९४० में मोशिये पेतां ((. 70८(2॥॥ ) ने अत्यन्त दुःखपूर्वक 

कहा था कि “फ्रांस की आपत्ति का कारण उसमें नवजात शिशुओं की संख्या का अत्यधिक 
कम होना है।” इसी प्रकार के कारणों से हिटलर ने भी जर्मनी में ज्न्मसंख्या बढ़ाने,» 
लिए डिक्टेटरी प्रणालियों को अपनाया था । उसने इस उद्देश्य के लिए आग्रह तथा 

अनिवायंता दोनों को सफलतापूर्व क मिला दिया। मुसोलिनी भी हिटलर के चरणचिह्त 
पर ही चला,और उसने गर्भपात तथा गर्भनियंत्रण के लिए सजा का विधान किया । 

यद्यपि सन् १८७० से लेकर १९३० तक इन देशों में भारत की अपेक्षा भी अधिक उच्च 
अनुपात पर जन-संख्या बढ़ रही थी, जैसा कि नीचे की तालिका से प्रगट है तथापि इन 
देशों ने इस तथ्य पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए अपने अपने देश की जनसंख्या बढ़ाने के 

उपाय किये--- 

देश जनसंख्या दस लाखों में ६० वर्षो में 

प्रतिशत वृद्धि 
१८७० में १९३० में 

जर्मनी ४१ ६््ड ५६ 

इटली २७ ४१ ५२ 
फ्रांस , ३७ ४० ८ 

इंग्लैड और वेल्स' २३ ४० छड 

यूरोप ३०८ ५०६ द्ड 
भारत २६५ ३५०३ ३३ 

निःसन््देह यूरोप में जनसंख्या स्थिरता से बढ़ती गई, किन्तु वहां जीवनमान नहीं 

गिरा। इसके विपरीत वहां मौलिक उन्नति की प्रणालियों को और तेज कर दिया गया। 

इस प्रकार आज यूरोप में सौ वर्ष पूर्व की अपेक्षा अधिक समृद्धि है। अकाल तथा महामा- 
रियां तो वहां भृतकालीन स्मृतिमात्र रह गई हैं। प्रकृति जनसंख्या की वृद्धि में कोई 
विध्यात्मक नियंत्रण नहीं लगाती । जीवनमान के ऊपर जाने के साथ साथ जन्म अनुपात 

में कमी होती ही है। यह कमी इतनी अधिक होती है कि फ्रांस और आस्ट्रेलिया जैसे 
कुछ देशों में कुछ वर्षो में पुनः प्रसृति की वास्तविक औसत एक से भी कम हो गईं । 

" भारत के सम्बन्ध में विचार करने पर हम देखते हे कि यहां जनसंख्या की समस्या 
बिल्कुल ही दूसरे ढंग की है। गत पचास वर्षो में यहां ५२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस' 
शताब्दी की प्रथम दो दशाब्दियों में वुद्धि की औसत कुछ कम रही है। किन्तु १९२२ 

क्ः 
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से लेकर १०९५२ तक के तीस वर्षो में वह कम से कम ३९ प्रतिशत बड़ों हैं। जनसंख्या 

में इस क्रमिक वृद्धि का कारण जन्म संख्यस्नी वृद्धि न होकर मत्य् संख्या में कमी है । 
१९५८० में जन्म संख्या की औसत २५५ तथा मृत्यु संख्या की औसत १६:७ थी । जबकि 

हस शताब्दी की प्रथम दो दवाब्दियों में वह क्रमशः ३८ तथा ३४ थी। यह हो सकता है 
कि जन्म संख्याओं की सूचनाएं कम आई हों किन्तु गत २५ वर्षो के अंक पर्याप्त कमी 

प्रगट कर रहे है । तथ्य यह है कि जन्म की औसत में कमी हुई है । किन्तु मृत्यु की ओसत 
जो उससे भी अधिक कमी हुई है। मृत्युसंह्या की ओसत में इस कमी का कारण है 
“चकित्साल्निान में उन्नति का होना, जिसने रोगों के नष्ट करने के साथ रोगनिवारक 
नई नई औषधियों का भी आविष्कार करके सहन्नों व्यक्तियों की जान बचाई । इसलिए 

यह संभव हैँ कि आगामी कुछ वर्षो में जनसंख्या बराबर बढ़ती जायगी । 

इसके विपरीत भारत में इन वर्षों में जीवनमान ऊंचा नहीं हुआ। पेशों की रचना 

में बहुत कम परिवत्तंन हुआ है । उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय आय कमेटी बतलाती है कि १९४९ 
में ६८२ प्रतिशत जनता #षि कार्यों में लगी हुई थी। १९११ में यह संल्या ७१ प्रतिशत 
थी । इसके अतिरिवत प्रति व्यक्ति द्वारा बोई हुई भूमि का औसत १९११-१२ में 
०८८ एकड़ से घट कर १९४८ में ०७१ एकइड हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी कोई 

उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। आज (१९५१ में) संगठित-उद्योग धन्यों में लगें हुए 
समस्त मजदूरों की संख्या २० छाख ४० हज़ार से अधिक नहीं है । जनसंख्या के भूमि 
पर दबाव को कम करने के लिए उद्योग-धन्बों की उन्नति की औसत में भी पर्याप्त तेज़ी 

नहीं आई । इस प्रक।र इसमें सन्देह नहीं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत समय तक' 

समग्र रूप में उत्पादन के निम्न स्तर पर चलती रही और उसके अनिवार्य परिणाम- 

स्वरूप खपत भी कम हुई । अतएव प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में कोई उन्नति नहीं हुई । 

निशरुचय ही. भारत के पास ठोस साधन हें। यह भी संभव है और संभवतः यदि 

वत्तमान विज्ञान तथा उसकी कार्यप्रणाली का ठीक' ठीक उपयोग किया गया तो देश की 

उत्पादक योग्यता को बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वत्तमान 

परिस्थितियों में उत्पादन में वृद्धि से भारत की अर्थ-व्यवस्था पुण्ट न होकर निर्ब्त होगी। 
भारत की वत्तेमान भौसत से बढ़ती हुई जनसंख्या सुगमता में देश में बढ़े हुए उत्पादन 

को ले लेगी और कुछ वर्षो में ही' इस समस्या को फिर इसी भयंकर रूप में उपस्थित 

कर देगी। अतएव यह बहुत आवश्यक हैं कि इस देश में संख्या को सीमित कर 
दिया जाय और एक योजनाबद्ध जनसंझ्या-नीति का अनुसरण किया जाथ। जबतक 
जन्मसंख्या की औसत को नहीं घटाया जायगा, जनसंख्या इससे भी अधिक औप्तत पर 

बराबर बढ़ती रहेगी । क्योंकि बच्चों तथा प्रसूति के लिए अधिक सुधरी हुई चिकित्सा- 
सुविधाएं देश को बराबर दी जा रही हैं। यह निश्चित है कि चिकित्सा सम्बन्धी 
अधिक उत्तम सुविधाएं मिलते रहने के कारण मृत्युसंख्या की औसत में भी कमी होगी 
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और यदि जन्मसंख्या की औसत को कम न किया गया तो जनसंख्या बहुत शीक्ष गति _ 

से और भी बढ़ेगी । डे 
डाक्टर कुकर्ज़िस्की ([)7. #िपटछज़ााशंद) ने यह दावा किया है कि उद्योग- 

प्रधान देशों की जन्मसंख्या धीरे धीरे कम होने छगती है ? डाक्टर चाल्से (॥97. 

(2097८8) भी यह तक॑ उपस्थित करता है। उसका कहना है कि “ब्रिटेन में लगातार 

होने वाले जनसंख्या के हास को किसी प्रकार नहीं रोका जा सकता । यह कमी 

किसी आपत्ति के कारण नहीं है और न इस बात की कोई साक्षी है कि ब्रिटेन् .- 
निवासियों में कोई शारीरिक नपुंसकता उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर हेरॉड (70. 

[्र८-४००) की सम्मतिमें ब्रिटेन में जनसंख्या की इस कमी के दो मुख्य कारण हैं । 

इनमें से एक समृद्ध तथा सुख सुविधा स्तर का उच्च होना हैं। इसके परिणामस्वरूप 
ब्िटेन के माता-पिता बेबी लड़के अथवा लड़की के स्थान पर बेबी ऑस्टिन (छोटी 

मोटरकार) लाना अधिक पसन्द करते है, क्योंकि मोटर से उनको अधिक आराम 

मिलता है जबकि बच्चे उनके आर्थिक भार को बढ़ाते हे । जनसंख्या में कमी का 
दूसरा कारण गर्भ-निवारक प्रभावशाली उपायों के उपयोग को बतलाया जाता है। 

माताएं अधिक बच्चे उत्पन्न करने के दबाव को सहन करने को तैयार नहीं है। वे 
गर्भनियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करती है और इस प्रकार अच्छा पहनती तथा अच्छा' 

खाती पीती रहती हे । 

भारत जैसे निर्धन देश में, जहा जीवनमान अत्यन्त नीचा है, इस प्रकार के 

उपायों का अवलूम्बन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त किसी देश का 

जीवनमान ऊंचा होने के कुछ वर्षो के बाद ही उसकी जनसंख्या में कमी होनी 

आरम्भ होती है। भारत अपनी वत्तंमान स्थिति में जनसंख्या घटने के लिए वर्षों तक 

बेठा नहीं रह सकता। यह अत्यन्त आवश्यक समस्या है और देश जनसंख्या के स्वयं 

घटने के अवसर की प्रतीक्षा नही कर सकता। अतएव॑, हमें तत्काल ही जनता म्रें इस 

बात का प्रचार करके उसकी सम्मति को बदलना चाहिए कि वह जनसंख्या पर स्वयं 

ही रोक लगाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संक्षिप्त वर्णन में कहा गया है, 'इस बात 
का सामाजिक आन्दोलन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक परिवार अपने ऊपर स्वयं 

पाबन्दी इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक परिवार इसमें स्वयं पहल करे और इस विषय में 

लोकमत को जाग्रत किया जाय ।” हमारा यह विश्वास है कि राज्य को भी अनेक 

चिकित्सा-गृह खोलकर इस बात की शिक्षा तथा सम्मति उन सबको देनी चाहिए, जो 
लेना चाहें । यह भले ही। सामाजिक अथवा आर्थिक कारणों से किया जाय। इसके 

अतिरिक्त गर्भनियंत्रण की ऐसी प्रणालियों को मालूम करने के लिए अनुसंधान-केन्द्र 
खोले जाँय जो सभी वर्गों की जनता के अनुकूल एवं अनुरूप हों। यह आवश्यक नहीं 
कि ऐसी प्रणालियां गर्भनिवारक ही हों, जो कोई भी उपाय उपयोगी पाया जाय, 
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उसका प्रचार किया जाय । कुछ वर्षों में जब जीवनमान ऊंचा हो जायगा तो य्रोपीय 
देशों के समान जन्म-अनुपात अपने-आप कम हो जायगा और हमारी समस्या हल हो 

जायगी । 

2७, क्या भारत में जनसंख्या की अति है ? 'क्या भारत में अति 
जनसंख्या हैं ?' यह प्रशन बार-बार किया जाता हैं । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 

हमको यह जानना चाहिए कि अति जनसंख्या का वास्तव में अभिप्राय क्या है। 

श यैंक देश के”लिए एक ऐसी आदर्श संख्या उसके निवासियों की होती है, जिनके 

स्वास्थ्य तथा योग्यता की वह ठीक तोर से रक्षा कर सके। यह संख्या स्वेच्छापुर्तवक 

तय नहीं की जाती । इसका सम्बन्ध उस देश के आधिक साधनों और उनके 

विकास के परिमाण से होता है। यदि साधनों को पूर्णतया विकसित नहीं किया जाता 
तो छोटी-सी जनसंख्या भी अधिक मालूम देती है । किन्तु यदि उनको ठीक तौर से 
विकसित कर लिया जाता है तो उससे अधिक जनसंख्या को अच्छी तरह से पृष्ठ किया 

जा सकता है। 

कुछ ऐसी संख्या होती है जो देश के साधनों को उसके अधिकतम लाभ में परि- 

वतित कर सकती है । यदि यह संख्या औसत से कम होती है तो प्रति व्यवित आय उससे 

कम' होगी, जो वह इससे विपरीत परिस्थिति में होती, क्योंकि वहां के साधनों को 

विकास करने वालों की संख्या कम हैं। ऐसी दा में यह मामला नि-न जनसंख्या 

( (7त९07-?709णॉ७४07) का बन जाता है। उसके विपरीत यदि उस देश में 

अत्यधिक व्यक्ति ऐसे हों तो साधन बहुत ह॒ठके रूप में फेल जॉयगे। ऐसी दगा में भी 

प्रति' व्यक्ति आय उससे कम होगी, जेसी वह होनी चाहिए थी। ऐसी' दजा में वह 
अति जनसंख्या ((0ए2/-?९००एाॉ७८४०7०) का मामला बन जायगा। 

कभी कभी अति जनसंख्या की दशा तथा अति जनसंख्या के रुझान में अन्तर कर 

दिया, जाता है। अति जनसंख्या की दशा में देश में पहले से ही. जनसंख्या अत्यधिक होती 

है और उसकी प्रति व्यक्ति आय उससे कम होती है, जैसी कि होनी चाहिए थी। ऐसी 

दशा में जनसंख्या में किसी प्रकार की भी कमी होते पर प्रति व्यक्ति आय बड़ेंगी। 

किन्तु यदि देश की जनसंख्या ऐसी स्थिति में बढ़ती हो, जबकि उसकी प्रति व्यवित आय 
कम' हो रही हो, तो उसे अति जनसंख्या की प्रवतति (4/6॥त0709) कहते हैं । 

भारत के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण हें । कुछ का विचार है 
भारत में अति-जनसंख्या नहीं है । क्योंक्रि उसकी जनसंख्या का घनत्व यूरोप के अनेक 
देशों से नीचा है और उसके प्राकृतिक सांधन बहुत अधिक हैं । यह अनुमान नहीं, वरन् 
आभास ( #29]9८008 ) है । निस्सन्देह, हमारे प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हें, 
किन्तु उनसे उचित रूप में लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका है। यह देखने के लिए कि 

. किसी देश में अति-जनसंख्या है अथवा नहीं, हमको उसके प्राकृतिक साधनों पर अस्तित्व 
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की दृष्टि से विचार न करके वास्तविकता की दृष्टि से विचार करना चाहिए। जिस 
परिमाण में हमारे साधनों को विकसित किया गया है, उस दृष्टिकोण से तो हमारी 

वत्तेमान जनसंख्या भी भारत के ऊपर एक बोझा है। अधिक घनत्व वाले देश हमसे 

अधिक विकसित हें और उस संख्या की अपेक्षा, जो हम अपने त्रुटिपृर्ण ढंग से विकसित 
साधनों से अपने यहां खपा सकते हैं, वह कहीं अधिक संख्या को अपने देश में खपा सकते 

हैं। यह विश्वास करने के कारण हैं कि यदि हमारी संख्या कम होती तो भारत की प्रति 

व्यक्ति आय आजकल की अपेक्षा कहीं अधिक' ऊंची होती । अधिक,संख्या कुछ नहीं 

कमाती । यदि कभी भारत प्रति एकड़ अधिक अन्न पैदा करने लगे, अपने कारखानों में 

कम' लागत पर अधिक माल बनाने लगे और अपनी खानों से अधिक खनिज द्रव्यों को 
खोदकर उनका अधिक पूर्णता के साथ उपयोग करने लगे तो वह निश्चय से अधिक 
उच्च जीवन-मान पर अब की अपेक्षा कहीं बड़ी जनसंख्या को अपने अन्दर खपा सकेगा । 

आज उसके वर्तमान औद्योगिक तथा कृषि साधनों को दृष्टि में रखते हुए उसके 
पास उससे अधिक जनसंख्या है, जितनी वह उचित रूप से अपने यहां खपा सकता है । 

इसरे, यह कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय के प्रत्येक बाद के अनुमान में 

हमारी प्रति व्यक्ति वृद्धि को दिखलाया जाता है । उसको दृष्टि में रखते हुए अति- 
जनसंख्या केसे हो सकती है ? हम यह बतलरा कर इस तके को सुगमता से काट सकते 
हैं कि प्रति व्यक्ति वृद्धि इतनी कम है कि वह नहीं के बराबर है। यह हो सकता हैँ कि 

- वास्तविक आय बिल्कुल ही न बढ़ी हो। राष्ट्रीय द्रव्य की आय बढ़ती रही है किन्तु 

जनसंख्या भी बढ़ती रही है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का भाग उससे कम है, जितना 

वह होना चाहिए था । 
तीसरे, यह बताया जाता हैँ कि भारत में श्रमिक कम हैं। एक अति-जनसंख्या वाले 

देश में यह कमी कंसे हो सकती है ? यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां अशिक्षित 

मजदूरों की कमी नहीं हे वरन् शिक्षित मजदूरों की कमी है । हमारे यहां औद्योगिक 

मजदूरों को सिखाने की सुविधा के निन््दनीय अभाव को दृष्टि में रखते हुए उनकी कमी 
आइचयजनक नहीं है। वास्तव में बहुत कम उद्योग-धन्धों को मज़दूरों की कमी का 
मुकाबला करना पड़ता हैँ । भारत में उच्च-कोटि के शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की वास्तव 
में कमी है । 

अतएव भारत में अति-जनसंख्या होने का विरोध करने वालों के तकों में अधिक 

बल नहीं हैं । 
डारविन जैसे वैज्ञानिकों ने शीघ्रतापूर्वक प्रगुणित होते रहने वाले विश्व नियम पर 

जैसा कि वह जीवित प्राणियों पर लागू होता है, अधिक बल दिया हूँ। डारविन के 
अनुसार प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से इतनी अधिक शीघ्य गति से बढ़ता हैँ कि यदि 
उसे नष्ट न किया जाय तो सारी पृथ्वी एक अकेले जोड़े की सन््तान से ही भर जाय 
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मनुष्य भी इस व्यापक नियम का अपवाद नहीं हैं । यह अनुमान छगाया गया हे कि एक 
अकेला जोडा वृद्धि की वर्तमान गति से १७०५० वर्षो में इतनी अधिक सनन््तान उत्पन्न 

कर सकता है, जितनी आज समस्त विश्व की जनसंख्या है । प्रकृति की प्रसवता इतनी 
अधिक है। इस प्रकार के अध्ययन के फलस्वरूप ही मालथस (&७॥[8) इस परि- 

णाम पर पहुंचा कि जब तक जनसख्या के बढ़ने को ने रोका जाथगा, वह जीवित रहने के 

साधनों को भी समाप्ल कर देगी। जहा तक पश्चिमी देशों का सम्बन्ध है. मालथस एक 

सच्चा पैशम्बर सिद्ध नहीं हुआ। किन्तु यह सिद्धाल्त भारत पर छागू होता हुआ 

दिखलाई दे रहा है । 
इसके अतिरिक्त यदि हम यह दिखला सके कि भारत की जनसंख्या बिना 

प्रतिरोध के बढ़ती रही है तो हमको भारत में अति-जनमसंख्या होने के पश्ष में प्रबल 

तक मिल जायगा। इस उद्देश्य के लिए हमकों यह देखना होगा कि मालथस द्वारा सोचे 

हुए विभिन्न प्रतिरोध क्रिस परिमाण में कार्य कर रहे हैं । यरोप में कुंवारे स्त्री- 
पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हैं । किन्नू भारत में विवाह प्रायः संबको हो करना पड़ता 

हैं| भारत में विवाह एक धामिक आजा है। यहां अविवाहित सर्त्री-पुर्त की सामाजिक 

रूप से निन्दा को जाती हैं । अताश यहां प्रत्येक व्यक्ति त्रिवाह करता है। यदि 

प्रत्येक विवाह से कम बच्चे पंदा किये जाँय तो यह आवश्यक नहीं कि विवाह के 

सार्वजनिक प्रचलन से यहां जनसंख्या बढ़ती ही रहे। बड़ी आयु में विवाह करने, 
स्वेच्छापू्व॑क ब्रह्मचर्य का पालन करने अथवा गर्भनिवारक उपायों के उपयोग से कम 

सन््तान उत्पन्न की जा सकती है । किन्तु भारत में बहुत छोटी आयू में विवाह कर दिया 
जाता है और उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहों किया जाता । इसके विरूद्ध अधिक 

संख्या बच्चे पैदा करने को उत्सुक रहती हैं और उसका वास्तव में यह विश्वास है 
कि “जिसने मुख दिया है वह उसके लिए भोजन भी देगा। जनसंख्या में इच्छापूर्वक 

प्रतिबन्ध सबसे अच्छा विवाह न करने से ही हो सकता है । 

किसी समय भारत में कन्याओं की पेंदा होते ही हत्या कर दी जाती थी और 

इससे जनसंख्या नहीं बढ़ने पाती थी, कितु आज कोई भी बुद्धिमान् जनसंख्या को रोकने 
के लिए इस अपराधी प्रणाली का उपदेश देना पसन्द नहों करेगा। इस बात की सभी 

समाज सुधारकों को प्रसन्नता हैं कि भारत के मुख से यह कलंक का धब्बा मिट गया । 

' इस प्रकार हम देखते हैँ कि माऊथस का बतलाग्रा हुआ प्रतिबन्धक निवारण भारत 
में काम नहीं करता । इसके विपरीत अकाल तथा महामारी जैसे विध्यात्मक नियंत्रक 

प्री तरह से अपना काम कर रहे है। मालथस ने चेतावनी दी हैँ कि यदि प्रतिबन्धक 

निवारक उपायों द्वारा जनसंख्या के बढ़ने को न रोका गया तो देश में जनसंख्या 

अत्यधिक बढ़ जायगी और उसकी संख्या को कम करने के लिए विध्यात्मक नियंत्रक अपना 

काम करने को घुस आवेंगे । कम मृत्यु संख्या के मुकाबले अधिक जन्म संख्या का 
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अस्तित्व यह प्रकट करता है कि जनसंख्या शीघ्रताधूतेंक बढ़ रही है। डाक्टर हटन 

( 4)7. िप्रा[07 ) ने १९३१ में कहा था कि इस देश की जनसंख्या के गम्भीरता- 
पूर्वक बढ़ने की ओर पहले ही ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। वृद्धि के वास्तविक 

अंक ३ करोड़ ४० लाख से कुछ ही कम है। यह संख्या इटली ओर फ्रांस की सम्मिलित 

जनसख्या के बराबर हैं | इसी प्रकार मिस्टर यीट्स ( //7. ४८४४४ ) १९३१ से 

४१ तक के दस वर्षो में पांच करोड़ की वृद्धि की बात करते है'। यह वृद्धि जमेनी तथा 
रूस के अतिरिक्त यूरोप के किसी भी देश की समस्त जनसंख्या से अधिक हैं। यद्यपि 
१८९१ से लेकर १९४१ तक के बीच में वृद्धि का प्रतिशत अनुपात कुल ३९ था, जिसे 
कुछ अधिक नही कहा जा सकता और जो इंग्लेड, जर्मनी आदि से कही कम है, कितु 

समस्त संख्या पर दृष्टि डालने से भय लगता है। क्या वास्तव में माल्थस का कहना 
गलत था ? बच्चों तथा माताओं की पृत्यू की अधिक संख्या की औसत,जीवन की छोटी 
आयु तथा प्रति व्यक्ति कम आय इस तथ्य के पर्याप्त चिह्न है कि देश में जनसंख्या उसकी 

आवश्यकता से अधिक है । जनसंख्या की समस्याओं के डाक्टर आर. के. मुकर्जी, मिस्टर 

पी. के. वात्तल (१7, 7. 7:., ५४७८४) ) तथा प्रोफ़ेसर ज्ञानचन्द जैसे विद्वानों को यह 
विश्वास है कि भारत की जनसंख्या उसके अन्न की पूर्ति के परिमाण से बढ़ती जाती है। 
१९४३ का बंगाल का अन्न-सकट तथा विदेशों से अन्न का लगातार आयात इस बात 
के स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अपनी वत्त॑मान संख्या को नही खिला सकता। इस संख्या को 

रोकने के लिये कोई इच्छापूर्वक प्रयत्न नहीं किया गया। देश में संक्रामक बेरोजगारी है | 
यह सब तथ्य उत्पादन की अपेक्षा निश्चित रूप से अति-जनसंख्या की ओर संकेत कर 

रहे हैं। भारत में जन्म और मृत्यु कृषि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशाओं पर निर्भर 
करते है । पश्चिम को इस प्रणाली का पता नहीं हैँ । पश्चिमी देशों में-आयू् का निर्माण 

प्रायः स्थिर होता है, वह पुन: प्रसूति की औसत से शासित होता है । मृत्यु की वहां प्रायः 

उपेक्षा की जाती है । इसके विरुद्ध भारत में सभी इच्छाओं तथा उद्देश्यों के लिए पुनः 
प्रसूति मानवी नियमभंग से नहीं रकती और फसल की दशाएं छोटी-छोटी आयु के 
विभिन्न वर्ग बनाने का कारण बन जाते हैं ।”१ इसके परिणामस्वरूप वहां की भूमि पर 

जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जाता हैं। भारत में अपर्याप्त पोषण अत्यन्त 

व्यापक रूप में है और लाखों व्यक्ति अद्धं मानव स्तर पर जीवन व्यतीत करते है । अतएव 
बहुत कम अर्थशास्त्री ऐसे हे जो गम्भीरता से सोचते है कि भारत में अति-जनसंख्या हे । 

१८. प्रस्तावित उपाय । अतएव हम यह मान लेते है कि भारत में अति- 
जज़संख्या है और हम उसके लिए प्रस्तावित विभिन्न उपायों पर विचार करते हैं । 

(क) पारिवारिक योजना--संख्या में अधिक वृद्धि होते रहने पर भी लोग 

पारिवारिक योजना की गंभीर आवश्यकता को नहीं समझते, अधिक उत्तम चिकित्सा 

१. जु.एछ,.5. इलांट--ए?क्णबाक, क. 33... 
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सुविधाओं, महामारियों के ऊपर पहले से अधिक नियन्त्रण तथा निर्धन से निर्धन 
व्यक्तियों के लिए भी अन्न मिलने की व्यवस्था के कारण मृत्यु संख्या क्रमश: घटती 

जा रही है। जबतक जन्मसंख्या की औसत को इच्छापूर्वक कम न किया जायगा, यह 
भारी वृद्धि होती ही रहेगी। अतएृव पारिवारिक योजना एक आवश्यक तथा तात्कालिक 

आवश्यकता है । इससे न केवल जनसंख्या की वृद्धि रक्रेगी वरन माताओं एवं 

बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधर जायगा और बाल मृत्यु की संख्या कम हो जायगी। इस 

समय “पृथ्वी की मोटा करने के लिए सहस्रों जन्म लेते हैं, किन्तु पृथ्वी उनको मोटा 
नहीं कर सकती । यह एक अत्यन्त फलदायक प्रणाली हे और अपने साथ कष्ट एवं 

प्रसव-वेदना लाती हैं और उसके परिणाम-स्वरूप दरिद्रता बढ़ती हैँ। दरिद्रता से सन््तान 

बढ़ती है और उससे दरिद्रों की संग्या और भी अधिक बढ़ती है। इस व्यापक वृत्त को 

सफलतापूर्वक रोक द्वारा ही तोड़ा जा सकता है । इस प्रकार की रोक के परिणामस्वरूप 

जीवनमान का स्तर ऊच्ा होगा और उससे स्वयं ही जनसंख्या का बढ़ना बन्द हो जायगा। 

परिवार को सीमित करने के पक्ष में प्रचार करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्तियों 
को स्वयं कुछ करना पड़ेगा और इससे सामाजिक जागृति भी बढ़ेंगी। इसमें सरकार को भी 
कीटाणुओं को मारकर संशोधन करने तथा गर्भनिरोधक उपायों के सम्बन्ध में आतुरालयों 
के द्वारा सहायता तथा परामर्श देना होगा । 

संख्या को घटाने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि विवाहित दम्पति 

ब्रह्मचय॑ से रहें और इच्छायुवेक अलग अलग रहें। मानवी प्रकृति के स्पष्ट होने के 

कारण यह आशा नहीं की जा सकती कि इस प्रस्ताव का कोई कार्यकारी परिणाम 
निकलेगा । इस विषय “में केवल गर्भनिवारक उपायों से ही ठोस परिणाम निकल 

सकता है । यह कहा जाता हैँ कि उनके उपयोग से मिश्रण को प्रोत्साहन मिलेगा, वह 

उपयोग करने वाले को हानिप्रद भी हैं और निर्धन व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर 

भी । किन्तु इन आपत्तियों के होते हुए भी यह् आवश्यक है कि सरकारी खर्चे से इस 
प्रकार के आतुरालय ((.770८8) खोले जाँय, जिनमें उन सबको परामर्श दिया जाय, 
जो उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से आवश्यकता अनुभव करें। आरम्भ में इस 
ज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है किन्तु बच्चों की बाढ़' के रुक जाने से इससे हानि की 

अपेक्षा छाभ अधिक होगा । परिवारों को तकंपूर्ण अनुपात में रखने के लिए उसके समान 
प्रभावशाली दूसरा उपाय नहीं हैं। भारत सरकार के भूतपूर्व सदस्य सर आरदेशर 
दलाल ने १९४५ में अपने भाषण में कहा था कि भारत के आर्थिक उत्पादन और राष्ट्रीय 

आय को बढ़ाने के लिए गर्भनियन्त्रण की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। जन्म 

नियन्त्रण की प्रसिद्ध अमरीकन विशेषज्ञ मिसेज मारगेटेट सेंगर ((78. (७70४८: 
52786) ने भारत की जन्मनियन्त्रण की आवश्यकता पर आलोचना करते हुए कहा 

था, यदि भारत में जन्मनियत्रण के बिना जीवनमान के स्तर को उठाने और जनता की 
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प्रति व्यक्ति आय को बढ़ान का यत्न किया गया तो इसमें उसे पूर्णतया असफल होना 
पड़ेगा।” प्रोफ़ेसर ज्ञानचन्द्र ने भी यह प्रस्ताव किया है कि आतुरालयों तथा प्रचार 

द्वारा जन्स संख्या में कमी करने के उपरान्त ही देश अधिक उत्पादन कर सकेगा । 

गर्भनिवारक उपायों के सम्बन्ध में केवल एक प्रबल आपत्ति यह हो सकती है कि 
उनका उपयोग बुद्धिमान तथा बलवान ही कर सकते हे । अज्ञानी तथा निबंलों को 

तो संख्या बढ़ाने को फिर भी छोड़ दिया जायगा। भारत में यह खतरा कम है, क्योंकि 

यहां सन््तान उत्पन्न करने की इच्छा अत्यन्त प्रबल है। हमको यह पाठ बतला दिया गया 

है या तो (योजनामय बनो अथवा मर जाओ” । जीवन के किसी कार्य की, भले ही वह 

सामाजिक अथवा आशिक हो, सुगमता से उपेक्षा नहीं की जा सकती । अतएवं सरकार 
को इस आवश्यक समस्या की ओर, ध्यान देना चाहिए । 

मनुष्य वंश उन्नति विज्ञान (+प/००४८8) अभी अत्यन्त आरंभिक दशा में 

है। अभी भारत के लिए उसका प्रयोग जन-प्रिय नहीं होगा । व्यक्ति विशेष आग्रह के 

बिना अपनी स्वतन्त्रता छोड़ने के लिए तैयार न होगा, जिस पर कि समाज की वत्तेमान' 

रचना में गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता । तो भी इसमें कोई हानि नहीं है कि , 
जिन व्यक्तियों को मूत्र रोग हों अथवा जिनका मस्तिष्क ठीक न हो, उनको सन््तान 
उत्पन्न करने योग्य न रहने दिया जाय । 

भारत के विभाजन के कारण भारत की जनसंख्या को जानबूझ कर घटाने का 

अवसर बढ़ गया है। भारत एक धर्मतटस्थ (9८८प7००) राष्ट्र है। यहां धर्म के 
आधार पर राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने का युद्ध समाप्त हो गया । अतएव जन- 
संख्या की योजना के मार्ग में वर्गीय विचार बाधक नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त भारत 
में सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली (]0०76 9८८४००७४८) छागू हो जाने से किसी भी 
एक समाज के लिए अपनी संख्या के बल पर राजनीतिक सत्ता हस्तगत करना असम्भव 
हो गया है। अतएव शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ इस बात का सभी को अनुभव 

होगा कि अनियन्त्रित जनसंख्या के बढ़ते रहने से कोई लाभ न होकर देश को हानि 
ही पहुंचेगी । 

संख्या में कमी का उपाय विवाह के स्थगित करने को भी बतलाया गया है। 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिक आयु में, निःसन्देह, विवाह करने से सन्तान 

बहुत कम होगी किन्तु इससे मृत्यु भी कम होगी। अतएव विवाह के स्थगित करने से 
जनसंख्या की कमी में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। किन्तु निश्चय ही इससे जीवन तथा 

दक्ति के नत्तेमान विनाश से बचा जा सकेगा। अतएव, यह उपाय उपयोगी हो 
सकता है । 

(ख) प्रवास--यूरोप में प्रवास द्वारा पुराने देशों की रक्षा हो चुकी है। १९वीं 
शताब्दी में कम से कम तीन करोड़ दस लाख व्यक्ति यूरोप से अमरीका को प्रवास कर 
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गए । अकेले ब्रिटेन ने ही इस प्रकार १८५० से १००० के ५० वर्ष में डेढ़ करोड़ 

व्यक्तियों को अमरीका भेजा । किन्नू भारतीय जनता के विषय में प्रवास कुछ अधिक 
सहायता नहीं कर सका। भारत के बाहर तीस छाख भारतीयों से अधिक नहीं रहते, 

जिनमें से बीस लाख ब्रिटिश राष्ट्रमडल में है । उनमें से अधिकतर मजदूर हे, जो यातों 

प्रतिज्ञाबद्ध हे अथवा भर्ती की विशेष प्रणाली द्वारा भेजे गये हे । उनमें से कुछ व्यापारी 
अथवा कलाकार भी है। भारतीयों के बाहर न जाने का एक कारण यह है कि उनके 

विरुद्ध विदेजों मे दक्षिणी अफ्रीका जैसा वर्णप्रतिबन्ध है । विदेशों में भारत की अपेक्षा 
जीवन का मान कहीं अधिक उच्च हैं। अतएव वहां उनके प्रवेश पर प्रतिबन्क है । 
यह अत्यन्त अनुचित हैं। भारत इस विभेदात्मक व्यवहार को दूर कराने के लिए 

संयुक्त राष्ट्र संघ ( (०. :४. (20.) में बराबर लड रहा है किन्तु उसका अभी तक कोई 

ठोस परिणाम नहीं निकला । ब्रिटिश गायना तथा पूर्वी अफ्रीका सरीखे ऐसे उपनिवेश 

भी हैं, जिनका जलवायु भारतीयों के अनुकूल है । यदि वहां वर्ण-प्रतिबन्ध न रहे तो इस 
प्रदेशों में प्रवास के लिए भारतीयों को भेजा जा सकता है | 

प्रवास भारत के अन्दर भी सब मिलाकर बहुत कम हैं। आसाम के चाय बगीक्नों में 
पूर्व निश्चित शर्तों के आधीन उत्त र प्रदेश तथा बिहार से मजदूरों को भर्ती किया जाता है । 
बंगाल में अधिकांश खान खोदने वाले पड़ौसी राज्यों से आते हे । साहसी पंजाबी सिक्ख 

अत्यन्त व्यापक हैं । वह सब कहीं पुलिस वाले, कारीगर या टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखने 
को मिल जाते हैं। पिछले दिनों देश के विभाजन के फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर 
प्रवास किया गया । हिन्दू लोग पाकिस्तान से भारत आ गये और मुसरूमान पाकिस्तान 
चले गये । यह एक असाधारण बात थी। सावारणतया मजदूर लोग गांवों से शहर को 

कारखानों में काम करने जाते हैं, किन्तु उनको सदा ही अपने घर वापिस जाने का ध्यान 

बना रहता है। इस प्रकार संख्याओं के पुनविभाजन को ठीक करने तथा घनी बस्ती 

में दबाव को कम करने के लिए अधिक असर नहीं हैं । तो भी इस विषय में अनेक 
उद्देश्यों वाली भाकरा-नांगल, दामोदर तथा तुंगभद्रा योजनाएं कुछ आशा बंधाती हैं । 

(ग) बढ़ा हुआ उत्पादन--यूरोप के अनुभव से यह पता लगता है कि जीवनमान 
के ऊंचा हो जाने का स्वयं ही यह परिणाम होता हैं कि कुछ भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक 

दक्तियां जनसंख्या की वृद्धि को कम कर देती हैं । यद्यपि कम जनसंख्या के ठीक कारण 
को अभी नहीं समझा जा सका है तो भी यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि 
भारत में एक बार जीवनमान ऊंचा हो जाने पर यूरोप के समान वही शक्तियां भारत 

में क्राम नहीं करेंगी। जनसंख्या कोई बरफ की गेंद नहीं है जो सदा बढ़ती ही रहती है। 

“एक बार जीवनमान के लगातार उठते रहने पर वह शीघ्र अथवा देर से 
जनसंख्या के रोकने पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा और तब व्यक्ति संख्या-सम्बन्धी अवधि 
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से योग्यता सम्बन्धी लाभ उठाने को उद्यत हो जाँयगे ।/* भौतिक उन्नति से व्यक्ति की 

उत्पादक वृत्ति के पक्ष में स्वाभाविक रुकावट आ जाती है, किन्तु यह उन्नति इतनी बड़ी 

होनी चाहिए कि व्यक्ति इसमें अपनी भावी उन्नति देखकर स्वयं ही दिलचस्पी लेने 

लगे। भारत में यह तभी हो सकता है, जब यहां कृषि तथा उद्योग-धंधों का अत्यधिक 
उत्पादन बढ़ जाय । 

(१) कृषि--कषि उत्पादन में वृद्धि होने के लिए सिंचाई की सुविधाएं अधिक होने 

की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त इसमें भारत की आवश्यकता के अनुरूप मशीनों 

की भी आवद्यकता है । यह आवश्यक नहीं है कि अमरीका में काम में आने वाली 
बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ही हों। भारी भारी ट्रेक्टरों की आवश्यकता कांस द्वारा खराब 

की हुई भूमि को सुधारने में ही पड़ती है। रासायनिक खाद, फसल के अदल-बदल 
कर बोने और सूखी खेती की प्रणालियों के ठीक-ठीक उपयोग से प्रति एकड़ पैदावार बढ़ 
जायगी और इससे अन्न की कमी तथा फसल से नकदी मिलने की कमी भी दूर हो जायगी ६ 
मध्य प्रदेश और आसाम जेसे जिन राज्यों में कृषि योग्य परती भूमि है, उनको अपने अपने 
राज्य में कृषि बस्ती बसाने के लिए भूमि सुधार विभाग (7,87व दिटट8४9/007. 
722[7०/7767[) खोल देने चाहिएं । अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो द्वारा उत्पादकों को अच्छा: 

तथा स्थिर मूल्य दिलाने का यत्न किया जाना चाहिए क्योंकि अन्तिम उद्देश्य यही है 

कि किसान सहित सभी लोगों का जीवनमान बढ़ें। 

(२) उद्योग-धंधे--बहुमूल्य वस्तुओं के आयात में कठिनाइयां होने पर भी गत 
युद्ध से भारतीय उद्योग-धंधे अनेक दिशाओं में चमक उठे | उस समय यह स्वीकार कर 
लिया गया था कि भारत को अपने द्वारा बनाये जाने योग्य वस्तुओं की आवश्यकता को 

स्वयं ही पूरा कर लेता चाहिए और ब्रिटेन तथा अमरीका को उसे मशीनें तथा केवल ऐसएः 
माल भेज कर ही संतोष कर लेना चाहिए, जो भारत में नहीं बन सकता था। मुद्रा प्रसार 
के एक और कारण से भी अधिक मार का बनाना अधिक आवश्यक हो गया है। पूर्ण 
रोज़गार, जीवन का उच्चतर मान और भारतीयमाल के निर्यात से जनसंख्या का बोझ 

कम हो जायगा । इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण उद्योग-धंधों के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग- 
धंधों को भी बढ़ाना आवश्यक है । पश्चिम का अनुभव हमको बतलाता है कि जीवनमान 

के बढ़ जाने से परिवार को छोटा करने और बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर स्थान प्राप्त 
करने की इच्छा बढ़ जाती है । 

१९. सहायक-उपाय-- (क ) सार्वजनिक स्वास्थ्य की घोजनाएं--आरम्भ में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाएं इसलिये आरम्भ की जाती हैं कि उनसे बाल मृत्यु तथा 
मातृ मृत्यू कम हों और मलेरिया, पेचिश, क्षय तथा अन्य रोग कम हों । आरम्भ में इन 

उपायों से जनसंख्या बढ़ेगी और भविष्य में बढ़ने की संभावना भी बढ़ जायगी, तो भीं 

१. ि7ए९2, 70.0..---82८086ांट 50पवा68, ९. 794.. 
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की इकाइयां ((+9/07768) मिलनी चाहियें। एक औसत भारतीय का आजकल 

का आहार तापमान की इकाइयों की दृष्टि से ही त्रुटिपूर्ण नहीं होता, वरन् उसमें स्निग्ध 
तथा विटामिन की भी कमी होती है । उसमें दूध, फल और सब्जियों को मिला कर 
उसको स्वस्थ तथा शकत बनाये रखने के लिए अच्छी तरह पूर्ण किया जाना 
चाहिए । एक भारतीय के दरिद्र भोजन के लिए उसका अज्ञान तथा पक्षपात भी 

आंशिक रूप से कारण है। “आधे पेट रहने का मुख्य कारण जेब का खाली रहना हे।” 

विभिन्न स्थानों की जांच से पता चलता है कि श्रमिकों की आय बढ़ने से वह पहले से 
अच्छा भोजन करने लगते हैं। आने वाली पीढ़ी का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए 

और उसकी जीवन शक्ति बढ़ानी चाहिए । स्थानीय संस्थाओं को दिन में स्कूल के 
लड़कों को अपनी ओर से दूध देना चाहिए । 

(ग) शिक्षा--भारतीय जनता अशिक्षित तथा अज्ञानी है। १९३१ की जन-संख्या 
के अंकों से पता चलता है कि भारत साक्षरता में सभी राष्ट्रों से अत्यन्त पीछे है । १९४१ 

की जनसंख्या के अनुसार २२% से अधिक मनुष्य साक्षर नहीं हैं। इस संख्या में 
कितना ही बड़ा प्रचार भी तब तक परिवर्तेन नहीं कर सकता, जबतक जनता के हृदय 

में स्वयं प्रेरणा न हो । जब तक शिक्षा तथा गर्भनियन्त्रण की योजनाएं एक साथ 
काम नहीं करेंगी, जनसंख्या अधिकाधिक बढ़ती ही रहेगी । अतएवं, निःशुल्क अनिवार्य 

प्राइमरी शिक्षा के साथ वयस्कों की शिक्षा की विस्तृत योजता बनाना भी आवश्यक 
है। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ा दे” की योजना बड़ी उपयोगी है। कालेजों 

में कोई भी छात्रवृत्ति अथवा शुल्क में रियायत तब तक न को जाय, जब तक उनमें से 
प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम दो व्यक्तियों को पढ़ाने का वचन न दे। रूस ने शिक्षा की 
योजनाबडद्ध प्रणाली द्वारा अल्प काल में ही चमत्कार कर दिखलाया है। स्वतनत्र भारत में 

सरकार तथा जनता दोनों के मिलकर यत्न करने से निराशा के लिए कोई कारण नहीं 

रहता; क्योंकि गेंद ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, वह झोंक लेने लगती है । 

आगे पढ़ने के लिए ग्रंथ । दर 

(+ए27 (फ्बा7व--फता9 8 ॥९६९४४ां०३ धत0ए5. 
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सामाजिक पृष्ठभूमि 
(गत अध्याय का शेषांश) 

संस्थाएं 

१. आर्थिक जीवन में सामाजिक संस्थाओं का महत्त्व । 
आधथिक कार्यकलाप देश में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों के साथ घनिष्ठ 

रूप में मिले होते हे । मनृष्य के आचरण पर उसके दैनिक--धारमिक, सामाजिक 
कार्यो का प्रभाव पड़ता है । आशिक क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं 

अधिकतर उसके सामाजिक वातावरण का परिणाम होती हैं। जैसा कि डाक्टर 
मार्शल कहता है--- संसार में सबसे बड़ी दो निर्माणकारी संस्थाएं धामिक तथा आ्थिक 

रही हे।” इस प्रकार किसी जाति का कलाकौशल तथा व्यापार सम्बन्धी जीवन 

उसकी धामिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का आवश्यक परिणाम होता है। सम्भवतः, 

यह बात अन्य अधिकांश देशों की अपेक्षा भारत के विषय में अधिक सत्य है । अतएव 
भारत में इस प्रकार की संस्थाओं का गंभीर अध्ययन करने से अच्छा लाभ होगा । 

२. भारत में धर्म । भारतवासियों के जीवन में धर्म सदा एक अत्यन्त 
प्रभावशाली शक्षित रही है। उसने बहुत समय से भारतीय इतिहास का निर्माण 

किया है और ' यद्यपि आज के भारत ने अपने धर्मतटस्थ होने की घोषणा करदी 

है, तो भी वह बहुत समय तक इसी प्रकार अपना इतिहास बनाता रहेगा। हमारे 

यहां जीवन का कोई रूप ऐसा नहीं है, जिस पर धर्म का रूप तथा आकार न 
आजाय। सम्प्रदाय तथा रूप के अन्दर केवल छोटी-छोटी लहरें है और जलू के 

ऊपर धर्म की व्यापक लहरें अत्यन्त गहराई तक चली गई है । भारतीय जीवन 
में वही गहन जल है, और धर्म का वह जल महासागर जितना गहरा है । 

बहुत बार धर्म क्रियापद्धति से ढक जाता है, जिसका यथार्थ अर्थ समय के 

धुंध में खो जाता है । कभी-कभी यह नैतिकता को उठाने के---जो कि इसका वास्तविक 
उद्देश्य है--स्फूर्तिदायक काम करने के स्थान पर नशे में सुलाने जैसा पतनकारी 
कार्य भी करता है। उस समय इसमें सुधार की आवश्यकता होती है, किन्तु हिन्दू 

धर्म में सदा ही एक केन्द्रीय तत्त्व रहा हें। और वह है त्याग तथा तपदचरण द्वारा 

आत्मा' के ऊपर स्वामित्व की प्राप्ति। पश्चिम ने जो 'प्रकृति' के ऊपर स्वामित्व 

का ध्येय बनाया है, उसकी यह ठीक विपरीत दिशा है। पश्चिम में वेज्ञानिक तथा 
आधथिक उच्नतियों से अत्यधिक भौतिक उन्नति हुई है, किन्तु वहन तो निर्धनता 
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,. को निर्मुल कर पाए और न मनुष्य को अधिक सुखी बना पाए। इसके विपरीत “हमारे 
यहां अनेक नगरों में गगनचुम्ब्री अट्टाठिकाओं की छाया में रोटियों की पंक्ितियां छगी 

होती थी और भोजन के गोदाम के गोदाम भरे रहते थे, क्योंकि यहां कोई मोल छेने 
वाला नही था ।'* यंत्रीकरण ते मजदूरों की आवश्यकता को कम कर दिया और अनेक 
को बे रोजगार बना डाला। निर्धन तथा धनी के बीच की खाई अत्यधिक चौड़ी हो गई है 
और उसके परिणामस्वरूप बहिप्कार तथा हडतालें हो रही है । गत दो महायद्धों ने 

विचारकों की मोहनिद्रा को बुरी तरह झकझोर कर भंग कर दिया और पर्चिचमी 
भौतिक संस्कृति "की आन्तरिक निर्वछता को सामने लाकर खड़ा कर दिया । 

भारतीय धर्म की बहुधा अपनी अप्रगतिन्नीलतता के कारण निदा की जाती है। 
पश्चिमी शैली पर उन्नति न करने पर तथा परिचमी मान पर जीवन के अस्तित्व के लिए 

कठिन संघर्ष का अभाव हिन्दू अध्यात्मवाद का ही परिणाम बतलाया जाता हैं । कुछ 

शिक्षित व्यक्तियों--विशेषकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने धर्म से विमुख होना आरम्भ 

कर दिया है, किन्तु यह विचारधारा अभी जनता तक नहीं पहुंची । इस गणदोप-विवेचक 

विद्रोह से एक उत्तम उद्देश्य की सिद्धि हो रही हें। यह हिन्दू धर्म को परिवर्तित 

परिस्थिति में ढाल रहा है और उन अनेक रुकावटों को उसमें से निकाल रहा! है, जो 

परम्परा तथा प्रथाओं द्वारा उसमें घुस आई थीं । 

भारत की निर्धनता का मुख्य कारण भारतीय अध्यात्मवाद कदापि नहीं है। 

सच्चा धर्म अधिक अच्छे भौतिक जीवन के लिए उत्साहपूर्वक यत्न करने की शिक्षा 

देता है, न कि संसार छोड़ देने की । संसार में रहने के लिए, उसकी सेवा करना, 

धन कमाना ओर समाज के लिए उसका उपयोग करना और अन्त में मोक्ष प्राप्त 

करना, यही एक औसत भारतीय के सामने आदर्श होता हैं। भारतीय दृष्टिकोण 

से इहलोक और परलोक--दोनों का उपरोक्त परिणाम प्राप्त कर छेना अव्यावहारिक 
नहीं है । 

भारत की दरिद्रता के कारण कुछ और ही हैं। भारत एक उष्ण देश है और यहां 
भीषण रोग होते है । मानवी आयु बहुत छोटी होती है । सूबा, अकाल तथा मलेरिया ने 

एक धुंधला दृष्टिकोण बना दिया है। विदेशी आक्रमणों तथा उनके शासनाधिकार ने 
उसके पतनशील प्रभाव को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता के निराशाजनक दृष्टिकोण 
को उन चीजों ने बनाया न कि धर्म नें। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भविष्य में 
भारतीय धर्म पश्चिमी भौतिकवाद को स्वर बदल कर बोलने के लिए एक छकीर का 

काम देगा ओर समस्त संसार में पहले से अधिक संतोष तथा सुख की स्थापना के 
लिए कार्य करेगा । ह 

१. या|87--7706 386श॥77788 ० 70770709, 7. 05. 
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३. सामाजिक संस्थाएं-ज़ाति-पाँति-प्रणाली । जाति-पाँति-प्रणाली भारतीय 
समाज में सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक है। उसकी जड़ें अत्यन्त प्राचीन भूतकाल 

से अत्यन्त गहरी जमी हुईं हैं। वह व॒क्ष आज भी लहलहा रहा है। यद्यपि उसमें 
आज वह प्राचीन कालीन ज्योति नहीं है तथापि वह आज भी बहुत दूर दूर तक 

छाया कर रही है। हिन्द्र आज भी अधिकतर उसकी मर्यादाओं का पारून करता है 

और उसके द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों को मानता है। उसमें विभिन्न वर्गो में अन्तविवाह 
अथवा अन्तर्भोज की भी अनुमति नहीं है । इसके लिए कोई कारण नहीं दिये गये, किन्तु 

कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं किये जाते । यह प्रतिबन्ध जीवन भर मार्ग में खड़े रहते है । 
भारत का इम्पीरियल गजेटीयर ( हणा[०2८779] (५82600667 ०0 ॥74989 ) इस 
विचार को स्पष्ट रूप में इस प्रकार उपस्थित करता है, 'किसी व्यक्ति के सामाजिक 

तथा घरेल सम्बन्धों की समस्त धारा को जन्म अठल रूप से निश्चित कर देता है 
और उसे अपने जीवनभर जिस जाति में उसका जन्म हुआ था उसी के रीति-रिवाजों 
के अनुसार खाना, पीना, वस्त्र पहनना, विवाह में कन्या लेना तथा कन्या देना चाहिये ।* 

उसी ग्रंथ में जाति की परिभाषा करते हुए उसे ऐसे परिवारों अथवा वर्गों 

का समूह बतलाया गया है, जिसका एक सांझा नाम होता है, जो सदा एक विशेष 
पेशे को प्रगट करते हुए उससे सम्बद्ध होता है, और जो अपनी सांझी वंश परम्परा 
को एक पौराणिक पूर्वज, मानव अथवा देवत्व को बतलाते हैँ; उसी के नाम पर अपने 
को घोषित करते हैं। इस विषय में जो सम्मति देने के लिये योग्य समझे जाते हैं उनके 

हारा वह एक समान उत्पत्ति वाला समाज माना जाता है ।** 

जाति का उद्गम--अनेक प्रसिद्ध लेखकों ने यह जानने के लिए यत्न किया 

कि जाति का उद्गम किस प्रकार हुआ, कितु अभी तक किसी भी वेज्ञानिक परिणाम 

पर नहीं पहुंचा जा सका है। डाक्टर मार्शल ()7. /(४०7872![] ) लिखते है, प्राचीन 
काल में, जब धामिक, उत्सव सम्बन्धी, राजनीतिक, सेनिक तथा उद्योगधंधों सम्बन्धी 

संगठन एक दूसरे के साथ घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होते थे और वास्तव में वह एक उसी 
वस्तु के भिन्न-भिन्न रूप थे, तब लगभग वह सभी राष्ट्र--जो संसार की उन्नति का नेतृत्व 

कर रहे थे--एक ऐसी व्यवस्था को अपनाने पर सहमत हो गये, जो न्यूनाधिक रूप 
में जाति ही थी ।/ १ साधारणतया जाति का विकास आये छोगों में हुआ, जहां कहीं 

वह गये और बसे : वहीं--यूनान, रोम और भारत में जाति देखने को मिलती है । 
आदिवासी जातियों के साथ--जिन्हें अत्यन्त निम्न स्थान दिया गया था--सम्बन्ध स्थापित 

व ननना-+3-+न रननन-न्न+-+ ५०० ०-०... 4+०५-०. 3५ 23० म्ासकबन-वपकी अनानान ५+++कजलीननम-मामममन+ फेक. +-3ननक २५१६७ कमा, 

१, ४०. ॥, ?०४८ 323. 

२. ॥070. 79. 373. 
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करने में जातीय विभेदात्मक व्यवहार और भी स्पष्ट हो गया। जेम्स मिल" ( | त्वााटड 

ता) का विश्वास है कि श्रम के विभाजन की आवच्यकता के कारण जानिबराद की 

प्रणाली का विकास हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने कुछ समग्र आद अधिक उच्च 

स्थान प्राप्त कर छिया, क्योंकि उनके कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे ओर उनकी स्थिति 

वंशानुगत हो गग्ी। आरम्भ में जातिवाद के नियम अधिक कठोर नहीं थे । उस समय 

एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव था, कितु बाद में निहित स्वार्थ बड़े पर 

जाति का वंघन उतना अधिक कठोर हो गया कि एक जाति से दूसरी जाति में जाता 

असंभव हो गया। आरम्भ में चार वर्ण थें--जिनका काम क्रमशः शिक्षा देना और प्रचार 

करना; शासन तथा रक्षा करना; कृषि और व्यापार करता तथा सेवा ओर सारीरिक 
श्रम करना था। उनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्र रखे गये । 

जाति के दोष--आरम्भ में जाति-प्रथा में अनेक गुण श्र, कितू निहित स्वार्थों की 

वृद्धि होने पर उसका विभाजन कठोर हो गया और उसके गुण जाते रहे। उसके अधिकांश 
दोषों का कारण उसमें छच्ील्पन का अभाव है। रिराछे* (४९४) का कहना है कि 

“जाति अधम प्रकार की जीवधारी रचना है। यह सेलों (प्राण बिन्दृूओओं) के विभाग 

से बढ़ती हैं । उसकी वद्धि का प्रत्येक पग, उस की शक्ति को आगे बढ़ने अवबा उद्च कला 
की रक्षा करने की क्षमता को कम करता है, जिसका अभ्यास करने का बढ़ दावा करनी 

है । डाक्टर राधाकृष्णन भी यह कह कर अपनी सहमति प्रकट करने ६, ''दूर्भाग्यवद 

उस उपाय ने, जिसे सामाजिक संगठन का पतन रोकने के छिए बनाया गग्मा था, अंत 
में, उसको उन्नति करने से रोका ।/३ 

आज जातिवाद देश की आश्थिक उन्नति के मार्ग में रुकावट हैं। यह लोगों को 

ऐसे पेशे अपनाने से रोकता हे, जिनकी उनके अन्दर स्वाभाविक्र प्रेरणा है, साथ ही 

यह वर्गाकार छिठ्रों में गोड़ खूंटियां ठोकता है। यह श्रम को एक होकर संगठित नहीं 

होने देता, क्योंकि उच्च जातियों वाले नीची जाति वालों के साथ काम नहीं कर सकते । 

जाति श्रम की पारस्परिक आधीनता की जड़ों तक को खोद देती है। यह कारखानों में 

भिन्न जाति के वर्ग बनाती है और देश में उन ट्रेड यूनियनों के विकास में बाधा डालती 

है, जो अपना औद्योगीकरण करने की अभिछापा रखते हैं। क्योंकि द्रेठ गनिग्न ही 
वर्गों में गक्ति का सच्तुलन रखते हैं और औद्योगिक शान्ति की रथापना करते है । 

यह पागरूपन की पेवन्ददार रजाई” भारत की राजनीतिक फूट के छिए मुख्यतः 
उत्तरदायी है। इसने उच्च जातियों के मन में एक उच्चता की झूटी भावना भरदी, 
जिसके परिणामस्वरूप भारत में “अछूतों” तथा “अप्रवेश्य छोगों” की सृष्टि हुई। 

उन िशणनन जन नल मन नर. कगार जल अन्न््यरकक.. सिल्क कक, 

१. जॉन स्ट॒आर्ट मिल के पिता । 
२. रि।8]2ए--२?८००का८ ० ४08, 7. 270 
३. 7097 703॥050079, ५४०. , 7??. 775 
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दलित जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के उपरान्त एक औसत ब्राह्मुण * 

अपने को शाबाशी देता है और यह अनुभव करता है कि इससे उसकी पवित्रता बढ़ 

गई । मनुष्य के सम्मान का उसमें लेशमात्र भी विचार नहीं होता । हिंदू किसान अपनी 
जाति चली जाने और अपने गांव के समाज द्वारा बहिष्कार किये जाने के भय से अपने 

खेत में हड्डी और मछली के खाद को नहीं डालता । इन्हीं कारणों से कुछ लोग मांस जैसे 
कुछ विशेष प्रकार के आहार का भोजन नहीं करते, जिस से उनका आहार असंतुलित 

रहता है और उनका शरीर निर्बल बना रहता है। उसी छोटी-सी जाति में लगातार 
विवाह करते रहने से स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति का ह्वास हो रहा है । 

जातिवाद के लाभ--अतीत काल में समाज की योजना करते हुए व्यक्ति की 
अपेक्षा वर्गों का अधिक ध्यान रखा गया । जाति का अर्थ है, अनेक के स्वार्थ के लिए एक 
का आंशिक बलिदान । उस समय व्यक्तिगत राभ और उन्नति उस जातिवाद के बीमे के 
लाभ थे, जब कि सामाजिक स्थिरता उसकी किश्त (??76णशांप्रा7) थी। जातिवाद 

के प्रशंसकों ने उसकी परिभाषा रूप में उसे “प्राचीन कार से समय की कसौदो पर 
उतारा हुआ ऐसा वैज्ञानिक समाजवाद बतलाया है, जिसने व्यापारिक वर्गों में शक्ति 

संतुलन को सदा बनाये रखा ।”* 

गांव के स्वतन्त्र संगठन का विकास जातिवाद ने ही किया था। पंचायत उसके 
राजनीतिक दरीर की प्रेरक थी। पंचायतों ने अत्यधिक सामाजिक जीवन-शक्ति का 
परिचय दिया हे और विभिन्न प्रान्तीय सरकारें अपनी अपनी ग्राम-सुधार योजनाओं में 

उनका पुनरुद्धार करने का प्रयत्न कर रही हे । 

समाज को वर्गों में विभक्त करना और श्रम का सीधे-सादे ढंग से विभाजन 
कर देना बड़े भारी मस्तिष्क का काम था। उससे गड़बड़ी की स्थिति में व्यवस्था और 

नियमबद्धता स्थापित हो गई और इसके परिणामस्वरूप बड़ी भारी आथिक उन्नति हुई । 

इससे आये लोग उच्चतिशील राष्ट्रों के नेता बन गये। किसी नवयुवक के व्यावहारिक 
जीवन में प्रवेश करते ही आजीविका तलाश करने की आवश्यकता नही थी । उसके जन्म 

लेते ही उसका स्थान तैयार हो जाता था। उसके बड़ा होने पर उसको अपनी 

कलाकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार का अवसर ऐसे स्कूल में मिलता था, 
जो सबसे अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता था-वह होता था पैतृक स्कूल । वह अपने पिता की 
सम्पत्ति का ही उत्तराधिकारी नहीं बनता था, वरन् उसकी संपूर्ण विद्या तथा कारीगरी 

का भी उत्तराधिकार पाता था और फिर अपनी बारी आने पर वह इस उत्तराधिकार 

को अपनी संतान को दे देता था । इस प्रकार प्राचीन परम्परा की रक्षा की जाती थी, 
सामाजिक शान्ति को सुरक्षित रखा जाता था,नागरिक तथा आथिक कल्याण प्राप्त 

-करगइ[स्लकदपानमक७४ ५3०5 परसापयतमपणकनन»न. 
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किया जाता था तथा व्यक्तिगत आनंद और सन््तोष को बढाया जाता था। १ जातिने 

असनन््तोष को नष्ट कर दिया था। उस समय इस विचार का प्रचार किया जाता था कि 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के कार्यो के अनुसार जन्म लेना पड़ता हैं और अपने 
भाग्य के अनुसार स्थान ग्रहण करना पडता हैं। अतागव जो लोग जीवन में अधिक उत्तम 

स्थान पर थे, उनके प्रति ईर्प्या करने का कोई अवसर नहीं था। एस प्रकार जाति वर्ग- 

संघर्ष को कम करती थी और आर्थिक गक्तियों के--जिनके परिणामस्वरूप आज अनेक 

बुराइयां देखने में आती हे--अनिय त्रित कार्य के विरुद्ध बीमे का काम देती थी ।* 
परिगणास--पाइचात्य सम्पर्क क्वारा भारत में छोड़ी हुई घक्तियों ने जातिवाद को 

नष्ट करने के लिए कठोर परिश्रम किया । नागरिक क्षेत्र वाछे अधिक उदारमना हो गए, 

क्योंकि वहां समस्त देशभर से सभी प्रकार के व्यक्ति आते थे। उत्तराधिकार में प्राप्त हुए 
पेशे आधुनिक मांग को पूर्ण करने में असमर्थ थे। अतएवं उनकी उपेक्षा की जाने छगी । 
शिक्षित व्यक्तियों ने जाति-बन्धन के विरुद्ध विद्रोह किया । उन्होंने उस रुकावट को मानने 

से इन्कार कर दिया, जो उनके कार्यों पर जाति द्वारा लगाई जाती थ्री । उन्होंने सभी 

जाति वालों के साथ सभी प्रकार का भोजन करना आरम्भ कर दिया । 

रेलों और बसों ने भी अस्पृश्यता तथा अप्रवेश्यता को तोड़ने में बडी सहायता दी । 
यात्रा में ऊंच और नीच जाति वाले सभी भीड़ में मिल जाते हैं। रेलवे प्लेट पार्म पर 

उनको जो कुछ भी मिल जाता है, उसी से भूख और प्यास बच्चानी पड़ती है, और वह भी 
अपनी अशुद्धि को दूर करने के लिए बिना आवश्यक स्तान किये । 

हिन्दूधर्म के अन्दर भी सुधार आन्दोलन ने इसी दिशा में कार्य किया । उदाहर- 
णार्थ, आयेसमाज जातिभेद को स्वीकार नहीं करता और अन्तर्भोज तथा अन््तर्जातीय 

विवाहों को स्वीकार करता हैं। उत्तरी भारत में सिक्ख धर्म भी एक प्रबल शक्ति है। 

उसने भी सामाजिक बन्धनों को नष्ट करके मानव की क्षमता को स्वीकार किया हैं। 

इस्लाम ने भी समस्त भारत में जाति को अर्थहीन मानने का यत्न किया है 

तो भी जातिप्रथा की जड़ अत्यन्त गहरी है और जो लोग पत्रास वर्ष पूर्व यह 
समझते थे कि जातिवाद जीघ्तायूर्वक भागता जा रहा हैं और उसके शीघ्र ही उन्मूलन 
की भविष्यवाणी करते थे, अब तक भी ठीक सिद्ध नहीं हुए हैं। जाति अब तक भी 
लाखों मनुष्यों के जीवन में एक बलवान शक्ति है और देश की आर्थिक उन्नति के मार्ग 
में बाधा बनी हुई है । स्व॒तन्त्र भारत में, अछत कहलाने वाली जातियों को विशेष 
सहायता तथा विशेष सुविधाओं द्वारा ऊपर उठाने का जो आन्दोलन आरम्भ किया गया 

हैं, वह कुछ समय में उच्च तथा नीच जातियों की दराड़ को बहुत कुछ भर देगा । 

१. रि. ?7. 0॥888४07 07 (४७४८6 77 476 4,८8०८ए ० कता&, 06. 
था, 2. 757. 
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४. सम्मिलित परिवार प्रथा । आदर्श सम्मिलित परिवार में एक पिता, 
उसके पुत्र और पोत्र तथा कुछ लड़कियां होती हैँ, जबतक कि उनमें से कुछ का विवाह 

होकर वह दूसरे सम्मिलित परिवारों में प्रवेश नहीं करतीं । सम्मिलित रहना हिन्दू समाज 

की साधारण शर्त है। किन्तु इच्छा होने पर उनमें बंटवारा भी हो सकता है। जबतक 
परिवार का विभाजन नहीं होता, तबतक उसका एकचौका और सम्मिलित सम्पत्ति 

रहती है । सभी सदस्यों की आय को एक सामान्य स्थान में रखा जाता है और उसी में 

से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष इन 

मामलों पर नियंत्रण रखकर उनका संचालन करता है। वह दूसरों की सम्मति लेता है, 

किन्तु उसकी सम्मति अंतिम होती है । 

इस प्रणाली के दोष--परिवार के छोटे सदस्य अपने उत्तरदाग्रित्व को नहीं 

समझते और अविवेकी होते हैं । वह परिवार के नाम पर बनियों से बुरी तरह से उधार 
ले लेते हैं। परिवार में विवाह अथवा मृत्यु होने पर और 'मुंडनतथा जनेऊ' जेसे अन्य 

धार्मिक उत्सवों पर अत्यधिक अपव्यय किया जाता हैं और प्रायः, उसके परिणामस्वरूप 

परिवार पर ऋण बढ़ जाता हैं । 

सम्मिलित परिवार में सबको भोजन तथा वस्त्र की ओर से बिना कठिन परिश्रम 
के भी बेफिक्री होने के कारण, उसमें अनेक आलूसी आदमियों का होना अनिवार्य है। 

वास्तव में किसी भी प्रकार के साम्यवाद के विरुद्ध यह सबसे प्रबल यूक्ति है । सम्मिलित 

परिवार में परिवार की समस्त आय को पश्चिम वालों की संख्या से कही अधिक 

दावेदारों में खर्चा पड़ता है । बचत करने की शक्त क्षीण हो जाती है और पूंजी बहुत 
कम जमा हो पाती है । इसके अतिरिक्त बड़े परिवार के बोझ के कारण मनुष्य नए-नए 
उद्योगों को आरम्भ नहीं कर सकता और ना ही खतरे के बड़े-बड़े कार्यों में पड़ सकता' 

है। इस प्रकार के विपरीत वातावरण में व्यक्तियों के लिए किसी नए कार्य को स्वयं 

अपने-आप उठाना असंभव होता है । 

उसके गुण--विश्व अनियंत्रित पूंजीवाद से डटा हुआ है । सोवियत रूस में 

समाजवाद के प्रयोग की ओर आंखें लगी हुई हैं । यह सिद्धान्त संसार में नवीन नहीं 
है । इसके कीटाणु सम्मिलित हिन्दू परिवार में मिलते हें, जहां प्रत्येक सदस्य अपनी 

योग्यता के अनुसार काम करता है और आवश्यकता के अनुसार उपभोग करता है। रूसी 
प्रणाली को अनेक देशों की अपनी परिस्थितियों के कारण उनके ऊपर लागू नहीं किया 
जा सकता । किन्तु कुछ की सम्मति में सम्मिलित परिवार की भारतीय संस्था को विश्व- 

भर में छागू किया जा सकता है । इसके लागू करने से कोई भारी परिश्रम अथवा कोई 
समपात नहीं करना पड़ता, और तिसपर भी उसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आवश्य- 

कता की पूर्ति करना है। उससे सहयोग तथा निःस्वार्थ सेवा की भावना बढती है । 
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परिवार एक केन्द्र होता है और उसका उद्देश्य होता है “एक के लिए सब और सब 

के लिए एक । 

जबतक परिवार की भ-सम्पत्ति अविभवत रहती है, तबतक घाटे की सम्पत्ति की 

बराई पैदा नहीं होती । प्राचीन सम्पत्तियों का बंदवारा व्यक्तित्ववाद की भावना ने 

कराया, सम्मिलित परिवार को 'कालगणना का एक श्रम ? कहा जाता हैं| किन्तु 

कुछ लोगों की सम्मति में अछाभकारी सम्पत्ति की--जों भारतीय वृपि में एक अत्यधिक 
विनाशकारी अपराध हें--ओऔपधि केवल सम्मिलित परिवार-प्रथा बिना 

विभाजन के उत्तराधिकार की सम्मिलित कृषि को संभव बनाती हैं। सहयोग प्रणाली 

पर कृषि से भी इसी प्रकार के उद्देष्ब को सिद्धि हों सकती है। इसमें सम्मिलित 

परिवार की हानियां न होने के कारण इसकों अधिक पसन्द किया जाता है । 

परिणास--सम्मिछित परिवार प्रणाली ज्ीक्षता से ट्टती जा रही हैं। यह 

भारत में जनसंख्या की वृद्धि, पाइचात्य शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार के कारण जाति- 

बाद की अपेक्षा अधिक शीघता से हट रही है। परिवार के सखिया के प्रति सम्मान की 
प्रार्चीन भावना का लोप होता जा रहा है और पारिवारिक बिनयान गासन के बच्चन दीले 

पड़ते जा रहे हें। किन्तु इस सिद्धाल्त के अन्तवती सहयोग का सिद्धांत अत्यन्त मल्यवान 
और बहु-उद्देश्य समितियों की स्थायता करके उससे छाभ उठाया जा सकता हे 

५. दायभाग और उत्तराधिकार की विधियां । भारतीयों में उत्तरा- 
घिकार मिताक्षरा तथा दायभाग के नियमों के अनुसार मिलता है । दायभाग का रूप 

बंगाल में चलता हैँ और मिताक्षरा के नियम देश के अन्य सव भागों में चलते हैं । 

(१) मिताक्षरा प्रगाली--इस प्रणाली के अनुसार पितृपरम्परागत सम्पत्ति के 
मालिक परिवार के सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से होते हैं और सभी उसका उपभोग 

करते हैं। परिवार का मखिया उसका उस समय के लिए प्रवन्धक्र सात्र होता है। उस 

को बिना सभी पुरुष-सदस्यों की सहमति के उस सम्पत्ति को बेचने का अधिकार नहीं 

होता। परिवार एक संघ अथवा कारपोरेशन ((४07]907/8.07) होता हैं, जिसमें 
व्यक्तियों के अधिकारों की न तो परिभाषा की जाती हे और न उनको निश्चिवत किया 

जाता हे। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके भाग का उत्तराह्षिकार भी नहीं 
होता । बह अपने-आप ही शेष जीवित बचने वालों की सम्पत्ति हो जाती है। 

जबतक पितृसम्पत्ति (जायदाद वारिसगी) का विभाजन नहीं होता, परिवार सम्मिलित 

रहता है । ऐसा अवसर उपस्थित होने पर पुत्रों का पिता के समान ही उसमें बराबर 

अधिकार होता है । 

(२) दायभाग--इसमें परिवार का मुखिया अपने जीवनभर निविवाद मालिक 
रहता है। वह उस सम्पत्ति को जब चाहे और जैसे चाहे समाप्त कर सकता है । इस कानून 

१. चेंब037 2704 8८०--प्तांबए0 िट070पांठट$, ४०0. ३, 
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के अनुसार सम्मिलित परिवार में भी उत्तराधिकार होता हैं और मृतक सदस्य का भाग 
उसके उत्तराधिकारी को जाता है । इसमें पिता तथा पुत्रों में विभाजन नहीं होता, केवल 

भाइयों में होता है । 

इन दोनों ही प्रणालियों में स्त्रियों को पितृसम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। दोनों 
प्रणालियों में कर्त्ता खानदान को स्वयं अजित सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया जाता है। 

ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलने का नियम भारत में --राजाओं तथा बड़े ज़मींदारों के 
अतिरिक्त अन्यत्र लागू नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में उनकी रियासत का विभाजन 
नहीं किया जा सकता और सबसे बड़ा पुत्र समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। 

किन्तु सामान्यतथा पूर्व में सम्मिलित सम्पत्ति का नियम चलता है और परिचिम में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का । 

(३) मुस्लिम विधि--मुसलमानी विधि (॥,३७) में पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों 
को सम्पत्ति में भाग मिलता है। यद्यपि दोनों का भाग समान नहीं होता किन्तु अनेक 
राज्यों में व्यवहारिक रूप में मुसलमानों में भी हिन्दू कानून का ही अनुसरण किया जाता 
है। किन्तु मुसलमानों, की अब अपनी इस्लामी विधि का अनुसरण करने की इच्छा बढ़ती 
जाती है । 

(४) उत्तराधिकार विधि के आथिक प्रभाव--हिन्दुओं और मुसलमानों, 

दोनों की ही विधि संहिताएं समान हू । वह सम्पत्ति के विभाजन के समय ज्येष्ठतम पूत्र 

और कनिष्ठतम पुत्र में कोई अन्तर नहीं करते । अतएवं वह लोगों को व्यथें को परे- 

दानियों से बचा देती हे । इन विधियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन आरम्भ करने 
की सुविधा मिलती है और एक मध्यम-श्रेणी वाले को प्रोत्साहन मिलता है । इस 
प्रकार की मध्यम-श्रेणी समाज तथा सरकार दोनों का मेरूदंड होती है । हमारे गांव, 

जो विदेशी आक्रमण तथा आच्तरिक गड़बड़ के विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षा का काम देते हे, 

आत्मनिर्भर कृषक मालिकों को उत्पन्न करते हैं । यह अच्छा है कि एक व्यक्ति का भाग 

छोटा होता है । उससे उसे कठिन कार्य करने की अतिरिक्त प्रेरणा मिलती हूँ । पूंजीवाद 
की बुराइयों को बचा दिया जाता है और सम्पत्ति का अधिक समानता से विभाजन कर 
दिया जाता हैं । 

विपरीत दिशा में विचार करने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तराधिकार 

के नियमों से अनेक खराबियां आती हे। भूमि अधिकाधिक छोटे भागों में यहां तक 
विभकत होती जाती है कि उसमें कृषि करना भी लाभदायक नहीं रहता । विभाजन पर 
विभाजन होने से इतने अधिक छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हे कि बुराई की हद हो जाती है 

कानून मुकदमेबाज़ी को प्रोत्साहन देता है, जिसमें समय और धन का अपव्यय होता है । 
उससे बचत करने में; बाधा उपस्थित होती है और -बड़े-बड़े काम तो किये ही नहीं 

जा सकते । । ' - ;' 
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६. भारत में पंचायतें | इस स्थान पर पंचायतों का अध्ययन अप्रासंगिक न 
होगा । प्राचीनकाल में पंचायतों के क्षेत्र में गांव के जीवन के सभी कार्य आ जाते थे। 

ब्रिटिशकाल में सरकार के केन्द्रीय बन जाने के फलस्वरूप उनकी उपयोगिता कम हो 
गई । अभी अभी उनका पुनरुद्धार करने का यत्न किया गया है| पंजाब में सन् १९३९ 

में ग्राम पंचायत अधिनियम (४८) पास किया गया था । उत्तर प्रदेश में पंचायत राज 
अधिनियम १९४७ में पास किया गया। इसको ग्रामीण जनतंत्र तथा विकेन्द्रीकरण में 

सबसे बड़ा प्रयोग कहा गया। पंजाब में पहले से ही ४,४०० पंचायतें काम कर रही 

है और ५,६०० और भी खुलने वाली हैं । पंजाब के १९३९ के अधिनियम में १९४८ में 
संशोधन किया गया । यह स्वीकार कर लिया गया कि सरकार की स्थिरता अधिकतर 

गांवों में पंचायतों के ठोस रूप पर निर्भर करती है। सरकार महात्मा गांधी के निम्न 

आदेश को स्वीकार कर उनकी संख्या अधिकाधिक बढ़ा रही है, “आनेबाला राज पंचायत 
राज हैं।” मार्च १९५० में पंजाब गांव पंचायत विधेयक (0) एक निर्वाचित कमेटी 

(80]९८८४ (८077४700८८) के सुपुर्दे कर दिया गया । इस विधेयक के अनुसार 
सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि वह् प्रत्येक गांव या, जहां गांव अधिक छोटे हों, 

वहां गांवों के समूह में एक गांव-सभा और एक पंचायत की स्थापना करे । इन दोनों 
का निर्वाचन सारे गांव की जनता मिलकर करेगी और गांव की समस्त सामाजिक 

आवश्यकताओं की पूर्ति वह पंचायतें करेंगी। 

पंचायतों को शासन तथा न्याय, दोनों का काम दिया गया हैं। उनके शासन 

सम्बन्धी कत्तंव्य नगरपालिकाओं ()(प्रशांट००५ (+07777:८८७) जेसे हें और वह 
गांव के समस्त साम्प्रदायिक जीवन, उदाहरणार्थ--क्षषि, व्यापार, उद्योग-धन्ये, स्वास्थ्य, 

त्योहारों तथा यातायात के साधनों की देखभाल करते हुए उनमें रुचि लेंगी। 

न्याय के दृष्टिकोण से उनको फौजदारी तथा दीवानी की छोटी अदालतों के 
अधिकार दिये गये हे और चोरी, घर में घुस आना आदि साधारण अपराधों के मुकदमें 
के सकेंगी । वह आरंभिक शिक्षा (प्राइमरी एज्यूकेशन), पशुओं के अनधिकृत जगह में 
घुस जाने तथा टीका अधिनियम (४०८८०७४०० ै.0) के अपराधों की भी 
सुनवाई कर सकेंगो | वह पचास रुपयें तक जुर्माना कर सकती हेँ। यह प्रस्ताव हैँ कि 
उनके अधिकार को २५० ) के जुर्माने तक बढ़ा दिया जाय। कुछ चुनी हुईं पंचायतों को 
ऐसे मुकदमों के सुनने का अधिकार दिया जाने को है, जिनम ऋण की राशि ५००) से 
अधिक न हो । नए पंजाब पंचायत विधेयक में पंचायतों को यह अधिकार दिया गया 

है कि वह सभी निवासियों पेर अनिवायें चूल्हाकर! छूगा सकें और सरकार की पूर्व _ 
स्वीकृति से ऋण ले सकें ! पंचायतों की नीति तथा उनके शासन में सहायता देने के किए 
प्रत्येक तहसील में एक तहसील- पंचायत संघ बनाने की भी योजना की गई है । 
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पंचायत के दीवानी मुकदमों की अपील ज़िला मैजिस्ट्रेट के यहां तथा फौजदारी 
मुकदमों की अपील ज़िला जज़ के यहां होगी । 

“पंचायत घर” गांव की समाज के सभा-स्थल तथा सांस्कृतिक केन्द्र का काम 

देगा। उसमें एक पुस्तकालय तथा वाचनालय भी होगा ओर यदि धन-हुआ तो रेडियो 

सेट भी होगा । 
पंचायतें भारतीय ग्रामों के सामाजिक जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर 

सकती हैं । ग्रामवासी अपनी शक्ति को समझ सकेगा और कानून के नौकैर उसको डरा- 
धमकाकर उससे काम न निकाल सकेंगे । वह जनतन्त्र सम्बन्धी शक्ति के राजमार्ग पर 

चने 

चल पड़ेगा और ग्राम-जनतन्त्र के नागरिक के रूप में उसका उपयोग करेया। 

आगे पढ़ने के लिए ग्रंथ । 
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कषि का सामान्य निरीक्षण 
१. भारतीय अथंशास्त्र में कृषि का महत्त्व | भारत की भौतिक तथा 

सामाजिक पष्ठभमि का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम उसकी आथिक समस्याओं 

के सम्बन्ध में वादविवाद करने की स्थिति में आ गए हैं । वह सभी प्रकार की हे--- 

कृषि सम्बन्धी, औद्योगिक, मुद्रा सम्बन्धी तथा बेकिंग सम्बन्धी, व्यापार, यातायात और 
मूल्य । आरम्भ में हम कृषि को लेंगे। भारतके छिए कृषि के महत्त्व के सम्बन्ध में 
कोई अतिशयोकित नहीं की जा सकती। प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से दो कृषि में रूगे हुए 

हैँ और अनेकों उसमें परोक्षरूप से लगे हुए हें । इस प्रकार हमारी बहुसंख्या का बहुत बड़ा 
भाग अपनी आजीविका के छिए उस पर निर्भर हैं। क्ृपि उनको भोजन के अतिरिक्त उनके 

उद्योग-धन्धों के छिए कच्चा माल भी देती है । यह उनको इस योग्य बनाती हैं कि 

विदेशियों से अपने कारखानों के लिए मशीनें और सामान तथा उपभोग्य वस्तुएं खरीद 
सकें । यह व्यापारी वर्ग की आजीविका और सरकार की आय का साधन है । इस प्रकार 
० नमन भारत की समृद्धि पर्यायवाची है 3 की समद्धि पर्यायवराचों है |$ 

दुर्भाग्यवश, भारतीय-क्ृषि समृद्धि से बहुत दर है। क्योंकि उसमें अत्यधिक व्यक्ति भारतीय क्योंकि उसमें अत्यधिक व्यक्ति 

लगे हुए हैं। यह् अधिक जटिल भारतीय-अऋषि अर्थशास्त्र की बड़ी समस्याओं में से एक है। 

अन्य उद्योग-धन्धों में कुछ उन्नति होने पर भी इसकी व्यापारिक रचना में बहुत कम परि- 
वर्तेन हुआ है । १९०१ में केवल ६७४ प्रतिशत जनता ही कच्चे माल के उत्पादन में 
लगी हुई थी। १९२१ में, यह संख्या बढ़कर ७३ प्रतिशत हो गई। १९३१ की जनसंख्या 

की रिपोर्ट में जो इस कार्य में कुल ६६ प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए बतराए गए हैं, उसका 
कारण उनकी वर्गीकरण की एक भिन्न प्रणाली है। १८४८ के लिए राष्ट्रीय आय कमेटी 
ने इस अंक को ६८२ प्रतिशत रखा हे । भूमि पर जो बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव पड़ 
रहा हैं उसकी समस्या की गम्भीरता इस तथ्य से भी प्रगट होती है कि जब १९११ में 
१७'५ प्रतिशत व्यक्ति उद्योग-धन्धों में लगे हुए थे, तब १९३१ में केवल १६'३ प्रतिशत 
ही लगे हुए थे। स्पष्ट रूप से उद्योग धन्धों और दस्तकारियों में बढ़ी हुई संखु्या' नहीं 
खपाई गई ओर उनको क्ृषि पर फेंक दिया गया । इस प्रकार भूमि पर दबाव पड़ने का 

प्रभाव हुआ उसके विभाजन तथा उप-विभाजन की भयंकर समस्या । 

्ई २. अपर्याप्त उत्पादन । यद्यपि भारतीय अर्थशास्त्र में व्यापारिक फसलों 

का महत्त्वपूर्ण स्थान है, तथापि कृषि उससे भी अधिक व्यापक-रूप में जीवन का क्रम है 
और लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या कृषि में छगी हुईं है। समस्त क्षेत्रफल का ८० 
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प्रतिशत से अधिक भाग खाद्य फसलें पेदा करता है, तो भी भारत जीवन के वर्तमान 

निम्न-मान के कारण अपती समस्त जनसंख्या को भोजन नहीं दे पाता । कुछ देशों में 
जनता का पांचवां भाग ही भोजन उत्पन्न करता है, जो एक व्यक्ति को लगभग ८००० 

कलोरी प्रतिदिन भोजन में देता है; अर्थात् एक व्यक्ति बड़े मजे में पांच परिवारों को 
खिला लेता हे, जबकि भारत में एक खेत वाला परिवार अपने तथा एक अन्य आधे 

परिवार को भी नहों खिला पाता।" १९१४ से पूर्व भारत अन्न का निर्यात करता 

था, जबकि आज जनसंख्या के बढ़ जाने तथा देश के विभाजन के परिणाप्नस्वरूप उसकी 
त्रुटि अनेक दिश्ञाओं में हो गई है। इस प्रकार “एक साधारण वर्ष में नागरिक क्षेत्रों की _ 

वर्तमान राशन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीस छाख टन खाद्यान्न का 
आयात करना पड़ता है और यदि कहीं ऋतु अनुकूल न हुई हुई तो इससे अधिक भी मंगाता 

पुड सकता है. द्व।” अन्नों के अतिरिक्त भारत में उगाई जाने वाली रुई में भी १२ लाख 
गांठों की तथा कम से कम एक लाख गांठ पटसन की कमी पड़ती है । इसके अतिरिक्त दूध, 
दालें, मांस, तरकारियां, फल तथा मछली जेसे अन्य प्रकार के खाद्यों की भी कमी बनी 

रहती है । 

इस प्रकार भोजन तथा कच्चे माल की कमी हमारी मुख्य समस्था है और जेसा कि 
योजना कमीशन का कहना है, 'कि देश की अथंव्यवस्था में यही हमारी सबसे बड़ी 

निबंलता है ।” भारत में युद्ध से पूर्व की यद्यपि १६ लाख एकड़ की खेती बढ़ कर १९५० 
में एक करोड़ ८३ राख ८० हजार एकड़ हो गई, तथापि खाद्यान्नों का उत्पादन 
४६, १०,००० टन से घट कर कुल ४४,२०,००० टन ही रह गया। इसका अर्थ यह 
हुआ कि हमारा उत्पादन प्रति एकड़ ६१९ पौंड से घट कर कुल ५६५ पौंड ही रह गया। 

३. इस कठिनाई से बाहुर निकलने का माग्गें। इससे बाहर निकलने का 
एकमात्र मार्ग हें समस्त देश में एक योजना के आधार पर कृषि के लिए कार्यक्रम बनाना 

और फिर उसको कार्यरूप में परिणत करना | वत्तेमान अव्यवस्था का कारण केवल 
वह असाधारण स्थिति ही ०8 / जो युद्ध के दिनों तथा युद्ध के बाद के दिनों में भी फैली 
हुई थी । आज हमारी अर्थ: शीघ्रता से बढ़ती जाने वाली हमारी जनसंख्या की 
आवश्यकताओं को पूरा कहने में असफल हो चुकी है। इस अर्थव्यवस्था में कई एक 

त्रुटियां है। हमारे देश में पर्याप्त जल नहीं है, खेत भी छोटे-छोटे हैं। अविभकत भारत में 
६४ प्रतिशत खेत ऐसे थे, जो पांच पांच एकड़ से कम के थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में ८१ 
प्रतिशत खेत ऐसे ही हैं ॥/ अन्य राज्यों की स्थिति भी इसी से मिलती-जुलती है । इसके 

अतिरिक्त, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतीयों की प्रधान आजीविका कृषि है । 
यहां खेती-अ्थशास्तर कौ शैली पर नहीं की जाती । यहां तो खेती मुख्य रूप से आजीविका 
का साधन है और उस कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं 

१. ४०णव #00०व 8फ77ए८ए, 8प6व 09 ६76 #, &. (०. 
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प्रथम, खेत के वास्तविक जोलने वाले को उसमें पूर्ण प्रयत्न करने का प्रलोगन 
होना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि उसको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि 

उसको उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। हस प्रकार वह जिस भमि पर खेती 
करता है, या तो, वह उसकी अपनी होनी चाड़िए या उसको यह विश्वास होना चाहिए 

कि वह उसके पास पर्याप्त लम्बे समय तक रहेगी। किसान की रक्षा के लिए तथा 
उभय मध्यस्थों को समाप्त कर देने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए। 

दूसरे, कृषि की इकाई को बढ़ाया जाना चाहिए। केवर छोटे छोटे खेतों को 
एक करना पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक कृपि के लिए यांत्रिक कार्य करना आवश्यक होता 

है। एक प्रणाली यह हैं कि भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार और उसके 
समूहीकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। किन्तु भारत में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के ही अधिक पसन्द किये जाने से इसमें अत्यधिक ऐसी बाधार अथगी, जिनकी पार नहीं 
किया जा सकेगा । एक दूसरी तथा अधिक व्यवहारिक प्रणाली है, व्यवितगत भूमियों को 
एकत्रित करके उनपर सहयोग के आधार पर कृषि करना । 

तीसरे, गांवों तथा नगरों की बढ़ी हुई जनसंख्या के छिए नए नए रोजगार 

निकाले जाने चाहियें। यह तभी हो सकता है, जब छोटे तथा बड़े दोनों ही पैमानों पर 

देश में व्यापक औद्योगीकरण की नीति को अपनाया जाय । 

यदि उद्योग-धन्धों का व्यापक रूप में साथ साथ विकास नहीं किया गया तो किसी 

प्रकार की भी कृषि सम्बन्धी उन्नति नहीं की जा सकती । औद्योगिक्र तथा कृषि सम्बन्धी 

उन्नति के साथ ही यातायात, व्यापार, बेकिंग, चलरू अर्थ आदि के विस्तार के प्रश्न भी 

जुड़े हुए हें। किसी ठोस परिणाम को प्राप्त करने के किए सभी को एक साथ छेना पड़ेगा । 

अतएवं, एक एसी सर्वग्राही योजना के बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें केन्द्रीय 

सरकार के पथ-प्रदर्शन में सभी राज्य सरकारों के सहयोग का विश्वास किया जा सके । 

हस्तक्षेप न करने की नीति से राष्ट्रीय शक्ति का अपव्यय शोता हैं। इस बात की भारी 
आवश्यकता है कि देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था तथा उसके कृषि सहित सभी रूपों को 

योजनाबद्ध किया जाय । हमारे देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने से कृषि 

सम्बन्धी उन सुधारों को व्यवह्यरिक राजनीति के आधार पर सुलझाया जा सकता है, 
जिनके विषय में पहले विचार तक नहीं हो सकता था। 

अब हम भारत में कृषि की वर्तंमान स्थिति का अध्ययन करेंगे । 

४. क्षेत्र का विभाजन । भारत में प्रकाशित तथ्यों की अल्पता और उनके 
विश्वसनीय रूप के सम्बन्ध में आम शिकायत हैं। कृषि सम्बन्धी अंकों के विषय में यह 

शिकायत सबसे बड़ी है । कमी का मुख्य कारण ग्रामीण ३. ख्ये। की अशिक्षा तथा 
संग्राहक अफसरों की अयोग्यता है। अंकों की योग्यता को बढ़ाने का (यत्न किया जा रहा है' 

और यह आशा की जाती है कि इन प्रयत्नों का फल समय पर होगा। भारत का 

ह 
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समस्त क्षेत्रफल इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 
(दस लाख एकड़ों में ) 

की हि हक नमक कि न डि ॥2 न्क पट ं | 
छः टि (७ | /ह ्ि 5८ हट (ता 

एि ; हा पट हि न 5 
कि हट हि 

५02 7९ ३ ॥ (४ ह॥ 9० |. ७०४ ०2 १ 

आर १९५१| ७८१ १०९ २५५ २५५ | ८६ | ५४ ८६ "५४ | २७७ | ५० 
0202: 202! (2 दल मिटलला अब मिड बल मत मलिक, पी कि लिया, ९, आदर लल लक करत, 23 शिलललिक 

_बतुपात | + | ० | १४ [२७ | है | ७ के; | (८ 
कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपरोक्त अंकों के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित 

परिणाम निकाल सकते हें:--- 

(१) जंगलों से ढका हुआ १४ प्रतिशत क्षेत्र जनता की आवश्यकता के लिए 
पर्याप्त नहीं है । उसको २५ प्रतिशत तक बढ़ाने का तत्काल प्रयत्न किया जाना 

चाहिए । 
(२) जंगलों तथा ऊसर भूमि को मिला कर समस्त क्षेत्र फल का ५५ प्रतिशत 

वर्ष में खेती के लिए नहीं मिलता । 
(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बतलाया गया हैँ कि ऊसर भूमि के क्षेत्र में 

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।इस वृद्धि का कारण संभवतः विपरीत ऋतु, भूमि सुधार 
सम्बन्धी कानून तथा खेती के लिए बेल तथा कार्यकर्ता प्राप्त करने में कठिनाइयां हैं। 

इन बातों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जानी चाहिए। 
(४) भारत में लगभग ११ प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि करने योग्य भूमि व्यर्थ पड़ी 

हुई है। खाद्य की संक्रामक कमी के कारण सरकार इस बात के लिए अत्यधिक प्रयत्व कर 
रही है कि इस क्षेत्र के यथासंभव अधिक से अधिक भाग में बहु-उददेश्य योजनाओं तथा 

सिंचन योजनाओं द्वारा खेती कराई जाय । 
(५) अविभकत भारत के २४ प्रतिशत के मुकाबले" आज भारत में समस्त बोए 

हुए क्षेत्र का केवल १८ प्रतिशत ही सींचा जाता है। शेष कृषि-भूमि वर्षा पर निर्भर करती 
है । अतएव बहुत छोटा भाग वर्ष में एक बार से अधिक बोया जाता हूँ। भारत में सिंचित 

क्षेत्र का अनुपात कम होने से उसकी खाद्य-स्थिति पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है । 

(६) भारत में समस्त बोई हुई भूमि २५ करोड़ १० लाख से लेकर साढ़े सत्ताईस 
'करोड़ एकड़ के बीच में है। यह संख्या १९५१ की जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति *७ 

एकड़ पड़ती है । 

१. देशी राज्यों सहित ।“ हि 
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१९५० सें यह अनुमान छगाया गया था कि भारतीय राज्यों सहित भारतीय संघ 
का समस्त क्षेत्रफल ७८ करोड़ १० लाख एकड़ है। इसमें से साढ़े सत्रह करोड़ मकान, 
जंगल, पर्वेतों तथा नदियों आदि से ढकी हुई है। कृषि न करने योग्य परती भूमि को छोड़ 
देने से भी शेष कृपि-योग्य भूमि देश में ४१ करोड़ ७० राख एक्रड़ बच जाती है, जिसमें 
से ५ करोड़ ४० लाख एकड़ ऊसर भूमि है,साड़े सत्ताईस करोड़ एकड़ में दो दो फसलों 
वाली भूमि सहित खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की खेती होती है और शेप ८ करोड़ ८० लाख 
भूमि कृषि-योग्स पड़ी हुई व्यर्थ भूमि है! १ । 

५. फसलों का सापेक्ष महत्त्व । भारत में वर्ष भर में दो-दो फसलें देने 
वाली भूमि सहित जिस २४ करोड़ ८० लछाख एकड़ भूमि में खेती की गई थी. उसमें 
से १९४०-४१ में कुल ८० प्रतिशत में खाद्य पदार्थ बोये गये थे, शेप २० प्रतिशत में 
अखाद्य पदार्थों की खेती थी। इसमें से ७५ प्रतिशत में तो अकेले अनाज ही थे। 

१९४८ में खाद्य पदार्थ ( गन्ने सहित, किन्तु तिकहन को छोड़कर) कुछ १८ करोड़ २ 
लाख एकड़ भूमि में बोये गये थे। इसके अतिरिक्त ३ करोड़ ६६ छाख एकड़ में अखाद्य 
फसलें, तिलहन तथा मसाले बोये गये थे। इससे हमारी अर्थ-त्यवस्था की असन््तोपजनक्र 
स्थिति का पता लगता है । हमारी जनसंख्या का तीन-चौथाई और हमारी खेती का 
चार-पंचमांश खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगा हुआ हैं और फिर भी वह देश को जनता' 
के लिए पर्याप्त नहीं होते और भारतीय संघ को गेंहूं तथा चावल का बहुत बड़े परिमाण 
में आयात करना पड़ता है। इस प्रकार १९४८ में हमको २८ लाख टन तथा १९४९ में 
३७ राख टन का आयात करना पड़ा। इस कमी को पूरा न किया जाने से भारत को 

१९५० में ४४ लाख टन तथा १९५१ में ४८ छाख टन सम्भवतः आयात करना 
पड़ेगा । यह आशा की जाती थी कि अपने सतत प्रयत्न से भारत १९५२ में अन्न के 

कोर 

विषय में आत्मनिर्भर हो जायगा । 

पृष्ठ ८५ पर दी गई तालिका से भारत में १५४७-४८ और १९५०-५१ में पैदा 
होने वाली फसलों के सापेक्ष महत्व का पता लगता हैँ । 

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हैं कि खाद्यपदार्थ, विशेषकर चावल तथा गेहूं 
उत्पादन के दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण हें। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि विदेशों 
को निर्यात के दृष्टिकोण से रुई, पटसन, चाय और तिलहन (विशेषकर मूंगफली,) अधिक 

महत्त्वपूर्ण है । 
६. खाद्य फसलें । अब भारत में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक फसल के 

सम्बन्ध में विस्तार से. वाद-विवाद किया जा सकता है-- 

१. ७९+8प्रतिलंधाएफ 7 70०१, ?, 8, एपॉ0शा6व 079 (०0एथएलाए: 
र्ण वा. 
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(१) चावल--चावल भारत की सब से अधिक महत्त्वपूर्ण फसल हैं । यह 
अच्छे पानी वाली नीची भूमि में गरम जलवाय में उत्पन्न होता हैं। यह जाड़ों की फसल 

हैं। इसको दिसम्बर से जनवरी तक काटा जाता है। देश के विभिन्न भागों में स्थानीय 

दाओं के अनुसार चावल की अनेक प्रकार की विभिन्न किसमें पेदा होती हैं। उदाहरणार्थ, 
बंगाल में दो फसलें होती हे---औस या अगेती फसर और अमान या पिछेती फसलछ। औस 

को अमान की अपेक्षा कम वर्षा की आवश्यकता होती है । इसको ग़रीब लोग अधिक खाते 

हैं। जब क्री वर्षा होती है तो यह अकाल के विरुद्ध भोजन का काम देती हैं। नदी के 

मुहाने पर की निरल भूमि ([)2!02 ) की दलदलों में व्यवहारिक रूप से अकेले चावल की 
ही खेती की जा सकती हैं । 

भारत में चावल के क्षेत्र तथा उत्पादन के सबसे ताजे अंक नीचे दिये जाते हैं। 

(१९४७-४८ और उसके बाद के जो भी अंक मिल सके, दिये जाते हैं। ) 

चावल (दस लाख में) 
वर्ष क्षेत्र (एकड़ ) उत्पादन (टनों में) 

१९४७-४८ ६१ १९६ 

१९५०-५६ ७५ २०१३ 

बर्मा के भारत से पृथक् कर दिये जाने के बाद भारत को सदा ही चावल का 
आयात करना पड़ा । बर्मा के भारत से कट जाने से भारत का चावरू का अपना 
उत्पादन घट कर कुल १३ लाख टन रह गया। १९३९-४० में भारत ने १८ लाख टन 

चावल का आयात किया, जो प्रायः बर्मा से ही मंगवाया गया। गत कुछ वर्षो से संसार भर 

में चावल की कमी हुई है। युद्ध से पूर्व विश्वभर में २० करोड़ टन चावल होता था। 
युद्ध के दिनों में इस उत्पादन में पर्याप्त कमी हो गई। १९४५ में कुल १८ करोड़ ८० छाख 
ठन चावल ही उत्पन्न हुआ। युद्ध के बाद से खाद्य तथा कृषि संगठन (000 2४0 
287 0प्रप३) (7ए०72०८०7) अथवा ( #. 0. 00. ) एफ० ए० ओ७ के 
तत्त्वानुधान में एक विश्व कांफ्रेंस प्रति वर्ष चावल के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध की 
समस्याओं पर विचार करती रही है । 

१९४९ में अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल के उत्पादन 
और वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के उपरांत उसके विकास के 
लिए अनेक निरचय किये थे । इनमें से कुछ ये हैं : 

(१) चावल की फसल का परिवद्धंन, (२) उसके बीजों तथा फसल के रोगों 
के नियन्त्रण, (३) उसकी खेती के यन्त्रों और उसके अरथज्ञास्त्र, (४) चावल की 
खेती के लिए भूमि, जलवायु, खाद और सिंचाई के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करने, 
(५) माल का प्रामाणिक मान निश्चित करने, (६) अधिक अच्छे स्टोर बनाने, 
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(७) उसके उप-उत्पादनों, उदाहरणाथ्थ पुआल और भूसी के उपयोग, और (८) एक ह 

अंक विज्ञान परामशंदातू तथा अनुसन्धान संस्था के विषय में थे । 
भारत को प्रति वर्ष एफ. ए. ओ. द्वारा चावल तथा गेहूं पर्याप्त परिमाण में 

दिये जाते हैं, किन्तु उसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वह बहुत ऊंचा होता है । यह 
अनुमान किया गया हे कि भारत में १९४८ में कुल २८ ढाख टन अनाज' का आयात 

किया गया था और उसका मूल्य ११० करोड़ रुपये था, जबकि १९४९ में १५० करोड़ 
रुपये के मूल्य पर ३७ छाख टन का आयात किया गया था। १९५० «में २१ लाख टन 
का आयात किया गया । १९५१ के लिए ३७ लाख टन का कोटा आयात करने के लिए 

निश्चित किया गया था । किन्तु अनेक भागों में वर्षा के न होने के कारण कोटे के इस 
परिमाण को पर्याप्त मात्रा में बड़ाया गया। खाद्यान्न नीति कमेटी ने कहा था, खाद्यात्रों 

को वर्तमान मूल्य पर इतने बड़े परिमाण में मोल लेते रहना स्पष्ट रूप से असम्भव है । 
किन्तु, यद्यपि युद्ध को बीते ६ वर्ष से अधिक हो गये तथापि भारत के नागरिक क्षेत्रों में 

अभी तक अन्न का राशन चल ही रहा है। अन्न को किसानों से लेने की प्रणाली का भी 
आश्रय लिया जा रहा है, किन्तु पर्याप्त मात्रा में अन्न के न मिलते रहने से सरकार को 
भारी मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ता है। सरकार इस कमीडैको पूरा करने के 
लिए अत्यधिक यत्न कर रही है, किन्तु १९५६ से पूर्व कभी पूरी किये जाने की आशा नहीं है। 

(२) गेहू--१९४७-४८ में २ करोड़ ४ छाख एकड़ भूमि में गेहूं बोया गया था 
और उससे ५४ लाख टन गेहूं पैदा हुआ था। १९४९-५० में २ करोड़ ४ लाख एकड़ 
भूमि में ६१ छाख टन गेहूं पंदा हुआ। १९५०-५१ की चतुर्थ भविष्यवाणी के अनुसार 
२ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि में ६५ लाख टन गेहूं पेदा हुआ । इस प्रकार यह स्पष्ट 
हैं कि सरकार के प्रयत्नों का कुछ फल हो रहा है । किन्तु गेहूँ की कमी एक साधारण 

वर्ष में भी सब मिला कर कम से क॑म तीस छाख टन बनी ही रहेगी, जो कि विदेशी 
अन्न के आयात से पूरी करनी पड़ेगी और जिसमें से कम से कम ५० प्रतिशत गेहूं तथा 
उसके उत्पादन होंगे। पाकिस्तान में एक एकड़ में ८ मन गेहूं पैदा होता है जब कि भारत 
में कुल सात मन ही पंदा होता है। इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ उत्पादन प्रत्येक प्रांत में 
विभिन्न प्रकार का है--बिहार में प्रति एकड़ ८८२ पौंड, पंजाब में ७२८ पौंड और 
हैदराबाद में २३१ पौंड है । यूरोप में सबसे अधिक उत्पादन १,१४० पौंड प्रति एकड़, 
कनेडा में ९७२ तथा अमरीका में ८४६ हैँ । इस प्रकार यदि भारत में विज्ञान की सहायता 
ली जाय और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक-डीक संगठित किया जाय तो यहां भी 

इस स्थिति में उन्नति हो सकती है । डाक्टर बसें ()7'. छप्778 ) ने हिसाब' लगाया 
है कि प्रति वर्ष रस्ट (7४४) रोग हो जाने पर ५ प्रतिशत गेहूं बरबाद हो जाता है। 
किन्तु जिन स्थानों में बीमारियां बुरी तरह फल जाती हैँ वहां १०० प्रति शत गेहूं खराब 
हो जाता है। इसलिए गेहूं की ऐसी किस्मों में उन्नति करनी चाहिये जो रस्ट का 
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_ मुकाबला कर सकें | स्मट (5707४) नामक एक और रोग का भी प्रबन्ध करना है। 
“इसका उष्ण जल के प्रयोग से इलाज किया जा सकता हैं। इस इलाज को पंजाब के 
कृषि विभाग के प्रोफेसर लूथरा ने निकाला है। सिंचाई, खाद तथा फसलों को अदल- 
बदल कर बोने से प्रति एकड़ उत्पादन अवश्य ही अधिक होगा। अधिक से अधिक गेहूं 

उत्पन्न करने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब बिहार, मध्य प्रदेश, पटियाला राज्यसंघ 

और मध्य भारत हे । 

१९१४ स्पूर्वे भारत गेहूं का निर्यात करता था। किन्तु विभाजन के बाद वह 
अन्न का बड़ी भारी मात्रा में आयात कर रहा है। १९४९ तथा १९५० में उसने कम से 

कम २२ और १४ लाख टन गेहूं तथा गेहूं के पदार्थों का क्रमशः आयात किया। इस 
बीच में सरकार ने गेहूं, चावल तथा अन्य अनाजों को किसानों से लेने का एकाधिकार 
स्थापित किया, जिससे राशन क्षेत्रों के लोगों को अन्न दिया जा सके । 

अधिक कृषि के क्षेत्र छांट लिये गये हे, खाद बांटे जा रहे हैं, ट्रैक्टरों द्वारा बंजर 

भूमि को तोड़ा जाकर उनमें कृषि कराई जा रही है । कांस तथा हरियाली भूमि का 

सुधार किया जा रहा हूँ तथा ट्यूब बेल एवं सिंचाई के अन्य कार्यों को हाथ में ले लिया 

गया है। उद्देश्य केवल यह हैं कि १९५५-५६ तक अन्न के विषय में आत्मनिर्भरता हो जाय। 

(३) जौ--भारत में कुल ७५ छाख एकड़ में जौ बोया जाता है । इसम से 
उत्तर प्रदेश में तथा शेष बिहार तथा पंजाब में बोया जाता हैं। हम सब मिकाकर २५ राख 
टन जौ पैदा करते हैं। यह फसल खाद्य फसल की अपेक्षा अधिक नकद मूल्य देती है, क्योंकि 
इसका मुख्य रूप से शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत में इससे बीयर 
(8८८४) नाम की शराब बनती हूँ। पहले जौ की कुछ किस्मों का ब्रिटेन तथा अमरीका 
को निर्यात किया जाता था। किन्तु विभाजन के बाद की खाद्य स्थिति ख़राब हो जाने से 

अब देश में कुछ जौ का आयात भी करना पड़ता है । उदाहरणार्थ, १९४९ में हमने 
१,८८,० ०० टन जो विदेशों से मोल लिया | इस जौ का उपयोग अधिकतर खाने में 
किया गया । किन्तु १९५१ में जौ का आयात नहीं किया गया। 

(४) छोटे अन्न या सिलेट (./(प]]0(8 ) अथवा जई, बाजरा और रागी समस्त 
देश में होते हैं । किन्तु यह अधिकतर बम्बई, मदरास, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और उत्तर 
प्रदेश के खुश्क क्षेत्रों में होते है। यह खरीफ की फसल है और इसको उससे अधिक जल 
की आवश्यकता होती है, जितना उसको दक्षिण-पश्चिमी मानसून देता है। नागपुर, 
कोयम्बटूर और इन्दौर में किये हुए प्रयोगों के फलस्वरूप अब इनकी सुधरी हुई किसमें 
अच्छी मात्रा में बोई जा रही हैं। 

निर्धन छोगों का भोजन यह छोटे अन्न ही हैं। बाजरे का इस कैलोरियों (पौष्टिक 
भोजन )की दृष्टि से अधिक मूल्य है । रागी में गेहुंसे भी अधिक कैल्सियम (()७[८०/ंप्रा7) ) 
होता है। ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत में सदा ही बोई जाती रहेगी । 
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अतएव स्मट (800६) के विरुद्ध उपायों तथा खुश्क खेती की प्रणालियों में अधिक 
अनुसन्धान करन से इसकी प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया जा सकेगा । 

चरी आदि यह छोटे अनाज पशुओं के भोजन के लिए भी उत्तम चारे का काम 
देते हैं। इनका विभिन्न किस्मों का गत वर्षों में समस्त क्षेत्रफल में उत्पादन निम्नलिखित 
रहा हैं-- 

छोटे अन्न ( दस लाख ढनों में ) 
सपा 

फसल क्षेत्र फल (एकड़) उत्पादन (वठनों में) 

१९४७-४८ १९५०-५१ १९४७--४८ | १९५०--५ १ 

ज्वार ३६२ ३८६ ६*० ५२ 
“ बाजरा | २०७ क् २२९२ २८ २४ 

रागी । ५१ ५२ १४ 

|_ योग | इर ६२० ६६० ९१० 

भारत में खाद्यान्नों के संकट के कारण हम इन छोटे अन्नों का भी आयात कर रहे 

हैं। १९४९ में हमने ४ छाख टन माइलो (|(|0) बाहर से मोल ली थी और १९५१ के 

प्रथम आठ मास में ७६ छाख टन मंगवाया जा चुका है । 
(५) दालें--देश भर में चना, उड़द, मसूर, मोठ, मटर, अरहर आदि अनेक 

प्रकार की दालें पेदा होती हैं और यह लोगों के भोजन का आवश्यक भाग बनी हुई हैं । 
चना मुख्य दाल है और मुख्य रूप से पंजाब,उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पटियाला राज्य 
संघ और बिहार में बोया जाता हे । १९४७-४८ में एक करोड़ ७० लाख एकड़ में ३६ 
लाख टन तथा १९५०-५१ में एक करोड़ ९:७ लाख एकड़ में ३८ लाख टन चना भारत में 

पैदा हुआ। १९४९-५० हमारा सर्वोत्तम वर्ष था। इसमें भारत में ४५ छाख टन का 
उत्पादन हुआ था। देश के विभिन्न भागों में प्रति एकड़ उत्पादन कम नहीं है । कम से 

कम बम्बई में ५० पौंड, गुजरात में ५०० पौंड और पंजाब में १२०० पौंड है । 
दालों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन निम्नलिखित था-- 

दालें ( रूखों में ) 

वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ में ) उत्पादन (टनों में ) 
१९४७-४८ ८५-९ ८२ 
१९४९--५० <७'२ ७७ 

१९४० में कृषि अनुसन्धान की इम्पीरियल कौंसिल ने भारत में दालों के सम्बन्ध 
में किये हुए अन्वेषणों की सहायता करने तथा प्रत्येक मामले में एक बीज की किस्म का 

विकास करने तथा मिश्रित फसलें और खाद आदि अन्य उत्पादन बढ़ाने वाली दशाओं के 
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सम्बन्ध में एक विशेष कमेटी नियुक्त की थी। दालों का चारे के रूप में भी कम महत्त्व 

नहीं हैं । 
(६) चरी (७४20 )--चरी की खेती का क्षेत्रफल तथा उसका उत्पादन गत दो 

वर्षों में यह था : 

जई ( दस लाख में ) 
वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (टरों में) 

१९४७-४८ ७'८ २१ 
33 हु 4 ७'६ १-७ 

भारत गत कुछ वर्षों में अपने लाखों भूखों को खिलाने के लिए चरी का भी आयात 
करता रहा है। इस समय भारत समस्त विश्व के १० करोड़ ९० लाख टन उत्पादन में से 
२० लाख टन चरी उत्पन्न करता है। चरी विश्व भर में उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका में 

सबसे अधिक उत्पन्न होती है। भारत में यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में 
उत्पन्न होती है | उत्तरी भारत में यह निर्धनों का महत्त्वपूर्ण भोजन है । इसके डंठल को 

पश् खा जाते हैं । 
(७) गनप्ना--भारत में गन्ने का क्षेत्रफल संसार के सभी देशों से अधिक है। गत 

वर्षों में इस उद्योग को संरक्षण दिये जाने से इसका उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है। 
१९४७-४८ में भारत में ३६ लाख एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया था, जिससे ५० 
लाख टन गुड़ बना । सरकारी प्रयत्न से १९५०-५१ में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़कर ४० 
लाख एकड़ हो गया और उससे ५५ लाख टन गुड़ बना । १९४९ में सफेद चीनी को 
फिर राशन में सम्मिलित कर दिया गया क्योंकि उसका स्टाक कम हो गया था और मूल्य 
चढ़ता जाता था। इस स्थिति में और भी सुधार करने के लिए सरकार ने चीनी सिन््डीकेट 

को बंद कर दिया। चीनी के उत्पादन तथा वितरण पर इसी सिन््डीकेट का नियन्त्रण था 
और जिसके विषय में यह कहा गया कि यह चोरबाजार पैदा करने में सहायता दे रहा' 
था। १९५० में ५०,००० टन सफेद चीनी का आयात करना पड़ा था, किन्तु १९५१ 
में अधिक उत्पादन ने इस आवश्यकता को दूर कर दिया है। 

गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बोया जाता है। भारत में इसकी हल्की 
किस्म ही बोई जाती है, और उसकी प्रति एकड़ पैदावार भी अन्य गन्ना-उत्पादक देशों 
की अपेक्षा कम है। सरकार गजद्ने की किस्म तथा प्रति एकड़ उत्पादन पर विशेष ध्यान दे 

रही है । कोयम्बटूर में गन्ने की नसक को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र खोला गया तथा राज्य 

के कृषि विभागों ने गन्ने की नई नई किस्मों को चालू किया है, जिनसे प्रति एकड़ 
अधिक गन्ना पैदा होता है। 

७. खाद्येतर फसलें। प्रधान खाद्येतर अथवा नकदी की फसलें रुई, पटसन, 
चाय, कहवा, तम्बाकू, अफीम, रबड़ और मसाले हैं। इसको मुख्य रूप से बेच दिया 
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जाता है । इनका भारत के निर्यात में मुख्य स्थान है। १९५०-५१ में भारत में खाद्येतर 
फसलों (सभी प्रकार के खाने तथा न खाने योग्य तिलहनों सहित ) का क्षेत्रफल ४ 

करोड़ २० लाख एकड़ था, जब कि खाद्य वस्तुएं २१ करोड़ ७० लाख एकड़ में बोई जाती 
थीं, अर्थात् खाद्येतर का अनुपात खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा ८३% के विरुद्ध १७% 
था। 

(१) चाय--भारत में चाय की खपत शीघ्यता से बढ़ रही है। भारत की चाय 

अमरीका तथा अन्य देशों में भी अधिक पसन्द की जाती हैं। इस ख्माति का कारण 
भारतीय चाय संघ का प्रचार-कार्य हैं। इसके प्रचार कार्य के लिए प्रति १०० पौंड पर 

बारह आने चुंगी लूगा कर खर्चा दिया जाता है। यह तट-कर चाय के निर्यात पर १९३५ 
से लगाया जाता है। भारत में १९४८ में ७ लाख ६८ हजार एकड़ में ५७ करोड़ ६० 
लाख पौंड चाय पंदा हुई तथा १९४९ में ७ लाख ७१ हजार एकड़ में साढ़े ५८ करोड़ 
पौंड चाय का उत्पादन हुआ। १९४९ की चाय में से ४९ करोड़ २० राख पौंड चाय 
का निर्यात कर दिया गया, जिससे ७९ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। १९५० में चाय का 
निर्यात गिरकर ३९ करोड़ ६० लाख पौंड हो गया, जिससे ७० करोड़ रुपये मूल्य 
मिला । 

(२) कहवा--भारत के अनेक स्थानों में अब कहवे के स्थान में चाय की खेती 
की जाने लूगी है। इस कमी का कारण कुछ तो हानिप्रद पान तथा कुछ ब्राजील के सस्ते 

कहवे का बाजार में आ जाना है। कहवा ( (४07८८ ) प्रायः मैसूर राज्य (९६,२०० 
एकड़), मदरास (४९,६०० एकड़) तथा कुर्ग (३७,५०० एकड़) में बोया जाता है । 
कहवे के कुल उत्पादन अंकों को नीचे दिया जाता है--- 

वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (वनों में) 

१९४८-४९ २,१८,००० ३५,००० 
१ ९४९-५ हे ९ १, कि अल ३ ९,००० 

भारत पूरे वर्ष भर में एक करोड़ रुपये का ५००० टन कहवा 

निर्यात करता है। १९३५ से भारतीय कहवा कमेटी उसके पीने को सार्वजनिक 

रूप देने के लिए प्रचार कर रही है। इसके प्रचार के लिए प्रत्येक हंडरवेट पर 
आठ आना तट-कर लगा कर कमेटी को दिया जाता है। किन्तु कहवे का उत्पादन 
बढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ती। यह न तो भारतीय जलवायु 

के अनुकूल है और न ब्राजील के सस्ते कहवे के साथ प्रतियोगिता ही कर सकता है। 

(३) रुई--भारतीय रुई की किस्म प्रायः नीचे दर्जे की होती है। “इसका तार. 
छोटा होता है और प्रति एकड़ पैदावार भी कम होती है । इस नीचेपन के कई कारण 
हैं। (क)इसकी किस्म को उन्नत करने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता, 

क्योंकि इसका ऊन में मिलावट करने के लिए निर्यात किया जाता है और इस प्रकार 
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इसके अच्छे दाम मिल जाते है, (ख) नीची किस्म के अधिक बोये जाने का कारण यह 
भी है कि यह सूखे का अच्छा मुकाबला कर सकती है, (ग) गांठ बंवने के कारखानों में 
बीज मिल-जुल जाता है । 

भारतीय रुई की किस्म तथा उसके प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाने का यत्न भी किया 

गया । कृषि विभाग इसकी अच्छी किस्मों का विकास करने के कार्य में लगे हुए हैँ । 

१९१७ में भारतीय र॒ई कमेटी की 'लम्बं तार की रुई की उत्पत्ति को बढ़ाने के उपाय 

सुझाने, उसकी शांठे बांधने तथा उसको बेचने, उसमें मिलावट तथा गीलेपन की रोकने 
के लिए सुझाव देने के लिए” स्थापना की गई थी। उक्त कमेटी ने १९१९ में अपनी 

रिपोर्ट देते हुए यह सुझाव दिये : 
(क) उसकी किस्म तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वनस्पति शास्त्र सम्बन्धी 

कार्य ; । 
(ख) बरार प्रणाली पर खुला बाजार; किसानों के छाभ के लिए रुई के मूल्यों 

का प्रकाशन; रुई की बिक्री करने वाली समितियों की स्थापना और स्टेण्ड्ड बाटों का 

प्रमाणीकरण तथा बीज में मिलावट रोकने के लिए उसकी रक्षा; 

(ग) बम्बई में एक केन्द्रीय पूर्व भारत रुई संघ का रुई के समरत व्यापार के 

नियन्त्रण के लिए निर्माण; 

(घ) रुई उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय रुई कमेटी का 
निर्माण और कृषि विभाग तथा रुई के व्यापार को अधिक निकट लाना। 

तदनुसार १९२१ में केन्द्रीय रुई कमेटी को नियत किया गया, जिसने उसी समय 
अपनी प्रयम बेठक को । १९२२ में पूर्व भारत रुई संघ को भी बना दिया गया, और 
१९२३ में मिलावट रोकने के लिए रुई निर्यात अधिनियम ((/06079 7७7४0 
2८४) भी पास कर दिया गया। १९२५ में इसी उद्देश्य से रुई से बीज निकालने और 
उसकी गांठ बनाने के कारखानों का अधिनियम ((/0007 (#फ्रा/ंफए 800 
?7८४४४४ 72०(0०768 3.८४) को पास किया गया। भारतीय केन्द्रीय रुई कमेटी ने 

रुई को किस्म में सुधार करने की दिशा में बहुत काम किया हैं। उसने प्रयोगशालाओं 
की स्थापना की तथा बम्बई, इल्दौर और अन्य स्थानों में अनुसन्धान कार्य किया । उसके 
कार्यों के खर्चे के लिए प्रति गांठ दो आना कर लगाया जाता है। यह कर भारत में बनी 

सभी गांठों पर लगाया जाता है। ई को बेचने को दशाओं में सुधार करने के लिए रुई 
बाजार अधिनियम ((0007 /(०:/:८६७ 0०) बम्बई, मध्य भारत तथा मदरास 
में पास किये गये । 

भारत विभाजन ने भारत की रूई व्यवस्था को भी अत्यधिक निर्बल कर दिया। 

भारत जहां पहले रुई का निर्यातक था, अब उसका विशुद्ध आयातक हैं । निम्नलिखित 
तालिका से भारत में रुई के क्षेत्रफल और उसके उत्पादन का पता हछूगेगा : 
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रुई 
वर्ष क्षेत्रफल (१० लाख एकड़ों में ) उत्पादन (दस लाख गांठों में ) " 

१९४८-४९ ११'३ १८ 
१९४९-५० १२२ २६ 

१९५०-५१ १३९ शर 

रुई का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों ही बढ़ रहे है। प्रति एकड़ अधिक रुई 

उत्पन्न करने का अब अत्यधिक यत्न किया जा रहा है। भरत इस समय 

(१९५०-५१) में प्रति एकड़ ८७ पौंड रुई पैदा कर रहा है, जबकि मिस्र में वह 
प्रति एकड़ ५९०, अमरीका में ३१२ और पाकिस्तान में १५९ पौंड पैदा की जा 

रही है । 
भारत की कच्ची रुई के विदेशी व्यापार को नीचे की तालिका में दिखलाया 

गया है :-- 

रुईं के आयात और निर्यात 

निर्यात आयात 
वर्ष टन रुपये (करोड़ों में). : टन रुपये (करोड़ों में) 

१९४८ * ६३,००० २० ९९,००० 5५२ 

१५९४९ ४८,००० १६ २,०४,००० 9७ 

१९५० ३६,००० १८ २,०४,००० ६० 

भारत को अगस्त १९४९ से पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार-सम्बन्ध ठप्प हो 

जाने से रुई की प्राप्ति में बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 
(४) जूठ-१९२९-३५ तक की मंदी के दिनों में पटसन का मूल्य अत्यधिक गिर 

गया था। बाजार बढ़ाने में सहायता देने के लिए बंगाल सरकार नें उत्पादकों 

से अनुरोध किया था कि वह स्वेच्छापूर्वक पटसन की खेती कम करें; किन्तु उसका 
कुछ विशेष परिणाम नहीं निकका। १९३६ में अनुसन्धान करने तथा ठीक अंकों का 

संकलन करने के लिए ५ लाख रुपया वाधिक के अनुदान से एक भारतीय 
केन्द्रीय जूट कमेटी नियुक्त की गई युद्ध के कारण पटसन की मांग अत्यधिक , 
बढ़ गई। १९४० में कारखानों का नियमन करने, जूट की खेती में एकड़ों का नियंत्रण 
करने तथा मूल्य का नियन्त्रण करने के लिए बंगाल जूट नियमन अधिनियम (फेल) 
चुप४८ ॥१८४पएॉ०४07० ४८४) पास किया गया। अभी पिछले दिनों सरकार ने पटसन 

पर से नियन्त्रण उठा लिया है, जिससे उसका मूल्य अत्यधिक चढ़ गया। 

९, एक गांठ का भार ३९२ पौंड होता हैं । 
२. केवल अप्रेल से दिसम्बर तक । 

र/अ 
हि 
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कुछ इलाकों में लोगों ने पटसन की खेती के कारण चावल बोना बन्द कर 

दिया है । इससे पटसन के कारण खाद्यान्नों के परिमाण में भी कमी हो गई हैं। पटसन 
किसी अन्य फसल की अपेक्षा भूमि के उर्वेरापन को अधिक कम करता हूँ। किन्तु 
बंगाल की केवल १० प्रतिशत भूमि पर ही पटसन बोया जाता है जबकि चावल वहां 

की ७२ प्रतिशत से भी अबञिक भूमि पर बोया जाता है। विदेशी विनिमय प्राप्त 
करने के लिए भारत से पटसन का निर्यात किया जाना बहुत आवश्यक है । भारत में 
पटसन का उत्ड्ादन बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा हैं । उसके अंक निम्न- 

लिखित हँ--- 
जट 

वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में ) उत्पादन गांठों में (प्रत्येक गांठ ४०० पौंड की ) 
१९४८ <,३२४,००० २०,५५,००० 

१९४९ ११,६२३,००० ३०,८९,००० 

१९५०० १४,४९,००० ३२,९२,००० 

दुर्भाग्यवश पटसन का #ई क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गय/ जबकि पटसन की सभी 
मिलें भारत में है। अतएव भारत को रूगभग ५० लाख पटसन की गांठों के लिए पाकि- 

स््तान पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु भारत के अपनी मुद्द ((प्राए८०८५) का 
मूल्य घटाने तथा पाकिस्तान के न घटाने से पाकिस्तान का पटसन भारत को अधिक 
महंगा पड़ने लगा | वास्तव में सितम्बर १९४५९ से लेकर अप्रेल १९५० तक, जबतक 

नेहरू-लियाकत समझौते के फलस्वरूप यह मामला अपने आप ही ठीक न हो गया, तब- 
तक भारत तथा पाकिस्तान का व्यापार एकदम बन्द रहा। मामले को और खराब करने , 

के लिए पाकिस्तान ने भारत द्वारा मोल लिये हुए पटसन को भी रोक लिया | अतएव 

भारत में पटसन के उत्पादन को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया । इस बढ़े हुए उत्पादन 

के लिए उत्तर प्रदेश, मदरास तथा ट्रावतकोर को चुना गया। इसके फलस्वरूप पटसन 
बोये जाने वाले हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि हुईं। पंचवर्षीय योजना में अगले पांच वर्षों में 
पटसन के उत्पादन में २०,६०,००० गांठों की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। 
१९५० में कुल कमी ३३ छाख गांठों की थी। यह अनुमान लगाया गया हैँ कि १९५६ में 

* कुल १२ छाख गांठों की कमी रहेगी । इस कमी को किसी अंश में मेस्टा (2/८४:७) के 
उत्पादन से भी पूरा कर लिया गया है। मेस्टा का उपयोग पटसन के बस्त्रों की मोटी 

किसमें बनाने में किया जाता हैं । 

(५) नील--१९वीं शताब्दी के अन्त में जरमंनी द्वारा बनावटी रंगों 
का आविष्कार किये जाने से भारत के नील के निर्यात व्यापार को भारी धक्का लगा 
हैं । इससे नील की खेती का क्षेत्रफल अत्यधिक घट गया। १८९६-९७ में १७ लाख एकड़ 
भूमि में नील की खेती की जाती थी; १९४०-४१ में केवल ६५,००० एकड़ में ही 



का 
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नील बोया गया। यह खेती मुख्य रूप से मदरास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बंगाल 
में की जाती है। इसकी फसल का भावी व्यापारिक महत्त्व कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि 

भारत इससे न तो रंग बनाने की स्थिति में दोबारा आ सकता है और न इसका निर्यात 

ही कर सफता है। 
(६) अफीम--अफीम के खेतों का क्षेत्रफल भी बहुत घट गया । सरकार ने 

१९०७ के समझौते के अनुसार चीन को तथा बाद के समझौते द्वारा अन्य देशों को 
अफीम का निर्यात करना एकदम बन्द कर दिया। १९०६-७ में ब्रिटिश भारत में 
६, १४,८७९ एकड़ में अफीम बोई जाती थी। १९४०-४१ में यह क्षेत्रफल घट कर कुल 
५,८१६ एकड़ ही रह गया । अब पोस्त की खेती सरकारी लेसेंस के आधीन केवल औषधियों 

के लिए ही की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत में मालवा और उत्तर प्रदेश में 
ही की जाती है । भारत को अपने अत्तर्राष्ट्रीय उत्तरदाय्ित्वों का पालन करने के लिए 
अपने राजस्व के एक बड़े भाग से वंचित होना पड़ा है । 

(७) तम्बाक--भारत अमरीका तथा चीन के बाद तम्बाक् के उत्पादक देशों 

में संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश है। १९५० में उसने ८,३६,००० एकड़ भूमि में 
२,४६,००० टन तम्बाक् पैदा किया। तम्बाक् भारतभर में पैदा होता है, किन्तु मदरास के 

गुन्ट्र, किस्टना और गोदावरी जिलों में सिगरेटों के लिए सर्वोत्तम वर्जीनिया तम्बाकू की 
खेती की जाती हैँ। गुन्ट्र इसका मुख्य बाजार है। यहां केन्द्रीय अनुसन्धान गृह भी है । 
१९४८ में ८ करोड़ ७९ लाख रुपयों के तम्बाक् का तथा १९५० में १५ करोड़ ९० राख 
रुपयों के तम्बाक् का निर्यात किया गया । ब्रिटेन इसका मुख्य बाज़ार है। इंडियन जेनेरल 

? बेको कम्पनी (॥7व870 (४७7/०/७) 7"0090००० (0.) ने डाक्टर जगजीवन सिंह 
को लंदन में अपना सम्पक अफसर बनाया हुआ है। भारत को तम्बाक् की पत्तियां उगाने 
तथा सिगार, सिगरेटों तथा पाइप के तम्बाक् में आत्मनिर्भर बनने के लिए (#]76 
(परा'७/8) कोमल पत्तियों के विषय में निपुण कारीगरों को शिक्षा देते रहना चाहिए 

भारत में तम्बाक् का आयात कम करते और उसके निर्यात को यथासम्भव बढ़ाने 
के यत्न किये जा रहे हैं। इस प्रकार भारत के तम्बाक् का निर्यात १९४९-५० के 
५ करोड़ ९० लाख पौंड से बढ़कर १९५०-५१ में १० करोड़ १० लाख पौंड हो गया 

जबकि उसका आयात इसी १२ मास के काल में ७० छाख पौंड से घटकर कुल ५० 
लाख पौंड रह गया । 

(८) चारे की फसलें--१९०१ के २९ लाख ४० हजार एकड़ क्षेत्रफल के 

मुकाबले १९४०-४१ में १ करोड़ ५ छाख एकड़ में भारत में चारे की खेती की गईं। यह 
खेती प्रायः पंजाब, बम्बई और उत्तर प्रदेश में की गई। किन्तु पशुओं की बड़ी भारी 
जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए यह क्षेत्रफल पर्याप्त नहीं है। पिछले वर्षों में हमारे कृषि 
विभाग ने अधिक उत्तम चारे की बुवाई कराने तथा चारे को गोदामों में रखने की 

भर 



९६ भारतीय अवंशास्त्र 

समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया है। अन्य घासों में मित्र की क्लोवर ((॥0ए०%) 
तथा बरसीम (32782677 ) घासों को भारत में सफलताएू्वक्र बोया गया है। 

(९) कुइमैन का वृक्ष--सितक्रोता ((४700079) अथवा कुइनेन के वक्ष 
की खेती दाजिलिंग तथा नीलंगिरी की सरकारी सिनकोना पौवशालाओं में की जाती 

है । सरकारी पौधशालाओं का आरम्भ १६८२ में आरम्भ किया गया था। युद्ध के दिनों 
में कुइनैन का मिलना एक कठिन समस्या हो गई। भारत में सिनकोता के अविक व॒क्षों को 
लगाने का यत्न किया जा रहा है। कुइनेन सिनकोना की छाल में से निकाली जाती है । 

(१०) रबड़--रबड़ की खेती मुख्यरूप से मदरास, कुर्ग और मैसूर में की जाती 
है। १९५० में रबड़ की खेती का कुल क्षेत्रल्क १,७०,००० एकड़ था। इससे साढ़े 
तीन करोड़ पौंड रबड़ निकली युद्ध पूर्वकार में रबड़ के मूल्य में भारी गिरावट 
आने से रबड़ का उत्पादन तथा निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार निर्यानत कर 

दिया गया। इससे बाजार को बड़ी भारी सहायता मिली। युद्धकाल में रबड़ के अधिक 

व॒क्ष लगाने और उसके नए-नए साधन ढुंढने का यत्तन किया. गया । भारत को प्रतिवर्ष कई 

सौ टन रबड़ का आयात करना पड़ता है। इस कप्ती को पूर्ण करने के लिए कम रबड़ देने 

वाले वृक्षों के स्थान पर अधिक रबड़ देने वाले वृक्षों को लगाया जा रहा हैं। इस प्रकार 

२० वर्ष में १५,५०० टन का वत्तंमान उत्पादन बढ़कर ४१,००० टन हो जायगा। 

आजकल रूस तथा अमरीका में मिलावटी रबड़ का निर्माण किया जा रहा हैं। वह 

स्वाभाविक रबड़ से कीमत में सस्ती पड़ती हूँ । 

(११) तिलहनें--भारत में दो प्रकार की तिलहनों (तेल के बीजों ) की खेती की 
जाती है--एक खाने योग्य, दूसरे न खाने योग्य । मूंगफली खाने योग्य होती है, जबकि 

तरा, सरसों, रेंडी और अछूसी खाने योग्य नहीं होते। मूंगफली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती 
हैं। निम्न तालिका से उसके महत्त्व का पता रूग सकता हैं :-- 

मूंगफली 
वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (ठनों में) निर्यात (टर्नों में) 

१९४७-४८ | १,००,७९,००० ३४,१९१५,००० ६०,००० 

१९५०-५१ १,०४,७२,००० ३३,३१,००० ९६,००० 
मदरास में मूंगफली की सबसे अधिक खेती ४० छाख एकड़ में भूमि होती है। 

उसके बाद बम्बई में लगभग २० लाख एकड़, हेदराबाद में १५ लाख एकड़ तथा 

मध्यप्रदेश में ६ छाख एकड़ भूमि में मूंगफली की खेती की जाती है। अवमूल्यन 
(4)८ए०/प०८०7 ) से पूर्व भारतीय मूल्य विश्व मूल्यों से ऊंचे थे । अतएवं भारतीय 
तिलछहन कमेटी ने सिफारिश की कि खेती तथा बिक्री की अधिक उत्तम प्रणालियों को 
अपना कर उत्पादन के खर्चे को कम किया जाय। भारत ने १९४९-५० में 

१,२६,००० टन मूंगफली का निर्यात करके १९५०-५१ में कुल ३६,००० का ही 
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निर्यात किया । किन्तु उसने इसी बीच में ७० छाख गैलन मूंगफली के तेल के 
मुकाबले १ करोड़ ५६ लाख गेलन तेल का निर्यात किया। मूगफली के लिए जमंनी, 
नीदरलण्ड्सू, स्विट्जलेण्ड और ब्रिटेन हमारे सबसे अच्छे ग्राहक हैं और उसके तेरू के 
लिए बर्मा, फ्रांस और नीदरलेण्डस् हमारे ग्राहक हें। भारत सरकार मूंगफली के दाने 

की अपेक्षा उसके तेल का निर्यात बढ़ाने में सफल हो गई है । 

भारत भर में १९४८ में १ करोड़४० लाख एकड़ भूमि में १७, ०९,००० टन तिऊल॒हन 

का उत्पादन हुआ। यह उत्पादन १९५१ में बढ़कर १ करोड़ ५५ छाख एकड़ भूमि में 

१७,३८,००० टन हो गया । नीति यह है कि बीजों की अपेक्षा तेल का निर्यात बढ़ाया 
' जाय, जिससे उनकी खली हमारे पशुओं के भोजन के लिए बच रहे। अलसी इन सब में 

अधिक महत्त्वपूर्ण है। १९४८-४९ में ३९ लाख एकड़ भूमि में ४,३९,०० ० टन अलसी का 
उत्पादन हुआ था। अलसी के तेल का निर्यात १९४९-५० के १८ लाख गेलन तेल के 
मुकाबले १९५०-५१ में १४ लाख टन तेल का हुआ। हमारा अलसी के तेल का सबसे 
बड़ा ग्राहक दक्षिणी अफ्रीका था। उसको हम १९४६-४७ से कोई तेर नहीं भेजते । 
आज अलसी तथा उसके तेल के लिए आस्ट्रेलिया हमारा सबसे बड़ा ग्राहक हँ। उसके 

अन्य मुख्य ग्राहक इटली, मिस्र, न्यूज़ीलेण्ड, ब्रिटेन और पाकिस्तान हैं । 
हमारे रेंडी के बीज तथा तेल का निर्यात बहुत घट गया है । किन्तु १९४९-५० 

के ५,००० टन रेंडी के बीज तथा ११. छाख टन तेल के निर्यात की अपेक्षा वह 

१९५०-५१ में बढ़कर ७८,००० टन तथा ६० लाख गेलन हो गया । उसके निर्यात को 

बढ़ाने के लिए उत्पादन की किस्म को अधिक अच्छा करने का यत्न किया जा रहा है । 
तरे (९०06 85८८०) को सरसों में मिलाकर भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। 

इसका उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और बंगाल 

में किया जाता है। तरे के बीज का निर्यात ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम तथा फ्रांस को 

किया जाता है। भारत भर में तरे तथा सरसों का उत्पादन १९४९-५० में ४८ लाख 
एकड़ भूमि में ७,९३,००० टन का हुआ था। उसके बाद १९५०-५१ में ५५ लाख एकड़ 

भूमि में ८,२६,००० टन का हुआ | उत्तर प्रदेश तिल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका 
निर्यात सबसे अधिक यूरोप के महाद्वीप के देशों को किया जाता है। १९५०-५१ में तिल 
का ५० लाख एकड़ में ४,२७,००० टन उत्पादन हुआ था। 

गोले का तेल भी एक खाद्य पदार्थ हैं। इससे भोजन पकाने में काम लिया जाता है । 

साथ ही इससे नकली मक्खन (५/४7227776) तथा बनस्पति बनाया जाता है। 
इसकी खेती १५ लाख एकड़ में की जाती है । गोला गर्म जलवायु में ढीपों तथा समुद्री तट 
के समीप उत्पन्न होता है । 

८. उत्पादन और भी बढ़ाने की आवश्यकता | भारत की आरमीण 
जनसंख्या का अधिकांश केवल पेट भरने द्वारा ही अपनी गृजर करता आया है। ग्रामीण 
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क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न अनुमान उसको वास्तव में अत्यन्त निम्न स्तर पर 
ही ले जाते हैं । डाक्टर राव की सम्मति में १९३१ में नागरिक क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति 

१६२ रुपये आय के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की आय प्रति व्यक्ति कुल ४८ रुपये थी। 
१९४८-४९ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय कमेटी ( ७७/४07७ ॥7007708 (ए0श/- 

१60७6 ) की प्रथम रिपोर्ट १९५१ में प्रकाशित हुई थी, उसमें ३४ करोड़ १० लाख 

जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय २५५ रुपया रूगाई गई थी | इस कमेटी के निर्णय के 

आधार पर लगाए हुए हिसाब के अनुसार ६८ प्रतिशत व्यक्ति कृषि की आजीविका 

में लगे हुए थे। कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्ति की आय १८० रुपया तथा अन्य काय॑ 
में लगे हुए व्यक्ति की आय ४१६ रुपये लगाई गई थी । ग्रामीण आय को बढ़ाने का 
एकमात्र उपाय कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करना है । 

इस समस्या पर एक और दपष्टिकोण से विचार करने पर यह देखने में आता है कि 

आज भारत को अन्न की भयंफ़र कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी का 

प्रथम बार अनुभव युद्ध के दिनों में उस समय किया गया जब बर्मा से आयात का आना' 

रुक गया था। अधिक अन्न उपजाओ आच्दोलन के चलाये जाने पर भी यह कमी बनी 

हुई है, वरन् और अधिक बढ़ गई हूँ। सूखा, बाढ़ें तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियां इस 
आपत्ति को बढ़ाने का कारण हैं। जबकि हमारा उत्पादन घट रहा है हमारी जनसंख्या 
चालीस लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है । इसके परिणामस्वरूप विदेशों से अत्यधिक 

मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ रहा है। 

१९४७ में देश के स्वतन्त्र होने पर सरकार ने स्थिति की गम्भीरता का अनुभव 
किया । अतएवं उसने इस विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य-पदार्थों का 

उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया। भुगतान के संतुलन में कमी तथा पाकिस्तान के 
साथ व्यापार ठप्प हो जाने के कारण सरकार को रुई तथा पटसन का उत्पादन भी बढ़ाने 

के लिए विवश होना पड़ा । उन्होंने घोषणा की कि सरकार की इच्छा मार्च १९५२ के 

बाद अन्न का आयात करने को नहों है, किन्तु प्राकृतिक आपत्तियों के कारण उसफ़े प्रयत्न 
इस विषय में भी असफल प्रमाणित हुए। अतएव उन्होंने इस उद्देश्य को १९५३ में प्राप्त 
कर लेने की योजना बनाई हैँ । इस विषय में दो दिशाओं में यत्न किया जा रहा हैं-- 

अधिकाधिक भूमि में कृषि किये जाने का यत्न किया जा रहा है और प्रति एकड़ पैदा- 

बार बढ़ाने का यत्न भी किया जा रहा हैँ । प्रथम समस्या कां अर्थ है व्यर्थ पड़ी 
हुई भूमि का सुधार, और दूसरी समस्या अत्यधिक खेती पर बल देती है। अब 

उनके सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 

९. यान्त्रिक कृषि द्वारा भूमि सुधार की सम्भावनाएं । ७८ करोड़ १० 
लाख एकड़ के समस्त क्षेत्रफल में से ८ करोड़ ८० छाख एकड़ कृषि योग्य परती 

भूमि समझी जाती है । इसके अतिरिक्त एक करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जो किसी समय 
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कृषि के काम में आती थी,किन्तु अब उस पर इतनी अधिक कांस पैदा हो गई है कि 
इसको छोड़ देना पड़ा । एक तीसरी प्रकार की बेकार भूमि और भी है, जो ऊसर 
कहलाती हैँ। उसमें रेत जसे क्षार मिले होते हैं । 

कृषि योग्य परती भूमि' कहलाने वाली भूमि कृषि योग्य' नहीं हैं । इसमें से दो 
या अढ़ाई करोड़ एकड़ से अधिक भूमि को जोत कर हछाभ प्राप्त नहीं किया जासकता। 

यह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोषागार है । 

भारत से बर्मा के पृथक हो जाने से उसकी खाद्य की आन्तरिक पूर्ति १३” छाख टन 
कम हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में स्थिति और भी बुरी हो गईं, क्योंकि 
भारत की खाद्य की कमी को विदेशी आयात द्वारा पूरा नहीं किया जा सकताथा । 
“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन से भी इस विषय में कुछ सहायता नहीं मिली, क्योंकि 
उद्देश्य अत्यन्त व्यापक था औद् आवश्यक शक्ति तथा प्रयत्न का बहुत कुछ अभाव था।” 

देश के विभाजन के फलस्वरूप देश के खाद्यान्नों में ७ छाख ७० हजार टन की और भी 
कमी हो गई। यह देखने में आया कि “यद्यपि भारत के पास उसकी जनसंख्या का ८२ 

प्रतिशत बाकी रह गया, किन्तु उसको भूमि का केवल ७७ प्रतिशत भाग ही मिला, 
जिससे भूमि पर अधिक दबाव पड़ने लगा ।” साथ ही जबकि जन्म संख्या प्रति मील 

बढ़ कर २५ से भी अधिक हो गई, मृत्यु-संख्या घटकर १६७ ही रह गई। इससे 
हमारे पास प्रतिवर्ष ४० राख व्यक्ति अधिक खाने वाले बढ़ने लगे । अतएव अधिक भूमि 

में करषि करता एकदम आवश्यक हो गया। अतएव उसकी संभावनाओं पर विचार किया 
जाता है। 

(क) राष्ट्रीय आय कमेटी के अनुसार १,५०,००० वर्ग मील भूमि राज्य के 
जंगलों से ढकी हुई है। रिपोर्ट न करने वाले क्षेत्रों तथा व्यक्तिगत जंगलों को इस संख्या 

में जोड़ देने से उसका समस्त योगफल २,५७,००० वर्ग मील हो जाता हैं। तो भी 
हमारे जंगलात साधन पर्याप्त नहीं हें । हमको अधिक गोचर भूमि, अधिक ईंधन और 
इमारती लकड़ी मिलने तथा भूमि को फटने से बचाने के लिए इस क्षेत्रफः को कम 
से कम २५ प्रतिशत बढाने की आवश्यकता हैं। जंगलात के क्षेत्र में कृषि नहीं की 
जा सकती। 

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्ृषि क्षेत्रफल में १९५६ तक निम्न प्रकार 

से वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है-- 

बड़े बड़े सिंचाई के कार्यो से ८० लाख एकड़ 

छोटे छोटे सिंचाई के कार्यों से ७० लाख एकड़ 
. ऊसर में खेती करने से ४० लाख एकड़ 

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा भूमि सुधार से १५ लाख एकड़ 
जंगली घास वाली भूमि प्रथम श्रेणी के खाद्य उत्पादक क्षेत्रे हैं। कांस,हरिया अथवा 
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दूब वह जंगली घास हैं, जिन्होंने इन क्षेत्रों को देशी औजारों से खेती न करने योग्य बना 

दिया है । केवल विशेष ८० अश्व शक्ति के ट्रैक्टर विशेष हलों के साथ, जो भूमि के 

अन्दर १२ इंच तक घुस सकें, इस काम को कर सकते हें । इन भूमियों के आरम्भ से ही 

बसी होने के कारण, उनके ऊपर नई बस्ती बसाने का खर्चा भी नहीं होगा । 

नई भूमियों को सुधारना कुछ कठिन कार्य हैं । वह मलेरिया से भरे हुए क्षेत्र हैं 

और उनमें यातायात के साधन भी नही है | वहां न गांव हैं और न पीने का पानी । इन 

गहन झंखार वाले जंगलों को साफ करने के बाद यहां इन सभी सुविधाओं को भी 

उपलब्ध करना पड़ेगा। वृक्षों को गिरा कर भृमि में से उनकी जड़ों को भी निकालना होगा। ' 

अतएव यहां वृक्ष उखाड़ने वाले भारी भारी ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर प्रदेश 

के गंगा खादर तथा नैनीताल (तराई) में इस प्रकार की योजनाएं चला दी गई है और 
वहां सफलता प्राप्त हुई है । 

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने अमरीका से ३७५ नए ढंग के भारी ट्रैक्टर तथा अन्य सामान 
मोल लेने के लिए भारत को एक करोड़ डालर का ऋण दिया है। अमरीका से यह माल 

आ चुका हैं। उसको पद्दह-पन्द्रह की इकाइयों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य 

भारत और भोपाल को दे दिया गया है । कुछ ट्रैक्टर पंजाब को भी दिये गये हेँं। उनकी 
मरम्मत करने के लिए कारखाने खोल दिये गये है और उनमें चतुर कारीगर रखे गये हैं । 

केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ द्वारा प्रति वर्ष जितनी एकड़ भूमि का सुधार किया गया है, 
उसकी संख्या नीचे राज्यवार दी जाती हँ--- 

वर्ष राज्य उपयोग में. सुधारी हुई भूमि के. अतिरिक्त 
आए हुए टरेक्टरों एकड़ों की सख्या उत्पादन 

की संख्या : (टर्नोंमें) 
१९४७-४८ उत्तरप्रदेश ६० २५,०७७ हे ११,००० 
नर मध्यप्रदेश ३० ७,४प४ | 
१९४८-४९ उत्तरप्रदेश ४५ २०,६०० है 

मध्यप्रदेश ९० ३९,२४७ | २४,००० 

मध्यभारत १५ (५,२०० ५ 

पंजाब १५ ६,४५० | 

१९४९-५० उत्तरप्रदेश ६० १२,८६६ ] 
मध्यप्रदेश ९० २९,५६९ | 

» मध्यभारत ४५ ११,२२५ #  २९/००० 
पंजाब ३० १,०६७ | 

भोपाल ३० १८,५०९ ॥] 
१९५०-५१ के लिए लक्ष्य २४० २,३९,५०० 
१९५१-५२ के लिए लक्ष्य २४० २,८०,०००' 

यन्त्रों द्वारा भूमि सुधार करने का यह सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाती है। 
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यह भूमि-सुधार से स्वत: आय सिद्ध है। जंगली घासों की भूमि को सुधारने का खबच्चें 
प्रति एकड़ ४० रुपये तथा नई भूमि को सुधारने का खर्च प्रति एकड़ ५० रुपये पडता है। 
इस सारे खर्चे को ५ से लेकर १० वर्ष तक सुगमता से चुकाया जा सकता है । 

ऊसर अथवा रेह वाली भूमि को सुधारने की समस्या बिलकुल भिन्न प्रकार की है । 
किन्तु उसको सुधारने के साधनों को भी अच्छी तरह से समझ लिया गया है। इस प्रकार 
की भूमि में कुछ थोड़े ही समय में हुल चलाया जा सकता है। 

इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हम को ७२ लाख टन अन्न, २० लाख गांठ 
पटसन तथा १२ राख गांठ ९ई तिलहन तथा चीनी के अतिरिक्त मिलेगी। 

(ग) वतंसान बंजर भूमियां--एक वर्ष में साढ़े पांच करोड़ एकड़ भूमि को 
घेर लेती है । इस प्रकार की भूमियों का अनुपात अत्यधिक है। इससे हमारे कृषि- 
प्रणालियों के पुरानेपन पर प्रकाश पड़ता है । वेज्ञानिक खाद देने तथा फसलों की ठीक 

तौर से अदला-बदली करते रहने से इस क्षेत्र को बरबाद होने से बचाया जा सकता है। 
पाव्चात्य देशों में बंजर भूमि के स्थान पर अनाज, आलू तथा जड़ों वाली फसलें 

एक-दूसरे के अन्दर जोत कर बो दी गई हैं। इससे हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था में ऐसा 
परिवरतंन होगा कि फसलों से और भी अधिक विशेषता प्राप्त की जा सकेगी । अगले पांच 

वर्ष में ४० लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जायगा । 

१०. उन्नत कृषि प्रणाली के लिए कार्यक्षेत्र। १९४८ में भारत की 
जनसंख्या में प्रतिव्यक्ति खेती का क्षेत्रफल '७१ एकड़ था। जापान में प्रति व्यक्ति कृषि 
भूमि ७ एकड़ से कुछ कम पड़ती है, किन्तु जापान में कृषि की उन्नत प्रणालियों का 
उपयोग किये जाने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन भारत की अपेक्षा कहीं अधिके है, 

जिससे वहां खाद्य की कोई बड़ी कमी नहीं है। भारत में प्रति एकड़ उत्पादन संसार 

भर में लगभग सबसे कम हे । नीचे दी हुई तालिका से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। 

उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन (१९४८) 
पौंड प्रति एकड़ पौंड प्रति व्यक्ति 

१.र६ई (ओटी हुई) भारत ८७ ३ 

पाकिस्तान १५९ दर 

मिस्र ५९० प् 

अमरीका ३१२ ४९ 

२, चावल भारत १०४७ श्टप् 

थाईलेण्ड ११४१ ६८७ 
बर्मा १२१६ ६८६ 

अिककलनन- कमल नमन सजा ५+“ कक» भमक पक बरस» ++>पमनन०-नमअक.. 

१. 0327०0प्रॉप्छो शापरक)तठता रा पाक ब्ावे ही, 6. ०. 
690 800६ 0 6870०ग्राप्र/७, 7048. 



१०२ भारतीय अर्थशास्त्र 

पौण्ड प्रति एकड़ . पौण्ड प्रति व्यक्ति 

चीन २२४३ छा 

जापान ३३२१ ३१३ 

३. गेहूं भारत ५९३२ ३५ 
पाकिस्तान ७३३ 9०० 

आस्ट्रेलिया ९०९ १४८४ 

कनाडा ९७९ १८३२ 
अमरीका १०७९ ५३८ 

फ्रांस १६१० ४१२ 

४. कच्ची खांड भारत ३०६३ ३३ 

(चुकन्दर सहित) क्यूबा ४५६७ २६२२ 

मारीशस ६१३२ ढ १९५६ 

अमरीका २३७०१ २५ 

५. पंटसन भारत १०५९ ह! 

पाकिस्तान ११६८ ३० 

यह अंक वास्तव में बहुत दिलचस्प हैं । इनसे यह स्पंष्ट रूप से पता छूग जाता है कि 
पाकिस्तान सहित सभी देश किस प्रकार भारत की अपेक्षा प्रति एकड़ प्रत्येक वस्तु का 

उत्पादन कर रहे हैं। भारत की नदी योजनाओं तथा सिंचाई की अन्य योजनाओं के 

पूर्ण हो जाने पर इस बात का कोई कारण नहीं रहेगा कि भारत भी पर्याप्त रूप में 

अपने प्रति एकड़ उत्पादन को क्यों नहीं बढ़ा लेगा । ह 

जापान का मामला भारत के लिए अत्यन्त शिक्षापूर्ण है। उस देश में छोटे-छोटे 

किसान होते है, जो भारतीय किसान के समान आधुनिक यान्त्रिक प्रणालियों का बहुत 

कम उपयोग करते हैं। जापान में भारत के समान सिंचाई की समस्या इतनी कठिन 

नहीं है। अमरीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेकड़ों एकड़ के खेतों में 
आधुनिक यंत्रों तथा क्ृषि की वैज्ञानिक प्रणालियों से बहुत बड़े परिमाण में खेती करके 
प्रति एकड़ उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाता है। इस प्रति' एकड़ अधिक 

उत्पादन का अथ प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन अपने-आप निकल आता है। किन्तु जब 

भारत के समान रोजगार के अन्य उत्पादक साधनों की जनसंख्या में कमी होती है तो 

प्रति एकड़ उत्पादन अधिक करने का उद्देश्य बना लेना चाहिये, भले ही उसमें मजदूरों 
की अधिक संख्या से काम लेना पड़े । जब तक भूमि पर जनसंख्या का दबाव पड़ रहा 
हो, तबतक कृषि की उन्नत प्रणाली में भूमि और पूजी का खर्चा कंम तथा श्रमिकों कः 
अधिक करना चाहिये। 

भारत में उन्नत कृषि के लिए अनेक संभावनाएं हें। भारत में केवल उपज ही कम 



कृषि का सामान्य निरीक्षण १०३ 

नहीं होती, वरन् एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्नता भी कम नहीं है । उदाहरणार्थ, 

१९४८-४९ में चावल की प्रति एकड़ उपज इतनी विभिन्न थी कि मदरास में ९६१ 
पौंड से लेकर बिहार में ५८६ पौंड थी। गेहूं की उपज पंजाब में ८०९ पौंड से लगाकर 

हैदराबाद में १२२ पौंड, तक थी; गुड़ की उपज बम्बई में ७,३९५ पौंड से लेकर 
पंजाब में २२७२ पौंड तक थी ; रुई की उपज पंजाब में १२६ पौंड से लेकर बड़ौदा" 
में केवल ४३ पौंड तक थी। इस अन्तर के कुछ तो भूमि तथा वर्षा आदि प्राकृतिक 

कारण हूँ तथा कुछ कृषि की प्रणालियों में अन्तर । ० 
भारत की स्थिति आज स्थिर है । उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि उसका 

समस्त उत्पादन, यदि घट नही रहा, तो स्थिर है। उसका व्यापारिक संतुलन उसके 
प्रतिकूल था और यदि व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो और भी प्रतिकूल हो 
जायगा । इसका मुख्य कारण है घर पर अपर्याप्त खाद्य का उत्पादन और उसके परिणाम- 

स्वरूप भारी मात्रा में विदेशों से आयात करना। इस कमी को पूरा करने के लिए यह 

आवश्यक है कि खाद्य तथा खाद्येतर फसलों में शीघ्रतापूर्वक वृद्धि की जाय। यह तभी 
संभव हो सकता है कि जब न केवल प्रत्येक संभव एकड़ को जोत लिया जाय वरन् प्रति 

एकड़ उत्पादन भी बढ़ाया जाय। हम देख चुके हे कि अधिकाधिक भूमि को सुधारने 
के यत्न किये जा रहे है । किन्तु इस उपचार में बहुत अधिक समय लगेगा। उपज 
अधिकतम शीघ्वता से बढ़ाने का उपाय है सिंचाई की छोटी योजनाओं तथा कृषि की उन्नत 
प्रणालियों को छागू करना। योजना कमीशन ने लक्ष्य पूति का समय १९५६ निदिचत् 

किया है और यह आशा की जाती हैं उस समय तक देश अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेगा। 

११. केम उत्पादन का उपचार | भारत में प्रति एकड़ उत्पादन अत्यन्त 

कम है। यह अन्य सब देशों से ही कम है । प्रत्येक वस्तु, जो भूमि से फल प्राप्त करने 
में रकावट डालती है, भारतीय कृषि के कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। भारत में 

कम उत्पादन के मुख्य कारणों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-विभाजन 
तथा पुनविभाजन के कारण भारत के खेतों का अत्यधिक एवं अलाभदायक छोटा 

परिमाण, 'घंटिया बीज तथां खेती के पुराने तरीके, बाबा आदम के जमाने के औजार, 
खाद्य तथा सिंचाई की अपर्याप्तता, पूंजी की कमी, बेचने की सुविधाओं की न्यूनता, 
भूमि की भौतिक तथा रासायनिक गुणों की कमी, निर्धनता, अस्वास्थ्य, अज्ञान, किसान 
का दकियानूसीपन तथा उसकी ऋण-म्रस्तता और भूमि पर् अधिकार की दोषपूर्ण 
प्रणालियां । ु 

अगले अध्यायों में इनमें से प्रत्येक विषय पर पुथक्ू-पुथक् विचार किया जायगा। 

हम भूमि, खेतों के परिमाण, भूमि के अधिकार प्राप्ति के नियम, कृषि प्रणालियों और॑ 

१. यह अंक (2707. 0ए-७ऑ छ७प्रथ४० 0 0 7749, 70409 नामक. 
पुस्तक से लिये गए हे। 
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की अन्य समस्याओं के समान खेतों को एक करके सुगम बनाया जा सकता है| छोटे-छोटे 

खेतों को मिला कर उन्हें एक बड़ा खेत बना देने के आन्दोलन को आग्रह द्वारा और जहां 

आवश्यक हो कानून द्वारा गतिशील कर देना चाहिये। सहकारिता कृषि ( (0- 

0०[0०'७४४ए७ ए'७777782 ) की प्रणाली द्वारा खेती के छोटे-छोटे टुकड़ों की समस्या को 
अंतिम रूप से सुलझाया जा सकता है। जहां तक साधारण तथा संक्रामक रोगों का 

सम्बन्ध है, कृषि विभागों ने इन रोगों के रूप तथा उनको दूर करने के सम्बन्ध में अनु- 

सन्धान करके अत्यन्त उपयोगी काम किया है। इन विचारों के लिए अश्लिक प्रचार की 
आवश्यकता है। इन उपायों द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए साधारण 

शिक्षा का एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, जिससे किसान को नए विचारों के 

ग्रहण करने को तैयार किया जा सके। हमारे ग्रामीण स्कूलों के पाद्यक्रम में कृषि को 
कुछ विशेष स्थान देना अत्यधिक उपयोगी होगा । 

१२. मुख्य उपाय सहकारिता कृषि । ऊपर जिन उपायों पर विचार 
किया गया है, वह सभी तब तक व्यर्थ हैं, जब तक किसान के पास बचत योग्य 

खेत न हो । छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे हुए खेतों की समस्या भारत के लिए नई नहीं 

हैं। यूरोपीय देशों को भी उसका [ मुकाबला करना पड़ा था। इस बुराई को दूर करने के 
लिए इस विषय में फ्रांस, डेन्मा्क, जम॑नी आदि देशों द्वारा अपनाये हुए उपायों का अध्ययन 
करने से हमको इस विषय में ठीक दिश्ा का अनुसरण करने में सहायता मिलेगी। यदि 
भारत में कृषि को उन्नत करना हैं तो किसान के खेतों के आकार को बढ़ाना होगा । रूस 

ने समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण करके तथा क्रषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाकर इस समस्या 
का हल कर लिया। ब्रिटेन जसे कुछ देशों में अब भी बड़े-बड़े जमीदार हे । तो भी भारत 
में इन दोनों में से किसी भी योजना को नहीं अपनाया जा सकता । इनमें से प्रथम शक्य 

नहीं ह,क्योंकि वह भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूछ नहीं है। दूसरी सामाजिक दृष्टिकोण 

से उचित नही हू | अतएवं एक तीसरा उपाय है--संयुक्त कृषि अथवा सहकारिता कृषि । 
इसके द्वारा किसान अपनी भूमि में दिलचस्पी रखते हुए भी वृहत्परिमाण पर क्रृषि के 
सभी लाभ प्राप्त कर सकते है। संयुक्त सहकारिता क्ृषि कार्यों की स्थापना अनेक देशों में 

की जा चुकी है । उनमें से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण देश फिलिस्तीन, मेक्सिको और अमरीका 
हैं। इन सहकारिता फार्मो द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में कृषि की उन्नत प्रणालियों को 

लागू करने में सफलता मिली हे। किसानों ने प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया हैँ और 
अपने जीवनमान को ऊंचा किया है । फिलिस्तीन में कुत्जा (६ एए८2७) कोआपेरेटिव 
फार्मों ने, जिसमें सारी जायदाद के सभी मालिक होते हे--- सामाजिक उत्तरदायित्व, 
आत्मनियंत्रण, आत्म-अनुशासन तथा परस्पर आधीनता की भावना जैसे जीवन में उच्च 
एवं कीमती विचारों का विकास करके” आइचर्यजनक काम किया है । कोआपेरेटिवस् एट 
वर्क: ((+0-00०/:७7968 ७6 ४४०४४) नामक ग्रंथ के लेखक श्री हेंडिक एफ. इनफील्ड 
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(४, नि्णावेल #', [त60) तथा सर डेनियल हाल (७97 ॥2&076] 9॥) 
ने, जो एक प्रसिद्ध मौलिक वैज्ञानिक हें--सहकारिता कृषि की प्रणालियों की अत्यधिक 

प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे उत्पादन बढ़ता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के 

जीवन का मान ऊंचा होता है । 

भारत में सहकारिता कृषि के लिए विशाल क्षेत्र है । ज़मीदारी प्रथा को यथासंभव 

शीक्ष समाप्त करके भूमि पर राज्य को अधिकार कर लेना चाहिये। फिर उनको 

आशधिक रूप से (विभकत करके ऐसे किसानों को दे दिया जाय, जो उस पर स्वयं खेती करें 

और उसको किसी और को न उठायें। इस प्रकार के खेतों को कच्चे काइतकारों को 
उठाने की प्रथा को कानून द्वारा बंद कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य 
परती भूमि को सुधार कर उस पर सहकारिता आधार पर खेती कराई जाय। कृषि 
के सभी कार्यो की शाखाओं में कोआपरेटिव कृषि की जाय । इन कोआपरेटिव फार्मो 

में व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार को मानते हुए भी उसका काम एक जगह होना 

चाहिये । और उत्पत्ति का वितरण प्रत्येक सदस्य द्वारा श्रम, ओज्ारों तथा पशुओं 

के अनुदान के अनुपात में होना चाहिये। रेयतवारी क्षेत्रों में भी सम्मिलित कृषि के 
लिए अधिक क्षेत्र है। खेतों को मिलाकर एक किया जा सकता हैँ और किसानों को 

अपनी भूमि को उनमें मिला देने को प्रोत्साहित किया जाय । पंजाब में, जहां विस्थापित 

दरणाथियों को भूमि दी जा रही है, सहकारिता आधार पर काम करने के सिद्धान्त 

के कार्यकारी रूप में उन सोसाइटियों को पर्याप्त आथिक सहायता तथा ऋण देकर 

प्रचार किया जा सकता हैँ, जो सहकारी आधार पर काम करने का वचन दें । 

आगे पढ़ने के लिए ग्रंथ । 

, 388006प्रपाओो .. जिप्प्रक्रौणा का जवां8,. ॥०5णशाए 
प्रोस्॥09007॥. 

2. 2. 0०8070800 0 808080908, 0700 ए. 

3. 34॥6 ९७४०7) ॥700706 (+07077066 ०००५, 95!, 
4. ॥76 780 #ए6- ४७७७ 70]80, 95] . 

5. शावाका 38200रपराछं ॥ते 00067 5॥80980908,  946-47 
$0 4950. | 

6. 2. 5, ए. ए. हए०---#४०१ (7098 ० ॥7048. 
4. खगवांका है800पप०8 काते 708 ?2700]08708--7:2%0०व१ ४ल् 

2. 5. 0 22७"ए8)]. 
6. 069008--#कक्रा 90048/78 ?णॉ०ए (0०077४४७००, 
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डि0एकं (ए०्शंडशंता ० 2ं0ंरपए०, जिठ0व (कशशांइशंणा, 

कछ्ारं76 (०शाधांइड07, 

9. 3७॥70 शिए027--४४77४४७7/ 3 27४०प्रॉप्रा6 ? 

40. एक धावे 0786४५9--7फ%ए९ शर्करा डिप्रा'क 

7/077007. 

]. 77. #., प्रीट७]9००--7०४वे 70./09]678 0 एव, 

2, 70. 7, छझका8०॥७/"०७--)/९०४७४ांटक्षायंणा.. ० 487- 
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छठा अध्याय 

भूमि के पट्टों की प्रणालियां 
७". 

ह १. प्रस्तावना। भारत में उत्पन्न होने वाली फसलों के रूप और उनके 

विभाजन के विषुय में हम पहले ही पढ़ चुके हैँ । उन खेतों के रूप तथा उनसे लाभ उठाने 
के लिए उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि पहले कृषक की 

भूमि के सम्बन्ध में और उसकी कानूनी स्थिति के विश्यय में जानकारी प्राप्त कर ली 
जाय । यह भूमि के पढ्टों का विषय है । जिस भूमि पर कृषक खेती करता है, हम उसके 

ऊपर उसके अधिकार, उदाहरणार्थ, स्वामित्व, बिक्री तथा बंध्रक रखने आदि के 

सम्बन्ध में विचार करते हुए यह देखेंगे कि कानून अथवा प्रथा उन अधिकारों को कहां तक 
स्वीकार करती है । 

भूमि पर अधिकार के नियम के अध्ययन का महत्त्व तीन प्रकार से है :-- 

प्रथम--राज्य के दृष्टिकोण से भूमि का स्वामित्व स्थिर कर देना आवश्यक हैं, 

क्योंकि भूमि का राजस्व उसके मालिक से ही लिया जा सकेगा। दूसरे, भूमि पर अधिकार 

करने के नियम के प्रतिघात भूमि के उत्पादन तथा साधारण कृषि सम्बन्धी उन्नति पर 

अत्यन्त दूर तक अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, जो किसान भूमि का मालिक होगा 
वह अधिक उत्साह से अपनी भूमि से अधिक फल प्राप्त करेगा और उसमें स्थायी सुधार 
करने को उस किसान की अपेक्षा अधिक उत्सुक होगा, जिसको भूमि के मालिक से केवल 

अपने भाग का बटवारा करना होता है । तीसरे, भूमि पर अधिकार करने की प्रणाली पर 

ही एक देश का सामाजिक संगठन निर्भर करता है, फिर भले ही वह जमींदाराना, पंजीवादी 

अथवा साम्यवादी प्रणाली हो। भूमि पर अधिकार करने की प्रणाली पर ही ग्राम 

संस्थाएं तथा सामाजिक धर्माध्यापकों का समृह निश्चित किया जाता हैं । यह अपनी 
बारी पर राजनीतिक प्रणाली पर भी अत्यधिक प्रभाव डाछता है । इन कारणों से भूमि 

पर अधिकार करने के नियमों का प्रश्न सदा ही देश के राजनीतिक तथा सामाजिक 

निर्माण के साथ जुड़ा रहता है । यह जनता के जीवनमान को भी निश्चित करता है। कृषि 

की उन्नति और शांति तथा संतोष के लिए भी भूमि पर अधिकार करने के उचित तथा 
स्थायी नियमों का होना आवश्यक है । सबसे अच्छी प्रणाली वही है जो एक ओर भूमि 

से अधिक से अधिक उत्पादन करा सके तथा दूसरी ओर उस पर काम करने वाले के हित 
का अधिकाधिक सम्पादन कर सके । 

२. किसान और भूमि का सम्बन्ध | एक किसान के उसकी भूमि के साथ 
निम्नलिखित प्रकार के सम्बन्ध हो सकते है:--- 
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(१) भूमि का मालिक राज्य हो और किसान का उससे सीधा सम्बन्ध हो और 
वह उसका निद्चित लगान देता हो । ऐसी स्थिति में राज्य उचित रूप से उसके सच्चे 

आशिक लगान को राजस्व के रूप में लेने का दावा कर सकता है। इस प्रकार की प्रणाली 

को राज्य की ज्ञमोंदारी ( 50906 7.,8709]07087 ) कहते हैं। समाजवाद का 
उद्देश्य यही प्रणाली है, यद्यपि इसको पूंजीवादी समाजों में भी आंशिक रूप में छाग् किया 

जा सकता हे । 

(२) किसान को भूमि पर स्वतः अपना स्वामित्व का अधिकार हो। स्वामित्व 
पूर्ण--भूमि का राजस्व देने की शर्ते पर--अथव। सम्बन्ध रखने वाला हो सकता हैं, 
जिसे अन्य दलों के स्वत्व में कानूच अथवा प्रथा की पाबंदियों के आधीन लागू किया 

जाय । यदि मालिक अपनी भूमि को बेच सके, बन्धक रख सके अथवा अपने उत्तराधि- 
कारियों को तबदील कर सके तो स्वामित्व का अधिकार सभी उद्देश्यों के लिए पूर्ण मान 
लिया जाता है। जब कोई किसान अपने खेत में स्वयं खेती करता है तो इस प्रणाली को 

किसान की मिल्कियत अथवा खुदकाइत कहते हैं । भूमि का मालिक किसान लगान नहीं 

देता, वरन् राज्य को मालगुजारी देता है। कुछ लोग भूमि पर अधिकार की इस प्रणाली 

को सबसे अच्छी प्रणाली मानते हैं। आर्थर यंग (7४07० ४०प7४2) ने कहा हें कि 
“व्यक्तिगत सम्पत्ति का जादू बालू को सोना बना देता है।” यह एक स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर 
तथा संतुष्ट किसान समुदाय को उत्पन्न करता हैं । पंजाब, बम्बई तथा मदरास में ऐसे 
किसान आम हैं, किन्तु भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े उनके मार्ग में भारी बाधाएं हे । 

(३) किसान किसी व्यक्तिगत ज्ञमींदारी का काइतकार हो सकता है । इसका 

ठीक रूप ज़मींदार तथा काइतका र के भूमि में अधिकार पर निर्भर करता हूँ। इस प्रकार 
जमींदार को (क) पूर्ण मालिकाना अधिकार हो सकता है, जो राज्य को उस भूमि की 
स्थायी अथवा अस्थायी प्रबन्ध द्वारा निश्चित मालगुजारी देता हो, अथवा (ख) वह 
केबल लेने वाला हो सकता है, जिसका लगान, प्रथा. अथवा कानून द्वारा निश्चित कर दिया 

गया है और उसमें बिना विशेष परिस्थितियों के परिवर्तन नही किया जा सकता। (क) 
प्रकार के काइतकार के विबय में यह हैं कि वह एक काइतकार दखलकार ((0८८टप- 

7277097 ८००7४) हो सकता है, जिसे जब तक वह लगान देता रहे, बेदखल नहीं 

किया जा सकता और न उस लगान को ही कुछ विशेष परिस्थितियों के बिना बढ़ाया जा 

सकता है। अथवा वह (ख) अस्थायी किसान (7८४०४-७/-४०॥) हो सकता' 
है । ऐसे काइतकार को ज्ञमींदार चाहे जब निकाह सकता है और उससे चाहे जो रूगान 

ले सकता है । इससे भूमि की मांग बढ़ने पर ऐसे किसानों की संख्या बढ़ने के साथ . 

लगान भी बेहद बढ़ जाता है। अथवा (ग) वह एक उप-किसान ($प्रौ०-67०७॥ ) 

हो सकता हैं । ऐसा तब होता है, जब काइतकार अपनी भूमि को स्वयं नहीं जोतता और 
उसको अधिक लगान पर उठा देता है और स्वयं उस अन्तर पर अपनी आजीविका 
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चलाता है, जो उसके लगान तथा उप-किसान के लगान में होता है। शिकमी काइतकार 

भी उस सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके एक भाग को दूसरे को किराये पर दे सकता हूँ और इस 

प्रकार यह प्रणाली अनिश्चित रूप में चल सकती है। बंगाल बैंकिंग जांच कमेटी ने लिखा 

है कि “बकरगंज नाम की एक जमीदारी में मालिक और किसान के बीच में एक दूसरे 

के नीचे लगभग तीस उप-किसान या शिकमी काइतकार थे ।“ स्थायी प्रबंब वाले क्षेत्रों 

में यह प्रणाली अत्यधिक पाई जाती है । इन भूमियों में छगान लेने वालों की बड़ी भारी 
संख्या होती है औट उन सभी का गुजारा किसान के परिश्रम से चलता है किन्तु उनमें से 

कोई भी स्वयं अपने लिए परिश्रम नहीं करता । कृषि की उन्नति के दृष्टिकोण से यह 
प्रणाली सबसे बुरी प्रणाली है। 

जब जमींदार केवल लगान लेने वाला रह जाता हूँ अथवा अपने कार्य से अनु 

पस्थित रहने वाला ज़मींदार बन जाता है और पक्का किसान अपनी भूमि में काम नहीं 
करता तो किसान लोगों का क्षषि मज़दूरों के रूप में पतन हो जाता है। इस प्रकार की 

स्थिति राजनीतिक उत्थान के लिए सम्भावनाओं से भरी होती हैँ । भूमि पर अधिकार 
करने की अच्छी प्रणाली में राज्य तथा वास्तविक कृषक के बीच में बिचोलिये नहीं होते । 

३. भूमि पर अधिकार करने के नियम की प्रणाली | अब हम भारत 
में भूमि पर अधिकार करने के नियम की मुख्य प्रणाली के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर 
सकते हैँ । बेडन पॉवेल (906८7 70५०! )" ने, जो इस विषय के अधिकारी लेखक 
हैं, निम्नलिखित तालिका में किसान तथा सरकार के बीच में आने वाले विभिन्न स्वत्व 

वालों को प्रकट किया है-- 

एक स्वार्थ दो स्वार्थ तीन स्वार्थ चार स्वार्थ 

१. सरकार १. सरकार १. सरकार १. सरकार १. सरकार 

एकमात्र मालिक २. रैयत अथवा २. एक जमीं- २. जमींदार २. एक ऊपरी 

है अर्थात् राज्य निश्चित अधि- दार, ताल्लुकेदार मालिक । 
की जमींदारी कार (काइत- यागांवका ३. अर्थ मालिक ३. एक मालिक 
(502/८ 4,27व0- कार नहीं) के मिश्चित समूह भूमिपर अधि- जमींदार प्रायः 
[7क४0) . साथ दखल- ३. वास्तविक कार करने वाला करके ग्राम 
हर कार, जेसे काइत करने की सभा 

मद्रास, बम्बई वाला या व्य- ४. रेयत या ४. वास्तव में 
ओर बरार में क्तिगत हिस्से- वास्तव में खेती खेती करने वाले 
अर्थात् रेयत- दार आदिअर्थात् करने वाले. हिस्सेदार आदि 

६०० काक १/३४००३मक.७७०% “कनानेगञ७ चा७७३० ५०३ काभानाक 

१. [बात [२८एटाप6 बाते फ्रैतंएंड। [909, ?., 20. 
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एक स्वार्थ दो स्वार्थ तीन स्वार्थ चार स्वार्थ 

वारी प्रथा जमींदारी प्रथा । अथवा महाल- 

र्एठफफ्रधा। वारी प्रथा । 

98067 ) 

'रॉज्य की जुरमींदारी प्रथ्य.को अछग छोड़कर, जो कि अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
इस प्रकार इस देश में भूमि पर अधिकार करने के नियम की तीन भुख्य प्रणालियां हैं.- 

रयतवारी, महालवारी, तथा जमींदारी । 

[हुर३७-३८ के ३७-३८ क्रे अंकों के अनुसार भूमि पर अधिकार करने की इन तीनों 

प्रणालियों के आधीन भूमि का निम्नलिखित क्षेत्रफल विभक्त था--- 

। क्षेत्रफल गफल 
भूमि पर अधिकार करने बज टाल मख्य राज्य जहां यह 

णाल गे फिट प्र्णा की प्रणाली का भेद एकड़ों में अनुपात प्रणाली पाई जाती है 

रैयतवारी १८३ ३६ मदरास, बम्बई, आसाम। 
00% (स्थायी ५३० २५ बंगाल, बिहार, मद्रास 

भ बन्दोबस्त ) और उड़ीसा । 
जमींदारी और महूल- | १९९ ३९ मध्यप्रान्त, पंजाब, 
बारी (अस्थायी बन्दो- उत्तर प्रदेश । 

बस्त ) 

अब हम इनमें से प्रत्येक प्रणाली के सम्बन्ध में पृथक पृथक विचार करेंगे। 

४, भूमि पर अधिकार करने की रण्यतवारी प्रणाली । इस प्रणाली को 
मदरास में प्रथम बार १७९२ में चलाया गया। बाद में इसको बम्बई में भी लागू किया 
गया। १८५५-५८ की मदरास शासन रिपोर्ट में रेयतवारी प्रणाली की निम्नलिखित 
शब्दों में व्याख्या की गई हें: रोेयतवारी प्रणाली में भूमि के प्रत्येक रजिस्टर्ड 

(7'827800"8व ) रखने वाले को उसका मालिक मान लिया गया है और वह सीधा 
सरकार को पेसा देता है । उसको अपनी सम्पत्ति को किसी और किसान को किराये 
पर देने अथवा उसको दानपत्रन, बिक्री अथवा बंधक द्वारा हस्तान्तरित करने का 

अधिकार हूं । जब तक वह तखमीना की हुई निश्चित रकम को सरकार को चुकाता 

रहेगा, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता । उसको यह अधिकार है कि वह प्रतिवर्ष 
अपनी सम्पत्ति को चाहे बढ़ावे, चाहे नष्ट करदे अथवा बिल्कुल छोड़ दे।”१ पंजाब की 
नो आबादियों में भी भूमि पर अधिकार करने की ऐसी ही प्रणाली थी । 

१, उक्ववेशा 70ए०!--,छछव॑ छिएड67 ०० ऊ्रेजंधंड। ह॥ कं, 
४०. 4., 7. 288. 
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कुछ लेखकों का विचार है कि रैयतवारी प्रणाली में राज्य जमींदार होता है । इस 
सम्बन्ध में यह युक्ति दी जाती है कि (क) यदि काइतकार माछगुजारी न दे तो राज्य 
भूमि को छीन सकता है, (ख) बेकार भूमि राज्य की होती है, (ग) काइतकार को 
भूमि को छोड़ने का अधिकार है, और तब उसको राज्य ले लेता है। 

इसके विरुद्ध यह तक दिया जाता है: (क) के अनुसार स्वामित्वाधिकार कभी पूर्ण 
नहीं होता। सभी सम्पत्ति इस मालगुजारी को देने की शर्ते पर रखी जाती है, जो उस 

पर वाजिब होता है । यदि राज्य की मांग की न चुकाया गया तो वह किसी भी भूमि को 
वापिस ले सकता है । 

(ख) खाली जनीन राज्य की हो सकती है, किन्तु यह बात कृषिक्षेत्रों पर लागू 

नही हो सकती । (ख) को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता हैँ । पंजाब में महालवारी 

प्रणाली में गांव की परती जमीन तक में स्वामित्व का अधिकार गांव वालों का तब तक 
संयुक्त रूप से बना रहता है, जब तक उसका विभाजन न कर दिया जाय । 

(ग) काइतकार को जमीन छोड़ने की अनुमति देने का अर्थ यह है कि वह भूमि 
को उस मालंगुजारी के योग्य नहीं समझता जो उसको उस पर देनी पड़ती है । किन्तु 
इसका यह भी अर्थ नहीं है कि राज्य अपने को जमींदार समझता हैं। काश्तकार को 

जमीन छोड़ने का अधिकार राज्य के स्वामित्वाधिकार की रक्षा कें लिए न देकर उसको 
इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है कि वह ऐसे समय पर भी 

खेती करता रहे, जब कि भूमि पर स्वामित्वाधिकार को अधिक मूल्यवान नहीं समझा 
जाता और उसको भूमि में खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाता । 

अन्त में हम काले (/62]८) के साथ इसी निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि 'रेयतवारी 
क्षेत्रों में सरकारी भूमि' का दखलकार ((0८८ए०थ०॥) कहलाने वाला अपनी भूमि 

का उतना ही जमींदार है, जितना बंगाल का जमींदार । इन दोनों में केवल अंतर यह हे 
कि बंगाल के जमींदार की मालऊगुजारी स्थिर होती है, जब कि दूसरे की माछगुजारी 

को कभी-कभी बढ़ाया जा सकता है ।* 

इस प्रणाली से मुख्य लाभ यह होता हैँ कि उसमें जमीन के बीच कोई मालिक 
नहीं होता और किसान का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध होता हैं। बिचोलिये कोई नहीं 

होते । दखलकार द्वारा अपनी भूमि को किसी अन्य काइतकार को उठा देने के कारण 
अब यह लाभ गायब होता जा रहा है। फिर भी यहां की स्थिति इतनी बुरी नहीं है 
जितनी जमींदारी प्रथा में होती है। यह भी पता चला है कि इन क्षेत्रों में भूमि कृषि न 

करने वालों के हाथ में क्रमश: जा रही है । कृषिरहित श्रमिकों की संख्या लूगातार बढ़ 

रही है और श्रमि क। आकार लगातार छोटा होता जा रहा है । 

इस प्रणाली में भूमि की मालगुजारी का तखमीना करने की प्रणाली भी दोषपूर्ण 
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है। इसमें प्रबन्ध अधिकारी की इच्छा पर. सब कुछ छोड़ दिया जाता" है, जिसे केवल 

अपने अनुमांन' पर काम करना प्रड़ता है ।. इसमें दूसरी कमी यह है कि फसल के 
व्यक्तिगत तखमीने के' कारण प्रामीण जीवन का सामूहिक आंधार नष्ट हो गया है और 
इससे ग्रामीण समाज का पतन हो रहा है । ् 

५. भूमि पर अधिकार करने की महालवारी प्रणाली । इस प्रणाली 
को आरम्भ में आगरा और अवध में अपनाकर बाद में इसे पंजाब पर लागू किया 

गया था। महालवारी प्रणाली में भूमि पर ग्रामीण समाज के हिस्सेदारों का संयुक्त 

अधिकार होता है । उन समाज के हिस्सेदार सदस्यों पर इस भूमि की मालगुजारी का 
. 'संयक्त रूप से तथा पृथक् पृथक् उत्तरदायित्व समझा जाता है ।” इस प्रकार भूमि 
पर अधिकार करने की एक विशेष प्रणाली पंजाब में पाई जाती हे। कलवट्टे 

((,«५०८०) कहता हूँ कि पूर्व के पुराने बन्दोबस्त के जिलों में ग्रामीणः समाज का 

संयुक्त रूप से मालगुंजारी देते रहने की शर्तें पर भूमि पर पूर्ण स्वामित्वाधिकार होता 
है, न कि उसके नीचे के खनिज द्रव्यों पर | राज्य जमीन का सबसे बड़ा मालिक होता 

है। वह उस भूमि को सार्वजनिक उद्देश्यों के छिए अथवा भीषण अपराध के कारण अथवा' 

मालगुजारी न चुकाने पर अथवा बन्दोबस्त की नई मांग को अस्वीकार कर देने पर 
भूमि को वापिस छीन लेने का अधिकार अपने पास रखता 'है। किन्तु इन अधिकारों 
का प्रयोग इतना कम किया जाता है कि ग्रामीण समाज के पूर्ण अधिकार में बहुत कम, 
और वह भी कभी कभी ही हस्तक्षेप किया जाता है और राज्य के अधिकार एके बड़े 
जमींदार के कत्तंव्यों तथा उत्तरदायित्वों में बाधा नहीं डालते ।” कंकूवट इस सम्बन्ध में 

आगे यह भी लिखता है, यदि कीई मांलिक अपनी भूमि को छोड़ता हे तो उसको उस: 
भूमि की मालिक ग्राम-संमाज ले लेती है । कानन' तथा व्यवहार, दोनों ही प्रकार से ग्राम- 

समाज के अधिकारों की सावधानी से रक्षा की जाती हैं। वह ग्राम की सर्वेसाधारण 

अथवा शामिलात भूमि कें उसके वक्षों तथा घास सहित मालिक होते हैँ,और वह गांव के 

मकान के स्थान के भी मालिक होते हैं । यो 

संयक्त गांवों में भूमि का तीन प्रकार से भाग किया जाता हूं। तीन प्रकार के गांव 

यह होते है--- 
(१) वंशानुगत गांव, जहां भूमि के मालिक एक ही पूर्वज के वंशज होते हें । 

प्रत्येक का भाग उसकी वंशावलि में स्थिति पर निर्भर करता हैँ। इनमें से कुछ 
गांवों में भूमि का स्वामित्व सम्मिलित होता है। कुछ में पूव॑ज्ञों के भाग (पट्टादारी ) 
के अनुसार विभाजन हो जाता है और ह्लुछ अन्य गांवों में विभाजन आंशिक (आंशिक 

पट्टादारी ) होता है । न् 

१. ४६०पा भाव ४८५8 6 प्6 एपणुंब०, 00. 709-70. 
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(२) पूर्व पुरुषों के गांवों से भिन्न गांव, इनमें पूर्व-पथा अथवा भाईचारे के 
सिद्धान्त के अनुसार हिस्से बंटते हैं। यह हिस्सा-बांट कई ढंग से की जाती है : समान 

भाग में, अपने-अपने हलों की संख्या के अनुसार अथवा पानी या कुओं के भाग के 
अनुसार। भूमि को तब भी सम्मिलित स्वामित्व में ही माना जाता है । 

(३) ऐसे गांव, जिनमें वत्तमान खेतों की वत्तंमान स्थिति को ही स्वीकार 
कर लिया जाता हैं और उनके विभाजन के लिए वहां कोई नियम नहीं होते । 

प्रत्येक" मामले में हिस्सा-बांठ करने के नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि 
उस सम्मिलित को किस प्रकार आरम्भ किया गया था। वह इन तीनों में से किसी 

एक ढंग से बसाये गए 

(१) किसी व्यक्ति के वंशजों ने वंशानुगत गांव बसा लिये। अपने उस पूर्व-पुरुष 
को वह उस वंश को आरम्भ करने वाला मानते थे। ऐसे गांवों में दान भोगी, मालगुज़ारी 
देने वाले किसान अथवा शासक को जमींदार का स्थान दे दिया गया। 

(२) भूमि के मालिक किसी प्रवासी अथवा विजयी जाति से सम्बन्ध रखते हों, 
जिन्हें परम्परा प्राप्त प्रथाओं के अनुसार भूमि दी गई थी। 

(३) मालिक ऐसे व्यक्तियों का समूह हों, जिन्होंने उस बस्ती को बसाया और 
सम्मिलित पूंजी के सिद्धान्त पर वहां कृषि की स्थापना की । 

एक आदर्श ढंग के सम्मिलित गांव में मालिक स्वयं ही किसान होते हें । कुछ 
मामलों में भूमि कुछ अन्य ऐसे किसानों द्वारा भी जोती जाती है, जो छगान नकद अथवा 
बटाई के रूप में देते है। अन्य मामलों में- बहुत अधिक भूमि का मालिक अपनी भूमि का 
कुछ भाग दूसरे किसान को दे देता है और शेष में स्वयं खेती करता है। कुछ मामलों में 
कम ज़मीन वाला किसान कुछ अन्य भूमि को लूगान पर लेकर अपनी छोटी-सी ज़मीन 
को बढ़ा लेता हैं। जब किसी मालिक किसान के पास आथिक रूप से इतनी बड़ी भूमि 

होती है कि वह उसमें अपने परिवार की सहायता से ही खेती कर लेता है तो उस भूमि 

से सबसे अधिक लाभ होता हूँ | यदि किसान अपने साधनों को सहकारी आधार पर 

एक में मिलाकर क्ृषि की यांत्रिक प्रणाली का उपयोग करें तो यह एक आदर्श खेती हो 

सकती है । किसानों के स्वामित्वाधिकार की यह प्रणाली पंजाब में है, यद्यपि इसमें खेत 

” बहुत छोटे छोटे हो जाते है। ऐसे मामलों में भूमि से अधिकतम छाभ प्राप्त करने के लिए 
सम्मिलित कृषि अत्यन्त आवश्यक है। 

उत्तर प्रदेश के कुछ मिश्चित गांवों में उनके ऊपर कुछ भूस्वामी ((07८०07०6 

या ताल्लुकेदार) भी पेदा हो गए हैं। ऐसे स्थान पर मौलिक स्वामित्वाधिकार 
अद्धंस्वामित्वाधिकार के रूप में बदल गए हैं। मध्य प्रदेश में बन्दोबस्त का आधार 
वही हूँ जो महालवारी प्रणाली में होता है। इसमें केवढू इतना ही अन्तर है कि 
राज्य ने मालगुज़ार लोगों को गांव का मुखिया मान लिया है। वह मरहटों के समय में 
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मालगृज़ारी के किसान थे और उनको भेंट' के रूप में स्वामित्वाधिकार दिये गए थे । 
उसके परिणामस्वरूप प्राचीन ग्राम समाज टूट गया और ग्राम के सम्मिलित रूप की 
रक्षा करने की मौलिक इच्छा का पालन करना बन्द कर दिया गया। 

बर्फ द्वारी पट्टा प्रणाली । इस प्रणाली में एक या अधिक व्यक्ति एक 
गांव अथवा गाँवों के मालिक होते हें और वह मालगुजारी जमा करने के लिए उत्तर- 
दायी होते हैं । इस प्रकार के गांव बंगाल की विशेषता है । यह उत्तर प्रदेश में भी 

हैं; किन्तु पंजाब में यह बहुत कम होते हैं । मध्य प्रदेश में मालगुज़ार खोग बंगाल के 
अथ॑ में ज्ञमींदार नहीं होते । बम्बई में भी जमींदारी रियासतों की कुछ किसमें मिलती 
है । मदरास में भी बंगाल की शली के कुछ बड़े ज़मींदार होते हैं। उनके पास समस्त 

क्षेत्रफल की लगभग 3. भूमि है ।* 

भूमि बन्दोबस्त के समय के दृष्टिकोण से ज़मींदारी प्रथा भी दो प्रकार की होती 

है--स्थायी बन्दोबस्त वाली रियासतों की प्रणाली । इसमें भूमि की मालगुज़ारी सदा . 
के लिए निद्चितत कर दी जाती है, जेसा कि बंगाल में तथा मदरास के कुछ भागों में । 

दूसरी प्रणाली अस्थायी बन्दोबस्त वाली रियासतों की प्रणाली है । इसमें प्रायः ३० या 
४० वर्ष के बाद भूमि की मालगुज्ञारी पर फिर विचार किया जाता है। 

ज़मींदारों के स्वामित्वाधिकारों में क्रमश: विकास हुआ है | आरम्भ में भूमि के 
मालिक वह लोग थे, जिन्होंने या जिनके पूर्वे-पुरुषों ने उन भूमियों को साफ किया था। 
शासकों ने उस भूमि पर कर लगा दिया। असुरक्षा तथा विदेशी आक्रमण के समय 

मौलिक स्वामियों के अधिकार छीन कर उनको काइतकार की स्थिति में रख दिया गया । 

कुछ मामलों में नये आक्रमणकारियों ने इन विजयी लोगों से भी भूमि छीन ली। 
वत्तमान ज़मींदारों में से अनेक उन मालगुज्ञारी किसानों अथवा शासकों के वंशज हैं, जो 

घट कर केवल जमींदार ही रह गये। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनके माहुगुज़ारी देने के 

बदले में उनके स्वामित्वाधिकार को स्वीकार कर लिया। नियम यह है कि बड़ी रियासतों 

के मालिक स्वयं खेती नहीं करते, वरन् काइतकार रखते हें। असली किसान तथा ज़मींदार 
के बीच भी--जो सरकार को मालगुज़ारी देता है---लगान लेने वालों का प्राय: एक समूह 
पाया जाता है, जिनके इस प्रकार के विभिन्न नाम होते हैं--- 

(१) बंगाल के भुस्वत्वाधिकारी-- वह स्थायी मालगुज़ारी देते हें। उनको 
भूमि पर अधिकार करने का स्थायी उत्तराधिकार योग्य तथा हस्तान्तरित करने योग्य 
अधिकार” की सुविधा प्राप्त है। १८८५ के अधिनियम ने उन सब को भूमि अधिकार 
प्राप्त करने वाला मान लिया, जिनके पास ज़मींदार के आधीन सौ बीघा ज़मीन थी । 

१. उनको बम्बई और मदरास में अभी-अभी हटा दिया गया है, देखो 

४८०४४7 %गव ५४८॥६४४८ 0 ४76 एप्रा]०7, पृष्ठ १०३। 
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(२) 'पट्टीदार--भी बंगाल में ही मिलते हैं ।'जो ज़मींदार अपनी जमीन के 

अत्यधिक होने के कारण उसका स्वयं प्रबन्ध नहीं कर पाते वह उसके कुछ भाग को 

स्थायी किराये पर दे देते है। पट्टीदार उस भूमि को लेकर अपने नए किरायेदार बनाते 

है, जिन्हें दिर्पट्रीदार कहते हैं। उनको भी वही सुविधाएं प्राप्त होती हें और वह भी 
मालगुज़ारी के उत्तरदायित्व में भाग लेते हैं । १९१९ के बंगाल रेगुडेशन के अनुसार 

इस प्रकार के अद्धे स्वात्मिव के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया । 

(३) आलगज़ारों को मध्यभारत में मालगुजारी के उत्तरदायित्व को निरिचित 
करने के लिए बनाया गया था। प्राचीन स्वामित्वाधिकार वाले जमींदारों के समूह 

को अद्ध॑स्वामित्वाधिकार स्वीकार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी । 
(४) अवध में कुछ गांवों के मालिक ताल्लुकेदार को लगान देते रहने की शर्तें पर 

अपने स्वतंत्र प्रबन्ध को बनाए रखने में समर्थ हुए। उनके अद्धं-स्वामित्वाधिकार को एक 

पृथक॑ बन्दोबस्त द्वारा स्वीकार करके उनके द्वारा दी जाने वाली मालगुज़ारी को निश्चित 
कर दिया गया । अद्ं-स्वामियों को अधिकार है कि चाहे वह उस भूमि में स्वयं खेती करें 

अथवा उसे काइंतकारों को दे दें। 

७. जमींदारी प्रथा की आलोचना । ज़मींदारी प्रथा को ब्रिटिश राज्य ने 
जन्म दिया। यह ब्रिटिश भूमि प्रणाली को समानता में चलाई गई थी। मालगुज़ारी के 
किसानों को, जिनका कत्तंव्य केवल मालगुजारी एकशन्रित करना मात्र था--स्वामित्वा- 
धिकार दे दिये गए | इसका कारण कुछ तो शासकों का भारतीय परिस्थितियों से 

अज्ञान था और कुछ मालगज्जारी प्राप्त करने में सुविधा थी। आरम्भ के प्रबन्ध में 

मालगुजारी को स्थायी रूप से तय कर लिया गया। बाद में इस नीति का ऐसे मामलों 
में भी परित्याग कर दिया गया, जहां भूमिं की रियासतों को स्वीकार कर लिया गया 

था। कक 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का स्वार्थ अधिकतम मालगुज़ारी प्राप्त करना था, न कि 

किसान का हित सम्पादन करना। कम्पनी ऐसे स्वत्वों का भी निर्माण करना' चाहती 

थी, जिनकी समृद्धि भारत में ब्रिटिश राज्य के बने रहने पर निर्भर थी और जो 
इस प्रकार उसे और प्रबरू बनाते। ब्रिटिश नीति का समर्थन करने वाले कुछ 
लोगों का कहना है कि इस प्रकार ब्रिटिश लोगों की इच्छा देहात में जनता के नेताओं का 

निर्माण करने की थी, किन्तु तथ्य प्रथम दृष्टिकोण में ही है और वही अधिक ठीक 
भी हे । 

उसके बनाने की आरंभिक इच्छा कुछ भी क्यों न रही हो, इस प्रणाली से लाभ 

कुछ नहीं हुआ। स्थायी प्रबन्ध के साथ मिलकर इस प्रणाली ने भमि से होने वाले 

वास्तविक लाभ को बढ़ाने-के लिए राज्य से उसका उचित भाग छीन लिया। यह 
उनके शासन को मज़बूत बना सकता था, किन्तु जब भारत से अंग्रेज़ों का राज्य जाता 
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रहा तो इस बात को सोचना अप्रासंगिक है । भारतीय दृष्टिकोण से इस प्रणाली में कोई 
गुण नहीं था। ज़मींदार छोग नेता तथा पथ-प्रदशक न बन कर सोते हुए समशोषक बन 

गए। इस प्रकार भूमि पर अधिकार करने की ज़मींदारी प्रणाली निश्चित रूप से किसानों 

तथा देश के कृषि विकास के लिए हानिप्रद सिद्ध हुईं । किसानों से अत्यधिक छुगान लेकर 
उनकी भूमि को भी उनसे बारबार छीना जाता रहा है । ज़मींदारों की बेपरवाही से 

कृषि को बहुत हानि पहुंची क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य कृषि की उन्नति के लिए बिना 

कोई यत्न किये अधिकतम लरूगान वसूल करना था । किसानों को भूमि को सुधारने की 
कोई प्रेरणा नहीं हो सकती थी । लूगान के बार-बार बढ़ाये जाने तथा बेदखली के भय 
के बराबर बने रहने से उन्होंने भूमि में कुछ भी रुचि लेना बन्द कर दिया । 

भारतीय ज़मींदार प्रायः सोते रहने वाला ज़मींदार होता है। उसके कभी उन्नति न 

करने वाले रूप को सभी मानते हैं। बंगाल भूमि मालुग॒ज़ारी कमीशन ने १९४० में कहा 
था, “वह कृषिजीवी जनता के कार्य में एक भयानक दुः:स्वप्न बना हुआ है। उसके कारण 

ही कृषिजीवी जनता, जहां तक कृषि की उन्नति का सम्बन्ध है, उसमें कोई भौतिक सुधार 

करना उचित नहीं समझती । और भूमि के साधनों के विकास के लिए कोई भी प्रभाव- 
शाली कार्य करना पसन्द नहीं करती ।”* १९४५ में बने हुए बंगाल अकाल जांच 
कमीदहन ने जो प्रश्नावली प्रान्तीय सरकारों को भेजी थी, उसके उत्तर* में , उन्होंने 

जमींदारी प्रणाली की निन्दा की है। उड़ीसा सरकार ने लिखा है, 'ज़मीदार चाहे स्थायी 
बन्दोबस्त और चाहे अस्थायी बन्दोबस्त की रियासतों वाले हों, वह भूमि से अधिक लाभ 
प्राप्त करने के लिए कोई उन्नति का काम नहीं करते और न भूमि को बाढ़ों अथवा सूखे से 
बचाने का ही यत्न करते हैँ । वरन् इसके विरुद्ध वह अपने द्वारा बढ़ाए हुए लूगानों अथवा 
अन्य लाभों को किसानों से वसूल करने के किसी भी अवसर पर नहीं चूकते।” बिहार 

सरकार ने लिखा था, ज़मींदार अपने काइतकारों को कोई सुविधा देने को तैयार नहीं 
होते, वह केवल अपना लगान वसूल करते है ।” आसाम सरकार ने अपने उत्तर में छिखा 

था, ' रेयतवारी प्रणाली में उत्पादन अधिक करने का प्रछोभन रहता है, किन्तु ज्षमीं- 

दारी क्षेत्रों में उसके ठीक विपरीत होता हैँ । ज्मींदारी प्रणाली में काइतकार को सदा 
अपनी असुरक्षा की शंका रहती है । उस बीते युग की प्रणाली को समाप्त किये बिना इससे 

किसी अच्छे परिणाम की आशा नही की जा सकती । मदरास के रेवेन्यू बोर्ड (30770. 

0 १०ए०४प6 ) ने लिखा था, 'ज़मींदारी प्रथा दोषपूर्ण हें ।” मदरास के कृषि 
निर्देशक ()7780007 ०६ 32707 ४प7/७) के अनुसार यदि इस प्रणाली को हटा 

१. उद्या8थ 7,874 रिटएटाप्रठ (ण्गाशांइ॥07 ९८००१, 0. 37: 

, २. 3608० अंश प्रावुपपरा"ए (70कशांइश07, #709]! 7 (०07, 

* 2]07०व5 ॥ 90. 4409-50. 
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कर इसके स्थान में रैयतवारी प्रणाली छागू कर दी जाय तो “निःसन्देह सिंचाई की . 

सुविधाओं, अधिकारों के रिकार्डो को सुरक्षित रखने, सहकारी संस्थाओं की स्थापना 
और कृषि विभाग के कार्यों के विस्तार में पर्या ते हो जाय । पंजाब ने भी सोते 

रहने वाली ज़मींदार की निन्दा करते हुए लिखा था, ज़मींदार ने यांत्रिक खेती को नहीं 
अपनाया और वह अभी तक सरकार की ओर ही नेतृत्व के लिए देखता रहता है ।” 

८. भूमि-किराये की कृषि के दोष । जमींदारी प्रथा में काइतकारी 
कृषि भी आ जाती है। इस प्रकार की कृषि कृषक-स्वामियों की कृषि की अपेक्षा 
कम अच्छी होती हैं। आर्थर यंग (७7४7प्रा" ४०772) ने लिखा है कि “किसी 

आदमी को एक खुली हुईं चट्टान का सुरक्षित कब्जा दे दो तो वह उसको एक बाग 

के रूप में बदल देगा और यदि उसे एक बाग का ९ साल के लिए पट्टा दे दिया जाय 

तो वह उसको मझरुभूमि में परिवर्तित कर देगा ।” डेनमार्क में भूमि को किराये 
पर देने की प्रथा से कृषि में कोई रुचि नहीं ली गई । पंजाब के किरायेदार काश्तकारों 

के विषय में केलवर्ट ((७।ए८०४) ने लिखा हुँ-- वह फसल को तैयार करने में बहुत 
कम ध्यान देते हैं। भूमि को प्राय: कम बार जोतते हैं, उसमें खाद कम डालते हूँ और 

मालिकों की अपेक्षा उसमें कम औज़ारों से काम लेते हेँ। वह मूल्यवान फसलें कम पेदा 
करते है। जिन फसलों में भूमि में पूंजी अधिक दिनों तक लगती है उन फसलों से तो 
विशेष रूप से बचते हैं । वह अपने खेतों को सुधारने में बहुत कम अथवा कोई प्रयत्न 

नहीं करते । वह प्रायः घटिया किस्म के पशु रखते हैं । वह पूरे वर्ष भर रहने वाली 

फसल पसन्द नहीं करते और वृक्षों की कोई परवाह नहीं करते ।”१ 

९. बटाई या वंडाई प्रणाली । जहां भूमि का किरायेदार जिन्सके रूप में 
लगान देता है, वहां परिणाम और भी विपरीत होते हेँं। पंजाब की बटाई 

प्रथा से, जिसके अनुसार छगान देने को प्राचीन-प्रथा भूमि की उपज की आधी 

फसल होती हे---कुछ अच्छी फसल में सहायता नहीं मिलती । मार्शल (/७7'89॥ ) 

का कहना हैँ कि (जब काइतकार को अपने ज़मींदार को उस पूजी के प्रत्येक अंश तथा 

श्रम के बदले में, जो वह उस भूमि में लगाता है, उपज का आधा भाग देना पड़ता है तो 
उससे प्राप्त होने वाले समस्त भाग में उसको अधिक .उपज के लिए रूगाना उसके लाभ 

की बात नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना पारितोषिक उसके दुगने से कम होता है ।/* 
कभी-कभी बटाई किराये को यह कहकर उचित ठहराया जाता है कि उस पर से मूल्य के 

उतार-चढ़ाव के कारण नकदी रूगान अधिक अच्छा नहीं रहता और इससे ज़मींदार और 

१. (एटा-- ०९०४४ ब्यूव ४०४7८ ० ४6 एप्स»), 

०7. 206-५- 
२. ाबा9--2?८70७68 07 700007८ 8, 70$6 20, 9. 674. 



भूमि के पट्टों की प्रणालियां ११९ 

उसके काइतकार के सम्बन्ध अच्छे बने रहते हें। “किन्तु इन सुविधाओं को अत्यधिक 
मूल्य देकर मोल लिया जाता है।”* पंजाब के २७ काइतकारों के खेतों की जांच 
करने पर पता चला था कि वास्वैविक काम करने वाले को वास्तविक आय का 

१८ प्रतिशत से भी कम मिला, शेष उसके काम न करने वाले मालिक को मिला, जो 
किसी प्रकार के खतरे में सहायता नहीं देता । 

भूमि के किरायेदारी की सदा निन््दा ही नहीं की जाती। संसार भस्में सबसे अच्छी 
खेती किरायेदारी की भूमि प्रणाली* (इंग्लेण्ड) में ही की जाती है ।” डुसका कारण 
यह है कि एक अंग्रेज ज़मींदार अपने काइतकार किरायेदार को अपना सर्वोत्तम मित्र 

मानता है और अपने रूगान का पूर्णतया तृतीय भाग वापिस उस भूमि और उसकी 

आवश्यकताओं पर खंच कर देता है। पंजाब के अधिकांश ज़मींदार एक-एक अंग्रेज 

ज़मींदार की अपेक्षा दुगगा लगान वसूल करता है और उसके बदले में भूमि पर कुछ भी 
खर्चे नहीं करते ।”$ 

इस प्रकार भूमि पर स्वामित्वाधिकार प्राप्त करने का नियम निर्णायक अंग नहीं 
हैं। काइतकार तथा ज़मींदार के आचरण पर बहुत कुछ निर्भर करता हैं। जब 
काइतकार को सुगमता से भूमि से हटा दिया जाता है और उसके द्वारा उस भूमि में 

किये गए सुधारों का उसको कोई हरजाना नहीं दिया जाता और ज़मींदार को केवल अपने 
लगान से मतलब रहता है, तो काइतकार को भूमि की ओर से उपेक्षा करनी पड़ती 
है। किन्तु जब काइतकार को उस पर अधिकार करने की सुरक्षा मिल जाती है और 

उसके द्वारा किये जाने वाले सुधारों के लिए उसे हर्जाना मिल सकता है और जब ज़मींदार 

भूमि में पूंजी लगाता है तो किराये के काइतकार उस भूमि में अन्य प्रणाली की अपेक्षा 
अधिक उत्तम परिणाम दिखला सकते हैँं। किन्तु जब एक किसान मालिक तथा सोते 

रहने वाले ज़मींदार मे से--जो केवल खून चूसने वाला होता है--एक को चुनना पड़े तो 
दोनों में से प्रथम सदा ही अच्छा रहेगा । 

नी 

९. ग्रामीण भूमि सम्बन्धी नीति । आज भारत की खाद्यपूर्ति में 
अत्यधिक कमी के कारण सरकार को विश्वास हो गया है कि समस्या में सुधार करने 

से वूराई दूर नहीं होगी । रोग की जड़ें बहुत गहरी है और साहस के साथ पकड़ करने 
की आवश्यकता है । इस प्रकार कृषि के पुननिर्माण पर यथासंभव पूरा ध्यान दिया जा 
रहा है । इस नीति का उद्देश्य ऐसे सुधारों को छाग करना .है, जिनसे जमींदारी तथा 
रेयतवारी दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों की सब बुराइयें दूर हो जाँय और प्रति व्यक्ति प्रति 

कि 5 इमाम * (#एछ--0. ०८+., 9. 798. 

र् >#ए8--?7ए लए 68 ०0 रिप्रा'को ॥.00707708, 0. 720:% 

( ३. ए्फज्लक--65छ. ता हु झठ8ा/रु कि 
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एकड़ उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। १९४६ में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस 

प्रदन को गम्भीरता से हाथ में लिया था और बिहार तथा मदरास जैसे कुछ राज्यों में कुछ 
उन्नति हुई भी थी। अधिकांश अन्य राज्यों में इस मामले पर विचार करने के लिए 
उस विशेष उद्देश्य के लिए कमेटियां (90 470०८ (+070४656८८8 ) बना दी गयी थीं । 
विभिन्न राज्यों के कार्यो में एकरूपता लाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर 

राजन्द्रप्रसाद ने किसान सुधार कमेटी! (४ 872/780 रि९र0778 (+0077.६86) 

१९४८ में बनाई थी । इस कमेटी का काम था, ज़मींदारी प्रणाली के बन्द कर 

देने से उत्पन्न होने वाले ग्रामीण भूमि विषयक सुधारों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों 
में प्रचलित परिस्थितियों के प्रकाश में जांच करके उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव 
देना तथा सहकारिता कृषि, कृषि उत्पादन को बढाने की प्रणालियों, छोटे-छोटे खेतों वाले 
कच्चे काइतकारों, बिना भूमि के कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में तथा कृषि-जीदी ग्रामीण 
जनता की दशा सुधारने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देना ।/ इस कमेटी ने कुछ 
सिद्धान्तों को स्थिर किया है, जिन्हें राष्ट्रीय योजना कमीशन ने स्वीकार किया है । 
वह सिद्धान्त यह हैं :-- 

१. ग्रामीण अर्थशास्त्र को किसान के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए । 
२. वर्ग शोषण के लिए कोई ग् जायश नहीं रहने देनी चाहिए । 
३. उत्पादन में अधिकतम पूर्णता होनी चाहिए । 
४. सुधारों की योजना व्यवहारिक होनी चाहिए। 
यह सिद्धान्त कुछ भारी परिवत्तंनों की ओर संकेत करते हें। उदाहरणार्थ, (क) 

किसान की दा में कानून द्वारा सुधार, (ख) जमींदारी प्रथा की समाप्ति, (ग) कृषि 
की इकाई में वृद्धि, (घ) खेतों का समूहीकरण, (हू) यांत्रिक कृषि को अपनाना तथा 
(च) कृषि में विभिन्न प्रकार से उन्नति करने के लिए पानी, बिजली और पूंजी का 
प्रबन्ध | इनमें से प्रथम दो के सम्बन्ध में अभी तथा शेष के सम्बन्ध में बाद में विचार 
किया जायगा । 

१०. काइ्तकारी कानून। जब माहिक स्वयं खेती करता हो तो काइत- 
कारी की समस्या नहीं उठती । यह तभी उठती है जब वह उसको किराये पर उठाता 
हैँ। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब स्थायी प्रबंध वाले क्षेत्र में सरकार ने मालगज़ारी 
देने वाले किसानों को स्वामित्व का अधिकार दे दिया और भमिधारियों 
को आधीन स्थिति में गिरा दिया गया । उत्तर प्रदेश में यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब 
१८५७ के गदर के परचात् सरकार ने जनता को बदलने के लिए ताल्लके- 
दारों का निर्माण करने का विचार किया। आगरा में बिना जांच के ही जमीं- 
दारों के साथ बन्दोबस्त कर लिया गया। ऐसे जमींदारों को केवल इतना ही मतलब 
था कि उनको अधिकतम लगान मिलता रहे, जिससे वह उसके एक भाग से माल- 
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गुजारी की मांग को चुकाते“रहें । इस प्रकार वास्तविक कृषि करने वाले को अपनी' 
इच्छा के अनुसार किरायेदार' या काइतकार बता दिया गया। और उसकी दशा बहुत 
गिर गई। इससे अपने कार्य से अनुपस्थित रहने वाले जमीदारों की संख्या अधिक 'हो 
गई और किसानों को भूमि से निकालने और उनसे अत्यधिक छगान लेने की प्रथा 
इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि राज्य को किसान की कानून द्वारा 'रक्षा करनी 
पड़ी । बंगाल अकाल जांच कमीशन ने विचार किया कि यदि भूमि का मालिक उसी 
प्रकार कार्य करे, जिस प्रकार रेयतवारी प्रणाली में सरकार कार्य करती है, तो जमींदारी 

प्रणाली में सुधार हो सकता है। किन्तु सर नानावटी के विचार में यह असम्भव था। 

अतएव काइतकारों की रक्षा करने के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया । 
रैयतवारी क्षेत्रों में भी, जहां भूमि को किराये पर देने की प्रणाली ने प्रवेश किया, 

इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। दक्षिण के कुछ जिलों में किराये के काइत- 
कारों की अपेक्षा' मालिक काइतकारों की संख्या कम है । वहां किराये के 
काइतकार की कोई रक्षा नहीं की जा सकती और बिना भूमि के खेतीहर मजदूर के 

जैसा हैं। पंजाब, मदरास और बंगाल बेंकिंग जांच कमीशनों ने कहा है कि इस प्रथा 

के कारण किरायेदार काइतकारों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है। अतएवं, न 

केवल जमींदारी क्षेत्रों में वरन् रेयतवारी क्षेत्रों में भी किसान की शोषण से कानून 
द्वारा रक्षा करने की आवश्यकता है। हम उस समस्या पर पृथक् राज्यवार विचार 
करेंगे, क्योंकि उस पर बिलकुल विभिन्न प्रकार से विचार किया गया है। 

१९. क. स्थायी बंदोबस्त वाले ज़मींदारी क्षेत्र । बंगालू--बंगाल 
में सन् १७९३ में भूमि की मारंगुजारी रूगान की दर ८७ निश्चित कर दी गयी 
और उसको स्वीकृत ज़मींदार वसूल कर सकते थे। १८५९ में बंगाल में भी 
लगान अधिनियम (४०7४ 0०४) पास कर दिया गया। १८८५ में उसमें 

संशोधन किया गया | जिन किसानों के पास वही भूमि १२ वर्ष से थी, उनको 
इसके अनुसार रक्षा दी गई। उनको बिना किसी समुचित अदालत की डिग्री के बेदखल 
नहीं किया जा सकता था और न उन पर ५ वर्ष से पूर्व लगान बढ़ाया जा सकता 
था। पारस्परिक समझौते द्वारा छगान वृद्धि को रोकने तथा अन्य त्रुटियों को दूर 
करने के लिए उसमें १९०७ में फिर संशोधन किया गया। १९२८ में एक और काश्तकारी 

कानून बना कर काइतकार को यह अधिकार दिया गया कि वह एक शुल्क देकर अपनी 
भूमि को हस्तान्तरित कर सकता था। साथ ही जमींदार को हकशुफ़ा (पूर्वत्य अधि- 
कार) भी दिया गया। इस अधिनियम द्वारा आधीन रौयतों की दशा में सुधार किया गया । 

१९३८ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने एक ओर काइतकारी अधिनियम पास किया । इसके 
अनुसार ज़मींदार द्वारा कानून विरुद्ध ली जाने वाली रकमों तथा करों को बन्द कर दिया 

गया और बकाया लगन पर लिये जाने वाले सूद को घटाकर ६३ सेकड़ा कर दिया 
>> भरकम... 



१२२ भारतीय अथंशास्त्र 

गया । इस अधिनियम के अनुसार हकशुफ़ा (पृव॑त्य अधिकार) को जमींदार से केकर 

काइत के हिस्सेदार को दे दिया गया। इस अधिनियम में १९३९ और १९४० में फिर 
संशोधन किया गया। यह संशोधन लगान बढ़ाने में धोखेबाजी को रोकने तथा बंधकों की 

रक्षा करने के लिए किया गया था। इन कानूनों से दखिलकारों ((0०८प५०४४०८ए 

प'७००7॥(8) और आधीन रोयतों को कुछ सुरक्षा मिली, किन्तु फसल में भाग लेने की 
प्रणाली पर बंगाल में ३ भूमि पर खेती करने वाले बरगदारों की स्थिति अब भी पहले 
के समान ही बुरी बनी रही। बंगाल मालगृुज़ारी कमीशन (3008७) +ि०ए९०7०७ 

(0०ऋगांइअं0त) ने उनके लिए सीमित दखिलकारी के अधिकार (। ॥7060 

(00८००प[००7८ए शि2708 ) दिये जाने का सुझाव दिया। साथ ही उनके सम्बन्ध में 
यह भी सुझाव दिया गया कि वह ज़मींदार को अपनी उपज का आधा भाग न देकर एक 

तिहाई भाग दिया करें। 

मदरास--मदरास में काइतकारों के अधिकार की रक्षा १९०९ में जायदाद-भूमि 
अधिनियम (+808068 4,&7व ०४) द्वारा की गई। इस कानून को १८६५ के 
लगान वसूली अधिनियम (२७१४ +१ि०००४४"ए 2०४) का स्थान दिया गया था। 
जायदादों की भूमि को जोतने वाले काइतकारों को दखिलकारी के अधिकार ((0०८८- 
7०/८ए एि2768) दे दिये गए और उनको निश्चित लगान देते रहने की दशा 
में बेदसल नहीं किया जा सकता था। लगान को कुछ स्पष्ट रूप से बतलाए हुए कारणों 

से ही बढ़ाया जा सकता था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने १९३९ में काइतकारों को कुछ और 

अधिकार देने का यत्न भी किया। किन्तु वह उसमें सफल न हो सके। सन् १९४६ में एक 

अधिनियम बेदखलियों को रोकने तथा कार्यवाहियों को ठहराने के लिए पास किया गया। 

१९४७ में जायदादों के लगान में कमी का अधिनियम (-रि७वैप०७४० ० +ि७३६७ 
0०7 -.॥80७88 0०५) पास किया गया। उसके अनुसार सन् १८०२ में प्रचलित दर 
पर लगगान को निदिचित किया गया और उसके बाद सब प्रकार की व॒द्धि को काट 

दिया गया । स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों की रेयत को दखिल़कारी के अधिकार मिल 
गए, जो उत्तराधिकार तथा हस्तान्तरित किये जाने योग्य थे। 

बिहार--बिहार में १९३४ के अधिनियम द्वारा सलामी तथा अबवाब जेसे करों 
को नियम विरुद्ध ठहरा दिया गया, किन्तु वह चलते ही रहे। १९३८ में कांग्रेस मंत्रिमंडल 

ने एक अधिनियम (7७&7&709 ८४) पास किया । इसके अनुसार काइतकार को 
अपने खेत को हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया, बकाया रूगान के ऊपर 
ब्याज की दर ६३% प्रतिशत निर्चित कर दी गई, अबवाबों के छेने को दण्डनीय 

अपराध ठहराया गया और छगान की वृद्धि को सवंथा रोककर केवल उस स्थिति में ही 
उसकी अनुमति दी गई, जब ज़मींदार भूमि में सुधार करे। इसी वर्ष बिहार बाकाश्त 
भूमियों की वापिसी का अधिनियम (जि 680078707 ० 32798 



भूमि के पट्टों की प्रणालियों. १२३ 

[070 0०७) तथा बकाया लगान में कमी के अधिनियम ('४ि९१प०४०णा ०0 
2776८978 ० रिथा(8 ८४) भी पास किये गये । इसमें यह व्यवस्था की गई कि 

मंदी के दिलों में बेची हुई भूमि को रैयत घटाई हुई दर पर बकाया छगान चुका कर 
वापिस ले सकेगी । छोटा नागपुर की रैयतों को भी इसी प्रकार की सहायता दी गई, 
किन्तु इन कानूनों से उन किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा जो बटाई के आधार पर 
भूमि के अधिकारी की इच्छा पर काम कर रहे थे। इस प्रकार के किसान कम से कम 
२० प्रतिशत भूमि को जोतते थे, जो बंगाल के बरगदारों के जेसे ही थे। १९४७ में एक 
कानून द्वारा उनकी उपज के स्थान में युद्ध-पूर्व के मूल्य पर लगान तय कर दिया गया । 
इससे किसानों को अत्यधिक आराम मिला । 

इन स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में ज़मींदारी प्रथा के मिट जाने से ही असली 

समस्या सुल्झ सकेगी । जमींदारी बन्द करने की दिशा में वास्तविक प्रगति अत्यंत मंद 

रही है क्योंकि ज़मींदारों को दिये जाने वाले हर्जाने को पूरा करने में अनेक वर्ष लगेंगे, 
किन्तु सिद्धान्त तय कर दिया गया है । 

अस्थायी प्रबन्ध वाले ज़मींदारी क्षेत्र । उत्तर प्रदेश-- १८५९ के बंगारू 
अधिनियम को आगरा प्रांत पर छागू कर दिया गया और लगातार बारह वर्ष 
अथवा अधिक समय तक भूमि पर अधिकार रखने वालों को दखिलकारी का 

अधिकार ((0००7०79०7००ए 7२200 ) दे दिया गया। १९०१ के आगरा काहतकारी 
अधिनियम (0279 ॥670७70ए 0०७५) में इस बात की व्यवस्था की गयी थी 

कि एक वर्ष के कम समय के लिए भूमि अधिकार के परिवतंन अथवा बेदखली को 

समय का टूटना नहीं माना जायगा। यह भी विधान किया गया कि सात वर्ष अथवा इससे 

अधिक समय के ठेकों को भी दखिलकारी के अधिकारों में गिन लिया जायगा | १९२६ 
में कच्चे काइतकारों (१४९०४-0००प्र090८ए ॥०7०7068 ) को उनके जीवनकाल 

के लिए भूमि का अधिकार दिया गया और उसके बदले में सीर अथवा खुदकाइत 

के ऊपर जमींदार के अधिकार को बढ़ा दिया गया। १९३९ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 
उत्तर प्रदेश काइतकारी कानून (छा. 7. ॥७४०४०ए 3०४) पास किया। इसके 

अनुसार दखिलकार काइतकारों (()००पक४४८ए 7७०797(8 ) को वंशानुगत अधिकार 

दिये गए और ज़मीदार के खुदकाइत अथवा सीर के क्षेत्रफल को पचास एकड़ तक परिमित 
कर दिया गया। इस कानून के द्वारा लगान को १८९५ और १९०५ के बीच की दर 

पर विकसित किया गया और उनको २० वर्ष तक बढ़ाया नहीं जा सकता था । बकाया 
लगान पर ब्याज की दर सवा छः प्रतिशत तय कर दी गई और बेदखलियों को तबतक 
रोक दिया गया, जबतक लगातार अप्राप्ति न हो । इस कानून से उत्तर प्रदेश में 
लगान के बढ़ाने के विरुद्ध पर्याप्त प्रगति हुईं। इस काइतकारी कानून में १९४७ में 

संशोधन किया गया। इसके द्वारा ज़मींदार के भूमि को प्राप्त करने के अधिकार 
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को सीमित कर दिया गया और काहश्तकार को यह अनुमति दी गई कि चाहे वह 
लगान ज़मींदार को सीधा दे, डाक मनी-आर्डर से भेजें अथवा उसको एक कानूनी 

अदालत में जमा कर दे। यह भी व्यवस्था की गयी कि यदि काश्तकार न देने की 
बेदखली होने के एक मास के अन्दर-अन्दर लगान जमा कर देगा तो उसकी भूमि उसे 
वापिस मिल जायगी। उत्तर प्रदेश में जमींदारियों को समाप्त करने के सिद्धान्त को 
स्वीकार करके एक विधेयक (']) पास कर दिया गया हैं। 

यहां के काइतकारों की स्थिति अन्य स्थानों के काइतकारों से सदा अच्छी रही है। 

बन्दोबस्त के समय अधिकारियों ने न केवल मालगुज़ारी तय की वरन् वह लगाने भी तय 
किया, जो किसान को चुकाना था। दखिलकारी के अधिकार उत्तराधिकार योग्य तथा 
हस्तान्तरित-करण योग्य हैं । हां, उनमें प्रथमक्रम अधिकार (हकशुफ़ा) ज़मींदार को 

दिया गया हैं । १९३९ में दखिलकार काइतकारों को यह अधिकार भी दिया गया कि 

वह भूमि को बंधक रख सकते थे और पांच साल तक दूसरे को किराये पर भी दे सकते 

थे। ज़मींदार को प्रथमक्रप अधिकार था, यदि भूमि उसको लगातार दी जाती रहे तो 
अस्थायी काइतकार को दखिलकार काइतकार बनाया जा सकता था । यहां रूगान बूरी 
तरह बढ़ाने की समस्या नहीं थी । 

उड़ीसा--इस राज्य में अस्थायी बन्दोबस्त वाली जायदादें हैं । १९३८ में कांग्रेस 

मंत्रिमंडल ने रेयत को अपनी भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया, अबवाब 
के लिए जेल की सजा का विधान किया, बकाया लगान पर ब्याज की दर घटा कर सव| 

छः प्रतिशत कर दी तथा भूमि में ज़मींदार द्वारा की जाने वाली उन्नति के अतिरिक्त अन्य 

सभी दशाओं में छगान बढ़ाने को रोक दिया गया। इस पर अत्यधिक विरोध प्रगट किया 

गया। १९४६ में जायदाद भूमि अधिनियम (80968 4,७70 ०७४) में संशोधन 
करके इनामदारों के काइतकारों को भी मौरूसी ( दखिलकारी ) हक दे दिए गए। रेयत 
की रक्षा करने के लिए काइतकारी कानून में १९४७ में दो बार संशोधन किया गया। 

१९४७ में जायदाद भूमि अधिनियम में फिर संशोधन किया गय्रा' जिससे लगान में कमी 
की जा सके । 

ख. रंयतवारोी क्षेत्र । पंजाब और बम्बई में भूमि पर अधिकार करने की 
रेयतवारी प्रथा चालू है । संयुक्त पंजाब में ४२ प्रतिशत भूमि किसान मालिकों के पास, 
८ प्रतिशत मौरूसी काइतकारों के पास तथा ५० प्रतिशत अस्थायी काइतकारों के पास 

थी। मौरूसी अयवा दद्विलकार काइतकार ( 0000प7870ए 7७॥०7४ ) वह है, 
जिसने दो पीढ़ियों तक मालिक को न तो रगगान और न सेवा दी हो, वरन् भूमि की 
मालगुजारी का भाग भी दिया हो । उसके अत्यन्त व्यापक अधिकार होते हें और जबतक 

वह अपनी वाजिब रकम चुकाता रहे वह भूमि को अपने पास रख सकेगा । वह उस भूमि 

को इन्हीं शर्तों पर अपने उत्तराधिकारियों को भी दे सकेगा। तो भी अस्थायी काइतकारों 
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का क्षेत्र बढ़ रहा हैं । : * *- 

विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुओं तथा सिक्खों की जनता पूर्वी पंजाब में आ गई । 

जितनी भूमि पूर्वी पंज+ब में थी उससे वह बहुत अधिक भूमि परिचिमी पंजाब में छोड़ 

आए । इसके परिणामस्वरूप मालिकों को उनके भाग के अनुसार पूरी भूमि नहीं दी 
जा सकती |, निम्नलिखित आधार पर जद्/ें-स्थायी अधिकार दे दिया गया-- ., 

(१) प्रत्येक आठ एकड़ अथवा उससे कम भूमि के मालिक को पूरी भूमि दी-गई। 

(२) आठ एकड़ से अधिक भूमि के मालिक को आनुपातिक आधार पर कम भूमि 
दी गई। ' 

स्वयं खेती न करने वाले मालिकों से छटने का यह अत्यन्त उपयक्त अवसर था। 

उनको“अपत़ी छोड़ी हुई भूमि के लिए किसी को भी भविष्प में चुकाई जाने योग्य हुण्डियां 
(3627० 30708 ) दी जा सकती थीं । इस प्रकार ऐसे आथिक संस्थान बना दिये 
जाते, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था। किन्तु विभाजन के कारण इतना भारी सदमा 

लोगों के दिल पर बेठा हुआ था कि ऐसा करना उचित नहीं समझा गया, तो भी 
काइतकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अपने साधनों को 

एकत्रित करके सहकारिता सोसाइटियां स्थापित कर लें। सरकार इस उद्देश्य 'के लिए 

टेक्टरों सहित सभी प्रकार की सहायता दे रही है । . , ह 

बम्बई---बम्बई में काइतकारी कानन' का शासन रिवाजी कानन के अनसार किया 

जाता है। तो भी कानून की आवश्यकता अनुभव करके कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने १९३९ 

काइतकारी कानून (4670&7८ए ८८) पास किया। इसको १९४१ में कुछ-चुने .हुए 

क्षेत्रों में लागू किया गया । इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हे--- .*: 

(क) एक नये किस्म के काहतकारों का वर्ग बनाया गया, जिंसेकों बेदखल नहीं 
किया जा सकता था बशतें कि उसके पास १९३८ से पूर्व वह भूमि रही हो और उसने 
उसको स्वयं जोता-बोया हो । 

' (ख) उसके काइतकारी अधिकार को कुछ शर्तो के आधीन सुरक्षित कर दिया 
गया था, जो यह थीं: (१) जमींदार चाहे तो उसको स्वयं खेती करने के लिए ले सकता 

था, (२) काश्तकार लगान बराबर देता रहे और (३) इस भूमि को किसी और 
काइतकार को न उठाये । किन्तु बेदखल किये जाने पर काइतकार को उस भूमि में अपने 
द्वारा किये हुए सुधार कार्यों का हर्जाना लेने का अधिकार था। 

(ग) कोई काइतकार लरूगान किस प्रकार चुकाए! इस विषय की विधि कोई अन्य 

इकरारनामा न होने की दशा में निश्चित कर दी गई। ु 

(घ ) सभी प्रकार के काश्तकारों को कुछ लाभ दिये गए। सरकार कुछ क्षेत्रों पर 
लगान की अधिकतम दर लागू कर सकती थी। सरकार यदि जूमींदार की मालगुजासी 
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में कमी करती तो जमींदार को भी उसी अनुपात में अपने किसानों की लूगान में छूट देनी 

पड़ती । जमींदारों को कानून विरुद्ध वसूली के लिए दण्डित होना पड़ेगा । किसानों का 

अपने द्वारा लगाए गए वक्षों पर अधिकार होगा और बेदखली की दशा में उसे उनका 

हर्जाना पाने का अधिकार होगा । 
(हः) दस वर्ष से कम समय के लिए कोई कृषि-भूमि ठेके पर नहीं दी जा सकेगी। 

यह व्यवस्था कृषकों द्वारा भूमि का सुधार किये जाने में प्रोत्साहन देने के लिए की गई। 

बम्बई.का अभी पिछले दिनों का कानून और भी अधिक उन्नतिशीरू है । जिस 

काइतकार के कब्जे में ५० एकड़ या अधिक भूमि है, उसे ज़मींदार बेदखल नहीं कर 

सकता । किसानको अपने द्वारा कृषि की जाने वाली भूमि को मोल लेने का भी अधिकार है, 

बदतेंकि उसका खेत ५० एकड़ से कम है । इसका उचित मूल्य एक न्यायालय (द्विब्यूनल) 
तय करेगा । ऐसा तभी होगा 7 ज् का छोड़ा हुआ खेत ५० एकड़ से कम न 

हो, किन्तु यदि किसान अयोग्य हो और >भ्लेमि से न्यूनतम उत्पादन न कर सके तो 
उससे भूमि छीन ली जायगी। जो भूलिद्ो ऋतु तक बिना खेती के पड़ी रहेगी उसे सरकार 
हर्जाना देकर प्राप्त कर सकेगी। ह 

१२. काइतकारी कानूनों की सफलताएं । भारत में काश्तकारी कानूनों 
के मुख्य उद्देश्य यह रहे हैं: (क) लगान वृद्धि को सीमित करना, (ख) स्वेच्छापूर्वक 

बेदखली को दूर करना, (ग) काइतकारों को मौरूसी अधिकार देना, (घ) बकाया 

लगान के लिए कुर्की के अधिकार को सीमित करना और ओज़ारों, बीज आदि की कुर्की 
से मुक्त करना, (5) मालगुजारी में कमी या मुनाफा होने पर छगान में भी कमी या 
मुनाफा दिलाना, (च) किसान के द्वारा की हुई उन्नति के लिए उसे हर्जाना दिलवाना 
और (छ ) किसान की सलामी अबवाब आदि देनदारियों से रक्षा । 

साधारणतया प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए हुए कानूनों के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त 
करने में सफलता मिलती हैँ | उन्होंने ज़मींदार की सुविधाओं को अत्यधिक कम कर 
दिया हैँ । किन्तु दुर्भाग्यवश राभ सदा ही भूमि पर वास्तविक खेती करने वाले को नहीं 

पहुंचा । जिस मौसमी काइतकार के अधिकारों की रक्षा की गई हैं वह सदा ही असली 
काइतकार नहीं होता । वह भी लगान लेने वाला ही बन गया । वास्तविक किसान अब 

भी प्रायः अस्थायी काइतकार है, जो बटाई देता है । काइतकारी कानून उसकी रक्षा नहीं 
करता । उससे अब भी पहले के समान अधिक लगान वसूल किया जा रहा है और 
उसको चाहे-जब बेदखल होने से नहीं रोका जा सकता । भूमि पर जनसंख्या का दबाव 
इतना भारी हैँ कि काइतकार एक अत्यन्त निरबंछ सौदा करने वाले की स्थिति में 

रह जाता है । इसके अतिरिक्त कानून में छिद्र भी सदा ही रहते हैं और अदालती 
कार्यवाहियां इतनी अधिक पेचीदी होती हैँ कि निर्धन काइतकार को कानून से लाभ 
नहीं पहुंच पाता । 



भूमि के पट्टों की प्रणालियां १३१ 

बिधियकों (3]8 ) का मसविदा बनाया गया, किन्तु प्रगति कम हुई और बाधाएं अनेक 
आई। इसके परिणामस्वरूप अभी तक मदरास में १९४८ के रियासती अधिनियम 

( 7809068 0०४ ) के अतिरिक्त अभी किसी कानून को कार्य-रूप में परिणत नहीं 
किया जा सका। इस विलम्ब के लिए सब से बड़ी बाधा हर्जानें के भुगतान की थी 

जिसका भुगतान नकदी में करने की हमारे विधान ((0780/प४0४ ) में अनिवायें 
व्यवस्था की गई है । यह अनुमान लगाया गया हैं कि मदरास, बिहार, पश्चिमी बंगाल, 

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बम्बई के जिन छ: राज्यों में जमींदारियों को समाप्त करने 
का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनमें कुल लागत ३४१ करोड़ रुपये की बेठेगी। इसके 

अतिरिक्त उनको साढ़े छः करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की और भी आय होगी, जो इस रकम 

का केवल ५ प्रतिशत है। 
भारतीय अर्थशास्त्र आज मुद्राप्रसार की स्थिति में से गुजर रहा है। अतएव हर्जाने 

का नकदी में दिया जाना असम्भव समझा जा रहा है ।-केवल मदरास में, जहां हर्जाने की 
रकम केवल १७ करोड़ है,उसको एकदम चुकाना संभव हो सकेगा। अन्य स्थानों में भुग- 
तान की अन्य प्रणालियों--उदाहरणार्थ, बिक जाने योग्य हुण्डियां ( 7२०2०४४७०७ 
30748 ), बिक्री न करने योग्य हुण्डियां (7२०7-7॥620090]6 30748 ) तथा 
वार्षिक किछतों को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है । उसको चुकाने की जो भी प्रणाली 

हो, इस समस्या का अर्थ है अपने ऊपर चुकाने का विशाल उत्तरदायित्त्व ले लेना । 
इसी कारण से ज़मींदारियों को जब्त करने के काम को गंभीरता से हाथ में नहीं लिया 
गया । यह बात उल्लेख कर देने योग्य है कि पंजाब में भी, जहां मालिक स्वयं खेती नहीं 
करता, बड़ी ज़मींदारियों को समाप्त कर देना चाहिये था। वहां विभाजन के फलस्वरूप 

कृषि न करने वाले मालिकों को समाप्त कर देने का उत्तम अवसर मिल गया था । 

१६. भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की प्रणाली का पुनर्तिर्माण । 
स्थायी बन्दोबस्त तथा ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर देने का प्रश्न जनता के मन में 

अत्यधिक समय से घम रहा है । यदि राजनीतिक स्वतन्त्रता का लाभ किसान को देना है 
तो जमींदारी प्रथा को बंद करना ही होगा । जब तक किसान का भूमि पर अधिकार न 

शैगा और उसको अभाव से मुक्ति न मिलेगी तबतक पंचायत राज का कोई अथ॑ नहीं 
“तर उसकी आर्थिक उन्नति भी असंभव हें। 

“बंगाल के भूमि राजस्व कमीशन ([,8४० छि०एशाए० 000778207 ) 

हैं, १९३८ में यह तक दिया था कि स्थायी बन्दोबस्त ने राज्य की आय को गत १५० 

वर्षों से लोचहीन बना रखा है और राज्य की जनसंख्या के बढ़ने तथा सिंचाई के विस्तार 
के कारण भूमि के बढ़े हुए मूल्य का लाभ नहीं पहुंचने दिया । उसने सुझाव दिया कि ज़मीं- ' 
| द्वारी प्रथा के स्थान में रयतवारी प्रथा को रख लिया जाय और सरकार तथा वास्तविक 
कृषि करने वाले के बीच के सभी बिचवयों को हर्जाना देकर समाप्त कर दिया जाय । 
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इन तकों से सरकार को ज़मींदारों तथा अन्य बिचवेयों को समाप्त करने तथा 

भूमि पर अधिकार करने के नियम की प्रणाली का अधिक उन्नत रीति पर पुननिर्माण 
करने के लिए प्रेरणा मिली । उसको सभी राज्यों में सबसे प्रथम समाप्ति की दिशा में प्रगति 

करने का सम्मान बिहार को मिला । किन्तु उसके शास्त्रीय विषय न रह जाने से लगभग 
सभी राज्यों ने ऐसे अधिनियमों को पास कर दिया । संक्षेप में किसान सुधार दो विशाल- 

मार्गों पर चले 

(क ) “जमींदारियों की समाप्ति, और 
(ख) काइतकारी नियमों में सुधार तथा भूमि प्रणालियों का पुनरनिर्माण । 

समुचित आ्थिक तथा संस्थाओं सम्बन्धी पृष्ठभूमि के बिना एक ठीक और समृद्ध 
कृषि-प्रणाली बनाना संभव नहीं है । जिन दशाओं के अधीन कृषषि-भूमियों के ठेके दिये जा 
रहे हैं, और जिस प्रणाली के अधीन भूमि को काश्तकार अपने पास रखते तथा उसमें 
खेती करते हैं, वह कृषि अर्थशास्त्र में अत्यधिके महत्वपूर्ण अंग है । 

क. ज़मींदारी की समाप्ति-....8-वर्ग के ९ राज्यों में छः:-मदरास, बिहार, 
उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने आवश्यक कानून अपने अपने यहां 
उपस्थित कर दिये हैं अथवा बना दिए हे, जबकि पूर्वी बंगाल सुन्दरबन के क्षेत्र में 
जमींदारियों को पूर्णतया समाप्त करने की एक अच्छी योजना बनाने का विचार कर रहा 
है। बम्बई ने, जो मुख्य रूप से एक रेयतवारी क्षेत्र है--मेहवा, ताल्लुकदार,खोटी,मुलेकी, 
नरवादरी आदि भूमि पर अधिकार करने वाले पुराने लोगों के एक बड़े भाग को समाप्त 
कर दिया है। उसने १९४८ का बम्बई काइतकारी और कृषि भूमि अधिनियम (30770999 
व७ा87०ए था 327०पप7७! 7,80व0 4०४) पास करके बड़ी बड़ी ज़मींदारी 

रियासतों के क्रमशः खण्ड-खण्ड होते जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया हैं। इस अधिनियम 

में कुछ संशोधन करके इसे हेदराबाद और सौराष्ट्र ने भी अपना लिया है। 3-वर्ग के 
राज्यों में मध्यभारत और हेदराबाद ने ज़मींदारी तथा जागीरदारियों को समाप्त करने के 

लिए कानून बनाने का” कार्य आरंभ कर दिया है । इसके अतिरिक्त पटियाला राज्यसंघ 
( ?.28./?,8.00. ) ने १९५० में बिस्वेदारी समाप्ति अधिनियम (90००४ 
ा5छ८वै&7 ०) पास कर लिया है। इसके अनुसार मौरूसी काइतकारों 
((000प087८ए 7७7०7४४8) के पास की भूमियों को ज़मींदारों तथा काइतकारों 
में एक के विरुद्ध तीन के अनुपात में विभक्त कर दिया गया है । इस योजना में ज़मींदार 
को कोई हर्जाना नहीं दिया गया है। मैसूर, राजस्थान, पेप्स (?0.5.7.8.0. ), 
ट्रावनकोर-कोचीन, सौराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में इस मामले पर पूर्ण विस्तार से* 

१ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि 
सचिवालय द्वारा प्रकाशित 'भारत में कृषि सम्बन्धी स्थिति' शीर्षक से छपे हुए 
लेखों १, २व ३ को पढ़ो। 
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विचार करने के लिए कमेटियां बना दी गई हें। 

समाप्ति का तरीका--इस कानून का उद्देश्य ज़मींदाराना रियासतों--महालों 
तथा उन भूमियों पर अधिकार करना है, जिन पर बिचवेयों का कब्जा हो और जो 
जमींदार, मालिक, लेण्डलार्ड, मालगुज़ार, जागीरदार, ठेकेदार, ईनामदार, मुआफ़ीदार 

आदि विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारे जाते हैं, और फिर उन ज्ञमीनों को किसानों को 

देना हैं। सरकार हाठों, बाजारों, खानों और खनिज द्रव्यों, जंगलों, मत्सूयागारों, तथा 
जहाज़घाटों पर एक-एक निश्चित घोषित तारीख के बाद कब्जा कर लेगी.) इस घोषित 
तारीख के बाद सभी अधिकार तथा देनदारियां सरकार की हो जाँथगी और ज़मींदारों 

को लगान, चुंगी अथवा किसी प्रकार की बकाया रकम को उन पर वसूल करने का 
अधिकार नहीं रहेगा। बंधक रखी हुईं भूमि भी सरकार के हाथ में आ जायगी और सभी 
अनेक बंधकों के बदले में एक बंधक बना दी जायगी। एक निर्चित तारीख के बाद भूमि का 
हस्तान्तरीकरण भी--यदि वह कानूनी हस्तान्तरीकरण न हों--नहीं किया जा सकेगा । 

सभी बिचवेये बड़े-बड़े जमींदार नहीं हैं, बल्कि उनमें से अधिकांश के पास बहुत 
छोटे-छोटे टुकड़े हें। उत्तर प्रदेश में इस कानून का प्रभाव २० लाख भूस्वामियों तथा 

४ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि पर पड़ेगा मदरास में ज़मींदारी तथा इनामी रियासतों 

का क्षेत्रफल १ करोड़ ४० लाख एकड़ है। अजमेर में इस्तमरारदारों के पास समस्त भूमि 

का ५० प्रतिशत है । हेदराबाद में जागीर क्षेत्र में ६,५०० गांव हैं, जो समस्त राज्य के 

क्षेत्रफल के एक तृतीयांश के लगभग है, मध्यभारत में १८,६३६ वर्गमील के मालिक 
जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 

इन अधिनियमों के अनुसार उन भूमियों का प्रबंध सरकार के पास आ जायगा, और 
वह प्रबन्धकों की नियुक्ति कर सकती हैँ । वर्तमान किसानों को तब तक मौरूसी अधिकार 
प्राप्त रहेंगे, जब तक वह सरकार को अपनी देनदारी चुकाते रहेंगे, और उप्ती परिमाण में 
उनका भूमि पर अधिकार सुरक्षित रहेगा । 

हमारे विधान के अनुसार, राज्य जिस सम्पत्ति को अनिवाय॑े रूप से प्राप्त करेगा 
उसके लिए उसे हर्जाना देना होगा । उसको या तो हर्जानें की रकम निश्चित कर देनी 

चाहिये अथवा' उस सिद्धान्त का निर्देश कर देना चाहिये, जिसके अनुसार हर्जाने का 
हिसाब लगा कर वह दिया जाता है । 

भूमि प्राप्ति अधिनियमों (,370 ै०८वुए्रांआं007 2८०५8) के अनुसार हर्जाने 
को वर्तमान वास्तविक आय में से एक पूंजी की रकम बना कर निश्चित किया जाता 

है। वास्तविक आय का हिसाब छगाने के लिए विभिन्न साधनों से होने वाली सभी प्रकार 
की आय का हिसाब लगा कर उसमें से प्रबन्ध, लगान वसूली पर होने वाले व्यय और 
सिंचाई कार्यो को चलाने के खर्चे को काट दिया जाता है। इसको उत्तर प्रदेश में ८ की 
तथा मध्यप्रदेश में १० की साधारण दर से गुणा कर दिया जाता है। अन्य राज्यों में 
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इन तर्को से सरकार को ज़मीदारों तथा अन्य बिचवेयों को समाप्त करने तथा 

भूमि पर अधिकार करने के नियम की प्रणाही का अधिक उन्नत रीति पर पुनर्निर्माण 
करने के लिए प्रेरणा मिली। उसको सभी राज्यों में सबसे प्रथम समाप्ति की दिशा में प्रगति 

करने का सम्मान बिहार को मिला । किन्तु उसके शास्त्रीय विषय न रह जाने से लगभग 

सभी राज्यों ने ऐसे अधिनियमों को पास कर दिया। संक्षेप में किसान सुधार दो विशाल- 

मार्गों पर चले 
(क) “ज़मींदारियों की समाप्ति, और 
(ख) काइतकारी नियमों में सुधार तथा भूमि प्रणालियों का पुनर्निर्माण । 

समुचित आर्थिक तथा संस्थाओं सम्बन्धी पृष्ठभूमि के बिना एक ठीक और समृद्ध 
कृषि-प्रणाली बनाना संभव नहीं हैं। जिन दशाओं के अधीन कृषि-भूमियों के ठेके दिये जा 
रहे हैं, और जिस प्रणाली के अधीन भूमि को काइतकार अपने पास रखते तथा उसमें 
खेती करते हैं, वह कृषि अर्थशास्त्र में अत्यधिके महत्वपूर्ण अंग है । 

क. जमींदारी की समाप्ति-....4-वर्ग के ९ राज्यों में छः-मदरास, बिहार, 
उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने आवश्यक कानून अपने अपने यहां 

उपस्थित कर दिये हैं अथवा बना दिए हे, जबकि पूर्वी बंगाल सुन्दरबन के क्षेत्र में 
जमींदारियों को पूर्णतया समाप्त करने की एक अच्छी योजना बनाने का विचार कर रहा 
है। बम्बई ने, जो मुख्य रूप से एक रेयतवारी क्षेत्र है--मेहवा, ताल्लुकदार,खोटी,मुलेकी, 
नरवादरी आदि भूमि पर अधिकार करने वाले पुराने लोगों के एक बड़े भाग को समाप्त 

कर दिया है। उसने १९४८ का बम्बई काइतकारी और कृषि भूमि अधिनियम (.307008ए 
वछ७ा7८ए छापे 0200प70प7"७ ,8४0 4७४) पास करके बड़ी बड़ी ज़मींदारी 

रियासतों के क्रमश: खण्ड-खण्ड होते जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । इस अधिनियम 
में कुछ संशोधन करके इसे हंदराबाद और सौराष्ट्र ने भी अपना लिया हैं। ह-वर्ग के 
राज्यों में मध्यभारत और हेदराबाद ने ज़मींदारी तथा जागीरदारियों को समाप्त करने के 
लिए कानून बनाने का” कार्य आरंभ कर दिया है । इसके अतिरिक्त पटियाला राज्यसंघ 
( ?,0.7.58.07. ) ने १९५० में बिस्वेदारी समाप्ति अधिनियम' (.0.00॥607 ०0 
डिहज्८टप80 30०) पास कर लिया हैं। इसके अनुसार मौरूसी काहतकारों 
(0००प्र9०7८ए 76७7७7४४8४) के पास की भूमियों को जमींदारों तथा काहतकारों 
मेंएक के विरुद्ध तीन के अनुपात में विभक्त कर दिया गया हैं । इस योजना में ज़मींदार 

को कोई हर्जाना नहीं दिया गया है। मैसूर, राजस्थान, पेप्सू (?.7.7.8.0. ), 
ट्रावतकोर-कोचीन, सौराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में इस मामले पर पूर्ण विस्तार से* 

१ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि 
सचिवालय द्वारा प्रकाशित भारत में कृषि सम्बन्धी स्थिति” शीर्षक से छपे हुए 
लेखों १, २व ३ को पढ़ो। 
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विचार करने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं । 

समाप्ति का तरीका--इस कानून का उद्देश्य ज़मींदाराना रियासतों--महालछों 
तथा उन भूमियों पर अधिकार करना है, जिन पर बिचवेयों का कब्जा हो और जो 
जमींदार, मालिक, लेण्डलार्ड, मालगुजार, जागीरदार, ठेकेदार, ईनामदार. मुआफ़ीदार 

आदि विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारे जाते हैं, और फिर उन ज़मीनों को किसानों को 

देना है। सरकार हाठों, बाजारों, खानों और खनिज द्रव्यों, जंगलों, मत्सयागारों, तथा 

जहाज़धघाटों पर एक-एक निश्चित घोषित तारीख के बाद कब्जा कर लेगी. इस घोषित 

तारीख के बाद सभी अधिकार तथा देनदारियां सरकार की हो जाँयगी और ज़मींदारों 
को लगान, चुंगी अथवा किसी प्रकार की बकाया रकम को उन पर वसूल करने का 

अधिकार नहीं रहेगा। बंधक रखी हुईं भूमि भी सरकार के हाथ में आ जायगी और सभी 
अनेक बंवकों के बदले में एक बंधक बना दी जायगी। एक निद्चित तारीख के बाद भूमि का 
हस्तान्तरीकरण भी--यदि वह कानूनी हस्तान्तरीकरण न हों--नहीं किया जा सकेगा । 

सभी बिचवेये बड़े-बड़े जमींदार नहीं हैं, बल्कि उनमें से अधिकांश के पास बहुत 
छोटे-छोटे टुकड़े हें। उत्तर प्रदेश में इस कानून का प्रभाव २० लाख भूस्वामियों तथा 
४ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि पर पड़ेगा। मदरास में ज़मींदारी तथा इनामी रियासतों 
का क्षेत्रफल १ करोड़ ४० लाख एकड़ है। अजमेर में इस्तमरारदारों के पास समस्त भूमि 

का ५० प्रतिशत है । हेदराबाद में जागीर क्षेत्र में ६,५०० गांव हैँ, जो समस्त राज्य के 
क्षेत्रफल के एक तृतीयांश के लगभग है, मध्यभारत में १८,६३६ वर्गमीरू के मालिक 

जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 

इन अधिनियमों के अनुसार उन भूमियों का प्रबंध सरकार के पास आ जायगा, और 
वह प्रबन्धकों की नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान किसानों को तब तक मौहसी अधिकार 
प्राप्त रहेंगे, जब तक वह सरकार को अपनी देनदारी चुकाते रहेंगे, और उसी परिमाण में 
उनका भूमि पर अधिकार सुरक्षित रहेगा । 

हमारे विधान के अनुसार, राज्य जिस सम्पत्ति को अनिवाय॑ रूप से प्राप्त करेगा 
उसके लिए उसे हर्जाना देना होगा। उसको या तो हर्जाने की रकम निद्चित कर देनी 

चाहिये अथवा उस सिद्धान्त का निर्देश कर देना चाहिये, जिसके अनुसार हर्जाने का 

हिसाब लगा कर वह दिया जाता है । 

भूमि प्राप्ति अधिनियमों ([,87व0 ८१०ं४०१०7 /८४) के अनुसार हर्जाते 
को वर्तमान वास्तविक आय में से एक पूंजी की रकम बना कर निश्चित किया जाता 
हैं। वास्तविक आय का हिसाब लगाने के लिए विभिन्न साधनों से होने वाली सभी प्रकार 
की आय का हिसाब रूगा कर उसमें से प्रबन्ध, लगान वसूली पर होने वाले व्यय और 
सिचाई कार्यों को चलाने के खर्चे को काट दिया जाता है। इसको उत्तर प्रदेश में ८ की 
तथा मध्यप्रदेश में १० की साधारण दर से गुणा कर दिया जाता है। अन्य राज्यों में 
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हर्जाना अधिक मान से दिया जायगा । उत्तर प्रदेश और मध्य्रप्रदेश में छोटे बिचवैयों को 
भी साधारण दर से लगाए हुए हर्जाने के अतिरिक्त प्रगतिशील आधार पर पुनर्वास की 
रकम भी दी जायगी । हिसाब लगायी हुई आय की मदों में पर्याप्त अन्तर होने के 

कारण अधिनियम में निर्दिष्ट गणक लोग विभिन्न राज्यों में हर्जाने के रूप को ठीक- 

ठीक नही बतला सकते । ु | 

जहां तक हर्जाना चुकाने की प्रणाली का सम्बन्ध हे, मदरास के अतिरिक्त अन्य 

सब राज्यों में यह हुण्डियों (80708) में अथवा आंशिक रूप से हुण्डियों में और 
आंशिक रूप से नकदी में चुकाया जायगा। उत्तर प्रदेश, मध्यभारत और मध्यप्रदेश में 
हर्जाने की रकम उन काइलकारों से एकत्रित की जायगी, जिनको किसी अर्थ में अद्धं 
स्वामित्व के अधिकार मिल जाँयगे | उनको अगले बन्दोबस्त तक भूमि के छगान में छूट 
भी दी जायगी। उत्तर प्रदेश में काइतकार छोग अपने बरतंमान लगान का एक मुश्त दस गुना 
देकर अथवा चार किस्तों में १२ गुता देकर भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । इसके 

बदले में वह भविष्य में अपने छूगान का ५० प्रतिशत ही देंगे, शेप भाग राज्य द्वारा 
चुकाया जायगा । मध्यभारत में मौझूसी काइतकार ((0८८०ए००८७ 30९727708 ) 

को ६ गुना तथा उप-काश्तकारों (8प्रॉ०-767०708) को १५ गुना देना पड़ेगा। 
इन साधनों से वसूल की हुई रकमों का उपयोग हटाये जाने वाले जमीदारों को हर्जाने 
देने में किया जायगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार २७ करोड़" रुपया जमा हो चुका है। 
कुछ राज्यों में चुकाए जाने वाले हर्जाने की अनुमानित रकम को नीचे दिया जाता है : 

राज्य करोड़ रुपयों में राज्य करोड़ रुपयों में 

मदरास 408 पश्चिमी बंगाल २५० 
उत्तर प्रदेश १४०*० उड़ीसा १०१० 

बिहार १५०१० हैदराबाद १८:० 
मध्यप्रदेश ८'२५ मध्यभारत 2०१० 

जमींदारी, जागीरदारी तथा ऐसी अन्य प्रणालियों के समाप्त किये जाने से 
मुख्य आर्थिक छाभ होगा भूमि पर अधिकार करने की प्रणाली में सीधे सादे रूप का । 

: इसके अतिरिक्त काइतकार की अधिक सुरक्षा भी मिल जायगी। 

ख. कृषि सम्बन्धी सुधार--विभिन्न राज्यों की संस्थाओं तथा स्थानीय 
प्रथाओं में अत्यधिक विभिन्नता होने के कारण उन परिस्थितियों की दशा के अनुसार 
ही सुधार करने पड़ेंगे। भूमि के प्रबन्ध की प्रणाल्ी, काइतकारी कार्य की शर्तों तथा खेतों 
के आकार में किये हुए ताज़ा परिवर्तनों की यहां संक्षेप में आलोचना की जाती है :-- 

अननफललनलीसप»नन नम नकल नकल भ 

१. इस विषय के विस्तुत अध्ययन के लिए (हप्रापर (॥97/87 9702) द्वारा 
लिखी हुई २ ८८८४६ 08787 ७7 २<007778 को पढ़ें । 
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व्यक्तिगत खेती--अपने कार्य से अनुपस्थित रहने वाले जमींदारों के अस्तित्व 
की प्रणाली भारत में कृषि की उन्नति के मार्ग में अत्यन्त भयंकर बाधा है । इस बुराई के 
दूर होने के साथ-साथ जमींदारियों के सुधार तथा काइतकारों के भूमि के अधिकार-प्राप्ति 
में सुरक्षा मिल जाने का परोक्ष प्रभाव यह होगा कि काइतकारों द्वारा चुकाया जाने 
वाला लगान कम हो जायगा तथा आ्थिक आधार पर भूमियों की रचना हो जायगी । कुछ 

राज्यों ने इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए क्रषि आजीविका न करने वालों को भूमि मिलने 
पर प्रतिबन्ध लगाए हें। इन राज्यों में करषिजीवी की परिभाषा में उन्हीं को लिय़ा गया हे,जो 
अपनी भूमि में खेती करता हो। व्यक्तिगत खेती की परिभाषा में ऐसे किसानों को लिया 

गया है, जो कृषि मज़दूरों की सहायता से अथवा उनके बिना स्वयं खेती करें। 

व्यक्तिगत खेती को प्रोत्साहिल करने की एक और प्रणाली है, ज़मीन को किराये 

पर देने की प्रणाली पर प्रतिबंध । कुछ राज्यों में यह नियम पहले ही मौजूद है कि सीर और 
खुदकाइत को तब तक किराये पर नहीं दिया जा सकता, जब तक काइतकार को उन पर 
मौरूसी हक न मिल जाय। बम्बई, हेदराबाद और उत्तर प्रदेश के ताज़ा कानूनों (30085 ) 

में भूमि को उठाने की अनुमति नाबालिगों, विधवाओं, असमर्थो, पागलों तथा भूमिसेना, 

जलसेना तथा वायुसेना के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दी गई । 

काइतकारी कानून में परिवर्तेत--स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद राज्यों के अंदर 
काइतकारी कानूनों में अत्यधिक संशोधन किये जाने का उद्देश्य यह हैँ कि भूमि पर 
अधिकार करने की विभिन्न प्रणालियों में सरलता आ जाय और काइतकार को भूमि के 

ऊपर स्थिर अधिकार मिलने के साथ साथ उसके लगान में कमी हो जाय। बम्बई और 
हैदराबाद में सुरक्षित काइतकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह अपनी भूमि 
को इस प्रकार के उचित मूल्य पर मोल ले सकें, जो कृषिभूमि न्यायालयों (/७४77८प्रौ- 
(प्रा 708 ॥ा5प79)8) द्वारा तय किया जाय । 

यद्यपि काइतकारों के कुछ वर्गों को अपने खेतों पर उत्तराधिकार योग्य स्थायी 
अधिकार प्राप्त है तथापि उनके अधिकांश को अभी तक किसी प्रकार की भी कानूनी सुरक्षा 
प्राप्त नहीं थी। १९४८ के बम्बई काइतकारी अधिनियम' (.300709ए 76770 

4०0) तथा कृषि भूमि अधिनियम (2$27४0प्रा॥प्रा'8 ,87व4 30 ) तथा अन्य राज्यों 

में ऐसे ही अन्य अधिनियमों ने काइतकारों के अपने खेतों में सुरक्षा के अधिकार को बढ़ा 

दिया है। वह अपनी भूमियों का सुधार कर सकते हैँ और उनको उनसे तब तक नही निकाला 

जा सकता, जब तक वह लूगांन न दें सके अथवा अपनी भूमि को किसी अन्य को उठादें 
अथवा भूमि के उपजाऊपन को हानि पहुंचायें । 

इसके अतिरिक्त वर्तमान काइतकारी कानूनों में इस बात की व्यवस्था कर दी गई 
हरे कि उचित लगान तय करके निश्चित कर दिया जाय । 



सातवाँ अध्याय 

क्रषि की इकाई 
१. प्रस्तावना। उन्नतिशील कृषि के लिए तीन बातें आवश्यक हैं: (क) कृषि 

की एक आशिक इकाई, (ख) खेती का ठीक-ठीक उचित सामान, (ग) यत्न के लिए 

प्रलोभन । हम यह पहले देख चुके हें कि किसान खेत में पूर्ण यत्न से तभी परिश्रम करेगा 

जब उसको अपने श्रम का फल मिलने का विश्वास हो जाय । यह करने के लिए यह 

आवश्यक है कि कृषि के लाभ में भाग लेने वाले अन्य सभी उच्च स्वार्थों को समाप्त कर 

दिया जाय । कृषि के रूप और उस के लिए प्राप्य उपकरणों से भी भूमि की उपज का 

नि३चय किया जाता है । किन्तु कृषि की इकाई भी किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है । 
उसके आधार पर ही इस सामग्री का परिमाण निर्भर करता हैँ, जिसका उसमें राभदायक 

रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि अधिसंपाति आर्थिक रूप से लाभप्रद आकार की 
न हो तो उसमें स्वामित्व का अधिकार भी सर्वोत्तम प्रयत्नों को प्रोत्साहित नहीं कर 

सकता। 

२. अधिसंपत्ति। अधिसपत्ति निजी हो सकती है अथवा खेती के लिए ली 
गई । मालिकों की भूमि आकार में बड़ी होती हुई भी अनेक किसानों में बंटी हुई 
हो सकती है,जिससे खेती की इकाई बहुत छोटी हो जाती है । इसके विपरीत यह हो सकता 

है कि एक किसान के पास कई मालिकों की ज़मीन हो, जिनमें से प्रत्येक भाग आकार में 

छोटा होने पर भी, सब पर एक ही किसान खेती करता हो,जिस से किसान का खेत बड़ा 
हो जाता हो । कभी कभी मालिक अपने खेत को स्वयं जोतता है। यह हो सकता हैँ कि वह 

अपनी भूमि का कुछ भाग किसी को लगान पर दे दे अथवा वह किसी पास की भूमि को 
लगान पर ले छे। पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्व अपनी मालिकी की भूमि का नहीं, वरन् 

कृषि की जाने वाली भूमि का अधिक है। यह देखा जाता हैँ कि भारत में एक औसत 
किसान की कृषि-अधिस पत्तियां केवल आकार में ही छोटी नहीं होतीं वरन अनेक टुकड़ों 

में बंट कर गांव भर में फेज़ी होती हैं । 

३. आ्थिक अधिसंपत्ति । आर्थिक अधिसपत्ति की परिभाषा करना सुगम 
नहीं हें। उसका आकार परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता 
है, किन्तु वह ऐसा होना चाहिए कि उसके परिवार को बराबर काम तथा एक 
उचित आय मिलती रहे । उसका विस्तार (आकार) मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों 
पर निर्भर करता है:-- 

(क) कृषि की प्रणालियां--यदि यांत्रिक प्रणालियों से काम लिया जाय तो 
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उसका आकार कम से कम २०० एकड़ होना चाहिए। 3रर्न काली से २० से २५ 

एकढ़ तक पर्याप्त होगी । 
(ख) उत्पन्न को जाने वाली फसलें--गेहूं के लिए भूमि का आकार बड़ा 

होना चाहिए, ताकि उससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सके, सब्जियों तथा 

फलों के लिए कम आकार की भूमि की आवश्यकता होती है । 

(ग) भूमि का उवेरापत--जब भूमि का ऊपरी भाग अच्छा होता है तो एक 

छोटे भाग से भी परिवार का खर्च चल जाता है । जब भूमि हल्की किस्ठ की होती है 
अथवा उसमें पानी की कमी होती है तो उसके लिए कुछ बड़े क्षेत्रफः की आवश्यकता 

होती हैं । उदाहरणतया, पंजाब के जालन्धर जिले की ६ एकड़ भूमि से एक परिवार को 
हिसार जिले की १५ एकड़ भूमि की अपेक्षा जीवन का अधिक उच्चमान मिल 

सकता है । 

(घ) कृषि का संगठन--यदि सहकारिता आधार पर खेती की जाय तो बड़े 
आकार की अधिसंपत्ति अधिक उत्तम उपज देगी, कितु व्यक्तिगत रूप से स्वयं करने 
पर छोटे आकार की भी पर्याप्त उपज देगी, क्योंकि यंत्रों का उपयोग लाभदायक 

रूप में बड़े खेतों में ही किया जा सकता है । 
एक परिवार का आकार और उसका सामान भी एक आर्थिक अधिसंपत्ति को 

निदिचत करते हैं । भूमि के प्रकार, वर्षा, सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं तथा बाज़ार 
की सुविधाओं के अनुसार इस प्रकार का विभिन्न आकार हो सकता हूँ । डाक्टर मान 
(407. (2777) का विचार है कि दक्षिण (70८८८27 ) में २० एकड़ भूमि एक 

औसत परिवार को जीवन के न्यूनतम मान को दे देगी । कीटिंग (7£८20726 ). की 
सम्मति में एक परिवार के पास आराम से रहने के लिए ४० से ५० एकड़ तक भूमि 

होनी चाहिए । सर विजय राघवाचार्य का विचार है कि एक परिवार के पास कभ से 
कम ४ से लेकर ६ एकड़ तक भूमि होनी चाहिए ।” 

आधार मूलक अधिसंपत्ति--क्रांग्रेसे किसान सुधार कमेटी की रिपोर्ट 

((,0787688 23४7977%7 रि९0777 (6४6८) में कहा गया है कि आथिक 

अधिसंपत्ति को जीवन का उचित मान प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। उस से 

साधारण आकार के एक परिवार को पूरा रोज़गार मिल जाय और वह उस क्षेत्र की 
किसान अथं-व्यवस्था के अंगों से सम्बन्ध रखती हो। वह आर्थिक आधारों की अपेक्षा 

सामाजिक आवार पर आशिक अधिसंपत्ति की सापेक्षता में छोटी अधिसंपत्ति की भी 
सिफारिश करती हैँ। उसी को वह आधारमूलक अविसंपत्ति (8280० लर०0व7४९) 

कहा गया है और व्यक्तिगत कृषि को बहूहेशीय सहकारिता संगठनों से अन्य कार्यों के 
लिए सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है । 

अधिसंपत्ति का आशातीत परिमाण--किसान कमेटी की सम्मति में खेती के आकेर 
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की उच्चतर सीमा भी होनी चाहिए । भारत में एक औसत किसान के पास असीम खेत 

रखने के न तो सा और न योग्यता ही है । इसके अतिरिक्त, कमेटी की सम्मति 
में यांत्रिक पूंजीवादी कृषि से शोषण बढ़ता है और वह सामाजिक रूप से बुरी बात है । 
अतएब, उसमें प्रस्ताव किया गया है कि किसी खेती का आशातीत परिमाण आर्थिक 

खेती के परिमाण से तीन गुने से अधिक न हो, सम्मिलित परिवारों तथा पारमाथिक 
संस्थाओं के लिए अपवाद हो सकते हैं । अतएब आशातीत आकार की एक सीमा 

सामाजिक न्याय तथा आधिक पूर्णता के स्वत्व की दृष्टि से बना ही लेनी चाहिए । आसाम 
जेंसे कुछ ज़मींदारी निवारक कानूनों में एक किसान के पास रखने के लिए भूमि का 
अधिकतम परिमाण भी नियत करते का प्रस्ताव किया गया हैं । उत्तर प्रदेश में 

यद्यपि वर्तमान खेतों की कोई सीमा निदचित नहीं की गई तो भी भविष्य में किसी 
व्यक्ति को उत्तराधिकार अथवा विकी के द्वारा ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं छेने 

दी जायगी । 

४. स्वामित्व अधि-संपत्ति का आकार | एक आ्थिक भूमि की परिभाषा 
जो कुछ भी तय की जाय कितु भारत में अधिकांश अविसंपत्तियाँ--भले ही वह किसानों 

की हों अथवा मालिक की---आर्थिक आकार" का नही हैं। काल्वर्ट ((+&ए८7४) ने 

संयुक्त पंजाब में खुदकाइत भूमियों के आकार तथा विभाजन की जांच की थी, और 
वह इस परिणाम पर पहुंचा था किः-- 

(१) लगभग १७९ प्रतिशत मालिकों की भूमियाँ एक एकड़ से कम थीं और 

इस प्रकार उनका क्षेत्रफल समस्त क्षेत्रफल का १ प्रतिशत था। 
(२) रूगभग ४०४ मालिकों के पास एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक भूमि थी । 

उसमें समस्त भूमि की ११ प्रतिशत भूमि थी । 
(३) लगभग २६२ प्रतिशत मालिकों के पास ५ एकड़ से लेकर १५ एकड़ तक 

भूमि थी, उसमें समस्त क्षेत्रफल का २६६ भाग आता था। ह 
(४) लगभग ११“८ प्रतिशत मालिकों के पास १५ से ५० एकड़ तक भूमि थी ओर 

उसमे समस्त क्षेत्रफल का ३५'६ प्रतिशत भाग था । 

(५) लगभग ३-७ प्रतिशत मालिकों के पास पचास एकड़ अथवा उससे अधिक 
भूमि थी और उसमें समस्त क्षेत्रफल का लगभग २५'७ प्रतिशत भूमि आती थी, 

पंजाब में प्रत्येक मालिक के पास औसत कृषि भूमि सात और आठ एकड़ के बीच 
थी । पंजाब के आथिक जांच बोर्ड (96%/0वं 67 ०0707 ८ खिवुपाए9 ) ने 

१९३९ में जांच करके यह पता लगाया था कि उनका आकार घट रहा था। काल्वटट के 
लता! क्अजिीओनओण कलश निजात 

१. भारत में इस प्रकार के सच्चे किसानों के पास औसत क्षेत्रफल बहुत कम है 
ओर इन भूमियों में से अधिकांश दो-दो तीन-तीन एकड़ से भी कम की भूमि 

हैं, 2०070 ०07 ए6 &870८र्पाप्प्र (0एप्यांइश00, 0. 743 . 
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अनुसार ५८१३ प्रतिशत मालिक लोग ५ एकड़ से कम भूमि पर खेती करते थे । दूसरी जांच 
के अनुसार यह अनुपात बढ़ कर प्रतिशत ६३७ तक पहुंच गया, जब कि इसमें भूमि 
उतनी ही रही । यदि १५ एकड़ भूमि को एक आधिक भूमि माना जाय तो ८८ 

प्रतिशत मालिकों के पास १९३९ में उससे कम आकार की भूमियाँ थीं । 

५. भूमियों का विभाजन । औसत आकार की अपेक्षा भूमि का विभाजन 
अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, यद्यपि पंजाब में औसत आकार ७ से ८ एकड़ तक 

है, कितु लगभग ६० प्रतिशत किसानों में से प्रत्येक के पास पांच एकड़ से भी क्रम है । पृष्ठ 

१४० की तालिका में विभिन्न वर्गो में (न कि क्षेत्रफल) विभाजन की सब से ताज़ी 
सूचना के अनुसार विवरण दिया गया है । इससे पता चलेगा कि भारत में अत्यधिक 

बहुसंख्यकों के पास पांच-पांच एकड़ से कम भूमि है । 

६. किसान की भूमि का आकार | स्वामित्व के आकार की अपेक्षा कृषि 
का आकार अधिक उल्लेखनीय है । उदाहरणार्थ, एक एकड़ से कम की अनेक भूमियों को 

पंजाब में दूसरे क्षेत्रों के साथ जोता जा रहा है । इसके विरुद्ध अनेक बड़ी-बड़ी भूमियों को 

मालिकों के छोटे-छोटे भागों में विभकत करके काइतकारों को खेती करने के लिए दे 
रखा है । मिस्टर काल्वर्ट ने पंजाब में किसानों के खेतों के आकार तथा उनके विभाजन 
के सम्बन्ध में जांच करके पता लगाया है कि २२ प्रतिशत किसानों में से प्रत्येक के 

पास एक से पांच एकड़ तक भूमि खेती करने के लिए है, ३३ प्रतिशत में से प्रत्येक १५ से 
लेकर ५० एकड़ तक भूमि को जोतता है, और केवल १ प्रतिशत ५० एकड़ से अधिक 
भूमि को जोतता है । 

अपनी दोनों जांचों के परिणामों की तुलना करने पर मिस्टर काल्वर्ट इस 

परिणाम पर पहुंचे हैँ, ' वहां लगभग पांच लाख ऐसे किसान है, जो अपने खेतों के मालिक 
नही हैं और जो असल किसान हैं । एक एकड़ अथवा उससे कम भूमि जोतने वालों 
की संख्या अत्यधिक है । एक एकड़ से पांच एकड़ तक भूमि को जोतने वालों का वर्ग भी 
बहुत बड़ा है। यह लोग किसी न किसी प्रकार लगान पर अधिक भूमि प्राप्त कर के सब से 

नीचे वर्ग से ऊपर निकल आये हे । एक बार प्रत्येक किसान को १५ एकड़ भूमि मिलने का 

नियम पास हो जाने पर यह संख्या अपने आप कम हो जायगी । यह समझा जाता है कि . 

एक जोड़ी बेलों से लगभग १४ एकड़ भूमि को अच्छी तरह जोता जा सकता है । अतएव 
यह स्पष्ट है कि उस परिमाण में भूमि प्राप्त करने में अनेक किसान असफल रहे । इस 

लिए वहां लगान पर भूमि लेने की बड़ी मांग बन गयी है और इझ्ी तथ्य के कारण वहां 
लगान बराबर बढ़ता जाता है और ज़मीदार उचित नकद" लगान लेने के बजाय उपज 

का आधा भाग प्रायः ले लेता है । इस प्रकार पंजाब के अधिकांश खेत आथ्थिक स्तर से 
पल नजन्ककनकक, 
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इस में अच्छी उन्नति की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के १९२८ के अधिनियम के 
अनुसार यदि वास्तविक भूस्वामियों की आधी संख्या, जो हस्तगत किये हुए ग्राम क्षेत्र 
के कम से कम डे क्षेत्र के मालिक हों--इस बात की घोषणा करे कि एकत्रीकरण के पक्ष 

में हैँ, तो इस दिशा में अनिवार्यता का प्रयोग किया जा सकता है। मदरास में १९४७-४८ में 
कुल २२ सोसाइटियां एकत्रीकरण का कार्य करने के लिए थीं, राज्य सरकार ने इस प्रयोग 

को यह कह के बंद कर दिया कि जब तक भूमि के खंड होने बन्द न होंगे, एकत्रीकरण से 

कोई अधिक लाभ नहीं हो सकता । 

आर+म्भिक दिनों में जब लोग एकत्रीकरण और उस के लाभों से परिचित नहीं थे, 

बहुत होशियारी से काम करना पड़ता था। कृषि पर शाही कमीशन ने लिखा है कि 

“राज्य को एकत्रीकरण के विषय में--जहां कहीं उसको अनुमति देने- वाले अधिनियम के 
आधीन लागू किया गया हो---अपने को बचाते हुए कार्य करना चाहिए। जब किसी प्रकार 

की अनिवार्यता को लागू करना हो तो विशेष क्षेत्रों को चुन' लेना चाहिए, राज्य को प्रचार 
कार्य करना चाहिए, वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए और आरम्भिक चरण 

में उसका खर्च भी उठाना चाहिए।* हम अनुभव करते हें कि अब वह समय आ गया 

है, जब एकत्रीकरण के कार्य को प्रत्येक गांव में अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। प्रचार 
से क्षेत्र तेयार हो जायगा, कितु अन्त में अनिवार्यता किसी न किसी रूप में तो करनी ही 
पड़ेगी । 

बम्बई का १९४७ का, खंड निवारक तथा “भूमि एकत्रीकरण अधिनियम 
इस दिशा में प्रथम ठोस चरण था । इसके अनुसार यह अधिकार दिया गया 
है कि वह स्थानीय दकशाओं का ध्यान रखते हुए किसी ऐसे भूमि खंड के परिमाण को 
अनिवारय रूप से निश्चित करदे, जिस में पृथक भूमि खंड के रूप में लाभप्रद खेती की जा 
सकती है, और जिसे प्रामाणिक क्षेत्र' (3६8702/70 27८०७) कहा जाता है । 
इस प्रामाणिक क्षेत्र से कम भूमि खंड को टुकड़ा (#78877०7४ ) कहा जायगा। 

किसी प्रामाणिक क्षेत्र का नोटिस निकल जाने पर सभी टुकड़ों को अधिकारणप्रों 
में टुकड़े लिख दिया जायगा। इस प्रकार के टुकड़ों का हस्तान्तरीकरण अथवा पढ्ढे पर 
देना तब तक नहीं हो सकता जब तक वह एक स्वीकृत सर्वे (8प्रएए८५०) संख्या के 
उपविभाग (७प्रा>-2ंएांआं०0) में न मिल जाँय। किसी भूमि का इस प्रकार 

हस्तान्तरीकरण अथवा विभाजन नहीं हो सकेगा, जिससे उस भूमि के टुकड़े होते हों। उक्त 
अधिनियम में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी क्षेत्र में बिखरे हुए 
टुकड़ों का एकत्रीकरण कर सके । पंजाब के १९४८ के अधिनियम तथा पेप्सू के १९५० के 
अधिनियमों का बहुत कुछ आकार बम्बई का अधिनियम है । 

ज़्मींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने पर और भूमि को वास्तव में खेती 

१, रि0एक! (क्ायरांइशं०0त ००070, 998० 730 
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करने वाले को दिये जाने पर इस प्रकार का कानून बसाया जाना चाहिए कि भूमियों का 

एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर विभाजन न किया जा सके। अभी तक इस कल्याणकर 
व्यवस्था को सौराष्ट्र के अधिनियम में ही रखा गया हैँ । 

१२. सम्मिलित कृषि । खेतों का एकश्रीकरण बुराइयों का सब से अधिक 
उपशमन करने वाला है। यदि किसी छोटी भूमि का एकत्रीकरण कर लिया गया और उसको 

फिर टुकड़े डोने से बचा भी लिया गया तो भी वह छोटी भूमि ही बरी रहेगी। यदि उसका 
आकार आशिक स्तर से कम होगा तो उसमें श्रम तथा पंजी की बरबादी ही होगी। 
इसका एक हल जो कि एक क्रांतिकारी हल है--यह है कि भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व को 
एकदम समाप्त कर दिया जाय । यह प्रस्ताव हैँ कि संपूर्ग भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया 

जाय और उस पर आधुनिकतम वेज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाय और श्रमिकों 
को उनकी आवश्यकता के अनुसार मजदूरी दी जाय । इसको सम्मिलित कृषि! कहा 
जाता है। 

देश के वर्तमान सामाजिक संगठन में यह परिव्तेन अत्यधिक ऋांतिकारी होगा। 

धर्म तथा प्रथा दोनों में ही भूमि के ऊपर व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकार किया गया है 

और किसान के मस्तिष्क में भूमि पर अधिकार करने की अभिलाषा इतनी गहरी होकर 

घ॒सी हुई है कि उसे सुगमता से नहीं निकाला जा सकता । इस के अतिरिक्त जब तक 
पूंजी के अन्य सब रूपों का भी राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाय, भूमि के सामाजीकरण का 
अत्यधिक विरोध किया जायगा । अतएव, वर्तमान स्थिति में रूसी प्रयोग देश के अनुकूल 
हे होगा। ह 

ह . १३. सहकारिता कृषि । सहकारिता कृषि एक ओर सम्मिलित कृषि तथा 

दूसरी ओर कृषक स्वामित्व के अन्दर एक समझौता है। यह भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति 

को समाप्त किये बिना विशाल आकार की कृषि के सभी लाभ देती है। भूस्वामियों को 
सहकारिता कृषि समितियाँ बनाने को प्रोत्साहित किया जाता हूँ,'गांव की भूमि को कृषि 

के लिए मिला कर एक कर दिया जाता है कितु इस में व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार 
को कायम रखा जाता है। इस प्रकार राज्य के यंत्रों अथवा सहकारिता संस्थाओं के 

वैज्ञानिक यंत्रों से खेती की जा सकती है । यंत्रों का केवल बड़े-बड़े खेतों पर ही लाभप्रद 

रूप में उपयोग किया जा सकता हूँ । काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है और स्वामित्वा- 
घिकार के लिए पृथक् प्रतिफल दिया जाता हे । 

किसी न किसी रूप में सहकारिता कृषि करना भारत की कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिए 

अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना पुनर्निर्माण की कोई आशा नहीं की जा सकती। भारत 

में सहकारिता सिद्धांत को ऋण, बिक्री, बीज अथवा यंत्र आदि को मोल लेने में थोड़ा-थोड़ा 

करके आजमाया गया है। और उसके परिणाम कुछ अपवादों को छोड़ कर कुछ बहुत अच्छे 

नद्ीं हुए । मुख्य कठिनाई उसके सदस्यों की निर्धनता,अज्ञान तथा अशिक्षा है। सहकारिता 
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कार्य से आत्म-सहायता तथा पारस्परिक विश्वास की भावना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त 
इस में जनता के अन्दर से ही ठीक प्रकार के नेता की आवश्यकता होती है। जाति पांति के 

विभेद तथा विषम सामाजिक परिस्थिति भी इसमें बाधक होती है । सबसे अधिक आधार- 

मूछक कठिनाई सहकारिता की भावना की कमी है । 
तो भी भारत के विभिन्न भागों में किये हुए प्रयोगों से पता चलता है कि यहां 

सहकारिता कृषि के लिए बड़ा भारी क्षेत्र हे । साठ छाख एकड़ कृषियोग्य बेकार भूमि को 
सुधारा जा रहा है । लगभग सभी राज्यों में सहकारिता के आधार पर नई-नई बस्तियाँ 
बसाई जा रही हैं । फ़िलस्तीन की क्वुत्जा बस्ती तथा-मेंक्सिको में ईजीज़ोस बस्ती को इन 
बस्तियों के लिए आदश बनाया जा सकता है । भूमि को पांच-पांच सौ से लेकर पन्द्रह-पन्द्रह 

सौ एकड़ के प्रत्येक टकड़ों में विभाजित करके ऐसे प्रत्येक भूमिखण्ड में तीस से लेकर ५० 
परिवार तक को बसाया जा सकता है । इन बस्तियों के प्रत्येक परिवार को एक घर, 

एक छोटा भूमि खण्ड, सब्जी बोने के लिए बीज तथा एक या दो गौएं दी जानी चाहिएं । 
उनको फ़सल के उत्पादन में परामर्श देने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ देना 

चाहिए । इस भूमि में सम्मिलित रूप से मिलकर खेती की जाय, मजदूरों को स्थिर दर से 

मज़दू री दी जाय, खेत की सभी सम्पत्ति सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में रखी जाय और खर्चे 

काट कर उसके लाभ को उनके द्वारा कमाई हुई मज़दूरी के आधार पर बांट दिया जाय । 
सम्मिलित कृषि उन क्षेत्रों में भी की जा सकेगी जहां बहुदेंशीय नदी योजनाएं चलाई जा 
रही हें और जहां ज़मींदारी समाप्त की जा चुकी है। तो भी, यह सभी क्षेत्रफल भारत की 

समस्त कृषियोग्य भूमि का एक बहुत छोटा भाग होगा। शेष भारत में भूमि का एक बहुत 

बड़ा भाग अब भी व्यक्तिगत भूस्वामियों के हाथ में है। जिनके खेत छोटे छोठे तथा 
आशिक दृष्टि से अनुत्पादक हे, उनमें किसी न किसी प्रकार के सहयोग की अत्यधिक 
आवश्यकता है और इनमें अंतिम लाभ अत्यन्त स्पष्ट होगा। यह छोटे-छोटे किसान अत्यंत 
पुरातनपंथी तथा अज्ञानी है। कांग्रेस किसान सुधार कमेटी ((70787688 2 872"७77 

(९6०778 (४070776८) ने १९४९ में प्रस्ताव किया था कि इनमें व्यापक रूप से 
इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए कि वह सहकारिता कृषि संस्थाएं बना लें, और 

राज्य उनकी अच्छे बीज, खाद, खेती के यन्त्र और सस्ती पूंजी दे कर सहायता करे । 
कमेटी का कहना है कि “यदि स्वेच्छापूर्वक किये गए प्रयत्नों का उल्लेखनीय परिणाम 

नहीं निकलता तो फिर अनिवार्यता के लिए नियम बनाने पड़ेंगे ।” उनका विश्वास हैं 

कि कुछ समय बाद निर्देशन, निरीक्षण तथा मार्ग प्रदर्शन से भारत के किसान अपने 

आप छोटे-छोटे सहकारिता कृषि कार्य बना लेंगे और ऐसी अवस्था में प्रयोगात्मक सह- 

कारिता कृषि के अतिरिक्त अनिवार्य के नियम से काम लेने के बहुत कम अवसर होंगे ।” 

बहुदेशीय सहकारिता कृषि समितियों से कहा गया है कि वह किसानों को 
मौलिक आधारभूत और आशिक खेतों को जोतने में सहायता दें। इस प्रकार की कृषि से 
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यदि सुविधा के लिए इस ६० एकड़ भूमि को दस-दस एकड़ के ६ भागों में बांट दिया 
जाता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता आधा अपने द्वारा किये हुए काम का पारिश्रमिक ले लेगा 
ओर शेष आधे को सम्मिलित साझे में रखेगा । इस सम्मिलित भाग (सम्मिलित बटाई) 
में से फार्म पहले भूमि की मालगुजारी देगा, फिर पूंजी छगाने के ऐसे कार्य करेगा जो 
सम्मिलित कृषि के लिए आवश्यक हों तथा अन्य ज़रूरी खर्चो निकालेगा। शेष रकम 
को स्वामित्व के लाभ के रूप में प्रत्येक स्वामी द्वारा फाम॑ को दिये हुए क्षेत्र के परिमाण 
के अनुसार बांट दिया जायगा ।* ७ 

इस भकार अपने समस्त छाभों सहित विद्ञाल पैमाने पर खेती करके भी भूमि 
का स्वामित्व बना रहेगा । “किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर स्वामित्व का यह 
अर्थ नहीं रहेगा कि किसी विशेष भूमि खण्ड पर स्थायी भौतिक कब्जा, और न उसका यह 
अर्थ होगा कि भूस्वामी उसे क्रिसी अन्य अस्थायी काइतकार को रूगान पर उठा दे। 
उसके पुत्र किसी विशेष भूमिखण्ड का बंटवारा नहीं करा सकेंगे। उनको अपने भाग से 
प्राप्त होने वाले छाभ को आपस में बांटने का अधिकार होगा और उस सम्मिलित प्रबन्ध 
वाले गांव में उनको काम करने का अधिकार होगा ।”* 

उसकी प्रबन्धकारिणी सभा में गांव के सभी परिवारों के प्रतिनिधि रहेंगे । यह 
सभा अन्य कार्यो के अतिरिक्त काम की इकाइयों को देगी तथा लाभ का वितरण करेगी १ 
यह स्पष्ट है कि संयुक्त प्रबन्ध एक ऐसी सहकारिता सोसाइटी द्वारा ही किया जा सकता 
है, जो इसी उद्देश्य के छिए बनाई गई हो । 

वैज्ञानिक कृषि की सभी प्रणालियों में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या अतिरिक्त 
श्रम (5प70]प8 7,200प) की उत्पन्न होगी । यह अतिरिक्त श्रम डेढ़ करोड़ से लेकर 
दो करोड़ व्यक्तियों तक के आसपास हो सकता है । इन लोगों के लिए तो रोज़गार 
ढू«ना ही पड़ेगा । काम की इकाइयों में कृषि के कार्य का विभाजन करते समय प्राथमिकता 
उनको देनी पड़ेगी जो स्वयं खेती में छंगे होंगे। शेष छोगों में से कुछ को मज़दूरी के काम 
पर फलों के बागीचे में, कुछ को दुग्धशाला (डेयरी ), कुछ को सब्जी के खेत पर तथा कुछ 
को सहकारिता संस्था के अन्य ऐसे कार्यो में छगा दिया जायगा, जिनको गांव में गांव वालों 
की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात व्यापार के लिए खोछा जायगा । कुछ 
को दस्तकारियों में--जंसे जूता बनाने के, बढ़ईगिरी, लहारी के काम, कुम्हार के काम 
तथा ऐसे नये कामों में छगा दिया जायगा, जिनका बाद में विकास किया जायगा । 

इस प्रकार सबको रोज़गार देने के लिए हमें संतृगं आथिक जीवन के लिए 

अपनी योजना को सहायक एवं सहयोगी के रूप में चलाना होगा । किन्तु इस प्रकार 
की प्रणाली को आरम्भ करने के पूर्व किसान तथा राज्य के बीच के सभी बिचवैयों 
को समाप्त करता होगा । 

१. 4७707 छा।ह--?0ए९०7ए थ्णते 5009) (9726, 00. 57-0. 
२. 790, 97. 65-66, 



आठवां अध्याय 

किसान ओर उसके साधन 
१ प्रस्तावना । कृषि की पूर्णता जितनी कृषक की सामाजिक, आथिक, और 

कानूती स्थिति पर निर्भर करती है, उतनी ही उपयोग में लिये जाने वाले यंत्रों के 

प्रकार, भूमि के प्रकार तथा खेत के आकार पर भी निर्भर करती हैँ । हम किसान की, 
उसकी भूमि की कान्नी स्थिति के सम्बन्ध में तंथा भूमि का छोटा आकार होने के कारण 
उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पहले ही विचार कर चुके हैँ । अब हम स्वयं 

किसान और उसके साथनों--जंसे, भूमि, यंत्रों, बीज, खाद, पशु और सिंचाई की 
सुविधाओं के सम्बन्ध में--जो उसे मिल सकते है, विचार करेंगे । 

२. किसान । हल के पीछे रहने वाले आदमी, स्वतः किसान की क्या स्थिति 
है ? उसके विषय में अनेक प्रसिद्ध छेखकों ने परस्पर विरोधी विचार प्रगट किये हे । 
डाक्टर वोएलकर (07. ५४०८०६८०) भारत में कृषि कार्य के सम्बन्ध में अपनी 
योग्यतापूर्ण रिपोर्ट में भारतीय किसान के सावधानता पूर्ण कृषिकार्य के साथ साथ 

उसके कठिन श्रम, उसकी दृढ़निश्वयता तथा उसके साधनों के उपजाऊपन की प्रशंसा 
करते है। कृषि कर्मीशन ने भी यह स्वीकार किया हैँ कि जिन परिस्थितियों में एक 

साधारण किसान काम करता है, उनमें कृषि विशेषज्ञों ने सुधार का प्रस्ताव करने के 

काम को एक सरल काम नहीं पाया ।/* संभवतः इन विचारों में यह सुझाव दिया गया 

हैं कि दोष किसान का नही, वरन् उसके वातावरण का है । इसके विरुद्ध काल्वर्ट एक 
आइरिश लेखक का उद्धरण देता है, ' किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसके पास मिलने वाले 

भौतिक साधनों में न हो कर उसके निवासियों की शक्तित, उनके द्वारा किये जाने वाले 

आरंभिक और उनकी नैतिक योग्यता में होती है ।/* इसका अर्थ यह है कि भारतीय 
जनता में गुण न होने के कारण वह निर्धन है । 

इस मामले में तथ्य यह है कि जहां वातावरण अनुकूल होता हैं, भारतीय कृषक 
अत्यधिक साधन सम्पन्नता प्रगट करता हैँ । किन्तु जहां वर्षा अनिश्चितत होती है अथवा 

भूमि पर अधिकार करने के नियम दमनात्मक होते हैं, इन गुणों का लोप जैसा हो जाता है। 

तो भी साधारणतया हमारे किसान उच्चत देशों के भौतिक और मानसिक विकास से 

बहुत नीचे हैं। उनके इस पिछड़ेपन के कारण कुछ तो ऐतिहासिक और राजनीतिक 
तथा कुछ सामाजिक तथा जलवायु सम्बन्धी हैं । किन्तु वह सभी कारण एक दूसरे के 

. (९. ऐक्गा, ए 74..््््र्-्--्र-रफ्फऊपफः 
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साथ अभिन्नता से मिले हुए हैं। लेखक ने जो एक विशेष कारण पर बल दिया है ,वह् लेखक 

के राजनीतिक सिद्धान्त का परिणाम है। । 
वर्तमान स्थिति के कुछ भी कारण क्यों न हों, वर्तमान तथ्यों से इंकार नहीं 

किया जा सकता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय किसान 

का स्वास्थ्य और उसकी शतक्त ब्रिटेन तथा अमरीका के किसान के स्वास्थ्य तथा दक्ति से 

कम होती है । वह अनेक रोगों तथा महामारियों का शिकार होता है । उन रोगों से न 

केवल अनेक किसान मर जाते हैं, वरन् शेष जीवित रह जाने वाले शाररिक योग्यता 

को भी खो बैठते हैं । जिन लोगों को सदा रोग घेरे रहते हे, वह जड़ बुद्धि वाले और 
निरुत्साही हो जाते है । इस समस्या को सुलझाने के लिए, रोकने तथा आरोग्य करने, दोनों 

प्रकार के उपायों से काम लेना पड़ेगा । इस दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 
विभाग कार्य कर रहे है, किन्तु उसका अधिक लाभ नागरिक क्षेत्रों को पहुंच रहा है । 

इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता की व्यापक अशिक्षा से इन्कार नहीं किया जा 

सकता । उनमें से केवल ८ प्रतिशत पढ़े लिखे हैं और वह भी प्रायः नगरों में रहते हें । 
इसमें इस तथ्य को भी मिला देना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली उद्योगशील मनुष्यों 

का निर्माण न कर कलर्कों का निर्माण कर रही है | यहां तक कि हमारे कृषि विद्यालयों 

ने भी अनेक व्यवहारिक किसान उत्पन्न नहीं किये । हमारी शिक्षा प्रणाली में तत्काल ही 
एक मौलिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वह ऐसे व्यवहारिक व्यक्तियों 

का निर्माण करे, जो देश के आथिक विकास को उच्च स्तर पर पहुंचा दें । 
यदि गांव वालों का स्वास्थ्य सुधारा जा सके और उनको ठीक प्रकार की शिक्षा 

दी जा सके तो उनका दृष्टिकोण बदल जायगा। इस समय उसकी अज्ञानी, अंधविश्वासी, 
भाग्यवादी और अदूरदर्शी कह कर निन्दा की जाती है । यह कहा जाता हें--कि उसमें 
नया काम उठाने की योग्यता का अभाव हैं और अपने जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की 
कोई इच्छा नहीं है । यदि ऊंची कीमत मिलने के कारण उसकी आय बढ जाती है तो वह 

उसको सामाजिक उत्सवों तथा मुकदमेबाजी में बरबाद कर देता है। किन्तु ठीक शिक्षा 

मिलने से यह सारी कमियां दूर हो सकती हैं। कुछ किया भी गया है, किन्तु स्थायी परि- 
णाम के लिए योजनाबद्ध राष्ट्रव्यापी श्रम करने की आवश्यकता है । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसान पुरातनपंथी है । उससे नये 

वेज्ञानिक यंत्रों अथवा खाद का प्रयोग कराने के लिए उसके सामने प्रदशन करके उसे 

विश्वास कराना पड़ेगा । अतएवं अनुसंधान जो कुछ सहायता दे सकता है, उसे मिलनी 
चाहिए, और शिक्षा, ट्रेनिग और राज्य की सहायता भी उसको उपलब्ध होनी चाहिए । 
यदि उसकी व्यक्तिगत तेयारी कुछ नहीं हे तो उसकी भूमि और उसके यंत्र भी अच्छे 
नहीं रह सकते । पहले हमको भूमि की समस्या का अध्ययन करना चाहिए । 

३. भारतीय भूमि की समस्या । हम यह देख चुके हैं कि एक आ्थिक भूमि के 
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आकार का भूमि के रूप से निकट, सम्बन्ध है। जहां भूमि उपजाऊ है, एक छोटी भूमि 
भी एक परिवार का भरणपोषण कर देगी, किन्तु जहां भूमि अच्छी नहीं होती वहां 
बड़ी भूमि भी खर्चा नहीं चला सकती । भूमि को जड़ों की पकड़ करने के लिए ढ़ 
तथा जल के स्व॒तन्त्र संचार योग्य पर्याप्त मुलायम होना चाहिए । रासायनिक रूप से 

उसमें आवश्यक क्षारों का संतुलित परिमाण होना चाहिए । 

हम भारत में भूमियों के मुख्य प्रकारों के सम्बन्ध में पहले ही अध्ययन कर चुके 
हैं। यह प्रश्न-प्रायः पूछा जाता हे कि क्या उसकी उपजाऊ शक्ति घट रही है। १८९३ 

में डाक्टर वोएलकर ()7., ४०८८४६८० )की सम्मति थी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति 

घटने की कोई निश्चित गवाही नहीं मिलती । १९२८ में कृषि के सम्बन्ध में बिठलाए 

हुए शाही कमीशन ने लिखा था, “हमारे सामने जो प्रश्ोगात्मक तथ्य उपस्थित हैं, उनसे 

हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है कि जब भूमि में प्रतिवर्ष फ़लल बोई जायगी और 
जब फ़सल खेत से उठा लेने पर भी उसमें खाद नही दिया जाता तो भूमि की दह्ा स्थिर 
हो जाती हैँ । भारत में एक संतुलून स्थापित हो गया है और कृषि की वर्तमान स्थिति में 

और घटी होने की संभावना नहीं है ।/१ १९३७ में सर जान रसेल (97 ]०४ए 

९०४४८) ) ने लिखा था, मुझे कई अवसरों पर बतलाया गया कि चावल की उपज कम 
हो रही है, किन्तु इसके अच्छे अंक नहीं मिलते | कौसिल को उचित हैँ कि वह नमूने 
की सर्वे (5प7ए2८५8 ) लेने का प्रबन्ध करे ।/* १९३९ में मध्य प्रदेश के कृषि रासा- 
यनिक राव बहादुर बाल ने अपनी सम्मति प्रकट की थी कि “भूमि अपने उपजाऊपन 
की स्थिर दशा में अत्यन्त निम्न स्तर पर पहुंच गई है । बंगाल बेंकिंग जांच कमेटी भी 
इसी परिणाम पर आई थी कि बंगाल में भूमि का उपजाऊपन घट रहा था। 

इस प्रकार सर्वसाधारण दृष्टिकोण यह है कि निशचयात्मक तथ्य नहीं मिलते, 

किन्तु उपलब्ध जांच परिणामों से पता चलता है कि भारतीय भूमियां ह्वास के निम्नतम 
स्तर पर पहुंच गई हैं। यद्यपि उनसे प्रति वर्ष भारी फ़सलें ली जाती हे, तथापि उनको 
खाद के रूप में बहुत कम वापिस किया जाता है । 

दक्ति समाप्त होने के अतिरिक्त भूमि को, दराड़ों, हानिप्रद क्षारों के उगने 

अथवा पानी भर जाने से भी हानि पहुंचती है। भूमि का तल अत्यधिक वर्षा और 
नदियों की बाढ़ से बढ़ जाता है। भूमि कट जाने की समस्या उत्तर प्रदेश, परिचमी 
बंगाल, और पूर्वी पंजाब में उत्पन्न हुई, जहां इस प्रणाली से अनेक गुफ़ाएं भूमि में बन 
गई । पर्वतों की ओर अधिक वर्षा होने से बम्बई और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भूमि 

फट गई। उत्तरप्रदेश में इस प्रकार ८० लाख एकड़ भूमि बरबाद हो गई । पंजाब में 

... १. टएणण, 9. 70. 

२. रिपछटी। सट्ु0ठत0 0658 पार छोर ० परह एफुलांनो 
(0०पाणी 6 3870पए व रि८४८७०८०, 0. 24- 
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अकेले होशिया रपुर में ही एक लाख एकड़ भूमि कृषि के लिए बेकार हो गईं। या तो 

भूमि का ऊपरी भाग बह गया अथवा वह बाढ़ के कारण बालू से ढक गई । 

भारत में भूमि का फटना भारत के लिए ही नया नहीं है। अमरीका (0. $. &.) 
में 'पौने दो करोड़ एकड़ भूमि--जिस पर कभी खेती की जाती थी--जल भागों द्वारा 
बरबाद कर दी गई ।”* अकेले १९४८ में ही भूमि फटने के कारण पांच लाख एकड़ 

भूमि की हानि उठानी पड़ी। तो भी अमरीका में भूमि-रक्षा. प्रणालियों द्वारा उनकी 
उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार ने चार वर्ष पूर्व अमरीकन भूमि 
संरक्षण विशेषज्ञ डाक्टर शुहर्द ([07. 8#प7०४४४) की सेवाएं प्राप्त करके कुछ 

वेज्ञानिकों को अमरीका की भूमि रीतियों का अध्ययन करने का काम दिया था। अब वह 
वैज्ञानिक अमरीका से वापिस आकर राज्य सरकारों को भूमि को फटने से बचाने के लिए 
उचित योजनाएं बनाने का परामर्श दे रहे हैं । ४ 

भूमि कई कारणों से फट सकती है (१) वृक्षों के काट देने से, (२) उसकी 
हरियाली हटा देने से, जिससे वह भूमि वायु और वर्षा के लिए खुल जाती है (३) 
पशुओं का अनियन्त्रित रूप में चरना, विशेषकर बकरियों द्वारा । क्योंकि उससे भूमि 

नंगी हो जाती है। (४) पहाड़ियों पर खेती करने से । 

इसके उपचार यह हें--व॒क्षों का लगाना, सीमा बांधना, किनारे बनाना, 
भूमि को सुधारना तथा चराई पर नियन्त्रण रखना । पंजाब सरकार ने इस बुराई का 
प्रबन्ध करने के लिए एक दरार विरोधी विभाग खोला है । वहां एक ऐसा कानून भी है, 

जिसके अनुसार भूमियों को किसी विशेष ऋतु में चरने के लिए बंद किया जा सकता है । 
थोड़े थोड़े अंतर पर खाइयां खोदना भी लाभदायक है । इससे पानी का बहाव रुक कर 

पानी वहीं जज़्ब हो जाता है। इन नालियों में घास और व॒क्ष लगाये जा सकते हे । पानी का 

नीचे की ओर अत्यन्त वेग से बहना रोकने के लिए किसान किनारों पर छोटे छोटे बांध 
बना सकते हे। उत्तर प्रदेश की सरकार मानसून के महीनों में भूमि पर खाद का काम देने 

घाली फली बो देती है, जिससे भूमि के ढके रहने से वह फटने से बच जाय। इस फली 
से भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है। पंजाब का जंगलात विभाग पानी से बरबाद हुई 
भूमि को सुधार रहा है । 

४. खादें । अपनी विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा भूमियों के कारण भारत 

कोई भी फ़सल उत्पन्न कर सकता है। किन्तु भूमि की ऊपरी मिट्टी में स्फुट (फास्फोरस ) , 
नत्रजन (नाइट्रोजग ) तथा चेतना युक्ततत्त्व ((072०77८ ४४८०० ) की कमी होती 

है। जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि का उपजाऊपन घट रहा हैं। अतएव बंजर भूमि 

का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। भूमि में उबंरापन फिर लाने तथा बंजर भूमि से फिर 

१. २४५१5 बाते (६८:७०४7॥ -0पफ् ४८07070 7707960, 
0. 758. 
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काम लेने के लिए सभी प्रकार के खादों से काम लेने की बड़ी भारी आवश्यकता हुं। 
उनके सम्घन्ध में नीचे विचार किया जाता है । 

(क) पशु-क्षेत्र का खाव--इसमें गाय भेंस का गोबर तथा मूत्र होता है । 
आजकल गोमूत्र को बरबाद होने दिया जाता है और गोबर के कण्डे पाथ कर जला 
लिया जाता है । इसका कारण सदा ही ईंधन की कमी नहीं होती, वरन् एक रिवाज 

जैसा पड़ गया है । इस रिवाज़ को बन्द करना चाहिए। जहां गोबर को अन्य ईंधन न 

मिलने से जव्यने के काम में लिया जाता है, वहां गांव वालों के लिए अन्य ईंधन का प्रबन्ध 
किया जाना चाहिए। सड़क तथा नहर के किनारे तथा गांव के कुछ विशेष संरक्षित प्रदेश 

में वक्ष लगाने से ईंधन की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। कपास के डंठल तथा 

सूखी झाड़ियां भी जलाई जा सकती हे। गांव वालों को खाद बनाने की शिक्षा देनी 
चाहिए। इस विषय में पंजाब के गुड़गांवां ज़िले में मिस्टर ब्रेन (7०. 79976) 
ने बड़ा उपयोगी काम किया था। खाद सुरक्षित करने के लिए गड्ढे खोदे गए थे । 
कित्तु उनका परिणाम केवल अस्थायी हुआ । भारत में कुछ बीस करोड़ गाय भेस हैं। 
केवल उनके मूत्र से ही तीस छाख टन नत्रजन मिऊरू सकता है। गोबर को लगभग 
२५ %८ ३॥/»< ३” के गड्ढे में जमा करके रखना चाहिए। उसमें घासपात को भी 
मिलाया जा सकता है, किन्तु उससे स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए छगातार 

प्रचार करने की आवश्यकता हैं । 

(ख) सिलाबट का अथवा कम्पोस्ट खाद--यह खाद सभी प्रकार के कूड़े करकट 
तथा घास पात को इकट्ठा करके मिलाने से बनता है । चीन में पशुओं के गोबर आदि 
में वनास्पति तिनके आदि मिलाकर इस प्रकार का बहुत-सा खाद तैयार किया जाता 
है। मनुष्यों के मल को इसमें मिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाइयों के पायखाने 
खोदे जा सकते हैं। गांवों की साढ़े सत्ताईस करोड़ जनसंख्या से इस प्रकार का पांच 

करोड़ टन उत्तम खाद प्राप्त किया जा सकता है। गांवों में पेशेवर मेहतरों के न होने के 

कारण वहां की गंदगी भी दूर होगी । 

(ग) विष्ठा--विष्टा को खाद के रूप में काम लेने के लोग अभी तक भी 

विरोधी हूँ। यद्यपि यह विरोध अब क्रमशः बहुत कम होता जा रहा हैं। विशेषकर ऐसे 
स्थानों में, जहां यह खाद के रूप में मिल जाता है। विष्टा को बस्ती से कुछ दूरी पर गड़ढे 

में भिजवाना पड़ता है | केवल म्युनिसिपैलिटियां ही ऐसा कर सकती हैं। किन्तु इसकी ' 
बिक्री से आमदनी इसको भेजने के खर्च से कहीं अधिक होगी । बम्बई, मदरास, पंजाब 
और अन्य राज्यों ने विशेष कानून बना कर म्युनिसिपैलिटियों को यह कार्य करने के लिए 
विवश किया है। सेवेज (नगर की नालियों की गंदगी) तथा कीचड़ भी खाद के महत्त्व- 
पूर्ण साधन हैं। भारत के गन्दी नाली वाले नगर ५० करोड़ गैलन तरल गन्दगी तथा दो 

लाख टन गंदी कीचड़ प्रति दिन दे सकते हैं। इसमें से छगभग आधी सामग्री का उपयोग 
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आज फ़सलों को पैदा करने में किया जाता है। कम्पोस्ट खाद के उपयोग से खाद्य पदार्थों 
का उत्पादन बढ़ सकता है। सरकार ने कम्पोस्ट के उत्पादन का निरीक्षण करने के 

लिए विशेष अफसर रखे हुए हैं। एक अखिल भारतीय कम्पोस्ट विकास कमेटी भी है । 
(घ) हरे खाद--भारतीय किसान चने जैसी दालों के फसलों के महत्त्व को 

जानता है, क्योंकि यह भूमि के उपजाऊपन को बड्जाते हैं। प्रयोगों से पता चलता है कि 

'सन की फसल से सबसे अच्छी खाद मिलती है। देंचा, ग्वार, बरसीम तथा मूंगफली 
आदि,जिनकी पत्तियों को हरे खाद के रूप में जोता जा सकता है, अच्छी खाद मानी जाती 

है। सरकार इन वस्तुओं के बीज बांट कर इनकी खाद को प्रोत्साहित कर रही है । 
(७) खल्ी--तिलहन के निर्यात से नत्रजन के एक अत्यन्त बहुमूल्य साधन को 

खो दिया जाता है । यदि देश में ही तेल बनाया जाय तो पशुओं के लिए भोजन तथा 
खेतों के लिए खाद दोनों के काम आ सकती है । व्यापॉर के आंकड़ों से पता चलता है 

कि अब हम तिलहन की अपेक्षा अधिक तेल का निर्यात करते हैं। सरकार को तेल पेरने 

के उद्योग धन्धे में सहायता देनी चाहिए । 
(च) रासायनिक खाद--कषि की उचन्चत प्रणाली में नाइट्रेट आफ सोडा 

(४०७/७ ० 5049), सल्फ़ेट आफ अमोनिया (&पर0/906 00 :77770779 ) 
आदि से नाइट्रोजन तैयार किया जाता है । नाइट्रोजन वर्षा तथा वर्षा के जल की खाद 
से भी प्राप्त किया जाता है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं होता । अतएव कृत्रिम खाद की मांग 
बराबर बढ़ती जाती है। यद्यपि वह अभी परिमित है। जो थोड़ा बहुत रासायनिक 

खाद बनाया जाता है उसे चाय उत्पादक ले लेते हैं। भारत, रासायनिक खाद के परिमाण 
तथा प्रकार, दोनों में ही दरिद्र हैं। अतएब उसका आयात किया जाता है। सरकार ने 
बिहार में धनबाद के पास सिंद्री में रासायनिक खाद का एक बड़ा भारी कारखाना खोला 
हैं। यह पूर्ण होने को हैं और हमको साढे तीन छाख टन अमोनिया सल्फेट देगा। 
अमोनिया सल्फेट में मिलाने के लिए सुपर-फ़ास्फ़ेड एक अत्यन्त मूल्यवान पदार्थ है । 
इसका उपयोग खाद का मिश्रण बनाने में किया जाता हैं। हम प्रतिवर्ष लगभग एक राख 
टन खाद बनाने लिए फ़ास्फ़ेट की चट्टान का आयात करते हैं, यह विश्वास किया जाता 
हैँ कि थोड़ समय में भारत रासायनिक खाद के विषय में आत्मनिर्भर हो जायगा। 

(छ) अन्य साधत-पर्चिमी समुद्र तटपर खाद के रूप में मछली का उपयोगू किया 
जाता है । यहां मछली बहुत अधिक होती है और उसका खाद्य के रूप में अधिक उपयोग 
नहीं किया जाता । समुद्री तठ के पास समुद्री घास भी बड़े भारी परिमाण में मिल 

जाती हैं और वह एक बहुमूल्य खाद है। चावल की भूसी भी उपयोगी होती है । फलों 
तथा सब्जियों की वृद्धि के लिए हड्डी का आटा बहुत अच्छी खाद होता है। अब इसका 
खुला निर्यात बन्द कर दिया गया हैँ । कसाई खानों में एकत्रित किये हुए रक्त को सुखाकर 
उसका चूर्ण बना लिया जाता है। वह भी एक अच्छी खाद होता है। इनके अतिरिक्त 
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फ़सलों का अदल-बदल कर बोना, मिश्रित फसल तथा बंजर भूमि को पत्तों से भरना भी 
भूमि के उपजाऊपन की अन्य प्रणालियां हैं। भारत सरकार देश में उत्पादन बढ़ाने के 
लिए सभी प्रकार के खाद का प्रयोग करने पर विशेष बल दे रही है । 

५. कृषि के औज़ार। कृषि कमीशन ने लिखा हैं कि “भारत में कृषि के 
औजार सब मिला कर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार बिलकुल ठीक हें। वह सूखे बैलों 
की योग्यता के अनुरूप, कम खर्च वाले, हल्के, चाहे जहां ले जाने योग्य तथा सुगमता से 
बन जाने वाले हैं। उनका सबसे बड़ा महत्व इसमें हे कि बह सुगमता से मिल जाते हैं ।”* 
तो भी वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में उनमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजायश हैं । कृषि विभाग 

ने लोहे के हल, गन्ना पेरने के कोल्हू, पानी फेंकने की छोटी मशीन, पानी उठाने की 

मशीन, मोटर के दो पहियों वाली गाड़ियां ( 87098 ), जिसे गांव वाले डनलूूप 
कहते हैं, कुदाली, (#70८5), बीज बोने वाला, कुट्टी काटने की मशीन (+#'006& 
(प्रा८०४ ) आदि सुधरे हुए यन्त्रों को जनता में चलाया है। गन्ने के रस को पकाने 
की सुधरी हुई किस्म की नई भट्टियों से भी काम लिया जा रहा है। भारत में काम 
आने वाले समस्त औज़ारों की संख्या से तुलना करने पर उपयोग में आये हुए सुधरे हुए 
औज़ार बहुत कम हैं। १९३७-३८ में कुछ तीन करोड़ बीस छाख हलों से काम लिया 

जा रहा था, जब कि कृषि विभाग की एजेंसियों द्वारा कुल ६,७१६ हल ही बेचे 

गये थे। शाही कमीशन ने इस मामले में उन्नति की कमी के दो कारण बतलाए हे--- 

प्रथम, कृषि विभाग कृषि इंजीनियरिंग को गौण कार्य मानते रहे, दूसरे, किसानों का 
दकियानूसीपन । कमीशन ने प्रस्ताव किया हैँ कि एक क्ृषि इंजीनियरिंग विभाग 

(307 ८टप्रापा'कों जाश्7९९०४९४ 5९८700) खोला जाय, जिससे प्रथम कमी 
को दूर किया जा सके; दूसरी कमी को दूर करते के लिए सबसे अधिक प्रचार कार्य किया 
जाय । छोटे छोटे किसान महंगी मशीनों को मोल नहीं ले सकते और वह सस्ते औज़ार 
ही मोर ले सकते हें। इसलिए मशीनों के पुर्जों को बड़े परिमाण में बनाकर, रेलवे 

किराये में सुविधा देकर तथा आयात कर में छट दे कर किसानों को सस्ती मशीनें. दी 
जा सकती हैं। सुधरे हुए प्रकार को अनेक प्रकार नहीं करना चाहिए। “इससे किसान 
गड़बड़ी में पड़ जाता है।” उद्देश्य यह होना चाहिए कि अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र की 

परिस्थितियों के अनुकूल थोड़ी तरह के औजारों का विकास किया जाय । यह यंत्र उन 

छोटे-छोटे खेतों के लिए उपयोगी होंगे जहां खेती बेैलों द्वारा की जाती हैँ । 
(१) कांस भूमि तथा दलदल भूमि के सुधार, (२) कुछ राज्यों में ज़मींदारी प्रथा 

के समाप्त कर देने, (३)तथा बह॒द्देशीय योजनाओं के आरम्भ करने के परिणाम स्वरूप 
ऐसी बड़ी बड़ी भूमियाँ बनाना संभव हो सकेगा,जितपर भारी मशीनों से सहकारिता आधार 
पर खेती की जा सकेगी। अन््तर्राष्ट्रीय बेंक ने भारत को अमरीका से ३७५ भारी ट्रैक्टर 

९. शै870पॉपबों (407॥8थ07 ००००0, 0986 70१: 
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मोल लेने के लिए एक करोड़ डालर का ऋण दिया है । इनमें से अधिकांश ट्रैक्टर आ 

चुके है और वह केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा किराये के आधार पर विभिन्न राज्यों को दे 
दिये गए हैं। सुधरीः हुई भूमियों पर सहकारिता कृषि सोसाइटियों की स्थापना की जा 

. रही है। इस प्रकार की क्रषि बड़ी-बड़ी भूमियों में ही की जा सकती है । 

६, उन्नत बीज | अच्छी किस्म के बीजों के महत्त्व पर ज़ोर देने की खास 
आवश्यकता नहीं है । यह अनुमान लगाया गय। है कि बीजों की सुधरी हुई किस्म से 

उपज को दस से बीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश बीज का चुनाव 

विशेष सावधानी से नहीं किया जाता । अनेक मामलों में बीज के लिए रखे हुए अनाज 
को बोने का समय आने से पूर्व ही खा कर समाप्त कर दिया जाता हैं। अथवा वह बेपर- 

वाही से रखने के कारण खराब हो जाता है । तब किसान को अन्य प्रकार का बीज बोना 

पड़ता है। यदि खाद्य फसल के कुल क्षेत्र में उन्नत किस्म का बीज बोया जाय तो खाद्य 

में आत्मनिर्भरता की समस्या शीघ्र हल हो जाय । 

पिछले वर्षों में क्रषि विभाग ने किसानों को उन्नत किस्म का बीज दे कर बहुत 

अच्छा काम किया है । ऐसी नई-नई किस्मोों का निर्माण किया गया है जो रोगों का 

मुकाबला कर सकें। कुछ संसार भर के सबसे अच्छे गेहूं तथा चावल के बीजों को भारत 
में पैदा किया गया है। किसान भी उनके मूल्य को खूब समझता है। किन्तु कठिनाई यह है 
कि वह पर्याप्त मात्रा में नहों मिलते । समस्या हैं उनका अधिक उत्पादन करके उनके 

अधिक विभाजन की । “विभिन्न प्रान्तों में उन्नत बीजों का एबड़ों में क्षेत्रफल १से 
१० प्रतिशत तक हेँ। मध्य प्रदेश और मदरास दो ही ऐसे अपवाद हें जहां प्रतिशत अनुपात 

२३ प्रतिशत हैं। इसका एकमात्र उपाय यह हैं कि सरकारी फार्मो की संख्या बढ़ाई 
जाय, जहां मुख्य बीज को अधिक उगाया ज/ सके। इस उद्देश्य के लिए कई राज्यों ने 
योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई और बिहार को अपने सुधारे हुए 
बीज की पूति १९५२ तक रूगभग २५० प्रतिशत बढ़ा लेने की आशा है । 

एक बार उन्नत कर लेने पर बीजों को मिलावट से बचाना चाहिए | इस विषय 

में बम्बई और मदरास के कुछ क्षेत्रों में बिनौे के पतन को रोकने के लिए कुछ वर्ष 
पूर्व कानून बनाये गए थे। रुई ओटने और गांठ बनाने के कारखाने अधिनियम 
((+00007 (जंग्गांशए 27 ते ?68४78 7००४0768 3८) १९२५ के अनुसार 

मिलावट की हुई या गीली रुई का न केवछ उस कारखाने का ही पता छूग सकता है 
जिसने उसका बिनौला निकाला अथवा झसकी गांठे बांधीं थी, वरन् उसके असली मालिक 
कत का पता लऊगा सकता हे ।" 

७. फसल के सामान्य तथा संक्रामक रोगों का नियन्त्रण। अधिक अच्छे 
बीजों की समस्या से ही पौधों के रोगों के नियंत्रण का प्रश्न भी निकट रूप से सम्बन्धित 

१. रि०एथ (ए०शाणांओअं०ा रिटए007, 00. 707-6 धाते 720. 
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है। इन दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि ऐसे बीजों का विकास किया जा सकता है, 

जो रोगमुक्त हों अथवा जो रोग का मुकाबला कर सकें । 

गन्ने के विषय में यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है । १९३७ में की हुई सर्वे से पता चला 
था कि १९३७ में बिहार की गन्ना फ़ैक्द्रियों को जो गन्ना दिया गया था, उस में से 
३७ से ५३ प्रतिशत तक रोगयुक्त था, जब कि १९३६ में दिया हुआ २० से ३५ प्रतिशत 

तक रोगाक्रांत था। इस से पता चलता है कि रोग फेल रहा है। यह अनुमान लगाया 

गया है कि कीड़ों, जंगली पशुओं तथा संक्रामक रोगों द्वारा भारतीय फ़सलों के समस्त 
उत्पादन को १० से २० प्रतिशत तक हानि होती है ।* 

इसके मुख्य उपचार यह है: (१) रोग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर 

फैलने से रोकने के उपाय, (२) रोग को किसी एक स्थान में नियंत्रित करने के उपाय, 
(३) फ़सलों को संक्रामक रोगों से बचाने के उपाय, और (४) पशुओं से बचाने, 
के उपाय । 

(१) प्रथम उपाय के लिए हमको रोगयुक्त पौधों के आयात को बन्द कर देना 
चाहिए और साथ ही भारत में रोग के प्रसार को रोका जाय । सरकार ने क्ृषि तथा 

महामारी अधिनियम (]78८८७3 2870 ?८४$ 3८0) बनाया हुआ है, जिस में यह 
व्यवस्था है कि आयात किये हुए पौधों के साथ उनका स्वास्थ्य प्रमाणमात्र भी अवश्य होना 
चाहिए । क्ृमि तथा कुकुरम॒त्ता जेसी झाड़ियां अपने मूल निवासस्थान में हानि-रहित होती 

हुई भी विदेशों में विनाशक हो सकती है ।/* विदेशों से आये हुए पौधों को सुगन्धित 

करना आवश्यक है। यह कार्य विशेषज्ञों के सुपु्दं किया जा सकता है । 

देश के आन्तरिक भागों में रोग फैलने के विषय में कृषि तथा महामारी अधिनियम 

में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि इसके प्रसार को रोकने के लिए अन्त्॒प्रान््तीय 

विधान बनाने चाहिएँ, कितु इस व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठाया गया । 

(२) दूसरे प्रकार के उपायों में रोग रोकने के कुछ उपाय यह हें--भूमि की 
दशा को बदल देना तथा पौधों पर चूर्ण छिड़क कर, उन पर तरल पदार्थ छिड़क कर 
अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ से धूनी दी जाय । 

(३) टिड्डियां तथा टिह्टू फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं । इनके सन्चिकट आतक्र- 

मण की सूचना समय पर दे दी जाती है। किसान इस मुसीबत का मुकाबला स्वयं कर 
लें, इस उद्देश्य से, इस बात की शिक्षा देने के लिए कुछ व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है। 

१. भारत सरकार के कृषि सचिवालय द्वारा १९४९ में प्रकाशित दों पर्चे । 

इनमें एक का नाम 56! 5िपीट०ाटए 07 70067" तथा दूसरे का 
076०0 ४600 2700 98660 (2४79? हे । 

२. पिल्चत१एवा... बाते. हैगांगां१--ाप्र6७.. रदंगए 7 रिप्रातं 
?7700707, 7. 05: 
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(४) जंगली पश् खड़ी फसल को सदा ही बरबाद करते रहते हैं । इस खतरे का 
प्रबन्ध करने के लिए बन्दूकों के क्लब बना देने चाहिएँ तथा शास्त्रों के लिए लाइसेंस 

स्वतन्त्रतापूर्वक दिये जाने चाहिएँ। गोदाम में रखे हुए खाद्य पदार्थों को चूहे तथा 

घूस नष्ट कर देते हैँ, इस का उपाय केवल यह है कि खाद्य रखने के गोदामों में सीमेंट का 
फर्श हो, उनमें वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त रोशनदान हों और उन में डी. डी. टी. 
(4). 40. ॥'.) तथा गामेक्सीन ((+9॥77779%676 ) नामक रासायनिक द्रव्यों को 

अच्छी तरह छिड़क दिया जाय । सरकार अब इन मामलों पर ध्यान दे रही हैँ । इस विषय 
में सहकारिता के आधार पर किये हुए उपाय अच्छे रहेंगे । 

८. पशुधन । भूमि के अतिरिक्त कृषि का महत्वपूर्ण साधन किसान के पशु होते 
हैं। डालिग (॥)97]72 ) का कहना है कि उन के बिना खेत बिना जूते रह जाते 
हैं, स्टोर तथा अनाज की खत्तियां खाली पड़ी रहेंगी तथा अन्न और जल का स्वाद 
आधा हो जायगा, क्योंकि शाकाहारी देश में दूध, मक्खन तथा घी न मिलने से और 
अधिक बरी क्या बात होगी ?” अपने खेत के अत्यन्त छोटा होने तथा आथिक साधन 

सीमित होने के कारण किसान के लिए यंत्रों से खेती करना व्यावहारिक नहीं है। अपने 

खेतों को जोतने के लिए, सिचाई करने के लिए तथा उनकी उपज एवं खाद को उठा 

कर ले जाने के लिए पशुओं का होना अनिवार्य है। वह केवल दूध का साधन ही नहीं हैं 

कितु अपने जीवन काल में दूध और खाद भी देते हैं और मरने पर मांस, खाल, बाल और 

हड़िडयां देते हैं। यह हिसाब लगाया जाता है कि यद्यपि भारतीय पशुओं का आर्थिक 
नियमों के प्रतिकूल शोषण किया जाता है तो भी उन से प्रतिवर्ष १२६५ करोड़ रुपये 
की आय होती है । यह रकम भारत की नकद "१ फसल के कुल मूल्य से भी अधिक है । 

डाक्टर राइट (707. ४४४४॥८) की सम्मति में उनसे १००० करोड़ रुपये की आय 
प्रतिवर्ष होती है । 

भारत में पशुओं का महत्व होते हुए भी कुछ ऐसी प्रतिकुलताएं भी हैं जित 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता हैँ । प्रथम बात यह है कि भारत में आथिक औचित्य 

से अधिक संख्या में गाय भेंसों को रखा जाता है। यह अनुमान रूगाया गया है*कि भारत 
में १९४० के १७ करोड़ ८० छाख गाय-भेसों की संख्या १९४५ में १७ करोड़ ७० लाख हो 

गयी, अर्थात् पांच वर्ष में दस छाख गाय भेस कम हो गयीं, इसी बीच भेड़ें, बकरियाँ 

तथा अन्य पक्षुओं में ७० लाख की कमी हो गई अर्थात् ९० छाख ८० हज़ार से 

९० लाख १० हज़ार रह गए।* गो-संख्या एन. आई. सी. ( /५..(). ) के अनुसार 
१९४८-४९ में १९४५ की अपेक्षा ३ प्रतिशत कम हो गयी 

क्रव 5 ॥६८०070फराए ?27090675$ 0 ४००6+४ 74% 
0७०. ३., +.ता८व 07ए रि, &., पराटटा]९८, 0. 740 

२. गएटडा000 5्र876085--ांइए'ए. ० ह९४०प्रापा'8 
उैथ्ाप३"ए, 7050 



१६२ भारतीय अथणास्त्र 
क 

मोटे हिसाब से हमारे पास बोई हुई प्रत्येक सो एकड़ फ़सल के लिए सौ 
गाय-भैस हैं, हालेड में कुल ३८ तथा मिश्र में कुल ३५ है। इस प्रकार भारत के पास 

पशुओं की अत्यधिक और बेहिसाब सख्या है । काम करने योग्य पशुओं की संख्या साढ़े 
पांच करोड़ से अधिक नही हैं और वही कृषि का काम चलाते हें । इस प्रकार हम अपनी 

मानव जनसंख्या के समान पशु जनसंख्या में भी अत्यधिक व्यर्थ का बोझा उठाये हुए हैँ । 
इस के कारण दोनों की ही दशा गिरती जा रही है । 

इस देश में पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के विभिन्न कारण हैं। हिंदुओं में जीव- 
हिंसा के विरुद्ध भावना इतनी प्रबल है कि वह पशु की हत्या करने की अपेक्षा उस को 
भूखों मार देंगे, दूसरे गाय भेंसों की अयोग्यता तथा अधिक मृत्यु संख्या के कारण 

किसान अपने पास अनेक पशु सुरक्षित रखता हैँ। कृषि पर जाही कमीशन ने निम्न 
कोटि के पशुओं तथा उनकी फ़ालतू संख्या में निकट सम्बन्ध का अच्छा वर्णन किया है, 
जिस से इस क्षेत्र के व्यापक होने का पता चलता है। “किसी जिले में गाय-भेस की संख्या 

बलों की मांग पर निर्भर करती हैँ और इसी से नियमित होती है । अच्छे पशु पालने के 
लिए जितनी भी खराब परिस्थितियां होती है, किसान उन को उतनी ही अधिक संख्या 

में रखता हैं ।” भारतीय पशुओं के निम्न कोटि का होने के कारण उनको गलूत ढंग से 
पाछता, उनको कम भोजन मिलना और रोग है। यह सब कारण एक दूसरे से सम्बन्धित 
हैं| अत्यधिक पशु रखने के कारण उन सब को चारा मिलना कठिन हो जाता है, जिससे 

उनको पेट से कम भोजन दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उनकी रोग को रोकने 

की शक्ति कम हो जाती है। अतएवं इन तीनों समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है । 

९ पशुओं की नस्ल बढ़ाना। भारत के पशु चरने के लिए गांव 
की साधारण क्ंषि-भूमि तथा फ़सल कट हुए खेतों में मिलजुल कर झुण्डों में जाते है । इस 
प्रकार गौओं को घटिया किस्म के बलों से मिलना पड़ता है और उस से नस्ूक लगातार 

घटिया बनती जा रही हैँ। नस्ल सुधारने के छिए गौओं को चुने हुए सांड से ही मिलने देना 
चाहिए। केवल अच्छी नस्ल की गाय को ही अच्छी नस्ल के सांड से मिलने देना चाहिए। 

उसका अर्थ यह हे कि शेष सभी सांडों को बधिया बना देना चाहिए। इसके साथ ही 

गांवों को चुने हुए अच्छे सांड भी दिये जाने चाहिएं। पशु चिकित्सा विभाग ने अभी अभी 
बधिया करने का काय॑ आरम्भ किया है। गांवों को सांड देने के विषय में कृषि विभाग 

अधिक ध्यान दे रहा है । पंजाब के हिसार फ़ार्म में तथा मदरास राज्य के होसूर फ़ामं में 

इस विषय में अत्यन्त उपयोगी कार्य किया जा रहा है, जहां उच्च नस्ल के सांडों को तैयार 
करके सन््तान उत्पादन के लिए सस्ते मूल्य पर दिया जा रहा है । 

दिल्ली की कृषि अनुसंधान परिषद् अधिक दूध देने वाली गायों के विकास करने के 
सम्बन्ध में प्रयोग कर रही है। अच्छा दूध देने वाले पशुओं को पैदा करने के लिए दो 
प्रणालियों को आजमाया गया है, अधिक दूध देने वीलछी गौओं के साथ विदेशों से मंगाये 
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सांडों के साथ उन्हें मिलाना तथा देशी गाय-भेंसों में से चुनाव कर दशा को सुधारना । 
“अब इस बात को साधारणतया स्वीकार कर लिया गया है कि देशी पशुओं पर प्रयोग 

करने से अधिक स्थायी परिणाम की आशा की जा रही है। यह बात सिद्ध हो गयी है कि 

भारतीय पशुओं में से सावधानी से चुनाव करने पर ऐसी गौएं पैदा की जा सकती हैं जो 
विदेशी पशुओं से प्रतियोगिता करने पर योग्य मात्रा में दूध दे सकें ।* 

१०. पशुओं को खिलाना। भारतीय पशुओं को पेट भर चारा नहीं 
मिलता, क्योंकि (१) चारा पैदा करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिलती, (२) खिलाने 
की प्रणाली में चारा बहुत बरबाद होता है, दूध सूख जाने पर गौओं को तथा काम 
न करने वाले पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है कि वह बंजर भूमि में से जो कुछ मिले 
चर आया करें। इस समस्या को हल करने के लिए (१) बुरे पशुओं की संख्या कम 
कर देनी चाहिए, (२) सनन््तानोत्पादन पर नियंत्रण लगाना चाहिए, तथा (३) चारा 
अधिक उत्पन्न किया जाय, तो भी हमारी अधिक खाद्यान्न, पटसन तथा रुई की आव- 

इयकताओं के कारण यह संभव है कि चारे का उत्पादन अधिक न किया जा सके, तो भी 

मिस्र की बरसीम नामक घास तथा अन्य अत्यधिक उत्पन्न होने वाली घासों का उत्पादन 
अपने खेतों में करके चारे को बढ़ाया जा सकता है, उपलब्ध चारे को अस्तबल में नांदों में 
खिला कर बचाया जा सकता है, घटिया तिनकों की कुट्टी बनाई जा सकती है, घास को 
सुखा कर गोदाम में रखा जा सकता हूं, तथा मशीन से उसकी कुट्टी काटी जा सकती हैं । 

११. पशुओं के रोग । भारतीय पशुओं में समय समय पर मुंह तथा पैरों के 
रोगों के अतिरिक्त अन्य महामारियां भी फेलती रहती हैं। उनका कारण उनकी कम 
जीवनशक्ति, अस्वास्थ्यकर रहने की जगहें तथा पीने के पानी का गन्दा होना है । इस कार्य 
के लिए रोग को रोकने तथा उसकी चिकित्सा, दोनों प्रकार के ही कार्य करने होंगे । केन्द्रीय 

पश् चिकित्सा अनुसंधानशाला में रोग के कारणों, उनके रोकने के उपायों तथा उनकी 
चिकित्सा के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा हैँ और उसके अच्छे परिणाम निकले 

हैं, उस के कार्य को बढ़ाने की योजना भी है । सफ़ाई शिक्षा से हो सकती है और प्रचार 
ग्रामीण उन्नति की साधारण योजना का एक भाग हैँ । इंजेक्शन देकर रोग रोकने के 

उपायों को भी आजमाया गया है । इसमें दो प्रधान बाधाएं हैं, एक धन की कमी तथा 

दूसरी गांव वालों का दकियानूसीपन--यद्यपि इसमें अब कुछ कमी होती जा रही है, 

चिकित्सा की समस्या को हल करने के लिए अनेक स्थानों पर पशुओं के अस्पताछ काम 
कर रहे ह. और भ्रमणशील कार्येकर्ता गांव में जा जा कर चिकित्सा करते हैं, कितु ऐसे 

* अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। अतएवं हम यह कह कर निष्कर्ष निकाल सकते हें कि 

भारत को आज अधिक पशुओं की आवश्यकता नहीं, वरन् अच्छे पशुओं की है। 

१. 3678७) 79776 (70गगगांइड्अ 07 ( 7779) ०0070) [00- 778-0 
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१. इस समस्या की भारी आवश्यकता | प्रकृति शासन विज्ञान 

(?/9क्न००४७८५) के नेता क्वेसने ((2प्८४)७9 ) ने एक बार कहा था, “निर्धन 
किसान, निर्धन राजा, निर्धन देश ।” यह बात भले ही सब देशों के विपय में सत्य न 
हो, किन्तु भारत के विषय में, जहां ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हुए होने पर भी वह 

अपने देश की आवश्यकता पूर्ण करने योग्य. उत्पादन नहीं कर पातें--यह निश्चय से 
ठीक है । 

पहले भारत सरकार औद्योगिक मजदूरों पर अधिक ध्यान दिया करती थी और 

कृषि मज़दूर की प्राय: उपेक्षा किया करती थी । बिना भूमि के मज़दूरों की दशा के 

परिणामस्वरूप उनकी दश्शा अत्यन्त दयनीय हो गई हैँ । भारत के स्वतन्त्र होने के बाद 

भारत सरकार की निद्रा भंग हो गई है । वह ग्रामीण भारत में कृषि मज़दूरों की मजदूरी 

को नियमित बनाने की भारी आवश्यकता का अनुभव कर रही है। अब कानून तथा अन्य 

साधनों हारा मज़दूरों की दशा को सुधारने का यत्न किया जा रहा है। समस्या वास्तव 
में अत्यन्त आवश्यक है और इस पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किये जाने की आवश्यकता 
है। आज के ग्रामीण सुधारों की किसी भी योजना में कृषि मज़दूरों की समस्या को छोड़ 
देना किसी बहते हुए घाव को बिना चिकित्सा के छोड़ देना जेसा होगा । इस विषय की 
आवश्यकता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अनुभव करती है और उसकी किसान 
सुधार कमेटी की रिपोर्ट में इस विषय पर अच्छी तरह से वाद-विवाद कर उपयोगी सुझाव 
दिये गए है। 

यहां अधिकृत रूप से पता छूगाया गया हैं कि आज समस्त भारत में १६ करोड़ 
मजदूर है। इनमें शिल्पकार, छोटी छोटी भूमि के किसान, अस्थायी काइतकार और बिना 
भूमि के कृषि मज़दूर हें। इनमें कम से कम ६ करोड़ ८० लाख कृषि मजदूर हैं ।* यह 
बात चिन्ता की है कि यह संख्या बराबर बढ़ रही है । मदरास के निम्नलिखित अंक उस 

वृद्धि को प्रगट करते हँं-- 

4९०१ १९३२ 
अपनी भूमि पर खेती करने वाले ४८४ ३९० प्रति १००० 
मज़दूर रे४५ ४२९ | व्यक्तियों में 

१. अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का १९४४ का अनुमान । 
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२. कषि मज़दूरों के भेद | कृषि मजदूरों को निम्नलिखित वर्गों में 
विभकत किया जा सकता है (क) खेत में काम करने वाले--जैसे खेत काटने वाले, हू 
चलाने वाले आदि, (ख) साधारण मज़दूर, जैसे कुंआं खोदने वाले या अन्य छोटे छोटे 
काम करने वाले और (ग) कला कौशल का काम करने वाले, जैसे राज, बढ़ई, 
लुहार, आदि। फिर कुछ के पास भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी हैं । उनकी दशा बिना 

भूमि के मज़दूरों से भी गई बीती है । अपने जीवन यापन के लिए उनको भी कभी-कभी 
मिलते रहने वाले छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त यह ऐसे किसान हें, 
जो अस्थायी रूप से भूमि को किराये पर लेकर जोतते हें। वह भूमि के मालिक के साथ 

फ़सल को बांट लेते हैँ और बटाईदार' कहे जाते हैँ । भूमि के लिए प्रतियोगिता के 
कारण उनको भूमि के लिए अत्यधिक देना पड़ता है । अतएवं वे कम मज़दूरी पाने वाले 
मज़दूरों से अधिक अच्छी दशा में नहीं हैं । उनमें बालक मज़दूरों तथा महिला मज़दूरों 
का भी अत्यधिक प्रतिशत अनुपात है । यह अनुपात प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न प्रकार का 

है। पंजाब में यह प्रति १००० में ११५ तथा उड़ीसा में ४११ हैें। 

३. पगार की दरें तथा उसके चुकाने की प्रणालियां । कृषि मज़दूरों 
के विषय में विश्वास योग्य अंक नहीं मिलते । इनकी मज़दूरी नकद में न होकर जिस्स में 
होने तथा उसके साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं होने के कारण, जो प्रत्येक स्थान में भिन्न 

प्रकार की हे, उनकी मज़दूरी का नकदी में हिसाब लगाना अत्यन्त कठिन है। इस विषय 

में डाक्टर आर० के० मुकर्जी ने अंकों को एकत्रित करने में बहुत अच्छा काम किया है। 

प्रायः देखने में आया है कि खेतिहर मज़दूरों को उनकी सेवा के लिए जिंस के रूप में 
मज़दूरी दी जाती है । वह कुछ अन्य देनदारियों के अतिरिक्त, जो परम्परा से निश्चित 

है, फ़ल का एक भाग पाते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय मज़दूरियां बढ़ जाने पर भी 
खेतिहर मजदूरों को मूल्य बढ़ जाने के कारण अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । जांच करने 

से यह पता चला हैँ कि जहां मजदूरी जिस में दी जाती है, उसकी नकद कीमत का 
तखमीना नहीं लिया जा सकता। किन्तु जहाँ नकदी में दी जाती हैं, वहां वह आगामी पृष्ठ 

पर लिखे प्रकार से दी जाती है । 

मजदूरी देने की अनेक प्रणालियों के मिलने के कारण इन पणारों का 
हिसाब लगाना अत्यन्त कठिन है । इनमें ठेका मज़दूरी से लेकर देनिक, मासिक, फ़सरूू 
की और यहां तक कि वाषिक मज़दूरी तक दी जाती है । पेशगी रुपया भी दिया जाता 

है । कपड़ा, मकान या रहने की जगह तथा जन्म, मृत्यु और विवाह के समय सहायता 
के रूप में इनको प्रायः ऊपरी आमदनी होती रहती है। अतएवं भारत के गांवों में 

पगार का मूल्य निकालना अत्यन्त कठिन है और उनमें एक मान निर्चित करना कोई 
सुगम कार्य नहीं होगा । 
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अप्रैठ १९५१ के खेतिहर मज़दूरों का देनिक पगार 
न्अलिककनरननकस्सरोक नमन नल“ घ |रललतभहक.क,. मन >>ममदाआाभश(ा “प्ानन+ सकी “ क्प्तहर मजदर मज़द 

तिहर मजदूर दस्तकारी वाला मजदूर ० लि सा । 
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श्रम सचिवालय ने मदरास, मैसूर और बिहार के कृषि मजदूरों की दशा के सम्बन्ध 
में तीन रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। इन मजदूरों के परिवार समस्त योगफल में से १५ प्रतिशत 
से लगा कर ३८ प्रतिशत तक हैं। प्रत्येक दशा में उनका खर्च उनकी आय से अधिक 

। उनकी आय का एक बड़ा भाग भोजन पर खर्च हो जाता हैं, जो परिमाण और 
प्रमाण, दोनों की दृष्टि से घटिया होता है । इनमें से अधिकांश ऋणी हैं, । 

४. न्यूनतम पगार अधिनियम १९४८ । इस अधिनियम में यह व्यवस्था की 
गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर 
अपने-अपने यहां के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय कर दे । युद्धकालीन वरदान के 
कारण धनी किसानों को पर्याप्त लाभ हुआ; क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ था। 
किन्तु कृषि मज़दूरों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। अतएवं उनकी दशा सुधरनी तो 
दूर, कई क्षेत्रों में वह वास्तव में और खराब हो गयी । अतएवं सरकार ने विचार किया 
कि यह आवश्यक है कि जीवन की स्थानीय छागत तथा स्थानीय जीवन-मान का ध्यान 

रखते हुए कृषि मजदूरों की न्यूनतम मज़दूरी तय कर दी जाय। अतएवं १९४९ में 

लगभग २००० गांवों में कृषि मजदूरों की दशा का पता लगाने के लिए जांच का कार्य 
किया गया । यह काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 

के १९५१ में लागू होने के समय तक यह काम समाप्त हो जायगा । किसान सुधार कमेटी 
(0९7 2797 रिट0078 (०थाशं।66) ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए स्थानीय 

न्यूनतम मज़दूरी तय करने के लिए पगार बोर्ड ( (४७४८४ 802705 ) बनाने का 
प्रस्ताव किया है। इस प्रकार के बोर्डों में मालिक और मज़दूर दोनों का प्रतिनिधित्व 
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होगा । उनको किसानों तथा मज़दूरों के जीवनमान का अध्ययन करना चाहिए । 
भारत के मजदूरी के तथ्यों को एकन्नित करने के कार्य की गूरुता के अतिरिक्त 

उनके निरीक्षण तथा जांच करने की भी समस्या है । कृषि मजदूर पूर्णतया असंगठित हैं और 
गांवों में बिखरे हुए है । इसलिए इस समस्या को हलू करना और भी कठिन है । अतएठव 
कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव हैँ कि हमारा तात्कालिक कार्य यह है कि कृषि को एक 
लाभकर व्यवसाय बनाया जाय और श्रमिकों को स्वामियों तथा मनुष्यों के सामूहिक लाभ 

के लिए संगठित किया जाय न कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू 
किया जाय। तो भी' सरकार ने कृषि मजदूरों की दशा सुधारने का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लिया है। यहां यह बात उल्लेख कर देने की है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों को 
स्थिर किये बिना मज़दूर संगठनों के अस्तित्व के बिना ही मजदूरी तय करने के कानून को 
लागू करना कठिन पड़ेगा। इस विषय के एक अधिकारी लेखक लूई ई. होवर्ड (,0प8८ 

9. ।0७०/०) की सम्मति है कि “नियमानुसार पिछड़े हुए देशों में कृषि मजदूरों 
को समुद्ध बनाने के साधारण उपायों के सम्बन्ध में ही विचार किया जा सकता है ।” 

यहां यह बात भी उल्लेखनीय हे कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय ने पुरुष अथवा 

स्त्री के भेदभाव बिना समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने पर बल दिया है। 
उक्त संगठन का ३४वां अधिवेशन, जो जून १९५१ में हुआ था, सदस्य राष्ट्रों से आशा 

करता है कि “बह ऐसी उपयुक्त संस्था की स्थापना करें, जो कृषि कार्यों तथा तत्सम्बन्धी 

कार्यो के मजदूरों की न्यूनतम मज़दूरी तय कर दे ।” 
यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली के लिए कृषि मजदूरों की मजदूरी सवा 

रुपये से लगाकर दो रुपये दैनिक तक निश्चित की गई हे । 
५. काम के घंटों का नियमन ' काम के घंटे स्थान-स्थान पर पृथक्-पुथक ऋतु 

में और यहां तक कि प्रत्येक फ़सल में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है, और न कृषि-मज़दूर की 

पूरे वर्ष भर काम ही करना पड़ता है। तो भी उसका खेत पर काम करने का दिन बहुत 
लम्बा होता है । औद्योगिक मज़दूर को यह लाभ है कि उसके काम के घंटे कानून द्वारा 

निश्चित कर दिये जाते हैं। कृषि मजदूरों को यह सुविधा देने के लिए कुछ भी नहीं किया 
गया है । उसके घंटे खेत बोते तथा काठते समय अत्यन्त रलूम्बे होते हैं । किन्तु काम इतना 
कठिन नहीं होता । किसान सुधार कमेटी (6 977७४ रि260775 (+07777778८) 

का प्रस्ताव है कि एक दिन मनुष्यों के रिए १२ घंटे से और स्त्रियों के लिए १० घंटे से 
अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और यदि वहू आठ घंटे से बढें तो उनको अतिरिक्त मजदूरी 

दी जानी चाहिए। घंटों के नियम को लागू करना कठिन होगा, किन्तु एक बार बनाए हुए 

नियम पथ-प्रदर्शन का काम देंगे । ह 

६. किसान दास-प्रथा । डाक्टर मुकर्जी एक प्रकार के भूमि मज़दूर के विषय में 
कहते हे,जिस को कभी नकद मजदूरी नही मिलती और जो कभी दासों से अच्छे नही रहते। 
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बम्बई में कोली लोग, मदरास में पुलेयान, बिहार में काम्या, उड़ीसा में चाकर, मध्यप्रदेश 
में शलकारी उसी प्रकार के है । उनको उत्तका मालिक व्यावहारिक रूप में मोल ले 

लेता है । बम्बई के हाली लोग भी इन से कुछ अच्छे नहीं होते । उनको सामान्यतः: 

खाद्यान्न का थोड़ा राशन दिया जाता है। कभी-कभी उनको गाय भेस के गोबर में से 

अनाज चुनने की अनुमति दे दी जाती है । वह अन्न को धोकर अपने काम में के आते हैं और 
गोबर मालिक के जलाने के काम के लिए छोड़ देते हैं । अन्य मामलों में हाली अपने 
मालिक का जीवन भर दास रहता हैं जो उस के लिए एक पत्नी को भी मोरू लेकर देता 
हैं। इन श्रमिकों में से कुछ बेगार करते हें। इस बुराई से पंजाब भी खाली नहीं है । 

राज्यों में, जहां अर्दध सामन्त-प्रथा है, यह बुराई और भी बुरे रूप में है । गांव वालों को 

अपने जमींदार को कुछ दिन तक बेगार देनी पड़ती है, नकद नज़राना देना पड़ता हैं और 

अपनी मुर्गियों, बकरियों तथा अन्य घरेलू पशुओं का एक भाग मुफ्त में देना पड़ता है । 

७. श्रमिकों का संगठन--एक मात्र उपाय । कुछ राज्यों में जमीदारी प्रथा 
बन्द करने के कानून पास हो चुके हैं। किसानों और मज़दूरों की सहायता करने के लिए 
कानून बना दिये गए हैं । हमारे विधान में दास प्रथा को एक दंडनीय अपराध ठहूरा 
दिया गया है। अतएवं यह आशा की जा सकती है कि कुछ समय' बाद बेगार बन्द हो 
जायगी और बिता भूमि के श्रमिक की स्थिति कुछ अच्छी हो जायगी । 

तो भी, इस कार्य को जल्दी करने के लिए कुछ उपाय करना ही होगा। किसान 

सुधार कमेटी ने प्रस्ताव किया है कि सुयोजनावद्ध कपि विवान के साथ-साथ देश भर में 
अमिकों का एक संगठन होना चाहिए। इस संगठन का उद्देश्य यह प्रचार करना होना 

चाहिए कि “उस विशाल जन संर्या को अद्धं मानव के उस स्तर से ऊपर उठाया जाय, 

जिस में यह कुछ स्थानों में इतना गिर गये हैं कि वह घोंधे, चूहे तथा गोबर से चुने हुए 
अन्न के दाने खाकर गज़ारा करते हैं। अमीर क्ि्नानों को मजदूरों का भविष्य में शोषण 
ते करने दिया जाय । इन दोनों के स्वार्थों की टक्कर को उन सुसंगठित क्रपि मजदूरों के 

यूनियनों (संघधों) द्वारा रोकना चाहिए जो सहकारिता की प्रणाली पर, सद्कारिता की 

भावना में काम करेंगे, अन्यथा संघर्ष अनिवार्य है और उस से शीक्ष या देर में 

रक्तपात होगा । 

८. श्रम संगठनों के मार्ग में बाधाएं। विशालक्षेत्रों में फैठे हुए कृपि मजदूरों 
की विशाल संख्या को यूनियनों के रूप में संगठित करना सुगम काम नहीं हैं । उनका 
अज्ञान तथा उनकी निरक्षरता इस कठिनाई को और भी बढ़ाती है । उन में से अनेक दलित 

जातियों के हैँ। यद्यपि उनके पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ किया गया है कितु वह अभी 
तक समाज के नीच वर्ग में गिने जाते हैं । राजनीतिक कार्यकर्ता अभी तक औद्योगिक क्षेत्रों 

में ही लगे हुए हें। इसके अतिरिक्त गांवों में मजदूरों की मांग कभी-कभी और वह भी 
मौसम पर ही होती है । वह अधिक कार्य का बहुत थोड़ा समय होता है और उस के बीच 
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के समय में कोई भी काम नहीं होता। किसान सभाओं ने भी खेतिहर मजदूरों की अभी 

तक उपेक्षा ही की है । अतएवं उनके सम्बन्ध में कोई अंक नहीं मिलते और ना ही कोई 
सुलझे हुए विचार मिलते हैं । 

अतएव इस कठिनाई को सुलझाने के लिए किसान मज़दूर को संगठित करने के 

साथ-साथ बिना भूमि के मज़दूरों को काम देने के लिए निम्न-प्रकार की योजना 

अपनानी चाहिए । 

१. कृषि मजदूरों को लूगातार काम देने के लिए फ़सलों को अदल बदल करने तथा 

मिश्रित खेती की प्रणाली को अपनाना चाहिए 
२. काम तथा मजदूरों को एक साथ लाने के लिए ग्रामीण श्रम नियोजन संगठनों 

(एप्राथों ,80077 >०००४868 ) की स्थापना करनी चाहिए 

३. कृषि से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों--उदाहरणार्थ दुःघ शालाओं, तेल निकालने 

के कारखाने, सब्जी तथा फल लगाने तथा टीनों में भरने के कामों को गांवों में 

खोलना चाहिए। 

४. बड़ी-बड़ी घास वाली और ऊसर भूमियों को सुधारने का काम करना 
चाहिए, जिस से श्रमिकों को स्थिर किया जा सके । 

५. महिला श्रमिकों को घरेलू काम के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए अथवा 

उनसे कोई हल्का काम लेना चाहिए, जिसके लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त हों। 

सहकारिता के आधार पर जितना ही बिना भूमि के मजदूरों को उपयोगी कार्यों में 

अधिकाधिक लगाया जाता रहेगा, उन के जीवन का स्तर ऊंचा होता रहेगा और ऐसा 

होने पर उनका संगठन करना कुछ कठिन नहीं होगा । 



दसवाँ अध्याय 

सिंचाई 
१. सिंचाई का महत्व । यह हो सकता हैं कि भूमि, बीज और खाद सभी अच्छ 

हों, खेती, औज्ञार और पशु भी अच्छे हों, कितु बिना उचित और नियमित पानी मिले 

खेती अनिश्चित होती है। जहां वर्षा समय पर और पर्याप्त नहीं होती, वहाँ कृत्रिम 
सिंचाई कृषि कार्यो के लिए अनिवार्य होती है । 

भारत में सब मिला कर प्रति वर्ष ४५ इंच वर्षा होती है, कितु इस में स्थानीय 

विभिन्नताओं पर ध्यान रखता पड़ता हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी राजस्थान में वर्ष भर 

में कुल १० इंच वर्षा होती है, कितु उत्तर प्रदेश में पर्बतों के नीचे के इलाकों में १०० इंच 
तक वर्षा होती है। इस के अतिरिक्त वर्षा ऋतु के द्वारा विषम रूप से विभक्त कर दी 
जाती है। मदरास के अतिरिक्त शेष भारत में अधिकांश वर्षा जून से छेकर अक्तूबर तक 
होती हूँ। वर्ष का शेष भाग अत्यन्त सूखा होता है। तीसरे, कभी कभी वर्षा बहुत कम 
होती है तथा लगभग सूखा पड़ जाता है । इस प्रकार रेलों तथा नहरों के युग से पूर्व 
“देश में कभी-कभी भयंकर अकार पड़ते रहते थे और अनेक वर्षों में बड़े भारी 

इलाकों में जनता को अभाव का सामना करना पड़ता था ।”* 

_/ २ सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र। अविभकत भारत में समस्त 
कृषि क्षेत्र २९ करोड़ ८० छाख एकड़ में से ७ करोड़ २० लाख एकड़ सिंचाई वाले 

क्षेत्र थे, अर्थात् समस्त कृपि क्षेत्र के २४ प्रतिशत भाग में सिंचाई होती थी। विभाजन के 
बाद भारत के पास २५ करोड़ १० लाख एकड़ कृषि भूमि में से ४ करोड़ ८० राख एकड़ 

अर्थात् १९ प्रतिशत सिचाई क्षेत्र ही रह गया । आज (१९५१ में) ५ करोड एकड़ 
भूमि की सिंचाई की जाती हैं। इसमें छगभग १८ प्रतिशत में वर्ष में दो-दो फ़सले डी जाती 

हैं । विभिन्न राज्यों में सिंचाई का महत्व भिन्न भिन्न प्रकार का है, जैसा कि १९४८-४९ 

की अगले पृष्ठ की तालिका से प्रगट है--- 
बंगाल तथा आसाम में सिंचाई के कम्म अनुपात से चिता करने की आवश्यकता नहीं 

है, क्योंकि वहां वर्षा बहुत होती हैं। कितु मदरास तथा पंजाब के राज्यों में, जहां 
वर्षा कम होती है, सिंचाई की अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है । 

| इराकभामममभा»बाकम>बीक०. पी चकक, 'किनकलनसन्ननकनना 

१. ज िद्याबावे 8806ए व &60900086 ०0700. 0०7 2/0407 

26, 09. जा. 9. 748, 98380 448 4४६7 00०72, 7044-45, 
70. 288, 
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१९४८-४९ में सिंचाई के अंक 

कुल क्षेत्रफल | सिचित क्षेत्र का क्षेत्र- 

एक लाख फल एक लाख 
प्रतिशत अनुपात 

। 

आसाम ६२ ११ १८५ 

बिहार २२६ ४८९८ २१५'६ 

बम्बई ३४५ १८ ५२ 

मध्यप्रदेश ३२० *.. १७ ५४ 

मदरास । ३५८ ११२ ३१४ 

उड़ीसा । ७४*५ १७ २२'७ 

पंजाब । १३३ है न ३४०७ 

उत्तरप्रदेश ४९२ ११९ २४२ 

परिचिमी बंगाल १६० २० १५४ 

हैदराबाद २२५ १५ ६८ 

जम्मू व काइमीर २१३ ६ २७ 

मध्यभारत ह ९७ है १३ 

मैसूर हे ११०५ १७५ 

पेप्सू ४८ २० ४०४ 

राजस्थान ९५४५ १५५ १६४४ 

सौराष्ट्र १० प् । ५*३ 

ट्रावनकोर-कोचीन ३०५ ११६ ३८९२ 

भूपाल १६ ३ १'र 

हिमाचल प्रदेश १०६ १५ १४५ 

विन्ध्य प्रदेश ५् ७ १३५ 

समस्त भारत २७७४ ४९९ न 

३. सिंचाई कार्यों के भेद--भारत में सिंचाई कार्यों के तीन मुख्य भेद है--- 

(क) कुएं, (ख) तालाब, और (ग) नहरे । 

१९५० में कुल साढ़े सत्ताईस करोड़ क्षेत्रफल में से साढ़े पांच करोड़ एकड़ मे 

सिंचाई होती थी। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्यों में इस प्रकार विभक्त था :-- 

सिचित क्षेत्र (१० लछाख एकड़ों में ) 

नहरों द्वारा तालाबों द्वारा कुओं द्वारा अन्य साधनों द्वरा समस्त क्षेत्रफल 

२८ द् १४ ७ ण्ण् 
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(क) कुओं द्वारा सिचाईं--ऊपरी भाग के कुएं--भारत में लगभग २५ राख 
कुएं हैं और उनमें कुल १०० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । भारत में पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, मदरास और बम्बई राज्य कुओं की सिंचाई के लिए प्रसिद्ध हें । कुएं प्राय: 

व्यक्तिगत होते है किंतु सरकार भी तकावी ऋण" देकर उनके बनाने में सहायता 

करती हू । साथ ही वह इस प्रकार सुधारी हुई भूमि पर मालगुज़ारी की वृद्धि को 
अस्थायी' रूप से स्थगित कर देती हे। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अनुसार 
१९४४ से लेकर १९४७ तक ७२००० कुएं बनवाये गए। अगले दो वर्षो में १९००० 

नये कुएं बतवाये गए । औसत तौर से एक कुआं ५ एकड़ भूमि को सींच सकता है और 

प्रति कुएं पर एक टन खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन होता है । ऊपरी भाग के कुओं में 

यह सुविधा होती हैं कि उनको देश के अन्दर उपलब्ध सामग्री से ही बनाया जा सकता 

है । अतएव कुएं बनाने के लिए सरकार सहायतार्थे रकम तथा ऋण देती है । 

नलीदार कुएं या दथूब वेल---१९४८ में सरकार ने दो अमरीकन विशेषज्ञों की 
सेवाएं यह विचार करने के लिए प्राप्त कीं कि फसलों को नलीदार कुओं से एकड़ों के 

परिमाण के आधार पर सब से अच्छी तरह किस प्रकार जरू दिया जा सकता है कि 
जिस से वह वसन््त ऋतु के जल मिलने में और बिजली के ठयूब वेलों से जल मिलने में 
तथा ऊसर भूमि की वेज्ञानिक क्रषि में भी बाधक न बनें । 

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में नलीदार 

कुओं के विकास के लिए बडी भारी गुंजाइश है । अतएवं सरकार ने ६००० नलीदार 
कुएं बनाने की योजना बताई । इस मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई बिजली की कमी की 

थी, जिस को उत्पन्न करने के लिए अनेक योजनाएं भारत में चर रही हैं। एक 

नलीदार कुशां ६० फूट से लेकर ५०० फूट तक गहरा जाता है । उसको विशेष यंत्रों 
से ही बनाया जा सकता है । वह एक घटे में ३३००० गैलन पानी खींचता हैं और रूगभग 

५०० एकड़ भूमि को सीच सकना है | 
बम्बई तथा ट्रावनकोर-कोचीन में इस सिंचाई कार्ये को चलाने की-योजनाएं 

सहका रिता संस्थाओं हारा उठायी गयी है, जिन को सरकार ने ऐसी प्रत्येक योजना के 

लिए १०,००० रुपया उधार दिया है । 
(ख) तालाब--जब कि कुएं व्यक्तियों के ही होते हैं, तालाब प्रायः सदा ही राज्य 

के होते है । पंजाब के बाहूर वह लगभग सभी प्रान्तों में मिलते हैं। मदरास में वह सब से 
'८+- बा आकनन तमम अमन 343. इाततावक ह्याकमाकया व्यक्त... 7)-मर++नवेककाना-+-++०० “कक, 

१. यह ऋण भूमि सुधार ऋण अधिनियम (,७7व 477.70ए७॥0॥ 

4,09208 ८0:07 7889) के अनुसार दिये जाते हैं। इस अधिनियम के 
अनुसार स्वीक्ृत प्राथियों को ६ प्रतिशत ब्याज पर (बम्बई में पांच प्रतिशत ) 
ऋण दिये जाते हैं, इसकी वसूली सरल किछ्तों में ७ से ३० वर्ष तक के समय 
में की जाती है । 
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अधिक संख्या में ३५००० हें। वह सभी प्रकार के आकार के होते है । वह बड़ी-बड़ी झीलों से 
लेकर--जो नदी के तल में उस के आरपार बड़े ऊंचे बांध बनाकर तेयार की जाती है--- 

गांव की छोटी तलँया तक के आकार के होते हैं। अनेक तालाब अत्यन्त प्राचीन काल के 
बने हुए हैं तथा अनेक पट गए हें । जहां नहर बनाना संभव नहीं होता वहाँ यह बड़े 
उपयोगी होते हैं, कितु उनके लगातार साफ़ किये जाते रहने की आवश्यकता हे । 

सिंचाई की छोटी योजनाएं इतनी व्ययसाध्य नहीं होतीं, और उनका फल भी 

शीघ्य मिलता है । इन में से सहस्नों योजनाएं (तालाबों सहित) देश भर में पूरी की जा 

चुकी हैं और अनेकों को हाथ में लिया हुआ है । इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार व्यय के 
अलाभकारी भाग में से राज्य सरकार के साथ आधा खर्चा बांद लेती है।  / 

(ग) नहरें--वर्तमान समय में सिंचाई का सब से अधिक महत्वपूर्ण रूप है। 
कुछ थोड़े से अपवाद को छोड़ कर उन सब को सरकार ने ही बनाया है और वही उनका 

खर्चा चला रही हैं । वह साधारणतया दो प्रकार की होती हे--बारहमासी तथा बाढ़ की | 

बारहमासी नहरों से पूरे वर्ष भर जल मिलते रहने का विश्वास रहता है, कितु बाढ़ की 

नहरों से केवल बाढ़ के दिनों में ही जल मिलता है। एक तीसरे प्रकार की--बांध की 
नहरें--भी होती हैं। उनको किसी घाटी के आरपार बांध बनाकर वर्षा के दिलों में 
बरसाती पानी को एकत्रित करके बनाया जाता है। फिर इस जल से वर्ष के सूखे 
दिनों में भूमि सींचने का काम लिया जाता हँ। इस प्रकार की नहरें दक्षिण तथा मध्य 
भारत में हे । 

१९२१ से पूर्व नहरों को निम्नलिखित वर्गो में विभाजित किया जाता था : 
(१) उत्पादक कार्य--जिन से दस साल में लगाई हुई पंजी पर ब्याज का खर्चा 

निकालने योग्य आमदनी होती है। ऐसी नहरें उत्तरी भारत और मदरास में अधिक 
मिलती हे । | 

(२) कम उत्पादक कार्य--जिन से सीधे आय नहीं होती कितु जो अकाल के 
विरुद्ध 'बीमे का काम दें। इनका खर्चा प्रायः अकाल सहायता फंड से किया जाता है । 

(३) छोटे कार्य--इन का सम्बन्ध मिश्रित वर्ग, तालाबों और कुओं से होता है। 
उनका खर्चा चालू आय में से किया जाता है। 

१९२१ के बाद इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। अब सिंचाई कार्यो 
के दो ही वर्ग हैं, उत्पादक तथा अनुत्पादक । 

४. विभाजन से पूर्व सिचाईं। भारत के पास जल के साधन अत्यन्त विस्तीर्ण 
, हैं। एक विश्वस्त साधन से पता चला है कि समुद्र को बह कर जाने वाले जल में से कुछ 

६ प्रतिशत जल का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता हे] यद्यपि प्रत्येक स्थान की 

परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं, तो भी यह कहा जा सकता है कि सिंचाई के विकास 

की संभावना सब कहीं है । 
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प्राचीन काल में भी, यद्यपि आधुनिक प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जाता था, 
तथापि भारत में बड़ी बड़ी नहरें थीं। पूर्वी जमना नहर, पश्चिमी जमना नहर, गंगा नहर 

भर कावेरी तथा किस्टना डेलटाओं की सभी नहरें प्राचीन नहरें हैँ। पंजाब में एक 
प्राचीन हसली नहर थी । वह सब गत शताब्दी में बेकार हो गयी थीं। उनकी मरम्मत 

करवा कर उनको उपयोग लायक बनाया गया हूँ । कुछ व्यक्तिगत कम्पनियों ने इस दिद्ा 

में कार्य करने का यत्न किया, किंतु वह असफल रहीं और उन्होंने सरकार के लिए मैदान 

छोड़ दिया। ऋण लिये गए और १८८० से लेकर १९०० तक अत्यन्त विशाल आकार 

की पांच सिचाई की नहरें बनाई गयी थीं। इसमें पंजाब में सरहिद नहर, उत्तर प्रदेश में 

गंगा की नीची नहर तथा आगरा नहरें तथा उपनिवेश नहरे थीं,जो अब पाकिस्तान में चली 

गयी हैें। १८७७-७८ के अकाल के बाद देश की अकाल से रक्षा करते के लिए अकाल 

रक्षा बीमा फंड की आधी रकम सिंचाई को नहरें बनाने में लगा दी गई । इस योजना 

के आधीन उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर, मदरास में ऋषिकुलया योजना, और नीरा' तथा 

परियार नहर प्रणालियों जेसे महत्वपूर्ण जलाशय बनाये: गये। इनको बम्बई राज्य के 
बांधों द्वारा बनाई हुई झीलों से पाती मिलता था | १९०३ में भारतीय सिंचाई कमीशन के 
प्रस्तावों के फलस्वरूप अनेक नई योजनाओं को बना कर पूर्ण किया गया, उन में पंजाब 
की तीन नहरें (जो अब पाकिस्तान में हें) और बिहार की त्रिवेणी नहरें बनाई गईं। 

१९१९ के सुधारों के बाद सिचाई प्रान्तीय विषय हो गया है और प्रान्तीय सरकारों 
ने इस में अधिक दिलस्चस्पी ली । उनपर अनुमानित व्यय ५० लाख रुपए से अधिक 
होने की दशा में भारत सरकार से खर्च की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। रकम उधार ली 

जा सकती थी और अनेक नई योजनाएं, जैसे पंजाब में सतलूज घाटी और सक्खर 
बांध, अवध में शारदा नहर योजना और मदरास-कावेरी-मेत्तू योजनाओं को चालू 
किया गया । 

कृषि कमीशन ने प्रस्ताव किया कि कृषि विभाग तथा सिंचाई विभाग में अधिक 

निकट सम्बन्ध होना चाहिए तथा सिचाई के सम्बन्ध में शिकायतें सुनने के लिए स्थानीय 
परामर्श समितियां बनाई जानी चाहिएँ। इसके अतिरिक्त सूचनाओं तथा अनुभव के 
निर्बाध मिलते रहने तथा अनुसंधान में सहायता करने के लिए सिंचाई के केन्द्रीय ब्यूरो 
की स्थापना की जानी चाहिए । यह सब काये १९३१ में कर लिया गया । 

५. विभाजन के बाद सिचाई। भारत के विभाजन के बाद सरकार ने अन्न 
का उत्पादन बढ़ाने के छिए सिंचाई की भारी आवश्यकता को अनुभव किया है। 
इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनेक छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं को हाथ 
में ले लिया गया है। सब से बड़ी बाधा यंत्रों की कमी है। इन सब, एक उद्देश्य वाली तथा 
बहुद्देश्य योजनाओं की संख्या १७० हे । इन सब के पूर्ण हो जाने पर और भी अढ़ाई 
करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अभी तो मिलने वाले जल के केवक ६ 
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प्रतिशत भाग का ही नियंत्रण किया जाता है, शेष बरबाद जाता है। और कभी कभी 

तो वह जान और माल को भारी हानि पहुंचाता है । 
मदरास ने सिंचाई की अत्यन्त विशाल योजना आरम्भ कर दी है । उसने उसको 

तीन वर्गो में विभाजित किया है: (क) अल्पकालीन योजना--पांच करोड़ रुपये की 

लागत से ४ लाख एकड़ भूमि को सींचने के लिए है, (ख) मध्य आकार की योजना में ३० 
करोड़ रुपये की लागत से ५ छाख एकड़ भूमि को सींचा जायगा, (ग) बडी योजना में 
७८ करोड़ रुपये की लागत से ३० लाख भूमि में नहरें बनाई जाँयगी। इन योजनाओं में 

तुंगभद्रा नदी तथा रामपद सागर के बांध भी सम्मिलित हैं। 
उत्तर प्रदेश ने भी कुछ अत्यन्त उपयोगी योजनाओं को हाथ में लिया है। वहां 

बिजली पेदा करने के लिए अनेक नये बांध, बिजली घर तथा नदियां बनाई जाँयगी। 

इस बिजली से नलीदार कुएं (ट्यूबवेल ) चलाये जाँयगे । इनमें पीपरी बांध और बिजली 
घर अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। रिहंद नदी के आरपार एक २८० फूट ऊँचा बांध सवा सोलह 
करोड़ रुपये की लागत से बनाया जायगा। यह ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा । 

इससे बाढ़ नियंत्रण, मत्स्यपालन, नौका संचरण तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का 
अतिरिक्त लाभ होगा । नायर नदी पर बनाये जाने वाले नायर बांध से २,३८,००० 

एकड़ की विशाल भूमि को सींचने के अतिरिक्त इससे दस एकड़ भूमि के सिंचाई साधन 

अधिक विकसित हो जाँयगे। रामगंगा योजना से बिजली मिलने के अतिरिक्त ८ छाख 

एकड़ भूमि सींची जायगी । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाओं की भी मंजूरी दी 

गई है । 
पद्चिचसी बंगाल ने दामोदर घाटी बांध योजना को अपने हाथ में लिया हुआ 

है। इस से किसानों की आय प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये और बढ़ जायगी । इसमें मूराकेही 

तदी पर एक बांध बनाया जायगा । इस से ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके 
अतिरिक्त अन्य अनेक छोटी-छोटी योजनाएं भी हाथ में ली गयी हें । 

बिहार में सब से अधिक महत्वपूर्ण योजना कोसी बहुद्देशीय योजना हूँ । इस 
से सिंचाई, बिजली, नौका संचरण, बाढ़ नियंत्रण, पानी भरी भूमि का सुधार तथा 
मत्स्यपालन आदि अनेक काम होंगे । इसमें ९० करोड़ रुपये लगेंगे और २० रब एकड़ 

भूमि की सिंचाई होगी। इस से १८ लाख किलोवाट सस्ती बिजली भी मिलेंगी। "गंडक 
घाटी योजना में एक नदी पर बांध बना कर सारन ज़िले की ६ लाख एकड़ तथा मुंगेर 

ज़िले की ५०,००० एकड़ भूमि को सींचा जायगा। बिहार ने बिजली के पम्प लगाकर 

पानी ऊपर उठाने की अनेक योजनाएं भी अपने हाथ में ले रखी हैं । 

बम्बई के पास मेशवा नदी तथा माही मंदी योजनाएं तथा वरदला तालाब 

योजना, गंगापुर बांध योजना, अशोक ताल योजनाएं हैं । इन पर कुल खर्च ३४ करोड़ 

रुपया बैठेगा और इन से ७,६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 
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भध्यप्रदेश चार करोड़ रुपये की लागत से ११ योजनाओं को अपने हाथ में ले रहा 
है । इन से दो लाख एकड़ चावल भूमि की सिंचाई होगी। नर्बंदा-ताप्ती बहुद्देशीय योजना 
से बाढ़ों पर नियंत्रण होने के अतिरिवत दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 

पंजाब गृड़गांवा, हिसार और रोहतक ज़िलों, पेप्सू तथा बीकानेर में ४४ लाख 
एकड़ रमि की सिंचाई करना चाहता है। नांगल योजना समाप्त होने को है, इससे 
भाकरा बांध को बिजली मिलेगी। इस के लिए सड़क तथा रेल के मार्ग बना कर पूर्ण कर 
लिये गए हैं । नहरों की योजनाओं के अतिरिक्त अनेक नलीदार कुएं भी बनाये जा रहे हैं। 

उड़ीसा में महानदी घाटी योजना का विकास किया जायगा। अनेक उद्देश्यों वाली 
योजनाओं का नियंत्रण केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई तथा नौका संचालून कमीशन ((७7- 
080 /४०/७०"ए०७फ३ ॥7799४007 का [र३एॉशव7०0०70 (णण्य्ांइग्00 07 

(). ५५४. ॥.]५. (:.) के हाथ में है। उस के यहां तीन बांध बनाने की योजनाएं हें। 
प्रत्येक बांध की अपनी नहरें तथा बिजली घर होंगे। इन पर ४७ करोड़ ८१ लाख 
रुपया खर्च आयगा। इसके अतिरिक्त बांध तथा नदी प्रवाह बदलने की अन्य भी कई 

छोटी छोटी योजनाएं हैं । 

इस विषय में भारत में संविलीन राज्य तथा राज्यसंघ भी पीछे नहीं है, 

हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, ग्वालियर, ट्रावनकोर-कोचीन, मध्य भारत, भोपाल और 

राजस्थान सभी अपने-अपने कत्तंव्य का पालन इस विषय में कर रहे हें । 

<#. अनेक उद्देश्य वाली कुछ महत्वपूर्ण नदी योजनाएं । अभी पिछले दिलों 
तक सिंचाई योजनाओं का एकमात्र उहेश्य सिंचाई ही था कितु नई योजनाओं का रुख 
बदल गया। जल पूरे वर्ष भर धार के रूप में नहीं मिल सकता, अतएवं योजनाएं इस 

आधार पर बनाई जा रही हैँ कि वर्षा के जल को वर्षा ऋतु में जमा कर लिया जाया 

करे। इस प्रकार योजनाओं को बनाने तथा उनमें परस्पर साहाय्य का सम्पादन करने 

के उद्देश्य से १९४५ में ((), ५४. 7. ५. (..) की स्थापना की गयी थी । इसने 
सरकार की नीति में मौलिक परिवर्तत किया। यह तय कर दिया गया कि जरू को 
एकत्रित करने का उद्देश्य सदा सिंचाई ही नहीं होगा, वरन् उस से बिजली बनाने, 
नौकासंचरण, बाढ़ नियंत्रण, मलेरिया नियन्त्रण, भूमि विदारण प्रतिबन्ध, पानी भरने 

को रोकने, मत्स्य पालन तथा आमोद-प्रमोद का कार्य भी लिया जाना चाहिए । 

इस नई नीति के कारण अनेक उद्देश्यों वाली कई योजनाओं का निर्माण किया 
जा रहा है। यहां उन में से कुछ का वर्णन किया जाता है । 

_(क) दामोदर घाटी योजना--दामोदर नदी बिहार तथा बंगाल में बहती है। 
इस योजना में अनेक बांध बनाये जाँयगे । भारत में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । 

इस पर कुल ७५ करोड़ रुपया ख्च होगा। इसमें से १३ करोड़ रुपये तो उस पर खर्च भी 
हो गए हैं। ४२ करोड़ १९५६ के अन्त तक खर्च हो चुकेंगे और शेष २० करोड़ पंचवर्षीय 
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थोजना के उत्तराद्धं में खर्च किये जाँयगें । सरकार ने इसका प्रबन्ध करने के लिए अम- 

रीका के टी. वी. सी. के नमूने पर एक अ्ध स्वतन्त्र कार्यकारी संस्था दामोदर घाटी 

कारपोरेशन नाम से बनाई है। इस नदी के दोनों किनारों से दो नहरें निकाली जाँयगी, 

जो ८,६३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी । इससे ५ करोड़ रुपये वार्षिक का 

अतिरिक्त उत्पादन होगा । लगभग २,७४,०००, किलोवाट बिजली भी इससे मिलेगी | 

इसके अतिरिक्त इस नदी का बाढ़ों के कारण प्रति वर्ष किया जाने वाला विनाश भी 

रुक जायगा । अन्तर्राष्ट्रीय बेक ने इस योजना की संभावनाओं की अच्छी तरह जांच 

करके इसके लिए यंत्र खरीदने को २ करोड़ २० लाख डालर का ऋण भारत सरकार 

को दिया है। इसका निर्माण ठीक चल रहा है जो १९५४ में पूर्ण हो जायगा। भविष्य में 

इस क्षेत्र को भारत का रूरक्षेत्र कहा जाया करेगा । 

(ख) महानदी घाटी योजना--महानदी घाटी योजना में तीन बांध बनाये 
जाँयगे । एक सम्बलपुर के समीप हीराकुड में, दूसरा उससे १३० मील नीचे टीकरपारा 

में तथा तीसरा कटक के पास नारज में । इससे कम से कम ११ लाख एकड़ भूमि की 

सिंचाई होगी । यह दो छाख ६० हज़ार किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगा और सम्बलपुर 
से समुद्र तक ३०० मील तक नौका संचरण की सुविधाएं देगा। इस प्रकार यह देश 
की भूगर्भ में दबी हुई खनिज सम्पत्ति का विकास करने में सहायता देगा । साथ ही 
यह सीमिट, इस्पात, चीनी तथा रासायनिक द्र॒व्यों का उत्पादन करने वाले कारखानों को 

खड़ा करने में सहायता देगा । इससे यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में एक 

बन जायगा । इस योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई हैं। इसके १९५४ तक 
समाप्त होने की आशा है। उसमें कुछ व्यय ४८ करोड़ रुपये होगा । 

(ग) भाकरा और नांगल योजनाएं--विभाजन के कारण पंजाब की समस्त 
अ्थे-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। मज़दूर मिलना कठिन हो गया। रुपये का एकदम 
अभाव हो गया । इस योजना पर जल की अपनी पूर्ति पर प्रभाव पड़ने के भय से 

पाकिस्तान ने भी इस योजना का विरोध किया था। ऐसी सरकारी कठिनाइयां होते 
हुए भी इस योजना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई । इन योजनाओं को पूर्ण किये 
बिना पंजाब का पुनर्वास नहीं किया जा सकता । 

नांगल योजना से भाकरा को बिजली दी जायगी। इसमें सतलज नदी के 

आरपार नांगल में भाकरा से ८ मील नीचे बांध बनाया जायगा । यह बांध १,०२९ फुट 
लम्बा, ४०० फुट चौड़ा होगा। इसका तल नदी तल से ५० फुट नीचे होगा। इस तल 

के ऊपर १०,००० क्यूसेक ((/५७86०४ ) योग्यता की नहरों की रेखाएं दो बिजलीघरों 
को जाँयगी । यह दोनों बिजलीघर ९८ फुट के झरने से चलेंगे और ८०,००० किलोवाट 

बिजली उत्पन्न करेंगे । 

भाकरा में भाकरा पर बीच के संकुचित मार्ग के आरपार ६८० फुट ऊंचा एक 
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बांध बता कर एक ५६ मीर लूम्बा तालाब बनाया जायगा। इसमें ७४ लाख फुट पानी 
आ सकेगा अर्थात् इसमें प्रति संकिड में ६,६०० क्यूसेक ((|प७६७८$) उन २७० दिनों 
तक छोड़े जा सकेंगे जो वर्ष का सूखा भाग होता है । इस सिंचाई प्रणाली में २०० मील 
लम्बी नहर तथा उसकी विभाजक शाखाएं होंगी, जो ४५ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई 
करेंगी । इस योजना से चार लाख किलोवाट बिजली बनेगी । इस बांध का नक्शा मिस्टर 
सेवेज (0. 98५886) ने तैयार किया हैं। इस व्यक्ति को इस विषय का एक बड़ा 
भारी विशेषज्ञ समझा जाता है। इसी ने अमरीका के बौल्डर बांध (90वें 0७7) 
का भी नक्शा बनाया था । भाकरा बांध का काम तेज़ी से हो रहा हैं । केन्द्रीय सरकार 
इसका खर्चा उठा रही हैँ और उसके लिए आवश्यक मशीनें भी आ चुकी हैं। उसमें कुछ 
खर्चा १३३ करोड़ रुपये लगेगा, जिसमें से २१ करोड़ रुपये खर्चे भी हो चुके हैं। ७७ 
करोड़ रुपया १९५६ तक खचे होगा और शेष बाद में खर्च होगा। इस योजना से प्रतिवर्ष 
निम्नलिखित उत्पादन होने का अनुमान किया गया हैं : 

खाद्य पदार्थ ११ छाख ३० हजार टन, दर ५०० रुपया प्रति टन। कुल मूल्य 
५६ करोड़ रुपये । लम्बे रेशे की कपास की ८ राख गांठें, भाव ४०० रुपये प्रति यांठ, 
कुल मुल्य ३२ करोड़ रुपये । योग फल ८८ करोड़ रुपये । | 

इन योजनाओं के पूर्ण होने पर पंजाब की आ्थिक समस्याएं हल हो जाँवगी ॥ ' 

४७ सरकार की सिंचाई नीति । भारत अपने जल साधनों के विषय 
में अत्यन्त भाग्यशाली है, किन्तु अभी तक उनमें से ६ प्रतिशत से अधिक का उपयोग 
नहीं किया जा सका है । शेष जल बेकार जाता है । बड़े-बड़े क्षेत्रफल वीरान पड़े हें। 
अनेक क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण फ़सल अच्छी नहीं होती। इसके अतिरिक्त 
कुल लगाई हुई पन-बिजली की शक्ति पांच छाख किलोवाट से अधिक नहीं हैं, जबकि 
उसमें से चार करोड़ किलोवाट बिजली ली जा सकती थी। 

ब्रिटिश लोगों ने भारत के उत्पाइन साधनों का उपयोग करने का अधिक प्रयत्न 
नहीं किया । अंत में अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय सरकार बन गई, जो सिंचाई तथा पन- 
बिजली योजनाओं को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है । इन योजनाओं से भारत का 

प्रति व्यक्ति-अंश उत्पादन बढ़ जायगा, भारत के लाखों निर्भनों का जीवन-स्तर उच्च हो 

जायगा, अकाल की संभावना दूर हो जायगी और भारत की खाद्यान्न की वर्तेमान कमी 
बचत के रूप में बदल जायगी। 

८, प्रथम पंच-वर्षीय योजना । सभी योजनाओं के व्यय का संयुक्त योग- 
फल ७३४ करोड़ रुपया है । इसमें से १४४ करोड़ रुपया मार्च १९५१ तक खर्च किया 

जा चुका है । ४५० करोड़ रुपया अगले पांच वर्षों में १९५६ तक खर्च किया जायगा और 
शोष १४० करोड़ रुपया बाद में खर्चा जाथगा । इन योजनाओं से ८८ छाख एकड़ भूमि की 

सिंचाई होगी। पांचवें वर्ष में ११ छाख किलोवाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होगा 
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और अन्त में वह एक करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी तथा १९ राख 

३० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न करेंगी । जो योजनाएं शीघ्र फल दे 

सकेंगी उनको जल्दी पूर्ण किया जा रहा है। यह समस्त विकास-कार्य राष्ट्रीय आधार 
पर किया जाना चाहिए । भारत भर में सिंचाई की सुविधाएं नहीं हें । खाद्य समस्या 

को अखिल भारतीय आधार पर ही हल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन 
योजनाओं और उनके विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यो में भारत तथा विदेशों के सर्वोत्तम 

विशेषज्ञों के मस्तिष्क लगे हुए हैं। अतएवं विद्या तथा कलाकौशल के ज्ञान को इनके 
लिए एकत्रित करना ही होगा। नदियां विभिन्न राज्यों में हो कर बहती हैं। अतएव 

विकास की योजनाओं का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए और उनसे 
सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिए उनका अन्न्तवरर्ती पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त बड़ी-बड़ी योजनाओं में इतने अधिक धन की आवश्यकता पड़ती हैं कि 
जिसको एक राज्य संभवतः नहीं उठा सकता । उसमें केन्द्र से भी सहायता की आव- 

इयकता पड़ती हैं। योजना में यह ठीक ही कहा गया हे कि यह काम पांच वर्ष से आगे 
भी चलता रहेगा। इस सम्बन्ध में जनता का सहयोग भी कम महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं 

होगा । जनता को इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष त्याग करने के लिए 

तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रचार कार्य तथा लोगों को समझाना-बुझाना 
आवश्यक है । 

४ ९ सिंचाई के खतरे। बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं विशुद्ध वरदान ही सिद्ध नहीं 
हुई हैं। पंजाब (पाकिस्तान ) तथा बम्बई के कुछ इलाकों में भूमि में पाती भर जाने तथा 

रेह बढ़ आने से न केवल भूमि बिगड़ गई है वरन् वह स्थान अस्वास्थ्यकर भी हो गए हैं । 

इस प्रकार भूमि का बड़ा भारी भाग कृषि के योग्य नहीं रहा । इसका कारण भूमि के 
अन्दर पानी के स्तर का ऊपर आ जाना है । उसके प्रभाव भूमि पर निम्न प्रकार से 
देखने में आते हैं : (१) इससे कृषि भूमि में पानी भर जाता है। अत्यधिक पानी भर 
जाने से झील भी बन जाती है, (२) भूमि की ऊपरी तह में खार जमा हो जाते हैं, जिन्हें 
थर या खार भी कहते हें। 

वृजनारायण के अनुसार इस खतरे का निम्नलिखित चरणों में पता हो जाता है-- 

(१) एक दो वर्ष तक बरानी फ़सलें अत्यधिक अच्छी होती है, (२) तीसरे 
वर्ष ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में कल्लर दिखलाई देने लगता है, जहां बीज नहीं उगता, (३) 
उत्पादन कम होने लगता हे और पानी के क्षेत्र फैलने लूगते हैँ, (४) नहर के समीप के 

क्षेत्रों में जंग लगे हुए रंग का पानी भर जाता है, (५) पानी का स्तर भूमि के समीप 
तक बढ़ जाता है, (६) आबादी के मकान फट-फटकर टूटने रूगते है, (७) आबादी 
में एक दुर्गेन्ध फेल जाती है और पीने के पानी का स्वाद कच्चा" हो जाता है । 

१. ऊ्रीए] ७/०४7॥--प्रता 7 ४#207070 446, 9. 383.. 

हा 
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जल के भूमि की ऊपरी सतह के अन्दर आ जानेपर भूमि के खाद भी उसके ऊपरी 
भाग में आ जाते हैं। नहरें इस संकट को दो प्रकार से छाती हैं। वह सिंचाई की नदियों 
को आपस में काटती हें और इस प्रकार वर्षा तथा बाढ़ के पानी को भी सहायता मिल 

जाती है । दूसरे, उनके कारण उनका जल सीधे तब तक बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि 
वह ऊपर के स्तर तक आ जाता हैँ। यदि कृषि भूमि का ढाल उस बहाव को रोकने या 

बाहर निकालने छायक ढाल नहीं होता तो पानी का स्तर बढ़ता जाता है । वह भूमि की 

जज़्ब करने को शक्ति से बराबर सिंचता जाता है और भूमि के सभी क्षार उसकी ऊपरी 
स्तर पर आकर उसे क्ृपि योग्य नहीं रहने देते ।* 

इसके उपचार साधारणतया यह बतलाये गए हूँ : (क) पानी को नलीदार कुओं 
या सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा निकाल दिया जाय, (ख) नहरों की तही कंकरीट 

की बनाई जाय किन्तु इससे विभाजन के साधनों का विकास नहीं होता, (ग) सामने 
वाली नादियों का खोलना । संभव हैं इसमें सारी नहर को ही दुबारा बनाना पड़े । 

(ध) नहरों से सिंचाई न करा कर कुओं से सिचाई कराई जाय । इसमें बहुत खर्चा 
लगता है । यह तभी ठीक रहता हैं जब खतरा बिल्कुल सामने हो। (ड) अति सिंचाई 

न की जाय । नहरों से पानी छेने की वर्तमान प्रथा में सिंचाई आवश्यकता से 

अधिक हो जाती है । सिचाई-कर उपयोग किये हुए जल के परिमाण के अनुसार 

नहीं लगाया जाता, वरन् उत्पन्न की हुई फ़लल पर लगाया जाता हैँ । जल की बिक्री 
परिमाण के अनुसार करने से किसान पानी का व्यर्थ व्यय नहीं करेंगे । 

१०, पानी की दरें। पानी की दरें तय करने के सम्बन्ध में भी कुछ 
शब्द लिख दिये जाँय । सरकार अधिकतम जो कुछ ले सकती है, वह उस वास्तविक राभ 

पर ले सकती है जो किसान नहर के पानी से प्राप्त करता है । इसका अर्थ यह हुआ 

कि नहर के पानी के उपयोग के कारण भूमि से होने वाले छाभ के बदले में उसकी 
समस्त वृद्धि का उपयोग कर लिया जाय। इसमें न्यूनतम का निर्धारण पानी देने के खर्चे 
पर लगाया जाता है । इसमें पूंजी पर ब्याज तथा नहरों की साज संभाल में होने वाले 

खर्चे को भी लगा लिया जाता है। कार्य के खर्चे के आधार पर जल-कर वसूल करना 
अनेक कारणों से उचित नहीं है । इससे नहर के निर्माण का छाभ कुछ छोगों को 

मिलेगा, जबकि नदी का जलहू समस्त समाज की सम्पत्ति होता है। नहर के बनाने का 

खर्चा कुछ तो मालगृज़ारी की बचत से किया जाता है और कुछ उधार ली हुई रकम 
से किया जाता है, जो साधारण राजस्व की जमानत पर लिया जाता है। अतएवं कुछ 

लाभों में जनता का सम्मिलित रूप से भाग होना ही चाहिए । कुछ लोग रेलों का 

उदाहरण दे कर उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कम लाभ की ओर संकेत करके 

बतलाते हे कि नहरें उनकी अपेक्षा अपनी पूंजी पर अधिक लाभ प्राप्त कर रही हैं । 
किन्तु यह उदाहरण यहां लागू नहीं होता क्योंकि रेलों का लाभ मनुष्यों के किसी एक 
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भाग्यशाली वर्ग को न होकर समस्त जाति को पहुंचता है । अतएव नहरों को भी 

सर्वे साधारण की आय में अपना भाग देना ही चाहिए । दूसरे शब्दों में पानी की 

दर का एक भाग कर के रूप में होना चाहिए । कृषि उत्पादनों का मूल्य अत्यधिक बढ़ 

जाने तथा ज़मींदारों को अत्यधिक काभ होने के कारण तथा राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में 

अधिक आय की आवश्यकता होने के कारण आबियाना की दर में कुछ वृद्धि उचित 

होगी । इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने आबियाना दर को दो गुना कर दिया है औरं 
पंजाब सरकार ने उसे ५० प्रतिशत बढा दिया है । तो भी यह दर इतनी अधिक नहीं 
होनी चाहिए कि एक विशेष वर्ग पर--जिसमें अधिकतर निर्धन" है, इसका अधिक भार 
पड़ जाय । ह 

इसकी दर एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक नहर से दूसरी नहर में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की है । वह उगाई हुई फ़सलों के अनुसार भी विभिन्नता रखती है; जैसा 
कि नीचे दिया गया है :-- 
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ग्यारहवां अध्याय , 

कृषि उत्पाद की बिक्री 
नी समस्या का रूप । बहुत समय नहीं हुआ, जब भारत की ग्रामीण 

अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी थी | जो कुछ पैदा होता था, वह गांव में या उसके आसपास ही 
खप जाता था। बिक्री की कोई समस्या नहीं थी। किन्तु अब स्थिति बदल गई है। गांव के 

अतिरिक्त उत्पादन को दूर के बाज़ारों में बेचा जाता है, और इस प्रकार प्राप्त की हुई 

रकम से विदेशी माल खरीदा जाता है । इस प्रकार किसान की आर्थिक स्थिति उस रकम 
पर निर्भर करती है, जो वह अपनी बचत के उत्पादन को बेचकर प्राप्त कर सकने में समर्थ 
होगा। मूल्यों के ऊपर उसका लेशमात्र भी नियंत्रण नहीं है, जो संसार में पूर्ति तथा मांग 
के व्यापक अंगों द्वारा निश्चित की जाती हैं। यदि उसके उत्पादन को ठीक हाथ में दिया 

जाय, उसके तथा उसके उपभोक्ता के बीच के बिचुव्रेयों के छाभ को कम कर दिया जाय 

तो उसको अपनी बिक्री से कुछ अधिक मिरू सकता है । यह तभी हो सकता है. जब 

किसान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाय । किसान को प्रत्येक 
स्थान में बाधाएँ हैं। उसके कार्यों का ऋतु-सम्बन्धी तथा बिखरा हुआ रूप और प्रकृति 
पर उसकी निर्भरता भारतीय किसान की बाधाएं हैं । इसके अतिरिक्त, उसका अज्ञान, 

पुरातनपंथी, पूंजी का अभाव, यातायात के त्रूटिपूर्ण साधन तथा अन्य अयोग्यताएँ 
हैं। हम अब विक्रेता के रूप में किसान की इनमें से कुछ बाधाओं और उन्हें दूर करने 
के उपायों के सम्बन्ध में विचार करेंगे। कृषि कमीशन ने कहा है, “जुब तक वह 

(किसान) व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य उत्पादकों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से 
बिक्री करने की कला का अध्ययन नहीं करेगा, यह अनिवार्य है कि वह उच्च-कोटि के 
विशेषज्ञों तथा अपना माल मोल लेने वालों के अत्यन्त व्यापक साधनों के मुकाबले 
प्रतियोगिता में सदा पीछे रहेगा ।* 

>डसकी सबसे बड़ी बाधा यह हैं कि उसको अपने उत्पादन को अपने अनुकूल स्थान 

में, अनुकूछ समय में तथा अनुकूल शर्तों पर बेचना पड़ता है। 

“२. अच्छी बिक्री की आवश्यक बातें । उपज को उत्पादक के अधिकतम 
लाभ के लिए बेचने के लिए कई परिस्थितियां होनी चाहिएं। प्रथम माल की किस्म 

अच्छी हो और उसमें कोई मिलावट न हो । कृषि वस्तुओं का उत्पादन किसी एक प्रामा- 

णिक रूप में नहीं किया जा सकता, किन्तु उसके माल के विशुद्ध होने का विश्वास इस प्रकार 
कराया जा सकता हे कि प्रामाणिक बीज का उपयोग किया जाय, फ़सल काटने की ठीक 

न् ५३2०४. ५०++«>+क+४+भराभा कान २3००३, परम पर कामना ?-+प थक प कप नमन ५७७५५ ++ १८ नल पर मभाभ०६४०अ आप कातप-ा0... कमककापत सहलाममक.. कक “जा... किपालपसाकानरकलयमभ4५मामाक४तमाक्क, 

१. २७००४, 80प८प्रपप्राथ ("पंडड्ा0, 9926 382, 
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प्रणाली को अपनाया जाय, उत्पादन के क्रमिक स्तर निश्चित तथा प्रामाणित करके तथा 
उसको गोदामों में अच्छी तरह रखकर । 

अच्छी तरह बेचने की दूसरी शर्त है बेचने वाले की रुक सकने की सामश्यं । यदि 
वह रकम को तत्काल आवश्यकता के कारण उसको खेत से उठाते ही बेचना चाहेगा तो 
बेचने के दबाव के कारण मूल्य गिर जायगा । अतएवं यह आवश्यक है कि किसान के 
पास अपनी मालगुज़ारी चुकाने तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त रकम पास में 
हो। यदि वह किसी महाजन के पास जायगा तो यह उपचार रोग से भी खराब सिद्ध होगा । 

अच्छी तरह बिक्री करने के लिए तीसरी आवश्यकता है संवाहन तथा यातायात के 
अच्छे साधनों का अस्तित्व । यदि यह न होंगे तो किसान को विवश होकर भ्रमणशील 

क्रय करने वालों अथवा ग्राम के बनिये को कम कीमत पर अपना माल बेचना 
पड़ेगा । किसान को बाजार भाव का भी बराबर पता रहना चाहिए और सब से पास के 

बाज़ार में उसकी आसानी के साथ पहुंच भी होनी चाहिए । 

अंते में सुविधाजनक दूरी पर ऐसी मंडियां होनी चाहिएं, जिनको अच्छी तरह 
पक्षपात-रहित निरीक्षण में चलाया जाता हो। यदि बाज़ार में स्वेच्छाच।रिता चलेगी तो 
किसान उसका विश्वास नहीं करेगा और अपवे माल को उससे कुछ कम सुविधाजनक शर्तों 

पर भी अपने गांव में ही बेचना पसन्द करेगा | 

ग्राम की मंडियां विस्तृत समस्या का भाग हें । किसान निर्धन है, क्योंकि उसके 

माल बेचने की प्रणाली दोषपूर्ण हे । किन्तु प्रणाली के दोषपूर्ण होनें का कारण' भी किसान 
की निर्धनता ही है । इस प्रकार ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर सब ओर से आक्रमण 
करने की आवश्यकर्ता है । 

३. वर्तमान प्रणाली। (१) गांबों में बिक्री--प्रत्येक वर्ष में बिकने वाली 
उपज का अनुपात प्रत्येक व्यक्ति तथा स्थान के विषय में भिन्न होता हैं। खाद्य फ़सलों की 
अपेक्षा व्यापारिक फ़सलों का 'आविक्य' अधिक बिकता है । धनी किसान अधिक अनुपात 
में अंत में बेच सकते हैं । किन्तु वह फ़सल के समय में थोड़ा परिमाण बेचेंगे । निर्धन 
किसान सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने तथा सरकार का कर्जा चुकाने 
के लिए अपने निजी खर्च को काट कर भी अपनी पर्याप्त उपज को बेच देता हैं । 

कृषि-उपज का गांव तथा बाज़ार में जो भाग बिकता है, उसके अनुपात के 
सम्बन्ध में कुछ सूचना उपलब्ध है । यह अनुमान लगाया गया है कि ६० प्रतिशत गेहूं, 
३५ प्रतिशत कपास तथा ७० प्रतिशत तिलहन ( तेल के बीज ) पंजाब के गांवों में ही 
बिक जाते हैँं।* 

उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत गेहूं, ४० प्रतिशत कपास तथा ७५ प्रतिशत तिलहन 

२. जिप्रडडक्या7--(०87४९7४४९ ० 0807/0प्रएश ए०06प00०७ 
0०76४ पएशतदा9, 0828० 096 
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ग़ांव में बेच दिया जाता है । बिहार, उड़ीसा और बंगाल में ८५ प्रतिशत तिलहन 

तथा ९० प्रतिशत पटसन को गांवों में ही बेच दिया जाता हैं ।* “किसानों के ऋणग्रस्त 

होने अथवा अपने छोटे-छोटे खेतों पर अल्प परिमाण में खेती करने के कारण बाजार में 
उनकी उपज का अनपात गांव की अपेक्षा कम जाता है । संवाहन साधनों की अपर्याप्तता 

के कारण भी बाज़ार में बेचे जाने वाला अनुपात कम होता है । 

,. गांव में उपज का जो भाग खेती न करने वाले उपभोक्ता के अतिरिक्त विभिन्न 

प्रकार के मध्य श्रेणी वालों को बेचा जाता है, और उन्हीं के द्वारा यह दूरवर्ती उपभोक्ता 

केंद्रों में पहुंचता है। यह मध्य श्रेणी वाले या' तो गांव के बनिये या फेरी वाले व्यापारी १ 
होते है, जो या तो स्वयं अपने लिए मोल लेते हे अथवा किसी छोटे कस्बे के आड़ती के 

प्रतिनिधि के रूप में, किन्तु जहां किसान की गर्दन महाजन के हाथ में फंसी होती है, वह 

अपनी उपज को स्वतन्त्रता से तहीं बेच सकता। तब ऋणी को धनी के हाथ उसकी शर्तों 
पर अपना माल बेचना पड़ता हे। प्रत्येक दशा में यह तथ्य हैं कि यदि किसान अपने मार 

को अपने ही गांव में बेचता है तो उसे उसको गाड़ी में रखकर बाज़ार के जाने की 

अपेक्षा--फिर भछ्छे ही वह बाज़ार कितना ही बुरा क्यों न हो--पर्याप्त कम कीमत 

मिलती है। किन्तु उसे बाजार तक ले जाने के लिए गाड़ी तथा अच्छी सड़कों की आवश्य- 

कता हैं । 

(२) गांव से बाजार को ले जाना-- संवाहत साधन प्राय: अत्यन्त कम और 
खराब होते हैं, उनके कारण न केवल ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है, वरन् उनके 

क्ारण माल बेचने में छोटे छोटे व्यापारी तथा बिचवयों की संख्या अधिक होती जाती है। 
वह कृषि उत्पादन को बाजार में सस्ते किराये पर जल्दी छाकर बाजार में बाधा भी 
उपस्थित करते है ।* यह कठिनाइयां पहाड़ी जिलों में और भी अधिक बढ़ जाती हूं, जहां 

किसान अनाज के व्यापारी की दया पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि माल की ढुलाई करने 
योग्य पश्ुओं की संख्या उसी के पास होती है । कभी-कभी वह २० प्रतिशत मूल्य तो 
किराये में ही वसूल कर छेता है, चाहे भले ही बाजार १५ मील के अन्दर अन्दर ही हो ।* 

423 नमनकनाए-+प-ममना १6कारमवातनका-क फरनज+++-> 7 वहतपंवॉनकबंधभाऑगाफकेन3भए... सतत या्राऊ न चकंतन.. ५५ आए. अन््यकषक चभवच ७०० आमक++आक 4 ९५०००३+कम हा (पकाकत+व सका+-क धमाका 74... बढ... थल् कर-क-++++&म >१-कक-- ०क-+०+०३-आकेककाक-क कार फमोजक,.. के" हक... परकाककनिके 22-4४ ककणक, फेक अखन्नक्कका अनंत... धकीट गर ]त-ऋराक मै+॑पकाना. का (जल 

गांव के बाज़ार दो प्रकार के होते ह, (१) गांवों में कमी-क्ी रूगने वाली 
पेंठ, यह या तो सप्ताह में दो बार या पर्दह दिन में लगती है, इसमें फेरी 

वाले गांव की उपज बेचते हें। (२) बड़े-बड़े मेले, जो कभी-कभी किसी 
धामिक अवसर पर होते हे । 

२. यह फेरी वाले मध्य श्रेणी वाले विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारे 

जाते है जैसे पंजाब में ब्योपारी और मध्य प्रदेश में बंजारा, आदि । 
३. परॉट्टा[००--२००४०कआरां० ?700678 ण ४०वटाण ए०79, 

(५०. 4. 99286 205. 
ड. 3िद्रा4ए बाते हैश[का१-7क् 47 परे प्र 00700॥00,0.96. 
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कृषि उत्पादन को मंडी तक बेल गाड़ियों, ऊंट गाड़ियों या जानवरों पर लाद कर ले 

जाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रणालियों से काम लिया जाता है। बंगाल में तथा 

दक्षिण के समुद्री किनारों के मैदानों में नदी यातायात अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। 
उत्तरी भारत में गाड़ी तथा लद्दू पशुओं से प्रायः काम लिया जाता है, मोटर ट्रक का 

भी उपयोग किया जाने लगा हैं। 
(३) मंडी---बहुत॒ कम मंडियां संगठित हें, संगठन पूरानें ढंग के है, उनमें 

चंगी या बिक्री या हिसाब के लिए कोई विशेष नियम नहीं हूँ । वहां स्थायी माल छाने 

वाले नहीं होते। वह बहुत छोटी मंडी होती है, जहां केवल आइ़तिया होता है, जो वहां 
से माल खरीद कर कुछ बड़ी मंडी में बड़े आड़तिया के प।स भेज देता है, बड़ा आड़तिया 
प्रायः छोटे आड़तिया की पूंजी से मदद करता है। 

जिन स्थानों में मंडी योग्य उत्पादन गेहूं, कपास, गन्ना, तथा पटसन अधिक पेदा 
होते है, उनके पास संगठित मंडियां बन जाया करती हे। इस प्रकार के स्थानों में विशेष 

प्रक/र की फ़सलें पैदा होती हैँ और मूल्यों का निर्धारण दूर की मंडियों के चालू मूल्य के 
अनुसार किया जाता है। ऐसा प्रायः वहीं होता है जिन क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं 

होती हैँ, 'इन बड़ी-बड़ी मंडियों में थोक आड़तिया दिखलाई देता है और अनाज के सौदों 

में सहायता करता है। वह गांव के बनिये या व्यापारी को इस शर्ते पर पूंजी देता है कि 
उसकी आसपास की उपज उसके पास फसल के समय नियमित रूप से पहुंचाई जायगी। 

बड़े-बड़े नगरों के सराफ़ों तथा निर्यात फर्मो के कमीशन एजेंटों का काम भी करता है। 

इस प्रकार वह किसान तथा जहाजी मोल लेने वालों के बीच में मध्यम श्रेणी की 

अनिवायें कड़ी बन जाता है ।”* 
थोक आड़तिये को पक्का आड़तिया भी कहते हें। वह कच्चे आड़तिया से बिल्कुल 

भिन्न होता है । कच्चा आड़तिया गांव के किसानों, बनियों, तथा व्यापारियों का एजेंट 

होता है। पक्का आड़तिया किसान विक्रेता के साथ कभी भी सीधा सौदा नही करता । 
आइ्तिये के अतिरिक्त कुछ बिचवेये और भी होते है, जिन्हें दलाल” कहा जाता है । 

मंडियों में सौदे प्रायः इस प्रकार होते हें, व्यावारी अथवा बेचने वाला अपना 
माल एक ऐसे आड़तिये या दलाल को सौंप देता है, जो मोल लेने वाले की ओर से काम 

करता हे । दोनों आड़्तिये अपने-अपने हाथ एक कपड़े के अन्दर डालते हे और 
एक दूसरे की उंगली को पकड़ने का यत्न करते हेँ। सौदा प्राय: आने के विषय में किया 

जाता है, क्योंकि रुपयों के सौदे के विषय में मूल्य में कोई मतभेद नहीं होता, इस प्रकार 
कपड़े के अन्दर तब तक सौदा होता रहता हैँ जब तक वह या तो तय न हो जाय अथवा 

टूट न जाय । उसके पद्चात् तय की हुई कीमत बेचने वाले को बतला दी जाती है।* 
समा एज-नमम«.. पवषाापा-ज- अत सनात+ परगना जा पल पता पमफ स्कल +यन “मार "न नतीपनात--बकान् नम" पल कलम जन न बन आात-+न-मनपरधा+ कप तन +प सब न+++ ला “मापन नमन न न न लक ऊतक +-+न तन न सम+न् अल ०+3- कक ५-५ ऊन; पक कपल पर न ० बम “नाप पा तन नमन परपलाभसन काना ऊन सयान-कभ-त३०+ मनन वाल + कप समननाल-नननननानन पतन + मन“ 5९२०>कनम न... 'तममीन्नक. पपन-कमन»ा ५ १८० 

१. ॥04., ०9. ७. 
२. तिप्रडशशं--09- ८६, 9- 703. 



१८६ भारतीय अथंशास्त्र 

कभी-कभी उपज को सब के बीच में नीहाम कर दिया जाता है। कच्चे आड़तिया 
का स्थान लेने वाली सहकारिता दुकानें मंडियों में बहुत कम हें । सौदा समाप्त होते ही 
कच्च। आड़तिया बेचने वाले को मूल्य चुका देता है, यद्यपि उसको मोल लेने वाले पक्के 
आड़तिये से तुरन्त मूल्य नही मिलता। उन आड़तियों के द्वारा यह उपज खुदरा व्या- 
पारियों, मिलों और निर्यातकों तक जाती हे । 

४. वर्तमान प्रणाली की त्रुटियां। भारत में माल बेचने की वर्तमान 
प्रणाली को मुख्य त्रुटियां यह हे--( १) उत्पादन को किस्म अच्छा न होना, (२) यातायात 

की अयर्याय्त सुविधाएं, (३) बिचवेयों की संख्या का बढ़ते जाना, (४) मार को गोदाम 

में रखने की सुविधाओं का अभाव, (५) बाजार की धोखाधड़ी । अब उन के विषय में 
विचार कर उन के उपचारों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा | 

(१) उत्पादन की किस्म अच्छी न होता--प्रचपि गत कुछ वर्षो में स्थिति में कुछ 

सुधार हुआ है तथापि भारतीय उत्पादक की विदेशी बाजारों में ख्याति अच्छी नहीं है, 
उत्पादन की किस्म के अच्छा न होने के कारण यह हूं: (क) बेपरवाही से चुने हुए बीज, 
(ख) प्राकृतिक आपत्तियां, जैसे रोग, महामारियां, सूखा, अति वर्षा आदि (ग) फ़सल 
काटने का बाबा आदम के जमाने का तरीका,जिस से अनाज में कंकर मिदट्ठी भर जाती है, 
(घ) गोदाम ठीक तौर से रखे जाने की सुविधाओं का अभाव, जिस से अनाज वर्षा, 
धूल तथा चूहों के लिए खुला रह जाता है, (ड) जानबूझ कर मिलावट करना और 

पानी छिड़कना, (च) वर्गीकरण का अभाव । 

भारत के समस्त क्षेत्रफल के ९० प्रतिशत भाग में अब भी घटिया किस्म का बीज 
बोया जाता है । रोगों तथा महामारियों की समस्या की ओर भी अभी तक अधिकांश 

रूप में ध्यान नहीं दिया गया है, फ़तल काटने को प्रणाली प्राचीन काल से ही दोषपूर्ण चली 
आ रही है। जब तक फप्तल मशीन से न काटी जायगी,यह प्रणालो ऐसी ही रहेगी। गोदामों 

की सुविधा बढ़ाने की दिशा में भी अभी बहुत थोड़ा काम किया गया है । किसान ऐसे 

गोदाम बनाने के लिए अत्यन्त निर्वत हैं जिन पर,सोलन तथा चूहों का बस न चले, किस्म 
के घटिया होने का कारण कुछ तो बेईमानी है और कुछ निर्यात के स्थिर किये हुए मान 

का निम्न होना हैं। अतएव बेचने वाला अच्छी किस्म के माल को घटिया बना कर 

बेचता है। कपास में मिलावट को रोकने के लिए पग उठाये जा चुके हैं। इस प्रकार के 
कानून अन्य उत्पादनों के विषय में भो बताये बिता उन को किस्म को नहीं सुधारा जा 
सकता। घरेल उपभोक्ता की रक्षा के लिए मिलावट के विरुद्ध जिन उपायों से काम 
लिया गया, बह बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए । 

(२) वर्गीकरण तथा चिह्न बनाना--१९३७ की कृषि उत्पादन ( वर्गीकरण 
तथा चिह्न बनाना) अधिनियम (206700०पॉपप्श ?700प०८, ७7907४2 

8700 (७४४7७ ै८ ० 7997) जब से पास हुआ है, तब से वर्गकरण तथा 
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प्रामाणीकरण की दिशा में कुछ निश्चित काम हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार विद्वस्त 

व्यापारियों को लाइसेन्स देकर उनको यह अधिकार दिया जाता हैँ कि वह सरकारी 

मार्केटिंग कर्मचारियों के निरीक्षण में कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण करें। तब ऐसे 
उत्पादन पर 'आगमाके का लेबल लगा कर बाजार में बिकने को भेज दिया जाता 

हैं । इस अधिनियम के परिशिष्ट (50060प6) में फलों, अंडों, घी, आठा, तिलहन, 
वनास्पति तेल, कपास, चावल, राख आदि को सम्मिलित किया गया है। आगमार्क के 

अधीन १९४७ में १० करोड़ रुपये के , १९४८ में १२ करोड़ रुपये के तथा १९४९ में 

१३ करोड़ रुपये के उत्पादन बेचे गए। इनमें तम्बाकू, घी तथा सन को अधिक ख्याति 
मिली ।* ु 

(३) यातायात की सुविधाएं--शाही कृषि कमीशन ने लिखा है कि “गत शताब्दी 
के उत्तराद्ध में विश्व की इतनी अधिक उन्नति होने पर भी भारत को रेलों तथा सड़कों के 
विषय में अब भी एक पिछड़ा हुआ देश समझा जाता है।” भारत में प्रति सौ वर्ग मील 
में कुल २:८ मील रेल लाइन ही है, जबकि ब्रिटेन में २२७ मील तथा अमरीका में ८३ 
मील हैं। इसके अतिरिक्त भारत में माल के किराये की दर भी क्रृषि उत्पादनों को 

बाहर भेजे जाने को अनुत्साहित करती है, जिसका इतने बड़े परिमाण के मुकाबिले में कुछ 

भी मूल्य नहीं समझा जाता । कम किराये, ठण्डे गोदामों की सुविधाओं तथा प्रामाणिक 

रखनेवालों की प्रणाली को चलाने से मामलों में कुछ सुधार हो सकता हे । 
भारत अन्य देशों की तुलना में सड़कों के विषय में भी दरिद्र ही हैँ । उसमें प्रति 

सौ वर्ग मील में कुछ २० मील सड़कें हें, जब कि ब्रिटेन में २०७, जापान में ३९९ 

तथा अमरीका में १०१ मील सड़कें हें। कच्ची सड़कें गर्मियों में धूल वाली तथा ऊंची 
नीची और बरसात में कीचड़ तथा दरूदल से भर जाती हैं । इसलिए यदि गांव वाला 
अपने उत्पादन को अपने गांव में ही बेचता है, तो इसमें कोई आइचये की बात नहीं । 

विनाशक प्रतियोगिता से बचाने के लिए सड़क तथा रेल सर्विस का ठीक ठीक सहयोग 

होना आवश्यक हे। ब्रिटिश राज्य में जल मार्गों की उपेक्षा की जाती थी । जल द्वारा माल 

ले जाना सस्ता पड़ता हैं और उसकी संभावनाएं भी अधिक है । 
(४) बिक्री-सम्बन्धी सुचनाएं--बिक्री के समाचार मिलते रहने का आरम्भ 

कर दिया गया हैं। आकाशवाणी के स्टेशनों से कुछ वस्तुओं के बाजार भावों को 
प्रतिदिन सुनाया जाता है। किन्तु रेडियो सुनने के यंत्र देश में पर्याप्त नहीं हें । 
सरकार के मार्केटिंग अफ़सरों को मुख्य बाजारों के मूल्य मालूम करके उन्हें गांव के 

बाजारों में भेजना चाहिए । 

(५) बिचवेयों को अधिकता--किसान तथा उपभोक्ता के बीच में बिचवेयों 
की बड़ी भारी संख्या है । हम देख चुके हें कि व्यापारी, कच्चा आड़तिया, दलाल, 

१. ॥॥6 वा १७४० 5006, 7057, 70. 259. 
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माह को अधिक समय तक रखने के लिए खत्तियों तथा कोठों की अपेक्षा संग्रह करने के 

लिए अधिक उत्तम साधन होने चाहिएं। यदि ऊंची जगह पर सीमेंट के गोदाम बनवा 

कर उनमें अनाज रखा जाय तो वेंकों द्वारा उस पर धन देने की प्रथा अधिक चल 
पड़ेगी । महत्त्वपूर्ण संडियों में लाइसेंस वाले गोदामों का होना आवश्यक हैँ । इस प्रकार 

के गोदाम बनाने के लिए सरकार को सहायता करना आवश्यक है । केवल बम्बई, मध्य 

प्रदेश, ट्रावन्कोर-कोचीन, और मदरास राज्यों के यहां गोदाम बनाने के अधिनियम बन 

चुके हैँ । गाँवों में सहका रिता समितियां अपने सदस्यों के लिए गोदाम बना सकती हैं । 

(७) धोखा-घड़ी के क.यें--वर्तमान प्रणाली की एक और कमी है । अनेक 
प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी, जिससे किसान-विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य के कुछ भागीं 
को ठग लिया जाता हैं। यह प्रणाली सुसंगठित मंडियों तक में है। इनमें से कुछ 

कार्य यह है (क) आड़तिया और दलाल बेचने वाले तथा मोल लेने वाले दोनों की 

ओर से काम करते हैं, (ख़) पर्दे के अन्दर मूल्य तय करना, (ग) गरूत तोलना और 
(घ) अनेक प्रकार के शुल्क । 

(क) कुछ लोग बेचने वाले तथा मोल लेने वाले दोनों की ओर से काम करते 
हैं और दोनों से अपना कमीशन लेते हें। इस प्रकार किसान के स्वत्व को बाधा 
पहुंचती हैं । 

(ख) परदे के अन्दर मूल्य तय करना--हम देख चुके हैं कि आड़तिये लोग किस 
प्रकार मूल्य तय करते है । बेचने वाले को तब तक पता नहीं चढता जबतक मूल्य तय 

नहीं हो जाता । इससे उसको विश्वास नहीं होता । क्योंकि दोनों आड़तिये एक ही मंडी 
के होते हैं। मूल्य को खुले आम तय करना चाहिए। 

(ग) गलरूत तोलना--देश में अनेक प्रकार के बाट तथा नाप प्रचलित हैँ । कभी- 

कभी उसी बाजार में दो प्रकार के बाटों से काम लिया जाता है--एक मोल लेने के लिए, 

तथा दूसरा बेचने के लिए | बाठों का एक मान निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रान्तों 
में कई अधिनियम पास किये गए हें। किन्तु यह बुराई तब भी नहीं .मिटी । केन्द्रीय 
विधान मंडल ((७70'७7 7,८श४9६77/८) ने १९३९ में एक बाटों का मान 

निर्धारण अधिनियम (97वैं&7व$ 0 ४४०९४९४६ ४०८) पास किया था, जिससे 
सभी प्रान्त एक से बाटों तथा नापों से काम ले सकें। इससे बाजार में कुछ अच्छी स्थिति 

हो गई और उससे उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ हुआ, किन्तु जिन -केत्रों में 

यह अधिनियम लागू है, वहां भी अभी बहुत कुछ काम करना बाकी हे। बड़े-बड़े बाजारों में 
जाने आने के मार्ग में तोलने वाले पुल लगा देने चाहियें, जिनके ऊपर से प्रथम माल रूदी 

हुई और बाद में खाली गाड़ी जाया करें और इस प्रकार बाजार की तोल की जांच हो 
जाया करे। इससे तोल की धोखाघड़ियाँ पकड़ी जाँयगी । | 

(घ) बाजार के शुल्क--भारत में वर्तेमान विक्रय प्रणाली की सबसे बड़ी 
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ब्राई है बेचने वाले पर अनेक प्रकार के शुल्कों का लगाया जाना। गेहूं के लिए 
समस्त प्रति शत शुल्कों की दर अूग अरूग है, जैसे--पंजाब में १७) २ से लेकर उत्तर 
प्रदेश में ३३)१ और मध्यप्रदेश में ३॥॥)२ तक । इन्हों प्रांतों में मोल लेने वाला 

१॥&)।, १८) ८ तथा ।“) देता है। यह शुल्क ऊंचा है और बेचने वाले को मोल लेते 

वाले की अपेक्षा सदा अधिक देना पड़ता हे । 
यह शुल्क कमीशन, पल्लेदारी, तुलाई, बम धर्मादा (मंदिर या गोशाल्ला के लिए) 

आदि का योगफल होते हे । बेचने वाला यदि [ दुकानों द्वारा बेचे तो वह उनमें 

से कम से कम आधे शुल्कों को बचा सकता हूँ । बेचने वाले को माल लेने वाले के नौकर, 
उँसके दारू और उसके दानकार्यो के लिए क्यों देना चाहिये? व्यर्थ के शुल्कों को गैर- 
कानूनी बनाकर अन्य शुल्कों में एकरूपता उत्पन्न करनी चाहिये । नियमित बाज़ारों में 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के यत्न किये गए हें। किसान को नगर-प्रवेश कर ((2८४०0 
पप0०४ ) या चुगी, मार्ग से अन्त्य कर (| 67४0४70%! ६०5८७ ) और मार्ग-कर (70] 
८2०) भी देने पड़ते है। गेहूं रिपोर्ट (४४॥८०७॥ 7०.0070) के अनुसार यह कभी-कभी 

समस्त उत्पादन के ४ अथवा ५ प्रतिशत तक होते हूँ । अंत में वह बढ़े हुए मल्यों के रूप 

में उपभोक्ताओं द्वारा चुकाये जाते है । किन्तु प्रथम बार वह बेचने वाले की जेब से आते 

हैं, जो उसके ऊपर एक बोझ हूँ । म्यूनिसिपेलिटियों को चुकाई जाने वाली चुंगी 
(0८४० 6०५५) वर्ष भर में डेढ़ करोड़ रुपये से कम नहीं होती । 

गेहू रिपोर्ट में कहा गया है कि मोल लेने वाले पर लगाए हुए शुल्क प्रतियोगिता के 
बल पर प्रथम बार में ही कम मूल्य चुकाने के हढ्वार। बेचने वाले के जिम्मे डाल दिये 
जाते हैं । किसान को चूंगी कर तथा अन्य करों द्वारा म्युनिसिपेलिटी की सड़कों की साज- 

संभाल तथा नगर के अन्य खर्चों के लिए देना ही पड़ता हैं। उसको नगर के बच्चों की 

शिक्षा तथा पारमाथिक संस्थाओं को चलाने के खर्च को भी देना पड़ता है, जबकि उनसे 

उसको सीधे कोई छाभ नहीं पहुंचता ।” 

५. नियमुबद्ध मंडियाँ। किसान को वर्तमान प्रणाली की बुराइयों से बचाने 
के लिए साधारणतया दो सुधारों का प्रस्ताव किया जाता है। उनमें से एक है, बम्बई के 
नमूने पर नियमबद्ध मंडियों की स्थापना तथा दूसरा हैँ सहकारिता संस्थाओं द्वार" 
उनके माल की बिक्री | इन दोनों सुझावों को पहले ही किसी न किसी मात्रा में कार्यरूप 

में परिणत किया जा चुका है । ह 

नियमबद्ध मण्डी सबसे प्रथम १८९७ में बरार में कपास के लिए खोली गई थी। 

कृषि कमीशन ने सुझाव दिया था कि इसी प्रकार की मंडियां अन्य क्षेत्रों में भी खोली 

जाँय । बम्बई ने एक अधिक विस्तृत कानून--बम्बई कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 
(80ण्र००ए 327८पॉपएथ। 0?70072८6 (७7:८४ 2८६) बनाया था। हैदरा- 
बाद राज्य, मदरास, मध्यप्रदेश, मेसूर तथा पंजाब में भी उसी प्रकार के कानून १९३९ 







चोदह॒वाँ अध्याय 

_ अकाल ओर खाद्य समस्या 
१. भूमिका। अभी हाल ही की आपत्ति तक, जिसने बंगाल पर दांत 

गड़ाए थे, सामान्यतः यही कहा जाता था कि “भारत में वतमान सदी के आरम्भ से लेकर 

अकाल” खाद्य-सम्बन्धी अकाल नही हैं, प्रत्युत केवल द्रव्य-अकाल हैं । इस का अर्थ यह है 
कि यदि लोगों को रोज़गार या दान देकर उन के हाथों में द्रव्य दे दिया जाय, तो भूखों मरने 

का भय नहीं रहता |यह् इसलिए कि खाद्य न केवल भारत के ही, बल्कि विश्व के चारों 
कोनों से अभाव के क्षेत्रों में यातायात किया जा सकता है। सामान्य समयों में अब भी 
यह सत्य ही होगा। बंगाल का अकाल युद्ध द्वारा उत्पन्न हुई कतिपय विशेष अवस्थाओं के 

कारण हुआ था। 

भारत में चिरकाल से दुर्भिक्ष होते आये हे । हिंदू-काल में दुभिक्ष हुए ही होंगे, 

कितु उनके विषय में विवरण देने के लिए हमें लेख्य ([२८८०४08 ) उपलब्ध नहीं । 
मुस्लिम-काल में, देश में अनेक अकाल पड़े, जिनमें से चार का तो भीषण रूप था। 

पहला अकाल १३४१३ में, मुहम्मद तुग़लक के राज्य-काल में हुआ। अकबर के शासनकाल 

में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था,जो तीन या चार वर्ष तक देश भर में फेला रहा | शाहजहां के 

समय में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, जिसका भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं। एक और 

अकाल औरंगजेब के समय में हुआ था । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में (१७६०-१८५७) बारह अकाल पड़े 

और चार भीषण दुलंभताएं हुई। सन् १७७०, १७८४, १८०२ और १८३७ में भीषणतम 
अकाल पड़े थे । समष्टिरूप में कम्पनी का दृष्टिकोण व्यापारिक विचारों द्वारा निश्चित 

होता था । 
१८५८ में, भारत ताज ((70५७70) की अधीनता में हो गया । उस तारीख 

और उस सदी के अन्त तक के भध्य-काल में अनेक दु्भिक्ष हुए और यही वह 

समय था, जबकि अकाल से मुक्ति पाने के लिए नीति निर्धारित की गयी थी और उसे 
पूर्ण किया गया था । इस काल के मुख्य अकाल इस प्रकार पड़े: (१) १८६०--उत्तर- 

पश्चिम भारत; (२) १८६५--उड़ीसा; (३) १८६८--राजपुताना; (४) १८७८- 
बिहार; (५) १८७६-७८--दक्षिण' भारत; (६) १८९६-९७--बम्बई, मदरास, 
मध्य प्रदेश, (७) १८९९-१९००--बम्बई, मध्यप्रदेश, बरार, निज्ञाम राज्य और 
मध्य भारत । 



* भारतीय अथंशास्त्र 

२. अकाल---उनके कारण और इलाज। अकाल के प्रकट कारण इस प्रकार 
हैं: वर्षा का न होना, बाढ़े, टिडिडियां और पौधों की बीमारियां । भारतीय कृषि को वर्षा 

में जुआ कहा जाता है। यदि वर्षा बहुत कम हुई अथवा बहुत ज्यादा, तो अकाल फेलने की 
अवस्थाओं की आशा हो जाती है । जंगलों की अंधाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप देश के 
अनेक भागों में बाढ़ें आई और उनके कारण पेदावार को भारी क्षति पहुंची । इससे बढ 
कर, पौधों की बीमारियां भी बड़ी भारी आफ़त हैं। १९४७ में मध्य भारत में गेहूं को 
मुर्चा लगने से सारी फसल ही नष्ट हो गयी थी। जब टिड्डियां हमला बोलती हे, तब तो 
एक भी पौधा अछूता नहीं बचता । इन विपरीत प्राकृतिक अंशों के मुकाबले में, भारतीय 
किसान अपने को सर्वेथा असहाय महसूस करता है । 

भारत में अकालों का वास्तविक और आधारमूलक कारण लोगों की आर्थिक 

रूप में पिछड़ेपन की दशा है । भारत ऐसी गरीबी का शिकार है, जिसकी समूचे विश्व में 

मिसाल नहीं । हमारे पास, अकाल पड़ने पर न तो सुरक्षित कोष है, और न ही उसे रोकने 

की हममें शक्ति हे । मूलत: खाद्य-अकाल से बढ़कर यह द्रव्य-अकाल है । 

इसका इलाज क्या है ?--अकाल के उपचार के लिए उन सब उपायों का उल्लेख 
किया गया है, जो भारतीय कृषि के पुर्ननिर्माण के लिए आवश्यक हे । विशेष रूप से हमें 
बाढ़ों को. रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय करने चाहिएं | इससे अधिक, संपूर्ण ग्राम- 
क्षेत्रों में बड़े.छोटे सिंचाई-कार्यो का जाल-सो बिछा देना चाहिए, ताकि सम्पूर्ण कृषि- 
क्षेत्र को पानी की पूर्ति का विश्वास हो जाय । यदि मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियाँ उन्नत 
हो जाती हैं, तो विपरीत मौसम की पहुँच के विरुद्ध कुछ किया जा सकता है । टिडिडियों 
की महामारी की खोज की जानी चाहिए और उन के सिर उठाने से पूर्व ही उन्हें नष्ट 
कर देना चाहिए। तिस पर नवीन वैज्ञानिक विदव में पौधों की बीमारियां और कीड़ों 
का सफलतापूर्वक उपचार करना कोई कठिन कार्य नहीं होना चाहिए । कितु, जब तक 
गरीबी का देत्य नष्ट नहीं होता, तब तक कोई भी सफलता नहीं हो सकती । 

३. अकाल-सहायक नीति का विकास । अकाल-सहायक नीति की दृष्टि 
से १८६५, १८७६-७८, १८९६-९७ और १८९९-१९०० के अकाल विशेष महत्व- 
पृर्ण थे । 

१८६५ के उड़ीसा के अकाल के अवसर पर इस आफ़त का मुकाबला करने के 
लिए राज्य द्वारा सर्वप्रथम और संगठित चेष्टा की गई थी ।"* किन्तु १८७६-७८ के 
दक्षिण भारतीय अकाल के बाद ही वह अवसर हुआ कि जब सर रिचर्ड स्ट्रेची की 
अध्यक्षता में (68८ ऑंक्याओं76 (0गरं8अं०0) बृहदू अकाल कमीशन की 
स्थापना की गई । इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर बाद में, अकाल-सहायक- 

१. बगातांगा) ८7 5000, 7947-42, 9. 37$- 
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नीति का निर्माण किया गया । अकाल-सहायता के निम्न सिद्धान्त थे, जिन्हें कमीशन ने 

उपस्थित किया था :- 

(१) स्वस्थ-शरीर वाले लोगों को सहायता के लिए सन्तोषजनक मजदूरी पर 

सहायता कार्यों में रोज़गार दिया जाना चाहिए और शर्ते यह हो कि वह उपयुक्त कार्य 

को सही-सही करेंगे । 

(२) जो छोग काम करने के अयोग्य हों, उन्हें उनके गांवों या दरिद्वालयों 

(22007 07568) में मुफ्त सहायता दो जाय । 

(३) खाद्य की पूर्ति निजी संस्थाओं पर छोड़ दी जाय, सिवा उस स्थान के कि जहां 

पूति और मांग में असमानता हो; और 
(४) जिन वर्गो के पास भूमि है, उन्हें ऋणों द्वारा सहायता दी जाय और पेदावार 

नष्ट होने के अनुपात से लगान की छूट दी जाय । 

इन सिद्धान्तों के आधार पर प्रान्तीय नियम बनाये गए और १८९६-९७ और 

१८९९-१९०० के अकालों की परीक्षा को गई तथा अनुभव के अनुसार उनमें संशोधन 

किया गया । जा 
इस बीच, १८७८ में, सरकार ने सालाना बजट में वार्षिक डेढ़ करोड़ रु. 

की अकाल-बीमा-अनुदान (फिछ्यायां76 पैंशइप्रा&06 (77) नियत किया। “इस 
अनुदान पर पहला खर्चा अकाल-सहायता का था, दूसरा संरक्षित कार्यों का और 

तीसरा ऋण चुकाने का था।”* 
१८९६-९७ के अकाल पर अकाल-विधियों को लागू किया गया, सहायता-कार्य में 

जो सफलता हुई, वह अभूतपूर्व थी। इस अकाल के अनन्तर, सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता 
में अकाल कमीशन ने परिस्थिति का निरीक्षण किया और जुलाहों तथा पर्वतीय आदिवासी 
सरीखे विशेष वर्गों को सहायता की सिफारिश की; कमीशन ने परोपकारी कोषों के प्रबन्ध 

के लिए नियम बनाए और मुफ्त सहायता देने का समर्थन किया | कमीशन ने सहायता 

कार्यो के विकेन्द्रीकरण के विस्तार का भो समर्येन किया । इस अकाल से लोग अभी स्वस्थ 

भी नहीं हो पाये थे कि १८९९ में एक और भोबण दुर्भिक्ष पड़ गया, जो १९०० तक 

जारी रहा। 

सर एन्थोनी मैक्डानल्ड की अध्यक्षता में एक और अकाल कमीशन १९०१ में 
नियत की गयी । कमोशन ने नैतिक शक्ति” अथवा लोगों के दिल मजबूत बनाने कौ 
महत्ता पर जोर दिया। कमीशन ने निम्त प्रकार की सहायता की सिफारिश की : खतरा 

टलते ही शीघ्रातिशीघ्र' तकावी ऋण दिये जाँय; भूमि लगान की फोरी छूट दी जाय, 

“विवेकपूर्ण दृढ़ता” की नीति को अपनाया जाय, जिसमें सहायता के लिए विस्तृत योजना 

सिरसा ० -नस3+०७ 4५००-८० न 
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सम्मिलित हो; निरन्तर जागरूकता रखी जाय और गेर-सरकारी सहायता प्राप्त की 

जाय । कमीशन ने चारे की समस्या को हस्तगत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, 

ताकि पशु-धत की रक्षा हो सके । इससे भी आगे, कमीशन ने सिफारिश की कि सहकारिता 
समितियां शुरू की जाँय और संरक्षित कार्यों के रूप में राज्य-सिंचाई के कार्य का भी 

विस्तार किया जाय । 

अकाल-सहायक नीति की प्रगति के साथ-साथ राज्य ने अकालों के विरुद्ध संरक्षण 
के भी उपाय किये । पूर्व -कथित, अकाल बीमा सहायता में से संरक्षित रेलों और संरक्षित 
सिंचाई के कार्यों का भी निर्माण किया गया । 

४. सहायता की वर्तेमान विधि । अकाल सहायता के ढंग के विषय में भी, 
जो वर्तमान में है, अब कुछ शब्द कहे जा सकते हे। इस. समय, अकाल पड़ने पर, उसका 
सामना करने के लिए सारी योजना सरकार के हाथों में हैं। अकाल पड़ने की सीमा के 

'संकेतों' (88779)8) पर कड़ी निगाह रखी जाती हे अर्थात् वर्षा के न होने पर, पशुओं के 
मारे-मारे फिरने पर, खाद्यों की ऊंची कीमतों पर, छोटे-छोटे अपराधों और निजी दान 
के संकोचन पर । यही नही कि तभी कार्यवाही की जाती है, जब वास्तव में अकाल 

पड़ ही जाय, प्रत्युत उससे पूर्व ही तैयारियां कर ली जाती हे। (क) सामान्य समयों में 

सरकार को अन्तरिक्ष सम्बन्धी अवस्थाओं और पैदावार की हालत के विषय में निरन्तर 

सूचना दी जाती हैं; उपयुक्त सहायता-कार्यो का कार्यक्रम पूर्ण तैयार रहता हैँ ; देश को 

सहायता क्षेत्रों में अंकित कर लिया जाता है; और ओज़ारों तथा साधनों का सुरक्षा 

रूप में संग्रह कर लिया जाता है । (ख) यदि वर्षा न हुई, तो तत्काल ही नीति की घोषणा 
कर दी जाती हे, गर-सरकारी लोगों को दर्ज किया जाता है, लगानों की छुट दे दी जाती है, 

और कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण दिये जाते हैँ । इसके बाद परीक्षण-कार्य खोले जाते हें, 
ओर यदि मजदूर पर्याप्त मात्रा में आकर्षित होते हैं, तो उन्हें विधि-सिद्धांतों के आधार पर 

सहायता कार्यो मे बदल दिया जाता हू। दरिद्रालय खोल दिये जाते है और काम न कर सकने 

योग्य लोगों को मुफ्त सहायता दी जाती है । (ग) वर्षा आरम्भ होने पर लोग बड़े-बड़े 
कामों से हटकर अपने गांव के निकट छोटे कामों में आ जाते हैं । किसानों को हल, 
पशु और बीज खरीदने के लिए उदारतापूर्वेक पेशगियां दी जाती हें। (घ) जब मुख्य 
पतझड़ को फप्तल पक जाती हैँ, तो शेष बचे कुछ कामों को धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाता है 
और मुफ्त सहायता के कार्य समाप्त हो जते है। (ऊ) इस सारे समय में चिकित्सा विभाग 

हेज़ा का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हँज्ञा और मलेरिया बहुधा अकाल के 

साथ ही आते हूँ, और वर्षा हो जाने से उनका रूप भयंकर हो जाता है ।”* 

हाल ही के बंगाल के अकाल तक इस ढंग पर पूर्ण सफलता के साथ काम हुआ। 
कफिडनिलफ---++.-.>अ्न््न्बम>-+> न 
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हमें बतलाया गया था, “अकाल पुरानी भीषणता के रूप में पड़ने बन्द हो गए हें ।” इसके 

संभवतः यही कारण थे कि यातायात के साधनों से दुलंभता के क्षेत्रों में खाद्य भेजे जा सकते 
थे और सरकार की ऊपर लिखित मशीनरी सहायता-कार्य के लिए तैयार रहती थी । कित्ू 

१९४३ के बंगाल के अकाल में सहायता का यह ढंग असफल रहा । 
बंगाल अकाल ने देश में खाद्य स्थिति की गम्भीरता को केवल अंकित-मात्र 

किया था। बतंमान स्थिति को, १९४३ की बंगाल की स्थिति का महज विस्तृत रूप ठहराया 
जा सकता है। अब हम सब से महत्वपूर्ण समस्या---खाद्य समस्या पर विचार करते हूं । 

हमारो खाद्य समस्या 
५. समस्या की गम्भीरता | केवल १० ही वर्ष पहले कौन सोच सकता था कि 

हमारी खाद्य स्थिति इतनी भयंकर हो जायगी ? कितु खाद्य की समस्या ने इस समय देश 

की अन्य सब समस्याओं को ढक-सा लिया है । वस्तुत:, इसी को भारत की एकमात्र सभस्या 
कहा जा सकता है । हम केवल जीने भर' को अन्न पा रहे हैँ। यदि, केवल अस्थायी रूप में 

ही, पूर्ति रोक दी जाय, तो भारत भर में बंगाल सरीखा ही अभिनय पुनः हो जाय । यहां तक 

कि इस से हमारे नव-जात राष्ट्र को भी खतरा है । यदि इसका कठोरतापूर्वक और सामयिक 
इलाज नहीं होता, तो संभव है, भारत भी चीन का ही मार्ग अपनाये । इसलिए, हमारे राज- 

नीतिज्ञों और लोगों के लिए यह चुनौती है। वास्तव में यह आइचर्य की ही बात है कि , 
एक क्ृषि-प्रधान देश अपने ही लोगों को अन्न खिलाने के योग्य न हो और वह विदेशों की 
पूत्ति पर ही जीवन-यापन कर रहा हो । 

खाद्य-समस्या एक अन्य रूप में भी गम्भीर है । इस के कारण हमारी सारी प्रगति 

रुकी हुई है, क्योंकि यही नहीं कि भारतीय सरकार केवल इसी समस्या के प्रति नितान्त 
चितित हैं, प्रत्युत यह समस्या हमारे विदेशी संतुलन को भी हड़प किये जा रही है, कि 
जिसे देश की आर्थिक प्रगति के लिए आयातों में प्रयृकत किया जा सकता था। 

६. हमारी खाद्य-समस्या का रूप । हमारी खाद्य समस्या के अनेक पहल हें 

और यदि हमने उसे सफलतापूर्वक हथियाना है, तो यह आवश्यक है कि हम उन सभी पहलुओं 

को देख जाँय। यह केवल न्यूनता या परिमाण का प्रइन नहीं; यह गृण विषयक भी हैं । 
यही नहीं कि हमारे पास अहप खाद्य है, प्रत्युत असंतुलित खाद्य भी हैं । यह प्रबन्ध-विषयक 
समस्या भी है, अर्थात् देश में खाद्य का जो उत्पादन होता है, उसका न तो उचित वितरण 

होता है, और न ही उपयोग । हमारी खाद्य समस्या के मूल में आ्थिक प्रइन है । अब हम 

इस समस्या: के भिन्न अंगों पर विचार करते हें । मर 
७. खाद्य न्यूनता--परिमाणात्मक अंग | भारत में अनेक लोगों को यह 

प्रतीति कराना कठिन है कि भारत इतना खाद्य उत्पन्न नहीं करता, जो उसके लोगों के लिए 

पर्याप्त हो । यदि किसी प्रकार की प्रत्यक्ष न्यूनता है, तो वह उसे किसान की स्वार्थपरतता 
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बतलाते है, उसे चोर-बाजार करने वालों की नीचता बतलाते हैं, और उसे सरकार 

की अयोग्यता के मत्थे मढ़ते हेँ। महात्मा गांधी का निश्चित मत था कि भारत में सबके 
लिए पर्याप्त खाद्य है और नियंत्रणों ने बनावटी न्यूनता को उत्पन्न कर दिया है । 

आइये, इस वस्तु-स्थिति पर विचार करें। १८८० की अकारू कमीशन ने सूचना 
दी थी कि भारत में ५० लाख टन खाद्य-अच्नों का वाषिक आधिक्य होता है । कुछ समय 

तक, शायद सिंचाई की उन्नति ने जन-संख्या की वृद्धि और उपलब्ध खाद्य-पूर्ति के बीच 
एक प्रकार की समता स्थिर कर रखी थी। किन्तु जान पड़ता है कि जनसंख्या ने खाद्य पूर्ति 
को पछाड़ दिया । मूल्य जांच कमेटी (068 िवृुणाए (०णशाएरं।०८) ने 

१९१४ में सूचित किया था कि 'खाद्य-अन्नों के योग उत्पादन की अपेक्षा आंतरिक खपत 
' के लिए खाद्य-अन्नों की आवश्यकताओं में अधिक अनुपात से वृद्धि हो गई है ।” फलस्वरूप 
मलथूसियन सिद्धान्त लागू होना शुरू हो गया है और जनसंझ्या और खाद्य की पूर्ति के 
बीच संतुलन नहीं रहा । वतं॑मान सदी के ३० वर्षो के बाद १९३१ में जनसंख्या.का 
इंडेक्स ११७ था (आधार १९०१), जबकि कृषि क्षेत्रों का इंडेक्स ११६ था। इस प्रकार 
जनसंख्या ने खाद्य-पूर्ति पर विजय पा ली थी और उसे पीछे छोड़ती जा रही थी। १९३ १--४१ 
के दस वर्षों में परिस्थिति और भी हीन हुई। जहां खाद्य-अन्नों के क्षेत्र में १५% की वृद्धि , 
हुईं, वहां जनसंख्या में १५% की वृद्धि हुईं। और अब तो जनसंख्या ने खाद्य-पूर्ति को बहुत 

ही पीछे छोड़ दिया हे । हमारे देश में जनसंख्या में आधिक्य के कारण मृत्यु-अनुपात ऊंचा 
हैं, गरीबी छाई हुई है, शारीरिक दुरबंछता है, आयु-अनू पात थोड़ा है, रोगों का चक्र चलता 
रहता हु और अकाल के चिह्न दीख पड़ते हे । 

खाद्य उत्पादन से जनसंख्या बढ़ गई है । भारत खाद्यों के लिए श॒द्ध आयात करने 

वाला बन गया हूँ और प्रतिवर्ष १५ छाख और २० लाख टनों के बीच आयात करता है। 
डा० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार भारत अपने लोगों के १२% से अधिक को खाद्य नहीं 
दे सकता। खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच भी खाई निरन्तर चौड़ी होती जाती है। १९४८ 

में आयात २८ छाख टन थीं, १९४९ में ४० लाख टन हुईं, १९५० में ३७ लाख टन हुईं 
और १९५१ में ५३ लाख टन हुई। १९५२ में ७० लाख टन की खाई है। यह अनुमान 
संदिग्ध जान पड़ता हूँ । उत्पादन के अनुमान को निम्त रूप में आंकना अथवा खपत को 
आधिक्य रूप में आंकने की एक प्रवृत्ति हो गई है । 

। हाल ही की राजनीतिक घटनाओं ने भारत में खाद्यगसमस्या को और भी गंभीर 

बना दिया है । १९३७ में बर्मा के अलग होने से हम चावल से वंचित हो गए और विभाजन 

ने हमसे चाँवल और गेहूं, दोनों ही छीन लिये । एकड़ों की न्यूनता के साथ औरे उससे भी 
अधिक सिंचाई क्षेत्रों की न्यूनता से हमें आनुपातिक अधिक जनसंख्या को खिलाने के लिए 
कहा गया । हमें असली जनसंख्या के ७८% को ६९% चावल उत्पादन और ६६% 
गेहूं उत्पादन से पालन करना होता है और गेहूं का सिंचित-क्षेत्र केवल ५४०, है। इससे 
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आगे, चूंकि रुई और जूट के क्षेत्र पाकिस्तान को चले गए थे, इसलिए हमें रई और जूट का 

भी अधिक उत्पादन करना था । जो बात हमारी परिस्थिति को अधिक गंभीर बनाती है, 

वह है, घोर अनुपात से हमारी जन-संख्या में वृद्धि होना । 

८, अपर्याप्त पोषण अथवा गृण-विषयक् रूप । जब छोग खाद्य-समस्या के 
विषय में सोचते हें तो सामान्यतः वह उसके पारिमाणिक रूप पर विचार करते हैं, किन्तु 

गुण-विषयक रूप भी कम महत्व का नहीं। भारत में लोगों को केवल अल्प-भोजन ही 

नहीं मिलता, बल्कि उन्हें पोषण-तत्त्व भी अल्प ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी खुराक असंतु- 

लित है और बह पोषण-तत्त्वों के न्यून अंशों से बनी होती है, यद्यपि यह सम्भव हे कि खाने 

की दृष्टि से उन्हें पर्याप्त रूप में मिल जाता है । सर जान मेगा की जांच से प्रकट हुआ है 
कि भारत में केवल ३०९%/लोगों का पर्याप्त रूप में परिषोषण होता है, ४१% का दरिद्वता- 

पूर्वक और २०%८का बहुत बुरी अवस्था में परिपोषण होता हैँ । हाल ही की जांचों ने भी 
भारत में लोगों के अपर्याप्त पोषण के विषय में जोरदार शब्द कहे हैं । पोषण परामशेंदातृ 
कमेटी ( 7रपराणा0ता खैवसंड0ए (०गाए।6८ ) ने एक सौ आदहों 
ग्रामों और शहरी दलों की पड़ताल की थी और उसकी जांच के अनूसार मालूम हुआ कि," 

“लगभग ३०९ परिवार जो कैलरियां ( (४9]077८5-उष्ण तत्त्व ) ग्रहण करते हैं, 
वह आवश्यकता से अल्प हें और, यहां तक कि जब खुराक परिमाण में पर्याप्त भी होती 

है, तो उसका संतुलन भद्दा होता है ; उसमें मसालों का आधिक्य होता है और अधिक 
पोषक-तस्वों के संरक्षण खाद्य” अपर्याप्त होते हैँ । दूध, दालें, मांस, मछली, सब्जियां 
और फल सामान्यतः अपर्याप्त रूप में प्रयुक्त होते हैं ।” भारत में प्रति अंश दूध की खपत 

केवल ७ औंस है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में ३९, डेनमार्क में ४०, न्यज़ोलेड में ६७, और 
फिलैन्ड में ६३ है । 

अपर्याप्त पोषण का अनिवार्य परिणाम मृत्यु-अनुपात का अधिक होना है, विशेष- 
कर बच्चों और शिशु जनने वाली स्त्रियों की मृत्युएं अधिक होती है । इसके अतिरिक्त 
अपर्याप्त पोषण के फलस्वरूप बेरी-बेरी (जलूंधर), रिकेट (बच्चों का रोग) और 

विभिन्न रक्त-विषयक रोग तथा अन्य अनेक रोग हो जाते हैं, जिनसे बाढ़ रुक जाती है 

ओर दुबंलता बढ़ती है और अन्ततः जीवन अल्प होता है । 

९. अशासन रूप । प्रशासन की अयोग्यता और रूचीलेपन से खाद्य-न्यूनता की 
समस्या अधिक गंभीर हो जाती हूँ । आतंक और व्याकुलता के कारण उत्पादन करनेवाला 
उत्पाद से जुदा नहीं होना चाहता । नेताओं और सरकारी अफसरों के भय उत्पन्न करने 
वाले भाषण किसानों को उत्पादनों के साथ चिपके रहने की प्रेरणा करते हैं। अनुचित लाभ 

का ख्याल दबोच रखने को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि किसान को आज्ञा होती हैं कि कीमतें 
अभी और भी चढ़ेंगीं। साधारण व्यापार के मार्गों की रुकावट ने आंतरिक खाद्य-भण्डारों 

को स्थिर रखने की प्रवृत्ति कर दी है। इस प्रकार हमारी खाद्य-समस्या इतनी गंभीर न 



२५२ ' भारतीय अर्थशास्त्र 

होती, बशत कि उसे प्रशासन-दृष्टि से योग्यता, ईमानदारी और रफ्तार के साथ 

हथियाया गया होता ।_ 

१०. आथिक रूप। जैसा कि हम पूर्व ही कह चुके हैँ, कि आर्थिक दृष्टि से 
हमारी खाद्य-समस्या सबसे निचले स्तर पर है । सार-रूप में यह खाद्य-अकाल की अपेक्षा 
द्रव्य-अकाल है । भारतीय जनसाधारण में पर्याप्त क्र-शक्ति का अभाव है और इसमें 

आश्चर्य की भी बात नहीं कि वह आधे भूखे ही रहते हों। खाद्य समस्या का समाधान 
करते समय भारतीय जन की गरीबी की समस्या हमारे सामने आ जाती हे । 

११, हमें क्या करना चाहिए । खाद्य-समस्या के भिन्न रूपों का अध्ययन 
कर चुकने पर अब हम यह कहने की स्थिति में है कि उसकी पकड़ के लिए हमें क्या करना 
चाहिए । पहली अवस्था में, खाद्य-न्यूनता को आयात द्वारा पूर्ण करना ही चाहिए और 
उसके साथ ही, सब सम्भव उपायों से घरेलू उत्पादन को बढ़ाना चाहिए । हमें कृषि की 
वृद्धि और विस्तार के सब साज़ो-सामान का तब तक पूर्ण उपयोग करते रहना चाहिए, 
जब तक कि आत्मनिरभरता न हो जाय । यह आत्म-निर्भरता न्यूनतम राशन तक ही सीमित 

“ न होकर, बेहतर पोषण स्तर तक होनी चाहिए कृषि में क्रांति किये बिना और अपनी धरती 

के आमूल-सुधार के बिना हम आत्म-निर्भरता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि 
देश की जनसंख्या भी भयंकर गति से बढ़ती जा रही है। खाद्य-उत्पादन में वृद्धि करने 
के लिए तात्कालिक कार्य छोटे-छोटे सिचाई-कार्यो को उन्नत करना है । यह सचाई के 

साथ कहा जा सकता हे कि सिंचाई की समस्या बाहरी बृहत् योजनाओं में से है; किन्तु 

बड़ी योजनाओं में रुपया फंसेगा और सिंचाई में बाधा होगी ।* 

इसके बाद अपर्याप्त पोषण की समस्या है। इसलिए,यही नहीं कि खाद्य-उत्पादन 

में केवल वृद्धि ही करनी है, बल्कि उसे उन्नत भी करना है, ताकि वह पौष्टिक और पोषक- 
तत्त्वों से पूर्ण हो। अनाजों के अलावा, हमें सब्जियों और फलों के उत्पादन को अधिक करना 

चाहिए। हमें अपने पशु-धन का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हमें अधिक मांस और 
दूध की वस्तुएं प्राप्त हो सकें। हमें मछली के कारोबार को भी उन्नत करना है और मुर्गी- 
पालन को संभव सीमा तक प्रोत्साहन देना है। खाद्य-पूर्ति का सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य और 
योग्यता से जोड़ना है । १९४५ की अकाल कमीशन की रिपोर्ट में मि. अफ़जल हुसैन ने 
अपना मतभेद प्रकट करते हुए कहा है, खाद्य-नीति का लक्ष्य केवल भूख की तृप्ति ही 
नहीं होना चाहिए, प्रत्युत पूर्ण स्वास्थ्य ।” 

इससे बढ़कर, प्रशासन को भी कसना पड़ेगा । राशनिग की अवधि को भी बढ़ाना 
होगा । कीमत-नियन्त्रण-उपायों को प्रभावपूर्ण ढंग से छागू करना होगा । प्राप्त करने की 

१. 46 जिबरशंटाया क0070778, 4प&पछ 2, 70409, 00. 295- 
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करना है, तो चोर-बाजारी का अन्त करना ही होगा और दबाने तथा अनुचित लाभ को 
घोरतम अपराध ठहराना होगा । 

अन्तत:, हमें अपनी धरती से दरिद्रता को उखाड़ फेंकना चाहिए | संभव है, इसके 

लिए वर्तमान आथिक-नियम में ही मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता हो । ऊंचे ढंग के 

औद्योगीकरण की आवश्यकता हैँ और कृषि को, जो इस समय केवल जीवन का सहारा हूं, 

व्यापारिक समस्या में बदलना ही होगा । और सबसे अधिक, हमें जन-संख्या की उन्नत होती 

हुई लहर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए और उसे उचित संख्या पर स्थिर कर 
देना चाहिए । 

१२- अब तक हमने क्या किया है। दिसम्बर १९४२ में खाद्य-विभाग इस 
उद्देश्य से जारी किया गया कि वह खाद्य-अन्नों की कीमतों, पूर्ति और वितरण पर नियंत्रण 

करे और शहरी तथा फौजी क्रयों को श्वृंखलाबद्ध बनाये रहे । इस विभाग को अखिल 

भारतीय आधार पर खाद्य-उत्पादन के कार्य का भी पीछा करना था । खाद्य-विभाग को 

प्राप्त करते, यातायात करने और आधिक्य के प्रान्तों से खाद्य-अन्नों को छेकर न्यूनता के 

प्रान्तों में वितरण करने के प्रबन्ध भी करने होते थे । जुलाई, १९४३ में खाद्य-अन्न नीति 
कमेटी (+00487/2४7॥8 90॥८ए (४077॥76:८८) को स्थापना की गई । उसने 
निम्न सिफारिशें कों : केन्द्रीय खाद्य-अन्न संरक्षण ( (लाएं झी००4872४5 
]२८४८/४८) की रचना के लिए निर्यात को रोक दिया जाय, आयात की जाय, खाद्य 
प्राप्ति के लिए संगठन किया जाय, खाद्य-पैदावार के आवागमन की प्राथमिकता 

प्राप्त करना, एक लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में राशनिंग जारी करना 
और अनुचित लाभों के लिए छिपाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां करना । एक बहुत _ 

ही महत्वपूर्ण सिफारिश अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन की थी । सरकार ने सिफारिशों 

को मान लिया और अपनी खाद्य-तीति का रूप तदनुसार बना लिया । । 
सरकार की खाद्य-तीति का अध्ययन दो भागों में हो सकता है : (१) अधिक 

अन्न उपजाओ” आन्दोलन, १९४३-४७; और (२) पंचवर्षीय खाद्य-योजना, १९४७- 

"२ । 

१३. अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन, १९४३-४७ । अधिक 
अन्न-उपजाओ' आन्दोलन में निम्नलिखित उपाय सन्निहित थे :-- 

१. खाद्य फसलों के क्षेत्र में कृषि होती हुई बंजर धरती सहित नयी धरती को 

शामिल करके वृद्धि करना, दोहरी फसल करना और धरती को खाद्येतर फसलों से खाद्य 

वाली फसलों में बदलना । निम्न उपायों द्वारा अधिक धरती को खेती के लिए बनाने का 
प्रोत्साहन दिया गया : ब्याज रहित ऋणों से, एक साल के लिए बिना लगान के पट्टों से, 
मालगुज़ारी में ब्रा देने से, सिंचाई के लिए मुफ्त या रियायती दर पर पानी की पूत्ति 
से, सस्ती दरों पर बीज की पूति से, काइतकारी कानून में संशोधन के द्वारा । 
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२. वर्तमाव सिंचाई की नहरों के विस्तार और उन्नति से पानी को पूर्ति में वृद्धि 
करने और अतिरिक्त कुओं की खुदाई से । 

३. खादों के उपयोगों का विस्तार किया गया । 

४. बढ़िया किस्म के बीजों की पूर्ति द्वारा वृद्धि की गई । 
तदनुसार, राज्यों से कहा गया कि वह नयी धरती के काम को अपनायें, सिंचाई 

साधनों की मरम्मत करे और उन्हें विस्तृत करें, कुएं खुदवायें, बढ़िया बीजों का उपयोग 
करें, हरी खादों के उपयोग में वृद्धि करें और इनके अतिरिक्त अन्य उपाय करें कि जिनसे 
आन्दोलन गतिशील हो सके । इस सम्बन्ध में अन्य जिन उपायों की सिफारिश की गई थी, 
वह इस प्रकार थे: भारतीय पशु-धन के रिक्तीकरण को रोका जाय, ड्रैक्टरों तथा अन्य 
कृषि प्रसाधनों की आयात की जाय, किसानों को ईंधन दी जाय, फसल उत्पादन की प्रविधि 
बनाई जाय, कृषि-योग्य व्यर्थ भूमि को कृषि के लिए अनिवार्य किया जाय, क्ृषि- 
विषयक अनुसन्धान की योजनाओं को उन्नत किया जाय, जो खाद्य-उत्पादन की 
तात्कालिक न्यूनता के लिए खोज का काये करें। 

इस सम्बन्ध में जो यत्न किये गए, उनके विषय में निम्न तथ्यों से कुछ धारणा 
बनाई जा सकती है : लगभग ५० राख टन खली, ४-२ राख टन सल्फेट आफ अमोनिया 
(नौसादर), २०८ छाख टन मिली-जुली खाद और लगभग ९ हज़ार टन (जी. एम. ) 
बीज वितरण किये गए। छोटे-छोटे सिंचाई कार्यो को भी किया गया : ६४ हज़ार कुओं 
की खुदाई हुई, ५०० ट्यूब वैल (कुएं) बनाये गए, ३ हज़ार ताछाब तथा २२००० अन्य 
साधन तय्यार किये गए। इसके अतिरिक्त तीन लाख टन बीज भी वितरित किये गए। 

परिणाम क्या हुए ---आन्दोलन और ऊंची कीमतों के लिए अधिक उत्पादन की 
प्रेरणा होते हुए भी कोई उल्लेखनीय परिणाम हस्तगत नहीं हुआ । इन उपायों के विषय में 
संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । देश की खाद्य 
स्थिति में किसी प्रकार की ठोस उन्नति के बजाय, हमें मालूम होता है कि वह अधिकाधिक 
गिरती जा रही है । इस तथ्य के बावजूद भी कि इस अवधि में खाद्य फसलों के लिए ९० 
लाख एकड़ भूमि में वृद्धि हुई और २५ छाख मन खाद्य-प्राप्ति में भी वृद्धि हुई। 

“अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन क्यों असफल हुआ ? इसके सामने अनेक कठि- 
नाइयां थीं : रुई के क्षेत्र में न्यूनता के कारण बिनौलों में कमी हो गई, जो कि पशुओं का 
महत्वपूर्ण चारा है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, अकाल कमीशन के कथनानुसार, 
सिंचाई क्षेत्र में नाम को भी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि इन विभागों के पास आदमियों की 
कमी थी, सामान और मशीनों की प्राप्ति में कठिनाइयां थीं और शिक्षित मजदूरों की 
च्यूनता थी। सिचाई, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई रही है। खाद्य अन्नों के क्षेत्र का २५% 
ऐसा है, जिसमें सिंचाई का विश्वस्त प्रबन्ध है और ७५ ५७ मौसम और भारतीय वर्षाऋतु 
पर निर्भर करता है। १९४५-४६ में, मदरास में समय पर बरसात न होने से अधिक अन्न 
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उपजाओ' आन्दोलन के अनुसार किया-कराया धरा-धराया रह गया । इसी प्रकार, 
१९४६-४७ में, गेहूं को कीड़ा लूग जाने से मध्यप्रदेश की गेहूं की सम्पूर्ण फलल नष्ट हो गई। 

जहां तक उपायों का सम्बन्ध हे, उस दिशा में भी बहुत ही थोड़ी प्रगति हुई । 
घरती पर दबाव के कारण हरी खाद में भी कोई प्रगति नही हुई, केवल छोटे परिमाण में 

हडिडयों की खाद उपलब्ध हू । खाद के स्थान पर खली को पशुओं के चारे में इस्तेमाल किया 
जा रहा है । सस्ते ईंधन के अभाव में किसान को गोबर जलाने के लिए बाध्य होना पड़ता 

है। यह संभव नहीं हो सका कि हम खादों की उतने परिमाण में आयात करें, कि जितने 

की हमें आवश्यकता हुँ। अंतर्राष्ट्रीय एमर्जेसी फूड खौंसिल उन्हें देती है, और जितना 

हमने मांगा था, उसका केवल ५०% हमें मिला । यह एक बड़ी भारी कमी है । 

कृषि-सम्बन्धी औज्ञारों को बनाने और बदलने के लिए भी इस्पात और लोहे 

की पूर्ति में न््यूनता हो गई हू । जितने ट्रेक्टरों की हमें आवश्यकता थी, उतनी संख्या की 
आयात कर सकना सम्भव नहीं हुआ । इसके बाद यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां हैं । 

इन सबसे बढ़कर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन केवढू ८० लाख एकड़ों 

पर ही तो है, जबकि खाद्य-अन्नों का उत्पादन १६ करोड़ एकड़ों पर होता है; इस प्रकार 
यह केवल ५९% हुआ। इसलिए वर्तमान अवस्थाओं में विशिष्ट प्राप्ति की आशा व्यर्थ हे । 

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फीक परिणामों से हमें शिक्षा मिलती है--- 
भारतीय खाद्य समस्या का अं तिम निराकरण इस आन्दोलन में व्यवहृत उपायों की दिशा 
में नहीं है । यह आन्दोलन केवल वर्तमान जनसंख्या के लिए वर्तमान कमी की समस्या 

के विषय में कार्य करता है । इसका रूप केवल इतना ही था कि उससे देश को फौरन ही 
लाभ हो और वह भीषण भुखमरी से बच जाय । इसके लिए न तो कोई योजना थी और 

न ही लक्ष्य । अपनी खाद्य समस्या के अंतिम निराकरण के लिए हमें नई खाद्य नीति और 

निश्चित योजना की आवश्यकता है । 

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की असफलता के फलरूप, सितम्बर १९४७ 
में एक और खाद्य-अन्न नीति कमेटी नियत की गईं । उसे इस सम्पूर्ण प्रश्न का निरीक्षण 
करना था और उचित नीति की तजवीज़ करनी थी। ३१ दिसम्बर, १९४७ को कमेटी 
ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में प्रगतिशील अनियंत्रण” की नीति की सिफारिश की थी ! 

जो भी हो, यह नीति ब्री तरह असफल हुई और पुनः-नियंत्रण की नीति को अपनाना पड़ा । 

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के विषय में कमेटी की राय थी कि, , जो उपाय 
किये गए थे, निस्सन्देह, वह सही दिशा में थे, किन्तु ध्येय अत्यधिक छितरे हुए थे, यत्न भी 
अपर्याप्त ही थे, और अधिकांश क्षेत्रों में उत्ताह और गति का अभाव था।” कमेटी की राय 

थी कि इच्छित परिणामों के लिए मौलिक परिवर्तेन और नई उत्पादन नीति की ज़रूरत हूँ। 
कमेटी ने भारत में खाद्य-उत्पादन की पंचवर्षीय-योजना की सिफारिश की । 

उसने यथासम्भव अल्पकाल में, प्रति वर्ष १ करोड़ टन खाद्य-अन्नों की वृद्धि की भी सिफा- 
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रिश की, ताकि देश निरन्तर अभाव, अकाल और आयातों पर निर्भर न रहे । 

१४. पंचवर्षीय खाद्यययोजना, १९४७-४८ से १९५१-५२ तक । 
१९४७-४८ की खाद्य-अन्न नीति कमेटी की सिफारिश के अनुसार खाद्य-उत्पादन की 

पंचवर्षीय योजना बनाई गई । पांच वर्ष की समाप्ति पर, खाद्य के उत्पादन में ३० लाख 

टन की वृद्धि हो जानी है । प्रत्येक राज्य को एक निश्चित अंश सौंपा गया है । 

योजना की मुख्य बातें निम्न हे : (१) अधिक अन्न उपजाओ' के अन्तर्गत पानी 
निकालने के कुएं, सिंचाई के ट्यूब वैल (कुएं ), पानी खीचने के बरमे, तालाब और नहरें, 

धरती को उन्नत करने के कार्य, जिनमें नालियां बनाना, बांध बनाना और सुधार भी 
सम्मिलित हे; (२) अधिक अन्न उपजाओ' के अन्तर्गत खली, हरी खादों, उन्नत बीजों, 
यांत्रिक प्रसाधनों सहित खादें है। सरकार की संशोधित खाद्य नीति के अन्तर्गत अधिक अन्न 

उपजाओ' की जगह एक ऐसा कार्यक्रम बनाना है, जिसके अनुसार खाद्य के उस क्षेत्र में 

गहरी खेती की जाय कि जहां पानी को पूति का निश्चय हो । ६० लाख एकड़ भूमि 
को सुधारने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे २० लाख टन अतिरिक्त खाद्य की प्राप्ति की 

आशा है । सरकार ने यह भी निरचय किया है कि गर-अनाज खाद्य फसलों अर्थात केलों, 

शकरकंदी और पपाया की अधिक प्राप्ति औरः उन्नति के लिए प्रोत्साहन दिया जाय । सह- 

योग के लिए जमींदारों और किसानों के संघ स्थापित करने की तजवीज़ की गई है, ताकि 
जनतंत्र के तत्त्व को लागू किया जा सके । इस योजना पर २८२ करोड़ रु० खर्चे होगा। 

१५. योजना की सफलताएं। सभी राज्यों में खाद्य उत्पादन को युद्ध-स्तर 
पर किया जा रहा है । सभी दिशाओं में गंभीरतापूर्वक प्रयत्न हो रहे हें। लाखों कुएं खोदे 

जा रहे हे और छोटे-छोटे सिचाई के काम हो रहे हे और पूर्ण किये जा चुके हें। लाखों 

एकड़ अर्थहीन भूमि का सुधार किया जा रहा है, हजारों टन बढ़िया बीजों और खादों 

का वितरण किया जा रहा है । ट्रेक्टरों द्वारा कृषि विस्तार किया जा रहा है । 

मैसूर में ४३ हजार एकड़ को दोहरी फसल का कर दिया गया है । उड़ीसा में 
अर्थहीन धरती को सुधारने के लिए २५ २० प्रति एकड़ देने को कहा गया है । 
सौराष्ट्र में संयुक्त कृषि और बेहतर कृषि समितियों का संगठन हो रहा हैं । मदरास में 
लंड कॉलोनाइजेशन सोसायटी बनाई गई है, जिसने उस भूमि पर कृषि-कार्य आरम्भ 
किया है, जिसे सरकार ने सुरक्षित जंगर-क्षेत्रों से मुक्त किया है। संयुक्त प्रांत ने तकावी 

ऋणों की सहायता से संबन्धित नियमों को सरल कर दिया है और अधिक अन्न उत्पादन 
में मुकाबिलों का संगठन किया हे। इसके फलरूप ५८ मन १३ सेर प्रति एकड़ की प्राप्ति 
की गई है, जबकि भारत में प्रति एकड़ केवल ८ मन की औसत है । हम क्या प्राप्त कर सकते 
हैं, यह उस विषय में एक प्रकार का संकेत है । पंजाब में ६ हजार एकड़ से अधिक अर्थहीन 
भूमि को सुधारा गया है और ५ हजार से अधिक भूमि पर यांत्रिक-कृषि हो रही है। अन्य 
उपायों के अन्तर्गत फसलों की रक्षा के लिए बन्दूकें जारी करना और ग्राम तथा शहरी 
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क्षेत्रों में संयुक्त उत्पादन को प्रोत्साहन देना है । 
अप्रैल, १९५१ में, मि०के.एम. मुन्शी ने पालियामेंट के सदस्यों को एक-सर्कुलर-पत्र 

भेजा था, जिसमें अधिक अन्न उपजाओ' के यत्नों के विषय में संक्षिप्त अंकन किया था। 
जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्नों के लिए नियत प्रति अंश क्षेत्र में, जबसे विभाजन हुआ 

१०%की न्यूनता हो गई है, हालांकि अन्न उत्पादन के क्षेत्रों में ३५ छाख एकड़ की 

वृद्धि हुई है । बंजर भूमि के क्षेत्र में १ करोड़ ९ छाख एकड़ की वृद्धि हो गई और् उसके 
कारण हैं; शरणार्थी आन्दोलन, पंजाब और हैदराबाद को अशांत स्थिति और जमींदारी 

 हटाये जाने के भय से भूमि को पकड़े रहने की इच्छा । न 

१९४९-५० और १९५०-५१ के लिए खाद्य-उत्पादन के जो लक्ष्य नियत 
किये गये थे, वह न्यूनतम ८१ लाख और १४ लाख टन तक क्रमशः प्राप्त किये जा 
चुके हैं। उनमें उतार-चढ़ाव के लिए १५% का सीमान्त रखा गया था। १९५१-५२ 
का लक्ष्य १४ छाख टन का था। १९५०-५१ के दोनों वर्षो में प्राकृतिक आप- 
दाओं के कारण भारत के खाद्य-उत्पादन की गति में बाधा हुई। १९५१ का मौसम विशेष 
रूप से प्रतिकूल था । पश्चिमी भारत की हूम्बी पंकित में वर्षा की न््यूनता थी, मदरास में 

मौनसून देर करके आई, आसाम में बाढ़ें आई और बंगाल, संयुक्तप्रांत और मध्य प्रदेश में 
सूखा रहा। दिसम्बर, १९५१ में मि० देशमुख ने कलकत्ता के एसोसिएटेड चेबज़ेआव कामर्स 
(व्यापार मंडल) को बतछाया था कि अधिक अन्न उपजाओ से जो छाभ हुए थे, उनसे तीन 

गुना अधिक हानियां प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई और संकोच के साथ इन दो वर्षो 
का. अनुमान ९० लाख टन किया जा सकता है । इस प्रकार १९५२ की आशा भी फीकी 
थी । एक करोड़ टन वाषिक की आवश्यकता के विपरीत ३० लाख टन प्राप्ति नियत की 

गई और इस तरह ७० छाख टन की खाई रह गई | आत्म-निरभरता का. ध्येय पहले की 

तरह ही अब भी बहुत दूर है। १९५०-५१ में खाद्य आयात २१ छाख टन की हुईं और 
१९५१-५२ में ५० लाख टन आयात की आशा है । 

भारतीय खाद्य-समस्या के विषय में मि० जयरामदास दौलतराम, भूतपूर्व खाद्य मंत्री 
का कहना हैँ, जब तक हम यह नहीं मान लेते कि इस देश में सिंचाई की केवल बड़ी-बड़ी 

योजनाएं ही पूर्ति का कार्य नहीं करतीं, अथवा जब तक हजारों-छाखों ट्यूब वैल पानी की 
असीम-पूर्ति नहीं करते, और जब तक लाखों एकड़ नई भूमि पर कृषि नहीं होने लगती, तब 
तक बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को १-२ वर्ष में पूर्ण करना संभव नहीं, क्योंकि 
जनसंख्या ४०लाख प्रतिवर्ष बढ़ रही है ।” १९५१ की जन-गणना के अनसार प्रति अंश कृषि 
का क्षेत्र ०७७ एकड़ है । पाकिस्तान और जापान में ०६८ एकड़ और ०२१ एकड़ क्रमश 
हें | आजील में प्रति अंश ७:५९ एकड़, रूस में ४५३८ एकड़, अमरीका में ७:४३ एकड़ और 

में १५ एकड़ हैं। इस दबाव को आशिक प्रगतियों की विधियों से दूर करना चाहिए 
और खाद्य-आत्म-निर्भरता की दिशा में प्रति एकड़ में से अधिकाधिक प्राप्ति करनी चाहिए। 



पन्द्रहवाँ अध्याय 

राज्य का कृषि से सम्बन्ध 
१. भूमिका। भारत जैसे कृषि-देश में, जहां का किसान आर्थिक रूप में दरिद्र 

और मानसिक रूप में पिछड़ा हुआ है, कृषि-प्रगति का कत्तेव्य राज्यों के कन्बों पर गिर 
जाता है । भारतीय कृषि के विषय में जो कार्य राज्य को करने होते हैं, उनके विषय में हम 
पहले ही विचार कर चुके है। ऊपर कहे गए आधार-मूलक कत्यों को छोड़कर, राज्य ने 

सिंचाई के बड़े-बड़े कार्यों का निर्माण किया है; सड़कों और रेलों का जाल बिछाया है; 

वह कृषि की उन्नति के लिए उधार देती हैँ (चाहे सीमित स्तर पर ही ); वह सहकारिता 

आन्दोलन को चलाती है और वह उसका नियंत्रण और देखरेख करती है; और उसने 
साहुकार और ज़मींदार की लूट से किसान की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाये है । इस 
के अतिरिक्त, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुओं की चिकित्सा के विभागों द्वारा 
वह किसान और उसकी चल संपत्ति की रक्षा करती है, और स्वास्थ्य-सम्बन्धी' उन्नति 

करती है। पशुओं के लिए, सरकार ने पशुझों की नसल बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की स्थापना 
की है और उनका प्रबन्ध करती है । शिक्षा-विभाग भी ग्राम-क्षेत्रों में अक्षर-ज्ञान फैलाने 
के लिए छोटा-मोटा कार्य करता है । तिस पर भी, राज्य की कतिपय ऐसी कार्यवाहियां 
हैं, जिनपर अभी विचार करना बाकी रहता है । 

(क) कृषि को विधियों सें उन्नति करने के सम्बन्ध में कार्य-कलाप---उनके 
विषय में मुख्यतः प्रान्तीय कृषि विभाग कार्य करते हैं और केन्द्रीय सरकार की संस्थाएं उन्हें 

बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हे । इनमें निम्न सम्मिलित हैँ : (१) रोगों, औज्ञारों, 
खादों और बीजों से सम्बन्धित कृषि अनुसन्धान; (२) कृषि विषयक शिक्षा, जिसका 
उद्देश्य, कृषि अनुसन्धान के लिए कार्यकर्ता, कृषि विभागों के लिए अधिकारी और क्रिया- 

त्मक किसान पैदा करना है; और (३) प्रचार द्वारा अनुसन्धान, बीजों तथा औज़ारों आदि 
के वितरण से प्राप्त परिणामों को लोक-प्रिय बनाना । 

(ख) ग्राम-पुर्ननर्माप--इस कार्यकलाप में सरकारी और ग्रैर-सरकारी, दोनों 
यत्नों के लिए विस्तृत क्षेत्र हैं। इसका उद्देश्य ग्राम-जीवन के भौतिक, मानसिक और 
नेतिक स्तर को उन्नत करना है। यह उपयक्त साधनों द्वारा ग्रामीण तक उन छाभों के 
क्रियात्मक रूपों को लाता है, कि जो सरकार के विभिन्न व लाभदायक विभागों से 
उसे प्राप्त हो सकते हे। 

(ग) अकाल सहायक नीति--इसका उद्देश्य फसक न होने, अभाव, या समय पर 

जग 
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वर्षा न होते अथवा अन्य किसी कारण से फसल की बर्बादी से उत्पन्न हुए कष्टों में ग्राम- 

वर्गों को सहायता देना है । 

(घ) माल्गुजारी की नीति--इसका सम्बन्ध मुख्यतः इससे नहीं कि राज्य 
कृषि को क्या देता है, प्रत्युत इससे है कि राज्य उससे क्या मांग करता है । किन्तु कृषि- 
विषयक संकट के समय, इसका रूप सहायता का भी हो सकता है। राज्य मालगज़ारी में 

न्यूनता कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है , अथवा लौटा सकता है। 
२. क्षषिनीति । कृषि के प्रति चिरकालू तक भारत सरकार की नीति उदा- 

सीनता और उपेक्षा की रही है । १९ वीं सदी के अंतिम चतुर्थाश में, भारत में भीषण 
अकालों के कारण, सरकार को भारतीय कृषि की बुराइयों के विषय में परीक्षण करने 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ । १८८०, १८९०, और १९०१ की अकाल कमीशतनों 

और १९०३ की सिंचाई कमीशन ने भारत में कृषि की उन्नति के विषय में रचनात्मक 
तजवीज़ें उपस्थित कीं । किन्तु सरकार की नीति मुख्यतः: ऊपरी बातों तक ही सीमित थी 
अर्थात् मालगुज़ारी में छूट, अकालों में सहायता, तकावी ऋणों का देना आदि । १८८९ में 
शाही कृषि समिति (॥१09७) ै8४0०८प्रॉपा'ओं 50८69) के डा० ने. ए. वोयछकर 
की रिपोर्ट ने भारतीय कृषि की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और साथ ही 
उन उपायों की तजवीज़ भी की कि जिनके द्वारा उनका हल हो सकता था । 

वर्तमान सदी के आरम्भ में, जान पड़ता था कि सरकार ने अपनी उद्यसीनता की 

वृत्ति का परित्याग कर दिया था और वह सक्रिय कार्य करने को उद्यत थी, जिसके प्रमाण 

में उसने १९०४ की सहकारिता विधि ((40-0[05207ए८ ै८४ ) को स्त्रीकार किया। 
१९०५ में क्ृषि के केन्द्रीय और प्रान्तीय विभागों की स्थापना की, और १९०६ में अखिल 
भारतीय कृषि-सेवा के लिए (&॥ पाता 407०प्रॉप» 9०7ए४८८) विधान 

बनाया। १९१९ से, जबसे कृषि राज्य का विषय बन गया, केन्द्रीय सरकार ने अपने 
कार्यकलापों को राज्य सरकारों के कार्यो का “निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” करते 

तक सीमित कर लिया । 

१९३७ में, प्रान्तीय स्वायत शासन ( ?770एांएटांब्रं 4ैपाएणा0एए ) 
के प्रादुर्भाव से, मंत्रियों ने पर्याप्त उत्साह उत्पन्न किया, किन्तु अधिकांश प्रान्तों में मंत्री- 
मंडल अल्पकाल तक ही रह सके और उन्होंने अपना ध्यान काइतकारी सुधार और ऋणी 

किसानों की सुरक्षा जैसी समस्याओं तक ही सीमित रखा, और क्ृषि कार्यवाहियों की 
उन्नति के लिए कोई खास कार्य न हुआ | सारांश यह कि कृषि-क्षेत्र में सरकार के कार्य- 
कलायों से कोई खास भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कृषि की उन्नति के लिए सरकार के 
व्यय का कुल योग, भारत में कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्र और उसमें लगी जन-प्ंखुया 
को दृष्टि में रखते हुए, बहुत ही थोड़ा है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने कृषि की समस्या को सर्वो- 
परि उपस्थित कर दिया । भारत की विदेशी खाद्य-अन्नों पर दयनीय निर्भरता ने हमारी 

|| 
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सरकार में अभूतपूर्व स्फूर्त उत्पन्न की और उस आपत्ति का सामना करने के लिए निश्चित 

कार्य किये जा रहे हैं। खाद्य-उत्पादन ने सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रहण कर ली है, और प्राय: 

सभी राज्यों में “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन के लिए होनेवाले कार्यो के अतिरिक्त 

बड़े-बड़े विकराल सिंचाई साधनों का निर्माण हो रहा है । हमारी समस्या कृषि को आथिक 

घाटे के बदले आधिक्य में बदलने की है और इस प्रकार इस प्राचीन और महत्वपूर्ण उद्योग 

का पुर्नानर्माणं करना है। आवश्यकता से मुक्ति की प्रतीक्षा की जा सकती है,किन्तु क्षुधा 
से मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं हो सकती । कृषि-तीति के विषय में एक नवीन अध्याय आरम्भ 
करने की आवश्यकता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्रिय 

कार्य करना चाहिए । 

दोनों युद्धों के बीच, किसान के लिए विशेष महत्वपूर्ण घटना कृषि के विषय में 
शाही कमीशन की स्थापना थी। इसलिए, इस कमीशन के सम्बन्ध में कुछ जान लेना आव- 

इयक है । 

३. कृषि पर शाही कमीशन । १९२६ में एक शाही कमीशन नियत की 
गई, जिसे ब्रिटिश भारत की वर्तमान कृषि अवस्थाओं और ग्राम सम्बन्धी आथिक दा का 

निरीक्षण करना था और रिपोर्ट करनी थी। इसके अलावा, कमीशन को कृषि की उन्नति 
के लिए और ग्रामों की जनसंख्या के हित और मुख्य साधनों के लिए सिफारिशें करनी थीं । 

कमीशन ने १९२८ में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की । कमीशन ने जो सिफारिशें 
की थीं, उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत था और उनमें अनेक इस प्रकार के विषय सम्मिलित थे: 
भू-संपत्ति के टुकड़े और सब-डिवीजन (उप-विभाग), चल संपत्ति, सिंचाई, मार्केटिंग, 
सहकारिता, ग्रामशिक्षा और ग्राम पुनर्वास के विषय,में उन्नति । सामान्यतः, यह कहना 
चाहिए कि सिफारिशों का उद्देश्य क्रषि उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक 
योग्यता उत्पन्न करना था। किसान के लिए कृषि को अधिक लाभदायक व्यापार बनाने के 
नि्ित्त, कमीशन ने किसान के दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता 
और क्ृषषि-प्रगति को प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा प्रेरणा की महत्ता पर ज़ोर दिया। 
उनकी तजवीज़ों में आधारमूलक एक तजवीज़ यह थी : “ग्राम समस्या के विभिन्न अंगों 

को समष्टि रूप में एक ही साथ अपनाना चाहिए ।” शाही, कमीशन की बहुत ही महत्वपूर्ण 
सिफारिश, कृषि अनुसन्धान की शाही कोंसिल ([शाफुला8 (0पण्लो ० 387- 
८प्रा।पए० ॥१८४९०/८) ) के निर्माण के विषय में थी । 

४. राज्य कृषि विभागों के कृत्य ।* कृषि को उन्नत करने का कार्य मुख्यतः 

१. विभिन्न प्रान्तों में हुए कार्य का विस्तृत अध्यंयन करने के लिए रिज़वें बेक आव 
इंडिया द्वारा प्रकाशित 5080 शव 40 3ैश7८टप्रॉपानंडं$ जा 
77079, पढ़ें । 
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राज्य सरकारों का है, केन्द्रीय सरकार तो केवल श्यृंखला-बद्ध करने का साधन-मात्र है 
और वह राज्य सरकारों को आवश्यक प्रोत्साहन देती है, उनका संचालन और निर्देशन 

करती है। 

कृषि के राज्य विभागों के मुख्य कृत्यों में निम्न की देख-रेख और नियंत्रण भी 

सन्निहित हैं, (क) कृषि विषयक शिक्षा, (ख) कृषि विषयक अनुसंधान, (ग) प्रदर्शन 
और प्रचार, (घ) कौशल विषयक प्रगतियां और (3) उच्चत बीजों, औज्ञारों, बनावटी 

खादों आदि का वितरण । 

अब हम इन पर विस्तृत विचार करते है । 
५. कृषि विषयक शिक्षा। क्रषि में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा दी जाती है। 

प्रारम्भिक रूप में, प्राकृतिक अध्ययन द्वारा कृषि के एकांगी दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती 
है। बम्बई में, कषि-विषयक मिडिल स्कूल खोले गए हैं, जिनमें कृषि सम्बन्धी क्रियात्मक 
शिक्षा दी जाती है और शिक्षाथियों से आशा की जाती है कि पाठ्यक्रम को समाप्त कर 
वह अपनी ज़मीनों पर काये करेंगे। पंजाब सरीखे कुछ राज्यों में वर्याक्यूलर मिडिलर 

स्कूलों और हाईस्कलों में कृषि को एक विषय के रूप में पढाया जाता है । कृषि में एफ- 
एस.-सी. करने की भी गृंजायश रखी गयी है । वैज्ञानिक कृषि में उच्च-पाठ्यक्रम के लिए 
पूना, कोयम्बटोर, नागपुर और कानपुर में कृषि कालेज भी हें। लायलूपुर कालेज 

(पश्चिमी पंजाब ) के मुकाबले में लुधियाना (पंजाब) में भी कालेज शुरू किया गया है । 
कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा के लिए इंडियन एग्रीकल्च॒रल रिसचे इंस्टीट्यूट, नई 

दिल्ली में शिक्षा दी जाती है। इन कालेजों ने कृषि विभागों में प्रशासन कार्यों के लिए 

स्टाफ (कार्यकर ) दिये हैं, किन्तु नवीन किसान तो उन्होंने इना-गिना ही पैदा किया है। 
एग्रीकल्चरल कालेजों में, सैद्धान्तिक और क्रियात्मक, दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी 

जाती है। वह कृषि समस्याओं के विषय में अनुसन्धान भी करते हेँ। यह अनुसन्धान 

या तो स्वतन्त्रतापूर्वेक होते हें अथवा, किसी विषय की निखिल भारतीय महत्ता होने पर, 
इंडियन कौंसिल आँव् एग्रीकल्चरल रिसचें के निर्देशन में किये जाते हैं । इन अनुसन्धानों 
का सम्बन्ध अधिक प्राप्ति की दृष्टि से बीजों की किस्मों और फसल के रोगों तथा सूखे के 
विषय में ओर बेहतर खादों तथा औज़ञारों के विषय में होता है। इसके बाद, इन अनुसन्धानों 
के परिणाम का कालेज से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है । 

६. क्रषि विषयक अनुसन्धान | शाही कमीशन की सिफारिश के अनुसार, 
१९२९ में इम्पीरियल (अब भारतीय ) कौंसिल आँव् एग्रीकल्चरलू रिसच की स्थापना की 
गई थी। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में कृषि अनुसन्धान को उन्नत करना, निर्देशन करना 
ओर शंखला-बद्ध करना, और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों और विदेशों में कृषि 
अनुसन्धान के साथ संपर्क करना था ।” यह वैज्ञानिक सूचना के लिए विल्यरिंग हाऊस 
के रूप में कार्य करती । यह कौंसिल दो संस्थाओं द्वारा कार्य करती है : (अ) एक प्रबंधक 
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संस्था, जो कोष आदि तथा अन्य प्रश्नों का प्रबन्ध करती है, और (आ) एक परामशंदातृ 

संस्था, जो अनुसन्धान के प्रस्तावों का परीक्षण करती है और प्रबन्धक संस्था के समक्ष 
उपस्थित करती है । 

कौंसिल, स्वीकृत आधार पर अनुसन्धान के लिए क्षषि के राज्य-विभागों और विश्व- 
विद्यालयों को निश्चित उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान करती है। सामान्यतः, कौंसिल सीधे 

जांच का कार्य नहीं करती, किन्तु दो मामलों में उसने सीधे नियंत्रण का कार्य किया है। 
वह यह है: उत्पादन का मूल्य, विशेष कर कपास और गन्ने का और (२) कृषि विषयक 

प्रयोगों का सैनिक दृष्टि से नियंत्रण। कौंसिल की अनेक योजनाओं पर विभिन्न 
संस्थाओं ने कार्य किया । रसल-रिपोर्ट के शब्दों में, बहुत विस्तृत क्षेत्र पर प्रारम्भिक 

कार्य किया जा चुका है ।” रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि “अब वह समय आगया है, 

जबकि कौंसिल के कार्य-कलापों पर पुनरुदय की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। 
वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता “अधिक ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा वर्तमान ज्ञान से 
अनुसन्धान शाला में प्रयोग न करके, किसानों के खेतों में काम' करने की है।' 

रसल रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, कृषि अनुसन्धान की कौंसिल ने वर्ते- 
मान में उपयुक्त होने वाले प्रदर्शन और प्रचार के परीक्षण का कार्य आरम्भ किया है। 
कौंसिल ने एक योजना उपस्थित की है, जो योजना रीति” कहलाती है, जिसका उद्देश्य 
परीक्षित उन्नतियों के सम्पूर्ण दल को, एक ही साथ लागू करना है, और यह भी देखना है 

कि' उन सबका संयुक्त प्रभाव किसान और भूमि पर कया होता है । किसान स्वयं इत प्रग- 
तियों के आधार पर , सरकारी अधिकारियों की देख-रेख में, कार्य करेगा । 

कौंसिल की ओर से, अनुसन्धान के परिणामों को विस्तार देने के लिए एक मासिक 
पत्रिका प्रकाशित होती है। 

कोंसिल ने ग्राम-जीवन को उन्नत करने के लिए और भारतीय कृषि तथा पशु-पालन 
को अधिक लाभदायक बनाने के लिए अर्थपूर्ण कार्य किया है । इसने श्रृंखलाबद्ध अनु- 
संघान का संगठन किया और ऐसी ग्रामयोजनाएं चालू कीं, जिनका सम्बन्ध कृषि और 
पशुपालन के सभी महत्वपूर्ण अंगों से था। क्षेत्रीय कमेटियां बनाई गई हैं, जो क्षेत्रीय समस्याओं 
के प्रति ध्यान आकषित करेंगी। 

लगभग १:२५ करोड़ रुपये खचे करके यह गत २० वर्षों में उन्नत किस्म के 

चावलों, गेहूं तथा अन्य अन्नों के उत्पादन का कारण बनी है, और उनके द्वारा लगभग २९ 

करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। चावल की सिंदूरी क्स्म' में परिवतंन कर देने से चावलों में 
जंगली घास की बुराई से सफलतापूर्वक पिंड छुड़ाया गया है और उसके फलरूप, मध्य 
प्रदेश के अकेले छत्तीसगढ़ डिवीजन में २० लाख मन धान की पैदावार हुई । ऐसी किस्म 
का गेहूं तैयार किया गया है, जिसे कीड़ा न लग सके । गेहूं के कीड़े ने बहुत बड़े क्षेत्रों को 
उजाड़ दिया है और वार्षिक हानि का अनुमान ६ करोड़ रुपये किया जाता है। जहां तक 
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छोटे अनाजों का सम्बन्ध है, ज्वार में २० प्रतिशत और बाजरा में ३० प्रतिशत अधिक 

प्राप्ति की गई है । मक््की के विषय में भी कार्ये आरम्भ कर दिया गया है । दालों में ऐसी 

किसमें तैयार की गई हैं, जो मुर॒झा न सकें और चने की चुनी हुई किस्मों से स्थानीय किस्म 
की अपेक्षा १० से ३० प्रतिशत अधिक प्राप्ति हुई है । कई राज्यों में फलों के उत्पादन की 
योजनाएं भी चाल की गई हैं । प्राणिक और निष्प्राणिक खादों, क्षेत्रीय खाद, पशुओं के 
गोबर; हरी खाद और तिलहनों से भिन्न फसलों के ५ हजार प्रयोगों की जांच की गई है । 

संयुक्त प्रांत और का्मीर में नौसादर से प्राप्ति में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई है; खली 
द्वारा अधिकतम वृद्धि हुई है अर्थात् ११० से १९० प्रतिशत; हरी खाद की भारी लागत 
से (६० से ८० पौंड नाइट्रोजन) कतिपय मामलों में १०० प्रतिशत वृद्धि हस्तगत हुई है । 

पशु-पालन के सभी अंगों से आपूर्ण १०० से अधिक योजनाएं प्रगति कर रही हें। 

मुख्य जोर रोगों के नियंत्रण पर दिया जा रहा है, और उनमें भी रिडर पैस्ट (एक प्रकार 
का गाय-बैलों का रोग) पर मुख्यतः मुक्ति के उपायों का उदारतापूर्वक' प्रयोग किया 

जा रहा है। सब राज्यों में रोगों की जांच के लिए अधिकारी नियत किये गए हेँ। यह प्रमा- 

णित किया गया है कि विपरीत जलवायू की अपेक्षा असंतुलित खुराक पशुओं के लिए 

अति हानिकारक है । ह 
पशुओं की नसल बढ़ाने के अनुसन्धान के फलरूप उन्नत किस्म के नर-पशुओं 

का उत्पादन हुआ है। भेड़ों की नसल में अनुसन्धान करने के फलरूप बढ़िया ऊन का 
उत्पादन हुआ है। मुर्गी-नसल बढ़ाने के अनुसन्धान से प्रकट हुआ है कि पश्चिमी पक्षियों 

को जल-वाय् के अनुकूल बनाया जा सकता है और स्थानीय पक्षियों की क्रास-ब्नीडिंग 

( भिन्न प्रकार के नर-मादा से उत्पन्न प्राणी ) से उत्पादन और प्राप्ति में वृद्धि हो 
सकती हैं । 

दुग्धालय के अनुसन्धान के फलरूप घरेल दस्तकारी के रूप में शकेरा बनाई जा 

सकती है और दूध की जमी हुईं सब्जी का उत्पादन हो सकता है । चूने के प्रयोग से घी 
के खट्टेपन को नष्ट करने और वनास्पति हारा घी की मिलावट को जान लेने के उपाय 
खोज लिये गए हे। घी को तपाने के लिए सरलरू-सा ग्रामीण बर्तन बनाया गया है । 

शहद की मक्खियों के बारे में अनुसन्धान किया गया है ओर देसी मक्खियों की 

किस्म का ज्ञान हासिल किया गया है, उनके पालन और जंगली दशा के विषय में भी खोज 

की गई है, ताकि ग्रामीणों को मक्खियों को पालने के उन्नत उपाय सिखाये जा सकें । 
चमड़े और खालों को साफ़ करने के सस्ते तरीकों की खोज की गई है। 

मिश्रित खेती और सूखी खेती के सफल प्रयोग किये गए हैं । इससे क्रषि आंकड़े 
और पैदावार की भविष्य-वाणियों के तरीके में उन्नति हुई है । 

जब यह सब कहा जा चुका है तो यह मानना पड़ता है, कि कृषि अनुसन्धान की 

सफलताएं बहुत ही निराशाजनक रही हें । रसल रिपोर्ट का कहना है, 'इस तथ्य को 
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दृष्टि में रखते'हुए कि भारतीय प्रयोगशालाएं इतने वर्षो से काम कर रही हैं, तो यह जानकर 

आहध्चर्य होता है कि उन्होंने इतना थोड़ा कार्ये किया और वह भी केवल इसी रूप में है कि 
जैसे कृषि-विज्ञान के लिए लिखी गई पोथी के लिए एक निबन्ध ।* प्रयोगशाला खेत के 
साथ जीवित और प्राणिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रही है। जबतक' "ज्ञान का 
स्रोत नहर का रूप धारण करके खेतों और क्षेत्रों की उपजाऊ नहीं बनाता”, तब तक इसके 

अनुसन्धान का कोई लाभ नहीं । दूसरी बात यह है कि अनुसन्धान एकाकी ढंग से किये जा 
रहे है और उनमें बहुत थोड़ी श्वंखला है । “जिस प्रकार हमारी कृषि है, वेसा ही हमारा 
कृषि-अनुसन्धान है, खंड-खंड' ही विष के समान रहा है।” * एक अन्य दोष यह है कि कृषि 

अनुसन्धान के आथिक रूप की ओर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। जबतक प्रस्तावित 

उपाय फ़ायदेमन्द नहीं होंगे और उन्हें छागू करना किसान के उपायों के अंतर्गत नहीं 
होगा, तब तक इस' अनुसन्धान से कोई खास लाभ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त 

टैक्निकल विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री के बीच निकटतम' सम्पर्क की भी आवश्यकता है। 

उदाहरण के रूप में खाद्य पैदावार की जांच मानवी खुराक के विशेषज्ञ की सलाह से की 
जानी चाहिए । 

७. प्रगति कमीशन । रसल रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि एक प्रगति कमीशन 
बनाई जाय, जो कौंसिल के साथ संयुक्त की जा सकती है। कमीशन बड़े स्तर की उन्नति 
की योजना बनाये और ग्रामों के जीवनमान को उन्नत करने के तरीकों की तजवीज्ञ करे । 
उसे निम्न समस्याओं के विषय में कार्य करना चाहिए :--- 

(क) मिट्टी की अदल-बदल, मिट्टी की क्षीणता से न्यूनता और हानि, मिट्टी की 
काट-छांट, क्षार, और सोडा। 

(ख) फसल का उत्पादन, विशेष रूप से फसल पर फसल योजनाओं का संगठन, 

नकदी, खाद्य और चारे का संतुलन, पशु-पारून और कृषि की एकरूपता, चरागाह की 
उन्नति, मार्केटिंग और अन्य आश्थिक जांचों के परिणाम पर कार्यवाही । 

(ग) व्यापारिक महत्व की खोजों का उपयोग । कमीशन को चाहिए कि वह 
क्षेत्र और प्रयोगशाला के बीच की खाई को पाटे, और काम लेने वाली व्यापारिक संस्था 
को सूचना और परामरशों दे । 

(घ) स्वीकृत फसलों और पेड़ों की किस्मों के बीजों का मिश्रीकरण और वितरण | 
( छ) ग्राम-सड़कों में उन्नति। 

८. प्रदशेन और प्रचार। अनुसन्धान करने के बाद उस परिणाम का क्षेत्र 

१. रिप्रडण्टों (२८०००, 9. 6. 
२. पिद्रा3एवांं & श2ीगुंध३--फ6 एाताबा रिप्ात! 27006707, 

.. 9. 707. | 
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अथवा स्वतः किसान की भूमि पर प्रदर्शन करना होता है। जिन अवस्थाओं में किसान रहता 
है, उनमें उस उपाय का सफल प्रदर्शन करने के बाद, यह आवश्यक है कि नये ढंग के विषय में 
जोर-शोर के साथ प्रचार किया जाय । सरकारी क्षेत्रों में उन्चत बीज भारी परिमाण में पेदा 
किये जाते हैं अथवा निजी उत्पादक से खरीदे जाते हैं । उसी प्रकार नवीन प्रणाली के 

ओज़ार सरकार की देखरेख में बनाये जाते हें। इसके बाद, सुविधाजनक स्थानों पर सर- 
कारी डिपुओं, अथवा स्टोरों (भंडारों) द्वारा किसानों के लिए बीजों, औज्ञारों, और खादों 
की पूर्ति के प्रबन्ध किये जाते हैं । किसानों तक पहुंचाने के लिए सहकारिता समितियों का 

भी उपयोग किया जाता है। विभाग द्वारा किसान-सप्ताह और मेले संगठित किये जाते 
हैं और कृषि विभाग के सहायक गांव-गाव में दौरा करके विज्ञान का सन्देश पहुंचाते हैं । 

९. टेक्निकल प्रगतियां। भारतीय कृषि को सरकारी मार्गो द्वारा जो टैक्नि- 
कल प्रगतियां प्राप्त हुई हैं, वह इस प्रकार हें: उन्नत किस्मों को चालक रना, रोगों पर नियंत्रण, 

सिंचाई, मिट्टी की कांट-छांट की रोक, अच्छे और उन्नत औज़ार, फसल का बेहतर क्रम, 
चारे की फसलों का अधिक उपयोग, ताकि क्षेत्र को अधिकाधिक खाद मिल सके । जितने 
कुल क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है और जितने कुल के आधे में जूट बोया जाता है, उसमें 
८० प्रतिशत उन्नत बीज का उपयोग होता है । व्यापारिक या नकद फसलों के विषय में 

बिक्री के सिद्धान्त को दृष्टि में रखा जाता है और खाद्य फसलों के बारे में पोषण मूल्य के 
सिद्धान्त को निगाह में रखा जाता है । एक खुराक विशेषज्ञ को नियत किया गया है, जो 
कुन्नूर की खुराक प्रयोगशाला और दिल्ली की कृषि-अनुप्तंधान शालह्लाओं के बीच 

संपर्क-अधिकारी का काम करता है | यह आवश्यक है कि फलों और सब्जियों 

की पंदावार की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, विशेषकर, ऐसी सस्ती वस्तुओं का 
उत्पादन किया जाय, जो ग्रामवासियों की जेब के अनुकूल हों । फल सुरक्षित रखने और 
मुरब्बे-चटनियों के सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 

विनाशकारी कीड़ों को रोकने की दिशा में भी बहुत-सा काम किया गया है । इस 
उद्देश्य के लिए खेती के समय या मिट्टी की अवस्थाओं में परिवतेन किया जा सकता 
है, प्रतिरोधी किस्मों को चालू किया जा सकता हैँ अथवा कीड़ों को रासायनिक औषधियों 
द्वारा नष्ट किया जा सकता है। भारत में कोड़ों वाले पौधों की आयात के विरुद्ध 
और स्थानीय कीड़ों को नष्ट करने के उपायों के लिए कानून पास हो चुके हें । अभी 
तक इस बुराई की पकड़ नहीं हो सकी । सर जॉन रसल ने तजवीज़ की थी कि केन्द्रीय 
सरकार इन कीड़ों को नष्ट करने और रोकने की कार्यवाही करे। 

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध हे, पानी की बाधाओं के विरुद्ध सावधानी रखी गई 
है । जैसा कि रसल रिपोर्ट का कहना है, प्रत्येक सिंचाई की वृद्धि योजना के पीछे कोई 
न कोई समस्या अटकी पड़ी है ।” क्ृषि विभाग, जंगल विभाग के सहयोग से मिट्टी की कांट- 
छांट की भीषण समस्या का हल करने की चेष्टा कर रहा है | यह कांट-छांट केवल अधिक , 
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वर्षा के क्षेत्रों में ही नहीं होती, प्रत्यूत सूखे क्षेत्रों में भी होती है। बेहतर खादों और कृषिसार 
मुहय्या करने की भी चेष्टाएं की जा रही हेँं। सिंद्री में सरकार का कृषि-सार का निजी 
कारखाना है । इस सम्बन्ध में भारत की आवश्यकता का अनुमान हे राख ५० हज़ार टन 

अंकित किया गया है । नये औज़ारों की रूप-रेखा बनाई जा रही है । उन्नत हल के चलन में 

पर्याप्त प्रगति हुई है । 

१०० सफल परिणाम। कृषि उन्नति के विषय में प्रांतीय कृषि विभागों और 
कौंसिल ने लाभदायक कार्य किया है । 

इस काम का सम्बन्ध फसल की बेहतर किस्मों को चाल करने, हल चलाने और खाद 
डालते के उन्नत उपायों, कटाई और संग्रह करने के बेहतर उपायों, टिडिडयों के लिए उपायों, 

उत्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों, और संरक्षित सेरा के प्रयोग, और पशुओं की उन्नति, 
मिट्टी और खादों को उन्नत करने के प्रबन्धों से है । 

जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण काम भिन्न फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीजों से 
सम्बन्धित हे । हाल ही के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उन्नत किस्म की फसलों का 
क्षेत्र जो पहले ब्रिटिश भारत के नाम से र्यात था, बोये जाने वाले क्षेत्र के कुल-योग का 
१० प्रतिशत है । किन्तु एकाकी फसलों के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से अनुपात में अन्तर है, 
सबसे ऊंचा अनुपात गन्ने और जूट का हैं । 

यद्यपि बहुत प्रभावपूर्ण उन्नति की गई है, तथापि समस्या की पोर को ही केवल 
छुआ जा सका हूँ। क्योंकि हम देख चुके ह कि क्षि-क्षेत्र का केवल «5 ही उन्नत किस्म 

की कृषि के उपयोग में हे । भारत सरकार का क्ृषि-सम्बन्धी प्रति अंश का व्यय एक आना 

छः पाई होता है । राज्यों का प्रतिअंश का औसत व्यय साढ़े ९ आने है किन्तु यह अमरीका 

में कृषि पर व्यय होने वाले प्रति अंश के ७७ रु० और कंनेडा में खर्च होने वाले २० रुपये 

की तुलना में कुछ भी नहीं । इसमें कोई आइचये की भी बात नहीं कि प्रगति बहुत मंथरगति 

से हो रही है ।” छोटी-छोटी भू-संपत्तियों, भारतीय किसान की गरीबी और अज्ञानता, 
ओर भारत में मौसम की भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए, परिणामों को शीघ्ष प्राप्त करना 
भी संभव नहीं ।" “क्षषि की आधारमूलक अवस्थाओं में मौलिक परिवर्तेत की आवश्यकता 
हैं। भू-संपत्ति की प्रणाली और कृषि की नीति में मौलिक परिवततेन हुए बिना असली 
प्रगति संभव नहीं । इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि तब तक नवीन नहीं बनाई जा सकती, 

- जबतक गाँवों के अतिरिक्त श्रम को निर्माणकारी उद्योगों में नहीं लगाया जाता ।* 

हम इस दुष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हैं । 
राज्य सरकारों के उपायों के विषय में रिज़वे बेक के परीक्षण का कहना है, “राज्य 

१. ७०तैश्ञा-6प४ए%] +#/ए0पँ0० 7 7एव9, 0488 297. 
... २. हित पिशाभंा--म्तत9 छ८006 6 (पंझंड, 0. 747. 
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सरकारों ने सब संभव उपायों से भारतीय कृषि की दुर्दशा की चिकित्सा करन के लिए 

अपनी उत्कट चिन्ता द्वारा उस धारणा को प्रमाणित तो कर दिया है, किन्तु जो उपाय 

किये गए, उनका थोड़ा या अधिक रूप अन्वेषण तक ही सीमित था। 

११. ग्राम पुनर्वास। ग्रामपुनर्वास क्या है ? ग्राम पुनर्वास अथवा ग्राम उद्धार, 
जैसा कि अक्सर कहा जाता है, भारतीय ग्रममजीवन के पुनर्वास के लिए. एक आंदोलन 

है । इस आन्दोलन के भौतिक, मानसिक और नैतिक अंश हैं । भौतिकरूप में, इसके द्वारा 

कृषक-वर्ग के स्वास्थ्य को उन्नत करना है, और उनके जीवन-मान को ऊंचा उठाना है। 

पहला कार्य सफ़ाई के प्रति प्रोत्साहन उत्पन्न करने और चिकित्सा सहायता द्वारा पूर्ण 

हो सकता है। दूसरा कारय पूर्ण करने के लिए क्रृषि की बेहतर रीतियों, अर्थ और 
मार्केटिंग को लोकप्रिय बनाना होगा। जहां तक मानसिक अथवा बौद्धिक अंश का सम्बन्ध 

है, लड़के-लड़कियों और वयस्कों के लिए शिक्षा सुविधाएं दी गई हें । 
रेडियो, सिनेमेटोग्राफ, और यात्रा दलों द्वारा भाषणों और प्रदर्शनों से भी जान- 

कारी और शिक्षा दी जाती है । जो भी हो, नैतिक अंश सर्वोपरि अधार-मूलक है। वह 
ग्रामीण की इच्छा-शक्ति को सजग करेगा ताकि वह अपने व्यक्तित्व के मूल्य को पहचाने। 

इसका उद्देश्य उसमें आत्मोन्नति और आत्मनियंत्रण की इच्छा उत्पन्न करना है; और वह 

इसकी पूर्ति चाहे व्यक्तिगत रूप में करे अथवा सामूहिक रूप में । वास्तविक ध्येय तो यह 
है कि उसके आत्मज्ञान के मार्ग में जो बाधाएं है, उनसे उसे मुक्त किया जाय । इसके द्वारा 

उसे सदियों के आधारहीन भयों, मिथ्याइंबरों और हीन-भावों से मुक्त करना हे । 

सारांश, यह कि उसके जीवन के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना हें। 
आन्दोलन का श्रीगणेश---सरकार के भिन्न विभाग--क्षि, सहकारिता, सिंचाई, 

जंगल, पशु-चिकित्सालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा--अपने-अपने ढंग से और 

अपनी-अपनी सीमा के अन्तर्गत ग्रामों की सहायता करने में लगे हुए हे । जो भी हो, यह 

देखा गया हूँ कि इन विभागों के अधिकारी ग्रामीण को किसी प्रकार की उन्नति के लिए 

प्रेरणा प्रदात नहीं कर सके । अनेक संस्थाओं ने उसे गड़बड़ा दिया है और उनके नुस्खों ने, 

जो कभी-कभी एक-दूसरे के विपरीत होते हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न नहीं किया। उसे अपनी 

समस्या को भी अपनी आंखों देखने योग्य नहीं बनाया गया। उसने उनके साथ बहुत दूर 
की सरकार के प्रतिनिधियों जेसा व्यवहार किया, अर्थात् उनका स्वागत किया, उनकी 

खातिरदारी की और आदरपूर्वक उन्हें बिदा किया। यह ठीक वही बात हो रही थी कि 
कई रसोइये सालन ही बिगाड़ेंगे । 

पहले तो, बहुत ही अनमने होकर यह माना गया, किन्तु भारी मन्दी के अवसर 

पर निश्चित रूप से मान लिया गया कि यदि पर्याप्त और चिरस्थायी परिणाम प्राप्त करने 
हैं, तो ग्राम सम्बन्धी गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, गंदगी, बीमारी, आदि सब समस्याओं 

को एक ही समस्या मानकर एक ही समय सुधारना होगा। १९२८ में, शाही 
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कमीशन ने पहले ही इस विषय में अपना विचार उपस्थित किया था, यदि सदियों की 

खमारी पर विजय प्राप्त करनी है, तो राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सब 
साधनों को ग्राम-उद्धार में लगाए और ऐसे सब विभाग, जिनका ग्राम-जनसंख्या और 
ग्राम-जीवन से सम्प्क होता हो, उनके उद्धार के लिए संणकत श्रम करें।१ 

१२. पंजाब में ग्राम पुनर्वास । इस बात का श्रेय एफ. एल. ब्रेन, आई. सी. 
एस. को ह कि जिल्होंने ग्राम सुधार आन्दोलन को संगठित रूप में आरम्भ किया। उन्होंने 

अपने पहले प्रयोग जिला गुड़गांव (पंजाब) में किये थे, जबकि वह वहां के डिप्टी कमिश्नर 

थे। उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ग्राम पथ-दशैंक नियत किया था। यह पथ-दर्शक भिन्न 

विभागों के विशेषज्ञों और ग्रामवासियों के बीच सम्बन्ध बनाये रहता था और विशेषज्ञों 

की सम्मतियों को ग्रामवासियों तक पहुंचाता था । इस योजना से आशातीत सफलता नहीं 
कि भि> डा रालिग ने कहा था कि ग्राम पथ-दर्शंकों को जल्दी में चुन लिया 

गया था,” वह पर्याप्त रूप में शिक्षित नहीं थे” और उनकी देख-रेख का प्रबन्ध नहीं 

था।” अपनी नितांत युवावस्था के कारण, वह ग्रामीणों को किसी प्रकार प्रभावित नही 
कर सके | 

इसके अतिरिक्त, स्थानीय अवस्थाओं के सविस्तार अध्ययन की ओर भी उचित 
ध्यान नहीं दिया गया । निःसन्देह, बहुत ज्ञोरों का; किन्तु अधकचरा आन्दोलन था, ,और 
उसमें असली शिक्षा बहुत ही कम थी। इस प्रकार, स्थायी महत्व का बहुत ही कम 

लाभ हुआ | 

महान् मंदी के दिनों में ग्राम पुर्र्वास आन्दोलन ने बहुत लोक-प्रियता प्राप्त की । 
इस उद्देश्य के लिए पंजाब में मि० ब्रेन की सेवाओं का उपयोग किया गया और वह अक्तृ- 
बर १९३३ में, ग्राम पुनर्वास के कमिश्नर नियत किये गए। १९३५-३६ में, भारत सरकार 

ने प्रान्तों में वितरण करने के लिए एक करोड़ रु० की सहायता की घोषणा की, जो ग्राम 

क्षेत्रों की उन्नति और आर्थिक प्रगति की योजनाओं पर व्यय किया जाना था। भिन्न प्रान्तों 

में, ग्राम-उद्घधार आन्दोलन को इससे पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुईं। जो भी हो, मि० ब्रेन की 

अध्यक्षता में यह आन्दोलन पंजाब में बहुत जोरों के साथ चला । 

मि० ब्रेन ने जो कार्यक्रम बनाया था, उसका लक्ष्य निम्न क्रियात्मक कार्यवाहियों 
के लिए था :--- 

(अ) स्वास्थ्य : 
(१) अधिकार दिया गया कि सब प्रकार का कड़ा-कचरा गड़ढों में डाला जाय 

१. ९७070 09. लं(., 0. 86. 
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और ग्राम के प्रत्येक सेहन और मकान को शुद्ध और साफ रखा जाय और 
उनकी सफाई की जाय; चाहे वह मकान हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, मंदिर हो, 

अस्तबल हो या आवास हो । 

(२) व्यक्ति और वस्त्रों की सफाई, विशेषकर बच्चों की, और सफाई तथा शुद्धता 
की शिक्षा देना और अभ्यास करना । 

(३) प्रत्येक रहने वाले कमरे में दो रोशनदान रखना । 
(४) संपूर्ण ग्राम में टीके लगाना और पुनः लूगवाना । 
(५) मलेरिया को रोकने के लिए जोहड़, नाली, छेद, गड़ढे किसी मकान, सेहन, 

या गांव अथवा किसी सरकारी काम के आसपास पानी के जमाव में मच्छरों 

की वृद्धि असंभव बनाई जाय । ऐसे पानी के सब स्थान, जो धोने और पीने 
के उपयोग के नहीं, या तो पूर दिये जाँय, अथवा उनमें तेल डाला जाय । 

(६) शिक्षित दाइयों का प्रबन्ध करना । 

(आ) कृषि कार्य : 
(१) अच्छे बीज, विशेष रूप से गेहूं, कपास और गन्ने के लिए । 
(२) धरती की ओर अधिक ध्यान देने के लिए निम्न बातों पर कार्य किया जाय : 

उन्नत औजारों तथा उपायों का प्रयोग किया जाय, धरती की अधिक खुदाई 
और गोड़ाई हो, नई और अधिक लाभदायक किस्म की फसलों को बोया 
जाय, कपास को पंक्तियों में बोया जाय, पौधों के रोगों और कीड़ों की 

रोकथाम की जाय, पहाड़ी और असमान प्रदेश में खेतों की मेढ़ें बनाना 
तथा उन्हें समतल बनाना । 

(३) पशुओं की नसल को उन्नत करने के लिए अच्छी किस्म का सांड खरीदने 
ओर रखने के लिए ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना । 

(४) पशु-रोगों की रोकथाम के लिए मेलों तथा अन्य गांवों से आनेवाले पशुओं 
को जुदा रखना । 

(इ) मिश्चित : 
(१) बच्चों के कानों को छेदने की रीति का त्याग और बच्चों को सोने या 

चांदी के आभूषण पहनाने के चलन की रोकथाम । 

(२) मितव्ययता, बचत और सब प्रकार के अनावश्यक और अनुत्पादक खर्चे की 
काट-छांट करना, विशेषकर मुकदमेबाजी और आपसी झगड़ों, सामाजिक 
उत्सवों, आभूषणों तथा मद्यपान से संबंधित व्ययों में । 

(३) खाली वक्त का उपयोग करने के लिए, और बच्चों तथा वयस्कों की 
स्वास्थ्य उन्नति के लिए खेलों एवं स्वास्थ्य-प्रद मनोरंजनों का आयोजन । 
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(४) कन्या-शिक्षा; इसे नगर और ग्राम में समान रूप से सब प्रकार की प्रसन्नता 

और उन्नति का मूल माना जाय । 
इन ध्येयों की प्राप्ति के छिए निम्न साधनों का निश्चय किया गया :--- 

(१) जो कुछ किया जाना है, उसकी जानकारी के लिए सुसंगठित प्रचार का 
आयोजन । 

(२) अच्छे स्कूल हों, खेल के मेंदानों और बागों का प्रबन्ध हो, अच्छे खेलों और 
शारीरिक व्यायाम की शिक्षा हो, सफाई के अभ्यास पर और स्वास्थ्य- 
ज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाय । क् 

(३) सहकारिता तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं का आयोजन हो, ताकि उनके 
द्वारा लोगों को अपने हित के लिए संयुक्त रूप में मिलकर काम करने का 
उपयोग किया जा सके । 

वस्तुतः, इन्हीं आधारों पर कार्य किया गया और भिन्न शीर्षकों के अधीन नाना- 
विध सफलता प्राप्त हुई । किन्तु यह आन्दोलन स्वेच्छापूर्वक नहीं था। मि. ब्रेन ने स्वीकार 

किया था, यह कार्य क्रियात्मक रूप में पूर्णतया सरकारी प्रेरणा, दबाव, अनुरोध और 
यहां तक कि आदेश द्वारा हो रहा है । यदि सरकार के विशेष यत्न बन्द कर दिये जाँय, 
तो सारी प्रगति रुक जायगी और पूर्वतः प्राप्त परिणाम भी नष्ट हो जाँयगे । 

इसी प्रकार ब्रेन ने पुनः कहा है, स्थायी और नियमित देखरेख से संपन्न ग्राम- 
संगठनों की प्राप्ति के लिए, और स्वेच्छाप्राप्ति तथा स्थायित्व की सहायता के लिए, यह 

आवश्यक हूँ कि इस काम को सामान्य ग्रामजीवन का अंग बनाया जाना चाहिए ।” सहका- 

रिता समिति, ग्राम-पंचायत और बड़े जमींदारों को ग्राम की जनता के दिलों में उनकी 
अवस्था को उन्नत करने की इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। जबतक वह इच्छा उत्पन्न 
नहीं होती, तबतक चिर-स्थायी उन्नति नहीं हो सकती । 

१४. अन्य राज्यों में ग्राम-पुनर्वास । अन्य राज्यों की सरकारों ने भी उन्हीं 
आधारों पर कार्य किया । प्रत्येक के विषय में कुछ शब्द नीचे लिखे जाते हैं :---- 

(१) उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ग्राम पुनर्वास के लिए एक 
विशेष अफसर नियत किया। एक प्रान्तीय ग्राम सुधार बोर्ड (70जएांप्रल॑ | रिपा्ों 
26ए८००7०८7६ 80970) बनाया गया, और राष्ट्रीय निर्माण विभागों के अधि- 
कारी उसके सदस्य बने । जिला-प्राम-सुधार समितियों द्वारा कार्यक्रम का संचालन होता 
है। प्रत्येक ग्राम-पुनर्वास की एक इकाई में १५ ग्राम सम्मिलित किये गए हैं। यह काम 
बेहतर जीवनयापन संस्था और बेहतर कृषि-कार्य समितियों और पंचायतों द्वारा किया 
जाता है। उनके मुख्य कामों में उन्नत बीजों और औजारों का वितरण, पशुओं की नस्ल 
को उन्नत करना, घरेलू दस्तकारियों को उन्नत करना, ग्राम की सफाई और पानी की 
पूति में उच्चति करना और अच्छे पंचायत-घरों का निर्माण करना है । 
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संयुक्त प्रान्त की योजना का विशेष कार्य फैजाबाद विमन्ज्ञ बेलफेयर ट्रेनिंग कम्प 
(नारी सुधार-शिक्षा-शिविर) में स्त्री-कार्यकर्ताओं की शिक्षा-विषयक है । उन्हें गर्ें- 

गाइडिग (स्काऊट विषयक), सुधार कार्य, दस्तकारियों, बच्चों की देखभाल करने की 

शिक्षा दी जाती है । निर्वाचित अध्यापिकाओं को इस दिविर में शिक्षा प्राप्ति के लिए 
भेजा जाता है । शिक्षित होने के बाद, यह अध्यापिकाएं ग्राम समितियों में सुधारकार्ये का 

संगठन करती हे । 

(२) बम्बई--बम्बई में, ग्राम पुनर्वास विभाग को पहले सहकारिता विभाग के साथ 
जोड़ा गया था, किन्तु बाद में दोनों विभागों को अलग कर दिया गया। ग्राम-उन्नति के कार्य 
को आथिक रूप में जिला कलक्टर के अधीन कर दिया गया। प्रचार-कार्य का भार कृषि 
और सहकारिता विभागों को सौंपा गया । ग्राम-उन्नति का एक प्रान्तीय बोर्ड निर्देशन और 
परामर्श के लिए बनाया गया। कुछ गैरसरकोरी मनोनीत सदस्यों के अलावा, इसके निम्न 

सदस्य थे : सहकारिता समितियों का रजिस्ट्रार, डाईरेक्टर आँव इंडस्ट्रीज (उद्योग), 
ग्राम उन्नति और क्ृषि-मंत्री, अध्यक्ष के रूप में। बो्े के कार्य को सुविधा प्रदान करने 
के लिए चार कमेटियां बनाई गईं । (अं) कृषि और चल-संपत्ति की कमेटी: 
(ब) शिक्षा और प्रचार कमेटी; (स) घरेलू दस्तकारियों की कमेटी; ,(द) पिछड़े 
क्षेत्रों के लिए एक कमेटी | ज़िला ग्राम-सुधार बोडं उन्हें सहायता देने के लिए बनाये गए। 

उन्नति के कार्य के लिए निम्न मुख्य संस्थाएं थीं : ताल्ल॒का सुधार समितियां, बेहतर कृषि- 
काय की समितियां और अन्य सहकारिता समितियां । उनके कार्य में निम्न बातें समाविष्ट 

है: उन्नत प्रणाली के बीजों और औज़ारों का सस्ती दरों पर वितरण, पशुओं की नसल में 

प्रगति; सूखे कृषिकाये की रीतियों का विस्तार; घरेलू दस्तकारियों को उन्नत करना; 
सफाई की उन्नति करना; चिकित्सा-सहायता की पूर्ति; और पिछड़े क्षेत्रों तथा कबीलों 
की देखभाल करना । 

(३) पश्चिमी बंगालू--प्रामपुनर्वास के डाइरेक्टर के अधीन ग्राम-सुधार का एक 
अलग विभाग है। यूनियन बोर्डो, ग्राम-उद्धार समितियों और सुखकर जीवनयापन 
समितियों द्वारा कार्य का संचालन होता है। इस कार्य में निम्न कार्य सम्मिलित हैं: काटने 
योग्य जंगलों को काटना; सड़कों की मरम्मत; नालियां बनाना; कुनीन का वितरण, 
पानी की काई को साफ करना; बीजों का वितरण और टू्यूबवेलों (कुओं) की खुदाई । 
मुख्यतः ग्राम सुधार का उद्देश्य जीवन की अवस्थाओं को उन्नत करना, खुराक के मान को 
ऊपर करना; मनोरंजन प्रदान करना और घरेल् दस्तकारियों को उन्नत करना है। 

(४) मदरास--मदरास में ज़िला बोर्ड ग्राम-सुधार के कार्यों की देख-भाल करते 
हँ। ग्राम की पंचायत द्वारा यह कार्य होता है। मुख्य कार्यों में सफाई को उन्नत करने, याता- 
यात और पानी की पूर्ति सम्मिलित हे । एक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण डिस्पेंसरियों को सहा- 
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यता देना है । अन्य कार्य अच्छे बीजों और औज़ारों का वितरण और ग्रामों में गोदामों 

के निर्माण हे । 
(५) अन्य राज्य--अन्य राज्यों में बिहार और आसाम का नाम इस सम्बन्ध में 

उल्लेखनीय है । बिहार में, १९३८ में ग्राम-उन्नति विभाग की स्थापना की गयी थी। प्रत्येक 

डिवीज़न में चार आदर केन्द्र बनाए गए थे, जिनमें २० से ३० ग्राम शामिल थे। उन केन्द्रों 

में ग्राम उन्नति का तीब्रगति से कार्य होता है । इन केन्द्रों में संगठन-कर्त्ताओं को इस बात की 

शिक्षा दी जाती है कि वह नये केन्द्रों में काये आरम्भ करें। राष्ट्रनिर्माण विभागों के मुख्य 

अधिकारियों का एक प्रान्तीय-ग्राम-सुधार सलाहकार बोडे है, जो संयोजक संस्था का 

काम करता है । 

कोचीन, मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा और काइ्मीर जैसे अन्य राज्यों में भी उन्हीं 
दिशाओं में काये हो रहा है। .. हर 

१४. कार्य करने की प्रतिनिधि संस्थाएं। सरकारी भिन्न राज्यों में ग्राम- 
पुनर्वास संगठन और गति-विधियां समान पंक्तियों का अनुसरण करते हैँ। एक नियंत्रण 

संस्था है, जो अलग विभाग या विभाग के एक अंश द्वारा निर्मित की गई हू। राष्ट्र-निर्माण 

के मुख्य अधिकारियों का एक सलाहकार बोड है। देख-रेख करने वाली प्रतिनिधि संस्थाएं 
है, जो स्थानीय-प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के अनुसार जिला बोर्डों, यूनियन बोर्डो अथवा 
तालल॒का बोड्डों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। असल काम सहकारिता की भिन्न प्रणा- 

लियों द्वारा कियाजाता है; जैसे बेहतर क्ृषि-कार्य समितियां और बेहतर जीवन-यापन 

समितियां । कुछ अवस्थाओं में ग्राम-पंचायतें इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण संस्था का रूप 
धारण कर रही हैं। अधिकांशत:, धन सरकार द्वारा दिया जाता है, और कुछ दश्ाओं में 
पंचायतें भी देती हें । 

गेर-सरकारी संस्थाएं--कतिपय गेर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भी बहुत लाभदायक 
काम हो रहा है । इनमें महत्वपूर्ण निम्न हे : अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल भार- 
तीय ग्राम-उद्योग समिति, लोक-सेवक मंडल (967ए278 ० शातां4 5026५) 
और ईसाई मिशन । अन्य संस्थाओं में निम्न उल्लेखनीय हें: गो-सेवा संघ, श्रीनिकेतन, 

बोलपुर (बंगाल), आदर्श सेवा संघ, सर डेविड हेमिल्टन का गोसावा (बंगाल) में कार्य, 
और राज्यों में भिन्न किसान सभाएं । यह संगठन कार्य के एक अंग में विशिष्टता प्राप्त 
किये हैं । उदाहरण के लिए, ईसाई मिशन शिक्षा-उन्नति का कार्य करते हैं और श्री निकेतन 
के कार्य का उद्देश्य ग्रामों का सुन्दर रूप बनाना है । इसके अतिरिक्त, ऐसी संस्थाएं हें 
जो आदिवासियों और दलित-वर्ग के लिए कार्य करती है---जैसे, भील सेवा मंडल, डंग 
सेवा मंडल, और हरिजन सेवा संघ.। इन संस्थाओं ने प्रशंसनीय कार्य किया है, यद्यपि 
कुछेक मामलों में उनके कार्य-कलापों में राजनीतिक झलक दृष्टिगत होती थी । 

१५. परिणाम । ग्राम पुनर्वास से सम्बन्धित भिन्न संगठनों, अच्छे बीज की 
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पृत्ति, उन्नत औज़ारों की पूत्ति, पशुओं की नसलों को उन्नत करने, घरेलू दस्तकारियों को 

प्रोत्साहन देने, सफाई को उन्नत करने और प्रायमरी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध 

में प्रशंसनीय रचनात्मक कार्य कर रहे है । उनकी रिपोर्टो को पढ़ने से अच्छा प्रभाव होता 

है । इसमें सन्देह नहीं कि कतिपय दिशाओं और कतिपय क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य हुआ 
किन्तु इस कार्य से ग्राम की अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ और नाही ग्रामीण 

के दष्टिकोण में कोई परिवतंन हुआ है । इस अल्प सफलता के अनेक कारण हे । 
पहली बात यह हू कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें शारीरिक और सामा- 

जिक, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं । संकोर्णता और रुूढ़िवाद की शक्तियां इतनी बलवान 

हे कि उन्हें अल्पकाल में जोत लेना आसान नहीं । 
दूसरी बात यह कि, कार्य-विधियों के विषय में उचित योजना नहीं बनाई गई 

और न ही उन्हें शृंखला-बद्ध रखा गया। इस आन्दोलन के पहले दर्जे में समस्याओं की 

जांच और सविस्तर परिमाण का अनुमान होना चाहिए था, और दूसरे दर्जे में एक अखिल- 

भारतीय संगठन का निर्माण होना चाहिए था, जो आन्दोलन को गति प्रदान करता । 
विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव को सब के हित के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए था। 

प्रांतोय कार्य को प्रांतीय संस्थाओं के नियंत्रण और देख-रेख में जारी रहने देना चाहिये 
था। किन्तु केच्ध को प्रोत्साहन, खा और धन देने के लिए अधिक भाग लेना 
चाहिए था। 

तीसरी बात यह हे कि प्ररणा ऊपर की ओर से हुई और स्वतः लोगों की ओर 
से नहीं । ग्राम-नंताओं की शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिये था। ग्राम-संस्थाओं-- 

पंचायत, सहकारिता समिति और स्कूल---को अधिक सक्रिय कार्य सौंपा जाना चाहिए 
था। विशेषरूप से पंचायत को ज़िला बोर्ड सरीखी उच्च-संस्था की देखरेख में ग्राम का 

असली प्रबन्धक बनाना चाहिए था । 

अंततः, ग्राम पुनर्वास आन्दोलन ने कुछ आधार-मूलक समस्याओं को अछुता 
ही छोड़ दिया है । उदाहरणतया, भूमि-पट्टा की समस्या, काइतकारी कानून, भूमि सुधार, 
भू-संपत्तियों की चकबन्दी, सहकारिता आधार पर क्रषि-काये को प्रोत्साहन देना, इत्यादि- 
जब तक इन समस्याओं का उचित निराकरण नहीं होता, तबतक ग्राम-जीवन में न तो 

लाभदायक परिवतेन हो सकते है और न ही जीवन-मान को उच्च किया जा सकता है । 
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मालजुज़ारी की नीति 
१. भूमिका प्राचीनतम काल से राज्य की आय के रूप में भूमिकर या माल- 

गृज़ारी अब तक चला आता है। जो भी हो, प्रस्तुत नवीन काल में, मालगुज़ारी निर्धारण 
की रीतियों, आंकने की विधियों, और उसे संग्रह करने के तरीकों के विषय में विधान 

सभाओं, समाचार-पत्रों और सभा-स्थलों से समय-समय पर आक्रमण हुए हैं । इस अध्याय 

में, पहले हम भारत में मालगुज़ारी की प्रचलित रीतियों का विवरण देंगे, और उसके बाद 
सरकार की नीति के सैद्धांतिक आधार का परीक्षण करेंगे और अंत में, उन भिन्न सुधारों 
का मूल्यांकन करेंगे, जिन्हें अधिक न््यायसंगत बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। 

२. मारछुगुज़ारी की रीतियां। भारत में प्रचलित मालगुजारी की रीतियों 
को दो दृष्टिकोणों से विभाजित किया जा सकता हैं : 

(अ) क्या भूमिकर सदेव के लिए एक ही बार नियत कर दिया गया हूँ अथवा 
उसमें समयांतर संशोधन होता है । पहले को चिरस्थायी (भ-प्रबन्ध इस्तमरारी बन्दोबस्त- 

?८०7०7०7४ 5८00८४०7८7() कहा जाता है और दूसरे को अस्थायी भूप्रबन्ध 
('७7ए0०7४/०५ 56८7८77८7४५) । इस अवस्था में २० से ४० वर्ष की अवधि में 
संशोधन किया जाता है । 

(ब) वर्गीकरण के दूसरे आधार में भूमिकर के भुगतान का उत्तरदायित्व होता 
है । इस आधार पर हमारे यहां भूमिकर की तीन रीतियां हैं : 

(१) ज्ञमींदारी विधि--इस विधि के अनुसार भूमिकर के भुगतान का उत्तर- 
दायित्व ज़मींदार अथवा भूमि के उस स्वामी पर है, जो असली किसान से 
राशि वसूल करता है। यह बंगाल और उत्तर प्रदेश में अधिकतम प्रचलित है। ' 

(२) र्यतवारी-विधि--इसके अनुसार प्रत्येक भूमिधारी भूमिकर के भुगतान के 
लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी है। यह बम्बई और मदरास में प्रचलित हे। 

(३) भहालवारी-विधि---इसके अधीन साहसी संस्थाओं के ग्राम-समाजों के सदस्य 
संयुक्त रूप में और खंडित रूप में भूमिकर भुगतान के लिए ज़िम्मेदार हें। यह 
रीति पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है । 

संपूर्ण क्षेत्र का २५%ज़मींदारी पट्टा के अधीन चिरस्थायी भू-प्रबन्ध के अनुसार 
बसा हुआ है और २९%८जमींदारी और महालवारी पट्टा के अस्थायी भू-प्रबन्ध के अनुसार 
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और र्यतवारी पट्टा कुल क्षेत्र के ३६% पर है ।* 

३. चिरस्थायी भू-प्रबन्ध। सरकार को दातव्य भूमिकर के सरकारी निर्धारण 
को “'भू-प्रबन्ध” की व्याख्या का रूप दिया जा सकता है । सबसे पहले पूरी या अधूरी माप, 
वर्गीकरण और भूमि की कौमत और सब सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों की जांच 

कर ली जाती है ।* यह क्रिया कर-विषयक और कानूनी, दोनों ही प्रकार की है । जैसा 
कि हम ऊपर लिख चुके है, एक भू-प्रबन्ध स्थायी भी हो सकता है अथवा अस्थायी भी । 

१७९३ में, बंगाल में स्थायी भू-प्रबन्ध लागू किया गया था। ज़मींदारों से सदेव 
के लिए नकद मालगुज्ञारी लेता नियत किया गया । जमींदारों द्वारा वसूल किये रूगान 

का देद की दर नियत की गई और <व असली खेतिहरों के हिस्से के रूप में छोड़ 
दिया जाता। उत्पादन की उन्नत कीमतों और सुरक्षा में वृद्धि के कारण भूमि की कीमत 
धीरे-धीरे बढ़ गई, और उसके फलूरूप ज़मींदारों की आय पर्याप्त रूप में बढ़ गई। १९०० 
में, सरकारी तौर पर अतू मान किया गया था कि स्थायी प्रबन्ध के अधीन क्षेत्रों की सरकार 
को दी जाने वाली मालगुजारी ४ करोड़ रु. से कुछ कम थी, जब कि उसी क्षेत्र की किरायों 
की आय लगभग साढ़े सोलह करोड़ रुपये थी । * 

१७९५ में, स्थायी भू-प्रबन्ध बनारस में छागू किया गया और साथ ही मदरास प्रांत 
के उत्तरीय भाग में भी छागू हुआ । इस विधि को विस्तार देने के लिए एक बार आन्दोलन 
भी हुआ था। किन्तु १८८३ में, ऐसी तजवीज़ों को अन्त में रद कर दिया गया था । बंगाल 
मालगुजारी कमीशन (१९३८-४० ) ने उसे हटाने की सिफारिश की थी । 

स्थापो भू-प्बन्ध का निम्त कारणों से समर्यत किया जाता है:--- 
(क) आशिक दृष्टिकोण से राज्य के लिए यह नियत और स्थिर आय का विश्वस्त 

साधन था । 

(ख) यह सोचा गया था कि ज़मींदारों को राजभकत-वर्ग बनाने से भारत में 

राजनीतिक स्थिरता में सहायता मिलेगी । (किन्तु अस्थायी प्रबन्ध वाला 
क्षेत्र भी राजनीतिक स्थायित्व का उपभोग करता था। ) 

(ग) यह भी कहा जाता हैँ कि इस विधि से किसानों की खुशहाली बढ़ी और वह 
साधन-सम्पन्न और साहसी बने । (किन्तु अन्य स्थानों की तरह ही बंगाल 

में भी अकालों का दौर था। किसानों और जनता के कोष की कीमत पर 
केवल ज़मींदारों ने ही ऐश्वर्य किया ।) 

१. पिद्यावएबए. गाते. वैयुधा9--776 ातवांदधा रिफ्रात्नो 
7700860, 9. 50 

२. 90, 9. 99. 

३. (७0एलाएढाए रि680प070 ठग ॥०यवे एऐ८एथाप८ ?00फ, 
7002, 0. 82. 
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स्थायी भू-प्रबन्ध लोगों के लिए तभी लाभदायक हो सकता हूँ. जबकि खेती करने 

वालों और राज्य के बीच के सब बिचौले हटा दिये जांय, ताकि किराये की भावी वृद्धि के 

हितों का उपभोग वह असल आदमी कर सके, जो हल को स्वयं जोतता है। 

४. स्थायी भू-प्रबन्ध को हटाने का प्रइन। बंगाल मालगुज़ारी कमीशन 
के बहुमत ने स्थायी भू-प्रबन्ध को निम्न आधारों पर हटाने का समर्थन किया था :-- 

(क) इसके कारण भूमि की कीमत में वृद्धि के अंश के लिए सरकार वंचित हो 
जाती हैँ । भूमि के मूल्य में वृद्धि का कारण जनसंख्या में वृद्धि और 
कृषि-कार्य का विस्तार हे । 

(ख) इससे सरकार को खनिजों और मछली व्यापार से आय में हानि होती है । 
(ग) इसके कारण सरकार ग्राम-अवस्थाओं के सही ज्ञान से वंचित रह जाती 

है, किन्तु रव्यतवारी विधि में सरकार को संपर्क की सुविधाएं हूँ । 
(घ) यह ऐसा लोह-ढार है, जिसने सब वर्गों के साहसिक कार्य और प्रारंभ 

करने की भावना को बन्द कर दिया हे । 

(डः) इसके कारण जमींदार के पिट्ठ॒ुओं की एक बड़ी भारी संख्या बढ़ी, जिन्होंने 

असल किसान और जमींदार के बीच अपने अनेक हितों की रचना कर ली थी। 

संक्षेप में, स्थायी भू-प्रबन्ध के परिणामस्वरूप सामन्तशाही की बुराइयों का चलून 

हुआ और असली किसान का आ्थिक शोषण हुआ । 

कमीशन ने इस विधि की जगह रव्यतवारी विधि जारी करने का समर्थन किया 

और साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान समय की अवस्थाओं के लिए यह उपयुक्त नहीं। 

नीति यह होनी चाहिए कि असल किसान सीधे सरकार की अधीनता में काइतकार के रूप 

में पहुंच जाय ।" आशा की जाती हू कि कमीशन की सिफारिशें समयान्न्तर में छागू की जायंगी । 

यह समझ लेता आवश्यक हूँ कि स्थायी भू-प्रबन्ध के विरुद्ध यह आपत्ति नहीं कि 

बह स्थायी है । यह नहीं मानना चाहिये कि उसे अस्थायी कर देने से राम-राज्य हो 

जायगा, अन्यथा अस्थायी प्रबन्ध के अधीनस्थ किसानों को तो बहुत ही खुशहाली में होना 
चाहिए था। असली प्रश्न तो भूमि की काइतकारी के आधारों से सम्बन्धित है, अर्थात् 
भिन्न सम्बन्धित दलों के अधिकारों के विषय में । जब तक इन अधिकारों का नियमानूसार 
निराकरण नहीं होता, तब तक भूमि का सही उपयोग सम्भव नहीं । इसके अतिरिक्त, 
त तो हमारे किसान सम्पन्न हो सकते हें और न ही हमें कर लगाने की न्यायपूर्ण विधि 
प्राप्त हो सकती हैं । 

तो फिर भू-प्रबन्ध की क्या अवधि होनी चाहिए ?---जहां तक भू-प्रबन्ध की अवधि 

१. ऊलाइथ ॥,बाव ऐि०एलापट (०ागागांइश्ं०य रि००००, णए्ग, 
7. 9. 43. 

२ ०काकन्नगी 
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का प्रइन है, ३० से ४० वर्ष की अवधि युक्ति-संगत जान पड़ती है। जो क्षेत्र अभी उन्नत 
नहीं हुए, वहां अल्प-अवधि का प्रबंध होना चाहिए, ताकि परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार 

राज्य अपने अधिकार का यथाशीघ्य उपयोग कर सके । तीस वर्ष का प्रबन्ध एक पीढ़ी के 
लिए राज्य की मांग के विषय में अनिश्चितता को दूर करता हे । 

५. अस्थायी भृ-प्रबन्ध । अस्थायी भू-प्रबन्ध समान चलन के नहीं होतें। यहां 
निम्न कारणों से अन्तर उत्पन्न होते हैं (१) उन व्यक्तियों में अन्तर कि जिन से रकम 
संग्रहित की जाती है, (२) प्रबन्ध की अवधि में अन्तर, (३) कीमत गिनने की विधि में 
अन्तर, अर्थात् (अ) 'शुद्ध संपत्ति” का निर्णय करने के लिए, और (ब) सरकार द्वारा ली 

जाने वाली संपत्ति का अनुपात । 

(१) उस संस्था के विषय में, कि जो व्यय चुकाती है, निश्चय करने का अंश 
भूमि की काइतकारी की विधि है, कि जो हमारे यहां तीन प्रकार की हैं : 

१. ज़मींदारी प्रबन्ध, २. महालवारी प्रबन्ध और ३. रग्यतवारी प्रबन्ध । 

(२) जहां तक प्रबन्धों की अवधि का प्रश्न है, मध्य-प्रदेश में २० से ३० वर्षो 
की भिन्न अवधियां हें, बरार में २५ से ३० वर्ष, मदरास में ३० वर्ष, उत्तर प्रदेश और 

पंजाब में यह अवधि ४० वर्ष हें। 
(३) जहां तक 'शुद्ध संपत्ति” के अंतर का प्रइन है, पंजाब सरकार ' शुद्ध संपत्ति” 

का २५० लेती है ; बंगाल के अस्थायी प्रबन्ध वाले क्षेत्रों में ७० प्रतिशत तक है और बम्बई 
में ३५% है । 

अब हम प्रबन्ध की तीनों विधियों के अधीन निर्धारण के विषय में अध्ययन 

करेंगे : जमींदारी, महालवारी और रण्यतवारी । 

६. जमींदारी प्रबन्ध । बंगाल का स्थायी प्रबन्ध भी ज़मीदारी विधि है, और 
उस पर हम पहले ही विचार कर चुके हें। यहां हम बंगाल के जमींदारों के साथ उस प्रबन्ध 

के विषय में विचार करेंगे, जो अस्थायी प्रबन्ध के अधीन हें और साथ ही अवध के ताल्लके- 
दारों के साथ प्रबन्ध के विषय में भी चर्चा करेंगे। 

सामान्य प्रबन्ध कार्यों के विषय में चर्चा की जा चुकी हूं, अर्थात् भू-संपत्तियों की 
रेखा खींची जाती हे, भूमि का माप होता है, भूसंपत्तियों में भिन्न दलों के अधिकारों को 
दर्ज किया जाता है,और राज्य को दी जाने वाली मालगुजारी का निर्धारण किया जाता हैं । 

प्रबन्धक अधिकारी ( $८0४762०07:४ (070०८/ ) भूमि के लगान की कीमत 
निद्चत करता है । चूंकि बंगाल में भूमि के स्वामी प्राय: बीच-बिचौले लोग हें, इसलिए 
राज्य किराये के मूल्य के अंश के रूप में ७०% तक ले लेता है। अवध के ताल्लकेदारों की 
स्थिति भी कमज़ोर हे और प्रबन्ध प्रत्यक्षतः उनके अधीनस्थ ग्राम-समाजों के साथ है। उन्हें 
कुछ अधिक देने के लिए कहा जाता है, ताकि ताल्लकेदारों को सरकारी कोष से १०% तक; 
ताललकेदारी भत्ता दिया जा सके। 
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७. महालवारी प्रबन्ध । इस ढंग का प्रबन्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब 
में है। भूमि का स्वामित्व ग्राम-समाजों या साझी हिस्सेदार समितियों का होता है। यह 
अवध (उत्तर प्रदेश) और बंगाल में आच्छादित जमींदारी प्रबन्ध की प्रचलित ज़मी- 

दारी के भिन्न संयुक्त ज़मोंदारी का रूप है । 

सब भूमियों का नाप किया जाता हैं, भू-सम्पत्तियों की सीमा-रेखाएं खींची जाती 
है, विशिष्ट जायदाद में दिलचस्पी रखने वाले सब दलों के अधिकारों को पूरो-पुूरी तरह 
दर्ज किया जाता है । इस भूमि को उत्पादन की स्थिति के अनुसार वृत्तों में बांद दिया 
जाता है । 

शुद्ध संपति--किराया सम्पत्ति, शुद्ध सम्पत्ति कही जाती है। प्रत्यक जायदाद 

का निर्धारण किया जाता है । इस निर्धारण में निम्न प्रइत सम्मिलित होते हे : ज़मींदार 

जो नकद किराया प्राप्त करता है, और भूमि का स्वामी होने के नाते, जो लाभ बह 
प्राप्त करता है, उनका द्रव्य रूप में मूल्य, अर्थात् चराई के अधिकार, चारा, फल, 

सब्जियां आदि। यदि भूमि को मफ्त किराए पर दिया जाता है, अथवा, मालिक 

स्वयं भूनि पर खेती करता हे, अथवा नकद के बदले किराया जिनस के रूप में अदा किया 

जाता है, तो उस समय यह मालूम करने की चेष्टा की जाती है कि यदि जायदाद को नकद ' 
किराये पर दिया होता, तो किराया क्या होता। ज़मींदार का किराया शुद्ध-सम्पत्ति/ 
कहलाता है । 

शद्ध-सम्पत्ति' और किराया, दोनों समान नहीं हैं, कितु सामान्यतः अस्थायी कृषक, 

जो सम्पूर्ण और युक्तिपक्त किराया चुकाता है, उसी को शुद्ध-सम्पत्ति के लिए रूगभग 
संतोषप्रद मान लिया जाता हे । इसलिए, क्रिपात्मक रूप में किराये के आधार पर निर्धारण 
होता हे। १९३८ को पंजाब मालगुज्ञारी कमेटी के शब्दों में, ज़मीन के एक खंड से सामान्यतः 

जितना किराया प्राप्त हो सकने की आशा की जाती हूं, उसमें से किराया प्राप्त करने में 

हुई सब लागतों को घटा करके, जो शेष रह जाता हैँ, वह् उस भूखंड की शुद्ध-सम्पत्ति 
का प्रतिनिधित्व करता हे ।” दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हैँ कि शुद्ध सम्पत्ति और 

सामान्य किरायों में से लागत घटाना, दोनों पर्यायवाची हैं, और जैसी कि व्याख्या भी 
की गयी हे, उन्हें जमींदार की शुद्ध-सम्पत्ति कहा जा सकता हूं । 

राज्य की मालगुजारी की मांग शुद्ध-संपत्ति' के अंश के रूप में नियत हे। पहले 

सरकार ने शुद्ध-संपत्ति का ८०९८, लगाया था, कितु बाद में, सहारनपुर नियमों ( १८५५) के 

अनुसार यह न्यून करके, ५०% कर दिया गया था, और इस समय यह और भी कम हो 
गया हैँ, और कतिपय राज्यों में २५% हे। 

पहली स्थिति में, मालगुज़ारी संपूर्ण गांव के लिए नियत की जाती है और उस के 
बाद व्यक्तिगत अधि-संपत्ति (॥7007988) के अनुसार विभाजित कर दी जाती हैं। 
गांव के सांझी हिस्सेदारों को संयुक्त रूप में और अलग-अलग रूप में उत्तरदायी 

८ 
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ठहराया जाता है । एक पुराना-साझी' हिस्सेदार, जिसे पंजाब में लम्बरदार कहा जाता है, 
मालगुजारी संग्रहित करने की ज़िम्मेदारी लेता है, और प्रतिनिधि रूप में सरकारी कोष में 
जमा करता हूं। ग्राम-समाज का एक वर्ग अथवा एक साझी-हिस्सेदार भी व्यक्तिगत 
रूप में, नियत सीमा से उस पार जुदा निर्धारण पर ज़ोर दे सकता है। इस जुदा निर्धारण को 
“पूर्ण विभाजन” कहा जाता है। महालवारी क्षेत्रों में प्रबन्ध-कार्यों का यही सामान्य ' 
तरीका हूँ, हां, जहां-तहां प्रान्तीयता के कारण कुछ अन्तर अवश्य हेँं। यह प्रवन्ध स्वतः 
आंशिक कानूनी और आंशिक कर-विषयक हैं । 

उत्तर प्रदेश में, प्रबन्ध के अवसर पर जो असल नकद किराया दिया जाता है, 
वही आधार माना जाता हूँ । उत्तर प्रदेश में नकद किराये का नियम है | इसलिए प्रत्येक 
वृत्त में से नकद किराया लेने में कोई कठिनाई नहीं होती और यही तरीका अधि-संपत्तियों 
पर भी लागू किया जाता है, कि जिन पर स्वत: मालिक कृषि-कार्य करते हैं। सरकार इन 
किरायों या शुद्ध-संपत्ति” के निदिचत शतांश को लेती है । 

पंजाब में, बहुधा लगान जिनसे रूप में दिये जाते हैं और फलस्वरूप नकद लरगान 
निश्चित किया जाना होता है। आदर्श अधिसंपत्तियों के किरायों के आधार पर उचित दर 
निश्चित कर ली जाती है। यदि एक वृत्त में, आदर्श अधिसंपत्ति पर नकद किराये के आधार पर 
कृषि हो रही है, तो यह दर वृत्त की सब अधिसंपत्तियों पर छागू कर दी जाती है। यदि नकद 
किराये को कोई मिसाल ही न हो, और जैप्ता कि सामान्यतः होता है, तो जमींदार द्वारा प्राप्त 
जिन्स रूप में किरायों का द्रव्य मूल्य निश्चित कर लिया जाता है, और उसका आधार प्रति 
एकड़ प्राप्ति की औसत और औसत कीमतें होती हैं । यह वृत्त के लिए प्रबन्ध का ढंग है । 
इस के बाद वह विभिन्न अधिसंपत्तियों पर बांट दिया जाता है । सिद्धांत रूप में भुगतान 
की संयुक्त ज़िम्मेदारी है, कितु क्रियात्मक रूप में प्रत्येक साझी-हिस्सेदार की मालगुज़ारी 
अलग-अलग वसूल की जा सकती हैँ । पंजाब मालगज़ारी संशोधन एक्ट, १९२९, 
(7प्गुं० बाते हिटएलापरढ 4ैपदातेंए०7 42८0) के अनुसार सरकार 
शुद्ध-संपत्ति' का २५% मालछगज़ारी के रूप में लेती है । 

सरकने वाले स्तर का ढंग--१९३५ में, ज़िला लायलपुर के पुनप्रेंबन्ध के अवसर पर 
पंजाब में निर्धारण का एक नया सिद्धांत बनाया गया था । यह सरकने वाले स्तर की रीति 
(8078 $८26 59867) के नाम से प्रचलित है । १९३० में कृषि की कीमतों 
में गिरावट के कारण इसकी आवश्यकता हुई | इस प्रणाली का उद्देश्य यह था, “गत 
२० या तीस वर्षों के औसत स्तर के अनुसार कीमतों की वृद्धि की संभावना को दृष्टि में 
रखते हुए सरकार को पर्याप्त ऊंची मांग के योग्य बनाना, और इस बीच ऐसी मांग को 
प्रत्येक फतल के अवसर पर चालू कीमत के अनुसार सही कर लेना ।''* पुरानी प्रणाली के 

१. ॥90, 9. 3०. " 
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अनुसार, प्रबन्ध के संपूर्ण काल में प्रामाणित दरों में परिवर्तेन नहीं हुआ । नि:संदेह, फसल 

की स्थिति के अनुसार छूट या सहायता दी जा सकती थी । नई विधि के अनुसार लगान की 
दर, जो अन्तिम रूप में एक विशिष्ट (मुरब्बे--90727८) के लिए घोषित हुई थी, अधिक- 

तम रूप में थी, कि जिसे सरकार ४० वर्ष की अवधि में ले सकती है । कितु सरकार इस 
अधिकतम दर को तब तक नहों लेगी जब तक कीमतों का सामान्य स्तर कम-से-कम 
अदल-बदल की कीमतों तक ऊंचा नही हो जाता । यदि किसी वर्ष में सामान्य कीमत-स्तर 

उक्त कीमतों से बढ़ जाता हैँ, तो रूगान देने वालों को आधिक्य का पूर्ण छाभ दिया जायगा। 

कितु, यदि किसी वर्ष में सामान्य कीमतों का स्तर गिर जाता है, तो लूगान की दरों में अन्तर 
के अनुपात से आगामी वर्ष में छूट दी जायगी । 

इस प्रकार, जहां सरकार, “नियत अधिकतम दरों में वृद्धि न करने के लिए 
बाध्य थी,” वहां उसे, 'लगान देने वाले को कीमतों की गिरावट का भी पूर्ण लाभ देना था, 

भले ही वह कितना ही बड़ा हो ।” 

सरकने वाली स्तर-प्रणाली के सब से प्रबक 'आलोचक स्व. प्रो. वृजनारायण थे। 

उन्होंने इस के विरुद्ध दो आपत्तियां उठायीं : (१) इस प्रणाली में कृषि की लागतों का हिसाब 

नहीं लगाया जाता; और (२) इसका आधार वास्तविकता पर न हो कर सैद्धांतिक अथवा 

कागज़ी छुद्ध-संपत्ति पर है । 

प्रो. वजनारायण ने लिखा था, 'जब कीमतें बरी तरह गिरती हैं और लाग॒तें 

अल्प रूप में, तो यह संभव ह कि शद्ध-संपत्ति संपूर्णत: लोप ही हो जाय । कितु सरकने-बाली 

स्तर प्रणाली की धारणा हू कि ज़्मीदार को हमेशा ही श्द्ध-संपत्ति' का उपयोग होता है, 

बशरतें कि कीमतों की गिरावट १०० प्रतिशत न हो ।” * 

'फलस्वरूप, प्रो० वृजनारायण सिफारिश करते हैँ, कि, 'शुद्ध-संपत्ति' में न्यूनता 
के अनुसार छूट की स्वीकृति दी जानी चाहिए, न कि अदल-बदल की कीमतों और असली 
कीमतों के अन्तर के अनूसार ।”* 
“ पंजाब मालढगुज़ारी कमेटी ने प्रणाली के इस दोष को मान लिया था। उसने यह 

स्वीकार किया था कि गिरी हुई कीमतों की अवधि में मालिक-किसान की सम्पूर्ण आय की 
गिरावट के अनुपात से किसी प्रकार की छूट देना उसकी शुद्ध आय की गिरावट के अनुपात 

के बराबर नहीं होगी। कमेटी ने यह भी कहा था कि, “कितु जब कीमतें पुनः बढ़नी शुरू 
होती हें, तो विपरीत ढंग उपस्थित हो जाता है और उस समय में, यह अनुमान किया जा सकता 

है, कि दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे को तटस्थ कर देती हैं ।” 

१. ग्रतां० 82676 ब्यवे 906९ (॥6 (लंडंड, ४०]. ॥. छ. 677 
- 790, 9. 077. 

३. ८०००, ०7. ८ा(., 79. 57. 
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हाल ही की कीमतों की भीषण वृद्धि ने, जान पड़ता है कि कमेटी के इस विचार 
को स्पष्ट कर दिया हैं । 

मध्य प्रदेश में, ऐसे मालगुज़ार हैँ, जो वास्तविक रूप में मालगुज़ारी देने वाले 
'किसान' थे, कितु जिन्हें अंग्रेज़ों ने स्वामित्व के अधिकारों से संपन्न कर दिया था; इस प्रकार 
असली मालिकों को किरायेदारों की स्थिति में न््यून कर दिया गया था। कदाचित् यहं॑ नाममात्र 

के ज़मींदार तब तक के मालिकों का शोषण करेंगे और उन नाम के जमींदारों ने दूसरों को 

जो किराये देने होंगे, वह भी नियत किये जाने होंगे । किराये नियत करने के लिए भूमि के 
वर्गकरण की बहुत विस्तृत प्रणाली को अपनाया जाता है । खेती के शुद्ध-छाभ की औसत 
पर “भूमि की इकाई का मूल्य निर्भर करता हैं कि जिस के लिए उपजाऊपन और स्थिति 
दोनों को ही दृष्टि में रखा जाता हैं । 

८. रव्यतवारी प्रणाली । (अ) मदरास--मालगुज़ारी का निर्धारण सामान्यतः 
निम्न बातें कर चुकने पर होता हैं : गांव की नपत की जाती है, अधिकारों को दर्जे किया 
जाता है, उत्पादन की समता के अनुसार भूमि का वर्गीकरण कर-लिया जाता है, इत्यादि। 
उत्पादन-क्षमता का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है : एक साधारण फसल की उत्पत्ति 
को लिया जाता हे और पूर्व के २० दुर्भिक्ष-रहित वर्षो की औसत कीमत के आधार पर 
उस फसल की प्राप्ति का द्रव्य-मूल्य मालूम कर लिया जाता है। संपूर्ण उत्पादन में से शुद्ध- 
उत्पाद निश्चित करने के लिए अनिवार्य खर्चों को घटा दिया जाता है । मौसम के परिवतंनों, 
अनुत्पादक क्षेत्रों, व्यापारियों के छाभों, बाजार से दूरी आदि के लिए भी गुंजायश कर दी 
जाती हैँ। इस प्रकार शुद्ध-उत्पाद पर ५०% मालगुज़ारी की मांग नियत कर दी जाती 
हैं। जो भी हो, वास्तविक रूप में लिया बहुत ही कम जाता है, ५०% का नियम तो 
सर्वोत्तम भूमि पर लागू होता है । गांवों की परिस्थिति के कारण कतिपय बातों का समाधान 
किया जाता है कि जिन्हें सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से दलों में बांट दिया 
जाता हैं। यही कारण है कि समान भूमि होने पर भी भिन्न दरें वसूल की जाती हें। प्रत्येक 
तीस वर्षों में मालगुज़ारी का प्रबन्ध होता है किन्तु, जब तक कीमतों में उन्नति न हो जाय 
अथवा सरकार रेल-निर्माण सरीखे सुधार नहीं करती, तब तक वृद्धि करने की आज्ञा नहीं । 
अधिकतम १८७०५%/ तक की वृद्धि करने की आज्ञा हैं । 

(ब) बम्बई--मालगुज़ारी निर्धारण के लिए यहां भी वही कार्य किये जाते 
हैं: सीमाओं की रेखाएं खींची जाती हैं, भूमि का वर्गीकरण और संख्याओं की नपत की 
जाती है । भूमि का प्रथम वर्ग निम्न अंशों के आधार पर है : आकार, जलवायु, वर्षा, 
कृषि का मान, श्रम-पूत्ति और पगार, पू्व॑ के ३० वर्षो में कृषि-क्षेत्र की भिन्नताएं, कीमतें, 
फसल से प्राप्ति, कृषि के व्यय, किराये के दाम इत्यादि । यह “अन्नेवारी' वर्ग के नाम से 
मशहूर हू । प्रमाणित भूमि को सोलह-आना' भूमि कहा जाता है। निर्धारण की प्रमाणित 
दर इस प्रकार की भूमि के आधार पर नियत की जाती है, किन्तु प्रमाणित दर सम्बन्धित 
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भूमि के पूर्व पांच वर्षो के औसत किराये से ३५% से अधिक नहीं होगी । प्रत्येक अधिसंपत्ति 
का निर्धारण उसके वर्ग पर निर्भर करता है । यदि यह बारह-आना' भूमि हुई, तो इस पर 
जो दर लागू होगी, वह प्रमाणित दर की तीन-चौोथाई होगी । 

बम्बई की मालछगुज़ारी प्रणाली पहले प्रयोग रूप में थी, प्रबन्ध अधिकारी 
की इच्छा पर ही बहुत-कुछ निर्भर करता था। किन्तु अब अधिकतम निर्धारण के आधार 
के लिए कानूनी रूप में किराये की कीमत, नियत कर दी गई है । 

बम्बई मालगुजारी विधि (१९३९) (807049 7,8700 7१९८४८०प९८ (४0066, 

70909) मालरगुजारी की प्रणाली से भिन्न हैँ। इसके द्वारा सरकार को अत्यावश्यक अधि- 

कार दे दिये गए हें। अर्थात् मालगुजारी की मांग को किसी भी वर्ष में कृषि-कीमतों में 
परिवतंन के आधार पर बदला जा सकता हे । 

पुनप्रेवनध के समय, मालगुज़ारी में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु सम्पूर्ण दल के 
लिए अधिकतम २५% तक और एक गांव या नपित संख्या की दशा में ५०% तक । जो 

उन्नतियां स्वतः किसान करता है, उन्हें वृद्धि का आधार नहीं ठहराया जा सकता । 

९. निर्धारण के आधार । ऊपरलिखित मारुगुज़ारी प्रणालियों के गतिशील 
अंकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्धारण का आधार किराया है, चाहे इसे शुद्ध-संपत्ति' 
अथवा शुद्ध उत्पाद' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, निर्धारण अधिकारी इस आधार पर 
विचार करता है कि ज़ञमींदार को असामी से क्या प्राप्त होता है अथवा उसे उस दशा में 
क्या प्राप्त होता हैं, जबकि उसने भूमि को खेती के लिए किसी दूसरे को दिया होता । खेती 
के खर्चो अथवा कृषि के लाभों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यह बहुत ही अन्याय है। 

भारत में--वह देश, जिसकी भूमि पर बढ़ती हुई जन-संख्या का दबाव हो, जहां रोज़गार 
के साधन सीमित हों और जहां लोगों की भारी बहुसंख्या को जीविका-उपार्जन के लिए 
भूमि की ओर ही झुकना पड़ता है--किराये स्वभावतः ऊंचे होंगे । यदि असामी जीविका- 
उपाजेन की अपेक्षा कृषि को व्यापारिक प्रइन के रूप में करते, तो जो-कुछ वह देने योग्य 

हो सकते, उसकी अपेक्षा वह कहीं अधिक और ऊंचे हैं। इसलिए, किराये को मालगुज़ारी 
का आधार बनाना न्याय नहीं । 

जब कृषि की कीमतें गिरती हैं, (जेसी कि ३० के वर्षों में गिरी थीं) तो किसान 
को निश्चित हानि होती है । यहां तक कि उसकी आय किसान-परिवार के काम करने 

वाले सदस्यों की पगारें भी पूरी नहीं कर सकतीं । इस प्रकार उन्हें जमींदार के लाभ के 
लिए अपने को दास बनाना पड़ता है । प्रो" बृुजनारायण के कथनानुसार, जमींदार के 
हिस्से में लूट का बहुत-बड़ा अंश होता है, और “सरकार की मालगुज़ारी इस लूट का 
एक अंश हूँ. ।” ' 

पंजाब लेड रेविन्यू कमेटी (१९३८) ने यह प्रमाणित करने के लिए आंकड़े 
उपस्थित किये थे कि केवल मंदी के दिनों में शुद्ध सम्पत्ति' का हिसाब लगाने की वर्तमान 
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प्रणाली स्वामी-किसानों के लाभ के लिए उपयोगी सिद्ध हुई थी। प्रो० बृजनारायण ने इन 
आंकड़ों के लिए चुनौती दी थी और कहा था कि वह “बनाये गये” हें और वेज्नानिक उद्देश्यों 
के लिए अर्थहीन हैं, अर्थात् वयस्क कार्यकर्ता की पगार १२० रु. वाषिक के आधार पर 
आंकी गई थी जो कि हास्यास्पद है। प्रो० बृजनारायण ने पगार के लिए युक्क्तियुक्त 
अंक लेकर प्रमाणित कर दिया था क्रि जरमींदेर की शुद्ध-सम्पत्ति स्वामी-किसान की 
शुद्ध-संपत्ति' की अपेक्षा अधिक है। संपूर्ण प्रश्न ली गई पगार की ली गई दरों 
में अटकता है । पंजाब कमेटी शुद्ध-सम्पत्ति की व्याख्या में प्रिवर्तत करने को तय्यार नहीं 

थी और वह वर्तमान प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में थी । 

यह ॒  विवाद अधिकांशत:ः अब शास्त्रीय विषय हो गया है, क्योंकि कीमतों की 
जसाधारण उन्नति ने संपूर्ण परिस्थिति में परिवर्तत कर दिया है और स्वामी-किसान की 

भुगतान की क्षमता में वृद्धि कर दी है । पंजाब कमेटी ने २५% की छूट की जो सिफारिश की 
थी, उससे मालिक-किसान की शुद्ध सम्पत्ति के अप्रत्यक्ष अनुमान से उत्पन्न हुई असमानता 
की (यदि कोई हुई तो ) पूति हो सकती है । मंदी में, रियायतों, निलम्बनों और अस्थायी 
सहायता के अतिरिक्त, पंजाब के नवीन प्रबन्धित क्षेत्रों में लागू की गई सरकने वाली 

स्तर-प्रणाली छोटे जमींदारों के मालगृज़ारी के वोझे को पर्याप्त रूप में हल्का कर देगी । ' 

बम्बई में भी इसी प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है । 

जब सब-कुछ कहा जा चुका है, तो वस्तुस्थिति शेष रह जाती है कि शुद्ध सम्पत्ति 
जमींदार की शुद्ध सम्पत्ति हैं और इनका कृषि की लागतों से अथवा कृषि के शुद्ध-लाभ से 
कोई सम्बन्ध नहीं । तब निर्धारण का ठीक-ठीक आधार यह होगा कि खेती में से उत्पन्न 
हुए लाभ, जेसा कि आयकर में होता है । 

१०. मालगुृज़ारी का अनुपात । क्या मालगुज़ारी का बोझा अत्यधिक्र है ? 
सरकारी नीति के परिपोषकों की युक्ति है कि यह बोझा भारी नहीं हे । ऐतिहासिक रूप में 
हिन्दू अथवा मुस्लिम शासकों के काल की अपेक्षा इस समय पर्याप्त रूप में कम हैँ। इस प्रकार 

सन् ने संपूर्ण उत्पाद का दई से बह तक आदेश किया था और “युद्ध अथवा अन्य सार्वेजनिक 
संकट में ” एक-चौथाई तक लिया था|" अकबर के काल में यह अंश अधिक था । पंजाब में 
सिक्खों ने उससे भी अधिक लिया था। फल-स्वरूप, सिक््ख-काल में संपूर्ण उत्पाद की छू से 
$ तक की भिन्न मांग थीं। अंग्रेज़ों ने शुद्ध-सम्पत्ति की ह अधिकतम मांग नियत की थी, 
यद्यपि, वास्तव में यह किराये के ३२०% से कम होती है। सम्पूर्ण उत्पाद की दृष्टि से आंकने 
पर १९३६-३९ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में जो औसत वसूली हुई, वह केवल ६७ 
प्रतिशत थी। पंजाब छूगान कमेटी (१९३० ) का कहना है कि, यदि हमें पूर्वे- मंदी के तीन 
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१. वब्य्था07 ्वुपाएए (0776 66' 7२८७००, (7924-7025) 
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वर्षों को लेना होता, तो अनुपात सम्भवतः ५ प्रतिशत की अपेक्षा न्यून होता । इसकी तुलना 
में, सौ वर्ष पूर्व, सिक््खों ने ३३ से ४० प्रतिशत लिया था। ? द 

१९३६-३९ में समाप्त होने वाले तीन वर्षो में, पंजाब में कृृषि-किये प्रति एकड़ 
की औसत मालगुज़ारी १ रु. ९आ. २ पा. आई थी । 

भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों में १९३९ की जन-संख्या के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
और खेती-किये प्रति एकड़ की मालगज़ारी का अनुपात निम्न आंकड़ो में दिया जाता है :*१ 

१९३९ में मालगुज़्ारी का अनुपात 
प्रांत प्रति कृषिकिये. जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर 

एकड़ पर 

रु--आ--पा. रु.-आ--पा.- 

बंगाल : ' 

स्थायी प्रबन्ध १- ४-० ०--१२-० 

अस्थायी प्रबन्ध ३-- ४--० ०-१ १-० 

अवध : 

स्थायी प्रबन्ध २-- ६-० १-१५-० 

अस्थायी प्रबन्ध १-१५--० १-- ९-० 

पंजाब : १--१५--० 

बम्बई : 
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इस प्रकार वर्तमान प्रणाली के समथ्थेकों का कहना है कि (१) प्रति एकड़ और 
जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर मालगुज्ञारी का बोझा बहुत ही कम है और भूतकाल की तुलना 

में तो यह न के बराबर है; (२) यह कहा जाता है कि यदि इस बोझे को भी हटा दिया जाय 
तो वह किराया वसूल करने वालों के पास चला जायगा, और असल किसान को इससे 
लाभ नही होगा; * (३) यह कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन-काल में किसान की खुशहाली 
में वृद्धि हुई, जबकि टैक्स कम कर दिया गया था, और अन्ततः (४) मालगुज़ारी टैक्स 

अिवलनशननन न न नाकाम, 

१. २८००७, 9. 77. 

२. एगाएला 70णा शैग्वां5 & जैकटाबा:: 0प्रा #िटठाकायंर 
?7008९69, ७9. 240. 

३. 37869, 00. ०४५, 9. 377 
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नहीं प्रत्यत किराया है, क्योंकि उत्पादन के मूल्य में इसका प्रवेश नहीं और इस तरह वह 

#क्तिसान की खुशाहाली को प्रभावित नही करता । 
मालगृज़ारी किराया है या टेक्स है, यह प्रइत विवादास्पद हैँ, इसके विषय में हम 

आगे विचार करेंगे । जहां तक इस वाद के समर्थन में दी गई अन्य युक्तियों का सम्बन्ध हे 

कि भारतीय किसान पर मारगुज़ारी का गंभीर बोझा नहीं हे, निम्न उत्तर दिया जा 
सकता है :-- 

१. हिन्दू और मुस्लिम शासकों के काल में मालगुज़ारी नियत थी और जिन्सरूप में 
संग्रहित की जाती थी ; इसलिए उसका बोझा करदाता की देने की क्षमता में भिन्नता पैदा 

करना था। वर्तमान में, यद्यपि छूट और निलंबन स्वीकार किये जाते हे तथापि दी जाने 
वाली राशि नकद में नियत है, जब कीमतें न््यून हों, तो इससे बहुत ही कठिनाई होती है । 
संग्रहित करने की राशि और ढंग भारतीय शासकों की अपेक्षा अत्यधिक कठोर हूँ । 

२. ब्रिटिश-काल में दस्तकारियों के अभाव और जन-संख्या में वृद्धि के कारण 
भूमि पर पर्याप्त रूप में दबाव बढ़ा । यहां तक कि जब भारतीय शासक सम्पूर्ण उत्पाद 

का बड़ा अंश ले चुकते थे, तो प्रति परिवार के लिए एक बड़ा अंश बच जाता था। उस शेष 
से वह अपनी परम्परागत सुविधाओं से गुजर-बसर कर सकते थे । वर्तमान में प्रति परिवार 
के लिए बहुत थोड़ी भूमि हैं और फलस्वरूप कुल उत्पाद इतना ही हो पाता है कि जिस से 
वह वर्ष भर गूज़र कर सके । इस पूर्ति में से थोड़ा-सा अंश ले लेने पर भी, परिवार के 
लिए यह असहनीय बोझा हो सकता हैं । 

३. अगर हम इसी समस्या को मान लें कि संकड़ों वर्ष पहले बोझे की अपेक्षा 

वर्तमान का बोझा हल्का है, तो अन्यायपूर्ण होने की दशा में, वर्तमान बोझा न्याय नही 

ठहराया जा सकता । हमें १६वीं सदी के न्याय के मानों को लागू नहीं करना चाहिए जबकि 

हम २०वीं सदी में रह रहे है! हमें मालगुज़ारी का अनुपात उसके गुणों के आधार पर 
टेक्स लगाने के नवीन-सिद्धांतों के अनुसार आंकना चाहिए । 

. ४. यह कहना कि इस प्रणाली को हटा देने से उसका लाभ किराया प्राप्त करने 
बालों को चला जायगा, यह युक्ति-युक्त नहीं । अनक मालछगुज़ारी देने वाले किसान-मालिक 
हूं; किसी प्रकार की छूट अथवा समाप्ति से उन्हें प्रत्यक्षतः और तत्काल लाभ होगा । जहां 
तक सम्बन्ध बड़े ज़मीदारों से हैँ (यदि उन्हें निरन्तर रहना है, तो ) तो यह बोझा अत्यधिक 

भारी होने की अपेक्षा अत्यधिक हल्का है । उन्हें मालगुज़ारी के रूप में नहीं प्रत्युत क्षि- 
आयों के रूप में अधिक राशि देनी चाहिए । 

५. जहां तक किसानों की खुशहाली में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह निश्चित तथ्य 
नहीं । इस विषय पर भिन्न मत हे कि औसत किसानों को आज के दिन अधिक अन्न, वस्त्र 
और स्वास्थ्यलाभ हे या सदियों पहले अधिक था। अगर, उसकी गरीबी में न्यूनता हो गई 

हैं, (हम खुशहाली तो कह ही नहीं सकते ) तो यह कोई न्याय नहीं कि उस पर ऐसा बोझा 
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लादा जाय कि जो उसकी आशिक क्षमता के अनुकूल न हो । ऐसे ही वर्गों को लीजिये, कि 

जो ब्रिटिश राज्य में वास्तव में ही खुशहाल हुए थे, तो क्या उन्होंने उसी अनुपात से अपना 

अंश चुकाया ! 
६. किसान-कृषक को सहायता देने से क्यों इंकार किया जाता है, इसका असल 

कारण यह है कि यदि आ्थिक-स्थिति-रहित अधिसंपत्तियों को मालगुज़ारी से निकाल 

दिया जाता है, तो सरकार की अर्थव्यवस्था पर भीषण प्रहार होगा । 

मालगुज़ारी का कोई भी रूप हो, वह देनेवालों की टैक्स की क्षमता के अनुरूप 
होना चाहिए, और उसे टैक्स की विख्यात रीतियों के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। 

सबसे महत्वपूर्ण रीति, अर्थात् 'साम्य'' की संतुष्टि की जायगी बशतें कि अर्थ-व्यवस्थाहीन 

अधिसंपत्तियों को मालगुज़ारी में से निकाछा जाना है और प्रगति का सिद्धान्त लागू किया 
जाना है। इसके अतिरिक्त, इसे मौसमी अवस्थाओं और कीमतों में परिवर्तेत के अनुसार 
मेल बैठाने के लिए भी छोचदार बनाना चाहिए। 

११, टेक्स या किराया । मारुगुज़ारी टैक्स है या किराया, यह एक पुराना 
विवाद है और नीति के मामलों में इसका कोई क्रियात्मक आधार नहीं । बेडन पावेल ने 

इसे लाभहीत “वाग्युद्ध” कहा है । इतने पर भी यदि हम मान लें कि भारत में राज्य 
की व्यापक ज़मींदारी है और फलस्वरूप मालगुजारी किराया है, तो लोगों के हित से 
संबंधित किये बिना यह आरोप लगाना न्याय नही । एक जमींदार भी, यदि वह जागरूक 

है, अथै-व्यवस्थाहीन अधिसंपत्तियों को किराये से मुक्त कर सकता है । जब वह ज़मींदार 
भी राज्य है, तो उसका मुख्य दृष्टिकोण प्रजा का हित होना चाहिए, (किसी प्रकार के 
सैद्धांतिक अधिकारों को थोपे बिना) । यदि छोटे अधिसंपत्ति वाले को सहायता चाहिए, 

तो उसे मिलनी ही चाहिए, भले ही वह, जो भगतान कर रहा है, वह मालगज़ारी रूप 

में सिद्धान्ततः टेक्स अथवा किराया माना जाता हैं । 
मालगुज़ारी' किराया हैं या टेक्स, यह इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगा: 

“भूमि का मालिक कौन हू ?” थदि राज्य मालिक हूँ तो यह किराया होगा; और 
यदि लोग स्वामी होंगे तो वह टेकक््स । यह प्रमाणित करने के लिए बहुत थोड़े उदाहरण हें 

, किभारत में राज्य ही ज़मींदार है । भारत में राज्य इतिहास के आधार पर भूमि के स्वामित्व 
का दावा नहीं कर सकता। विलू्सन के कथनानुसार, सत्ता के स्वामित्व का अधिकार 
हिन्दुओं की संस्थाओं अथवा प्राचीन नियमों द्वारा प्राप्त नहीं होता और न ही नवीन 

हिन्दू वकील उसे विशिष्ट अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व के साथ अनुरूप में स्वीकार करता 
है ।” जहां तक मुस्लिम कानून का सम्बन्ध है, हमारे पास कर्नल गैल्लोवे के अधिकारपूर्णं 

शब्द हें : 'जहां तक सम्भव हो सकता है, भूमि किसान की संपत्ति थी। जब तक वह अपने 

करों का भुगतान करता था, तब तक उसे अश्यान्त करने के लिए, न तो कानून ने कोई 
अधिकार दिया था, और न ही उसे हटाने के लिए नीति में कोई आदेश था ।. .. . . « 
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भारतीय किसान का अधिकार स्वत्वाधिकार है, और हस्तांतरण का भी । . . . तो फिर किस 
दशा में, अंग्रेज ज़मींदार के मुकाबिले में उसका जायदाद के स्वामित्व का अधिकार हीन है ? 

यहां तक कि आधुनिक काल में भी, भारत में राज्य ने भूमि के स्वामित्व के अधि- 
कार का दावा नहीं किया। जेसा कि बेडन पावेल ने जमीदारी भू-खंड के विषय में उल्लेख 
किया हे, सरकार ने निश्चित रूप से यह कहा है कि भूमि के स्वामित्व के अधिकार “भूमि- 

धारियों में निहित घोषित हो चुके हैं।” र्यतवारी ज़िलों में रिक्त और व्यर्थ भूमि पर 
राज्य का विशिष्ट अधिकार ” है । किन्तु किसान को निकालने का उसे अधिकार नहीं, 
सिवा मालगुज़ारी का भुगतान न करने के फलरूप अपराध के कारण ।” “फलत:”, वह 
निर्णय करते हें, “भारत के अधिकांश भाग पर सरकार का स्वीकृत स्वामित्व” विद्यमान 
नहीं हँँ और अन्य भागों पर केवल बहुत ही विशष दा में है।”* 

इस दायित्व में टेक्स और साथ ही किराये के अंश भी सम्मिलित हैं। चूंकि राज्य द्वारा 

यह अनिवार्य कर लगाना और समयांतर संग्रहित करना है, इसलिए यह टैक्स से मिलता- 
जुलता है। किन्तु चूंकि प्राय:* सभी भूमियों को यह भुगतान करना होता है, और इसम 
प्रगति का कोई तत्त्व नहीं, और कुछ प्रांतों में कृषि-आयों के टक््स से यह अतिरिक्त है, तो 
कोई इसे किराया भी समझ सकता है। “सम्भवतः यह कहना इसका निकटतम रूप होगा, 
वेरा एन्सटे उल्लेख करता है, "कि यह किराये पर टेक्स है और चूंकि भारत में असल 
कृषकों का एक बड़ा अनुपात “भू-स्वामियों” के रूप में है, इसलिए, इसमें संदेह 
नहीं कि सरकार उस एक आय को मालगुज़ारी के रूप में प्राप्त कर रही है, जो अन्यथा 
उनकी जेबों में चली गई होती ।”3 

किन्तु, चाहे यह् किराया है, अथवा टैक्स है, यह एक दायित्व है, जो सरकार द्वारा 
लगाया जाता है और फलरूप इसे किसानों को “भृगतान करने की कार्य-दशक्ति” सही बैठा 
लेना चाहिए और इसे टेक्स लगाने की ख्यात रीतियों के अनुरूप पाबंद कर लेना चाहिए । 

१२. कया भारतीय माहछगुज़ारी टेक्स लगाने की रोतियों को सनन््तुष्ट 
करती हे ? टैक्स लगाने की प्रख्यात रीतियां निम्न हे: साम्यता, निर्चितता, अर्थ-प्रबन्ध 
और सुविधा, नमनशीलता, उत्पादन शक्ति, और सरलता। मालगुज्ारी की अवस्था में 
भुगतान की राशि निश्चित होती है, किन्तु निर्धारण का आधार स्पष्टतया व्यक्त नहीं किया 

गया । इस प्रकार इसमें सरलता का अभाव है और निद्चितता' की रीति को केवल 

- आंशिक रूप में संतुष्ट किया गया है। सुविधा' को संतुष्ट करता है, क्योंकि मालगुज़ारी 

किस्तों में संग्रहित की जाती है और फसल काटने के अवसर पर माढुगुज़ारी संग्रहित 
करने वाले कर्मंचारीवर्ग का बहुत बड़ा वेतन-बिल होता है, किन्तु इसे संग्रहित करने की , 

१. (>प०60 एए ४. &786ए, ०7. ०, 9. 370, 
२. 5076 ,87008 6 72८ए2८7ए०९ #76८- 22778. 
३. ५. 3786ए, 09. ०८४६., 70. 370. 
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लागत नहीं कहा जा सकता, वयोंकि यह कर्मचारी अन्य प्रशासन कार्यो को भी करते है। 

इसलिए “अर्थ-व्यवस्था” रीति को भी भंग किया हुआ नहीं माना जा सकता । “उत्पादन- 
शक्ति” की रीति भी सतुष्ट हो जाती है, क्योंकि इस ट कस की प्राप्त राशि बहुत बड़ी होती 
है और राज्य-सरकारों की मुख्य आय हैँ । जो भी हो, इसमें 'नमनशीलता का अभाव 
है, क्योंकि यह दीधकाल के लिए नियत की जाती है, जेसा कि बंगाल में है, अथवा 
३०-४० वर्षो के लिए। बम्बई और पंजाब में सरकने वाली स्तर-प्रणाली द्वारा मालगुज़ारी 

की नमनशीलता से जुदा हुआ गया है । सबसे महत्वपूर्ण रीति, अर्थात् साम्य है। वस्तुतः 
इसे भंग किया गया है, क्योंकि अर्थ॑व्यवस्थाहीन अधिसंपत्तियों को भी मालगुज़ारी देनी 
पड़ती है। इसलिए, मालगृजारी साररूप में असमान और दबाव डालने वाली है । 

१३. क्या मालगुज़ारी रिकार्डों की दृष्टि में किराया है ? रिकार्डों के 
अनुसार, किराया लागत से ऊपर आधिक्य है। किन्तु भारत में अधिकांश भू-सम्पत्तियां 

अर्थ-व्यवस्था रहित हे और उनमें आधिक्य शेष नहीं रहता । इस प्रकार की दशाओं में 

मालगुज़ारी जीविका के साधनों को खा जाती है । आधिक्य की बात तो दूर की रही, 

न्यूनतम लछागतें भी भूमि की आय में से नहीं निकाली जा सकतीं । यदि किसानों को परिवार 
के उन सदस्यों की पगारे देनी पड़ें कि जो खेत में काम करते है, और उन्हें कृषि की लागत 
में जोड़ा जाय, तो कृषि-कार्य, सामान्य समयों में भी, अधिकांश मामलों में हानिकारक 
सिद्ध होगा । 

दूसरे सीमांत पर बड़े जमींदार हैँ, जिन पर मालगुज़ारी' का बहुत ही हल्का बोझ है। 
उनकी स्थिति में यह अर्थ-व्यवस्था के किराये से भी बहुत थोड़ा है । इन दोनों सीमाओं के 

बीच मालगुजारी रिकार्डो-वाद के किराये से टकरा सकती है किन्तु यह घटनावश ही' होगा, 

निश्चित कारण के रूप में नहीं। वास्तविक रूप में, हमारी मालगुज़ारी और रिकार्डो-वाद 

किराये के बीच कोई अनिवाये संबंध नहीं जान पड़ता । 

१४. मालगुज़ारी सुधार के मार्ग । भारतीय मालगुज़ारी-प्रणाली के 
विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों, दोनों ने ही कड़ी! आलोचना की है । यह मुख्यतः: इस 
सूत्र पर आधारित हैं : पुराना टेक््स, टेक्स नहीं है ।” वर्तमान प्रणाली के विषय में निम्न 

आपत्तियां हे : 

क. बहुसंख्या पर यह बोझ दबाव के रूप में है । 
ख. यह साम्यता की रीति को भंग करती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम छूट नहीं 

और न ही प्रगति है । 

ग ग. निर्धारण का आधार अन्यायपूर्ण और अस्पष्ट हैँ । 
घ. इस प्रणाली में नमनशीरता का अभाव है, क्योंकि या तो माहगुज़ारी 

स्थायी नियत कर दी जाती है अथवा ३०-४० वर्षों के दीर्घकाल के लिए । 

ड., संग्रहित करने में कठोरता की जाती है । 
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जहां तक वर्तमान प्रणाली को सुधारने का प्रइन है, जैसा कि पहले भी' कहा जा 

चुका है, यह कहना कि मालंगुज़ारी टैक्स है या किराया, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
वर्तमान प्रणाली को उन्नत करने की विभिन्न तजवीज़ें की गई हें: (१) छोटी भू: 
सम्पत्तियों के स्वामियों को सहायता, (२) बड़ी मालगुज़ारी देने वालों और अन्य रूपों 

में टैक्स देने वालों के बीच टैक्स रूगाने के बोझे का अधिक साम्यतापूर्वक वितरण | : 
सुधार के लिए निम्न प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते है : 
१. स्थायी प्रबन्ध को हटा दिया जाय । इस विषय पर हम विचार चुके हें और 

हमने उसका समर्थन किया है । 

२. कुछ की तजवीज़ है कि मौजूदा जेसी मालगुज़ारी हटा दी जाय और उसकी 
जगह कृषि से प्राप्त आयों पर आयकर लगाया जाय । 

३. कुछ अन्य मालगज़ारी में आयकर के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, अर्थात् 
छोटी भू-सम्पत्तियों को मुक्त किया जाय और बड़े भू-स्वामियों पर प्रामाणित दर 
लगाई जाय । 

४. अन्तत:, कुछ लेखकों ने उन दोनों को व्यक्त किया है, जो शुद्ध-सम्पत्ति गणना 

के विषय में हें, विशेष कर पंजाब में, और वह चाहते हें कि इस अनुमान को अधिक 

वैज्ञानिक रूप दिया जाय । 

१५. छोटे भू-स्वामियों को सहायता । एक विचारधारा की तजरीज़ है कि 
मालगुज़ारी को आमूल हटा दिया जाय । मालगुज़ारी को हटाने का मुख्य उद्देश्य छोटे भू- 

स्वामियों को भुगतान के इस बोझे से म्ृक्त करना है । किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस 
सम्बन्ध में अनेक प्रइनों पर सावधानी के साथ विच।र कर लेना चाहिये । वह यह हें : 

(१) राजनीतिक, आथिक और नैतिक आधारों पर क्या यह उचित और न्याय- 
संगत होगा कि छोटे-भूस्वामियों को राज्य की मालगुज़ारी में प्रत्यक्ष भाग लेने से पूर्णतया 
मृक्त कर दिया जाय । 

(२) यदि उसे यह सहायता दे दी जाय, तो वह कहां तक अपने जीवन-मान को 
उन्नत करेगा अथवा उत्पादन के उपायों को ? 

(३) सरकार की आर्थिक हानि की क्या सीमा होगी ? क्या यह,हानि वैकल्पिक 
साधनों से पूरी की जा सकेगी ? यदि नहीं, तो सावंजनिक हित के इस सरकारी खर्च में ' 

कटोती करने के संभावित परिणाम क्या होंगे ? 

आइए, इन पर हम विचार करें। 

(१) मालगुज़ारी निर्धारण और संग्रह से इस बात की आवश्यकता हुई कि 
भूमि, उसके उत्पादन और संपत्ति अधिकारों आदि के रिकार्ड (लेख्यपत्र) रखे जांय, 
और यह लेख्यपत्र प्रबन्धक और अर्थशास्त्री के लिए बहुमूल्य हे। किन्तु यह केवल आक- 
स्मिक्र छाभ हैं। इस प्रणाली को अधिक सैद्धांतिक आधारों प्र प्रामाणित करना चाहिए । 

हे $ 
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पंजाब. मालगुज़ारी कमेटी ने नैतिक और सामाजिक अंग की ओर ध्यान आकर्षित किया 

था । भू-स्वामी, विशेषकर पंजाब में, विशिष्ट सुविधाओं का उपयोग करता है* और 
राज्य द्वारा उसे रक्षा प्रदान की जाती है। फलस्वरूप, उसे भू-स्वामी होने के कारण राज्य- 
कीष में कुछ अंश देना चाहिए। एक गवाह * का कहना था कि छोटा-भू-स्वामी मालगुज़ारी 

से मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मालगुज़ारी देने से उसका अस्तित्व बढ़ता है, मान, और 
इज्जत बढ़ती है। यह बहुत सन्देहपूर्ण जान पड़ता है । छोटे भू-स्वामी छूठ के विचार पर तो 
उछल पड़ेंगे । जहां तक सम्बन्ध “सुविधाओं” का है, ऐसे वर्ग को राज्य की इस रक्षा का 

अर्थ यह है कि उससे भी अधिक सुविधा-संपन्न वर्ग उसका अधिक शोषण कर सके, और 

इसलिए उस वर्ग पर टैक्स लगाने की न्याय्यता के लिए उन सुविधाओं को उपस्थित नहीं 
किया जा सकता, जबकि इस बोझ को सहन करने की उनमें योग्यता भी नहीं और जबकि 
अन्य वर्गों पर भी उसी परिमाण में टेक्स नहीं लगाया जाता । इसलिए, छोटे भू-स्वामियों 
से जो मालगुजारी ली जाती है, वह अर्थ-व्यवस्था, राजनीतिक अथवा नैतिक आधारों पर 
युक्तिसंगत नहीं । 

ऊपर लिखे नं. २ के सम्बन्ध में, मिसेज एंस्टे का कहना है कि अतीत के अनुभव से 
परीक्षण करने पर, यह जान पड़ता है कि परिवर्धित आय का एक अंश उत्सवों के बढ़ें 
हुए खर्चो पर फैल जायगा और जीवन-मान को उचन्चत करने अथवा कृृषि-प्रणालियों में 
उन्नति करने के बजाय, उस अंश का शेष जन-संख्या की वृद्धि हड़प जायगी ।? यह पुनः 

एक निराधार-सी-युक्ति है । क्या सरकार अन्य वर्गों पर टैक्स लगाते समय यह सोचती 

हैं कि यदि टैक्स घटाया अथवा बढ़ाया जायगा, तो इस प्रकार बच। हुआ द्रव्य खर्च हो 

१. “इन किसानों की भूमि रुपये की डिगरी के बदले बेची नहीं जा सकती अथवा 
गेर-काइतकार को २० वर्ष से अधिक के लिए बंधक नहीं की जा सकती । मालिया 

अधिकारी के हस्तक्षेप बिना दीवानी अदालत भू-स्वामी को बेदखल नहीं कर 
सकती और अपने तथा अपने परिवार के पालन के लिए पर्याप्त भूमि रखने का 
उसे अधिकार हैं। उसका हल, पशु, औज्ञार और बीजों की कुर्की नहीं हो 

सकती । यदि उसपर दावा किया गया है, तो यदि ब्याज कानूनी सीमा से 
अधिक है, तो वह कम किया जा सकता है । दावे को साबित करने का भार 

साहुकार पर है, और उसके विरुद्ध मूलधन के दोगुने से अधिक' डिगरी नहीं 
हो सकती | जब वह मर जाता है, तो उसकी पैत्तुक सम्पत्ति भुगतान की 

ज़िम्मेदार नहीं। अन्त में, १९३४ के एक्ट के अनुसार समझौता बो्डे बन गए 
हैं, जो ऋणों का निपटारा करेंगे।” ॥१८००7५% 9. १4. 

२. _*४्रपशा ैलाठब्यतपा 9ए 87 ७.१6 ४०7/४07०7८ए, 
है 7१८००४, 9. 767 

रे. 7869, ०0. ०४६., 9. 9प77- 
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जायगा ? निश्चय ही, सामाजिक समारोह दीन किसानों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हें 

जितने कि अन्य उच्च-वर्गों के विभिन्न मनोरंजन और सामाजिक व्यय महत्वपूर्ण हें । 

नि:सन्देह, इन दीन वर्गों को ऐसे उपायों का आदेश करना चाहिए कि वह अपनी छोटी 

आयों से किस प्रकार अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। ऐसा उन्हें शिक्षा सुविधाओं द्वारा 

किया जाना चाहिए, न कि उनकी अल्प आयों को टैक्स रूप में छीन कर । 

३. अंततः, हम अथ्थ॑-व्यवस्था के विचार पर आते हैं । यदि मालगुजारी समाप्त 
कर दी जाती है, और सामान्य छूट की सीमा के साथ कृषि आयों पर आयकर लगाया जाता 

है, तो सरकार की आय में भयंकर न्यूनता होगी । यहां तक कि बड़े ज़मींदारों से भी आयकर 
का दातव्य मालगुज़ारी दातव्य की अपेक्षा बहुत कम होगा। पूर्व स्थिति में, उवकी भूमि की 
शुद्ध आय में से यहु लगभग २५० है, किन्तु औसत आयकर की दर इससे बहुत कम होगी । 

यहां तक कि बड़े ज्ञमींदारों को दातव्य की मुक्ति दिये बिना छोटे-भू-स्वामियों की छूट से 
भी सरकारी आय में बड़ी भारी छांटी हो जायगी । पंजाब कमेटी का अनुमान था कि यदि 

उन्हें, जो ५०० रु. से कम भुगतान करते हैं, छूट दे दी जाय, तो कुल “मालगुजारी 
के ४३ करोड़ रु. में से ३२० से ४० लाख रुपये की कमी हो जायगी।”* यदि २५० रु. तक 
की आयों को भी छूट दे दी जाय, तो कमेटी ने २३ करोड़ रु. से भी अधिक की हानि का 
अनुमान किया था। मालगुज़ारी की दृष्टि से यदि १० रु. वाषिक या इससे कम देने वालों 
को भी छूट दे दी जाय, तो सरकार की आय में ७८६ राख रु. तक की हानि हो जाती है। 
इस प्रकार जहां १० रु. वाषिक से छोटे भू-स्वामियों की आथिक-स्थिति में कोई प्रत्यक्ष 
परिवर्तन नहीं होगा, तहां सरकार की अर्थ-व्यवस्था में इसके कारण घोर अंतर उपस्थित हो 

जनायगा और फलरूप तब तक सरकार लाभदायक कार्यकलापों में छांटी करती रहेगी, 

जब तक कि अन्य कुछ साधनों से इस अन्तर की पूति नहीं हो जाती । पंजाब कमेटी के 
शब्दों के अनुसार, भारत जैसे दीन देश में, मालगुज़ारी की राशि, जो उच्च-वर्गों से प्राप्त 
की जा सकती है, बहुत बड़ी नहीं है, और धनियों को दोहने' की प्रर्यात सामान्य विधि 

का, जो इंग्लेंड जैसे संपन्न देश में पर्याप्त रूप से लाभकर है, भारत में केवल सीमित ही 
क्षेत्र ह। यदि किसी पर्याप्त राशि को प्राप्त ही करना है, तो यह संपूर्ण समाज पर कर रूप में 
फेलाये बिना, और एक छोटी राशि यथासंभव अनेक लोगों पर लगाये बिना सरलतापूर्वक 

नहीं हो सकती ।* 

हम इस दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए विवश हैं । जो भी हो, हम पंजाब 
कमेटी की उस सिफारिश का समर्थन करते हैं, जिसमें उसने स्वामी-कृषक को सामान्य 
दर पर निर्धारण के बाद दातव्य में २५% की न्यूनता की सिफारिश? की थी। 

१. 2007. 9. 72- २ ]२७०००६ 0० 73. ३. ९७०07, .0. 04. 



सत्रहवाँ अध्याय 

भारतीय उद्योग 
१. भारतीय उद्योगों का अनुदर्शेन । भारत का औद्योगिक अतीत वर्तमान , 

में हमारे लिए विशेष रूप से उत्साहप्रद है। जबकि शेष विश्व अभी अद्धंसभ्य-दरशशा में 

था, तब संसार के व्यापार और उद्योग में भारत की उच्चतम स्थिति थी। “जिस काल 

में योरोप के पश्चिम में, जो नवीन औद्योगिक प्रणाली का जन्म-स्थान है, असभ्य जातियों 

का अधिवास था, उस समय भारत अपने शासकों की संपत्ति और अपने कारीगरों की 

कलापूर्ण चातुरी के लिए विख्यात था ।”* एडवर्ड थार्नेटन ने भी उसी भावुकता में 
उल्लेख किया है उस काल से पूर्व, जबकि पिरामिडों (मिस्र की ममियों) ने नाईल 
की घाटी को आंका ही था, जब ग्रीस और इटली योरोपीय सभ्यता के वह दूध पीते 

शिशु, केवल जंगलों के अधिवासी के रूप में पोषित होते थे, उस समय भारत संपत्ति और 
ऐश्वर्य का भंडार था ।* “ईसा से दो हज़ार वर्ष पूर्व की मिस्र देश की ममियाँ बढ़िया 

किस्म को भारतीय मलमलर में लिपटी हुई पायी गई है । १ तेरह॒वों सदी के पूर्वे-भाग 
में, जब मार्कों पोलो ने भारत की यात्रा की, तो उसने कहा था कि भारत एशिया के 

मुख्य बाज़ारों के रूप में अपनी पुरानी ख्याति को स्थिर बनाये हुए हैँ-। इस प्रकार के 
उल्लेख सरलतापूर्वक घड़े जा सकते हूँ, किन्तु इस बात की आवद्यकता नहीं। यह 

सर्वेमान्य हैं कि भारत ने अपने अतीत में जो औद्योगिक उन्नति की थी, उसका 
जाज्ज्वल्यमान रूप प्रकट किया जा सकता है । 

२. भारतीय उद्योगों का पतन। किन्तु भारत ने जो स्पर्द्धापूणं स्थिति बना ली 
थी, वह सदेव के लिए स्थिर रहने वाली नहीं थी । हमारी इस गवं-पूर्ण निर्माण को विध्वंस 
करने के लिए कुछ अंशों ने षड़यंत्र किया । 

(१) पुरानी भारतोय अदालतों का अंत---भारतीय उद्योग देसी न््यायाल्रूयों की 
देख-रेख में फूलते-फलते थे । ब्रिटिश सत्ता के एकीकारण और केन्द्रीयकरण से उनका लोप 

हो गया । स्वाभाविक ही था कि जब उनके संरक्षक ही लोप हो गए, तो यह उद्योग जीवित 

नहीं रह सकते थे। । 

(२) विपरीत पश्चिमो प्र भाव--पर्चिमी रंग पर शिक्षित हुआ नया शिष्ट 

१. रि 0007: 006 जिंदा रत] (40रंइशं०7, 8, (0.7. 
२. 40709), सिवेए्४०१--प्रांशणए ए फरतप्ंडा फट पा 

[749 7847. ४०. 4. 9. 3. 
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समाज पुरातन भारतीय गौरव का धुंधला स्थानापन्न था। जैसा कि डा० एन्स्टे का कहना 

है, भारत के धनी वर्ग ने योरोपीय फैशन को अपनाना शुरू कर दिया और या तो वह 

आयात की हुई वस्तुओं को खरीदते अथवा उन सस्ते देसी उत्पादनों से ही संतुष्ट हो जाते 

कि जो योरोपियनों को बेचे जाते थे। यदि इन्हीं को वह पहले अपने ही यहां से लेते, 
तो निश्चय ही नाक-भौं सिकोड़ते । हर बात में पश्चिमी ढंग को अपनाने की एक लहर- 

सी पेदा हो गई थी । 

(३) घर में और भारत में ब्रिटिश-नीति--अपने निजी उद्योगों को उन्नत करने 
और उन्हें विदेशी प्रतिद्वंद्विता से सुरक्षित रखने की इच्छा के फलस्वरूप, ब्रिटिश पालिया- 
मेंट ने भारतीय बस्त्र पर प्रायः प्रतिरोधी कर छूगा दिये थे। १७०० और १८२९ के बीच 

रंगीन छींटे पूर्णतया रोक दी गईं थीं, और कतिपय अन्य किस्मों पर ३० से ८० प्रतिशत 
तक कर देना होता था। आर. सी. दत्त १७-३-१७६९ के एक पत्र का उल्लेख करते हैं, जो 
भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों को डाईरेक्टर ने लिखा था। उन्होंने अधि- 

कारियों को आदेश दिया था कि वह रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन दें और रेशमी वस्त्र के 
निर्माण को निरुत्साहित करें और जुछाहों को कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए 

बाध्य करें। प्रो० होरेस विल्सन लिखते हैँ, “यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर और बन्धन 
विद्यमान न होते, तो पैसले और माँचेस्टर की मिलों का जन्मते ही गला घुंट जाता और 
उन्हें वाष्प की शक्ति से भी चलाना कठिन हो सकता था ।” फिर आगे कहते हैं, “विदेशी 

निर्माता ने दबोच रखने के लिए राजनीतिक अन्यायपूर्ण शस्त्र का प्रयोग किया और 
अंततः एक प्रतिद्वंद्वी का गला घोंट दिया कि जिसका समानता की शर्तों पर वह मुकाबला 
नहीं कर सकता था ।” 

भारत की सहायक सरकार ने होम गवनेमेंट की ईमानदारी के साथ हां-में-हां 

मिला दी । अंग्रेज़ी वस्तुओं को भारत में सस्ते दामों में झोंकने का प्रत्येक यत्न किया गया 
और-भारतीय निर्माताओं को निरुत्साहित करने और दबाने की हर चेष्टा की गई। 

(४) भशीन-बनी वस्तुओं को प्रतिदंद्विता--मशीन की बनी वस्तुओं की प्रति- 

हंद्विता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह कठिनाई-रहित थीं और यातायात तथा 

वहनीयता के साधनों की प्रगति से अधिक प्रभावशाली बन गई थीं। पुरानी दस्तकारियां, 
जिनमें एक वस्तु को बनाने के लिए कारीगर असाधारण लम्बा समय लेता था,भले ही वह 

सुन्दर एवं कलापूर्ण होती थीं, स्वभावत: ही उस औद्योगिक क्रान्ति के समक्ष नहीं टिकती 
थीं, जो विदेशों में हो चुकी थी। 

वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुछ-एक प्राचीन उद्योगों को जीवित किया गया 
हैँ और अनेक नवीन महान् उद्योगों को भी उन्नत किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में हम 

घरेल् उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे और आगामी तथा उसके बाद के अध्याय में नवीन 
वृहद् उद्योगों तथा उनकी समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे । 



२९४ भारतीय अर्थशास्त्र 

घरेल दस्तकारियाँ 

३. नवीन औद्योगिक निर्माण में लघृ-स्तर उद्योगों का अंश। 
अतीत में, विश्व-उद्योगों में भारत का प्रमुखतम स्थान.था। पुराने भारतीय उद्योग 
अधिकांश लघु-स्तर पर थे और “घरेलू” वर्ग में उनका स्थान आता हैँ । हमने यह भी देख 
लिया है कि कुछ-एक विपरीत स्थितियों के कारण, भारतीय उद्योगों का, जो किसी समय 

बहुत फूली-फली दशा में थे, पतन हो गया। 

किन्तु यह सोचना भूल हैँ कि वृहद्-स्तर का उद्योग लघु-स्तर के उद्योग का संपूर्ण 

विनाश कर सकता है। जैसा कि प्रिस क्रापॉटकिन का कहना हैं कि उद्योग के विषय में 
अ्थंशास्त्रियों का केवल क्रत्रिम और पोथी-ज्ञान आधी सदी तक इस बात को प्रमाणित 

करने की चेष्टा किये बिना ही इस नियम पर (रूघु-उद्योगों के लोप होने की अनिवाय॑ंता) 
स्थिर रहने दे सकता है। छोटे व्यापार नष्ट नहीं किये जाते और न ही नष्ट किये जा सकते 
हैं: (/00808) रुद्र की भांति वह सदेव अपने रूप को बदलते रहते हैं।”१ लूघु-स्तर 
उत्पादन के अपने ही निजी लाभ होते हैं । 

हाल ही के समय में, लघु-स्तर उद्योगों को नये अनुकूल अंशों द्वारा विशेष सहा- 
यता प्रदान की गई है, अर्थात् सस्ती बिजली की प्रगति, जो छोटे अंशों में दी जा सकती है; 

धनी वर्गों में कलापूर्ण और ऐश्वर्य की वस्तुओं के लिए रुचि की वृद्धि; सहकारिता आन्दो- 
लन की उत्पत्ति; और टेकनीकल (कलाकौशल विषयक ) ज्ञान का विस्तार। इस प्रकार 
वृहद्-स्तर उद्योगों के साथ-साथ लघु-स्तर उद्योगों की सफलता भी हमें दिखाई पड़ती 
हैं। वह लघु-उद्योग प्रतिद्वंद्वी होने की उपेक्षा वहद-उद्योगों के पुरक के रूप में हैं । 

यहां तक कि पुराने देशों में भी, जो बड़े-बड़े व्यापार की पुरातन भूमियां हैं 
लघृ-स्तर उद्योगों का निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस में, ९९ प्रतिशत से अधिक 
भौद्योगिक व्यवसायों में, प्रत्येक में १०० से कम कार्यकर्ता नियोजित हैं। जर्मनी में, संपूर्ण 
जनसंख्या का १२६ प्रतिशत दस्तकारियों से अपनी आजीविका उपाज॑न करता है। बरं- 
मिघम जेसे वृहद् औद्योगिक नगर में, कम-से-कम ५० प्रतिशत रूघु-स्तर औद्योगिक 
ब्यवसाय हे, और उनमें ५० से भी कम कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं ।* जापान में, औद्योगिक 

जनसंख्या का ५३ प्रतिशत ऐसे छोटे व्यवसायों से जीविका उपार्जन करता है, जिनमें 

५ से भी कम का्यकर्त्ता नियोजित हें ।* बेल्जियम, हालेड और स्विदज़रलेण्ड में अनेक 

१. १९१२ में औद्योगिक कांफ़स में सहस्रबुद्धि द्वारा पढ़े गए एक लेख्य से अंकित ५ 

२. १०१08 & 274] ४ पाट०]९९---000700 ?70796038 

7709, 7947, 00. 20-25... : । 
३. तरपा०ए०%70--398४6० वंातप्रडापं्ीडववए0फ . 27वें 40 ०६ 

07 (76 ४४८४, 7999, 0. 774. 
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छोटी-छोटी वस्तुएँ लूघ-स्तर पर निर्मित की जाती हैं । अमरीका में, यह अनुमान किया 

गया है कि अमरीका के व्यापारिक कल में ९२५ प्रतिशत लघु-व्यवसाय हैं, जिनमें 
देश का ४५ प्रतिशत श्रम नियोजित है, और वह संपूर्ण व्यवसाय के ३४ प्रतिशत का प्रबन्ध 
करते हैँ ।* प्रायः प्रत्येक देश में लघ्-स्तर उद्योग जीवित हैं, और वह अत्यधिक महत्वपूर्ण 
कार्य कर रहे हैं । 

४, भारत में लघु-स्तर उद्योग के पुनर्जीवन के कारण । औद्योगी- 
करण की उन्नत दशाओं में पहुंचे हुए देशों में से भी जब वृहृद्-स्तर के उद्योग लघु-स्तर 
के उद्योगों का विनाश करने योग्य नहीं हो सके, तो भारत में घरेलू उद्योगों की दुढ़ता के 
विषय में समझ लेना कोई कठिन बात नही । घर और बाहर प्रतिद्ंद्विता के होनेप र भी, 

भारत में घरेल दस्तकारियों ने अपने को ज्यों-त्यों जीवित रखा है। घरेल उद्योगों को 
पुनर्जीवित करने के लिए संक्षेप में निम्न हेतु बताये जा सकते हैं : 

१. घरेल दस्तकार की निश्चलता और घर पर रहने की आदतों ने उसे पुरानी 
लकीर का फकौर बनाये रखा है । इसके साथ ही वैकल्पिक कार्यो के अभाव में दस्तकार 

अपने पेतृक व्यवसाय को न तो त्यागने योग्य बना और न ही उसमें ऐसी इच्छा उत्पन्न हो 
सकी । 

२. जाति-पांति की प्रणाली भी इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैँ कि उसे जातिन्गत 

व्यवसाय से ही चिपके रहना पड़ा, हालांकि, उनमें से प्राप्ति क। अंश जाता रहा था। 

३. अपने ही मकान में, अपने परिवार के प्रिय सदस्यों की सहायता से अपनी 
इच्छा के आधार पर कार्य करने का एक निजी आकर्षण होता हैं। वह वातावरण बहुत ही 
सहानुभूतिपूर्ण होता है, और उसे ऐसा लूगता है कि वह अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ है । 
यहां तक कि स्वाधीनता का स्वरूप-मात्र भी, उस अवस्था में तो विशेष रूप से त्यागने 
योग्य नहीं, जबकि एक कौशल की पृष्ठ-भूमि में चिरकालीन सम्मानपूर्ण परम्पराएं हों । 

४. हमारो जनसंख्या के ६५ प्रतिशत का व्यवसाय कृषि हैँ और उसे मौसम के 

दिनों में ही रोजगार मिल पाता है, और फलस्वरूप वर्ष में तीन या चार मास के लिए 
किसानों को बेकार रहना होता है । अनेक ऐसें पूरक उद्योग हें, जिन्हें कृषि के साथ जोड़ा 

जा सकता हे । इसलिए वह निरंतर “धनुष में दूसरी प्रत्यंचा” के समान चले आ रहे है । 
५. अब भी भारत में ऐसे छोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जो कलापूर्ण कार्य के लिए 

मूल्य देने को तैयार हैं और उसके ग्राहक हैं। उनके संरक्षण ने अनेक पुरानी दस्तकारियों 
को पतन से बचा लिया है। 

६. कतिपय ऐसी वस्तुएँ हें, जिनकी मांग स्थानीय है, अल्प है, अथवा अत्यधिक 
पक कमान अाथए सापरकअएमअकककरप ३ पााको कप 

१, रक्षक टन! 00मरगांइग्मं0ा ( 7049-50 ), ९ि९०००7५, 
9. 707. । 
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सीमित है, और इसलिए; उनका मशीन से उत्पादन नही हो सकता । उतका घरेल उद्योग ' 
में ही निर्माण किया जा सकता हूं । 

७. घरेल दस्तकार में यह योग्यता हे कि वह भिन्न ग्राहको की भिन्न रुचियों के 
लिए अनेक ढंगों को चालू कर सकता है, और उन्हीं के कारण वह स्थिर रहा और उन्होंने 

उसे मृत्यु से बचा लिया । बाज़ार की निकटता उसे अपमे ग्राहकों की आवश्यकताओं का 
अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करती है, और उसके कारण वह॒ इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है कि उन्हें कौन-सी बात सर्वाधिक संतुष्ट करेगी । 

८. गांव का एकाकीपन अभी पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ और अनेक ग्रामीण दस्त- 
कारियां अब भी ऐसी हे, जिनका मुकाबला मशीन की बनी वस्तुएँ नही कर सकतीं । 

९. कुछ कलाकारों ने अपने को नई अवस्थाओं के अनुकूछ बना लिया हैँ और 

उन्होंने अपनी दस्तकारी को नये पदार्थों अथवा नये औज़ारों का लाभ उठाकर बचा लिया 

है। जुलाहे ने मिल के बने सूत और वेगपूर्ण. शट छः (सूत की नाली) को, रंगरेज ने बनावटी 
रंगों को, दर्जी ने सिलाई की मशीन को, ठठेरे ने पीतल और तांबे की चादरों को और 
लोहार ने मशीनों के बने लोहे को अपना लिया हैं । 

१०. हाल ही के दिनों में भारतीय रुचि में भी कुछ परिवर्तन हो गया जान पड़ता है, 

और हाथ की बनी वस्तुओं का फिर से पोषण होने छलगा। भारतीय भावना अब भारतीय 

वस्तु को खरीदों” आन्दोलन के पक्ष में हो गई हैं और उसे बल-प्रदान करने लगी है, और 
फलस्वरूप, घरेल दस्तकारियों में स्वाभाविक रूप में लाभ प्राप्त हुआ हैँ । महात्मा गांधी 

ने अनेक छोटी-मोटी दप््तकारियों को अपना दक्तिपूर्ण समर्थन प्रदान किया था। 
११. हाल ही के वर्षों में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने भी घरेल उद्योगों को 

पनपाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान किये हे । 
यही कुछ अंश है, जिनके कारण भारत में घरेलू दस्तकारियों की आश्चर्यजनक 

उपयोगिता प्रकट हो जाती हूं। जैसा कि १९४९-५० की फिस्कछ कमीशन का कहना है, 

“यदि सामाजिक मूल्य के इन भिन्न तत्त्वों को दृष्टिगत किया जाय, तो घरेलू अथवा 
लघु-स्तर के उद्योगों और वृहदु-स्तर के उद्योगों के बीच, उत्पादन की लागत के अंश की ' 
जो खाई हे, वह पर्थाप्त रूप में न््यून की जा सकेगी । (लागत के अंश--मकान बनाना, 
सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुएं, सामाजिक सुरक्षा की लागत, परम्प रागत जीवन की 

प्रणाली में परिवर्तन की लागत )। उत्पादन की निजी लागत की दृष्टि से भी यह कहा जा 
सकता हैँ कि कला-सम्बन्धी प्रगतियाँ की नवीन प्रवृत्तियाँ घरेल और लघु-स्तर उद्योगों 
की कतिपय किस्मों के पक्ष में प्रबल होती जा रही है ।” परिणामस्वरूप, नये युग में घरेलू. 

दस्तकारियों की सापेक्ष स्थिति कछा-विषयक प्रगतियों से दुढ़ता प्राप्त करती जा रही है। 

५. घरेलू उद्योगों की वर्तमान स्थिति । भारत में सब घररेल् उद्योगों की 
समान दशा नहीं है। उनकी वतंमान अवस्था प्रत्येक के साथ होने वाली मशीनी वस्तुओं 
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की प्रतिद्वंद्विता के आधार पर भिन्न-भिन्न है । कुछ दस्तकारियाँ तो संपूर्णतया मर ही गई 
है । उदाहरण के लिए, ढाका की मलमल का तो नाम-निशान ही नही मिल सकता। कुछ 

अन्य एसी है, जो मृतप्राय दशा में हें, अर्थात् हाथ-कताई और अभी कुछ अन्य हें, जेसे 
बुनने के हाथ के कर्घे कि जो हाल ही के वर्षो में पुनः सांस लेने लगे हैं । । 

भारत अब भी एक ऐसा देश हं, जिसके लघु-स्तर उत्पादन में से उसकी जन-संख्या 
का बहुत बड़ा भाग आजीविका प्राप्त करता हैँ । निःसन्देह, सम्पूर्ण खुर्दा-व्यापार लघु-स्तर 
का व्यापार है । कृषि-कार्य रूघू-स्तर पर होता है । इसके अतिरिक्त, असंख्य औद्योगिक 
कलाएं और दस्तकारियां है, जो देश में लाखों लोगों को रोज़गार देती है--इस विषय 
में डा० राधाकमल मुकर्जी का अनुमान है कि यह संख्या १ करोड़ ४० छाख से कम नहीं ।* 
केवल कर्घों पर ही ५० छाख आदमी बुनाई का काम करते हैँ अर्थात् यह संख्या सब संगठित 
उद्योगों में नियोजित संख्या के समान हैं ।* इसके अलावा समस्त देश में असंख्य छोटे-छोटे 
कारखाने ओर दुकानें हें, और अकेले कलकत्ता ,में अनमानत: उनकी संख्या १०००० से 
कम नहीं ।? 

प्रो० राधाकमल मुकर्जी ने घरेलू दस्तकारियों की एक बहुत रूम्बी सूची दीं है, 
जो अब भी देश के भिन्न भागों में कार्यान्वित है ।* उनमें से कुछेक को हम यहां देते है : 
बनारस, इलाहाबाद और जोनपुर के ज़िलों में अनेक गांवों में टोकरी बनाना, 
मलाबार और दक्षिण तथा पूर्त्री बंगाल में रस्से बटना, चटाई बनाना, पंखियां 
बनाना; आसाम में रेशम के कीड़ों का पालना; मेरठ, बदायूं, मिर्जापुर (उ० प्र०), 
बोरूपुर (बंगाल), चेन्नापटन ( मैसूर ) और कोंडापल्ले (मद्रास) में छाख और 
खिलोने बनाना; अमृतसर, मिर्जापुर और बनारस में दरियां बनाना; मुशिदाबाद, 
मालदा, मदुरा और भागलपुर में रेशम बुनना; मिर्जापुर (उ० प्र० ) और नदिया 
(बंगाल ) में कल्पूर्ण मिट्टी की मूत्तियां बनाना; तिन्नेवल्ली (मदरास) में लुंगियां और 
साड़ियां बनाना; फतहपुर और फरीदाबाद (3० प्र०) में कांच की चड़ियों का काम । 

. डा० मुकर्जी उल्लेख करते हैं, प्रत्येक जिले के एक या अधिक गांवों में सूती कपड़ा और 
रेशम की बुनाई होती है, लकड़ी का काम होता है, सोने, चांदी, तांबे, द्विधातु, बांस, बेंत, 
पीठ और चमड़े का ऊंचे स्तर पर कलापूर्ण काम होता है। सारे देश भर में कर्चो पर कताई 

! 
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और बुनाई का काम होता है । साबुन-साजी का भी बहुत्त विस्तार के साथ काम किया 
जाता हैं । 

अब हम कुछेक महत्वपूर्ण घरेलू उद्योगों प्र विचार कर सकते हैं । 

६. सूती कर्थों का उद्योग । हम यह पहले ही पढ़ चुके है कि भूतकाल में सूती 
वस्त्र का निर्माण करने में भारत को कितनी असाधारण योग्यता प्राप्त थी। कहा जाता है _ 
कि १८४६ में डा० टेलर ने एक नमूने का परीक्षण किया था, जिसका एक पौंड तार २५० 
मील तक का था। यह तार वत॑मान स्तर के अनुसार ५२४५ काऊंट का होता है। यह एक 
कारीगरी है, जिसे नवीन युग की मशीनें कर दिखाने में अभी तक असफल हूं। किन्तु यह 

स्थिति तो पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैँ । 

जो भी हो, यह कहना भूल हैँ कि कर्घा उद्योग अधूरी दशा में हुं अथवा इसका कोई 

महत्व नहीं । भारतीय टेरिफ़ बोर्ड, १९३२(भारतीय परियात संघ) (रिपोर्ट, पृ. १५७)के 
अनुसार कर्घा उद्योग में छयगभग १ करोड़ आदमी लगे हुए थे---इससे अधिक संख्या केवल 
कृषि की ही हैं । उसी परियात संघ ने अन् मान किया था कि देश में कर्घो की संख्या अढ़ाई 
लाख है । केवल बिहार के एक केन्द्र में १३. लाख रु० की खादी बनती है। फरवरी' १९४० 
में, सेवासंघ की ओर से मलीकंड में एक प्रदर्शिनी की गई थी, जिसमें ढाका की मलछूमल का 

,एक टुकड़ा दिखाया गया था, जो ११ गज लम्बा था, किन्तु उसका वजन १० तोले था। 
कर्घे द्वारा सूत की खपत और कपड़े का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा. रहा हैं । १९०० में 
२२ करोड़ पौंड से ८८ करोड़ गज और १९३८ में ४७ करोड़ ९० लाख पौण्ड से १९२ 
करोड़ गज से कुछ कम बना । गत २० वर्षों में जो प्रगति हुई है, वह विशेष उल्लेखनीय है । 
इस प्रकार कर्घों का उद्योग न तो मरा ही है, और न ही गिर रहा है, और न ही किसी भी 
दशा में महत्वहीन है । जो भी हो, हाल ही में उसके कुल उत्पादन में हास हुआ है। १९४९ 
में उद्योग और पूति सचिवालय ने १२० करोड़ गज का अनुमान किया था। 

हंडलमों (कर्घों) ने एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनाया था, जो वृहद् उत्पादन 

के योग्य नहीं है । इससे भी अधिक, अनेक लोग हाथ के बने वस्त्रों को मिल के बने वस्त्र की 

अपेक्षा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसे गरमियों में शीतल, जांड़ों में गरम और पसीने को 

सोखने वाला समझा जाता है । हेंडलम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निम्न बातें भी 
जिम्मेदार हैं: जूछाहे के सस्ते और सरल साधन; जूलछाहे की निर्चकता ओर संकीणणंता; 

अपने ही घर में अपनी ही इच्छा से अपने प्रिय-जनों के सहयोग से काम करना; 

बाजार की निकटता। 
भारतीय कांग्रेस और महात्मा»गांधी ने अखिल भारतीय चर्खा-संघ के कार्ये- 

कलापों द्वारा विशेष रूप से, इस उद्योग को पुनर्जीवन प्रदान करने में सहायता प्रदान की है । 

सरकार भी इस दिशा में पीछे नहीं रही। १९३४ में, पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया 
गया था। केन्द्रीय सरकार ने इसु उद्योग की उन्नति के लिए प्रांतीय सरकारों को ५ लाख 
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रु० वाधिक देना किया था। जून १९५० में, भारत सरकार ने हेडलूमों के उत्पादन के (व 

कतिपय किस्मों को सुरक्षित रखने की घोषणा की थी । 
निःसन्देह, इस दिशा में बहुत उपयोगी काम हुआ किन्तु भारतीय जुलाहे की 

संकीर्णता और निशचलता के कारण सहज पके सो मीठा होय” वाली कहावत हज 

हुई । इस उद्योग का बिखरा हुआ रूप, और जुलाहे की अज्ञानता और गरीबी सब प्रका 

की प्रगति के मार्ग में बाधा रहे; और बिखरे रूप के कारण प्रभावकारी संगठन 5 र्भ 

बाधा हुई। पूंजी की सहायता से फैक्ट्री आधार पर जुलाहों का संगठत किसी सीमा 
उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मिल के बने वस्त्र पर उत्पाद-कर के साथ सं 

कर की अमृक्रमिक वृद्धि लागू की जा सकती है और उसके द्वारा प्राप्त आय को हेड 
उद्योग की सहायता में लगाया जा सकता है । यदि उद्योग को सहायता देने के सब 
उपाय किये जाँय और पुनर्जीवन प्रदान करने का ढंग जारी रखा जाय, तो 
हेंडलम उद्योग को हमारे आथिक जीवन में सम्मानपूर्ण स्थान-प्राप्ति का विश्वास हो 

सकता है । ; 

युद्धोत्तर-काल में हेडलम उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, 
अर्थात् मिल-उत्पादन में न्यूनता के कारण सूत की पूर्ति में कमी हुई। भारत पाकिस्तान की 
तनातनी, जिससे पाकिस्तान का निर्यात प्रभावित हुआ, और बर्मा तथा राजनीतिक संकटों 
के कारण अन्य सुदूरपूर्व देशों के बाजारों की क्षति हुई। इन अंशों के कारण उत्पादत में 
भारी गिरावट हुई और बाजार में माल रुक़ गया। १९४७ में केन्द्रीय अनुदान बंद हो जाने 
से प्रांतीय सरकारों ने उद्योग की सहायता में न्यूनता कर दी और मद्य-निषेष की नीति के 
कारण प्रान्तीय सरकारों की आयों पर प्रभाव हुआ । १९४९ में हँडरूम उद्योग पर बड़ा 
भारी संकट आया। इस उद्योग को सहायता देने की दृष्टि से भारत सरकार ने हंडलूम के 
वस्त्र को निर्यात-कर की छूट दे दी। विदेशों को निर्यात करने की एक योजना बनाई गई । 

सरकार ने अपनी आवश्यकताओं का एक-तिहाई हेडलूम से खरीदना चाहा । किरापों में 

विशेष रियायतें की गई। समस्या का मर्म यह है कि आवश्यक किस्म के सूत की नियमित 
पूर्ति हो । इस उद्देश्य के लिएं देश के तकुओं के एक निश्चित अनुपात को हँडलूम के लिए 
सुरक्षित कर देना चाहिए । 

७. रेशम उद्योग। भूतकाल में रेशम का उद्योग भारत में बहुत-ही बढ़ा-चढ़ा 
था। भारतीय निर्मित रेशमी वस्त्र की विदेशी बाजारों में बहुत मांग थी। किन्तु जिन 

कारणों ने हेडल्म के सूती उद्योग को प्रभावित किया था, उन्होंने भारतीय रेशम 
उद्योग को भी क्षति पहुंचाई। बनावटी रेशम का भाविर्भाव उसके कफन में एक और कील 
साबित हुआ। 

फलत:, भारतीय रेशम उद्योग की स्थिति ईर्षा-रहित है। भारतीय रेशम घरेलू 
बाजार तक में हीन-दृष्टि से देखा जाता है। इसके तह करने की रीति इतनी खराब है कि 
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घरेल जुलाहा भी चीन और जापान के तह किये को उपयोग में लाना बेहतर समझता 
है । भारतीय रेशम भद्दे रूप में निर्यात किया जाता है, ताकि रीलिग (तह करना और 

पालिश करना) विदेश में किया जा सके । इस उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र काइ्मीर, मैसूर 
और बंगाल है और रेशम बुनने के लिए निम्न नगरों के नाम उल्लेखनीय हैं : मुशिदाबाद, 

तंजोर, बनारस, सूरत, अमृतसर और मदूरा । 

हाल ही के वर्षो में गिरते हुए रेशम उद्योग ने सरकार और देशभक्त भारतीयों 

का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने घरेल-बनी वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने की ' 

प्रवत्ति का अधिकाधिक प्रदर्शन किया है । १९३५ में, सरकार ने इंपीरियल सेरी- 
कल्चर कमेटी ( शाही रेशम-उद्योग समिति ) का निर्माण किया। इसका उद्देश्य 
रोग-रहित बीजों का उत्पादन और रेशमी-कीड़ों में से रोगों को दूर करना था। इसके 

अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने १९३५ में इस उद्योग की सहायता के लिए ५ वर्ष तक 

एक लाख ₹० वार्षिक अनुदान भी स्वीकार किया था। रेशम पर ऊंचा आयात-कर और 

१९३४ में संरक्षण की स्वीकृति भी इस उद्योग को सहायता पहुंचा रही है । 

सरकार ने एक केन्द्री4 रेशम बोर्ड भी बनाया है, जो कच्चे रेशम के उद्योग को 

उन्नत करेगा। इसके मुख्य कार्य-कलाप यह हैं : वेज्ञािनिक और कला-कौशल सम्बन्धी 
अनुसन्धान; शहतूत की खेती को उन्नत करना; स्वस्थ रेशमी कीड़ों का पालन 
और वितरण; टेकनीकल सलाह देना; रेशम के बाजार को उन्नत करना; आंकड़ों को 
संग्रहित करता; और उद्योग की उन्नति के लिए सरकार को परामर्श देना । 

८. ऊनी उद्योग । ऊन की बनी हुई महत्वपूर्ण वस्तुएं शाल, कालीन, कम्बल, 
पट्टू और पशमीने है । एक समय था, जब कि' ऊन-उद्योग की यह सब शाखाएं बहुत उन्नत . 

- थीं, किन्तु नवीन समय के वातावरणों के कारण यह उद्योग निरन्तर फूलता-फलता न 
रह सका । 

कोई समय था, जब कार्मीर के शाल बहुत मशहूर थे और उनसे भारी-भरकम 
कीमत वसूल होती थी । भारतीय नरेश-वाद के क्षय से भयंकर संकोचन हुआ; घरेल मांग 

का तो लूगभग सफाया ही हो गया किन्तु योरोपियनों की मांग ने इस उद्योग के पतन को 

किसी सीमा तक बचा लिया। जो भी हो, योरोपियनों की मांग स्पष्टतः सस्ती किस्म के 
लिए थी, और, फलूत: घटिया शालों के लिए । इस से घटिया किस्म का माल तय्यार होने 

लगा। गत सदी के सन् ३० के आरम्भ में, काइमीर में भीषण अकाल पड़ने के कारण इस 

उद्योग को भारी धक्का लगा। १८७१ में फ्रांस और प्रशिया के युद्ध ने योरोपीय मांग को 
रोक दिया और (इंग्लेड में) पैसले में शालों के निर्माण ने उद्योग की स्थिति को और भी 

क्षीण कर दिया। काइ्मीरी पशमीनों--हाथ के बुने शाल--की आज भी बहुत ख्याति 
है, और स्वतः काइ्मीर की घाटी के बाजार में भी उसकी महत्ता है। ऊती धागों से कढ़े हुए 
आकर्षक डिजाईनों के नमदे अमरीका जैसे दूर देशों में भी जाते हैं । 



भारतीय उद्योग ३०१ 

कालीन उद्योग ने मुग़ल बादशाहों के संरक्षण में उन्नति की थी । किन्तु इसकी भी 
मुगल राज्य जसी ही दशा हुईं। विदेशी बाजा रों के संकेत से रासायनिक रंगों ओर भड़- 
कीले डीजाइनों के कारण भारतीय कालीन उद्योग में से कला और सजीवता का लोप हो 

गया है। फल-स्वरूप, घरेल दस्तकारी के रूप में कालीन उद्योग क्रियात्मक रूप में मर 
चुका हैं। और इन दिनों अधिकांश कालीन फैक्टद्रियों और जेलों में बनते हैं । अमृतसर 
(पंजाब) कालीन उद्योग का महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस उद्योग के अन्य केन्द्र हें : बीकानेर, 

मिर्जापुर, एल्ललोर और आगरा । 

कंबल-उद्योग का आश्ाापूर्ण भविष्य है। कम्बलों के लिए जो ऊन काम में आती 
है, वह देश के सभी भागों में प्राप्य है। इसके अलावा इसके लिए घरेलू बाज़ार भी बहुत 
बड़ा है। क्रियात्मक रूप में इस दिशा में विदेशी प्रतिद्वंद्बिता भी नहीं। थोड़ी-सी सावधानी 
और ध्यान देने से इस उद्योग की सहज ही उन्नति की जा सकती हैँ । द्वितीय विदव-युद्ध के 
कारण' कम्बलों की बहुत बड़ी मांग हुई थी और उससे कम्बलों के उद्योग को प्रोत्साहन 
मिला था । 

९. हाथ-बने कागज का उद्योग । भारतीयों में हाथ के बने कागज की कला 
का सदियों से चलन है । भारत में प्राचीनतम कागज़ पर जो पांडुलिपी मिली हें, वह 
तेरहवीं सदी के प्रथम चतुर्थाश की हैं ।* काइ्मीर अकबर के काल से कागज़ के लिए 

प्रस्यात था। अहमदाबाद में भी, कागज़ बनाने का व्यापार फूलता-फलता था और 
१८४८ में, ८०० आदमी और लड़के नित्य कागज बनाने के काम में नियोजित किय जाते 
थे।* केवल एक पीढ़ी पीछे की बात है कि मुसलमानों का एक वर्ग, जिसे काजी कहा जाता 

है, हुगली, हावड़ा, और मुशिदाबाद (बंगाल ) के जिलों में इस उद्योग में लगा हुआ था । 

इस समय में भी देश के अनेक भागों में और भारत भर की जेलों में हाथ से कागज 
बनाया जाता है। देश के ऐसे मुख्य भाग यह हैं : काशमीर, हेदराबाद, संयृक्तप्रांत, मध्य- 

प्रदेश, बंबई और मदरास । 

इस लाभपूर्ण और प्राचीन कला को पुनः जीवित करने के लिए सक्रिय यत्न किये 
जा रहे है । अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ ने बंगाल-बिहार, उड़ीसा, बंबई तथा अन्य 
स्थानों में वांस, कागज़ की रद्दी, जूट की रदी तथा अन्य वस्तुओं से कागज बनाना शुरू 
किया है । बनारस विश्व-विद्यालय ने भी हाथ के बने कागज का उत्पादन आरम्भ कर 

दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रेरणा से देहरादून की जंगल अनुसन्धानशाला प्रयोग 
क्र रही हैँ कि इस घरेल उद्योग को क॑से उन्नत किया जा सकता है, और इसके साधनों में 

सलमान सरएफमप कब कर नव | अकेला ल्मातललनकनकलब्ज «9५ भकाकपनन.. 

१. खावाबा ैफशाए0ठए संग्गव-0002, 979, 0- 240. 
२. 7९-38 ०॥०९27/8090४9 0590 ९२००० शदाध्ं78, 3070ग7229५ 

ए7८डंंत८20०ए०, 79०02, 0. 2- 
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क्योंकर प्रगति हो सकती है। यदि कागज की भिलें गूदे की पूर्ति करती रहें, तो इससे इस 
प्राचीन उद्योग को उन्नत करने की सुविधा हो सकती है । 

स॑ घरेल् उद्योग के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र है। योरोप और अमरीका में भी 
हाथ-बने कागज की बहुत मांग है,चीन और जापान में हाथ-बता कागज बहुत बड़े परिमाण 

मैं बनता है । इंग्लेड में भी बहुमूल्य लेखनों का कागज़ और ड्राईग के कागज़ हाथ के बनते 
हैं। किन्तु यदि इस घरेल् उद्योग को भारत में अपना उचित' स्थान लेना है तो इस पुराने 

उद्योग को आमूल सुधारने की आवश्यकता है । इसमें नई रीतियां जारी की जांय और 
सहकारिता के आधार पर इसका संगठन हो, ताकि अर्थ-व्यवस्था तथा बाजार सम्बन्धी , 

कठिनाइयों का सामना किया जा सके । 

१०. घरेलू उद्योगों की बुराइयां और उनके उपचार। भारतीय घरेल् 
उद्योगों का अध्ययन यह प्रकट करता है कि वह सुखद स्थिति में नहीं हैं । कुछेक उनमें से 

समाप्त हो चुके हैं, कुछ अन्य मृतप्राय हैं, और, कुछ और पानी पर तिरने के समान संघर्ष 
कर रहे हैं। 

घरेल दस्तकारियों के सामने जो कठिनाइयां हैं, उनमें से कुछेक निम्न हूँ : 

(क) अर्थ-व्यवस्था की सुविधाओं का अभाव और कारीगरों का ऋणी 
होना । 

(ख़) संगठित बाजारों की अनुपस्थिति, जो कारीगरों को पूण्ेतया बिचवयों 
की' दया पर छोड़ देती है । 

(ग) अयोग्य प्रशालियां और उत्पादन की ऊंची छागत, जिससे लाभ का 
अंद्य नाममात्र 'रह जाता है । 

(घ) निरक्षरता, अज्ञानता और कारीगर की संकीर्णता के करण' अयोग्य मान- 

वता का आंश । 

_ हमारे घरेलू उद्योगों को पुतः जीवित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दो 
दोषों को दूर करने के विषय में सोची-समझी हुई योजना बनाई जाय । इस दिशा में निम्न 
उपायों का संकेत किया जा सकता है 

१. शिक्षा का विस्तार, सामान्य और कला-कौशल सम्बन्धी, किया जाय, 
ताकि कारीगरों में से अज्ञानता और संकीर्णता दूर हो । 

२. कारीगर की अथे-व्यवस्था और सामाजिक उद्धार के लिए एक गंभीर आन्दो- 
लन किया जाय । 

३. उसे उधार-पट्टे की प्रणली पर अधिक योग्य और बेहतर औजार दिये 
जांय और साथ ही उचित दरों और सरल शर्तों पर आवश्यक गुणों वाले कच्चे पदार्थ भी 
दिये जांय । 

४. नये और आकर्षक डिज़ाइन उसके ध्यान में लाते रहना चाहिए और उसके 
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मार्म-दर्शत के लिए जगह-जगह जाने-आने वालों को भेजते रहना चाहिए, और उन्हें 

आवश्यक प्रदर्शन देने चाहियें । 
५. औद्योगिक प्रदर्शनियां की जांय ताकि घरेलू दस्तकारियों के उत्पादनों 

को आवश्यक प्रचार मिल सके, और उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की खाई पूर्ण 

' हो सके । 

६. संग्रहालय तथा मार्केटिंग के डिपो खोले जाँय, ताकि कारीगर को मार्केटिंग 
के कठिन कार्य से मुक्ति मिले और वह केवल उत्पादन-कार्य में ही अपनी शक्ति लूगाये । 

७. मार्केटिंग और अर्थ-व्यवस्था और कारीगर की सहायता सम्बन्धी सब समस्याओं 

का निराकरण सहकारिता में निहित जान पड़ता है, और इससे उसकी आशिक, नेतिक 

और शिक्षा-विषयक प्रगति होगी । सहकारिता उस्ते आयिक, और मार्क टिग की सहायता 
देने के अतिरिक्त उसमें आत्म-विई्वास और आत्म-नियंत्रग की भावना भरेगी। 

८. अनुसन्धान के प्रयोगों द्वारा हमें उसकी योग्यता को इतना ऊंचा बनाये रहना 
चाहिए कि वह अपने को सदैव मशीन से आगे ही देखे, पीछे नहीं, क्योंकि इस समय तो 
वह नितांत हीन-अवस्था में है । 

९. घरेलू दस्तकारियों को शिल्प संघों में संगठित किया जा सकता हैं। इस 
प्रकार के संघ काव्मीर में बन ही चुके हें । 

१०. १९३४ में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्थापित कमेटी की सिफारिशों 

के अनुसार सरकार की सहायता से मार्केटिंग और अथ॑-व्यवस्था की कंपनियां बननी 
चाहिएं, ताकि कारीगरों को यह सुविधाएं दी जा सकें । | 

११. एक बहुत ही आवश्यक कार्य यह जान पड़ता है कि घरेल उद्योगों का नवीन 

वृहद्-स्तर उद्योगों के साथ गठबन्धन किया जाय। वर्तमान में, दस्तकारी एकाकी है। 
घर और बाहर से उसे सदेव प्रतिद्वंद्विता का खतरा बना रहता है। उद्योग की भिन्न कड़ियों ' 
को आंखलाबद्ध करने की नितांत आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे पदार्थों का छोटे 
और माध्यमिक स्तर पर कार्य किया जा सकता है और उसके बाद दहरी औद्योगिक क्षेत्रों 
में उन्हें अध-बनी दशा में लाना चाहिए। यह आवश्यक हैँ कि वृहद्-स्तर और लघुस्तर 
उद्योगों के बीच के संघर्ष के क्षेत्र को तंग किया जाय और सहयोग के क्षेत्र को विस्तार 

दिया जाय । 

सरकार ने लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए योरोप में विशेष यत्न किये । 
आस्ट्रिया की सरकार ने छोटी दस्तकारियों को उन्नत करने के लिए बहुत धन खचे किया। 

सैक्सोनी के घड़ी बनाने के उद्योग का, और बवेरिया के पेंसिल-उद्योग का पोषण' राज्य 
कर रहा था। हालेड ने कपड़े की हाथ-छपाई के उद्योग को उन्नत किया था । इप्ती प्रकार के 

यत्न जर्मनी और इटली में हो रहे थे । जापान को सरकार हमेशा से ही छोटे उद्योगों पर 
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विशेष ध्यान दे रही थी।१ १९३५ से, भारत में भी, केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें घरेल 
उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है । घरेल उद्योगों को पुनर्जीवित करने और उद्नत 

करने के लिए धन खर्च कर रही हैं। किन्तु इस प्रकार के यत्न देश भर में बिश्वरे हुए घरेल 

उद्योगों की आवश्यकताओं के तुल्य नहीं हैं । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे 

घरेल उद्योगों पर लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या आश्रित है, और इस्त प्रकार के उद्योगों से 
जिन आर्थिक लाभों की आशा की जाती है, और उन वस्तुओं का कला की दृष्टि से जो मूल्य 
होता है, एक विशिष्ट यत्न करने की आवश्यकता जान पड़ती है। । 

भारत में छोटे उद्योगों को उन्नत करने की अवस्थाएं विशेषरूप से अनुकूल हैँ । 
बड़े कारखानों के लिए बड़ी पूजी चाहिए, और उसका हमारे यहां अभाव है; बड़े कारखाने 

श्रम की बचत के उपायों का उपयोग करते हैं, किन्तु हमारे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, 

. जो रोजी की प्रतीक्षा में बैठी है। भारत में छोटी और बिखरी हुई भू-संपत्तियां हम।री ग्राम 
जन-संख्या को पूरे समय के लिए काम नहीं देतीं । 

भारत सरकार ने १९४८ में जो घरेल उद्योग बोर्ड स्थापित किया था, उपका 
१९५० में पुनः निर्माण किया गया। इस बोड के निम्न कार्य हैं: (क) केन्द्रीय सरकार 

की ओर से राज्य के अनुदानों सहित उन कोबों का लेन-देन करना, जो घरेर उद्योगों की 
प्रगति के लिए उपलब्ध हैं, (ख) घरेल उद्योगों से सम्बन्धित योजनाओं की देखभाढ़ 

क्रना, उन्हें चलाना और उन्हें प्रारम्भ करना; (ग) घरेल उद्योगों से सम्बन्धित योज- 

नाओं को बताने और चलाने के लिए भिन्न राज्यों को परामर्श देता और सहायता करा; 

और (घ) घरेल उद्योगों के विषय में राज्य सरकारों के कार्य-कलछापों को शंवलाबद्ध 
करने में सहायक होना । 

बोर्ड ने निम्न तात्कालिक कार्यक्रम का निर्णय किया : (१) वर्तमान घरेल 
उद्योगों का शीक्रातिशीध्य पर्यालोकत किया जाय, जिसमें निम्न अंशों की जानकारी 

भी हो : उत्पादन और बिक्री के रूप और विधियाँ; शिक्षण विषयक सुविधाएं; स्थानीय 

उत्पादन और सहकारिता-यत्न से ग्राम-जत-संख्या की आवश्य कताओं की पूर्ति की सीमा; 

और ग्रामीण-बेरोज़गारी की सीमा; (२) लघु-स्तर उद्योगों के लिए उन्नत मशीनों के 
उपयोग के लिए श्रम को शिक्षित करने की व्यवस्था; (३) सहकारिता आधार पर 

घरेल उद्योगों की प्रगति के विषय में प्रोत्साहन देना; और (४) भारत तया विदेशों में 

घरेल उद्योगों के उत्पादनों के लिए बाज़ार की व्यवस्था करता । 

उन ग्राम-उद्योगों की सहायता करने का निर्णय किया गया, जिन्हें वह॒दु-स्तर, 
व्यवसायों की प्रतिह॑ंद्विता से क्षति होती है, अर्थात चभड़ा रंगाई और चमड़े की दस्तकारी/' 

१. १९१२ में हुई औद्योगिक कॉफ्ेंस में डा० रा. क. मुकर्जी द्वारा पढ़ें ठेख्य 
के अमुसार | 
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वृहद्-स्तर उद्योग (२) 
१ शीशा उद्योग। भारत में शीशे का उद्योग बहुत पुराना है। विश्वास किया 

जाता है कि यह ईसा से सदियों पहले विद्यमान था। एलफ्रैंड चेटटेन का कथन है कि 
भारतीय शीश्षा' उद्योग १६वीं सदी में स्थापित उद्योग के रूप में था। कितु, इस पुराने 
उद्योग की मुख्य रूप-रेखा आदि प्रणालियां, गंदा सामान और भद्दा उत्पादन था । 

अन्य अनेक भारतीय उद्योगों की भांति, भारतीय शीशा उद्योग के भी भाग हें: (१) 

देसी और (२) नवीन। इस उद्योग की' देसी दिशा मुख्यतः चूड़ियां बताने के संबंध में है, 
और देश भर में यह फैला हुआ है, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश, बंबई और मदरास में । कितु 
इस घरेल उद्योग का असली घर गंगा की वादी हे, जहां कुशल कारीगरी, कोयले और 
शोरे की बहुतायत है, और वहां यह एटा, फतहपुर और फीरोजाबाद में केंद्रीभूत हो गया 
है। बेलगांव, दक्षिण में एक अन्य केंद्र है। फीरोजाबाद में लगभग १०० नियमित चूड़ियां 

बनाने के कारखाने हैं। कितु नये फैशनों के कारण और शीशे के कारखानों में बनने वाली 
बेहतर चूड़ियां, विशेष रूप से जापान की रेशमी चूड़ियों की प्रतिद्वंद्घिता, इस उद्योग को 
पतन की ओर ढकेल रही हैं। 

प्रथम विश्व-युद्ध इस शिशु-उद्योग के लिए वरदान साबित हुआ था। युद्ध-काल से 
पूर्व कारखानों की ३ की संख्या में वृद्धि हुई और १९१८ में यह संख्या २० हो गई । युद्ध के 
उपरान्त यह उद्योग चल सकते के योग्य हो गया था । दोनों युद्धों के बीच उत्पादन में २५० 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयात की कीमत गिर गई। जो भी हो, फी रोजाबाद से बाहर की' 
छोटी-छोटी दस्तकारियां मरणासन्न दशा की ओर बढ़ रही थीं । द्वितीय विश्व-युद्ध ने 
विदेशी प्रतिद्वंद्विता का नाश करके इसके पतन को रोक लिया। 

नवोन ज्ञीज्ञा उद्योग--नवीन शीशा उद्योग १८९ ०के वर्षो के बीच स्थापित हुआ था। 
पहले की महान् कोशिशें मुख्यतः इन कारणों से असफल हुई : अनुभवशील प्रबंधकों का 
अभाव; कुशल कारीगरी का अभाव; स्थान विषयक गरूत चुनाव, जहां न तो पर्याप्त पूत्ति 
हो पाती थी और न ही आवश्यक माल मिल पाता था; अर्थ-व्यवस्था की कठिताइयां । 
कितु जैसे-तैसे उद्योग साँस लेता रहा और उसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध उसकी रक्षा के 
लिए आ पहुंचा। जो भी हो, युद्ध के उपरान्त, विदेशी प्रतिद्वंद्िता के पुनर्जन्म से यह उद्योग 
पुनः कठिनाई में पड़ गया। १९३२े४ें टेरिफ बोर्ड ने १० वर्ष के लिए संरक्षण की सिफारिश 
की, कितु सरकार ने इस आधार पर संरक्षण अस्वीकार कर दिया कि देसी कच्चे माल की 
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पर्याप्त पृत्ति का अभाव है और उद्योग को सोडाएश की आयात पर आश्रित रहना पड़ता 
है । इस निर्णय से बहुत निराशा छा गई। 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने इस उद्योग की बहुत सहायता की । रक्षा-विभाग की आवश्यक- 
ताओं के कारण अनेक नयी-नयी वस्तुएं बनने लगीं। सरकारी टैकनालोजिस्ट ने उन नये 
प्रयोगों को तैयार किया और उद्योग को नियमित उत्पादन के लिए उन्हें सौंप दिया। 
टैकनालोजिस्ट के निर्देशन में भट्टियों को उन्नत किया गया और शीशे की शक्ल बनाने 
वाली, साफ करने वाली और चित्रकारी करने वाली मशीनें लगाई गई। 

नये साधनों और मशीनों की फैक्ट्रियां गाजियाबाद, बनारस और फीरोजाबाद में 

स्थापित की गई। फीरोजाबाद में घरेल उद्योग के लिए एक गेस बनाने का कारखाना खोला 
गया। आधारमूलक' टैकनीकल (कला विषयक ) उन्नति की गई। अनेक नई लाइयनें जारी 
की गई अर्थात् शीशे की गोलीदार बोतलें, माईक्रोस्कोप के लिए शीशे की सलाइडें, जहाजों 
पर उपयोग के वृत्ताकार शीशे, हल्के रंगों के शीशे, इत्यादि। भारतीय शीरे के कारखाने 

इस समय निम्न वस्तुएं निर्माण कर रहे हैं : लेपों की चिमनियां, ग्लोब, पानी पीने के 

गिलास, पानी के जार, फूलदान, बोतलें, शीशे की चादरें, बिजली के बल्ब, वाष्प-यंत्र, 

अस्पतालों की वस्तुएं, इत्यादि । विदेशी आयातों की शीघ्रातिशीक्ष जगह ली जा रही है। 

भारतीय शीज्ञा उद्योग के वाषिक उत्पादन का मूल्य २०० लाख ₹० आंका गया था 

और यहां लगभग १०० कारखाने हैं, जो घरेलू आवश्यकताओं के ५० प्रतिशत की पूर्ति 
कर रहे हैं। शीशे के अधिकांश कारखाने छोटे हैं, और कुछेक बड़े भी हैं, अर्थाद् इलाहाबाद 
ग्लास वक्से, नेती, उ० प्र० ग्लास वर्क्स, बहजोई, ओगले ग्लास वर्क्स, औंध (बंबई प्रांत) 
पेसाफंड ग्लास वक्स तेलेगांव (पूना के निकट )। इस उद्योग के मुख्य केंद्र ५ राज्यों में 
हैं: उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंबई, मध्य प्रदेश और पंजाब । 

भारत में शीशे के उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए । चूड़ियों तथा अन्य 

शीशे की वस्तुओं के लिए भारतीय बाज़ार बहुत विस्तृत है । इस समय शिक्षित कार्यकर्त्ता 
भी उपलब्ध हो सकते हैं । बिजली से सस्ती ताकत मिल सकती है । म्र्य कच्चे माल भी 
पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हें, केवल सोडाएश आयात करना होगा । भारत के भिन्न 

' भागों में उपयुक्त रेत जहाँ-तहाँ बिखरी हुई है और उसकी पूर्ति हो सकती है । 

युद्धोत्तर प्रगतियां -युद्धोत्तर प्रगतियों के लिए ध्येय नियत कर लिया गया है : 

शीशे की चादरों के लिए ४ करोड़ २० लाख वर्ग फूट ( वर्तमान २ करोड़ वर्ग फूट के 
विरुद्ध); शीशे के खोल २ करोड़ ५० लाख नग (वर्तमान १ करोड़ ४० लाख के 

विरुद्ध); चद्मों और वेज्ञानिक प्रसाधनों के लिए असीमित क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान 
' उत्पादन न होने के बराबर है। 

१६ 46 2४८०7 00707 87 ]9०70. 7०0, 79047, 2. 797. 
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कितु यदि इस उद्योग को युक्तिसंगत उन्नति करनी है, तो इसे वर्तमान अवरोधों से 
पिंड छुड़ाना होगा । इसे अपना अभिनवकरण करना होगा और आवश्यक सुधार करने 
होंगे । इसके उत्पादन घटिया दर्ज के होते है, उनमें सफाई का अभाव है और बहुधा भद्दे 
होते हैं । प्रकार के विषय में बहुत कम ध्यान दिया जाता हैं। उत्पादन के विषय में वेज्ञानिक 
नियंत्रण नहीं है । मार्केटिंग संगठन का नाम भी नहीं । योग्यता के स्तर को ऊंचा करने के 
लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब कलकत्ता में सेट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसचे 

इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है, जिसने कार्य आरंभ कर दिया है । हमें वैज्ञानिक प्रणालियों 
को चाल करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इस संस्था के निम्न कार्य-कलाप है : परीक्षण 

करना; कच्चे मालों और पूर्ण वस्तुओं का वर्गीकरण और प्रामाणीकरण; कच्चे माल की 

नाप-जोख और चिह्नित करना; भट्टियों संबंधी वर्तमान कृत्यों में प्रगति करना; धातु पर 
पानी चढ़ाने की क्रिया; दलों का संगठन करना और सूचना संग्रहित करना और देना । 

यदि उद्योग और इंस्टीट्यूट के मध्य में सुदृढ़ सम्पक बना रहता है, तो उद्योग की प्रगति 
के लिए यह शुभ-शगुन है । 

यद्यपि उद्योग के लिए यह आवश्यक हे कि वह निजी व्यवसाय को ठीक-ठाक करे, 

तथापि सरकारी सहायता समान रूप में अनिवार्य है । संरक्षण के लिए उचित भरोसा 

अवश्य होना चाहिए । सरकार को चाहिए कि वह विदेशी विद्येषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त 
करे। अभिनवकरण, संगठन और वैज्ञानिक उन्नति अत्यावश्यक है । 

१९५० में, २५८,००० टनों की स्थापित क्षमता के विरुद्ध शीशे और शीशे के 
सामान का उत्पादन १०७,००० टन हुआ था । प्रथम पंच-वर्षीय योजना का विचार हे कि 
१९५५-५६ तक स्थापित क्षमता ३०३,००० टन हो जायगी और अनुमानित उत्पादन 
२१८,००० टन होगा । 

२. सीमेंट उद्योग | भारतीय सीमिंट उद्योग का अध्ययन दोनों दृष्टियों-उसकी 
स्वाभाविक प्रगति और असाधारण संगठन-से आकर क हैं । यह एक ऐसा उद्योग है, जिसका 

पूर्व इतिहास नहीं हैँ । यद्यपि'आयु की दृष्टि से छोटा है, तथापि यह पूर्णतया वयस्क हो चुका 
है। १९१४-१६ में, ८५ हज़ार टनों के निर्माण की क्षमता से इसने १९२४ में-१० वर्ष से 
कम समय में ५८१,००० टनों की वृद्धि की क्षमता प्राप्त कर ली अर्थात् ५८३-५ प्रतिशत 

की वृद्धि। १९१४ में भारतीय कारखाने घरेल मांग के केवल ६ प्रतिशत को संतुष्ट करते 
थे, जबकि १९३७ में आनृक्रमिक अंक ९७ प्रतिशत था। भारत में कुछ ही उद्योग, संभवत: 

खांड को छोड़कर, इतनी तीत्र गति का रिकार्ड रखते है । 

सीमिट का पहला कारखाना, जिसके आरंभ करने का श्रेय साऊथ इंडस्ट्रियल्स लि० 

मदरास को है, १९०४ में चालू हुआ था। कितु इसकी प्रणालियों में कार्य-कुशछता का अभाव 

था, इसलिए बाद में उसे बंद करना पड़ा। इस उद्योग की असली आधारशिला १९१२-१३ 
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में रखी गई, जबकि तीन कारखाने एक साथ स्थापित हुए थे। अभी उन्होंने कार्य आरंभ ही 
किया था कि प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया और सरकार ने उत्पादन पर अधिकार कर लिया। 
इन कंपनियों की सफलता के फलस्वरूप सात और का रखानों की स्थापना हुई और विद्यमान 
ऋारखानों ने १९१९ और १९२२ के बीच«अपनी क्षमता को दोगुना कर लिया। 

युद्ध-काल में उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन का आधिक्य हुआ और, 
'गरू-घोंटू प्रतिंद्विता जारी हो गई, जिसके कारण अधिकांश व्यवसायों को क्षति हुई। अपनी 

कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए १९२४ में इसने संरक्षण के लिए आवेदन किया कितु 
, “टैरिफ़ बोड ने संरक्षण के लिए इस आधार पर सिफारिश करने से इंकार कर दिया कि 

इस उद्योग के दुर्भाग्य का कारण उत्पादन का आधिक्य और आंतरिक प्रतिदवं द्विता है। 

बोर्ड ने परामर्श दिया कि उद्योग में निकटतर सहयोग होना चाहिये, जो तत्काल 

स्वीकार कर लिया गया। १९२७ में, कंक्रीट एसोसियेशन आव् इंडिया बनाई गई, जिस 
का कार्य प्रचार करता और सी मिट के उपयोग के लिए जनता को शिक्षित करना था। इससे 

आगे का कदम, १९३० में सीभिट मार्केटिंग कम्पनी का निर्माण था। इस कंपनी ने विक्रय 

प्रबन्धों का केन्द्रीकरण किया और भिन्न करखानों के उत्पादन के लिए कोठे नियत किये। 

किन्तु इस प्रण्शली में दोष था और कई-एक कारखानों को क्षमता से निम्न स्तर पर काम 
करना होता था और यहां तक कि जो न्यूनतम रूप में अयोग्य थे, उन्हें भी कोटा दिया 
गया। फलतः १९३६ में एसोशिएटिड सीमेंट क॑० लिमिटेड, (ए. सी. सी. /. (0. 0.) के 
नाम से सम्मिश्रीकर० किया गया। दारूमिया ग्रूप (दल) के साथ भी समझौता हो गया 

और संयुक्त विक्रय संगठन की स्थापना की गईं। इस प्रकार भारत में सीमेंट उद्योग का 

सुदृढ़ संगठन हुआ--उत्पादन और विभाजन, दोनों ही दिशाओं में । सीमेंट उद्योग ने 

अपना अभिनवकरण करके अन्य भारतीय उद्योगों के लिए सर्वोत्तम मार्ग-प्रदर्शन 

किया है । 

कुछेक सीमेंट के कारखानों की स्थान-स्थिति पूर्णतया अनुकूल नहीं है। कच्चे माल 

की समीपता मौजूद है । किन्तु कारखाने कोयले के क्षेत्रों से बहुत दूर हे । सबसे निकट कार- 
खाना दो सो मील की दूरी पर है और कई कारखाने एक हज़ार मील से भी अधिक की 
दूरी पर है । वर्तमान में यह उद्योग तीन प्रान्तों में केन्द्रीभूत है--बिहार ५९८,००० टनों, 
मद्रास ३६०, ००० टनों और मध्य प्रदेश २५०,००० टनों का उत्पादन कर रहा है । 

अभी भी सीमेंट के लिए भारतीय बाज़ार को अधिक उन्नत करने की गृंजाइश है । 

संपूर्ण भारत में सीमेंट की जितनी खपत होती है, उससे अधिक तो अकेला लूंदन ही 

करता है। 'अभी कुछ ही वर्षों पहले सीमेंट का उपयोग इंजीनियरिंग निर्माण की भारी- 
भरकम मदों तक सीमित था, किन्तु कंक्रीट एसोसियेशन को धन्यवाद देना चाहिये कि 
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जिसके प्रचार के फलस्वरूप सीमेंट अधिक नाजुक और प्रतिदिन के उपथोग के कामों में 
आने लगा हैं । | ह 

द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में सीमेंट की मांग एकाएक बढ़ गई और इससे उद्योग 
को बहुत प्रेरणा मिली । नागरिक खपत पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े । १९४१-४२ में उत्पादन 
भी चोटी तक पहुंच गया था । युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पादन गिरना शुरू हुआ । 

उत्पादन में गिरावट के कारणों के लिए निम्न बातें जिम्मेदार थीं : मजदूरों की' 

अशांति, राजनीतिक अवस्थाओं की अस्थिरता; कोयले की चिताजनक और अल्प पूर्ति; 
यातायात की कृठिनाइयां; और युद्ध के दबाव के कारण मशीनों और कारखानों की 
टूट-फूट और घिसाई । ' 

१९५०१ में, भारत संघ में सीमेंट के उत्पादन का अनुमान लगभग ३० लाख टन 

था । प्रथम पंचवर्षीय योजना का विचार है कि १९५५-५६ तक स्थापित क्षमता ५११४ 
लाख टन की होगी और अनुमानित उत्पादन ४६'३ लाख टन हो जायगा। 

३. दियासलाईं उद्योग । भारतीय दियासलाई का उद्योग अभी हाल ही में 
पैदा हुआ है। १९२२ तक केवल एक सफल कारखाना था, जो अहमदाबाद में, १८९५ 

में गुजरात इस्लाम मैच फैक्टरी के नाम से स्थापित हुआ था । अन्य सब कारखाने, जो 
युद्ध-पूर्व के काल में शुरू हुए थे, अर्थ-व्यवस्था की कठिताइयों, या प्रबन्ध की अनुभवहीनता 
और अज्ञानता अथवा गलरूत जगह चुन लेने के कारण बन्द करने पड़े । 

१९२२ में, दियासलाई के आयात-कर में १॥) प्रति गुर्से की वृद्धि कर दी गई, 
जिसके कारण भारतीय उद्योग को ठोस संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके आश्रय में अनेक 
कारखाने स्थापित किए गये । १९२८ और १९३८ के बीच कारखानों की संख्या तीन 

गुना से भी अधिक हो गई। 
१९२७ में दियासलाई उद्योग ने अपनी स्थिति को कठिनाई में देखा और संरक्षग के 

लिए आवेदन किया किन्तु टैरिफ़ बोर्ड ने १९२८ में केवल इसी सहायता की सिफारिश की 
कि राजस्व-कर को संरक्षण में बदल दिया जाय, जिसपे उद्योग को चलते रहने का 
विश्वास हो गया। जो भी हो, भारत में काम करने वाले स्विडिश संघ की विनाशकारी 
प्रतिदवन्द्रिता के विरुद्ध भारतीय फर्मों के रोने-घोने के प्रति सहानुभूतियुर्ण विचार नहीं 

किया गया। क् 

भारतीय दियासलाई उद्योग को बहुत बड़ा घरेल बाज़ार होने का लाभ है। 

अनुमानतः १ करोड़ ७० लाख गुर्से वाषिक की खपत होती है । और सस्ता एवं योग्य श्रम 
भी पर्याप्त परिमाण में प्राप्प है। साथ ही इस उद्योग ने गतिशील उन्नति की हैं। बहुत 
दिन की बात नहीं, जब कि हम आयात की हुई दियासलाइयों पर निर्भर रहते थे। किन्तु, 
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इस समय हम क्रियात्मक रूप में आत्मनिर्भर हें । १९५० में, दियासलाई का उत्पादन 

२ करोड़ ६० लाख गुर्स हुआ था । प्रयम पंचवर्षीय योजना का विचार है कि १९५५- 

५६ तक संपूर्ण स्थापित क्षमता ७,६६,००० केसों की होगी और अनुमानित उत्पादन 
६,९०,००० केसों का हो जायगा । 

किन्तु भारतीय दियासलाई उद्योग की विक्षिप्तता का एक कारण शक्तिपूर्ण स्विडिश' 
संघ का आधिपत्य है। वर्तमान में यह वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी के नाम से रूयात है और 
विश्व-बाज़ार के ७०% पर इसका अधिकार है। भारतीय दियासलाई उद्योग की उन्नति 

अधिकांशतः इस विदेशी फर्म की उन्नति है। १९४८ में,कंपनती की ५ इकाइयों के उत्पादन की 

क्षमता १ करोड़ ८० लाख थी जबकि अन्य कंपनियों की २०० इकाइयों का संपू गे उत्पादन 

७ करोड़ ९० लाख गुर्स था। इसने पहले ही अनेक अनुचित उपायों द्वारा बहुत-से भारतीय 
व्यवसायों को हथिया लिया है । बोर्ड में रुपये की पूंजी के साथ कुछेक बनावदी 
भारतीय डाइरैक्टरों को लेकर इस का हाल का पुनर्निर्माण इसकी वास्तविकता को 

छिपा नहीं सकता । 

४. चाय का उद्योग | विश्व में चाय का महानतम निर्याता होने के 
कारण भारत की स्थिति स्पर्द्धा करने योग्य हैं। चाय के लिए विश्व भर की मांग में से 

४०% से अधिक भारत पूर्ति करता है । 
चिरकाल तक योरोपीय बाज्ञारों में चीनी चाय को उच्चतम स्थान प्राप्त था | यह 

१८२० की बात है, जब कि आसाम में देसी चाय की खोज हुई। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
१८३५ में प्रयोग के लिए एक बाग शुरू किया। तबसे लेकर इस उद्योग ने तीब्रता के साथ 

उन्नति की । चीनी-चाय धीरे-धीरे योरोपीय बाजारों से निकारू दी गई । १८९६-९७ 
और १९३८-३९ के बीच चीन के निर्यात में ९०% की न्यूनता हुई और भारत की 
निर्यातों में १३२% की वृद्धि हुई। गत सदी में भारत की चाय के उत्पादन में ३००% 
की वृद्धि हुई । 

चाय की खेती नितान्त जलू-वायु की अवस्थाओं पर निर्भर करती है । चाय के बाग 
आसाम, बंगाल, ब्रिहार, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पाये जाते हे । किन्तु पश्चिमी 

बंगाल और् श्ञासांम में अधिकांशतः वह केन्द्रीभूत हे । भारत संघ में ७ छाख ३० हजार 
एकड़ों के चाय के,संपूर्ण क्षेत्र में सलिगभग ७३% आसाम और दो पदिचिमी बंगाल के ज़िलों 
में हें और २०% दक्षिण भारत में समझा जाता हैं। १९५० में, उत्पादन उच्चतम अंक 
तक पहुंच गया था अर्थात् ६५ करोड़ ८० लाख पौंड। द 

प्रान्त-प्रान्त में प्रति एकड़ के हिसाब चाय की प्राप्ति में भिन्नता है, आसाम में प्रति 

एकड़ ७२८ पौंड उच्चतम है और गढ़वाल में ४४ पौंड न्यूनतम है। कहा जाता है कि कांगड़ा 
में चाय की खेती का मान बहुत ही क्षीण स्थिति में है । यह तजबीज़ की गई है कि पंजांब 
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सरकार को कांगड़ा में चाय उत्पन्न करने वालों के लिए समय-समय पर वैज्ञानिक परामश- 

दाता की सेवाएं मृहय्या करनी चाहिएं । 

१९३० के वर्षों की महान् मंदी ने चाय उद्योग को भारी धक्का पहुंचाया । कीमतों 
में भीषण गिरावट हुई और १९३२-३३ का वर्ष सबसे ज़्यादा बुरा था। उद्योग को संपूर्ण 
विनाश से बचाने के लिए १९३३ में विश्व के मुख्य चाय-उत्पादक देशों के बीच पांच वर्ष 
के लिए एक अत्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। १९३८ में वह दोबारा हुआ और इस समय भी 
वह चाल है, यद्यपि उसका उपयोग इस समय अनावश्यक-सा हो गया है । समझौते के 

अधीन प्रति वर्ष साथी देशों के लिए निर्यात के कोटे नियत किये जाते थे । 
चाय उद्योग की समस्याओं का मूल स्वतः भारत में मिल जायगा । औसत भारतीय 

के पक्षपात और गरीबी के कारण भारत में चाय की बहुत थोड़ी खपत है । कितु भारत की 
लाखों-करोड़ों की जन-संख्या प्रायः सीमाहीन बाज़ार की द्योतक हैँ । इंडियन टी मार्केट 

एक्सपैन्शन बोडे। (भारतीय चाय प्रचारक समिति ) बहुत जोरों के साथ चाय का आन्दोलन 
कर रही है । यह दोहरे पक्षपात के विरुद्ध लड़ने की चेष्टा कर रहा है-- (१) चाय-पान 
के विरुद्ध कच्चे डाक्टरों और वेद्यों की राय; (२) कि चाय उन बागों से आती हे, जहां 
भारतीयों के साथ दासों से भी गया-बीता व्यवहार किया जाता है। भारत में 

चाय की वर्तेमान खपत का अनुमान १५ करोड़ पौंड के आसपास किया गया है । गत १० 
वर्षों में यह लगभग दो गुना हो गई हैं। चाय की खपत में वृद्धि करने वाले यह अंश कहे जा 
सकते हें : कारखानों में चाय की दुकानों की स्थापना; सार्वजनिक स्थानों और मनोरंजन 
के स्थानों में चाय की दुकानों की उत्पत्ति; और साथ ही काफी (कहवा) की अल्प-पूर्ति । 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने चाय-उद्योग को अस्थिर कर दिया; समुद्र-पार के बाज़ार जाते 
रहे, कीमतों में घटा-बढ़ी हो गई और निर्यात के कोटों का पुनः चलन हो गया। 
किन्तु जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तो फार्मोसा, चीन, जापान और डच ईस्ट इंडीज़ जैसे 
महत्वपूर्ण पूति के साधन बन्द हो गए । फलस्वरूप, भारतीय चाय की मांग में वृद्धि हुई । 

युद्ध के दबाव और थकावट ने अमरीका, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया और मध्यपूर्व के देशों से चाय 
की मांग में वृद्धि उत्पन्न की । संपूर्ण युद्ध-काल में 0४2८7 गीग समृद्धि प्राप्त 

0५ करता रहा। ह् | 

चाय उद्योग के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी दुनिया के उत्पादन-आधिक्य 
हो जाने का भय है । छागतें बहुत चढ़ गई हैं। इसलिये जब उपभोक्ता के सामने चुनाव 
की स्थिति होगी, तो भारतीय चाय की ऊंची लागत विद्व-बाज़ार की प्रतिद्वन्द्रिता 

में संभवत: नहीं टिक सकेगी । आगामी चार या पांच वर्षो में जापान, फार्मोसा, चीन, लंका 

और इंडोनेशिया कें साथ गहरी प्रतिद्वन्द्विता की आशा की जाती है । पहले दो तो सबसे 
प्रबल प्रतिद्वन्द्वी हैं । इसलिये हमें लागतें कम करनी चाहिएं और किस्म तथा पैकिंग को 
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उन्नत करना चाहिए । अंतिम विदलेगण के रूप में, भारतीय चाय का भविष्य गुण और 

कीमत के आधार पर ही निश्चित होगा । 

५ तंबाक् का उद्योग । तंबाकू के लिए भारत पुतंगालों का ऋणी है कि 

जिन्होंने १६-वीं सदी के आरम्भ में इसे यहां चालू किया था। भारत में तंबाक् उद्योग का 

महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि इस फसल की सालाना पेदावार की कीमत 

अनुमानतः १८ करोड़ रुपये है । विश्व में तंबाकू पेदा करने वालों में अमरीका के बाद 
भारत का ही दूसरा स्थान है । 

भारत में तंबाक् पांच क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है : (१) उत्तरी बंगाल का क्षेत्र, 

जहां सिगार, चुरट, हुवब॒का और खाने की पत्ती का तंबाक् पैदा होता है; (२) मदरास में 

गूंट्र का क्षेत्र, जहां वजिनिया सिग्नेट और पाईप का तंबाक् होता है; (३) उत्तरी बिहार 
' का क्षेत्र, जहां खाने की पत्ती और सिग्नेट का तंबाक् होता है; (४) बम्बई और बड़ौदा में 

गुजरात का क्षेत्र, जहां मुख्यतः बीड़ियों के लिए तंबाकू होता है; वर्जिनिया तंबाक् की 
भी कोशिश की जा' रही है; और (५) बम्बई के बेलगांव और सूरत के ज़िलों का 
निपानी क्षेत्र और कुछ आस-पास के राज्य । किन्तु तंबाकू पैदा करने वाले इन विशिष्ट 
क्षेत्रों को छोड़कर देश के सब भागों में स्थानीय खपत के लिए बहुत बड़े परिमाण में तंबाक् 

पैदा किया जाता है। भारत में पैदा हुआ तंबाक् आंशिक रूप में भारत में निर्मित होता है 
और आंशिक निर्यात किया जाता है । इंडियन लीफ टुबेको डिवेलपर्मट कंपनी सबसे बड़ी 
क्रेता हैं और संपूर्ण फसल के आधे से अधिक को वह खरीद छेती है । गत २५ वर्षों में 

तम्बाक् के निर्माण के लिए बहुत-से कारखाने स्थापित किये गए हैं । सिगारों और चुरटों 

के लिए मदरास को विशेषता प्राप्त है; बीड़ियां प्रायः सभी मुख्य नगरों में बनाई जाती 
हैं, किन्तु पूना, जब्बलपुर और नागपुर मुख्य केन्द्र हैं। मध्य प्रदेश में यह घरेलू उद्योग 

बहुत समृद्धिपूर्ण है; लगभग ५० हज़ार व्यक्तियों को इससे रोज़गार मिलता है । हुक्के का 
तंबाकू प्रायः सभी स्थानों पर बनाया जाता है किन्तु रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ और 
दिल्ली इसके लिए विशेष मशहूर हैं। दिल्ली और संयुक्त प्रान्त में खाने की पत्ती का 
तंबाकू विशेषता-प्राप्त है और मदरास़ और मैसूर में सुंघनी | किन्तु प्रामाणीकरण के 

अभाव में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार का तंबाकू बनता है । 

भारत में उत्पन्न होने वाले तंबाकू की किस्म को उन्नत करने के लिए हाल ही के 
वर्षो में सबल चेष्टाएं की गई है। बढ़िया किस्म को उगाने की संभावनाओं की खोज की जा 

रही है। १९३६ में इंपीरियल ( अब भारतीय ) कौंसिल आव एग्रीकल्च रल रिसर्च 
ने गुंदूर में तंबाकू के लिए एक सब-स्टेशन ( उप-गृह ) स्थापित किया था । अनेक राज्यों 

ने अपने यहां निजी अनुसंधान के स्थान स्थापित किये है । इंडियत लीक टुबैको कंपती ने 
भी भारतीय तंबाकू को उन्नत करने के लिए बहुत यत्न किया है। मैसूर टुबैको कंपनी ने 
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मैसूर में वरजिनिया तंब।क् की खेती को बढ़ा दिया हैं । 
भारत में तंबाक् की बिक्री की दिशा में भी यत्न किया गया है । एक इंडियन टुबैको 

एपोसियेशन बनाई गई है, जो उत्पादकों, व्यापारियों और निर्माताओं का प्रतिनिधित्व 
करती है । इसका काम बिक्री से पूर्व प्रामाणीकरण और तय्यारी करने में सहायता देना 
है । मदरास कमशियल कॉप मार्केटिंग एक्ट, १९३९ (मद्रास व्यापारिक फसल क्रय विधेयक, 

१९३९) तंबाक् के क्रम को नियमित करने के लिए बनाया गया था। 

६. लाख का उद्योग । भारत प्रति वर्ष ४९ से ५० लाख टन लाख पैदा करता 
है । इसका मुख्य उपयोग फर्नीचर के पालिश करने में होता है। यह ग्रामोफोन के रिकार्डो, 

सोने और चांदी के ज़ेवरों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने, लकड़ी के खिलौनों को जोड़ने 
और पेन-होल्डरों (कलमों) के उपयोग में भी आता है। इन सब उद्देश्यों के लिए भारत 
में संपूर्ण उत्पादन की ३ प्रतिशत की खपत होती है और शेष का निर्यात किया जाता है । 
अमरीका इसका सबसे बड़ा ग्राहक है । ग्रामोफोन रिकार्डों के उद्योग के जन्म ने लाख- 

उद्योग की प्रगति को गतिशील बना दिया है । इस उद्योग में छाख के विश्व-उत्यादन का 

४००८ खप जाता है। भारत में, ग्रामोफोन रिकार्डों में प्रति वर्ष ३०० टन के लगभग की 
खपत हो जाती है । 

ग्रामोफोन रिकार्डों के अतिरिक्त,विदेशों में फ्रांसीसी पालिश, फर्श के वानिश,बिजली 
और सीमेंटों के वानिश, पहियों के दांते बनाने; चमड़ा पालिश करने, कागज़ को पूर्ण करने 

इत्यादि निर्माण के कार्यो में इसका उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि राख- 
उद्योग की प्रगति के लिए कितना विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है। इस बहुमूल्य पदार्थ का पूर्ण 
उपयोग करने में हम अभी बहुत दूर हे । बिहार में नाभकुम स्थित इंडियन लाख रिसर्च 

इंस्टीट्यूट ( भारतीय लाख अनुसंधानशाला ) लाख के नये-नये प्रयोगों को सिखलाने 
और इसकी खेती को उन्नत करने की दिशा में बहुत हितकर कार्य कर रही है । 

७- सिनेमा उद्योग | हमारे शिशु उद्योगों में फिल्म उद्योग एक है। १९३९ में 
इसने अपनी रजत-जयंती मनाई थी । किन्तु इसने तीज वेग के साथ उन्नति की है और इस 
समय भारतीय उद्योगों में इसका आठवां स्थान हैं। इसके द्वारा केन्द्रीय और प्रान्तीय 
राज्य-कोष को ११२१ करोड़ रुपया प्राप्त होता है और लूगभग ४० लाख रुपया वार्षिक 
मनोरंजन टैक्स से प्राप्त होता है । इसलिए, भारत में फिल्म उद्योग के महत्व के विषय 

में कोई भी संदेह नहीं रह जाता । हॉलीवुड के बाद, दुनिया में भारत सबसे बड़ा फिल्म- 

निर्माता है । 

पहली भारतीय फिल्म 'हरिद्चन्द्र” १९१३ में बनाई गई थी। बोलने वाली फिल्मों 

के निर्माण से इस उद्योग की उन्नति को प्रोत्साहन मिला । इस समय लगभग १५० 
कृस्पनियां फिल्म-निर्माण का कार्य कर रही हैं। अधिक महत्वपूर्ण केंद्र बम्बई, कलकत्ता, 
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मदरास और पूना हैं। कितु, देश में निर्मित होने वाली संपूर्ण संख्या का दो-तिहाई अंश 
बम्बई में निर्मित होता है, इस लिए वह भारत का हॉलीवुड” कहलाने का अधिकारी 
है। १९५१ की फिल्म जांच कमेटी के अनुसार ३२५०सिनेमा घर हैं और ६० स्टूडियो है। 

इस उद्योग में ३२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और वाधषिक आय लगभग २० 

करोड़ रुपये की है । 

कितु अभी तक हमने अपने कार्य-कलापों को फिल्मों के उत्पादन और वितरण 
तक ही सीमित रखा हुआ है। कच्चे फिल्मों तथा सिनेमा सम्बन्धी प्रसाधनों के लिए 

हम पूर्णतया विदेशों पर ही आश्रित हैं । भारत में फिल्मों की बढ़ती हुई मांग 

से भारत में एक अन् कल क्षेत्र को जन्म मिलता है और उसका उपयोग करने के लिए 

भारतीय औद्योगिकों को कच्चे फिल्मों तथा सिनेमा प्रसाधनों के निर्माण के कार्य को 
उठाना चाहिए । 

जनवरी, १९४६ में नेशनल स्टूडियोज़ की छठी साधारण बैठक की अध्यक्षता 
के समय मि. जे. के. शेराफ़ ने इस उद्योग को एक चेतावनी दी थी। उनके कथनानुसार, 
“हमारे स्टूडियो बहुत छोटे हैं, अविवेकपूर्ण निर्माण है, जो व्यक्तिगत सनक और भावनाओं 
से शासित होता है ।” 

फिल्म जांच कमेटी के शब्दों में 'जहां बुद्धि और कला का संगम होता है, वहां आज 

की फिल्म का प्रदर्शन नितान््त क्षीण है, क्योंकि उसकी कथया-वस्तु पुराने ढरें तथा घिसे- 
पिटे ढंग की है।” फिल्म निर्माता अपनी योग्यता और उच्च-श्रम का प्रदर्शन करने के लिए 

सच्चे अर्थो में कलापूर्ण फिल्में बाज़ार में दे सकते हैं । कमेटी ने अखिल भारतीय फिल्म 

कौंसिल बनाने की सिफारिश की थी, जो “मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक” के रूप में 

कार्य करेगी । और साथ ही फिल्म फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना की भी सिफारिश की 
थी, जिस की आरम्भिक पूंजी एक करोड़ रु. हो । 

नियमित उत्पादन और व्यर्थ की प्रतिद्वंद्विता को नष्ट करने के लिए उद्योग का 
उचित संगठन होता चाहिए । 

सिनेमा उद्योग की आपत्ति है कि निरन्तर बढ़ने वाले टैक्सों के कारण यह पंग॒ 

होता जा रहा है। कहा जाता है कि इस की आयों का ६०% टेक्सों के रूप में चला जाता 
है। यह बुद्धिमानी की बात नहीं कि अंडे देने वाली मर्गी का पेट ही चीर डाला जाय । 
फिल्म जांच कमेटी ने सिफारिश की थी कि संपूर्ण आय का २०% समान परियात 
मनोरंजन के टेक्स के रूप में लगाया जाना चाहिए । 

८. रेयन का उद्योग । यद्यपि भारत में रेयन का उद्योग अभी शिशु दशा में 
ही है, तथापि इसने तीव्र गति से उन्नति की है और इसने हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया है। वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद इसका महत्व है । 



३३६ भारतीय अर्थशास्त्र 

भारत में कच्चे रेशम की खपत का अनुमान ४० लाख पौंड किया गया है, जिस में 

से ५०% की घरेल उत्पादन से पूति हो जाती है। सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के 

लिए योजनाएं बनाई हैं। एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 
और पथ-प्रदर्शन के लिए बनाया गया है । - ' 

काइमीर की अस्थिर अवस्थाओं ने रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में बाधा डाल दी है। 
इस उद्योग को १९३४ में पहले संरक्षण मिला था। इसके बाद पुनः टैरिफ़ बोर्ड 

की सिफारिश पर तीन वर्ष के लिए १९४९ में आयात-कर को लगभग तीन गुण। कर दिया 
गया। उद्योग द्वारा संरक्षण के स्तर की अपर्याप्तता के विबय में आपत्ति करने पर टैरिफ़ 
बोर्ड को पुतः १९५१ में जांच करने के लिए कहा गया । यह स्पष्ट है कि यह उद्योग केवल. 

संरक्षण पर ही जीवित नहीं रह सकता । इते न केवल आयातों की ही प्रतिद्वद्विता का: 

सामना करना होता है, प्रत्युत कृत्रिम रेशम का भी । केवल पुनः संगठन करने के आधार पर 
ही यह उद्योग सुदृढ़ हो सकता है । ; ु 

१०. ऊन का निर्माण। ऊन की घरेलू दस्तकारी को छोड़ कर, जिस के 
विषय में हम चर्चा कर चुके हैँ, भारत में ऊनी मिलों (कारखानों) का उद्योग भी किप्ी 
सीमा तक उन्नति कर रहा है। 

पहली ऊनी मिल १८७६ में कानपुर में स्थापित हुई थी* । अगले दस वर्षों में 
कुछ और मिलें स्थापित हुईं, जिन में सब से महत्वपूर्ण धारीवाल एजटन वूलूत मिल्ज है। 
प्रथम विश्व-युद्ध ने इस उद्योग को कुछ प्रेरणा दी। १९१९ और १९२१ के बीच बम्बई में 
तीन मिलें स्थापित हुई। कठोर प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरूप १९२४ में कुछ मिलों का 
दिवाला निकल गया । १९३० के वर्षो में ऊन का उद्योग मन्दी की पकड़ में आ गया। 
कितु सरकार'को १९३४ में टेरिफ़ बोर्ड को संरक्षण के लिए सिफारिश को स्त्रीकार करते 

के सिवा न रहा। इस के सिवा, घरेलू ऊन के उद्योग को ५ लाख रुपये का 
अनुदान कर गया, जो पांच वर्षो में फेछा कर दिया जाना था। 

ऊनी वस्तुओं में फ्लेतल, सर्जे व ट्वीड, ब्रॉड क्लाथ, कंबल और नमदे भी 

निहित है। यह मिलें अधिकतर भारतीय ऊन का उपयोग करती हैं और केवल बढ़िया 
कपड़ों के लिए उन्हें आस्ट्रेलिया की ऊन पर निर्भर रहना पड़ता है । बम्बई, कानपुर, 
धारीवाल (पंजाब), और बंगछौर इस उद्योग के मुख्य केंद्र हैं । 

भारतीय जल-वायु ऊनी वस्त्र की अपेक्षा सूती के लिए भ्धिक उपयुक्त होने के 
कारण, ऊनी उद्योग के लिए विस्तार की अधिक संभावनाएं नहीं हैं । कितु कच्ची और 
निर्मित ऊन की अधिक आयातों को दृष्टि में रखते हुए इस उद्योग के विस्तार के लिए 
अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है। नि:संदेह, भारतीय ऊन घटिया है, कितु बढ़िया ऊत भी आयात 
की जा सकती है। अनेक अन्य देशों ने भी अपने ऊनी उद्योग को आयातों से उन्नत किया 
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है और कोई कारण नहीं जान पड़ता कि मारत में भी और अधिक प्रगति क्यों नहीं की जा 

सकती | वर्तमान में हमारी मिलें हमारी मांग के एक अंश की ही पूर्ति करती है । 

द्वितीय विश्व-पुद्ध ने ऊन के उद्योग को बहुत साहस प्रदान किया। भारत में ऊनी' 
मिलों ने भारतीय सेना की बढ़ती हुई वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, 

अपनी' अधिकतम क्षमता के साथ काम किया । १९५० में, ऊनी वस्तुओं का उत्पादन 
१८०५ लाख पौंड था। इस उद्योग के सामने बढ़िया काऊंटों के उत्पादन में वृद्धि करने के 
विषय गे यह स्ुमस्या है कि उसके पास ऊन के लिए लट॒टुओं की कमी है और वह एकमात्र 
आस्ट्रेलिया/स आयात किये जाते है । प 

हि १. नमक उ द्योग । नमक भारत के अनेक भागों में बनाया जा सकता है। 

बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसे बनाना कठिन है, क्योंकि वहां का जलवायु नमी वाला 

, है और गंगा का समुद्र में निरन्तर बहने वाला पानी वाष्प द्वारा नमक बनाना कठिन कर 

देता है । ; 
भारत में नमक के दो स्रोत हैं: (१) नमक वाला पानी राजपूताना में सांभर झील 

से; और (२) बम्बई और मदरास में समुद्री नमक के कारखाने । 

नमक उद्योग को १९३० में संरक्षण दिया गया था। १९३१ तक नमककर जारी : 
रहा । हमारे यहां जो साधन उपलब्ध हैं, उन से भारत नमक के विषय में सहज ही 
आत्मनिर्भर हो सकता है । 

१९३३ में गांधी इरविन समझौते ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए व्यक्ति 
को नमक बनाने का अधिकार दिया था। १९४७ में इस समझौते में संशोधन किया गया, 
जिस में नमक के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के इस अधिकार की झर्तें को स्पष्टतः 
व्यक्त किया गया था । 

हाल ही के वर्षों में,जहां तक सम्बन्ध नमक की पूर्ति, कीमत | 
बहुत ही असंतोषजनक रही है । विभाजन के कारण तो नमक के सम्ब, 

और भी क्षी० हो गयी है। पंजाब की नमक की पहाड़ियों और खेवड़ा 

से भारत को २५ लाख मन नमक की क्षति हुई है । 
हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें और कुछ ही 

वर्षों में आत्म-निर्भरता के आदश को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें। हमारी प्रति अंश की 

खपत १२-६ पौड है, जबकि विश्व की औसत २३ पौंड है। भविष्य की अपनी आवश्यकताओं 

का अनुमान करते समय हमें मानवी खपत, पशुओं की आवश्यकताओं और उद्योगों की 

ज़रूरतों की वृद्धि को दृष्टि में रखना चाहिए। हमारे उद्योग में पुन्निर्माण और अधिक 
उन्नति की आवश्यकता है। समुद्र में से नमक बनाने के लिए अधिक उदारतापूर्वक लाइपेंस 
दिये जाने चाहिएँ। पहाड़ी नमक के नये साधनों की खोज की जानी चाहिए । भारत 

सरकार ने डिवेलपमेंट कभेटी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्थापित की थी । १९४६-४२ 

अमन 
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के काल में ४८० से ६३५ लाख मन का विभिन्न रूप में उत्पादन होता रहा । 
१९५० में यह ७१३ लाख मन हो गया और १९५१ में अनुमान किया गया है कि ७२७ 
लाख मन हो जायगा। यह संभव हैं कि ७३२ मन का चिह्नित अंक पार हो जायगा। 

भारत ने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। और जनवरी १९५२ में ४-७ लाख मन की 
जापान को निर्यात की गई। आशा की जाती है कि दक्षिणी तट के कारखाने १९५२ में 

अपने उत्पादन में ४०% की वृद्धि करेंगे। प्रथम पंच-वर्षीय योजना का विचार है कि 
३०,७५,००० टनों की उत्पत्ति हो जायगी । 

१२. कुछ अन्य उद्योग | इंजीनियरिंग उद्योग--भारत में इंजीनियरिंग 
उद्योग का गत सदी के अद्ध में आविर्भाव हुआ था। कितु यह मुख्यतः रेलों की मरम्मत 

के सम्बन्ध तक ही सीमित रहा है। नवीन वृह॒द-स्तर के उद्योगों की प्रगति के साथ 
वर्कंशाप (कारखाने) बनीं | हाल ही में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी ने इंजीनिय- 

रिंग की अनेक दिशाओं में कार्य करता आरम्भ किया है और इस उद्योग को उन्नत 

किया हैं । फलरूप वतंमान में कई किस्मों के टूल (औज़ार) और उपकरण भारत में 

बनने लगे है । कितु इतने पर भी आज तक इंजीनियरिंग उद्योग मरम्मत तक ही सी मित है। 
अब भी हम पूर्णतया आयात की हुई मशीनों पर आश्रित हैं, जो औसतन १६ करोड़ रुपये 
वाधषिक की आती हे । इन मशीनों की कीमत के साथ यातायात, बीमा तथा अन्य दातव्यों 

को भी जोड़ा जा सकता है । इस सब का तात्पय॑ यह है कि भारतीय व्यवसायी को पर्याप्त 

रूप से प्रारम्भिक बाधा होती है । पूंजी की ऊंची लागत, योग्य श्रम का अभाव और 
आत््तरिक प्रतिह्ंद्विता, कुछेक कठिनाइयां हैं, जिन से इंजीनियरिंग उद्योग को सामना 

क्रना पड़ता है । इंजीनियरिंग उद्योग निम्न मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में केंद्रीभूत है : बम्बई, 
कलकत्ता, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद और मदरास आदि | 

एल्यूमीनियम उद्योग '--एल्यूमीनियम उद्योग नवीनतम उद्योगों में से एक है। 
यह १९-वीं सदी के अन्त की ही बात है, जबकि बिजली से पालिश करने की प्रणाली की 

. खोज हो जाने पर एल्यूमीनियम व्यापारिक उपयोग के लिए संभव हो सका। वतंमान 
में यह उद्योग दृढ़तापूर्वक भारत में जम गया है और इसे मूल-उद्योग घोषित किया गया 
है। सष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से इस के महत्व के प्रति उपेक्षा नहीं की जा! सकती । बिजली 
के कार्यों में हहका होने के कारण इसका अधिक उपथोग होता है। इसलिये यह उद्योग 

हमारी बहु-मुखी योजनाओं में बहुत सहायक सिद्ध होगा । नान-फरिस (लोहा रहित) 
मेटल इंडस्ट्रीज़ पैनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आने वाला युग हल्की धातुओं का युग . 
होगा और एल्यूमीनियम उद्योग की लगभग सभी दिशाओं में अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान 

ररनसाकरअकट अं >स दान न छ न्क ० रन« उठ कलबमनत, 

१. 566 2०7०६ 0ए 8, (.. बीाफशवाब क (एठ्शाप्रालठ6 6 
706०, 79409- द 
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करेगा । एल्यूमीनियम को सामान्य उद्देश्य की धातु कहा जा सकता है। यह यातायात 

उद्योगों, संप्रेषण कार्यो, खाद्य और रसायन उद्योगों, मकान बनाने और रप्तोई में बासनों 

के रूप में इस्तेमाल होता है । महत्व की दृष्टि से एल्यूमीनियम उद्योग छोहे और 

इस्पात के उद्योग से दूसरे दज पर हैँ । 
भारत में बाक्साईट (82प5706) के विस्तृत कोष है और देखा गया है कि 

व्यापारिक दृष्टि से उन से काम लिया जा सकता है। भारत में बिजली को संभावताएं 
भी बहुत हैं; इस उद्योग के लिए सस्ती बिजली एक अन्य मुख्य आवश्यकता है । 

फलस्वरूप, भारत में इस उद्योग की उन्नति के लिए अनुकूल अवस्थाएं विद्यमान हैं, कियु 
भारतीय बाक्साईट में कतिपय रासायनिक विचित्रताएं है, जिन के कारण अमरीका या 
योरोप की अपेक्षा भारत में उत्पादन की अधिक लागत पड़ती है । भारत में बिजली की 
दर कैनेडा की अपेक्षा दस गुना अधिक है। यह भी इस तथ्य के कारण है कि भारत में 

बिजली की कीमतें ऊंची है । इसे दृष्टि में रखते हुए, यह उद्योग उचित संरभ्ण के बिना 
उन्नति नहीं कर सकता। भारत में यह उद्योग उल्टी दिशा से आरम्भ हुआ है। सिलियों के 

उत्पादन से पूर्व बासनों का निर्माण हुआ है । इस उद्योग को संरक्षण' दिया जाना है, वह 

इस प्रकार निर्धारित होना चाहिए कि सिलियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिरू सके। 
केवल तभी भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग की निश्चित् नींव पड़ सकेगी । ह 

मई १९४९ से सरकार भारत में एल्यूमीनियम के एकमात्र निर्माताओं, इंडियन 
एल्यूमीनियम कंपनी और एल्यूमीनियम कार्पोरेशन आव् इंडिया को तीन वर्ष के लिए 
उनके उत्पादनों की विक्रम कीमत और बेसी ही आयात की हुईं वस्तुओं के बीच के अन्तर 
द्वारा और आयात उत्पादनों पर अतिरिक्त विशिष्ट कर लगा कर सहायता दे रही है । 
यह सहायता मई १९५२ तक जारी रहनी है । उस सहायता को दृष्टि में रखते हुए कि 
जो इस उद्योग को विदेश्ञों में मिलती है, भारतीय उद्योग को मिलने वाली सहायता 
अपर्याप्त घोषित की जानी चाहिए। सरकार ने टेरिफ बोर्ड की यह सिफारिश स्वीकार 
कर ली है कि चतुर्थ योजना के अधीन अमरीका से टैेकनीकल परामर्श और सहायता 

प्राप्त करनी चाहिए और इस उद्योग के लिए महायंत्र और मशीनों की आयात को प्राथ- 

मिकता दी जाय । सरकार इस उद्योग को बिजली की पूर्ति में सहायता प्रदान करके ठोस 

मदद कर सकती है, क्योंकि बिजली की छागत अटकल रूप में संपूर्ण का ४० »८होती है । 
अप्रैल, १९५१ में राष्ट्रीय योजना कमीशन (नेशनल प्लानिंग कमीशन ) ने वर्तें- 

मान इकाइयों को ५ हजार टन तक प्रत्येक को बढ़ा देने और हीराकुड क्षेत्र में १५ हज़ार 
टन की नई इकाई स्थापित करने तथा १९५५-५६ तक संपूर्ण उत्पादन को २५ हज़ार तक 
प्रति वर्ष कर देने की समस्या पर उद्योग के साथ विचार किया। वर्तमान में दो प्रमुख कार- 

खानों की सम्मिलित उत्पादन-क्षमता ४ हजार टन है । १९५० में उन्होंने ३५३६ टन का 
उत्पादन किया था, जब कि हमारी वाषिक आवश्यकताएं १५ हज़ार टन प्रति वर्ष की हूँ । 
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रंग-रोगन का उद्योग--रंग-रोगन बनाने वाला पहला कारखाना १९०२ में 

कलकत्ता के पास खोला गया था । यह पहला ही साहल बहुत सफल 'रहा। प्रथम 

विश्व-युद्ध के कारण इस उद्योग को प्रेरणा मिली । तब से लेकर यह क्रमशः उन्नति करता 

जा रहा है, यद्यपि उल्लेखनीय कोई बात नहीं । रंग-रोगन बनाने के लिए जो भी वस्तुएं 
दरकार होती है, भारत में वह सब पदा होती हें, जेसे, तारपीन, अलसी का तेल, लाल जिस्त, 

सुहागा आदि । गत कुछ वर्षो में रंग-रोगनों का सराहनीय उत्पादन बढ़ गया हैं । 

साबुन का उओग--इस उद्योग का यह उल्लेखनीय उदाहरण हैँ कि इसने सरकार 

से संरक्षण अथवा किसी प्रकार की सहायता प्राप्त किये बिना ही उन्नति की है। भारत 

में साबुन-निर्माण की परिस्थितियां स्वंथा अनुकूल हे । हमारे देश में वनास्पति तेल बहुत 
बड़ी मात्रा में उत्पन्न किये जाते है और उनकी पूर्ति में और भी वृद्धि हो सकती है। केवल 

कास्टिक सोडे की आयात करनी होती है । इसके लिए बहुत बड़ा घरेल बाज़ार है, सस्ता 
श्रम है, टक्स का अनुपात न््यून है और विदेशी साबुन पर आयात-कर लरूगा हुआ हे--यह 
सब अंश इस भारतीय उद्योग के लिए अनकल हे | 

५५ 

नवीन प्रणाली के अनुसार साबुन का पहला कारखाना एन. डब्ल्यू. सोप कंपनी 
ने १८७९ में खोला था। स्वदेशी आन्दोलन के कारण बंगाल में कई कारखाने खोले गए 

थे, जिनमें उल्लेखनीय यह हैं : बुलबुछ सोप कंपनी, नेशनल सोप वक्से, ओरियंटल सोप 
वक्स । प्रथम युद्ध आरम्भ होने के अवसर पर साबुन का उत्पादन २० हज़ार टनथा। 
युद्ध ने इसे विस्तार दिया । १९३५ और १९४४ के बीच उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई, जो १ लाख २० हज़ार तक चली गई थी । 

सब प्रकार के साबुन और बहुत ही बढ़िया किस्म के साबुन भी बनाये जा रहे 
हैं । सम्पूर्ण उत्पादन में से नहाने का साबुन ८०%है। समूचे देश में साबुन बनाने के 

छोटे-छोटे कारखाने हैं, जो संपूर्ण उत्पादन में से २५% की पूर्ति करते हें । मोदी सोप 
मेन्यूफक्चरिंग कंपनी, टाटा कमीकल कंपनी, गाडरेज और लिवर ब्रदर्स आदि कई बड़ी- 
बड़ी कंपनियां बृहद् परिमाण में बढ़िया किस्म के साबुन बना रही हैं। यह आवश्यक है 
कि इनके साथ ही डब्बे और बेर (ढोल) बनाने के, उप-उद्योग भी जारी किये जांय। 
भारतीय साबुन उद्योग ने अभी तक चरबियों का बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपयोग किया है, 

जबकि विदेश के साबुन उद्योग में यह साबुन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है । 
इसलिए, साबुन उद्योग का भविष्य स्वंथा उज्ज्वल जान पड़ता है । निश्चय ही 

साबुन का उपयोग करने की आदत में शहरी-विस्तार, शिक्षा-विस्तार, प्रचार, व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य के लिए चेतना और जीवन-मान में उन्नति के कारण वृद्धि होकर रहेगी । 
१९५५-५६ तक स्थापित क्षमता की आशा २ ल्यख ८८ हज़ार टन तक जाने की है; 
और उत्पादन २ लाख ७० हज़ार टन तक हो जायगा। आतन्तरिक वाधिक खपत १ लाख 
२५ हज़ार टन तक आंकी गई है । इस उद्योग की समृद्धि के लिए यह आवदयक है कि 

) 
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घरेल खपत को बढ़ाया जाय और विदेशों में भेजने के मार्ग निकाले जांय | इस उद्देश्य के 
लिए उत्पादन की लागत को पर्याप्त कम करना चाहिए। यह समझते हुए कि साबुन 

की खुर्दा कीमत में से वनास्पति तेल की छागत ६५% होती है, तो गोले और पाम के तैलों 

पर से आयात-कर घटाने या हटाने से इस उद्योग की छागतों में न्यूनता करने के लिए 
पर्याप्त सहायता हो जायगी । इससे आगे, अभिनवकरण, अनुसन्धान और उन्नत उपाय 

इस उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अनिवाय॑ हैं । 
वनास्पति उद्योग--हाल ही के वर्षो में वनास्पति उद्योग बहुत बढ़ गया है, 

और कुछ लोगों का मत है कि इसका भयानक रूप में विस्तार हुआ है । इस समय महान 

खाद्य-उद्योगों में इसका स्थान दूसरा है, जिसमें २३ करोड रुपये की पूंजी लगी हुई है। 
वनास्पति उत्पादन करने वाली यहां ४० फैक्ट्रियां हें, और इनके द्वारा प्रत्यक्षतः 
१५ हज़ार श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और कई हज़ार को अप्रत्यक्ष रूप में उप- 

उद्योगों से रोजगार मिलता हैं। 

१९५० में वनास्पति उद्योग की ओर जनता का ध्यान इतना आकर्षित हुआ कि 
जितना पहले कभी नही हुआ था, क्योंकि पालियामेंट में वनास्पति पर रोक लगाने के लिए 
कई बिल (कानून) पेश किये गए थे। पक्ष और विपक्ष की युक्तियों के कारण जनता 

असमंजस में पड गई | यदि इस जिन्स के बारे में कोई निर्णय किया जायगा, तो खुराक- 

संबंधी पोषक तत्त्वों, आथिक तथा नैतिक दृष्टिकोणों को अनिवायंतः समक्ष रखना ही 
होगा । 

सबसे महत्वपूर्ण विचार वनास्पति के खुराक विबयक मूल्य का है । इजतनगर 

(आईज़ेटनगर) में एक प्रयोग द्वारा पता चला है कि चूहों की खुराक में ५% वनास्पति 
ने उन्हें तीसरी पीढ़ी में अन्धा कर दिया । जो भी हो, इस निर्णय के बारे में डा० गिल्डर 
जैसे अधिकारी व्यक्तियों ने चुनौती दी और कहा कि यह अंधता बंगाली क्षी|/ खुराक 
के कारण हुई और वनास्पति के कारण॑ नहीं । सबसे ताज़ा निर्णय वनास्पति अनुसन्धान 
निर्मा७ण समिति (वनास्पति रिसर्च प्लानिंग कमेटी) का है, जिसमें बताया गया है कि 

चार भिन्न केन्द्रों में प्रयोग करने पर मालूम हुआ है कि वनास्पति के पिघलने का तापमान 
३७” सेटीग्रेट है और यह मूंगफली के तेल के मुकाबिले में किसी प्रकार हानिकारक नहीं 

है । जो भी हो, यह केवल एक विपरीत निर्णय है । इससे केवल इतना ही पता चलता है 
कि वायुरूप तत्त्व के मिश्रण से तेल का खुराक विषयक मूल्य उन्नत नहीं हो जाता । तो 
फिर देश १२ करोड़ रुपये वाधिक वायुतत्त्व मिश्रण पर क्यों खर्च करता जा रहा है ? 

यह समझा जा सकता है कि इसके रंग, गंध और बनाने-ठताने के लिए यह कीमत चुकाई 

जाती हैं। विशेषज्ञों द्वारा परस्पर-विरोधी सम्मतियों को दृष्टि में रखते हुए, 
वनास्पति के खुराक विषयक मूल्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा 
सकता; इसे संदिग्ध ही समझा जा सकता है। 
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वनास्पति के विषय में असली कष्ट यह है कि सामान्य आदमी' असली घी और इसमें 

भेद नहीं कर सकता । और इसके फलस्वरूप मिलावट की बुराई पैदा होती है, जो इन 
दिनों प्रायः सर्वत्र देखी जाती है । ढंग यह होना चाहिए कि जो वनास्पति चाहते है, वह 
वनास्पति ले सकें, किन्तु जो असली घी चाहते हें, उन्हें वनास्पति की मिलावट के बिना 

असली घी मिल सके । इस उद्देश्य के लिए रंग डालना आवश्यक जान पड़ता है । किन्तु 

रंग ऐसा होना चाहिए कि जो आंखों को भा सके, स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो, 
और उसके फीके पड़ने का भय न हो। भारतीय दुग्धशाला अनुसंधान संसद (इंडियन डेरी 

रिसचे इंस्टीट्यूट) ने मालूम किया है कि रतनजोत की जड़ के रस से वनास्पति घी को 
यदि रंगा जाय, तो उससे बहुत संतोषजनक परिणाम हो सकता है । 

वनास्पति पर प्रतिबन्ध लगाने से लगी हुई पूजी नष्ट हो जायगी और इस उद्योग 

में लगे लोगों का रोज़गार जाता रहेगा। संभवतः हानि-पूर्ति का प्रश्त उत्पन्न हो सकता 
है । फलतः इसके कानूनी अंग को भी देख लेना चाहिए । 

वनास्पति के विषय में नैतिकता का भी एक अंग विचारणीय है, मिलावट की 
प्रवृत्ति होने के कारण इससे व्यापारिक नैतिकता का भी पतन हुआ है । 

१३. औद्योगिक प्रगति का अवकोकन । हमने भारत के औद्योगिक क्षेत्र 
का विस्तृत और विभिन्न रूपों में अवकोकन किया है । हमने भिन्न भारतीय उद्योगों के 
मूलोत्पादन और प्रगति की खोज की है और उनमें से प्रत्येक के समक्ष उत्पन्न होने वाली 
समस्याओं पर विचार किया है । इस औद्योगिक प्रगति का माप-दंड क्या है ? 

कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को देखते हुए हमें मालूम होता है कि जूट और चाय का 

उत्पादन घरेल् मांग की अपेक्षा सामान्यतः बढ़ गया है । द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भिक 

अवसर पर भारत निम्न उद्योगों में क्रियात्मक रूप से स्वतः संतुष्ट हो गया था : खांड, 

सीमेंट, कपड़ा, लोहा और इस्पात, काग़ज़ और दियासलाई | विश्व के दस महान् औद्यो- 
गिक देशों में भारत ने भी स्थान प्राप्त कर लिया है । इससे उच्चतम स्थिति का ज्ञान होता 
है। इससे भी बढ़कर, द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में उद्योगों ने गुण-विषयक और परिमाण 

विषयक प्रगति में भी वृद्धि की । विद्यमान उद्योगों का विस्तार हुआ और कई नये उद्योगों 
की स्थापना हुईं । 

किन्तु इसके कारण वास्तविक स्थिति के प्रति हमें आंखें नहीं मूंद छेनी चाहिएं । 
निरचय ही, अभी भी हम औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए हैं। अन्य देशों के साथ तुलना करते 

हुए और अपने मानव-श्रम तथा सामान के प्रसाधनों को दृष्टि में रखते हुए हमारी औद्यो- 
गिक प्रगति तुच्छ-सी घोषित की जानी चाहिए | भारत की इस्पात की प्रति अंश खपत 

८ पौंड प्रति वर्ष है, जबकि इस के विपरीत अमरीका में ८६० पौंड, इंग्लेंड में ५२० पौंड 
और आस्ट्रेलिया में ४७० पौंड है । गंधक के तेज्ञाब की खपत भारत में प्रति अंश अमरीका 



वृहद्-स्तर उद्योग ३४ रे 

की अपेक्षा ४०० गुना न्यून है और सोडे की १०० गुना न्यून। बड़ी मुश्किल से भारत की 

कर्मकर जनसंख्या का २% वृहद-स्तर उद्योग में लगा हुआ है ।* 

किन्तु हमारी प्रगति केवल यही नहीं कि धीभी थी, प्रत्युत यह असमान भी थी । 
परिप्रक होने की अपेक्षा यह प्रतिदंद्वितापूर्ण रही है । हमारे औद्योगिक लकीर के फक्ीर 
बने : प्रारम्भ करने के बजाय उन्होंने नकल की । जैसे ही किसी नये उद्योग की स्थापना 

का पता चलता है, तैसे ही अंधाधुंध खाईं को पाठने की भगदड़ हो जाती है; और जब तक 

वह उद्योग पारिश्रमिक देना बन्द ही नहीं कर देता, तब तक कारखाने पर कारखाना खुलता 

चला जाता है। यही नहीं कि उसी दिशा को ही ग्रहण कर लिया जाता है, प्रत्युत औद्योगिक 

तब तक उसी स्थान की ओर कारखाने खोलने के लिए दौड़े जाते हैं, जब तक कि वह 
उद्योग बुरी तरह केन्द्रीभूत और असंतुलित नहीं हों जाता। उसकी स्थान विषयक स्थिति 

भी प्रतिकूल हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाज़ार की दृष्टि से भी, जैसा कि खांड के 
विषय में हुआ, अथवा पदार्थों के विषय में, जेसा कि रुई के विषय में हुआ अयवा बिजली 
के स्रोत के विषय में, जैसा कि सीमेंट उद्योग के विषय में हुआ, विपरीत दशा हो जाती 
हैं। भारत में प्रायः सभी मुख्य उद्योगों के इतिहास के विषय में यही निष्कर्ष निकाला जा 

सकता है। 

इसके अलावा, हमारे औद्योगिक स्वरूप की आधारहिला भी दृढ़ता से कोसों 

दूर हैं। हमें पूर्णतया विदेशों की मशीनों, मशीनों के औज़ारों, मिलों के सामान, पुर्जों 
और अनेक आवश्यक पदार्थो के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होता है । यहां तक कि बहुधा 
कुशल-कारीगरों को भी बाहर से मंगाना पड़ता हैं । 

मूल अथवा आधार-मूलक उद्योगों की प्रगति, जो नियमत:, अन्य उद्योगों की प्रगति 

से पूर्व होनी ही चाहिए, अभी तक तुलनात्मक दृष्टि से प्रगतिहीन स्थिति में हैं। रासाय- 

निक और धातुमिश्रण के उद्योगों के विषय में अभी तक किसी प्रकार की उल्लेखनीय 
प्रगति नही हुईं। अभी तक अधिकांशतः हम उन्हीं उद्योगों में अठके हुए.है, जो योरोप में 
गत सदी में उन्नत हो चुके थे । जब हम आकार, विभिन्नता और गुण की दृष्टि से आयातों 
के साथ तुलना करते हैं, तो हमारे औद्योगिक उत्पादनों के ढेर उनके सामने तुच्छ जान पड़ते 
हे,और ऐसा जान पड़ता है कि वह नितांत प्रारम्भिक दशा के हे। इस प्रकार हम इस निर्णय' 
पर पहुँचने के लिए बाध्य होते है कि भारत की औद्योगिक प्रगति देश के आकार, उस 

की वृहद् जन-संख्या और उसके विस्तृत एवं भिन्न प्राकृतिक साधनों के साथ मेल नहीं 
खाती । 

किन्तु हमारे उद्योगों की धीमी और असनन््तोषपूर्ण प्रगति के कारण क्या हैं ? इस 

१. रिट०ए07 ० फल मंडटछ (०गयंडशं०00 7049-5०, (०. [., 

2. 33: 
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प्रशन) का कोई सरल और प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है । हमारे सामाजिक निर्माण का भी इससे 
द कुछ सम्बन्ध और हमारे राजनीतिक स्वरूप का उसके साथ बहुत बड़ा सम्बन्ध है । हमारी 

निरक्षरता, अज्ञानता और सबसे बढ़कर गरीबी भी इस दोष की भागीदार है । स्वतन्त्र 
व्यापारिक नीति की सुविधाओं के कारण विदेशी प्रतिदह्वंद्धिता ने हमारे अनेक आशापूर्ण 

उद्योगों का गला घोंट दिया । रेल की सहानुभूतिहीन दरों की नीति ने उन्हें शिष्ट परीक्षण 
से वंचित रखा । इंडिया आफिस की माफ॑त स्टोर के क्रय की नीति ने उन्हें आगमशुल्क 
से वंचित रखा। विनिमय की नीति ने बहुधा भारतीय उद्योगों को गहरी चोट पहुंचाई। 
चतुर-व्यक्तियों, कुशछ-कारीगरों और विशेषज्ञों का अभाव तथा तुलनात्मक दृष्टि से 

भारतीय मजदूर की अयोग्यता भी हमारे उद्योगों की बेढंगी गति के लिए उत्तरदायी 

है । कतिपय निर्मित वस्तुओं की आयात कर सकने की सुविधा और साथ ही उनकी न्यून 
लागत के कारण भारतीय उद्योगी उन दिशाओं को अपनाने से वंचित रहे । महान् यत्नों 

की असफलता से भारतीय पूंजी डर कर लोप हो गई और उसके लोप हो जाने के कारण 
अ-खोजे क्षेत्रों को भी छोड़ देना पड़ा । पूंजी-संगठन के अन्य विरोधी अंश यह हे : छोटे 

किसान मालिकों की विद्यमानता और संपत्ति के विशाल संचय का अभाव । इससे बढ़कर 
भारत के धनी लोगों में उद्योग की अपेक्षा व्यापार के प्रति अत्यधिक आकर्षण है, जो 

तात्कालिक लाभ देता है और जिसमें स्थायी ज़िम्मेदारियां कम हें । यहां तक कि बैंक 
भी उद्योग की अपेक्षा व्यापार को अर्थ देना अधिक पसंद करते हें । अन्य कारण संवाहन 

और यातायात की असंतोषजनक उन्नति तथा सस्ती इंजन शक्ति का अभाव हैं। यह 
कुछ-एक कारण है, जिनके सामूहिक प्रभाव से भारत की औद्योगिक प्रगति में क्षीणता 

हुई है । 
१४. औद्योगिक उत्पादन की समस्या । आज देश के समक्ष जो अति 

महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनमें औद्योगिक उत्पादन की भी एक समस्या है । हाल ही में, 
उत्पादन-स्तर बहुत ही संकुचित हो गया है । युद्ध के काल में औद्योगिक उत्पादन चोटी पर 
पहुंच गया था': १९४३-४४ में कपड़ा ४८७१ मिलियन गज़ ; खांड १९२७ मिलियन 
टन और इस्पात के टुकड़े ११३७ मिलियन टन । १९४१-४२ में जूट की वस्तुएं १२६ 
मिलियन टन, कागज़ १:८७ हंडरवेट, सीमेंट २१२२ मिलियन टन और कोयलछा २६५ 
मिलियन टन की चोटी के स्तर तक पहुंच चुके थे । जब से युद्ध समाप्त हुआ है, उत्पादन 
गिरता जा रहा हैं। १९४७-४८ में मिल का कपड़ा ३,८०० मिलियन गज़, १:०५ मिलियन 
टन जूट की वस्तुएं, ०९५ मिलियन टन मिलों की खांड, १:२५ हंडरवेट कागज़, १३५ 
मिलियन टन सीमेंट और ०-९० मिलियन टन इस्पात के टुकड़ों के उत्पादन का अनुमान 
लगाया गया था । उत्पादत में हार ही की गिरावट के निम्न मुख्य कारण कहे 
जा सकते हें:--- 

(क) पुरानी घिसी-पिटी मशीनों की जगह नये यंत्र और नई मशीनें प्राप्त करने 
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में कठिनाई । 
(ख) श्रमिकों में अनुपस्थित रहने का चलन और अपने रोज़गार की अवस्थाओं 

को उन्नत करने के लिए हंड़तालों का शस्त्र अपनाने में वृद्धि। १९४६ में इस . 
प्रकार के १ करोड़ २० राख मानव-दिनों की हानि हुई जबकि १९४३ में २५ राख मानव- 

दिनों की क्षति हुई थी। औद्योगिक सन्धि का प्रस्ताव पालन करने की अपेक्षा भंग अधिक 
किया गया । 

(ग) यातायात की अत्यधिकता महानतम बाधा थी । या तो कच्चे पदार्थों की 

समय पर और पर्याप्त परिमाण में प्राप्ति के विषय में अथवा पूर्ण वस्तुओं की बिक्री के 
विषय में अनेक कठिनाइयां थीं। स्टाक संचित हो गए थे और उत्पादन धीमा हो गया था । 

(घ) राजनीतिक प्रगतियां भी उत्पादन को रोकने में कम ज़िम्मेदार नहीं हे । 
राजनीतिक मामलों के अंतिम निर्णय के विषय में पहले तो अनिश्चितता थी और जब 

१५ अगस्त १९४७ को अंतिम निर्णय हो गया तो उससे संपूर्ण समाज की अर्थ-व्यवस्था 
ही गड़बड़ा गईं । पंजाब, दिल्ली और परिचिम बंगाल में अभी तक कई कारखानों पर 
सील (मुहर) लगी हें । 

(डः) माशेल योजना ने भारत उत्पादन साहसों में बाधा उत्पन्न की, क्योंकि 

अमरीका ने अपने बड़े-बड़े सामान योरोप भेजने शुरू कर दिये थे 4 इसके साथ ही, हमें 
मालूम होता है कि देश अद्ध-युद्धकाल की अर्थ-वब्यवस्था में बदल रहा है । 

(च) १९४७-४८ के लियाकत अली बजट ने भी उद्योग पर अनावश्यक 

बोझ डाला । यद्यपि १९४८-४९ और उससे भी अधिक १९४९-५० के बजट ने ठोस 
सुविधा प्रदान की थी, तथापि औद्योगिक क्षेत्रों में यह धारणा विद्यमान थी कि टेक््स के 
स्तर का बोझा अब भी इतना भारी है कि जो भारतीय उद्योग के लिए असहनीय है । 
केपीटल गेन्स टेक््स (पूंजी लछाभ-कर) के कारण पुनर्निर्माण और पुन:-स्थापना के लिए 
कोषों में कटोती होकर ही रहेगी । 

(छ) सरकार द्वारा औद्योगिक निश्चित-नीति के अभाव ने भी औद्योगिकों को 
कुंद कर दिया | उद्योग के राष्ट्रीयकरण के नारे ने भी, जो इन दिनों बहुधा सुनाई देता 

है, भावी पूंजीपतियों को भयभीत कर दिया है । 
उत्पादन में न्यूनता होने के अन्य कारणों के विषय में हम कह सकते हे कि मोटे 

कपड़े, खांड, कागज़ और इस्पात जैसी कुछेक जिन््सों की नियंत्रित कीमतें निश्चित करते 
समय उत्पादन की बढ़ी हुई लागतों को दृष्टि में नहीं रखा गया । इससे उत्पादकों को 
कभी-कभी हानि हुई । उत्पादन को जारी रखने अथवा वृद्धि करने के लिए कोई प्रलोभन 
नहीं था। एक अन्य कारण, १ अगस्त १९४६ से कार्य के घंटों में कमी करने का था अर्थात् 

साप्ताहिक ५४ घंटों की अपेक्षा ४६ कर दिये गए । 
अक्तूबर १९४८ में, सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक रियायतों की 
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घोषणा की थी, जिनमें यह भी सम्मिलित थीं:-- 

१. तीन वर्ष के बीच उत्पादन आरंभ करने वाले नये उद्योगों को ५ वर्ष के लिए 
लगी पूंजी पर ६% की सीमा तक के छाभों पर से आय-कर की छूट दी गई । 

२. जो कारखाने तीन शिफ्ट चला रहे है और जिनके नये मकान, नये यंत्र और 
नई मशीनें हैं, उन्हें वर्तमान दर से दो-गुना अवमूल्यन मंजू र किया गया । 

३. यंत्रों और मशीनों पर आगमशुक्ल आधा कर दिया गया और कतिपय 
कच्चे पदार्थों पर से या तो आयात कर हटा दिया गया अथवा कम कर दिया गया। 

१९४८ के उत्पादन के आंकड़े कुछ आश्ाग्रद थे और जान पढ़ता था कि दिशा 
बदल गई है । पिछले वर्ष की तुलना में, कपड़े, सीमेंट, खांड, कैमिकलों (रसायनों), 

खादों, साइकिलों, मोटर की बैटरियों, हल्के इंजीनियरिंग के सामानों और अन्य मिश्रित 
उद्योगों की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक थी। डा. श्यामाग्रसाद मुकर्जी ने २४ जनवरी १९४८ 

को उद्योगों की केन्द्रीय परामशैदात् समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए आह्वाद- 
कारी संदेश दिया था कि, यदि १९४७ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर से ५% 
नीचे चला गया था, तो १९४८ में यह युद्ध-पूर्व के स्तर से लगभग १५% ऊपर उठ 

गया हैं ।” 

उद्योगों की केन्द्रीय परामशैदात् समिति ( नवम्बर १९४९ ) की स्थायी 
समिति के प्रस्ताव-अनुसार यह निर्णय किया गया कि कार्यकारी दलों को ६ मास के 
अन्दर-अन्दर निम्न बातों पर सिफारिशें करने के लिए नियत किया जाय : (क) उत्पादन 
में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय; (ख ) उत्पादन की लागतों को कम करने के उपाय; 

(ग) उत्पादनों में गुण-विषयक उन्नति करने के उपाय; (घ) उद्योगों के संगठन, प्रबन्ध 

और श्रम की योग्यता को उन्नत करने के उपाय; (ह) उद्योग के अभिनवकर+ के उपाय; 
(च) जिन्सों की क्रय के बेहतर उपाय । अनिवार्य उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य नियत 
किये गए। इन उपायों का फल निकल रहा है और सभी दिशाओं में उत्पादन बढ़ रहा है। 

१९५० में भारतीय व्यापार मंडल के संब ने “[777८0796005 77 ४6 

99 0 706०४78 7700 प८४0०7 ” (उत्पादन की वृद्धि के मार्ग में बावाएं) 
नाम से एक स्मार-पत्र उपस्थित किया था। उसने बाधाओं की लंबो सूची दी 
है, जिसमें यह भी सम्मिलित है, कष्ट-कर नियन्त्रण, लाभ-रहित कीमतें, 
श्रम की उत्पादन-शक्ति में ह्ास, ऋण-संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, 
महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों की न्यूनता, 'देश के आथिक जीवन में निजी साहस के 

विषय में अनिश्चितता का स्वरूप, वर्तमान टैक्स का स्वरूप, सामाजिक कानूनों 

की अपेक्षाकृत तीब्र-गति। किल्तु संघ ने यह उल्लेख नहीं किया कि औद्योगिकों में 
प्रारंभ करने और साहस करने का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमें इस अवप्तर 
पर दूसरों के ज़िम्मे दोष मढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए । औद्योगिकों ने औद्योगिक 
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शांति के लिए उचित वातावरण बनाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। श्रम को न्याय प्रदान 

करने के लिए सामाजिक काननों की आवश्यकता है, और औद्योगिक शांति स्थिर रखने 

के लिए उन्हें प्रलोभन दिया जाना चाहिए । नियन्त्रण को दोष देने से कोई लाभ नहीं । 

जब तक न्यूनता विद्यमान है, नियन्त्रण नहीं हटाये जा सकते । व्यापार और उद्योग की 

सहायता के लिए सरकार से जो भी संभव है, कर रही है। गत तीन वर्षो में टैक्स के स्वरूप 
को विस्तृत रूप में उदार बना दिया गया है । औद्योगिकों को सहायता-हीन दृष्टिकोण 
के अलावा उत्पादन को न्यून बनाये रहने के असली कारणों में मशीनों की अशप्राप्यता, 
शिक्षित व्यक्तियों का अभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए थोड़ी गुजाइश और मध्यम- 

वर्ग की बचत करने की पंगु दशा है। सबसे महान आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध- 
काल के आधिक्य द्रव्य को सट्रेबाज़ी और अपराशीकरण ( पि0०/07४2 ) से बदल 
कर औद्योगिक कामों में लगाया जाना चाहिए । 

औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से १९५१ का वर्ष बहुत अनुकूल था और गतवर्ष 
की अपेक्षा इसमें ६% की वृद्धि हुई थी, यद्यपि १९४८-४९ का चोटी का उत्पादन अभी 

अछूता ही रह गया था। इस परिणाम के लिए अनुकूल अंशों का उल्लेख करते समय यह 

कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में उन्नति हो गई थी और कच्चे पदार्थों की 
प्राप्ति में यातायात की सुविधाओं से स्थिरता उत्पन्न हो गई थी ( यद्यपि पूति अभी अपर्थाप्त 

ही थी ), श्रम विषयक झगड़ों का अभाव हो गया था और पाकिस्तान के विनिमय दर को 
स्वीकार कर लेने से भारत में जूट के परिचलन की सुविवाएं हो गई थीं। जो भी हो, 
यह उल्लेखनीय है कि १२६% जूट के करघे अब भी बन्द पड़े थे और जूट की खपत 
युद्ध-पूर्व के स्तर से तीन-चौथाई थी । रुई के कपड़े का उत्पादन भी बंबई में 3. बिजली की 
कटौती से रुक गया था। औद्योगिक उत्पादन अब भी स्थापित क्षमता से नीचे थाऔर 

इससे प्रकट होता था कि जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अपेक्षा कम प्राप्ति हुई । 

१५ हमारे औद्योगिक स्वरूप का आदरशों ।१ किसी देश के औद्योगिक स्वरूप 
के आदर्श को निश्चित करने वाले कुछ अंश हैं। अति महत्वपूर्ण अंश यह है : प्राकृतिक 
प्रसाधन और पूंजी की प्राप्यता, व्यवसायी की योग्यता, प्रबंध विबयक तया कृत्य विषयक 
चतुराई और कला-कौशल ज्ञान जैसे अस्थिर' अंश हे । राज्य की नीति भी औद्योगिक 
आदर्श की रूपरेखा को प्रभावित करने में कम नहीं कही जा सकती। इन अंशों ने 

भारत के वर्तमान औद्योगिक स्वरूप को पूर्णतया प्रभावित किथा है और भविष्य की रूप- 

रेखा के विषय में भी यह निश्चय करेंगे । 

लोहे और इस्पात के उद्योग की प्रगति के लिए भारत में प्राकृतिक वातावरण 
विशेष रूप से अनुकूल है। इसलिए स्वृभावतः यह आशा की जा सकती है कि जो उद्योग 
भा जय 

१. मि8८० (०्ागांइशं०ा हि००0०, 7950-57, (५०. ॥2 
_>लकमलण०»जतकाने नकल ता आन 
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लोहे और इस्पात के उद्योग की जिन््सों के उपयोग और खपत पर निर्भर करते है, उनकी 
उन्नति के लिए संतोषप्रद सुविधाएं विद्यमान हैं। इस भारी उद्योग का क्षेत्र भी हल्के- 
फल्के उद्योगों के लिए आकर्षण का विषय होना चाहिए । 

इनके अतिरिक्त भारत जन-संख्या के विषय में भी दोषपूर्ण है । इस लिए भारत को 
उन उद्योगों को उन्नत करने का भी लाभ प्राप्त है, जहां भारी उद्योगों के मुकाबिले में 
श्रम की लागतें ऊंची है । गहरी पूजी के उद्योगों की अपेक्षा गहरे श्रम के उद्योगों को 

उन्नत करना आसान है । यही कारण है कि अभी तक हम भारी उद्योगों को उन्नत करने 
के योग्य नहीं हो सके । 

हमारे ओद्योगिक स्वरूप का यह आदर्श भारत में उपलब्ध अस्थिर अंशों का भी 

समर्थन करता है। भारत में पूजी का अभाव है और विदेशी पूजी के आने की भी बहुत आश्ञा 
नहीं। भारत जसे दरिद्र देश में घरेलू बचतों की अनिवायंता से भी पू्जी का बहुत बड़ा संचय 

नहीं हो सकता। बहुत ऊंचे औद्योगिक देशों से कला-कौशल विषयक ज्ञान प्राप्त कर लेना 
भी कठिन है, क्योंकि सामान्यतः उसके साथ विदेशी पूंजी भी आ जाती है । यह केवल 

विदेशों से, सरकारी अथवा अन्तर्राष्ठ्रीय साधनों द्वारा प्राप्त हो सकती है, जैसे कि प्रेसीडेंट 

टू मेन का चतुर्थ-योजना कार्यक्रम है । केवल प्रबंध विषयक और कार्य-चतुराई थोड़े 
काल में उन्नत की जा सकती है । इस प्रकार हम यह आशा नहीं कर सकते कि हम उन 

चंचल अंशों को इतना उन्नत कर लेंगे कि हम गहरे-श्रम उद्योगों के विपरीत गहरी पूंजी 

के उद्योगों की स्थापना करने योग्य हो जाँय । फलस्वरूप, वतंमान स्थिति और भविष्य की 
आशाओं को दृष्टि में रखते हुए, भारत में वृहद् स्तर के उद्योगों का आदर्श अल्प-चतुर 
ओर हल्के उद्योगों का होगा; अनन्तर अधिक चतुर और हल्के उद्योगों का, और उससे भी 

बाद में अल्प-चतुर और भारी उद्योगों का होगा। यदि हम अपने साधनों की पूर्ण उपयोगिता 

चाहते हैं तो अधिक चतुर और भारी उद्योगों की प्रगति की पर्याप्त काल तक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए । 

किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से सरकार भारी उद्योगों को उन्नत करने का 
विशिष्ट यत्न कर सकती है । १९४८ की औद्योगिक नीति के वक्तव्य से सुरक्षा-उद्योगों 

की प्रगति का प्रकटीकरण हो जाता है अर्थात् अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण, हवाई जहाज़ों का 

निर्माण आदि; भारी मूल उद्योग, अर्थात् लोहा और इस्पात का उद्योग; यातायात के 
साधनों का निर्माण; हल्के आधारमूलक उद्योग अर्थात् केमिकल ( रासायनिक ) उद्योग; 
और अनिवाय॑ खपत की वस्तुओं के उद्योग अर्थात् खांड, सीमेंट, कपड़ा आदि । जो भी हो, 
अपने सीमित साधनों और उनकी उचन्नत-हीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस आदर्श 

को केवल धीरे-धीरे ही स्वीकार किया जा सकता हैं। 

अपने साधनों की संतुलित स्थापना प्राप्ति के लिए हमें सावंजनिक और निजी 
दिशाओं में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए । इसके लिए राष्ट्रीय योजना 
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बनाना अनिवाय॑ हैँ । सार्वजनिक दिशा में जो उद्योग उन्नत होंगे, उनका क्रम संभवत: 

इस प्रकार होगा : प्रथम, अनिवाये रक्षा उद्योग; द्वितीय, प्राकृतिक साधनों की उन्नति 
जैसे पानी से बिजली; तृतीय सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योग; और चतुर्थ, वृहद् मूल 
और आधारमूलक उद्योग । निजी दिशा में यह क्रम संभव हे : प्रथम, वर्तमान उद्योगों की 

स्थापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन में वृद्धि करना; द्वितीय, प्रभावकारी मांग की सीमा 
तक वर्तमान उद्योगों का विस्तार करना; तृतीय, वर्तमान उद्योगों के पूरक उद्योगों (दोनों 
दिशाओं में ); चतुर्थ, अन्य संबंधित उद्योग, जो बाहरी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र की वृद्धि करते 
हों और पंचम, ऐसे उद्योग, जो आंतरिक और बाहरी बड़े बाज़ार के लिए हों । 

इच्छित आदर्श प्राप्त करने के लिए उद्योगों की स्थान-विषयक और लघृ-स्तर 

तथा वृहद्-स्तर के उद्योगों के पारस्परिक संबंधों की समस्या को बहुत सावधानी के साथ 

हस्तगत करना होगा । फिस्कल कमीशन ने निष्कर्ष उपस्थित किया है, “वृहद्-स्तर उद्योग 
के आदर्श की जो हमारी कल्पना हैँ, वह अमरीका और इंग्लैड तथा भारत की ग्रामीण 

अर्थ-व्यवस्था के मुकाबले में आधी हैं ।” 
१६. औद्योगिक योजनाएं बनाना । अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की सभी 

योजनाओं में औद्योगिक योजनाएं स्वभावतः मुख्य स्थान ले लेती हैं । यहां तक कि बंबई 
योजना पर यह दोषारोपण हुआ था कि क्षषि की अपेक्षा औद्योगिक प्रगति के प्रति 
पक्षपात किया गया है । १९५१ की योजना कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की 
औद्योगिक उन्नति की समस्या के प्रति अधिक ध्यान दिया है । वर्तमान औद्योगिक स्वरूप, 

युद्ध और युद्धोत्तर की औद्योगिक प्रगतियों ओर औद्योगिक संगठनों तथा प्रबंधों का 
सरसरी अवलोकन करते हुए कमीशन ने कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हें । 

योजना कमीशन ने औद्योगिक योजना के ध्येयों के साथ ही औद्योगिक स्वरूप 
की त्रुटियों को भी प्रत्यक्ष रूप में सामने ला दिया है । तदनुसार, कमीशन ने ऐसे नये उद्योगों 
अथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की सिफारिश की हे, जो माध्यमिक वस्तुओं 
और मशीनों का निर्माण कर सकें, युद्ध और युद्धोत्तर काल में स्थापित किये गए व्यवसायों 
को पुन: संगठित एवं श्वृंखखाबद्ध किया जाय और उत्पादन शक्त में वृद्धि हो । इस संबन्ध 

में उनकी मुख्य सिफारिशें यह हैं :-- 
(क) क्षषि उन्नति और सिंचाई के विस्तार और बिजली विषयक योजनाओं 

की ओद्योगिक जिन््सों की मांगों की पूर्ति की जानी चाहिए । 
(ख) अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पत्ति निश्चित लक्ष्य तक हो जानी 

चाहिए और इसके लिए उद्योग की वतंमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाय । 
(ग) जो उद्योग कच्चा लोहा, इस्पात, भारी रसायन आदि का उत्पादन करते 

हैं और जो देश की सामान्य आर्थिक प्रगति के लिए आधारमूलक महत्व रखते हैं, उनकी 
क्षमता को विस्तार दिया जाना चाहिए; और 
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(घ) विद्यमान औद्योगिक स्वरूप की त्रुटियों और हीनताओं को दूर किया जाना 
चाहिए । 

देश की आवश्यकताओं और साथ ही उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए 
कमीशन ने औद्योगिक प्रगति के प्रश्नों को निम्त क्रन से प्राथमिकता देने की सिफारिश 
की हैँ: 

(१) उत्पाद वस्तुओं के उद्योगों में विद्यमान क्षमता की पूर्ण उपयोगिता; 

जैसे, जूट और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सूती कपड़ा, खांड और साबुन की क्षमता का पूर्ण 
उपयोग किया जाय । 

(२) इस्पात, सीमेंट, खादों, भारी रसायनों, मशीनों के औज़्ारों आदि जैसे 
उत्पाद वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन-शक्ति की क्षमता को विस्तृत किया जाय | और, 

(३) ओद्योगिक इकाइयों की पूर्ति, कि जिन पर पूंजी का एक भाग पूर्वतः खर्चे 
किया जा चुका है । 

चूकि प्रसाधनों का जो समूह सरकार के हाथ में है, वह कृषि, सिंचाई और 
शक्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है, इसलिए उद्योगों की प्रगति को योजना के ध्येयों की 

प्राप्ति के लिए अनिवायत: राज्य के सर्वे-नियन्त्रण की शत पर अधिकांशतः निजी 

साहसिक कार्य की ज़िम्मेदारी का रूप दे दिया गया है। उद्देश्य यह है कि दोनों दिशाएं मिल- 

जुल कर काम करें और निजी-भाग योजना के नियन्त्रण में रहे और योजन्ना-अधिकारी द्वारा 
उपस्थित किये गए ध्येयों को स्वीकार करे। कमीशन ने १९५५-५६ तक मुख्य उद्योगों द्वारा 

प्राप्ति के लिए उत्पादन के लक्ष्य और स्थापित-क्षमता नियत कर दी थी ।* इन लक्ष्यों को 

पदार्थों की उपलब्धता, पूंजी, पूंजी प्रसाधनों और बाजार की खपत की क्षमता का साव- 
धानी के साथ परीक्षण करने के बाद नियत किया गया था। आशा की जाती है कि वस्तुओं 
के बहाव की वृद्धि होने से कतिपय दिशाओं की मांग के दबाव में कमी हो जाथगी और यहां 

तक कि निर्यात के लिए भी गृंजायश रह जायगी । भिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों की प्रगति के 

कार्यक्रम का सार बतलाते हुए श्री जी. एल. मेहता, सदस्य इंडियन इंजीनियरिंग एसोसि- 

एशन ने जनवरी १९५२ में कहा था, “यदि कार्यक्रम पूर्ण कंर लिया गया और विभिन्न 
लक्ष्यों की पूर्ति पूर्ण कर ली गई, तो हम इंजनों, साइकिलों, बैटरियों, सिलाई की मशीनों, 
हरीकेनों, लेपों और कई औज़ारों और जिन््सों में आत्म-निर्भर हो जांयगे । एक जहाजी 
मरम्मत का कारखाना स्थापित किया जा सकेगा; कृषि विषयक सामान और मशीनें तथा 

बिजली संबंधी कतिपय साधनों का उत्पादन किया जायगा; एल्यूमीनियम की उत्पत्ति 
को विस्तार दे दिया जायगा और लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की जायगी, जिससे 
_बाद के पांच वर्षों के समय-में, एंक नये इस्पात के उद्योग का आविर्भाव हो जाय । 

१. ॥7686 (दएटांड 4%ए०6 ०९७0 प्रल्यप०्ा०व ॥. ६76 28८९००प्॥॥ 
शहाएल7 0 ९०8९० पपवपडत'ए. 
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निजी दिशा में साहसिक कार्यो के अतिरिक्त, राज्य के साहसिक व्यवसाय भी होंगे, 
जो भले ही संख्या में कम होंगे, किन्तु आ्थिक महत्व की दृष्टि से महत्वपृर्ण होंगे। इतमें 
निम्न उल्लेखनीय है : सिद्री फटलाइज्र फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव वकर्स, डाई कोर 

केबल फैक्ट्री और मशीनी ओज़ारों, टेलीफोन प्रसाधतों, गणित विबयक सामान आदि 

बनाने के लिए भी विभिन्न साहसिक कार्य होंगे। राज्य सरकारों के अवीव साह॒तिक 

कार्यो में उल्लेखनीय यह हे: मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिट (अश्वब7र का कागज) बनाने 

वाला कारखाना और मैसूर में गैस विषयक खादों का कारखाना । यद्यपि पंच-वर्षीय 
योजना के अनुसार राज्य के साहसिक कार्यो का क्षेत्र सीमित है, तथापि राज्य का नियंत्रण 

पर्याप्त रूप में विस्तृत है। निजी साहसिक कार्यों का अभिनवकरण करने की आवश्यकता 

है। योजना कमीशन के शब्दों में, उद्योग को न केवल सामाजिक और आशिक नीति के 
ध्येयों को ही स्वीकार करना होगा, प्रत्युत श्रम, पंंजी लगाने वाले और उपभोक्ता के प्रति 

निजी जिम्मेदारियों को भी मानना होगा। निजी उद्योग को राष्ट्रीय योजना की स्क्रीम के 
अन्तगंत अपने को जमाना होगा और जनता को संतुष्ट करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूति करनी होगी और राष्ट्रीय प्रसाधनों को विपरीत दिशा से हटाते हुए शोषण और 
बेईमानी को भी दूर करना होगा ।” 

उत्पादन-शक्ति, योग्यता और प्रबंध के स्तरों में ऋमिक प्रगति के लिए कमीशन ने 

प्रत्येक मुख्य उद्योग के लिए डिवेलपर्मेट कौंसिल्प (प्रगतिशील संसद) बताने की सिफारिश 
की, जिसमें उद्योग, श्रम और कला-कौशल विषयक प्रबंध के प्रतिनिधि हों । सरकार को 

परामशं देने के अतिरिक्त इन कौंसिलों के यह कार्य-कलाप होंगे: (१) स्थापित क्षमता की 

पूर्ण उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करना; (२) 
बर्बादी को हटाने के लिए, अधिकतम उत्पादन प्राप्ति के लिए, प्रकार को उन्नत करने और 
लागत को कम करने की दृष्टि से योग्यता के सिद्धान्तों अयवा आद्शों की तजबवीज़ करना; 

(२) उद्योग के कार्य-चालन को उन्नत करने के लिए उपाय बताना, विशेष रूप से अयोग्य 
अंशों के विषय में; (४) वितरण और विक्रय प्रणालियां बनाने में सहायता देना कि जिससे 
उपभोक्ता को संतोष हो। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि उद्योग सब संबंधित 

लोगों के संयुक्त यत्नों और आंतरिक नियंत्रण द्वारा व्यवस्थित होंगे। इससे बाहर का कच्चा 

हस्तक्षेप और रोष उत्पन्न करने वाला नियन्त्रण जाता रहेगा। लक्ष्य को पूर्ण करने की 

ज़िम्मेदारी स्वतः उद्योग पर डाल दी गई है । 
विस्तार करने के कार्यक्रम की मूल लागत का अनुमान १२५ करोड़ रुपए किय। 

गया है, जिसमें से, आशा की जाती है कि स्वतः उद्योग पूंजी के बाजार में से ८०-९० 
करोड़ रु पया पैदा करने की स्थिति में होगा । और १०-१५ करोड़ रुपए के लिए आशा कौ 
जाती है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन (औद्योगिक अय॑-व्यवस्था समिति) दे सकेगी । 
सरकार को भी जहाज़ बनाने और इस्पात के कारखानों जैसे बड़े-बड़े व्यवसायों में 
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सहायता करनी होगी, विशेष रूप से ऐसे वयवसाथों में, जो चिरकाल तक कोई लाभ नहीं 
दे सकेंगे । 

सार रूप में औद्योगिक विस्तार की योजना क्रियात्मक और वास्तविक जान पड़ती 
है । इसमें संदेह नहीं कि सब संबंधित लोगों की सदिच्छा और सहयोग से नियत लक्ष्य 
निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जांयगे । यह औद्योगिक योजना १९४८ में आरंभ किये गए 
न्यू इंडस्ट्रियल पालिसी (नवीन औद्योगिक नीति) के अनुरूप है। इंडस्ट्रीज डिवैलपमेट 
एण्ड रेगूलेशन--उन्नति और नियन्त्रण बिल (औद्योगिक विधान ) योजना बनाने का साधने 
है। किन्तु कमीशन एक ऐसी संस्था बनाना चाहती है, जिसमें आरंभ करने वाला, व्यवसायी 
ओर कला-कौशल का ज्ञाता तथा प्रवीण श्रम, सबका साझा संघ हो। यह स्वीकार कर 
लिया गया है कि उद्योग के अंश केवल नियोजक और प्रबंध विभाग नहीं, प्रत्यृत उसमें कला- 
कौशल के ज्ञाताओं तथा श्रम का भी सम्मिलिन है। 



बीसवां अध्याय 

ध्रोद्योगिक ग्र्थ-व्यवस्था ओर प्रबन्ध 
१. भूमिका। अर्थ-व्यवस्था उद्योग की जीवन-शक्ति है। औद्योगिक यंत्र के 

पहियों को चिकनाहट देने के लिए पर्याप्त अर्थ-व्यवस्था निर्तांत आवश्यक है, जिससे 

उसके सरलतापूर्वक चलने का भरोसा बना रहे अथवा बन्द होने से उसे रोक। जा सके । 

भारत में उद्योगों की धीमी प्रगति के अति महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक कारण पर्याप्त 

और सामयिक अर्थ-व्यवस्था का अभाव है । 
औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की समस्या का अध्ययन (क) लवु-स्तर और मध्यम 

आकार के उद्योगों; और (ख) वृहदू-स्तर अथवा संगठित उद्योगों के सम्बन्ध में किया 

जा सकता है। 

२. लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था। ग्राम-क्षेत्रों 
में औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था, छोटे उत्पादक को अर्थ की आवश्यकता, कच्चे पदार्य क्रय 

करने, उत्पादन के खर्चों को पूरा करने और अन्त में वस्तुओं के उत्सजेन ()78[0089/ ) 

के लिए होती हैं । 

ग्राम-क्षेत्रों में, पूजी सर्वथा अव्यवस्थित है और वस्तु-स्थिति यह है कि अधिक 
पूंजी भी उपलब्ध नहीं । ख्चे रूपी विशाल मरुस्थल में गांव का साहुकार बचत रूपी एक 

जल-डमरू-मध्य है । छोटा उत्पादक गरीब होता है और वह अच्छी जमानत देने के भी 
अयोग्य है, इसलिए साहूकार का कोष अत्यधिक दरों के सिवा उसकी ओर नहीं बढ़त। । 

“ऋणी की अज्ञानता और असहाय दशा का प्रत्येक लाभ उठा लिया जाता है”*। इससे 
भी बढ़कर, ग्राम-क्षेत्रों में, भूमि में या जेवरों में रुपया लगाने के पक्ष में अधिक उत्साह है 
अथवा द्रव्य रुका पड़ा रहता है। सहकारिता बेंक अपने कार्य-कलापों को चल क्ृषि-विषयक 

अर्थ-व्यवस्था तक सीमित रखते हे और वह स्थानीय औद्योगिक साहसिक कार्य के लिए 

द्रव्य देना बुराई समझते है। फलत:, स्थानीय-उद्योग कोष के अभाव में क्रिप्रात्मक रूप में 
भूखों मरते हैं अथवा उन्हें अकारण ऊंचे दर देने होते हैं । 

शहरी केन्द्रों में ओद्योगिक अर्थे-व्यवस्था--हहरों में पूंजी बेहतर ढंग से संगठित 
होती है । प्राय: प्रत्येक नगर में या तो किसी न किसी बैक की शाखा होती है अयवा संयुक्त 
पूंजी बेक होता है । हाल ही के वर्षों में स्थिति पर्याप्त रूप से उन्नत हो गई है, क्योंकि 
बहुत-से नये बेंक जारी हो गए हें। किन्तु शहरी क्षेत्रों में घरेल क[रीगरों और मध्यम' आकार 

का आय आय आज 
(6८,793 7, [0. 756. 
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कै उद्योगों, जैसे आटे की मिलों, चावल की मिलों, छापेखानों, दियासलाई के छोटे कार- 
खानों, बनियान-जुराबों के कारखानों, साबुन, खेलों के सामान के कारखानों, लोहे और 

पीतल की ढलाई के कारखानों, इत्यादि के लिए भी अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षाकृत अधिक 
आवदश्यकताएं हें, क्योंकि उनके कार्य का स्तर बड़ा है । 

घरेलू कारीगर को आथ्िक सहायता देने के लिए, साधारण साहुकार को छोड़कर, 
मध्यम-वर्ग के कुछ लोग तय्यार हो गए हैं। महाजन नकद उबार देता है, और यदि वह 
कच्चे पदार्थ का व्यापारी भी है, तो वह उसे भी उधार में देता है । महाजन कलाकार की 
दरिद्रता और एकाकीपन का पूर्ण लाभ उठाता है और इस सुविधा के लिए ऊंची कीमत 

वसूल करता है । पंजाब बेकिंग एल्वायरी कमेटी (पंजाब साहुकारा जांच समिति) के 
अनुसार जुलाहों को १२६% से छेकर ३७% तक अदा करना होता था। निश्चय ही 
यह दर किसी भी उद्योग के लिए इतनी अधिक है कि वह उसे सहन नहीं कर सकता । 

मध्यम-आकार के उद्योगों की दशा भी अच्छी नहीं । यद्यपि उन्हें ठोस आदमी 

आरम्भ करते हे तथापि, उन्हें भी, बहुधा सहायता की आवश्यकता होती है। देसी साह- 

कार, जो व्यक्तिगत जमानत पर उधार देते हैं, ९ से १५% तक की ऊंची दरें वसूल 
करते है । संयूक्त पूजी बेक स्थिर पूंजी के विरुद्ध ऋण देते हैं। वह संपत्ति और मशीनों के 
अनुमानित मूल्य का २० से ३०% तक देते है और गोदाम के माल के विरुद्ध ७०% तक। 
जिन जर्तों पर बेक रुपया देते हैं, वह कष्टकर और असुविधाजनक समझी जाती हैं। 
“इसमें सन्देह नहीं कि छोटा व्यवसायी. . . .. . . . बैंकों और उचित दरों पर अर्थ-व्यवस्था 
के अभाव में बुरी तरह अवरुद्ध है ।/* 

आथिक सहायता का एक अन्य साधन राज्य है। सभी राज्यों में (76 8६80० 
खत 40 वशवंप्रड१63 हैटां3) राज्य-सहायता उद्योग विधेय कार्य कर रहे हैं। 
किन्तु राज्य के ऋणों का सुखद अनुभव नहीं रहा, क्योंकि ऐसे ऋणों की बड़ी संख्या 
अप्राप्य हो गई और उसे रद्द करना पड़ा। सरकारी ऋग अपनी लूम्बी-चौड़ी बैधता 

के कारण विपरीत प्रचार के हेतु बनते हैं। वह व्यवसायी, जो अपजी साख के लिए उत्साही 
होते हैं, सरकारी अधिकारियों के जांच के नपैने से दूर रहना चाहते हैं। न ही सरकारी 
अधिकारी औद्योगिक समस्या और पक्ष-विशेष की साख की महत्ता को आंकलने के योग्य 
होते हैं। १९३३ में पांचवी औद्योगिक कांफ्रेंस इस निर्णय पर पहुंची थी कि यह ऋण किसी 
सराहनीय सीमा तक उन्नति की प्रेरणा करने में सफल नहीं हुए ।* फलत:, राज्य की 
प्रत्यक्ष सहायता की योजना का कोई महत्व नहीं जान पड़ता । 

१. एिटए००७ 006 वात (0णाय्रांइशं०ाय, 7978, 0. 778. 
२. कपल एशवादा फ्रावाइंल6 बाते 7.8090प५ ९०. 50, 

0. 72. 
दा 
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३. बृहद्-स्तरे उद्योगों की आथिक-सहायता। वृहद्-स्तर उद्योगों को रोके 
रहने या पूंजी व्यय के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, अर्थात्, भूमि क्रय के लिए, 
कारखाने का भवत बनाने के लिए, मशीनें आदि लगाने के लिए और यदि व्यवसाय चल 
रहा हो तो विस्तार के लिए और अदला-बदली के लिए । इसके अतिरिक्त, कच्चे पदार्थों 
के क्रय के लिए, गोदाम सम्बन्धी माल के लिए, उत्पादन और बिक्री-प्रबन्धों के आरंभिक 
अन्य खर्चो के लिए और उद्योग की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 
भी कोषों की आवश्यकता होती है । इसे कार्यकारी पूंजी कहा जाता है । 

उन्हें क्योंकर आथिक सहायता दी जाय--बैंकिग (महाजनी) के विदेशी विशेषज्ञ 
डा० जीडल्स (797 ८ं(८४ ) की राय थी (केन्रीय साहुकारा जांच समिति 
द्वारा परामर्श लेने पर) कि यही नहीं कि केवल रोकने के लिए ही, प्रत्युत सामान्य 
कार्यकारी पूंजी भी फर्म को अपनी प्रारम्भिक पूंजी में से हस्तगत करनी चाहिए।" 

किन्तु इस दृष्टि पर कठोरतापूर्वक जमे रहना तो अनेक व्यवसायों के जन्म तक को ही 
रोक देगा, क्योंकि भारत में ऐसा कम ही होता है कि एक औद्योगिक व्यवसाय इन 

दोनों उद्देश्यों के लिए इतनी पर्याप्त पूजी का प्रबन्ध कर पाए। उसदेश में कि जहां 
पूंजी लगाने के लिए व्याकुलता और निरुत्साह की भावना प्रबल है और जहां पूंजी 
को एक अथवा अन्य रूप में दबाये रहने की भावना सर्वमान्य है, उससे यह आशा 

करना अर्थहीन है कि एक कंपनी स्थिर, चलित और कार्यकारी (जी की आवश्यकताओं 
के लिए पर्याप्त कोषों का प्रबन्ध करने योग्य हो सकेगी। १९३८ में कपड़े की मिलों में 
संपूर्ण पूुजीगत आवश्यकताओं के लिए कंपनी की निजी पूंजी में से जो अनुपात रखा 
गया था, वह इस प्रकार था : बंबई में ३८ प्रतिशत, अहमदाबाद में २५ प्रतिशत 

ओर शोलापुर में १३ प्रतिशत ।* 

केन्द्रीय साहुकारा जांच समिति का मत था कि जिन ओद्योगिक व्यवसायों ने 
रोक के लिए पर्याप्त प्रारम्भिक पूंजी संग्रहित कर ली है, वह अपनी संपूर्ण कार्यकारी पूंजी 
के लिए और साथ ही अस्थायी रूप से विस्तार के लिए आवश्यक कोषों के निमित्त 
व्यापारिक बेकों पर निर्भर रह सकते हें ।*? स्पष्टत:, इससे व्यापारिक बेंकों पर बहुत बोझा 
पड़ेगा । सुदृढ़ सिद्धान्त तो यह जान पड़ता है कि व्यवसाय रोक और कार्यकारी पूंजी के लिए 

संपूर्ण प्रारम्भिक पूंजी उत्पन्न कर छे, क्योंकि इन दोनों भेदों की स्थायी रूप से रोक बनी 

१, >5 ]6१63--2./6४07470वैप्रण का गशावंप्रशाणं #प्रद06 
रिट00७% ० पहल वशतवाबा एलाफका. 39परपंएहु सए4पांएए 
(407777708८, 7937. ४०!, ॥४. 9. 740. 

२. ०००0७ ० 6 766 7,000प्र सिक्व॒ुणणए (0ग्ाग्रा(66, 
7938, 9. 57 

३. ॥06, ४०. 7, 79. 2(8, 2998-99 « 



३५६ भारतीय अर्थशास्त्र 

रहेगी । और इससे भिन्न कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता होने पर वह बेंको की पूर्ति पर 

निर्भर रह सकता है । 

किन्तु भारत में इस दृढ़ सिद्धान्त को पालन करने की अपेक्षा भंग अधिक किया 
गया है, और पूंजी लगाने वाले के लिए, उद्योग के लिए और स्वतः प्रवत्तंकों के लिए उसके 
भीषण परिणाम हुए हैं। ऐसे थोड़े उदाहरण नही है, जबकि आरम्भ के थोड़े समय बाद 

ही औद्योगिक व्यवसायों ने अपने को आथिक कठिनाइयों में पड़े देखा है । एक बार सरकार 
को टाटा आइरन एंड. स्टील कम्पनी को छुटकारा देने के लिए ५० लाख रुपये का ऋण 

देना पड़ा था। इंडियन वायर एंड स्टील प्राडकक््ट्स जमशेदपुर, पूजी की कमी के कारण 
उत्पत्ति में वृद्धि करने में असफल रह गया था और १९२४ में बिहार और उड़ीसा की 
सरकार को पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकार करना पड़ा था। भारतीय औद्योगिक 
व्यवसायों का न्यून-पूंजीकरण बहुत ही कष्टप्रद है । 

उन्हें वास्तव में केसे आथिक सहायता दी जाती है: (१) हिस्सों और ऋण पत्रों 

से--हमारे उद्योग अपनी पूंजी के अधिकांश हिस्सों को सामान्य हिस्सों के रूप में 
चाल करते हें और हाल ही के वर्षो में उन्हें निम्न अवमूल्यन पर जारी करने 

को प्रवृत्ति हो गई है। भारतीय पूंजी लगाने बालों में ऋण-पत्रों की लोकप्रियता 
नहीं जान पड़ती और कम्पनियां भी, साख नष्ट हो जाने के डर से जारी करने में 

संकोच करती हैं। भारत में ऋण-पत्रों ([0200270प7८४) के लिए बाज़ार के सीमित 
होने के निम्न विभिन्न कारण हैं : काननी और स्टाम्प विषयक भारी दातव्य 

((79726०४) और अन्तलिखित बट्ठरा ( एशवल-ज्रतंतएगहु (ए०णाय़ांइश07 ), 

परिवर्तत करने की बड़ी फीस, सीमित लाभ, पूजी विस्तार की आशा का अभाव, 
उद्योगों में लगी पूंजियों की बहुधा असफलताएं, बीमा कंपनियों का डूबने वाले कामों में 
पूजी लगाना, इत्यादि । फलस्वरूप, कंपनियां अपनी सामान्य आवश्यकताओं के लिए 

जुचित परिमाण में पूंजी उत्पन्न नहीं कर पातीं । 

(२) मेनेजिंग एजेंट्स--भारतीय जनता सरकारी ज़मानतों ((५०0५४८ए७४८7६ 
56८पा४४८४) और म्युन्सीपल अथवा ट्रस्ट के ऋणों में पूंजी लगाना बेहतर समझती 
है । इस प्रकार चुकता पूंजी बहुधा रोध (8]00/ ) की राशि तक को पूर्ण नहीं कर पाती । 
इससे कंपनी की अर्थ-व्यवस्था चिन्ताजनक हो जाती है और मैनेजिंग एजेंटों तथा अन्य 
अर्थ-व्यवस्थापकों की दया पर उन्हें छोड़ दिया जाता है । मैनेजिंग एजेंट्स अधिकांश 
हिस्सों को क्रय कर लेते है, विस्तार के लिए द्रव्य अगाऊ कर देते हैं और कष्ट के समयों 
पर व्यवसाय की सहायता के लिए भी हाथ बटाते हैं। हमारे उद्योगों में मैनेजिग एजेंट जो 
कार्य करते हे, उनके उस रूप का परीक्षण हम आगे करेंगे । 

(३) अमानतें--कोषों के लिए एक अन्य स्रोत भी है अर्थात् जनता की अमानतें 
जमा करना । यह रीति विशेष रूप से अहमदाबाद में प्रचलित है । किन्तु अमानतों 
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को “मौसमी-मित्र” (2/7-४८७८76/ ॥76७7०8) कहा जाता है और तनिक-सी 
विपरीत दशा होते ही उनके भाग जाने की संभावना होती है । इसके अतिरिक्त, इन अल्प- 
_कालिक अमानतों में से व्यय की योजनाओं की अथ॑-व्यवस्था करना सारहीन भी है । 

(४) नकद साख--नकद साख की प्रणाली के आधार पर अल्प-कालिक 
ऋण स्टाकों की जमानत पर व्यापारिक बकों से प्राप्त किये जा सकते हे और कुछ दशाओं 
में, मैनेजिंग एजेंटों को अतिरिक्त जमानत के साथ भी । किन्तु नकद साख प्रणाली मंदी 
के दिनों में असफल हो जाती है, क्योंकि, या तो वह राशियां वापिस मांग ली जाती है कि 
जो बिक्री के लिए बाध्य करके मंदी को बढ़ाती हे, अथवा मिल-मालिकों को जमानत में 
65 करने केलिए कहा जाता है, कि जो सदेव कर सकना, आसान नहीं होता । 

: हमारे बेंक और उद्योग । केन्द्रीय साहकार जांच समिति के समक्ष 
| को हमारे बंकों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के विषय में विरोधी-मत 

प्रकट किये गए थे। सार-रूप में यह जान पड़ता है कि हमारे बैंक बहुत ही रूखे और पुरानी 
लकीर के आधार पर कार्य कर रहे हैँ और उद्योग के लिए उनका कोई अधिक उपयोग 
नहीं हो पाता । उनकी व्यक्तिगत ज़मानत पर अथवा बिना भार के रोध (80८7) 
की ज़मानत पर द्रव्य अगाऊ करने की अनिच्छा और उनका ऐसी जमानत पर अड़े रहना, 

जिसमें स्पष्ट पृष्ट-पोषण हो और सुविधापूर्वक वसूली हो सके, उद्योग उनकी उपयोगिता 
से वंचित रह जाता है । रोधों (5800४5$) को रहन रखने में, जिन पर वह सामान्यतः 
ज़ोर देते हैं, स्पष्टत: बेंक का अधिकार हो जाता है, जिसके फलरूप उस पक्ष की साख 
को हानि पहुंचती है, और इस प्रकार बेंक द्वारा प्राप्त बहुत ही सीमित सुविधा का उपयोग 
भी वह नहीं कर पाते। भारत में उद्योग को बेक के साथ आदर्श सिद्धान्तों पर 
चलना हूं ।* 

हमारे द्रव्य के बाज़ार का एक भी ऐसा सदस्य नहीं, जिसने उद्योग को सहायता 

देने का लक्ष्य बनाया हो । इंपीरियल बेक पहले से ही सामान्य व्यापारिक साहुकारा के 

कारोबार से परिपूर्ण है और ऐसे अनेक अन्य संयुक्त-पूंजी बेंक भी नहीं हैं, जो अनुभव 

और आथ्िक बल से उद्योगों को आथिक सहायता देने के योग्य हों । विदेशी विनिमय 

बैक अपने ही क्षेत्रों में व्यस्त हें और भारतीय उद्योगों को आ्थिक सहायता देने में उन्हें 

कोई दिलचस्पी नहीं है । देसी बेकों को व्यापार और सामान्य साहुकारे में अर्थ गाना अत्य- 
धिक लाभकर जान पड़ता है और वह उद्योग की ओर नहीं झुकते । इसके अतिरिक्त, उनके 

साधन इतने क्षीण हे कि वे उद्योग के लिए कोई ठोस सहायक भी नहीं हो सकते । ः 

सहकारिता बैक कृषि की सहायता के लिए नियत हैं। इस प्रकार, औद्योगिक सम्बन्ध 

१. वतांब्ओ (ए6ाएबों. उिग्गॉयंएए. 0णाएर(6९. ( ै ए0ताए 
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बनाने वाली कोई भी साहुकारा संस्था नहीं है ।”* 

हमारे बैक बहुधा अपने कोषों को सरकारी ज़मानतों में लगाते हें और अपने, 
गोदामों में वाणिज्य-वस्तुओं को रखकर द्रव्य अगाऊ करते हैँ अथवा यदि ग्राहक के पास 
ही रखा गया हो, तो अन्य कानूनी कृत्य पूर्ण किये जाते हैं । उद्योग, जो आर्थिक रूप में 
भूखों मर रहा है, इन चलनों को पसन्द नहीं करता । केन्द्रीय साहुकारा जांच समिति के 

समक्ष मारवाड़ी व्यापार मंडरू ने उल्लेख किया था, संयुक्त-पूंजी बेकों ने जो सहायता 

दी है, उसकी संपूर्ण राशि उपेक्षणीय परिमाण में है ।“* श्री मनु सूबेदार ने माईनारिटी 
रिपोर्ट में उद्योग के प्रति बेकों के व्यवहार की कड़ी आलोचना की है । उनका कहना है, 

“बैंकों ने अल्प-कालिक पूजी छगाने के सिद्धान्त पर अड़े रहने में अति करके उद्योग और 
स्वतः अपना अहित किया हैँ ।? हाल ही के वर्षो में कोई उन्नति नहीं हुईं। फिस्कल कमी- 

दान (१९४९-५० ) को इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा था कि व्यापारिक बेंकों ने वर्तमान में 
साख-विषयक जो सुविधाएं दे रखी हें, वह उनकी प्रगति की आवश्यकताओं के लिए 

अपर्याप्त हैं ।* 

बैंकों की अपनी निजी कठिना इयां हैं । उन्हें अमानतें जमा करनेवालों के लिए अधिक- 

तम अस्थिरता की अवस्था स्थिर रखनी होती है । एक औद्योगिक फर्म की विश्वसनीयता 
का निश्चय करने के लिए उनमें आवश्यक ज्ञान और साधनों का अभाव होता है । स्वतः 

व्यवसायी भी अपनी सही-सही दशा को पूरी तरह प्रकट कर देने के लिए तय्यार नहीं 

होते । किन्तु इतना सब कुछ कहने पर भी वस्तु-स्थिति वही रह जाती हैँ कि बेंकों ने हमारे 

उद्योगों की प्रगति के प्रति उपेक्षा की भावना रखी हैँ और उनमें सहानूभूति का अभाव 
रहा है। हमारे बेंकों को उद्योगों के विषय में अछता-रहने' की प्रवृत्ति को तिलांजलि दे 
देनी चाहिए । 

५ ओद्योगिक अ्थं-व्यवस्था की उन्नति के लिए प्रस्ताव । 
औद्योगिक अर्थे-व्यवस्था के उक्त परीक्षण से प्रकट होता है कि हमारे उद्योगों को बेकों से 

बहुत थोड़ी सहायता मिल रही है और हमारे यहां हाल ही के वर्षो में स्थापित इंग्लेंड जेसी 
सहायता देने वालो विशेष प्रकार की कोई संस्थाएं भी नहीं हैं । हमारे उद्योगों के 

सम्बन्ध में, या तो पर्याप्त आथिक सहायता नहीं पहुंच रही अथवा निषेधात्मक कीमतों पर 

उन्हें सहायता दी जाती है। 
कक सकत--ीपिलिनममान 

१. 4)7. ुनवा७-ध९०४००थार्त प्रा 07 एतप्रशा00४ #09706, 
एिछश707 ० पाल सिवागा (ट्रकों फिग्यीतंएरु क्रिपृण्णाए 
(५0777706८, 7937, ४०!. ॥५, 9. 748. 
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किन्तु यह इसलिए नही कि भारत में सन्तोषप्रद पूजी विद्यमान नहीं । यद्यपि यह 

मानी हुई बात है कि भारत दरिद्व हे तथापि उसके उद्योगों की आवश्यकताएं भी बहुत 
बड़ी नहीं हैं । तथ्य यह है कि औसत भारतीय विनियोजक को विश्वस्त और विद्धिष्ट 
राय देने वाला भी कोई नहीं और उस विनियोजक से तो यह आशा करना कठिन है कि वह 
अपने विनियोजन की सुरक्षा और लाभ का भरी प्रकार परीक्षण कर सके । प्रति वर्ष इतनी 

कंपनियों की असफलता उसे भयभीत कर देती है । औद्योगिक कमीशन के शब्दों में, “उद्योगों 

के लिए पूंजी उत्पन्न करने की कठिताई, यहां तक कि भारत में भी, द्रव्य की अपर्याप्तता 

अथवा असंचितता की रीति के मुख्य कारण नहीं, प्रत्युत उस राय के कारण होती है कि 
जो उसके अधिपति उनके समक्ष रखी गई औद्योगिक समस्या के विषय में रखते हैं । 

भारत में औद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था की त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए निम्न 
प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते है : (१) बड़े व्यापारिक बेकों को उद्योगों के प्रति 

सहानुभूति की भावना उन्नत करनी चाहिए और उनके साथ निकट और निरन्तर संपर्क 
बनाये रहना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा को बनाये रहकर उन्हें सामयिक्क और 
पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकें | डा० जीडल्स के दब्दों में, 'भारत में पूंजी का बाजार 
पर्याप्त बड़ा जान पड़ता है और औद्योगिक अर्थ-सहायता के क्षेत्र में बेंकों के का्यंकलापों 

के लिए स्थान दिया' जा सकता हैँ ।* यह बेक कम-से-कम ' विशेष प्रकार की संस्थाएं 
बनाने में सहायक हो सकते हे, जैसे कि इंग्लेड में मध्यस्थ का कार्य करने वाली संस्थाएं 
हैं। वह संस्थाएं एक ओर उद्योग और विनियोजक के बीच और दूसरी ओर, वर्तमान औद्यो- 
गिक फर्मो को आथिक परामशंदाता के रूप में मध्यस्थ होती हें। उन्हें विषयों को अन्तलि- 
खित करने का प्रबन्ध करना चाहिए और अस्थायी अर्थ प्रदान करना चाहिए और यहां 
तक कि इस विषय की प्रत्याशा में दीघ-कालिक साख भी । उन्हें वर्तमान उद्योगों को पुनः 

संगठित करने और अभिनवकरण तथा नये व्यवसायों की स्थापना में सहयोग देना चाहिए। 

(२) हमारे यहां बहुत बड़ी अंश पूंजी के औद्योगिक बेंक होने चाहिएं और 
औद्योगिक अर्थ-सहायता के कारोबार में विशिष्टता के लिए उन्हें दीब-कालिक अमानतें 
प्राप्त करनी चाहिएं। संभव है, अंश पूंजी में से एक भाग लेकर सरकार भी सहायता करे 
अथवा बकों द्वारा दी गई पेशगियों पर न्यूनतम लाभांश के संरक्षण द्वारा सहायता करे | 

(३) छोटे विनियोजक की सहायता के लिए, जो उपस्थित की गई विभिन्न ज़ञमा- 

नतों के बीच भेद-भाव नहीं कर सकता, हमें ऐसे विनियोजक ट्रस्ट स्थापित करने चाहिएं, 

जो हिस्से रखते हों अथवा हिस्सों में कारोबार करते हों, ताकि वह छोटे विनियोजक' को 
ज़मानतों का सुगंधिपूर्ण पैकिट” खरीदने का अवसर प्रदान कर सकें, और इस प्रकार 
उसके विनियोजन को नानाविध रूप दें और खतरे का अधिक विस्तार कर दें।. 

] 

है ५११७ 8०००० 9. 7709. 
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(४) पूंजी की बिखरी हुई और छोटी राशियों को संचित करने के लिए 
विशेष प्रकार की बेकिंग संस्थाएं शुरू की जा सकती हूं । उन्हें छोटी अमानत वालों को 

बेहतर शर्तें और सुविधाएं देकर उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी चाहिए । 

हमारे उद्योग अर्थ-व्यवस्था के अभाव में बहुधा क्षीण हो जाते हैँ, जबकि पंजी की 

बड़ी राशियां बिखरी पड़ी रहती हैं। जिन राशियों का संग्रह हो जाता है, वह अत्यधिक 
कीमत के बिना उन्हें उपलब्ध नही होतीं। यदि ऊपरलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया जाय, 
तो यह आशा की जा सकती है कि देश की औद्योगिक प्रगति को राह में से एक बहुत 

बड़ी बाधा हट जायगी । 
६. औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था समिति | ह्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर 

भारत में औद्योगिक प्रगति के लिए बहुत लालसा थी । किन्तु राजनीतिक अस्थिरता विद्य- 
मान थी। विभाजन के कारण बहुत ही अस्थिर अवस्था हो गई थी और फलरूप कई बेंक 

असफल हुए । किन्तु उद्योग को घिसी-पिटी मशीनों को बदलने और अभिनवकरण 
के लिए पूंजी की बेहद आवश्यकता थी। दूसरी ओर, पूंजी के बाज़ार की 
उदासीन स्थिति थी। फलस्वरूप, ऐसी संस्था की बहुत आवश्यकत्ता थी, जो 
उद्योग के लिए प्राप्ति और विस्तार में सहायक होती। १ जुडाई, १९४८ 

को (॥76पडा+8 गिंछ॥7०6 (00700780707 ै८६) ओद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था 
कार्पोरेशन एक्ट लागू किया गया। एक्ट की धारा के अनुसार इसका ध्येय 
यह हैँ कि ऐसे उद्योगों की पूंजी विषयक आवश्यकताओं को मध्यकालिक और 
दीघे-कालिक साख के रूप में प्रदान किया जाय कि जो व्यापारिक बेंकों के सामान्य 
क्ार्य-कलापों से बाहर है । उसकी अंश पूंजी ५ करोड़ रुपए की है और केन्द्रीय सरकार, 

रीज़र्व बैंक, परिगणित बेकों, बीमा की कंपनियों, विनियोजन ट्रस्ट और इसी प्रकार की 

अन्य अर्थ-संस्थाओं ने संयुक्त रूप में इसके हिस्से लिये हुए हैं। इसकी हिस्सेदार संस्थाएं 
हैं, निजी रूप में व्यक्ति नहीं । 

कार्पोरिशन के हिस्सों को केन्द्रीय सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार ने 
मूलधन को लौटाने तथा २३% तक का अधिकतम लाभांश देने की प्रतिज्ञा की हुई है। 

कार्पोरेशन को प्रतिरक्षा पत्र (80708) और ऋणपत्र जारी करने का अधि- 

कार दिया गया है, जिसकी 'राशि प्रासंगिक देनदारियों को मिछाकर चुकता पूंजी के 
चार गुना से अधिक नही होगी । केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के प्रतिरक्षापत्रों और ऋण- 

पत्रों के मूलधन का पुनः भुगतान करने और २३% अधिकतम ब्याज देने के विषय में 
प्रतिज्ञाबद्ध है । 

कार्परिशन जनता से अमानतें प्राप्त कर सकता है, जिनका भुगतान दस वर्ष की 
अवधि से पहले नहीं होगा । 

कार्पोरेशन को निर्माण करने वाले व्यवसायों या उन व्यवसायों को, जो बिजली 
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का उत्पादन अथवा पूर्ति करेंगे, दीर्घ-कालिक ऋण देने का अधिकार दिया गया है, जो 

पच्चीस वर्ष के अन्दर-अन्दर लोटाना होगा। कार्पोरेशन को यह भी अधिकार दिया गया 
है कि वह धारा के अनुसार किन््हीं ऋः-पत्नों और हिस्सों के विषय को अन्तलिखित करे, 

जिससे कार्पोरेशन प्राप्त किये हुए हिस्सों अथवा ऋण-पत्रों को सात वर्ष के अंदर- 

अंदर अपनी अन्तलिखित देनदारी को पूर्ण करने के लिए उन्हें प्राप्त कर सके । इन ऋणयणों 

पर कार्पोरेशन ५६ प्रतिशत की दर से ब्याज लेती है और नियमित भुगतान करने पर 
आधा वापिस मिल जाता है । 

राज्य के औद्योगिक व्यवसायों को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कार्पोरेशन 

केवल निजी औद्योगिक साहसिक कार्यों को, हिस्सेदार बनने के बिना अर्थ-सहायता प्रदान 

करती है । यह पब्लिक लिमिटिड कम्पनियों अयवा सहकारिता समितियों को भी ऋण दे 
सकती है किन्तु प्राइवेट लिमिटिड कम्पनियों अथवा हिस्सेदारियों को नहीं । इसके 

कार्यकलाप व्यापारिक बेकों की प्रतिद्वंद्विता के नहीं, प्रत्युत पूरक के हैं, क्योंकि बेंक उप्त 
रूप और समय का अनुदान नहीं कर सकते कि जो कार्पोरेशन कर सकती है। कार्पोरेशन 
सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान करती है । लघु और मध्य- 

स्तर के उद्योगों को अर्य-सहायता देने का मुख्यतः संबंध राज्य-अर्थ-कार्पोरेशनों का है, 
जो अनेक राज्यों में बन चुकी हें अयवा बनने जा रही हैं । 

औद्योगिक अथं-व्यवस्था कार्पोरेशन हमारे उद्योगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध 
हो सकती है । भारत में ऋण देने वाली संस्थाओं के अभाव में कार्पोरेशन औद्योगिक 
साहस के आथिक पहल की जांच कर सकती है और बता सकती है कि वह सुदृढ़ है अथवा 
नहीं । वह संस्थापकों को बहुमूल्य परामर्श दे सकती है और उनकी योजनाओं को उद्नत 

करने में सहायक हो सकती है तथा भिन्न दिशाओं. में उतका पथ-प्रदर्शन भी कर सकती 
है और आथिक आधार की दृष्टि से उन्हें दृढ़ बचा सकती है। भारतीय उद्योग को पुनः 

संगठन और युद्ध के कारण घिसी-पिटी मशीनों को बदलने के लिए वृहद् कोषों की आवश्य- 
कता है। इस दिशा में भी कार्पोरेशन ठोस सहायता प्रदान कर सकती है । 

कार्पोरेशन को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो कोष उसने दिये हे, उनका 

यथासंभव उपयोग हो रहा है या नहीं । उसे उन व्यवसायों १र निरन्तर दृष्टि रखती होगी 

कि जिन्हें उसने सुविधाएं दी हुई हैं। यह निरीक्षझ उन फर्मो के लिए बहुत लाभकर प्रमाणित 

होगा और उन्हें अनेक अड़चनों पर विजय पाने के योग्य बनाएगा । यह सभी जानते हें 

कि भारत में कला-कौशल के विशेषज्ञों की बहुत कमी है। कार्पोरेशन प्राप्त तजवीज़ों का 
विशेषज्ञों द्वारा निरीक्ष८ करती है और इस प्रकार बहुमूल्य सहायता प्रदान करती है । 
इसके विशेषज्ञ के परामर्श से जिन्स की गृण-विषयक उन्नति की जा सकती है और इस 
प्रकार भारतीय उद्योग की तुलनात्मक स्थिति सुदृढ़ बन जाती है। कार्पोरेशन ने वस्त्र 
परामशेदातृ कमेटी बना ली है, जो वस्त्र-निर्माण की योजनाओं का परीक्षण करेगी । 

ध्ख्श्ज 

हि. 
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जब कार्पोरेशन अपने पूर्ण रूप में उच्चत हो जायगी, तो उसकी धारणा १३० 

करोड़ रु० तक ऋण देने की ठोस पूंजी कर लेने की है । किन्तु उद्योग की आवश्यकताओं 
की पूति के लिए इस समय इसके कोष अपर्याप्त हें और केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक 
अर्थ-व्यवस्था का भार सहन करना पड़ता है । यह तजवीज्ञ की गई है कि अनिवार्य उपाय के 

रूप में रिज़र्व बेक के पास परिगणित बेकों के, जो अतिरिक्त शेष सामान्यतः जमा होते हैं, 
उनमें से भारतीय उद्योग की सहायता के लिए २० करोड़ रुपये तक को इस दिशा में बदल 

देना चाहिए। इतनी ही राशि सरकार भी दे सकती है और इस प्रकार उसे औद्योगिक 

प्रगति कोष (॥70परढ7७] ॥02ए6!०[777९70 ४प्र74) में सहायक होना चाहिए । 
जनवरी १९५२ तक कार्पोरेशन ने २३३ प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से ७५ 

प्रस्तावों को सहायता को स्वीकृति दी है और अनुदान स्वीकृति की कुल राशि ११५ 

करोड़ रुपये है । उन आवेदनों को रह कर दिया गया है, जो कानून की धाराओं को पूर्ण 
नहीं करते थे। कार्पोरेशन के अध्यक्ष का कहना है कि कार्पोरेशन में रुपये की कमी नहीं थी 
और कोई भी आवेदन-पत्र रुपये की आवश्यकता के कारण अस्वीकार नहीं किया गया । 

कार्पोरेशन की द्वितीय वाषिक रिपोर्ट ने बहुत ही दिलचस्प अंश प्रकट किया है । उसने 

हमारे औद्योगिक ढांचे के अनेक दोषों का उल्लेख किया है और ऐसे दोष सार्वजनिक 

व्यवसायों की अपेक्षा निजी उद्योगों में अधिक स्पष्ट थे । इस प्रकार, भारत के निजी 
औद्योगिक व्यवसायी राज्य-स्वामित्व के व्यवसायों का परीक्षण नही कर सकते, क्योंकि 

वह अभ्यस्त नहीं । 

७. विदेशी पंजी की समस्या । भारत में औद्योगिक प्रगति का एक और पहलू है, 
जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और वह हे विदेशी पूंजी का प्रभुत्व। रिज़र्वे बेक आव् 

इंडिया ने हाल के परीक्षण में भारत में जून १९४८ तक संपूर्ण विदेशी पूंजी का अनुमान 
५९६ करोड़ रुपये बताया है, जिसमें से इंग्लेड के ३२७६ करोड़ रुपये हैं, अमरीका के ३० 
करोड़ रु०, पाकिस्तान के २१ करोड़ रु०, और कंनेडा के ९ करोड़ रुपये हें । 

विदेशी पूंजी के छाभ---उपयोग करने वाले देश को विदेशी पूंजी से पर्याप्त लाभ 
होते हैं । जब देशी पूंजी की कमी होती है, तो देश की आशिक प्रगतियों का संचय करने के 
लिए उसे मृक््त भी नहीं किया जा सकता। सब उपनिवेशों, अमरीका और जापान ने अपने 
प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए विदेशों से पूजी' ऋण ली थी। विदेशी पूंजी 
निःसंदेह, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाती है। भले ही लाभ बाहर जाते हें, किन्तु पगारों 
का भी महत्वपूर्ण लाभ होतां ही है । विदेशी पूंजी के उपयोग के फलरूप उस संपत्ति की 

रचना हो जाती है, जो पूंजी और ब्याज के भुगतान से भी अधिक हो जा सकती है । 
विदेशी पूंजी से बनी रेलें और नहरें, विदेशी प॑जी का भुगतान करने के बाद राष्ट्रीय आय 

: का स्थायी स्रोत बन कर रहेंगी | फलस्वरूप, विदेशी पूजी आर्थिक समद्धि उत्पन्न केरने 

का महत्वपूर्ण साधन हो सकती है । ' 
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विदेशी पूंजीवादी आरंभिक दशा में सामान्यतः हानियां उठाते हें और देश को यह 
लाभ के समान है । बाद में, देशी पूंजी स्थापित दिशाओं का लाभ उठा सकती है और 
आगे बढ़ सकती है । हमने देखा है कि भारत में शीशा और लोहा और इस्पात के उद्योग 

प्रारंभिक अवस्थाओं में किस प्रकार असफल हुए और उनकी हानियां विदेशी व्यवसायों 
को हुईं । 

इससे भी बढ़कर एक अन्य लाभ कला-कौशलू विषयक ज्ञान को देश में छाने का 

है । विदेशी पूंजीवादी योग्य संगठन की स्थापना करता है और नवीन कला को जारी करता 
है । यदि धीरे-धीरे यह प्राप्त कर ली जाय और देश के साहसिक व्यवसायों को सौंपी जाय, 

तो निःसंदेह, बहुत लाभ होगा । किन्तु यह बहुत बड़ी यदि' हैँ । यदि विदेशी पूजीवादी 
व्यापार के भेद को छिपा कर रखता है, तो देश को कोई ठोस लाभ नहीं होगा । 

बिदेशी पूंजी के दोष--विदेशी पूंजी के उपयोग के साथ सामान्यतः कुछ बुराइयां 

भी जुड़ी होती हैँ । सबसे बड़ी बुराई राजनीतिक चलन की है। कहा जाता है कि “व्यापार 

के पीछे-पीछे झंडा चलता है ।” जो देश विदेशी पूजी का उपयोग करता है, वह शीक्ष 
ही विदेशी प्रभुत्व में चला जाता है। अनेक राजनीतिक पेचीदगिया उत्पन्न हो जाती हैं । 
मिश्र और चीन ने इस प्रकार के प्रभुत्व से हानि सहन की है। भारत में भी स्वार्थी हितों 

की रचना की गई थी । जिस देश में वह कार्य करते थे, उन्होंने स्वतः उसके साथ संपक नहीं 
बनाया था, और जैसे ही भारत को राजनीतिक अधिकार की स्वीकृति का अवसर हुआ, 
तेसे ही वह एकाएक भयभीत हो गए । 

एक अन्य त्रुटि यह है कि देश के प्राकृतिक साधनों का विदेशों के हित के लिए 
शोषण हो सकता हैं और संबंधित देश को उससे चिरकारू तक हानि बनी रह सकती है । 
कुछ लोग उस समय तक प्रतीक्षा करना बेहतर समझेंगे जब तक कि देशी साहसिक 

व्यवसायी और पूंजी आगे नहीं आ जाते और उस समय तक देश के प्रसाधनों को उन्नत 
नहीं होने देंगे । 

विदेशी नियन्त्रण के साथ विदेशी पूजी मूल" उद्योगों और राष्ट्रीय रक्षा से 
संबंधित उद्योगों के मामलों में खतरनाक होती है । संभव है,इससे देश की स्वाधीनता को 

भी खतरा हो जाय । संभव है, आर्थिक प्रगति के लिए यह सौदा बहुत ही महंगा साबित हो । 
रिज़र्ब॑ बेक के हाल ही के परीक्षण ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया हे कि 

विदेशी विनियोजन में विदेशी स्वामित्व निहित होता है । विदेशी व्यवसायों में ऊंचे और 
महत्वपूर्ण स्थान वह अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित कर देते हें और भारतीयों को बेकार 
के ठाली काम सोंप देते हैं । शिक्षाधीनों को शिक्षा नहीं दी जाती और कला-कौशल तथा 
विधियों को छिपा कर रखा जाता हैं। ऐसी अवस्था में विदेशी पूंजीं के उपयोग से देश 

को कम लाभ होता है और उसे हीन स्थिति को सहन करना पड़ता है । । 

किन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि यह आपत्तियां विदेशी नियन्त्रण के विरुद्ध 
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है और विदेशी पूंजी के नहीं । विदेशी प्रबन्ध और विदेशी नियन्त्रण के बिना विदेशी प्ंजी 
का स्वागत किया जा सकता है और वह देश के आथिक हित के अनुकूल हो सकती है। 

इसलिए यदि विदेशी पूंजी का उचित संरक्षणों के साथ उपयोग किया जाय, तो कोई 
हानि नहीं हो सकती और इसके विपरीत बहुत हित हो सकता हैं । 

८. नई नीति । ६ अप्रैल १९४८ को प्रकाशित किये प्रस्ताव में सरकार ने विदेशी 
पंजी में भाग लेने के विषय में अपनी नीति की घोषणा की है। यह कहा गया है कि नियम 
रूप में, व्यवसाय के नियंत्रण और स्वामित्व में अधिकांश भाग भारतीयों के हाथ में 
होगा । पूंजी की भारी आवश्यकता को महसूस करते हुए अब सरकार सीमित अवधि 
के लिए नियंत्रण के साथ विदेशी पूंजी को लेने के लिए तैयार हो गई है। - 

वर्तमान में स्थिति यह है कि घरेल बचतों और हमारी वृहद् आवश्यकताओं 
के बीच बहुत बड़ी खाई है। हमारे स्टलिंग संतुलनों को सीमित क्षेत्र तक डालरों में बदला 

जा सकता है । इसलिए विदेशी पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता हैँ, क्योंकि टेक्निकल ज्ञान 
केवल विदेशी कणों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। हमें जीवन-मान को उन्नत करने 

के लिए देश की आशिक प्रगतियों को विस्तृत करना चाहिए। आधार-मूलक' उद्योगों का 

निर्माण किया जाता है। अब हमें अंग्रेज़ों की सहायता के बिना अपनी रक्षा को भी देखना 

है । हमें जहाज़ और जहाजों के आश्रय-स्थल बनाने चाहिएं | हमें हवाई शक्ति का निर्माण 

करना चाहिए और बारूद बनाने के कारखानों का निर्माण करना चाहिए । हमें अपनी 

निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देना है और उस उद्देश्य के लिए व्यये-भूमि का 

सुधार करना है और बहु-गुणी उद्देश्यों वाली योजनाओं को यथासंभव अल्प काल में 
पूर्ण करना है । इस सब के लिए पूंजी की आवश्यकता है, जिसका हमारे यहां दुःखद 

अभाव है। विदेशी पूंजी का केवल इसीलिए स्वागत नहीं होगा कि वह हमारी क्षीण पूंजी 

प्रसाधनों की पूरक होगी प्रत्युत इस लिये कि वह अपने साथ औद्योगिक क्यों-कैसे' ज्ञान 
को, कुशल-कारीगरों को और व्यापारिक अनुभव और संगठन को साथ लेकर आएगी 
कि जिस का हमारे यहां अभाव है । 

१९५ ! में रिज़र्व बेक ने भारत की विदेशी देनदारियों और सम्पत्तियों की गणना की 
थी और फलरूप तीन निष्कर्ष निकाले थे, (१) गैर-प्रकारी दिशा में विदेशी पूंजी का 
आगम केवल मात्र इंग्लेड से हो सकता है, (२) सरकारी तौर पर विदेशी पूंजी अम रीका से 
आ सकती है; (३) भारत को दक्षिण-पूर्वे एशिया में अपने विनियोजनों को पुनः जारी 

करने के लिए उचित योजना बनानी चाहिए। अग्रैल, १९४९ में, प्रधान मन्त्री ने विधान 
सभामें अपनी नीति का विवरण देते हुए विदेशी पूंजीपतियों की सब शंकाओं का समाधान 
करने की चेष्टा की थी । इस नीति के मुख्य अंग इस प्रकार हैं:-- 

(अ) सामान्य औद्योगिक नीति को लागू करने में विदेशी और भारतीय व्यवसायों 
के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा । 
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(ब) विदेशी विनिमय की स्थिति के अनुकूल लाभों को भेजने और पूंजी को निका- 
लने की उचित सुविधाएं दी जाँयगी, और 

(स) राष्ट्रीयकरण की दिल्ञा में उचित और समान क्षतिपूर्ति की जायगी । 
विदेशी पूंजी के लिए अत्यधिक उपयोगी क्षेत्र निम्न हैं, (१) सार्वजनिक योजनाएं, 

जिन में विदेशी सामग्री और टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है, (२) नये औद्योगिक 

कार्य, जिन में देसी साहस आगे नहीं बढ़ रहा है; (३) जहां घरेल उत्पादन घरेल मांग 
के लिए संतोषप्रद नहीं और देसी उद्योग पर्याप्त रूप में तीत्रगति से विस्तार नहीं कर रहा । 
संयुक्त व्यवसायों की रीति का भी समर्थन हो सकता है, जिसमें विदेशी औद्योगिक और 
भारतीय व्यापारी परस्पर मिलें | कितु इस प्रकार के सांझे कारोबार के संधि-पत्रों को 
सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय पूजी के पर्याप्त 
अंश का भरोसा देना चाहिए, भारतीयों को शिक्षा की सुविधाएं देनी चाहिएं और भारतीय 
सहयोगियों को अधिकृत प्रणालियों की गृप्तता बनानी चाहिए । 

पूंजी की समता के अतिरिक्त, अमरीका के (ाश्यशक्रांगानों छा 
607 +6007807प्०7070 & 400ए7607570७7॥) अन्तर्राष्ट्रीय पुरर्तिर्माण एवं 

प्रगतिकारी बेक तथा (50070 [77007 8977) आयात-निर्यात बैक जैसी सर- 

कारी और अद्ध-सरकारी संस्थाओं से नियत ब्याज पर पूजी प्राप्त हो सकती है। अन्त- 
राष्ट्रीय बेक ने इस समय तक कृषि और बिजली की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 
आथिक सहायता प्रदान की है। उसे यह भी निवेदन करना चाहिए कि वह उच्च प्रायमिकता 

की विशिष्ट औद्योगिक योजनाओं को, जिन के लिए वृहद् पूजी की आवश्यकता है, 
चलाने के लिए सहायता दे । 

९. पूंजी का निर्माण* । भारतीय पूजी बाज़ार हाल ही में कोषों की कमी के 
कारण संकटग्रस्त हुआ था। कहा जाता है कि भारतीय पूंजी ने हड़ताल कर दी है । १९४७ 
से इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया है, १९१९ और १९३८ के बीच राष्ट्रीय 
आय का ७% विनियोजन दर थी और बचतों की दर, जो ९% से १११७% तक असमान 
रूप में थी, पूजी विनियोजन की दर को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त थी। कितु एक अनुमान 
के अनुसार, १९४६-४७ और १९४७-४८ के वर्ष बुरी-बचतों के थे और १९४८-४९ में 
बचत की दर १-४ प्रतिशत तक अल्प थी। जो भी हो, यह समस्या नई नहीं है। भारतीय 

औद्योगिक कमीशन (१९१६-१८ ) ने उल्लेख किया था, भारतीय विनियोजक नये व्यव- 
सायों में अपने द्रव्य का खतरा उठाने में संकोच करता है; ........सिवा उनके कि जो उन 

उद्योगों से सम्बन्धित हों कि जो पहले से ही स्थापित हो चुके थे और जिन्होंने विस्तुत अनुभव 
नि वनननलनननन न न. नरम कितने अवनल ऑन आन नकल मिे++>+- ५००. 

१. विस्तृत अध्ययन के लिए पढ़िये: श्िं30७ (५०0४78907 7०0०0 

7049-50, 70. 796. 
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प्राप्त कर लिया था।” पर्षाप्त पूजी की उपलब्धता का अभाव अभी जारी है और 
फलरूप देश का औद्योगीकरण रुका हुआ है । 

पूंजी-निर्माण की लम्बी विधि है और इस के तीन चरण हैं : 
(१) बचत के लिए प्रेरणा करता, जो बचत करने की इच्छा और बचत करने की 

शक्ति पर निर्भर करती है; 
(२) बचतों को संचित करना और ऐसा स्रोत बनाना कि जिस से विनियोजन योग्य 

कोषों में उन्हें बदला जा सके, जो साहुकारा रीति की योग्यता पर निर्भर करता है; और 
(३) बृह॒द् वस्तुओं की प्राप्ति, जो साहसिक व्यवसायियों पर निर्भर करता है। 
पूंजी निर्माण की इस रीति में विद्यमान बाधाओं का उल्लेख किया जा सकता है 

कि (१) बचतों का एक भाग गाड़ा जा सकता है अथवा निर्यात किया जा सकता है, 

और इसलिए विनियोजन के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे आगे, विनियोजन के लिए 

उपलब्ध कुछ बचतों का स्वत: स्वामी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में उपयोग कर लेते हें और 
इस प्रकार वह पुनः उन्हीं के व्यापार में घुलमिल जाता है । संभवतः, कोषों के संचय होने 
और बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति के बीच में समय की प्रत्याशा भी हो कि जो पूजी का 
उचित निर्माणकाल होता है । 

ऐसे अनेक अंश हे, जिन्होंने कहा जाता है कि भारत में हाल ही के वर्षो में पूंजी 
निर्माण के विरुद्ध कार्य किया है । कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण का भय विनियोजक को 
औद्योगिक साहसिक कार्य से रोकने के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकार के बिना राष्ट्रीयकरण के 

विरुद्ध, १९४८ के औद्योगिक नीतिविवरण को और भारतीय विधान की धारा (३१) 
को दृष्टि में रखते हुए,इस दिशा में कोई भय नहीं होना चाहिए । यह केवल स्वार्थी प्रचार 
है, जो भारतीय विनियोजक को दूर रख रहा है । 

(२) टेक््स-प्रणाली का उच्च-स्तर भी विनियोजन को निरुत्साह करने वाला बताया 

जाता हैं। १९४७-४८ का लियाकत-बजट पूंजी-निर्माण के लिए पहला आघात था। 

रिज़वे बंक की रिपोर्ट के शब्दों में, “इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रहा कि गत बजट 

की कठोरता स्वतः अपने उद्देश्य को नष्ट कर रही हे, और उत्पादन उद्देश्यों के लिए 
पूंजी-निर्माण में बाधा बन रही है ।” 

बाद के अर्थ-मन्त्री ने इस बूराई को सही करने की चेष्टा की है । भावी औद्यो- 
गिकों को अनेक बट्टे और रियायतें दी गई हे । वर्तमान में जो प्रलोभन दिये गए हे, उन्हें 
पर्याप्त समझना चाहिए। वास्तव में यह प्रछोभन आकर्षक प्रमाणित नहीं हुए । ईस्ट 
इकोनॉमिस्ट” के बम्बई स्थित संवाददाता के अनुसार, “इन रियायतों में कल्पना की कोई 
गुंजाइश नहीं है और विनियोजक की मानसिक प्रवृत्ति को प्रभावित करने' के लिए उन्हें 

समय लगेगा और....समयान्तर उसे पूंजी के बाजार में ला पायेंगे ।....जहां तक चाल 
औद्योगिक नामों का सम्बन्ध है, टेक्स विषयक रियायतें कम या अधिक तटस्थ हैं ।” 
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(३) हुंडी विनिमय में सट्टेबाजी के कार्य-कलाप पूंजी-निर्माण के मार्ग में बाधक 
हो गए हे । हुंडी-विनिमय का उचित कार्य अस्थिरता प्रदान करता है और विनियोजन-योग्य 
कोषों की मुक्त गति को प्रोत्साहन देता है। कितु उसकी जगह, कीमतों के विस्तार में जुए- 
बाजी का आविर्भाव हो गया है । १९४६ से हुंडी विनिमय के अंकों में भारी गिरावट, से 

निवुचय ही विनियोजन कार्य पर बुरा प्रभाव हुआ है। सट्टेबाजों के कार्यो ने सच्चे विनि- 
योजकों को रोक दिया हैँ । ऐसी अवस्थाओं को उत्पन्न करना अत्यावश्यक है कि जो शुद्ध 
विनियोजनों को प्रोत्साहन दें। 

(४) कुछ मंनेजिंग एजेंटों की बुरी रीतियों ने भी पूंजी निर्माण में अवरोध उत्पन्न 
किया हूँ । मेनेजिंग एजेंट असंदिग्ध रूप में कम्पनियां बनाते हें और उसके बाद उन्हें 

तोड़ देते हैं और उस विधि में अपने को धनी बना लेते हे । अजान विनियोजक नष्ट होते 
हैँ और इस के कारण अन्य विनियोजक भी खिसक जाते हे । 

(५) संपत्ति-विभाजन में मी अन्तर बताया जाता है। ऐसे वर्गों के हाथ में आय 

चली जा रही है कि जिन की बचाने और विनियोजन करने की आदत नहीं है। यह वर्ग 
अर्थात् मध्यम-वर्ग, जिन की यह आदत है, मुद्रा-स्फीति के कारण नष्ट हो गए हूँ। उनकी 

बचाने की शक्ति लोप हो चुकी है । 
(६) युद्धोत्तर के वर्षो में पूंजी सम्बन्धी विषयों के नियंत्रण ने इस रूप में कार्ये 

किया हूँ कि कोष छाभकर विनियोजन की दिशा में गतिशील नही हुए । 

इन अंशों का उचित समाधान करने की आवश्यकता है और पूजी निर्माण के लिए 
उपयुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए। औद्योगीकरण को विस्तार देने का केवल- 

मात्र यही एक उपाय है, क्योंकि हमारी सरकार के बहुत यत्न करने पर भी विदेशी 
पूंजी, विशेष रूप से नही आ सक रही । 

#वतेमान कीमतों के अनूसार पूंजी विषयक खर्चे की हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं 
३३० करोड़ रुपये आंकी गई हें, जिस में से उद्योग और कृषि का भाग क्रमशः १२५ 

करोड़ रुपये और ९२ करोड़ रुपये है । औद्योगिक प्रगति के प्रारम्भिक वर्षो में जापान 
अपनी वाषिक आय का ५० प्रतिशत बचाता था । इसका अर्थ अत्यधिक आत्म-संयम था। 
मि. लई अपने ( ?770०]068 ० ?877778 ) योजना के सिद्धांत! में कहते हे 

कि राष्ट्रीय आय का १५ से २० प्रतिशत सुरक्षापूर्वक संपूर्ण विनियोजन में उपयोग किया 
जा सकता है। इसलिए, भारत को अपनी औद्योगिक प्रगति में वृद्धि करने के छिए अधिक 
बचाना चाहिए और अधिक विनियोजन करना चाहिए । 

१०. मैनेजिंग एजेंसी की रीति। भारतीय उद्योगों के प्रबन्ध का एक विलक्षण 
अंग मैने जिग एजेंसी रीति का व्यापक चलन है । सामान्यतः मनेजिंग एजेंसी एक हिस्सेदारी 

होती है और कभी-कभी संयुक्त पूंजी फर्म होती है, जो व्यवसाय को जारी करने के लिए 

बनाई जाती है और अंततः, जिसे प्रबन्ध-भार हस्तगत कर लेना होता है । भारत में यह 
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संयुक्त पूंजी संगठत का एक विचित्र उपकरण हे, जो मूल रूप में अपने स्वरूप और 
कार्य को बदल लेता हैं। । 

इस रीति की विद्यमानता का कारण भारत में पाई जाने वाली विलक्षण आथिक 

अवेस्थाओं में निहित है, विशेषरूप से प्रबन्ध-विषयक योग्यता और आर्थिक सुविधाओं की 
उपलब्धि | भारत में औद्योगिक साहसिक कार्यो को मेनेजिंग एजेंटों के हाथों में फेंक 
देने के विषय में निम्न कुछेक प्रबल कारण हूँ: भारतीय पूंजी की अल्पता और फलस्वरूप 

विनियोजक जनता से अपर्याप्त राशियां प्राप्त करना,संयुकत पूंजी बेकों की चिर-बाद प्रगति; 

विशेष प्रकार की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी संस्थाएं, जेसे ऋण देने वाली संस्थाएं, योग्य 
संचालक समिति का अभाव और व्यापारिक बेंकों की पेशगियों के विषय में रीतियां,आदि। 

जिन फर्मों का मेनेजिंग एजेंट प्रबन्ध करते हैं, उनकी ओर से सामान और मशीनों 

का क्रय, पूर्ण वस्तुओं का विक्रय और महायंत्र, इमारतों के बीमे का प्रबन्ध तथा व्यापार 
में लगी पूंजी के प्रबन्ध के अलावा, उनके तीन मुख्य काम होते है : (१) प्रारम्भ करना; 
(२) फर्म के कार्य को नियमित रूप से चलाना; (३ ) अर्थ-व्यवस्था करना। मेनेजिंग एजेंट 
फर्म का तिर्माण करने के लिए प्रारम्भिक योजनाओं के कार्य करते है और उसे अपने पांवों 

पर खड़ा कर देते है । वह दिन-प्रति-दिन का कारोबार चलाते हैँ । फर्म में उनका आथिक- 

स्वार्थ पर्याप्त रूप में होता है । वे मुख्य हिस्सेदार होते हें और कंपनियों को स्वयं ठोस 

राशियां ऋण देने के अतिरिक्त बह बेकों से अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध करते हे कि जहां 

उनकी व्यक्तिगत प्रत्याभूति प्रायः अनिवार्य होती हैं । यह भी उनकी ख्याति 

और साख ही होती है, जो कुछ धनी लोगों को अपना द्रव्य मिल में अमानत रखने के लिए 

प्रेरणा प्रदान करती है। बम्बई काटन (सूती) मिलों द्वारा प्राप्त और अप्राप्त संपूर्ण 

ऋणों तथा मेनेजिंग एजेंटों की पेशगियों की कुल राशियाँ ७६ प्रतिशत के लगभग 
हैं।* अहमदाबाद में उन के २५ से ५० प्रतिशत तक के हिस्से हें और अमानतों मै उनका 
२० प्रतिशत का हिस्सा है।* संक्षेप में, मेनेजिंग एजेंट संस्थापक, अर्थ-व्यवस्था करने 

वाला, प्रबन्धक और प्रतिनिधि--सब-कुछ एक में हे । 

उनके पारिश्रमिक का यह रूप होता है : नियत मासिक भत्ता, जिस से कक््लर्को 

तथा कार्याक्य का संचालन व्यय पूर्ण किया जाना होता है, साथ में नियत न्यूनतम 

कमीशन और इन के अतिरिक्त लाभों का प्रतिशत अंश । लाभों पर कमिशन से 
हिस्सेदारों और मंनेजिंग एजेंटों के स्वार्थों में पारस्परिक निकट संपक हो जाता है । 

१. १८००७ ०णीएा6 7व्त्गी०7,8००फ िव॒ुणए (०066, 
7938, 9. 53: 

२. रिट०00., ० <7्ार्व४2924 ितीा0फ्राधए# 0380090707, 

7035, 70. 739. 
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११. मेनेजिंग एजेंसी रीति की आलोचना। मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली 
का समय-समय पर गम्भीर परीक्षण हुआ है, विशेष रूप से यह परीक्षण १९३६ में 
इंडियन कम्पनीज़ (अमेडमेंट--संशोधन ) एक्ट स्वीकार होने के समय हुआ था ।* प्रत्येक 

वस्तु के दो पहल होते हैं : बुरा और अच्छा । 
बुराइयां--इस रीति की अनेक बुराइयों में यह कहा जा सकता हैँ कि मेनेजिंग 

एजेंटों के मुकाविले में हिस्सेदारों का स्वार्थ गौण हो जाता है, धोखाधड़ी और शोषण की 
गंजायश होती हैं, एक ही मरनेजिंग एजेंसी के अधीन भिन्न फर्मो के स्वार्थों में खीचातानी 

होने के अवसर होते हूं । 

इस रीति ने स्वतन्त्र और योग्य डाइरेक्टरों की उत्पत्ति में बाधा डाली है । डाइरे- 

क्टर केवल मेनेजिंग एजेंटों की कठपुतलियाँ होंते हैं । १९२५ में, बम्बई काटन मिलों के 
१७५ डाइरेक्टरों में से ९५ मेनेजिंग एजेंसी के डाइरैक्टर थे ।* मैनेजिंग डाइरैक्टर निर्णय 

करते हे और डाइरेक्टर उन निर्णयों पर हस्ताक्षर कर देते है। मि. जे. ए. वाडिया ने, 
जो १३ काटन' मिलों के डाइरेक्टर हें, १९२७ में टेरिफ़ बोर्ड के सामने बयान दिया था, 
कि यदि डाइरेक्टर सक्रिय भाग लें, तो उन्हें डाइरैक्टरी से हाथ धो लेना होगा । 

उद्योग और बेकिंग प्रणाली के बीच स्थिर सम्बन्धों की प्रगति के विषय में भी बाधा 
उत्पन्न हुई है, क्योंकि बैंक मेनेजिंग एजेंटों की गारंटी पर ऋण देते हैं और फ़र्म की वास्तविक 
शक्ति पर नहीं। 

इस रीति के विरुद्ध एक अन्य हेतु यह है कि इन एजेंसियों के अधीन अनेक 

फर्म होती हैं । बिहार और उड़ीसा बेकिंग जांच कमेटी के शब्दों में, “उन के कार्य-कलापों 

की विस्तृत और धुआँधार अग्नि में उन के पास अनेक लौह-शिरायें हैँ, उनका दृष्टिकोण 
बहुत विशाल और उन के कार्यों का केंद्र उस से भी अधिक बड़ा है और उन के आर्थिक 

१. विस्तृत चर्चा के लिये पढ़ें, [२ (०0708 0 ४6 पाकंगम वंध्रतपद्ा- 9) 

(40070, 7978, ए7. 72-73, 77वीं7 (40057 ए€६- 

06 ०४्ँी 80०00, 7927, ४०. ॥ 90. 85-92 & 52, 

५०. 7.,& ॥/ए॥6670९ ०0 807770937ए, 87049 & 4॥४7९१६- 

9590 तय! 0जालाड 2802टाध7070, ४०. १५७, [50०४४०' 

. एलान उग्र पिवदुपाएए (एव्यायंधल८ (०7 ४ए) 

76०07, 97. 245-50 ब्णव (ांगठता7) ८००७ 99. 380: 
32, 00 ॥२८०७07 ० गशादा9ए० 7 बल छै087व ठप एठा07: 

... वपषाए, 79932, ५४. ।७ । 

२. रिप्रा88207---80779ए /घर्वप्रश/४768 : (५0007 2४78, 7027 

"9. 255 
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मापदंड बहुत बड़े है ।” कलकत्ता की एंड्रयू यूल एंड कम्पनी, मिसाल के तौर पर, ५४ 
फर्मों का प्रबन्ध करती है । 

अविवेकी एजेंटों ने अनेक प्रकार से इस रीति का दुरुपयोग किया है, जैसे नियम- 

विरुद्ध और गुप्त कमिदनें प्राप्त करता, गबन करना, जानबूझ कर हिस्सों की कीमतों को 
चढ़ा देना और उसके बाद उच्च शिखिर पर बाज़ार को बेचने के लिए बाध्य करना,कंपनी 

के स्वार्थों की उपेक्षा करना, और सेकड़ों उपायों से अज्ञानी और अस्थिर विनियोजक का 
शोषण करना । सितम्बर १९५१ में इंडियन कम्पनीज़ अमेंडमेंट एक्ट की बहस का उत्तर 
देते समय अथंमन्त्री श्री देश मुख ने कहा था, कि उन के पास लगभग एक सौ ऐसे मामले है 

जो मेनेजिंग एजेंटों के कुप्रबन्धों के भिन्न कृत्यों के ठोस उदाहरण हैं। इन कुप्रबन्धों का 

उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कम्पनी के नियमित उद्देश्यों से असम्बन्धित ध्येयों के 
लिए जमानत के बिना निजी पार्टियों (फर्मों या व्यक्तियों) को ऋण दिये जाते हें; अन्य 

व्यवसायों में विनियोजत के लिए ऋण-पत्र जारी किये जाते हैं; चलित हिसाब पर मैनेजिंग 

एजेंटों को ऋणों का अनुदान होता है; हिस्सों का अन्तर्परिवर्तन किया जाता है, मैनेजिंग 
एजेंटों अथवा सहयोगी संगठन को प्रतिनिधि रूप में विवेकशन्य शर्तों पर नियत किया 
जाता है, आदि । 

इसके अलावा, मैनेजिंग एजेंट आरम्भ करने और साहसिक कार्य करने के लिए 

निन््दनीय क्षीणता का प्रदर्शन करते हैं । प्रबन्ध करने के तरीके अत्यधिक संकीर्ण हैं । 

प्रबन्ध-चातुर्य की अपेक्षा अर्थे को अधिक महत्व दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि 
बहुत थोड़े प्रमुख मेनेजिंग एजेंट होते है, जो पूंजी बाजार पर प्रभुत्व जमा पाते हैं । जो 

केवल चुकता पूंजी के १०प्रतिशत के स्वामी होते हैं, वह अपने को सारे का मालिक समझते हें। 

योजना कमीशन के शब्दों में, “कच्चे पदार्थों को क्रय करने, पूर्ण जिन्सों की बिक्री 

करने और आथ्िक लेन-देन के अन्तपेरिवर्तेन के विषय में अधिकारों के विशाल दुरुपयोगों के 
उदाहरण प्रकाश में आये हैं । सब से बढ़ कर, मैनेजिंग एजेंसी की कई फ़र्मे कारखानों का 
प्रबन्ध, क्रय और विक्रय संगठन, परिगणना का तरीका आदि के विषय में अपनी प्रशासन 

प्रणाली में प्रगति करने में असफल रही हैं, और यह अंश ओद्योगिक योग्यता के लिए 
अनिवार्य हैं ।१ 

लाभ--कितु कतिपय लाभ भी हैं, जो मैनेजिंग एजेंसी रीति के पक्ष में कहे जा 

सकते हैँ। अच्छे मैनेजिंग एजेंटों ने, जिन्होंने सद्-व्यवहार और ईमानदारी के लिए अपनी 
ख्याति की साहसपूर्वक रक्षा की है, और एक व्यवसाय का प्रबन्ध करने की योग्यता के 
विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, इस रीति को उच्चतम लाभ प्राप्त करने योग्य 

बनाया है । विशिष्टरूप में उन्होंने अपने अधीन विभिन्न व्यवसायों में संगठन के लाभ को 

१. शिग्गणंप३ (0गागंइशंणा ऐ 8000, 7957. 2. 74.7: 
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उपलब्ध किया है । आचन्तरिक और बाहरी, अनेक प्रकार की बचतों को स्वीकार किया 

गया है, क्योंकि एक एजेंसी अनेक व्यवसायों की ओर से वस्तुओं का विक्रय करती है और 
पदार्थों, मशीनों तथा मिल स्टोरों का क्र4य करती है, और वही कार्यालय उसका प्रबन्ध भी 

करता है । इससे विभिन्न व्यवसायों में आथिक सहयोग की प्राप्ति भी संभव हुई है, 
क्योंकि एक व्यवसाय के आधिक्य कोषों को उस दूसरे को ऋण रूप में दिया जा सकता 
हैं कि जिसे आवश्यकता हो । 

मैनेजिंग एजेंसी रीति हिस्सेदारी के लाभों को संथुक्त पूंजी संगठनों के साथ 
मिला देती है। अन्त में हम औद्योगिक कमीशन के इस विचार से सहमत हो सकते हैं कि 
व्यक्तिगत मैनेजिंग डाइरेक्टर के अधीन असाधारण कम्पनी के प्रबन्ध की अपेक्षा इस रीति 
की सफलताओं की बहुत बड़ी सूची है । इस के साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि यह 

रीति बहुत महंगी है और भारतीय उद्योग इसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही व्यवत्ताय 
भली प्रकार स्थापित हो जाता है और भय की अवधि समाप्त हो जाती है तो मैनेजिंग 
एजेंटों के पारिश्रमिक का स्तर निम्त किया जा सकता है । 

यह आवश्यक है कि मैनेजिंग एजेंटों को अपने में ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करनी 

चाहिए, उनमें सार्वजनिक हित का भाव होना चाहिए और जिस फ़र्म का वह प्रबन्ध करते 
हैं, उसके प्रति विव्रेकपूर्ण हित होना चाहिए और उन्हे ज्ञीक्ष धनी बनने के उपायों को 

तिलांजलि दे देना चाहिए। उन्हें औद्योगिक प्रगति की नई दिशाओं की खोज करनी . 
चाहिए और नये व्यवसायों का मार्ग-दर्शक बनना चाहिए। जो कोई संकीर्ण हे और नये 
साहसिक कार्यों का निर्माण करने में क्षीण हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए । 

इंडियन कम्पनीज अमेंडमेट एक्ट (१९३६) के कारण, जिसे भारतीय हिस्से- 
दारों का अधिकार-पत्र कहा जाता है, अनेक प्रकार की उन्नति हुई है । उनकी अवधि 

२० वर्ष नियत कर दी गयी है, कितु वह दोबारा नई हो सकती है। उन्हें इस से पूर्व॑भी, किसी 

अपराध अथवा दिवालिया हो जाने की दिशा में हटाया जा सकता है । उनका पारिश्रमिक . 

न्यूनतम की शर्तें के अनुसार शुद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में नियत कर दिया गया है, 
यद्यपि शर्ते हिस्सेदारों द्वारा अदली-बदली जा सकती हैं । एक कम्पनी के कोषों का दूसरी 
कम्पनी में उपयोग नहीं हो सकता, और मेनेजिंग एजेंट स्वतः अपनी ओर से कोई प्रतिद्वंद्वी 
व्यापार नहीं कर सकेंगे। चलित हिसाब के सिवा उन्हें ऋणों की मनाही कर दी गयी है । 
डाइरैक्टरों के बोर्ड में उनके मनोनीत सदस्यों की एक तिहाई संख्या नियत की गयी है। 

निःसंदेह, यह बहुत बड़ी प्रगति है । कितु मैनेजिंग एजेंट अब भी अनेक तत्सम 
व्यवसायों की ओर से कायं कर सकता है और उनके स्वार्थ अनेकों में नहीं टकराएंगे । 
अन्य कम्पनी की वस्तुओं को खरीदने वाले के रूप में और दूसरी कम्पनी को बेचने वाले 
के रूप में, वह अब भी कानून विरुद्ध छाभ कर सकते हैं । 

श्री जे, जे. कापड़िया, मन््त्री, बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन के कथनानुसार, 
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“हाल ही के वर्षो में प्रबन्ध अधिकारों को, हिस्सों की बहुत बड़ी संख्या के साथ, कृत्रिम 
कीमतों में बेच दिया गया है। मेनेजिंग एजेंसी रीति के अनेक आपत्तिजनक कृत्यों को प्रकाश 

में लाया गया है। हिस्सेदारों के स्वार्थों की चिन्ता किये बिना प्रबन्ध अधिकारों में नियमित 
व्यापार होता रहा है। क्षति-पूति के रूप में बड़ी-बड़ी राशियों को समान करने के लिए 

कानूनी धोखे के उपायों को ग्रहण किया गया है। नये मैनेजिंग एजेंटों ने सब संभव उपायों 
से अपने को समृद्धिशाली बनाने की चेष्टा की है। हाल ही के वर्षो में मैनेजिंग एजेंसी रीति 

की बुराइयां लाभों की अपेक्षा अधिक मुख्य रही हे । प्रबन्ध में विश्वास के अभाव ने 
पूंजी निर्माण के कार्य में घोर बांधा डाली है।इस रीति को शुद्ध करने के लिए (कम्पनी ला) 

' कम्पनी विधेयक का अधिक संशोधन किया जा रहा है। वर्तेमान कानून में ठोस संशोधन की 

तजवीज्ों के लिए कम्पनी का कमेटी कार्य कर रही है । इस बीच, सितम्बर १९५१ में 
इंडियन कम्पनीज़ एक्ट का संशोधन इस उद्देश्य से किया गया था कि मेनेजिंग एजेंसी के 

अधिकारों के लेन-देन के व्यवहार को और समाज विरोधी उद्देश्यों के लिए सु-स्थापित 
कम्पनियों के प्रबन्ध को हस्तगत करने की दृष्टि से हिस्सों को खुले बाजार में कठिन परि- 
स्थिति में धकेलने से रोका जाय । अर्थ-मन्त्री ने इसे अन्तरिम प्रथम-सहायता-उपाय' 

का नाम दिया था । केन्द्रीय सरकार. की पूर्व-स्वीकृति के बिना मैनेजिंग एजेंसी की 
अवधि और व्यक्तियों में परिवर्तत नहीं किया जा सकता । 

१२. राज्य और उद्योग । भारत में उद्योगों के प्रति राज्य की नीति का संक्षेप 
में परीक्षण करना अनुचित न होगा । हम पहले ही देख चुके हे कि भूतकाल में भारतीय . 
नरेशों ने उद्योगों को उन्नत करने- के लिए अपने को सक्रिय रूप में दिलचस्प कर लिया था। 
ईस्ट इंडिया कम्पनी भी, आरम्भ में, व्यापारिक उद्देश्यों से चछी थी, उसने विस्तार किया 
और उसने कई निर्माणों को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन दिया था । कितु इंग्लेड के 
दबाव के कारण उन्हें नीति में परिवर्तत करना पड़ा और उन्होंने कच्चे पदार्थों की उत्पत्ति 
ओर निर्यात में अधिक दिलचस्पी लेनी आरम्भ कर दी और कभी-कभी भारत में वस्तुओं 

के निर्माण के लिए भी उन्होंने .निरुत्साह उत्पन्न किया । 
भारतीय सरकार और व्यक्तिगत शासक हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में बुरी 

तरह जकड़े हुए जान पड़ते थे। “उद्योग को नियमित रूप से चलाना घातक था, उसकी 
सहायता करना निरथंक था, और उसमें भाग लेनाः सार्वजनिक द्रव्य को नष्ट करना 

था ।” मुख्यतः प्रथम विश्व-युद्ध के आरम्भ होने तक यह नीति चाल थी । 
किलु किन्हीं प्रान्तीय सरकारों ने, जिनमें मदरास सरकार उल्लेखनीय है, निजी 

प्रेरणा से किचित् अग्रगामी नीति को अपनाया था । मदरास सरकार के नियुक्ति-काल में 
सर अल्फंड चटटेन ने एल्यूमीनियम और चमड़ा रंगाई-बनाई के उद्योगों में सक्तिय दिल- 

चस्पी ली थी। कितु लार्ड मार्ले ने १९१० के सूचना-पत्र में इन कार्य-कलापों पर ठंडा पाती 
छिड़क दिया थ्रा. और इस उत्साह,ी उष्णता को .पर्याप्त रूप में शान कर दिया था। 



३७४ भारतीय अर्थशास्त्र 

करने की स्वीकृति होगी । राज्य के साहसिक कार्यों का प्रबन्ध सामान्यतः जनता के 

सहयोग से होगा । इस नीति के आधार पर सरकार पांच बड़ी योजनाओं को हाथ में छेगी, 
जिन पर २०० से ३०० करोड़ रुपये तक लागत आयगी, अर्थात् मशीनों के औज़ारों का 

कारखाना, तारें बनाने का एक कारखाना,एक रेडियो यंत्र और रेडर बनाने का कारखाना, 
एक इस्पात का कारखाना और एक औद्योगिक मशीनें निर्माण करने वाला कारखाना। 

इस दिशा में (१९५१) के अन्त तक सरकार २७४५ करोड़ रुपये लगा चुकी है, जिसमें 

से १६:५० करोड़ रुपये सिद्री खाद कारखाने और ७९८७ करोड़ रुपये चित्तरंजन 
इंजन बनाने के कारखाने में लगे हैं । 

३. राज्य के नियमों और नियंत्रण की शर्ते के साथ--तमक, मोटरें और ट्रैक्टर, 
बिजली इंजीनियरिंग, मशीनों के औज्ार, भारी रसायन और खादें और औषधि-निर्माण, 
बिजली-रसायन उद्योग, लोह-इतर धातुएं, रबड़-निर्माण, विद्युत् और औद्योगिक मच्चसार, 
सूती और ऊनी वस्त्र-व्यवसाय, सीमिट, खांड, कागज़, अखबारी कागज़, हवाई और समुद्री 
यातायात, खनिज और सुरक्षा से सम्बन्धित उद्योग । 

४. राज्य के सामान्य नियंत्रण की शर्त के साथ निजी व्यवसाय का क्षेत्र : नीति 
के विवरण में इस श्रेणी के उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया था । 

(स) विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में, स्वामित्व और प्रबल नियंत्रण की मुख्य दिलचस्पी, 
नियमत:, भारतीय हाथों में रहेगी, कितु विशिष्ट विषयों का निपटारा करने की शक्ति 
ली जा सकेगी। जो भी हो, सभी विषयों में इस बात पर बल दिया जायगा कि योग्य 

भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षित किया जाय ताकि वह अन्त में विदेशी विशेषज्ञों का 
स्थान ग्रहण कर सकें । 

(द) घरेलू और लघु-स्तर के उद्योगों के विषय में, सरकार की मान्यता है कि 

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उनका बहुत महत्वपूर्ण अंश है, और उस के लिए सरकार चाहती है 
कि व्यक्तिगत,ग्राम, अथवा सहकारिता व्यवसाय किये जाँयें और विस्थापित व्यक्तियों के 

पुनर्वास के साधनों को उपस्थित करती है । यह उद्योग स्थानीय साधनों की बेहतर 
उपयोगिता के लिए और अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की भिन्न किस्मों में स्थावीय आत्म- 
निर्भरता प्राप्ति के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। इन उद्योगों की उन्नति प्रान्तीय क्षेत्र में 

आती है, कितु केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करने की ज़िम्मेदारी लेगी कि कैसे और 

क्यों कर यह उद्योग वृहद्-स्तर के उद्योगों के साथ शु खला-बद्ध और संगठित किये जा 
सकते हैं अर्थात् वस्त्र मिल व्यवसाय को प्रतिद्वंद्वी बनाने की अपेक्षा हैंडलमः उद्योग का 
पूरक क्यों कर बनाया जा सकता है। 

(इ) औद्योगिक इमारतों को उन्नत करने के लिए दस लाख श्रमिकों के लिए 

मकान बनाने की दस-वर्षीय योजना तैयार की गयी है और उस पर कार्य किया जा रहा है। 

(फ) सरकार की आयात-निर्यात-कर नीति अनुचित विदेश्षी प्रतिद्वंद्विता को 
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रोकने और उपभोक्ता पर अन्यायपूर्ण बोझा डाले बिना भारत के साधनों के उपयोग को 

उन्नत करने के लिए बनाई जायगी । 

(ज) टैक्स-प्रणाली का निरीक्षण किया जायगा और जहां आवश्यक होगा, स्रुधार 
किया जायगा, ताकि बचत और विनियोजन उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके और 

जन-संख्या के अल्प-वर्ग के हाथों में सम्पत्ति को अकारण केन्द्रीभूत होने से रोका जाय । 

अक्तूबर १९४८ में, उद्योग के लिए सरकार ने इन रियायतों की घोषणा की : 

(१) अवमूल्यन रियायतों को उदार बना दिया गया; (२) नये उद्योगों को पूंजी पर 
६ प्रतिशत की सीमा तक के लाभों पर ५ वर्ष के लिए छूट दे दी गयी; (३) यंत्रों और 
मशीनों पर आयात-कर में १० से ५ प्रतिशत की कमी की गई; (४) वस्त्र पर से 
निर्यात-कर में २५ से १० प्रतिशत की कमी की गयी और (५) औद्योगिक कच्चे पदार्थों 

पर से आयातकर हटा दिया गया । 

यह मान लिया गया है कि राज्य को औद्योगिक उच्नति में प्रगतिशील भाग लेना चाहिए 
कितु मुख्य ध्येयों को प्राप्त करने की योग्यता निजी व्यवसाय के उत्तरदायित्व की तात्का- 
लिक सीमा और परिधियों का निरचय करेगी । वर्तमान में, संभव है, सरकार के साधन 
इस प्रकार विस्तृत रूपमें उद्योग में अग्रगामी होने की स्वीकृति न दें कि जितनी होनी चाहिए। 

इस स्थिति का उपचार करने के लिए, अन्य उपायों के अतिरिक्त, सरकार एक संस्था बनाने 
का विचार कर रही है, जिसमें व्यापारिक उपायों और प्रबन्ध में योग्यता-प्राप्त व्यक्ति 

होंगे । इस बीच, राज्य, जहां पहले से कार्य हो रहा हैं और विद्यमान चालू इकाइयों को 
हस्तगत करने की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों में नई उत्पादन की इकाइयों को केन्द्रीभूत बनाने में 
अपने कार्य-कलपों का विस्तार करेगा। उचित निर्देशन और नियंत्रण से निजी व्यवसाय 
बहुमूल्य कार्य कर पायेगा । 

जान पड़ता है कि सरकार ने मध्य-मार्ग को अपनाया हैं। नई नीति दोनों मतों की 
उपेक्षा करती हे : दाएं पक्ष का मत, जो यह कहता हैँ कि राज्य को निजी व्यवसाय में 

कदापि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बायें पक्ष का मत,जो शत प्रतिशत समष्टिवाद में 
विश्वास करता है और निजी लाभ-प्राप्ति के रूप को नेतिक-पतन मानता है। सरकार 
भारत में नियंत्रित अथवा मिश्चवित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करने की इच्छुक हे । 

ओद्योगिकों ने सरकार की औद्योगिक नीति की कड़ी आलोचना की हें। 

भारतीय व्यापार मंडलों के संघ (#टव॑दवां07 ् ता47 (87068 ० 
(07777८70८८) के प्रधान श्री महरोत्रा ने "कहा था कि दस वर्ष की छूट की अवधि 

बहुत थोड़ी हैँ। प्रत्यक्षत:, राष्ट्रीयररण अभी कोसों दूर की बात है। स्व. सर अर्देंशर 
दलाल ने कहा था, राष्ट्रीयकरण, लाभांशों की सीमितता, लाभों में हिस्सेदारी और 

१० वर्ष के बाद पूंजी के विस्तार के भय से पूंजी छंगाने वाले खिसक गये हैं।” 



'३७६ ,_ भारतीय अर्थशास्त्र 

प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों ने बारम्बार विश्वास दिलाया हे कि राष्ट्रीयकरण 
के भय निराधार है । 

. औद्योगिक नीति के विवरण और मन्त्रियों के बारम्बार विश्वास दिलाने पर भी 

उचित वातावरण की रचना नहीं हो सकी । आ्थिक मो की स्थिति निरन्तर गिरती जा 

रही है। १९५० में, आर्थिक कांफ्रेंस में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए डा. राओ ने सरकार 
की नीति का सारांश प्रकट करते हुए कहा था, सरकार की औद्योगिक नीति ने उतार- 
चढ़ाव का रूप धारण कर लिया हूं, बायीं दिशा में वह राष्ट्रीयकरणं, लाभों में हिस्सेदारी, 

श्रमिकों का भाग लेना और औद्योगिक योजनाओं का वचन देती हे, और इसके बाद 

दाई ओर राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र को बारम्बार सीमित बतलाती हैँ और उस के बाद, 

यहां तक कि जो राष्ट्रीयकरण से बच गया था, उसमें उच्च आयों की टक्स प्रणाली में 

रियायतों द्वारा और सहनशीलता में वृद्धि द्वारा, शायद, टैक्स-बचाऊ लाभों के प्रति असहाय 

और शक्षित को प्रदान करने में असफल रही है कि जो उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए 

आवश्यक थी 

१४. उद्योग कानून, १९५१ (प्रगति और विधि ) 7४6 ॥70प्र४7765 
( ॥/0९ए20079पा6८्ण रि2४पॉ०४००7 ) 3८९ 7057 । उद्योग को सुदृढ़ व्यवस्था 
में लाने के लिए सरकार ने अक्तूबर १९५१ में उद्योग प्रगति और नियंत्रण कानून 
( गगतंप्रदरा०6४ ॥2०ए20०76०६४ (0४४70) 460 ) स्वीकार किया। इस के 

द्वारा सरकार को विस्तृत अधिकार दिये गए हैं, जिन के अधीन यह किसी भी उद्योग को 
हस्तगत कर सकती है अथवा नया शुरू कर सकती है, इस के साथ ही निजी साह- 

सिक कार्य को केन्द्र की नीति विधि के अनुसार उद्योगों की प्रगति के लिए भी संभव बनाया 
गया है। इस के अधीन वर्तमान साहसिक कार्यो की रजिस्ट्री कराई जाय और नयों के लिए 
लाइसेस लिये जाँय | लाइसेंस में निम्न बातों की शर्तें छगाई जा सकती हैं:---स्थान विषयक 

आकार के विषय में व्यूनतम स्तर, साधन और कला कौशल के विषय में । कानून के अधीन 
बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सरकार उद्योगों को निम्न बातों पर आचरण 
करने के लिए कह सकती हैंः--प्रगति को विस्तार देने के लिए, उत्पादन को विधिपूर्वक 

करने के लिए, विद्धिष्ट कच्चे पदार्थों के उपयोग के लिए, उत्पादन का परिमाण नियत कर 
सकती है, ऐसी रीतियों पर रोक लगाना, जिन से उत्पादन में न्यूनता की संभावना हो, 
निश्चित रूप में हिसाब-किताब रखना, परिणाम उपस्थित करना, इत्यादि । यह कानून 
सरकार को अधिकार देता हे कि वह किसी भी औद्योगिक व्यवसाय के मामलों की जांच 
आरम्भ कर सकती हैं, जिस में या तो उत्पादन में हास हो अथवा गुणविषयक गिरावट 

हो अथवा बुरा प्रबन्ध हो अथवा जब राष्ट्रीय साधनों की क्षति होती हो । 
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कानून में एक धारा रखी गयी है, जिस के अधीन ३० आदमियों कौ केन्द्रीय 
परामशंदातृ समिति बनायी जायगी । इस में भिन्न आ्थिक हितों का प्रतिनिधित्व होगा 
और यह सरकार को उद्योगों के नियंत्रण और विधियों के विषय में परामर्श देगी । 

योजना कमीशन की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिए प्रगतिकारी 
समिति ( ॥0९ए८0977676 (0ए४्ा)! ) बनाई जायगी, जिसमें प्रबन्ध, श्रम 
और कुशल-कारीगरों (टैक््नीशियन) का प्रतिनिधित्व होगा, ताकि उद्योग की का्ये- 
कुशलता में प्रगति हो सके । इस के अधीन औद्योगिक उत्पादन पर उपकर लगाने का भी 

अधिकार दिया गया है, जो औद्योगिक अनुसंधान और कला-कौशल की शिक्षा में व्यय 
किया जायगा। सरकार किसी भी उद्योग से यह मांग कर सकती है कि वह कुशल- 

कारीगरों और श्रम को योग्यता-प्रदान के लिए सुविधाएं दे। इस कानून के अधीन 
किसी भी नियंत्रित उद्योग के विषय में सूचना अथवा आंकड़ों के लिए कहा जा 

सकता है । 

डा. एस. पी. मुकर्जीः ने देश के औद्योगिक विधानों में इस कानून 

को सीमा-चिक्न के नाम से उल्लेख किया था । उन्होंने कहा था कि देश में 

औद्योगिक प्रगति के लिए योजना के श्रीगणेश में यह रेखा चिह्न हैं। जो 
भी हो, व्यापारिक समाज ने इस कानून का स्वागत नहीं किया। भारतीय 
व्यापार मंडल ने इस की इन छाब्दों में आलोचना की थी, असामयिक 
और शीघ्यतापूर्वक बनाया गया ।” इस में संदेह नहीं कि राज्य के नियंत्रण में दीर्घ-सूत्रता 
होती है, गति और कन्पना का अभाव होता हैं, कितु, क्या भारत में औद्योगिकों की कार्य- 

कारिता इससे अच्छी है ? जिस प्रकार मि. मारीसन ने अपने दल की कान््फ्रेंस में भाषण 
देते हुए कहा, “हम निजी साहसिक कार्यों को यह अनुभव कराना चाहते हैं कि उनका 
संभव औचित्ये केवल यही हैँ कि वह योग्य हैं, अर्थ-व्यवस्थित और वास्तव में साहसिक 

कार्यकर्ता हैं और कि वह वास्तव में ही समान भलाई के लिए कार्य करते हैं।.........- 
निजी साहसिक कार्य,जो समाज-विरोधी आचरण करते हैं, शीघ्र ही निकाल फेके जाँयगे ।” 
भारतीय व्यापारी समाज के समाज-विरोधी आचरण के विषय में भारतीय जनमत 

परिचित हो चुका है ! उनकी चेष्टा वस्तुओं के अधिक उत्पादन की नहीं, प्रत्युत अधिक- 

लाभों की है । उद्योग के योग्य प्रबन्ध और अपनी ईमानदारी से ही वह कानून को व्यर्थ 

बना सकते हें। उन्हें ऊंची कीमतों के लिए खुले हाथों और समाज पर बेरोजगारी लादने 
की स्वीकृति नहीं दी जा सकती । 

यह सच है कि वर्तमान में भारत सरकार अपने को असहाय अनुभव करती है, 
क्योंकि उसके पास उद्योग का प्रबन्ध करने वाला योग्यता- 'प्त मंडल नहीं है। कितु केवल 

रूस ही नहीं, यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन ने भी दिखा दिया है कि ऐसे जन-सेवकों की खोज 
करना कठिन नहीं, जो व्यापारिक प्रबन्ध की सफलता को भी प्रमाणित कर देंगे। जैप्ता 
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कि टॉसिंग का कहना है, जब कि जनरल जन्मजात होते हैं, कैपटन और कर्नल बनाये 

जा सकते है । 

जनता आशा करती है कि सरकार की आर्थिक नीति का यह परिणाम होना चाहिए 
कि भारत में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था हो, जिसके अधीन जन-साधारण को सस्ता 
भोजन मिले और जीवन की अन्य अनिवाय॑ताएं अल्प मूल्य पर मिलें, मज़दूर को जीवन 

के लिए पगार और व्यवसायी को उसका सामान्य लाभ प्राप्त हो । इस नीति को हमारे 

मानव और प्राकृतिक साथनों का पूर्ण नियोजन का भी विश्वास दिलाना चाहिए ताकि 
व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों ही समृद्धि को प्राप्त हों । 

१५. उद्योग के विषय में राज्य सरकारों के काम । प्रत्येक राज्य में 
“उद्योगों का विभाग” है, जिसका कार्य राज्य में औद्योगिक प्रगति को उन्नत करना है। यह 
विभाग कला कौदल संबंधी योग्यता की शिक्षा प्रदान करते हैं और केवल विद्यमान उद्योगों 
से संबंधित औद्योगिक अनुसंधान ही नहीं करते प्रत्युत उनके विषय में भी, कि जिनको 

जन्म दिया जा सकता है। अधिकारी अवस्थाओं में यह आर्थिक सहायता भी प्रदान करते 
हैं। वह बिक्री-संबंधी संगठन को भी उन्नत करने का प्रयत्न करते हैं, और औद्योगिक 
सूचना के लिए सूचना विभाग का भी काम करते हैं । राज्य की आथिक अवस्थाओं को 
उन्नत करने की अपनी चेष्टाओं में वह अन्य लाभप्रद विभागों को आवश्यक सहयोग 
प्रदान करते हे । उनके निम्न मुख्य कार्य हैं :-- 

१. औद्योगिक शिक्षा--भारत में शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक साहित्यिक और 

शास्त्रीय है और वास्तविक जीवन के साथ इसका कोई संबंध नहीं बैठता। भारतीय 

औद्योगिक कमीशन ने सिफारिश की थी : दस्तकारी स्कूल स्थापित किये जाँय, कारखानों 
में प्रधान कमेंचारियों को योग्यता की शिक्षा दी जाय, और कुछ दशाओं में दस्तकारी स्कूलों 

के साथ वकंशाप भी जुड़ी हों, उन नियोजकों को आ्थिक सहायता भी दी जाय, जो अपने 
कर्मचारियों को शिक्षा प्रदान करते हैं; और औद्योगिक दृष्टिकोण के साथ कारीगरों के 
लिए प्रायमरी स्कूल आरंभ किये जाँय । १९३६ में, इंग्लेंड से दो शिक्षा विशेषज्ञ, मि. 
एवट और मि. वुड भारत आये थे। उन्होंने निरीक्षण कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं 
की शिक्षा पर ज़ोर दिया था : उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि एक ओर व्यापार और 

उद्योग, और दूसरी ओर शिक्षा-संस्थाओं के बीच सहयोग होना चाहिए । १९३७ में, 
वर्धा शिक्षा कांफ्रेस ने डा. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने शिल्प 

द्वारा बेसिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी और इस प्रकार हमारी अत्यधिक शास्त्रीय 

शिक्षा के चरित्र में सुधार करने की चेष्टा की गई। 
वर्तमान में, प्रत्येक राज्य में दस्तकारी संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं; जैसे लुधियाना 

(पंजाब) में हौज़री इंस्टीट्यूट, भागलपुर (बिहार) में सिल्क इंस्टीट्यूट; और गुलजारी 

बाग में घरेल दस्तकारियों की संस्था । पंजाब में प्रत्येक जिले, अथवा औद्योगिक केन्द्र में 

| 
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एक दस्तकारी स्कूल है, जहां दस्तकारी की शिक्षा के अतिरिक्त विशिष्ट दस्तकारी में, 
जो उस क्षेत्र में महत्व रखती है, विशेष शिक्षा दी जाती है। टाठा आइरन एंड स्टील कंपनी, 
जमशेदपुर जैसी बड़ी औद्योगिक फर्मों ने अपने निजी दस्तकारी स्कूल खोल दिये हैं । 

किन्तु भारत में दस्तकारी शिक्षा की जो सुविधाएं हें, उन्हें न तो परिमाण में और 
न ही प्रमाण रूप में पर्याप्त कहा जा सकता है। उद्योग की आवश्यकताओं और जिम प्रकार 

की शिक्षा दी जाती है, उसके बीच पारस्परिक संबंध बहुत थोड़ा है। जो लोग कारखाने के 
काम में निपुण हें, उनमें शिक्षा का अभाव है और जो नौजवान दस्तकारी संस्थाओं 
में शिक्षित होते हैं, वह जब कारखातों में प्रवेश करते है, तो उन्हें कुछ मालम नहीं होता । 

हमें टेक्नीकल स्कूलों की आवश्यकता है, जहां साधारण कार्यकर्ता शिक्षित किया जाय, 
जहां मुख्य कार्यकर्ता की शिक्षा के लिए उच्च टैक्तीकल शिक्षा का प्रबंध हो, और हमें 
व्यापारिक कालेजों की आवश्यकता है, जिनमें मैनेजरों को शिक्षा दी जा सके | 

२. ओद्योगिक अनुसंधान--भारतीय उद्योगों की प्रगति के लिए अनुसंधान के 
महत्व के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । हमने इस दिशा में द्विमुखी चेष्टाएं 

की हैं। प्रत्येक मुख्य उद्योग में जुदा अनुसंधान संगठत है । सब राज्यों के उद्योग विभागों 
ने भी अनुसंधान शालाएं स्थापित की हुई है । पंचम उद्योग कांफ्रेंत के विचारों के फलरूप 

१९३५ में औद्योगिक अनुसंधान ब्यूरो नाम से एक केन्द्रीय संस्था बनी थी । उसके साथ 
औद्योगिक अनुसंधान कौंसिल के नाम से एक सलाहकार समिति भी बताई गई थी । यह 
संस्था औद्योगिक सूचना प्रदान करती है, अनुसंबान के कार्य में उद्योगों को सहयोग देती 
है और उद्योगों को लाभपूर्ण सूचना देने के लिए एक पत्रिका प्रकाशित करती है । गत युद्ध 
की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत के सब औद्योगिक प्रसाधनों की तात्कालिक 
प्रगति की आवश्यकता प्रतीत हुई थी। इसके फलरूप एक नई संस्था की नियुक्ति हुई थी, 
अर्थात् वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का बोर्ड, जिसके साथ भारतीय प्रमुख उद्योगों 

के प्रतिनिधियों का सहयोग था। इसने बहुत-सा हिंतकर कार्य किया है और निर्माण विष- 
यक कई नई धाराओं की तजवीज्ञें कीं अर्थात् रासायनिक तेल, आदि। किन्तु औद्योगिक 
अनुसंधान पर हमारा इतना कम व्यय है कि उससे उद्योग की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप 
में पूर्ण नहीं हो सकतीं। अमरीका में केवल निजी औद्योगिक अनुसंधान पर ३० करोड़ 
डालर खर्च होते हें। अमरीका में अनुसंधान का संपूर्ण व्यय संपूर्ण राष्ट्रीय आय 
का ह बताया जाता है । 

३. औद्योगिक समाचार--केरद्रीय सरकार के अधीन व्यापारिक समाचार और 
आंकड़ों के विभाग के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के उद्योग विभाग में समाचार की एक शाखा 
है, जो औद्योगिक समाचारों और सूचनाओं का संग्रह करती है। यदि कोई किप्ती उद्योग 
को शुरू करना चाहता है, तो उसे इस संगठन से मदद लेनी चाहिए। किन्तु, यदि यह किप्ती 
उपयोग का हो सकता है, तो सूचना संपूर्ण और वर्तमान तक होनी चाहिए । केवल विशेषज्ञों 
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की संस्था, जो निरन्तर कार्य करती रहे, इस प्रकार की सूचना दे सकती है । सामान्यत: 

ओऔद्योगिकों का विचार है कि यह विभाग निश्चित उद्योग के लिए साधन संपन्न नहीं है । 

४. आर्थिक तथा अन्य सहायता-- (30806 2त 0 ॥7व7587768 ८७) 

उद्योग को राज्य सहायता के कानून सब राज्यों में छागू है और ऋणों अथवा सहायता 
रूप में आथिक योग दिया जाता हे । किन्तु इन उपायों से इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं 

होते । डिपुओं और प्रदर्शिनियों की उपयोगिता से इंकारी नहीं हुआ जा सकता किन्तु 
उद्योगों की आवश्यकता के लिए यही सब कुछ नहीं है । 

१६. राज्य अर्थव्यवस्था के कार्पोरेशन । दिसम्बर १९५१ में पालिया- 
मेंट में राज्य अर्थ-व्यवस्था कार्पोरेशन स्थापित करने के लिए एक कानून उपस्थित किया 

गया था। इसका उद्देश्य मध्य और लघ् स्तर के उद्योगों को सहायता देना था। बिल के 
अधीन क्रार्पोरेशन के साथ निजी पंजी का साहचर्य हो सकता हे। जनता के लिए अधि- 

कतम हिस्सों की संख्या २५% नियत की गई है । शेष ७५% राज्य सरकारों, रिज़र्व बेंक 
परिगणित बंकों, बीमा कंपनियों, विनियोग ट्स्टों, सहकारिता बेकों तथा अन्य आश्थिक 
संगठनों द्वारा लिये जाँयगे । इसके ढ्वरा आवश्यक आथिक शंखला संगठन की प्राप्ति हो 

जाती है। संपूर्ण हिस्सा पूंजी दो करोड रूपये से अधिक नहीं होगी । कार्पोरेशन रिजर्व 
बेक के परामझं से प्रतिज्ञा-पत्रों और ऋण-पत्रों की बिक्री करके पूंजी को बढ़ा सकेगा । 
कार्पोरेशन को जनता की अमानतें स्वीकार करने का अधिकार होगा, जिनका भुगतान 
५ वर्ष से पहले नहीं होगा और यह अमानतें कार्पोरेशन की चुकता पूंजी से अधिक नहीं 
होंगी । मूलधन को लौटाने और छाभांशों के दर की न्यूनतम प्रतिज्ञा की गई है । लाभों 
के वितरण पर प्रतिबन्ध रूगाये जा सकते हैं । कार्पोरेशन दीघे-कालिक पेशगियां देगी 
और ऋण स्वीकार करेगी, जो २५ वर्षों के अन्तर्गत लौटाये जा सकेंगे । जो भी हो, यह 
भरोसा देना आवश्यक है कि यह कोष मुख्यतः छोटे उत्पादकों के हित के लिए उपयोग में 
लाये जाँयगे । यदि घरेलू दस्तकारियों को सहकारिता आधार पर संगठित किया जाय, तो 

यह आसानी से किया जा सकता है । 

निःसंदेह, राज्य के विभाग बहुत लाभपूर्ण काम कर रहे हैं, किन्तु वह पर्याप्त नहीं हैं। 
उन्होंने अपने को केवल घरेल दस्तकारियों की सहायता करने तक सीमित कर रखा है । 

उन्हें किन्हीं अवरोधों के कारण भी कष्ट होता है, जैसे रेल की. दरों, मुद्रा, और विनिमय 
विषयक नीतियां और आयात-निर्यात कर तो उनके अधिकार से बाहर हैं । इन विषयों के 

संबंध में कोई भी विपरीत निर्णय राज्य सरकारों के सब यत्नों को रह कर सकता है । 
केन्द्रीय सरकार भी, हाल ही के वर्षों में, भारतीय उद्योगों, विशेषकर घरेलू 
उद्योगों की प्रगति की ओर निरंतर अधिकाधिक ध्यान दे रही है । हम पहले ही देख चुके 
हैं कि १९३५ से कंसे वह हँडलूम, रेशम और ऊनी घरेल दस्तकारियों की प्रगति के लिए 

प्रति वर्ष आवत्तेक (॥१८८पा०४॥४) अनुदान कर रही है। उसके औद्योगिक अनुसंधान 
( 
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के अंशदान की भी हम चर्चा कर चुके हें। निम्न की स्थापना से संबंधित अन्य उपाय 
भी उसने किये : भारतीय खांड कमेटी, भारतीय रूई कमेटी, भारतीय जूट कमेटी, 
कोयला प्रामाणिकरण समिति, रूई यातायात विधेयक की स्वीकृति, भारतीय चाय 

संवद्धन विधेय, श्रम कानून, रेल के किरायों में न्यूनता आदि । 
भारत में राज्य का उचित रूप--राज्य को भारत में सक्रिय नीति का अनुकरण 

करना चाहिए और उदासीनता को तिलांजलि देनी चाहिए। अनेक भागों में हमारा 

औद्योगिक ढांचा दोषपूर्ण है । राज्य को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएं, जो उद्योग 
के विस्तार के लिए पर्याप्त रूप में सहायक हों, ताकि देश के आ्थिक प्रसाधनों का उत्तम 

उपयोग किया जा सके । सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों का मंडल होना चाहिए, जो देश में 
उपलब्ध उत्तम औद्योगिक ज्ञान और अनुभव का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, ताकि 
वह औद्योगिक व्यवसायों के लिए योग्य प्रामशंदाता के रूप में कार्य कर सके । हमें ऐसा 
कर्म-कर-मंडल बनाना चाहिए, जो शीक्षतापूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से किन्तु सहानुभूति के 
रूप में कार्य कर सके । भारत में लोग परंपरा वश अपने कार्यकलापों के लिए सरकार 
के पथ-दर्शन और निर्देशन की ओर सदेव देखते है । हमारे देश की औद्योगिक उन्नति के 
लिए भिन्न उपायों को गतिशील करने के लिए हमारी सरकार चालक का कार्य करती 

हँँ। जब तक सरकार नेतृत्व ग्रहण नहीं करेगी, और विदेशी प्रतिद्वन्द्विता के संकेत से 

औद्योगिक साहसिक कार्यो को सुरक्षित रखने के उचित क्षेत्र का भरोसा नहीं देगी, तब 
तक औद्योगिक भविष्य में विश्वास की भावना का आविर्भाव नहीं होगा । सरकार को 
बह औद्योगिक प्रगति शीध्षगामी करने के लिए अनिवार्य परिस्थितियां उत्पन्न करनी 

चाहिएं, कि जिनके हम योग्य है, और जिनकी हमें घोर आवश्यकता हैं । 



इक्कीसवाँ अध्याय 

आद्योगिक श्रम 
१. भारत में ओद्योगिक श्रम का बढ़ता हुआ महत्त्व । भारत में 

पगार-उपार्जन करने वाले वर्ग का बहुत मंद उत्कर्ष हुआ है। कृषि की प्रभुता और 

भूमि के प्रति स्नेह, संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली की विद्यमानता, और सफल औद्योगिक 
आचरण का अभाव--यह कुछेक कारण हे, जिन्होंने भारत में औद्योगिक श्रम के उत्कर् 
में बाधा उन्पन्न की है। उपनिवेशों और खेती के लिए भारतीय श्रम की मांग ने कुछ 
श्रम-समस्याओं को उत्पन्न ज़रूर किया है, किन्तु यह प्रथम विश्व-युद्ध के बाद की बात है, 

जब कि भारतीय श्रम अपनी शक्ति और अपने अधिकारों के लिए सजग हुआ । अन्त- 
रष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रभाव ने भी इसी दिशा में उसे गतिशील किया । श्रम के 

विषय में शाही कमीशन की स्थापना और १९३७ में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के निर्माण 

नें, जिनका निश्चित दृष्टिकोण श्रम-सुधार था, हाल ही के वर्षो में श्रम के प्रति दिलचस्पी 
पैदा कर दी है। वर्तमान में भारतीय मजदूर अपने अधिकारों के लिए पूर्णतया जागरूक 
है और अब वह एक सुसंगठित शक्ति है । 

“ २. भारत में श्रम-योग्यता । आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति, उद्योग 
में भी मानव-अंश बहुत महत्वपूर्ण हैं । अत्यधिक सीमा तक, औद्योगिक उन्नति औद्योगिक 
श्रम की योग्यता पर निर्भर करती है । इस दिशा में भारत सुखद स्थिति में नहीं जान पड़ता। 
उत्पत्ति अथवा मशीन की प्रति इकाई में नियोजित संख्या को दृष्टि में रखकर भारतीय श्रम 

की सापेक्ष अयोग्यता को प्रकट करने के लिए कुछ लोगों ने यत्न किये हैं । यह उल्लेख 

किया गया हूँ कि जापान में एक कारीगर २४० तकुओं की देखभाल करता है, इंग्लेंड में 
५४० से ६०० तक, और अमरीका में ११२० , किन्तु भारत में केवल १८० । पुनः भारत में 
एक जुलाहा, कहा जाता है, दो लछूमों पर काम करता है, इंग्लेंड में ४ से ६ तक, और अमरीका 

में ९ तक । औद्योगिक कमीशन के सामने सम्मति देते हुए सर अलेक्जेंडर मेक्राबर्ट ने 

कहा था कि अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर की अपेक्षा ३५ अथवा यहां तक कि चार 

गुना अधिक योग्य है । सर क्लीमेंट सिपसन की परिगणना के अनुसार भारत में सूत की 
कताई और बुनाई की मिल के २६६ मजदूर लंकाशायर के एक कारीगर के बराबर हें । 

किन्तु इस प्रकार के विवरणों से भारतीय-अ्रम की हीन दशा का कोई आभास नहीं 
होता। भारत में मशीन की प्रति इकाई पर अधिक कार्य कर्त्ता लगाये जाते हें, क्योंकि श्रम 

सस्ता है और मशीनें महंगी | प्रति कार्यकर्त्ता की अल्प उत्पत्ति के बहुधा यह कारण होते 
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हैं: बुरा सामान, पुराने ढरें की मशीन, भट्दा नियन्त्रण और दोषपूर्ण प्रबन्ध। इसलिए, 

हम भारतीय श्रम की सापेक्ष योग्यता अयवा अयोग्यता के गणित संबंधी प्रयोजन को 

मान्यता नहीं दे सकते। किन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सब अंशों की 
छूट दे देने के बावजूद भी, यह वास्तविकता रह जाती है कि भारतीय मजदूर अंग्रेज 
अयवा जापानी मज़दूर की तुलना में कम योग्य है। फलतः भारत में जहां पगार कम है, 

तहां श्रम महंगा है । 

३. अल्प योग्यता के कारण 4 भारतीय मजदूर की निम्नतर योग्यता के लिए 

अनेक अंश उत्तरदायी हैं, जिनमें से अधिकांश के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 

क्षीण करने वाली भारतीय जल वायु, दुर्बेंल शरीर, निरक्षरता और टैक्नीकल शिक्षा का 
अभाव और नियन्त्रणहीन चरित्र को छोड़कर निम्न मुख्य अंश है, जो भारतीय कारखाने 
के श्रमिक की योग्यता को अल्पतर बनाते हैं :--- ' 

(१) प्रवास का रूप--पदिचिम के समान, जहां कारखानों की जनसंख्या स्थायी 
है, भारतीय मजदूर अधिकांशतः ग्रामों के प्रवासी हैं । वह अभाव और अनेक सामाजिक 
अयोग्यताओं, अथवा ग्रामीण नैतिक-विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए हुए जुर्मानों अय वा 
साहूकार से पिंड छुड़ाने के लिए ग्रामों को छोड़ते हैं । यह भी हो सकता है कि वह भूमि 
अथवा अन्य संपत्ति क्रय करने के लिए अपनी आथिक स्थिति को उन्नत करने की दृष्टि से 
ग्राम छोड़ते हों। भूमि पर अधिक दबाव, ग्राम दस्तकारियों का पतन, और नगरों में अच्छे 
अवसरों के कारण लोग ग्रामों को छोड़ कर कारखानों के क्षेत्रों में आते हैं । 

किन्तु वह गांवों से स्थायी रूप से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर लेते, क्योंकि, 

श्रम कमीशन के शब्दों में, धकेलने की शक्ति केवल एक ही छोर से आती है, अर्थात् गांव के 

छोर से। उन्हें ढकेला जाता है ओर वह नगर की ओर खिचते नहीं । नगर का अजीब-सा 

वातावरण, उसकी सफाई की अवस्थाएं, जीवन का उच्च व्यय और संपूर्ण परिवार के लिए 

रोजगार का अभाव उन्हें अपने परिवारों को ग्रामों में छोड़ने के लिए बाध्य करता है, जिनमें 
जल्दी अथवा देरी में उनके लोटने की इच्छा होत॑। है । 

यह प्रवासी रूप उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। श्रमिक कृत्रिम 
दहरी-जीवन के अनुकूल नहीं हो पाता। अजीब-से वातावरण में उसका दम घुटने लूगता 
है और वह अस्वस्थता और रोगों का शिकार बन जाता है। उसकी श्रांत देह और 
व्याकुल मन शराब और जुए में भीषण राहत अनुभव करते हैं। नियन्त्रण, कारखानों में घंटों 

काम करना, कि जिसका वह अभ्यस्त नहीं होता, गृह-विषयक उदासी और मानसिक 
दबाव--यह सब बातें उसकी योग्यता, और काम में उसकी दिलचस्पी पर विपरीत प्रभाव 

डालती हैं । ' 

* जो भी हो, इसी स्थिति का दूसरा पहलू भी है| ग्रामीण स्वस्थ शरीर के साथ 
कारखाने में आता है, और ग्रामीण तथा शहरी मिश्रण उसके दृष्टिकोण को विस्तृत 
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करता है । समयांतर गांव में जाने से उसे अच्छा और सस्ता अवकश्श प्रात होता है, 
जिससे उसके स्वास्थ्य में वद्धि होती है। इसके अतिरिक्त वह गांव में ज्ञान-विस्तार का 

साधन बनता है, और इस प्रकार वह अपने गांव के लोगों में मानसिक जाग्रति करता 

है और उनके दृष्टिकोण को उदार बनाता है । अस्वस्थता, हड़तालों और तालाबंदियों, 
वृद्धावस्था और ज़च्चा की दशा में गांव सुरक्षित और सुखद आश्रय प्रदान करते हैं। श्रम- 

कमीशन के अनुसार, इन सब कारणों से ग्राम के साथ संबंध बनाये रहता उसके लिए 
बहुमूल्य संपत्ति का रूप है। इसलिए, सार रूप यें, भारतीय-श्रम का प्रवास का स्वृहृप 
उसकी सापेक्ष अयोग्यता का कारण नहीं । ' 

(२) न्यून पगारें--पोषक खुराक, उचित आवास की व्यवस्था और अन्य 
सुविधाओं पर ही मजदूरी की योग्यता निर्भर करती है । किन्तु भारत में इतनी कम पगारें 

है कि यह सब बातें पूरी नही हो पातीं। भारत में श्रमिक को जो तुच्छ-सी रकम मिलती 
है, उससे यह आशा नही की जा सकती कि वह अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें छगायगा, और 

इस प्रकार उसकी योग्यता में अनिवायंतः न्यूनता होगी । 

(३) जीवन का निम्न-स्तर--अल्प पगारों के ही कारण यह होता है कि भारतीय 
श्रमिक के जीवन का स्तर बहुत ही निम्न होगा । अपर्याप्त और असंतुलित खुराक, रहने के 
लिए गंदी-सी झोंपड़ी, शरीर को ढकने के लिए चिथड़े और अपूर्ण वस्त्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
शिक्षा और मनोरंजन का सर्वेथा अभाव उसके स्वास्थ्य और उसकी क्षमता को निश्चित ' 

प्रभावित करेंगे | यहां तक कि जेल के कैदियों से भी भारतीय श्रमिक की खुराक की तुलना 

नही की जा सकती । भारतीय मजदूर की आय का बड़ा भाग ऋण, और घर आने-जाने 

के खर्चो में नष्ट हो जाता है और एक भाग जुए और शराबखोरी में समाप्त हो जाता है। 

इस प्रकार की तुच्छ-सी आय के द्वारा मज़दूर से यह आशा करना व्यये-सा प्रतीत होता 

है कि वह अपने जीवन-मान को उचित रूप में स्थिर रख सकेगा । उसकी कार्यक्षमता 

में अल्पता का होना, आश्चर्य का विषय नहीं । 

(४) लूंब घंटे और कारखाने को थकांने वाली अवस्थाएं--एक श्रमिक, जिसे 

तपती गमियों अथवा घोर जाड़ों में तंग जगह के अन्दर प्रति दिन १० घंटे काम करना 
होता हो, जहां न तो अच्छी हवा-रोशनी होती है और न ही प्रबंधकों में सहानुभूति का अंश 

होता है, वहां अपना सर्वस्व क्योंकर लगा सकता है । यदि वह् लाचारी में आराम और 

सुस्ताने के लिए इधर-उधर खोज करता है, जबकि उसकी उसे बेहद जरूरत होती है, 
तो उसे टाल-मटोल करने का. दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके ग्राम के वातावरण 

के साथ कारखाने के वातावरण की तुलना नहीं हो सकती । स्वभावत: ही उसकी कार्य- 

क्षमता को आघात पहुंचेगा । 
(५) असंतोषप्रद मकान--ओऔद्योगिक अयोग्यता का एक अन्य, कारण वह 

व्याकुछ स्थिति है कि जिस में श्रमिकों को आवास दिया जाता है । श्रमिक-वर्ग की बस्ती का 
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प्रकट रूप यह होता है--अपर्याप्त स्थान, कमरे में अंधेरा और घुटी हवा और चारों ओर' 

फैला हुआ कूड़ा-कचरा । जान पड़ता है कि अकेला कमरा देने का नियम है और उनमें से 

अधिकांश आदमी के रहने योग्य नहीं होते। कहा जाता है कि वह  जाड़ों में ठंडे, गर्मियों. 

में गरम और बरसात में सीलन वाले” होते हे । : 

कलकतते में अनेक जूट मिलें और बंबई में सूती-वस्त्र की मिलें अपने कार्य-कर्ताओं 
को पर्याप्त रूप में क्वार्टर देती हे । किन्तु अधिकांश वस्त्र-अ्रमिक "अब भी अत्ंतोवप्रद 
मकानों में रहते हैं। अन्य उद्योगों में अवस्थाएं कुछ अच्छी हैं। अधिकांश खांड की भिलों 

' के कार्यकर्ताओं को मिलों के क्वार्टर में खुले वातावरण में रखा जाता है। झरिया और बिहार 
की कोयले की कारखानों के श्रमिकों को स्वीकृत आकार के शुद्ध क्वार्टर दिये जाते हैं । 
ठाटा द्वारा जमशेदपुर में और एंप्रेस मिल द्वारा नागपुर में मज़दूरों की रिहायश का बहुत 
ही अच्छा प्रबन्ध है । टाटा ने श्रमिकों के लिए उद्यान नगर बनाया है और एंग्रैस मिल ने 

आदर्श गाव की स्थापना की है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं दी गई है । दोनों ही 
अवस्थाओं में कार्यकर्त्ताओं को अपने मकान बनाने के लिए उदारतापूर्ण ऋण दिये जाते हें, 
जिन्हें आसान किवतों में लौटाया जा सकता है। इससे अधिक, कलकत्ता, बंबई, मदरास' 
और कानपुर की नगरपालिकाओं ने सफ़ाई के कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी ले रखी है । 
बंबई सरकार ६२५ चौल (आवास गृह) बनाने का भीमकाय कार्य कर रही हूँ, जिसमें ५० 
हज़ार किरायेदार रह सकेंगे । अनेक राज्य सरकारें गंदी गलियों को साफ़ करने के लिए 

मकान बनाने की योजनाओं पर विचार कर रही हैं। योजना कमीशन ने औद्योगिक केन्द्रों 
में श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष २५ हज़ार मकान बनाने की सिफारिश की है। | 

किन्तु मकान बनाने की समस्या बहुत बड़ी है, और सरलतापूर्वक और शीघ्यता- 
से इसके हल की आशा नहीं की जा सकती । प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में स्वास्थ्य विभाग की 
सूचनाओं में अब भी श्रमिक बस्तियों में कूड़े-कचरे, गंदगी और तंगी का दुखद उल्लेख ' 
होता हैं । इन अवस्थाओं में भारतीय श्रमिक में निम्न-स्तर की योग्यता होना स्वाभाविक 

ही हे। 
(६) अनुपस्थित रहना--भारतीय कारखानों में श्रमिकों की बहुत अलटा- 

पलटी' होती है । यह देखा गया है एक एक मजदूर एक मास में २'३ दित का और वर्ष भर 

में ३७ सप्ताहों का अवकाश ले लेता है। इसके कारण नियोजकों को व्यवसाय पर अति- 
रिक्त लागत से सुरक्षित श्रम अनिवार्यतः रखना पड़ता है । | 

(७) ऋणग्रस्तता--ऋणी होने के कारण मजदूर की मानसिक दशा पर विपरीत 

प्रभाव होता है और उससे उसकी कार्यक्षमता में कमी होती है । ब्याज की' सामान्य दर 

७५ से १५०% तक की होतीं है । इसलिए, एक बार ऋंणी, हो जाने पर मज़दूर 'के लिए 
उससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता हैं। मदरास में जांच करने पर पता चला था 
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कि आठ सौ में से तेरह को छोड़कर बाकी सब ६ मास की औसत पगारों के ऋणी थे ।* 

' भारतीय श्रम की सापेक्ष अयोग्यता के लिए जो अन्य अंश जिम्मेदार हैं, वह 
इस प्रकार है:--दोषपूर्ण और अनुभवहीन प्रबन्ध; रदह्दी मशीनों और सामानों का उपयोग 
और क्षीग श्रम संगठन । डा. वेरा एन्स्टे के शब्दों में, जब' यह मान लिया गया कि वह 

श्रमिक, जो इस प्रकार के असुविधापूर्ण, अस्वस्थकर और प्राण-ताशक वातावरण में रहने 

के लिए विवश होता दूँ, जो निरक्षर, पुरातन पंथी और अशिक्षित है, क्या उससे आशा की 

जा सकती है---उसकी मानसिक योग्यताओं को संपूर्णत: देखे बिना ही--कि किसी भी 
पगार॒ पर, भले ही वह कम हो, वह अपनी सेवाओं को वास्तविक रूप में सस्ता 
कर सकेगा ? १ ... 

हाल ही के बर्षों में श्रमिकों के अंकित ह्वास के विषय में शिकायतें की गई हैं। 
ठाटा आइरन एंड स्टील कंपनी के चेयरमे न ने १९४९ की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख 

किया है कि प्रति श्रमिक की इस्पात की औसत उत्पत्ति १९३९-४० में २४३६ टनोंसे 

१९४८-४९ में १६:३० टन की रह गई है । उन्होंने शिकायत की है कि कुछ विभागों में 
अधिकांश आदमी अपनी क्षमता के ह से लेकर $ तक काम कर रहे हैं। इस हाल ही के 

ह्वास के यह कारण हैं ,(अ) विद्यमान ठेका-पगार की' कठोरता, (ब) श्रम-आन्दोलन का 

बढ़ता हुआ जोर और नियोजकों का श्रम के ऊपर क्षीणतर नियन्त्रण, (स) उच्च पगारों 
के फलरूप आराम की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, (द) प्रबन्धकों के पुराने तरीकों से श्रम का असंतोष, 
(ह) मजदूर/क्षेत्रों में प्रभाकपूर्ण यत्नों द्वारा श्रम को कम करने की अपेक्षा कार्य में हिस्से” 

की बढ़ती हुई भावना, और (फ) श्रम के लिए अधिक दबाव और कठोर नियन्त्रण के 

प्रुति मजदूरों का विरोध । 
/, *» योग्स्ता को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूर-सुधार के ठोस 

कार्यक्रम को अपनाया जाय। साधारण शिक्षा और टैक्नीकल शिक्षा अधिक प्रदान करने से, 

जचित स्तर तक पगारों के- बढ़ाने से, कार्य के घंटों को कम करने से, रहने के बेहतर 
मकान देने से और कार्य की अवस्थाओं को अधिक उन्नत करने से श्रमिकों की कायें- 

क्षमता पर त्तिश्चित रूप से अनुकूल प्रभाव होकर रहेगा । किन्तु, सबसे बढ़कर; हमारे 
दृष्टिकोण में आमूल परिवततेन की अत्यावश्यकता है ।.जब तक श्रमिकों में अरक्षा का 
भाव है और उसमें बेकारी का भय विद्यमान है, और जबतक वह महसूस 
करता है कि वह दूसरों के लिए काम कर रहा है, तब तक उसकी कार्य-क्षमता: को.संभव: 

>वयमनपा#७+क७-+>जलमन+फ रन नननन नमन +#९+नन-मम-+ न +नकजममन अत ज«+नन-+ न मल -न+-+-.3>नभंनकापन-+-+क«-ककनननननन-"+५+-ननन नमन नानन सन पाक थ ५५७ +न++नन-म-+- पक +५५५५»आ 3 ५७५+>७+५५५3 का». पकमानक५3+ ५ नम» न मनन थ ५++ न ५७५3८ आक मनन नननन-न “न पी नननननन+ननननन- मनन रन न न भननननन- न न नन-++“न+ नमन नननन- +++- मन नमनमननन-+ पतन लाननन- नमन नमक +- मम नन++++भनभ ७ +न+ मन म«मन»ममकानानन मान ननकन न का पतन नकल ऊ नमन कनननमनन_न_«+--मभओए«नम««्मन-न-न पम्प नमक. 

४ "१.. ७7एथ रि६80--76 एापेपराणं॥ ५026७ 77 ंणता9, 7939, 

ए५ ०) कर ३998535 ६.४ 
प्री एरिक्किटावए सै385एं:-६८००7०एांए '00०एट0797था( ० एव, 

एम 05 एश29502 , 5 व ४ 
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रूक्ष्य तक ऊंचा नहीं किया जा सकता, और वह कम-से-कम काम करेगा और अधिक-से- 
अधिक अपने काम में से लेना चाहेगा। दूसरी ओर उसे यह महसूस कराना चाहिए कि 
उसके कार्य से एक सामाजिक उद्देश्य पूर्ण होता है और उसे अरक्षा और बेकारी के 
भय से पूर्ण-रक्षा का वचन दिया जाना चाहिए। केवल इसी आधार पर श्रमिक की सच्ची 
नेतिकता को उन्नत किया जा सकता है। 

४. मजदूर सुधार का कार्य । “मज़दूर-सुधार” स्वत: सिद्ध वाक्य है। एशियाई 
देशों की कांफ्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की योजना के अन्तगत मजदूर-सुधारों की 
निम्न बातें निहित है : सुविधाओं और सुख-साधनों की क्षेत्र अयवा क्षेत्रों में स्थापना करना; 
इस बात की ज़िम्मेदारी लेना कि जिससे नियोजित व्यक्ति स्वास्थ्यकर और सुखकर 
वातावरणों में अपना कार्य करने योग्य हों; और अच्छे स्वास्थ्य और ऊँचो नैतिकता 
के लिए सुख-साधनों को उपलब्ध करना । जन १९३७ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने 
एक प्रस्ताव में इन सेवाओं को भी सम्मिलित किया था : पर्याप्त विश्वांति गह, श्रांति और 
मनोरंजन की सुविधाएं, सफाई और चिकित्सा की सुविधाएं, काम पर जाने और 
आने के संवाहन के प्रबन्ध, और अपने घरों से दूर नियोजित श्रमिकों को आवास देता | 
यह स्वीकार किया गया हैँ कि मज़दूर-सुधार का कार्य न केवल मानवीय आधारों पर ही 
किया जाना है, प्रत्युत आथिक कारणों से भी किया जाना हैं। इस प्रकार के कार्य का 
मजदूर को कार्य-क्षमता पर निश्चित प्रभाव होता है। 

.... भूतकाल में नवीनयुग के कुछ नियोजकों, व्हाई. एम. सी. ए. जैसी धार्मिक 
संस्थाओं, और बंबई सामाजिक सेवा संघ, भारत सेवक समिति, सेवा सदन सोसायटी आदि 
सामाजिक संस्थाओं ने मज़दूर-सुधार के कार्य को उन्नत करने में दिलचस्पी ली थी। मज़दूर- 
संगठन भी इस दिशा में बहुत दिलचस्पी ले रहा है । आ क 

हाल ही में, केद्दीय और राज्य सरकारें भी मजदूर-सुधार के कार्य में संक्रिय 
भाग ले रही हैं। प्रवृत्ति यह है कि मज़दूर-सुधार की अनेक मदों को फैक्दी एक्ट में डाल 
दिया जाय ताकि नियोजकों के सामने उसे केवल पूर्ण करने का ही मार्ग रह जाय। यह 
'केवल द्वितीय विश्व-युद्ध की बात हैं, जब कि केन्द्रीय सरकार ने मजदूर -सुधार के कार्य की 
और ध्यान दिया था। हस्त्रऔर बारूद के कारखानों में मज़द्र-सुधार की योजनाएं चाल 
की गई थीं। इनका उद्देश्य यह था कि श्रमिकों कौ नैतिकता को स्थिर रखा जाय । सरकरी 
ज़िम्मेदारियों में मज़दूर-सुधार कोषों का निर्माण किया जाय । १९४८-४९ में सरकार ने 
इन कोषों में एंक' लाख रु० की स्वीकृति से इंस दिशा में अपना सहयोग प्रदान किया था । 
च््ट मज़दूर-सुधार से संबंधित असंछी काम राज्य सरकारों द्वारा हो रहा है । 

बंबई सरकार ने मज़दूर-सुधार के डिप्टी. कमिकर्तई के जेधीन भिन्न तरीकों के छगर्भगें ५० 
सुधार-केन्द्रों की स्थांपनी कर रंखौ है। इस सर्वोत्तम उपोय॑ में, भीतरी और बाहरीं खेलों 
क्रीड़ाओं तर्था जन्ये कार्यःकलॉपों की सुविधाएं देंने के अतिरिक्त, एक मैंदान है; 
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व्याख्यान देने का मंच है और अभिनय-प्रदर्शन के लिए एक रंगमंच ह। इन केन्द्रों में व्यायाम- 

शाला है और आदमी तथा स्त्रियों के लिए जुदा-जुदा फुव्व।रा-स्तान का प्रबंध हें। बच्चों के 

लिए भी आवश्यक साधनों के साथ खेलने के मंदान हे । सुधार-केन्द्रों के अनेक और भिन्न 

कार्यन्कलापों में कुछेक का यहां उल्लेख किया जा सकता है : सिनेमा प्रदर्शनों से मनोरंजन; 
जादू की लालटेन द्वारा भाषण; प्रदर्शिनियां, भीतरी खेल, बाहरी खेल, व्यायाम शालाएं, 
बच्चों के लिए खेल-मेदान, चिकित्सा-सहायता, वाचनालूय, पुस्तकालय, पढ़ने के प्रबन्ध; 
औरतों और बच्चों के लिए विशेष प्रकार के कार्य, जेसे शिशु विद्यालय, सिलाई की श्रेणियां, 
भोज-समा रोह, कीड़ा प्रतिद्वंद्विता:आदि । मजदूर-सुधार के कार्यकर्त्ताओं को शिक्षा देने के 
लिए एक- विद्यालय भी शुरू किया गया है और उसमें उन्हें व्यापार संघों तथा नांगरिकता 

की- शिक्षा दी जायगी ताकि मज़दूर नेता मजदूर के स्तर से उन्नत हो सकें। भिन्न औद्योगिक 
>नगरों में साक्षरता सुधार समितियां स्थापित की गई हैं । वाचनालय और चलते-फिरते 

पुस्तकालयों की भी स्थापना की गई है । 
अन्य राज्य सरकारें भी तत्सम आधारों पर कार्य कर रही हैं । बिहार सरकार 

ने दो मज़दूर-सुधार केन्द्र स्थापित किये हें । एक कटिहार में और दूसरा जमशेदपुर में। 
राज्य में स्त्री मजदूरों की देख-भाल करने के लिए एक स्त्री-सुधार अफ़सर नियत की गई 

_है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूर कार्यालय के साथ मर्जेदूर-सुधार विभाग स्थापित 

करने का निश्चय किया है ताकि मज़दूर-सुधार के कार्यालयों को संगठित और श्र् खलाबद्ध 
किया जा- सके । उत्तर प्रदेश में प्रायः सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में मज़दूर-सुधार 
केन्द्र स्थापित किये गए हें। सामान्य मज़दूर सुधार के कार्यक्रमों, के अतिरिक्त केन्द्र, संगीत 

'मंडलियों का प्रबन्ध करते हैं , बच्चों और ज़च्चों के हितों के प्रबन्ध करते हें, जिसमें रोगी 
और दुबंल बच्चों और गर्भवती जननियों को मुफ्त दूध देना सम्मिलित है, और चर्खा कातने 
की श्रेणियों का भी प्रबन्ध करते हे । पश्चिमी बंगाल में भी सुधार केन्द्र स्थापित किये गए 

हैं, जिनके मुख्य उद्देश्य यह हैं: (अ) व्यापार संघों और मजदूर समस्याओं के विषय में 

क्षिक्षा देता , (ब) वयस्कों और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुविधाएं देना, (स) 
सनोरंजन के साधनों को जूटाना । चिकित्सा-सहायता के लिए खंडकाल डाक्टरों को नियत 
किया गया है । मदरास, हेदराबाद, ट्रावनकोर-कोचीन, मध्य भारत और सौराष्ट्र ने भी-- 
सुधार-केन्द्र स्थापित किये हें और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त राशियों की मंजूरी दी हैँ । 

नई रोशनी के नियोजक भी स्वतः प्रेरणा से श्रमिक-सुधार की दिशा में यथासंभव 
कार्य कर रहे हें। वह मानते हें कि संतुष्ट श्रम-शक्ति एक बहुमूल्य संपत्ति: है। फैक्ट्री कानून 
के, अक्षीन नियोजक की यह ज़िम्मेदारी है कि वह खानों में चाय पानालयों, बच्चों की सुरक्षा 

+ तथा स्नानागारों का प्रबन्ध करे । नियोजित राज्य-बीमा की योजना छागू होने 

“किल्सा-सहायता की ज़िम्मेदारी, से मुक्ति मिल जायग्री । । 

उें सभी बस्त्र-मिलों में अस्पताल जारी हैं । बच्चों की रक्षा के 
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साधन प्रदान किये गए हैं । अनाज के लिए सस्ती दुकानें है और चाय पानालय बने हुए 
हैं और कुछ मिलों ने भोजनालय जारी किये हुए है, जहां सस्ता खाना मिलता है। १९४८- 

४९ में, ५३ मिलों ने सहकारिता समितियां स्थापित की हुई थीं; जिनकी सदस्यता की संख्या 
७६ हज़ार थी। लगभग ४० मिलें काम से मुक्ति ( रिटायर ) के समय अपने मजदूरों को 
उपहार प्रदान करती थीं । 

अहमदाबाद की मिलों में सामान्यतः अस्पतालों में एक प्रमाणित डाक्टर होता हैं । 

कई मिलें अपने श्रमिकों के बच्चों के लिए दूध, मछली का तेल, फल आदि बांटती हैं। कुछ 
मिलों ने अपने श्रमिकों के बच्चों के लिए किडर गाटंन या मांटेसरी शिक्षा का प्रबन्ध कर 

रखा है । ह 

विशेष उल्लेखनीय मज़दूर-सुधार का कार्य नागपुर की एंप्रेस मिल द्वारा हो रहा 
हैं । उसके यहां चिकित्सा के बहुत ही संतोषजनक प्रबन्ध हैं । औरतों और मर्दों के लिए 
जुदा-जुदा अस्पताल है। उसके श्रमिकों में सहकारिता-आन्दोलन बहुत ही लोकप्रिय है । 

१९४७-४८ में लगभग ६ हज़ार सदस्य थे और उन्होंने लगभग ६ लाख रुपये के ऋण लिये 

हुए थे। वह एंप्रेस मिल्स पत्रिका के नाम से हिंदी और मराठी में एक बुलेटिन भी प्रका- 

शित करती है और वह मजदूरों में मुफ्त बांटी जाती है। इस पत्रिका में स्वास्थ्य, सफाई 
तथा अन्य हितकर लेख प्रकाशित होते हें । 

दिल्ली क्लाथ और जनरल मिल्स ने एक (एंप्लाईज बनिफिट फंड ट्रस्ट) नियोजितों 
के हित के $ लिए कोष स्थापित-करियय-हुआ है, जिसके प्रबन्ध में मजदूरों का ५ कोष न्यू में मजदूरों का भी दखल है। 

वितरित लाभांझों की राशि का एक नियत प्रतिशत प्रतिवर्ष इस कोष में जमा किया जाता है 
और साथ ही न लिये गए पणारों तथा जुर्मानों को भी उसमें जम्म-कर-क्यि-जस्तस्है। यह 
ट्रस्ट स्वतः ही स्वास्थ्य बीमा की योजना, सहायता और वृद्धावस्था में पेशन की योजनाओं, 

प्राविडेंट फंडों और कन्या विवाह के अवसर पर सहायता की योजनाओं का प्रबन्ध करता है। 

मजदूरों को अनिवायंताओं के समय अर्थात् लम्बी बीमारी, विशिष्ट उपचारों, दाहकमें 
आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। मिल का एक नियोजितों का बँक भी 
है, जिसके ४ हज़ार से अधिक अमानतें जमा करने वाले हें, ३० सितम्बर १९४९ को इन 
अमानतों की कुल राशि १३ लाख रुपये थी। मिल ने एक जीवन-बीमा कम्पनी भी अपनी 
चालू की हुई है, जिसमें मज़दूरों के सस्ती दरों पर बीमे किये जाते हैं । एक बढ़िया अस्पताल 
भी हे, जिसमें ५० खाटें हें, एक्स-रे का प्रबन्ध हैं, दांत ठीक करने की कुर्सी है, तथा 
वेज्ञानिक किरण-यंत्रों के प्रबन्ध हें । मज़दूरों के बच्चों को ट्रस्ट की ओर से मुफ्त शिक्षा 
दी जाती हू । एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होता है। 

मदरास की बकिघम और कर्नाटक मिलों में होने वारा कार्य भी उल्लेखनीय है । 
उनके यहां बढ़िया अस्पताल हैं और उन्होंने कई लेडी डाक्टर और हेल्थ विज्ञीटर 
(प्रमाणित दाइयां ) रखी हुई हे। औरतों के लिए विशेष श्रेणियां जारी की हुई. हैं, जिनमें 
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सफाई, शिशु पालन, खाद्य का मूल्य और रोगों से बचने के उपायों पर शिक्षा दी जाती है। 

औरतों के लिए सिलाई की शिक्षा का भी प्रबन्ध है। मज़दूरों की लड़कियों को घरेल 
विज्ञान, हाईजीन, सामान्य विज्ञान और दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है। मिल की 

ओर से एक सहकारिता समिति भी है। बंगलौर वूलन एंड कॉटन एंड सिल्क मिल्स तथा 
मदुरा मिल्स कम्पनी, मदरास भी इसी प्रकार के कार्य कर रही हैं । 

नियोजकों के संगठनों में भारतीय जूट मिलस एसोसियेशन ने मज़दूर-सुधार के कार्य॑ 

की प्रत्यक्षतः जिम्मेदारी छी है। उसने अनेक सुधार केंद्र स्थापित किये हुए है, जिन में सुधार 
कार्यक्रम के सामान्य कार्यक्रमों के अनुसार कार्य होता है। यह अन्तभिल टूर्नामेंट का 
प्रबन्ध करती है। प्रत्येक केंद्र संगीत श्रेणियों और अभिनय समितियों का संगठन करता है। 
वाचनालय में समाचार-पत्रों तथा रेडियो का प्रबन्ध है। स्त्री-सुधार की भी एक संस्था 
है। छूत की बीमारियों के विरुद्ध टीके लगाने का नियमित प्रबन्ध है । इंजीनियरिंग उद्योग 
विषयक बड़ी फर्मो ने सुधार कार्य-कलापों की जिम्मेदारी ली है। इस प्रकार का कार्य 
कागज़ उद्योग, सीमेंट उद्योग, खानों तथा अन्य उद्योगों में हो रहा है। चाय तथा अन्य 

पौधों के उत्पादक भी इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कर रहे हैँ । उन के यहां उद्यान, अस्प- 
ताल और डिस्पेंसरी हैं । बच्चों और औरतों की विशेष देखभाल की जाती है । 

रेलवे क्षेत्रों में भी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, एक्स-रे और टीके लगाने के विभाग हैं। 
उन्होंने अपने मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध कर रखे हें। सस्ती और अच्छी खुराक 
के लिए कटीन जारी किये हुए हैं। उनकी अनाज की दूकानें कर्मचारियों के जीवन-मान की 
लागत को ऊंचा होने से रोकती हैं। 

मजदूर संगठनों के सुधार-कार्यों में वस्त्र-अम एसोसियेशन, अहमदाबाद का कार्य 
विशेष रूप से प्रशंसनीय है । 

५. टेकनीकल (कला-कौशल ) शिक्षा । मजदूर योग्यता को उन्नत करने के 
उपायों में से एक उपाय मजदूरों को टेकतीकल शिक्षा देने का हैं। इस दिशा में 
भारतीय मज़दूर की अच्छी स्थिति नहीं हे । वह टेकनीकल शिक्षा द्वारा प्राप्त 

चतुराई की अपेक्षा आन्तरिक चतुराई पर अधिक निर्भर रहता है। टेकनीकल शिक्षा की 
विद्यमान सुविधाएँ न होने के बराबर है। राज्यों के औद्योगिक विभागों के दस्तकारी स्कूल 
हैँ और विशेष ढंग की कुछ टेकनीकल संस्थाएं हैं । इस के अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय ने तीन 
योजनाओं को चालू किया हुआ है। (१) भूतपूर्व सैनिकों के छिए टैकनीकल, व्यावसायिक 
और उम्मीदवारों को शिक्षित करने की योजनाएं; (२) पाकिस्तान से विस्थापित लोगों 

के लिए इसी प्रकार की योजनाएं; (३) सरकारी ट्रेनिंग शिविरों के लिए निर्देशकों की 

शिक्षा की योजनाएं । उम्मीदवारी योजनाओं में इंजीनियरिंग और भवन-व्यापारों तथा 
निजी उद्योगों से सम्बन्धित कारखानों में छोटे उद्योगों के लिए शिक्षा दी जाती है । 
जनवरी १९५० तक २५ हज़ार से अधिक शिक्षार्थी इन केंद्रों से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं । 
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कहा जाता है कि शिक्षा पूर्णतया क्रियात्मक और योग्यतापूर्ण दी जाती है। भारत सरकार 

के कार्य सचिवालय तथा शिक्षा सचिवालय की क्रियात्मक शिक्षा की भिन्न योजनाएं हैं । 

इन सब में एक उल्लेखनीय त्रुटि भी है। मुख्य कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा की सुविधाएं 
नितानत सीमित हैं और हमें मुख्य कार्यकर्त्ताओं के लिए विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता 

है। इस प्रकार के आदमियों की उच्च-शिक्षा के लिए उद्योगों और राज्यों के बीच सहयोग 

अनिवायं है। राज्यों की सहायता से उद्योगों को पारस्परिक सहयोग से विशिष्ट टेकनीकल 
संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन ने कलकत्ता में 
टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की हैँ । अन्य उद्योगों को भी उसका अनुसरण करना 
चाहिए। हिजली (पश्चिमी बंगाल में ) टेक्नोलोजी की उच्च-शिक्षा के लिए स्थापित की 

गई संस्था इस दिशा में सही कार्य है। इसके अनन्तर और भी अनेक बननी चाहिएं | यह 

संस्था अमरीका में टैक््नोलोजी की मैसाशूज़िस्टों की संस्था के आधार पर बनाई गई है । 
६. अमिक कानून। नवीन औद्योगिक प्रणाली से पूर्व नियोजक किसी कानून 

की बाधा के बिना अपने मज़दूरों से मनचाहा काम लिया करते थे। फल यह होता था 
कि काम करने के घंटे बेहद लम्बे होते थे । श्रम का, विशेषकर औरतों और बच्चों का 
शोषण किया जाता था। कारखानों की अवस्थाएं अमानवी और असहनीय थीं । कारखाने में 

काम करते हुए चोट खाने पर, जो रक्षा-साधनों के बिना मशीनों के कारण रूगती थी, 

मजदूरों को कोई एवज़ाना नहीं मिलता था । 
फेक्ट्री एक्ट (१८८१)--मजदूरों की दयनीय दशाओं ने भारत के सार्वजनिक 

नेताओं के दिलों में सहानुभूति को जाग्रत किया। लंकाशायर के निर्माताओं ने भी भारत में 

फैक्ट्री कानून लागू करने के लिए दबाव डाला। क्योंकि उनका विचार था कि इस कानून 
के अभाव में भारतीय निर्माता लाभ में रहता है। १८७५ में, एक फैक्ट्री कमीशन नियत 

की गयी जिस के फलरूप फरवरी १८८१ में प्रथम फंक्ट्री एक्ट स्वीकार हुआ। इस एक्ट 

के अधीन बच्चों को सीमित रक्षा दी गयी | कितु वयस्कों को यातना सहते रहना पड़ा । 
सात वर्ष की आयू से कम के बच्चों को नौकर नहीं रखा जा सकता था और उनके 
लिए काम के ९ घंटे नियत किये गए । इस एक्ट में प्रतिमास में ४ छुट्टियां तथा कार्यकाल में 
श्रांति के लिए समय रखने की ग्जायश थी | खतरनाक मशीनों पर रक्षा के लिए न तो 
रोक लगाने का आदेश था और न ही दुर्घटना की सूचना जारी करने की व्यवस्था थी । 
फैक्ट्री के उचित निरीक्षण के अभाव में यह एक्ट सर्वथा मृतक-पत्र के रूप में था । - 

फैक्ट्री एक्ट (१८९१ )--स्वभावतः १८८१ के एक्ट ने न तो मजदूरों को संतुष्ट 

किया था और न ही उन से सहानुभूति रखने वालों को । वयस्क मजदूरों को सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक काम करना होता था, यहां तक कि रविवार को भी, और छुट्टी के दिनों में 
मशीनों की सफ़ाई की जाती थी। उन्हें खाने तक के लिए कोई समय नहीं दिया जाता था। 

१८९० में एक दूसरा फैक्ट्री कमीशन नियुक्त किया गया, और उस की सिफारिश पर, 
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दूसरा फैक्ट्री एक्ट १८९१ में स्वीकार हुआ। इस एक्ट के अनुसार बच्चों को नियोजित करने 
के लिए न्यूनतम आयु ९ वर्ष नियत की गयी और ९ से १४ वर्ष तक की आयु वालों के लिए 
काम के सात घंटे कर दिये गए । कोई भी औरत ८ बजे रात से लेकर प्रातः ५ बजे के बीच 
काम नहीं कर सकती थी और उन के लिए काम के अधिकतम ११ घंटे नियत किये 

गए, जिस में १॥ घंटे का अन्तर दिया जाता था। अन्य धाराओं में आध घंटे का प्रतिदिन 
अनिवार्य अवकाश और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रखी गयी थी। यह एक्ट उन 

फैक्ट्रियों पर लागू होता था, जिनमें पचास मजदूर काम करते हों, जब कि पहले एक्ट में 
एक सौ की संख्या थी, और प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया था कि वह घोषणा- 
पत्र द्वारा २० मजदूरों वाले कारखाने पर भी उसे लागू कर सकती हैं । 

फैक्ट्री एक्ट (१९११ )--आगामी बीस बरसों में फैक्ट्री विधान की दिशा में कोई 
अग्रगामी कार्य नहीं हुआ । १९०६ में, फ्रियर स्मिथ कमेटी और १९०७ में, एक 

फेक्ट्री कमीशन ने कार्यकारी अवस्थाओं की जांच की और उन्होंने पूर्व-फैक्ट्री' कानूनों को 
हटाने की सिफारिश की। इसके फलस्वरूप १९११ में एक फंक्ट्री एक्ट स्वीकार किया गया | 

इस की मुख्य धाराएं यह थीं:---आदमियों के लिए अधिकतम १२ घंटे और बच्चों के लिए 
६ घंटे, सुरक्ष,,और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाये गए और निरीक्षणों को प्रभावशाली 
बनाने के लिए कानून को भंग करने वालों को जुर्माना करने का अधिकार दिया गया। 

फेक्ट्री एक्ट (१९२२)--प्रथम विश्व-युद्ध ने मजदूरों में जागरूकता पैदा कर दी 
थी और उन्हें अपने महत्व और संगठन का ज्ञान हो गया था। कार्य के घंटों में कमी करने 

की मांग पर जोर दिया जा रहा था। फलत:, १९२२ में फैक्ट्री एक्ट में संशोधन हुआ । 

यह एक्ट उन फेक्द्रियों पर लागू हुआ, जिन में २० मजदूर काम करते थे, १२ 
वर्ष से कम के बच्चों को काम पर लगाने की रोक लगा दी गई, १२ और १५ वर्ष की आयु 

के बीच के बच्चों के लिए ६ घंटे का दिन नियत किया गया, और ४ घंटे के काम के बाद 
१॥ घंटे का विश्वाम नियत किया गया । इसके द्वारा वयस्क मजदूरों के लिए ६० घंटे 

प्रति सप्ताह और ११ प्रतिदिन के नियत किये गए । औरतों को शाम को सात बजे से प्रातः 
५-३० के बीच काम करने की मनाही थी। इसमें विश्वाम की छुट्टी और एक सप्ताह में एक 
दिन की छुट्टी के विषय में अनिवायेता की धारा रखी गयी थी। इस के अतिरिक्त स्वास्थ्य, 

और रक्षा तथा मजदूरों के स्वास्थ्य के हित में कृत्रिम उपायों पर नियंत्रण की' धाराएं भी 
रखी गयी थीं। 

१९२२३, १९२६ और १९३१ के कानूनों द्वारा छोटे-मोटे संशोधन किये गए । 
फेक्ट्री एक्ट (१९३४)--फेक्ट्री कानूनों की कार्यकारिता ने अपनी त्रुटियों को 

अकट कर दिया था और मजदूर नेताओं तथा समाज सुधा रकों ने आन्दोलन किया कि भारत 
'में फैक्ट्री कानूनों को उन्नति-प्राप्त देशों के समान बनाया जाना चाहिए। १९२९ में, श्रम 
के विषय में शाही कमीदन को नियत किया गया.था। कमीशन ने भारत की विभिन्न 
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श्रम-विषयक समस्याओं की विस्तृत जांच की | उस की सिफारिशों के फलस्वरूप वेधानिक 
उपायों का एक समूह उत्पन्न हुआ। १९३४ के भारतीय फैक्ट्री एक्ट द्वारा फंक्ट्री विधान में 
सुधार किया गया । इस एक्ट के अनुसार १२ और १५ वर्ष की आयु के बीच के बच्चे पांच 

घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं कर सकते थे और १२ तथा १७ वर्ष की अ-वयस्क आयु के 
बीच के मजदूरों को योग्यता का प्रमाण-पत्र लेना होता था। वयस्क मजदूरों के लिए काम 
के घंटों की संख्या प्रतिदन दस अथवा ५४ घंटे प्रति सप्ताह नियत की गयी थी। सप्ताह में 

एक दिन की छट्री और ६ घंटे निरन्तर काम करने के बाद श्रांति की भी धारा रखी 
गयी थी | मौसमी कारखानों को ११ घंटे प्रतिदिन अथवा ६० घंटे प्रति सप्ताह की 
मंजूरी दी गयी थी । मजदूरों के आराम के लिए कारखानों को ठंडक के उपाय करने के लिए 
कहा जा सकता था। उन्हें पानी की पर्याप्त पूर्ति का प्रबन्ध करना होता था, आराम के लिए 

आश्रय देना होता था, बच्चों और औरतों के लिए उपयुक्त कमरों का प्रबन्ध करना होता 

था और प्रथम चिकित्सा का पूर्ण सामान रखना होता था। एक्ट द्वारा ओवरटाईम 
(अतिरिक्त समय ) को भी सीमित किया गया था और उस के लिए अतिरिक्त भुगतान 
का आदेश किया गया था। उसमें फंक्ट्री के ढांचे की सुरक्षा की भी धारा रखी गयी थी । 
छुट देने के विषय में प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों पर भी सीमाएं रूगायी गयीं थीं । मार्च 

१९४६ में एक संशोधन एक्ट पास किया गया था, जिसमें काम के घंटों की संख्या कम 
कर के मौसमी के लिए ५४ और बारहमासियों के लिए ३८ कर दी गयी थी । 

फेक्ट्री एक्ट (१९४८)--१५९४८ में फंक्ट्री एक्ट की स्वीकृति से १९३४ के फंक्ट्री 
एक्ट में विस्तृत संशोधन कर दिया गया। १९३४ के एक्ट ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों के 
सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार राज्य-सरकारों को दे दिया था। सब प्रकार की 
न्यूनतम आवश्यकताएं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, और सुरक्षा से सम्बन्धित, अब स्वतः 

एक्ट में सम्मिलित कर दी गयी है। कानून में यह भी गंजायश की गयी हूँ कि नई फंक्ट्रियों 

की दशा में प्रति मज़दूर को काम करने के लिए ५००० क्यूबिक फूट जगह मिलनी 
चाहिए और पीने के पानी और भोजन के लिए कमरे तथा मज़दूर की शारीरिक सुविधा 
के प्रबन्ध होने चाहिएँ। जिस कारखाने में २५० या अधिक मज़दूर काम करते हों, वहां 
एक केंटीन होनी चाहिए । 

फंक्ट्रियों को रजिस्ट्री करवाने तथा लाइसेंस प्राप्ति की अनिवायंता की धारा 
रखी गयी हैँ । किसी फंक्ट्री को निर्माण करने और बढ़ाने के विषय में पूर्व-स्वीकृति 
लेनी होती है । 

ओवरटाईम की देनिक और तिमाही सीमाएं नियत कर दी गई हैं और वाषिक 

छुट्टी की सवेतन सीमा १० दिन प्रतिवर्ष की अपेक्षा वयस्क के लिए प्रत्येक २० दिन पर 
एक दिन की और बच्चे की दशा में प्रत्येक १८ दिनों पर एक दिन की कर दी गई हूं । 
मौसमी और बारहमासी फंक्ट्रियों के अन्तर को हटा दिया गया हैं। सप्ताह में अधिकतम 
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घंटों की संख्या ४८ कर दी गई है। जिस फेक्ट्री में में ५०० या अधिक मज़दूर हों, उसे एक 
मज़दूर-सुधार अफसर की भी नियुक्ति करती होगी । 

चौदहवां साल पूरा किये बिता कोई बच्चा फंकट्रो में नौकर नहीं हो सकता था। 
१४ और १५ के बीच की आय वाले बच्चे समझे जाते थे । बच्चों के काम के घंटे ४॥ कर 
दिये गए थे और वाषिक डाक्टरी जांच होती थी । 

एक्ट को भंग करने की दशा में मजदूरों पर भी जुर्माने रखे गए थे । जाने-बूझे 
मशीनों को खराब करने पर उन्हें कद किया जा सकता था । उगालदान के सिवा अन्यत्र 
थूकने पर जुर्माता किया जा सकता था। बिजली से चलने वाले कारखानों में १० मज़दूरों 
के होने पर और अन्यथा २० की दशा में यह कानून लागू होता था। राज्य सरकारें इन 
शर्तों के बिना भी किसी फंक्ट्री पर उसे छागू कर सकती हें । 

७- खानों के लिए वेधानिक उपाय । खानों के लिए अरूग कानून बनाये 
गए थे। १९०१ में पहला कानून पास हुआ था और इस में केवल सुरक्षा और निरीक्षण 

की धाराएं थीं, कितु काम के घंटों का कोई उल्लेख न था। १९२३ के एक्ट ने भूमि के 
ऊपर काम करने वालों के लिए ६० घंटे और नीचे वालों के लिए ५४ घंटे प्रति सप्ताह 

नियत किये थे। प्रतिदिन के घंटों का इसमें भी जिक्र नहीं था और १९२८ के एक्ट 

ने अधिकतम १२ घंटे नियत कर दिये । 

१९३१ में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान््फ्रेंस के स्वीकृत प्रारूप कन्वेंशन और श्रम 
कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप १९३५ में भारतीय खनिज (संशोधन) कानून 
स्वीकार हुआ। इस के अनुसार कोई भी व्यक्ति खानों में सप्ताह में ६ दित से अधिक 
काम नहीं कर सकता । भूमि के ऊपर के मजदूरों के लिए साप्ताहिक ५४ घंटे अथवा 
१० दिन, और नीचे वालों के लिए ९ घंटे प्रतिदिन नियत किये गए । इस में सात दिन से 

अधिक गैरहाज़िरी विषयक दुर्घटनाओं का उल्लेख करने को कहा गया है। औरतें धरती 
के नीचे काम नहीं कर सकतीं । 

दिसम्बर १९४९ के खनिज कानून ने पूर्व के वैधानिक उपायों में आमूल सुधार कर 
दिये हें। इस कानून के अधीन भूमि पर अथवा भूमि के नीचे के मज़दूरों के लिए ४८ घंटे 
नियत किये गए है और कोई भी मज़दूर भूमि के ऊपर ९ घंटे प्रतिदिन और नीचे ८ घंटे 
प्रतिदिन से अधिक काम नहीं कर सकता । भूमि के ऊपर के मज़दूरों को ड्योढ़ा और नीचे 
के मज़दूरों को दोगुना (उनकी सामान्य दर के हिसाब से) ओवरटाईम नियत किया गया 

हैं। भूमि के तल में प्रथम चिकित्सा उपलब्ध की जायगी | सफाई और सुरक्षा के निश्चित 
प्रबन्ध किये जाँयगे। किसी रोग .के फैलने की दद्ञा में मालिक या मैनेजर को तत्काल 

सूचना देनी होगी। युवा-लड़कों को योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने और. प्रमाणित 
सर्जन नियत करने की धारा भी रखी गई है । 
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अगस्त १९४८ में कोयले की खानों के मजदूरों को प्राविडेंट फंड देने का कानून 
पास किया गया। मज़ दूरों के वेतन के आधार पर एक आना रुपया मालिक को देना होगा 

और उतना ही मजदूर को वेतन में से कटाना होगा । 5 

८« श्रम-विषयक अन्य कानून । ऊपर लिखित कानूनों के अतिरिक्त श्रम 
विषयक अन्य अनेक कानून हैं, जिन में से नीचे लिखे उल्लेखनीय हैं:--- 

पगारों के भुगतान का एक्ट, १९३६--यद्यपि यह रेलों तथा अन्य फेक्ट्रियों पर 
लागू होता है तथापि यह ट्रामों, पत्यरो' की खानों, भीतरी जहाज़ों और चाय-बागों आदि 

पर भी लागू हो सकता है। अधिकतम अवधि एक मास रखी गयी है। एक हज़ार से 
कम मजदूरों वाले कारखानों को पिछली पगार के आखिरी दिन के बाद सातवें दिन की 
समाप्ति से पहले पगारें देनी होंगी और १००० से अधिक वालों को दसवें दिन से पहले । 

नौकरी की समाप्ति की दशा में दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व सारा शुल्क चुका देना होगा । 
मजदूरों की पगारों में निम्न कारणों से कटोती की जा सकती है : वस्तुओं की क्षति अयवा 
हानि के लिए हुआ जुर्माना। रहने की जगह का किराया; पेशगियों की वसूली, 
आय-कर, प्राविडेट फंड के लिए कटौती, डाकखाने का बीमा, सहकारिता के दातव्य, 

अदालत की किसी आज्ञा से । निर्माण काल में किसी सामान की हानि के कारण कटोती की 

आज्ञा नहीं | एक रुपये पीछे दो पैसे से अधिक जुर्माना नहीं किया जा सकता और जुर्मानों 
की राशियों को मजदूरों के हितों में ही खर्चे करना होता है । 

मज़दूरों का हर्जाना एबट--मृत्यु की दुर्घटना के कारण संघातक दुर्घटना एक्ट 
१८८५ (+#2809] 3८८व(८7०४४ ८६४) के अधीन १९२३ तक एक मालिक के विरुद्ध 
मुकदमा चलाया जा सकता था । कितु वह कानून मृत-पत्र के रूप में था । १९३३ में 
पहला हर्जाना एक्ट पास हुआ। इस के अधीन काम करते हुए और काम करने के समय में 

दुर्घटना के कारण मजदूर को हर्जाना मिल सकता है। १९२३, १९२९, १९३१ और १९३३ 
में इस एक्ट में संशोधन हुए । घातक दुर्घटना के कारण हर्जाते की राशि मासिक पगार की 
औसत पर निर्भर करती है और चोट लगने की दशा में मासिक पगार और चोट की किस्म 

के आधार पर हर्जाना मिलता है। १० रुपये से कम पाने वालों को मत्यु की दह्या में ५०० रु. 

हर्जाना मिलता है, स्थायी अयोग्यता के कारण ७०० रु. और अस्थायी अयोग्यता की दशा में 

प्रतिमास ड्योढ़ी पगार मिलती है । जब मासिक पगार ५० और ६० के बीच हो तो 
क्रमशः १८००, २५३० और १५ रु. मासिक मिलते है । २०० से अधिक कमाने वालों को 

४०००, ५००० और ३० रु. (मासिक) हर्जाना मिलता है। छोटों की मृत्यु की दशा में 
२०० रू., स्थायी अयोग्यता की दशा में १२ सौ रुपये और अस्थायी अयोग्यता में प्रतिमास 
आधी पगार । आश्रितों के हितों की रक्षा के लिए घातक दुर्घटनाओं की सूचना कमिश्तर 
को दी जाती है और हर्जाने की रकम उस के यहां जमा कर दी जाती है । मालिक के हर्जाने 
की रकम न जमा कराने पर वारिसों को तदनुसार सूचना दे दी जाती है । 
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जच्चालाभ बेधानिक उपाय--१९२४ में श्री एन. एम. जोशी ने जच्चा लाभ 
कानून उपस्थित किया था, जिसे भारतीय विधान सभा ने रह कर दिया था। ५साल के बाद 

बम्बई सरकार ने जच्चा लाभ कानून पास कर दिया, और१९३५ में उसमें संशोधन हुआ। 

इस प्रकार के कानून वर्तमान में सभी राज्यों में लागू हैँ और वह चाय-बागों तथा खालनों 

पर भी लागू है। इन कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि से पहले और शिशु-जन्म के बाद तक 
के लिए अनिवार्य रूप में विश्राम और नकदी का लाभ देना होता है, और उसका परिमाण 

नियोजित की ६ से १२ मास की सेवाओं के अनुपात से किया जाता है। इस नकदी छाप 

के काल में वह अन्यत्र नौकरी नहीं कर सकती । 

बागीचों के श्रसिकों के कानून--१९०१ में आसाम मजदूर और प्रवासी एक्ट 
स्वीकार हुआ। इसके द्वारा आसाम में मजदूरों को भर्ती किया जाता था और उन्हें नौकरी 
के प्रतिज्ञा-पत्र भरने होते थे और ठेका पुरा न करने की दशा में मज़दूर दंड का भागी होता 
था। इस से एक प्रकार की दास-प्रथा का आभास होता था और आत्म-सम्मान रखने 

वाले भारतीयों के लिए यह कांटे की तरह खटकता था। १९१५ में प्रतिज्ञा-पत्र का 
सिद्धांत वापिस ले लिया गया और १९२७ में ठेका भंग करने के दंड भी समाप्त हो गए | 

श्रम पर शाही कमीशन की सिफारिशों के अनुसार १९३२ में चाय जिला प्रवासी कानून 
( 46० जिनक्तट किमांशाथाए 7.9 00प7 ०७ ) पास किया गया। इस 
का उद्देश्य चाय-बागों में प्रवास करने वालों के हितों की रक्षा करना था। प्रवासियों को, 

इस' कानून के अधीन, तीन वर्ष की नौकरी के बाद मालिक के खर्च पर अथवा एक ही वर्ष 
में, बशर्तें कि वह कम उस के योग्य साबित न हुआ हो,अयवा किसी अन्य संतोषजनक कारण 
से वापिस लौटने का अधिकार था। १६ वर्ष से कम के बच्चों को संरक्षक के साथ के बिना 
और ब्याहता औरतों को बिना पति के भरती नहीं किया जा सकता था। १९५१के 

बागीचा श्रम एक्ट द्वारा मज़दूरों को पीने के पानी, चिकित्सा, शिक्षा, केंटीन और ब 
के लिए कोठरी देने की सुविधाएं दी गयीं। इस के अनुसार काम' के घंटे और साप्ताहिक 

छुट्टियां भी नियत की गयीं । 

९: नियोजितों का राज्य बीमा। १९४८ में भारतीय पा्ियामेंट ने नियोजितों 
का राज्य-बीमा कानून पास किया और १९५१ में संशोधन हुआ | यह कानून उन कारखानों 
पर लागू हुआ था, जिनमें २० या अधिक व्यक्ति काम करते हों और जिनमें बिजली का 

उपयोग होता हो । इन कारखानों को बीमारी जच्चा, अयोग्यता और आश्रितों के लाभ 
मजदूरों को देने होते हे। सरकार को औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिविषयक तथा अन्य 

व्यवसायों पर भी इसे लछागरू करने का अधिकार - दिया गया हैं। इस कानून से २५ छाख 
श्रमिक प्रभावित होंगे, यद्यपि शुरू में इसे दिल््ही और कानपुर में ही छागू किया गया है 
और उस से केवल डेढ़ छाख मज़दूर प्रभावित होते हैं। जिने नियोजितों का पारिश्रमिक 
४०० रु. है, वह उस से प्रभावित नहीं होते । 
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: इस योजना के अधीन रोग का लाभ लेने के लिए मज़दूर को कम-से-कम ६ मास तक 
उसमें अंश-दान करना होगा, तभी वह अगले ६ मासों में उसका लाभ ले सकेगा। मजदूरों 

के अंशदान की न्यूनतम संख्या १२ नियत की गई हैं। यह अंशदान केवछ काम करने के 

दिनों का ही नहीं होगा,प्रत्युत स्वीकृत छुट्टियों तथा हड़तालों तथा तालाबन्दियों के सप्ताहों 
में भी देता होगा। नियोजित का अंश-दान उसकी प्राप्य पगार में से सापेक्ष अवधि के अनु- 
सार लिया जा सकेगा । 

जच्चा-लाभों के लिए भी अंशदान की संख्या १२ ही हैं। एक रु. तक प्रतिदिन कमाने 

वालों को अंशदान की छूट है । एक से डेढ़ रु. कमाने वालों को २ आने प्रतिसप्ताह 

देने होंगे । इस से बड़ी पगारों को लिए चार आने से सवा रु. प्रति सप्ताह देना होगा । 

जच्चा लाभ १२ आने प्रतिदिन की दर से अथवा रोगी-लाभ की दर से, जो भी दोनों में 
अधिक हो, दिया जायगा। १२ सप्ताह तक यह प्रतिदिन दिया जायगा, जो जनन-काल से 

६ सप्ताह से पूर्व चाल नहीं हो सकता । ह 
नियोजित काल में चोट के कारण अयोग्यों को पेंशन के रूप में लाभ दिये जाँयगे 

और इसी प्रकार मृतक के आश्वित को भी पेंशन दी जायगी । स्थायी अयोग्य मज़दूरों को 
उनकी साप्ताहिक पगार की <# की दर से पेंशन दी जायगी । 

डाक्टरी चिकित्सा के विषय में धारा रखी गयी है कि यदि राज्य सरकार अथवा 
कार्पोरेशन के पास अतिरिक्त धन होगा तो वह बीमा हुए मजदूरों के अतिरिक्त उन के 
परिवारों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध करेगी। रोगी-लाभ की अधिकतम अवधि वर्ष में 
आठ सप्ताह रखी गयी हूं और साप्ताहिक लाभ मज़दूर के उपाजन का ६ अंश के लगभग 
होगा । कितु अवस्था सुधरने पर कार्पोरेशन को लाभ की अवधि बढ़ाने के अधिकार का 
उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है । 

आशा की जाती हूं कि राज्य सरकारें चिकित्सा और देखभाल की छागतों का 
एक तिहाई भाग दे सकेंगी। आशा की जाती हे कि इस प्रकार प्रति मजदूर के पीछे 

६ रु. खर्चे आयगा जब कि इस समय ६ आना हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ५ वर्षों 
के लिए प्रबन्धविषयक खर्चों का 3 अंश अनुदान रूप में देगी । 

इस योजना का प्रबन्ध एक कार्पोरेशन करेगी, जिसका नाम एंप्लाईज स्टेट इंशुरेंस 
कार्पोरेशन (नियोजित राज्य बीमा कार्पोरेशन) होया । इस के अध्यक्ष श्रम-सचिव और 

उपाध्यक्ष स्वास्थ्यसचिव होंगे । नियोजित और नियोजकों के कार्पोरेशन में ५-५ सदस्य होंगे। 
इस एक्ट के अधीन' दिल्ली और कानपुर में अग्रणी योजना चाहू करने के समग्र 

नियोजकों ने इस आधार पर विरोध किया कि उन्हें हानि होगी। तदनुसार सितम्बर १९५१ 
में एक्ट में संशोधन' हुआ और सम्पूर्ण देश के नियोजकों पर लागू करने का प्रस्ताव किया 
यया। २७ जनवरी, १९५२ को यह कानून लागू कर दिया गया'। कानपुर और दिल्ली कें 
नियोजक अपनी पगारों के सम्पूर्ण योग का . १३% देंगे और जन्यत्र के नियोजक डूँ% देंगे। 
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१०- अनिवायें प्राविडेंट फंड । १९५१ में, एक घोषणा द्वारा कतिपय विशिष्ट 
औद्योगिक व्यवसायों में अनिवाय॑ प्राविडेंट फड कागू किया गया। प्रत्येक नियोजक को 
प्रत्येक नौकर की पगार और महंगाई भन्ते की दातव्य राशि का ६९% देना होगा और 

इसी प्रकार का अंशदान नियोजित द्वारा होगा । कितु कोष के प्रबन्ध की दिशा में केवल 
नियोजक को ही अंशदान करना होगा । 

११. कानूनी न्यूनतम पगार | कभी-कभी यह युक्तियां दी जाती हैं कि पगारों 
की वृद्धि शराब पीने तथा अन्य बुराइयों में खर्च हो जायगी अथवा मज़दूर पहले से ज़्यादा 
अनुपस्थित रहेगा अथवा जनसंख्या की वृद्धि उस वृद्धि को शून्य कर देगी । इस के अतिरिक्त 
ऊँची पगारें देश के उद्योगों के लिए असहय होंगी और वह विदेशी प्रतिद्वंद्गविता का मुकाबला 

नहीं कर सकेंगी । यह तक॑ तनिक-सी जांच का सामना नहीं कर सकते । निःसंदेह, एका- 
एक अधिक उपाजंनों के फलस्वरूप कुछ व्यर्थ के ख्चे होंगे । कितु यदि यह वृद्धि स्थिर रखी 

गयी और धीरे-धीरे यदि यह होती रही तो ऐसी बुराइयां स्वत: मिट जायँंगी । इस से जीवन 

का सान ऊपर होगा और उसे बनाये रहने के लिए जनसंख्या को भी स्थिर रखेगा । जन- 
संख्या और पगारों की दुहाई देकर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता । यह कहना कि 
पगारों की वृद्धि से अनुपस्थितता बढ़ेगी, यह तो मज़दूर की मानसिक स्थिति को ग़लत 
समझना है । जहां तक सम्बन्ध उद्योग की सहने की क्षमता का है, उस के विषय में इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि यदि उनकी सहने की शक्ति मजदूरों का शोषण करके ही रह सकती 
हे, तो अच्छा है कि वह बन्द ही हो जाँय | मज़दूर के क्षीण कंधों पर उद्योग को खड़ा 
करना अमानवी है और राष्ट्रीय हितों के विपरीत है । पगारों की वृद्धि की सभी आपत्तियों 
का सफ़ाया हो जाना चाहिए । 

सभी प्रूगतिशील देशों में मान लिया गया है कि जीवन का निम्नेतम मान बनाये 
रहना अत्यावश्यक है । इस प्रकार न्यूनतम पगार नियत करने की दिशा में प्रबन्ध हो गये हें, 

विशेषकर रक््त-पसीना एंक कर देने वाले उद्योगों के लिए कि जहां के. मज़दूर अत्यधिक 
असहाय दशा में हे। १९२८ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कॉफ्रेंस ने 'इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 

स्वीकार किया था। श्रम पर शाही कमीशन ने भी भारत में न्यूनतम पगारें नियत करने के 

प्रबन्धों के विषय में सिफारिश की थीं | ' | 
“.' स्यूनतम पणारे कानून (१९४८)--चिरकॉल से “इस सुधार की प्रतीक्षा थी। 
१९४८ में न्यूनतम' पंगार कानूने पास हुआ और उसके अनुसार कतिपय चुने हुए उद्योगों 
ओर व्यापारों में न्यूनतम पगारें नियत कर दी गई। यह इस प्रकार के व्यापार हैं, जिनमें 

मजदूरों का शोषण किया ज़ोंता है, इनमैंल्चाय बागीचें! चौवल की मिलें: अथवा तैंल की 
मिले, चमड़ा ' रंगाईशबनाई के कारखाने; मोटर यातोयात॑, सड़कें बनोर्नो, और मैंवेन 
निर्माण!के कार्ये भी सम्मिलित हैं । इस कानून का ंहेईेय :ऐसे मजदूरी कोः /निर्म्नेलम 
जीबेन-उपार्न प्राप्ति. कराने का हैः कि जहों मजदूर संगठतों की व्यवस्था मेंहीं औरें जहां 
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बह सौदा कर सकने में शक्तिहीन हैं । इस कानून की इच्छा उन आदमी, और औरतों, 

बच्चों और युवकों की रक्षा करने की हैँ, जो घरों और कारखानों में काम करते हैँ । 
उचित संगठन के अभाव में क्लकों तक को भी इस में सम्मिलित कर लिया गया है । 

जो भी हो, इस कानून का क्षेत्र बहुत सीमित है । इस में बान बनाने, बान के टाट 
बनाने वालों, फर्नीचर बनाने वालों, मिट्टी के बासन बनाने वालों, चूड़ियां बनाने वालों को 
छोड़ दिया है । इन उद्योगों के मज़दूरों को अल्प पगारें दी जाती हे और यह काम भी 

गाढ़े पसीने के हैं । जूट, रुई बेलने और गांठे बांधने, रेशम निर्माण, और कोयले की खानों 
की दशा भी अच्छी नहीं, कितु इस एक्ट में उनका भी ज़िक्र नहीं किया गया । फिर भी, 

सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह तीन मास की सूचना देकर उद्योगों की सूची 
में वृद्धि कर सकेगी । उद्योगों की सूची बनाने की अपेक्षा यह् अच्छा होता कि इसे सभी 
असंगठित और अव्यवस्थित मजदूरों पर लागू कर दिया जाता । 

दूसरे वर्ग में करषि के मज़दूरों को रखा गया है । नियोजकों और नियोजितों, दोनों 
की अज्ञानता और पगारें देने में एकरूपता के अभाव और नियोजन के विचित्र स्वरूप 

के कारण न्यूनतम पगार का वैधानिक उपाय कठिन-सा जान पड़ता है । योजना कमीशन की 
विशेषज्ञ कमेटी ने सिफ़ारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ् यूनतम पगार योजना को सीमित 
क्षेत्र तक रखा जाना चाहिए अर्थात् अल्पतम पगारों के क्षेत्र तक ही । 

इस कानून में अन्य भीषण त्रुटि यह है कि जिस उद्योग में कम से कम १००० मज़दूर 
नहीं होंगे वहां राज्य सरकार न्यूनतम पगार नियत नहीं कर सकेगी । भिन्न राज्यों में ऐसे 
अनेक उद्योग हैं, जिन में १००० से कम आदमी काम करते हे। इस प्रकार अनेक लघुस्तर 

के और अव्यवस्थित उद्योगों को छोड़ दिया गया है । 
न्यूनतम पगार नियत करने वाली मशीनरी की कानून में संतोषजनक व्यवस्था नहीं 

की गयी । इस के लिए एक स्थायी समिति होनी चाहिए थी अथवा प्रत्येक उद्योग की 
एक कमेटी होती, जो पगारें नियत करने तथा निरीक्षण का कार्य करती रहती । एक्ट में 

सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह इस कमेटी में नियोजकों और नियोजितों के 

समान प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती है । कितु सही प्रतिनिधित्व के लिए सम्बन्धित दलों 
को अपनी सिफारिशें भेजने का अधिकार होना चाहिए । | 

इस एक्ट में न्यूनतम पगार की व्यवस्था नहीं की गयी है । कोचीन प्रदेश में 
जिस कानून का प्रस्ताव पास किया गया है उसमें इस की इस प्रकार व्याख्या की गई हे, 
“जिस पगार से ३ बच्चों, पत्नी और स्वतः नियोजित का औसत स्वास्थ्य, बल और योग्यता 
बनी रहे तथा उन्हें उचित मान की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें और जो नियोज़ितों 
की प्रचलित जीवन अवस्थाओं से मेल खाता हो.........+-०«+«*** ।” इस एक्टर में केवल 

इतना ही कहा गया हैँ कि राज्य; द्वारा नियत की गयी न्यूनतम पगार में मूल दर और 

'भत्ता सम्मिलित हो सकता है। अनेक. राज्यों में १९४८ के न्यूनतम पगार एक्ट:के अधीन 
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कार्य हो रहा है । पश्चिमी बंगाल में आटे की मिलों, सड़कें बनाना, भवन निर्माण, तम्बाक 

निर्माण, सार्वजनिक मोटर यातायात, और सिन््कोना बागों में न्यूनतम पगारें नियत कर दी 
गई 'हे। उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के नियोजितों की न्यूनतम पगारें नियत कर दी 
गई है और उड़ीसा में कृषि कार्यो के लिए भी । 

१२. न्यायपूर्ण पगारें। सरकार और श्रम-प्रतिनिधि कुछ समय से न्यायपूर्ण 
पगारें नियत करने के प्रश्त पर विचार कर रहे हैं। १९४७ में औद्योगिक संधि कास्फ्रेंस के 

फलस्वरूप इस प्रश्न की जांच करने के लिए न्यायपूर्ण पगार कमेटी नियत की गयी थी | 
कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जून १९५० में मन्त्रिमंडल ने (फेयर वेजिज्ञ बिल) 
न््यायपूर्ण पगार कानून को अन्तिम रूप दिया। १९५१ तक वह स्थगित रहा। इस प्रस्तावित 
कानून में व्याख्या की गयी थी, न्यूनतम पगार की अपेक्षा कुछ अधिक कितु जीवन की 
पगार की अपेक्षा कुछ कम ।*” न्यूनतम पगार का अथे यह है कि श्रमिक की योग्यता को 

बनाये रहने के लिए केवल जीने भर को देना । और जीवन की पगार के अर्थ है कि केवल 

जीने के अतिरिक्त, कुछ तो स्वास्थ्य को बनाये रहना और युक्तिपूर्ण ढंग से जीवन का 
शिष्ट मान बनाये रहना । न््यायपूर्ण पगार कुछ-कुछ दोनों के बीच की है । 

न््यायपूर्ण पगार का स्तर नियत करना निम्न बातों पर निर्भर करता है: राष्ट्रीय 

आय, उद्योग की उत्पादन शक्ति, पगारों की चालू दर और श्रम की कार्यक्षमता। न्यायपूर्ण 
पगारों का निरचय करने के लिए कानून में एक बोडड बनाने के लिए कहा गया है । इस 
उद्देश्य के लिए बोर्ड इन बातों को दृष्टि में रखेगा : कार्य के लिए आवश्यक कार्य-कुशलता, 
कार्य के कारण दबाव और थकावट का परिमाण, श्रमिक की शिक्षा और अनुभव, उत्तर- 

दायित्व की सीमा, कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं, कार्य 
विषयक अड़चनें और कार्य में खतरे की सीमा। बोर्ड को पूंजी पर उचित लाभ, प्रबन्धकों को 
पारिश्रमिक, सुरक्षित और अवमूल्यन कोषों के लिए उचित राशि देने की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए ताकि उद्योग का आर्थिक आधार स्थिर बना रह सके । न्यायपूर्ण पगार नियत 

करने में इन' बातों को सम्मिलित किया जा सकता है : पगार की आधारमूलक दर और 
उच्चित दर पर जीवन की लागत का भत्ता ।' 

जो भी हो, पगार नीति में यह बात दृष्टि में रखना परमावश्यक है कि जहां तक 
संभव. हो, अधिक-से-अधिक रोज़गार का प्रबन्ध हो। ऐसा करने से अधिकतम संख्या को 
अधिकतम' प्रसआता होगी। न्यायपूर्ण पगार मानवता का ही लक्ष्य नहीं प्रत्युत आर्थिक 

अविवायता भी है । कितु इसका विश्वास दिलाता भी आवद्यक है कि इस से समाज की 

आय पर विपफ़रीत प्रभाव नहीं होगा। इस केःसाथ ही, यदि पूर्ण रोज़गार के लक्ष्य को 

स्वीकार कर लिया जाना है, तो यह आवश्यक है कि सुदृढ़ पगार नीति के साथ तटकर, 
मुद्र! विषयक और मूल्य विषुयक नींतियां मेल खायें । 

एकाएक व्र्लेमान में पुगारें बढ़ाने से देश की आथिक स्थिरता को धक्का लगेंगा। 



। 
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१५. झगड़ों की रोक और समझौते के लिए वेधानिक उपाय । 
१९२९ में पुन: आम हड़ताल हुई, जो ६ मास तक रही। औद्योगिक झगड़ों की दृष्टि से 

१९२८ और १९२९ के वर्ष बहुत बुरे थे। इन अकेले दोनों वर्षो में चार करोड़ ३८ 
लाख कार्यकारी दिनों की क्षति हुई जब कि आगामी सात वर्षो में ४ करोड़ ७४ छाख 

कार्यकारी दिनों की क्षति हुई थी। १९३० और १९३३ के बीच मजदूर मुहासरे पर 

सापेक्ष शांति रही । विस्तृत बेकारी और महान् मंदी के कारण मज़दूर हड़तालें करने 

के लिए पर्याप्त रूप में शक्ति-संपन्न नहीं थे । 

१९३९-४८ के दस वर्षो में औद्योगिक संघर्षों के विभिन्न अंगों का निम्न तालिका 
से आभास हो जाता है :-- 

संघर्षों | मजदूरों की | मानव-दिनों संघर्षों के कारण । 
वर्ष | की | प्रभावित | कीक्षति | | | कद सफल संघर्ष 
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व्यापारिक संघर्ष कानून (१९२९ )--औशद्योगिक संघर्षों का निपटारा करने के 

लिए १९२९ में व्यापार संघर्ष कानून स्वीकार हुआ। इस एक्ट के अधीन रेलों अथवा केन्द्रीय 
सरकार के अधीन विभागों में झगड़ा अथवा झगड़े की संभावना को भारत सरकार द्वारा 
नियत समझौता बोर्ड अथवा जांच की अदालत में उपस्थित किया जा सकता था और 

प्रान्तीय सरकारों द्वारा उस दशा में, जबकि वह विभाग उनके अधीन आते हों। जांच 

की अदालत का निर्माण एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तियों अथवा केवल 

एक स्वतन्त्र व्यक्ति द्वारा होना था। समझौता बोर्ड का निर्माण एक स्वतन्त्र अध्यक्ष और 

दोनों दलों के दो अथवा चार उनके द्वारा मनोनीत समान प्रतिनिधियों की सदस्यता द्वारा 



॥ 
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होना था । बोर्ड झगड़े का निपटारा करने की चेष्टा करता था । जो भी हो, इन संस्थाओं 
का निर्णय दोनों दलों के लिए बाध्य नहीं था। 

सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं, डाक और तार, रेल, ट्रामवे अथवा पानी 
और बिजली की पूर्ति के उत्त रदायित्वों के संबंध में, विशेष धाराएं रखी गईं थीं। इन सेवाओं 

के कार्यकर्त्ताओं के लिए १४ दिन का नोटिस दिये बिता हड़ताल करना दण्डनीय अपराध 

ठहराया गया था | इस कानून के अधीन संघर्ष का समझौता कराने के लिए समझौता 

अधिकारी नियत करने की धारा रखी गई थी । जिन हडतालों और तालाबंदियों से समाज 
को सामान्यतः: घोर कठिनाई में पड़ना होता था, उन्हें कानून विरुद्ध करार दिया गया था। 

बंबई ठप्रापारिक संघर्ष समझौता कानून (१९३४)--बम्बई श्रम-विभाग की 

, जांच के फलरूप १९३४ में बंबई व्यापारिक संघर्ष समझौता कानून पास किया गया। 
इसके अधीन वस्त्र व्यवसाय की मिलों में एक श्रम अधिकारी (4.,90007 (0#6&/ 
नियत करने का आदेश था, जिसका कार्य मज़दूरों के कष्टों का प्रतिनिधित्व करना था 

और उन का समाधान करना था। एक श्रम कमिशनर की नियुक्ति की भी धारा थी, 
जिसे श्रम-अधिकारी के असफल हो जाने की दशा में मुख्य समझोता कराने वाले का 
कार्य करना होता था । द 

। किन्तु प्रान्तीय स्वायत्तशासन की स्थापना से औद्योगिक संघर्षों की बाढ़-सी आ 
गई। लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के आने से मजदूरों को आशा हो गई कि उनके सारे संकट 

दूर हो जाँयगे, चाहे वह वास्तविक है अथवा काल्पनिक । १९३७-३८ के तीन वर्षों में 
११८४ संघर्ष हुए जब कि १९३० तक सात वर्षो में १०३९ हुए थे । 

बंबई औद्योगिक संघर्ष कानून (१९३८)--१९३८ में बंबई औद्योगिक संघर्ष 

कानून लागू किया गया। इस एक्ट के अधीन हड़तालें और तालाबंदियां तब तक कानून- 
विरुद्ध समझी जातीं, जब तक समझौता ओर मध्यस्थता के संपूर्ण साधनों का उपयोग न 
कर लिया गया हो । संघ होने से पहले समझौते की चेष्टा की जानी चाहिए, उसके बाद 

नहीं । इस कानून में एक औद्योगिक अदालत की स्थापना की धारा रखी गई है, जिसका 
अध्यक्ष हाई कोर्ट का एक जज होगा । यह अदालत संघर्ष से संबंधित मामलों की मध्यस्थता 

करती हैं और इस कानून की कार्यकारिता से उत्पन्न हुई अपीलों के विषय में अंतिम फैसले 
देती है और समझौतों तथा निर्णयों का समाधान करती है । 

ढितीय विश्व-युद्ध के आरंभ होने के बाद अनेक हड़तालें हुईं । मज़दूरों ने युद्ध के 
असाधारण लछाभों में हिस्से की मांग को । युद्ध-विषयक यत्न प्रभावित न हों, इसके लिए 
हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने के लिए कोई साधन-निर्माण की अनिवार्यता अनुभव 
की गई । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए, जनवरी १९४२ में नियम ८ १-ए. के भारत- 

रक्षा नियमों को लागू किया गया । इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय 
सरकारों को हड़तालें और तालाबंदियाँ रोकने की आज्ञा जारी करने का अधिकार दियाँ 
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गया । नियोजकों को नियोजितों से संबंधित कतिपय अवस्थाओं का पालन करने के लिए 
कहा गया और संघर्षो कें विषय में समझौता अथवा निराकरण के लिए सरकार को सूचना 
देने का आदेश किया गया । 

ओद्योगिक संघर्ष (१९४७)--अगला चरण १९४७ में औद्योगिक संघर्ष कानून 
स्वीकार करना था। इसमें संघर्षो का निपटारा करने के अनेक उपाय दिये गए थे। प्रांतीय 

सरकारों हारा समझोता अधिकारी नियत करने की धारा थी। समझौता अधिकारी के 
असफल रहने की दशा में समझौता बोर्ड नियत करने की धारा थी, जिसके लिए एक स्वतंत्र 

अध्यक्ष और दो या चार सदस्य नियत किये जा सकते थे । एक जांच अदालत भी नियत 
की जा सकती थी, जिसे नियत समय के अंदर संघर्ष विषयक आवश्यक तथ्यों का संग्रह 
करना होता था; इस कानून में मध्यस्थता का सिद्धान्त अनिवार्य था। एक राज्य सरकार 

संघर्ष को ट्रिब्यूनल को सौंप सकती थी और उसके निर्णय को आंशिक अथवा संपूर्ण रूप 
में लागू कर सकती थी । समझौता अथवा मामलों की विचाराधीन जांच के समय हड़ताल 

या तालाबंदी की मनाही थी। सब आधारमूलक और अनिवार्य उद्योगों में हड़ताल करने 

के विषय में कड़ी पाबंदियां थों। कानून विरुद्ध हड़तालों के लिए कड़े दंड नियत थे। राज- 

नीतिक और सहानुभूति में की गई हडतालों की भी मनाही थी। इस कानून के अनुसार 

औद्योगिक व्यवसायों में १०० या अधिक व्यक्तियों की कमेटियाँ बनानी होती थीं, जिनका 

काम प्रबंध और नौकरों के बीच के मत-भेदों को दूर करना था । 
१९४८ का वर्ष ओद्योगिक संबंधों के विषय में बहुत ही घटनापूर्ण रहा। इससे पूर्व 

कभी भी मजदूरों की अवस्थाओं को सुधारने की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया । श्रम 
और पूंजी के पारस्परिक संबंधों को सुदुढ बनाने के लिए निश्चित् उपाय किये गए । दिल्ली 

में १५ दिसंबर १९४७ को केन्द्रीय सरकार की अध्यक्षता में नियोजकों और नियोजितों के 
प्रतिनिधियों के बीच एक औद्योगिक संधि समझौता हुआ। इस संधि को ३ वर्ष तक श्रम 
और पूंजी को पालन करने के लिए कहा गया। मई, १९४८ में इसे लाग करने के लिए राज्य- 
श्रम-सचिवों की कांफ्रेंस हुई। इस कांफ्रेंस में निश्चय किया गया कि केन्द्र और राज्यों में 
त्रिखंडी परामर्श कमेटियां बनाई जाँय और संपूर्ण संधि-यंत्र की धुरी के रूप में केन्द्रीय 
परामश कमेटी उनके साथ हो। न्यायपूर्ण पगारों और पूंजी पर उचित राभ का निश्चय 
करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। १० वर्ष में १० लाख 
मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्णय को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक भवन- 
निर्माण बोर्ड बनाया गया। श्रम सचिवालय की ओर से स्थापित ट्रेनिंग केन्द्रों और रोजगार 
दिलाने के दफ़्तरों को स्थायी बना दिया गया । 

पूंजी पर उचित लाभों की विशेषज्ञ कमेटी ने सिफारिश की कि आय-कर के 
आधार पर अवमूल्यन की स्वीकृति के बाद और उसके बाद शुद्ध छाभ के १०% को 
सुरक्षा कोष में रखकर नियोजित पूंजी पर ६ प्रतिशत को पूंजी का उचित लाभ समझना 
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चाहिए (अर्थात् व्यापारिक उद्देश्य के लिए सब सुरक्षा कोषों सहित चुकता पंजी) । इसके 

आधिकय में से ५० प्रतिशत को श्रम में बांटना चाहिए और ५० प्रतिशत छाभांशों 
की वृद्धि में जाना चाहिए । 

औद्योगिक संधि प्रस्ताव के अनुसार भिन्न राज्यों में कार्यकारी कमेटियां स्थापित 
की गई । इसके फलरूप पूंजी और श्रम के संबंधों में ठोस उन्नति हुईं। फलस्वरूप मानव- 
दिनों की क्षति में न्यूनता हो गई : १९४७--१,३८०,०००; १९४८---६५३,०००; 
१९४९-.-५४१,०० ० । १९४९ में संघर्षो की संख्या ९२० थी, जबकि १९४८ में १२५९ 

थी । १९५० में संघर्षों की संख्या ८१४ थी । 

१६. मज़दूर संबंध कानून, १९५१॥। जान पड़ता है कि १९४७ का 
औद्योगिक संघर्ष कानून औद्योगिक संबंधों को उन्नत करने में सफल नहीं हुआ । फलत: इस 
दिशा में दुृढ़तर वेधानिक उपाय करने का निश्चय किया गया और सब राज्यों में श्रम- 
विषयक कानूनों के सिद्धान्तों की समानता को दृष्टि में रखा गया। इन लक्ष्यों के फलरूप 

१९५१ में औद्योगिक संबंध कानून पास हुआ । अन्य बातों के अतिरिक्त कानून में निम्न 
अधिकारी बनाने की धारा रखी गई : रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी, कार्यकारी कमेटियां, 

समझौता अधिकारी, जांच की कमीशनें, और महंतशाही की अदालतें। कुछ क्षेत्रों में संदेह 

प्रकट किया गया है कि दीवानी अदालतों के मुकाबले में ऐसी मिलीस्जुली अदालतों को 
बनाने का क्या गुण था। प्रायः दीवानी अदालतों में निर्णय के लिए बहुत लंबा समय लग 

जाता हैँ और कानून में साहसी वकीलों को अवसर देने की धारा तो रखी ही गई है । 

औद्योगिक अदालत के निर्णय को संबंधित सरकार रह भी कर सकती हैं और 
उसमें सुधार भी कर सकती है । संभव हूँ, यहां राजनीति का प्रवेश हो जाय । इस प्रकार 

सरकार का हस्तक्षेप इन अदालतों के सम्मान को निम्न कर देगा । 

कानून-विरुद्ध हड़तालों अथवा तालाबंदियों को उकसाना भी फौजदारी अपराध 
ठहराया गया है । इससे संभव है, समाचार-पत्नों और सदिच्छा रखने वाले बाहरी लोगों 

को कष्ट में पड़ना हो । नियोजक और नियोजितों ह्वारा कानून की धाराओं को भंग करने 
पर दण्ड नियत किये गए हैं। जो कर्मचारी कानून-विरुद्ध हड़ताल में भाग लेगा उसकी पगार, 
छुट्टियां, बोतस और नियोजक द्वारा उसके प्राविडेंट फंड में अंश-दान जब्त कर लिया 

जायगा। कानून-विरुद्ध तालाबंदी की दशा में नियोजक को सामान्य नियोजन के लाभों 
का दोहरा अधिकार होगा । 

यदि ट्रेड यूनियत समझौते की शर्तों का पालन करने में असफल रहती है, तो उसकी 

स्वीकृति वापिस ले ली जायगी। निरन्तर काम में छूगे हुए किसी भी कर्मचारी को अपने 
स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता, किन्तु अतिरिक्त 

कर्मचारियों को एक मास का नोटिस देकर हटाया जा सकता हैं। जिस दश्शा में नियोजक 
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निर्णय को छागू करने में असफल रहेगा, उस हालत में सरकार को अधिकार दिया गया है 
कि वह सब प्रकार के वचनों और हानि और लाभों पर भी नियन्त्रण करे । 

यद्यपि कानून मज़दूर के हड़ताल के अधिकार को मानता है तथापि उसका 
उद्देश्य यह है कि संघर्ष के विषय में विचाराधीन काल में कानून-विरुद्ध हड़तालों और 

तालाबंदियों को रोका जा सके । सहानुभूति में हड़तालें करना और धीरे काम करो की 
नीति को कानून-विरुद्ध ठहराया गया है । सार्वजनिक उपयोगिता में भी हड़ताल को 
कानून-विरुद्ध करार दिया गया है और सार्वजनिक उपयोगिता की बहुत विस्तृत व्याख्या 
की गई है। इस प्रकार हड़ताल के अधिकार को बहुत सीमित रखा गया है और इसी के कारण 
ट्रेड यूनियर्नें इसे मान्य नहीं समझतीं । 

मज़दूरों को हड़ताल के काल के लिए औसत वेतन का # छेने का अधिकार होगा 
बदर्तेकि हड़ताल कानून-विरुद्ध न हो । यह धारा मज़दूरों के लिए नितान्त अनुकूल हैं । 

इस कानून में दोनों दलों को समझौता और वार्तालाप के लिए लंबी छुट दी गई है। सामू- 
हिक सौदेबाज़ो को प्रोत्साहन देने के लिए प्रामाणिक सौदा प्रतिनिधि” की स्थापना की 
धारा रखी गई है किन्तु सामूहिक सौदेबाज़ी असफल होने-पर मध्यस्थता स्वीकार करनी 

ही होगी । वर्तमान में जुर्मानों आदि की जगह कानून भंग करने की दशा में कंद-जेसे घोर 
दंडों का विधान किया गया है । 

प्रामाणिक छांटी की दशा में कानून की धारा के अनुसार आधे महीने की पगार 
और प्रत्येक वर्ष के लिए महंगाई भत्ते की दर से पारितोषण दिया जायगा । यह धाराएं 

सुखकर हें और श्रम तथा पूंजी के पारस्परिक संबंधों को उन्नत कर पाएंगी, किन्तु कुछेक 

दोष भी हैं। जेसे मालिक को छांटी की खुली छूट दे दी गई है। इस अधिकार को सीमित 
करना चाहिए था। इस कानून के अनुसार चपड़ासियों को हड़ताल का अधिकार नहीं दिया 

गया। यह १९४८ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव के विपरीत है। उसमें केवल फौज 

और पुलिस को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। कानून की धारा २ (१९) में कहा 
गया हैं कि बर्खास्त करने के सही कारण को श्रम का झगड़ा नहीं माना जायगा। किंतु 
ठीक और ग़रूत का निर्णय कौन करेगा ? इसी प्रकार कानून में कहा गया हूँ कि अतिरिक्त 

श्रम की छांटी की जा सकती है। किन्तु कौन इस बात का निर्णय करेगा कि वास्तव में कितना 

श्रम अतिरिक्त था । 
यूनियनों के संघ के लिए १५ प्रतिशत की और यूनियन के लिए “प्रामाणिक प्रति- 

निधि” बनने को ३०% की सदस्यता बहुत ऊंची प्रतिशत है । कानून का कहता हूँ कि 
'धीरे-काम करो' कानून विरुद्ध है। मज़दूरों का कथन है कि हम पर संदेह किया गया है 
और वह विरोध में कहते हें कि वह कम देश-भकत नहीं हें। कानून में बोनस की भी 
व्याख्या नहीं की गई और नियोजक उसे पगार रूप में नहीं समझते । 

मजदूरों के संगठन इस आधार पर इस कानून का विरोध करते हूँ कि अनिवार्य 
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मध्यस्थता के सिद्धान्त से हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया है । मजदूरों को इस बात 

पर भो एतराज़ है कि मालिक को छांटी और बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है। 
दूसरी ओर मालिक इस आधार पर विरोध करते हे कि इसके अधीन हड़ताल के काल में 
मजदूरों को भता देना होगा ओर उस बीच उद्योगों पर सरकार का नियन्त्रण रहेगा। 
वह स्थायो आज्ञा विषयक धारा की भी आलोचना करते,हें । इस प्रकार दोनों ही पक्ष 

कानून का विरोध करते हे । इसका यह भी अर्थ है कि कानून ने प्रतिरोधी दलों के बीच 
संतुलन रखने को चेष्टा को हैँ । 

किन्तु निःसंदेह, वर्तमान वैधानिक उपायों की. अपेक्षा इस कानून में कई दिशाओं में 
प्रगति भी हुई हैं। यह ठोक ही है कि सार्वजनिक उपयोगिता की कलह के समय उसे अदालती 
निर्णय को सौंपना चाहिए। श्रम अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की धारा भी सही 
बात है। संघर्ष का निपटारा करने के विषय में जो प्रणाली निर्धारित की गई है, वह पार- 

स्परिक संबंधों को उन्नत करने को दिशा में निश्चित प्रयास हैं । किसी भी मूल्य पर औद्यो- 
गिक शांति को बनाये रहना चाहिए। योजना कमीशन के शब्दों में "(एक आर्थिक व्यवस्था 

में, जो योजित उत्पादन और विवरण के लिए संगठित की गई हो और जिमका उद्देश्य सामा- 
जिक न्याय ओर जनता का हित हो, हड़तालों और तालेबंदियों को कोई स्थान नहीं ।” 

१७- भारत में मजदूर संगठन ( ट्रेड यूनियन ) आन्दोलन । 
१९१४-१८ की लड़ाई की समाप्ति तक भारतीय श्रम असंगठित दशा में था। १८७५ 

में, मि. सोराबजी शापुरजी बंगाली ने मज़दूरों की दुर्देशा की ओर सरकार का 
ध्यान आकर्षित किया था। किंतु मज़दूरों को संगठित करने का पहला महत्वपूर्ण चरण 
प्रथम फंक्ट्री एक्ट के संशोधन के लिए आंदोलन के रूप में मि० लोकखंडे ने उठाया था। 
१८९० में, उन्होंने पहले मज़दूर संगठन को आधार-शिला रखी थी अर्थात् बम्बई मिल 

मजदूर सभा। किंतु इस संगठन का काम सरकार को केवल स्मारक-पत्र देना भर था। 
उपरांत१८९७ में भारत और बर्मा के रेल कर्मचारियों की मिश्रित सभा बनी। वर्तमान 
सदी के आरंभ में बने संगठनों में निम्न का नाम उल्लेखनीय है : छापाखाना यूनियन, 
कलकत्ता, १९०५; बंबई डाक यूनियन, १९०७; और कामगर हितवद्धंक सभा, १९१०। 
अंतिम सभा मजदूरों के हित का समर्थन करने वाले समाज-सुधारकों की थी। यह सभा 

उनके लिए थी, किन्तु उनकी नहीं थी । 

प्रथम विश्व-युद्ध के कारण जन-साधारण में जागृति हुई । युद्ध के कारण पूंजीपतियों 
को मालामाल होते देखकर मजदूर ने अपना हिस्सा भी चाहा, विशेष रूप से इस कारण कि 
“जीवन के व्यय का स्तर बहुत ऊंचा हो गया था। उपनिवेशों में भारतीय श्रम के साथ भेद- 

भाव, भारतीय राष्ट्रोय आंदोलन का जन्म और रूस में क्रांति भी कुछ ऐसे अंश थे, जिन्होंने 
भारतीय श्रम आंदोलन को गतिशील बनाया । चारों ओर नई लहर उत्पन्न हो गई थी; 
नये भाव और नये विचारों के साथ । “सामाजिक जागृति, राजनीतिक 'आंदोलन और 
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ऋरंतिकारी विचारों के साथ मज़दूर-वर्ग पुरानी सामाजिक बुराइयों और नई आ्थिक 
अयोग्यताओं में और अधिक रहने के लिए तेयार नहीं था ।* 

पहली औद्योगिक यूनियन बनाने का श्रेय सि० वाडिया.को-कैजिन्हेंने-३६६८ में 
चूलाई (मद्रास) में कपड़ें के मजदूरों को संगठित-कियस-और-आममी-वर्ष-यूनियनों मद्रास ) में कपड़े के । | की 

संख्या चार हो गई, जितकी--२०-हज्मर-सदस्थता थी" अन्य औद्योगिक केन्द्रों ने 
भी अनुकरण किया और स्थानीय मज़दूरों के संगठन बनाये गए। १९१९ और 

१९२३ के बीच दर्जनों यूनियनें' बन गई। महात्मा गांधी ने १९२० में 

अहमदाबाद में कातने वालों की यूनियन और जुलाहों की यूनियन बनाई । 

यह प्रारम्भिक यूनियनें केवल हड़ताल कमेटियां थीं और उनकी मांगें पूरी होते ही 
बह लोप हो जाती थीं। वह हड़ताल की सूचना नहीं देती थीं। अपने कष्टों को भी कभी-कभी 

जता नहीं पाती थीं और अक्सर निरर्थक मांगें कर बठती थीं। इसके अतिरिक्त इन संगठनों 

का पारस्परिक संबंध भी नहीं था। शीघ्य ही संगठन का आंदोलन आरंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के लिए वाषिक प्रतिनिधियों के चुनाव ने इस आंदोलन को गतिशील किया । 
स्थांनीय यूनियनों का संगठन हुआ और उपरांत प्रांतीय संघों का निर्माण हुआ। पहली आल 

इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस---सब यूनियनों का राष्ट्रीय संघ--१९२० में हुईं। 

ट्रेड यूनियन एक्ट (१९२६)--१९२० में, बकिंघम मिल के सर्वेविदित मामले में 
मदरास हाई कोट ने मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के कारण मदरास मजदूर संघ 
के विरुद्ध निरोधाज्ञा जारी की थी। ५ वर्ष के सतत यत्नों के बाद नेता इंडियन ट्रेड यूनियन 
एक्ट, १९२६ पास करा सके । इस एक्ट में यूनियन की रजिस्ट्री के संबंध में कई शर्ते हें । 
उदाहरण के लिए, प्रबंध कमेटी के ५० प्रतिशत सदस्यों को यूनियन के अधीन इकाई अथवा 

इकाइयों में नियोजित होना चाहिए । इस हतें के साथ सात अथवा अधिक सदस्य रजिस्ट्री 

के लिए आवेदन कर सकते हैं। १५ वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। 

रजिस्ट्री की हुई यूनियनों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कोष उपयोग में लाने की 
इजाजत नहीं । जिन उद्देश्यों के लिए यूनियन के कोष खर्च हो सकते हूं, उन्हें दर्ज किया गया 

है । उन्हें हिसाब-किताब का निरीक्षण किया हुआ विवरण, नियमों की एक प्रति और 
पदाधिकारियों तथा प्रबंध कमेटी के सदस्यों की सूची देनी होगी । उन्हें अपनी किताबों का 
भी परीक्षण कराना होगा । कितु एक्ट के द्वारा रजिस्ट्री हुई यूनियनों को कुछ लाभ भी हैं। 

श्रम-संघर्ष से संबंधित उनके कार्यकलापों के लिए उनपर दीवानी अथवा फौजदारी 

रूप में मकदमा नहीं चलाया जा सकता । 

१९४८ में ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन हुआ। इस संश्योधन के अनुसार श्रम अदालत 

के आदर्श पर नियोजक को अनिवार्य रूप में ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी होगी । शुरू- 

१. 95 7 .प.--. 8७०07 (०0एटायव्या॥ 7क, 929, 0.25. 
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शुरू में यूनियनें अपनी रजिस्ट्री कराने में बहुत ढीली थीं। क्योंकि बंकिघम मिल के बाद 

कोई मुकदमा ही नहीं हुआ था और हिसाब किताब के विवरण तथा अन्य सूचनाएं देने से 

भी यूनियनें बचना चाहती थीं। किन्तु थोड़े ही समय बाद यूनियनें रजिस्ट्री कराने का 
आंदोलन शुरू होगया । 

१९२८-२९ में, ट्रेड यूनियनों पर कम्युनिस्टों और वाम-पक्षी नेताओं का अधिकार 
था। कितु इन उम्रगामी दलों के कार्य-कलापों के कारण ३१ बड़े-बड़े नेताओं की गिर- 

फ्तारियां हुईं। मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से वह मुकदमा चला। १९२९ में जांच की अदालत 
की सूचना के फलरूप, जिसने गिरती कामगार यूनियन को हिसा और जशांति क्रे लिए 

एकमात्र उत्तरदायी ठहराया था, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन बदनाम हो गया। 

१९२९ में, तागपुर में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दसवें अधिवेशन पर जब उम्र- 
गामी दल ने अधिकार कर लिया, तो नरम दल वालों ने श्री एन. एम. जोशी की अध्यक्षता 
में आल इंडिया ट्रेड यूनियन फंडरेशन का निर्माण किया । १९३१ में एक बार पुनः फूट 
पेदा हुई, जबकि वाम-पक्षी नेताओं, देशपांडे और रणदिवे ने आल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस बनाई । द 

यद्यपि १९३१ में, ट्रेड यूनियन में समझौते की चेष्टाएं आरंभ हुई थीं तथापि १९३८ 
मं, वी. पी. गिरि के (मदरास सरकार के उस समय के श्रम-मंत्री ) यत्नों से वह खाई पटी 
और १९४“ में अस्थायी समझौते को अंतिम रूप दिया गया । 

युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध-यत्नों के विषय में कुछ मत-भेद हो गया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
ने तटस्थ रहने का निश्चय किया था। कितु रायवादी” (श्री एम. एन. राय की अध्यक्षता में) 
पूर्ण सहयोग देने के पक्ष में थे और उन्होंने ट्रेड यूनियन फंडरेशन नाम से अपना संगठन बना 
लिया था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बाहर एक अन्य महत्त्वपूर्ण दल हिंदुस्तान मज़दूर सेवा 

संघ है । इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर मजदूरों का संगठन करना है। 
मजदूरों में बढ़ती हुई कम्युनिस्ट भावना को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं 

की अध्यक्षता में आल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई है । इस नई संस्था 
का उद्देश्य काम को रोके बिना मज़दूरों के कष्टों को दूर करना है, अर्थात् समझौता उपाय 
से, और उसमे असफल होने पर मध्यस्थता और अदालत द्वारा यह संस्था ऐसे उपाय 

ग्रहण करना चाहती है, जो शांतिपूर्ण हों और सत्य के अनुकूल हों । 

एक पीढ़ी से भी कम समय में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भारत में उल्लेखनीय उन्नति 

की है । १९२७-२८ में केवल २९ रजिस्ट्री की हुई यूनियनें थीं, जबकि १९४७-४८ में 
यूनियन सदस्यों की संख्या २६६६ हो गई। १९२७ में केवल ८ यूनियनें अपने हिसाब 
किताब के कागज़ भेजती थीं और उनकी सदस्यता की संख्या १००,६१९ थी, जबकि 
१९४७-४८ में १६२८ यूनियनें अपने हिसाब दाखिल करती थीं; जिनकी सदस्यता १६६२, 

२९९ थी। थोड़े ही देशों में इतनी तीन्न गति से प्रगति हुई है । यह् आंदोलन बहुत फैल गया 
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है और ट्रेड यूनियन के विचार की जड़ें सुदृढ़ हो गई है । यह यूनियनें अब केवल हड़ताल 

कमेटियां नहीं । अब तो इनका स्थायी रूप बन गया है । इनका प्रभाव और सम्मान भी 

बहुत है । इन्होंने मजदूरों की अवस्थाओं को सुधारने की दिशा में बहुत काम किया है । 

पदिचिम के किसी भी श्रम-संगठन के लिए श्री एन. एम. जोशी ओर श्री गुलज़ारीलाल 

नंदा जैसे श्रम-नेता सम्मान के कारण होंगे । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कांफ्रेंस, समाचार पत्रों, भार- 

तीय राष्ट्रीय आंदोलन---सभी ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को बल-प्रदान किया है । 

निम्न तालिका से भारत में ट्रेड यूनियनों के उत्कर्ष का पता चल जाता हैँ :-- 

रजिस्ट्री की गई ट्रेड यूनिय्नें और उनकी सदस्यता" 

१९४७-४८ ? 02 3 8 0 0 9 
| | 

वर्ष रजिस्ट्री | यूनियनों | कालम' ३ में दी गई यूनियनों के सदस्यों की संख्या 
हुई ट्रेड |की संख्या 
यूनियनों जो हिसाब 
की संख्या | भेजती हैं आदमी औरतें योग 

विश. ५_ है. 

। | 
१९२७-२८ २९ २८ ९,४५१ | १,१६८ | १००,६१९ 
१९३२-३ ३ १७० १४७ २३२,२७९ ५,०९० २३७,२३६९९ 
१९३७-२८ ४२० ३४९ ३७५,४०९ १४,७०२ ३९०,११२ 
१९३८-३९ ६२ ३९४ ३८८,२१४ १०,९४५ ३९९,१५५९५ 

१९३९ ६६७ ४५० ४९२,५२६ १८,६१२ ५११,१३८ 
१९४४-४५ द्प ५७१३ ८५३,०७३ ३६,२९५ <८९, ३८८ 
१९४५-४६ | १,०८७ ५८५ <२५,४६ १ ३८,५७० <६४,०३ १ 
१९४६-४७ (१,७२५ | ९९८ | १,२६७,१६४ | ६४,७९८ | १,३३१,९६२ 

०२,२९९ | १,६६२,९२९ 

कितु हमारा श्रम-आंदोलन अभी उतना उन्नत नहीं हो पाया, जितना पश्चिम में 

बहुत पहले हो चुका था। भारत में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की संख्या औद्योगिक शक्ति 
की संपूर्ण संख्या का केवल एक लघुअंश हे । अधिकांश नेता बाहरी हे-वकील हैं अथवा अन्य 

राजनीतिज्ञ आदि | इसके कोष अभी इतने थोड़े हें कि हड़ताल के दिनों में उनसे मजदूरों 

१. शावीबा 79800प7 ४८३४७ 800९ 7048-409. 9. 728. 

रं. १९४५-४६, १९४६-४७ और १९४७-४८ में पंजाब के अंक सम्मिलित नहीं 
है, क्योंकि अपूर्ण थे । 

३. १९४५-४६ के अंक अविभाजित भारत से संबंधित हें और १९४६-४७ और 
१९४७-४८ के अंक भारतीय उपनिवेश में राज्यों से संबंधित हे । 
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की सहायता नहीं की जा सकती । बहुत थोड़ी यूनियनें हें, जिनके पास बेकारी, बीमारी 
और वृद्धावस्था के लाभ हैँ । अनेक यूनियनें सुधार-कार्य भी नहीं करतीं, उनकी 

“पारस्परिक-सहायता की दिशा सर्वथा प्रगतिहीन दशा में हैं। वह उच्च-मान की मांगों 
और कष्ट-निवारणों के ऊपरी कार्यो में ही लगी रहती हे । 

भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के मार्ग में कतिपय बाधाएं हैं: (१) श्रमिक अपढ, 

अज्ञानी और प्रवासी हैं, उद्योग में उनकी स्थायी दिलचस्पी नहीं । (२) वह नियंत्रण में 
नहीं रहना चाहते और चंदा देने के अयोग्य है अथवा छापरवाह है । (३) श्रम संघ के 
निर्माण में भाषा, धर्म, और जाति तथा सामाज़िक-रीति-रिवाज घोर बाधक हैं। (४) 
उनके अल्प-पगार उन्हें, दखाये..रहते. है. (५) काम के लंबे घंटे यूनियन में दिलचस्पी लेने 

की शक्ति नहीं रहने देते । जिन दलित अवस्थाओं में हमारा श्रम है, यूनियन-राजनीति में 
भाग लेने की उससे आशा नहीं की जा सकती । (६) नियोजकों का विरोध एक अन्य बाधा 
हैं । (७) यदा-कदा अवसर-वादी नेता आ जाते हु और वह अपना उल्ल सीधा करते है। 
प्रायः वह आपस में लड़ते रहते हु; और श्रम का निरन्तर शोषण होता रहता है।7ः 

7“ अंदिआंदोलन को सुदृढ़ बनाना हूँ तो श्रम-वर्ग में से ही नेता उत्पन्न होने चाहिएं। आशा 

की जाती ह कि यदि मज़दूर पढ़-लिखकर फक्ट्रियों में भरती होंगे, तो यह संभव हो सकेगा। 

इसके अतिरिक्त मज़दूरों के प्रति नियोजकों का अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना 
चाहिए । उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुद॒ढ़ ट्रेड यूनियन हड़तालों के विरुद्ध बीमा 

का रूप हेँ। दूसरी ओर श्रम को भारतीय अर्थ-व्यवस्था के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को 

समझना चाहिए । योजना-निर्माण कमीशन का कहना है कि मजदूर'“इस तथ्य को भी 
प्रकार नहीं समझते कि प्रगति-हीन अथें-व्यवस्था उनका निर्माण नहीं कर सकती । उनकी 
अवस्था उत्पादन-शक्ति के उच्च-स्तर को बनाये रहने से सुधर सकती हैँ । यदि श्रम 

अधिक नियमितता, नियंत्रण और सावधानी के साथ अपने कतंव्यों का पालन करे, तो 

अर्थ॑-व्यवस्था में यह उनका सत्य अंश-दान होगा ।* 

ट्रेड यूनियन कानून (छिंत) १९५१--इसके द्वारा नियोजकों को अनिवायें रूप में 
प्रामाणित सौदा करने वाले प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक निपटारा करना होगा। यह 

नियोजक पर प्रतिबंध लगाता है कि वह मज़दूरों के यूनियनों को.संगठित करने के अधिकारों 

में हस्तक्षेप न करे । यूनियन-कार्य-कलापों के कारण नियोजक अपने कमंचारियों में 

भेद-भाव नहीं कर सकता । इसके द्वारा ट्रेड यूनियनों की स्वीकृति और रजिस्ट्री का 
अधिकार दिया गया है । 

>ुममणा जम पाबौम०शारववाइ५४ ऋभुका+कक दन १७५-+थाम७ काम) भाभ०+ धरा 

शै 

१. शिग्णगायाए (:07एरइश0ा रि2०05, 7057, 9. 787. 







पच्चीसवाँ अध्याय 

भारत का व्यापार 

भारत का व्यापार चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: (अ) आंतरिक या 

अन्तर्देशीय, (ब) तटवर्त्ती, (स) पर-राष्ट्र या विदेशी, और (ड) देश में आये हुए विदेशी 
माल का मा । 

अ. अन्तदंशीय व्यापार 

१. भारत के लिए आन्तरिक व्यापार की महत्ता । जब से योरोप में 
उत्पादन के तरीकों में क्रांति हुई हैँ तब से विश्व-व्यापार में वृहद् उन्नति हो गई है । औद्यो- 
गिक क्रांति मूलतः ग्रेट ब्रिटेन में हुई और उसके बाद योरोप के अन्य देशों में फंठ गई। इस 
प्रकार एशिया और अमरीका के कच्चे माल और खाद्य-सामग्री की आयात होती, और 

उनके विनिमय में उन्हें निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता। इससे योरोपीय देशों के 
जीवन और अर्थ का स्तर शीघ्र ही उन्नत हो गया, किन्तु मुख्यतः जिन्सों (द्रव्यों) की 

उत्पत्ति करने वाले ऊष्ण देश पिछड़ गए, यद्यपि सामूहिक दा में उन्होंने भी यत्किचित् 
प्रगति की । 

' बहुत बड़ी सीमा तक वही पारस्परिक अंतर निर्भरता आज भी विद्यमान है । इंग्लैण्ड 
सरीखे देश कच्चे माल की आयात करते हे, और अपनी मशीनों तथा कुशल कारीगरों के 
साथ उनसे वस्तु-निर्माण करते हैं, और एक भारी लाभ के साथ पुनः उनका निर्यात कर 

देते है। फलतः विदेशी व्यापार उनकी संपन्नता का मुख्य आधार है ; यही नहीं, इसी पर 
तो उनकी विद्यमानता भी निर्भर करती है । समुद्र-पार से कच्चे माल और खाद्य-सामग्री 
के बिना, यही नहीं कि वे अपनी पहत्वपूर्ण स्थिति को ही खो बंठेंगे, बल्कि संभव है, 
भूखों मरने छूगें। इस प्रकार उनकी यह क्रिया एक प्रकार की अस्वाभाविक बचत है। 

किन्तु भारत का प्रश्न इससे भिन्न हैं। उसका विदेश्ञी व्यापार की अपेक्षा आन्तरिक 

व्यापार कहीं अधिक हें । यहा तक कि यदि हम भीतरी राज्यों में वस्तुओं के परिचलन को 

न भी गिनें, तो हमें पता चलता हे कि उसका आंतरिक व्यापार समुद्री व्यापार की अपेक्षा 
दस गुना अधिक है। भारत-भूमि का इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र हे, इसकी जनसंख्या इतनी 
बडी है और इसके निजी सीमान््तों में इतने प्रकार के उत्पादन हैं कि वह आत्म-निर्भरता के 
आदर्श के लिए सहज ही कार्य करने का साहस कर सकता है ।” भारत की बृहद जन- 
संख्या है और इसलिए, अपने-आप में यह एक विशाल मंडी भी है। इसके स्वाभाविक 
साधन विस्तृत एवं अनेक हैं। इस कारण यह आशा करना युक्ति-संगत जान पड़ता है कि 



ब्ण्ट भारतीय अथंशास्त्र 

यातायात के साधनों में उन्नति होने और औद्योगिक प्रगति के साथ, भारत का आंतरिक 

ब्यापार क्रमण: एक ठोस रूप धारण कर छेगा। 

दुर्भाग्यवग, भारत के आंतरिक व्यापार की ओर उतना ध्यान नही दिया गया, 
जितना विदेशी व्यापार के लिए । अंग्रेज़ो सरकार विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने में 
अधिक दिलवस्पी रखती थी। रेल की दरें और नीति भी भारत के खर्चे पर विदेशी व्यापार 

का हो समर्थन करती थी । दूसरी अवस्था यह थी कि, अभी हाल ही तक, भारत ऋणी देश 

था और उसे ३० करोड़ रुपये वाषिक के अनुकूल संतुलन की आवश्यकता थी । 

हाल हो में भारतीय अर्थशास्त्रियों का ध्यान आंतरिक व्यापार की ओर आकर्षित 
किया गया हैं । प्रो० के० टी० शाह ने प्रदेशीय इकाइयों के बीच राष्ट्रीय योजना के आधार 

पर समस्त देश में नवीन यंत्रों द्वारा उत्पादन और विभाजन के सम्बन्ध में बहुत ज्ञोर दिया 
हैं ।* प्रो० नायड का कहना है कि भारत जैसा महान् देश, अपनी विभिन्न क्षमताओं से 

अपने आंतरिक व्यापार को उन्नत करने का साहस कर सकता है और विदेशी व्यापार को 

निश्चित झूप से निम्न स्थान दे सकता हैँ ।* प्रो० रमास्वामी खाद्य, कच्चे माल और 

क्षेत्रीय-ठंग' के आधार पर निर्माण के कार्य का समर्थन करते है ।* प्रो. सेन का कथन है 
कि स्थानीय निर्माताओं के लिए भारत घरेल् मंडी है, जो, यदि उचित रूप में उन्नत की 
जाय, तो हमारी विदेशी मंडियों की निर्भरता को क्षीण कर देगी । ९ 

भारत के आंतरिक व्यापार के आकार और रूप को सही तौर पर नापने के लिए 

आंकड़े उपलब्ध नही हूं। बेकों के भुगतानों के अंकों से भी, जँसा कि अन्य देशों में वह करते 

हैं, हमें विश्वस्त सूचना नही मिलती कि जिससे आंतरिक व्यापार की सीमा अथवा 

राशि का पता लग जाय। नही रेल के आंकड़े ही किसी रूप में विश्वस्त है। क्योंकि रेलों 

द्वारा सामान ढोना भी व्यापार की प्रचलित अवस्थाओं और भूमि यातायात की स्पर्धा पर 
अधिकांशत: निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, हमें आंतरिक व्यापार की कुल राशि के 
उस अनूपात का भी पता नही, जो वेलगाड़ियों-सहित माल लाने-लेजाने वाली कम्पनियों 
के विल-म्काबिल रेलवे को वहन करना पड़ता हैँ। फलत:, हमारे आंतरिक व्यापार के 
अनुमानों का आधार तो केवल अटकल ही है । एन. पी. सी. की व्यापारिक सब-कमेटी का 
निर्णय था कि * यह अटकल लगा डेना पर्याप्त होगा कि हमारा आंतरिक व्यापार ७,००० 
करोड़ रुपयों से कम नहीं । इन आंकड़ों की हमारे विदेशी व्यापार के आकार के साथ 
तुलना हो सकती हैँ, जो ५०० करोड़ रुपयों का है ।” यह अनुमान १९४० में किया गया 

विकार -मााक आया कामय००५+ ग़म पर+ना-वनक फरसन्ममनान.+क मऊ 3५ जद नगर का५५५ ५-५ 3०५३६५००५५२+-++माकानानंका, 
सर >७७3०५>>नमानमझकन कान 3०७७७) ५५७५ 3 ++७++ज १339 -++५५न 3 नमन ननन- पलक? ५3५३८ +तननाथ आऊाकक»++++काम+++++-७४3५३+-+3))»५+क+पननम ७ सपा. ४७ ० ५९-०५५०५३५५नमाक»७. 3०3 नकाभानममकाभर कम करन ननयक ५०४७५ 48 जानन--ापमाशकाथ३७७८»»००००कंनममकाय ८०७०» मत, भ्ान-ना---इन+ सामनमाकामायाा-७०क ५७७ नकनवाक--नपपनतान--नकाकी कि. 

१. के. टी. शाह---- प्रिसीपल्ज आफ प्लानिंग” पृ० ९१-९२। ॥ 
२. इंडस्ट्रियल प्रोब्लम्स आव् इंडिया” पी. सी. जैन द्वारा संपादित, पृ० १२३॥ 
३. रमास्वामी--- इकोनामिक प्रोब्लम्ज आव् इंडिया” । 
४. सेल--/“इकोनामिक्स रीकस्स्ट्रक्शन आव् इंडिया, पृ. ३६४” । 



भारत का व्यापार ४५९ 

था। तब से लेकर कीमतों में अभिवृद्धि के झुकाव, आर्थिक प्रतिबन्धों और अन्य असाधारण 
अंगों के प्रभाव के कारण भो आंतरिक व्यापार की कुल राशि में भारी परिवर्तन हुआ ही 

होगा, किन्तु वस्तुस्थिति की सामान्य रूप-रेखा ज्यों की त्यों रह जाती है। उसका निर्णय 
हम सहज ही निम्न कसोटियों द्वारा कर सकते है; विशाल जनसख्या की खपत करने की 

शक्ति, कृषि-उत्पादन का सर्वोत्तम भौगोलिक विभाजन, वन-उत्पादन, इस विस्तृत देश 

के खनिज उत्पादन और सम्बन्धित उद्योग, इसका विचित्र तिकोन आकार और उच्चतम 

पव॑तों एवं गहरे समुद्रों द्वारा इसका घिरा होना, इसका वृह॒द् आंतरिक व्यापार और भावी 
संभावनाओं का विस्तार । 

आंतरिक व्यापार के परिमाण के कुछ संकेत भारत में रेलों की कुल आय और 

यातायात द्वारा उपस्थित किये गए है । यह देखा गया है कि जहां एक ओर १९४६ में भारत 
और पाकिस्तान की नंबर १ रेलवे पर ५२ लाख वंगनें भरी गई थीं, तहां दूसरी ओर 
१९५० में केवल भारत में ही ६२६ लाख वेगन भरी गई, जो लगभग २१ प्रतिशत अधिक 

हैं। यह वृद्धि रेलों के विभाजन के बावजूद भी हुई, जिसके फलरूप उसी अवधि में 
२६५६ करोड़ ८० लाख से लेकर २५०० करोड़ टन मीछों की न्यूनता हो गई है । इसके 

साथ ही रेल-यातायात की कुल आय में वृद्धि हुई अर्थात् १९४६ में २१५ करोड़ रुपयों 
की अपेक्षा १९५० में २६० करोड़ रुपये हो गई ।* 

रेल और नदियों द्वारा भारत के व्यापार से हमें प्रता चलता हैँ कि १९३८-३९ में 
लगभग ९०० करोड़ रुपये की लागत का सामान भारत के २२ व्यापार-केन्ध्रों के बीच 

आया-गया। यूद्ध-कालीन वर्षो में किसी भी सीमा तक औद्योगीकरण की ओर पग बढ़ाया 

गया । युद्धोत्तर वर्षो में, रेलों और सडकों के निर्माण की विशाल योजनाए उपस्थित की 
गई हैं। जसे ही, वह सक्रिय होंगी और ज्योंही इंजनों और वंगनों की स्थिति में सुधार 
होगा, त्योंही, निश्चित् रूप से भारत के आंतरिक व्यापार में एकाएक वृद्धि होने छूगेगी । 

इसके अतिरिक्त अब वतंमान भारत पूर्व के भारत से भिन्न हे । विभाजन से पूर्व भारत में 
५५२ राजाओं द्वारा शासित रियासतें थी। १२,२१,००० वर्गमील के क्षेत्र में से ४ छाख 
वर्गमील क्षेत्र पर उनका विस्तार था| हँदराबाद, काइमीर और मैसूर उनसे अलग है । 
उनमें से अधिकांश की अपनी चुंगियों की सीमायें थीं, जिनसे सामान के स्वतन्त्र परिचलन 
पर प्रतिबन्ध लगे हुए थे । अब वह सब भारत में सम्मिलित कर ली गई हैं और बड़े-बड़े 

आशिक केन्द्रों के साथ मिला दी गई हैं। निश्चय ही इस कदम से आंतरिक व्यापार इतनी 

ऊंचाई तक जा सकेगा कि जिसकी कभी आशा ही नही की गई थी । 

२. आंतरिक व्यापार का भविष्य । यद्यपि संपूर्ण आंकड़े तो उपलब्ध नहीं, 
तथापि भारत के आंतरिक व्यापार की बढ़ती हुई महत्ता के विषय में प्रायः सही धारणा 

दि 

१. स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रक्ट आव इंडिया । 
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बनाई जा सकती है । यातायात के साधनों और उद्योगों की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ 
आंतरिक-व्यापार में शो त्र ही उन्नति होकर रहेगी । सुरक्षा और औद्योगीकरण को वर्तमान 

नौति से आयात मे न्यूनता होगी और देश के आंतरिक व्यापार में वृद्धि । फलरूप, व्यापार 

के लिए अनुकूल संतुलन की आवश्यकता अब नष्ट हो चुकी है । भारत ने अपना संपूर्ण 
स्टलिंग ऋण चुका दिया है । इसके अतिरिक्त युद्ध-काल में उसने करोड़ों स्टलिंग की 

कमाई भी कर लो है । यद्यपि उसने एक बहुत बड़ो राशि खर्च कर डाली हैँ, तथापि 

अभो भो उसके पास ५०० करोड़ रुपये से अधिक का स्टलिंग है । इस प्रकार यह प्रमाणित 
हो जाता है कि देश में कच्चे माल का अधिक प्रयोग होगा और विदेशों से मुख्य वस्तुओं 
का अधिक क्रय हो सकेगा । 

ब. तठवत्तों व्यापार 

३. महत्ता। महाद्वीपों में भारत एक कठहार के रूप में हैं । उसकी भौगोलिक 

अवस्था और २ हज्ञार मील से अधिक लम्बा तट महान् विदेशी व्यापार और सामुद्रीय 

अवस्था के महत्व को प्रकट करता है । अधिकार के नाते उसके पास व्यापारिक जहाज़ों 
का विशाल बेड़ा और व्यापारिक संवाहन की विशालता होनी चाहिए थी। कितु ब्रिटेन के 
राजनीतिक प्रभुत्व में होने के कारण. उसके समुद्री व्यापार पर अंग्रेज़ी जहाज़ों का प्रभुत्व 
था। १९३९ में, भारत के पास कूल डेढ़ छाख टन के जहाज थे, जो विश्व की जहाजी 
दक्ति की तुलना में कठिवाई से २ प्रतिशत था। उसके जहाज अपने तटवर्त्ती व्यापार 
का २५ प्रतिशत अंश संवाहन करते थे। मि० एस० एन० हांजी तथा अन्यों ने कई बार 
सरकार से प्रार्थना की कि तटवर्त्ती व्यापार को भारतीय हितों के लिए सुरक्षित किया जाय, 
किन्तु उनके यत्न हमेशा असफल रहे । निश्चित मूल्यों के संघर्ष ओर अवध्यात्मक छूट के 

तरीके के कारण भारतीय जहाज़ी कम्पनियां ब्रिटिश और विदेशी मुकाबिले के विरुद्ध 
अधिक प्रगति करने योग्य नहीं थों। अंत में द्वितोय विश्व-युद्ध के कारण सरकार को 

बलवान भारतोय नौ-सेना एवं वृह॒द् व्यापारिक जहाज़ों के निर्माण की तात्कालिक 
आवद्यकता के लिए मान्यता प्रदान करनो ही पड़ी । 

बंदरगाहें--यद्यपि भारत का २ हज़ार मील लम्बा तट हैं तथापि उसकी अच्छी 
बन्दरगाहें तो बहुत ही थोड़ी हे । पश्चिमी तट की बन्दरगाहें वर्ष में ३ से ४ मास तक 

“ वर्बाऋतु के कारण यातायात के लिए बन्द हो जाती है । कच्छ और केबे की खाड़ियां और 
बम्बई की बन्दरगाह विशिष्ट हें । पूर्वी तट लहरी भाग हूँ । मदरास और विज्ञगापटम ही 
केवल यहां की दो ऐसो बन्दरगाहें है, जो अस्वाभाविक तो है, किन्तु सभी ऋतुओं में जहाज़ों 
को आश्रय देने के लिए सुरक्षित कही जा सकती हैं। कलकत्ता समुद्र से काफी अन्तर पर है 
और इसके अलावा हुगलो के रेतीले टीलों के कारण उसमें अनेक बाधाएं है, जिन्हें निरंतर 
खोदते रहना होता है । 



भारत का व्यापार ४६१ 

बन्दरगाहों की कमी को पूरा करने के लिए, विशेषकर कराची की क्षति के बाद, 

भारत सरकार कुछ नई बन्दरगाहें बनाने का यत्न कर रही है। तदनुसार सरकार ने कांदला, 
ओखा और मगलोर को चुना है । कांदला की खाड़ी कच्छ की खाड़ी के पूर्वी अंत पर 

स्थित हैं और ३० फुट से अधिक को गहराई वाले पानी की बन्दरगाह के लिए 

स्वाभाविक आश्रयस्थल है । इसके द्वारा कराची के अभाव की पूर्ति हो सकेगी और दिल्ली 
से यह स्थान केवल ६५६ मील के अन्तर पर है । ओखा काठियावाड़-प्रायद्वीप के अंतिम 

छोर पर स्थित है। वर्ष की सभी ऋतुओं में यह स्थान बड़े-बड़े जहाज़ों तक के लिए उपयुक्त 

है । विजगापटम एक मुख्य बंदरगाह है, जिसका भविष्य उज्जवल है। यह मदरास और 
कलकत्ता के मध्य में स्थित है और यहां से मध्यप्रांत के उत्पादनों का निर्यात होता है । 

इन दिनों यह स्थान जहाज़ों के निर्माण का केन्द्र बन गया हैं । इसके जहाज़ी कारखानों में 

लगभग दस-दस लक) टन जलि जहाज बन रहे है । कुछेक तो समुद्र में चल भी रहे हे । 

जहाज्ञ-निर्माण*४-१९३९ में, भारत के पास केवल ३० जहाज थे, जो सपष्ट रूप में 
डेढ़ छाख टन के लगभग के थे। भारत के आकार, तट की लम्बाई और संनिक स्थिति की 
तुलना में यह अवस्था बहुत ही शोचनीय थी । सरकार ने इस दिशा में भारत की कमजोरी 
को जान लिया है और वह इस अवस्था को सुधारने के यत्नों में लगी हुई है । प्राईवेट (निजी) 
कम्पनियां अभी इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पूंजी पैदा नहीं कर सकतीं । फलस्वरूप, सर- 
कार ने जहाज़ बनाने वाली तीन कार्पोरेशनों की स्थापना का निर्णय किया है। प्रत्येक की 
पूजी दस करोड़ रुपया होगी और वह समुद्र पार के व्यापार में हिस्सा ले सकेंगी, और जो 
आवश्यकता होने पर ५१ प्रतिशत या इससे अधिक पूंजी को प्राप्त कर सकेंगी । 

( 509एएपग्2 ?070८ए (०८८ ) जहाज-निर्माण नीति-विधायक 

समिति ने अपने सामने समष्टि रूप में २० राख टन के जहाज़ निर्माण करने 
का लक्ष्य रखा हैं। १९५० के अंत तक टन-परिमाण को दो गुना करके ३८ लाख टन कर 

दिया गया था । भारतीय प्रतियोगिता को नष्ट करने के लिए विदेशी कम्पनियों ने, जो 
निश्चित-मूल्यों का आंदोलन खड़ा किया था, उसके विरुद्ध भी सरकार ने सहायता देने 
का वचन दिया हूँ । अब भारत स्वतन्त्र हूं, इसलिए यह अनिवाय हो गया है कि वह अपने 

व्यापारिक बेड़े की उन्नति करे । शांतिकाल में तो इसके द्वारा सामान आ-जा सकेगा और 

युद्ध-काल में नौ-सेना के लिए इसका सुरक्षित रूप होगा। वर्तेमान में भारतीय तट पर ७१ 

जहाज हैं, जो समष्टि रूप में दो लाख टन के हें किन्तु इनमें से आधे से अधिक २० बरस 

की आय से अधिक के हैं और उन्हें. पथाशीआर बदलना होगा। . 

स. विदेशी व्यापार 
४. ऐतिहासिक अवलोकन | हिन्दू-काल में व्यापार--ईसा की शताब्दि से कुछ 

हज़ार वर्ष पूवें, भारत के व्यापारिक सम्बंन्ध ईजिप्ट, रोम, अरेबिया, चीत और प्रशांत 
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द्वीपो के साथ थे। भारत से बढिया सूती कपड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं, तथा धातु की 
बनी छोटी-छोटी वस्तुओं और इच्रों का निर्यात होता था। बदले में भारत खनिजों, पान 

लगी तलवारों, अरबी घोड़ों और फ़ारस की शराबों तथा सोने की आयात करता था। 
साथ ही लंका से मोतियों और चीनी रेशम में भी भारत व्यापार करता था । 

मुस्लिम-काल में व्यापार-म्स्लिम-काल में, विशेषतः मुग़ल राज्य में उत्तर-पद्चिमी 
काफ़िलों के मार्गों को काबुछ और कंधार की राह से खूब इस्तेमाल किया जाता था और 

सुदूरपृर्व और लाल समूद्र से आने वाले व्यापारियों के लिए मलाबार का तट संगम का 
स्थान था। इन समयों में भी भारतीय व्यापार का पहले जसा ही रूप रहाई आर आयात 

मुख्यतः ऐश्वर्यगाली वस्तुओं की ही होती, क्योंकि जनता अपनी ग़रीबी के कारण उन्हें 

खरीद नहीं सकती थी ।”* डच्च और पुतंगाली आलेखों से पता चलता हैं कि भारतीय 
व्यापार का चारित्रिक रूप अब भी वेसा ही था, जेसा कि ढाका की बारीक मरूमल के 

निर्यात के समय था और जो योरोप में गंजेटिका के नाम से रूपात थी। इंग्लेण्ड भी हमारा 
एक ग्राहक था और वहां की शिष्ट महिलाएं भारत के बने सुन्दर वस्त्रों को पहनना 
विज्येप पसन्द करती थीं। भारत साहुकारा देश था; उसका व्यापार का संतुलन और 
चुकता की राशियां, दोनों ही उसके अनुकूल थी । उसकी विदेशी वस्तुओं की आयात अपने 
निर्यात से कम थी, और सोने तथा चांदी की आयात से अंतर पूरा होता था ।* 

प्रारस्भिक ब्रिटिश-कारू--ईस्ट इंडिया कम्पनी के आरंभिक काल में कम्पनी ने 

भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और उसने भारत के रेशमी और सुन्दर बस्त्रों को 
इंग्लेण्ड भेजा, किन्तु जेसे-जेसे १८ वी शताब्दी बढ़ती गई, तैसे-तेसे भारतीय शिल्प पर 
इंग्लेण्ड में या तो भारी करों द्वारा प्रतिबन्ध लगने लगे अथवा उन पर पूर्णतः रोक लगा दी 

गई । ज्यों-ज्यों औद्योगिक क्रांति लम्बे-लम्बे डग भरने लगी, त्यों-त्यों भारत कच्चा माल 

देने वाला और निर्माताओं की मंडी का रूप धारण करने लगा । इस प्रकार भारतीय व्यापार 

का रूप आमूल बदल गया और वह उन वस्तुओं की आयात करने लगा, जिन की पहले वह 
निर्यात करता था ) हे 

नवीत-युग का आरम्भ, १८६४-१९ १४---१८६९ में स्वेज नहर का खुलना, भारत 

के विदेशी व्यापार के इतिहास में सर्वोच्च घटना है । इसके द्वारा भारत और इंग्लैण्ड की 

दूरी में ५ हजार मील से भी अधिक की कमी हो गई, और पहले जितना समय लगता था, 

' उससे आधा समय लगने छगा। इंग्लेंड तथा अन्य देशों के साथ व्यापार को भारत में रेलें 

जारी करने और मुख्य बन्दरगाहों को तटवर्त्ती नग्रों से मिला देने से भी -अतिरिक्त 
परिपुष्टि मिली । 

१. मोरलें:--. फ्रॉम अकबर टु औररंगजेब” 
२. बी. नारायण---/“इंडिया बिफोर एंड सिसं दि क्राईसिस,” वा० 7. 



“भारत का व्यापार दद्चरे 
। 

इसी बीच भारत एक देश बन चुका था, बाहर और भीतर शांति थी। चुगी विपयक 

प्रतिबन्ध, जो आंतरिक व्यापार के बाधक थे, प्रायः नष्ट हो चुके थे। उसी काल में इंग्लेड 
ने अपना औद्योगीकरण कर लिया था, और वह स्वतन्त्र व्यापार के आधार पर कार्य कर 

रहा था। भारत को उसका अनुसरण करना था। इन सब कारणों से भारत का विदेशी 
व्यापार बढ़ गया और फलरूप आश्चर्यजनक विस्तार हुआ | १८६४-६९ तक के पांच वर्षों 

में 2८९ करोड़ रु. से लेकर १८९९-१९०४ में २१० करोड़ रुपये तक की कुछ व्यापार 
में वृद्धि हो गई और उससे भी आगे १९०९-१४ तक के काल में ३७६ करोड़ रुपये का 
व्यापार होकुक्भाया | 

प्रथम विश्व-पुद्ध के समय ( १९१४-१९१९ ) ---इस काल में भारत की आयात और 
निर्यात, दोनों में ही भारी अंतर हुआ, जो निम्न तालिका में दर्साया गया है:--- 

तालिका १ 
रुपयों की संख्या करोड़ों में (१९१३-१४ की कीसतों के आधार पर गणना किया 

गया) * 

ु आयात निर्यात योग 

१९१३-१४ १८३ २४४ ४२७ 

१९१८-१९ ६३ १६० २२३ 

पता चलता हूँ कि निर्यात की अपेक्षा आयात बहुत ही नीचे आ गई और कुल योग 
में यह गिरावट रूुगभग ७५० प्रतिशत ही हुई । निर्मित वस्तुओं के निर्यात का अनुपात 

१९१३-१४ के कुल व्यापार के २२ प्रतिशत से उच्चत होकर १९१८-१९ में ३६ प्रतिशत 
हो गया। यदि भारत मशीतों का निर्माण करने योग्य होता अथवा मशीनों की आयात 

कर पाता, तो वह इस अवसर का उपयोग करके अपना औद्योगीकरण कर लेता जैसा 
कि जापान ने किया था। 

, व्यापार की गिरावट के प्रमुख कारण यह थे :--- 

(क) गत्रु-देशों के साथ व्यापार संपूर्णतः बन्द हो गया था; दूसरी ओर तटस्थ 
देशों के साथ व्यापार पर कड़ी पाबन्दियाँ थीं । 

(ख) लड़ाके देशों में विशाल क्षेत्रों के विनाश ने उनकी क्रणशक्ति को न्यून कर 
दिया था । 

(४) कुछ देशों में मुद्रास्फीति का प्रभाव उनके व्यापार पर भी हुआ था । 
(घ) जहाज़ों में माल रखने के स्थानों का अभाव, किरायों में वृद्धि और बीमों की 

राशियों ने व्यापार को भारी धक्का पहुंचाया । 
अनिल बननान न ७ ५ न नल नाक न न धन नलन_नन्क-सन-++ उनका ७ नमन पिनननगनिननन मनन +न न काअ ना+->५ न “तन नमन नम! +-न- मानक नमन ना मलक कब" मन ५५43१+ का २४४०० १ फसपकानगक पा ८-८ नन-भ “५ फनबतनन 3 सका )2 न 3७७०० भान्नकननदक -->॥०नमकककननापकनन ना» ९०५ कमा बन९५७>अ पक नमक भा थ ३ +433५++»+++जकमन३»५३३३+७++++ामनन्कमन३ 

१. पी. सी. जैन की इंडस्ट्रियल प्रोब्लेम्ज़ आव् इंडिया पृु० १२७ से ली गई तालिका । 



४६८ भारतीय अभ्श्ञास्त्र 

यद्धोत्तर-काल में (१९१९-२९)--लड़ाई समाप्त होते ही व्यापार में एकाएक 
उन्नति हुई । भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी। किन्तु भारत में रेल-बातायात की कठि- 

नाइयो और रूपये की विनिमय दर ऊंची होने के कारण, हमारे निर्यात और भी अधिक 
होते । सदा की तरह, इस उन्नत दशा के अनंतर मंदी आई, जबकि हमारा व्यापारिक- 
सतूलन १९२० से १९२२ तक विपरीत हो गया । १९२१-२२ के बाद भारतीय व्यापार 
धीरे-धीरे संभलने लगा और यह क्रम सामान्य अवस्था प्राप्त होने तक जारी रहा । निम्न 

तालिका से यह तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं :-- 

तालिका २ 

रुपयों की गणना करोड़ों में (इसमें पुततिर्यात भी सम्मिलित हे किन्तु सरकारी 

गोदाम सम्मिलित नहीं ) 

वर्ष आयात निर्यात योग दोष 

१९१९-२० २२२ ३३६ ५५८... -+११४ 
१९२०-२१ ३४७ २६७ श्१४ “८० 

१९२ १-२२ २८२ २४८ ५३० -++रेड 

१९२२-२३ २४६ ३१६ ५६ न७०- 

१९२९-३० २४९ ३१८ ५६७. +६९ 

भारत अब भी निर्मित वस्तुओं की आयात करता था, किन्तु आयात-पत्र में उसके 
योग की महत्ता पहले की अपेक्षा कम थी | इसका मुख्य कारण तो स्वदेशी आन्दोलन और 

सुरक्षा के फलरूप प्रगतिशील औद्योगीकरण था, हालांकि उसका रूप अचल था। इसके 
साथ ही, सरकार भी यथावसर मिलने पर अपने लिए भारत में माल खरीद लेती थी। 

“बहुद मंदी” का काल (१९२९-३३) -न्यूयाक में वाल स्ट्रीट के व्यापार-मंग ने, जो 

उसके इतिहास में महानतम हैँ, कीमतों की गिरावट का श्रीगणेश किया और जिसका 
अंत विद्वभर में एक अनहोनी मंदी के रूप में हुआ । मंदी के इस तात्कालिक कारण कौ 
पृष्ट-भूमि में अन्य गम्भीर कारण भी थे । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण दुनिया में सोने 
का दुविभाजन था । ६० प्रतिशत से अधिक सोना अमरीका और फ्रांस के पास था। अन्य 
देशों को रक्षित निधियां रिक्त हो चुकी थीं और उन्हें अपनी करेंसी (मुद्रा) की संख्या 
को भी कम करना पड़ा था, जिसके फलरूप और अधिक कीमतें गिरी । इस मंदी. का एक 

अन्य कारण क्ृृषि में यांत्रिक साधनों का प्रयोग था और उसके फलस्वरूप कच्चे माल का 
अतिरिक्त उत्पादन और निर्माण हुआ । दक्षिण अमरीका और भारत में राजनीतिक 
संघर्षों नें कीमतों को गिरावट प्र और दबाव डाला । 

इस मंदी ने सवंत्र ही राष्ट्रीय भावना की लहर को वेग प्रदान किया, जिसके फल- 
रूप आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी प्रतिरोधों का 'जन्म हुआ, कोटा ( नियत अंश ) 



भारत का व्यापार ४६५ 

निश्चित हुए और दोतरफा संधियां की गई, जिसके कारण विश्व-व्यापार में अधिक न्यूनता 
हुई। एक शिलिंग ६ पेंस की दर से रुपये की उस समय की ऊंची कीमत ने, जबकि दूसरे 
देश अपनी मुद्रा को कम कर रहे थे, भारतीय निर्यात को निरुत्साहित किया । इसके 
कारण इंडो-जे पिनीज़ ट्रेड कन्वेन्शन की समाप्ति हुईं। जापान ने भारतीय कपास का बहि- 
प्कार कर दिया । इससे कष्ट में अधिक वृद्धि हुईं । कच्चे माल और कृषि उत्पादनों की 

अपेक्षा निर्माण की हुईं वस्तुओं की कीमतें अधिक गिर गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 

भारत के निर्यात की अपेक्षा उसकी आयात अधिक सिकुड़ गई । आयात और निर्यात के 
बीच की खाई को पूरा करने के लिए भारत को १९३० और १९३८ के बीच ३५० करोड़ 

रुपये की राशि से अधिक का सोना निर्यात करना पड़ा । यदि इस सोने की निर्यात न होती 
तो विदेशों में भारत को साख संभवत: नष्ट हो जाती, क्योकि उसे “घरेल व्ययों'” को 
भी अभी देना था । १९३३-३४ में प्रकाश की झलक हुई, जिससे पता चला था कि 
भारतीय निर्यात ने अपना रुख मोड़ा है और वह सही दिशा की ओर अग्रसर हो गया है । 

स्वास्थ्य-छाभ का काल---तीत्र आ्थिक राष्ट्रीयता, उच्च यातायात-कर विषयक 
प्रतिरोधों और दोतरफा संधियों की सीमाओं के बावजूद भी १९३४ के उपरान्त क्रमशः 

पुनः सुधार होने जा रहा था । मुख्यतः इसके निम्न कारण थे: (१) अमरीका में रीकवरी 
प्लान (पुनः सुधार योजना ) की स्वीकृति, (२) रबड़ सरीखे कच्चे सामान के उत्पादन 

पर अवरोध और नियंत्रण, (३) विश्वभर में युद्ध के भावी खतरे के लिए शस्त्रीकरण पर 

व्यय । कतेडा में, १९३२ में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों ने, जो ओटावा संधि ((0(9५8 
2200८) की थी, उससे भारत के व्यापार को मदद मिली । इस बात का समर्थन हो चुका 

है कि “इंग्लैण्ड के साथ इस समझौते के अभाव की दशा में, यही नही कि भारत केवल इस 
अतिरिक्त व्यापार से ही वंचित रह जाता, प्रत्युत इससे भी बढ़कर, साम्म्राज्य के अन्य 
देशों के असमान और सुविधा-संपन्न मुकाबिले के फलरूप इंग्लेड जाने वाले भारतीय 
निर्यात को अधिक हानि सहन करनी होती । १ १९३४ में इंडो-जे पिनीज व्यापार समझौता 

हुआ था और जापान के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में उन्नति हुई थी। धीरे-धीरे 
कच्चे माल की कीमतों में उन्नति हुई , जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत के निर्यात की 
कीमत में वृद्धि हुई । १९३६-३७ तक व्यापार में भी उन्नति होती रही, कितु १९३७-३८ 

में पुन: एक धक््का-सा लगा, जो 'अल्पकालीन विराम” (१८८८४४०॥४) के नाम से 
ख्यात है और वह १९३८-३९ तक ही रहा जबकि शस्त्रीकरण की दौड़ जारी थी और 
उसके परिणामस्वरूप विद्वभर में अत्यधिक व्ययों के कारण कीमतों में वृद्धि हुई और 
व्यापार में उन्नति । तत्पद्चात् युद्ध की आशंकाओं के बादकू अधिक गहरे हुए और 

उनके कारण व्यापारिक कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न हुआ । इस सारे समय में जापान चीन 

१. वी. के. सदान---/इंडिया एंड इम्पीरियल प्रेफरेसिज़,  पृ० १९० । 
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के साथ लड़ने में व्यस्त था और उसकी भारतीय कपास की मांग लोप हो गई थी, फलत: 

गये वर्ष की अपेक्षा १९३७-३८ में भारतीय निर्यात में न््यूनता आ गई। किसानों की कऋय- 
दक्ति में हास होने से उनकी आयात की वस्तुओं की मांग में भी कमी हो गई । 

५. द्वितीय विश्व-युद्ध काल में व्यापार । १९३९ में युद्ध की घोषणा से, 
भारतीय व्यापार का चित्र ही बदल गया । कीमतों में वृद्धि होने लगी, क्योंकि भारतीय 
वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। भारतीय निर्यात १९३९-४० में चढ़ गया; और यद्यपि युद्ध 
के कारण भारत से कई मंडियां छिन गई थीं, तथापि १९४१-४२ में उसका कुल निर्यात 
उन्नत हो गया था। यहां यह बता दिया जाय कि इन वर्षो के व्यापारिक अंकों में अनेक 
न्यूनताएं थीं। उदाहरण के लिए, उनमें न तो ब्रिटिश सरकार के क्रयों का समावेश हैं, 
न ही अमरीका द्वारा उधार-पट्टे अथवा पारस्परिक सहयोग (#ि८८०7०८७! 4४०) 

के आधार पर दिये सामान को गिनती में लिया गया है । इसके अतिरिक्त इन अंकों में 
रेलों और देशी रियासतों के क्रय अंकों को भी शामिल नहीं किया गया । 

तालिका ३ 

भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें पुन्निर्यात भी सम्मिलित हे-- 
(रुपये करोड़ों में) 

१९४४-४५ 

वर्ष आयात निर्यात योग 

१९४०-४१ १५७ १८७ ३४४ 

१९४१-४२ १७३ २३७ ४१० 

१९४२-४३ ११० १८७ २८७ 

१९४३-४४ ११८ १९९ ३१७ 
४४ नी ए 

ल् 
ु इन त्रुटियों के होने पर भी, जैसे-तैसे, व्यापार के ऊपर लिखित आंकड़े हमें निम्न 

निर्णय पर पहुंचाते हैं :-- 

(१) भारतीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये गए, जो १९४२-४३ में कड़े हो गए, 



> भारती का व्यापार ४६७ 

जबकि भारत का कुल व्यापार न्यूनतम था। (79066 (४0700!678) व्यापार-नियंत्रक 
नियत किये गए और कोई भी निजी व्यापार पूर्व-स्वीक्ृति प्राप्त किये बिना नहीं हो सकता 
था। प्राथमिकता का तरीका बनाया गया और व्यापारियों को बहुत छान-बीन के बाद 
लाईसेस (आज्ञा-पत्र) दिये जाते थे। तटस्थ देशों की उन फर्मों के नामों को “काली सूची” 
में दर्ज कर दिया गया था, जिनके द्वारा शत्रु-देशों को खबरें पहुंच जाने का भय था और 
उनके साथ व्यवहार करने पर भी रोक रूगा दी गई थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 

छानबीन और प्रतिबन्ध अधिकाधिक कड़े होते गए । 

(२) ज्यों-ज्यों युद्ध में प्रगति होती गई, भारत के हाथ से अनेक अच्छी मंडियां 

निकलती गई --युद्ध के प्रथम वर्ष में फ्रांस और इटली जैसी महाद्वीपीय मंडियां या तो हास 

अथवा शतत्रु-अधिकार के कारण इससे छिन गई । १९४१ में, जब जापान सित्र-राष्ट्रों के: 
विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ, तो उसकी भारत-स्थित संपत्ति को जब्त कर लिया गया । 
आगामी वर्ष में, जबकि बर्मा में युद्ध हो रहा था, हमारे लिए सुद्र-पूर्व की मंडियां भी बन्द 
हो गईं । इन क्षतियों के बावजूद भी भारत को उतनी हानि नहीं हुई, क्योंकि उसे मध्यपूर्व 

में नई मंडियां मिल गई और उसने मित्र-राष्ट्रों के लिए अपने निर्यात का विस्तार कर 
लिया । 

(३) १९४२-४३ में अल्पकालिक विराम का तीसरा कारण था, जहाज़ों में 
अत्यधिक स्थानाभाव । व्यापारिक सूचियों की कठोरतापूर्वक जांच होती थी और सब 
अनावश्यक वस्तुओं को काट दिया जाता था । जहाज़ों में उपलब्ध स्थान को अधिकतर 
सिपाहियों और युद्ध-सामग्री की यातायात के उपयोग में काया जाता था। उच्चतम 
किराए और बीमे की दरें भी सामुद्रिक व्यापार के लिए बाधारूप बनीं । 

(४) चूंकि युद्ध लम्बा हो गया था, इस कारण इंग्लेण्ड और अमरीका के स्टाक 
चुक गये और उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। उस काल में यही दो देश थे, जो भारत को 
निर्माण की हुईं वस्तुएँ दे सकते थे | इससे आयात की गिरावट को मदद मिली । जो भारत 
को चाहिए था, वह उपलब्ध नही था। कच्चे माल को युद्ध की सामग्री बनाने के काम में 

लाया जा रहा था। 

(५) युद्ध-काल में भारत के निर्यात ने अपने आयात की अपेक्षा बृहुद् उछाल 

का दिग्दर्शन कराया--विदेशी व्यापार के विरुद्ध जो विपरीत अंश कार्य कर रहे थे, 

उनसे निर्यात की अपेक्षा आयात में अधिक संकुचन पैदा हुआ। युद्ध के अंतिम वर्ष में आयात 
में वृद्धि का कारण जहाज़ों में उपलब्ध स्थानों का आधिक्य था। शत्रु पनड्ब्बियों की कार्य- 
वाही में होने वाली कमी व्यापारिक-लाभों में चित्रित हो रही थी । आयात में सबसे अधिक 

बुद्धि खनिज-तेलों में हुई थी, जिनकी मुख्य खपत थल और नभ सेना द्वारा होती थी । 
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६. युद्धोत्तर वर्षों में व्यापार । निम्न तालिका युद्धोत्तर वर्षों में भारत के 
व्यापार के दृष्टिकोण को उपस्थित करती है :-- 

(रुपये करोड़ों में ) 

पाकिस्तान, ईरान और अफगा- 
बर्ष वायु और समुद्र द्वारा निस्तान के साथ भमि द्वारा 

अल आयात शेष निर्यात | आयात शेष 

९३८ | १६९ | १५७ | +१२ का ह रा 
१९४८ ४२६ | ४९६ “७० ९७ | --६७ 
१९४९१ ४३९ , ६३० | -१९१ ३६ | ४१ | +-५ 
१९५० पड रे 9 अल 0 पी गे १६ बे - अर 
१९५१ ४९१० | ३५८ न५२ ८ 3 कह 

१. यह मालूम हुआ कि भारत के विदेशी व्यापार ने, जैसे-जसे युद्ध पृष्ट-भूमि में 
होता गया, मूल्य और विस्तार, दोनों ही दृष्टियों से उच्चतर स्तर को प्राप्त किया । 

२. भारत सरकार द्वारा नियंत्रण लगाने अथवा उन्हें क्षीण करने से विदेशी व्यापार 
पर प्रभाव हुआ । 

३. देश के व्यापारिक शेष में घाटा बढ़ रहा था, विशेषकर अमरीका सरीखे कठोर 

करेंसी वाले देशों के साथ। यह खाद्य-सामग्री, कपास सरीखे औद्योगिक कच्चे माल, और 

रही हुई मशीनों की जगह नई लाने के लिए भारी भरकम सामान, और जल-विद्युत यंत्रों 
तथा अनेक बहुमुखी धंधों की आयात के कारण हुआ । 

४. निर्यात पर नियंत्रण धीरे-धीरे कम हुए, किन्तु परिमाणात्मक सीमा हमेशा ही 

जारी रही। विदेज्षी क्षेत्र की घोषणा कर देने से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण अनिवार्य थे। 
डालर तथा अन्य कठोर करेसियों की प्राप्ति में कठिनाइयों के कारण तरल करंेसी के देज्षों 
की अपेक्षा उक्त प्रकार के देशों में निर्यात के लिए अधिक उदार॒ता से छाईसेंस दिये गए। 

५. सितम्बर १९४९ में भारतीय करेसी में अन्य स्टर्लिंग देशों की समानता के 
लिये ३०५ प्रतिशत मूल्य की कमी की गयी ताकि कठोर करेसी के देशों के साथ निर्यात को 
प्रोत्ताहन मिल सके और आयात में निरुत्साह। समष्टि रूप से इसका उद्देश्य व्यापारिक 
घाटे को न््यून करना था। इस उपाय और आयात पर कड़े नियंत्रण से नवम्बर १९४९ से, 
और आगे की ओर व्यापारिक घाटा अतिरिक्त छाभों के रूप में बदल गया । 

६- १९५१ के पिछले आधे वर्ष में व्यापार के प्रयोगात्मक अंशों से पता चलता है 
कि भारत का व्यापारिक संतुलन पुनः प्रतिकूल हो गया था । इस प्रकार सम्पूर्ण बे में 
निर्यात व्यापार ७६३ करोड़ रुपये का हुआ और आयात ८५० करोड़ रुपये का, जिस से 
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८७ करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह घाटा मुख्यतः कठोर करेंसी क्षेत्र--अमरीका 
और केनेडा तथा स्टरलिग क्षेत्र के पाकिस्तान के साथ हुआ । 

७. युद्धकालीन वर्षों में निर्यात को विस्तृत करने के यत्न । युद्धकाल में 
भारत के हाथों से अनेक मंडियां निकल गयीं । उसकी कपास, तिलहन, खालें, जो अक्सर 

जापान, फ्रांस और जम॑नी को भेजे जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में बिना बिके पड़े थे। सरकार ने 

बाज़ार में आधिक्य को रोकने के लिए नकदी फसल की जगह खाद्यान्नों को पेदा करने के 
लिए भरसक कोशिश की | वस्तुस्थिति यह थी कि बर्मा के चावलों की आयात के स्थान पर 
जो खाई उत्पन्न हो गयी थी, उसे पूरा करना था। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सामग्री 
की लंका, ईरान और मध्यपूर्वे की मित्र-राष्ट्र सेनाओं को भोजन देने के लिए आवश्यकता 
थी। इस प्रकार एक ओर, खाद्य अन्नों की कीमतों में न्यूनता होने का खतरा थोड़ा था, 
और दूसरी ओर घाटे के प्रान्तों में भारी अकाल पड़ा हुआ था। फलस्वरूप सरकार भोजन 
की स्थिति को उन्नत करने के लिए प्रत्येक उपाय को उपयोग में छाई। आ्थिक सहायता के 

वचन दिये गए, बशतें कि नई भूमि को खाद्य-अन्नों के लिए जोता जाय, तो कुछ वर्षों के 

लिए भूमि-कर छोड़ा जायगा, और सस्ते दामों पर बढ़िया किस्म का बीज दिया जायगा । 
इन सब यत्नों के बावजद खाद्य-अन्नों की कीमत बढ़ती ही गयी और उन्हें नियंत्रित करने की 

सब कोशिशें असफल रही । 

सरकार ने व्यापारिक फसलों की खेती करने को भी निरुत्साहित करने की चेष्टा 
की । सरकार ने सट्टा और रुई तथा पटसन के भावी वचनों को कानून-विरुद्ध ठहरा दिया। 
उसने मित्र-राष्ट्रों की ओर से वस्त्र-व्यवसाय को खरीद लिया और मध्य-पूर्व में वस्त्र का 
निर्यात भी किया। इस प्रकार मिलों में कपास की खपत में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया 
गया । इन सब के अतिरिक्त, हमारे उत्पादों के लिए नई मंडियां खोजने की चेष्टाएं 

की गयीं । १९४० में, भारत सरकार के आथिक परामर्श दाता डा. टी. ई. ग्रेगोरी और 
सर डेविडमीक का एक शिष्ट मंडल अमरीका भेजा गया। उन्होंने १९४१ में सूचना दी कि 
अमरीका कपास, तिलहन तथा अन्य कच्चे मालों के लिए भारत की खोई हुई महाद्वीपीय 

मंडियों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता । यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि अमरीका 
औद्योगिक देश होने के साथ ही कृषि देश भी है । उसे भारतीय कपास की आवश्यकता नहीं 

थी और वह आवश्यकतानुसार सब प्रकार के तिलहन की आयात अर्जन्टाईना से करता 

था। जो भी हो, उसे भारतीय अभ्यक, रबड़ और काले रंग के खनिज पदार्थों की आवश्यकता 

थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि धातुओं की चित्रकारी की हुई वस्तुओं, कसीदाकारी 

की वस्तुओं, ग़छीचों और दरियों के लिए अमरीका में मंडी मिल सकती है। काइमीर और 

बनारसी माल की वहां मांग है। इस प्रकार की मंडी का कोई स्थिर रूप तो हो नहीं सकता 

था और इस के लिए अत्यधिक श्रम की भी आवश्यकता थी । 

भाग्य से, भारत को मध्यपूर्व में छाभदायक मंडियां मिल गयीं। टर्की, ईरान, ईराक, 
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अरेबिया और ईजिप्ट की मंडियों को पाकर उसे संतोष हुआ। इन्हें न केवल भारत की चाय 

और कच्चा माल ही चाहिए था प्रत्युत उसका बना कपड़ा भी उन्हें दरकार था। केनेडा और 
आस्ट्रेलिया ने भी उसकी कुछ चीज़ों की खपत की। १९४० में (४007 #वर॑- 

507ए (0घाएलीं! ) निर्यात परामशंदातृ समिति इस उद्देश्य से नियत की गयी 
कि वह भारत से निर्यात के उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव करे। विदेशों के 
साथ व्यापारिक श्रृंखला जोड़ने के लिए अफगानिस्तान, कैनेडा, अरजेन्टाईना, आस्ट्रेलिया, 

ईजिप्ट, केनिया, नेटाल, लन्दन और वन्यूयाक में ट्रेड कामइनर नियत किये गए। इसके 

फलस्वरूप विदेशों में भारतीय निर्यात भीषण क्षति से सुरक्षित रहा । 

यह अनुभव किया गया कि भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 

व्यापारिक-विज्ञों को संगठित करने की आवश्यकता है। भारत में बम्बई, कलकत्ता, मदरास, 
और दिल्ली सरीखे महत्वपूर्ण नगरों में व्यापार-मंडल ((४#2777278 0 (077- 

77८706 ) हैं। उन्हें प्रचलित आथिक, व्यापारिक और औद्योगिक प्रश्नों पर भारतीय-मत 

को शिक्षित करने के लिए उत्साहित किया गया ताकि निर्यात करने वालों की सम्पूर्णता 
एवं स्थिरता को उन्नत किया जा सके। व्यापार, यातायात, खानों और बिजली और कृषि 
विभागों ने ढीभदायक आंकड़े देने शुरू कर दिये । ट्रेड कमिइनरों के साथ निकट पक 
है गए झर विदेशों में भारतीय वस्तुओं को विज्ञापित करने के यत्न किये गए 

८/ भारतीय व्यापार के विचित्र रूप (१) युद्ध-पूर्व के वर्षों में-- 
युद्ध-पूर्व विदेशी व्यापार के निम्न मुख्य रूप थे :--- 

(अ) प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व आयात और निर्यात दोनों में ही इंग्लेंड की विशिष्ट 
स्थिति थी। १९१४ से पूर्व भारत की कुछ आयात में से ६३% वह देता था। यह अंक क्रमशः 
उस समय तक घटता गया जब कि १९३८-३९ में वह ३०% पर आ पहुंचा, कितु इतने 
पर भी वह अभी पर्याप्त बड़ा था। भारत की आयात में इंग्लेड की विशिष्टता इस कारण 
थी कि दुनिया में यह सब से पहला देश था, जिसने अपना औद्योगीकरण किया था। इसके 
अतिरिक्त एक सदी से अधिक काल तक वह भारत पर शासन भी करता रहा था। इस 
प्रकार वह भारत में अपना माल बेचने की प्रमुख स्थिति में था । 

१९०९-१४ तक भारतीय निर्यात में इंग्लेंड का आयात की तरह बहुत बड़ा हिस्सा 
नही था, कुल योग में से केवल २५% था। यह प्रतिशत १९३८-३९ में उन्नत होकर ३४ 
हो गया। इंग्लेंड ने भारतीय रेल्ों, का रखानों और बाग-बगीचों में रुपये की बड़ी-बड़ी राशियां 
लगायीं। इन से वह बड़े-बड़े लाभाँश प्राप्त करता । इस से बढ़कर, अंग्रेज़ी जहाज़ों, बेकों 
और बीमा कम्पनियों ने “अदृष्ट सेवाएं” कीं । इन तथा अन्य सेवाओं के छिए भारत को 
एक बड़ी भारी कीमत देनी होती थी । यह था एक कारण, जिसने भारत के निर्यात में 
इंस्छेंड का भाग स्थिर बनाये रखा । 
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जब अन्य देशों ने अपना औद्योगीकरण कर लिया, तो उन्होंने भारत के साथ सीधे 

रूप में व्यापारिक शूद्धला जोड़नी शुरू कर दी। फलरूप, भारत के व्यापार में ब्रिटेन का 
भाग कम होना शुरू हो गया और जापान, जर्मनी और अमरीका ने उसका आंशिक 
स्थान ले लिया । 

निम्न तालिका इस स्थिति को स्पष्ट करती हैं :-- 

भारत के व्यापार में इंग्लेड का भाग (रुपये लाखों में) 

१९०९-१४ की औसत | १९१४-१९ की औसत |. १९३८-३९ 

मूल्य | प्रतिशत | मूल्य | प्रतिशत | मूल्य. प्रतिशत 
कु 
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निर्यात | ५६,३० | २५*१ ६९,६२ ३१९१ | ५८,२५ 
आयात ९१,५८ | ६२'८ | ८३,५६ | ५६९५ | ४६,४९ 

३४* ३ 
३०९५ 

! 
। 
| 
| 

(ब) निर्माण की हुई वस्तुओं में कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं, शीशे का सामान, 
घड़ियां और क्लाक, खिलौने, मोटरकारें, साईकिल, सिलाई की मशीनें, स्टेशनरी और 
ऐसी ही अनेक वस्तुओं की आयात की गई थी । जैसे-जेसे समय बीतता गया, भारत ने 
इन में से कुछेक वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किये। फलस्वरूप उन वस्तुओं 
की आयात में न्यूनता हुई, कितु दूसरी ओर उनके कच्चे माल की आयात में वृद्धि हुई । 

भारत के आयात व्यापार की बनावट (आयातों का प्रतिशत) 

१९२०-२१ १९३८-२९ १९३९-४० 

१. खाद्य, पेय और तंबाक् १२ १६ २९ 
२. कच्चा माल फू ९ २२ 

३. निमित वस्तुएं... ८टड ६२ ५६ 

यह पता चलता है कि १९२०-२१ तक में भी, निर्मित वस्तुओं का इतना आधिक्य 

था कि हमारी कुल आयात का वह ८४% था। उस समय तक भारतीय तटकर विपयक 

नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की सहायता करना था। प्रथम विश्व-युद्ध के समय, 

यह अनुभव किया गया कि इस नीति का रूप बदलने की आवश्यकता है । तदनुसार १९२१ 

में तटठकर सम्बन्धी कमीशन ( +78८४ (/0.रप5४07 ) नियत की गयी । 

इसके परिणामस्वरूप कुछेक उद्योगों को सुरक्षा मिली । नाममात्र होने पर भी, 

इस से इस्पात और खांड के उद्यागों को उन्नति करने में सहायता पहुँची । यह प्रगति भारत 

के विशाल साधनों के मुकाबिले में कोई महत्व नहीं रखती थी, और ऐसा होने पर भी 

यह वास्तविकता की अपेक्षा दिखावा अधिक थी । क्योंकि आयात-निर्यात कर की दीवारों 

अिलिनलमणा-+-मा3०> पास, 
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के पीछे विदेशी हितों ने भारत में अपने-आप को स्थापित कर लिया था । उदाहरण 

के लिए, दियासछाई की आयात गिर गयी थी, कितु इस गिरावट का कारण भारत में 

स्वीडन कारखाने की स्थापना था। इसी प्रकार साबुन की आयात में गिरावट का कारण 

लिवर ब्रदर्स का भारत में आ जाना था। अच्य क्षेत्रों में, अर्थात् वस्त्र-ब्यवसाय, इस्पात और 
खांड में भारतीय साहस ने उन्नति की थी । नीचे दी गई तालिका से प्रकट होता है कि 
किस प्रकार युद्ध-अन्तर्काल में कुछ निर्मित वस्तुओं की आयात में प्रगतिशील न्यूनता हुई । 

कुछ निर्मित वस्तुओं कौ आयात (रुपये लाखों मे) 

१९२०-२१ १९३२-३३ १९३८-३९ 

सूती वस्त्र ८३,७८ १३,२३७ १४, १५ 
लोहा और इस्पात ३१,२९ ५,५० ६,६९६ 

खांड १८,५० ४२३ रे 

दियासलाई १,६७ १ ा 

सीमेंट १,३९ २९ प् 

(स) इन वर्षो में भारत के व्यापार का एक अन्य विचित्र रूप अपने निर्यात में 
प्रमुख जिसों की अधिकता का था। प्रथम विश्व-युद्ध से पहले भारत के ७०० निर्यात 
में खाद्य सामग्री ओर कच्चे माल का समावेश था । युद्ध-काल में, निर्मित वस्तुओं के 
निर्यात में कुछ वृद्धि हुई, कितु अनन्तर काल में यह स्थिर नहीं रह् सकी । उदाहरणार्थ, 
१९२०-२१ में, खाद्य-सामग्री और कच्चे माल की निर्यात ६४% थी, दूसरी ओर निर्मित 
वस्तुएं कुल योग की ३४० थी, और १९३९-४० में भी लूगभग वही प्रतिशत था । इस से 
स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि भारत अपने कच्चे माल का यथेष्ट उपयोग नहीं कर 
सकता था और १९३९ तक उसके निर्यात का विस्तार कच्चा माल ही था । निम्न 
तालिका इस स्थिति को स्पष्ट करती है:-- 

भारत के विदेशी व्यापार का रूप (निर्यात की प्रतिशत) 

९ एज १९३८-२९ १९३९-४० 
खाद्य, पेय और तंबाक् २८ २३ हे 
कच्चा माल ३५ 32. डरे 
निर्मित वस्तुएं ३६ ३० ३८ 

(द) और आगे, यह देखा जाता है कि जहां भारत की आयात में अनेक प्रकार 
की वस्तुओं का समावेश था, तहां, उसके निर्यात की संख्या बहुत थोड़ी थी । उसके निर्यात 
की मुख्य वस्तुएं थीं: कच्चा पटसन, कपास, चाय, तिलहन, खालें और पटसन तथा सूती 
कपड़ा; दूसरी ओर आयात में सब प्रकार की अनगिनित निर्मित वस्तुओं का समावेश था । 

(ई) इन वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के उल्लेखनीय रूपों में उसके व्यापार 
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का अनुकूल संतुलन एक था । इस के कारण सरकार के लिए सुदृढ़ विनिमय दर को 
स्थिर रखने में आसानी हुई और वह सब विदेशी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ रहीं । 
केवल कुछेक विशिष्ट वर्षों में ही भारत का प्रतिकूल संतुलन रहा था । सामान्यतः आयात 
की अपेक्षा निर्यात अधिक थी। १९३१ में शुरू होने वाले मन्दी के वर्षो में यह संतुलन 
धीरे-धीरे कम अनुकूल होने लगे, और भारत को विदेशी माल के निर्यात के घाटे की 
पूर्ति करने के लिए सोने का निर्यात करना पड़ा । 

भारत को प्रतिवर्ष ३० से ५० करोड़ रुपये के बीच “घरेल व्ययों” को भी पूरा करना 
पड़ता था। १९३१ में और उस से आगे भी व्यापारिक संतुलन इतना अनुकूल नहीं था कि 

जिससे भारत समुद्र-पार की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता, फलरूत:, सोने का 
निष्कासन शुरू हुआ और १९३९ तक जारी रहा, जबकि पुनः अनुकूलता उत्पन्न हो गयी । 
इन वर्षो में भारत ने ३६२ करोड़ रुपये की छागत का सोना निर्यात किया । भारत के 

लोगों द्वारा, जो १९२९ के बाद कीमतों में असाधारण गिरावट के कारण संकट में थे, 
सोने की इस बिक्री से भारत के विदेशी व्यापार को मुक्ति मिली और उसने “घरेल 
व्ययों' तथा समुद्र-पार की अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सरकार को 
रुपया दिया । 

परिणाम--युद्ध-अन्तर्काल में सैभी देशों के अर्थशास्त्री आयात को तिरछी नज़रों से 
देखते थे। सामान्यतः व्यापार को लाभांश प्राप्त करने के लिए एक साधन रूप में प्रयोग किया 
जाता था। यहां तक कि इंग्लेड ने भी, जो स्वतन्त्र व्यापारी देश था, ऐसा ही किया । भारत को 

' घरेल व्ययों के रूप में जो चुकाना पड़ता था, उसमें यहां के अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों 
के वेतन शामिल थे, और उसके साथ ही व्यापार के अनुकूल संतुलन द्वारा ब्रिटिश पूजी का 
व्याज और लाभ भी उसमें सम्मिलित था। इन वर्षो में विदेशी व्यापार की यंत्ररचना ने' 
भारत की औद्योगिक प्रगति में रकावट डालने का काम किया । अधिकतया प्रमुख जिन्सों 

की निर्यात की गयी और भोक्ता वस्तुओं की आयात की गयी । इस समय दूसरे देशों ने 
आयात-निर्यात-कर का आत्म-निर्भरता के उद्देश्य से प्रयोग किया। यह सोचा गया कि एक 

देश को यथासंभव कम आयात करनी चाहिए । 

२. युद्ध के वर्ष (१९३९-४५ ) । युद्ध की घोषणा के बाद एकाएक दुनिया भर 
में व्यापार में महान् उन्नति हुई। प्रत्येक देश ने उन वस्तुओं की आयात करनी चाही, 
जिनका वहां अभाव था और उसका विचार था कि यदि उसे लड़ना पड़ा, तो वह उनका 

उपयोग कर पायेगा । फलत:, भारतीय कच्चे माल की मांग बढ़ गयी । जो भी हो, जब महा- 

द्वीपीय देशों पर जर्मनी का अधिकार हो गया तो भारत की अनेक मंडियां जाती रहीं, 

जिसके फलूरूप उस के विदेशी व्यापार में एक गहरी सिकुड़न हो गयी । जापान के 

विरुद्ध युद्ध की घोषणा ने अवस्थाओं को और भी जटिल कर दिया । धीरे-धीरे जेसे-जेसे 
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मित्रराष्ट्रों की सेनाएं विजयी होती गयी, भारत की चाय, कपास और पटसन निर्मित 

वस्तुओं की निर्यात में उन्नति होती गयी । 

(१) व्यापार की रचना--एक देश के व्यापार की रचना में होने वाले परिवर्तन 
आकर्षक अध्ययन का रूप धारण कर लेते हैं। इन परिवतंनों में इस देश की आथिक कार्यवाही 

का बदलता हुआ रूप प्रतिबिम्बित होता है । हम देखते है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में 

भारत के निर्यात में प्रत्यक्ष परिवर्तत हुआ। (क) अब भी जूठ निर्मित वस्तुओं को ही गौरव 
का स्थान प्राप्त था, जिस की निर्यात, १९४२-४३ में ३६ करोड़ रुपये, १९४३-४४ में 
४९ करोड़ रुपये और १९४४-४५ में ६० करोड़ रुपये की थी । (ख) सूती वस्त्र व्यवसाय 
के निर्यात में भी तीज़ गति से उन्नति हुई थी, जो युद्ध-पू्वंकाल में ६ करोड़ से उन्नत होकर 

१९४२-४३ में ४६ करोड़ रु० हो गयी थी, और ३८ करोड़ रु० १९४४-४५ में थी। इस एका- 
एक वृद्धि का कारण जापान का धुरी-शक्तियों से सम्मिलन था। इससे भारत को मध्यपूर्व 

और अफरीका में जापान की फूली-फली मंडियों को अधिकृत करने का अवसर मिल गया। 

(स) यूरोप और अमरीका में चाय की भी बहुत मांग थी और १९४४-४५ में चाय की 
निर्यात ३८ करोड़ रुपये बढ़ गयी, (घ) युूद्ध-पूर्व वर्षों में फ्रांस और इंग्लेड आदि देशों को 

भारत मुख्यतः मंगफली देता था, जिसकी औसत निर्यात ९ छाख टन से अधिक प्रति- 
, वर्ष होती थी । युद्ध-काल में भारत ने स्वतः ही अपने तेल-उद्योग को उन्नत किया और इस 
प्रकार इस दिशा में विदेशी निर्भरता से अधिकांशत: अपने को मुक्त कर लिया; दूसरी 
ओर, सरकार ने मूगफली के तेल का व्यापार निर्मित करने का यत्न किया। () १९४३-४४ 
और १९४४-४५ में भारत के निर्यात की कुल राशि क्रमशः २१० करोड़ रुपये और २२७ 
करोड़ रु. थी, जिस में से निर्मित वस्तुओं की राशि १०६ करोड़ रुपये और ११६ करोड़ रु. 

थी। भारत के निर्यात और आयात में कच्चा माल, खाद्य सामग्री, और निर्मित वस्तुएं 
विस्तारपूर्वक प्रकट करती हें कि युद्ध-काल के वर्षो में भारत के व्यापार में कसा आदर्श 
परिवर्तन हुआ था। पृ० ४७५ की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है। 

(२) व्यापार की दिशा--इन वर्षों में, भारत ने अधिकांशत: अपना व्यापार 

साम्राज्य देशों में फलाया। उसने आस्ट्रेलिया, कैनेडा, ईजिप्ट, ईराक और मध्य-पूर्व के 

स्टरलिग क्षेत्र देशों के साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। भारत ने इन सब देशों 
के साथ व्यापार का अनुकूल संतुलन बना लिया था, केवल बहरीनूस और ईरान देश ही 

ऐसे थे जिन्होंने १९४३-४४, और १९४४-४५ में क्रमश: ३१ करोड़ रुपये और ५३ करोड़ 

रुपयं की कीमत के खनिज तेल (पैट्रोल आदि) दिये थे और बदले में बहुत कम कीमत 
की वस्तुओं की आयात की थी। 

एक अन्य प्रमुख आकर्षक पहल यह है कि भारत ने अमरीका के साथ बहुत बड़ा 

व्यापार बना लिया हैं। १९४४-४५ में इंग्लेड के साथ १०० करोड़ रुपये की तुलना में 
यह ९५ करोड़ रुपये तक आ गया था। 
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ब्रिटिश भारत का समुद्री व्यापार (रुपये करोड़ों में) 

१९४०-४१ १९४१-४२ १९४२-४३ १९४३-४४ १९४४-४५ 

(खाद्यसामग्री. २४ २८ ८ ७ १९ 
ँ कच्चा माठ्॒ ४२ ५० नर .एऐ ११७ 
बात, निर्मित वस्तुएं ७० ९४ ४९ ४५ ६५ 

[ मिश्वित २ रे ९ २ २ 

योग १३८ १७४, ११० १८. २०३ 

खाद्य सामग्री 
(चाय सहित) ४२ ६० ४९ ४८ ५० 

निर्यात कच्चा माल ६८ ७३ ४५ ५४ ५८ 
। निर्मित वस्तुएं ८६ ११५ ९८ १०६ ११६ 
| मिश्रित कर है ३ २ रे 

योग १९८ २५२ १९५ २१० २२७ 

(३) व्यापारिक संतुलन--भारतीय आयात सापेक्षित रूप में निम्न स्तर पर 

रहे ( १९३३ से ४४ तक ), इसका प्रमुख कारण यह था कि विदेशी आवश्यकता की 
वस्तुओं को दे सकने के अयोग्य थे। जो भी हो, भारतीय निर्यातों ने जहाज़ों में स्थानाभाव 
होने पर भी अच्छा उत्कर्ष किया। इस प्रकार संतुलन भारत के पक्ष में अधिक हुआ । 

व्यापारिक संतुलन (रु० करोड़ों में) 
वर्ष संतुलन वर्ष संतुलन 

१९३८-३९ 7१७५५ | १९४२-४३ न८४ 
१९४०-४१ ४5२ १९४३-४४ “5९२ 
१९४१-४२ ८० १९४४-४५ + 5२ 

३. युद्धोत्तर के वर्ष । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में युद्ध-अन्तर्काल में जो 
विपरीत' दृष्टिकोण ग्रहण किया गया था, अब उसकी आवश्यकता नहीं थी। व्यापारिक 

योजना बनाना एक अनिवार्यता हो गई है। आज भारत को बड़े पैमाने पर मशीनें और 

यंत्रों की आयात के लिए विदेशी वित्त की आवश्यकता है। उसे व्यापार के अनुकूल संतुलन 
की भी आवश्यकता है, ताकि वह उन्नति के उद्देश्य से अपनी आयात के लिए चुकाने योग्य 
हो सके। जिस समय हम युद्धोत्तर वर्षो में व्यापार के अंकों को देखते है, तो हमें विचित्र व्या- 
पारिक आलेखन दृष्टिगत होते हैं। वह निम्न प्रकार हैँ:-- 

(१) भारत के विभाजन ने भारत के व्यापारिक राशि में वृद्धि की है। निर्यात और 
आयात दोनों की कीमतों में वृद्धि प्रकट होती है। इसका मुख्य कारण दुनियां में जहाज़ी 
अवस्थाओं का पुनः सुधरना और भारी कृषि मशीनों, जलू-विद्युत' यंत्रों, औद्योगिक 
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यंत्रों और कपास, जूट और खाद्य अन्नों की महत्ती आवश्यकता है । इस प्रकार, १९४८, 

१९४९ और १९५० व्यापार के कुल योग की राशि क्रमशः ९२३ करोड़ रुपये, १०७० 

करोड़ रुपए और १०४८ करोड़ रुपये थी । 

(२) भारत के व्यापार का संतुलन, विशेषकर डालर और कठोर करेंसी वाले 
देशों के साथ प्रतिकूल हो गया । 

व्यापार का संतुलन (० करोड़ों में) 

योग ह स्टलिग देश . स्टलिंग-हीन देश[ 

१९४८ १९४९ | १९४८ १९४९ १९४८ १९४९ 

निर्यात | हर८ | अर: । २२९ | २३८ २०६ १८७ 
आयात 5 8 २१७ | २८%, “| डक शव 

लि जम । बी जे शछ:.. अयट । हक लटक दे बढ 20 

इस प्रकार, भारत के व्यापार की मुख्य समस्या कठोर करेसी क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि 
करना था। १९४८ में उसकी अमरीका को निर्यात ७८ करोड़ रुपये थी और आयात १०८ 

करोड़ रुपये। इस प्रकार ३० करोड़ रुपये का घाटा था। १९४९ में यह घाटा बढ़ कर ३३ 

करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि अमरीका से आयात १०० करोड़ रुपये थी और निर्यात ६७ 

करोड़ रुपये । फलरूप, भिन्न देशों के लिए निर्दिष्ट कोटे नियत करने पड़े और डालर देशों को 

सरल ढंग से लाइसेंस देकर उनके निर्यात को विस्तार दिया गया । मि. श्रीराम की 
अध्यक्षता में ( +जए07 ैवरा8097 (+0प्रपटों ) निर्यात परामर्शदातृ समिति ने 

१९४९ के आरम्भ में तजवीज़ की थी कि हमें अपने सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों में 
विशेष सुख-सुविधाओं द्वारा यात्रियों के आने-जाने को प्रोत्साहन प्रदान करके और उस 

देश में चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देकर डालर लाभ करना चाहिए | समिति की राय थी 

कि पीतल की वस्तुओं और कलाकृतियों को अमरीका और कैनेडा में निर्यात के लिए खुले 
लाइसेंस मिलने चाहिएं। इसके अतिरिक्त उसने एक विभाग की तजवीज़ की थी, जो 
भारतीय घरेलू दस्तकारियों को उन्नत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाये और 
उनके उत्पादों की निर्यात करे। चूंकि व्यापार का संतुलन अब भी गिरता जा रहा था, 
इस लिए सितम्बर १९४९ में, डालर को दृष्टि में रखते हुए, स्टिंग के मूल्य में कमी की 
गयी और उस के साथ ही रुपये में भी । उसी के साथ ही डालर देशों से आयात पर और 
भी कठोर नियंत्रण लगाये गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का व्यापार संतुलन 
नवम्बर १९४९ से उन्नत होना शुरू हुआ और १९५० के व्यापारिक आंकड़ों में अनुकूल 
संतुलन दीख पड़ा। 
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निर्यात आयात दोष रू. 
कुल 

१९५० .. ४३ कक + ३८ करोड़ 
१९५१ (पहले ६ मास में) ४१० ३५८ +५२ करोड़ 

(२) कच्चे मालों की आयात में वृद्धि हो रही है, विशेष कर ईजिप्ट और पूर्वीय 
अफरीका से कच्ची कपास की | आयात की हुई कपास मृख्यतः लम्बे अथवा मध्यम तार की 
है । जब पाकिस्तान भारत का भाग था, तब भारत को इतनी कच्ची कपास विदेशों से मंगाने 
की आवश्यकता नही थी | जब से विभाजन हो गया है, अवस्थाएं बदल्ठ गयी हे और हमें 

बहुत-सी कपास तथा अन्य कच्चे माल मंगाने पड़ते हे । 

भारत में आयात 

(रु० करोड़ों में) 

वर्ष खाद्य सामग्री कच्चे माल निर्मित वस्तुएं... मिश्रित 

१९४५ हज १२८ ८८ ३ 
१९४९ १२४ 52. ३ ३-४ छः 
१९५० ८७ १७८ २३१ रे 
१९५१ (पहले ६ मास) <३ ११३ (५९. ., २ 

(३) अब हमें बहुत बड़े परिमाण में कच्चे पटसन की भी आयात करनी होती हूँ । 
अगस्त १९४७ में कच्चे पटसन के कुल क्षेत्र में से ७३ प्रतिशत पाकिस्तान को गया और 
भारत के हिस्ते २७ प्रतिशत रह गया। इसके फलस्वरूप, भारत को पाकिस्तान से कच्चे 

पटसन की रूगभग ५० लाख गांठों की आयात करनी पड़ती है। इस कच्चे पटसन की भःरतीय 

मिलों में वस्तुएं बनाई जाती है और उनका निर्यात किया जाता है । पाकिस्तान से कपास 
और जूट के आयात की कठिनाइयों के कारण, सरकार ने कपास और जूट की पैदावार को 
बढ़ाने का फैसला किया। निम्न आंकड़ों से सरकार के यत्नों का परिणाम स्पष्ट हो 

जाता है :-- 

वर्ष कपास की गांठें (लाखों में ) जूट की गांठे (लाखों में) 
१९४९ १७७ ३१ 

१९५० २६३ ३१ 

१९५१ ५ २९१३ ४६ (अनुमानित ) 

(४) भारत बड़ी भयंकर स्थिति में है, क्योंकि उसे खाद्यान्नों की वृहद् आयात 
करनी पड़ती हैं। १९४८ में, ११० करोड़ रु० की कीमत के तीस लाख टन खाद्य अन्नों की 

लगभग दुनिया भर के निम्न देशों से आयात करनी पड़ी थी : अर्जन्टाइना, अमरीका, 
कंनेडा, इटलनी, टर्की, रूस, आस्ट्रेलिया, स्थाम और बर्मा। १९४९ में १५० करोड़ 
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रुपये की कीमत के ३७ लाख टन की आयात की गई । १९५० के लिए लक्ष्य १५ मिलियन 

टनों का था किन्तु उसे २९१६ टन तक बढ़ाना पड़ा। १९५१ में जिस खाई को पूरा करना था 

बह अपेक्षाकृत बड़ी थी और आयात ५'५ मिलियन टन नियत की गई है; १९५२ तो और 

भी अधिक कठिध्वु समझा जाता है। प्रति एकड़ में अधिक उत्पादन के लिए गम्भीरतापूर्वक 

यत्न किये जा *हे है और उसके सीथु ही बड़े-बड़े ट्रैक्टरों से, जिनकी आई. बी. आर. डी 

(अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास विभाग) से लिये ऋण द्वारा आयात की गई है, नयी भूमि को 
खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया जा रहा है। १९५६ के अन्त तक आत्म-निर्भरता का लक्ष्य 

रखा गया है । 
(५) भारत में औद्योगीकरण धीरे-धीरे बल पकड़ रहा है और अनेक प्रकार की 

तथा पर्याप्त परिमाण में निर्मित वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। इस दिशा में रुपए के 

मूल्य में न््यूनता का होना और सरकारी सहायता की तत्परता सहायक हुईं है। निम्न 

तालिका से इस प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण हो जाता है :-- 

भारतीय वस्तुओं का निर्यात (रु० करोड़ों में ) 

खाद्य सामग्री कच्चे माल निर्मित वस्तुएं मिश्रित 
१९४५ ण्३् ५७ १०४ ५् 

१९४९ . ११४ दे २१६ २ 
555०0 (२२ १० २९३ ३ 
जनवरी से जून ५१ ६७ ९५ २१३ १.५ 

(६) अस्त में, युद्ध-पूर्व के वर्षों के साथ तुलना करते हुए, भारत के व्यापार में 

पर्याप्त परिवर्तत दीख पड़ता है । अब भी इंग्लेण्ड हमारे निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण 
स्थिति रखता हैं, किन्तु अमरीका उसे पकड़ने जा रहा है। आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, 
कैनेडा, बर्मा और ईजिप्ट का भी भारत के व्यापार मान-चित्र में महत्वपूर्ण स्थान है । 

मध्यपूर्व देशों के साथ भी व्यापारिक बंधनों की बहुत बड़ी आशाएं हूँ । इन देशों के साथ 
भारत ने अभी हाल ही नये सम्बन्ध बनाये भी हे । सुदृर-पूर्व के देशों के साथ भारतीय व्या- 

पारिक सम्बन्धों का भविष्य भी उज्ज्वल दीख पड़ता है । 
यह उल्लेखनीय हे कि साम्राज्य-इतर देशों के साथ हमारा कुल आयात और निर्यात 

धीरे-धीरे बढ़ रहा है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट है :--- 

साम्राज्य-इतर देशों के साथ व्यापार (० करोड़ों में) 

निर्यात ; । 
वर्ष कामन्वेल्थ विदेश स्ट्ल्गि स्टलिग-हीन 

१९३८ ७५ ८७ ८४ ८8 

१९४६ १३४ १४४ १३६ १४२ 
१९४९ २३१ १९५ २३८ - श्ट्ट 

१९५० २७३ २५० २९३ "२३० 
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आयात 
वर्ष कामन्वेल्थ विदेश स्ट्ल्गि स्टलिग-हीन 
१९३८ ६५ ८८ ८६ ६७ 
१९४६ १४८ ११७ १८४८२. १२३ 
१९४९ २८८ ३४२ २९३ है ३३७ 
१९५० ..' २३२ २६९ २३१ २७० 

९. देशों के साथ भारत के व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा से 
तात्पर्य उन देशों से है, जिनके साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हे और उनसे वह सामान 
वेचता या उन्हें खरीदता है। जहां तक भारत के व्यापार का सम्बन्ध है, हम आसानी के 
साथ दुनिया को कामन्वेल्थ देशों और विदेशों में बांट सकते हैं। यह देखा गया है कि कामन- 
वेल्थ देशों को भारत का निर्यात क्रमशः उन्नत हो रहा है । द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति 
पर कामन्वेल्थ देशों और विदेशों के बीच ऐसी प्रवृत्ति देखी गई, जो समान रूप में 
विभाजित थी । 

कामन्वेल्थ विदेश 

वर्ष | आयात... निर्यात आयात निर्यात 
१९३८-३९ ९१ ९१ ६४ ७९ 

१९४९-५० कु 38 ३०९१ २२६ 

१९५०-५१ २४४ २९६ ३२१ २९० 

कामन्वेल्थ देशों से १९०९-१४ तक हमारी आयात ७० प्रतिशत तक बढ़ी हुई थी । 
तब से लेकर वह भी गिरती ही आ रही है, जबकि १९५०-५१ में वह केवल ४७ प्रतिशत 
रह गई और ५७ प्रतिशत अन्य विदेशों से खरीदने के लिए रह गया। इस प्रकार इस समय 

भारत अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिकांशत: इंग्लेण्ड की 
अपेक्षा अमरीका, जेकोस्लोवाकिया और बेल्जियम पर और खाद्य-अन्नों के लिए बर्मा, 

अजेन्टाईना, स्यथाम, कंनेडा, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान पर निर्भर कर रहा है । 
कुछ अलग-अलग देशों के साथ भारत के व्यापार का अध्ययन भी मनोरंजक हे । 

१. भारत और इंग्लेंड । भारत के व्यापार के चित्र में इंग्लैण्ड हमेशा ही 
प्रमुख देश के रूप में रहा हें। भारत के निर्यात की सूची में उसका नाम सदा सबसे ऊपर 
रहा है। युद्धोत्तर के वर्षो में भी उसी का नाम सबसे ऊपर है। 

आयात की दिद्ा में इंग्लेण्ड पिछड़ता जा रहा है। १९१४ से पूर्व ६३ प्रतिशत से 
द्वितीय विश्व-युद्ध में वह २५ प्रतिशत रह गई । युद्धोत्तर वर्षो में उसने ३० प्रतिशत के 
लगभग पहुंचकर अपनी स्थिति को संभाला। इसका स्पष्ट कारण यह था कि पूर्व 

निरचयानुसार जितने स्टलिंग की भारत को स्वीकृति थी, उसमें से सम्पत्ति और 
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उपयोगिता के रूप में उसका इंग्लैण्ड में जमा संतुलन था। निम्न तालिका से भारत के 

व्यापार में इंग्लैण्ड की स्थिति स्पष्ट हो जाती है :-- 

भारत के व्यापार में इंग्लेंड का भाग 

अवधि आयात प्रतिशत निर्यात प्रतिद्त 

१९०९-१० से १९१३-१४ (औसत) ६२८ २५१ 

१९३८-३९ ३०५ ३४१३ 

१९४५-४६ २५'३ २८'२ 

१९४९-५० २६६ २५७ 

१९५०-५१ २५१७ २२१० 

यद्यपि भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन के भाग में प्रतिशत की दृष्टि से गिरावट 

है, किन्तु सम्पूर्ण राशि गिरावट को प्रकट नहीं करती । इंग्लेण्ड से भारत में आयात 
१९५०-५१ के सिवा निरन्तर प्रगति प्रकट करती है और इस अपवाद का कारण आयात पर 
नियंत्रण था । अब यह सहज ही अनुमान किया जा सकता हूँ कि इंग्लेण्ड हमारी वस्तुओं 

के मुख्य खरीददार और मुख्य-पूर्तिकर्तता के रूप मे अपनी स्थिति को फिर से सही कर रहा 

है। मशीनें, मिलों को वस्तुएं और मशीनों के कल-पुर्ज भास्त में इंग्लेण्ड की निर्यात के 
, वुहद् अंश है। वह भारत को गाड़ियां, रसायन, औषधिया और रंग भी देता है। बदले में, 
भारत जूट की वस्तुएं, चाय, खालें, गोंद, राल और तिलहन भेजता है । 

इंग्लेग्ड के साथ भारत का व्यापारिक संतुलन प्राय: अनुकूल रहा है, किन्तु १९५० में 
केवल एक करोड़ के आधिक्य के विरुद्ध १९५१ के वर्ष में भारत के पक्ष में ५२ करोड़ रु० 

की असाधारण वृद्धि हुई । 

२. भारत और अमरीका । गत विश्व-युद्ध से पहले अमरीका भारत की 
मंडी में गहराई से पेठ नहीं सका था। उसने १९३८-३९ में भारत की आवश्यकताओं 
में से ६ प्रतिशत से अधिक की पूि नही की थी। युद्ध-काल के वर्षो में भारत के निर्यात 
का केवल लगभग १० प्रतिशत गिनते हुए, अमरीका ने भारत के आयात के चिट्ठे में 
अपनी स्थिति को बहुत उन्नत कर लिया है । पृष्ठ ४८१ की तालिका से अमरीका में 
भारत के व्यापार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 

अभी भी इंग्लेण्ड के साथ निकट व्यापारिक संवंध है, किन्तु युद्धोत्तर वर्षो में अमरीका 
द्वितीय स्थान पर निकट होने जा रहा है । अमरीका की मन्दडियों में कच्चे पटसन, पटसन का 
कपड़ा, भेड़ और बकरी को खाल, लाख, काजू और चंदन की लकड़ी की खपत है | वह् 
नारियल की जठाओं के टाठट, नारियल की छाल आदि की आवश्यकताएं भी भारत से ही 

पूर्ण करता है। भारतीय चाय, रेंडी के बीजों और मसालों की अमरीका की मंडी में खपत है। 
जूट और जूट की निर्मित वस्तुओं की अमरीका को जाने वाली भारतीय निर्यात की सबसे 
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५ ९४ ९-५ 09 १ ९५ 59 “प् २ 

व्यापार का कद 

हि करोड 2० 7 कत्ल व्यापार करोड़ बन. प्रतिग़त 

फर्म ड़ 5 के 3९६(५७ क्न्य काप्र ० करोड़ों में | हु प्रतिशत | ** करोड़ों में (5 7 
या अमल सदन दल न मकर पलक मन 

निर्यात ८१५ | 28 | १११७ ।ै १3 
| । न 

वकल । आम? जिलि 3 मम मल 
। । बायात ८ | ७ | हे | इल्५ 

। | 

महत्वपूर्ण अकेली मद है, और वह कुल निर्यात का ५० प्रतिशत है । अमरीका बकरी और 
भेमनों की खालों के लिए भारत का प्रमुख ग्राहक है और यूद्ध से पूर्व वह ३५ से ४० प्रतिगत 
ले रहा था। १९५० में अमरीका ने ७ करोड़ रुपये की चाय खरीदी थी, जो चाय के भारतीय 
निर्यात का १० प्रतिशत है। उसी वर्ष में ६ करोड़ रु० की खाजा-मेवों की अमरीका को 

निर्यात की गई थी। अब अमरीका मशीनी कलरू-पुर्जों, खनिज मशीनों और टाईप राईटरों 
का प्रधान पूर्तिकर्ता बन गया है । वह गैस के इंजिनों, ट्रेक्टरों और तेल निकालने तथा' 
शोधक मशीनों को भी भेज रहा है । भारत को एक अन्य बहुमूल्य अमरीकी निर्यात की मद में 
मोटरकारें, ट्रक, बसें, तोपों के ढांचे और मशीनों के पूर्ज़े भी सम्मिलित हैं। अमरीका हमें 
लम्बे तार वाली कच्ची कपास भी भारी तादाद में भेजा करता था,कितु अब उसका अधिकांश 

ईजिप्ट, सूडान और केनिया से आ रहा हैं। १९५० में, अमरीका से औषधियों, रसायनों 

और दवाइयों की ५ करोड़ रु० की आयात हुईं थी। अमरीकी साबुन-तेल की वस्तुएं भी 
भारत में लोकप्रिय हैं। भारत की सिगरेट बनाने की तम्बाकू की ९० प्रतिशत आवश्यकता 
की पूर्ति अमरीका करता हैं। १९५० में इस जिन्स की आयात की कीमत २३ करोड़ 
रुपए थी। युद्ध-काल में एक अन्य उल्लेखनीय वृद्धि खाद्य सामग्रियों, विशेषकर सूखे दूध 
और जमी हुई शराबों में हुई । 

१९३८ से १९४५ तक, उधार-पट्टे के व्यापार का विशाल विस्तार हुआ। यह व्यापार 
२४०० मिलियन डालर की कीमत से कम नहीं था। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यह 

उस कीमत से दोगुना था, जो १९०० से १९३८ तक हमने अमरीका से आयात की थी । 

अमरीका के साथ भारत के व्यापार का संतुलन हमेशा ही अनुकूल रहा है। युद्ध के 
उपरांत, यह अनुकूल संतुलन प्रतिकूल में बदछ गया। १९४८ में यह प्रतिकूछ संतुलन ३५ 

करोड़ रु० का हो गया और १९४९ में ३१ करोड़ रु० का, जिसमें २ करोड़ रु० की १९५० 

. में अतिरिक्त वृद्धि हुई । भारत की अनेक समस्याओं में एक यह है कि अमरीका के साथ 
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व्यापार के इस घाटे को कैसे पूरा किया जाय। भारत को इस घाटे की पूर्ति के लिए अन्त- 
रष्ट्रीय वित्त निधि (॥7277200797 /076097"ए 7एण7वत ) में से ९२ मिलियन 

डालर लेने पड़े थे। भारत ने कठोर करंसी क्षेत्रों में अपना व्यापार फेलाने की कोशिश की | 
यह क्षेत्र मशीनों, मशीनी कल-पुर्जों और यंत्रों सम्बन्धी भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने की स्थिति में है । इसी कारण से, उसने सितम्बर, १९४८ में अन्य स्टिंग देशों के 
साथ अपने रुपये के मूल्य में कमी की थी और इस प्रकार १९५० में भारत अमरीका के 
साथ व्यापार की अपनी खाई को पूरा करने में सफल हुआ था। १९५१ के पहले ६ मासों 

में कुल व्यापार का संतुलन केवल एक करोड़ रुपये द्वारा भारत के अनुकूल था । 

अमरीका के साथ भारत का व्यापार क्यों बढ़ना चाहिए, इसका सुदृढ़ कारण भारत 
की औद्योगीकरण की इच्छा है । भारत को बहुमूल्य वस्तुओं और शिल्पी सहायता की 
आवश्यकता है। अमरीका उनकी पूर्ति कर सकने की स्थिति में है। इस ध्येय को प्राप्त करने 

के लिए कोलम्बो योजना ((0!07700 ?क्9४ ) को छागू किया गया है । एक बार 

जैसे ही भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य उत्पन्न कर सका, तो अमरीका 
के साथ उसके व्यापार का संतुलन स्वतः ही बराबर हो जायगा । भारत भी इस बात 

के लिए चिन्तित है कि वह अमरीका को पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित करे। इस दिशा में 

अभो तक आशापूर्ण प्रत्युत्तर नहीं मिल सका, क्योंकि अमरीकी अपनी पूजी की सुरक्षा 
और उसे अपनी इच्छानुसार लोटा लेने के अधिकार के विषय में शंकित दिखाई पड़ते हैं। 
इसके अलावा, दक्षिण अमरीका में उनकी अधिक लाभदायक मंडी है । 

१९५०-५१ में अमरीका के साथ व्यापार (० करोड़ों में) 

आयात निर्यात 

जिन्सें | कीमत | जिस्सें | कीमत 

कच्ची कपास ४०६ चाय ८ 
धातुएं और कच्ची धातु ६५ मसाले १४४ 
मशीनें १४०७ खाजा मेवे ७ 
मोटर-गाड़ियां ७७ अभ्रक ७ 
रसायन आदि ६४ | काले धातु ३-४ 
खनिज तेल ५३ लाख (चपड़ा) ४८ 
तम्बाकू, कच्चा २४ | खालें,कच्ची और पक्की ८२ 
खाद ४१ जूट के पदार्थ ३०१० 
मिश्रित २८१ मिश्रित ३०६ 

योग ११५८ योग । ११३४४ 
७७७७७» 9 आकलन लव न कद कक लक कल क कक नि डक लिश मनन शकिकट नील 
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३. भारत और आस्ट्रेलिया । १९३९ से पहले आस्ट्रेलिया किसानों और 

सोने की खुदाई करने वालों का देश था । उसकी निर्यातों में सोना, गेंह, मांस, ऊन, फल 

और दुग्ध-वस्तुएं सम्मिलित थीं । वह प्रधानत: निर्मित वस्तुओं के लिए इंग्लैण्ड पर निर्भर 
करता था। युद्ध के छिड़ने ने अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण को गति प्रदान की । इस 
प्रेरणा ने औद्योगीकरण की दिशा में तीत्र गति को जन्म दिया। यह उल्लेखनीय गति इस 

कारण संभव हुई थी कि कच्चा माल पर्याप्त रूप में विद्यमान था, और सस्ती मजदूरी और 
शक्ति तत्काल ही चातुरय्यपूर्ण व्यवसायों को ग्रहण करने योग्य हो गई । 

इसके फलस्वरूप, आस्ट्रेलिया अब एक औद्योगिक देश है, जिसका भविष्य उज्ज्वल 
हैं। वह टेकनीकल परामर्श और बहुमूल्य-साधनों की पूरति कर सकता है । इस प्रकार 
वह भारत को खाद्य और कच्ची ऊन बनाने की मशीनें तथा कागज, प्लास्टिक, प्लाई बुड 
और चमड़े की वस्तुएं निर्मित करने की मशीनें दे सकता है। वह कृषि सम्बन्धी और सड़कें 

बनाने वाली मशीनों का निर्यात करने योग्य भी है, और इनकी हमें अत्यन्त आवश्यकता 
है । रंग-रोगन बनाने वाली मशीनें भी वहां उपलब्ध हे । 

बदले में भारत के पास तिलहनों, चमड़ा, बकरी की खालों, आंवला, अश्रक, 

मसालों और जूट की निर्मित वस्तुओं के लिए आस्ट्रेलिया में मंडी है । भारत वहां कपड़ा 
भी बेच सकता हे, क्योंकि जापान अब भी मैदान से बाहर है । आस्ट्रेलिया स्थित भारत के. 
व्यापार कमिइनर का कहना है कि भारत आस्ट्रेलिया को सूती कपड़ा देने की स्थिति 
में नहीं रह सकेगा, क्योंकि इंग्लेण्ण और अमरीका निकट भविष्य में इस दिशा में 
उसकी प्रतिद्वंद्विता करेंगे । 

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच की व्यापारिक स्थिति निम्न तालिका से स्पस्ट 
हो जाती है :--- 

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार (रु० करोड़ों में) 

वर्ष आयात निर्यात योग संतुलन 
१९३८ श्र रे ३ १ 
१९४९ २३७ २४५ ४८ क्र 
१९५० ४१ २८ ६९ “१३ 

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि न्यूज़ीलेण्ड दुग्ध-उत्पादनों और डिब्बे के मांस 
को भारी परिमाण में देने की स्थिति में है। वास्तव में ही, यह अत्यावश्यक वस्तुएं हे, क्योंकि 
भारत में दुग्ध निरभित वस्तुओं की अपूर्ण पूर्ति है । बदले में, भारत जूट उत्पादनों, 

दरियों और कुछ औद्योगिक उत्पादनों की पूर्ति कर सकता है। 

४, भारत और केनेडा । दोनों देश मुख्यतः कृषि-प्रधान हें । दोनों ही 
औद्योगिक प्रगति में उन्नति कर रहे हैं, कितु पारस्परिक प्रतिदंद्विता में नहीं पड़ते । इसलिए, 
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भविष्य में, दोनों के बीच व्यापारिक विस्तार का पर्याप्त क्षेत्र है। भारत से कैनेडा के लिए 

निर्यात की निम्न मुख्य मर्दे हैं :---चाय, जूट निर्मित वस्तुएं, बकरी-भेड़ों की खाल़ें, 
सुपारियां,तेल,मसूर,दालें, मसाले, दरियां, वमदे और पीतल के बर्तन । जबसे जापान हटा है, 
तब से भारत कंनेडा को कुछ सूती बस्त्रों की भी पूत्ति कर रहा है । कनेडा स्थित व्यापार 
कमिइनर का कहना हैँ कि भारत के लिए इस अवसर को स्थिर रखने का मौका है। 

बदले में, कनेडा गेंहू, क्रीम निकालने को मशीनें, मक्खन बनाने की मशीनें, लकड़ी 
ओर धातु का काम करने को मशीनें, कृषि-यंत्र और बिजली बनाने तथा रूपांतरित करने 
वाले यंत्रों की निर्यात कर रहा है । 

युद्ध-पूर्व के दिनों में भारत के व्यापार का सतुलन अनुकूल रहा करता था । युद्ध के 
दिनों में खह प्रतिकूल हो गया । यह अवस्था युद्धोत्तर-काल में स्थिर रही, क्योंकि कैनेडा 
कठोर करंसी वाला देश है । मुद्रा-अवमूल्यन (]22८ए०।००४०07 ) और व्यापार पर 
नियंत्रणों ने भारत की मदद की और १९५० में संतुलन पुनः अनुकूल हो गया । भारत 
और कंनेडा के बीच समष्टि रूप में व्यापार उन्नति कर रहा है। यह स्थिति निम्न तालिका 
से स्पष्ट हैँ :--- 

कनेडा के साथ व्यापार (रु० करोड़ों में) 
३ 

वर्ष आयात निर्यात व्यापार का योग संतुरून 
१९३८ हद २ ३ पी 
१९४९ १४ मं २३. >+ब> 

१९५० १०६ १२८ २३४ रे 

५- भारत और मध्यपूर्व। भारत और मध्यपूर्व के देशों में सदियों से 
व्यपार हो रहा है किन्तु गत युद्ध में यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इन देशों को 
योरोप और जापान से अपनी सामान्य पूर्ति भी नहीं हो सक रही थी और उन्हें भारत 
की ओर ताकना हो गया था। भारत अपेक्षाकृत अच्छा व्यापार करता, किन्तु यातायात 
के अपर्याप्त साधनों के कारण वह न कर सका । यह देश क्ृषि-प्रधान हँ--खेतीबाड़ी, 
भेड़ों और घोड़ों का पालन उनका मुख्य व्यवसाय है। तेल-स्रोतों की विद्ञाल प्रगति के 
कारण विश्व-व्यापार में उनका महत्व हो गया है। भारत इस क्षेत्र में से कच्ची कपास 
और खनिज तेल (पेट्रोल) की आयात करता था और बदले में सूती और पटसन की 
वस्तुओं, इस्पात, चाय और मसालों का निर्यात करता था, किन्तु ट्विमुखी मान्यताओं 
और ऊपरी कमियों के कारण वह उनकी पूर्ण आवश्यकताओं की पृरत्ति नहीं कर सकता था। 

ईजिप्ट, टर्की और सूडान हमारी पटसन निर्मित वस्तुओं के प्रधान खरीददार हैं। 
गत युद्ध-काल में और उसके उपरांत मध्यपूर्व में सूती कपड़े की भारतीय निर्यात विशेष 
महत्व बनाए रही है। १९३८-३९ में लगभग ३ १ लाख रुपये से यह निर्यात बढ़केर॑ १९४२- . ईड में १० करोड़ रुपये से अधिक की हो गई। तब से लेकर सूती कपड़े, सूत और गुंडी की 
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निर्यात बढ़ी जा रही है। निःसंदेह यह देश इंग्लेण्ड या कैनेडा जितनी चाय नही खरीदते, 
किन्तु यह मंडी उपेक्षा करने योग्य नही, क्योंकि वर्षभर मे ३ करोड़ रु० की चाय की इनमें 
खपत है । इस ओर ध्यान देने को आवश्यकता है । भारतीय तम्बाकू को अधिक लोक-प्रिय 
बनाया जा सकता है, बशतें कि उचित ढंग से इसे पैक (बांधना) किया जाय और इस ' 
के दर्ज बनाये जाँय । हमारे निर्यात की कीमत की अपेक्षा ईजिप्ट, सूडान और केनिया से 
हमारी आयात की कौमत कहीं अधिक हे । उदाहरण के लिए, १९४९ में हमने ७१ करोड़ 
रु० की वस्तुओं की आयात की और बदले में इन अफ्रीकी देशों को केवल ३२ करोड़ रु० 
की वस्तुओं की निर्यात कर सके । 

युद्ध से पूव भारत मुख्यतः अपने खनिज तेलों को बर्मा (४८ प्रतिशत) बहरीन (११ 

प्रतिशत), जावा ( १३ प्रतिशत) और अमरीका (२ प्रतिशत) से खरीदता था। जब इंडीज 

और बर्मा पर जापान का अधिकार हो गया, तो भारत को खनिज तेलों के लिए ईरान और 

बहरीन पर निर्भर रहना पड़ा । इन सब देशों के साथ भारत के व्यापार का संतुलन, विशेषकर 
ईजिप्ट से, जहां वह कच्ची कपास और चावरू की आयात करता है, और ईरान, जहां 

से वह तेल लेता है, प्रतिकूल है। निम्न तालिका से यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती हैः--- 

कुछ मध्यपूर्व देशों के साथ व्यापार (रुपये लाखों में) 

१९३८-१९३९ |... १९४९-५० १९५०-५१ 
एम कक कक ४9 ४७७७७ 503७७ #चक-' े है | ह रस 

देश र्यात|आयात संतुलन रे आयात | संतुलन | निर्यात | आयात | संतुलून 
न जज बन बल 

ईजिप्ट | २६ २,२१| -९५| ७,९४ ३९,४३| -३१,४९| ५,८५ | ३२,८७ -२७,०२ 
ईरान | ८५ ३,५७-२७२| ४,८२| ३२.४८ -२७,६६ 

न्अिललमधनकलबणभा& ०५७९३ .४ ना /७. ऋममकमते. 3.3 विममानननननन>पसनक+»+ऊन-++-पननउन-+२. 003. ऑननिनानन+साथपवनिननमनन मनन... ॥. >नपनननननननननननन-++- अपाओन्>ञ-%बन्क, (३४2०० सयतमनमक कट व २ आकह; 

५,९८ ३६,८ १ -२३०,८३ 
| 
। है आल आल, 

|] | । 

(५१२ के १२| २,७६ १३,९२७ -११,१६ केनिया | ६०| ५,४०-४,८०| ६,०० 
। 
। 

६. भारत और पाकिस्तान । विभाजन के बाद का वर्ष महान उत्पात का था। 

विशाल रूप में सांप्रदायिक अशांति हो गई और जनसंख्या का समष्टि रूप में निष्कासन 

हुआ। फलूरूप व्यापार शांतिपूर्वंक न हो सका और उस कार का अनुमान नहीं किया 
जा सकता मई १९४८ में भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापारिक समझौता 
हुआ, जिसमें दोनों के बीच विनिमय के लिए बहुत-सी जिन््सों का उल्लेख किया गया था। 
दोनों रुपयों की कीमत समान रखी जानी थी और विनिमय पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
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नहीं होने थे । इस काल का पूरा विवरण प्राप्य है। भारत ने निम्न जिन्सों की आयात 
ओर निर्यात की :-- 

(रुपये करोड़ों में) 

निर्यात (आय ) आयात (भुगतान) 

सूती कपड़ा और सूत १७"५ | कच्ची जूट ८०२ 
जूट निर्मित वस्तुएं ६८ | कच्ची कपास १७३ 
कोयला ६"५ | अन्य ( है कपास का बीज, 
अलसी का तेल ६८ | सुपारी, सीमेंट, नमक और 
तम्बाक् ४-९ | फल) १९*६ 
कृत्रिम रेशम ४८ 
अन्य (रसायन, औषधियां, कृत्यक "रे 

इस्पात आदि ) ३५०८ 
कृत्यक (पानी और बिजली ) "प् 

योग ८३*६ 
घाटा ३३८ 

योग ११७४ योग ११७४ 

ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में भारत को ३४ करोड़ रु० 

का घाटा था। कोयछा और अलसी का तेल, दो ऐसी जिन््सें थीं, जिनकी पाकिस्तान 
ने स्वीकृत सीमा के अनुसार आयात की थी । दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आयात-निर्यात 
सम्बन्धी इतने भारी कर लगा दिये थे कि भारत को भी बदले में बसे ही कर लगाने पर 

बाध्य होना पड़ा । पाकिस्तान ने भारतीय वस्त्र पर आयात कर लगाया और उपरांत उसका 

बहिष्कार कर दिया । इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर 
प्रतिबंध लगा दिया, जिनकी निर्यात वह डालर देशों को कर सकता था। भारत से पाकिस्तान 

को पूंजी-परिचलन द्वारा चालू हिसाब में घाटा बढ़ा, क्योंकि व्यापारी बेकों को पाकिस्तान 
के नये बंक की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को १४ करोड़ रु० के लगभग भेजना 

पड़ा था। 
दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता जून १९४९ में पुनः तया किया गया, जिसके 

द्वारा भारत को व्यापार की अपेक्षाकृत छोटी राशि और थोड़ा घाटा प्राप्त हुआ। दोनों देशों 
के बीच कठिनाइयां उत्पन्न हुईं और समझौता पूर्ण न हुआ । उसके बाद, सितम्बर १९४९ 
में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ । पाकिस्तान ने अपने रुपये की कीमत में परिवतंन 
न करने का निर्णय किया | इससे भारतीय रुपये के मुकाबिले में सब पाकिस्तानी वस्तुओं 
की कीमत बढ़ी और दूसरी ओर पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में भारतीय वस्तुएं सस्ती 
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हुई । भारत को लाचार होकर पाकिस्तान को निर्यात की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लूगाना 
पड़ा और साथ ही पाकिस्तान की वस्तुओं को खरीदने के लिए इंकार करना पड़ा। इस 
काल में भारत को ३५४ करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा, जबकि उसकी आय केवल 
२६२ करोड़ रु० थी । 

किन्तु नेहरू-लियाकत समझौते के फलरूप, दोनों देशों के बीच थोड़ी अवधि का 
व्यापारिक समझौता हुआ । समझौते के अनुसार व्यापार भारतीय रुपये में होता था, और 
उसके लिए पाकिस्तान को जुदा हिसाब रखना था। समझौते में शत थी कि भारत को 
कच्चे जूट की आठ लाख गांठें मिलेंगी और बदले में भारत सरकार ने जूट निर्मित वस्तुओं, 
इस्पात की वस्तुएं, सूती वस्त्र और सरसों का तेल आदि पाकिस्तान को देना था । 

७. भारत ओर सुदूर-पूर्व के देश । इन देशों के साथ भारत के हमेशा ही 
व्यवहार रहे है। इस व्यापार का कुल योग सराहना-योग्य रहा है, किन्तु जापान, बर्मा 

और लंका को छोड़कर व्यक्तिगत देशों के साथ अधिक नहीं हुआ । आगामी पृष्ठ पर 
दिये १९३८-३९ के आंकड़े, जो युद्ध-पूर्व वर्ष के हें, इन देशों के व्यापार का स्पष्टीकरण 
करते हैं। 

अन्य देशों को छोड़ कर केवल लंका के साथ ही हमारा व्यापारिक संतुलन अनुकूल 
है, जो विचारणीय हूँ । बर्मा के साथ भारत का व्यापार हमेशा ही प्रतिकूल रहा हैँ ॥ 

१९३७-३८ में यह हमारे विपरीत १५ करोड़ रुपये था, १९३८-३९ में १४ करोड़ रु., 
१९३९-४० में १८ करोड़ रुपये, १९४०-४१ में ११ करोड़ रुपये और १९४१-४२ में 
१६"५ करोड़ रुपये था । युद्ध-काल के वर्षो में बर्मा के साथ कोई व्यापार नहीं हुआ । 
१९४५-४७ में, ४ करोड़ रुपये के व्यापार का संतुलन हमारे अनुकूल था, कितु विभाजन 
के बाद दिसम्बर १९४७ से नवम्बर १९४८ तक उतनी ही राशि से वह हमारे प्रतिकूल 

हो गया। हम बर्मा से चावल, खनिज तेल और टीक की लकड़ी की आयात करते है और 
बदले में कपड़ा, खांड, कागज़, बोरियां और तेली के सामान की निर्मित वस्तुओं का 

निर्यात करते हें । 

भारत और इंडोनेशिया का युगों से पारस्परिक सम्बन्ध हे । युद्ध-पूर्व के वर्षो में 
भारत गन्ने, खनिज तेल, पेराफीन, मोम, टीक की लकड़ी, कुनीन, मसालों और टीन की 
बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता था । भारत मुख्यतः जूट की वस्तुओं, सूती कपड़ों, 
वनास्पति तेलों और बीजों, कोयला और आंवले की निर्यात करता था । बाद में खांड 

एकदम बन्द कर दी गयी । हमारे निर्यात १ करोड़ रुपये के थे और आयात २ करोड़ 
रुपयों की थी । युद्ध-काल में यह व्यापार बन्द हो गया था कितु अब पुनः व्यापार चाल हो 

गया है। इस व्यापार का तरीका तो पहले ही जैसा है, कितु एक अन्तर है, और वह यह 
कि जो व्यापार का संतुलन भारत के प्रतिकूल हमेशा रहता था, वह् अब अनुकूल हो गया 
है । भारत निर्मित वस्तुओं की निर्यात कर सकता है, जब कि इंडोनेशिया चावल, 
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मक्का, नारियल का तेल, खोपा, मसाले और टीक की लकड़ी के अतिरिक्त लोहे से इतर 

धातुओं को दे सकता हे । 
हम जापान से भोक््ता-बस्तुओं की अनेक किस्मों की आयात किया करते थे । और 

विनिमय में उसे देते थे; कच्ची कपास, कच्चा लोहा, काली धातु, अवरक, रेंडी के बीज, 

और अन्य औद्योगिक कच्चे माल। युद्धोत्तर वर्षों में जापान का आ्थिक जीवन और व्यापार 
मित्र-राष्ट्रों की सर्वोच्च सत्ता (58प][9676 (0:रागब्घतेल' 04॥60त ?०शल*) 
के अधीन हो गया था। उसके निर्यात और आयात पर नियंत्रण है । १९४८ में मि. डब्ल्य्. 

आर. ईटन की अध्यक्षता में जापानी व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। उपरान्त, 
जापान और भारत सहित कामन््वेल्थ के ५ देशों के बीच स्टर्लिग क्षेत्र समझौता हुआ था । 
भारत ने २६'५ मिलियन पोंड की कीमत की मशीनें, कपास और ऊन, साइकलें, सिलाई 
की मशीनें, बिजली के सामान, गड़ारियों और तकुओं की आयात करने का ज़िम्मा लिया 
था और उसके बदले मुख्य जिन्सें देनी की थीं। जापान के विदेशी व्यापार पर कठोरता- 
पूर्वक नियंत्रण हैं और उसका प्रतिदंद्वी क्षेत्र में उतरना अभी बहुत दूर की बात है। 

एशिया की संयुक्त राष्ट्र आथिक कमीशन ([77॥760 ९०७६४०7$ ०07077८ 

(0ण778207 ) ने उल्लेख किया था कि पूर्वी देशों की त्रिशंकु रूप में आ्थिक 
प्रगति हुई है । यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों के लिए संपन्न है--कृषि और खनिज दोनों ही . 
दृष्टियों में से, यहां दुनिया के चावल का ९२% उत्पादन होता है, चाय का ९६% और गजन्ने 
का ३८ प्रतिशत, कितु इस क्षेत्र में संगठित उद्योग नहीं हे । उनमें भारत की स्थिति 
धुरी के रूप में है । उसने कुछ औद्योगिक कारखाने बना लिये है। और चूंकि जापान 
अभी क्षेत्र में नहीं है, इस कारण भारत इन देशों की भोक्ता-वस्तुओं की अधिकांश पूर्ति 
कर सकता हैँं। बदले में वह देश उसे खाद्य और कच्चे माल दे सकते है । और इस प्रकार 
उसके व्यापार का विस्तार होगा । 

१०. भारत-पाकिस्तान व्यापार | विभाजन-काल से पाकिस्तान के साथ भारत 
के व्यापारिक सम्बन्ध किसी भी काल में सुखदायी नहीं रहे। सितम्बर, १९४९ में, व्यापारिक 
सम्बन्ध तभी स्थगित हो गए थे, जब पाकिस्तान ने अपनी करेसी का मूल्य न घटाने का 

निर्णय किया था, जब कि अन्य स्टर्लिग देशों ने वेसा किया था। दोनों सरकारों ने १९५० 
में सीमित व्यापार के लिए अल्पकालिक समझौता किया था । निर्यात और आयात की 

जिन््सों का संतुलन सुरक्षित किया गया। इस व्यापारिक समझौते का तत्त्व पाकिस्तान द्वारा 
जूट की आठ लाख गांठे बेचना था और भारतीय जिन्सों की निश्चित मात्रा को खरीदना था 
अर्थात् जूट निर्मित वस्तुएं, (२० हजार टन ), सूती कपड़े ( ४५ हज़ार गांठे ), 

सरसों का तेल (७ हज़ार टन) आदि । यह समझौता भली प्रकार सफल नहीं रहा । 

तीन मास की निद्चित अवधि में वस्तुओं का चालन नहीं हुआ । सितम्बर १९५० में यह 

समझौता समाप्त हो गया । 
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इसी बीच पाकिस्तान, जुलाई १९५० में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिधि के सदस्य के रूप में 
स्वीकार कर लिया गया । भारत और पाकिस्तान के बीच विनिमय दर की भारतीय १४४ 

रु. और पाकिस्तानी १०० रु. की थी। कोरिया-युद्ध की घोषणा के कारण ओर विश्व 
के प्रधान उत्पादक देशों, योरोप और अमरीका द्वारा (जिन में पाकिस्तान भी शामिल 
था) संचित राशियों के फलरूप विक्रय-बाज़ार की प्रबलता थी । दूसरी ओर भारत कच्चे 
जूट और कपास की भारी कमी के कारण परेशान था। सो उसे पाकिस्तान की कीमत के 
मान को स्वीकार करना पड़ा और जून १९५२ तक के लिए एक समझौता किया गया । 
दोनों सरकारों ने दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान के निपटारे को इस आधार पर 

स्वीकार किया कि चाल आदान-प्रदान से दोनों केंद्रीय बकों द्वारा रुपये संतुलनों का जो 
संग्रह हो, वह किसी बाधा के बिना स्टलिंग में हो जाय। इस समझौते के अनुसार भारत 
को कच्चे जूट की ३५ लाख गांठों का कोटा और ७-७ लाख टन खाद्य-अन्न मिला । बदले 

में भारत ने कोयला ( २:१ मिलियन टन ), सूत ( १५ हज़ार गांठे ) और जूट की निर्मित 
वस्तुएं ( ६२ हज़ार टन ) बेचनी मंजूर कीं। कई जिन्सों की आयात और निर्यात के खुले 

लाईसेंस कर दिये गए। निम्न तालिका दोनों देशों की निश्चित कालान्तगंत व्यापारिक 
स्थिति की प्रगति को प्रकट करती हैं:-- 

भारत-पाकिस्तानी व्यापार (रु० करोड़ों में ) 

| आयात निर्यात 

| योग कच्ची | कपास |योग | वस्त्र बनास्पति कोयला तिंबाक् 

आए मिला 
१९४८-४९... 
अप्रैल सेमाच॑ | ८५ | ७१ [२ |३०।| ५ | ३४ | ८ | ४ 
१९४९! | । 
अप्रैल से दिसम्बर | २९ | १९ | *८ [७ | ९७ | ४६ -| ३२४ | १ 
१९५०० । 
जनवरी से दिसम्बर| ३३ | १८ | '३हे ३१ | ७४ | २९८ “०५| ६ 

यह तालिका प्रकट करती हूँ कि १९५० में भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार 
लगभग संतुलित था, जबकि पूर्वतः यह घाटे पर आधारित था। इसका मुख्य कारण 

नियंत्रण थे और फलरूप व्यापार के कुल योग में संकोच न था । 

११. निर्यात और आयात का विश्लेषण (अ) निर्यात । अब हम 
भारत से निर्यात होने वाली कुछ आवश्यक जिन््सों के लक्ष्य के बारे में विचार करेंगे । 

१, 5वाग6व) 808722८: 0 ॥70॥2. 
२. (परफटा0ए 27व #778706 रि८००७, 7050-57. 
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(१) जूठ, कच्ची और निर्मित--विभाजन अनन्तर वर्षों में जूट की वस्तुओं की 
बहुत मांग थी, कितु उनका उत्पादन कम था । इसलिए निर्यात पर कठोर नियंत्रण कर दिया 
गया । बदले में खाद्य और डालर प्राप्त करने के उद्देश्य से लक्षित कोटे नियत क्ये 
गए । इस प्रकार कठोर करेंसी देशों को निर्यात में वृद्धि हुई, कितु १९४८-४९ के दो वर्षों 
में अमरीका को होने वाले निर्यात में कमी हुई, जब कि इंग्लेड और आस्ट्रेलिया के 

निर्यातों में वृद्धि हुईं। भारत की कच्ची जूट की निर्यात पाकिस्तान से प्राप्ति की कठिनाइयों 

के कारण गिर गई । 
१९५०-५१ में सन के टाट और बोरियों की भिन्न देशों को भारत की निम्न निर्यात 

थी --- 
श्र वस्तुओं | ें ऐ७ उ| 

१९५०-५१ में जूट निर्मित वस्तुओं की निर्यात (रु० लाखों में ) 

देश सन का टाट सन की बोरियां योग 
| 
| 

डइूग्लण्ड ४, ४ १ १,५६ ५,९७ 
आस्टेलिया १,८१ ११,७० १३,५१ 
बर्मा कल २,२ १ २,२१ 

पूर्वी अफ्रीका ना १,५३ १,५३ 
ईजिप्ट ७० २,७९ ३,४९ 
अर्जन्टाईना ९,०१ न--+ ९,०१ 
अमरीका ३०,०९ १६ ३०,२५ 

| 
| 

योग | ५२,२५ 2 १०५, १७ 
| 

(२) कपास, कच्ची और रदहौ--१९३८ में भारत ने २४ करोड़ रुपये को कच्ची 

कपास निर्यात की । विभाजन उपरान्त के वर्षों में, भारत के लिए कपास के निर्यात को 

बनाये रखना कठिन हो गया, क्योंकि लम्बे तार वाली कपास के क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से 

चले गए थे । इसलिए, भारत को ईजिप्ट, सूडान, केनिया और पाकिस्तान से कच्ची कपास 

बड़े परिमाण में आयात करनी पड़ी । १९४९ में तार वाली कपास की आयात ७७कसेड़ 

रुपये की हुई और १९५० में ७२ करोड़ रुपये की । अब भारत केवल छोटे तार की कपास 

का निर्यात करता है । इस दिशा में उसके इंग्लेण्ड, जापान, इटली आदि ग्राहक हैं । १९४९ 

और १९५० के प्रत्येक वर्ष में उसकी निर्यात १८ करोड़ रुपये की थी । 

भारत ने यद्ध-काल में अधिकांशत: सूती निर्मित वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया 

जबकि जापान मैदान में नहीं था। इस प्रकार, १९४२-४३ में भारत ने ४७ करोड़ रुपये 
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पर विचार करने के बाद वार्षिक नियत कोटे के भीतर ही स्वतनन््त्रतापूर्वक 

निर्यात करने की नीति बनी हुई है। भारत ने १९४९ में ४९२ मिलियन पौंड (७९ 
करोड़ रु. की) के विपरीत १९५० में ३७६ मिलियन पौंड (७० करोड़ रु. की) चाय 
का निर्यात किया । 

(५) तिलहन और वनास्पति तेल--भारत में उत्पन्न होने वाले तिलहनों में मूंग- 

फली सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कुल उत्पादन ३३ और ३४ लाख टन के बीच प्रति वर्ष 

है । युद्ध-काल के वर्षो में भारत ने वनास्पति उद्योग की स्थापना की और साथ ही साबुन, 
वानिश और रंगों के उद्योगों का भी विस्तार किया । फलतः, घरेलू खपत के कारण तिलहनों 
की निर्यात में कमी हो गई। दूसरी ओर, वनास्पति तेलों के निर्यात में भारी वृद्धि हो गई है। 

वीजों के निर्यात में कमी का एक अन्य कारण यह है कि मूंगफली और खली की योजना 

में भारी खपत होने लगी है। तेलों और तिलहनों के निर्यात की स्थिति निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जाती है :--- 

बीजों और तेलों का निर्यात (रु० करोड़ों में) 

१९३८ १९४९ २९५० 

तिछहन १५ ९ १८ 

तेल १ ८ १३ 

(६) तम्बाक--भारत में तम्बाक् पर्याप्त मात्रा में है। दुनियाभर में तम्बाक् पीने 
की वृद्धि हो रही है । सरकार और दक्षिण भारत की इंडियन सेट्रल टुबेको कमेटी द्वारा 
आशातीत अन्वेषण कार्य हो रहा हे और हमारे निर्यात बढ़ रहे हैँ । इंग्लेण्ड हमेशा ही 
भारतीय तंबाकू के लिए सबसे बढ़िया बाज़ार रहा है । डालर कमी के कारण अब भी 
इंग्लेण्ड बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। कुल निर्यात नीचे लिखे अनु सार हैं :-- 

तम्बाक् का निर्यात (० करोड़ों हें) 

१९३८ १९४९ १९५० 
तम्बाक् २६ १० १६ 

(७) खालें, कच्ची और पक्की--युद्ध-पूर्व वर्षों में भारत बहुत बड़ी संख्या में कच्ची 
खालों का निर्यात करता था । युद्धकाल में समुद्रपार भेजने के लिए महान जहाज़ी कठि- 
नाइयां थीं। फलत:, धीरे-धीरे भारत में खालें पकाने (॥37077782 ) के उद्योग की 
स्थापना हुई युद्ध के बाद सरकार ने पुनः उनकी निर्यात का निर्णय किया, कितु भारत के 
विभाजन ने उपलब्ध संख्या में न्यूनता उत्पन्न कर दी । फलस्वरूप, कठोर करोंसी देश्षों के 
अतिरिक्त कच्ची खालों के निर्यात पर रोक लगा दी गईं। पकी हुई खालों का, तिस पर भी, 
स्वतंत्रतापूर्वक निर्यात होता रहा । भारतीय खालों की बहुत मांग है। इस दिशा में 
इंग्लेण्ड, अमरीका, जर्मनी और फ्रांस हमारे बढ़िया ग्राहक हैं।कुल निर्यात निम्न 
प्रकार है :-- 
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खालों को निर्यात (र० करोड़ों में) 
5 

१९३८ १९४९ १९५० 
कच्ची खालें और चाम ड ६. ३ ९ 
साफ की हुई खालें ५ १५ २३ 

(ब) आयात | आइये, अब हम भारत की आयात-वस्तुओं पर विचार 
करें । पृ० ४९६ की तालिका भिन्न वर्षो में हमारी आयात की कुछ चुनी हुई मदों की 
कीमतें प्रकट करती हे । 

भारत में निजी व्यापारिक वस्तुओं की आयात का व्यापार १९४९ में ६३० 

करोड़ रुपये के उच्च-स्तर तक पहुंच गया था, कितु १९५१ के पहले ९ महीनों ने तो इस 

स्तर को भी मात कर दिया और सितंबर १९५१ के अंत तक वह स्तर ५६२ करोड़ 

रुपये तक जा पहुंचा । १९५० को आयात ५०५ करोड़ रुपये की थीं, यह निम्न स्तर, 
प्रधानतः १९४९ की आख री तिमाही में भारतीय करेंसी में न््यूनता करने और आयात व्या- 
पार पर कठोर नियंत्रण के कारण था। आयात में उच्च प्रवृत्ति का कारण खाद्य और बहु- 
मूल्य वस्तुओं की अनिवार्य आवश्यकता थी। यह जान पड़ता है कि १९४५ में ९० करोड़ 
रु. की तेल की आयात में कमी होकर १९५० में ५९ करोड़ रुपए की रह गई, किन्तु अभी 

तक यह मद बहुत बड़ी हे । इस मद में न््यूनता होने की अभी संभावना नहीं, क्योंकि 

भारत में सड़कों ओर हवाई आवागमन की वृद्धि हो जाने से हवाई जहाज़ों और मोटरों 
के तेल की खपत में वृद्धि होकर रहेगी । १९५० में आयात की अन्य महत्वपूर्ण मर्दे ६६ 

करोड़ रुपये की खाद्य अन्नों, ७२ करोड़ रुपये की कच्ची कपास, ८६ करोड़ रुपये की 

मशीनें, रसायन और औषधियां १५ करोड़ रुपये, मोटरकारें २१ करोड़ रुपये, लौह-इतर 
निर्मित वस्तुएं २६ करोड़ रुपये और रंग और रोगन लूगभग ११ करोड़ रुपए। कपास 

और ऊनी तार तथा निर्मित वस्तुओं की आयात १९३८ में १७ करोड़ से गिर कर ४ करोड़ 
रु. तक आ गई। 

जलाने और मशीनों में डालने का तेल अधिकांशतः ईरान से आता हैँ । भारत 
जीवों के तेल. की अधिक आयात नहीं करता। वबनास्पति तेलों के लिए हमारा ज्नोत लंका 

है,जहां से एक करोड़ के लगभग के यह तेल आते हें । इंग्लेण्ट और अमरीका से मुख्यतः 

हमें सब प्रकार की मशीनें, कपड़े सम्बन्धी, बिजली सम्बन्धी ओर धातु सम्बन्धी प्राप्त 
होती हे । वस्तुत:, निर्मित वस्तुओं की हमारी अधिकांश आवश्यकताएं इन्हीं दो देशों से 
पूरी होती हें । 

भारत अमरीका, अर्जन्टाइंना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की, ईजिप्ट, 

रूस ओर बर्मा से खाद्य अन्नों की आयात कर रहा है । यहां तक कि हमारी महती आवश्य- 
कता को पूरा करने के लिए इटली भी अपना अंश देता हूँ । 
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कुछ चुनी हुई वस्तुओं की आयात (रु० लाखों में) 

मामला ाआआआआ्॥-८एए-७॥७८ए"-७८शशरन॥ल्न॥७॥शशशशणशणनर॥॥शशशणणशणशरशए्न॥्णणणणशाााााा शा >>> «न 

१९३८ १९४५ १९४९ १९५० 

समूह १: [ १. अनाज, दालें 
खाद्य, पेय | और आटा १०,८३ ९५५ १०६,०८ ६६,३९ 
और हर २. रसद २,५५ १,४६ ९,२७ ५,७७ 
तम्बाक् | ३ सद्य १,७४ १,३२४ १,६६ १,०० 

| ढ़, गज १,०४ २,६७ 2 १८ २,५७ 

( ५. मसाले २,३७ १.४९ ४१३ ४.८८ 

सर ४ 
स्ली | १. कच्ची कपास ११,०७७ २४४९ ७छ६,७७ ७१,७६ 
वस्तुएंऔर | २. तेल (खनिज) १६,२८ ९०.२९ ५८,०१ ५८,९२ 
जय ! ५ अल! ७२ २.१५ ३,८० ४३२ 
अधिशिती | धातुहीन वस्तुए १,८९ ६,५९ २,१९० २,८२ 
वस्तुएं [ ५. ऊन और लकड़ी २,६९ है ३,४७ १,८७ 

समह ३: | १, मशीनें १९,८ २ १९,७४ १ ०७,५७ <८६९,०२ 

3 ता ब ६.७६ ७,.४७'  २९,२९ २०,५८ 
. सती तार और 

वस्तुएं कपड़ा १४६१ १४८ २५,१६ २.२१ 
४. रसायन और 

। ओषधियां . ५७३ ९,५४ २१,२४ १५,६० 
। ५. लॉह-इतर धातुएं ४,२० ५.४१ २०,१९ २६,०५९ 
। ६. कंची-छरी आदि 
4 औरओऔजार ५८३ ५२३ १९,४९ ११,९७ 
| ७. बिजली की वस्तुएं ३,३३ ४,२३ १५,०७ ८,६९९ 
| ८. कागज ३,९१ ५,०२३ १४,५८ ७,८३ 
| ९. लोह और इस्पात 
|... की बसतुएं क५ ६३९ १३,९२ १६,३५ 
| १०. रंग और रोग्रन ३,८२२ १०,१७ १२,४२ १०,५९ 
| ११. ऊनी तार 
| और निर्मित 

॥ वस्तुए २,२९६ ८७ ७,२३९ . १,५२ 

(ल) थल द्वारा पाकिस्तान से आयात सम्मिलित नहीं हैं। उन्हें भारत पाकिस्तान 
व्यापार झीषंक में अलग दर्साया गया हैं। (ब) १९४५ तक के संयक्त भारत 
के आंकड़े हें और बाद के केवल भारतीय जनतनन्त्र के । 
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विदेशों से कच्ची कपास की आयात १९३८ में ११ करोड़ से बढ़कर १९५० में 

७२ करोड़ रु. की हो गई थी। यह उन इलाकों के कारण हुआ कि जिन्होंने कपास के तार में 

विशिष्टता प्राप्त कर ली थी, और वह इलाके पाकिस्तान को चले गए। इसलिए भारत को 

पाकिस्तान, ईजिप्ट, केनिया, टांगानियाका और सूडान से कपास की आयात करनी पड़ी । 
आस्ट्रेलिया, कैनेडा, स्विट्ज़ रलेड, बेल्जियम, इटली और जापान ने भी भारत 

की निर्मित वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना-अपना भाग दिया । 
१२. व्यापार का संतुलन । भारत के व्यापार का संतुलून प्रायः सदैव अनुकूछ 

होता था। १९३१ से आरम्भ होकर, मंदी के वर्षो मे, धीरे-धीरे अनुकूल संतुलन कम 
होता गया । इसके बाद उस कमी को पूरा करने के लिए उसने सोने का निर्यात आरम्भ 

कर दिया। इन वर्षो में अनुकूल सतुलन के लिए अत्यावश्यक कारण यह था कि भारत 

को रेल व्ययों” की मद को पूरा करना होता था, जो ३२ से ४० करोड़ रुपये वाषिक 
में चलती-फिरती थीं--और यह एक भुगतान की बड़ी राशि थी । यदि भारत किसी वर्ष 
में निजी खपत की वस्तुओं के व्यापार में उतने अतिरिक्त का उपाजजन नहीं कर सकता 
था, तो उसे अंतर को पूरा करने के लिए सोने की निर्यात करनी होती थी । 

१९३१-३२ से १९३९-४० तक भारत को अपने निर्यात की कीमत में हुई गिरावट 
को पूरा करने के लिए ३६२ करोड़ रुपये तक का सोना निर्यात करना पड़ा था । भारत के . 

लोगों द्वारा इस “आपत सोने (जंसा कि इसे कहा जाता है) की बिक्री ने भारत की 
विदेशी व्यापार से मुक्ति कराई और सरकार को घरेल व्ययों” की ज़िम्मेदारियां 
पूरी करने के लिए धन दिया । 

घरेलू व्यय---आखिर यह व्यय हू क्या, कि जिन्होंने भूतकाल में भारतीय सरकार 

की आर्थिक और विनिमय नीति को आच्छादित कर रखा था ? इंग्लेण्ड ने भारत से प्रति- 
वर्ष भुगतान लेने होते थे । इत भुगतानों के लिए भारत को अनुकूल संतुलन चाहिए था । 
इन भुगतानों की अक्सर संपत्ति के निकलने की मोरी' के रूप में आलोचना की जाती 
थी; यह एक प्रकार की भेंट थी, जो राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भारत इंग्लेण्ड को 

देता था। 

रेलों और कृषि योजनाओं को धन देने के लिए इंग्लेण्ड में लिये ऋणों का ब्याज--- 
जब यह ऋण खड़े किये गए थे, तब भारत में पर्याप्त पूजी नही थी । दूसरे, भारत की अपेक्षा 
लंडन में बहुत कम ब्याज था। सभी देश, जिन्हें बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए पूजी की दर- 

कार थी, उन दिनों रुपये के कर्ज के छिए लंडन गये । भारत चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का 
अंग था, इसलिए' वह अन्य देशों की अपेक्षा कम दर पर ऋण ले सकता था । कुछ अर्थ- 
शास्त्रियों ने सरकार पर ऋण लिये धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कितु व्यक्तिश: 

रूप में लोगों ने भी कठोर श्रम द्वारा उपाजित धन को खर्च करने में भूलें की है । संभव था, 
कि यदि ऋणों का उचित प्रबन्ध हो पाता, तो भारत रेल की सड़कें या नहरें कुछ अधिक 
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मील की बना लेता। किंतु, केवल यही तो एक दोष है, जो सरकार को मढ़ा जाता है। इन 

व्ययों को किसी भी रूप में मोरी' नहीं कहा जा सकता | 

(ब) राजस्व के विरुद्ध सरकारी स्टोरों पर व्यय--एक असे से, यथासंभव सर- 

कारी सामान की भारत से खरीद होती थी, कितु इससे पूर्व इंग्लेण्ड में इस मद पर काफी 
बड़ी रकम खर्च करनी होती थी । 

(स) छुट्टी और विश्वाम के भत्ते, सब प्रकार की पेंशनें और सुविधाएं और लंडन 

में भारत के हाई कमिइनर को बनाये रहने तथा इं डिया आफिस का व्यय--भारत में काम 
करने वाले ब्रिटिश असैनिक अफसरों को पेशनें और सुविधाएं दी जाती थीं। भारतीय- 
करण का प्रइन, बेशक प्रमुख था, कितु अब भी योरोपियनों की एक पर्याप्त संख्या थी, 
जिन्हें भुगतान करना होता था। यह कहा जाता था कि विदेशियों को अनावश्यक रूप 

में ऊंचे वेतन दिये जातें थे। यदि भारतीय हों, तो वेतनों की राशि बहुत कम होगी । इससे 

भी अधिक यह कि उन्तकी कमाई और उसके साथ ही उनके अनुभव अपने ही देश में रह 
पायेंगे । जैसा भी यह था, दोनों ही भारत के लिए हानिकारक थे । 

(द) फौजी और जहाज़ी व्यय--भारत में ब्रिटिश फौज की यह कहकर आलोचना 
की जाती थी कि भारत की रक्षा के लिए यह बहुत बड़ी है । यदि इसे शाही उद्देश्यों के लिए 

. रखा जाता है, तो इंग्लेण्ड को भी इसका एक अंश देना चाहिए। १९३४ में ब्रिटिश सर- 
कार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और भारत में फौज रखने के लिए २ करोड़ रुपये 

वाधषिक देना शुरू कर दिया। १९३८ तक भारत ब्रिटिश राजकोष (छत 
7४2८॥८0[प८०) को जहाज़ो रक्षा के लिए एक लाख पौंड वाषिक देता रहा, जब यह 

अंग देना किया गया था, तो शर्ते यह थी कि भारत के ६ सरस्त्र रक्षक जहाज रहेंगे । 

आलोचना का दूसरा आधार यह था कि भारतीय सिपाही की अपेक्षा ब्रिटिश 

सिपाही महंगा है। इस बार के यूद्ध में भारतीय फौजों के कार्यों ने यह साबित कर दिया 
हैं कि भारतीय सिपाही लड़ाके के रूप में दुनिया में किसी से पीछे नहीं । 

जो भी हो, यह बधाई की बात है कि इस युद्ध के दौरान में ब्रिटिश सरकार द्वारा 
भारत में महान खरीददारियों के कारण हमारा स्टलिंग सम्बन्धी सारा ऋण चुक गया है । 
भारत ऋणी देश की जगह साहुकारा देश बन गया । 

स्टलिंग संपत्ति के एक अंश के साथ, जो भारत का जमा था, इस देश में नौकरी 

करने वाले ब्रिटिशों की पेन्शनों और प्रावीडेंट फंडों को पूंजी का रूप दे दिया गया। रेल के 
भत्तों को भी पूजी का रूप दे दिया गया और १४ करोड़ रुपये ब्याज रूप में बट्टे डाले गए । ' 

घरेल व्ययों में सम्मिल्ति चार ऊपरलिखित मदों के अतिरिक्त, भारत को कुछ 
अन्य भुगतान भी करने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, (१) भारत में निजी विदेशी प्ंजी 
की एक बहुत बड़ी रकम छगी हुई थी, उसका व्याज और लाभ भी देश से बाहर चला 
जाता था। आयात पर हमारे निर्यात का आधिक्य अधिकांशत:ः इस मद में गिना गया था, 
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(२) इसके अतिरिक्त, विदेशी जहाजी कम्पनियों, बंकरों और कमीशन एजेंटों की सेवाओं 
के बदले भी भुगतान करना था। इन्हें छोड़, भारत में काम करने वाली विदेशी बीमा 
कम्पनियों के प्रीमियमों (चंदों) की बहुत बड़ी रकम थी। 

ऊपरलिखित युक््तियों को दृष्टि में रखते हुए यह विचार कि घरेल-व्यय' “संपत्ति 
की मोरी” अथवा एक अधीन देश की ओर से मालिक को “भेंट” थी, सर्वथा अर्थ-हीन है । 
इसके साथ ही, यह भी मानना पड़ेगा कि शिकायत के लिए भी उचित आधार थे। 

युद्ध-काल के वर्षो में हमने देखा कि हमारे रेल के भत्ते और उसके साथ ही विश्राम 
के पारिश्रमिक और पेशनों ने हमारे ऋणों को साफ कर दिया और हम १०० करोड़ पौंड 

तक के साहुकारा देश के रूप में हो गए। किन्तु यूद्धो तर वर्षो में और विशेषकर विभाजन 
के बाद, भारत के व्यापार का प्रतिकूल संतुलन हो गया । इसके कुछ विशेष कारण थे । 

१३. विभाजन के बाद प्रतिकूल संतुलन । कारण--ट्वितीय विदव-युद्ध से 
पूर्वऔर विशेषकर युद्ध के दिनों में, भारत के निरंतर अनुकूल संतुलन थे । इसलिए यह 
आइचय की बात हैँ कि एकाएक, युद्ध के बाद, उसके भूगतानों का संतुलन प्रतिकूल हो 
गया। आइये इसके कारणों पर विचार करें । 

(१) युद्ध-काल में भारत आयात की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करता था । 
उसे अन्तर स्टिंग संपत्ति के रूप में चुकाया जाता था, जिसका परिचलन मुद्राविस्तार में - 
हो गया, अर्थात् वस्तुओं के मुकाबिले में रुपये का परिचठन अधिक था। भारत बिक्री 
की दृष्टि से अच्छा देश बन गया और खरीद की दृष्टि से बुरा। 

(२)भारत खाद्य-अन्नों की वृहद् आयात करने वाला बन गया । यह अनेक कारणों 

से हुआ। बर्मा, जो चावलों की ही निर्यात करने वाला था, अब भारत का अंग नहीं रह 
गया । भारत की जनसंख्या ४० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है । भारत के खाद्य 

अन्नों के जो आधिकय के क्षेत्र थे, वह पश्चिमी पंजाब और सिंध, अब पाकिस्तान के भाग 
हो गए थे । इसके परिणामस्वरूप भारत को डालर क्षेत्रों से खाद्यअन्नों की भारी संख्या में 

आयात करनी पड़ी और इन क्षेत्रों के साथ उसके व्यापार का संतुलन पहले से ही प्रतिकूल 
हें। खाद्य-अब्चों की प्रचलित ऊंची कीमतों और भारत-पाकिस्तान के राजनीतिक मत-भेदों 

से स्थिति और भी जटिल बन गई है । 
(३) भारत और पाकिस्तान रूप में हमारे देश का विभाजन भी हमारे प्रतिकूल 

संतुलनों के लिए उत्तरदायी है। हम जूट, कपास, खालों आदि कच्चे मालों का बड़े परिमाण 
में निर्यात नहीं कर सकते, जैसा कि पहले हम किया करते थे। वस्तुतः, इनमें से कुछेक 
की हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है, ताकि हमारी मिलें (कारखाने )चल सके। इस 
प्रकार १९४९ में हमने न केवल स्टरलिंग संपत्ति द्वारा मुक्त हुईं समस्त राशि को खर्च कर 
डाला, प्रत्युत मशीनरी, औद्योगिक कच्चे मालों और भोक्ता वस्तुओं पर और ज़्यादा खर्चे 

कर डाला। सितम्बर १९४९ में रुपये की कीमत घटाने के बाद, भारत-पाकिस्तान का 
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व्यापार एकदम रुक गया । पाकिस्तान ने भारतीय वस्तुओं पर कर लगा दिये और उसके 

कपड़े का बहिष्कार कर दिया । उसने कच्ची जूट देने तक से इंकार कर दिया, जिसके लिए 

भारत भूगतान कर चुका था । चूंकि पाकिस्तान ने रुपये की कीमत घटाई नहीं थी, 

इसलिए भारत के लिए उसकी वस्तुएँ खरीदना बहुत महंगा था । उन्ही कारणों से भारत 

से पाकिस्तान को निर्यात पर कर लगाये गए तथा अन्य प्रतिबन्ध लूगाये गए। पाकिस्तान 

के साथ भारत के अपने व्यापार के संतुलन में भारी घाटा था। और यही दशा शेष दुनिया 
के साथ थी । 

(४) भारत में धन-राशि की अधिक आय के कारण, आयात वस्तुओं और उसके 

साथ ही देश में उत्पादित वस्तुओं की अधिक मांग थी। इस प्रकार, निर्यात योग्य 

आधिक्य लघृतर हो गया था और पहले जिन वस्तुओं की भारी संख्या में निर्यात होती 
थी, वह लघुतर संख्या में निर्यात होने लगीं। तिलहन, कच्चा लोहा, कच्ची कपास आदि, 

इसी श्रेणी में थे । 
(५) वस्तुओं के मुकाबिले में भारत में धन का अधिक परिचलन होने के कारण, 

उत्पाद-मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचा था । फलस्वरूप, यदि मजूरी इतनी अधिक न हो गई 

होती, तो उस दशा की अपेक्षा निर्यात का परिमाण पर्याप्त रूप में न्यून हो गया होता । 
' वस्तुतः, मजूरी १९३९ की तुलना में लगभग ४०० तक बढ़ गई थी, कितु श्रम की कार्य- 

क्षमता, कुशल कारीगरो के पाकिस्तान चले जाने के कारण, ६० तक गिर गई थी । 
जो उपचार किये गए--इस तथ्य ने, कि भारत के व्यापार का संतुलन न केवल 

कठोर करंसी क्षेत्रों के साथ प्रतिकूल था, प्रत्युत स्टलिग देशों के साथ भी था, भीषण 

परिस्थिति के लिए लोगों की आंखें खोल दीं। सरलतापूर्वक इसका उपचार यह बताया 
गया कि “कम आयात--अधिक निर्यात” । अधिक निर्यात” का अर्थ “अधिक उत्पाद” 

है, जो अधिक मशीनों के बिना हो नही सकता और भारत उनका उत्पाद नहीं कर 

सकता । फलस्वरूप, “कम आयात” की तजवीज़ शंकित होकर ग्राह्म हो सकती थी। 

अधिकांग स्थितियों में विदेशों में हमारा व्यय अनिवायें हें ओर उसका निपटारा केवल 

उत्पाद और अपने लोगों के श्रम से पूरा किया जा सकता था। फलत:, हमें अपने 
व्यापार के लिए अल्पकालिक और दीघं-कालिक, दोनों ही योजनाओ की आवध्यकता है । 
भारत सरकार ने जिन विधियों को अपनाया, आइये, उन पर विचार करें । 

१. निर्यात संबन्धी यत्न। भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के लिए चितित थी । 

तदनुसार उसने, १९४९ में गोरवाला निर्यात प्रोत्साहन समिति (507७94/9 िट007 
(! 270770707 (:0777(06८८ ) की स्थापना की और निम्न रूप में उसकी सिफारिशों 

को कार्यान्वित किया :--- 

(क ) जूट तथा अन्य वस्तुओं के सट्टें को रोक दिया कि जिनकी प्रवृत्ति जुए में 
गतिशील होती थी । 
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(ख ) निर्यात नियंत्रणों में, विशेषकर निर्मित वस्तुओं से सम्बन्धित, उदारता कर 

दी गई और लाइसेसों का तरीका सरलू कर दिया गया । कोटे की समाप्ति तक नियत कोटे 

के भीतर स्वतन्त्रतापूर्वक वस्तुओं का निर्यात होता था । 
(ग) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए नियंत्रित कच्चा माल, 

पैकिंग का सामान और यातायात की सुविधाएं दी गई थीं । 

(घ) इस बात का यकीन दिलाने के प्रबन्ध किये गए थे कि भारतीय वस्तुओं में 

कोई शिकायत नहीं, और यदि कोई हुई तो, उसपर तत्काल कार्यवाही की जायगी । 

(डः) यदि आवश्यकता हुई तो, सरकार निर्यात करों का संशोधन करेगी और 
निर्यात होने वाली वस्तुओं पर प्रान्तीय बिक्री टेक्स भी नही लगाये जाँयगे । 

सरकार ने निर्यात नियंत्रण नीति के विषय में राय देने के लिए निर्यात परामर्श - 

दातू कौसिल की स्थापना की थी । प्रत्येक ६ मास बाद निर्यात नीति का सिंहावलोकन 

किया जाता है और प्रचलित अवस्थाओं के अनुसार वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई 
जाती है या प्रोत्साहन दिया जाता है । घरेलू खपत के लिए आवश्यक कच्चे मालों की 

निर्यात पर, कच्ची ऊन की तरह, रोक लगा दी गई थी । 

ऊपर लिखित के अतिरिक्त, सरकार ने भावी कार्यक्रम इस प्रकार बनाया था : 

“उसी क्रम-शक्ति को नियत करना जंसी कि हमने उन देशों से आयात की हुई औद्योगिक 

कच्ची वस्तुओं. की कीमतो में युक्तिसंगत न्यूनता कम करने के उद्देश्य से नियत कर रखी' 

है, जिनकी मुद्रा ने भारतीय मुद्रा के स्तर से मेल खाया है ; वेधानिक और प्रशासन 

सम्बन्धी उपायों द्वारा काल्पनिक कोमतों की रोक और कानून द्वारा ऋण-सम्बन्धी सुवि- 

धाएं देना; कठोर करंसी क्षेत्रों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर विवेकहीन सिद्धान्त की 

सुदृढ़ता में आयकरों को लगाना, ताकि अधिकाधिक विदेशी विनिमय संभव हो, और 

उसके साथ ही ऐसे हितों को प्राप्त करता, जो रुपये की कीमत में कमी करने के फलस्व- 

रूप विदेशी आयात करने वालों, भारतीय निर्माताओं और भारतीय राजकोष मे विभाजित 

हुए हों; और अंत में, प्रांतीय और देशीय सरकारों के साथ मिल कर यह कार्यवाही करना 

कि आवश्यक जिन्सों, निर्मित वस्तुओं को फूटकर बिक्री की कीमतों में और साथ 

ही खाद्य-अन्नों की क्षेत्रवअहिर ओर कारखाना-बहिर की कीमतों में न्यूनता द्वारा अथवा 

दोनों पर वितरण और प्रारम्भिक खर्चों की लागतों में न्यूनता द्वारा १० प्रतिशत न्यूनता 

हो जाय ।* ह 

(२)आयात नियंत्रण नीति--डालर सुरक्षित रखने के लिए डालर और कठोर 

करंसी क्षेत्रों से आयात पर रोक लगा दी गई थी । स्टिंग देशों के साथ घाटा होने के 

कारण, स्टिंग देशों की आयात पर भी वैसी ही रोक लगा दी गई थी, प्रत्येक ६ मास बाद 

विदेशी विनिमय के प्रसाधनों की स्थिति का अवलोकन किया जाता था और आगामी 

अर्ध-वर्ष का कार्यक्रम इस ढंग से बनाया जाता था कि उपलब्ध विदेशी प्रसाधनों पर 
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अतिरिक्त व्यय न हों। साथ ही सरकार ने आयात-परामशंदात् समिति आयात-व्यापार- 
नियंत्रण पर अमल करने के विषय में परामशे देने के लिए नियत की थी। इस प्रकार की 

वस्तुओं का प्रबन्ध करने के लिए उन्हें अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, उनमें 

से कुछेक को तरल करंसी देशों से ((0/020 (९०८४७! ॥/८९786१ ओ. जी. एल. 
(खुले छाइसेस) में रखा गया था; अन्यों के लिए डालर क्षेत्रों से उदारतापूर्वक लाइसेंस 
दिये जाते थे; कुछ ऐसी भी अन्य वस्तुएं थीं, जिनके लिए लाइसेस नहीं मिलता था और 
अंत में ऐसी वस्तुएं थी, जिनके लिए आर्थिक सीमाएं नियत कर दी गई थीं, जिन के अंदर- 

अंदर उन वस्तुओं की कठोर या तरल करंसी देशों अथवा दोनों से ही आयात की जा सकती 
थी । ऐसी सूचियां बनाते समय बहुमूल्य वस्तुओं, कच्चे पदार्थों और आवश्यक भोक््ता 
वस्तुओं को प्राथमिकता” दी गई थी। 

(३) अधिक उत्पाद--जैसे कि ऊपर व्याख्या की गई है, भुगतानों के संतुलन में 
घाटे केवल विदेशी व्यापार को नियमित करने द्वारा पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो 

केवल अस्थायी रूप से रोग को दबाना मात्र है, वास्तविक इलाज तो देश के उत्पाद की 

वृद्धि करना हैं। सरकार ने इस सिद्धान्त की शक्ति को महसूस किया और उत्पाद को 
विस्तार देने के लिए यत्न आरम्भ किये । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई एक बहुमुखी 
कौशलों की योजना बनाई गई। खाद्य की खाई को पूर्ण करने के अलावा बेकार पड़ी ज़मीन 
को ट्रैक्टर मशीनों की सहायता से खेती योग्य बनाने के लिए निरंतर यत्न हो रहे हैं ताकि 
भारत को कपास और जूट के लिए पाकिस्तान की निर्भरता से मुक्ति दिलाई जा सके। 
इसके अतिरिक्त चाय, काली धातुओं, छोटे तार वाली कपास, अबरक आदि वस्तुओं 
की ऐसे देशों को निर्यात में वृद्धि की चेष्टाएं की जा रही हैं, कि जिनसे विदेशी विनिमय 
उपार्जन किया जा सकेगा । 

(४) मुद्रा-अवम्ल्यत--सितम्बर १९४९ में सरकार ने महसूस किया कि 
उसकी निर्यात में वृद्धि की कोशिशें असफल हो रही है और डालर तथा स्टर्लिग, दोनों 
प्रकार के विदेशी देशों के साथ व्यापार में घाटा बढ़ रहा है। अन्य स्टलिंग देश भी, उसी 
स्थिति में थे और ब्रिटिश साम्राज्य का डालर-कोष रिक्त था । इस स्थिति को ठीक करने 
के लिए इंग्लेण्ड ने अपनी करेसी की ३०-५ प्रतिशत कीमत घटा दी और स्टर्लिग देशों ने 
(पाकिस्तान सहित) अनुसरण किया । उस समय जो व्यापारिक संतुलून की स्थिति 
थी, वह निम्न तालिका से स्पष्ट है :--- ह 

कुल व्यापार का प्रत्यक्ष संतुलन (० छातों में ) 
१९३८-३९ कक अप्रेछ्. १९५१ - ३,२४ 
१९४९-५० ““ ७५,२९ मई ड्ः न ९ ५,८ ३ 
१९५०-५१ -+२६,०२ जून ॥7 बज ७,१६ 

। जुलाई १)7 ध्् ९,० १ 

अगस्त | “े- ९८२ 
सितम्बर 3) भय ६९,८२९ 

१. +९8८7ए८ फ्ब7 ० फावा॥ 3प6एंए 00" 0060, 705. 



भारत का व्यापार ५० ३ें 

भारत के विदेशी व्यापार पर रुपए का मूल्य घटाने का आश्ातीत प्रभाव हुआ । 

इसका संपूर्ण फल तो केवल वर्षो के अनन्तर ही जाना जा सकता है, कितु तात्कालिक 
प्रभाव निम्नलिखित अनुसार है :--- 

(१ )आयात पर--डालर तथा अन्य कठोर करसी क्षेत्रों ने अपनी मुद्रा की कीमत 

नहीं घटाई, जबकि स्टलिग क्षेत्रीय-देशों ने, पाकिस्तान को छोड़कर, अपनी करेंसी का 

मूल्य घटाया था। इन क्षेत्रों की आयात पर रुपये के बिलमुकाबिल ४४ प्रतिशत तक की 
अधिक लागत हुई । हमें इन देशों की आयात की सूची में से उन वस्तुओं को निकाल 
देना पड़ा कि जो अनावश्यक थी। जो भी हो, हम मशीनों और तत्संबंधी सामान को 
तो काट नहीं सकते थे, और उनके लिए हमें अधिक देना पड़ा । 

भारत की निर्यात पर मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव निम्न तालिका से अध्ययन 
किया जा सकता है । 
कठोर और तरल करंसी देशों को भारतीय वस्तुओं को निर्यात (रु० करोड़ों में) 

मम अर बा पारा रण ७णणणण।० रण एछणणणणणणाणााााा मल ले 

कठोर मुद्रा वाले क्षेत्र तरल मुद्रा वाले क्षेत्र 

निर्माता की कौमत (रुपए की कीमत | रुपए की कीमत | रुपए की कीमत 
हा | घटाने से पहले [घटाने के बाद | घटाने से पहले | घटाने के बाद 

| अक्तूबर ४८ से | अक्तूबर ४९ से | अक्तूबर ४८ से | अक्तूबर ४९ से 
| सितम्बर४९तक [सितम्बर ५०तक [सितम्बर ४९तक | सितम्बर५०तक 
। निकल अल मल जल जल लि 3 

जूट । ५६ द्ड ७५ ५८ 
कच्ची जूट. | ३ १ १५ ७ 
कच्ची रुई 
और खुदरा | ३५ हि  - 8 ११ 

सूती कपड़ा, हल कब ३१ हरे 
खालें और | 
कच्चा चमड़ा रु, न हु ३ 

खालें और 
चमड़ा ४ २६ १२ २० 

मसाले रे ११ ७ ९ 
लाख । रे डे रु हे 
चाय 3 १३ ल 5७ 

कच्ची काली । 
धातु २ हा ' 4! 

तेल और तेल 
के बीज व्ब्क जज | (५ | १५ 

अबरक डरे 9 १ २ 
तम्बाक् नत- न-+ । |. ९१५ 
मिश्रित । १५ १७ ७८ | 3८ 
योग ९६ १३९ २९८ | ३६३ 
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(२) निर्यात पर--भारतीय वस्तुएं डालर की तुलना में सस्ती हो गई | अमरीकी 

उसी कीमत से उन्हें अधिक संख्या में खरीद सकते थे। किन्तु क्या प्रत्येक जिन्स पर 
उपलब्ध डालरों की संख्या में विरोधी संतुलन की अपेक्षा बढ़ी हुई बिक्री कमी कर 

सकेगी ? स्पष्ट ही है कि यदि मांग लोचदार हैं और डालर की कीमत में अपेक्षाकृत 
' गिरावट से वृद्धि अधिक है, तो हमें लाभ होता है । यदि मांग लोचदार नहीं और बढ़ी हुई 

मांग डालर की गिरी हुई कीमत के समान नहीं, तो हमें हानि होती है । पहली दशा में 

निर्यात-कर हमारे डालर-उपार्जन की वृद्धि के लिए हुआ। ऐसा कर जूट की वस्तुओं पर 

लगाया गया था। 

तरल करंसी देशों को जाने वाली हमारी निर्यात पर रुपये की कीमत घटाने के प्रभाव 
का उसी रूप में अध्ययन करते हुए हम निर्णय कर सकते हूँ कि उनकी प्रवृत्ति बुद्धि की 
होगी, क्योंकि इन देशों को डालर क्षेत्रों से वस्तुएं खरीदना महंगा पड़ेगा और उसकी 
जगह वह भारत अथवा अन्य तरल क्षेत्र के देशों की ओर रुख करेंगे बशर्ते कि वह अपनी 

आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से कर सकें । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टलिग देशों को 

हमारी सूती कपड़े और अन्य वस्तुओं की निर्यात असाधारण रूप में बढ़ गई है । 

यदि हम निम्न तालिका को देखें, तो हम वैसा ही निर्णय कर सकेंगे :--- 

भारत के भुगतानों का संतुलन (रु० करोड़ों में) 
(पाकिस्तान को छोड़कर ) 

| १९४९ १९५० 

पहले ६ मास | दूसरे ६ मास | पहले ६ मास | दूसरे ६ मास 
स्टलिंग प्रा. भु. सं. . प्रा. भु. सं. 
क्षेत्र + १५७ २२५ -९८(१५६ १७६ +१०१८६ १६१ --२५२१८ १८४ -- ३४ 
कठोर 
करेंसी क्षेत्र ६२ १२१-५९| ७७ ७१ -६| ८८ ९७ -९ ९८ ६० +३८ 
अन्य क्षेत्र ॥। ४१ ९९-६८ ४१ ६३ -१२ २८ ४७ -९ ५० ६८ -१८ 

यह निष्कर्ष निकालना गूलत होगा कि पहले ६ मासों में भारत के भुगतानों के संतुलन 
में वृद्धि पूर्णत: रुपए की कीमत घटाने के कारण हुईं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सहायक 

थी। कोरिया में युद्ध छिड़ने का मुख्य प्रभाव था। राशि-संग्रह के आधिक्य के कारण भारतीय 
वस्तुओं की मांग और उनकी कीमतों में वृद्धि हुई । उन्हीं कारणों से हमें हमारी ज़रूरत की 

सब ओद्योगिक कच्ची वस्तुओं और बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई हुई। 
आयातों पर और भिन्न देशों को निर्यात के लिए लाइसेंसों पर सरकारी नियंत्रणों ने इस 

प्रवृत्ति को सहायता दी और व्यापार का रुख ऐसी दिशाओं में कर दिया कि जिनसे भारत 
को अधिकाधिक ऊाभ की आजा हो सकती थी । 



भारत का व्यापार जैक 

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए हम अपने विदेशी व्यापार के चित्र को संतोषजनक 
कह लेते हैं चाहे १९५१ में (७ मास) हमारे भुगतानों के कुल संतुलन की स्थिति इतनी 

खराब नहीं थी, और हम स्टलिंग-हीन क्षेत्र देशों में घाटे में जा रहे थे । 

पुनर्मुल््यन के पक्ष में--- १९५१ के अनन्तर आधे वर्ष में रुपये में मूल्य घटाने की 
गति भी स्वतः समाप्त हो चुकी थी। करेंसी का अवमूल्यन भी आखिर, केवल अल्प- 
कालिक चिकित्सा है। इस प्रकार १९५१ में व्यापार का सब घाटा ८० करोड़ रुपए से 
अधिक था। कुल आंकड़े, संभव हैँ, इससे भी अधिक जान पड़ें,किन्तु इसमें से ६०करोड़ रु० 
इंबलेण्ड में भारत की स्टलिंग सम्पत्ति में से समन्वय के लिए लेने पड़े थे । इस 

घाटे के कारण, कतिपय क्षेत्रों में, रुपए के पुनर्मुल्यन की जोरदार तजत्रीज की जा रही है। 
यह कहा जाता हैँ कि यदि पुनर्मुल्यन किया जाता है, तो इस से संभवत: समान स्तर पर 

पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार में सहायता हो सकेगी। १९५१ के पहले ११ मासों 
में पाकिस्तान के साथ ७० करोड़ रु० से अधिक का घाटा था । पुनर्मुल््यन विदेशों से प्राप्त 

आयात की खाद्य-वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे मालों तथा मशीनों की कीमतों में भी, 
जिनकी पंचवर्षीय-योजना की पूति के लिए और भारत की आशिक प्रगति के लिए अत्या- 
वश्यकता है, कमी कर देगा। सरकार की ओर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के 
भुगतान में जो कटौती होगी, उससे किसी सीमा तक देश के बजट की स्थिति में भी सुधार 
हो सकेगा । 

(५) व्यापार का राष्ट्रीयकरण--व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप कोई नयी बात 

नही । संकटकाल में अनेक देश ऐसा करते रहे हे । भारत भी रूस, पाकिस्तान और 

अर्जन्टाइना देशों के साथ बेहतर व्यवहार करता रहा है । सरकार भी विदेशी व्यापार में, 

मुख्यतः भारतीय निर्यात करने वालों के विक्षिप्त उपायों के' कारण, किचित् हस्तक्षेप की 
आवश्यकता को अनुभव कर रही हैं। सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के वर्गी- 
करण, चिह्नित करने और उनकी अवस्था को उन्नत करने की आवश्यकता का अनुभव 
कर रही है। फलस्वरूप, उसने राज्य व्यापार पर सिफारिशें करने के लिए देशमुख 
कमेटी की स्थापना की । कमेटी ने १९५० में अर्ध-सरकारी कार्पोरेशन के निर्माण की 

तजवीज़ की, जिसकी प्रारम्भिक पूजी २ करोड़ रु० को हो और वह खाद्य, कोयला, 
इस्पात, कपास, कृषि और सूती औद्योगिक उत्पादों सम्बन्धी भारत के विदेशी व्यापार 
का नियंत्रण करे। विश्वास किया जाता हूँ कि कमेटी ने भारत के बेकिंग, जहाज़ी और 
बीमा व्यवसाय का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण तथा ग्राम सहकारिता समिति की स्थापना 
की तजवीज़ की थी | तिस पर भी, देश भर में यह आम विचार है कि अभी विदेशी 
व्यापार का संपूर्ण राष्ट्रीयररण उचित नहीं और सरकार व्यापार के केवल उन्ही भागों 

पर नियंत्रण करे कि जिन्हें वह सफलतापूर्वक हथिया सकती हे । 
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१४. भारत का “अन्त्बेन्दरी ” व्यापार । आंतरिक और विदेशी व्यापार की 
दो किस्मों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का भी व्यापार हैं । भारत पश्चिम और पूर्व 

के बीच व्यापार के लिए अत्यधिक सुविधाजनक स्थिति में है। चीन और ईस्ट इंडीज़ 
और लंका से योरोप को जाने वाली वस्तुओं को ठहराव के लिए सुविधाजनक स्थान 

मिलता है। उसी प्रकार, योरोप से आने वाली वस्तुओं का भारतीय बंदरगाहों से विभाजन 

होता है। 
तिब्बत, नेपाल और अफ़ग्गानिस्तान सरीखे देश भी हे, जिनका निजी समुद्री किनारा 

नहीं । उनके निर्यात और आयात भी भारत के मार्ग से होते हे । तिब्बत से ऊन और खालें 

लाहौल और कुल्ल की राह भारत में आते हे और विदेशों में भेजे जाते हैँ । बदले में, कपड़ा, 

खाड, चाय, मसाले, आदि विदेशी वस्तुएं भारत की राह से जाती है । 

भारतीय पुनर्निर्यात १९२३-२४ तक बढ़ती रही और उसके बाद १९३३-३४ तक 

गिरती रही। धीरे-धीरे, अब वह पुनः उन्नत हो गई है। निम्न तालिका यह स्पष्ट 

करती है :-- 

पुननिर्यात (० करोड़ों में) 

१९२० १८ | १९४५ २४ 

१९३१ ३ १९४६ र्३े 

१९३८ ७ १९४९ १३ 

१९५० २० 

भारत के  अन्तर्ब न्दरी' व्यापार का भविष्य कुछ उज्ज्वल नहीं दिखाई देता, क्योंकि 

प्रत्येक देश दूसरों के साथ सीधे सम्बन्ध बनाना चाहता है। केवल वही देश, जो भारत की 
सीमाओं से उस पार है, और जिनके पास समुद्र-तट नहीं है, भारत को अपने निर्यात और 
आयात के लिए उपयोग में लायेंगे। हाल ही में, द्विम्ली आधार पर भारत और 
अफ़ग्ञानिस्तान के बीच एक व्यापार-संधि हुई थी । इसके फलस्वरूप हमारी विशिष्ट 

वस्तुओं का अफ़ग्नानिस्तान की वस्तुओं के साथ आदान-प्रदान होने लगा है । 

अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के व्यापार का संक्षिप्त अध्ययन भी मनोरंजक होगा | 

अफ़ग्गानिस्तान का सामुद्रिक सीमांत नही है । यद्यपि, भारत इस समय उसका प्राकृतिक 
पड़ौसी नहीं है, तथापि उसके भारत के साथ राजनीतिक सम्बन्ध पाकिस्तान की अपेक्षा 
अच्छे हैं। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच पर्याप्त व्यापारिक सम्बन्ध हें । 

कुल औसत व्यापार,प्रतिवर्ष १९०० से १९०५ - रु० १, ३० लाख 
हे १7 १९३७-३८ रुू० ५, ८७ लाख 

१) १) १९४९ रू० २, २९ लाख 

॥। 8 । १९५० रु० ३, ७५ लाख 
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युद्ध-काल में अफ़ग़ानिस्तान को भारतीय निर्यातों में वृद्धि हुई। भारत अफ़ग्नानिस्तान 
को कपास, चाय, चमड़े की वस्तुएं, वैज्ञानिक प्रसाधन, रबड की वस्तुएं, खांड, रेशम की 

निर्मित वस्तुए और पशु भेजता हँ और बदले में म्र्यत: फल, बादाम, वनास्पतियां, खालें 
और फरें, मसाले और ऊन खरीदता है । अब अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के व्यापार में 
वृद्धि होने का उतना क्षेत्र नहीं रह गया, क्योंकि दोनों के बीच पाकिस्तान आ गया है । 

भारत पाकिस्तान को बड़ी संख्या में निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और विनिमय 
में कपास, जूट, गेंहू, नमक और खड़िया मिट्टी थल््वारा प्राप्त कर रहा है। दोनों देशों के 
बीच चुंगी-चौकियां स्थापित हो गई हू। भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बाज़ार चाहिए। 
इसलिए, पाकिस्तान के साथ सुखकर-सम्बन्ध इस देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण हे। 

१५. भारत के विदेशी व्यापार का आदर । भविष्य में भारत के व्यापार 
का आदर्श उसके औद्योगीकरण की निष्ठा और चरित्र पर निर्भर होगा। यह देखा 
गया हैं कि १९४९ में भारत के भुगतान का संतुलन प्रतिकूल था। इसे सुधारने 
के लिए, सितम्बर १९४९ में स्टलिंग के मलय में न््यूनता करने का अनसरण करते 

हुए भारत ने अपने रुपये की कीमत घटाई। धीरे-धीरे प्रतिकूल संतुलन कम हुआ और 
अन्त में अनुकूल रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार १९५० में, निर्यातों में तो वृद्धि 
हुई और आयातों में न्यूनता | यह परिवर्तेन, तिस पर भी, सम्पूर्णतः रुपए की कीमत को घटाने 
के कारण नहीं हैँ । इसका कारण आंशिक रूप में आयातों पर प्रतिबंध और निर्यातों को ' 
विशिष्ट प्रोत्साहन देना है । दीर्घ-कालिक भगतानों के संतुलन समन्वय के लिए हमें 
भीतरी और बाहरी लागत एवं कीमत के पारस्परिक सम्बन्ध की अव्यवस्था को ठीक करना 

होगा। भीतरी कीमतों के ढांचे में मुद्रा स्फीति को भी ठीक करना होगा। 
यह उल्लेखनीय हूँ कि देश के विभाजन ने हमारे भीतरी व्यापार के बड़े अंश को 

अन्तर्राष्ट्रीय रूप में बदल दिया है । फलस्वरूप, जूट और कपास, जो पहले भारत की निर्यात 
के अंग थे, अब उसकी आयात की में हें। 

अल्प-कालिक नीति--भारत की अल्प-कालिक वेदेशिक व्यापार-नीति का लक्ष्य 
व्यापार संतुलन प्राप्त करना और आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त वेदेशिक विनिमय 
का उपार्जन करना हैँ। यह करने के लिए हमें कृषि और औद्योगिक प्रसाधनों का योग्यता- 

पूर्वक उपयोग करना है, घिसी-पिटी मचीनों को बदलना हैं, निर्माण की नई दिशाओं में पूजी 
लगाना है और साथ ही चाल खपत के स्तर को स्थिर रखना है । भुगतान के संतुलन की 
समस्या पर मांग और पृत्ति की दोनों दिशाओं से आक्रमण करना है । इस उद्देश्य के लिए 
राजकर कमीशन (78८2] (४0777 8907 ) ने जिन उपायों की तजवीज़ को थी, वह 

इस प्रकार हैं :--- 

१. मुद्रा-सम्बन्धी और बजट सम्बन्धी, जिन्हें मुद्रा-स्फीति-विरोधी कहा जाता 
हैं, उपायों को आंतरिक आशिक दृढ़ता के लिए प्राप्त करना ; 

नं 
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२. विनिमय दर का सही-सही रूप, अर्थात् करेंसी की कीमत घटाना ; 

३. उत्पाद के ढांचे का सही रूप करना, और 

४. द्विमुखी व्यापार के प्रबन्ध । 

यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय अच्तर्राष्ट्रीय 
हिसाब में असमानता को सही करने के लिए अनिवार्य है । जबतक आथिक नियंत्रण न हों, 

तो केवल रुपए की कीमत को घटाना ही प्रभावकारी नहीं होगा । रुपए की कीमत घटाना 

अनिवार्यतः रक्षात्मक उपाय है। दीघ॑कालीन योजना में खपत और उत्पाद के ढांचे में 
उन्नत निर्यातों के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। द्विमुखी समझौते स्वतः: असमानता 

को सही नहीं कर सकते, किन्तु उनके द्वारा देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध और सदभावना 
स्थापित होती है । 

दीर्घ-कालिक वैदेशिक व्यापार नीति के ध्येयों को नीचे लिखे अनुसार प्रकट किया 

जा सकता हैं :-- 

१. अल्प-कालिक दशा में कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में देश ने जिस स्थिति 
का उपार्जन किया है, उसे ठोस बनाना । 

२. व्यापारिक आयात के उस आदर्श को उन्नत करना, जिस के द्वारा भारत अपनी 

कृषि और उन छोटे और बड़े दर्ज के उद्योगों को उन्नत करने के लिए साधन उपलब्ध कर सके 
“कि जिन्हें उन्नत करने की उसकी :च्छा हो । 

३. व्यापारिक निर्यात के उस आदर्श को उन्नत करना, (विस्तार में, संगठित रूप 
में और दिशा रूप में) जो भारत को इस योग्य बना सके कि (क) वह अपने अनिवार्य 
आयातों का भुगतान कर सके, (ख) उन निर्यातों में विशिष्टता उत्पन्न करने के लिए कि 

जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ हैं, और (ग) उसके व्यापारिक निर्यात को उन बाज़ारों के 
लिए निर्दिष्ट करना, जिनमें वह प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध अपनी स्थिरता को बनाये रह सकता हूं। 

यह नीति हमारी औद्योगिक उच्नति की अनुरूपता में अनेक सु-स्पष्ट दर्जो में से होकर 

निकलेगी । वह दर्ज इस प्रकार हे :-- 

(क) १. पहला दर्जा, जिसमें बहुमूल्य वस्तुओं की आयात भारत की धरती, 
खानों, जल-शक्ति और कृषि आदि को उन्नत करने के लिए होगी । 

- अनिवाय॑ तृतीय उद्योग जैसा कि संवाद संवाहन; 
- अनिवार्य मौलिक उद्योग और; 

४. अनिवाये भोक्ता वस्तुओं के उद्योग । 

(ख) दूसरा दर्जा तब हो जायगा, जब बहुमूल्य वस्तुओं की आयात घट जायगी 
और देश में वस्तुएं उत्पन्न होने लगेंगी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी । अब भोक्ता वस्तुओं 
का अधिक उत्पादन होगा बश्लतें कि नियंत्रण कार्यक्रम स्वीकार कर लिया जाता है। 

(ग) तोसरा दर्जा दूसरी श्रेणी के उद्योगों में वृद्धि प्राप्त करेगा । आयात गिरेंगी। 

शत 

हे 
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भारतीय वस्तुओंके लिए नये बाज़ारों की खोज होगी और विशिष्ट वस्तुओंकी आयात होगी। 
व्यापारिक नीति में प्रगतियाँ--हाल ही के वर्षो में भारतीय व्यापार नीति की रूप- 

रेखा बनी हे। इसका प्रथम कारण भुगतानों के संतुलन में घाटे को कम करना था । 

और दूसरा देश में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों में दिशा-परिवर्तन करना था। 

यह केवल निर्यातों में विस्तार और आयातों में न्यूनता करने से हुआ है । १९४९ में, 

रुपए की कीमत घटाने से पहले भी हमारी आयात में से अनावश्यक वस्तुओं को निकाल 

दिया गया था और केवल बहुमूल्य वस्तुओं, औधोगिक कच्चे पदार्थों और अत्यधिक भोक्ता 
वस्तुओं की ही देश में आयात की स्वीकृति दी गई थी। रुपए की कीमत घटाने और सरकारी 
यत्नों के फलस्वरूप निर्यात का उच्च-स्तर तक विस्तार और आयांतों में निम्न स्तर हुआ । 
इसीलिए १९५० में वंदेशिक विनिमय की स्थिति मे प्रगति दिखाई दी। कोरिया-युद्ध के 
फलरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और राशि-संग्रह ने भी इस दिशा में सहायता की । १९५० में 

स्थिति में उन्नति होने के फलस्वरूप १९५१ में आयातो को मुक्त कर दिया गया । उससे 
हमारे व्यापार को धक्का लगा और १९५१ में ८७ करोड़ रुपये का घाटा हो गया। ' 

इस कारण, अब यह आवश्यक हूँ कि आयातों पर नियंत्रण की दिल्ा में पुनः पग 

उठाया जाय। (॥7700770 (५07070]8 ॥70पएां/५ (0777006८) आयात नियंत्रण 
जांच समिति ने जो विवरण उपस्थित किया था,सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है और 
आवृत्ञ रूप में विनिमय बंटवारा नियत कर दिया गया है । इस प्रकार विदेशी विनिमय 
से उपलब्ध उपाजेनों की योगराशि के अनुसार आयातों के वर्ग को सीमित कर दिया गया 
है । यह विदेशी विनिमय प्रसाधन पूर्णतः: समान भाव से विभाजित होंगे, ताकि कृषि और 
उद्योग में योजित-अगति प्राप्त की जा सके और साथ ही भोक्ताओं की अनिवार्य आवश्य- 

कताओं को पूरा किया जा सके । यह कार्य॑वाहियां जिन््सों की कीमतों में मुद्रा-स्फीति को 
निम्त-स्तर पर करेंगी। दीघ॑-कालिक दृष्टि से कठोर और तरल करेंसी के आधार पर , 
लाइसेस के प्रशन को आज की आयात नीति में कार्यान्वित कर दिया गया हूं । 

विदेशी व्यापार की दिशा के सम्बन्ध में भारत अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की आयात 
औद्योगिक रूप में उन्नत देशों से करेगा और अपनी आवश्यक वस्तुओं की आयात सुदूरपूर्वे 

और मध्यपूर्व के देशों से करेगा। उसके निर्यात एशिया और अफ्रीका के औद्योगिक रूप में 

पिछड़े देशों के बीच अधिकाधिक विभाजित होंगे । भारतीय उत्पाद में उनके निर्यात से पूर्व 

ही प्रगति हो चुकेगी। यह परिवतंन इस बात की अर्थ पूर्ण मांग करते है कि भारत के निर्यात 

व्यापार को पुनः पूर्वी देशों के उपयुक्त बनाया जाय । भारत को जापान से शिक्षा ग्रहण 

करनी चाहिए और निश्चित योजना के आधार पर औद्योगीकरण में शीघ्रता से पग 

बढ़ाना चाहिए। इसके लिए उसे जहाज़ी प्रसाधनों और बीमों की वृद्धि करनी होगी, 

जो मध्य और सुद्द रपूव देशों में निर्यात को सुविधा प्रदान कर सकेंगे । यह है विस्तृत योजनाएं, 

जितसे भारत का विदेशी व्यापार उन्नति करेगा । 
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१. विषय कीःमहत्ता | यद्यपि युद्ध को समाप्त हुए ६ वर्ष मे अधिक हो चुके हें 

तथापि दुनिया अभी अपनी सही हालत में नहीं आ सकी । जनतंत्र और साम्यवाद के बीच 

के मतभेद मार्ग में खड़े हो गए है। गत कुछ वर्षो में कोरिया व| युद्ध इस दिशा में मुख्य हेतु 

बनकर कार्य कर रहा है। ईरान, ईजिप्ट और इंडो-चीन के मतभेद इप रोग के लक्षण हैं, 

कितु इस देश का भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न 

हुई राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं ने हमें विशेष रूप से प्रभावित किया है । विश्व 

| की सम्पूर्ण रूप में राजकर-नीति अपने कीले से वृहद्. रूम में तुड़-मुड़ गई है। भारत किस 

नीति का अनुसरण करे, यह समस्या कठिन होकर ही रहेगी । युद्ध-काल में और उपरांत 

शुरू किये गए अनेक नये उद्योगों और अनेक पुराने उद्योगों का भाग्य इस नीति पर 

निर्भर करता है । 

फलत:, वर्तमान समय में, जबकि युद्ध ने सब सम्बन्धों को उखाड़ फेंका है और राज- 

कर नीति का पुनः पूर्वीकरण हो रहा है, तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इस समस्या 

का गम्भीर अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत सरकार ने मि० कृष्णमाचारी 

की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक राजकर कमीशन नियत की थी, जिसे राजकर नीति 

सम्बन्धी ऐसी सिफारिशें करनी थीं, जिनपर नये वातावरण में सरकार को अमल करना 

था । कमीशन ने अपनी सिफारिशें कर दी हें और वह विचाराधीन हैं । 

यद्यपि यह अध्ययन प्राकृतिक रूप में दो भागों में नहीं हो पाता तथापि सुविधा के 

लिए इसे दो भागों में बांट लेते है ; सुरक्षित रूप और व्यापारिक नीति का रूप । और 

इस अध्याय में इसी पर विचार किया गया है । 

२. १९२३ तक भारत को राजकर नीति। स्वतन्त्र व्यापार का काल-- 
प्राचीन लेखकों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पोषण किया है। उनकी धारणा थी कि 
प्रत्येक देश को उन जिन््सों के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए, जिसके वह 
सर्वेथा योग्य हैं और अन्य वस्तुओं की विदेशों से आयात करें। इंग्लेण्ड का यह सौभाग्य 
था कि उसने औद्योगीकरण में खूब लम्बी दौड़ से शुरुआत की। अन्य किसी देश के ऐसा 

सचेष्ट विचार करने से पूर्व ही' उसने अपने उद्योगों की जमा लिया था। इस प्रकार, 

इंस्लेण्ड को निर्मित वस्तुओं का रूप देने के लिए कच्चे सामानों और निर्मित वस्तुओं को 
बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। उसे स्वतन्त्र व्यापार अनुकूल पड़ता था 
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और उसके अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त का इस आधार पर समर्यन किया था कि जो 
इंग्लैण्ड के लिए सुखकर है, वही समरूप में शेय दुनिया के लिए भी सुखकर है । भारत 
सहित, इंग्लैण्ड के सब उपनिवेशों को इच्छा अथवा अनिच्छा से उसका अनुसरण 
करना पड़ा । कैनेडा आदि देशों को इस जाल में से अपने को निकाल लेने के लिए 
कड़ा संघर्ष करता पड़ा, जबकि भारत की राजकर नीति उनके इस देद से चले जाने 
तक, अधिकांशत: ब्रिटिश हितों द्वारा ही शासित होती थी। १९२३ तक भारत ने शतशति- 

शत स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया और भीतर आनेवाली वस्तुओं पर 
केवल राज्य की आय के उद्देश्य से कर लगाये जाते थे। यहा तक कि जब यह कर कपड़े पर 
लगाये जाते थे, तो फलरूप रूंकाशायर से चिल्लपों होने छगती थी और कुछ अवस्थाओं 

में प्रतिरोधी रूप में देशीय कर लगा दिये जाते थे। इन सब वर्षो के अरे सदस्यों की लम्बी 

पंक्ति को स्व॒तन्त्र व्यापार का रंग चढ़ गया था और उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय- 

भोक््ता के लिए यह मार्ग राहत का है। और जब कभी आर्थिक कष्ट के समय वह चुंगी कर 

लागू करते थे, तो उस कार्यवाही के लिए वह अभ्यययना प्रकट करते थे । इस प्रकार, यदि 
राज्य की आय के उद्देश्य से कर लगाये जाते, जो किन्ही उद्योगों की व्यृत्यत्ति में सहायक 

होती, तो उन्हें प्रवृत्ति को सही करने और कस्टम की आय को बढ़ाने के दोनों लक्ष्यों के 
साथ नीचे गिरा दिया जाता । 

१९१४-१८ के यूद्ध ने सरकार को आयात-निर्यात कर में वृद्धि करने के लिए लाचार 
कर दिया। युद्ध के उपरान्त अधिक धन की अपनी आवश्यकता के कारण नीचे करना उन्हें 

असंभव जान पड़ा । १९४२ में भारतीय कुल राजस्व आय २४*४ प्रतिशत तक पहुंच गई 
थी, जबकि १९०९-१४ में--केवलर १३९ प्रतिशत थी। इत राजकीय आय करों से 
अवैज्ञानिक ढंग के कुछ उद्योगों को किचित सहायता मिलने योग्य हुई, कितु सरकार हमेशा 

ही आकुल रही और “१९१९ से लेकर वह उत्पन्न हुई परिस्थिति में से निकलने के लिए 
निरंतर हाथ-पाँव पटकती रही । * 

३. भारत में सुरक्षा के लिए युक्तियां । किसी भी महत्वपूर्ण देश ने सुरक्षा 
के बिना अपना औद्योगीकरण नहीं किया। इंग्लैण्ड, जम॑नी, अमरीका, जापान-प्रत्येक को 
औद्योगिक उच्चति का आश्रय प्राप्त था। उनमें से कुछेक के पास पर्याप्त कच्चा सामान था 
और अन्य उसकी आयात करते थे। कितु उनमें से हरएक को विस्तृत उद्योगों की स्थापना 

के लिए दीर्घष अथवा अत्पकाल तक सुरक्षाकरों के आश्रय की आवश्यकता थी। भारत में 
भी सुरक्षा के पक्ष में साझी भावना विद्यमान है। मुख्य युक्तियां नीचे दी जाती हे । 

१. उद्योग की शव दह्ञा सम्बन्धी युक्ति--उद्योग की प्रगति के लिए सम्बन्धित ' 
भिन्न तत्वों को उन्नत रूप देने में समय की आवश्यकता होती है, अर्थात् मजदूरों को शिक्षित 

१. ऊ., #वं्वए॥7--76 [शक एउटं ऐ०09, 9: 4492. 
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करने के लिए , पूजी संग्रहित करने के लिए और साहसी कार्यकर्ताओं को अनुभव देने के 

लिए, और आवश्यक निपुणता प्राप्त करने के लिए। उस काल में, जबकि उद्योग इन अनि- 

वार्यताओं को प्राप्त करने में लगा हो, उसे आश्रय मिलना ही चाहिए अन्यथा विदेशी 

प्रतिद्ंद्वेिता उसे उड़ा देगी । एक बच्चे को चलना सिखाने के लिए सहारे की आवश्यकता 

होती है । वयस्क आदमी के साथ उसकी कुश्ती की आशा कर सकते से पहले उसे बड़ा होना 
ही चाहिए। इस युक्ति के बल को मार्शल और पीगो सरीखे अयंशास्त्रियों ने स्वीकार किया 
है । कुछ भारतीय उद्योग, जिनका भविष्य उज्ज्वल है, नि:संदेह, अभी शिशु-अवस्था में 

है । विदेशी प्रतिद्वंद्बिता से उनकी रक्षा करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा उनके उन्नत 
होने की बहुत ही कम संभावना है । लाला हरिक्ृष्भछाल ने राजकर कमीशन के समक्ष 

ऐसे उद्योगों के विषय में चर्चा करते हुए कहा था, शिशु का पालन करो, बच्चे की रक्षा 

करो और वयस्क को स्वतन्त्र कर दो ।” यह है सूत्र, जिसके औचित्य के बारे में आपत्ति 

नहीं की जा सकती । 

(२) उद्योग के दिशा-परिवतेन के लिए युक्ति---एक देश के नागरिकों की चहुंमुखी 

उन्नति के लिए, अनेक प्रकार की नौकरियों की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदमी जिस 

व्यवसाय को करता हूँ, उसकी, उसके व्यक्तित्व की प्रगति पर गहरी छाप होती है । कोई 

भी राष्ट्र केवल दुकानदारों और क्लर्कों का राष्ट्र नहीं चाहता। नौकरी के विषय में 

“जितना मूल्य गुण का है, उतना ही उसकी संख्या का । इसलिए,कुछ उद्योगों को उन्नत करना 

आवश्यक हूँ, चाहे भले ही उसको उन्नति के लिए सब परिस्थितियां अनुकूल न हों । केवल 
सुरक्षा ही ऐसे उद्योगों की प्रगति कर सकती है । अभी तक हमने केवल थोड़े-से उद्योग 
उन्नत किये है । दिशा-परिवर्तन की प्राप्ति के लिए दूसरों की उन्नति की सुरक्षा आवश्यक 

होगी । विशिष्टता उस जैसी हुँ कि जैसे एक समान सभी अंडों को एक टोकरी में रखना 
होता हू । शोक करने में तो यहां भारी खतरा हूं । 

(३) रक्षा के लिए--एडम स्मिथ का कहना हू, ऐदश्वर्य की अपेक्षा रक्षा बेहतर है ।” 
आवश्यक जिस्सों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना युद्ध-काल में खतरनाक साबित होता 
है । द्वितोय विश्व-युद्ध से कुछ वर्ष पहले इटली और जर्मनी ऐसी आवश्यक वस्तुओं के 
सतत निर्माग की चेष्टा में छगे हुए थे, जिनकी पहले वह आयात करते थे, क्योंकि उन्हें 
मालूम था कि युद्ध के कारण पूर्ति रूक जायगी। यह युकति महत्वपूर्ण अथवा आधारमूलक 
उद्योगों या खाद्यों के लिए विशिष्ट बल रखती थी। गत युद्ध में, यदि भारत के उद्योग पहले 
से ही उन्नत हो चुके होते, तो भारत उसमें वह भाग ले सकता था, जो वह लेने योग्य नहीं 
हुआ । यह युक्ति और भी बलवती हो जाती है, क्योंकि भारत अब स्वतन्त्र हैँ । उसने उन 
दोनों दलों में से किसी एक के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, कि जिसमें दुनिय बंट गई है। इस- 
लिए, यदि वह दुनियां में शांति-स्थापन के कार्य को करना चाहता है, तो उसे अपने रक्षा- 
त्मक उद्योगों को उन्नत करना चाहिए । 
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(४) आत्म-निर्भरता के लिए---यदि एक देश आर्थिक रूप में स्वाधीन बनने का 
इच्छुक है, तो उसे भिन्न प्रकार के उद्योगों को रक्षात्मक करों की सहायता से उन्नत करना 
होगा । कितु पृथकत्व न तो संभव हे , न ही हितकर। दुनिया में यातायात के साधनों की 
वर्तमान प्रगति को दृष्टि में रखते हुए आत्म-निर्भरता को प्राप्त करना असंभव है। यदि इस 
दिशा में यत्न किया गया तो देश के आर्थिक प्रसाधनों की दिशा अल्प-लाभ वाले स्रोतों में 
बदल जायगी। तिस पर भी, यदि परिस्थितियों वश ऐसी नीति का आश्रय लेना ही पड़े, तो 

भारत सरीखा देश इस उद्देश्य को समझता हुआ अपने सीमित अंतर में इंग्लैणट और जापान 
की अपेक्षा, जिन्हें कच्चे माल की आयात करनी पड़ती थी, तीत्रगति से बढ़ सकता है । 

(५) मूल-उद्योगों के लिए---आधारमूलक अथवा मूल-उद्योगों की प्रगति के लिए 

रक्षा-क्रम लागू करना अत्यावश्यक है । उनकी प्रगति की ओर सबसे पहले ध्यान दिया 

जाना चाहिए । उन्हें स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रहने देता चाहिए, 
चाहे भले ही कच्चे माल की आयात करनी पड़े । जेसा कि है, भारत में ऐसा संकट उत्पन्न 
नहीं होगा, क्योंकि यहां लगभग सभी कच्चे मालों की बहुतायत है । मूल-उद्योंगों की प्रगति 

पर ही देश में अन्य उद्योगों की स्थापना निर्भर हे। उनके बिना हमें मशीनों और साज- 

सामान के लिए विदेशियों पर निर्भर रहना होगा । उनके बिना, अत्यावश्यकता के समय, 

उद्योग का सारा ढांचा ताश के पत्तों से बने मकान की तरह धराशायी हो जायगा । ऐसे 
मूल-उद्योगों में रसायन, बिजली के यंत्र, मशीनें और सव प्रकार के इंजन शामिल है । 

(६) माल की बहुतायत के विरुद्ध-यदि एक अन्य देश हमारे बाज़ारो में घरेल 
उद्योगों की वस्तुओं को क्षेत्र से निकाल बाहर करने के लिए अपनी वस्तुएं झोंक देता हूँ, 

तो केवल आत्म-रक्षा में संरक्षण आवश्यक हैँ । यह संभव है कि उस समय विदेश का ध्येय 
कीमत को कम करके हमारे बाज़ार पर अधिकार कर लेने का हो, और अनंतर काल में, 
जब हमारा घरेल् उद्योग नष्ट हो जाय, तो कीमतें चढ़ाकर अपनी हानि पूरी कर लेने का 
हो। कोई भी राष्ट्र ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देगा, क्योंकि इससे वेकारी फेलेगी और 
देश की आ्थिक स्थिति बिगड़ेंगी । 

(७) सरकारी सहायता प्राप्त वस्तुओं के विरुद्ध--घरेल् निर्मित वस्तुओं की उन 
वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता के विरुद्ध रक्षा होनी चाहिए, जो विदेशों में सरकारी-सहायता 

द्वारा आश्रित हों। इस प्रकार की सरकारी सहायता उन्हें अनुचित लाभ प्रदान करती हे 
और सरकार को रक्षा-कर द्वारा उनपर शासन रखना ही चाहिए। भारतीय खांडइ के 

उद्योग की योरोप से सरकारी सहायता-प्राप्त खांड-उद्योग ने हत्या की थी। अनंतरकाल के 
संरक्षण से भारत इस उद्योग को पुन: स्थापित कर सका। 

(८) अवमल्यन वाले देशों से वस्तुओं के आने के विरुद्ध-१९३०-३१ में येन 
(जापानी मुद्रा) के अवमूल्यन ने हमारे वस्त्र-उद्योग के प्राप्त-संरक्षण को किसी सीमा 
तक उदासीन बना दिया था और तब संरक्षण की विधि में वृद्धि करती पड़ी थी। एक 
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देश, जो अदमल्यन-मद्रः वाला हो, वह अधिक वस्तुओं की निर्यात करने योग्य होता है। 
क्रेता देश को निर्यात करने वाले देश की (जिसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका हो) मुद्रा 

की प्रति इकाई के बदले अपनी मुद्रा कम देनी होती है और स्वभावतः ही वह अधिक क्रय 

की वृत्ति रखेगा। ऐसी दक्षा में यह आवश्यक हो जाता है कि इस काल्पनिक और अनुचित 

लाभ को रद कर दिया जाय । 

(९) सरकारी आय के लिए--कभी-कभी रक्षा-करों का इस आधार पर समर्थन 
किया जाता है कि वह राज्य-कोष के लिए अतिरिक्त आय के कारण बनेंगे। किसी सीमा 
तक यह सत्य भी हूँ । रक्षा का सहज उपाय कुछ सरकारी आय अवश्य प्रदान करता है। 
तिस पर भी, सरकारी आय और संरक्षण के बीच परम्परागत विरोध है । यदि एक उद्योग 
को सक्रिय संरक्षण दिया गया हो, तो विदेशी वस्तुओं की बिक्री का अवसर ही नहीं होगा । 
उनकी आयात नहीं की जायगी और सरकारी आय नहीं होगी । १९३५ में आयात की 

स्नांड के कर में भारी कमी हो गई थी और सरकार को हानि पूरा करने के लिए भारत में 
निर्मित होने वाली खांड पर उत्पाद-कर लगाना पड़ा था । इसलिए, यदि एक देश अधिक 

सरकारी आय का इच्छुक है, तो वह भारी संरक्षण करों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता । वह 

राजस्व केवल तभी प्राप्त कर सकता है, यदि भारी संख्या में विदेशी वस्तुओं को आने की 
, स्वीकृति हो, और उन पर सामान्य कर हढगे हों । उसके अर्थ यह होंगे कि घरेल वस्तुओं के 

साथ विदेशी प्रतिद्वंद्विता खूब होगी । या तो आप संरक्षण दे सकते हे और या राजस्व ले 
सकते हैं । इसके अलावा, राजस्व करों द्वारा संरक्षण की नीति स्थिर भी नहीं, क्योंकि घरेलू 
उद्योग के लिए इस का अर्थ अनिश्चय होगा । इसलिए, यदि संरक्षण दिया जाना हो तो 
प्रवेश के लिए कोई बोझल धारणाएं नही होनी चाहिएं । 

(१०) नियोजन में वृद्धि के लिए--एक अन्य आधार, जिस पर संरक्षण की 
मांग की जाती है, यह है कि दीर्घकाल में औद्योगिक प्रगति देश में रोज़गार के वृहद्रूप 
को जन्म देगी। कोरे सिद्धान्त के रूप में यह युक्ति आधार-हीन हू । चूंकि निर्यात आयात 
का भुगतान करते है, इसलिए यदि वह देश आयात कम करेगा, तो वह निर्यात भी कम 
करने योग्य होगा। इस प्रकार उसके आयात उद्योगों का फलाव निर्यात-उद्योगों के संकुचन 

द्वारा प्रतिरोधी-संतुलन वाला हो जायगा, और संभवतः रोज़गार का विस्तार हो ही न 

सके । कितु जहां तक भारत का प्रश्न है, यह युक्ति कुछ विचारणीय है, क्योंकि हमारे 
निर्यात-उद्योग भारत के आकार के अनुसार मेल नहीं खाते । हमारे कच्चे सामान दूसरों 
को बांट देने योग्य नहीं हैँ । यदि संरक्षण द्वारा हम अपने बाज़ारों में से विदेशी वस्तुओं को 
खदेड़ दे सकते हूँ, तो हमारे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र लुल जायगा और उस दशा 
में रोजगार का क्षेत्र भी बढ़ जायगा । वर्तमान में हमारी आथिक स्थिति असंतुलित है । 
कृषि और उद्योग के बीच उचित संतुलन उत्पन्न करना ही हमारी परमावद्यकता है। इस 
उहेहय के लिए प्रभावशाली संरक्षण बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा । 
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(११) भारत में इसकी लोकप्रियता के लिए--भारतीय भावना संरक्षण के लिए 
बहुत प्रबल रही है, और हैे। अमरीका, जम॑ती और जापान में संरक्षण द्वारा जो 
उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति हुई है, और हाल ही में इस नीति से इंग्लैण्ड में जो 
चहुंमुखी संपत्नता हुई है; और स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कारण भारतीय उद्योग का 
जो विनाश हुआ है, उसके कारण सभी शिक्षित भारतीय, भारतीय उद्योगों के संरक्षणों 
के प्रवक पक्षपाती बन गए हें। यह प्रबल इच्छा यहां तक बढ़ी हुई है कि वह सब कभी- 

कभी तो इस संरक्षण को देश की समस्त औद्योगिक ब्राइयों के लिए एकमात्र औषधि 

मानते हैं । इसलिए, यदि सचेष्ट संरक्षण की नीति का अनुसरण किया जाता है, तो उसे 

प्रबल लोक-प्रियता का समर्थन प्राप्त होगा, और जैसा कि आदरकर का कथन है, “इस सत्य 

में सन्देह नहीं रह जाता कि भारत, जिसके विषय में पीगो का कहना है कि कृषि-विषयक 
एक पिछड़ा देश, जो उत्पादन की प्रगति के लिए लालायित है, अपनी सब आवश्यकताओं 

को पूर्ण कर लेगा [” 

४. संरक्षण के भय । कितु संरक्षण बिना दर्द की औषधि नहीं है । इसके लिए अनेक 
यातनाएं सहनी होंगी और त्याग करने होंगे, और उन्हें भली प्रकार समझते हुए उनमें 
कमी की जानी चाहिए । पहली बात तो यह कि संरक्षणकरों के लगाने से संरक्षण-प्राप्त 
वल्तुओं की कौमतें चढ़ जांयगी । एक किसान, जिसके पास बेचने के लिए अतिरिक्त नहीं 
है, और एक मजदूर, जिसकी मजूरी बढ़ी हुई कीमतों को पाटने में पिछड़ जायगी, दोनों 
को, कुछ त्याग करना पड़ेगा। तिस पर भी, मुख्यतः मध्यमश्रेणी के ही लोग हे, जिन्हें इस 
चोट को सहना होगा और इसमें सन्देह नही कि यह श्रेणी इस विश्वास पर यह सहन करने 

को तेयार है कि एक दिन तो भारत शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र होगा ही । 
दूसरी बात यह कि, जहां एक ओर जनता की हानि होती हे तहां निर्माता लाभ 

उठाते हैँ । संरक्षण संपत्ति-विभाजन में असमानता भी पैदा कर देते है। इसमें उन लोगों 
की संपत्ति में श्रीवृद्धि होती है, जो पहले ही धनी हे, और सामान्य आदमी को त्याग करना 

पड़ता है । टेरिफ बोर्ड (आयात-निर्यात कर समिति) और भारत सरकार ने भोक्ता के 
हितों को भी क्रमशः ध्यान में रखा है । जो भी हो, हम यह नहीं मान सकते कि संरक्षण का 
बोझा केवल जन-साधारण को ही उठाना पड़ता है । दियासछाई और नमक को छोड़कर, 
संरक्षण-प्राप्त उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पन्न की जाँयगी, जेसे लोहा और इस्पात की 
वस्तुएं, खांड, बढ़िया सूती कपड़ा, सीमेंट, कागज़ आदि, वस्तुएं तो गरीब जनता के उपयोग 

की नहीं । इनसे सम्बन्धित बोझा तो अधिकांशत: मध्यम श्रेणी को ही सहना होगा और 

वह इस बात की चिता भी नहीं करते, क्योंकि वह यह समझते हें कि देश का हित किस बात 
में है ! 

तीसरी यह कि, संरक्षण-रहित उद्योगों का वर्ग शिकार होगा, क्योंकि उन्हें कुछ 

वस्तुओं की कीमतें अधिक देनी पड़ेंगी और अधिक मज़दूरी देनी होगी, जबकि बदले में 
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उन्हें कोई लाभ नहीं होगा । मिलों के उद्योग को संरक्षण प्राप्त होने से सूती खड़िडियों 

(हैडलमों) के उद्योग को हानि सहन करनी पड़ी । यही एक कारण हैं कि जब लोहे और 

इस्पात के उद्योग को संरक्षण दिया गया था तो इससे सम्बन्धित कुछ उद्योगों के लिए 

संरक्षण का आन्क्रमिक उपाय भी किया जाना चाहिए था। सरकार इन कष्टों को दूर 

करने के लिए विशेष आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है । 

चौथी यह कि, संरक्षण द्वारा निजी स्वार्थों की उत्पत्ति का भय होगा । जिन 

उद्योगों को सरक्षण मिल जायगा, वह उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे । इस प्रकार, संभव है, 

“शिशु-अवस्था” वाले 'शिश्यु-दशा” में ही रह जाँय और यह मानने से इंकार करें कि वह 

बड़े हो गए है । कितु यह खतरा इस आधार पर संरक्षण हटा लेने से नष्ट किया जा सकता 

है कि उद्योग उससे लाभ उठाने के अयोग्य रहा है । इसके अलावा, राजनीतिक दलबन्दी 

का पक्षपात और भ्रष्टाचार नष्ट होने चाहियें और ऐसी बातों से ऊपर रहकर कार्य होना 

चाहिए। तिस पर, जबतक सरकार के पास कर लगाने की शक्ति है, ऐसे निजी स्वार्थो 

को हमेशा सीधा किया जा सकता है। और क्या ऐसे निजी स्वार्थ उन देशों में नही हे 

कि जिनमें संरक्षण नही है ? तो फिर संदिग्ध हानि के लिए वास्तविक अच्छाई को करने में 

क्यों संकोच करना चाहिए ? 

पांचवीं यह कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का भय है । अमरीका में शक्तिशाली कार्पो- 
रेशनों ने बड़ी-बड़ी रकमें विधान सभाओं के सदस्यों को चुनने अथवा सदस्यों को प्रभावित 
करने के लिए अलग रख छोड़ी है । इसलिए, एक बार संरक्षण स्वीकार हो गया, तो संभव 

है, उसे हटाना आसान न हो । कितु फिस्कलू कमीशन ने भारत में ऐसे किसी भय की 
आशंका नहीं देखी, क्योंकि भारतीय विधान सभाएं अनेक ऐसे तत्वों की बनी हुई हैँ, जो 
ऐसी बुराई को फैलने नही देंगी । 

छठी यह कि, संरक्षण को न्यास (टूस्ट)की “जननी” माना गया है । जमंती और 
अमरीका का यह अनुभव हूँ कि एक बार विदेशी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया जाय 

तो घरेल निर्माता एकाधिकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए संघ का निर्माण कर लेते है। 
यद्यपि, भारत में आल इंडिया शूगर (खांड) सिडीकेट और एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनी, 
दो ही ऐसे सम्मिश्रण स्थापित हुए है, तथापि संघ-चलन को यहां विशेष सफलता नहीं मिल 
सकती । इससे भी आगे, पश्चिम में अब संघ आन्दोलन को सार्वजनिक हितों का शत्रु नहीं 
समझा जाता और राज्य द्वारा संघ-आन्दोलन को लागू किया जाता है । 

सातवीं यह कि, कहा जाता है कि यदि प्रभावशाली संरक्षण प्रदान किया गया, 
तो सरकार की आमदनी गिरने रूगेगी । यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि सरकार अपनी 

हानियों की पूर्ति उत्पाद-करों और आय-करों में वृद्धि द्वारा कर सकती है।इस के 
अलावा देश में रोज़गार की बढ़ी हुई प्रवृत्ति भी आनुपातिक रूघु हानि को पूरा कर देगी । 
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इसलिए, सार यह कि हम देखते हे कि भारत में संरक्षण की नीति केवल उचित ही 

नही, प्रत्युत आवश्यक है । इसकी हानियों को बढ़ाकर दिखाया गया है और लाभों को कम । 

इसके यह अथे नहीं कि हम हर किसी उद्योग पर बिना यह देखे हुए कि वर्तमान में यह 
है क्या, और भविष्य में इससे क्या लाभ होंगे, अंधाधुंध संरक्षण की नीति लागू करने 
लग जाँय । 

५. परिस्थितियों-बश विवेकपूर्ण संरक्षण । १९१४-१८ के युद्ध में सरकार 
ने यह महसूस किया कि जबतक उद्योगसम्बन्धी उन्नति नहीं होगी, तबतक भारत ब्रिटिश 

साम्राज्य का सहायक की अपेक्षा भय का कारण बना रहेगा। फलत: उसने कुछ उद्योगों 

की स्थापना का निश्चय किया | तदनुसार १९१६ में एक औद्योगिक कमीगन (॥7वए8- 

079] (+07777855907 ) की स्थापना की गई । उसने सिफारिश की कि भारतीय 
उद्योगों को उन्नत करने में सरकार को महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिए, ताकि देश 'आदमियों 

और सामान की दृष्टि,” से आत्म-निर्भर बन सके । युद्ध-काल में ब्रिटिश पालियामेंट ने 
भारत को राजनीतिक-प्रगति प्रदान करने की भी प्रतिज्ञा कर ली थी, और वह आयात- 

निर्यात-कर सम्बन्धी स्व॒तन्त्रता को स्वीकृति के बिना असंभव थी । | 

६. राज-कर संबंधी स्वायत्त समिति (%6 8८७ 4प्र/णाठफाए , 
(५077५2८7707 ) । चूंकि पालियामेंट भारत को कानून द्वारा राज-कर सम्बन्धी 
पूर्ण स्वायत्त मानने को तम्यार न थी, इसलिए इन दाब्दों में एक समझौते की सिफारिश 
की गई : “'राज-कर सम्बन्धी भारत का कुछ भी अधिकार हो, कितु यह तो 
स्पष्ट ही हैँ कि उसे ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेण्ड, कैतेडा और दक्षिणी अफ्रोका 
की भान्ति ही अपने हितों पर विचार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसलिए, 

समिति की राय हैं कि जब भारत सरकार और उसकी विधानसभा सहमत हें 

ती राज-सचिव ( 862८८टां"ए 0० 50906 ), जहां तक संभव हो, इस विषय में 
हस्तक्षेप न करे और उसका हस्तक्षेप, जब भी कभी हो, साम्राज्य अयवा 
साम्राज्यान्तगंत किसी भी राज-कर सम्बन्धी प्रबन्ध के उन अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों 
की रक्षा के लिए सीमित होना चाहिए, जिनकी भागीदार सम्राट् की सरकार है ।” 

यह विख्यात राज-कर सम्बन्धी स्वायत्त समिति है, जिससे आशा की 
गई थी कि वह भारत को राज-कर विषयक अपनी नीति के सम्बन्ध में कार्यवाही 
करने की स्वतन्त्रता प्रदान करेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक रूढ़ि, जो एक 

रीति है, परंपरा है अयवा चलन है, वह सामान्यतः स्वीकार कर ली जाती है, भछे हीं 
उसका कानूनी आधार न हो । यदि यह स्वीकार कर ली' जाती है, तो इसकी वही ताकत 

और मान होता है, जो कानून का । 
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राज-सचिव ने इस सिद्धान्त को मान लिया और भारत तथा इंग्लेण्ड के बीच 

व्यापारिक सम्बन्धों का वह आधार बन गया । इस रूढ़ि के अनुसार १९२१ में जब लंका- 

शायर के स्वार्थों के दल ने राज-सचिव से भारत सरकार द्वारा लगाये वस्त्र-करों के विषय 
में भेंट की थी, तो उन्होंने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। 

राज-कर स्वायत्तता की आलोचना--इस कन्वेंशन॒ की विभिन्न आधारों 
पर आलोचना की गई है । यह कहा गया है कि इसका कोई क्रियात्मक मूल्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि यह तभी सक्रिय हो सकता है जबकि कतिपय शर्ते पूरी हो जाँयथ, और वह होना 

कठिन था। पहली छार्त यह थी कि भारतीय सरकार और भारतीय विधान सभा एक- 
दूसरे के साथ सहमत हों । एक ओर जहां सरकार विदेशी शासक है, तहां दूसरी ओर 

विधान सभा प्रजा-जनों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती थी । उन दोतनों में अक्सर 

हमेशा ही संघर्ष रहता था। भारत सरकार कभी भी किसी उस नीति पर सहमत नहीं हो 

सकती थी, चाहे वह भारत के हित में ही हो, जिसमें ब्रिटिश हितों की किसी प्रकार की 
बलि होती हो | हे $ 

दूसरी शर्ते यह थी कि नितांत भारतीय हित ही निहित होने चाहिएं । ' इस भाव 
का सही-सही अर्थ क्या था ? इस नबीन अन्तर्निर्भर बिश्व में ऐसा कोई कदम उठाता 

कठिन हैँ, जो केवल एक देश के हित में ही निहित हो । ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता 
था कि जहां केवल भारतीय हित ही निहित हो । 

इससे आगे यह भी कहा गया है कि भारतीय विधान सभा तक भारतीय जन की 

वास्तविक राय को पर्याप्त रूप में व्यक्त नही करती थी। इसमें संपूर्णत: निर्वाचित प्रति- 
निधित्व नहीं था। उसमें अधिकांश सरकारी अफप्र और मनोनीत गैर-प्रकारी 
अफसर थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के अवसर पर, हमेशा ही सरकार के पक्ष में मत देते थे । 

इसलिए, अधिकांश लोगों का विचार था कि यह रूढ़ि भारत को आयात-निर्यात- 

करों के मामले में प्रभावशाली स्वायत्तता प्रदान नहीं कर सकती । संबंधित प्रश्न बहुधा 
राज-सचिव पर निर्भर करते थे । 

७. राज-कर (फिस्कल)कमीशन (१९२१-२३) । इसी बीच फरवरी 
१९२० में, शाही लैजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें 
सिफारिश की गई थी कि कौसिल में से एक कमेटी नियत की जाय, जो शाही रियायतों 

की नीति का आश्रय लेने के विषय में सूचना प्रदान करे | इस कमेटी ने तजवीज़ की कि 
संपूर्ण भारत की आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी नीति के निरीक्षण के लिए एक कमीशन 
तियत की जाय । . 

इसलिए, १९२१ में -भारतीय राज-कर सम्बन्धी कमीशन (इंडियन 
फिस्कल कमीशन ) सब सम्बन्धित हितों का निरीक्षण करने के लिए; भारत सरकार की 
आयात-निर्यात-कर नीति, जिसमें शाही रियायतों के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करने 
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का प्रइदन भी सम्मिलित था,” नियत की गई। कमीशन ने अपनी जांच में विवेकपूर्ण संरक्षण 

की सिफारिश की थी । 
विवेक-पुर्ण संरक्षण की सिफारिश की गई । इस नीति के अनुसार, प्रत्येक और 

किसी भी उद्योग को विवेकरहित संरक्षण नहीं दिया जाना था। प्रत्युत, संरक्षण की मांग 

करने वाले उद्योग का भली प्रकार परीक्षण किया जाना था और कतिपय शर्तों को पूरा 
करने पर ही संरक्षण की स्वीकृति दी जानी थी, ताकि उसके लिए होने वाले त्याग की मात्रा 

को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में कमीशन ने जो शर्ते उपस्थित की थीं, वह (ट्रिपल 
फार्मूला) ्रिगृणीसूत्र” नाम से विख्यात है । 

८. त्रिगुणी सूत्र । मुखुय झार्ते--त्रिगुणी-सूत्र में वह शर्ते सम्मिलित थीं, जो 
संरक्षण की स्वीक्षति प्राप्त करने से पूर्व एक उद्योग को पूर्ण करनी होती थीं। निम्न मुख्य 
दर्ते थीं :-- 

(१) संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग को आवश्यक प्राकृतिक सुविधाओं से संपन्न 
होना चाहिए, जैसे; कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा, सस्ती बिजली, पर्बाल श्रम और 
विस्तृत घरेल बाज़ार, जिसके अभाव में वह देश के लिए स्थायी बोझा वन जायगा। 

(२) यह उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसके या तो संरक्षण के बिता नितांत उन्नत 
होने की संभावना न थी अथवा देश के हितों के लिए जो ज्ञीघ्र पनप नहीं सकता था। 

(३) यह उद्योग ऐसा होना चाहिए, जो अंत में संरक्षण के बिना विश्व प्रतिद्वंद्विता * 
का सामना करने योग्य हो । 

सहायक दतें--ऊपर लिखे के अतिरिक्त, कमीशन ने कुछ और शर्तें भी उपस्थित 
कीं, जो कम महत्व की थीं : (क) वही एक उद्योग, जो उत्तरोत्तर लाभों के साथ वृह॒द् 
परिमाण में उत्पादन कर सके, संरक्षण के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाना था । (ख) 
उसी एक उद्योग के लिए जिससे समयान्तर यह आशा की जाती थी कि वह देश की संपूर्ण 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, प्राथमिकता की सिफारिश की जाती थी। (ग) एक 
वह उद्योग, जो राष्ट्रीय रक्षा और मूल उद्योगों के लिए अनिवाये हो, चाहे भले ही वह ऊपर 
की दार्तों को न भी पूरा करता हो, उसके संरक्षण के लिए सिफारिश की जाती थी। 
(घ) सस्ती वस्तुओं की राशि के विरुद्ध, अथवा, यदि वस्तुएं उन देशों से आई हों, 
जिन्होंने मुद्रा अवमूल्यन या अवमोलन कर रखा हो और इस प्रकार भारतीय निर्माताओं 
के ऊपर वह अनुचित लाभ उठाते हों, संरक्षण के विशेष उपायों की सिफारिश की जाती 

थी। (ह) इसी प्रकार की कार्यवाहियों की सरकारी-प्रह्ययता-प्राप्त आयातों के विरुद्ध 
सिफारिश की जाती थी । 

सिफारिशों का विसलेबण---कमीजशन के सदस्यों की बहुसंख्या की इच्छा थी कि भारत 

की ओद्योगिक़ उन्नति ब्रिटिश-स्वार्थों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए । उन्होंने स्पष्टतया 
कहा था : “हम यह' नहीं भूलते कि इंग्लैण्ड साम्राज्य का हृदय है, और उसी के बल पर 
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साम्राज्य की शक्ति और संगठन का आधार है. . . . . । यदि इंग्लेण्ड अपने निर्यात-व्यापार 

को स्थिर नही रख पाता, तो साम्राज्य का हृदय क्षीण हो जायगा, और यह एक तथ्य 
है, जिसके प्रति साम्राज्य का कोई भी अंग विमुख नहीं हो सकता | यही एक कारण था, 

जिसके आधार पर भारतीय उद्योग की संरक्षण की अधिकांश शर्तें इतनी रुकावट पैदा 

करने वाली थीं, और जो इस प्रकार शर्तों द्वारा अत्यधिक उलझी हुई थीं। 
इसके साथ ही, कमीशन की अल्पसंख्या भी “विवेक रहित संरक्षण” नहीं चाहती 

थी, कितु वह इतना अवदय चाहते थे कि भारत के प्रति शिशु-देश का-सा व्यवहार होना 

चाहिए, और वास्तव में जो औद्योगिक दृष्टिकोण से था भी । उन्होंने अल्पकाल में स्वीकृति 
देने तथा उदार संरक्षण की सिफारिश की थी । 

नये अथवा पुराने उद्योगों को संरक्षण की स्वीकृति मिलनी चाहिए या नहीं, इस 

सम्बन्ध में कोई कड़े नियम नहीं बन सकते थे । स्थापित उद्योगों के विषय में, एक सामान्य 

आंकड़ों के अनूसार चलना होता था। निरचयपूर्वक, उन उद्योगों की तुलना में, जो अपेक्षा- 

कृत अल्प-आयू है, ऐसे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में कम खतरा है । कितु अल्प-आयुके 
उद्योगों के विषय में अन्य देशों से आंकड़े लिये जा सकते हें। पुराने उद्योय की नई शाखा में, 

फिर भी, कल्पनापूर्ण तत्व हो सकते हें । कुछ अनिश्चित तत्व शेष रहेंगे ही, चाहे उद्योग 
नया हो या पुराना । सामान्यतः संरक्षण की नीति का उद्देश्य नये उद्योगों की सहायता 

« करना है, कितु कभी-कभी पुराने उद्योग को कठिन स्थिति से मुक्ति दिलाना भी संभव है, 
और केवल संरक्षण ही उसका उपाय हूँ । नये उद्योगों को आयात-करों की बजाय सरकारी- 
सहाथता से भी सुविधा दी जा सकती हूँ । कितु उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए 

आयू का अंकन ही कसौटी नहीं हैँ । कसौटी तो उन शर्तो को पूर्ण करना है, जो फिस्कलूू 
कमीशन ने उपस्थित की हैं । ह 

जहां तक संरक्षण के उपायों का सम्बन्ध है, अनेक बातों पर विचार करना चाहिए। 
इतना ऊंचा दर नही होना चाहिए, जोकि भोक्ता के लिए अनावश्यक बोझ के रूप में हो 
अथवा उद्योग को इस स्थिति में नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह किसी प्रकार की उन्नति ही 

न करे अथवा देश की आ्िक स्थिति को ही प्रभावित न करे। उचित विक्रय कीमत तक 

पहुंचने की खातिर, जिसे संरक्षण उद्योग के उत्पाद को विक्रय के लिए संभव बनाये, 
औसत फर्म के उत्पादनव्यय को लेना होगा, न कि उन फर्मो को, जो या तो शिखिर पर है 
अथवा निम्न स्तर पर, क्योंकि लक्ष्य, अयोग्य फर्मों को ऊपर उठाने का नहीं, प्रत्युत योग्य 
फर्मों को युक्तिसंगत सहायता देने का है । 

९. भारतीय आयात निर्यात-कर बोर्ड । (इंडियन टैरिफ बोर्ड) । फिल्कल 
कमीशन ने एक भारतीय आयात-निर्यात-कर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है, जो 
संरक्षण के लिए आवेदन करने वाले उद्योगों के अधिकारों की जांच करेगा और, यदि बोर्ड 
उचित समझेगा, तो सरकार को उनकी सिफारिश करेगा। यह बोर्ड समय-समय पर उद्योग 
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के लिए संरक्षण के प्रशत पर विचार करने को निश्चित उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों द्वारा नियो- 
जित होते रहना था। अक्सर यह बोड एक प्रधान और दो सदस्यों का होना था। यह उद्योग 

के स्थान पर जाकर उद्योग की स्थिति की विस्तृत जांच करता था । यह गवाहियां लेता था, 

और उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के स्मार-पत्रों पर विचार करता था, जो संरक्षण के 
इच्छुक होते थे अथवा जो, संरक्षण हो जाने की दशा में, संभवत: प्रभावित होते थे । इसी 

समिति को मुख्यत: यह विचार करना होता था कि संरक्षण की स्वीकृति के लिए दी गई 
शर्ते उद्योग ने पूरी की थी या नहीं | सब बातों की जांच करने के बाद, यह सरकार को 
संरक्षण की अवधि और उपाय की सिफारिश करता था । संरक्षण की समाप्ति पर टैरिफ 
बोर्ड को पुनः उस मामले की देख-रेख करने को कहा जाता था। संक्षेप में, संरक्षण का 
सिद्धांत लागू करना इसी समिति पर निर्भर करता था। इस प्रकार, संरक्षण की नीति 
के लक्ष्य की यथार्थता बोर्ड के नियोजन और उस भावना पर, जिसमें वह काम करता 

था, अधिकांशतः आश्रित थी। यदि बोर्ड ने युक्तिसंगत उदार रीति से शर्तों की 
व्याख्या की, तो उसका नतीजा संरक्षण संभव था, कितु दूसरी ओर, यदि उसने अत्यधिक 
संकुचित दृष्टिकोण अपनाया, तो कुछ भी मिल सकने वाला नहीं था। पहला टेरिफ बोड, 

१९२४ में लोहे और इस्पात के उद्योग के सम्बन्ध में बना था और अंतिम १९३९ में रेशम 

उद्योग के लिए नियत किया गया था। 

१०. विवेकपूर्ण संरक्षण | अनेक प्रमुख उद्योगों को संरक्षण दिये गए । हम 
उन पर क्रमश: विचार करेंगे । 

(१) लोहा और इस्पात--१९०७ में, जमशेदपुर में टाटा स्टील बक्से की स्थापना 
के साथ लोहे और इस्पात के नवीन उद्योग का आविर्भाव हुआ। १९१३ में कम्पनी ने 

इस्पात का उत्पादन आरम्भ किया और प्रथम विश्व-युद्ध में उल्लेखनीय प्रगति की | युद्ध 
की समाप्ति के बाद, इस उद्योग को विदेश्ञों से कड़ी प्रतिदंंद्विता का सामना करना पड़ा 
और उसे भारी हानि सहन करती पड़ी । १९२४ में इसका मामला टैरिफ़ बोर्ड के सामने 

पेश किया गया। जांच करने पर उसे मालूम हुआ कि कुछ ही वर्षों में भारत को अपनी घरेल् 

आकद्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों जैसी कम कीमत पर पर्याप्त लोहा और इस्पात 

के उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है। इस्पात की आयात की कीमत और भारत में 

उसकी उचित विक्रय की कीमत के अंतर को फिलहाल पाटने के लिए टैरिफ बोड ने ३० 

रुपये से लेकर ४५ रु० तक प्रति टन के हिसाब से ३ वर्ष के लिए कर लगाने की सिफ़ारिद 

की | समय-समय पर उद्योग की स्थिति के विषय में जांच-पड़ताल की जाती थी। १९३३ में, 

संरक्षण की अवधि सात वर्ष के लिए अर्थात्, १९४१ तक, और बढ़ा दी गई। उस समय 
टाठा कम्पनी ने विश्वास दिलाया था बे तब वह संरक्षण वापिस लेने जैसी सब घटनाओं 

का मुकाबला” करने की स्थिति में होंगे । १९४७ की अंतिम जांच के समय, उद्योग ने 
संरक्षण जारी रखने पर बल नहीं दिया और वह हटा लिया गया । इस प्रकार इस उद्योग 
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ने २३ वर्ष तक संरक्षण का उपयोग किया । अब वह उसके बिना अपने बल पर खड़ा है। 

इस संरक्षण के फलस्वरूप, चाहे यह अवरोधक था, भारत के लोहे और इस्पात के 

उद्योग ने तीव्र गति से उन्नति की है, और संरक्षण-प्रदान का सत्य उपयोग किया है । आज 

यही उद्योग उत्पादकर की एक वृह॒द् राशि देता है, जो राजकोष की बड़ी खाई को पाटने 
वाली है। इस प्रकार इसने १९३९ -४० में येनकेन प्रकारेण ३७२ लाख रुपये से कम' नही 

दिया होगा। भोक्ता पर उत्पाद के प्रगतिशीछ मूल्यों के कारण किसी प्रकार का अति- 

रिक्त बोझा नहीं पड़ा और दूसरी ओर टाटा कम्पनी के मजदूरों को अपने स्तर के अनुसार 

जीवन-सम्बन्धी सब सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं । 

युद्ध के कारण इस उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ। यह अनुमान किया जाता है 

कि विश्व प्रतिद्वंद्विता में बिना किसी की सहायता के यह स्वतः अयथने को स्थिर रखने योग्य 

होगा। इसके चारों ओर अनेक सहायक उद्योग खड़े हो गए है । इस्पात की विशेष किसमें 

बन रही हैं और भारत इस्पात के औज़ारों, डाइयों और मशीनों के छोटे-मोटे पुर्जों को 

बनाकर अपनी आवश्यकता के बड़े अंश को पूरा कर रहा है। टाटा स्टील एंड आइरन 

कम्पनी ने एक नया महायंत्र लगाया है, जो रेलों के पहियों, टायरों और पहियों की धुरियों 
का निर्माण कर सकेगा । इसके अतिरिक्त कम्पनी चित्तरंजन में इंजनों के निर्माण की 

सहायता कर रही है । 

. १९४८ में, इंजीनियरिंग उद्योग ने २,१३,००० व्यक्तियों को रोज़गार दिया 
था। इसकी प्रगति निम्न आंकड़ों से परखी जा सकती है:--- 

तालिका १ 
भारत में पूर्ण इस्पात का उत्पाद 

वाधषिक औसत हज़ार दनों में 

१९३९ ८४२ * १९४७ ८९३ १९४८ के 

१९४५ १००२ १९४८ ८५६ १९४९ . ९९२ 

यह आंकड़े प्रकट करते हें कि विभाजन के बाद इस्पात का उत्पाद नीचे गया है। 
मिलें अपनी समर्थ के अनुसार काम नहीं कर सकीं। कोयले की कमी, श्रम संबंधी कष्ट और 
यातायात की कठिनाइयां बाधक थीं। इसके अतिरिक्त निपुंण कारीगरी की भी कमी थी। 
मालगाड़ियां खाली नहीं होती थीं और उन्हें जितनी जल्दी चाहिए था, लौटाया नहीं जाता 

था। १९४९ में, इनः कठिनाइयों पर विजय पाना आरम्भ हुआ । औद्योगिक आंकड़ों में 
नष्ट होने वाले दिनों की संख्या में कमी हुईै। फलरूप, मौजूदा स्टील भिलों में बेहतर 
नतीजे वाला काम हुआ, कितु इतने पर भी यह उत्पाद देश की बढ़ती हुई आवश्यकता 

के लिए पर्याप्त नहीं। इसलिए, आयात में भी वृद्धि हो रही है । ' 

(२) सूती वस्त्र उद्योग--भारत में वस्त्र-उद्योग बहुत पुराना है और उसे किसी भी 
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दशा में शिक्षु-उद्योग” नहीं कहा जा सकता | कितु अत्यधिक पूजीकरण, सूत के तार में 

चीन के व्यापार की क्षति, मजदूरी का ऊंचा दाम, ईंधन के ऊंचे दाम सरीखे कारणों से 
बीसवीं सदी के मध्य में बम्बई के उद्योग भारी कठिनाई में पड़ गए थे । १९२६ में यह 

मामला टैरिफ बोर्ड के समक्ष पेश हुआ, जिसने निम्न आधार पर सिफारिश की :-- 

(क) १९२३ से जापानी येन (जापानी मुद्रा) अपने २७ पैस की विनिमय कीमत से 

बुरी तरह गिर रहा था। वस्तुतः १९३५ में वह १४ पेस तक नीचे चला गया । इस गिरावट 
ने भारत को जापानी बस्त्र के निर्यात में भारी सहायता दी । नव 

(ख) जापानी मिलें डबरू शिफ्ट (रात-दिन) के तरीके पर काम करती थीं । 
यद्यपि जापान में कपड़े के मज़दू दो को जो मजदूरी मिलती थी, वह भारत से कुछ ही अधिक 
थी, तुथापि उनकी प्रति मज़दूर की उत्पत्ति कहीं अधिक थी। यह कहा जाता था कि 

जापान का एक मजदूर ६०० तकुओं पर काम करता था और उसे प्रतिदिन रू. १-१४-६ 
मिलते थे। उस के काम की योग्यता ९०% थी | दूसरी ओर बम्बई में १ रु. प्रतिदिन 
पाने वाला लड़का १८१ तकुओं को देख पाता था और उसकी योग्यता ८५% थी। 

(ग) यह उद्योग भारत का सब से बड़ा राष्ट्रीय उद्योग था। इस में ४२ करोड़ रू. 
की पूंजी लगी हुई थी, और १९२६ में साढ़े चार लाख मजदूरों को रोज़गार मिला हुआ 

था । इसलिये इस उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता थी । 
(घ) जापान ने अपने उद्योग का यंत्रीकरण कर लिया था, जबकि भारतीय उद्योग 

को विश्व की मन्दी ने बुरी तरह कुचल दिया था। आंकड़े प्रकट करते हे कि जापान से वस्त्र 

की आयात में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। १९२२-२३ में १०८ मिलियन गज्ञ से १९३८- 
३९ में ४२५ मिलियन गज हो गयी थी । इंग्लेड और अन्य देशों की आयात में कभी हुई 
थी। इस प्रकार ब्रिटिश आयात इस अवधि में १४४ करोड़ गज़ों से २० करोड़ ५० लाख 

गज़ हो गई, जबकि आयात का कुल योग १५७ करोड़ ७० लाख गज़ों की अपेक्षा ६४ 

करोड़ ७० लाख गज़ रह गया। जापानी आयात में वद्धि का कारण जापानी उद्योगों 
का यंत्रीकरण और येन की कीमत में कमी होना था । 

भारतीय उद्योग के विरुद्ध इन अंशों के कार्य करने के फलस्वरूप १९२५ और १९३५ 
के मध्य में बम्बई की मिलों की संख्या ८० से ६८ रह गई। इस में संदेह नहीं कि बम्बई के 
इस उद्योग के संगठन में कुछ त्रुटियां थीं, कितु उन में से कई समूल नष्ट हो गयीं, अर्थात् 
बहुत-सी पूंजी की कीमत घट गई थी, और मैनेजिंग एजेंसी के चलन से भी, बाद में 
मुक्ति मिल गई थी । 

तदनुसार, टैरिफ बोर्ड ने वस्त्र-उद्योग को पहले से कहीं अधिक संरक्षण प्रदान करने 
की सिफारिश की । उदाहरण के लिए, दोहरे कते और सादे सूत के तार पर मूल्य के 

अनुसार ६३%. अथवा १६ आता प्रति पौंड (दोनों में जो अधिक हो) कर लगाया 
गया । और असली अंग्रेज़ी माल पर मूल्य के अनुसार २५% और अंग्रेज़ी इतर माल पर 
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३१३० कर नियत किया गया। बाद में जापान द्वारा विनिमय में अवमूल्यन पर ब्रिटिश 

इतर कपड़े पर मूल्य के अनुसार २५% कर बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश-बस्तुओं पर न्यून- 

करों के कारण अंग्रेजों को निश्चित लाभ होना था। फलरूप, उन्होंने जापान की कीमत 

पर भारतीय बाज़ार का आंशिक लाभ उठाया । 

इस संरक्षण के कारण, यद्यपि यह द्विमुखी और सस्तेपन के लिए नितान्त विरोधी 

कार्यवाही थी और किसी प्रगतिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं थी, तथापि भारत बस्त्र-उद्योग 

को इस से भारी लाभ हुआ, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-- 

तालिका २” 

दोहरा और सादा सृत मिलियन पौंडों में कपड़ा गज़ों में 

वर्ष भारत आयात भारत आयात 

१९२६-२७. ८०७ ४९ २,२५८ १,७८८ 
१९३८-३९ १,३०३ ३६ ४,२६९ ६४७ 

भारत में मिल-बने कपड़े की कुल सामान्य आवश्यकता लगभग ५ हज़ार मिलियन 
गज़ की है। इस बारे में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि युद्ध-काल में घिसी पिटी मशीनों को 

पूर्णतया बदल देने से, हम केवल आत्म-निर्भरता ही प्राप्त करने के योग्य न हो जाँयगे, 
प्रत्युत विदेशों में कपड़ा निर्यात करने की स्थिति में भी होंगे । 

निम्न तालिका हाल ही के वर्षो में कुल उत्पाद और उसके निर्यात और आयात को 
प्रकट करती है, निर्यात तीव्र गति से बढ़ रही हें और आयात में धीरे-धीरे न्यूनता हो 

रही है । 

तालिका ३ ःेु 

: निर्ित वस्तुओं का उत्पाद और निर्यात' 
वर्ष सूत कपड़ा निर्यात आयात 

कपड़ा कपड़ा 
(मिलियन (मिलियन (मिलियन (मिलियन 

पौंडों में) गज़ों में) गज़ों में) गज्ों में ) 

१९३९ १,२६३ ४,११६ १९२३२ ६४९३ 

१९४९ १,३३० ३,८०५ ४६८ १९१ 

१९५० १,१५७ ३,६१४ १,११६ ७ 
००० ाणाााणाओ 

१, ७वा78703] <&08४723०0 07 7709॥9. 

२. गणव---शएुफए्रछ ४06० 7949 2्यव 0" एव जशांफी०पा 
एगट्रिथा. 

३. शएुपा८४ 607 7098. 
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(३) खांड उद्योग--गन्ना भारतीय पौधा है और यह भारत से दुनिया भर में फैल 
गया है। और इतने पर भी विदेशी सफेद चीनी ने भारत मे दुढ़तापूर्वक अपने पांव जमा लिये 
थे और १९३१-३२ में ५॥ लाख टन खांड की आयात की गयी थी। टैरिफ बोर्ड यह मान 
गया था कि इस उद्योग ने 'त्रिगुणी-सूत्र” की सब शर्तो को पूरा किया है और उसने सवा 
सात रुपये प्रति हंडरवेट का संरक्षण प्रदान किया । आर्थिक-संकट के कारण सितम्बर 

१९३१ में इस दर में २५% के आधिक्य की वृद्धि कर दी गई और इस प्रकार आयात कर 
में यह वृद्धि ९ रु. १ आ. प्रति हंडरवेट की हो गयी । 

संरक्षण की स्वीकृति से खांड उद्योग में भारी क्रान्ति हो गयी और कुछ ही समय में 
यही नहीं कि भारत खांड-विषयक अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बन 
गया, प्रत्युत उस के पास निर्यात के लिए भी अतिरिक्त बच गया। सरकार ने अधिक 
उत्पाद को रोकने और अयोग्य कारखानों को उखाड़ देने के लिए उत्पाद-कर लगा दिया, 
और उस के साथ ही संरक्षण कर में भी उतनी ही वृद्धि कर दी गयी । इस प्रकार १९३४ में, 
संरक्षण कर के ७ ₹. १२ आने प्रति हंडरवेट करके साथ ही रु. १-५ आने का उत्पाद-कर 
लगा कर कुल-आयात कर ९ रु. १ आना कर दिया गया। यह फरवरी १९३७ तक रहा, 
जबकि संरक्षण-कर में न््यूनता कर के ७ रु. १२ आने प्रति हंडरवेट कर दिया गया और 
उस के साथ ही २ रु. प्रति हंडरवेट का राजस्व कर लगाया गया । ९ रु.-४ आने का 
कुल आयात कर अप्रेऊ १९३९ तक रहा, जबकि संरक्षण कर में अधिक न्यूनता करके 
६ रु. १२ आने कर दिया गया, जिस के अर्थ यह थे कि कुल आयात कर ८ रु. १२ आने 
प्रति हंडरवेट हो गया। संरक्षण की यह कार्यवाही अप्रैल १९४९ से मार्च १९०० 
तक पुनः चालू की गयी, और उपरान्त सरक्षण कर हटा दिया गया। 

भारतीय खांड उद्योग में मुख्यतः कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें नीचे लिखे अनुसार प्रकट 
किया जा सकता हैं:-- 

(क) प्रति एकड़ पीछे कच्ची खांड की अत्यल्प प्राप्ति, १९४९ में भारत में ३०,६३ 
पौंड प्रति एकड़ थी, जबकि इसके विपरीत आस्ट्रेलिया में ७,६७६ और मारीशस में 

६,१३२ प्रति एकड़ थी । 
(ख) प्रति टन में से खांड-निकासी का अल्प प्रतिशत था, अर्थात् १९३१-३२ में 

भारत में औसत प्रतिशत प्राप्ति ८८९ थी, जबकि इस के विरुद्ध जावा में १०-४६ थी । 

१९३८-३९ में, भारत में यह ९२९ हो गयी और इस के विपरीत जावा में ११६१ । 
इस कमी का कारण कुशल कारीगरी का अभाव था । 

(ग) उप-उत्पादों की उपयोगिता का अभाव | सीरा और गज्ने की फूजला, दो 
मुख्य उप-उत्पाद है। सीरा मच्यसार, पशुओं का चारा, सड़कें बनाने, और भूमि के खाद 
आदि के काम आ सकता है। सीरे का बहुत थोड़ा अंश प्रयोग में लाया जाता है। 
“यही नहीं कि इस की कुछ कीमत नहीं उठती प्र॒त्युत इसे हटाना भी एक बड़ी भारी 



५२६ भारतीय अर्थशास्त्र 

कठिनाई हो गयी है ।*” ३,४९,००० के कुल उत्पाद में से १९३५-३६ में केवल 
५२,७०० टनों की निर्यात की गई थी। यह एक बड़ी राष्ट्रीय क्षति है । 

(घ) इस उद्योग पर केवल उत्पाद-कर का ही बड़ा बोझ नहीं, प्रत्युत इस पर 

प्रान्तीय सरकारों द्वारा गन्ने पर भी कर लगा हुआ है । इस के अतिरिक्त सम्बन्धित 

मशीनों पर आयात-कर, रेल-किराये की ऊंची दरें और लाभों पर आय-कर भी लगे हुए 

हे । ु 
(ह) उद्योग के लिए स्थान--इस उद्योग की प्रगति ने स्थान-विषयक आवश्यकता 

को भी प्रकट किया है । टैरिफ बोर्ड ने १९३१-३२ और १९३७ की अपनी रिपोर्टों में 
इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि गन्ने की खेती के लिए मिले-जुले गरमी 

सरदी के भागों की अपेक्षा गरमी के इलाके बेहतर है । बोर्ड ने भावी प्रगति के पक्ष में 

निर्णय प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों का समर्थन किया था। 

पहली दो त्रुटियां गन्ने की किस्म को सुधार कर ठीक हो सकती हे और आगामी 

मद्यसार बनाने के लिए सीरे का, और गज्ने का फुजला कागज़ बनाने के लिए उपयोग 
करके दूर हो सकती हैं । सरकार सभी दिशाओं में उन्नति करने की चेष्टा कर रही है । 

संरक्षण के फलरूप इस उद्योग ने उल्लेखनीय उन्नति की है । वस्तुतः, ऐसी गति- 

शील उन्नति के बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं। और यह प्रगति मन्दी के वर्षो में भी जारी 
रही, जबकि भारतीय उद्योग में खांड ही केवल एक चमकता सितारा था। यह गणना की 

गई है कि १९३५-३६ में गन्ने, गृड़, खांड के उत्पाद में लगे हुए १३१ लाख मज़दूरों में से 

कम से कम २५ लाख नये थे ओर उन में अन्य २५ राख ऐसे थे, जिन्हें संरक्षण के कारण 

रोज़गार मिला था। इस उद्योग ने जो उन्नति की है, वह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है 
कि १९३२ और १९३९ के बीच ३२ से बढ़ कर कारखानों की संख्या १३९ हो गयी है, 

खांड का उत्पाद ४७ राख टन से बढ़ कर ७-७ लाख टन हो गया है, जब कि आयात, 
५३ लाख टन से गिर कर केवल ३२ हज़ार टन रह गई है। 

कुछ वर्षो में खांड का उत्पाद इस प्रकार हुआ :--- 
ख्रांड का उत्पाद (हज़ार टठनों में) 

१९३८ २९,१९४ १९५० १०,२३७ 
१९४९ १०,४४ १९५१ १२,०० अनुमानतः 

इस की अनेक त्रुटियों के बावजूद भोक्ता पर इस का भारी बोझा नहीं पड़ा और 
यह उद्योग फला-फूला है । 

युद्ध-पूर्व वर्षों में जबक्ति समस्या यह थी कि खांड के अतिरिक्त उत्पाद पर सरकार 
द्वारा प्रतिवन््ध लगाया जाय और उत्पाद-कर सरीखी बाधाएं उपस्थित की जाँय, कितु 

१. शीवैब्ाईब--7067 775०० ?0॥0ए, 9. 228. 
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जैसे ही यूद्ध की प्रगति बढ़ी, तो खांड के निर्माण की अधिकाधिक कोशिशों की जाने लगीं। 
ऋय-शक्ति बढ़ जाने, जन-संख्या की वृद्धि, और चाय-काफी का अधिक प्रचार हो जाने के 
कारण शहरी मांग बहुत बढ़ गयी । रक्षा सेनाओं की आवश्यकताएं भी बढ़ गई थीं। 
भारतीय खांड की संयुक्त राष्ट्रों की पूर्ति के लिए भी मांग की गयी थी । 

विभाजन उपरान्त के वर्षो में पूर्ति की दशा गिर गई और १९४५९ का वर्ष संकट 

का था। सितम्बर १९४९ में, सरकार को राशियों की कमियों और चढ़ती हुईं कीमतों के 

कारण कंट्रोल करना पड़ा और जनता के लिए खांड का राशन नियत करना पड़ा । सरकार 

ने १९४८-४९ के उत्पाद से अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद-कर लौटाने और प्राथमिकता 
एवं सुविधाएं देकर १९४९-५० के मौसम में उत्पाद में वृद्धि करने की कोशिश की 
कितु उसके यत्न निष्फल रहे | फलत:, गन्ना पेलने की ऋतु से पहले उस कमी को पूरा 
करने के लिए सितम्बर १९५० से पूर्व एक लाख टन खांड को आयात करने का फैसला 
किया गया। इस के अतिरिक्त, १९५० में, उत्पाद में कमी के कारणों को मालूम करने के 
लिए सरकार ने एक जांच कमेटी नियुक्त की । उसने शूगर सिंडीकेट को भी खत्म 
कर दिया, जिस के बारे में कहा जाता था कि वह ११९४९ के खांड संकट के लिए 

ज़िम्मेदार था। यह अनुमान किया जाता हैँ कि १९५१ में खांड के उत्पाद में १२ छाख टन 
की वृद्धि हुई हे । ह 

भारत के पास न केवल अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने की समर्थ है, प्रत्युत 
वह विदेशों को भी खांड का निर्यात कर सकता है । १९५१ में खांड की स्थिति में सुधार 
हुआ और खुले बाज़ार में फेक्ट्रो को जिस नियत अंग के बेचने की स्वीकृति दी गयी थी, 
उससे आशातीत अधिक उत्पाद हुआ। १९५२ में १२ लाख टन के कुल उत्पाद की 

आशा की जाती है, जो चरम सीमा हैं । 

(४) काग्रज्ञ और गुद्दे का उद्योग--१९१४-१८ की लड़ाई ने इस उद्योग को 
विदेशी प्रतिद्वंद्विता से किचित् मुक्ति दी थी । कितु युद्ध की समाप्ति के बाद योरोप के देशों 
से पुनः भयंकर प्रतिद्वंद्विता आरम्भ हो गयी । इसलिए १९२४ में उद्योग ने संरक्षण के लिए 

आवेदन किया। यह पता लगा है कि सबाई-घास ( $20थ४-५०७४४ ) बहुत महंगी हें, 
और इस विदेशी प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला होना मुश्किल है । जो भी हो, बांस का गूदा 

- पर्याप्त भी है और सस्ता भी है और बांस के बने कागज़ का भविष्य भी उज्ज्वल है, विशेष- 

कर इस लिए कि योरोप में गूदहेदार लकड़ी की भारी कमी होती जा रही है। तदनुसार, 

लिखने और छापने के कागज़ में एक आना पौंड की दर से संरक्षण प्रदान किया गया। 

पैकिंग के कागज़ को संरक्षण नहीं दिया गया था, क्योंकि यह साबित नहीं किया जा सकता 

था, कि भारत में इसके उत्पाद की अस्वाभाविक सुविधाएं हैं। इसी प्रकार न्यूज़प्रिट को 

भी छोड़ दिया गया था। तिस पर भी टैरिफ बोरड्ड ने किन््हीं मिलों को अनुभव के रूप में 

विशिष्ट आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की थी। कितु सरकार ने आथिक सहायता 
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देने से इंकार कर दिया। उपरान्त (१९३५ में ) लकड़ी के गू दें के बने कागज़ की आयात पर 

४५ रु. प्रतिटन का कर लगा दिया गया, ताकि भारत में बांस के गूद्दे को इस्तेमाल करने 

का उत्साह बढ़े । १९३९ में संरक्षण की अवधि तीन वर्ष और बढ़ा दी गयी, कितु आयात 

गूदे ( 7०७ ) का कर मूल्य के अनुसार २५ रु. कम कर दिया गया। संरक्षण इस 

आधार पर जारी रखा गया था कि इस से प्रगति हुई है और इसे वापिस लेना नयी 

मिलो के लिए घातक होगा । १९४७ में यह प्रश्न पुनः बोर्ड के सामने रखा गया और संरक्षण 

हटा लिया गया । 
संरक्षण के अधीन इस उद्योग ने पर्याप्त उन्नति की है। १९२५ में ९ मिलों की संख्या 

से बढ़ कर १९४८ में १६ हो गयी और उसी काल में २० हजार टन की निकासी की अपेक्षा 

निकासी एक लाख टन हो गयी । मिलों की नियत शक्ति १ छाख ३६ हज़ार टन की 

है, और लिखने और छपने के कागज के लिए इस उत्पाद शक्ति को देश की भांग के 
अनुसार पर्याप्त समझा जाता है। जो भी हो, भारतीय मशीनरी सामान्यतः नवीनतम 
नहीं है, और तरीकों में उन्नति की जा सकती है। लागत कीमत पर्याप्त रूप से कम हो 
चुकी है, कितु लागत में अधिक न्यूनता सामान्य समयों में विदेशी प्रतिद्वंद्विता के मुकाबले 

में इस उद्योग को खडा रहने योग्य बना देगी । 
स्थानीय उत्पाद में वृद्धि और साथ ही कागज़ की आयात यह साबित करती है 

कि भारत में साक्षरता वेग से बढ़ रही है और स्थानीय निर्माताओं की अभी और 
आवश्यकता है । इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है । 

युद्ध से पूर्व घरेल कागज़ उद्योग की आश्चर्यजनक उन्नति के बावजूद भारत अब 
भी विदेशों की पर्याप्त आयात पर निर्भर रहता है। युद्ध-काल में नारवे और स्वीडन की 
आयात पूर्णतः बन्द थी । उसके कारण जो भारी कमी थी, वह अमरीका और 
कैनेडा की आयातों से पूरी नही हो सकती थी । जहाज़ों सम्बन्धी कठिनाइयां भी बहुत 

थीं। फलत: कागज़ के विभाजन १२ कंट्रोल किया गया और _कागज़ की बचत का आन्दो- 
लन शुरु हुआ। अखबारों के पृष्ठों की संख्या सीमित कर दी गयी और कीमतें नियत की 
गयीं। युद्ध काल में, भारत में कागज के उत्पाद में वृद्धि हुई और कागज के आयात में कमी | 
युद्ध के बाद, जहाज़ों में अधिक स्थान मिलने के कारण आयात में वृद्धि हुई। उस के साथ ही 
देश के उत्पादन में भी पुनः वृद्धि होने जा रही है । इस उद्योग को अधिक उन्नत करने के लिए 

ऊंची छागतें, कुशल श्रम और कच्चे सामानों की पूर्ति की कठिनाइयां है । नीचे दी हुई 
तालिका इस स्थिति को स्पष्ट करती है:-- 

तालिका ५ 
े कागज़ (हज़ार हंडरवबेटों में) द 

वर्ष उत्पाद आयात 
१९३८ ११,६४ ९,०० 
१, १९,६४ ७,०८ 

१९४९ २०,६४ १४,७६ 
१६५० २१,७८ १३,०८ 
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(५) दियासलाई उद्योग--१९२२ तक भारत पूर्णतया विदेशी दियासलाई पर 
आश्वित था, जबकि प्रति गूर्स पर १८ रु. का भारी राजस्व-कर (मूल्य के अनुसार १०० 
प्रतिग़त से भी अधिक) दियासछाई की आयात पर लगाया गया। इस कर के आश्रय की 
पृष्ठ-भूमि में कुछक छोटे-छोटे कारखानों का जन्म हुआ था । 

जापान और स्वीडन के बीच भारतीय बाजार के लिए संघर्ष हो रहा था । इस संघर्ष 
में स्वीडिय मेंच कम्पनी सफल रही और इस ने भारतीय तट-कर की दीवार को फांद 

कर वैस्टर्न इंडिया मेच कम्पनी के नाम से (विमको ५४१779700) १९२४ और १९२६ 
के बीच भारत में अपनी फेक्ट्री आरम्भ कर दी। १९२६ में यह मामला टैरिफ बोर्ड के सामने 
उपस्थित किया गया और उसने १ रु. आठ आने प्रति गर्से के राजस्व-कर को संरक्षण-कर 
में बदल देने की सिफारिश की, और मरकार ने मंजूरी दे दी। दुर्भाग्य से इस संरक्षण 
कर की सहायता से स्वीडिश ट्रस्ट ने भारतीय बाजार पर अपना अधिकार जमा लिया | 
यह ट्रस्ट दुनिया की दियासलाई सम्बन्धी आवश्यकता का ७० प्रतिशत पूर्ण करता था । 
इस ट्रस्ट का विश्व भर में प्रसार था। इस ने यहांतक कि जर्मन दियासलाई उद्योग पर भी 

एक सहायक कम्पनी के सहारे अधिकार कर लिया था। कम्पनी अपने भारतीय प्रतिद्वंद्वियों 

को खदेड़ देने के लिए अपना माल बेचने वालों को बट्टे देती थी, कमीशन देती थी और 
इनाम देती थी। इस प्रकार छोटे-छोटे कारखाने या तो खत्म हो चुके थे अथवा उनकी पूंजी 
को क्रम करके उन पर अधिकार कर लिया गया था। फलरहूप, उसकी उत्पत्ति में विस्तृत 
वृद्धि हुई और भारतीय उत्पाद में ह्वास हुआ। इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद, टैरिफ ' 
बोर्ड ने स्वीडिश कम्पनी के यांत्रिक क्ृत्यों पर रोक छूगाने की कोई सिफारिश नहीं की थी । 
इस प्रकार, १९४८ में विमको के ५ क(रखानों का उत्पादन १८ मिलियन गुर्स हो गया, 

जब कि भारतीय कम्पनियों द्वारा लगभग २०० कारखानों की उत्पत्ति ७'९ मिलियन 
गुर्ते थी । 

यह तजवीज़ की गयी कि स्वीडिश संघ का एकाधिकार भंग कर देना चाहिए और 

एक कमेटी नियत की जाय, जो भारतीय उद्योग कानून में ऐसे विकल्प की तजवीज़ करे, 
जो अनुचित व्यापार के तरीकों को कानून-विरुद्ध ठहराये और केवल पूंजी का ही भारतीय- 
करण न करके उस पर अधिकार भी कर ले। 

इस उद्योग की वर्तमान दशा निम्न तालिका में चित्रित की गई हैः-- 

तालिका ६ 

दियासलाई---उत्पत्ति और आयात 
(सिलियन गुर्सों में) 

वर्ष भारतीय उत्पत्ति आयात 

१९३२-३३ १९ ६,१४ 

१९३८-३९ २१ १,२६ 
१९४९ - २६ ० 

१९५० २६ क् ० 
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मलाया और थाईलेड से मदरास के लिए टूटे चावलों की आयात पर १५ आने 
प्रतिम्रन का कर लगाया गया। यही नहीं कि मदरास खाद्य-विषयक अपनी आत्म-निर्भरता 

को खो रहा था, बल्कि किसानों को भी भारी आघात सहना पड़ा था। गिरती हुईं कीमतों 
के दिनों में विदेशी आयात पर २ रु. प्रति हंडरवेट की कस्टम ड्यूटी (आगम शुल्क ) द्वारा 
गेहं को भी सहायता दी गई थी । 

११. जिन उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया । हमने उन उद्योगों पर 
दृष्टिपात किया है, जिन्हें संरक्षण दिया गया था। अब हम उन उद्योगों पर विचार करेंगे, 
जिन के लिए या तो टेरिफ बोर्ड ने सिफारिश नही की थी, अथवा जिन्हें सरकार ने इंकार 
कर दिया था। वह थे:--( १) भारी रसायन; (२) तेल; (३) कोयला; (४) 

सीमेंट; और (५) शीशा । 

(१) हँवी कंसिकल इंडस्ट्रीज ( भारी रासायनिक उद्योग )--इस उद्योग को 
अक्तूबर १९३१ से मार्च १९३३ तक १८ मास के लिए संरक्षण दिया गया था, कितु किन््हीं 
प्रत्यक्ष कारणों के बिना ही अनन्तर उसे वंचित कर दिया गया । 

भारी रसायन दो प्रकार के होते है :--- (क) तेजाब--गंधक, नमक और शो रा--- 
और इन के आधार पर बने मिश्रण, तथा (ख ) सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाईड, 

जिक क्लोराईड, आदि दूसरे वर्ग के रसायन अभी भारत में बनने आरम्भ नहीं हुए, 
कितु पहले वर्ग के रसायन प्रथम विद्व-युद्ध में बनने लगे थे। जो भी हो, उत्पाद के कार- 
खाने छोटे थे और उत्पाद का मूल्य ऊंचा था। विदेशी प्रतिदंद्विता और विनिमय की 
चढ़ी दरों के कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

इस पर यह प्रश्न टैरिफ बोर्ड को सौंपा गया, जिसने पता किया कि रसायन उद्योग 

के उत्पादनों की भारत के अधिकांश उद्योगों के लिए अत्यावश्यकता है अर्थात् वस्त्र उद्योग 
के लिए, कागज उद्योग, शीशे और चीनी मिट्टी के उद्योग, साबुन उद्योग, नकली रेशम के 
उद्योग, पेंट और वानिश उद्योग तथा अन्यों के लिए । यही नहीं कि यह मूल उद्योग हें, 

प्रत्युत रसायन उद्योग राष्ट्रीय रक्षा के लिए भी अत्याज्य है क्योंकि गन्धक और शोरे के 

तेजाब बारूद के निर्माणार्थ मूलतः: दरकार होते हे । इनके अतिरिक्त, खादों के निर्माण 

के लिए, जेसे सुपरफासफेट्स और अमोनिया सल्फेट की (नमक और नौसादर ) धान, गज्ने, 

रवर और चाय की खेती की पेदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उत्पादनों की अत्यावश्यकता 
हैं। देरिफ बोर्ड ने कहा--- यह आइचर्य की बात है कि एक देश, जिसके ७० प्रतिशत 
अधिवासी खेती पर आश्रित हों, इस प्रकार की खेती के लिए महत्वपूर्ण खादों के निमित्त 

विदेशों की आयात पर आश्रित रहे ।” 

बोर्ड ने सिफारिश की (क) वर्तमान मूल्य के अनुसार राजस्व-कर विशेष संरक्षण 
करों में बदले जाँय, (ख) १८ रु. प्रति टन की सरकारी सहायता सुपरफासफेट्स पर, जिन- 

का खाद के रूप में उपयोग होता है, दी जाय और (ग) रेलों के माल किराये में कमी की 
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जाय। बोर्ड ने यह भी तजवीज् की कि राष्ट्रीय संघ रीति के आधार पर उद्योग का 

पुरर्सगठन किया जाय । सात वर्ष बाद पुनः एक बार जांच करने की तजवीज्ञ भी 

की गयी । 

सरकार ने इस समस्या को सहानभूतिपूर्ण ढंग से नहीं देखा और अनुरोध 
किया कि संरक्षण नहीं दिया जा सकृता क्योंकि गन्धक का अभाव है, कितु विधान सभा, 

और जनता के भारी दबाव के बाद १८ मास के लिए संरक्षण 'दिया गया और अनन्तर, 
इस क्षीण आधार पर कि संघ-निर्माण असंभव जान पड़ा है और यह उद्योग अभी पूरी 
तरह उन्नत नहीं हुआ, संरक्षण को बन्द कर दिया गया । 

गत युद्ध के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा के लिए इस उद्योग के महत्व को पहचाना गया। 
यह स्वीकार किया गया कि मूल उद्योग और उत्पाद के सभी क्षेत्रों के लिए यह अत्यावश्यक 

है अर्थात् औद्योगिक और क्ृषि सम्बन्धी । इस लिए इसे उदार सहायता की अत्यावश्यकता 

है। भारत सरकार ने सिंद्री, बिहार में (१९४८ ) एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो ३ छाख 

५० हज़ार टन नौसादर (अमोनिया सल्फेट ) बना सकती है। इस का उद्देश्य नकली खाद में 
भारत को आत्म-संपन्न करना है। इस कारखाने ने मार्च १९५२ में; काम आरम्भ किया। 

१९४९ में, भारत ने २१ करोड़ रु. के रसायनों की आयात की थी, जब कि स्वतः उसने 
१५ लाख ८३ हज़ार हंडरवेट गन्धक का तेजाब तैयार किया था। इस से प्रकट होता है कि 

भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों प्रकार के रसायन बनाने जा रहा 
हैं । गत दो वर्षो में रसायनों के उत्पादन और खपत का चित्र नीचे दिया जाता हे । 

भारी रसायन 

उत्पाद उत्पाद आयात 
वर्ष | गन्धक का तेज़ाब_ | (नौसादर) (खनिज रसायन) 

(००० हंडरवबेटों में) (००० टनों में) (००० टनों में) 

१९४९ १९,९१० | ४६ २,०४ 

१९५० २०२० | ४७ ४,८० 
(२) तेल-उद्योग--१९२८ में, वर्मा शैड ग्रुप और स्टेडर्ड आइल कम्पनी के बीच 

दरों के विषय में संघर्ष चल रहा था। उस समय बर्मा भारत का एक भाग था । और अटक 
आइल कम्पनी भी बर्मा-दल में शामिक् थी। जो भी हो, भारत में मिट्टी का तेल स्टेडड़ें 

आइल कम्पनी द्वारा दुनिया की समानता की कीमतों से नीचे बिक रहा था । 

जांच करने पर टैरिफ बोर्ड को पता लगा कि कीमतों-का संघर्ष बर्मा शैल दल ने 
शुरू किया था और एशियाटठिक पैट्रोलियम कम्पनी ने विद्वास दिलाया था कि उन्हें 

जो हानि होगी, उस की पूर्ति कम्पनी कर देगी । उद्देश्य यह था, “अच्छी से अच्छी कीमत 
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जो मिल सके, उसे वसूल न करना, बल्कि ऐसी कीमतों को चलाना, जो अपना उद्देश्य पूरा 
कर सकें, ताकि स्टेंडडं आइल कम्पनी बाध्य होकर समझौता करे।” इस प्रकार यह स्पष्ट 

था, संरक्षण इसलिए मांगा गया था कि वह स्वतः कीमत-संघये को धन दे सके और 

स्टडइई आइल कम्पनी की लड़ाई का बोझा मिट्टी के तेल की खपत करने वाले भारतीय 
भोक्ताओं पर सरक जाय | वर्गे-संघर्य भारतीय भोक्ताओं के लिए न तो वर्तमान में 

हितकर था और न हो भविष्य में । फलत: बोर्द और उसके साथ ही सरकार ने स्थानीय” 
उद्योग को रक्षा देने से इंकार कर दिया । 

(३) कोयला उद्योग--जूट, कपास, लोहा और इस्पात सरीखे अनेक महत्वपूर्ण 
उद्योग कोयले पर आश्रित है । यह एक मौलिक उद्योग है। कितु रेलें कोयले की सब से 

अधिक खपत करने वाली ह। जो भी हो, उतकी निजी कोयले की खानें हे और वह कोयले के 
बाज़ार में तभी प्रवेश करती हैं, जब कीमतें बहुत नीची हों | इस प्रकार, कभी ही ऐसा 
होता हैं कि वह बाज़ार का लाभ उठा सकने की स्थिति में हों। १९२६ में, जब 
टेरिफ बोर्ड से कोयला उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में कहा गया, तो यह उद्योग कठिन 

स्थिति में था। भारत में वेगनों की कमी और ऊंचे भाड़ों के कारण सरकारी सहायता-प्राप्त 

अफ्रीका के कोयले ने बम्बई और कराची से भारतीय कोयले को खदेड़ दिया था। 

इस प्रकार, भारतीय कोयले को भीषण विनाज्ञ का सामना करना पड़ा था । 

टेरिफ़ बोर्ड ने निर्णय किया कि रक्षात्मक-कर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उद्योग 
की भावी प्रगति संरक्षण पर आश्वित नही । उसकी युक्क्ति थी कि उद्योग की कठिनाई का 

कारण आवश्यकता से अधिक उल्नत होना हें। अल्प संख्या ने सिफ़ारिश की थी कि 

दक्षिण अफ्रीका के कोयले पर डेढ़ रुपए का प्रतिरोधी-कर छुगाया जाय, किन्तु बहुसंख्या 
ने इस आधार पर इससे भी इंकार कर दिया कि इस प्रकार के कर से बदले की भावना 

उत्पन्न होगी । सरकार बहुमत के साथ सहमत थी और उसने सहायता से इंकार कर दिया । 

यदि इस तजवीज़ को रद करने का आधार यह होता कि सरकार भारत के कोयला प्रसाधनों 
को सुरक्षित सखना चाहती है, तो संभवतः महत्वपूर्ण होता, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई 

विचार नहीं किया और उसने बम्बई तथा कराची जाने वाले कोयले के रेल-भाड़े तक 
में इस आधार पर कमी करने से इंकार कर दिया था कि रेलें व्यापारिक कारोबार हैं और 
वह अपनी आय को नहीं छोड़ सकतीं । 

यहां यह तजवीज़ की जा सकती हैँ कि कोयले सरीखी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित 
रखने का सर्वोत्तम उपाय इस उद्योग को राष्ट्रीय बना देना है । ऐसा करने से कोयले की 
खुदाई में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग हो सकेगा और कोयले की खानों में नष्ट होने वाली 

शंख ललित जनिनिनननकनननननन तकल--+ 
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बड़ी मात्रा को रोका जा सकेगा। कहा जाता हैं कि कई-कई दशाओं में यह ५० प्रतिशत 

तक होती है ।* 
(४) सीमेंट उद्योग । यह उद्योग १९०४ में मदरास में शुरू किया गया था। किन्तु 

इसने असली उन्नति प्रथम विश्व-युद्ध में की थी, जबकि युद्ध ने उसे स्वाभाविक संरक्षण 
प्रदान किया था । युद्ध-बाद के सुअवसर में इस उद्योग को भारी लाभ प्राप्त हुए और उससे 

नयी पूंजी लगाने वालों को आकर्षण हुआ । इस ज्कार, १९११ में ९४५ टन की उत्पत्ति 
के विरुद्ध १९२० में यह उत्पत्ति ५ छाख ५० हज़ार टन तक बढ़ गई । १९२४ में, आंतरिक 
और ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता से सीमेंट उद्योग विनाश के किनारे पहुँच गया था। बन्दर-स्थित 

नगरों में ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता तो और भी जोरों पर थी । यद्यपि ब्रिटिश सीमेंट भारतीय 

की अपेक्षा कोई बढ़िया तो था नहीं, तथापि भारतीय भोक्ताओं को ब्रिटिश उत्पादन के 

लिए खास दिलचस्पी थी। इसके अलावा, उत्तरी फंक्ट्रियों से समृद्र-तट पर स्थित नगरों 

तक का रेल-भाड़ा भी भारतीय जिन्स के लिए एक बाधा थी। जांच करने पर देखा गया कि 

इन नगरों की खपत भारत की सीमेंट की कुल खपत से आधी से अधिक हें । 

टेरिफ़ बोर्ड ने उद्योग के भविष्य और उसकी संरक्षण की मांग पर विचार किया। 

वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत सीमेंट उत्पाद की सभी स्वाभाविक सुविधाओं से 

सम्पन्न है। भारत में उपयुक्त गुण वाली मिट्टी और चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में है। 
यहां खड़िया मिट्टी भी पैदा होती है जो एक अन्य कच्चा पदार्थ इसके/लिए आवश्यक होता 

है। श्रम भी यहां बहुत है और इसके बनाने के ढंग में बहुत कारीगरी की भी ज़रूरत नहीं 
होती । किन्तु बोर्ड इस निरचय पर पहुंचा कि संरक्षण-कर भारतीय सीमेंट उद्योग के लिए 

सहायक नहीं होंगे, क्योंकि आंतरिक विनाशकारी संघर्ष विद्यमान हैं । उसने संकोच के 
साथ तटवर्ती या उसके आसपास के नगरों तक जाने वाले सीमेंट के लिए सरकारी सहायता 
की सिफ़ारिश की और सीमेंट की आयात पर मूल्य के अनुसार तदनुरूप कीमत के कर की 

जगह ९ रु० प्रति टन के विशिष्ट कर की सिफ़ारिश की । बोर्ड ने इस क्रम में यह शर्त भी 
रखी कि सरकार तब तक कोई सरकारी सहायता प्रदान न करे, जबतक उसे यह यकीन 
न हो जाय कि ऐसी सहायता भारतीय सीमेंट की कीमतें नहीं गिराएगी। 

सरकार ने स्वभावतः इन शर्तों वाली तजवीज़ों को मानने से इंकार कर दिया । 
किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि १९२४ में जब टेरिफ़ बोर्ड ने जांच की थी, तो सीमेंट 
उद्योग को किसी भी अन्य उद्योग की तरह संरक्षण का अधिकार था, क्योंकि उसने सभी 
अनिवायं शर्तों को पूरा किया था।” संरक्षण अस्वीकार होने के फ़ौरन ही बाद तीन 
कम्पनियां दिवालिया हो गई। यदि उद्योग ने अपने को पहले से इंडियन सी मेंट मैन्यूफैक्चरिंग 

एसोसिएशन (१९२६) और अनन्तर एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनीज़ लि० (१९३५) 

१. रि९००7 6006 (08 धया।३ (400777006८, 7037, 'प०(८० 
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के रूप में संगठित न किया होता तो उसका विनाश हो गया होता । इसलिए, यह कहने में 
संकोच नहीं होता कि सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने 

से इंकार करके कुछ-कुछ दायित्वहीनता” का परिचय दिया। आज भारत सीमेंट में 
आत्म-निर्भर है । 

(५) शीशे का उद्योग | इस उद्योग का मामछा १९३२ में टेरिफ बोर्ड के समक्ष 
गया। बोर्ड ने फैसला किया कि सोडा एश के सिवा सब कच्चे पदार्थ भारत में उपलब्ध हें । 
उदाहरण के लिए, कंकरीली रेत, चूने का पत्थर, बोरक्स और कोयला पर्याप्त रूप में यहां 
है । केवल एक ही कमी हैँ कि सोडा एश पर्याप्त मात्रा में यहां उपलब्ध नही है । इसका 

अभाव इसलिए नहीं कि सोडा एश बनाने के लिए मूलभूत पदार्थ नहीं मिलता, बल्कि 
इसलिए कि उस समय उद्योग ही विद्यमान नहीं था। आज तो इंपीरियल क॑मीकल इंडस्ट्रीज 

टाठा कैमिकल्स और धरंगधरा कमिकल्स सोडा एश तैयार कर रहे हैं। 
टैरिफ़ बोर्ड ने इस उद्योग के लिए संरक्षण की सिफारिश इस आधार पर की थी कि 

भारत में सोडा एश बनाने के लिए उचित साधन मौजूद हे। फलूतः, सरकार का 

इस आधार पर संरक्षण से इंकार करना कि सोडा एश विदेशों से आयात किया जाता-है, 

सर्वथा अनुचित था। इस उद्योग को पर्याप्त कच्चे पदार्थ, सस्ती मजूरी और वृहद् 
आंतरिक बाज़ार प्राप्त था। यदि सरकार की सहानुभूति होती, तो यह सम्पूर्ण 
बाज़ार की मांग को पूरा नहीं कर सकता था। इन अवस्थाओं में सरकार की नीयत पर , 
दक करने में संदेह नहीं रह जाता कि वह प्राथमिकता के आधार पर सोडा एश की आयात 

से ब्रिटिश रसायन उद्योग की सहायता करना चाहती थी । 

१२. विवेकपूर्ण संरक्षण नीति के परिणाम | इस नीति के कारण मुख्य 
लाभ इस प्रकार हुए :-- 

(१) उन रक्षा-हीन उद्योगों की तुलना में रक्षा-्राप्त उद्योगों ने मंदी के समय में 
बेहतर स्थिति बनाये रखी । वस्तुतः सन् ३० की मंदी में संरक्षण-प्राप्त उद्योगों ने अपना 
विस्तार किया और अन्य उद्योग काफी संकुचित हुए । 

(२) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों ने १९२३ से अगाऊ दर्ज करा रखे थे, नीचे के आंकड़ों 
से यह प्रकट हो जाता है :--- 

उत्पाद का क्रम (१९२२ से ५२) 

उद्योग (१९२२१ | १९३२१ | १९३९१ | १९४९१ | १९५२१ 

इस्पात के टुकड़े (००० टनों में) | १३१ | ५९१ १,०४२ | १,३३० | १,४१४ 
सूती कपड़ा (मिलि० गज़ ) १,७१४ | ३,१७० |४,११६ | ३,८०५ | ३,६१४ 
दियासलाई (मिलि० गुर ) 5 शेर २६ २६ 
कागज़ और गत्ता (००० टनों में) २४ | ४० ६७ १०३ १०९ 
खाँड का गन्ना (००० टनों में) र४ | १५३ | ९३१ | १,०१० | १,०३४ 
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दे -तैसे 

(३) संरक्षण द्वारा भारतीय आशथ्िक स्थिति को भी जसे-तैसे सहायता मिली । 

रासायनिक, तारें बनाने और कील बनाने जैसे अनेक नये उद्योगों का जन्म हुआ | 

(४) नये उद्योगों की स्थापना और पुरानों के विस्तार के फलरूप इस देश के लोगों 

को रोज़गार मिलने की संख्या में भी महान् वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि 

१९३१ में कारखानों में रोज़गार पर छगे लोगों की संख्या १४ लाख थी, १९३९ में 

वृद्धि होकर १८ लाख हुई और १९५० में २४ लाख से भी अधिक हो गई । 
भारत में भोक्ता पर संरक्षण के बोझे के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसमें 

संदेह नहीं कि संरक्षण में ऊंची कीमतों के रूप में कुछ बोझा अवश्य निहित है । किन्तु यह 

बोझा संरक्षण की राशि और उस अवधि पर निर्भर करता है कि जिसके लिए वह स्वीकार 

किया जाता है। इस बोझे को नापने के लिए हमें संरक्षण करों की दरों और साथ ही राजस्व 

करों की दरों की तुलना करनी होगी बशर्तेकि संरक्षण न हो । हमें यह भी निश्चय 
करना होगा कि कितनी तादाद में जिन्स की आयात हुई, कितनी तादाद घर में उत्पाद की 

गयी, और संरक्षण के पूर्व और उपरांत आंतरिक बाज़ार में उसकी क्या कीमत थी। इन 
आंकड़ों से संरक्षण-प्राप्त उद्योगों द्वारा होने वाली शुद्ध अतिरिक्त आय के रूप में राष्ट्र के 

लाभों की गणना कर सकते है । इस शुद्ध आय में लाभ, अतिरिक्त मजूरियां, पूंजी का ब्याज 

, और साथ ही सरकार को दिये जाने वाले टेकक््स भी सम्मिलित हें । ऊपर के तथ्यों को ध्यान 
में ले आने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हें कि 'अपने सीमित क्षेत्र के भीतर, विवेकपूर्ण 
संरक्षण की नीति ने उचित रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है और इन मुख्य-उद्योगों को 
संरक्षण-प्रदान से समाज को जो सीधे और विकृृत लाभ हुए हैं, उनका संतुलन भोक्ता के 
बोझे को उन्मुक्त कर देता है ।” 

१९४५ से संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के नतीजे को सही-सही जान लेने का अभी समय 
नहीं हुआ । भारत में बहुमूल्य सामग्री को प्राप्त करने की कठिनाइयों और ऊंची मजूरियों 
तथा अन्य महंगाइयों के कारण मुद्रा-विस्तार की कीमतों के फलस्वरूप यह अनुमान 
किया जा सकता है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा यह बोझा अधिक है। जो भी हो, यह तो 
कहा जा सकता हैँ कि यदि विगत काल में दुनिया की परिस्थितियां अधिक अनुकूल होतीं, 
तो भारत की आर्थिक दशा वर्तमान-जेसी त्रिशंकु रूप में न होती और उसके औद्योगिक 
स्थापन में वर्तमान-जेसी अनेक खाइयां दृष्टिगोचर न होतीं । 

१३. कया संरक्षण बोझा 'है ? हम संरक्षण-सिद्धांत के खतरों और त्रुटियों के 
विपथ में चर्चा कर चुके हे। अनेक प्रबल युकतियों में से एक,जिससे संरक्षण की आलोचना की 
जाती हैँ, यह है कि इसके द्वारा निर्धन-वर्ग पर अनावश्यक बोझा पड़ता है। अब इस विषय में 
किचित् भी संदेह नहीं कि संरक्षण भोक्ता पर पड़े बोझे का नियमित प्रबन्ध करता है । 
किन्तु क्या यह बोझा निर्धन-वर्ग पर पड़ता है ? क्या संभावित छाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
है ? आलोचना को न्याय्य समझने से पूर्व इन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने चाहिएं । 
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प्रायः यह कहा जाता हे कि संरक्षण बहुत महंगा है और किसान उसके बोझे तले 

पिस रहा है। विइलेषण करने पर पता लगता है कि संरक्षण-प्राप्त अधिकांश वस्तुएं ग्रामों में 

प्रवेश ही नही कर पातीं और शहरी क्षेत्रों के मध्यम तथा उच्च-वर्ग में ही उनकी खपत 
हो जाती है । रेशम, बारीक वस्त्र, शराब, शीशे का सामान, चीनी के वर्तन, रंग-रोगन, 

घड़ियां और कटलरी आदि जेसी वस्तुएं आवश्यक नही हे और ग्राम-घरों में उनका स्थान 

भी नहीं । न ही ग्राम-वासी कागज़, सफ़ेद चीनी और इस्पात का अधिक उपयोग करते 
हैं। वस्त्रों पर लगाये गए कर कीमतों में कमी करने और विदेशी करेसियों में कीमतें 

घटाने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए थे। सरकार ने केवल उस अनुचित लाभ को हटाया था कि 
जिसे भोक्ता निर्माता की कीमत पर ले रहा था । इसलिए, यह जनगण नही कि जो संरक्षण 
की कीमत देता है, प्रत्युत शिक्षित मध्यम वर्ग है, जो हमेशा से इसका समर्थन करता आया है। 
इसके अतिरिक्त, भारत में टेक्स लगाने का तरीका, हाल ही के वर्षो में अधिक प्रगतिशील 

बन गया है और उसे किसी भी रूप में अवनति की ओर जाने वाला नहीं कहा जा सकता | 

अब तो आये दिन धनी व्यक्ति को आयकर, अतिरिक्त आय-कर, बिक्री-कर और ऐश्वय्ये 
की वस्तुओं के करों से राज्य-कोष में अधिकाधिक देना होता है। राष्ट्रीय सरकार के आने से 
निर्धन लोगों के उद्धार के लिए ऐसी-ऐसी योजनाओं पर कार्य हो रहा है, कि पहले जिनका 
स्वप्न भी कभी नहीं देखा गया था और उनकी कीमत उच्च-बर्ग को अदा करनी होगी। 
यहां तक कि कृषि सम्बन्धी बड़ी आमदनियों पर टेक््स और मृत्यु-कर भी बहुत दूर 
की बातें नहीं रह गई हें । 

इन सबको छोड़कर, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हे कि संरक्षण की नीति से, भले ही 

वह ठहराव की थी, हमें हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को 

रोज़गार मिला है । अनेक ऐसे साधनों का उपयोग किया गया है, जिनकी ओर कभी ध्यान 
तक नहीं गया था। खांड-उद्योग ने संरक्षण के लाभों का अभूतपूर्व प्रमाण दिया है । 
कागज़ के लिए बांस के गृदे का इसके बिना कभी भी उपयोग न हो पाता । वस्तुतः, देश की 
कुल खपत में वृद्धि और साथ ही उसमें राष्ट्रीय लाभांश से, चाहे वह थोड़ा ही हो, इंकार 

नहीं किया जा सकता । 

१४. विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति की आलोचना 3. स्यिर से 
इंकार नहीं किया जा सकता कि इस नोति ने भारत को कुछ उद्योगों की उन्नति करने के 

योग्य बनाया हैं और कुछ को विनाश से बचाया है । लोहे, इस्पात, कपास, खांड और 

कागज़ के उद्योग इसके चिर-आभारी रहेंगे । 

किन्तु इस विवेकपूर्ण नीति को कुछ भारतीय अर्थशञास्त्रियों ने आड़े हाथों भी लिया 

है ।* कुछ का कहना है कि यह सब विवेकपूर्ण ही था और संरक्षण नहीं था। श्री बी. पी. 

१. एएत०. एगता & िपाशा--्रवएछफाब ?०णांठफ शांत 
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आदरकर के कथनानुसार, इसके द्वारा सरसरी सहायता की अपेक्षा कोई विशेष कृपा 

प्रदान नहीं की गई। भारतीय उद्योगों को ऐसी ईर्षापूर्ण और भेदभाव पूर्ण सहायता मिली 

कि उनकी भावी प्रगति को उनके स्वाभाविक मार्ग पर छोड़ दिया गया ।” विवेकपूर्ण संरक्षण 
की नीति ने भारतीर अर्थशास्त्रियों की आशा को पूर्ण नही किया और न ही उनमें विश्वास 

उत्पन्न किया। भारत में जो कुछ अल्प-काल में इसके द्वारा प्राप्त हुआ, उसकी तुलना, रूस 

और जापान में होने वाले इसके प्रभावों के साथ नहीं की जा सकती । मुख्यतः, अब भी 

हमारा देद कृषि-प्रधान ही है, और औद्योगिक भारत का हमारा आदर्श अभी दूर है। 
वास्तविकता यह है कि संरक्षण-स्वीकृति की जो शर्तें रखी गई थीं, वह बहुत ही कड़ी 

थीं। पहली दो शर्ते तो अतुलनीय दृष्टिगोचर होती थीं। यदि एक उद्योग को सभी स्वाभाविक 

लाभ प्राप्त हों, तो उसे संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होगी । तीसरी शर्तें तो केवल 

विवाद का ही विषय है और आयात तो अधिकांशतः व्यक्तिगत तत्व ही है । इससे आगे, 

उस उद्योग को क्यों संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका यदि अपने देश में तो बाजार 

नहीं, किन्तु उसके निर्यात का बहुत-बड़ा बाज़ार हो। एक ऐसा उद्योग भी इसका अधिकारी 
हो सकता है, ज्ञाहे भले ही उसे कुछ कच्चे पदार्थों की आयात करनी पड़े । किन्तु ऐसे उद्योग 

इस योजना के अनुसार संरक्षण नही प्राप्त कर सकते । विदेशों में भी ऐसी शर्तों को पूरा 

कर सकने वाले अनेक उद्योग नहीं हें और यदि उन्हें भी ऐसा ही करने को कहा जाता तो 
वह कदापि उन्नत न हो पाते । इसके अलावा, यह नीति केवल उन्हीं उद्योगों पर विचार कर 

सकती थी, जो पूर्व से ही विद्यमान हों। इसके द्वारा नये उद्योगों का निर्माण ही नहीं हो 
सकता था । 

टेरिफ बोर्ड का विधान, संगठन, कृत्य और कार्यक्रम ऐसे नहीं थे, जिनसे उद्योगों 

को प्रभावकारी और सामयिक सहायता मिल सकती कार्यकारी वर्ग ने ही सदस्यों का चुनाव 
किया था और हरतें भी उसी ने बनाई थी। इसके अछावा, उनकी इच्छा पुनः नियत होने की 
भी होती थी । वह छोग, जो अफ़सराना चमक दमक में रहते हैँ, उनसे स्वतन्त्र दृष्टिकोण की 

आशा नहीं की जा सकती । इसके साथ ही उनके हाथ सांकेतिक शर्तों द्वारा भी कसे हुए थे। 
प्रत्येक उद्योग के लिए नया बोर्ड बनाया जाता था। इस प्रकार सदस्यों में अनुभव की 
तारतम्यता कु अभाव हो जाता था। उनका दृष्टिकोण संकुचित था, और जांच के क्रम में 
उन्हें जो अनुभव हो पाता था, वह नष्ट हो जाता था, क्योंकि अगली बार के लिए नया बोर्ड 

बनता था। उन्हें एक विशिष्ट उद्योग की जाच के बाद दूसरे के लिए नहीं कहा जाता था। 
यह आपत्ति की गई है कि बोर्ड का दृष्टिकोण प्रायः अत्यधिक कानूंनी होता था और 

चूंकि उनकी इच्छा दोनों स्तरों को समान रखने की होती थी, इसलिए वह भारतीय उद्योग 
की आवश्यकता के प्रति सहानुभूति दिखाने में असफल रहे थे। १९२७ में इस्पात के उद्योग 
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को संरक्षण देने के मामले में और १९३० में वस्त्र-उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के प्रइन 
पर शाही रियायत (८०४० ?7८८८८४०८८) से सहज ही पता चलता है कि 
विदेशी स्वार्थ उनके निर्णयों को प्रभावित करते थे। इसके अलावा, कार्यक्रम बहुत 
ही दीघंसूत्री था । टेरिफ़ बोर्ड अपनी सुख-सुविधा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक 

जाता था और सदस्य अपनी सुविधानसार रिपोर्ट तेयार करते थे और उसके बाद सरकार 
अपना समय लेती थी । कभी कभी तो रिपोर्ट प्रकाशित होने पर एक वर्ष लग जाता था। 

उपरांत सरकार अपनी तजवीज़ों को रूप देने के लिए कुछ समय रूगाती थी और विधान 
सभा को भी कुछ समय की आवश्यकता होती ही थी। इस प्रकार की मंथर-गति वाली 

योजना से व्यावहारिक स्थिति का, जो जल्दी-जल्दी बदल जाती है, मुकाबला करने की 

आशा नहीं की जा सकती थी । संभव था कि उद्योग का अन्त ही हो रहा हो, किन्तु कोई 
भी सामयिक सहायता नहीं दी जा सकती थी। अक्सर, यह मामला ऐसा होता था, कि 

नीरो मौजों में पड़ा था, जबकि रोम में आग लगी हुई थी। अनेक मामलों में, टेरिफ़ बोर्ड की 
सिफ़ारिशों को सरकार रद्द कर देती थी, यद्यपि उसे विज्ञ संस्था माना जाता था। समय- 

समय पर होने वाली जांचों से अनिश्चय की भावना बढ़ती थी। जब हमें यह स्मरण होता 
है कि सीमेंट, शीशे, कोयले, तेलों, ऊन और छापे की स्याही के उद्योगों को संरक्षण देने से 
इंकार किया गया था, तो इस नीति के समर्थन में कुछ भी कहते नहीं बनता । अनेक ऐसे 

उद्योग थे, जो सहायता के पात्र थे, किन्तु उनपर विचार तक नहीं किया गया था | यह 
उद्योग हवाई जहाज बनाने, मोटरकारें और जहाज बनाने, चमड़ा रंगाई-घुलाई, बिजली 
की वस्तुओं, औषधियों को बनाने, करघों, साबुन आदि के थे । 

अमरीका और आस्ट्रेलिया सरीखे अन्य देशों में ऐसी स्थायी कमीशलें थीं ; जिनका 

कत्त॑व्य औद्योगिक क्षेत्र पर निगाह रखना था और कोई गड़बड़ होने की दशा में फ़ौरन 
कार्यवाही करना था। ग्रेट ब्रिटेग की आयात पर परामर्शंदातृ समिति (राणा 
40 एं807ए (40777(:८6) भी तत्काल कार्यवाही कर सकती थी । भारत में भी 

ऐसी ही विज्ञों की संस्था की आवश्यकता थी, जो स्वतनन््त्र और स्थायी रूप की होती और 

उसे अन्तिम निर्णय करने का अधिकार होता। केवल तभी वह ज़रूरतमंद उद्योगों को 

तात्कालिक सहायता प्रदान कर सकती थी । 

अन्त में, श्री बी. पी. आदरकर के दब्दों से बढ़कर न तो उचित तजवीज़ दी जा 

सकती है और न ही उनसे बढ़कर इसे सार-रूप में प्रकट किया जा सकता है :-- 

“प्रथमतः, विवेकपूर्ण संरक्षण के सूत्र में सुधार की आवश्यकता है ; इसे अधिक 

सरल, अधिक बुद्धिपूर्ण और अधिक स्पष्ट सूत्र द्वारा प्रस्थापित करना चाहिए। उस क्षीण 

सूत्र की शर्तों में कुछ-कुछ अंग्रेजी उद्योग संरक्षण एक्ट (फ्ात08॥ 3&6-8प०7०ाए8 

4८८) के अनुसार सुधार होना चाहिए। कच्चे पदार्थों से सम्बन्धित शर्ते को अत्यधिक नरम 

कर देना चाहिए। यह करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि जिस प्रकार टरिफ बोडे द्वारा 



(५४० भारतीय अर्थशास्त्र 

गणना की जाती है, उसी तरह किसी विशिष्ट उद्योग के वर्तेमान और भविष्य के 

उत्पाद-मल्यों के अन्तिम आंकड़ों से उसके स्वाभाविक लाभों की परख की जाय, न कि 

कच्चे पदार्थों और श्रम-पूत्ति की गिनी-चुनी अवस्थाओं में से टुकड़े-टुकड़े लेकर। सूत्र की 

तीसरी शर्त को हटा देना चाहिए, क्योंकि पूर्व-स्थिति की अपेक्षा यह भविष्यवाणी जैसी है। 

द्वितीयत:, टैरिफ़ बोर्ड के ढांचे और कार्यकलाप में बहुत सख्ती के साथ सुधार होना चाहिए 

और अड्चनों,और बाधाओं का वर्तमान तरीका समाप्त कर देना चाहिए, और बोड्ड को सीधे 

तौर पर संकेत करने की सुविधा होनी चाहिए, और उसे स्वतः ही जांच आरम्भ करने का 

अधिकार होना चाहिए । इसके साथ ही बोडे के सदस्यों को भी सार्वजनिक मत के प्रति 

अधिक उत्तरदायी बनना चाहिए और वर्तमान अफसराना प्रभुत्व को न््यून किया जाना 
चाहिए । तृतीयतः, (अ) प्रगति के लिए संरक्षण, (ब) रक्षात्मक, ओर (स॒) राजस्व 

आयकर में स्पष्टतया विभाजन होना चाहिए। प्रत्येक के उद्देय और कृत्य की व्याख्या 

होनी चाहिए और सरकार सहित सब सम्बन्धित छोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए। 

चतुर्थतः, जहां तक उद्योगों की प्रगति के प्रभाव से सम्बन्ध है, टेरिफ बोड्ड द्वारा राजस्व 

आयकर की छानबीन की शर्तें होनी चाहिए । पंचमतः, समय-समय पर सरकार को 

“प्रयोगात्मक आयात-निर्यात-कर' द्वारा आवश्यक नये उद्योगों की प्रगति के लिए 

प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए । आयात-निर्यात-कर के होने पर भी, यदि इच्छित उद्योग 

का जन्म नहीं होता, तो सरकार को वह सुविधा वापिस लेने का अधिकार होगा । 

१५. युद्धकाल में राज-कर नीति । भारत की औद्योगिक प्रगति में जो बड़ी- 
बड़ी खाइयां थीं, युद्ध ने उन्हें स्पष्ट कर दिया । युद्ध को सफल बनाने के लिए सरकार 
उन्हें पाटने के लिए आतुर थी । युद्ध-जन्य स्वाभाविक संरक्षण से लोग भी लाभ उठाना 

चाहते थे और नये उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे, किन्तु उन्हें पता था कि युद्ध जल्दी 
अथवा देर में समाप्त होगा ही और उन्हें भय था कि युद्ध समाप्त होते ही विदेशी प्रतिद्वंद्विता 
आ पहुंचेगी । इन संशयों को दूर करने और अत्यावश्यक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, 
सरकार ने १९४० में घोषणा की कि युद्ध के उपरांत सब भली प्रकार स्थापित उद्योगों को 
संरक्षण अथवा अन्य ढंग से पूरी-प्री सहायता दी जायगी | तदनुसार, १९४५ में सरकार ने 

२ वर्ष तक के लिए अन्तरिम टेरिफ बोर्ड की नियुक्ति की । यह बोर्ड उस उद्योग के लिए 
तीन वर्ष तक की अवधि के लिए संरक्षण की सिफारिश कर सकता था, जिसने व्यापार 
विभाग को प्रत्यक्षतः अपना मामला सौंप दिया हो । तिस पर भी अन्तिम निर्णय सरकार के 
हाथ में होता था । बोर्ड को निम्न बातों की जांच करनी होती थी :--- 

(अ) क्या उद्योग स्थायित्व के आधार पर काये कर रहा था ; 

(ब) कया उद्योग उचित अवधि में बिना संरक्षण की दशा में पर्याप्त उन्नति कर 

सकेगा, और 
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(स) क्या उद्योग को सहायता देना राष्ट्रीय हित के अनुकूल रहेगा और क्या इस 
प्रकार की सहायता बहुत महंगी तो न होगी । 

यदि ऊपरलिखित हा्तें पूरी हो जातीं तो बोर्ड संरक्षण कर की दर, और अवधि 

(किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक नही), और आवश्यकता होने की दशा में अतिरिक्त 
उपायों की तजवीज़ करता था। 

सब मिलाकर, ४९ उद्योगों के मामले बोर्ड के सामने पेश किये गए और बोई ने उनमें 
से ४२ की संरक्षण के लिए सिफारिश की । इनमें से ३८ युद्ध-काल के उद्योग थे और चार, 
इस्पात, कागज, खांड और सूती वस्त्र के पुराने उद्योग थे । शेष मामले १९४७ में पुनः 
बनने वाले टेरिफ़ बोर्ड के निर्णय के लिए छोड़ दिये गए। 

जिस प्रकार के उद्योग ऊपर दिये गए हे, उन्हें संरक्षण सहायता स्वीकार करने की 
शर्ते पर्याप्त रूप में उदार नहीं थी। फलत: फिस्कल (राज-कर) कमीशन (१९५०) ने 
उन्नत सिफारिशें कीं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :--- 

१६. युद्धोत्तर प्रगति । (अ) १९४७ का टेरिफ़ बोड । भारत के विभाजन के 
बाद, नवम्बर १९४७ में, टेरिफ़ बोर्ड के इतिहास में पहला अवसर था, जबकि बोड्ड को 
अपने पुराने कृत्यों के साथ अतिरिक्त कृत्यों द्वारा संरक्षण आवेदनों की जांच का अवसर 

मिला था। अब इस टरिफ़ बोर्ड की स्थिति पूर्णयया अमरीका और आस्ट्रेलिया के टेरिफ़ 
वोर्डो जेसी थी। इसका एक प्रधान और दो सदस्य थे। इसके निम्न कृत्य थे :--- 

(१) जेसे और जब आवश्यकता हो, सरकार को उन अंझों के विषय में 
रिपोर्ट देता कि जो आयात वस्तुओं के मुकाबिले में भारतीय निर्मित वस्तुओं के उत्पाद 
मूल्य में वृद्धि करने वाले हों । 

(२) जैसे और जब आवश्यकता हो, सरकार को ऐसे उपायों के विषय में 
परामर्श देना, जिनके द्वारा आंतरिक उत्पाद अत्यधिक किफायत के साथ प्राप्त किया 
जा सके । 

| (३) जैसे और जब सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर, देश में उत्पन्न की गई 
जिन्स के उत्पाद मूल्य की जांच करना और उसकी थोक, खुदरा अथवा अन्य कीमतों के 
विषय में निश्चय करना, और उनके सम्बन्ध में सूचना देना । 

(४) जैसे और जब आवश्यकता हो, कीमतें घटाने के विरुद्ध भारत के 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सिफारिश करना । 

* ' (५) जसे और जब आवश्यक हो, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यानुसार करों और 
विशिष्ट करों और आयात-निर्यात करों, और अन्य देंशों को दी गई आयात-निर्यात-कर- 

विषयक रियाग्रतों के प्रभावों का अध्ययन करना । 

(६) जैसे और जब आवश्यक हो, संघों, ट्स्टों, एकाधिकारों और व्यापार सम्बन्धी 
. अन्य रुकावटों के विषय में सूचना देना, जो उत्पाद पर रोक छगाने या कीमतें चढ़ाने से 
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संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर प्रभावित हो सकती हें. और ऐसे चलनों को रोकने के लिए 

उपायों और साधनों की तजवीज़ करना । 
(७) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों की प्रगति के विषय में, जेसे और जब आवश्यक हो, 

जाच द्वारा निरंतर निगाह रखना, संरक्षण करों या अन्य स्वीकृत सहायता के साधनों 

के प्रभावों पर दृष्टि रखता, और सरकार को स्वीक्षत सहायता या संरक्षण में सुधार की 

आवश्यकता या अनावश्यकता के सम्बन्ध में परामर्श देना; यह विश्वास करने के लिए _ 
कड़ी दृष्टि रखना कि संरक्षण की स्वीकृति की सम्बन्धित शर्तों का पूरा-यूरा पान किया 
जा रहा हैं और रक्षित उद्योग योग्यतापूर्वक चलाये जा रहे हे । 

बोर्ड को अनेक उद्योगों की जांच के लिए कहा गया था, जैसे : प्लास्टिक की वस्तुओं, 
शीशे की वस्तुओं, स्लेटों और स्लेटी पेंसिलों, मेगनी शियम क्लोराईड, रेशम, नकली रेशम, 

सोने और चांदी और तारों का उद्योग और खांड का उद्योग । बोर्ड ने सूती वस्त्र और सूत, 
' इस्पात और कागज़ की कीमतों की जांच की थी और संरक्षण हटाने की सिफारिश की थी। 

१९५० में इस उद्योग में अशांति फैली होने के कारण खांड उद्योग पर से संरक्षण हटा लेने 

की सिफारिश को गई थी । सरकार ने बोर्ड की सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । 

टैरिफ बोर्ड को सरकार ने जो नये कृत्य सौपे थे, उनसे स्पष्ट था कि सरकार इस 

बात के लिए चिंतित है कि भोकताओं के हितों की रक्षा की जाय । बोर्ड साईकिलों, कास्टिक- 
सोडा, ब्लीचिंग पाऊडर और कैल्शियम क्लोराईड के विषय में पुनः विचार कर रहा है । 
अन्य उद्योगों का परीक्षण भी होने जा रहा हैं । 

भारत में प्रतिदिन आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है।. 
व्यायार नियंत्रण के नये-तये उपायों की तजबीज़ की जानी है। विदेशी व्यापार के सम्बन्ध 
में सरकार को परामर्श देने के लिए बोर्ड विशेषज्ञों का काम दे रहा हे और बोडड ने अपने 
को आयात-निर्यात-कर-विषयक समस्याओं की जांच करने वाले और परामश देने वाले 
के रूप में स्थापित कर लिया हूँ । 

(ब) प्रस्तावित आयात-निर्यात-कर निर्मात् समिति का ढांचा और कृत्य (१९५०) 
राज-कर (फिस्करल) कमीशन ने भावी टेरिफ (आयात-निर्यात-कर) अधिकारीवर्ग के 
विषय में निम्न सिफारिशों की हें :-- 

(१) देरिफ़ कमीहान का दर्जा--भावी टेरिफ अधिकारीवर्ग को टेरिफ कमीशन 

का नाम देना चाहिए । यह अन्य देशों को भांति स्थायी संस्था होती चाहिए | इस अधि- 

कारी-वर्ग को कानूनी रूप दे देना चाहिए । 

(२) संगठन--सभापति सहित इसके ५ सदस्य होने चाहिएं । कितु, आवश्यकता 
होने पर, कानून में सात सदस्यों तक वृद्धि करने का अधिकार होना चाहिए। आवश्यकता 

पड़ने पर विशेष उद्देश्य के लिए सलाहकार मिलाने का भी अधिकार होना चाहिए । जो 
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भी हो, फिस्क्रल कमीशन ने निश्चित रूप से प्रकट किया हैं कि टैरिफ कमीशन में क्षेत्रीय 

हितों के प्रतिनिधित्व को स्थान नही होना चाहिए । 

(३) कृत्य--कमीशन के क्ृत्यों के विषय में निम्न तजवीजें की गई हैं :-- 
(अ) संरक्षण और राजस्व आयात-निर्यात-कर से सम्बन्धित जाँच करना। इनमें 

यह भी सम्मिलित होंगे :--- 

(१) संरक्षण के आवेदन-पत्रों की जांच, 
(२) कथित कीमतें घटाने के मामलों की जांच 
(३) संरक्षण या राजस्व-करों की भिन्नता की जांच; 

(४) व्यापार समझौतों के अधीन आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी स्थायतों की जांच । 
नंबर (१) और (४) की साधारणत: जांच भारत सरकार द्वारा की जायगी। 

अन्य दो मदों में कमीशन स्वतः अपनी इच्छा से जांच कर सकेगी । * 

देश को अर्थ-व्यवस्था पर संरक्षण के सामान्य प्रभावों और कीमलों से संबंधित 

प्रश्नों की जांच करना । कमीशन इन जांचों को केवल सरकार के आदेश पर करेगी । 

(स) संरक्षण-त्राप्त उद्योगों का परीक्षणफ--इस शीर्षक के अधीन निम्न बातों की 

भी जांच होगी : संरक्षण-प्राप्त जिन्सों के मूल्य, उत्पत्ति, गुण और उद्योगों के विस्तार की 

संभावना पर प्रभाव, संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के व्यापार पर लगाई गई रोक से सम्बन्धित- 

प्रगति की जांच करना; संरक्ष 7-प्राप्त उद्योगों पर छादी गई विशिष्ट जिम्मेदारियों की. 
जांच करना । यह तजवीज़ की गई हैँ कि कमीशन समय-पस्तमय पर सरकार को परीक्षण 

की सूचना दिया करे; संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के कार्य करने के तीन वर्ष बाद ऐसी सूचना 
देना बेहतर होगा । 

(४) अधिकार--करमीशन अपने कत्यों को योग्यतापूर्वक निभा सके, इस उद्देश्य 
से गवाहों को बुलाने और गवाहियां ले सकने के लिए उसे विशेष अधिकार दिये गए हैं । 

(५) कर्मचरीवर्गं--करमीशन के कृत्यों को पूर्ण करने के लिए स्थायी कर्मचारीवर्ग 

रखने की तजवीज़ की गई है। उस वर्ग में आथिक अनुसंधान, हिसाब-किताब और प्रबन्ध 

के लिए कुशल व्यक्ति रहेंगे। कमीशन का मंत्री सारे संगठन का केन्द्र होगा । यह भी तज- 

वीज की गई है कि कमीशन की जांच सामान्यतः सार्वजनिक हुआ करेगी । 

निष्कषें--इससे भी आगे, यह तजवीज़ है कि जांच समाप्त होते ही टैरिफ कमीशन 

अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंप दे। और सरकार कमीशन की सिफारिशों के 

अनसार सामान्यतः: २ मास के भीतर अपना निर्णय करे। इस प्रकार तात्कालिक निर्णय 

के महत्व को मान्यता दी गई है। यह भी तजवीज़ की गई है कि संरक्षण के अलावा, भारत 

में उद्योगों की प्रगति के लिए राजकर-रहित सहायता भी दी जानी चाहिए और सम्बन्धित 

अधिकारियों को दी गई सहायता के उपायों पर एक वक्तव्य टरिफ कमीशन को देता 

आवश्यक होगा । 
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-६७. भारत में भावी फिस्कल नीति। संरक्षण कौ नई कल्पना--भविष्य में 
अपने उद्योगों को उन्नत करने के सम्बन्ध में संरक्षण की नीति का आश्रय लेने के विषय में 

कोई भी मत-भेद नहीं हैं । जो भी हो, १९४९-५० की फिस्कल कमीशन ने किन््हीं सिद्धान्तों 

का निर्माण किया है, जिनके अनुसार उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह सिद्धान्त 

१९२१ की फिस्कल कमीशन के विवेकपूर्ण संरक्षण के नियमों से भिन्न हें। इन सिद्धांतों को 

भारत के नये विधान के अनुसार तय्यार किया गया है, जिसका आदेश हू कि देश में किसी 
भी रूप में बेकारी न रहे, सब स्वाभाविक साधनों का उपयोग किया जाय और उत्पाद 

के स्तर में प्रगतिशील वृद्धि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कृषि उद्योगों, वस्त्र उद्योगों 
और सहकारिता के आधार पर छोटे स्तर के उद्योगों को उन्नत करने के लिए विशेष उपाय 

करने चाहिएं । उनके साथ ही परिष्कृत आर्थिक-दशा के साथ विस्तृत औद्योगीकरण भी 
होना चाहिए। तदनुसार, फिस्कल कमीशन ने निम्न सिफारिशें की हे :--- 

(१) कि रक्षा तथा अन्य सेना-उपयोगी उद्योगों का राष्ट्रीयता के नाते किसी भी 
.. कीमत पर संरक्षण होना चाहिए; 

हे (२) कि आधारमूलक उत्नोगों के विषय में, टरिफ बोड संरक्षण के ढंग तथा अन्य 
शर्तों का निर्णय करेगा और साथ ही उन लगाई हुईं शर्तों का समय-समय पर परीक्षण 

- करता रहेगा, और 

,.. (३) कि अस्य उद्योगों के सम्बन्ध में, संरक्षण के लिए जो सिद्धान्त छागू किया 
जायगा, वह इस प्रकार होगा :-- 

“जिन आर्थिक छाभों से उद्योग संपन्न हो अथवा जो उसे उपलब्ध हों अथवा जो 
उसके उत्पाद की असली या संभावित कीमत हो, उसे दृष्टि में रखते हुए, 

और जिसके विषय में यह संभावना हो कि वह संरक्षण अथवा सहायता के बिना 
भी उचित समय के भीतर पर्याप्त प्रगति करने योग्य हो जायगा और/अथवा 

यह एक ऐसा उद्योग है, जिसे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से संरक्षण अथवा सहा- 
यता की स्वीकृति होनी चाहिए, और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष छाभों और ऐसे संरक्षण या सहायता का संभावित मूल्य 
समाज के लिए अत्यधिक न हो ।* 

फिस्कलछ कमीशन ने निम्न सिफारिशें और भी की हें : हे 

(अ) यदि उद्योग आंतरिक बाज़ार, श्रम-पूर्ति आदि सरीखे आश्थिक हितों से 
संपन्न हो, तो संरक्षण प्रदान करने के लिए कच्चे पदार्थों की स्थानीय उपलब्धि की शर्ते 
नहीं होनी चाहिए । 

(ब) सामान्यतः एक उद्योग से, जो संरक्षण चाहता है, संपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं 
की पूर्ति की आशा नहीं करनी चाहिए । 
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(स) एक उद्योग को संरक्षण देने के लिए एक ठोस निर्यात वाज्ञार को दृष्टि में 
रखना चाहिए । 

(द) जो उद्योग संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग कर रहे होंगे, 
उन्हें बदले में संरक्षण की आवश्यकता होगी । यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस 
ढंग के कच्चे पदार्थ वह प्रयोग में लाता है, किस ढंग का अतिरिक्त बोझा भोक्ता पर 

पड़ता है, और निर्मित जिन्मो की मांग का ढंग कंसा है, आदि । 

(ई) नये उद्योगों के विपय में संरक्षण के विध्वास के छिए ओर भी विद्ष 
आवश्यकता हू, क्योंकि एक तो प्रारम्भिक पूजी के व्यय की मात्रा बढ़ी होती है, और 
दूसरे विशिष्ट जानकरों की भी आवश्यकता होती हैं । 

(फ) राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से कृषि उत्पादों को संरक्षण दिया जा सकता हैं; 
कितु ऐसे संरक्षण की स्वीकृति देते समय जिन्सों की संख्या यथासं४व न्यून होनी चाहिए ; 

और सरनण भी अल्प-काल के लिए होना चाहिए; एक समय में ५ वर्ष से अधिक 

का नहीं होना चाहिए | इसके अलात्रा संरक्षण की योजना के साथ क्रपि-उन्नति का 

कार्य क्रम अवश्य होना चाहिए और एसी संरक्षण-प्राप्त जिनसों के विषय में सरकार को 

वाधिक विवरण दिया जाता चाहिए। 

(ज) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर उत्पाद-कर छगाना उचित नहीं, और वजट 

सम्बन्धी अत्यावश्यकताओं के अवसर पर ही ऐसे करों को चालू करना चाहिए। 

देश के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के कतिपय अन्य उपाय भी हे । फिल्कल 

कमीशन की' राय हू कि संरक्षित आयात-निर्यात-करों की राजस्व आय में से प्रलिवर्ष 

डिवेलपमेट फंड (प्रगतिकारी कोष) के रूप में एक अंश अछग कर देना चाहिए । इस 
प्रकार के कोष में से ज़रूरतमन्द उद्योगों को सहायता दी जा सकती है। इस प्रकार की 

सहायता किन्हीं मामलों में आयात-निर्यात-कर संरक्षण की अपेक्षा अधिक अच्छी होगी : 

१. जहाँ घरेल् उत्पाद धरेलू माँग के केवल एक छोटे अंश को पूरा करता हो ; 

२. जहां जिन्सें अनिवार्यतः कच्चे पदार्थ ह; और 
३. जहां किन््हीं जिन््सों के निर्माण के लिए संरक्षण की आवध्यकता हो, कितु 

अन्यों से, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं, स्तर अथवा ढंग का भेद करना कठिन है । 

कमीशन सिफ़ारिश करती हे कि सामान्य मामलों में संख्या सम्बन्धी अवरोधों का 
कभी-कभी ही प्रयोग होना चाहिए। असाधारण आयातों के विपरीत इस प्रकार के प्रति- 

बन्ध केवल अस्थायी ही होने चाहिएं । उस का कहना हैँ कि एक उद्योग की प्रगति के किस 
दर्जे पर आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी योजना का अंश उपयुक्त होगा, इसका निर्णय करना 

कठिन हूँ । किन््हीं मामलों में इस प्रकार के अंश उपयोगी जान पहते हे, क्योंकि उनसे 
भोक्ता को जिन््सों की पूर्ति के लिए उपलब्धि का विश्वास बना रहता हैँ । संरक्षण के 
परिमाण के सम्बन्ध में, यह तजवीज़ की गई हैँ कि टेरिफ़ अधिकारी समान और स्थायी 
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नियमों की रचना करें । सामान्य सिद्धान्त के रूप में उचित दीर्घ-काल के लिए उद्योगों को 

संरक्षण का विव्वास होना चाहिए ताकि वह पूंजी को आकर्षित कर सकें ओर प्रगति के 

लिए उचित कार्यक्रम बताया जा सके और उसे क्रियात्मक रूप दिया जा सके । कमीशन ने 

यह भी तजवीज़ की है कि सरकार की स्टोरक्रय की नीति ऐसी बननी चाहिए कि विदेशी 

वस्तुओं के मुकाबले में घरेलू दस्तकारियों को उचित रूप में प्राथमिकता दी जाय । 

भोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कमीशन संरक्षण-श्राप्त उद्योगों पर कतिपय 

अजिम्मेदारियाँ लागू करती है। इन जिम्मेदारियों में मुख्यतः कीमत सम्बन्धी नीति, उत्पाद 

नीति, उत्पाद की किस्म, प्रगति, अनुसंधान और नौसिखियों को शिक्षित करने के लिए 

कुशल कारीगरों को तैनात करना और समाज-विरोधी कृत्यों से मुक्ति है। उसका विश्वास 

है कि इन ज़िम्मेदारियों को टैरिफ़ अधिकारियों को निर्दिष्ट सिद्धान्त के रूप में मानना 

चाहिए और विशिष्ट उद्योगों के संरक्षण की मांग की जांच करते समय उसे इन बातों को 

ध्यान में रखना चाहिए | उसकी राय है कि इन्हें क्रियात्मक रूप देने का कार्यक्रम बना 

लिया जाना चाहिए और अधिकारी-वर्ग को समय-समय पर सरकार को सूचित करते 

रहना चाहिए कि संरक्षण-प्राप्त उद्योग किस ढंग,से उत पर अमल कर रहे हे । 

१८, व्यापारिक नीति--शाही रियायतें । भारत सरकार की व्यापारिक 

नीति में कतिपय परिवर्तन हुए हूँ। मुक्त व्यापार से यह विवेकपूर्ण संरक्षण तक पहुंची। जब 

यह झिलमिल दा में थी, तो शाही रियायतें इस पर आ,कूदीं । शाही रियायतों के अथे 

हैं, "साम्राज्य के अनेक सदस्यों के बीच यथासंभव आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी प्रतिबन्धों 

को न्यून कर के सामाज्य-व्यौपार का विस्तार करना। ”$ यह विचार दीघे-काल तक 

जना रहा । इंग्लैण्ड में १७ कीं और १८ वीं शताब्दिं तक पुराने ढंग से यह चालू रहा। उस 

समय मातृ-देश के निर्यात के लिए रियायतें देनी ही पड़ती थीं । तिस पर भी, नयी 

न्रीति साम्राज्य के भिन्न/अंशों को अपने आयात-निर्यात-करों को नियमित करने के लिए 

मुक्त कर देती है और्र उसके बाद साम्राज्य की वस्तुओं पर कुछ रियायतें करने की 

ते देती है । इस प्रकार इसके सूत्रधारों का कुछना है कि रियायत से संरक्षण में 

न तो| किसे प्रकार #ी 3०-33: न्लन आयगी और न्र-हीं बदले की भावना होगी । 

। १९०६४ में ग्रह परह बा कि जब शाही रियायत के प्रति भारत के दृष्टि- 

कोण की सरकार्सो रूप में व्याख्या की जानी थी। भारत के व्यापार की दिशा और स्थिति 

की गणना करते हुए सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी 

सुविधाएं भारत क्रें हित के विपरीत होंगी । भारत ऋणी देश था और इंग्लेण्ड के "प्रति 

उसके चर्गाधक/ दायित्वों का अनुपात साम्राज्य-इतर देशों के साथ उसके व्यापार में 

आयातों के,ऊंपर निर्यातों की अधिकता द्वारा प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार विदे- 

श्र है है पु बच 

१. उद्वांतक्ा7--077५9७24 (0४४/67८८. 
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शियों द्वारा बदले की भावना का वास्तविक भय था। छाड कजेन ने कहा था कि भारत 
के पास यत्किचित था, कितु इतना नहीं कि जो साम्राज्य को दे सके; अर्थात् भारत को 
बदले में बहुत ही कम लाभ होगा और उसकी हानि बहुत ज़्यादा हो सकती थी । 

भारतीय फिस्कल कमीशन ने १९२१ में इस प्रइन पर विचार किया था और 
संकेत किया था कि कच्चे पदार्थों की निर्यात की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं की आयात के 
लिए रियायत की नीति के लाभों की अधिक संभावना हो सकती है । कमीशन का कहता 
था कि यह उचित नहीं कि उन हितों को परिपुष्ट करने के लिए, कि जो मुख्यतः: भारतीय 

नहीं," विवेकपूर्ण संरक्षण के सिर पर अतिरिक्त बोझे को सहन करने के लिए भारत को 
कहा जाय ।”१ जो भी हो, १९१४-१८ के युद्ध ने इस विचार को इतना बल 
दिया था कि साम्राज्य के सब साधनों को संग्रहित किया जाय और उन्हें एक सुदढ़ आश्विक 

इकाई में लाया जाय, कितु फिस्कू कमीशन ने, यह मानते हुए भी कि शाही रियायत भारत 
के लिए हानिकारक होगी, इसका समर्थन किया और टेरिफ़ बोर्ड तथा धारा सभा की 

अनुमति के बाद इंग्लैण्ड को भेंट रूप में कुछ वस्तुओं पर रियायत प्रदान की । कमीशन ने 
लिखा था, साम्राज्य के अन्तर्गत हम भारत को एकाकी स्थिति में नहीं रहने देता चाहते 
थे, भारत की उस भेंट का, चाहे कितनी ही छोटी है, मित्ररूप में स्वागत किया जायगा 
और यह इस बात का प्रमाण होगा कि वह साम्राज्य का सदस्य होने के रूप में अपनी स्थिति 
को स्वीकार करता हूँ ।* इस वस्तुस्थिति के होते हुए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि 

इस रियायत के विरुद्ध थे, तो भी इसे चालू किया गया और ब्रिटिश इस्पात को १९२७ में 
रियायत दी गई और १९३० में वस्त्र-व्यापार को । इस प्रकार भारत ने १९२० से लेकर 
मातु देश को रियायत दे रखी थी। 

१९, ओटावा संधि १९३२। ब्रिटिश फिस्कल नीति में परिवतंन होने के 
'फलरूप, १९३२ में भारत की फिस्कल नीति में परिवर्तन हुआ | इंग्लेण्ड ने ओटावा में स्व॒तन्त्र 
व्यापार और शाही रियायतों को तिलांजलि दे दी। यह घोषणा की गई कि यदि भारत 

ब्रिटेन का अनुकरण नहीं करेगा, तो उसे हानि होगी । “भारत और इंग्लेण्ड के बीच ओटावा 

संधि से साम्राज्यान्तगत बाज़ारों में ठोस हानियों के विरुद्ध निश्चित रक्षा के उपाय 
करना था। १ यदि भारत इसे स्वीकार न करता तो वह बहुत घाटे में रहता । भारत के 
निर्यात को ब्रिटिश बाज़ारों की प्रतिद्वं द्वता का सामना करना पड़ता और यदि वह ओठावा 
संधि को रद्द कर देता तो ब्रिटिश आयात-निर्यात-कर भारत के विपरीत हो जाते । 

भारतीय धारा सभा ने तीन वर्ष के लिए संधि को मंजूर किया । फलस्वरूप, भारत 

१. जिडटक (407778807 रि८ए०07., 9. 770. 
२. 794, 
३. 8.46. ॥००१७४7--४०७ & [70279] ?7(८०८४०८, 9. ११0. 
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मोटरों के किसी खास वर्ग पर ७६ प्रतिशत रियायत देता था और कुछ अन्य वस्तुओं पर 
१० प्रतिशत। इस प्रकार जहां, स्प्रिटों, सुगंधों, बिजली के अंडों, आदि ब्रिटिश-इतर 

वस्तुओं पर ५० प्रतिशत कर था, तहां ब्रिटिश कारों को ३० प्रतिशत और विदेशियों को 
बनी कारों को ३७॥ प्रतिशत देता होता था। इपसे भी ओर आगे जब कि अन्य विदेशी 

वस्तुएं ३० प्रतिशत देती थो, तव ब्रिटिश वस्तुएं २० प्रतिशत से ही छुटकारा पा छेती थीं । 

इसके बदले में ब्रिटेन ने अनेक जिन्सो पर भारत को १० प्रतिशत को रियायत दी और 

कुछ को कर के बिना ही प्रवेश को स्वीकृति दे दी। * 

१९३६ में, असेंबली ने इस संधि को समाप्त कर दिया, किन्तु उसी वर्ष फिर से 

उसे चाल कर दिया। इसके बाद यह १९३९ तक जारी रहा, जबकि भारत-ब्रिटिश 

व्यापार संधि ([7060-87687 ॥7806 /४7८८४7८॥४) ने इसकी जगह ले ली | 

२०. ओटावा संधि का भारत पर प्रभाव । इस विषय पर बहुत दिन 
विवाद चलता रहा कि ओटाबा संधि से भारत को लाभ हुआ है या हानि। सरकार 

का कहना था कि इस संधि से भारत को बहुत लाभ हुआ हू किन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसके 
सर्वंथा विपरीत था । 

रियायव-तोति का यह स्वाभाविक परिणाम था कि भारतीय निर्यात इंग्लेग्ड को, 

'और इंग्लेग्ड को विर्बात भारत को--होनों में वृद्धि होती चाहिए। यह तो उस्तका केवल 
बाहरी दृष्टिकोग हू । सधि के सही-सही प्रभावों को आंक लेता आसान नहीं, क्योंकि हम 

उप्के अभाव को स्थिति को जानने को दशा में नहो है । इपके अछावा, जिन वर्षों में यह 
चालू था, वह सामान्य वर्ष नहों थे। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई थी। 

विश्वमर में आथिक मंरो का दोर था। योरोप के सभी देशों में आयिक राष्ट्रीयता का उदय 

हो गया था। दुनिया भर में करतो के क्षेत्र बत चुके थे । ऐसी अवस्थाओं में, जबकि विश्व 
भर की आयिक समता गड़ब डाई हो, ब ३ देयों के बी ब में नाच जेनी छोटी-त्तो बात के प्रभावों 
का अध्यवत्र करता अप्तभतर हें । 

ड[० मदान ने यह साबित करने के लिए आंकड़े संग्रहित किये है कि संधि का “एक 
निदिचत ऊंचा मूल्य” था। सरकारी मत हे कि भारत ने जितना दिया, उसकी अपेक्षा उसे 
अधिक लाभ हुआ । यह छाभ अधिकांशतः धोखे से पूर्ण थे। ब्रिटिश बाज़ार में रियायतों 
द्वारा जिन मुख्य जिन्मों ने लाभ प्राप्त किया था, वह थीं : चावल, चाय, तम्बाक् और जूट 

की निर्मित वस्तुएं । शेष रियायत की वस्तुओं से कोई खास छाभ नहीं हुआ था । दूसरी 
ओर, ब्रिटिश जिन्सो की कुल संख्या १६२ थी, जिन्हें रियायतें दी गई थी और उन्हें भारतीय 
उद्योगों की कीमत पर छाभ हुआ था । जिन भारतीय वस्तुओं की इंग्लैण्ड को निर्यात होती 

समण-०«»॒न्नेपफनकेक कारक फ-रन-ंपोममान-+-अेडमककक०क 0०४... इककननान+त- 9. >क भा 

१. जिन्सों के समूहीकरण और व्यापार पर रियायतों के प्रभाव की जानकारी 
के 0७७ आर 0... ०(., 9. 57. 
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थी, उनका किसी भी अंग्रेजी जिन्स के साथ मुकाबला नही था। इसके विपरीत, उन्होंने 
ब्रिटिश उद्योग की सहायता की । 

हाँ यह भो प्रकट कर देता चाहिए कि वह भारतीय चावल नहीं था, जिसे इंग्लेण्ड 
में रियायत से लाभ हुआ था, बल्कि वह वर्मा का चावल था, और जो लाभ चाय और जूट 
निर्मित वस्तुओं से हुआ, वह भारतीयों को नहीं मिला, बल्कि आसाम में अंग्रेज उत्पादकों 

और कलकत्ता में जूट के अंग्रेज व्यापारियों को मिला । हम यह कहने के छिए छाचार ह कि 
ओठावा रियायतों द्वारा व्यापार को ऐसे रूप में बहने दिया गया था कि भारत को दोनों ही 
दिज्ञाओं में हानिहुई। उस समय के वाइसराय द्वारा अनिच्छित विधान सभा और अनिच्छित 
देश पर वह संधि थोपी गई। हमारे व्यापार को नकली तौर पर साम्राज्य देशों की ओर 

गतिशील किया गया । फहस्वरूप, हमने अमरीका, जापान और योरोप महाद्वीप के अन्य 
देशों के महत्वपूर्ण बाजारों को खोना शुरू कर दिया । संधि को छाभदायक कहा जा सकता 

था बशतेंकि साम्राज्य-इतर देशों के साथ भारत का व्यायार संकुचित न होता । 

ओठावा संधि ने ओद्योगिक सहयोग को प्रकट किया | यह सहयोग इंग्लेण्ड के केवल 
इस तथ्य को स्वीकार कर लेने के आधार पर हो सकता था कि भारत अपना औद्योगीकरण 

करने जा रहा था, और इंग्लेण्ड अपने को केवल इस बात से संतुष्ट रखे कि वह भारत की 

उन बहु-मूल्य वस्तुओं, मशीनी औजरों और फेपी वस्तुओं से पूत्ति करेगा, जिन्हें अभी भारत 

बनाने के अयोग्य है । जब भारत स्वत: उनकी पूत्ति करने छगे, तो इग्लैण्ड अन्य वस्तुओं की 
पूत्ति करने लग जाय । भद्भरतीय बाजार बहुत बड़ा है । भारतीय जनता का जीवन-स्तर 
उन्नत होने से उसकी बढ़िया वस्तुओं की मांग में निश्चित वृद्धि होगी। इस प्रकार इंग्लैणड 
की भारत में अपनी वस्तुओं की निरन्तर वृद्धि का अवसर मिलेगा । अग्नेजों का भारत से 

स्वयमेव चले जाना और भारत का जनतन्त्र के रूप में ब्रिटिग कामन्वेल्थ में बने रहना, 
इन दोनों के फलरूप दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध है । दोनों देशों में औद्यो- 
गिक सहयोग केवल समान जिम्मेदारियों ओर सुविधाओं के आधार पर हो सकता हैं । 

२१- मोदी-ली संधि (अथवा बांवे-लंकाशायर संधि) १९३३। 
सर विलियम क्लेयर-ली की अव्यक्षता में एक ब्रिटिश बस्त्र-उद्योग मिशन १९३३ में बम्बई 
यहुंचा। इस मिशन ने बांबे मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रधान मि० एच. पी. मोदी के 

साथ संधि वार्तालाप किया । इस संधि से इंग्लेग्ड को पर्याप्त छाभ प्राप्त हुए। और इस 

संधि द्वारा साम्राज्य में तथा अन्य देशों में ब्रिटिश वस्तुओं सरीखे अनेक लाभ भारतीय 
वस्तुओं को भो प्राप्त हुए ओर साथ ही इंग्लेण्ड को मिलने वाके कोटे में भारत को भी 
हिस्सा मिला।* “इस संधि में यहु भो वचन दिया गया कि लंकागायर की मिलों में भारतीय 

कपास के उपयोग में वृद्धि की जायगी। अनन्तर यही संधि (5फ%एल्शलाबाःए 
ला ऑल्ननलनीिनन अत अत ा, 

१. (०५०७०, 0. ०., 0. 720. 
है. 
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[0060-8909% ॥7%876 427०८०८7६ 60 7095) भारत-ब्रिटिश व्यापार 

पुरक-संधि १९३५ में निहित कर दी गई थी । 

२२, भारत-ब्रिटिश व्यापार प्रक-संधि १९३५ । १९३५ में, भारत 
और इंग्लैण्ड के बीच एक पूरक संधि हुई। उसमें १९३२ की संधि को विक्ृत करने के साथ 

ही भारत में अंग्रेजों को अधिक सुविधाओं की स्वीकृति दी गयी। इसकी' महत्वपूर्ण शर्तें 

निम्न थीं :--- 

(अ) भारत में बनी वस्तुओं की विक्रय-कीमतों को आयात की' गई वस्तुओं 
की' कीमतों के बराबर करने से अधिक किप्ती भी भारतीय उद्योग को संरक्षण नहीं दिया 
जाना चाहिए, और जहां कहीं संभव हो, ब्रिटिश वस्तुओं पर न्यूनतर कर लगाने चाहिएँ; 

(ब) कि जब किसी भारतीय उद्योग को सम्पूर्ण संरक्षण दिया जाना हो, उस 
समय सम्बन्धित ब्रिटिश उद्योगों को टैरिफ़ बोर्ड के सामने अपने विषय में बहस का पूरा 
अवसर दिया जाना चाहिए ; 

(स) कि संरक्षण के दौरान में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा आवेदन करने पर भारत ' 
सरकार को परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और, यदि आवश्यकता हो, तो संरक्षण 

की दरों में सुधार किया जाना चाहिए ; और 
(द) कि ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ी मिलों में भारतीय कपास के प्रयोग को लोकप्रिय 

बनाये और भारतीय खानों के लोहे की बिना कर के आयात जारी रखे, किन्तु यह तभी 
तक उसी दर पर हो, जबतक कि भारत में ब्रिटिश इस्पात को रियायतें रहें । 

भारतीय विधान सभा ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, किन्तु वाइसराय ने इसे 
मंजूरी दे दी और १९३९ तक यह चाल् रही। उपरांत एक नयी संधि हुई । 

२३, भारत-ब्रिटिश व्यापार संधि, १९३९ । पहली संधि की जगह लेने 
के लिए असेंबली में बिल उपस्थित करने से पहले दोनों पक्षों में बहुत दिन तक विचार- 
विनिमय होता रहा । सभा ने इसे सम्पूर्णतया अस्वीकार कर दिया, किन्तु वाइसराय नें 
पुनः इसकी मंजूरी दे दी। इस प्रकार उसने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत को जो 
राज-कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी गई थी, वह केवल नाम को थी। उसकी मुख्य धाराएं 
निम्न थीं :-. ह 

(१) भारत ने इंग्लेण्ड से आयात की २० वस्तुओं पर ७३ से १० प्रतिशत की 
रियायतें स्वीकार की थीं, अर्थात् १० प्रतिशत रसायनों, पेंटों, सिलाई की मशीनों आदि 
पर और ७३ प्रतिशत मोटरों और साइकिलों पर । 

(२) इंग्लेण्ड जाने वाली भारतीय कपास की निर्यातों को इंग्लैण्ड से सूती 
वस्त्रों की आयात के सरकने वाले मान से जोड़ दिया गया ।१ 

१. #07 बुक ्ए 06 5८४९८ ४९९ 3. ?, 00%7797',, 00- ७., 
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(३) भारत तथा अन्य साम्राज्य देशों के बीच रियायतों के आधार पर जातीय 

पक्षपातपूर्ण पारस्परिक समझौता किया गया । 

(४) अपनी ओर से इंग्लेण्ड ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर १० और २० प्रतिशत 
के बीच रियायतें दीं और कुछ वस्तुओं को बिना कर के प्रवेश की स्वीकृति दी, जबकि 
साम्राज्य-इतर वैसी ही वस्तुओं पर टेक्स लगाये जा रहे थे | इस प्रकार भारतीय खानों 

के लोहे को १९४१ तक बिना टेक्स के प्रवेश की आज्ञा थी, किन्तु इस ह्तं के साथ कि यदि 
भारत अंग्रेज़ी इस्पात पर कर लगाएगा तो वह भी इस लोहे पर कर रूगा सकते हैं । 

संधि का परीक्षण किया गया--वाइसराय द्वारा संधि को मंजूरी देने पर बहुत 

नाराजगी फैली | भारतीय व्यापारियों ने भी इसे नामंजूर कर दिया। ब्रिटिश भेद-भाव के 
विरुद्ध भारतीय जहाज़ों और बेकिंग सम्बन्धी फर्मो के संरक्षण के लिए गैर-सरकारी 

सलाहकारों की सिफ़ारिशों को ठुकरा दिया गया। यह विश्वास किया जाता है कि संधि 
के फलरूप जहां ब्रिटिश उद्योगों को ठोस लाभ हुए थे, तहां भारत को विपरीत दशा का 
सामना करना पड़ा था।! 

इंग्लैण्ड से भारत को सूती वस्त्र की निर्यातों और भारत से इंग्लैण्ड को कपास की 
निर्यातों को सरकने वाले मान से जोड़ देने के प्रबन्धों के विषय में यही कहना चाहिए कि 

“सिर तो मैंने लिया, और पूंछ तुम्हारे हाथ से निकल गई,” अर्थात् यह सौदा इंग्लैण्ड के 
ही पक्ष की जीत में था।* जिन भारतीय वस्तुओं का प्रवेश बिना कर के स्वीकार किया गया 
था, वह थीं, जूट, लाख, अबरक और हरड़ तथा आंवला | भारत का इन में एकाविकार था, 
और यह ऐसे कच्चे पदार्थ थे, जिनकी इंग्लैण्ड को ज़रूरत थी । इसके अतिरिक्त, इंग्लैण्ड में 
जिन भारतीय वस्तुओं को रियायत मिली थी, उनमें से अधिकांश को साम्राज्यान्त्गत देशों 
से कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा जबकि इंग्लैण्ड को भारत में एकाकी रियायत 

मिली हुई थी ।* . 

जो भी हो, यह संधि १९३२ की ओटावा संधि की अपेक्षा स्पष्ट प्रगति थी। समष्टि 
रूप में, रियायतों के आदान-प्रदान का क्षेत्र और मान उचित व्यवहार के रूप में दिखलाई 

देता था। तिस पर भी, कपास का प्रइन कुछ भिन्न था । नियत सरकने वाले मान-इंड में 
अधिक मोहरे इंग्लैण्ड के ही पक्ष में रखे गए थे। उसके साथ ही, यह भी याद रखना चाहिए 
कि भारत रियायती क्षेत्र की परिधि से बाहर नहीं रह सकता था, क्योंकि बाहर रहने का 

अर्थ यह होता कि साम्राज्य के देशों में उसके निर्यात पर भारी कर लगते, “इस अनिर्चित 
दुनिया में केवल यही एक निश्चित बात थी ।” इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इंग्लैण्ड 

१. [बा & फेल्त--ग्रतब0 8८००0, ४०), 47. 9. 030. 
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को भारी लाभ होगा, उसके लिए यह बेहतर होता कि वह भारत के उचित कषण्टों को दूर 

करके उसकी सदिच्छा प्राप्त कर लेता । 
भारत और इंग्लेण्ड के बीच व्यापार पर १९३९ की व्यापार संधि के प्रभावों को 

आकना किसके कमीशन (१९५०) के लिए कठिन जान पड़ा, क्योंकि (अ) संधि के 

उपरान्त युद्ध छिड़ने तक के केवल ६ मास की अवधि के सम्बन्वित व्यापारिक आंकड़े 
उपलब्ध थे और (ब) युद्ध तथा युद्धोत्तर वर्षो में भारत को जो रियायतें स्वीकार की गई 
थी, और जो उसने प्राप्त की थी, उनके प्रभाव युद्ध के दौरान में आयातों और निर्यातों पर 
लगे प्रतिबन्धों द्वारा फीके पड़ गए थे और तब से लेकर इस या उस रूप में वह जारी रहे । 

हमारा विचार है कि इस प्रइन के प्रति हमारा दृष्टिकोण उस नीति-पर निर्भर करना 

चाहिए कि जो भारत सरकार ने रियायतों के सम्बन्ध में स्थिर किया, ओर उस नीति को 
दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार को इंग्लेण्ड तथा कामन्जैल्थ के सदस्यों के साथ आयात- 
निर्यात-कर सम्बन्धी रियायतों का परीक्षण करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। रियायतों 

को जारी रखने या न रखने का निर्णय पारस्परिक हितों को केवल आथ्िक दृष्टि के 
आधार पर किया जाना चाहिए। 

२४. युद्ध-पूर्व की द्विमुली नीति । इंग्लेण्ड के साथ द्विमुखी सम्बन्धों के 
अतिरिक्त, भारत ने तीन अन्य व्यापार संधियाँ कौ--दो जापान के साथ, और एक बर्मा 

'के साथ। (१) १९३४ की भारत-जापान संधि--जापान ने अपनी करेसी का मूल्य 
घटा दिया था। सस्ते कपड़े की उसकी निर्यातों ने भारतीय वस्त्र-उद्योग को बड़ी 

चिन्ताजनक स्थिति में डाल दिया था। ब्रिटिश-इतर कपड़े की आयातों पर १९३२ में 
मूल्य के आधार पर ५० प्रतिशत कर छगाने के बावजूद भी स्थिति नही सुधरी । फलत:, 
सरकार ने जापान को ६ मास का अनिवार्य नोटिस दिया कि वह १९०४ में हुए जातीय- 
पक्ष के सम्बन्धों का अंत कर दे । इससे जापान ने भारतीय कपास का बहिष्कार किया 
और भारत सरकार को मूल्य के अनुसार विदेशी वस्त्र पर ७५ प्रतिशत कर लगाने योग्य 
बना दिया । 

१९३३ में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया और १९३४ में दोनों देशों के 
बीच एक नयी संधि हुई। इस संधि में एक पूर्व-प्रथा ((;0796०४४07) और एक 

: पूर्व-पत्र ( 97070८0! ) निहित थे । पूर्ब-प्रथा द्वारा एक-दूसरे के प्रति जातीय-पक्ष 
के व्यवहार को निश्चित किया गया था। इसके अलावा दोनों दलों ने आवश्यकता होने 
पर विशिष्ट कस्टम (आगम ) करों को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखा था, ताकि 
१ जनवरी, १९३४ के बाद अपनी करेंसियों के मूल्यों में परिवर्तन होने के प्रभावों को सही 
किया जा सके । पूव्व-पत्र का सम्बन्ध सरकने वाले कोटे के आधार पर जापानी वस्त्रों की 
आयातों के साथ भारत की कच्ची कपास की निर्यातों से जोड़ा गया था । उसके साथ ही 
मूल्य के अनुसार जापानी वस्त्र के कर को ७५ से ५० प्रतिशत कर दिया गया था। 
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इस संधि से दोनों देशों के बीच जो कदुता हो गई थी, वह दूर हो गई और यह 
विश्वास किया जाता था कि इससे भारतीय कपास के उत्पादकों और साथ ही जापानी 
निर्माताओं को लाभ होगा | समय बीतने पर भारतीय मिल-मालिकों ने शिकायत की कि 
जापान ने संधि को भंग किया है, क्योंकि उसने कपड़ों के टुकड़ों की भारी संख्या निर्यात करनी 
शुरू कर दी थी, जो यही नहीं कि कोटा से बाहर थे, प्रत्युत उनपर न्यून कस्टम कर भी 
था । इससे बढ़ कर जापान ने भारत को बने वस्त्रों और नकली रेशम की वस्तुओं को, 
जो कोटे में भी शामिल नहीं थीं, भेजकर अपने निर्यातों में भी वृद्धि कर ली । इसके अलावा, 
एक गज़ से अधिक पने का कपड़ा भी भारत को निर्यात किया गया। तथ्य यह था कि 
जापान ने निश्चित कोटे की अपेक्षा अधिक माल बेचने के लिए सब प्रकार की बईमानी के ' 
तरीके अपनाये । इसके अतिरिक्त चौनी के बतंनों, साइकिलों, खिलौनों और छातों जैसी 
मिश्रित वस्तुओं को भी भारी संख्या में कम कीमत पर भारत में भेजा गया | इसका फल 

यह हुआ कि अपरिपक्व भारतीय उद्योगों को भारी क्षति हुई । 
(२) नयी भारत-जापान संधि १९३७--१९३६ में जब पुरानी संधि समाप्त हुई 

और नयी बनने लगी, तो ग़रसरकारी सलाहकारों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कपड़ों 

के टुकड़ों, बनावटी रेशम की वस्तुओं और बनी हुई सूती पोशाकों को भी कोटे में शामिल 

कर लिया जाय । कितु, यद्यपि चर्चा को बहुत लम्बा किया गया तथापि पूर्व-पत्र को नया रूप 

देते समय पुरानी ही शर्तों को रखा गया। | 
मूल-कोटा घटा दिया गया किन्तु यह न्यूनता भारत से वर्मा के जूदा होने के कारण 

हुई थी, और यह बहुत भी नहीं थी, क्योंकि संधि के समय बर्मा का भाग बहुत बड़ा नियत 
किया गया था। भारतीय कपास के उत्पादकों के स्वार्थों की रक्षा की चिता में, सरकार ने 
जापान की मांगों को रोकने के लिए अपनी सुरक्षित स्थिति का भी उपयोग नहीं किया था। 
वह कोटे में जापान की मिश्रित निर्यातों को भी शामिल न कर सकी, न ही कपड़े की 
अतिरिक्त निर्यातों के लिए संधि में रही त्रुटियों को दूर कर सकी । हां, इतना अवश्य हुआ 
कि टुकड़ों की आयात के लिए कपड़े की प्रतिशत का अनुपात नियत कर दिया गया। 

नई संधि के अनुसार, जापान भारत को सब प्रकार का कपड़ा और कपड़े से अछावा 

अन्य वस्तुएं उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ भारी संख्या में निर्यात करता रहा, जबकि दूसरी ओर 
उसका भारतीय कपास को बदले में लेना केवल नियत कोटे को जसे-त॑से पूरा करना भर 
होता था। १९४० में संधि का परीक्षण होना था, कितु बातचीत टूट गई और अंतिम रूप 
में कुछ निर्णय होने से पूर्व ही युद्ध आरम्भ हो गया । 

(३) भारत-बर्मा व्यापार संधि १९४१--जब से बर्मा भारत से जुदा हुआ है, तब 
से, १९३७ से १९४१ तक, जब संधि पर आखिरी हस्ताक्षर हुए थे, दोनों देशों का व्यापार 
एक नियम द्वारा शासित होता था, जो समान दर्जे को बनाये रहता था । नयी संधि द्वारा 
बर्मा को भारत में साम्राज्य की वस्तुओं के विहद्ध १० प्रतिशत और साम्राज्य-इतर वस्तुओं 
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के विरुद्ध १५ प्रतिशत की रियायत का सीमान्त दिया गया। बर्मा के किसान और खान में 

काम करने वाले को पर्याप्त छाभ हुआ, क्योंकि चावल, गोंद, इमारती रूकड़ी और कच्चे 
धातु भारत में बिना कर के आते थे । खांड और कपास के भारतीय निर्यातकर्त्ता को भी 
बर्मी बाज़ार की प्राप्त सुविधाओं से लाभ हुआ । यह स्मरण रहे कि हमारी निर्यातों की 
कुल राशि से बर्मा की आयात की राशि कहीं अधिक थी, फलत: बर्मा को कुल मिलाकर 
बहुत लाभ हुआ | कितु भारत को बर्मी चावलों और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता थी । 

२५. युद्धोत्तकाल की द्विमुखी नीति । देश के विभाजन के बाद 

भारत, योरोप, एशिया तथा अन्य देशों के साथ भारी संख्या में द्विमुखी संधियां करने 

जा रहा था। इन संधियों का एक मुख्य कारण यह था कि भारत के भुगतानों के 
संतुलन में न््यूनता थी। अनेक अवस्थाओं में आयातों और निर्यातों का कुल मूल्य ही संधि 
का आधार होता था और कुछ दद्ाओं में जिन्सों की समानता ही आधार होती थी । बहुत 
थोड़े मामलों में उन देशों के साथ सीधे व्यापारिक सम्बन्ध बताने का उद्देश्य था, जहां 
पूर्वकाल में केवल सम्बन्ध थे। केवल व्यापारिक समझौते ही नहीं, वस्तु-विनिमय व्यवहार 
भी किया गया । अनेक संधियों की अवधि बढ़ाई गई और उन्हें नया किया गया । १९५०- 

५१ में कुछ नयी संधियां भी हुईं । अज॑न्टाईना, ईजिप्ट, और चीन के साथ खाद्य प्राप्त 
करने के लिए वस्तु-विनिमय का व्यवहार किया गया, क्योंकि गत कुछ वर्षों से भारत में 
खाद्यों की न्यूनता चली आ रही है। पाकिस्तान, स्वीडन, जापान और दक्षिणी जमैंनी आदि 

के साथ व्यापार समझौते किये गए । नेपार और अफ़ग़ानिस्तान के साथ व्यापार संधियां 

की गईं। 

२६. भारत और अजस्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन । १९१४-१८ के युद्ध के बाद 
शांतिनिर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आधार पर आथिक-सहयोग की आवश्यकता को नहीं देखा । 
यह आशा की गई थी कि सब राष्ट्र स्वर्ण मान को पुन: अपना छेंगे और “पुरानी सामान्य 

स्थिति हो जायगी। कितु यह कोरी कल्पना ही रह गईं। सौभाग्य से आज इस बात को मान , 

लिया गया है कि यदि बड़े-बड़े देशों ने मिलकर प्रतिद्वंद्विता के बन्धनों को न रोका तो इस 

प्रवृत्ति के कारण पुनः सब अशांति में जा पड़ेंगे। १९३९-४५के युद्ध से पहले राष्ट्रीय आर्थिक 
रीतियां पेदा हो गई थीं और संरक्षण-वाद की नीति ने व्यापारिक अवस्थाओं को चिताजनक 
बना दिया था और सरकार स्वतनत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में हस्तक्षेप करती थी । विश्व- 
व्यापार को सीमित होने से रोकने के लिए सब को मिलकर कार्य करना चाहिए, यही इस 
समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है | देखा जाता है कि अधिकांश राष्ट्रों के भय, समस्याएं 

ओर इच्छाएं समान ही हैँ । इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण अन्तर्राष्ट्रीय विचार- 
विनिमय से हो सकता है । यह विचार इस द्या में काफी असे से चल रहा है.। १९४१ में, 
यह एटलांटिक चार्टर में भी सन्नचिहित था । १९४२ में (एप! 2४०१ 427८९- 
77278 ) पारस्परिक सहयोग समझौते में भी इसका आभास मिला । इसी के फलरूप, 
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१९४५ में, व्यापार-समझौता एक्ट (7806 4४7८८४४८४४७ ४८) को दोबारा 

नया किया गया और ऐंग्लो-अमरीकन फाइनेन्शियल एग्रीमेट (भारत-अगरेज-अमरीकी 
आथिक समझौता) १९४६ में हुआ। इसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (7/2८009- 

002 77306 (07४थ77520०7) को जन्म दिया, जिस की पहली बेठक 
१९४७ में जनेवा में हुई और दूसरा अधिवेशन १९४८ में हवाना में हुआ । 
हस्ताक्षर-कर्त्ताओं में भारत भी एक था। 

संक्षेप में, विभिन्न उपसमितियों ने (कुल संख्या ६) विभिन्न प्रइनों पर निम्न फ़ेसले 

किये :-- 
१. परिभाणात्मक प्रतिबन्ध और विनिमय नियंत्रण--लेख्य में कहा गया हूँ कि, 

“कर, टैक्स अथवा अन्य शुल्क के सिवा, कोई भी सदस्य-देश किसी जिनस को किसी भी 

सदस्य-देश से आयात करने पर न तो रोक लगाएगा अथवा न ही प्रतिबन्ध स्थिर 

करेगा । इसके अलावा न ही कोई भी सदस्य-देश किसी भी सदस्य-देश के लिए निश्चित 

किसी जिन्स के निर्यात या क्रय के लिए निर्यात पर रोक या प्रतिबन्ध लगाएगा ।” तिसपर 

भी निम्न को छूट दी गई हैँ :--- 

(१) जिन जिन्सों की पूर्ति अल्प है, उनका समान वितरण करने के लिए अस्थायी 

प्रतिबन्ध लगाए जाँयगे, युद्धकाल की नियंत्रित कीमतों और युद्ध के अतिरिक्त अंशों को 

नियमत: समाप्त करने के लिए अस्थायी प्रतिबन्ध लगेंगे । 

(२) खाद्य-सामग्री तथा अन्य अनिवाय॑ जिन््सों की न्यूनता से मुक्ति पाने के लिए 

अस्थायी रोक लछगेंगी । 
(३) अन्तर्शासन समझौतों के अधीन नियन्त्रण लगेंगे । 

, (४) भुगतानों के संतुलन की रक्षा के लिए आयात नियंत्रण होंगे । यहां सदस्य की 

आवश्यकता की परीक्षा है । (अ) मुद्रा सम्बन्धी कोषों में भीषण ह्वास के खतरे का पूर्व 

अनुमान, (ब) यदि एक सदस्य के पास मुद्रा-कोष बहुत कम हो, तो उचित वृद्धि प्राप्त 

करने के लिए यत्नशील होता। । 

' कोई भी सदस्य अन्य सदस्य की शिकायत कर सकता है, जो उसके व्यापार को हानि 

पहुंचाने के लिए प्रतिबन्ध लगाता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आई. टी. ओ.-) 

शिकायत पर विचार करेगा और समन्वय की सिफारिश करेगा, जिसका, यदि पाछन न 

किया गया, तो सदस्य-देशों से दंडरूप में आयात-निर्यात-कर विषयक रियायतें वापिस छे 

ली जाँयगी । 

आधथिक अनिवार्यता ने ही इन छूटों की गुंजायश की थी । 

२. आयात-निर्यात-कर और रियायतें--आई. टी. ओ. के सदस्य यह मान चुके हें 
कि वह आयात-निर्यात-कर में न्यूनता करने और रियायतों को हटाने की दिशा में परस्पर 

चर्चा करेंगे। सदस्यों से सामान्य नियम यह मांग करता है कि वह एक-दूसरे के साथ 
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जातीय-पक्ष का व्यवहार करेंगे। इस प्रकार आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी न्यूनताएं बहुमुखी 
आकार पर होंगी । भारत जैसे देशों को एक उस उद्योग की जिनस के लिए रियायत 
नहीं देनी होगी, जिसका वह संरक्षण चाहते हों । 

३. रोज्ञगार--लंडन लेख्य में कहा गया हे कि प्रत्येक सदस्य “ऐसी कार्यवाही करेगा, 

जिससे वह पूर्ण एवं संपन्न रोज़गार को स्थिर रख सके और प्राप्त कर सके और स्वतः 

अपने क्षेत्र में संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप साधन द्वारा प्रभावकारी मांग के उच्च एवं 
स्थिर स्तर को बनाये रहेगा । 

४. आ्िक प्रगति--लंडन घोषणा के अधीन युद्ध के कारण क्षीण हुए राष्ट्रों को 

व्यापार में नियंत्रणों की सहायता से पुनर्सस्थापन को मंजूरी दी गई है । जो देश आथिक 
रूप में पिछड़े हुए हुं--मुख्यत:, भारत और चीन--उन्हें विदेशी आदान-प्रदान द्वारा 

औद्योगीकरण की स्वीकृति दी गई है । 

५, व्यापारिक आचरण पर प्रतिरोध--लेख्य का कहना है कि “प्रत्येक सदस्य इस 
विश्वास के लिए कार्यवाही करेगा कि उसके क्षेत्र के व्यव॒त्तायी ऐसे व्यवहार में नहीं 

पड़ेंगे जो प्रतिद्वंद्गिता को दबायें, बाज़ारों की प्रगति को सीमित करें अथवा एकाधिकार 
नियंत्रण को थोपें।” 

६. जिन्स सम्बन्धी ससझोौता--जिन परिस्थितियों में सरकारें मृख्य जिन््मसों की 
_ कीमतों या आयात, निर्यात, उत्पाद के विषय में समझौता करें, उन की विस्तृत व्याख्या 
की गयी हूँ । इस प्रकार के समझौतों की निश्चित अवधि है और समय समय पर उनका 
परीक्षण होता रहेगा । 

दो अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी जोड़ दिये गए है, अर्थात् एक विश्व के स्वाभाविक 
साधनों को उन्नत करना और स्थिर रखना और अनावश्यक समाप्ति से उनकी रक्षा करना, 
और (२) ऐसी मुख्य जिस के उत्पाद को विस्तार देना कि जिस की पूर्ति इतनी अल्प हो 
कि भोकताओं के हितों का नाश होता हो । 

५० देशों से भी अधिक में सांझे आधार पर समझौता करना कोई आसान काम नहीं 

था। निःसंदेह, एक भयंकर खाई को पाट लिया गया है । इस से भी अधिक सफलता यह 

हुई है कि आई. टी. ओ. को भुगतानों का निर्णय करने, आदेश जारी करने, पालन न 
करने की शिकायतें सुनने और घोषण्य-पत्र के अनुसार सदस्यों पर दबाव डालते का 
अधिकार हो गया है । 

यह व्यापारिक घोषण्श-पत्र निश्चय ही महानतम सफलता है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय 

व्यापार को नियमित प्रगति प्रदान करने की दीघ॑कालीन योजना निहित है । यह इस बात 
को भी स्वीकार करती है कि भारत जैसे युद्ध के कारण उजड़े हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर 

' ही स्वस्थ व्यापार आश्रित है। केवल-मात्र एक ही अड़चन है कि कम्युनिस्ट (साम्यवादी) 
देशों ने साथ नहीं दिया । 
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इस घोषणा-पत्र के फलस्वरूप भारत का व्यापार, जो अपनी व्यापारिक नीतियों को 
रूप देने के लिए स्वतन्त्र है, प्रगतिशीलरूप में उन्नति के पथ पर है। भारत ने सब देझों में 
पूर्व-पत्रों पर हस्ताक्षर करके जातीय-पक्ष व्यापार को प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार 
वह मध्य पूर्व और आस्ट्रेलिया में अपने वस्त्र उत्पादन के साथ मुकाबला करने की स्थिति में 
हो गया है। इस प्रकार, घोषग्ध-पत्र, वस्तुओं के विस्तृत उत्पाद के लिए सीधा ज़िम्मेदार 

हे । ” 
२७. फिस्कल कमीशन और हवाना घोषणा-पत्र | किस्कल कमीशन ने 

हवाना घोष०पत्र की जांच की और उसे मालूम हुआ कि जब तक भुगतानों के वर्तमान 
संतुलन की कठिनाई जारी रहेंगी, तब तक घोषणापत्र भारत की व्यापारिक नीति को 
रूप देते की स्वतन्त्रता पर गम्भीर सीमाएं लागू नहीं करेगा। दीवंकाल में, यह भी संभव 
था कि भारत को ऐसी नीतियां बनाने के अधिकार से ही वंचित हो जाना पड़ता । 

सब आवश्यक अंशों पर विचार करने के बाद, कमीशन ने सिफारिश की कि भारत 
को घोषदापत्र का क्षनुमोदन करना चाहिए बशर्तेकि अमरीका और इंग्लेड सरीखे 
मुख्य आथिक महत्व के देश भी इस का समर्थन करें और वशर्तेकि उस अवसर पर 
देश की आर्थिक स्थिति इस उपाय को न्यायोचित ठहराये | कनीशन ने आज्ञा प्रकट की थी 

कि घोषणा-पत्र में पिछड़े देशों की आर्थिक प्रगति की शर्तें को उदारतापूर्वक क्रिग्रान्वित . 
किया जायगा | कमीशन ने जनरल एग्रीमेंट आफ़ टैरिफ एंड ट्रेड के अवीन आयात-निर्यात 
कर सम्बन्धी स्वीकृत और भारत द्वारा प्राप्त रियायतों का विश्लेपण किया और उसकी 
राय थी कि कोई निश्चित मत नहीं बनाया जा सकता । तिस पर भी, उसका कहता था 

कि जब तक आई. टी. ओ. का भविष्य मालम नहीं हो जाता, तब तक भारत का 
जनरल एग्रीमेंट से बाहर रहना लाभदायक नहीं होगा । कमीशन ने तजवीज़ की थी कि 

आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी जो रियायतें दूसरे देशों से मिलनी है, भारत को उतने पर 
केन्द्री भूत होता चाहिए-- 

(अ) वह जिस्सें, जो विश्व बाज़ार में अन्य देशों की तत्सम जिन्मों से प्रतिद्व॑ दिता के 
साथ पूति करती हे; 

(ब) वह जिन््सें, जो विश्व बाज़ार में अन्य देशों से संभावित एवज में प्रतिद्वं द्विता के 

साथ पूर्ति करती हे; 
(स) कच्चे पदार्थों की अपेक्षा निर्मित पदार्थों पर । 
द्वितीयत:, टैरिफ रियायतों की स्वीकृति के मामले में भारत को निम्न पर केन््द्री- 

भूत करना चाहिए : (अ) बहुमूल्य वस्तुओं पर; (ब) अन्य मशीनों और साधनों पर; 

(स) अनिवाये कच्चे पदार्थों पर । 
फिस्कल कमीशन ने यह भी तजवीज़ की थी कि (१) घरेलू और छोटे दर्जे के 

उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को, जो अधिकांशतः विदेशी बाजार पर आश्रित हें, 
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विदेशों के साथ व्यापार चर्चा करते समय भारत को मद्दे नजर रखनी चाहिएं। भारतीय 
प्रतिनिधियों को उनके लिए विदेशी बाज़ार में अधिकतम टेरिफ सम्बन्धी रियायतें लेनी 

चाहिएं और विदेशों से आयात की प्रतिदंद्विता के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करने चाहिएं। 
(२) जनरल एग्रीमेंट की मदों में व्यापार की गति पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए 

ओर व्यापारिक आय को अर्थ वार्षिक रूप में प्रकाशित किया जाय । 

(३) नई बातचीत शू रू करने से पहले व्यापार, उद्योग, तथा अन्य सम्बन्धित 
स्वार्थों के प्रतिनिधियों से रियायतों के विषय में, जिन की भारत को आवश्यकता होगी 

अथवा अन्य देश जिन की मांग करेंगे, सलाह ले लेनी चाहिए । 

नयी प्रगतियां:--जनरल एग्रीमेंट में जिन लोगों ने शामिल होना था, उनकी एक 
कान्फेस सितम्बर १९५० में तोरकी ( ॥0700८०७७, 9770८ ) में हुई और अप्रैल 

१९५१ में वह समाप्त हुई | भारत ने अन्य सब देशों के साथ आखिरी कानून 
(०७) औ८ ०) पर दस्तखत किये । ६ ओर देश भी उसमें शामिल हो गए। जरनलछ 
एग्रीमेट वाले देशों का विदव के व्यापार में ८५% का हिस्सा है । यह एक बड़ी सफलता है 

ओर सब देशों में सहयोग की भावना का प्रदर्शन है । भारत ने इस' एग्रौमेंट के अधीन १९५४ 

तक दूसरे देशों को रियायतें जारी रखने की स्वीकृति दे रखी हे । 



सत्ताइसवां अध्याय 

मुद्राचलन ओर विनिमय 
१८३५-१९२५ 

१. भूमिका । भारत की वत॑ मान मुद्रा-स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम गत एक सौ वर्ष के भारतीय मुद्रा-इतिहास को संक्षेप में देख जाँय । इस काल में भारत 
को रजत-मान, सुवर्ण-विनिमय-मान, सुवर्ण-बुलियन-मान और स्टलिग-विनिमय-मान 
(पौंड-पावना-मान) का अनुभव हो चुका था । इस संपूर्ण काल में, भारतीय जनसाधारण की 
ओर से करेंसी के रूप में सुवर्ण-मुद्रा के परिचालन के साथ पूर्ण-विस्तुत सुवर्ण-मान की गुप्त 
रूप में मांग रही है । कभी-कभी बड़े-बड़े सरकारी अफसर भी इसका समर्थन करते थे। 
अब भी इस आदरदों को सिद्ध करना शेष रहता है, कितु वर्तमान में इस की संभावनाएं हाल 

ही की अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी की प्रगतियों के साथ निकटतम्न रूप में संयोजित हैं । 

२. रजतमान की स्थापना (१८३५)। १८३५ के करेंसी एक्ट द्वारा 
भारत में रजत-मुद्रा (केवल चांदी) की स्थापना की गई। इस से पूर्व, अकबर के काल से 
उत्तरी भारत में चांदी के रुपये और सोने की मुहरों की मुद्रा का चलन था, और दक्षिण में 
सोना मुख्य मुद्रा था। इसके अतिरिक्त, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रादुर्भाव होने तक, देश के 
विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की विक्षिप्त मुद्राओं का चलन था।" और व्यापार के हित 
में उनकी इच्छा थी कि एक सांझी मुद्रा के तरीके को जारी किया जाय और उसी के फलरूप' 
१८३५ का एक्ट स्वीकार हुआ । 

रजत-मान के अधीन. कोई भी चांदी लेकर टकसाल में जा सकता था ओर बिना 
दाम के उसे १८० के तोल में रुपयों की मुद्रा में पड़ा सकता था। जो भी हो, सोना इस क्षेत्र में 
से पूर्णतया लोप नहीं हुआ। १८३५ के एक्ट ने आवश्यकता होने पर, जनता को सुवर्ण-मुद्रा 
घड़ाने का भी अधिकार दिया; और १८४१ के घोषणा-पत्र ने सार्वजनिक खज़ानों को 

अधिकार दिया कि वह सुवर्ण-मद्रा (सोने की मुहरों) को अंकित-मूल्य के अनुसार उदारता- 

पूर्वेक प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् जनता के एक के बदले १५ की दर से। १८५२ में यह 
घोषणा-पत्र वापिस ले लिया गया, क्योंकि सोने की कीमत घट जाने से सरकारी खजानों में 
सुवर्ण-मुद्रा भारी परिमाण में जमा होने लगी थी। अधिकारी रजत-मुद्रा की नीति पर 

१. अनुमान किया जाता है कि ९९४ तरह कीं सोने-चांदी की भिन्न तोल और रूप 
की मुद्राएं प्रचलित थीं। 
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स्थिर रहे, बावजूद इस बात के कि १८९३ तक सुवर्ण-मुद्रा के पक्ष में तब तक आन्दोलन 

होता रहा। 

३, रजत-मान का अंत । उसी काल में स्त्र्ग में चांदी की कीमत गिर जाने से, 

१८७४ के बाद रजत-मान की कार्य-प्रणाली' में कठिनाइयां पैदा होने रूगीं। चूंकि रुपया 
पूर्ण रजत-मुद्रा में उदारतापूर्वक टकसालों में घड़ा जाता था, इस करण सुवर्ण के बदले में 

(अथवा पौड-पावना ) इसका मूल्य (विनिमय का दर) चांदी की सुवर्ण कीमत में गिरावट 

के साथ ही गिर गया। १८८० में अन्त होने वाले औसत पांच वर्षो में चांदी की कीमत 
५३ पैस प्रति औंस से गिर कर १८९३ में ३९ पंस प्रति औस हो गई । और तदनुरूप, 
उसी काल में रुपयों का विनिमय दर २०५ पेस से १४९ पेंस रह गया । 

चांदी को सुवर्ण में कीमत गिरने का आंशिक कारण यह था कि एक तो उसकी पूर्ति 

अधिक थी और दूसरे उसको मांग में संकुचन हो गया था । इस के अतिरिक्त, एक ओर 
आंशिक कारण यह भी था कि सोने का उत्पाद कम था और दूसरी ओर योरोपीय 
देशों ने चांदी को जगह सोने की मुद्रा को अपना लिया था।* और उसके कारण इस धातु की 
मांग बढ़ गयी थी। 

चांदी की कीमत गिर जाने के भीषण परिणाम हुए। लोगों को इस में लाभ 
होता था कि वह चांदी सस्ती खरीदें और टकसालों में उस के रुपये घड़ा लें। द्रव्य की राशि 

के परिचालन में वृद्धि के कारण कोमतो में आम वृद्धि हुई । आयात-व्यापार को भी क्षति 
हुई, क्योंकि पौंड पावने (स्टलिंग) में आयात का मूल्य चुकाने के लिए चांदी के रुपये 
अधिक परिमाण में दरकार होते थे। निर्यात सहित, सामान्यतः व्यापार पर भी प्रतिकूछ 

प्रभाव हुआ, क्योंकि विनिमय के दर के विषय में अनिश्चितता हो गयी थी। इसके 

अलावा, भारत-स्यथित योरोपीय अधिकारी इंग्लेड में अपने पौंड-पावने के भुगतानों में हुई 
क्षति को पूरा करने के लिए रियायतें मांगते थे । कितु सब से बड़ी समस्या, जो भुगतानों 
के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई, वह थी, 'घरेल भुगतानों की ।” जंसा कि हम पहले देख चुके हें, 
यह भुगतान वह हैं, जो भारत को इंग्लेड को चुकाने होते है, और यह भुगतान भारत में 
नौकरी करने वाले अंगरेज अफप्तरों के वेतनों और पेशनों, पौंड-पावना की ब्याज सहित 
उसकी देनदारियों, स्टोर-सम्बन्धी क्य कीमतों और भारत को जहाज़ सम्बन्धी सेवाओं को 
चुकाने के लिए होते हें । विनिमय-स्फीति के कारण “घरेल भुगतानों” का बजट बनाने 

में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, क्योंकि रुपये के रूप में उसका बोझा भी 
काफ़ो बढ़ गया था। उस्त समय के अर्य-सदस्य ने जैस्ता कि कहा था कि विनिमय में एक पेनी 
रलकक-सारनमक स्फनन- लता पकफताक- “न पिन लटकन >र+क सनक 

१, जल्यादाज & ए6 ॥&07॥ एग070 (77०८, 5ज्ोडटा]%7०, 
36एशप् 27र्त ॥७9.) 
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गिर जान का अर्थ बजट में तीन करोड़ रुपये का घाटा हो जाना है? और एक पैनी बढ़ने 

से अतिरिक्त हो जायगा । 

कुछ-न-कुछ तो किया ही जाना था। सरकार ने लार्ड हैरहौल की अध्यक्षता में यह 

मामला एक कमेटी को पेश किया। कमेटी ने १८९३ में सूचना दी और सिफारिश 

की कि सोने और चांदी की मुफ्त में मुद्राएं घड़ते वाली टकसालें बन्द कर दी जांय । १८९३ के 

कायनेज एक्ट (मुद्रा टंकन कानून) द्वारा यह कर दिया गया, और रजत-मान का अंत हो 

गया। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि फिलहाल विनिमय का दर १ शलिंग ४ पेंस 

नियत किया जाय । 

४. स्वर्ण-मान की ओर | लेकिन किस तरीके को रजत-मान की जगह दी 

जाती ? हैरशैल कमेटी ने तजवीज़ की थी कि ' रुपये की मुफ्त मुद्रा बनाने की टकसालछों का 

अन्त करने के साथ ही घोषणा होनी चाहिए कि, यद्यपि टकसालें जनता के लिए बन्द हें, 

तथापि सरकार सोने के विनिमय में रुपये घड़ने के लिए उन टकसालों का प्रयोग करेगी, 

और उसका अनुपात १ शिलिंग ४ पैस प्रति रुपये का होगा। और सरकारी खज़ाने सावें: . « 

जनिक दायित्वों के-निमित्त उसी कीमत प्रर सोना वसूछ करेंगे ।”* 2 

इसलिए, १८९३ के एक्ट ४7 के साथ तीन घोषणा-पत्र (नं. २६६२-४, २९ जून 

१८९३) जारी किये गए, जिन के द्वारा इन सिफारिशों को क्रियात्मक रूप देने के प्रबन्ध 

किये गए । 
चूंकि रुपये की अधिकता थी, इसलिए १ शिलिंग ४ पेंस की कौमत तक पहुंचनें में 

उसे समय लगा । २३ जनवरी, १८९५ को भारतीय विनिमय १ शि. 5; पेंस हुआ और 

इसके बाद जनवरी १८९८ तक बढ़ता हुआ १ शि. ४ पेस के कानूनी अनुपात तक पहुंच गया। 

१८९८ में एक एक्ट पास हुआ, जिस के द्वारा करेंसी नोटों को जारी करने का 

अधिकार दिया गया। यह करेंसी नोट उस सोने के बदले में चाल होते थे, जो राज्य सचिव 

इंग्लेंड में वसूछ करता और उसकी दर एक रुपये के बदले ७-५३३४४ ग्रेन विशुद्ध सोना 

था और साथ ही जहाज द्वारा सोना भेजने का किराया भी। यह सोना भारतीय कागज मुद्रा 

के संरक्षण के रूप में अंशत: बेंक आफ इंग्लेंड में रखा जाना था। राज्य सचिव ने (२१ 

जनवरी १८९८) घोषणा की कि वह १ शि- ४१५/३२ पेंस प्रति रुपया की दर से 

तार द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मदरास में तार द्वारा परावत्तेनों (7०४र्शट$) को 

बेचने के लिए तैयार है । 

“१८९३-९८ के करेंसी-सुधारों का उद्देश्य यह था, (१) स्वर्ण कीमत में रुपये के 

मूल्य को और अधिक घटने से रोकना, (२) भारत के लोगों को सहज ही सोने के प्रयोग से 
७ ऋऊऋ छऊऋ छउ रु उछ ऋ ऋ छऊ छऊ न ननननननननननानिभाननिनण।लििणणओजण।णए /77::0/777:7::777777 

१. जिलाइटादी)] (07४०6 हि2८०07 (०7% 5. 

२. घ्रलइटाण]! (007777६6०० ८००७६, 9६79 750. 
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परिचित कराना, और (३) रुपयें-पौंड पावना के अनुपात को १ शि. ४ पेस प्रति रुपये 

प्र स्थिर करना। स्पष्टत:,ये दोनों उपाय अनुभव के लिए, और अस्थायी थे। अखीरी ध्येय 

स्वर्ण मुद्रा और रुपयों के निश्चित अनुपात के अनुसार परिचालन द्वारा स्वर्ण-मान को जारी 

करना था, और रुपये को द्रव्य के प्रतीक के रूप में पूर्ण कानूनी दर्ज में न््यून कर देना 

था। 
इसलिए, जनवरी १८९८ में, जब कानून द्वारा नियत विनिमय की असली दर पहुंच 

गई, तो भारत सरकार ने राज्य सचिव को अन्तर्काल की समाप्ति के लिए कहा और सुवर्ण- 

मान लागू करने की योजना उपस्थित की । इस योजना का निरीक्षण करने के लिए सर 

हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में, अप्रैल १८९८ में एक कमेटी नियत हुई । 

फाउलर कमेटी--कमेटी ने भारत सरकार की दी हुई तजवीज़ के अलावा भी 

अन्य तजवीज़ों पर विचार किया । इनमें एक तजवीज़ चांदी के सिक्कों को बनाने के लिए 

टकसालों को पुनः जारी कर देते की थी। यह इस आधार पर रह कर दी गयी कि इससे 

भारतीय मुद्रा की वही दशा हो जायगी जो १८७८-९३ के काल में थी। इसके बाद लेस्ली 

प्रोबीन और लिण्ड्से ने भी एक-एक योजना उपस्थित की थी। दूसरी योजना का ऐतिहा- 

सिक महत्व भी है, क्योंकि इस योजना में प्रस्तावित आधारों पर ही बाद में भारतीय 

मुद्रा की प्रगति हुई । इन दोनों योजनाओं का लक्ष्य सोने की बचत करता था। प्रोबीन 

* की तजवीज़ सुवर्ण-बुलियन-मान की थी और लिंड्से की सुवर्ण-विनिमय-मान की । 

कमेटी ने दोनों को ही इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि इस के पक्ष में न तो कोई 

प्रम्परा है, और पुरातन मत भी इसके विरुद्ध हैं 

कमेटी ने इन योजनाओं के स्थान पर स्वर्ण चलअंर्थ के साथ भारत में अन्तिम 

रूप से स्वर्णमान की स्थापना करने के पक्ष में मत दिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करनेके लिए 

उसने निम्नलिखित प्रस्ताव किये, (१) ब्रिटिश स्वर्ण-मुद्रा तथा अद्धें स्वर्ण-मुद्रा को भारत 

में विधिग्राह्म (],22०7'८००८०) तथा प्रचलित मुद्राएं बना दिया जाय, (२) भारतीय 

टकसालों को बिना किसी प्रतिबंध के सोने की सावरेनों को उसी प्रकार ढालने के लिए 

स्वतन्त्रता दी जाय, जिस प्रकार शाही टकसाल में आस्ट्रेलिया की तीन शाखाओं को 

स्वतन्त्रता दी गई है; (३) विनिमय दर को स्थायी रूप से एक शिलिंग ४ पेंस की 

दर पर स्थिर कर दिया जाय; (४) रुपयों की मुद्रा ढालने पर कुछ प्रतिबंध रूगाकर उसको 

असीमित विधिग्राह्म ((0]7#॥2८0 ,62 7८०१८) बना दिया जावे, उसको देश 

के आंतरिक भाग में स्वर्ण के रूप में बदले जाने पर, कानूनी प्रतिबंध रूगा दिया जाय; 

(५) जब कभी विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु (90]6 +हए07 707४) से नीचे 

जाने लगे तो रुपये के बदले में सुरक्षित कोष में से सोना स्वतन्त्रतापूर्वक दिया जाय; 

१. प्र. ., 06ए ॥7 कि०णएणयांट 70603 0 2॥0०060॥ 7709, 

४० ॥, 9. 270. 
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- (६) रुपये के नये सिक्कों को ढालना तब तक के लिए बन्द कर दिया जाय, जब तक 
बाजार में पड़े हुए सोने का भाव उचित अनुपात में ऊपर न चढ़ जाय। अन्त में, 
(७) रुपये के सिक्के ढालने से होने वाले लाभ को एक पृथक निधि में रखकर उस निधि 
का नाम स्वर्णमान सुरक्षा कोष ((00]6 95(270५7-0 ]१८४९८०४८) रखा जाय । 

५: स्वर्ण विनिमय-मान का विकास । सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार 
कर लिया और उनको कार्यरूप में परिणत करने के उपायों १२ चलता आरम्भ कर दिया, 
सावरेन तथा अद्ध-सावरेनों को भारत भर में विधिग्राह्म बनाकर, उनका भाव प्रति पौंड 
१५ रु० निश्चित कर दिया गया। भारत भर में सोने के सिक्के ढालने के लिए कार्यकारी 
पग उठाये गए, किन्तु ब्रिटिश कोष द्वारा पारिभाषिक (7९७८४प्रॉ८०) कठिनाइयां उप- 
स्थित करने के कारण इस योजना को छोड़ना पड़ा। सन् १९० ० में स्वर्णमान सुरक्षा कोष 
की रुपये के सिक्के ढालने के लाभ से स्थापना की गई । सन् १८९३ के बाद उसको छोड़ 
कर केवल सन् १९०० में ही उसको प्रथम बार अपनाया गया । 

फाउलर कमेटी के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए मुद्राचलन 

((प77८7८ए) कार्यालयों को इस बात की आज्ञा दे दी गयी कि वह जनता को 
अधिकतम परिमाण में स्वर्ण-मुद्रा दें । किन्तु उसका परिणाम संतोषजनक नहीं निकला, 
स्वर्ण-मुद्रा तथा करेंसी नोटों पर रुपये में बदलने के लिए बट्टा लगने लगा। “अकाल की 
स्थिति तथा बाज़ार में चलने वाले अनुकूल मुद्रा साधन के पर्याप्त मात्रा में न मिलने के 
कारण मुद्रा की तंगी बढ़ गई और इससे रुपये की कमी भी विशेष रूप से बढ़ गई ।”* 

इस प्रकार सरकार को सन् १९०० में अत्यन्त व्यापक परिमाण में रुपये के सिक्के 
ढालने की नीति पर फिर वापिस आना पड़ा । इससे लंदन के चांद्री-बज़ार को भी बल 

मिल गया। सन् १८९८ के अधिनियम (८४) को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 
साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि भारत में रुपये के सिक्के ढालते के लिए चांदी 
मोल लेने के लिए लूंदन में कागज़ी चलअथ्थ की तिजोरी में स्वर्ण के उपयोग करने का 
अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार कागज़ी मुद्राचलन सुरक्षा निधि ( 7972८ 
(प्राए/आ०ए ॥२6४८:ए८ ) लंदन शाखा की स्थापना की गई। 

भारत में जो रुपये के सिक्के ढालने के लाभ से स्वर्ण सुरक्षा निधि बनाई गई थी, 
उसके सम्बन्ध में भारत सरकार का विचार उस स्वर्ण को भारत में ही विशेष तिजोरियों 

में बन्द करके रखने का था। किन्तु भारत सचिव ने निर्णय किया कि उसको लंदन भेजकर 
उसको स्टिंग प्रतिभूतियों (90४08 5860परातंँ्ं८४) में लगा दिया जाय। यह 
सम्मति प्रगट की गई कि लंदन में वह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा, जहां कि उसका 
अनिवार्य आवश्यकता के समय भी उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार सिक्का ढालने के 

अ्यलतकापब-_-_5+)2२०रटााएस 0 कार सर 

१. चेम्बरलेन कमीशन की रिपीर्ट, पृष्ठ २५। 
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'काभ को लंदन भेज दिया गया और वहां उसकी एक सुरक्षा निधि बनाकर उसका नाम 
स्वर्णमान सुरक्षा निधि रखा गया । ' 

इस प्रकार लूंदन में स्वर्णमान सुरक्षा निधि तथा कागज्ञी मुद्राचलन सुरक्षा 

निधि (लंदन शाखा) की स्थापना की गई । 

सन् १९०६ में स्वर्णमान सुरक्षा निधि की एक भारतीय शाखा की स्थापना की गई। 
इसको रुपयों के सिक्कों में रखा जाना था । अल्पकालिक सूचना पर होने वाले रुपये की 

मांग को पूर्ण करने तथा विनिमय दर को एक शिलिग ४ पेंस से अधिक न होने देने के लिए 

इसको भारत में बनाने की आवश्यकता हुईं। रुपये के सिक्के ढालने से होने वाले लाभ को 
भारत में रुपयों के रूप में सुरक्षा निधि में डालकर उस कोष की स्थापना की गई। इसको 
लंदन में स्टॉलिग में परिवर्तित करने से अच्छा समझा गया । इस समय सर्वप्रथम सुरक्षा 

निधि की इन दोनों शाखाओं के लिए स्वर्णमान “सुरक्षा निधि” नाम का उपयोग किया 
गया। इनमें से एक भारत में रुपयों के रूप में थी और दूसरी लंदन में स्टलिग प्रतिभूतियों के 
रूप में थी। ' 

उच्चतर स्वर्ण-अंक (एं०97० 57०८९ 7९०70) निश्चित किया गया। 
इसी बीच में एक और बात हो गई। भारत से जहाज़ द्वारा (भारत में कागज़ी मुद्राचलन 

, सुरक्षा निधि से लंदन की सुरक्षा निधि) लंदन को सोना भेजने के कार्य को अनावश्यक रूप 

से व्ययसाध्य पाया गया। यह अनुभव किया गया कि इस व्यय को भारत में रुपये के बदले में 

लंदन में सोना ले लेने की प्रणाली द्वारा बचाया जा सकता है । अतएव, सन् १९०४ में भारत 
सचिव ने घोषणा की कि वह उन हुंडियों को, जिन्हें कौंसिल ड्राफ्ट या कौंसिल बिल 
कहा जाता था, निसीम परिमाण में १ शिलिंग ४ट पेंस की दर पर बेचेंगे, लंदन से स्वर्ण 
निर्यात का बिन्दु यही था । इस बीच भारत सचिव की इन हुण्डियों की बिक्री से लंदन में 
चांदी मोल लेकर भारत को रुपये ढालने के लिए भेज दी जाती थी। तो भी, कुछ सोना मिस्र 
तथा आस्ट्रेलिया से भारत आता रहा और उसको समय-समय पर जहाज़ द्वारा रूंदन भेजा 

जाता था। इस व्यय को भी बचाने के लिए सन् १९०५ में यह निश्चय किया गया कि 

मिस्र या आस्ट्रेलिया से भारत स्वर्ण-मुद्राओं के विरुद्ध इस माल को तार द्वारा परावत्तेन 
क्र लिया करे। 

इस प्रकार रुपये-स्टलिंग विनिमय के उतार-चढ़ाव की उच्चतर सीमा १ शिलिंग 
४६ पेंस निश्चित हो गई। जब तक भारत सचिव अपनी हुण्डियों ((40प7०८। 9 ) को 
उस मूल्य पर बेचने को सहमत रहते थे, विनिमय दर इस बिन्दु से ऊपर नहीं जा सकती 
थी, तो भी विनिमय दर भारत से स्वर्ण निर्यात बिन्दु से नीचे गिर गई, किन्तु सामान्य 
रूप से भारत का व्यापारिक संतुलन अनुकूल होने के कारण' इस प्रकार के संयोग की 
संभावना को अत्यधिक कम समझा' जाता था। 
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निम्नतर स्वर्ण -अंक (॥,0५८७ $876८ां2 2070) निद्चितत किया गया। 
तो भी इस प्रकार का आकस्मिक संयोग १९०७ में उपस्थित हुआ | १९०७ की ग्रीष्म 
ऋतु में वर्षा कम होने, संसार भर में सामान्य आ्थिक तंगी के साथ-साथ १९०७ के पतझड़ 
में अमरीकी आथिक संकट के कारण भारतीय विनिमय अत्यन्त निर्बेल हो गया। उसका 

भाव गिरते-गिरते २३ नवम्बर को १ शिलिग ३3< पैस हो गया। विनिमय की इस स्थिति 
में तब तक सुधार नहीं हुआ, जब तक भारत सरकार तार-परावरत्त॑नों द्वारा लंदन में स्टलिंग 
हुण्डियों को बेचने को तैयार न हो गई, जिनका मूल्य बाद में अन्तिम रूप से १ शिलिंग 

३३४ पेंस निश्चित हो गया। यह भारत से स्वर्ण निर्यात का अंक ((०]4 ए007 

72070) था। इन हुण्डियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वर्णमान' सुरक्षा 

निधि से ८० लाख पौंड से भी अधिक रकम निकाली गई। बाद में इन हुण्डियों को भारत 
सरकार की हुण्डियां (॥१८ए८०३८ (४0फ77णा! 98 ) कहा गया। 

सरकार पर परिस्थिति वश थोपे गए इन कार्यो के वास्तविक परिणामस्वरूप एक 

ऐसी प्रणाली का विकास हुआ, जिसको साधारणतया स्वर्ण विनिमय मान ((500 

॥5८798722८ 55870470 ) कहा जाता है। यह वह प्रगाली नहीं थी, जो भारत 

सरकार का मौलिक उद्देश्य था तया जिसके सम्बन्ध में फाउलर कमेटी ने सुझाव दिया 

था, अर्थात् वह मुद्राचलन के साथ स्वर्णमान था । 

६. मुख्य विशेषताएं। नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं यह थीं :--- 
(१) नोटों तथा रुपयों वाला आंतरिक चलअर्य ((प7ए७7८५) यद्यपि एक 

सांकेतिक मुद्रा था, किन्तु वह भी मूल्य का मान था, कुछ छोटे सहायक सिक्के भी थे, जो 

सीमित विधिग्राह्म थे। परिमित संख्या में सावरेन (स्वर्ण-मुद्रा) भी बाजार में चल रहे थे । 

(२) रुपये को केवल विदेशी उद्देश्यों के लिए हैँ एक रुपये के १६ पेंस की दर पर 

स्वर्ण में बदला जा सकता था। 

(३) रुपये के स्टलिंग (स्वर्ण) मूल्य को भारत सचिव की हुण्डियों ((00प्रणी 

8!]5) की बिक्री द्वारा १ शिलिंग ४६ पेंस (उच्चतर स्वर्ण-अंक) से लेकर भारत 

सरकार की हुण्डियों ( रि८०ए८०४6 00प7०ा 9!5 ”? की बिक्री द्वारा १ शिलिग 

३३.६ पेंस निम्नतर स्वर्ण-अंक तक नियमित किया बढ़ा था। 

इस प्रणाली को चाल रखने के लिए दो सुरक्षो की घधियों को रखता पड़ता था। इनमें 

एक भारत में मुख्य रूप में रुपयों में रखी जाती थीं५ तथा दूसरी लंदन में स्टलिंग में रखी 

जाती थी। भारतीय सुरक्षा निधि का निर्मोग (करे कपगज़ी चलअर्य सुरक्षा निधि के भारतीय 

भाग, (ख) स्वर्णमान सुरक्षा निधि की चांदी शाखा,,तथा (ग) सरकारी खजाने के बकाया 

घन से किया जाता था। लंदन की सुरक्षा निधि का निर्माण, (क )कागजी चलअर्थ की लंदन 

शाखा, (ख) स्वर्णमान सुरक्षा निधि तथा (ग) भारतसचिव के बकाया धन से किया जाता 

था। इन सुरक्षा निधियों का निर्माण पृथक् पृथक् उद्देश्यों से किया जाता था, किन्तु व्यवहार 
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में उनको आवश्यकता पड़ने पर विनिमय की सहायता के लिए उपलब्ध किया जा 

सकता था। 

यह प्रणाली प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) में टूट जाने तक अत्यन्त सुचारू रूप से 
चलती रही । इस बीच में उसको चेम्बरलेन कमीशन का समर्थन भी प्राप्त हो गया। 

७, चेम्बरलेन कमीशन । अप्रैल १९१३ में श्री आस्टिन चैम्बरलेन की 
अध्यक्षता में चैम्बरलेन कमीशन नियुक्त किया गया था । उसको भारतीय मुद्राचलन तथा 
विनिमय के यंत्र की जांच करके उसके सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य सौंथया गया था । 
इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फरवरी १९१४ में दी | इसमें उसने सरकार द्वारा विनिमय 
को स्थिर करने के लिए अपनाये गए विभिन्न उपायों का समर्यंन किया। उसकी यह 

निश्चित राय थी कि स्वर्ण विनिमय मान न केवल कार्य रूप में परिणत करने योग्य था 

वरन् वह भारतीय स्थिति के मुख्य रूप से अनुकूल था, क्योंकि इस देश में पूर्ण विकसित 
बेकिंग प्रणाली का अभाव था तथा वह सस्ता भी था | भारतीय जनता की स्वर्ण एकत्रित 
करने की आदत के कारण उनकी फाउंलर कमोशन की सम्मति के विरुद्ध यह राय थी 

कि स्वर्ण चलअर्थ के साथ भारत में स्वर्णमान स्थापित करना एकदम अनुचित है। 

सिद्धांत रूप में वह इसके विरुद्ध नहीं थे कि भारत की टकसालों में स्वर्ण-मुद्राओं तथा अद्ध- 
स्वर्ण-मुद्राओं को ढाला जाय । किन्तु इसमें यह शर्ते थी कि भारतीय जनता मौलिक रूप में 
उनकी मांग करे और सरकार उसके व्यय को उठाने को सहमत हो | कमीशन ने इस प्रणाली 

में कुछ छोटे-मोटे परिवत्तनों का भी सुझाव दिया था । उनमें से एक था भारत सरकार की 
भारतसचिव पर हुण्डियों (२८ए८४४९८ (+0प४० 9॥8) को तुरन्त बेच देना तथा 

स्वरणमान सुरक्षा निधि की चांदी शाखा को बन्द कर देना। उन्होंने लंदन में स्वर्ण तथा 
स्टलिग प्रतिभूतियों की पर्याप्त सुरक्षा निधि के रखे जाने की आवश्यकता पर बल 

दिया, जिससे आंतरिक चलअर्थ को बाह्य चलअर्थ अयवा अन्तर्राष्ट्रीय चलअर्थ॑ में बदला 

जा सके। किन्तु इस कमीशन के प्रस्तावों पर सरकार पूर्णतया तथा ठीक-ठीक विचार भी 
नहीं कर पाई थी कि युद्ध आरंभ हो गया और भारत की चलअर्थ प्रणाली गड़बड़ में पड़ गई । 

८, स्वर्ण विनिमय मान का टूटना । प्रथम "“महायुद्ध अगस्त १९१४ में 
आरम्भ हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के हृदय में से विश्वास जाता रहा 
और उसने नोटों के बदले नकद रकम लेने तथा बेंकों से अपनी जमा पूंजी को निकालने 
के लिए बेंकों पर अत्यधिक दबाव डाला। विनिमय भी इस समय निर्बलता के चिह्न प्रगट 
कर रहा था, किन्तु सरकार ने नोटों के बदले में पर्याप्त नकदी देकर तथा सेविंग्स बैंक खाते 
से जमा रकमों को निकालने की पर्याप्त सुविधा देकर जनता के हृदय में फिर विदवास 
उत्पन्न कर लिया। विमिमय को पृष्ठ करने के लिए नव्वे लाख पौंड की भारत सरकार की 
भारतसचिव के नाम हुण्डियां (]२८ए2८8९८ (४0ए४८ा 8॥8) बेची गईं। 

तो भी वास्तविक संकट १९१६ में आरम्भ हुआ, जिससे अंततः: स्वर्ण विनिमय मान 
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पूर्णतया टूट गया। इस प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सरकार विनिमय 
की स्थिरता को बनाये रखने में समय॑ होती । किन्तु सरकार ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि 
रुपये की एक अत्यधिक मांग ऐसे समय में आई जब कि चांदी का मूल्य अभूतपूर्व स्तर 

तक चढ़ रहा था। 
रुपये के लिए अत्यधिक मांग के कारण यह थे--( १) आयात की अपेक्षा अत्यधिक 

निर्यात करना। अनुकूल व्यापारिक संतुलन में वृद्धि के कारण यह थे--(क) जहाज्ों 
की कमी के कारण आयातों का कम होना तथा युद्ध की अन्य स्थितियां, और (ख) ब्रिटेन 
तथा उसके मित्रराष्ट्रों द्वारा युद्ध उद्देश्यों के लिए भारतीय सामग्री की अधिकाधिक मांग 
होते रहने के कारण निर्यातों का बढ़ जाना ; 

(२) युद्ध के पूर्वी क्षेत्र में लगी हुई सेनाओं के लिए खर्च तथा माल की कीमत का 
भुगतान करने की आवश्यकता के कारण चलअर्थ की मांग और भी अधिक बढ़ गई ; 

(३) इसके अतिरिक्त उपनिवेशों, अधीन देशों तथा अमरीका की ओर से भारत 
में मोल लिये जाने वाले माल का मूल्य देने के लिए भी रुपये की आवश्यकता थी । 

(४) अनुकूल व्यापारिक संतुरून को प्रतिकूल बनाते के लिए युद्धकालीन प्रतिबंधों 

के कारण चांदी का आयात नहीं किया जा सकता था, अतएवं रुपये की मांग और भी अधिक 

बढ़ गई । 
रुपये की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार को अत्यन्त ऊंचे मूल्य 

पर चांदी मोल लेनी पड़ी। चांदी का मूल्य २७ पेस प्रति ऑंस से बढ़कर १९१६ में ४३ 
: पेस हो गया | यह मूल्य अपनी कहानी आप ही कह रहा है, क्योंकि इस मूल्य पर रुपया 

सांकेतिक मुद्रा नहीं रह पाता (विनिमय मूल्य अमुद्रित रौप्य पिण्ड के मूल्य के बराजर हो 
जाता है) | १९२० में चांदी का मूल्य चढ़कर ८९ पेंस प्रति ऑंस हो गया। 

चांदी के मूल्य में इतनी' अधिक तेज़ी आने के कारण यह थे : (१) चांदी का कम 
मिलना, (२) मुख्य रूप से चांदी की मुद्रा के लिए चांदी की मांग अधिक होने के कारण, 

(३) मार्च १९१९ में स्टलिग-डालर विनिमय का सम्बन्ध टूट जाने के कारणा डालर की 
अपेक्षा स्टलिंग का मूल्य घट जाना । 

चांदी के मूल्य की इस तेज़ी का प्रभाव भारतीय विनिमय पर अत्यन्त भयंकर पड़ा। 
अगस्त १९१७ से रुपया सांकेतिक मुद्रा नहीं रहा। जनता को रुपये को गलाकर उसकी 
चांदी बेच लेने में अधिक लाभ था। अतएवं सरकार के लिए चांदी को चढ़ते हुए नये भाव 
पर मोल लेना और बिना हानि उठाए हुए उसको १ शिलिग ४ पेंस की दर पर देते रहना 
संभव नहीं रहा । इसके अतिरिक्त जनता द्वारा रुपयों को गलाने की प्रवृत्ति बड़ जाने के 
कारण नये-तये ढाले हुए रुपये बाजार से गायब होते जाते थे । 

२८अगस्त १९१७ को भारत सचिव ने तार द्वारा परावत्तंनों की दर को १ शिलिग 

४|॥ पेंस से बढ़ाकर १ शिलिंग ५ पेंस कर दिया, साथ ही यह भी घोषणा की गई कि 
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चांदी के मूल्य में परिवर्तत के अनुसार रुपये के मूल्य में भी परिवत्तंत किया जायगा। 

वास्तव में यह रजत-मान* को फिर लागू करने जेसा था। 

इस प्रकार (7'८८९7७[०४४० 77७7४) तार से परावत्तेनों की दर में समय- 

समय पर परिवत्तन किया जाता रहा, यहां तक कि १२ दिसम्बर, १९१९ को वह २ 

शिलिंग ४ पेंस तक पहुंच गया । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने निम्न 
प्रकार के कुछ और उपायों का अवलम्बत किया : 

(१) विनिमय का नियंत्रण--भारतसचिव ने अपनी हुण्डियों ((40प्रशा! 
0:26) की बिक्री को २० दिसम्बर १९१६ को २० राख रुपये से लेकर १२० 
लाख रुपयों के अन्दर-अन्दर परिमित कर दिया । यह रुपये के भुगतान की आवश्यकता 

को कम करने के लिए था। 

(२) चांदी की खरीद--व्यक्तिगत हिसाब में चांदी के आयात को बन्द कर 
दिया गया और सरकार ने अमरीका में सिक्का बनाने के लिए चांदी भारी मात्रा में खरीदी । 

(३) चांदी बचाने के लिए बरते गए कुछ उपाय--सिक्कों के कार्यों के अतिरिक्त 
सोने तथा चांदी के प्रयोग को अन्य सब कार्यों के लिए कानून-विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 
चांदी के सिक्कों तथा अमुद्वित चांदी की सिलों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अढ़ाई रुपये 
तृथा एक रुपये के नोट चलाए गए, निकल की रेज़गारी के सिक्के भी चलाए गए। 

(४) सरकार ने आयात किये हुए सभी सोने को मोल ले लिया--और उसको 
कागज़ी चलअर्य सुरक्षा निधि में जमा करके उसके विरुद्ध नोट निकाले । 

(५) आशिक उपायों में--जो चलअर्थ की कठिनाई को दूर करने के लिए अपनाये 
गए, यह थे--अतिरिक्त कर का लगाया जाना, प्रधान खर्चों में कटौती तथा भारत 
में विशाल परिमाण में ऋणों का लिया जाना । 

किन्तु इस प्रकार के अत्यन्त मूल्यवान् उपायों को अपनाने पर भी सरकार विनिमय 
को कृत्रिम स्तर पर रक्षा नहीं कर सकी और इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान टूट गया । 022 

८. स्मिथ कमेटी । यूद्ध समाप्त होने पर मई १९१९ में सर बाबिगठन स्मिथ 
की अध्यक्षता में एक चलअथर्थे कमेटी का निर्माण किया गया । चांदी के मूल्य में अभी हाल 

के उतार-चढ़ावों को ध्यान में रखते हुए तथा चांदी के भाव की भावी गति पर विचार 
करते हुए इस कमेटी ने २ शिलिग (स्वर्ण) का अनुपात रखने का प्रस्ताव किया, क्योंकि 
इस भाव पर रुपया एक सांकेतिक मुद्रा बना रह सकता था। ऊंचा अनुपात रखने से अन्य 
लाभ होने की भी आशा थी, जो यह हो सकते थे: (१) इससे आयात की सामग्री तथा मशीनें 
सस्ती हो जाँयगी, फिर भी उससे हमारे निर्यात कम नहीं होंगे। क्योंकि सामग्री तथा खाद्य कम रस लक 50 0) पलक फेर लिन पल कल बन देह केक दी कि ज ८ तप कली 

१. गांवों बण0व िप्राबय[॒क्षा--(प्रकशाटए बात एलंटल वंत्र 
॥769, 0. 772. 
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पदार्थों की स्वेव्यापी कमी होने के कारण भारतीय उत्पादनों की विश्व बाजार में भारी 

मांग थीं; (२) इससे सरकारी आय बढ़ जाती, क्योंकि इसके फलस्वरूप भारत द्वारा 
घरेलू व्ययों (70776 (747४2०68) के रूप में ब्रिटेन में किये जाने वाले खर्च में 
लगभग १२ करोड़ की कभी हो जाती । 

कमेटी ने इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया कि बम्बई में एक टकसाल खोली 

जाय, जहां जनता के लिए सावरन तथा अद्धं-सावरेन के सिक्के ढाले जाँय। उसने यह भी 

प्रस्ताव किया कि स्वर्ण आयात-निर्यात पर सब प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया जाय 
तथा व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप में चांदी का आयात करने दिया जाय। उन्होंने यह भी 
प्रस्ताव किया कि स्वर्णमान सुरक्षा निधि में पर्याप्त स्वर्ण रखा जाना चाहिए और स्वर्ण 
रक्षा निधि के ५० प्रतिशत भाग को भारत में रखा जाना चाहिए । इस कमेटी के एकमात्र 

भारतीय सदस्य श्री डी. एम. दलाल ने अपने मतभेद पत्र में ? शिलिंग ४ पें । की दर को 
ही पसंद किया तथा यह भी सुझाव दिया था कि चांदी के मूल्य चढ़ जाने पर कम चांदी 
डाल कर दो रुपये के सिक्के ढाल कर चलाए जाँय। सरकार ने बहुमत के मुख्य-मुख्य 
सुझावों को स्वीकार कर लिया । 

१०. दो शिलिंग का अनुपात । नया भाव २ फरवरी १९२० से उस समय 
अपनाया गया, जब भारतसचिव ने एक रुपये का मूल्य ११३००१६ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण नियत 
की । दो शिलिंग का भाव अधिक समय तक नहीं चला । उसने स्वर्ण का भाव प्रति तोला 
१५॥।>) निश्चित कर दिया, जबकि वास्तव में उस समय स्वर्ण का बाज़ार भाव २२॥ ) 
था। अतएव सरकार के लिए एक रुपये के दो शिलिंग (स्वर्ण) भाव से स्टलिंग देते रहना 
कालान्तर में असंभव हो गया। १९१९ के बाद व्यापारिक संतुलन भारत के प्रतिकूल हो 
जाने के कारण स्टलिंग की मांग और भी अधिक बढ़ गई। इसके अतिरिक्त विनिमय में 
सट्टा चल रहा था, लोगों ने रुपये के बदले में इस आशा से स्टॉलिग मोल लेना आरम्भ कर 
दिया था कि बाद में विनिमय की दर गिरने पर वह स्टलिंग के रुपये बनाकर लाभ 

कमाएंगे | यूरोपीय समाज ने भी नये अनुकूल भाव पर इंग्लेण्ड को रुपया भेजकर लाभ 
कमाया और इसी प्रकार विदेशी माल के आयातकर्त्ताओं ने अपने आयातों का तुरन्त 
भुगतान करके फायदा उठाया। इन सब कारणों से स्टछिंग की मांग अधिकाधिक 
बढ़ती गई । 

स्टलिग का भाव स्वर्ण की तुलना में पौंड से मंदा होने के कारण सरकार को स्टलिग 
के बदले में दो शिलिंग से भी अधिक देना पड़ता था । इस प्रकार जबकि सरकार स्टलिंग 
को एक रुपये के लगभग ३ शिलिग भाव से बेच रही थी तो उसका वास्तविक बाज़ार भाव 
बहुत कम था। स्टलिग को रुपये की अपेक्षा उसकी विनिमय बाज़ार में अधिक मांग होने 
के कारण ही अधिक नहीं मांगा जाता था, वरन् इसलिए भी मांगा जा रहा था कि मूल्य 
भारत की अपेक्षा इंग्लेण्ड में अधिक तेज्जी से गिर रहे थे । सरकार ने विनिमय दर को प्रथम 
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२ शिलिंग स्वर्ण के भाव पर तथा बाद में २ शिलिग स्टलिंग के भाव पर बनाए रखने का 

प्रयत्न किया किन्तु अन्त में यह सभी प्रयत्त असफल प्रमाणित हुए। २८ सितम्बर १९२० 

को सरकार ने लंदन में स्टलिग की हुण्डियों का बेचना बन्द कर दिया, किन्तु इस समय 

तक भारत सरकार की भारतसचिव के नाम हुण्डियां (0९ए27०४6 (+०प्रणण 88) 

५ करोड़ ५२ लाख पौंड की बेची जा चुकी थीं। इनका भुगतान हरूंदन में स्टिंग प्रति- 

भूतियों और कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि के कोष की हुण्डियों ( 77638779 9]]5 ) को 

बेचकर किया गया। इन प्रतिभूतियों को एक पौंड के १५ रुपये भाव पर मोल लिया गया 

था और इनको प्रति पौंड ७ रुपये से लेकर १० रुपये तक के भाव पर बेचना पड़ा और इस 

प्रकार सरकार को ३५ करोड़ रुपये की कुल हानि हुईं। 

इसके फलस्वरूप विनिमय दर बराबर गिरती चली गईं, यहां तक कि जुलाई १९२१ 

में वह गिरकर ११४६ पेंस स्वर्ण अथवा १ शिलिंग ३-६ पेंस स्टलिंग हो गई। इस से 

भारत के विदेशी व्यापार पर भी भयंकर प्रभाव पड़ा।) अब सरकार ने विनिमय दर को 
विदव परिस्थितियों के अनुसार चलने देना स्वीकार कर लिया, जिससे भारतीय मूल्यों 

में कोई अनुचित बाधा न आय | जनवरी १९२३ में विनिमय दर फिर ऊंची चढ़ने लंगी। 

इसका कारण अनुकूल व्यापारिक संतुलन था । यहां तक कि अक्तूबर १९२४ में वह १ 

« शिलिंग ४ पेंस स्वर्ण अथवा १ शिलिग ६ पेंस स्टलिग के स्तर तक पहुंच गया। उस समय 
सरकार पर दबाव डाला गया कि वह विनिमय को उसी दर पर स्थिर कर दे किन्तु 
सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया । सरकार ने अप्रेल १९२५ में मुद्रा चलन को 
पूति को सीमित करके विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस स्वर्ण तक चढ़ा दिया। इसके कुछ 

मास बाद समस्त परिस्थिति पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए एक शाही कमीशन 

नियुक्त किया गया । ह 

११, सरकार की नीति की आलोचना की गई । विनिमय को उच्च दर 
पर स्थित करने और फिर उसको भारत को हानि पहुंचा कर भी उसी दर पर स्थिर 
रखने की सरकार की नीति की भारी आलोचना की गई। यह तक उपस्थित किया 

गया कि चांदी का मूल्य निद्िचत रूप से अनिद्चत है और स्टलिंग-डालर दर की 
दशा भी ऐसी ही है। अतएवं, सरकार को विनिमय दर निद्िचत करने से पूर्व कुछ 
समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इस अनिश्चितता के समय में विनिमय दर को 

अपना स्तर आप खोजने के लिए स्व॒तन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए था। 

इस बात को आगे से देख लेना सुगम था कि युद्ध के बाद आयातों में वृद्धि होना तथा 
निर्यातों में कमी होना अनिवार्य था । यूरोपीय लोग, जिन्होंने बड़े-बड़े लाभ उठाए थे---₹पया 

१. 0. 29. डशॉएत१--छकादा एप/लाटए था रिटाए08४766 

(लिा08 57), (0, 73. 
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अपने देश भेजने की सुविधाएं मांगते थे। इस सबका यह अर्थ था कि स्टलिग की मांग 

बढ़ने वाली थी । 

इसलिए, यदि अधिकारियों में थोड़ी भी सुक्ष्म बुद्धि होती तो उनको पूर्बत: दिखलाई 
दे जाता कि उनकी २ शिलिग दर को भंग करने वाली शक्तियां अपना कार्य कर रही थीं । 

यदि विनिमय को अपना स्तर स्वयं खोजने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता तो वह उससे 

भी नीचे के अंक पर आकर टिकता और ऐसी दश्शा में वह निकट आने वाले प्रतिकूल व्या- 
पारिक संतुलन को ठीक करने में भी सहायता देता । इसके विरुद्ध उच्च विनिमय दर 
पर उसको ज़बदंस्ती स्थिर रखने से उन शक्तियों के प्रभाव में अतिशयोक्ति उत्पन्न कर दी' 

गई। सरकार की केवल दो शिलिग दर चलाने के लिए ही आलोचना नहीं की गईं, वरत् 
इस लिए भी की गई कि उसको यह स्पष्ट हो जाने पर भी कि ऐसा करना निराशाजनक 

कार्य होगा, सरकार उसको बनाये रखने के लिए आग्रहशील बनी रही। 

सरकार उच्च विनिमय दर पर इस प्रकार क्यों चिपटी हुई थी ? उनकी (भारत 

कार्यालय की ) इच्छा यह थी कि मुद्रासंकोचन उपायों द्वारा विनिमय को आगे घकेला जाय, 
जिससे वह आयातों में सहायक सिद्ध हो सके ।* इस प्रकार उस समय सरकार की नीति 
का पथप्रदर्शन ब्रिटिश स्वार्थों द्वारा किया जा रहा था। विचार यह था कि अंग्रेजों द्रव्य की 
अपेक्षा भारतीय रुपये का मूल्यू बढ़ाकर भारत में ब्रिटिश आयातों को प्रोत्साहन दिया 

जाय । मिस्टर ऐंस्कफ (7, ॥75८0प्र270) ने कहा है कि उच्च विनिमय ब्रिटिश 
निर्माता को भारत में उसके प्रतिद्वंद्वी की अपेक्षा अधिक अनुकूल स्थिति में कर देता है । 
अतएव, सब मिलाकर उसका भौतिक लाभ सवसे अधिक तुभी ब्रनता दिखलाई देता है, 
जब इस प्रकार की परिस्थिति में विनिमय दर को यथासंभव ऊंची से ऊंची दर पर बांष 

१. “अप्रैल १९२० में प्रचलित २ शिलिंग ४ पेंस की विनिमय दर ऐसी गिरी कि 
वह बारह मास के अन्दर ही गिरकर १ शिलिग ३ पेंस हो गई | विनिमय की 

यह स्थिति आयातकों के लिए अत्यन्त संकटमय थी। उनमें से अनेकों ने माल 

भेजने के आर्डर उस समय दिये थे, जब विनिमय दर ऊंची थी, आड््डर भेजते 
समय उन्होंने विनिमय दर क्रे भाव को निश्चित भी नहीं किया था। अतएव 

माल आया तो वह तत्कालीन नीची दर पर माल लेने को या तो सहमत नहीं 

थे अयवा समर्य नहीं थे। वर्ष के अन्त में भारतीय बंदरगाहें ऐसे आयात किये 
कपड़े की गांठों, मोटरकारों तया अन्य वस्तुओं से भरी पड़ी थीं, जिनको 
माल मंगाने वालों ने बन्दरगाहों से नहीं उठाया था। गत वर्ष के विपरीत 
रुपया बाज़ार में से लगातार वापिस आ रहा था। यह व्यापार के साधारणवया 
रुक जाने का चिह्न था। (२०००४ 6 6 (०0 0 
(पराएथा0फ7 07 7020-27 ) . 
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दिया जाय ।”* इसीलिए ब्रिटिश पत्रों द्वारा स्मिय कमेटी की रिपोर्ट का इतनी अच्छी 

तरह से स्वागत किया गया था । 

सरकार की नीति से भारत को तीन प्रकार से हानि पहुंची--( १) प्रथम महायुद्ध ' 

के समय (जैसाकि द्वितीय महायुद्ध में भी हुआ) भारतीय माल का भुगतान मित्रराष्ट्रों 
द्वारा माल द्वारा न किया जाकर स्टलिंग के उधार खाते के रूप में किया गया। 
सरकार नें २ शिलिंग दर को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगभग २ करोड़ ४० लाख 

पौंड मूल्य के इस एकत्रित स्टलिंग को उड़ा दिया । (२) उच्च विनिमय से आयातों के 
बढ़ जाने के कारण भारतीय उद्योगधंधों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। (३) सरकार के 

विनिमय दर को उसके स्वाभाविक स्तर तक गिरने देने के आकस्मिक निर्णय से अनेक 
ऐसे भारतीय आयातकर्त्ता बरबाद हो गए, जिन्होंने विदेशी माल का उच्च विनिमय दर पर 

आडेर दिया था और जिनको अब रुपये के रूप में अपनी आशा से दुगने से अधिक रकम 
देनी पड़ रही थी | सरकारी नीति इंग्लैण्ड को भौतिक लाभ पहुंचा सकती थी, किन्तु 
भारतीय व्यापारियों को नहीं। 

१. 2५7 श7300प/॥7 ०००७४ ०7 ऊैततंड। 77६१6 खत एहतां&, 
टांट. धृष०6&व 0पए ऊ्रैत] पिद्वादांए ॥ ितवीभका 8&2070770 
शीला, ९५४ ॥. ७9. 275- 



अट्ठाईसवां अध्याय 

मुद्राचलन और विनिमय (गत अ० से आग ) 

१९२६ से १९३९ कक 

१. स्वर्ण-विनिमय मान की त्रुटियां | २५ अगस्त १९२५ को लेफिटनेंट 
कमांडर हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की स्थापना करके उसको यह 
काम सौंपा गया कि वह भारतीय मुद्राचलून प्रणाली का अध्ययन करके उसके विषय में 
रिपोर्ट दे । इस कमीशन से यह आशा की गई कि वह इस बात पर विचार करे कि भारतीय 
मुद्राचलन प्रणाली में भारतीयों के स्वार्थ की दृष्टि से कोई सुधार किया जा सकता है 
अथवा नहीं । 

कमीशन को भारत मैंप्रचलित स्वर्ण विनिमय मान में निम्नलिखित त्रुटियां मिलीं--- 

“(१) प्रणाली सरल नहीं है और रुपये की स्थिरता के आधार को अशिक्षित 
जनता तुरन्त नहीं समझ सकती, चलअर्थ में दो सांकेतिक मुद्राएं (रुपये के सिक्के तथा 

रुपये के नोट) बाज़ार में हें। उनके साथ एक व्यय की पूर्ण मूल्य की फालतू स्वर्ण मुद्रा 
( सावरेन ) को भी लगाया हुआ है, जो बाज़ार में बिल्कुल नहीं चलती । सांकेतिक 
चलअर्थ का एक रूप ( जिसमें एक-दूसरे में बदले जाने की असीमित दायित्व है ) 
अत्यधिक खर्चीला है। यदि चांदी का मुल्य एक निश्चित स्तर से ऊपर चला जाय तो वह 

बाज्ञार से गायब भी हो सकता है। 

“(२) साख तथा चलअर्थ की नीति पर नियंत्रण के लिए दो-दो सुरक्षा निधियों 
का बोझा बनाया हुआ है, जिससे उत्तरदायित्व का विभाजन अत्यन्त प्राचीन तथा 
भयंकर रूप से किया जा रहा है । 

“(३)इस प्रणाली से चलअर्थ का स्वयंचलित संकोच तथा विस्तार नहीं हो पाता। 

इस प्रकार की गतियां पूर्णतया मुद्राचलन अधिकारियों की इच्छा १२ निर्भर होती हैं, 

“ (४) इस प्रणाली में लोच नहीं है । बाबिगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिश पर 
जिस लोच का प्रबन्ध* किया गया था, उसकी उपयोगिता पर भारतीय व्यापार में धन 

लगाने की प्रणालियों द्वारा प्रभाव होता है ।* 

२. स्वर्ण बुलियन-मान । (600 >8णा॥07 8/270&70) कमीशन 
का कार्य त्रिमुती था: (१) उसको भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक चलअर्थ 

१. देखो, अगला अध्याय | 

२. हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट, १९२६, परा २१ 
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प्रणाली के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता था, (२) उस अनुपात के सम्बन्ध में प्रस्ताव 

करना था, जिसपर रुपये को स्टलिंग के साथ स्थिर रूप से जोड़ा जाना था, और (३) 
एक केन्द्रीय बेक की स्थापना के लिए किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने थे। 
कमीशन ने प्रस्ताव किया कि भारत की चलअर्थ प्रणाली के लिए स्वर्ण बुलियन-मान प्रचलित 

किया जाय । विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैंस रखी जाय, तथा केन्द्रीय बैक का समस्त कार्य 
करने के लिए भारतीय रिजवं बेक' के नाम से एक केन्द्रीय बेक खोला जाय। रिज़वं बेंक 

की योजना पर हम एक पृथक अध्याय में विचार करेंगे। अन्य दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध 
में यहां विचार किया जाता है । 

स्वर्ण बुलियन-मान के सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव उपस्थित करने से पूर्व कमीशन ने 
इस सम्बन्ध में अन्य संभावनाओं (१) स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने तथा (२) स्वर्ण 
चलअर्थ के साथ मुख्य स्वर्ण मान को अपनाने के सम्बन्ध में भी विचार किया। किन्तु इन 
सभी विकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया," उन्होंने स्वर्ण चलअर्थ के बिना 'स्वर्णमान' 

अथवा अमद्वित स्वर्णमान' का प्रस्ताव किया। इस विषय में कमीशन ने लिखा। 

१. इन प्रणालियों को अस्वीकार करने के कारण यह थे :--- 

(क) स्टर्लिंग विनिमग्र-मान-भले ही इसमें स्वर्णमान सुरक्षानिधि तथा कागज़ी 
चलअर्थ सुरक्षानिधि को मिलाकर तथा चलअर्थें अधिकारियों पर विधि 
द्वारा निर्धारित (9:20प7079) उत्तरदायित्व इस प्रकार लूगा कर कि वह 
रुपये को आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर स्वर्ण अंक पर तथा स्टलिंग को 

निम्नतर स्वर्ण-अंक पर यथेष्ट मात्रा में बेच सकें, इस मान को पूर्ण कर 
. लिया जाय। कमीशन की सम्मति में इस प्रणाली में तब भी भयंकर त्रुटियां 
रह जातीं, जो यह हें:--रुपये के भाव पर चांदी की तेज़ी तथा मंदी का 

बराबर प्रभाव पड़ता रहता, रुपया स्वर्ण के साथ बंधा होने के कारण स्टलिंग 
का सेवक के समान अनुगमन करता रहता और उसका भाव स्टलिंग के भाव 
के गिरने के साथ गिर जाता, जिसके फलस्वरूप भारत में मूल्य बढ़ जाते। 

किसी एक देश के मुद्राचछन के अधीन भारत का रहना लाभकर नहीं हो 
सकता, फिर भछठे ही वह चलअर्थ कितना ही दृढ़ क्यों न हो। (पैरा २५) 

(ख) स्वर्ण विनिसय-सान--इससे स्वर्ण की तुलना में रुपया स्थिर हो जायगा, 
किन्तु इसमें तब भी कुछ इस प्रकार की त्रुटियां--चांदी के मूल्य चढ़ने का 

वही खतरा, सरलता का अभाव, गत अनुभव के कारण जनता के मन में 
अविश्वास, सांकेतिक चलअथे के लिए अनजाना सहारा तथा परिवतेन- 
शीलता का अधिकार आदि लके-छिपे रूप में बने ही रहेंगे । चलअर्थ की 
सम्पुष्टि निश्चित, सादा तथा ठोस होनी चाहिए। (परे २९ से ३१ तक) 

(ग) स्वर्ण मुद्राचलन के साथ स्वर्ण-सान--भारत द्वारा स्वर्ण की अधिक खपत 
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“इस प्रकार का वास्तविक स्वर्णमान प्रचलित किया जा सकता है, जिसके अधीन 

चलअर्थ का आधार वास्तव में, और एक ढंग से प्रत्यक्ष रूप में दिखकाई देने वाला स्वर्ण हो 

कितु स्वर्ण को बाज़ार में चलाना भी न पड़े।. . . . . इस प्रस्ताव का सार. . . . . . यह है 
कि भारत में बाजार के चलन का साधारण माध्यम आजकल के समान करेंसी नोट और 
चांदी का रुपया ही बना रहे और चलअर्थ की स्थिरता को स्वर्ण की अपेक्षा इस प्रकार 

सुरक्षित कर दिया जाय कि चलअर्थ को सभी कार्यो के लिए स्वर्ण में सीबे तौर से बदला 
जा सके। किन्तु स्वर्ण सिक्के के रूप में बाज़ार में न चले । उस को न तो बाज़ार में आरम्भ 
में चलने दिया जाय, न उसके वाज़ार में कभी भी चलदे की आवध्यकता है।” (पैरा ५४) 

इस प्रकार इस प्रणाली की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं : 
(१) चलअथ अधिकारी (बन चुकने के बाद प्रस्तावित रिजर्व बेंक और उससे पूर्व 

सरकार) को विधि द्वारा निर्धारित कत्तेंव्य के अधीन ४०० शुद्ध ऑंस (१०६५ तोले ) 
सोने की छड़ों का क्रय तथा विक्रय करना होगा । स्वर्ण की बिक्री की हातें इस प्रकार 
निश्चित की जाँयगी कि साधारणतया चलअथं अधिकारी को द्रव्य सम्बन्धी उद्देश्यों के 
अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए स्वर्ण देने को नहीं कहा जायगा | 

(२) सावरेन तथा अद्धं सावरेन को विधिग्राह्म मुद्रा नहीं माना जायगा, रुपया 
पूर्ण विधि ग्राह्म मुद्रा बना रहेगा । 

(३) जनता को तीन या पांच साल के लिए सेविग्स सर्टिफिकेट दिये जाँयगे, जिनका _ 
रुपया जनता अपनी इच्छानुसार रुपये अथवा स्वर्ण में दे सकेगी । ऐसा करने का उद्देश्य 

करने के परिणामस्वरूप संसार भर में स्वर्ण का मूल्य अत्यधिक गिर जायगा 
और साख में कमी उत्पन्न होगी, जिसकी भारत पर विश्व-व्यापार प्रणाली में 

एक इकाई के रूप में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी, इससे स्वर्ण की मांग के 
परिमाण तथा समय का अनुमान करने में अनिश्चितता उत्पन्न होगी, 
यदि चांदी का स्वर्ण-मूल्य गिरा तो उसके परिणामस्वरूप व्यापारिक मंदी 
आयगी और भारतीय जनता के चांदी संग्रह का मूल्य गिर जायगा; 
चांदी का मूल्य गिर जाने के फलस्वरूप चीन देश भी चांदी के स्थान में 
स्वर्ण को अपना सकता है, इससे स्थिति और भी खराब हो जायगी, चीन का 
व्यापार अस्त-व्यस्त हो जायगा, इससे यूरोप में द्रव्य सम्बन्धी पुनर्तिर्माण की 

प्रगति में बाधा आयगी, विश्व-मुल्यों में गड़बड़ी उत्पन्न होगी और भारत 
तथा शेष संसार को हानि पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र अमरीका की तो परम्परा 

से चांदी में दिलचस्पी रहती है। अतएवं वह इस वीति का समर्थन नहीं 
करेगा और उसकी सफलता के लिए अमरीका का समर्थन आवश्यक है। 
इस योजना में खर्चा भी बंहुत बैठेगा । (परे ३५ से ५२ तक) 
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जनता के हृदय में नयी प्रणाली के प्रति विश्वास उत्पन्न करता था ओर संग्रहित धन को 

बाहर निकालना था । 

(४) वतंमान करेंसी नोट चलते रहेंगे और उनके बदले में रुपये मिल सकेंगे । 

यद्यपि कानूनी तौर से नये नोटों के रुपये देता अनिवाये नहीं हैँ, तो भी यह सुविधा जारी 

रहने दी जायगी । 
(५) एक रुपये का नोट निकाल कर उसे पूर्ण विधिग्राह्म मुद्रा बना दिया जाय। 

उसके बदले में रुपये के सिक्के नहीं दिये जाँयगे । 

(६) स्वर्णमान सुरक्षानिधि तथा कागज़ चलअर्थ' सुरक्षानिधि को मिला दिया 

जायगा । 
इस प्रणाली से अनेक निम्नलिखित लाभ होने की आशा प्रगट की गई--- 
(क) मुद्राचलन को एक निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तित करने से इस प्रणाली 

से विनिमय में स्थिरता आ जायगी । 
(ख) यह प्रणाली सरल तथा निश्चित थी और इस प्रकार यह जनता का विश्वास 

प्राप्त कर सकती थी । 

(ग) जब रुपये के सिक्कों तथा नोटों के बदले में स्वर्ण दिया जायगा तो चलअर्थ 
स्वयं ही फैलेगा और जब स्वर्ण के बदले में रुपये तथा नोट दिये जाँयगे तो चलअर्थ का 

» सेंकोचन होगा । 

(घ) सस्ता स्वर्ण सुरक्षानिधि में रहेगा और बाजार में नहीं आयगा । 
(ह) यह ऐसे भावी समय के लिए, जब पर्याप्त स्वर्ण जमा हो जाय, स्वर्ण चलअर्थ 

चलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा । 

इसके विपरीत स्वर्ण बुलियन-मान (७50०९ 98ण707 50270276 ) की 
निम्नलिखित कारणों से आलोचना की गई :--- 

(क) साधारण व्यक्ति के लिए स्वर्ण का आधार न तो देखने और न स्पर्धा करने 
योग्य था, केवल बड़े-बड़े बेंकर तथा बुलियन के दकाल ही ४०० औंस (१,०६५ तोले) 

, की सोने की छड़ों को मोल ले सकते थे। 

(ख) यह लोग भी चलअर्थ अधिकारियों से सोना लेना साधारणतया राभकर"* 

नहीं मानते थे, और न उनकी ऐसा करने की इच्छा थी । 

१. एक शिलिंग ६ पेंस (स्वर्ण )की दर पर सोने का मूल्य २१ रुपये ३ आने १० पाई 
बेठता था, और उसी दर पर चलअर्थ अधिकारी सोना बेचते थे । यदि 
विनिमय दर १ शिलिंग ६६६ पेंस (उच्चतर स्वर्ण अंक) अथवा अधिक होती 
तो उसका प्रति तोला भाग रुपयों में २१ रुपये ३ आने १० पाई से कुछ कम 
बेठता। ऐसी स्थिति में जनता सोना बाजार से मोल लेती, जहां वह चलअर्थ 
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चलअथ अधिकारियों को सोना मोल लेना तभी लाभकर था, यदि उसकी विदेशों में 
भुगतान करने को आवश्यकता पड़ती । “जहां तक रुपया रखने वाले साधारण व्यक्ति का 
सम्बंध था, वह उनको सोने के रूप में नहीं बदल सकता था और उसको बाजार से ही आज- 
कल के समान सोना मोल लेना पड़ता था।”१ 

इस प्रकार यह कहा गया कि स्वर्ण विनिमय प्रणाली तथा कमीशन के अमुद्वित 
स्वर्ण मान में कोई विशेष अन्तर नहीं था। केवल निर्यात के लिए स्वर्ण का क्रय तथा 
विक्रय विधि द्वारा अनिवाये बना दिया गया था। भारतीय जनपक्ष अब भी 
पहिले के समान स्वर्ण चलअर्थ* के साथ पूर्ण विकसित स्वर्णमान के पक्ष में था। 

अधिकारियों की अपेक्षा कुछ सस्ता मिलता | जब विनिमय दर उच्चतर स्वर्ण 
बिन्दु से नीचे होती तो स्वर्ण का विक्रय मूल्य २१ रुपये ३ आना न होकर 
कुछ अधिक होता। ऐसी स्थिति में रिजवव बेक बम्बई के कार्यालय में विज्ञापित 
मूल्य पर सोना बेचता और यह मूल्य इस प्रकार निश्चित किये जाते कि बैंक 
साधारण परिस्थितियों में द्वव्येतर उद्देश्यों के लिए सोना देने के कार्य से बच 
जाता ” (फ्रैत] पिक7--ग्रतांबा ४2००ग्र०णांट ॥॥6, 225 
2700 ?/65८7/) . 

१. छत ऐिबागा।--ग्रत बा 8८0707976 [/68, 9. २4.4. 
२. भारतीय लोकमत द्वारा सदा ही भारत के लिए स्वर्ण चल अर्थ मान की आव- 

इयकता के लिए ज़ोर देने के कारण इस प्रणाली के पक्ष की मुख्य बातों को यहां 
दिया जाता है-- 

(क) यह स्वयंचालित होगी । मूल्यों तथा विनिमय को परिस्थिति के अनुसार 
स्वर्ण के स्वतन्त्रतापृवक आयात तथा निर्यात द्वारा संसार के साथ समानता 
पर रखा जायगा (किन्तु यदि जनता ने इस प्रकार आयात किये हुए स्वर्ण 
को एकत्रित करना आरम्भ किया तो ऐसा मामला नहीं हो सकेगा । ) 

(ख) इससे सोने को जोड़कर रखने की प्रकृति को निरुत्साहित किया जा सकेगा, 

(यंग कमीशन का ऐसा विचार नहीं था ।) 
(ग) इससे चलअर्थ की दृश्य तथा स्पृश्य सम्पुष्टि होनें के कारण जनता में विश्वास 

उत्पन्न होगा । 

(घ) जेसा कि १९०० से लेकर १९१४ तक आयात की हुई स्वर्ण-मद्राओं की खपत 

से प्रकट हैं कि जनता बाज़ार में सोने का चलन पसंद करती थी। भारत के 

विशेषज्ञों की सम्मति भी इसके अनुकूल थी। 
(ह) स्वर्ण चलअर्थ के बिना स्वर्णमान की ओर जाने के लिए स्वर्ण चल अर्थ एक 

आवश्यक विश्वामस्थल है। (चेम्बरलन कमीशन की रिपोर्ट के पेरा ५६ तथा 
यंग कमीशन की रिपोर्ट के पैरा ३४,५६ तथा ५७ को भी देखो ।) 
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और डाक्टर कनन ()7. (७7797) तथा डाक्टर ग्रेगरी (07. ७7८४०) 
जैसे विद्वानों ने यंग कमीशन के सामने अपनी गवाही में इसका समर्थन किया था । 

३. अनपात का श्ररन | तो भी सबसे बड़ा वादविवाद १८ पेंस के विरुद्ध 

६ पेंस के सम्बन्ध में था। भारतीय अथेशास्त्र के इतिहास में इसको अनपातों का यद्ध' 

कहा जाता है। &बए० 0६० ह5०५ए८०६) &5 २ ७३८५६०९ १३, . |. 
5७9८; शप छ 42० । 

हिल्टन यंग कमीशन ने १८ पेंस का प्रस्ताव किया था । उसने इसके कारण यह 

दिये थे। (क) इस दर पर भारत के मूल्य विश्वमूल्य के साथ बहुत कुछ समान स्तर 
प्र आ चुके थे और (ख) मज़दूरियां भी बहुत कुछ ठीक हो गई थी । 

अतएव १६ पेंस पर फिर वापिस जाने का अथ था मूल्यों को फिर ठीक करने के 

कठिन समय को आमंत्रण देना । इससे सभी मूल्य दो आना रुपया बढ़ जावेंगे और इसके 
परिणामस्वरूप इससे मध्यश्रेणी वालों तथा उपभोवताओं पर आपत्ति आ जायगी तथा 

वास्तविक मजदूरों की मज़दूरी भी कम हो जायगी । इससे भारत द्वारा ब्रिटेन में होम 
चार्जेज़' के नाम से किया जाने वाला खर्चा भी कम हो जायगा । 

(ग) इसका ठेकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनमें से अधिकांश नये थे और 
उन्होंने ऐसे समय ठेके लिए थे, जब विनिमय दर एक शिलिंग ६ पेंरा था अथवा १६ पेंस के 

अनुपात का चलन बंद हो चुका था । इसमें सन्देह नहीं कि १ शिलिंग ४ पेंस अनुपात के 
समय भूमि का राजस्व प्रायः स्थानों में निश्चित हो चुका था, किन्तु उस समय से मूल्यों के 
पर्याप्त रूप में चढ़ जाने के कारण इस खत्र का बोझ भी साथ ही साथ हल्का हो गया था। 

इन युक्क्तियों की आलोचना में यह बात उल्लेखनीय हैँ कि कमीशन ने यह स्वयं 
स्वीकार किया था कि उन्होंने मजदूरियों तथा मूल्यों का समन्वय करने के लिए जिस अंक- 
सामग्री के आधार पर परिणाम निकाले थे, वह विश्वसनीय नहीं थी । और भारत जैसे देश 

में, जहां आथिक संघर्ष अत्यधिक परिमाण में उपस्थित रहता है, मूल्यों के समन्वय के 
लिए एक वर्ष का समय बहुत कम हैँ । कमीशन ने इस अनुपात के प्रभाव को होम चार्जेज' 
के ऊपर बढ़ा-चढ़ा कर बतलाते हुए यह भी स्वीकार किया हूँ कि यह निर्णायक नहीं हैं । 

इसके विरुद्ध उसने लम्बी अवधि वाले ठेकों, तथा कृषिजीबियों को होने वाली हानि पर 
पड़ने वाले प्रभाव को कम करके बतकाया हैं । कम आय वाले शिक्षितों (२१ प्रतिशत) 
के ऊपर संभवत: अधिक ध्यान दिया गया है और शेष ( ७९ प्रतिशत ) की भलाई की 
ओर उनसे भी कम ध्यान दिया गया है । 

इसके विरुद्ध भारतीय छोकमत तथा विशेषज्ञों की सम्मति विशेष रूप से १ शिलिंग ६ 
पेंस के विरुद्ध तथा १ शिलिग ४ पेंस के पक्ष में थी । कमीशन के भारतीय सदस्य सर पुरुषो- 
त्तमदास ठाकुरदास ने इस दृष्टिकोण को प्रगट किया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार 
नहीं किया कि भारतीय मूल्य १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर विहव मूल्यों. के समान स्तर पर 
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आ गए है और उस समय भी यह अनुपात विदेशी निर्यात को अप्रत्यक्ष रूप से १२३ प्रतिशत 
लाभ देते हुए भारतीय उद्योगधंघों पर भारी दबाव डाल रहा था। इसका अर्थ यह था -कि 
भारत के ऋणग्रस्त लोगों पर, जिनमें अधिकतर संख्या कृषिजीवियों की है--१२३ 
प्रतिशत का अतिरिक्त भार डाला जाता। उन्होंने बतकाया कि १ शिलिंग ४ पेंस के अनु- 
पात में होम चार्जेज़ के रूप में भुगतान करने से जो हानि होगी, वह औद्योगिक तथाः 
कृषि सम्बन्धी समृद्धि के कारण बढ़ाकर मिलने वाले करों से कहीं अधिक परिमाण में: 
पूरी हो जावेगी। इसमें संदेह नहीं कि मूल्य चढ़ने से श्रमिकों को कुछ हानि होगी किन्तु 
औद्योगिक समृद्धि के कारण उनको बराबर काम मिलते रहने से वह लाभ में रहेंगे । 
उन्होंने यह अंतिम रूप से प्रमाणित कर दिया था कि १ शिलिंग ४ पेंस के अनुपात पर 
फिर वापिस जाने से भारतीय कृषि और उद्योग-धन्धों को,और इसी कारण भारतीय जनता 
को व्यापक रूप में लाभ होगा। अन्य देश भी जब युद्ध पूर्व के अनुपात पर वापिस आ'रहे 

थे, तो भारत क्यों न आय ? सब कुछ मिला कर यह पता चलता था कि १ झिलिंग ४ पेंस 

के हिमायतियों का पक्ष अधिक प्रबल था। यदि १९२७ में अनुपात १ शिलिंग ४ पेंस पर 
स्थिर कर दिया जाता तो भारत को अत्यधिक आ्थिक लाभ हुआ होता; यद्यपि कुछ वर्षो 
के बाद उनके पक्ष के तक॑ बलहीन हो गए और १ शिलिंग ६ पेंस के अनुपात के विरोधी 
केवल मृतक घोड़े को पीटते रहे। किन्तु १९२७ में १ शिलिंग ६ पेंस का अनुपात निश्चित 
करने का निर्णय निश्चय से गलत निर्णय था। देश की उसके बाद के वर्षों की आर्थिक दशा' 

इस बात की साक्षी उपस्थित नहीं करती कि यह अनुपात किसी प्रकार देश को आर्थिक 
उन्नति अथवा स्थिरता प्रदान करता। भारी मंदी के समय इसने भारत में मूल्य गिराने में 
और सहायता दी, पुनरुद्धार के मार्ग में बाधा उपस्थित की और मन्दी को अधिक 
समय तक बनाए रखा । ह 

तो भी सरकार ने बहुमत के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और उनको कार्यरूप 
में परिणत करने के लिए आवश्यक कानून पास कर दिया । 

४. स्टलिंग विनिमय मान । अमुद्रित स्वर्णणान ( 000 ऊफ्रणाक्त 
5(274970 ) युद्ध पूर्व के स्वर्ण विनिमय मान (७00 ४#८79786 89॥7- 
0974) की अपेक्षा अच्छा था। क्योंकि उसके अनुसार सरकार को कानूनी रूप में स्वर्ण 

मोल लेना तथा स्वर्ण या स्टलिंग बेचना पड़ता था। किन्तु उसमें प्राचीन प्रणाली की 

कुछ त्रुटियां थीं, जिनको यंग कमीशन ने भी बतलाया था। वह कमियाँ यह थीं--एक 

सांकेतिक चलअर्थ (नोट) का दूसरे चलअर्थ (रुपये के सिक्के) में बदला जाना, दो-दो 
सुरक्षा निधियों का रखना और चलअर्थ को साखनियंत्रण से पूथक् करना । अंत की 
दोनों त्रुटियों को १९३५ में रिज़व बेक की स्थापना तक ठहरना पड़ा। 

तौ भी, नई प्रणाली को अपनी सफलता दिखलाने के लिए अधिक अवसर नहीं 
मिला। २१ सितम्बर १९३१ को ग्रेट ब्रिटेन को अपने स्वर्णमाव का परित्याग करने 



५८० भारतीय अर्थशास्त्र 

पर विवश होना पड़ा । उसको ऐसा करने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा कि उससे 
विदेशी कर्ज दारों ने उससे अपना बकाया एकदम मांग लिया। इसकी भारतीय चलजर्थ 

तथा विनिमय प्रणाली पर महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। १९२७ के अधिनियम के अनुसार 
सरकार ने १९ सितम्बर १९३१ तक निम्नतर स्वर्ण बिन्दु पर स्वर्ण तथा स्टलिंग मोल 
लिये थे। जब ब्रिटेन के स्वर्णमान परित्याग करने की घोषणा आईं तो भारत के गवर्नर- 
जनरल ने २१ सितम्बर को एक अध्यादेश ((0707797706) निकालकर १९२७ के 
चलअर्थ अधिनियम की उस धारा ५ को स्थगित किया, जिसका सम्बन्ध सोने तथा 
स्टलिंग के क्रय तथा विक्रय से था । उसी दिन भारत मंत्री ने गोलमेज़ कांफ्रेंस की एक 
उपसमिति को लन्दन में बतलाया कि १ शिलिंग ६ पेंस स्टलिंग के भाव पर रुपये को 

स्थिर रखने का निर्णय कर लिया गया है। २४ सितम्बर को एक और अध्यादेश 
(स्वर्ण तथा चांदी बिक्री नियमन अध्यादेश) निकाला गया। इसके अनुसार २१ 
सितम्बर के अध्यादेश को रह करके १९२७ के मुद्रा अधिनियम को फिर ज्यों का त्यों कर 
दिया गया। किन्तु इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह स्वर्ण 
अथवा स्टिंग केवल भौतिक आवश्यकता और उचित व्यक्तिगत अथवा गाहस्थ उद्देश्यों 
के लिए ही बेचे । इम्पीरियल बेंक को परिभाषित उद्देश्यों के लिए विनिमय का 

बंटवारा करने का अधिकार दिया गया। विक्रय-मूल्य पहले के समाव १ शिलिग पहुँ३ 
. पेंस स्टलिंग ही रखा गया। इस प्रकार भारतीय लोकमत के विरोधी होते हुए भी रुपये 

को स्टलिंग के साथ बांध कर रखा गया । रुपये के इस प्रकार बांधे जाने का एक परिणाम 
यह हुआ कि रुपये का मूल्य स्टलिंग तथा स्वर्ण चलअर्थ वाले देशों--अमरीका और 
फ्रांस की मुद्रा के साथ-साथ स्वर्ण की तुलना में कम होने रूगा । इसके परिणामस्वरूप: 
स्वर्ण का रुपये के रूप में मूल्य चढ़ गया और उस देश से स्वर्ण का प्रवाह विदेशों 
को जाने लगा।" सरकार ने इस स्वर्ण प्रवाह को बन्द करने 'का कोई यत्न 
नहीं किया। 

१. भारत से स्वर्ण प्रवाह बाहर जाने के कारणों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का 

एक मत नहीं है । इस विषय में अधिक प्रचलित सम्मति यह थी कि स्वर्ण प्रवाह 
के बाहर जाने का कारण उसका रुपये के रूप में मूल्य बढ़ जाना था, कि जब 
रुपये का (स्टलिंग के साथ २) स्वर्ण की अपेक्षा मूल्य सितम्बर १९३ १के बाद कम 

हो गया। कितु केवल स्वर्ण का मूल्य रुपये के रूप में बढ़ जाने मात्र से ही स्वण्े- 
प्रवाह देश के बाहर न जाता,यदि इस मूल्य वृद्धि को विनिमय बाज्ञार में रुपये का 
मूल्य कम कर के ठीक-ठीक संतुलित कर लिया जाता । अतएव कुछ लोगों की यह 

सम्मति थी कि रुपये का विदेशों में कम मूल्य होने के कारण ही स्वर्ण का भारत 
से निर्यात हो सकां। इस, का अर्थ यह है कि भारत में रुपये का मूल्य विनिमय में 
मंदी की अपेक्षा कम गिय | तौ भी, डाक्टर डे ()7. 0८9) की सम्मति में यद्यपि 
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इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की तीन कारणों से आलोचना की गई (१) 
रुपये को स्वर्ण के स्थान पर स्टलिंग के साथ बांधने के कारण, (२) फिर भी एक शिलिग 
६ पेंस के अनुपात पर चिपके रहने के कारण, तथा (३) स्वर्ण-निर्यात को रोकने 
का कोई प्रयत्न न करने के कारण । इन तीनों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से विचार 
किया जाता हैं । 

५. स्टलिंग के साथ सम्बन्ध । रुपये को स्टलिंग के साथ बांध देने की 
विभिन्न कारणों से आलोचना की गयी । प्रथम, यह कि इस प्रकार रुपये को स्टलिंग के 

यह व्याख्या तंग पारिभाषिक भाव के अनुसार ठीक होने पर भी समुचित नहीं 
थी, क्योंकि यदि मुख्य कारण रुपये का मूल्य कम होना था तो आगे के वर्षों में 
स्वर्ण का निर्यात बढ़ जाना चाहिए था, न कि घटना, क्योंकि अगले वर्षों में 

भारत में रुपये का मूल्य स्टलिग की तुलना में और भी कम हो गया। डाक्टर डे 
ने स्वर्ण के निर्यात की निम्नलिखित शब्दों में व्याख्या की है, उस समय किसानों 
तथा ज़मींदारों में तीनत्र आथिक संकट आया हुआ था, क्योंकि कृषि पदार्थों का 
मूल्य, भयंकर रूप से गिरने के कारण उनके संचित स्वर्ण भंडार अत्यधिक 
मात्रा में समाप्त हो रहे थे, कितु (क) गांव वालों को स्वर्ण के विश्व मूल्य से 
अपरिचित होने के कारण (ख) सोने-चांदी के व्यापारियों द्वारा देश के अनेक 

केन्द्रों में अत्यधिक प्रचार किये जाने के कारण वह अपने स्वर्ण भंडार को 
शीघ्यतापू्वंक निकाछ रहे थे, और (ग) संकटकालीन बिक्री, स्वर्ण का वह 
आन्तरिक मूल्य, जिस पर सोने के व्यापारी सोना खरीदते थे---विश्व मूल्य की 
तुलना में कम था। उसके परिणामस्वरूप सोने के व्यापारियों द्वारा स्वर्ण 
निर्यात उनके लिए अत्यधिक लाभकर हुआ । इसके विरुद्ध, जब मूल्यों के 
चढ़ने तथा निर्यात बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो संकट 
कम हो गया, स्वर्ण का संचित भंडारों में से निकाला जाना कम हो गया, 
स्वर्ण के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में विषमता उत्तरोत्तर कम होती गई 
और स्वर्ण का निर्यात कम होना आरम्भ हो गया, यद्यपि स्टलिंग तथा सोने की 
तुलना में रुपये का मूल्य बराबर गिरता रहा और इस गिरावट में वृद्धि होती ही 
रही ।”........उन्होंने आगे लिखा हैँ कि यदि स्वर्ण और उपभोग्य वस्तुओं के 
भारतीय मूल्यों में उचित परिमाण में मुद्रा-प्रसार (79007) द्वारा तेज़ी 
लाई जा सकती तो रुपये के आन्तरिक मूल्य की तेज़ी को रोका जा 

सकता था,” और उसके स्वर्ण तथा पौंड स्टलिंग की तुलना में सस्तेपन को बहुत 
कुछ दूर किया जा सकता था और स्वर्ण के निर्यात को अधिक से अधिक -कम 
किया जा सकता था ।--0८ए. 09. ७0. 97. 2575-38. 
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उतार-चढ़ाव में भाग लेने के लिए विवश किया गया, क्योंकि स्टलिंग इंग्लेंड की स्थिति को ' 

प्रकट करता था, न कि भारत की । द्वितीय, यद्यपि रुपये का स्वर्ण की तुलना में भाव 
गिरने से भारत के स्वर्णमान वाले देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, कितु उन 
देशों से भारत को आयात कम हो जायेंगे, जबकि इंग्लेंड भारतीय बाज़ार में एक प्रकार की 
साम्राज्य-सम्बन्धी सुविधा का आनन्द उठाता रहेगा । तीसरे, यह कि स्टलिग के साथ संबंध 
के कारण भारत को फिर स्वर्णमान" पर वापिस आना पड़ेगा, जबकि ब्रिटेन ने भारत की 
आशिक दशा पर लछेशमात्र भी ध्यान दिये बिना स्टलिंग को स्वर्णमान से पीछे हटा लिया 

था। अन्त में, यह कि रुपये का मूल्य स्वर्ण की तुलना में बढ़ने से भारत से स्वर्ण बराबर 
बाहर जायगा, जैसा कि वास्तव में हुआ भी । 

इस के विपरीत सरकार ने स्टलिंग के साथ सम्बन्ध के विषय में निम्न दब्दों में 

अपनी नीति का समर्थन किया--- 

(१) स्थिरता के दृष्टिकोण से रुपये के भाव को इधर उधर भटकने देने की अपेक्षा 
स्दलिंग के साथ बांधना कहीं अच्छा था। (२) भारत पर उस समय तीन करोड़ बीस छाख 
पौंड की देनदारी थी। और १९३२ में उसको डेढ़ करोड़ पौंड का ऋण और भी चुकाना था। 
यदि रुपये को स्टिंग के साथ न बांधा जाता तो इन देनदारियों को चुकाने के लिये धन जुटाने 
की कठिनाई को पार करना असंभव था। (३) ऋणी राष्ट्र होने के कारण भारत रुपये को 
अकेला छोड़ देने के खतरे को नहीं उठा सकता था । (४) भारत के विदेशी व्यापार का 
एक बहुत बड़ा भाग इंग्लेंड या स्टलिंग देशों के साथ था । (५) स्वर्ण की तुलना में रुपये 
का भाव गिरने से भारत के निर्यात स्वर्णमान वाले देशों के साथ अधिक बढ़ते । 

यदि रुपये को स्टलिंग के साथ न बांधा जाता तो सरकार के पास कुल दो विकश्प 
और थे। वह यह थे (क) स्वर्णमान को अपनाना (ख) एक स्वतन्त्रमान को बनाये रखना । 
भारत अपने स्वतन्त्र मान की अधिक समय तक रक्षा नहीं कर सकता था, केवल अत्यधिक 

स्वर्ण भंडार वाला अमरीका जैसा देश ही ऐसा कर सकता था। कुछ वर्षों में ही स्वर्णमान 

वाले देशों (उदाहरणाथे, फ्रांस) के समान भारत को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ता । 

ऐसे समय जबकि लोग स्वर्ण के लिये पागलों की तरह भागे फिर रहे थे, रुपये को 
स्वर्ण सें परिवर्तित करना सुगम नहीं हो सकता था । म॒द्राप्रसार में मन्दी को और भी 
अधिक बल मिलता । इस के अतिरिक्त जब तक स्टिंग का मुल्य स्वर्ण की अपेक्षा कम 

* इस विषय में रिजवे बेंक अधिनियम का आमुख (2/22777!८) स्थिति को 
स्पष्ट कर देता हैँ । उसमें कहा गया हैँ कि स्टलिंग विनिमय मान केवल एक 
अस्थायी प्रबन्ध है, संसार में मुद्रासम्बन्धी दशा के साधारण स्तर पर आ जाने पर 
रिज़र्व बेंक भारत के लिये एक स्थायी मुद्रा सम्बन्धी मान निर्धारित करने के लिए 
योजना उपस्थित करेगा। 
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होता रहता, स्वर्ण की तुलना में रुपये का स्थिर अनुपात भी स्टलिंग की तुलना में घटता 
बढ़ता रहता। स्टलिंग देशों के साथ हमारे व्यापार में भी उसका एक बाधक प्रभाव पड़ता । 

इसके विपरीत, विदेशों की भारी देनदारियों के साथ भारत के ऋणी राष्ट्र होने के कारण, 
उस के विदेशी व्यापार पर विदेशों में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध होने के कारण 

और उस के पास एक केन्द्रीय बेक का अभाव होने के कारण, इसमें भारी संदेह हे कि 
भारत स्वतन्त्र मुद्रामान का प्रबन्ध करने में सफल हो सकता। स्वतन्त्र और बन्धन-मुक्त 
रुपये का अर्थ था अस्थायी विनिमय और इसमें सरकार को अपनी स्टरलिंग देनदारियों 
को चुकाने में भारी खतरे और असुविधा का सामना करना पड़ता, अतएवं चलअर्थ की 
संकटपूर्ण परिस्थितियों में,जबकि भारत के व्यापार का बड़ा भारी भाग स्टर्लिग क्षेत्र के साथ 
होता था, रुपये को स्टिंग के साथ बांध देना एक छोटी बुराई को स्वीकार करना था। तौ 
भी, बाद में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई, और जैसा कि हम देखेंगे कि १९४७ में स्वर्ण के 
साथ सम्बन्ध को छोड़ दिया गया। 

६. स्वर्ण निर्यात । सितम्बर १९३१ में ब्रिटेन के स्वरणमान का परित्याग 
करने से लेकर जनवरी १९४० तक भारत ने ३५१०४ करोड़ रुपये के स्वर्ण का निर्यात 
किया। भारत ने १९१०-११ से १९३०-३१ तक अपने कुल ४५७८६ करोड़ रुपये 
के स्वर्ण का आयात किया था । इस प्रकार अपने २५ वर्ष में आयात किये स्वर्ण के 
ईू भाग स्वर्ण का भारत ने लगभग आठ वर्ष में निर्यात कर दिया । 

स्टलिंग का मूल्य स्वर्ण की अपेक्षा घटते जाने के कारण और रुपये के स्टलिंग 
के साथ बंधा होने के कारण स्वर्ण का मूल्य साथ ही साथ चढ़ता रहा । स्वर्ण का मूल्य 

असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण लोगों को स्वर्ण बेचने का प्रलोभन हुआ । जिनको 
रुपये की तंगी थी, उन्होंने अत्यधिक स्वतन्त्रता से सोना बेचा । सोना रखने वालों के द्वारा 

सोना बेचने का यही कारण था। कितु उसका निर्यात किया ही क्यों गया ? इसका कारण 
स्टलिंग तथा रुपये की कीमतों का अन्तर था । स्टलिंग का मूल्य रुपये से ऊंचा था । 

जब स्वर्ण का निर्यात आरम्भ हुआ तो भारतीय लोकमत ने सरकार पर दबाव डाला 

कि वह इस मूल्यवान् धातु का निर्यात बन्द कर दे। सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया 

और अपनी अकमंण्यता के समर्थन में निम्न कारण उपस्थित किये : 

(१) स्वर्ण निर्यात एक देश के व्यापार का साधारण कार्य है, इस में कुछ भी असा- 
धारणता नहीं है । हु 

(२) स्वर्ण निर्यात से सरकार की साख बढ़ गई हैँ | उससे वह अनुकूल मूल्य पर 
स्टिंग मोल लेकर विनिमय को स्थायी बना सकती है । इस से अपने डेढ़ करोड़ पौंड के 

स्टलिंग-ऋण का भुगतान करना उस के लिये संभव हो गया है और वह सोने का मूल्य चुकाने 
के लिये नवीन चलअर्थ के निर्माण द्वारा भारत में स्टलिंग के चलन को कम कर सकी है । 
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(३) स्वर्ण के मूल्य की रक्षा करते हुए, स्वर्ण के निर्यात से भारत की सार्वजनिक 
सुरक्षा निधियां बलवान बन गई हैं, क्योंकि इन निधियों का बाज़ार मूल्य पांच करोड़ 
रुपये बढ़ गया । 

(४) स्वर्ण की बिक्री से करषिजीवी लोगों ने स्वर्ण के सौदों में भारी लाभ कमा कर 
रख लिया, जिस से वह कठिन समयों में अपने सुरक्षित धन का उपयोग कर सकेंगे.। 

(५) स्वर्ण के निर्यात से भारत विदेशी माल को अधिक परिमाण में मोरू 
ले सका, जिस से उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया । इस प्रकार उस के संभावित 

ग्राहकों की ऋ्रयशक्ति बढ़ गई। 

इसके विपरीत सरकार के आलोचकों का कहना हैँ कि (१) स्वर्ण के निर्यात का अर्थ 
है, भारत के स्व्र्ण साधनों की बरबादी, देशी बेकिंग प्रणाली का टूटना और पीढ़ियों' की 

संचित-बचत का देश के बाहर बह जाना; (२) उसने इस तथ्य को छिपाया कि रुपये का 
१ शिलिंग ६ पेंस दर पर अधिक मूल्य लगाया गया, जिस से सरकार उस बिन्दु पर 

अनुपात की रक्षा कर सके; (३) स्वर्ण निकल जाने से भारत का अपने स्वर्णमान के 
उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव हो गया । इस हानि को पूर्ण करना कठिन होगा; (४) 

लगभग सभी देश अपने स्वर्ण-साधनों को तंग किये हुए बेठे हे, जबकि भारत उनको ढीला 

करता जाता है; (५) अन््त में निर्यात स्वर्ण संकट स्वर्ण था और लोग केवल अपनी 
' पूंजी पर निर्वाह कर रहे थे। यह प्रणाली अधिक समय तक नहीं चल सकती थी । 

यह प्रस्ताव किया गया कि सरकार या तो इस स्वर्ण को स्वयं मोल ले ले अथवा वह 

रिज़ंव बेंक द्वारा उसको मोल लेकर उसकी स्वर्ण सुरक्षा निधियों को बलशाली बना ले । 

कुछ लोगों ने प्रस्ताव किया कि स्वर्ण के निर्यात पर बन्दरगाह न छोड़ने की आज्ञा 
(॥॥7709720) लागू की जावे। कुछ लोगों ने उस पर भारी कर लगाने का प्रस्ताव 
किया। स्वर्ण निर्यात पर कर लगाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अर्थ सदस्य ने १९३६ में 
केन्द्रीय विधान सभा में बतलाया कि यह बोझा अन्तिम रूप से स्वर्ण के विक्रेता किसान के ही 

कंधों पर पड़ जावेगा, क्योंकि मूल्य घट जावेंगे । सरकार की ओर से रिज़वं बेंक द्वारा असी- 
मित मात्रा में सोना मोल लेने के सम्बन्ध में यह बताया गया कि उसके फलस्वरूप सोने 
का सट्टा आरम्भ हो जावेगा, क्योंकि उसको मोल लेने के भाव डालर स्टिंग के झूलते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय भाव को दृष्टि में रखते हुए तय करने होंगे। डाक्टर डे ने लिखा है कि “यह 
सत्य हैं कि अमरीका तथा ब्रिटेन दोनों ने मन्दी के समय बड़ी भारी कीमत पर सोना मोल 

लेकर उसके भारी भंडार एकत्रित कर लिये थे, कितु मुद्रा सम्बन्धी ताज़ी स्थितियों के 
सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हें कि अब इन दोनों देशों के लिए यह तय करना एक 
गस्भीर समस्या हो गया कि इस ऊंचे मूल्य के स्वर्ण भंडार का क्या किया जाय । १” तौ भी, 

हू पथ थाते उलत ; वगतींदया 8८070705, ४०) 7, 9. 392: 
२. +00007स्76 ?0फ70॥४ ए ०१69 परवा,््, 0.,0- 240. 
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ब्रिटेन को अपने स्वर्ण-साधनों का उपयोग द्वितीय महायुद्ध का खर्च चलाने में करना पड़ा । 
यदि उस समय रिज़व बेक उस स्वर्ण को मोल लेने का खतरा उठा केता तो उसको अब बड़ा 
भारी लाभ होता, क्योंकि अब स्वर्ण का मूल्य बहुत अधिक* चढ़ गया था। इस कारण से 
तथा पिछले परे में दिये हुए अन्य कारणों से हम डाक्टर डे के इस कथन से सहमत नहीं 
हो सकते कि “भारत सरकार सोने के सम्बन्ध में जिस नीति पर चली वह वर्तमान 
परिस्थितियों में सब से अधिक बृद्धिमत्तापूर्ण थी।”* 

७. अवमल्यन। जब से १९२७ के चलअर्थ अधिनियम के अधीन सरकार 

ने १ शिलिंग ६ पेंस के अनुवात को लागू किया, भारतीय लोकमत सरकार पर 

इसके सम्बन्ध में पुनविचार? करने की बराबर मांग करता रहा । वास्तव में पुनविचार 
का मामला बहुत मज़बूत था । यहां तक कि द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने 

07. ७७४४७७७७७४०४७ कक वममनमम«»्क्ब्ककग ००... काना 

१. अगस्त १९३१ में सोने का मूल्य २१॥॥- )। प्रति तोछा था, दिसम्बर १९३१ 
में वह २९०) हो गया, मार्च १९३५ में ३६॥।८)।, सितम्बर १९३७ 
में लगभग ३७), दिसम्बर १९४० में वह ४२) प्रति तोला तक पहुंच गया, 
नवम्बर १९४४ में भाव ६८) तोला हो गया, नवम्बर १९४५ में ८२) तथा 
मई १९४६ में सोने का भाव १०८) प्रति तोला हो गया । 

२. 20९५, 09. ०७६., 0. 247. 

३. जब १९२९ के पतझड़ के बाद मन्दी दिखलाई देने लगी तो विनिमय दर के 

पुनविचार के सम्बन्ध में आन्दोलन बढ़ गया, विशेषकर उस समय जब यह पता 

लगा कि सरकार को १ शिलिग ६ पेंस की दर की रक्षा करना कठिन हो रहा 

है, क्योंकि हमारी निर्यात की बचत में भारी कमी हो गई थी । जब पुरानी दर 
पर रुपये को स्टलिंग के साथ १९३१ में फिर बांधा गया तो फिर यह कहा 
गया कि पुनविचार के पक्ष में मामला प्रबल है। जिस समय प्रस्तावित रिज़र्व 
बेंक को विनिमय देतदारी के मामले पर रिज़् बेंक की लन्दन कमेटी द्वारा 
वाद-विवाद किया जा रहा था, तो मामले पर फिर ज़ोर दिया गया । 

१९३४ में, जो संयकत सिलेक्ट कमेटी द्वारा विचार करते समय तथा फिर 
विधान सभा के सम्मुख रिज़वें बेक विधेयक (37| ) आने पर---इस मामले पर 
फिर बल दिया गया। अनुपात वाली घाराएं (४० और ४१) , जिन्हें अधिनियम 

के अन्दर स्थान दिया गया था, लन्दन कमेटी के सुझाव को कार्ये रूप में परिण॑त॑ 
करती थीं। उनमें कहा गया था कि वर्तेमान विनिमय दर की रक्षा 

की जाय, कितु जब अन््तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट और इतनी स्थिर हो जाय कि 
अधिक स्थायी नीति का निर्माण क़रना संभव हो सके तो मुद्रा-सम्बन्धी मान 
के समस्त प्रइन पर भारतीय स्थिति की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए 
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पर परिस्यिति बदल गई। रुपये के मूल्य कम करते के लिये, जो मामला १९२९ से 

लेकर १९३९ तक समय-समय पर बारबार उठाया गया, उसे संक्षेप में इस प्रकार 

रखा जा सकता है-- 

पुनविचार किया जाय। कितु इस सम्बन्ध में भारतीय लोकमत संतुष्ट नहीं 
हुआ। अगस्त १९३५ में श्री मनु सूबेदार (प्रधान इंडियन मर्चेट्स चैम्बर 

तथा ब्यूरो, बम्बई) ने तत्कालीन अर्थ सदस्य सर जेम्स ग्रिग (७77 765 

0828) का स्वागत करते हुए यह सुझाव दिया था कि किसानों को राहत 

पहुंचाने की दृष्टि से अनुपात पर फिर विचार किया जाय । इस के उत्तर में अ्य॑ 

सदस्य ने कहा था कि वह “वर्तमान अनुपात के साथ बन्दर जैसा व्यवहार करने 

में भाग नहीं लेंगे ।” उन्होंने यह् भी कहा कि इस परिवततेन से कृषक को सहायता 

मिलना तो दूर, उल्ठे उसकी स्थिति और भी बुरी हो सकती है । 

जब १९३६ में फ्रेंक तथा स्वर्ण चलअर्थ वाली अन्य मुद्राओं का मूल्य घटाया गया 

तो यह वाद-विवाद फिर उठा । सरकार से अनुरोध किया गया कि वह रुपये के 

मुल्य को कम कर दे, क्योंकि ऐसा करने से मौलिक उत्पादनों का मूल्य बढ़ 

जाता, निर्यात व्यापार फिर बढ़ जाता और स्वूर्ण का निर्यात कम हो जाता। 

कितु सरकारी प्रवक्ताओं ने तके दिया कि रुपथे का मूल्य इस समय घटाने से 

ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस द्वारा १९३६ में हस्ताक्षर किये हुए समझौते का 

भंग करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि स्टिंग के साथ 

बंध जाने के कारण रुपये का मूल्य स्वर्ण की तुलना में.पहले से ही लगभग ४० 

प्रतिशत कम हो गया था। इसके अतिरिक्त मूल्य कम करने से प्रतिद्वंद्वी देश 

बदले में जवाबी कार्यवाही भी कर सकते हें । 

१९३८ के जन में विनिमय के निर्बेल हो जाने पर मूल्य कम करने का आन्दोलन 

फिर उठा । इस प्रदन को कांग्रेस कार्य समिति ने अपने हाथ में लिया। सरकार 

ने ६ जून १९३८ को एक विज्ञप्ति निकाल कर घोषणा की कि वह वर्तमान 

अनुपात से संतुष्ट है। सितम्बर १९३८ में केन्द्रीय विधान मंडल के कुछ गेर- 

सरकारी सदस्यों ने इस बात का एक असफल प्रयत्न किया कि अनुपात के प्रश्न 

प्र रिपोर्ट करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय । उसके बाद के कुछ मास 

में व्यापारिक संतुलन तथा विनिमय की दशा कुछ संभल गई और १६ दिसम्बर 

१९३८ को सरकार ने एक और प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर अपने इस निश्चय 

को दोहराया कि १ शिलिग ६ पेंस का विनिमय पहले के समान ही बना 

रहेगा। तात्पयं यह कि, विनिमय ,१९३९ में युद्ध आरम्भ होने तक स्थिर 

रहा, और युद्ध आरम्भ होने पर सारी स्थिति ही पूर्णतया बदल गई। 
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(१) रुपये की इस पूरे समय भर १ शिलिंग ६ पैंस की दर से कीमत बढ़ा दी गई 
और सरकार ने इस दर को मुद्रा संकोचन के निम्नलिखित कठिन उपायों द्वारा बनाये 
रखा--(क) चलअर्थ के संकोचन द्वारा (१९२६-२७ और १९३०-३१ के बीच चलअर्थ 
का १,०२१ करोड़ रुपये की मात्रा में संकोचन किया गया); (ख) १९३३ के अधिनियम के 
अनुसार इंपीरियल बैक के लिए आवश्यक चलअर्थ उधार देने की दर को बढ़ा कर; (ग) 

स्टलिंग की बिक्री द्वारा तथा रिज़र्व बेक (निकास विभाग) के स्टलिंग साधनों को खाली 
करके। इस' मुद्रा संकोच की नीति का परिणाम भारतीय कृषि तथा उद्योगधंधों पर 

१९२९ के मन्दी के वर्षो से लगा कर आगे तक विनाशकारी रहा । 

(२) १ शिलिग ६ पेंस की दर पर रुपये का मूल्य अधिक लगाया गया था। यह 
विभिन्न प्रकार के चिह्नों तथा अथ॑ंशास्त्रीय सिद्धांत एवं व्यवहार द्वारा स्वीकृत 
कसौटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि मूल्य अधिक लगाया गया है। उदाहरणार्थं, 
(क) 'बढ़े हुए मूल्य, (ख) औद्योगिक गतिहीनता, (ग) व्यापार की प्रतिकल शर्तें, 
तया (घ) निर्यात की बचत का शीघ्र लोप हो जाता । 

(क) १९२८ से १९३३ तक भारतीय मूल्य ४० प्रतिशत तक अत्यधिक परिमाण में 
गिरे, जब कि ब्रिटेन के मूल्य ३६४ प्रतिशत गिरे। १९३६ में इंग्लेड के मूल्य १६९३ 
प्रतिशत चढ़ गए और भारतीय मूल्य केवल ५७ प्रतिशत ही पूरे किये जा सके । इस प्रकार 

इस बीच में भारतीय मूल्य गिरे अधिक और बढ़े कम । 
(ख) कुछ उद्योगधंधों के समस्त लाभ के अंकों से औद्योगिक गतिहीनता का 

पता चलता है। यह लाभ १९२८ के १०९ करोड़ रुपयों से घटकर १९३०१ में २६ करोड़ 
रुपये हो गया। बहुत धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ १९३५ में केवल ५ करोड़ रुपये हुआ । 

(ग) इस काल में व्यापार की वस्तुविनिमय (9527027) शर्ते भी भारत 

के प्रतिकूल रहीं। यह इस तथ्य से प्रकट हूँ कि उसके निर्यात के मूल्य उसके आयात के 
मूल्यों की अपेक्षा कहीं अधिक गिर गये थे। १९२७-२८ और १९३३-३४ के बीच जब 
कि निर्यात मूल्यों का सूचक अंक (77665 रपा706/) ४६४ प्रतिशत गिरा, 
आयात मूल्यों का सूचक अंक कुल ३४८८ प्रतिशत तक ही गिरा .। 

(घ) व्यापारिक निर्यात की बचत में भारी कमी आई। मन्दी के वर्षो में व्यक्ति- 
गत व्यापारिक माल ( सरकारी स्टोरों के .अतिरिक्त ) का वास्तविक निर्यात 
निम्नलिखित था:--- ' 

वर्ष रु. (करोड़ों में) वर्ष रू. (करोड़ों में) 
१९३०-३१ ६१९० १९३५-३६ २९८, 
१९३१-३२ ३४० १९३६-३७ ७११ 
१९३२-३३ , ३५ १९३७-३८ १७४ 
१९३२-२८ रै४ा४ं १९३८-२९ १६८ 

१९३४-२५ २३९४ १९३९-४० ४७८ 
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(३) अन्य देशों, विशेष कर कषिजीवी देशों में सरकार ने अपने-अपने चलअर्थ का 

अवमूल्यन करके स्थिति का मुकाबला किया। १९३९१ में, जो स्टलिंग के साथ रुपये को बांध 
कर स्वर्ण की तुलना में रुपये के मूल्य को घटा दिया गया था, वह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं 
था, जैसा कि ऊपर दी हुई जांच प्रणाली से स्पष्ट है। भारत अपने प्रतिद्ंद्वियों की तुलना 

में अलाभकर स्थिति में था, क्योंकि उनके चलअर्थों का मूल्य पर्याप्त घट गया था। यह 
निम्नलिखित तालिका से प्रकट है : 

देश १९१३ में उनके मूल्य के प्र. श. रूप में १९३३ में चलअर्थ का मूल्य 

बेल्जियम २२८६ 
फ्रांस ३१०५ 
ग्रीस ४५ 

इटली ४२१० 

पुतंगाल हा 
स्पेन ६८९० 

जापान ५०१० 
अमरीका ९०९० 

आस्ट्रेलिया ७५*० 
न्यूजीलेंड ७५१० 

। (४) इस बात पर भी बल दिया गया कि वास्तविक स्थिति को स्वर्ण के निर्यात 
द्वारा अंधेरे में रखा गया, क्योंकि स्वर्ण निर्यात ही सरकार को १ शिलिंग ६ पेंस की दर 
को बनाये रखने में समर्थ क्र सका था। कितु स्वर्ण का निर्यात अनिश्चित काल तक 
जारी नहीं रह सकता था। डाक्टर एल. सी. जेन ने लिखा है कि ' स्वर्ण के निर्यात से 
बुराई को केवल टाला जा रहा है । जब स्वर्ण निर्यात बन्द हो जायगा, और बहुत जल्द 
बन्द होगा, तो यदि विश्व-समुद्धि करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय गति की आशामात्र में मामले 

को इसी प्रकार चलने दिया गया तो एक अत्यन्त भयंकर स्थिति आ खड़ी होगी ।* 

(५) कुछ लोगों ने इस बात पर बल दिया कि मामला १ शिलिंग ६ पेंस और १ 
शिलिग ४ पेंस के अनुपात के बीच नहीं था। मामला इस से भी अधिक व्यापक था। इसमें 
नीति के अधिक व्यापक दृष्टिकोण भी सम्मिलित थे। १८९३ से लेकर भारतीय चलअर्थे 
के समस्त इतिहास में सरकार की चिता किसी एक स्तर पर विनिमय को स्थिर रखने की 
बनी रही । इस बात पर बल दिया गया कि राष्ट्रीय बचत की वतंमान स्थितियों में देश के 
अन्दर आथिक जीवन की स्थिरता के मूल्य पर विनिमय की स्थिरता पर बल देता एक गलत 
नीति हैं। छोच योग्य विनिमय की नीति इस की अपेक्षा अधिक अच्छी रहती, क्योंकि इसी 
प्रणाली से लागत और मूल्यों के सम्बन्ध में समतुल्यता से उद्योगधंधों और कृषि को 
लाभदायक रूप में चलाया जा सकता था। इस प्रकार का विनिमय अनुपात ही किती 
देश का स्वाभाविक अनुपात होता है। इंग्लेंड ने १९३१ में स्टलिंग का मूल्य घटाकर 

१. 44. ७. [आ7--/०४०४०ए४ 70७ 7 वी, 9. 75... 
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इसी प्रकार के स्वाभाविक*स्तर को प्राप्त किया था । कितु यह आवश्यक नहीं है कि 
इंग्लेड का स्वाभाविक स्तर भारत के लिए भी स्वाभाविक स्तर सिद्ध हो ।* 

उच्च अनुपात ने निश्चित रूप से मन्दी को तीत्र कर दिया और उसके कारण 
भारत के मूल्य विश्व-मूल्यों तक किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सके। निर्धन भारतीय कृषक 
के छाभ के लिए मूल्यों को अधिक करने के लिए मूल्य कम करने का निश्चित प्रबल पक्ष 
था । मूल्य कम होने से हमारे निर्यातों को भारी सहायता मिल जाती और उससे हम 

अपनी तुलनात्मक स्थिति को मज़बूत बना सकते थे। 
इस बात पर बल दिया गया हैं कि आयात मार का मूल्य बढ़ जाने से कृषकों 

तथा उपभोक्ताओं को हानि पहुंचती । कितु कृषक के उपभोग में आयातित माल की मात्रा 
बहुत कम होती है । यद्यपि उपभोक्ताओं को कुछ हानि पहुंचती, कितु उनको उत्पादक के 

रूप में अत्यधिक लाभ होता, क्योंकि रुपये का मूल्य घट जाने से उत्पादन बढ़ जाता और 
काम के लिए अवसर अधिक बढ़ जाते। 

कोयाजी के दब्दों में, “एक अच्छी तरह पसन्द किथे हुए अनुपात की उत्तमता का सब 

से बड़ा प्रमाण होता है उसकी एकरूपता के साथ साथ निश्चित तथा मध्यम मूल्य स्तर तथा 
आयात एवं निर्यात की स्वस्थ तथा साधारण परिस्थिति।” एक शिलिग ६ पेंस का अनुपात 
इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा । कम मूल्यों ने उच्च अनुपात के साथ मिलकर मूल्य-लागत 
समानता को गड़बड़ में डाल दिया, उत्पादन को हानि पहुंचाई और बेकारी को बढ़ाया। उसने. 
वितरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला, ऋणी तथा धनी ज़मींदार तथा काइतकार और 
मालिक तथा मज़दूर आदि के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न की। यह ठीक है कि मूल्य ह्वास 
से केवल अस्थायी लाभ होता है, कितु जब एक देश मन्दी के कष्ट में से गुज्ज रता है, तो उसे 

पुनरुद्धार के मार्ग पर चलाने के लिए अस्थायी उत्तेजक औषधि की आवश्यकता पड़ती 

ही है।' 
इस प्रकार मूल्य हास के पक्ष में मामला प्रबल था । 
कितु सरकार ने विनिमय के साथ अर्थ सदस्य सर जेम्स ग्रिग के शब्दों में 'बन्दर के 

समान' आचरण करने से इंकार कर दिया । इसके परचात् महायुद्ध आरम्भ हो गया और 
तब सारा दृष्टिकोण ही बदरू गया। 

८. रिज़वे बेंक चलअर्थ अधिकारी के रूप में | इस बीच में १ अप्रैल 
१९३५ से चलअर्थ के नियंत्रण का कार्य सरकार के हाथ से नये केन्द्रीय बेक--भारत 

१. इस विषय के उत्तम अध्ययन के लिए +0070770 ?7ठ!]6८798 ० 

77079 में बी. एन. गांगुली के लेख को पृ० २७३ से ३२४ तक पढ़ें। 
४/70776० ८७०८८ को भी पढ़ें । 

२. 70079, 2. 7९., फाडइा0ठ7ए एण 90607०678 ण फतवा 
(प्रा7टाटए 8०१ ४5०7०7४2०, 7947, [.2. 708-7009. 
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के रिज़र्व बेक के हाथ में चला गया । उसको कागज़ी चलअर्थ सुरक्षा निधि तथा स्वर्ण 

मान सुरक्षा निधियां भी सौंप दी गयीं। इससे हिल्टन यंग कमीशन द्वारा बतलाई हुई 

भारतीय चलअर्थ प्रणाली की दो त्रुटियां* दूर हो गयी। वह थीं दो-दो सुरक्षा निधियों का 

खज़ाना तथा चलअर्थ एवं साख के नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व का विभाजन। हमारी 

कागजी चलअर्य प्रणाली के विकास के विषय में अगले अध्याय में विचार किया जायगा 
और बेकिंग के सम्बन्ध में साख प्रयाली का अध्ययन एक और भी बाद के अध्याय में 
किया जायगा। यहां स्टलिंग विनिमय मान को स्थिर रखने के विषय में--जब तक वह 
जारी रहा--रिज़र्व बेक के कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। 

इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि रिजवे बेंक स्टलिंग का निश्चित दर पर ऋ्रय- 
विक्रय करके १ शिलिंग ६ पेंस दर को बनाए रखेगा। रिज़र्व बेक अधिनियम .की 

धारा ४० में यह व्यवस्था की गयी थी कि बंक अपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मदरास 
अथवा रंगून के कार्यालयों में मांग आने पर किसी भी व्यक्ति के हाथ स्टलिग बेच देगा 
और क्रय मूल्य को विधिग्राह्म चलअर्थ के रूप में लन्दन में तुरन्त भुगतान करने के लिए 
एक रुपये के १ शिलिग ५७ पेंस की दर पर चुकाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह 

था कि रुपये का भाव १ शिलिंग ५७ पेंस की दर से गिरने न पाए, (इस दर को १ शिलिग 

६ पेंस में से इस रकम को हलन्दन में मोल लेने की छागत को काट कर बनाया गया था) । 
धारा ४१ के अनुसार बेक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, 
मदरास तथा रंगून कार्यालयों में स्टलिग बेचने की प्रार्थना करने वाले किसी व्यक्ति से भी 
स्टलिंग मोल लेकर उसे एक रुपये के अधिक से अधिक १ शिलिंग ६८ पेंस दर पर लन्दन 
में तुरन्त भेज देने के लिए मोल ले ले, (इस दर को १ शिलिग ६ पेंस में लन्दन से बम्बई 

को रकम भेजने का खर्च जोड़ कर निकाला गयाथा )। यह दोनों बिन्दु* स्वर्णमान के अधीन 
निम्नतर रोकड़ बिन्दु तथा उच्चतर रोकड़ बिन्दु से मिलते-जुलते हें । 

ैललीनननननाननलालिननपननत- «न चना 

१. तो भी कुछ अव्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई हैं । रुपये का सिक्का (जिसे 

चांदी पर छपा हुआ नोट कहा जाता है) अभी तक भी विधिग्राह्म मुद्रा बना 
हुआ है और रिज़व बेक को नोट के बदले में रुपये तथा रुपये के बदले में नोट 
मांगते ही देने पड़ते हैं। सिक्कों के निकास के लिए किप्ती सुरक्षा निधि के सहारे 

की आवश्यकता नहीं ,है और उनके निकाले जाने की कोई सीमा नहीं है । 
नोट निकालने का एकाधिकार भी सरकार के ही पास है। रिज़र्व बेंक तो 
उनका निकालने का एक साधन-मात्र है। 

२. यह बात स्मरण रखने योग्य है कि युद्धपूर्व काल में विनिमय दर को स्थायी 
बनाने के लिए भारत मन्त्री लन्दन में कौंसिल बिल ((४0ए7८ी 9॥0) 
नामक अपनी हुंडियां उच्चतर रोकड़ बिन्दु पर बेचा करता था और भारत 
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इस प्रकार रिज़र्व वेक अधिनियम ने वर्तमान अनुमान को वैध रूप दे दिया। इस 
अधिनियम के आमृख (/?7८&706) में रिज़वे बेक विधान के सम्बन्ध में लन्दन कमेटी 
की सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है कि भारत के लिए अधिकतम उपयुक्त मुद्रा 

मान के 'प्रशन पर उस समय विचार किया जाय कि जब मुद्रा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति इतनी अधिक स्पष्ट हो जाय कि स्थायी प्रबन्ध करना संभव हो सके । ऐसा संयोग 
उपस्थित होने पर उक्त अधिनियम की धारा ५७८ में बेक पर यह कत्तंव्य डाला गया था 

कि वह भारतीय मुद्रा प्रणाली के लिए उचित स्थायी आधार के सम्बन्ध में अपनी 

सम्मति सपरिषद् गवर्नेर-जनरल को लिख भेजे और भारत के भावी आधिक मान के 
सम्बन्ध में कार्य करे। इस प्रकार के नथे उपायों को अपनाने की तारीख द्वितीय 
महायुद्ध के कारण स्थगित कर दी गयी । 

भारतीय कागज़ी चलअर्थे 

९, १९२५ तक कागज़ो चलअर्थ। १९वीं शताब्दी के शुरू तक भारत में नोट 
व्यवहारतः अज्ञात थे। १८०६ में बंगाल बैंक की स्थापना की गयी और उसे नोट निकालने 

की सुविधा दी गयी । यह सुविधा १८४० में बेक आव् बम्बई को तथा १८४३ में बेंक 
आव् मदरास को भी दी गई। यद्यपि यह बंक व्यक्तिगत संस्था थे, कितु इनकी पूंजी में 
सरकार का भाग था और उसके प्रतिनिधि उनके प्रबन्ध में भी भाग लेते थे। प्रत्येक बेंक की 
नोट निकालने की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई थी और उनको ३३३-% (बाद में 

उसे घटा कर २५% कर दिया गया) सुरक्षा निधि रखनी पड़ती थी। यह नोट विधि- 

ग्राह्म नहीं थे और केवल प्रैसीडेंसी तगरों में ही प्रसिद्ध थे। 

सरकार रिवर्स कौंसिल बिल निम्नतर रोकड़ बिन्दु पर बेचा करती थी। इस 
प्रणाली में १९२३-२४ में सुधार किया गया। इस वर्ष यद्यपि इन हुंडियों 
की साप्ताहिक बिक्री पहले के समान होती रही और बिचवेयों (उच्चतर दर 

की नियमित बिक्री के बीच में बेची हुई हुंडियों) की बिक्री को रोक दिया गया 
और उसके स्थान में भारत में उन बकों तथा आथिक' कोठियों से स्टलिंग को 

मोल लिया जाने लगा, जो उसे बेचना चाहते थे। १९२४-२५ में इस प्रणाली का 

और भी विस्तार कर दिया गया और भारत में स्टलिंग का क्रय ब्रिटेन को रुपया 

भेजने की प्रधान प्रणाली बन गया। अब कौंसिल बिलों की बिक्री उनके लिए 

एक स्थायी तथा लगातार मांग होने पर ही की जाती थी। १९२५-२६ में एक 
भी कौंसिल बिल' (भारत मंत्री की हुंडी) की बिक्री नहीं हुई और उस 
के बाद इस प्रणाली को बन्द कर दिया गया। यंग कमीशन की सिफ़ारिश 

पर स्टलिग को तुलनात्मक टेंडरों द्वारा मोल लेने की प्रणाली को १ अप्रैल १९३५ 

में रोक दिया गया । यह कार्य रिज़र्व बेंक के हाथ में सौंप दिया गया । 
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१८६१ में सरकार ने प्रैसिडेंसी बेंकों से नोट निकालने का अधिकार वापिस ले 
लिया । अब देश को कई सकिलों में विभक्त कर दिया गया। एक सकिल में निकाले हुए 

नोट उसी स्किल में विधिग्राह्म थे। इन नोटों को उस चलअर्थ सिद्धांत पर निकाला जाता 
था जो इंग्लेड में पास किये हुए १८४४ के बेक चार्टर एक्ट (39%वग: (६७6४७ 

3८) में दिये हुए थे। कागज़ी चलअर्थ सुरक्षा निधि का विश्वास प्राप्त भाग 
(कातप्रटं&एए ?07707) चार करोड़ रुपया निश्चित किया गया था। इसके 
अतिरिक्त इसी मूल्य की एक धातु सुरक्षा निधि भी रखनी पड़ती थी । 

उपरोक्त प्रबन्ध नोट निकालने की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा था, कितु यह 
न तो सुविधाजनक था और न इससे नोट निकालते में लोच आता था। यह असुविधा उस 

प्रतिबन्धित क्षेत्र से उत्पन्न हुईं, जिस के अन्दर नोट विधिग्राह्म तथा परिवत्तेनीय थे, 
परन्तु एक मूल्य के बाद दूसरे मूल्य के नोट का प्रचलन सार्वजनिक बना कर इस दोष को 
दूर कर दिया गया। 

नोट निकालने की प्रणाली में लोच नहीं था, क्योंकि एक निश्चित सीमा से आगे 

शत प्रतिशत धातु सुरक्षा निधि आवश्यक थी। विश्वास-प्राप्त आधार की सीमा को समय- 
. समय पर बढ़ा कर कुछ लोच उत्पन्न की गयी, यहां तक कि १९१४ में वह १४ करोड़ 
रुपये और १९१९ में १२० करोड़ रुपये हो गयी। १८९३ में रुपये को एक सांकेतिक मुद्रा 
बना कर भी कुछ लोच उत्पन्न की गयी, जिससे नये रुपयों के रूप में सुरक्षा निधि में 
कम चांदी की आवश्यकता पड़े । 

आरम्भ में कागज़ी चलअर्थ सुरक्षा निधि के धातु भाग में चांदी के सिक्के तथा 
अमुद्वित सोना चांदी (80॥07 ) रखा जाता था और विश्वास-प्राप्त आधार के भाग के 
रूप में भारत सरकार की रुपये की प्रतिभूतियां (95९८प५7४४८४ ) रखी जाती थीं। बाद 
के विधान (,62789/707 ) द्वारा सोने के सिक्के, अमुद्वित स्वर्ण अथवा रौप्य पिंड तथा 
स्टलिंग प्रतिभूतियों को भी भारत की कागज़ी चलअर्य॑ सुरक्षा निधि में रखे जाने की 
अनुमति दे दी गयी । 

चलअर्थ प्रणाली की मुख्य त्रुटियां यह थीं--(१) यह स्वयंचलित नहीं थी, क्योंकि 
विश्वास-प्राप्त आधार के भाग को प्रत्येक बार नये कानून द्वारा ही बढ़ाया जा सकता था। 
(२) सुरक्षा निधि का धातु भाग अनुचित रीति से बड़ा था। (३) सुरक्षा निधि के एक 
भाग को भारत में न रख कर लन्दन में रखा जाता था। (४) चलअर्थ और बेंकिंग में 
तलाक सम्बन्ध था, जब कि आजकल के समय में सम्पूर्णता का नियम बरता जाता है। 
(५) एक केन्द्रीय बेंक के अभाव में सरकार को अपने खज़ाने को “सुरक्षित खज़ानों” में 
ताला बन्द करके रखना पड़ता था। उसके परिणामस्वरूप अधिक रोज़गार चलने वाली 
ऋतु में बाज़ार में आथिक तंगी हो जाती थी । (६ ) सब से बड़ी कमी यह थी कि इस चल- 
अर्थ प्रणाली में लोच नहीं थी । अन्य देशों में बैंकों की जमा रकमें और व्यापारिक हुंडियों 
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के विरुद्ध जारी किये गये चैक तथा नोट चलअर्थ प्रणाली में लोच उत्पन्न करते थे; केन्द्रीय 
बैंकों में रखी हुई सरकारी रकमें भी व्यापार में लगायी जाती थीं, कितु भारत में अभी 
बेकिंग अपेक्षाकृत कम विकसित था । यहां संगठित हुंदी बाज़ार का व्यावहारिक रूप में. 
अभाव था और केन्द्रीय बेंक का अभी जन्म भी नहीं हुआ था। 

चेम्वरलेन कमीशन ने अधिक छोच उत्पन्न करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया था 
कि विश्वास-प्राप्त आधार के भाग को निम्न रूप में नियत किया जाना चाहिए : 

सुरक्षित खज़ानों में रखे हुए नोटों के अतिरिक्त बाज़ार के कुछ चलन' का ३. भाग 
अर्थात् बाज़ार के कुल चलन में से टुरलिद खजानों के दोटों की रकन को ऋग करके । 

कमीशन ने यह भी प्रस्ताव किया कि नोटों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय 
और उनके बदले नकद रुपया देने की सुविधा का अधिक विस्तार कर दिया जाय | कमीशन 
का विचार था कि नोटों को लोचदार तथा प्रचलित बना दिया जाय । 

युद्ध (१९१४-१८) ने भारत की कागज़ी चलअर्थ प्रणाली पर भारी दबाव 
डाला। नोटों को भुनाने के लिए भीड़ बढ़ गयी और युद्ध के प्रथम आठ मास में दस करोड़ 
रुपये के नोट वापिस बेंकों में लौट आये । विश्वास-प्राप्त आधार के भाग को १९१४ में 
१४ करोड़ रुपये से बढ़ा कर १९१८ में १२० करोड़ रुपये कर दिया गया । एक रुपये तथा 
२॥ रुपये के नये नोट चलाये गये । नोट के बदले नकदी देने की विशेष सुविधा को बन्द कर 
दिया गया । 

युद्ध के अन्त में वैबिगटन स्मिथ कमेटी ने भारतीय चलअर्थ प्रणाली की जांच की। 
लोच उत्पन्न करने तथा पर्याप्त धातु सुरक्षा निधि बेक में रखने के उद्देश्य से कमीशन ने 

प्रस्ताव किया कि सुरक्षा निधि का धातु भाग बाज़ार के समस्त चलन का कम से कम 
४०% अवश्य होना चाहिए और साधारण विश्वास-प्राप्त आधार के निकास के अतिरिक्त 
निर्यात हुंडियों के विरुद्ध प्रै्नडेंसी बेंकों को ऋण के रूप में पांच करोड़ रुपये तक का 
अतिरिक्त चलअर्थ दे देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। उसने नोटों के बदले नकदी रुपया 

देने पर युद्ध-काल में लूगाये गये प्रतिबन्ध को भी हटाने का प्रस्ताव किया । सरकार ने इन 
प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कानून पास कर दिया। 

१०. हिल्टन यंग कमीशन । १९२६ के हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व 
बेंक् की स्थापना का प्रस्ताव किया कि जिसको नोट निकालने का समस्त अधिकार 
दे दिया जाना चाहिए। नोटों के बदले में चांदी के रुपये देने के उत्तरदायित्व को 
वापिस लेने का सुझाव दिया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि कागज़ी चलअर्थ 
सुरक्षा निधि तथा स्वर्णमान सुरक्षा निधि को मिलाकर एक कर दिया जाय और नोट 
निकालने के आनुपातिक सुरक्षा निधि के सिद्धान्त को जारी किया जाय। 

रिजर्व बंक की स्थापना में देरी हुई और उसकी १९३५ में स्थापना की जा सकी । 
१९२७ में एक कागज्ी चलअर्थ अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार कागज़ी 
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चलअर्थ सुरक्षा निधि में स्टलिग प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यत एक सावरेन के १३- )। भाव पर 
किया गया, और कोई अन्य परिवतंन नही किया गया। 

११. रिज़र्व बेंक निकास अधिकारी के रूप में | १९३४ में पास किये 

गए रिजर्व बेक अधिनियम द्वारा नोट निकालने का एकाधिकार भारत के रिज़वे बेक 

को दे दिया गया, जिसका कार्य १ अप्रैल १९३५ को आरम्भ हो गया। बेक का नोट 
निकालने का कार्य उसके निकास विभाग को सौपा गया । 

स्वणेमान सुरक्षा निधि तथा कागज़ी चलअर्थ सुरक्षा निधि को मिला दिया गया 

और स्वर्ण का समस्त भंडार बदल कर. बेक को दे दिया गया, जिसको बेक ने अपने निंकास 
विभाग (788प८ [22८[0970767॥) में रखा । 

निकास विभाग की सम्पत्ति में स्वर्ण मुद्राएं, अमुद्वित स्वर्ण पिण्ड, स्टिंग प्रति- 

भूतियां, रुपये के सिक्के तथा रुपये की प्रतिभूतियां थीं। समस्त सम्पत्ति में कम से 
कम ४० प्रतिशत स्वर्ण-मुद्रा, अमुद्वित स्वर्ण पिण्ड (७००!0 8707 ) अथवा स्टर्लिग 
प्रतिभूतियां रखी जानी थीं । इसमें शत यह थी कि स्वर्ण मुद्रा तथा अमुद्रित स्वर्ण 
पिण्ड का समस्त योगफल मूल्य में ४० करोड़ रुपये से कम न हो। लेकिन सरकार की 
थूवें अनुमति से बेंक स्वर्ण-मुद्रा, अमुद्वित स्वर्ण पिण्ड अथवा स्टिंग प्रतिभूतियों को 
समस्त सम्पत्ति के ४० प्रतिशत से कम परिमाण में भी सीमित समय के लिए रख 

सकता हैं। किन्तु इस कमी पर उसको एक विशिष्ट कर देना होगा। व्यवहारत:, 

बेंक. निकास विभागः की अपनी समस्त देनदारियों के विरुद्ध स्वर्ण तथा स्टिंग प्रति- 

सूतियों का कहीं अधिक उच्च प्रतिशत अनुपात रखता है । 
१२. चलअर्थ का विस्तार तथा संकोचन । रिज़र्व बैंक अधिनियम के 

अनुसार निकासः विभाग की सम्पत्ति को जेंसा कि हम देख चुके हें--निम्नलिखित रूपों में 
रखा जाता थां--- 

(१) रुपये के सिक्के, रुपये के नोटों सहित । 
(२) स्वर्ण के सिक्के तथा अमुद्रित स्वर्ण पिण्ड । 
(३) रुपये की प्रतिभूतियां, कोष अधि-पत्रों (722807ए छ8॥8) सहित; 

ओर 
(४) स्टिंग प्रतिभूतियां । 

सम्पत्ति के इनमें से किसी रूप को भी बढ़ाकर और उसी परिमाण में निकास विभाग 

से नोट निकालकर चलअर्थ का विस्तार किया जाता है। चलअर्थ के संकोचन के लिए इसी 
प्रकार, बाजार के चलत से नोठों को हटाकर उसी परिमाण में सम्पत्ति के किसी रूप 
को भी कम कर दिया जाता हैँं। 'साधारणतया विस्तार की दश्ा में बेंक निकास विभाग 

की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए रुपये अथवा स्टलिंग प्रतिभूतियों को अथवा दोनों को बेंकिंग 
विभाग से निकास विभाग में बदल दिया करता हैँ । अथवा, वह उस विशेष उद्देश्य के लिए 
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कोष-अधिपन्रों (/५८४४प7०ए 3]]8) का निर्माण कर देता है। संकोचन करने की दशा 
में वह रुपये अथवा स्टलिंग की प्रतिभूतियों अथवा दोनों को निकास विभाग से वेंकिंग 
विभाग में बदल देता हैँ । अथवा, वह निकास विभाग में रखे हुए तदुद्देशीय कोषपत्रों को रद 

कर देता है ।” 
युद्ध के समय नोटों के चछन का अत्यधिक विस्तार हुआ था। इन नोटों को उन 

स्टलिग प्रतिभूतियों के विरुद्ध निकाला जाता था, जो युद्ध की परिस्थितिवश एकत्रित हो 

जाया करती थीं। सितम्बर १९३९ में युद्ध आरम्भ होने पर कुल १८२ करोड़ रुपये के नोट 
चलन में थे। यह संख्या ३ अगस्त १९४५ को बढ़कर १,१३३ करोड़ रुपये हो गई अर्थात् 

इस बीच में ९५१ करोड़ रुपये के नोट बढ़ गए । इसी बीच में स्टर्लिंग प्रतिभूतियों में 
९७५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 

भारतीय चलअर्थ प्रणाली पर द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव के सम्बन्ध में अगले 

अध्याय में विचार किया जायगा। 



उन्तीसवां अध्याय 

दितीय महायुद्ध में भारतीय 
चलअर्थ तथा विनिमय 

१. प्रस्तावना । सितम्बर १९३९ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर 

चलअर्थ की पुरानी समस्यायें पृष्ठभूमि में जा पड़ीं तथा नयी-तयी समस्यायें उत्पन्न हो 

गयीं । युद्ध की अत्यधिक विशेषता प्राप्त चलअर्थ समस्याओं का सम्बन्ध विनिमय नियंत्रण, 

चलअर्थ के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि और उसके फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि, युद्ध 

के खर्चे तथा स्टलिग के जमा होने से था । 

२. चलअर्थ पर प्रभाव | चलअथ॑ पर युद्ध के मुख्य प्रभाव ये पड़े--( १) 

नोटों को बदलवाने के लिए जनता का बैंकों पर दौड़ना, और उस के परिणामस्वरूप 

. (२) रुपये का राशन जारी किया जाना, (३) एक रुपये तथा दो रुपये के नोटों का 

निकाला जाना, (४) नई अठन्नियों के सिक्के का चलाया जाना, (५) कम चांदी वाले 

रुपये के नयें सिक्कों का चलाया जाना, (६) पुराने प्रामाणिक रुपयों का बाज़ार 

से हटाया जाना, और (७) बाजार में चलने वाले चलअर्थ का अत्यधिक विस्तार । नोटों 

को बदलने की मांग, जो जून १९४० से पूर्व कम थी, पहले प्रतिसप्ताह एक करोड़ रुपयों 

से बढ़कर बाद में प्रतिसप्ताह चार करोड़ रुपये तक जा पहुंची थी। रिजर्व बेंक के निकास 

विभाग में युद्ध के आरम्भ से रुपयों का जो भंडार ७५,४७ करोड़ रुपयों का था, वह ५ 

जुलाई १९४० को घटकर ३२ करोड़ रुपये का ही रह गया । अतएव यह घोषणा की गई 

कि अपनी व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक आवश्यकताओं से अधिक सिक्के प्राप्त करना 

अपराध है। रुपये के सिक्कों तथा रेजगारी की भी भारी कमी रही। किन्तु रिजर्व बैंक ने 

इन कठिनाइयों को किसी प्रकार पार कर लिया और इस विषय में जनता की उचित 

आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रबन्ध कर लिया गया । 

रुपयों की कमी को पूर्ण करने के लिए सरकार ने २४ जून १९४० को एक रुपये के 

नोट निकाले । इन नोटों के बदले में रुपये के सिक्के देना वजित था। फरवरी १९४३ में 

दो रुपये के नोट भी निकाले गये । 

१९४० में चवन्नियों तथा अठन्नियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नयी 

अठदब्नियां चलाई गयीं । उनके संग्रह को रोकने तथा चांदी की बचत करने के उद्देश्य से इन 

सिक्कों में ३८ शुद्ध चांदी को घटा कर ह शुद्ध चांदी रखी गई। इसी वर्ष रुपये के 
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नये सिक्के भी चलाए गए। इनमें ९० ग्रेन शुद्ध चांदी तथा ९० ग्रेन खोट धातु थी । इनके 
किनारे एक सुरक्षित नमूने पर बनाए गए थे, जिससे नकली रुपयों का बताया जाना रोका 
जा सके । ३१ मार्च १९४१ के बाद रानी विक्टोरिया के रुपयों तथा अठन्नियों की विधि- 
ग्राह्मता को वापिस ले लिया गया । ३१ मार्च १९४२ के बाद बादशाह एडवर्ड सप्तम के 

रुपयों तथा अठतन्नियों का चलन बन्द कर दिया गया और ३१ मई १९४३ के बाद 
बादशाह जार पंचम तथा बादशाह जार्ज पष्ठ के प्रामाणिक रुपयों तथा अठबन्नियों का 

चलन बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार क्रमशः दे शुद्ध चांदी के सिक्कों के स्थान पर 
ह शुद्ध चांदी की चवन्नियों को चलाया गया। 

किन्तु युद्ध का सबसे अधिक विशिष्ट प्रभाव था बाज़ार में चलने वाले 

चलअर्थे का अत्यधिक विस्तार तथा उसके आनुपंगिक प्रभाव । इस विपय में तथा 

युद्धकालीन अन्य विस्तृत बातों के सम्बन्ध में पृथक् विचार किया जायगा । 

३. विनिमय नियंत्रण। एक पिछले अध्याय में यह बतालाया जा चुका है कि 
द्वितीय युद्ध के आरम्भ के पूर्व को दशाब्दी में सरकार को १ शिलिग ६ पेंस की दर पर 
रुपये-स्टलिंग का सम्बन्ध बनाए रखना कठिन हो रहा था। उसको बनाए रखने के लिए 

कुछ तो चलअर्थ का संकोचन करना पड़ता था और कुछ १९३१ के बाद स्वर्ण निर्यात 
द्वारा उसे सहायता मिली थी । इस कठिनाई का मुख्य कारण था कृषि-पदार्थों की भयंकर 
मन््दी के समय हमारे निर्यातों की बचत का भयंकर रूप से गिर जाना। युद्ध आरम्भ होने 
पर यह स्थिति एकदम बदल गई। अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत से युद्ध सामग्री 
मोल लो जाने के कारण हमारे निर्यात अत्यधिक बढ़ गए, जिससे हमारे निर्यातों से हमको 
बचत होने लगी, इसके परिणामस्वरूप रिजव बेंक बहुत बड़े परिमाण में स्टलिंग मोल लेने 
योग्य हो गया। अतएवं १ शिलिंग ६ पेंस के विधि-निर्धारित भाव पर स्टलिंग-रुपये के 

सम्बन्ध को बनाए रखना कठिन नहीं रहा । 

किन्तु रुपया, जहां स्टलिंग की तुलना में दृढ़ बना रहा, वहां उसका भाव डालर, 

येन तथा यूरोप के अन्य चलअर्थों की तुलना में कम हो गया। क्योंकि इस समय स्टलिग 
का मूल्य भी इन चलअर्थों की अपेक्षा गिर रहा था। स्टलिंग डालर के साथ ४२ डालर 
के भाव पर बन्धा हुआ था | अतएव रुपये डालर की विनिमय दर १०० डाहर के ३३२ 
रुपये स्थिर हो गई। 

ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी विनिमय का नियंत्रण किया । 
१९३९ के भारत रक्षा अध्यादेश (॥2८6७7८८ ० 7703 (07व727०८८) के 
भाग १४ के अनुसार गवर्नर-जनरलू को अधिकार दिया गया कि वह (१) विदेशी 
विनिमय के मोल लेने पर प्रतिबन्ध रूगा सके, (२) विदेशी विनिमय को अनिवाये रूप से 
प्राप्त कर सके, (३) प्रतिभूतियों के क्रम तथा विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा सके, और (४) 
विदेशी प्रतिभूतियों (9८८०7०१४८४ ) को प्राप्त कर सके । इसके अनुसार सरकार ने 
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आज्ञा दी कि विदेशी विनिमय के सभी सौदे केवल ऐसे अधिक्नृत व्यापारियों के द्वारा ही 
किये जावें, जिनपर रिज़र्व बेंक का अपने नवनिर्मित विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा 

नियंत्रण स्थापित हो । 

विनिमय नियंत्रण उद्देश्य के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को एक अकेली चलअर्थ 
इकाई मान लिया गया और उसे स्टलिग क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र के अंदर-अंदर धन 

के स्वतन्त्रतापूवंक परिवर्तत पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया । स्टर्लिग क्षेत्र के 
बाहर चलअर्थों के क्रय तथा विक्रय पर कठोर नियंत्रण लूगाया गया। 

स्टलिग क्षेत्र के बाहिर धन भेजने की स्वीकृति तब तक किसी प्रकार भी नहीं दी 
जाती थी, जब तक घन भेजने वाला एक छपे हुए प्रार्थनापत्र पर यह न बतलहाए कि वह 
किस उद्देश्य से देश के बाहर धन भेजना चाहता हैँ । धन भेजने की आवश्यकता इन 

कार्यों के छिए पड़ सकती थी : (१) आयातों का मूल्य चुकाने के लिए---इसकी अनुमति दे 
दी जाती थी। किन्तु प्रार्थी को आयात कर की रसीद यह प्रमाणित करने के लिए उपस्थित 
करनी पड़ती थी कि माल का आयात भारत में किया जा चुका हें; (२) छोटे-छोटे 

व्यक्तिगत मनीआडंर; (३) यात्राव्यय---इनकी एक निश्चित सीमा तक ही अनुमति दी 
जाती थी; (४) अन्य व्यापारिक उद्देश्य (किराया, लाभ, सौदे का प्राप्य अंश अथवा 
रॉयलटी )--इन कार्यों के लिए प्राथियों को अधिकृत हिसाब लेखकों ((/797९०7८6 

' ॥०८०प7००४7४ ) से प्रमाणपत्र अथवा उनके वास्तविक भुगतान होने की अन्य समुचित 
साक्षी देनी पड़ती थी; (५) पूंजी का स्थानान्तरीकरण--इसकी स्वीकृति किसी एक विशेष 
मामले में दी जाती थी और इस मामले को भारत के रिज़वे बेंक को सौंपना पड़ता था। 

इन नियमों का उद्देश्य इस बात का निश्चित पता लगाना था कि विदेशी विनिमय को 
केवल व्यापार में धन लगाने अथवा किसी अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही बेचा गया 
था। इनका उद्देश्य था देश से बाहर पूंजी के जाने को रोकना और विनिमय में सट्टे 
जेसे कार्यो को रोककर असंभव बना देना । 

आयात नियंत्रण--आरम्भ में विदेशी विनिमय की बिक्री में बंकों को अत्यधिक 

स्वतन्त्रता दी गई। किन्तु ज्यों-ज्यों युद्ध चलता रहा उसकी सुविधाओं को कम किया 

जाता रहा। बाद में रिज़वें बेक को बतलाये बिना लाइसेंस प्राप्त आयातों का भुगतान 
करने तथा कुछ व्यक्तिगत हुण्डियों के लिए विनिमय बेच सकते थे । आयातों पर कठिन 

नियंत्रण लगा दिया गया। स्टछिग क्षेत्र के बाहर से लाइसेंस के बिना सभी प्रकार के 
आयातों को बंद कर दिया गया । 

निर्यात नियंत्रण---विनिमय के चलते रहने पर यह आवश्यक समझा गया कि भारत 

से स्टलिग क्षेत्र के बाहर के देशों को जाने वाले निर्यात माल पर भी नियंत्रण छगाया 
जाय । अतएव रिज्व बेंक ने एक निर्यात नियंत्रण की योजना बनाई। निर्यात नियंत्रण 

योजना का उद्देश्य प्रथम तो यह निदचय करना था कि निर्यातों की बिक्री से प्राप्त होने 



द्वितीय महायुद्ध में भारतीय चलअर्थ तथा विनिमय ५९९ 

वाला विदेशी विनिमय भारत में ही वापिस आ जावे और विदेशों में न रुक जावे | दूसरे, 
यह कि निर्यातों में कुछ इस प्रकार विशेष रूप से बतलाए हुए ढंग से धन लगाया जावे कि 

उसका अधिकतम विनिमय मूल्य प्राप्त हो सके । 
भारतीयों (तथा राष्ट्र मण्डल देशों के अन्य नागरिकों) को प्राप्त होने योग्य जो 

धन निर्यात से संयुक्त राज्य अमरीका में मिलना हो, वह ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाय 
और उसका एक साम्राज्य डालर निधि” नाम से एक फंड बना दिया जाय और उसका 

उपयोग युद्ध उद्देश्यों में किया जाय । 
अमुद्वित स्वर्ण प्रतिभूतियों तथा विदेशी चलअर्थो का नियंत्रण--साधारण 

वस्तुओं के अतिरिक्त अमृद्रित स्वर्ण प्रतिभूतियों (छप्र॥07 86८पए४४६४) तथा 
करेंसी नोटों के आयात निर्यात पर भी नियंत्रण लूगाया गया। स्वर्ण का निर्यात एक लाइ- 

सेंस लेकर ही किया जा सकता था। आयात भी लाइसेंस द्वारा ही किया जा सकता था । 

किन्तु स्वर्ण के आयात में किसी महत्वपूर्ण चलअर्थ, विशेषकर डालर का व्यय न होता हो 
तो उसका आयात किया जा सकता था । 

जहां तक प्रतिभूतियों का सम्बन्ध है, उनको भारत में निकास न करने वाके किसी 
व्यक्ति से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था, न रिज़वे बेंक की अनुमति के बिना उनका 
निर्यात किया जा सकता था। विदेशी प्रतिभूतियों के निर्यात के लिए लाइसेंस लेना पड़ता 
था। किन्तु वह तभी मिलता था जब विदेशी विनिमय से मिलने वाले चलअर्थ को 
भारतीय बेंक के विदेशी प्रतिनिधि को दे दिया जाता था । 

भारत के बाहर जवाहिरात तथा नकदी ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रूगा दिया गया + 

कूछ विशेष न्यूनतम रक़म को बिना लाइसेंस भारत के बाहर ले जाया जा सकता था । 
किन्तु उसके ऊपर की रकम ले जाने के लिए रिजवं बेंक के विनिमय नियंत्रण विभाग से 
लाइसेंस लेना पड़ता था । ह 

शत्र द्वारा अधिकृत देशों से करेंसी नोटों का आयात नहीं किया जा सकता था। 
ऐसा करने का उद्देश्य था आकान्त देशों में पकड़े हुए नोटों के बड़े बड़े भंडारों की शत्रु 
द्वारा बिक्री का रोकना । तो भी इस बात की व्यवस्था कर दी गई थी कि शन्न॒द्वारा अधिकृत 
क्षेत्र से आने वाले प्रामाणिक निष्क्रमणारथियों के कब्जे में मिलने वाले नोटों को भुना 
दिया जाय । 

४. साम्राज्य डाछर निधि । १९३९ में यूनाइटेड किगडम ने स्टलिग क्षेत्र 
के सदस्यों की विदेशी विनिमय सुरक्षा निधियों के लिए नियंत्रण का कार्य अपने हाथ में 
ले लिया। स्टरलिग क्षेत्र के जिस किसी भी देश के पास व्यापारिक संतुलन से अधिक जो कुछ 
भी था, वह स्टिंग के रूप में यूनाइटेड क्रिगडम को दिया गया । इस प्रकार भारत का 

अत्यधिक स्टलिंग बकाया ब्रिटेन में जमा हो गया । किन्तु इसके अतिरिक्त किसी स्टलिंग 
देश का, जो कुछ भी अधिक संतुलन किसी स्टर्लिग क्षेत्र से बाहर के देश के पास था, उसको 
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भी स्टलिंग अधिकार करके समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार स्टलिंग पर क्षेत्र द्वारा 

कमाए हुए सभी डालर 'साम्राज्य डालर निधि! नामक एक सर्व संयुक्त निधि में जमा कर 
दिये जाते थे और उनको कमाने वाले देश को स्टिंग के रूममें उसके अनुरूप साख मिल 
जाती थी। इस समय समस्त स्टर्छिग क्षेत्र व्यवहारत: एक आर्थिक इकाई बन गया तथा 

विनिमय नियंत्रण के मामले में उसमें सब कहीं एक से नियम तथा नियंत्रण लागू होते थे । 
कमाए हुए सभी डालर एक सर्वेसाधारण हिसाब में डाले जाते थे और कोई सदस्य, जिसे 

अपनी खरीद के लिए डालरों की आवश्यकता होती थी, बेक आव् इंग्लेण्ड में से इस डालर 

निधि में से डालर निकाल सकता था। 

१९३९ से १९४६ तक भारत साम्राज्य डालर निधि में बराबर डालर देता रहा। 
इस बीच में उसने कुछ ४०५ करोड़ रुपये के डालर कमाए और २४० करोड़ रुपये के डालर 

इसी बीच खर्च किये । अन्य कठोर चल अर्थों पर किये हुए ५१ करोड़ रुपये के खर्चे को 
काट कर भारत ने साम्राज्य डालर निधि' में ११४ करोड़ रुपये अपनी विशुद्ध बचत के 
डालर जमा किये। 

किन्तु भारत का लोकमत यह नही चाहता कि भारत इस डालर निधि में बराबर 

ऐसी स्थिति में भी देता रहे, जबकि स्वयं इस देश में ही विकास कार्यो के लिए पूजीगत माल 

मोल लेने के लिए धन की बरी तरह से आवश्यकता थी । भारत की इस आवश्यकता को 
पूर्ण करने के लिए १९४४ तथा १९४५ में दो करोड़ डालर दिये गए। किन्तु आवश्यक 
माल के अनुपलब्ध होने के कारण भारत डालरों के इस अनुदान से छाभ न उठा सका। 
किन्तु भारत सिद्धान्त रूप में इस प्रकार थोड़ें-थोड़े करके डालर दिये जाने के विरुद्ध था, 
और अपनी डालहर आय के ऊपर बिना प्रतिबन्ध के अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता 
था। १९४७ में भारत को विश्वास दिलाया गया कि वह अपने डालर साधनों का उपयोग 
करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र है। उसके स्टलिंग शेष के पर्याप्त मात्रा में छोड़े जाने 
से भी स्थिति कुछ कुछ सुगम बनी । १९४८ में डालर लेने पर फिर कुछ पाबन्दी रूगाई गई, 

किन्तु उसको १९४९ में फिर हटा लिया गया । अवमूल्यन ([)८ए०. 0०007 ) के समय 
भारत शेष स्टिंग क्षेत्र सहित इस बात पर स्वयं ही सहमत हो गया कि वह १९४८ 
की अपेक्षा १९४९-५० में अपने डालर के क्रय में २५ प्रतिशत की कमी कर देगा । 

५. चलअर्थ की युद्धॉकालीन खपत । “भारतीय चलअथथे के क्षेत्र में युद्ध- 
कालीन विभिन्न विस्तृत कार्यों में चलअर्थ के अत्यधिक प्रसार ने अपने प्रदर्शनात्मक रूप 
में--उसके विस्तृत लपेट तथा सामान्य मनुष्य के देनिक जीवन पर उसके सीधे प्रभाव 
ने सभी को पीछे छोड़ दिया ।”* १ सितम्बर १९३९ को भारत के बाज़ार में कुल 

१. ०7002, ॥), 5, लाह07ए 2ण०वे ?700]608 ए पशतवीबा 

(+पाएट7८ए 800 85८४०४78०, 7947, 0. 722. 
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१८२१३ करोड़ रुपये के करेंसी नोट (रिज़र्व बेंक द्वारा निकाले हुए ) चल" रहे थे। १९ 

अक्तूबर १९४५ को यह रकम १,१५९,८५ करोड़ रुपया हो गई । इसका अर्थ यह है कि 
इसमें ९७७७२ करोड़ रुपये अथवा ५३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

सितम्बर १९३९ से अगस्त १९४५ तक रुपये के सिक्कों की कुल खपत १४२१६ 
करोड़ रुपये की हुई और रेज़गारी की खपत ६७५९ करोड़ रुपये की हुई । 

बेकों की अमानतों में भी वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि शोइयूल्ड बेकों में (उन्हीं के अंक 
मिलते हे) युद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च १९८५ तक ४६८ करोड़ रुपये हुई । 

इस प्रकार युद्ध के पूरे समय भर चलन में १,१९८६४ करोड़ रुपये की संपूर्ण वृद्धि 
हुई । इस वृद्धि में से ८२५ प्रतिशत वृद्धि नोट निकालने के कारण तथा ११९ प्रतिशत 
रुपये की मुद्राओं में तथा ५६ प्रतिशत वृद्धि रेजगारी में हुई । 

किन्तु तौ भी चलअर्थ के चलन की शीघ्रगति कम हो रही थी और उसका कारण 
था युद्ध के खतरे से उत्पन्न हुईं अतिसंग्रह की प्रवृत्ति का बढ़ जाना । जनता, बेक तथा 
व्यापारिक फ़र्मे सभी अत्यन्त तरल स्थिति को बनाए रखना चाहते थे, किन्तु चलअर्थ के 
चलन की शीघ्रगति से गिर जाने की चाल चलअर्थ के फूलाव को रोकने के छिए अत्यधिक 
मंद थी। 

६. मूल्यों में वृद्धि। चलूअर्थ के इस विस्तार के साथ-साथ साधारण मूल्य-स्तर 
में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे दी हुई तालिका से प्रगट है : प 

भारत में थोक मूल्यों के सूचक अंक (॥7065 'प्रगा०८४) 
(१९ अगस्त १९३९ के समाप्त होने वाले सप्ताहु--१०० ) 

७ 

वष कृषि पदार्थ. कच्ची सामग्री निमित माल साधारण- 
सूचक अंक 

१९३९-४० १२७ ११९ १३१ १२६ 

१९४५-४६ २७३ २१० २४० २४५ 

मूल्य वृद्धि तथा चलअर्थ के विस्तार में निकट सम्बन्ध था। निम्नलिखित त्रमासिक 
सूचक अंक" इस निकट सम्बन्ध को प्रगट करते हैं :--- 

(जुलाई १९२९ ७०१०० ) 

१९४० १९४२ १९४३ १९४८४ १९४५ १९४६ 

कुछ नोट चलन में १३२ २०४ रे५६ ५०५ दे ७०५ 
थोक मूल्य शरण, १५४ २५८ २९९ ३०१५ २९५ 
तात्कालिक अमानतें १०५ १६७ रछ३रे ३९० ४ड४ण५ ५८२ 

4५, पक 23 

१. बाज़ार का चलन-क्ुुल निकाले हुए नोटों में से बेंकिग विभाग में रखे हुए नोटों 

को निकाल कर | 

२. इस तालिका में दिये हुए सभी अंक प्रत्येक वर्ष के प्रथम तीन मास के हैं । 
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७. स्टिंग सम्पत्ति का एकत्रित हो जाना । गत अध्याय म यह देखा जा चुका 
है कि रिजर्व बेंक द्वारा अपने चलाए हुए नोटों में वृद्धि करने से पूर्व बेंक की निकास 
विभाग की सम्पत्ति को बढ़ाना पड़ता था। वास्तव में जेसा कि निकास विभाग के 
विभिन्न मदों की सम्पत्ति के परिवतंनों को बतलाने वाले निम्नलिखित अंकों से प्रगट हैं, 

सम्पत्ति में इस प्रकार की वृद्धि वास्तव में की गई: 

१-९-१९३९ से ३१-८-१९४५ तक के अंकों के ऊपर कमी (-) या वृद्धि (+-]) 
करोड़ रुपयों में 

१. स्वर्ण सिक्के और अमुद्वित स्वर्ण कुछ नहीं 
२. स्टलिंग प्रतिभूतियां +९७४'८ 
३. रुपये के सिक्के - ५८४ 
४. रुपये की प्रतिभूतियां न २०५ 
५. समस्त सम्पत्ति -+१९३६९ 

निकाले हुए समस्त नोट +%३६१९ 

यह स्पष्ट है कि चलअर्थ का अधिकांश प्रसार स्टलिंग प्रतिभूतियों के विरुद्ध हुआ । 
यह प्रतिभूतियां लंदन में स्टलिंग के रूप में पूंजी लगाए जाने का प्रतिनिधित्व करती थीं । 
दूसरे शब्दों में यह रकम भारत द्वारा इंग्लेण्ड को उधार दी गई थी । 

भारत को यह स्टलिंग साधन किस प्रकार मिले और वह हूंदन में इस रूप में क्यों 
रखे गए ? इसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा भारत में 

ब्रिटिश सरकार की ओर से मोल लिये हुए माल का भुगतान करने की प्रणाली को समझ 
लिया जाय । 

८. युद्ध के वित्त की यंत्र-रचना । कुछ रकम भारत सरकार द्वारा भारत की 
ओर से युद्ध उद्देश्य के लिए खर्ची जाती थी। इस रकम को सरकार के नियमित बजट में 
रक्षा-व्यय में दिखलाया जाया करता था। इस रकम का प्रबन्ध कुछ तो कर लगा कर 
किया गया और कुछ विभिन्न प्रकार के ऋण लेकर किया गया । इसके अतिरिक्त भारत सर- 
कार ब्रिटिश सरकार तथा अन्य मित्र-राष्ट्रों की ओर से विभिन्न प्रकार की युद्ध-सामग्री को 
मोल लेने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी भारी मात्रा में खर्चा करती थी । इस माल के लिए ब्रिटिश- 

सरकार लंदन में स्टलिग के रूप में भुगतान किया करती थी। इस स्टलिग में से कुछ से 
घरेलू व्ययों (077८ (:४०/४८७) का खर्च चुकाया जाता था, कुछ से भारत का 
स्टलिंग ऋण चुकाया जाता था और शेष ब्रिटिश सरकार को उधार दे दिया जाता था। 
ब्रिटिश सरकार की स्टर्लिंग प्रतिभूतियां भारत के रिज़व बेंक की सम्पत्ति के रूप में लंदन में 
रखी जाती थीं। उन्हें प्रथम रूप में बेकिंग विभाग की सम्पत्ति में दिखलाया जाता था । किंतु 
रुपये के रूप में घन की आवश्यकता पड़ने पर उनको निकास विभाग में बदल दिया जाता 
था । इस सम्पत्ति के अनुसार रिज़वे बेंक अधिनियम की व्यवस्था द्वारा भारत में नोट निकाले 
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जाते थे। भारत सरकार इन नोटों का उपयोग उस युद्ध सामग्री को मोल लेने में करती थी, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार भारत में चलअर्थ का फुलाव हो गया । 

किन्तु स्टिंग प्रतिभूतियों में लगाए हुए सभी स्टिंग रिज़र्व बैंक के अधिकार में 

इस प्रकार नहीं आये । भारत के रिज़व बेक ने उसके एक भाग को उनसे मोल लिया था, 
जिन्होंने भारत से माल का आयात किया था और जो भारतीय निर्यातकों को उस माल का 

भूगतास रुपयों में करना चाहते थे । नीचे स्टलिंग के विभिन्न साधनों का विस्तृत वर्णन देकर 
यह भी बतलाया जाता हैँ कि स्टलिंग की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता था : 

प्राप्त किये हुए स्टलिंग करोड़ों रुपये में 
१. रिज़ब बेंक की स्टलिंग सम्पत्ति, अगस्त १९३९ में ६४ 
२. सितम्बर १९३९ से मार्च १९४६ तक बेक द्वारा मोल लिये हुए स्टलिग ८१३ 
३. ब्रिटिश सरकार द्वारा चुकाए हुए स्टलिंग १,६३२ 
४. स्टलिंग के अन्य जमाखाते प् 

सम्पूर्ण प्राप्ति २,५५४ 

उपयोग में लिए हुए स्टलिंग 

करोड़ों रुपये में 

१. मार्च १९४५ तक ऋण चुकाने में लूगाए हुए स्टलिंग ४११ 
२. सरकार के स्टलिंग वायदे ३१४ 
३. जनता को बेचे हुए स्टलिंग ७५ 

४. मार्च १९४५ के अंत तक रिज़वे बेक के पास बकाया स्टलिंग १,७२४ 

योगफल २,५५४ 

९. स्वर्ण की प्रतिभूतियां। चलअर्थ के प्रसार का कारण केवरू स्टिंग 
प्रतिभूतियों की वृद्धि ही नहीं था, वरन् जैसा कि हम पीछे देख चुके हूँ, रुपये की प्रति- 
भूतियों की वृद्धि भी थी । पहले रिजर्व बेंक अधिनियम के अनुसार इन प्रतिभूतियों को 
५० करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक मात्रा में नहीं रखा जा सकता था। किन्तु फर्वेरी 

१९४१ के एक अध्यादेश द्वारा इस सीमा के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया। इससे सरकार 

को रिज़र्व बेंक से अपने कोष अधिपत्रों ([7225प77ए 38 ) के विरुद्ध उधार लेने का 
अधिकार मिल गया । रुपए की इन प्रतिभूतियों में से कुछ उन स्टलिग प्रतिभूतियों के बदले 

में थीं, जो ऋण चुकाने से पूर्व ब्रिटिश उधार देने वालों के पास थीं। जहांतक स्टलिंग ऋण के 
जनता द्वारा ऋण लेकर देश के अन्दर ही चुकाए जाने का सम्बन्ध है, चलअर्थ का कोई 
विस्तार नहीं हुआ ।* 
भा नमन नमन आम नल नम ल अमन भजन मन नललल लत नल नल भला “अमन मारा भा]९2४४३०७॥०७७७७७७७७७७॥७/॥ए७७७७४७४७७एए७ए 

१. किसी देश को स्टलिंग ऋण चुकाये जाने के सम्बन्ध में भारत के सावंजनिक ऋण 

वाले अध्याय में उपयुक्त धारा को देखो । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
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१०. मुद्रा-स्फीति ' । युद्ध के समय नोटों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण 

देशमें मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। मूल्यस्तर का पेंच ऊपर ही ऊपर घूमता गया। 

चलअर्थ में वृद्धि मूल्यों को बढ़ाने का कारण भी है,और परिणाम भी है । एक बार स्फीति की 

प्रक्रिय आरम्भ होने पर वह स्वयं ही बढ़ती जाती है। जितना ही अधिक चलअर्थ बाजार 
में आएगी, मूल्य बढ़ते चले जाँयगे। मूल्य बढ़ते जाने से उतने ही परिभाव में माल मोरू 
लेने के लिए और चलअर्थ की आवश्यकता पड़ती है तथा चलअ्थ मूल्यों को और ऊपर 

को चढ़ाता हैं और इस प्रकार स्फीति का पेचदार कार्य अस्तित्व में आता हैँ। आरम्भिक 
धक्का साधारणत: आता ही है और भारत में वह चलअर्थ के विस्तार द्वारा आया। 

आरम्भ में सरकारी पक्ष ने भारत नें स्फीति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया । 
किन्तु भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इस दृष्टिकोण का मुकाबला करने के लिए ललकार दी। 
उस समय प्रोफैसर वकील ने लिखा था कि “लंदन में प्राप्त किये हुए स्टलिंग के विरुद्ध 

भारत में नोट निकालने का यह कार्य उसी प्रकार का है, जेसे आवश्यकता वाली सरकार 

द्वारा छापने के प्रेस द्वारा उसी प्रकार की कृत्रिम क्रय-शक्ति का निर्माण करना, जैसा कि 
कई देशों द्वारा गत युद्ध में भी किया गया था।* यह मुद्रा-स्फीति थी, क्योंकि मुद्रा-स्फीति 
उस स्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जबकि चलअर्थ का परिमाण साथ ही साथ 
उत्पादन में वृद्धि हुए बिना बड़ता जाता है।* भारत में यही हुआ । आज कल की दृष्टि 
से स्टलिंग प्रतिभूतियों का लंदन में रखा जाना पूर्णतया असंगत था । 

यूनाइटेड किगडम तथा अमरीका ने मुद्रा-स्फीति से बचने का पूर्ण प्रयत्न किया । 
जुलाई १९३९ की तुलना में १९४६ के अंत तक, जबकि भारत में मूल्य १८० प्रतिशत बढ़े, 
ब्रिटेन में वह केवल ७३ प्रतिशत और अमरीका में केवल ४३ प्रतिशत ही बढ़े । 

भारत में स्टलिंग साधनों के एकत्रित हो जाने से उसका स्टलिंग ऋण, जो 

१९३८-३९ में ४६९ करोड़ था, घटकर १९४५-४६ के अन्त में कुल ३७४ 
करोड़ ही रह गया। इस परिमाण में अंगरेज़ साहुकारों का ऋण चुका दिया 
गया। इस ऋण में से कुछ को जनता को रुपये की प्रतिभूतियां देकर देश के 
अंदर ऋण लेकर भारतीय साहुकारों के नाम बदल दिया गया। कुछ रिजर्व 
बेक ने ले लिये। इसीलिए बेक के पास रुपये की प्रतिभूतियों की संख्या बढ़ 
गई । ! 

१. स्फीति की समस्या पर मूल्यों के अध्याय में अधिक पूर्णता से विचार किया गया 

ह। 
२. 0. ५, एद्वता-मपंरथगल 37१0७ 0 ४6 ए७७ ०9 7704, 

9. 72. 
३. ॥90, 9. 58. 
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चलते ही रहेंगे । देश में बेंकिंग प्रवृत्ति का विकास होने पर कुछ समय में घातु चलअर्थ का 
स्थान नोट ले सकते है और ऐसी दा में धातु मुद्रा के उपयोग और भारी परिमाण में धातु 
निधि रखने के खर्चे से बचा जा सकेगा । । 

(४) मूल्य ऐसा कोई स्थिर मान नहीं है, जिसकी तुलना में करेंसी नोटों को प्रकट 
किया जा सके । इसके अतिरिक्त दो भारी कठिनाइयां हें : (क) यद्यपि नोट असीमित रूप 
में विधिग्राह्म हें, किन्तु उनको चांदी या सोने में नहीं बदछा जा सकता, केवल विधिग्राह्म 
रूप में बदछा जा सकता है, (ख) दूसरी कठिनाई है स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में बदले 
जाने के लिए करेसी नोटों की स्टलिंग की अधीनता ।” पौण्ड-स्टलिंग में उतार-चढ़ाव की 
संभावना एक निबेलता है। जिस मात्रा में स्टलिंग प्रतिभूतियों को असली रूप नहीं दिया 
जा सकता, उसी मात्रा में उनके आधार वाले नोटों को भी नहीं बदला जा सकता । 

(५) व्यापार में परिवर्तत होने अथवा बढती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के फलस्वरूप भारतीय चलअर्थ प्रणाली स्वयंचलित संकोचन या विस्तार होने 
योग्य नहीं है। रुपया एक बार बाज़ार में जाने पर कमी-कभी वापिस तब लौटता है, जब उस 
की आवश्यकता निकल जाती है । उनको संग्रह करके रखा जाता है । फिर जब नये रुपयों 
की आवश्यकता पड़ती हूँ तो उनको टकसाल से ही लाया जाता है । इससे देश के साधनों पर 

. भारी बोझ पड़ता है और इस उद्देश्य के लिए जो भारी मात्रा में चांदी मोल लेनी पड़ती है, 
वह देश के व्यापारिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं । नोटों के निकालने में भी छोच नहीं है, 
क्योंकि उनके लिए सुरक्षा निधि रखनी पड़ती है। “जबतक सुरक्षा निधि की व्यवस्था 
आज के समान कड़ी बनी रहेगी और उस पर स्टिंग प्रतिभूतियों का प्रभुत्व रहेगा और 
जब तक देश की अथव्यवस्था के कार्यकारी रूप के साथ, विशेषकर घर तथा विदेशी 
व्यापार के सम्बन्ध में निकट सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता, कागजी मुद्रा देश की अर्थ- 
नीति में, तब तक पूर्ण-सेवा करने योग्य नहीं बन सकेगी ।” 

(६) चलन में आने वाली सभी प्रकार की मुद्रा के समग्र मूल्य और संहारित 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कोई सहयोग-सम्बन्ध नहीं है । हमारे देश में अमानत चलजर्थ' 
बहुत कम है, जिसका प्रत्येक आधुनिक व्यापारिक देश अधिकाधिक विकास करता है ।..... 
बाज़ार में चलने वाली मुद्रा के समस्त परिमाण.....और देश की आर्थिक आवद्यकता..... 
उसकी उत्पादन योग्य क्षमता अथवा वितरण की आवश्यकताओं के बीच कोई पारस्परिक 
संबंध नहीं हैं। 



तीसवां अध्याय 

चलअर्थ तथा विनिमय की सुख्य समस्याएं 
१. भारत के चलअर्थ की मुख्य समस्याओं का सम्बन्ध मान ( 90870%&/7व ) 

की समस्या, अनुपात ( ०४0 ) की समस्या, स्टलिंग बकाया की समस्या और तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-संबंधी सहयोग की समस्या से है। इनमें से प्रत्येक समस्या पर नीचे 
एक एक करके विचार किया जायगा। 

२. मान की समस्या । इस विपय में भारत को निम्नलिखित में से किसी 
एक का निर्वाचन करना है- 

१. स्टिंग विनिमय मान को बनाए रखना । 

२. डालर विनिमय मान को अपना छेना । 

३. स्वर्ण मान को चलाना। ु 
४. रुपये को किसी कानूनी सम्बन्ध से स्वतन्त्र रखना । 

स्टर्छिंग के सम्बन्ध को पसन्द करने वालों का कहना है कि स्टलिंग भारत के निर्यातों | 
का भुगतान करने के लिये अंतिम साधन के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह हो सकता है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय चछअथं सहयोग की योजना चलते रहने पर भी स्टलिग क्षेत्र संसार के 
एक बड़े भाग में बना रहे और ऐसी दशा में स्टलिंग का सम्बन्ध इस क्षेत्र के साथ भारत को 

व्यापारिक सुविधा दिलाने का साधन होगा । 
दूसरी ओर स्टलिंग मान के विरोधियों का विरोध अधिकतर इस कारण हैँ 

कि “उनको भय हे कि ब्रिटेन के आथिक सम्बन्ध स्टलिंग बकाया का पूर्ण तथा स्वतस्त्र 
उपयोग किये जाने में बाधक होंगे । अर्थात् उनको भय है कि स्टलिग बहुपक्षीय विनिमयों के 
लिये सुरक्षित आधार नहीं होगा । उनको यह भी भय हू कि युद्धोत्तर काल में मुद्रा-स्फीति 

के कारण स्टलिंग का मूल्य वस्तुओं की अपेक्षा घट जायगा ।7* 
यह भी कहा जाता है कि स्टलिंग से भूतकाल में जो छाभ होते थे,वह अब नहीं होते, 

न ही अब उन कारणों का अस्तित्व है, जिनके कारण इंग्लेड स्टलिंग सम्बन्ध पर बल दिया 

करता था । हमारा स्टलिंग ऋण व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुका है । भारत की कुछ 
ब्रिटिश सम्पत्ति भी भारतीयों के हाथ से स्थानान्तरित कर दी गई हैं । भारत की ओर से 
ब्रिटेन में घरेल व्ययों के नाम से किये जानेवाले खर्चे समाप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
ब्रिदेन आज एक ऋणग्रस्त राज्य हैं और विनिमय की स्थिरता के लिये अपना बकाया 

है. (जट20.ए--प्रदांब7 (प्र्पाःटाटए (दछा38207) 90. 70. 
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रखने के लिये सर्वोत्तम स्थान नहीं है । इंग्लेंड अपनी ओर से स्टलिंग को स्वतन्त्र रखना 
चाहता है और ब्रिटेन तथा अमरीका के तुलनात्मक मूल्यों तथा लागत पर ध्यान देने से 
इस बात की संभावना दिखलाई देती है कि डालर की तुलना में स्टलिंग का मूल्य 
घटेगा। इस प्रकार स्टलिंग सम्बन्ध रुपये को ब्रिटेन की चलअर्थ नीति की दया पर छोड़ 

देगा और ऐसा करते समय वह भारत की आवश्यकता पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं देगा। 
उदाहरणार्थ, जब इंग्लेंड को १९४९ में स्टलिंग का मूल्य घटाना पड़ा तो भारत को भी 

उसका अनुकरण करना पड़ा । 

तौ भी, अंतिम रूप में स्टलिंग सम्बन्ध से होने वाला लाभ स्टलिग क्षेत्र के विस्तार 
और उस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार पर निर्भर है । 

हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में सम्मिलित हो जाने के कारण हमारे चलअर्थ के संबंध 

में एक नया विकास हुआ है । उसके साथ ही साथ हमारा स्टलिंग के साथ सम्बन्ध निरबंल 

तथा महत्वहीन हो गया है । अब हमको अपने मान की स्टलिग विनिमय मान उचित नहीं है। 
स्टलिंग सम्बन्ध से हमको अतीत काल में लाभ नहीं हुआ । इसने हमको स्वतन्त्र चलअर्थ 

नीति अपनाने से रोका। देश में मुद्रा-स्फीति भी इसी के कारण हुई। किन्तु अपनी स्वतन्त्रता 

की घोषणा कर देने पर भी ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध अब 

भी अत्यन्त घनिष्ट हें तथा व्यापक हैं । अतएवं इस बात का विचार करते हुए रुपये का 
'व्यवहारिक रूप में किसी भी प्रकार कुछ समय तक स्टिंग के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बना 

रहेगा । 4 
३. डालर मान। कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि भारत में डालर मान रखा जाय । 

उसके पक्ष में अनेक युक्तियां दी जा सकती हें। प्रथम यह कि डालर का अत्यधिक सम्मान 

है । अमरीका यू द्ध के अंदर से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अकेली आथिक इकाई के रूप में निकला 

है। किन्तु डालर मान अपनाने के लिये हमको डालर सुरक्षा कोष बनाना होगा। यह या तो 
ऋण लेकर किया जा सकता है अथवा अमरीका में अपनी निर्यात की बचत के भारी परिमाण 

को रखकर किया जा सकता है । एक तीसरा उपाय है ब्रिटेन को इस बात के लिये तैयार 
करना कि वह हमारे स्टलिंग बकाया के कुछ भाग को डाहरों में बदल दे । यह संभव नहीं है 

कि भारत अमरीका के साथ ऋण लेने की बातचीत को सफल बना सके। क्योंकि अमरीका से 

ऋण मांगने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें ब्रिटेन तथा पश्चिमी योरोप के देश 
भी हैं। अपने निर्यात की बचत से डालर की सुरक्षित निधि बनाना भी कठिन हैँ। साधारण 

समय में हम अमरीका को बहुत कम दे सकते हैं। जहां तक स्टलिंग बकाया को डालरों में 
बदल देने का प्रइन है, यदि इस प्रकार का सौदा बड़े परिमाण में किया गया तो “संभवतः 

इसको पूंजी का सौदा समझा जायगा, अतएवं इस पर ब्रिठेत द्वारा नियंत्रण लगाया 
जा सकेगा ।”* यदि किसी प्रकार एक सुरक्षा निधि बना भी ली गई तो डालर के साथ 

१. (57८४०४--शतवा&ण (एप्राएशटए, 90. 77. 
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रुपये को बांधने से हमारे आथिक जीवन में भारी अस्थिरता आ जायगी, क्योंकि 
अमरीका के आशिक कार्यकलाप अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में झूलते रहते हें। उन मौलिक 
उत्पादकों के निर्यातक के रूप में, जिनके मूल्य में प्रायः भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है, 

भारत के आर्थिक जीवन में पहले से ही अस्थिरता बनी हुई है । डालर के साथ सम्बन्ध हो 
जाने से यह अस्थिरता और भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें दोनों देशों के “मुल्य तथा लागत 
की रचनाओ” (मल्यों तथा छागतो के सापेक्ष सम्बन्धों ) का सम्बन्ध गर्भित रहेगा। 

४. स्वर्ण मान । रद्व्ग नान के पन्ष में मामठा रतकातल्ठ की अपेक्षा आज इतना 

प्रबल नहीं है । निःसंदेह, अन्तर्राप्ट्रीय आथिक कोप" में सोना महत्त्वपूर्ण काये करेगा । यह 

संभावना नहीं हे कि अनेक देश स्वर्ण मान को अपना लेंगे । यदि रुपयों का स्वर्ण के 

साथ सम्बन्ध कर दिया गया तो जिन देशों का चल अथ सोने का न होगा अर्थात् स्टलिंग होगा 

उनके साथ उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त भारत के पास 
असीमित परिमाण में स्वर्ण बेचकर अपने निरचय के औचित्य को प्रगट करने के लिए- 

जो कि स्वर्ण मान में आवश्यक हं--स्व्र्ण का एल भंडार भी नहीं होगा। 

५, स्वतन्त्र रुपया । अंतिम प्रस्ताव हु. कि रपये को किसी भी विशेष सम्बन्ध से 
स्वतंत्र रखा जाय । इसका अभिप्राय हे कि रुपये को बाज़ार की शक्तियों के बीच में अपना 

मूल्य खोजने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जाय | इस नीति के अनेक लाभ बतलाये जाते हे । 
इसके पक्ष में सब से प्रवछ युक्ति यह हैँ कि उससे भारत अपनी विनिमय दर को विभिन्न 
प्रकार की बनाते हुए बाह्य ससार में होने वाले मूल्य परिवर्तनों में समान मूल्य की रकम 
उसके विरुद्ध रख सकेगा। इससे हमारे घर के मूल्य तथा लागतों में कोई बाधा नहीं आएगी । 
उदाहरणार्थ, भारी मंदी के दिनों में यदि हम स्टलिंग के साथ बंधे न होकर अपनी विनिमय 

दर में परिवर्तन करन के लिये स्वतंत्र होते तो भारत रुपये के बाह्य मूल्य को कम करके इस 
देश में मूल्यों के अत्यधिक गिरने को रोक सकता था। 

स्वतंत्र विनिमय से तभी लाभ होता हैँ जब उसको कुछ गिने चुने देशों ने ही अपनाया 
हो। अन्यथा यह खतरा बना रहता है कि देश अपने अपने विनिमय का मूल्य घटाने में एक 

दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा किया करते हे, जेसा कि भारी मंदी के समय यही अनुभव करने 
में आया था। इस प्रकार की नीति अपनाने का फल व्यापारिक बाधाओं को तेज करना 
होता है, जिनसे अन्तर्राप्ट्रीय व्यवहार रुक जाता हैं । अन्तर्राष्ट्रीय आथिक कोष (। ../.]7, ) 

के नियमों द्वारा चल अर्थ की दर में भारी परिवर्तन नहीं किये जा सकते और भारत उक्त 

कोष का सदस्य होने के नाते उन नियमों को पालन करने के लिये बाध्य है । 

तो भी, किसी एक कानूनी सम्बन्ध के न होने का यह अर्थ है कि रुपये को बाज़ार की 
अनियंत्रित शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाय । यह हो सकता है कि रुपये का कानून के 

१. नीचे की धारा को देखो । 
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अनसार सोने अथवा किसी अन्य चल अर्थ के साथ बन्धन न हो, किन्तु इस प्रकार के बन्धन 

को तथ्य के अनसार रखा जा सकता हैं । उदाहरणार्थे, भारत स्वर्ण का असीमित परिमाण 

बेचने के किसी कानूनी उत्तरदायित्व को उठाये बिना भी स्वर्ण के साथ सम्बन्ध रख 

सकता है। इस प्रकार की स्थिरता व्यवहार में नियमित स्वर्ण मान के समान ही प्रभावशाली 

हो सकती है । इस प्रणाली में विनिमय के परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ता है । किन्तु 

इसका यह अर्थ नहीं हैं कि इस प्रकार के परिवतेन वास्तव में बारबार आते रहेंगे। उसी 

प्रकार का तथ्यानुसार सम्बन्ध स्टिंग अथवा डालर के साथ भी उसको अपने ऊपर 

कानूनी तौर से अनिवार्य न बनाते हुए भी रखा जा सकता है । आज कल हमारी स्टर्लिंग के 

साथ तथ्यानुसार (06 90८00) सम्बन्ध बना हुआ है । 

६. अनुपात की समस्या । भारत में अनुपात की समस्या के संबंध में 

सदा ही एक विवाद बना रहा है, किन्तु १९३९ से यह विवाद लगभग दब-सा गया 

है। अन्तर्राष्ट्रीय आथिक कोष (१. '/. 9.) के एक सदर्स्य के रूप में हमने अपना 

आरंभिक अनुपात १ शिलिंग ६ पेंस रखा हुआ है। क्या यह एक ठीक निर्णय हे ? 

ठीक अनुपात का प्रमाण यह है कि लागत तथा मूल्यों के बीच एकता हो। 

“विनिमय की दर विभिन्न देशों के बीच में किसी एक समय रहने वाले मूल्यों के स्तर, 

भुगतानों के संतुलन, आर्थिक विकास की प्रवृति आदि के सम्बन्ध का सूचक अंक है ।” सभी 

प्रासंगिक बातों पर विचार करते हुए यह दिखलाई देता हैँ कि १ शिलिंग ६ पेंस इस प्रकार 

के सम्बन्धों का ठीक-ठीक सूचक है। यह भारत में वतंमान आर्थिक दशाओं की समरूँपता 

के बाहर नहीं जान पड़ता । 

भारत में मूल्य बहुत ऊंचे हैँ और हम मूल्यों को और अधिक ऊपर चढ़ाए बिना 
उच्च अनपात को नीचा नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमे उच्च अनुपात को बनाए रखना 

चाहिए, क्योंकि उससे आयात सस्ते हो जाते है और हम पूजीगत माल तथा आवश्यक 
उपभोक्ता माल का आयात करना चाहते हैं। कुछ समय के लिये हम अपने निर्यातों की 

अपेक्षा" अधिक आयात करना चाह रहे हैं। 
आशिक प्रणाली में समन््वयहीनता को ठीक करनेके लिये, अथवा अनुकूल व्यापारिक 

स्थिति बनाने के लिए, अथवा विदेशों से अपने व्यापार की रक्षा करने के लिये अनुपात में 
एक परिवतेन आवश्यक होता हैँ । वर्तमान में ऐसा कोई गलत मिलान नहीं किया गया हूं 
कि जिसको हमें ठीक करना हो, और अन्य दो उद्देश्यों के लिये स्वतंत्र तथा एकाकी कार्य 
की अपेक्षा मुद्रासम्बन्धी सहयोग आवश्यक हेँ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के रूप 

में हमें ऐसे किसी एकपक्षीय कार्य से रोका जाता हैे। इसलिये सब मिला कर १ 

शिलिग ६ पेंस पंर टिके रहने का निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। यदि किसी प्रकार के 
परिवर्तत की आवश्यकता हैँ तो कोष के नियमों के अनुसार १० से २० प्रतिशत की 
भिन्नता को ठीक कर लेने की उसमें अनुमति दी गई है। जब संसार भर में आर्थिक 
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दशा तथा मूल्य स्तर प्रायः ठीक हो जायेंगे तो समस्त स्थिति पर फिर से विचार 
किया जावेगा । 

सितम्बर १९४९ में स्टलिंग के अवमूल्यन के अवसर पर यह प्रस्ताव किया गया 
था कि रुपये का मूल्य स्टलिग की तुलना में घटाया जाय अर्थात् उसके विनिमय मूल्य को 
१ शिलिग ६ पेस से घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस कर दिया जाय। हमारे भूतपूर्व व्यापार मंत्री 
श्री सी. एच. भाषा ने कहा था कि रुपये का स्टलिंग की तुलना में मूल्य कम करने का यह 
अत्यधिक उपयुक्त समय है, किन्तु हम इस प्रस्ताव के निए्चयात्मक रूप से विरोधी हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि भारत का व्यापारिक संतुलन अनुकूल नहीं हैँ और अवमूल्यन के 
कारण निर्यात बढ़ने से यह प्रतिकूछलता कुछ कम हो सकती है, किन्तु अवमूल्यन से स्थायी 
लाभ नहीं हुआ करता | हमारी आवश्यकता हे देश का शीघ्रतापूर्वक आथिक विकास--.. 
और वह भी औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी दोनों ही प्रकार का होना चाहिए; जिससे हम 
अपनी आवश्यकता का समस्त अन्न उत्पन्न कर सकें और औद्योगिक माल का इतना 
अधिक उत्पादन कर सकें कि उससे न केवरू हमारे घर का काम चर जाय, 

वरन् हम उसका विदेशों में भी निर्यात कर सकें। यह सव कुछ अवमूल्यन की जादू की 
छड़ी को घुमा देने भर से नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो इस चालाकी से कभी का 

लाभ निकाल लिया गया होता । े 

आजकल हम विदेशों से बड़ी भारी मात्रा में खाद्यान्नों को मोल ले रहे हें। हमको 
पूंजीगत माल भी मोल लेना पड़ता है। विनिमय दर को अल्प कर देते से हमें यह 
सब माल अधिक मंहगा लेना पड़ेगा । अतएव वर्तेमान स्थिति में यह उच्च अनुपात ही 

हमारे लिये ठीक हे । 
इसके अतिरिक्त अनुपात नीचा होने का अर्थ होगा मूल्यों का और चढ़ जाना । हमारे 

देश में पहले से ही मुद्रास्फीति का दोष उपस्थित है । अनुपात को नीचा करके इस मुद्रा- 
स्फीति को और बढ़ाना उचित नहीं है । 

ऐसी परिस्थितियों में हम रुपये के वतंमान अनुपात पर ही जमे रहना पसंद करेंगे । 

७. स्टलिंग बकाया की रकमें | स्टलिंग के सचित हो जाने से युद्धकाल में 
ध्यान अधिक आकर्षित किया। किन्तु कागज़ी चलअर्थ सुरक्षा निधि के भाग के रूप में 
भारत का कुछ स्टिंग लंदन में सदा ही बना रहता था। युद्ध के ठीक पूर्व इस प्रकार के 

स्टलिंग बकाया की रकम लंदन में ४ करोड़ ८० लाख पौण्ड (अथवा ६४ करोड़ रुपये ) 
के थे। तो भी, युद्धकाल में लंदन में स्टलिग का जमा हो जाना एक तमाशे की बात थी । 
१९४५-४६ में यह स्टलिंग बकाया १,७३३ करोड़ रुपये जेसी उच्च संख्या तक पहुंच गया। 

इस प्रकार स्टलिंग एकत्रित होने का प्रधान साधन था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत 

सरकार को उस स्टलिंग की वापिसी, जो ब्रिटिश सरकार तथा उसके मित्र-राष्ट्रों की ओर 

से स्टोर तथा अन्य सामग्री ऋय करने तथा कुछ अन्य खर्चों में भारत को करने होते थे । 
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रिज़र्व बैक अधिनियम की एक धारा के अनुसार बेक को असीमित मात्रा में स्टलिंग मोल 

लेने का उत्तरदायित्व सहन करना पड़ता था। इस प्रकार के माल का मूल्य चुकाने में उस 

धारा का उपयोग किया गया । वास्तव में इस धारा को बनाते समय उसका इस प्रकार के 

उद्देश्य के लिये उपयोग करने की कोई कल्पना नही थी । ब्रिटिश सरकार, जो भुगतान 

स्टलिंग के रूप में करती थी, उनको भारत सरकार रुपये के बदले में रिजर्व बेंक को दे देती 
थी। अब वह रिजर्व बेक की संपत्ति हैं और उनको बेंक आव् इंग्लेड के पास विनियोजित 

अथवा जमा कर दिया गया है । उनको देनदारियों के विरुद्ध सम्पत्ति के रूप में रिजर्व बेक 
ने कुछ निकास-विभाग में और कुछ बे किंग विभाग में रखा हुआ हू। 

किन्तु स्टलिंग के अन्य साधन भी थे--(क) भारतीयों की डालर तथा अन्य गेर- 

स्टलिंग सम्पत्तियों को अनिवाय रूप से कब्जा करके उन्हें साम्राज्य डालर कोष' 

में जमा कर दिया गया था। (ख) सामान्य व्यापारिक संतुलन द्वारा कमाए हुए वाषिक 
डालर तया भारत में अमरीकत सेनाओं के खर्चे के परिणामस्वरूप मिलनेवाले डालर ; 

इन्हें भी ले लिया गया और साम्राज्य डाछर कोष में जमा कर दिया गया । 

(ग) भारत के विदेशी हिसाब का वार्षिक संतुलन; (घ) ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे 
मोल लिये हुए खाद्य तथा अन्य सामग्री का मूल्य, और (४) ब्रिटेन द्वारा रक्षा व्यय 

योजना" के अधीन किया हुआ खर्च । 
ह स्टलिंग बकाया वह ऋण है जो ब्रिटेन ने अपने खर्च के लिये भारत से लिया है । इस 
में से अधिकांश ज़बर्दस्ती लादा हुआ ऋण' था और यह युद्ध के खर्च की मुद्रास्फीति 

प्रणाली तथा भारत में डालर साधनों पर अनिवाये रूप से कब्जा करने के कारण बन 
गया था। ब्रिटिश लोकमत इसको ऋण मानने में संकोच करता रहा हे । भारत का 

दृष्टिकोण यह. हे कि यह सस््टछिंग भारतीय जनता द्वारा कष्टपूर्वक एकत्रित की 
हुई बचत है, और उसको भारत के आर्थिक जीवन का पुनरनिर्माण करने की दृष्टि से 
पाई पाई चुकता किया जाना चाहिए। 

ब्रिटिश लोकमत खुले आम स्टलिंग ऋण से इंकार नहीं करता, किन्तु संभवत: 

इसमें पर्याप्त कमी कराने का मार्ग साफ़ करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में आंदोलन किया 
गया था। अमरीका भी इस स्टलिंग बकाया में कुछ कमी कराने के पक्ष में था। यह युक्ति 
दी गई कि युद्ध व्यय के विभाजन से भारत सस्ता ही छूट गया, अन्यथा ऐसी बात कभी देखने 
में नहीं आई कि एक निर्धन देश रात भरके अंदर-अंदर एक ऋणदाता साहुकारा देश बन 
जाय | यह भी कहा गया कि भारत द्वारा दिये हुए माल का मूल्य भी मुद्रास्फीति की दृष्टि 

से ही लगाया गया था। वेसे भारतने मित्र-राष्ट्रों के साथ-साथ एक साझे शत्रु को पराजित 

करने में त्याग किया या और उसका मूल्य लेते कादावा नहीं कर सकता था। __ 
१. विभिन्न साधनों द्वारा लगाए हुए स्टलिंग की रकम और उसके उपयोग के 

लिये अध्याय ३१ की धारा ८ देखें। 
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किन्तु तथ्य यह है कि भारत ने युद्ध का अपना भाग पूर्णतया उठाया, जो उसकी आय 
' तया साधनोंके अनुपात से कहीं अधिक था। यह सिद्ध कर दिया गया कि माल नियंत्रित मूल्यों 

पर दिया गया था, जो बहुत ही कम थे। भारत को बलि का बकरा: नहीं बनाया जा सकता 

और उससे गधे के बोझ को' उठवाया जा सकता था। स्टलिग सम्पत्ति के एकत्रित हो जाने 
का अभिप्राय था--समस्त भारतीय अथ्थ॑-व्यवस्था पर भारी बोझ । आन्तरिक उपभोग को 

स्थगित करके और कारखानों तथा मशीनों के पुर्जो को बिना बदले हुए उनसे शक्ति से 
अधिक काम लेकर तथा विकास योजनाओं को स्थगित करके इस बोझे को वहन किया 
गया था। भारतीय जनता को विजय प्राप्त करने के लिये अपनी जीवन की न्यूनतम आव- 

इयकताओं का भी बलिदान करना पड़ा। इस प्रकार स्टलिग सम्पत्ति हमारे बलिदानों और 

कष्टों, हमारे रक्त तथा आंसू का प्रतीक हैं और हमको अपनी युद्ध-जर्जरित अर्थव्यवस्था 
के पुनर्निर्माण के लिये उसके पूर्णतया बेबाकी कराने का अधिकार है। ब्रिटिश सरकार 
के लिये यह श्रेय की बात हैं कि जब जून १९४८ में इस स्टिंग बकाया के तय करने की 
समझौता-वार्ता हुई तो उसने उसमें कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया और तब 
तत्कालीन अथंमंत्री षण्मुखम् चेट्टी यह घोषणा कर सके कि कम करने के भूत को अंतिम 
रूप से पछाड़ दिया गया है। 

८. स्टलिंग सम्पत्ति का निपटारा। यह सिद्ध कर दिया गया कि हमारी 
सस््टलिंग संपत्ति युद्धकालीन लाभ का परिणाम नहीं थी । वह हमारे ऊपर बलात् लादे गए 

त्याग का परिणाम था। भारतीय जनता के मूल बलिदानों तथा महान् कष्टों पर इसकी 
रचना की गई। अतएवं उसको साधारण ऋण के समान चुकाया जाना चाहिए । 

किन्तु हमको अपने ऋणों की दशा का भी ध्यान रखना होगा। ब्रिटेन की आथिक 
स्थिति अत्यन्त भयंकर हे । उसके समुद्र पार के पूंजी विनियोजन (7ए7८877८7(0& ) 
सब समाप्त हो गए। उसकी जहाज़ी स्थिति भी बहुत कुछ ठप्प हो गई। उसको अपनी 
युद्ध-जजरित अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना हूँ। विदेशी ऋण को माल तथा सेवा देकर 
ही समाप्त किया जा सकता है। अतएव ब्रिटेन अपने बकाया को अधिक निर्यात करके ही 

चुका सकता हैँ और स्पष्ट रूप से इस प्रकार चुकाने में उसको समय लगेगा । 

स्टलिंग बकाया को निम्नलिखित उपायों से चुकाया जा सकता है : 

(१) ब्रिटेन से माल का आयात करके । किन्तु ब्रिटेन से ऐसे उपभोक्ता माल का 

आयात करना भारत के हित में नहीं है, जो भारतीय उद्योग धन्धों के साथ प्रतियोगिता कर 
सके । हमको स्टलिंग साधनों का उपयोग मौलिक रूप से ऐसे पूजीगत माल को मोल लेने 

में करना चाहिए, जिसकी हमारी विकास योजनाओं में आवश्यकता हो | 

(२) ब्रिटेन हमारी तात्कालिक आवश्यकता के माल की मांग को पूरा नहीं कर 
सकता । इसलिए हमारी स्टलिंग सम्पत्ति के एक भाग को अन्य देशों के चलअर्थों (विशेष- 
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कर डालर) में परिवर्तित कर लेना चाहिए, जिससे भारत सस्ते से सस्ते बाजारों से माल 
ले सके । 

(३) भारत में ब्रिटिश व्यापारिक फर्मो पर उचित मूल्य देकर कब्जा कर 

लिया जाय । 

(४) स्टिंग बकाया का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में भी किया जा सकता है: 

(क) भारत में सेवा करके निवृत्त होने वाले अंग्रेज़ों की पेंशनें देने में, (ख) ब्रिटेन की वायु 
तथा नाविक कम्पनियों के हिस्सों को प्राप्त करने में, (ग ) रक्षा की सामग्री, उदाहरणार्थ-- 

विमान, जहाज़ आदि को मोल लेने में, (घ) ब्रिटेन में तीनों सेनिक सेवाओं, यांत्रिक 

संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय की उच्च-शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं में भारतीयों को 
शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराके । 

९. स्टलिंग समझौता । पहले १९४७ के आरंभ में भारत तथा ब्रिटेन में स्टलिंग 
बकाया को तय करने के संबंध में एक समझौता-वार्ता हुई, किन्तु उसका कोई परिणाम नही 
निकला । किन्तु अगस्त १९४७ में एक अन्तर्कालीन समझौता हो गया । यह भारत की 
छ: मास की आवश्यकता के लिये विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में था । जनवरी १९४८ में 

इस समझौते को फिर छः: मास के लिये नया किया गया। १९४८ की प्रथम छमाही के लिये 

' एक करोड़ पौण्ड (१३ करोड़ रुपये ) के स्टलिग भाग को विदेशी विनिमय में बदले जाने 
के लिये दिया गया। ६-६ मास के इन दो समझौतों से ८ करोड़ ३० लाख पौण्ड स्टलिंग 
मुक्त किया गया; किन्तु इसमें से केवल तीस लाख पौण्ड का ही उपयोग किया जा सका । 

' .. छः-छः मास के लिये स्टलिंग मुक्त कराने की व्यवस्था असंतोषजनक प्रमाणित हुई 
ज््योंकि उम्नसे: हमारी विदेशी विनिमय स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती थी और वह 

संतुलित आयात नीति में भी भारी बाधा पहुंचाती थी । यह आवश्यक था कि योजनाबद्ध 
आधिक विकास के लिये उचित समय में प्रबंध किया जाता। तदनूसार जून १९४८ के 
समझौते द्वारा ब्रिटेन ने ३० जून, १९५१ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में आठ करोड़ 
पौण्ड (१०७ करोड़ रुपये ) मुक्त करना स्वीकार किया। यह राशि १ जुलाई १९४८ को 

बेंक आव इंग्लेंड में हमारे खाते संख्या १ में पड़े बिता खर्च बकाया में मिला कर सोलह 
करोड़ पौण्ड (२१३ करोड़ रुपये ) हो जाती थी, और उसे हमारी इच्छा पर छोड़ दिया 
गया। यह राशि इस बीच होने वाली निर्यात की आय से पृथक् थी। जून १९४८ के 
समझौते के समय भारत के स्टलिंग बकाया की रकम रूगभग १ अरब १६ करोड़ पौण्ड 

(१,५४७ करोड़ रुपये ) थे। खाते संख्या १ में पहले से ही आठ करोड़ पौण्ड होने के कारण 

१९४९ में उसमें और कोई रकम बदल कर नहीं डाली गई । किन्तु १९५० तथा १९५१ के 
प्रत्येक वर्ष में चार-चार करोड़ रुपये डाले जाने थे ।इस समय तक भारत का ८ करोड़ तीस 
लाख पौण्ड स्टलिंग बकाया मुक्त हो चुका था। उसके अतिरिक्त भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय 
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मुद्रा कोष (7. ७, ए,) से १९४८ में अपनी चाल डाहर कमी को पूरा करने के 
लिये एक करोड़ १० राख पौण्ड उधार लिया था। 

विश्व की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनेक अनिश्चित बातों को साधारण- 

तया तथा ब्रिटेन की स्थिति को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए, बहुपक्षीय रूपांतरण 
सम्बन्धी प्रबंध केवल एक वर्ष के लिये किया गया था और यह स्वीकार कर लिया गया था 

कि बहुपक्षीय रूपांतरण को प्रथम वर्ष में डेढ़ करोड़ पौण्ड ( २० करोड़ रुपये ) तक 
सीमित कर दिया जाय। किन्तु इसका हमारी भारी आवश्यकता से कोई संबंध नहीं 

था। भारत सरकार ने ब्रिटेन से उसके उन सभी स्टोरों तथा कारखानों को ले लिया, जो 
उसने युद्ध के अंत में भारत में छोड़ दिये थे। यह तय किया गया कि भारत उनका मूल्य 
१० करोड़ पौण्ड (१३३ करोड़ रुपये) दे । 

भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने वाले ब्रिटिग 
अफसरों को दी जाने वाली पेंशनों के भुगतान की देनदारी को चुकाने के लिये आर्थिक रूप 
से आगे को कम होने वाले वाषिक भत्ते के कागज मोल ले लिये। इन वाषिक किदतों का 

मूल्य केन्द्रीय पेंगनों के लिये १४७५ लाख पौण्ड (१९७ करोड़ रुपया) और भारत की 

राज्यों की पेंशनों के लिये २ करोड़ ५ लाख पौण्ड (२७ करोड़ रुपया ) तय किया गया । 
उपरोक्त मदों को मुजरा देने के बाद भारत का ब्रिटेन के ऊपर कुछ पावना लगभग 

८० करोड़ पौण्ड (१,०६७ करोड़ रुपये) निकका । इसमें से रूगभग २० करोड़ पौण्ड 
(२६७ करोड़ रुपये) सामान्य चलअर्थ सुरक्षा कोष समझा जा सकता हैं | इस 

प्रकार भारत के उपयोग के लिये कुल बकाया रूगभग ६० करोड़ पौण्ड (८०० करोड़ 
रुपये) उपलब्ध था। इस रुकी हुईं बकाया रकम पर *७५ प्रतिशत छ हक 728 
मिलना था। बाप 

भारत इस बकाया रकम को पर्याप्त मात्रा में निकाल रहा है । १९४८-४९ के 

प्रथम दस मास में रिज॒व बेंक की स्टलिंग सम्पत्ति लगभग ५५६ करोड़ रुपये कम हो गई । 
(क) स्टलिंग की वाषिक देनदारियों तथा रक्षा स्टोरों का भुगतान करने के लिये २८४ 
करोड़ रुपये; (ख) सभी मदों के सम्बन्ध में पाकिस्तान को देने के लिये १७७ करोड़ 
रुपया; और (ग) चाल और पूंजी खाते में विपरीत संतुलन का भुगतान करने के लिये 
यह रकमें निकाली गईं । 

१९४९ में एक और समझौता किया गया, जो १९४८ के समझौते की अपेक्षा भारत 
के अधिक अनुकूल था। जुलाई १९४९ के इस समझौते को मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं : 

(१) १९४८-४९ के जिस वर्ष के लिए १९४८ के समझौते में कोई रकम मुक्त 
करना स्वीकार नहीं किया गया था, आठ करोड़ १० लाख पौण्ड मुक्त करना स्वीकार 
किया गया। 

(२) जून १९५० तथा १९५१ को समाप्त होने वाले १२ मास के समय के लिये 
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वार्षिक मुक्त की जाने वाली रकम चार करोड़ पौंड को बढ़ाकर ५ करोड़ पौण्ड कर 

दिया गया। 

(३) पूर्वोकत समझौते में अनिदिष्ट कुछ और ऐसी रकम को भी मुक्त करना स्वी- 
कार किया गया जो खुले साधारण लाइसेंस, ११ ( (09९7 "लालटाबां ॥0००70८ 0. 
(>... »४| ) के रह होने से पूर्व की देनदारियों को चुकाने के लिये पर्याप्त हो। इस लाइसेंस 

के अधीन अचानक ही बहुत बड़े परिमाणमें आयात किये जा चुके थे। यह भारत तथा ब्रिटेन 
दोनों के ही हित में समझा गया कि इन आयातों को एकदम बंद न किया जाय । अतएवं, 
ब्रिटेन ने भारत के पक्ष में उतनी रकम को और भी मुक्त करना स्वीकार कर लिया, जो 
उसको इस मद में चुकानी थी । 

(४) जहां तक १९४८ के समझौते द्वारा रूपांतरण का सम्बन्ध था, भारत 
जुलाई १९४८ से लेकर जून १९४९ तक केन्द्रीय सुरक्षा निधि से कठोर चलअर्थ 
में डेढ़ करोड़ पौण्ड (६ करोड़ डालर) से अधिक नही निकाल सकता था । किन्तु १९४९ 

के समझौते के अनुसार भारत को केन्द्रीय सुरक्षा निधि से १४ करोड़ डालर से लेकर १५ 

करोड़ डालर तक निकालने का अधिकार मिला । 

यह भी तय किया गया कि गत वर्ष निकाले हुए डालरों को वापिस करने की आव- 
इ्यकता नहीं है । १९४८ के समझौते के समय भारत का कठोर' चलअर्थ का घाटा १६ 

"करोड़ डालर से लेकर १८ करोड़ डालर तक का था। यह आश्या की जाती थी कि भारत 
अपनी कमी को पहले अंक तक कम कर देगा और शेष को अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से १० 
करोड़ डालर उधार लेकर चुकावेगा। वास्तव में भारत के निर्यात पर्याप्त कम थे और उसके 
आयात उनसे कहीं ऊंचे थे । अतएब उसका कठोर' चलअर्थ का घाटा अस्थायी रूप से 

२१ करोड़ ७० लाख डालर का था। इस घाटे को पूरा करने के लिये भारत ने इस बीच में 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ५ करोड़ ६० लाख डालर उधार लिये। फरवरी १९४९ में ब्रिटेन 
इस बात पर सहमत होगया कि अगले समझौते तक भारत को आवश्यक कठोर' चलअर्थ 

जमा से अधिक निकाली हुई रकम ((2ए८/07-3५४०/ ) के रूप में दी जाय। यह अनुमान 
लगाया गया कि ३० जून १९४९ को जमा से अधिक निकाली जाने वाली यह रकम ८ 

क्रोड़ ४० लाख डालर थी। फरवरी के समझौते के अनुसार इस रकम को वापिस लौटाना 

था। अंत में यह तय हो गया कि यह रकम लौटाई नहीं जायगी। 

अपने कठोर चलूअथ के अन्तर को अधिक चौड़ा न होने देने के लिये भारत के लिये 

आवश्यक था कि वह अपनी निर्यात उपाजेंनों का विचार किये बिना डालर क्षेत्र से अपने 
आयात को १९४८ के अपने आयात की अपेक्षा ७५ प्रतिशत कम कर दे। तो भी, उसमें वह 

आयात सम्मिलित नहीं थे, जिनके लिये वह पुनर्निर्माण विकास के लिए अत्तर्राष्ट्रीय बेंक से 
ऋण लेकर धन जुटाता । | 

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि १९४९ का समझौता १९४८ के पिछले 
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समझौते की अपेक्षा अधिक उदार था। किन्तु इस बात का भय था कि भारत की संतुरून 
के भुगतान की स्थिति पर ध्यान देले हुए मुक्त किये गये स्टलिंग का परिमाण, विशेषकर 
उसका रूपांतरण भाग अपर्याप्त सिद्ध हो सकता था। आज, जबकि उसके निर्यात कम 
हो गये हैं, यह स्थिति निःसंदेह अत्यन्त गंभीर है, जबकि इस बात की अभी कोई संभावना 
नहीं है कि वह अपने आयातों, विशेषकर डालर क्षेत्र से कम कर सकेगा । भारत को 
खाद्यान्नों का अत्यधिक मात्रा में आयात करना पड़ता हैं। अपनी विकास योजनाओं के लिये 
उसे पूजीगत माल का भी बड़ा परिमाण मंगाना पड़ता है। ब्रिटेन के मूल्य डालर क्षेत्र की 
तुलना में अनुकूल नही हे । इसलिये अपनी खरीद स्टर्लिग क्षेत्र तक ही सीमित रखना भारत 
के हित में नहीं है। अतएवं यह एक ऐसी सीमा है, जिससे आगे देश की आथिक तथा राज- 

नीतिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना हम अपने डालर आयात में कमी नही कर सकते। 

भारत का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इस प्रकार उसको ब्रिटेन तथा अमरीका से प्रत्येक 

सुविधा मिलनी चाहिए। अभी तक भारत अपने व्यापारिक घाटे को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप 
से भारी-भारी रकमें निकालकर पूरा करता रहा है । कितु अनिश्चित समय तक ऐसा नहीं 
कर सकता, क्योंकि जितना ही अधिक वह उधार लेगा उसके ब्याज की रकम भी बढ़ती 

जायगी। ब्रिटेन एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर रहा है और वह निश्चय से भारत 
की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को अधिक अच्छी तरह समझकर उनकी प्रशंसा कर 

सकता है । यह बात स्वीकार करने की है कि ब्रिटिण सरकार का ढंग बिल्कुल निबाहने 
जैसा है । 

तो भी, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि स्टलिंग बकाया का मामला कितने ही 
संतोषजनक रूप से क्यों न तय हुआ हो, वह देश की उस व्यापारिक समस्या का उत्तर नहीं 
है, जिसको हमारे निर्यात की बढ़ी हुई आय से ही सुलझाया जा सकता हैं। 

इस संबंध में नय। समझोता दिसम्बर १९५० में किया गया था। उसमें इस बात की 
व्यवस्था की गई थी कि जुलाई १९५१ से आरंभ हुए छः वर्षों में से प्रत्येक में हमारे स्टलिग 
बकाया में से साढ़े तीन लाख पौंड मुक्त किया जाया करेगा। यह भी तय किया गया कि यदि 
किसी रकम को किसी एक वर्ष में नहीं निकाला गया तो उसको आगे ले जाकर अगले समय 

में मुक्त होने वाली राशि में जोड़ दिया जा सकेगा। यदि भारत सरकार ने बाद के वर्षों में 
मुक्त होने वाली स्टिंग राशि में से प्रति वर्ष ५० लाख पौंड से अधिक रकम मुक्त करने 
की आवश्यकता को अनुभव किया तो पारस्परिक परामर्श के बाद ऐसा किया जा सकेगा। 

जनवरी १९५२ में हमारे स्टलिंग बकाया की रकम ब्रिटेत के पास ५८ करोड़ 
६० लाख पौंड (७८२ करोड़ रुपया ) थी । यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमको युद्धोत्तर- 
कालीन वर्षों में भी अपनी पूंजी पर गुज़र करना पड़ रहा है। हमने स्टलिंग बकाया के रूप 

में अपनी युद्धकालीन बचत को केवल खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोग्य माल को मोल लेने में 
खर्च किया है । अच्छा हो कि यदि छः वर्ष के मुक्त बकाया को विभिन्न आ्थिक उन्नति की 
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योजनाओं के द्वारा राष्ट्र की उत्पादक शक्ति का निर्माण करने में खर्च किया जाय । 

१० अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड । ([#ठ%काणानो (०० छप्ाव), 
१९४२३ में ब्रिटेन, अमरीका तया केताडा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा योजनाएं बनाई गईं | इन 
योजनाओं को मिलता कर १९४४ की गर्मियों में ब्रेटन वुडस कांफ्रेंत ((53706(07ए90008 
(+0767/9706) में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा योजना बनाई गई । इसके परिणाम स्वरूप अन्त- 
रष्ट्रीय मृद्राकोष (८70 47072 ै/०7८३४०५४ #प्रात) तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
बेंक की स्थापना की गई। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को मुख्य विशेषताएं नीचे दी जाती हैं: 
(१) सदस्य राष्ट्रों के चन्दे में से ८८ छाख डालर का मुद्राकोष बनाया गया है । 

(२) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने-अपने निश्चित भाग के अनुसार अपना चंदा 
उसको देत। ही चाहिए। अपने विर्दिष्ठांश का २५ प्रतिशत भाग अथवा स्वर्ण भंडार का 

१०प्रतिशत, जो भी कम हो--प्ोने के रूप में देना चाहिए । शेष को स्थानीय चलअर्थ के रूप 
में चुकाया जा सकता हूँ । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साधन स्वर्ण अयवा स्थानीय चलअर्थों के रूप में 
रखे जाते हैं। स्थानीय चलअर्य सदस्य-राष्ट्रों के केन्द्रीय बेंकों में रखे जाते हैं । 

(४) इस कोष का उद्देश्य हे राष्ट्रीय चलअर्थों के बहुपक्षीय रूपांतरण द्वारा 
विनिमय की स्थिरता बढ़ाना, विनिमय के प्रतियोगात्मक मंदे होने को बचान। और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा उत्पन्न करना । सभी प्रकार के विनिमय प्रतिबंध तथा 
नियंत्रण, चलअये के विभेदात्मक प्रबंध और चलअये के अपवर्त्य कार्य ( ध५]४७०]९ 
?72००८८४ ), जिनकी कोष सम्पुष्टि न करे, अंतिम रूप से हटा दिये जाँयगे। तो भी 
परिवतेन काल में कुछ प्रतिबंधों की अनुमति दे दी गई । 

कोष ने १९४९-५० की अपनी वाषिक रिपोर्ट में अमरीका जैसे बचत वाले देशीं से 
अपील की थी कि वह॒तठकरों (॥2/0र्75) को कम करें और व्यापारिक विशेष 
व्यवहार तथा आयातों को सीमित करने के अन्य उपायों को बंद कर दें। उसमें कहा गया 
था कि यह बचत वाले देशों के ही हित में है कि वह घाटे वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान 

के प्रबल तथा संतुलित आदर्श की पुनः स्थापना में सहायता दें। 
(५) कोष का मुख्य कार्य यह हे कि वह सदस्य राष्ट्रों के चलअर्थों का एक-दूसरे 

के लिये क्रय तथा विक्रम करता है। तो भी, उसमें यह शर्त है कि किसी सदस्य-राष्ट्र के 
चलअथे का भंडार कोष में उसके निश्चित भाग से २०० प्रतिशत से अधिक न बढ़ने पाए। 

(६) ऋणगी राष्ट्रों को कोष से उधार भी मिल सकता है। वह उनके भाग के ७५ 
प्रतिशत के अतिरिक्त प्रति वर्ष अतिरिक्त २५ प्रतिशत तक मिल सकता है । किन्तु वह उस 
देश के निश्चित भाग के २०० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । कोष चाहे तो इन 
शर्तों में ढील भी दे सकता हूँ। इस प्रकार एक ऋणगणग्रस्त राष्ट्र इस कोष की सदस्यता से अपने 
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स्वर्ण का निर्यात करके उसके परिणामस्वरूप होने वाले मुद्रा प्रसार से (जेसा कि स्वर्ण- 
' मान में होता रहा है) बच सकता हैं। 

(७) जिन ऋणदाता राष्ट्रों की निर्यात बचत अपने निश्चित भाग से ७५ प्रतिशत 

बढ़ जाती है, वह अपने चलअर्थों को दुलंभ घोषित करेंगे। इस प्रकार के चलअर्थो का उनके 
इच्छुक राष्ट्रों में राशन किया जायगा। तो भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोप स्वर्ण को उधार अथवा 
मोल लेकर दुलंभ चलअर्थों को पूति को बढ़ा सकता हैं । यदि यह चलअर्थ तब भी पर्याप्त 
मात्रा में न मिले तो ऋणग्रस्त राष्ट्रों को अपने आयातों पर नियंत्रण लगाना चाहिए । 

(८) सदस्य राष्ट्रों को अपने-अपने चलअर्थो की स्वर्ण के साथ समानता निश्चित 

कर देनी चाहिए। इन समानताओं में एक सर्वग्राही एक-सा परिवर्तन उन सदस्य-राष्ट्रों 
की सहमति से किया जा सकता है, जो अपने समस्त निश्चित भाग के १० प्रतिशत से 
अधिक व्यक्तिगत रूप से दें । अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस इसी प्रकार के राष्ट्र हे । 

(९) इसके अतिरिक्त सदस्य-राष्ट्र अपने चलअर्थों के विनिमय मूल्य में १० 

प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकते हैं। कोष की सम्मति से १० प्रतिशत परिवर्तत और भी 
किया जा सकता है । इसके आगे परिवर्तन केवल मौलिक असमानता के दूर करने के 
लिये कोष की सहमति से ही किया जा सकता है । 

(१०) सदस्य राष्ट्रों को कोष से छाभ उठाने से रोकने तथा उनके स्वर्ण भंडार 
बनाने के लिये कोष को यह अधिकार हे कि वह अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाने वाले सदस्य 
से वर्ष के अन्त में यह कहे कि वह उस प्रकार के बढ़ाए हुए भंडार के आधे भाग से स्वयं 

अपने ही चलअथ्थ को मोल ले लें। 

(११) कोष सदस्य-राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में समानता वापिस छातने के लिये 

अभी आन्तरिक आवश्यकता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 

(१२) सदस्य केवल एक पत्र द्वारा सूचना देकर कोष से पृथक् हो सकते हैं । 

(१३) कोष का प्रबन्ध बारह डाइरेक्टरों का एक कार्यकारी बोर्ड करता हूँ। उसमें 
भारत, चीन, अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस में से प्रत्येक का एक-एक स्थायी स्थान है, दो 

स्थान लेटिन अमरीका के जनतन्त्रों को दिये जाते हें, जब कि शेंब पांच को निर्वाचन द्वारा 

भरा जाता हैं । 

कोष की यह मुख्य विशेषताएं हेँ। यह ब्रिटेन तथा अमरीका की पिछली योजनाओं 

में एक समझौता है । यह देशों को कार्य करने की बड़ी भारी स्वतन्त्रता देता है और उनकी 

आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता । वास्तव में यह विनिमय को स्थिर करने 

वाले कोष की एक प्रणाली है, जिसका विकास व्यक्तिगत देशों में मन्दी के वर्षो में करके 

उसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे दिया गया हैँ। यद्यपि सोना अब अच्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को 

तय करने में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि वह स्वर्णमान में होता था, तब भी वह 
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धातु अभी तक महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस योजना से उसका कुछ थोड़े से देश्षों में 
जमा हो जाना रुक जाता है, जैसा कि युद्ध के वर्षों में हुआ था । 

११. भारत और असत्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष । आदर्श रूप में भारत को 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की किसी भी योजना को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए, 
जब तक कुछ शर्तें प्री न हो जाँय। उन शर्तों को तथा अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन 
उनको जिस परिमाण में पूरा किया जा सकता है, नीचे दिया जाता है-- 

(क) भारत को स्टलिंग के साथ अपना सम्बन्ध बदलने तथा अपनी आवश्यकता 

के अनुसार अपने विनिमय की दर बदलने की स्वतन्त्रता हो। कोष भारत के ऊपर 
स्टलिंग से चिपके रहने की कोई शर्ते नहीं लादता | भारत स्वर्ण के साथ अपने समानता 
सम्बन्ध को निश्चित कर सकता है । कोष विनिमय दरों में परिवततंत के लिये सहानु- 
भूतिपूर्ण विस्तार की अनुमति देता हैं । | 

(ख) युद्ध के बाद उसके स्टलिग ऋण के व्यावहारिक रूप में गायब हो जाने के 

कारण तथा उसके होम चार्जेज़ में भावी कमी के कारण भारत को अनुकूरू व्यापारिक 
संतुलन की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, जितनी भूतकाल में होती थी । कोष को भारत 
को अपने आयात बढ़ाने की अपेक्षा निर्यात घटा कर अपने अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब का संतुलन 
ठीक करने के लिये स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए | कोष के अपने सदस्यों की आन्तरिक अर्थ- 
व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने के कारण इस विषय में भी स्वशासन की रक्षा की गई है । 

(ग) भारत को अपने निज के औद्योगिक विकास के लिये अपनी आर्थिक नीति 
का उपयोग करने में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए । इस विषय में भी कोष सदस्यों के 

स्वशासनाधिकार को स्वीकार करता है । 

(घ) ब्रिटेन से बहुपक्षीय प्रणाली पर अपनी स्टलिग सम्पत्ति को वापिस दिलाने 
में भारत को फंड का लाभ मिलना चाहिए। भारत के दृष्टिकोण से इस योजना में यह सब 
से निबल बात है । उसमें युद्धकालीन बकाया ऋण का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार 
के मामलों का सम्बन्ध पक्षों की द्विपक्षीय वार्ता के लिये छोड़ दिया गया था। यह वार्तालाप 
भी पूर्णतया संतोषजनक रहा है । 

(ड:) भारत को कोष के प्रबन्ध में स्थायी स्थान दिया जाना चाहिए । अब उसको 
वह स्थान मिल गया है । यद्यपि मूल योजना में इस बात की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि 

रूस अलग बना रहा था। 

ः ब्रेटनबुड्स कांफ्रेंस ने पुनरनिर्माण और विकास केलि ये एक अन्तर्राष्ट्रीय बेंक के लिये 
भी प्रस्ताव किया था। किसी देश को बेक का एक पक्ष बनने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
फंड का सदस्य बनना होगा । 

इस कोष में भारत का निश्चित भाग ((2)70(9) ४० करोड़ डालर है। और एक 
वर्ष में (मार्च १९४८ से मार्च १९४९ तक) उसने कम से कम ९ करोड़ २० छाख डालर 
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उधार लिये। यह अल्पकालीन सहायता है और इसका उपयोग चाल उद्देश्यों के 
लिये किया जाता है, मुख्य रूप से भुगतान के चालू बकाया की कमी को पूरा करने के 
लिये । भारत की स्थिति फंड में उसके अपने कार्य को अत्यधिक दृढ़ता से पूरा करने 

वाले के रूप में है। अप्रैल १९४९ में उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के साथ अपने डालर मोल 
लेने के अधिकार को समाप्त कर लिया था । 

मार्च १९४९ में फंड के चालक क्रिया के निर्देशक (4)720८00/ ०६ (096'७४४07 ) 
श्री एच. एच. पासंन््स (७7. , [7 , 2878078 ) का एक प्रतिनिधि मंडल भारत 

आया था । वह इस संभावना की जांच करने आया था कि क्या भारत को डालर मोल लेने 

के अधिकार की स्वीकृति दी जाय। यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत के मुद्रा लेने के 
वृहद कार्य असाधारण परिस्थितियों के परिणाम थे कि जो खाद्यान्नों की भारी आयात 
करने के कारण आवश्यक हो गये थे । 

१२. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन में भाग लेने के छाभ | भारत को इन 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में क्यों भाग लेना चाहिए, इसके एक से अधिक कारण हें । 

भारत को अपने विकास के लिये पूजी की बड़ी भारी मात्रा की आवश्यकता है । इस 

को वह अच्तर्राष्ट्रीय बेंक द्वारा दी हुई सुविधा से ही प्राप्त कर सकता है । साथ ही बेक 
भारत को उप्तकी स्टिंग संपत्ति की वापिसी में भी सहायता दे सकता है । भारत इस स्टलिंग 

सम्पत्ति को ऋण प्राप्त करने के लिये प्रतिभूतियों के रूप में दे सकता हैँ, । डाक्टर 
राव के दब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय बेक का संगठन भारत को उसके उस स्टलिंग बकाया 

के कम से कम एक भाग को वापिस दिलाने में अत्यधिक उपयोगी हो सकता हे, जो युद्ध 

के ठीक बाद में दिवालिया जसे हो गये थे, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से युद्धकालीन 
बकाया के सम्मिलित न किये जाने से भारत को जो असुविधा हुई थी, उसको उस मात्रा में 
दूर किया जा सकता था ।”* यह तभी संभव होगा, “यदि ब्रिटेन के साथ यह प्रवन्ध कर 
लिया जांय कि भारत जो ऋगण अन्तर्राष्ट्रीय बेक से प्राप्त करेगा, कोष द्वारा उस ऋण 

परिशोव को रकम को ब्रिठेत कोब को चुका देगा”। “इस प्रकार भारत अपनी 
आवश्यकता के अनुसार पूंजी तत्काल प्राप्त कर सकता हूँ और इंग्लेड को भी उस स्टलिंग 
बकाया को चुकाने का पर्याप्त समय मिल जायगा, क्योंकि कोष द्वारा ऋण परिशोध का 
समय कम से कम बीस वर्ष का होगा ।* भारत को प्रबधकारी बोड में पहले ही स्थान 
मिल चुका हैं और यदि रूप कोष में आने का निर्णय भी करे तो भो भारत को उसमें बने 

रहना चाहिए । 
दिशा ला मम मल अल आम अचल अअभ कल सम मम कल आल कक मरना / आभार ााााभाभाााा भा भार» ााााआ॥४७॥७॥७॥७७७७७७७ए७एए७७॥/७//७/श//शशआआ॥७७७॥/४/४७॥/एएआ७्७॥७॥ए७॥७॥७एशशा 

१. ॥07%. ५. 7द. ९१. ७. ॥२४०--]पएद]०0 2४4६ ॥7॥0770260070%9॥ 

(प्रापएट7८ए 798705$, 9. 98. 
२. 490, 9. 96 
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भारत को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता को भी बनाये रहना चाहिए; 
प्रथम तो इस कारण कि वह कोष का सदस्य बने बिना बेंक का सदस्य नहीं बन सकता, दूसरे 

इसलिये कि उपभोक्ताओं को मांग के बढ़ते जाने तथा औद्योगिक उन्नति के लिये, पूजीगत 

माल के आयात को आवश्यकता के कारण भारत का व्यापारिक संतुलन अभी कुछ समय 

तक उसके प्रतिकूल हो बना रहने की संभावना है। कोष की सदस्यता उसको भुगतान 

का संतुलन बनाये रखने में सहायता देगी। तीसरे, अन्य देशों द्वारा इन योजनाओं में 
सम्मिलित हो जाने के कारण भारत अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अकेला रह जाना पसन्द नहीं 
करता । उसको जहाजरानी तथा अत्तर्राष्ट्रीय निर्णयों को रूप देने में भाग लेना चाहिए 
और यदि वह अत्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य वाली योजनाओं से बाहर रहता है, तो वह 

ऐसा नही कर सकता । अतएवं उसने इन योजनाओं में भाग लेकर अच्छा किया है। 

१३, अवमूल्यन | यद्धोत्तर वर्षो में स्टलिंग क्षेत्र और विशेष कर ब्रिटेन की 
भुगतान की संतुलन की स्थिति डालर के सामने अत्यन्त शीघ्रता से घटती जा रही थी। 

यह समस्या एकदम नई नहीं है। सन् १९३१ के बाद से स्टर्लिग क्षेत्र को डालर देशों के 
साथ व्यापारिक संतुलन बनाये रखना कठिन हो रहा था। यहां तक कि १९३८ में कुल 

घाटा १३ करोड़ पौंड का था, कितु युद्धोत्तरकालीन वर्षों में डालर के साथ उसके सम्बन्ध 

में अत्यन्त भयानक घाटा होने लगा । यह घाटा १९४६ में २२ करोड़ ६० लाख पौंड था 

जो बढ़कर १९४७ में १०२ करोड़ ४० लाख पौंड हो गया। १९४८ में व्यय में अत्यधिक 

कमी करके इस घाटे को ४२ करोड़ ३० लाख पौंड तक छाया जा सका । १९४९ की 
दूसरी तिमाही में वह ६० करोड़ पौंड की वाषिक गति से चल रहा था। इसके फलस्वरूप 

स्टॉलिंग क्षेत्र की केद्रीय सुरक्षा निधि तेज़ो से खालो होती जा रही थी। ३१ मार्च १९४८ 

को यह निधि ५५ करोड़ २० राख पौंड थी, जो घटकर ३१ मार्च १९४९ को ४७ करोड़ 

१० लाख पौंड रह गयी । फिर वह ३० जून १९४९ को घट कर ४० करोड़ ६० छाख पौंड 

की रह गयी । 

डालरों के अभाव तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने के अनेक कारण थे । स्टर्लिग क्षेत्र 

अमरीका से आने वाले माल पर अधिकाधिक निर्भर होता जाता था। ब्रिटश उत्पादनों की 

अधिक लागत उनके निर्यात के मार्ग में बाधा थी। स्टर्लिग क्षेत्र के बाहर के बेलजियम तथा 

स्वीटज़रलेंड जैसे देशों का डालर ऋण बराबर बढ़ता जाता था । अमरीका के व्यापारिक 

कार्यों तथा माल के मूल्यों के बढ़ते जाने के कारण ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाले कच्चे 

माल का आयात घटकर आधा ही रह गया । इसके अतिरिक्त युद्धकाल में अमरीकी 

उद्योगधंधों ने पुराने संसार के देशों को बहुत पीछे छोड़ कर अत्यधिक ऊंची कारीगरी 
सम्बन्धी पूर्णता प्राप्त कर ली थी । इसके विपरीत स्टलिग क्षेत्र के देशों में मुद्राप्रसार 

और कहीं-कही तो भयंकर मुद्रा-प्रसार था । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन 

सहित उन सभी देशों के चलअर्थ का डालर की अपेक्षा इतना अधिक मूल्य घट गया कि 



चलअर्थ तथा विनिमय की मुख्य समस्याएं ६२३ 

उनकी क्रयशक्ति पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। युद्धोत्तर डालर समस्या की मौलिक 

व्याख्या यही है कि युद्ध ने डालर क्षेत्र की अपेक्षा शेष संसार के अन्दर उत्पादन के 
संतुलन को नष्ट कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि बिना डालर वाले देशों को 
डालर-वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गयी, जबकि डालर-देशों की डालर-इतर वस्तुओं 

की मांग कम हो गई । 

युद्ध से पूर्व ब्रिटेत भुगतान-संतुझून को घाटे को कुछ तो अपने जहाज़रानी, 
बेकिंग, बीमे आदि समुद्रपार के विनियोजनों ( [7४८877८77$ ) की अपनी 
अदृश्य आय से और कुछ अपने उपनिवेशों को डालर-आय से पूरा किया करता था। 

कितु युद्धकालीन विनाश तथा युद्ध का खर्चा जुटाने के छिये समुद्रपार के विनियोजनों की 
बिक्री से यह साधन समाप्त हो गये। ग्रेट ब्रिटेन ने इस कमी को उधार द्वारा पूरा करने का 
यत्न किया। कितु उसका अमरीका से लिया हुआ उधार १९४८ में ही समाप्त हो गया । 
कनाडा से लिये हुए उधार में से जुलाई १९४९ में केवल ५ करोड़ पौंड ही बच पाये । 
फिर उसने दक्षिणी अफ्रीका से ८ करोड़ पौंड का सोना उधार लिया। मार्शल सहायता 

के भुगतान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली हुई रकमें भी उसी घाटे को पूरा करने में 
लग गई। स्पष्ट रूप से ब्रिटेन अपनी पहुंच को अन्तिम सीमा तक आ चुका था । स्थिति 
वास्तव में अत्यन्त भयंकर थी और इसे ऐसे चलते रहने नहीं दिया जा सकता था। ब्रिटिश 
लोकसभा में बोलते हुए सर स्टाफोड्ड किप्स ने कहा था कि “हमने अपने उत्पादन को बढ़ाया 
कितु पर्याप्त शीघ्रतापूर्वक नहीं । समय इतना कम है और हमारे साधन इतने कम पड़ 

गये हे कि डालर की दर में परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है, जिस से हम अपने मूल्यों को 
पर्याप्त शीघ्रता से नीचे ला सकते हूं । 

१८ दिसम्बर १९४९ को घोषणा की गई कि पौंड स्टलिग का मूल्य ३०५ प्रतिशत 

कम किया जाता हैं और वह भविष्य में ४"० ३ की अपेक्षा २:८० डालर के बराबर होगा । 
पाकिस्तान के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों ने इसका अनकरण किया। केताडा तक 
ने अपने डालर का मूल्य १० प्रतिशत घटा दिया । 

भारतीय रुपये का मूल्य भी पौंड स्टलिंग जितने अनुपात में घटा दिया गया । 
रुपये का स्टलिंग मूल्य अब भी १ शिलिंग ६ पेस बना रहा कितु अमरीकन चलअर्य को 
तुलना में उसका मूल्य ३२ सेंट से गिर कर २१ सेंट रह गया। भारतीय संसद् में 
भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करते हुए तत्कालीन अर्य-मन्त्रो डा. जान मथाई ने 
यह स्वीकार किया था कि यह केवल एक रक्षात्मक काये है। उन्होंने कहा था, “में अनुभव 
करता हूं कि इस मामले में में आवश्यक रूप से केवल तकंसम्मत विचारों के अनुसार ही 
काम नहीं कर रहा, वरन् ज॑ंसा कि कहना चाहिए, घटना की अनिवाय॑ता से कामु,कर रहा 
है 00008 स्टलिंग का मूल्य घट जाने के कारण ..........हमारे पास और कोई चारा नहीं 
था।” हमारे चलअर्थ का मूल्य स्टलिग क्षेत्र के चलअर्थों के सम्बन्ध में मंहंगा होकर कहीं 
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हमारा भारतीय माल उनको और भी मंहगा न मिले, इसी संभावना को टालने के लिये 

हमें रुपये का मूल्य घटाना पड़ा। स्वतन्त्र रूप से भारत में आथिक स्थिति ऐसी नहीं थी 
कि हम ब्रिटेन के समान अपनी मुद्रा का मूल्य घटाने के लिये विवश होते । कितु स्टिंग क्षेत्र 
का सदस्य होने के नाते भारत को इस क्षेत्र के अन्य सदस्यों का साथ देता पड़ा। भारत 

के ऊगभग तीन-चौथाई निर्यात स्टलिंग देशों को जाते हैं। यदि भारत रुपये का मूल्य कम 

न करता तो उन देशों के लिये भारतीय माल का मूल्य तीस प्रतिशत बढ़ जाता। इससे 

हमारे निर्यात केवल कम ही न हो पाते वरन् कुछ दिशाओं में तो एकदम बन्द हो जाते। 
भारतीय उद्योग-धंधों की प्रतियोगात्मक शक्ति को भयंकर रूप से कम आंका जाता। 

भारत की आर्थिक स्थिति इस समय कुछ ऐसी थी कि कोई और मार्ग अपनाकर खतरे में 
पड़ना हमारे लिये बुद्धिमत्तापूर्ण काम न होता। इसलिये भारत के सामने इस समय 
डालर की तुलना में अपने चलअर्थं का मूल्य कम करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प 
नहीं रह गया था। 

कितु खाद्य, पूंजीगत मार तथा अन्य आवश्यक माल के लिये हमारी डालर क्षेत्र 
पर' निर्भरता ने, और पाकिस्तान द्वारा अपने चलअर्थ का मूल्य न घटाये जाने ने, हमारे 
लिये एक बिल्कुल कठिन स्थिति को उत्पन्न कर दिया । इस स्थिति का मुकाबला करने के 
लिय निम्नलिखित अष्टसूत्री योजना की घोषणा की गयी :-- 

१. एक ऐसी व्यापार नीति का निर्माण, जो हमारी विदेशी विनिमय की 
आवश्यकता को घटा कर कम से कम कर दे और साथ ही देश की अनिवार्य आवश्यकताओं 

को भी ध्यान में रखे । 
२. जिन देशों के चलअर्थ का मूल्य हमारे चलअर्थ की तुलना में बढ़ गया है, उनसे 

आयात किये जाने वाले औद्योगिक माल के मूल्यों को अपना सौदा करने की शक्ति द्वारा 
कम करना । 

३. साख के नियंत्रण तथा अन्य विधि अथवा शासन सम्बन्धी उपायों को अपनाकर 
सटोरिया मूल्यों के चढ़ने को रोकना । 

४. कठोर चलअर्थ वाले क्षेत्रों को किये जाने वाले निर्यातों पर कर लगा कर 
अवमूल्यन से कुछ लाभ प्राप्त करने का यत्न करना । 

५. बचत करन के भारी आन्दोलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेंकिग सुविधाओं के 

विस्तार द्वारा पूंजी लगाने तथा अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करना । 
६. युद्ध-काल में कमाये हुए लाभ पर विये जाने वाले करों के सम्बन्ध में स्वयं 

समझौता करने की सुविधा देना, जिससे छिपी हुई पूंजी बाहर निकलकर उत्पादन में 
सहायता कर सके । 

७. सार्वजनिक व्यय में बचत करने के उद्देश्य से बचत आन्दोलन चला कर ऐसा 
यत्न करना कि १९४९-५० में ४० करोड़ रुपये की तथा १९५०-५१ में ८० करोड़ 
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रुपये की बचत की जा सके। कितु यदि पूंजी रूगाने की योजनाओं में सफलता मिले तो 

विकास के व्यय में वृद्धि कर दी जाय । 
८. खाद्यान्नों, अन्य आवश्यक जिन््सों और वनाए हुए पक्के माल के मूल्यों को 

१० प्रतिशत कम किया जाय । तो भी, राज्यों ने इस बात का विरोध किया कि खाद्य पदार्थों 
के मूल्य को घटाये बिना वसूली के मूल्य को नहीं घटाया जासकता, क्योंकि इससे कृषक 
का खर्च बढ़ जायगा। जो भो हो, वस्त्र उद्योग से कपड़े का मूल्य १० प्रतिशत कम 

कराने के वार्तालाप में अधिक सफलता मिली । 
अवमृल्यन के परिणाम--विदेशो विनिमय पिद्धान्तों के कार्य से यह परिणाम 

निकलता हें कि झुयये का डालर को अपेज्ञा मूल्य कम किये जाने के निम्नलिखित 

परिणाम निकलने चाहिएं : 

१. भारत और ब्रिठेन के ऐसे चतुर सटोरिये, जिन्होंने मूल्यहास के अवसर पर 

अपने कोष डालर क्षेत्र में बदल दिये, एक रात में ही अपने कोपों को ३० प्रतिशत बढ़ाने में 
सफल हो गये। उसके विपरीत सभी व्यापारी, विद्यार्थी तथा दूसरे लोग, जिन को उसने रुपये 
तथा स्टलिंग के साधनों से डालरों में ऋण चुकाना था, उसी मात्रा में घाटे में आ गये । 
तो भी यह परिणाम क्षणिक तथा छोटे ही हें । 

२. दूसरा छोटा प्रभाव स्टलिंग बकाया के मूल्य में ३०% उस हानि का पड़ा, जहां 
तक उसका उपयोग डालर के क्षेत्र में माल मोल लेने में किया गया था । 

३. डालर क्षेत्र को निर्यात बढ़ा दिये गये, क्योंक्रि उतने ही डालरों का अमरीकी 

लोग भारत में अधिक माल मोल ले सकते थे, क्योंकि रुपया डालर को तुलना में सस्ता हो 

गया था। इसके विपरीत डालर क्षेत्र से आयातों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि अमरीका 

में माल के लिये पहले जितने मूल्य के डालर देने पड़ते थे, अब उसके लिये अधिक रुपये देने 
पड़ते थे। इस प्रकार भारत अब अमरीका से पूंजीगत माल तथा खाद्य पदार्थ मोल नहीं ले 

सकता था । इससे हमारी खाद्य स्थिति की कठिनाइयां बढ़ गयों और हमारी विकास 

योजनाओं में बाधा पड़ी । व्यापारिक संतुलन की स्थिति पर प्रभाव निम्नलिखित बातों पर 
निर्भर करता है--(क) हमारे निर्यातों के लिये मांग में लोच, (ख) इस माल की पूर्ति 
में लोच, (ग)और यह प्रश्न कि क्या मूल्य वही वने हुए हैं? आयात नियंत्रणों तथा निर्यात 
प्रोत्साहनों (उदाहरणाथथ सूती बस्त्रों से निर्यात-कर का हटा दिया जाना ) के रूप में सरकारी 

हस्तक्षेप से मामले के विषम बन जाने की संभावता है और उसके मूल्य कह्वास के वास्तविक 
प्रभावों का रूप बदल जाता है । 

अब हम यह देखेंगे कि अवमूल्यन से हमारे मगतानों के संतुलन पर किस प्रकार प्रभाव 
पड़ा ।* मूल्यह्ाास से हमारे भुगतान के संतुलन में अनुकूल गति आ गई । यह इस बात से 

न्सककन+अलककत्थकप सकल, 

१. इस बात की विस्तृत परीक्षा के लिये रिज॒वे बेक बुलेटिन में श्री एस.डी. देशमुख 
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स्पष्ट हे कि मूल्यह्नास के ठीक बाद की तिमाही में १९४८ की प्रथम छमाही के बाद से प्रथम 
बार ४१८ करोड़ रुपये को बचत हुई थी। १९५० की प्रथम तिमाही में फिर बचत हुई, 
कितु अप्रैल से जून १९५० तक की तिमाही में घाटा हुआ क्योंकि अवमूल्यन की उत्तेजना 
समाप्त हो चुकी थी। १९५० की प्रथम तिमाही में कठोर चलूअथ वाले क्षेत्रों को निर्यात 
चरम शिखर पर पहुंच गये थे। वह १९४९ की इसी तिमाही की अपेक्षा ६९ % अधिक ऊंचे 
थ। कितु १९५० की दूसरी तिमाही में वह घट गये, जिस से पता चलता हे कि मूल्यह्नास 
की उत्तेजना ख़त्म हो चुकी थी। इस गिरावट को ऋतु सम्बन्धी कार्य नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि सब मिला कर निर्यातों में इस प्रकार की विभिन्नताएं देखने में नहीं आती । मृल्य- 
ह्ाास के बाद के ६ मास में निर्यातों को सब मिला कर कुल परिमाण मृल्यह्वास के ठीक पहले 

के छे मास की अपेक्षा ४९% बढ़ गया। १९४९ की तीसरी तिमाही में जो ३४८१ करोड़ 

रुपये का व्यापारिक घाटा था, वह १९४९ की अगली तिमाही में २९६ करोड़ रूपये के 

लाभ में बदल गया । इसका कारण भी निर्यातों का बढ़ना तथा आयातों का कम होना 

ही था और उसको भी मूल्यह्वास की सफलता ही कहा जा सकता हेँ। ३१ मार्च, १९५० 

को समाप्त होनेवाले वर्ष में भारत को ४७० करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा था, कितु 
मूल्यह्ामास के बाद के महीनों में भारत का व्यापारिक संतुलन उसके अनुकूल रहा और 
उसने औसत ५ करोड़ रुपये के कुछ डालर कमाये । 

भुगतान के संतुलन में इस उन्नति के कारण ही भारत को जुलाई १९४९ से जूत 
१९५० तक के लिये युद्धो तर काल में प्रथम बार ऐसा अवसर मिला कि उसने अपने 
स्टलिंग बकाया में से कुछ नहीं निकाला । 

हमारे सूती बस्त्रों के निर्यात को मूल्यह्मास से एक विशेष लाभ हुआ, क्योंकि 
मृल्यह्मास के बाद उनका निर्यात विशेष रूप से बढ़ गया । संभवतः, उन्होंने विदेशी बाज़ारों 
में से दूसरे वस्त्रों को निकाल कर उनपर कब्जा कर लिया; क्योंकि मूल्यह्ास ने विदेशों के 
उन अन्य बस्त्रों को आकर्षणहीन बना दिया था। वस्त्र निर्यात की आय ऐसी बढ़ी कि मूल्य- 

हास से ठोक पहले के ९ मास की २५ करोड़ रुपये की आय बढ़ कर मूल्यहास के ठीक 
बाद के छः मास में ७७ करोड़ रुपये हो गयी। इसको मूल्यह्वास का स्थायी लाभ माना गया। 

४. मूल्यहास के कारण हमको पाकिस्तान से रुई और जूट जैसा कच्चा माल 
मिलना कठित हो गया और डालर क्षेत्रों से आनेवाला माल और यंत्र महंगे हो गये । इस 
मात्रा में मूल्यहास ने औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला | 

५. यद्यपि मूल्यह्ास ने हमारे भुगतान के संतुरून में प्रतिकूलता को ठीक करके 

द्वारा अगस्त, १९५० अंक के पृष्ठ ५१२ पर छपे हुए ॥श0978 22)2700८ 
रण 04एग्रधगां४' ][धाप्'ए 7940--य 07० 7950 शीषेक लेख को 
पढ़ें । 



चलअर्थ तथा विनिमय की मुख्य समस्याएं ६२७ 

अपने औचित्य को पूर्णतया सिद्ध कर दिया तो भी हमारे मुद्रा प्रसार को ठीक करना अभी 
तक भी संभव नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि मूल्यह्ास के ठीक बाद सरकार 
अनाजों, सूत, कपड़े, लोहे के डले तथा इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम 

करने में सफल हो गई। सामान्य मूल्य सूचक अंक ३८१३ में ३९% की कमी हो गई, 
कितु जून १९५० में यह लाभ समाप्त हो गया और मूल्य-सूचक अंक बढ़कर ३९५५ हो 

गया। थोक मूल्यों का सूचक अंक भी स्थिरता से बढ़ता जा रहा था। फ़सलें नष्ट हो जाने 
तथा बाढ़ों के कारण खाद्य की स्थिति खराब हो गयी और कुछ राज्यों में अकाल की स्थिति 
उत्पन्न हो गयी। इसके फलस्वरूप खाद्य मूल्य अधिकाधिक ऊपर चढ़ते गये। जहां तक दो 

कच्चे माल,सई तथा पटसन का सम्बन्ध हे, पाकिस्तान द्वारा मूल्य न घटाये जाने के कारण 
वह भी दुलंभ हो गये। आयातों के ऊपर कड़ा नियंत्रण होने के कारण भी पदार्थों की कमी 
हो गयी । कोरियन युद्ध तथा वर्तमान युद्ध विभीषिका के बढ़ जाने के कारण सभी देश 
आवद्यक वस्तुओं और सामग्री को जमा करने लगे । 

भारत में विदेशों से आयातों की आशा के बिना वस्तुओं की मांग बढ़ने से बढ़ते 
हुए मूल्य भयानक-स्तर तक पहुंच गये। अक्तूबर १९५० के प्रथम सप्ताह में मूल्य 
सूचक अंक अत्यधिक ऊंचा होकर ४१३५ तक जा पहुंचा । इस प्रकार सरकार के लिये 
मूल्य-रेखा की रक्षा करना वास्तव में कठिन हो गया। कितु यह बात स्वीकार करने योग्य 
हैं कि केवल मृल्यह्ास को इस स्थिति के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । 

तथ्य यह है कि किसी देश की आर्थिक बुराइयों की अवमूल्यन बढ़िया औषधि नहीं 
है । वह अधिक से अधिक अस्थायी उत्तेजना दे सकता हे । यह एक कृत्रिम उपाय हैँ, जिससे 
विदेशों में कुछ माल सस्ता बेचा जा सकता हैँ। वास्तविक उपाय हे उत्पादन, कम लागत 
पर अधिक उत्पादन तथा उपभोग्य सामग्री की कमी करना। मूल्यह्नास ने स्टलिग क्षेत्र की 
अतियोगात्मक शक्ति को निश्चय ही कुछ अच्छी बना दिया। मूल्यह्ास से पूर्व स््टलिग की 
स्थिति निर्बेल थी और डालर की बलवान थी; कितु मूल्यह्वास के बाद स्टलिंग बलवान् 

बन गया तथा डालर कुछ क्षीण हो गया । डालर क्षेत्र ने १९४९ के १५३२० छाख 

डालर घाटे के विरुद्ध १९५० में ८०५० लाख डालर का लाभ दिखकाया। जिस डालर 
की खाई को १९५२ के मध्य तक पार किये जाने की आशा थी, उसे उससे बहुत समय पूर्व 
ही पार कर लिया गया। ब्रिटिश राजकोष-मंत्री (छ09४॥ (०ए८९॥67 6 
ए50॥८0प८०) हग गेट्स्कल ( ग्रप्डी) 0थाआ:8 ) ने घोषणा की कि 
१ जनवरी १९५१ से ब्रिटेन को मार्शल सहायता नहीं दी जायगी। माल सहायता को 
निद्चित समय से एक वर्ष सात मास पूर्व ही रोक दिया गया। यह कम सफलता नहीं है । 

१४. पाकिस्तान द्वारा अवमूल्यन न करना। जब कि भारत नें स्टिंग 
क्षेत्र के अन्य सभी सदस्यों के समान चलअर्थ का मूल्य घटा दिया, पाकिस्तान ने अपनी 
लकीर पर जमे रहना पसन्द किया और अवमूल्यन न करने का निर्णय किया । इसके 
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विरुद्ध अत्यधिक प्रतिरोध किये जाने पर भी भारत का यह विश्वास हैँ कि इस मामले 

में पाकिस्तान ने आथिक मामले के अतिरिक्त अन्य विचारों से काम लिया । 

पाकिस्तान ने अपने कार्य का अनेक आथिक कारणों से औचित्य सिद्ध करने का यत्न 
किया । उन यूक्तियों पर सरसरी दृष्टि से विचार करने पर ही उनका थोथापन सिद्ध हो 
जायगा। नीचे पाकिस्तान की मुख्य युक्तियों को उनकी आलोचना सहित दिया 
जाता है । 

(क) यह युकक्ति दी जाती है कि पाकिस्तान का व्यापारिक संतुलन उसके अनुकूल 
है और उसको किसी मौलिक विषमता को ठीक करने की आवश्यकता नहीं थी। कितु 
पाकिस्तान का अनुकूल संतुलन अनिश्चितत और अस्थायी हैँ, वह केवछ एक अस्थायी 

परिस्थिति है। पाकिस्तान का केवल भारत के साथ ही अनुकूल संतुलन है, कितु शेष 
स्टलिग क्षेत्रके साथ उसका अत्यधिक प्रतिक्ल संतुलन है। भारत के साथ अनुकूल व्यापारिक 
संतुलन की आय से ही वह शेष संसार से की हुई बिक्री का भुगतान किया करता है, कितु 
भारत के साथ अनुकूल सम्बन्ध का आधार दोनों देशों के रुपये की समानता है । यदि एक 

बार यह समानता टूट जाय तो सारी परिस्थिति बदल जायगी । पाकिस्तान का अनुकूल 
संतुलन मौलिक रूप से भारत द्वारा पाकिस्तान से मोल लिये हुए पटसन तथा रुई पर निर्भर 
है, कितु भारतीय उद्योगपतियों के निजी लाभ तथा आत्म-रक्षण की भावना ने उनको 

विवश कर दिया कि वह इन वस्तुओं को पाकिस्तानी मूल्य पर न खरीदें । इसके अतिरिक्त 
आजकल भारत में रुई तथा पटसन में आत्मनिर्भेर होने का भारी प्रयत्न किया जा रहा है। 

यदि भारत पाकिस्तान से मालमोल न ले तो उसका अनुकूल संतुलन हवा में रह जाय। यह 
पूर्णतया आकस्मिक है । यदि पाकिस्तान औद्योगिक विकास के कार्यक्रम को आरम्भ करे 

और पूंजीगत माल तथा अन्य सामग्री मोल लेना आरम्भ करे तो ऐसी स्थिति में भी 
पाकिस्तान का अनुकूल संतुलन गायब हो जायगा । पाकिस्तानी रुपये के अधिक मूल्य के 
कारण पाकिस्तान से भारत तथा शेष स्टर्लिग क्षेत्र को निर्यात घट जाँयगे और उन क्षेत्रों 
से आयात बढ़ने छंगेंगे । यह हो सकता है कि इससे संतुलन पाकिस्तान के विपरीत जाने 
लगे । डालर क्षेत्रों के लिये तो उसके निर्यात स्टलिग क्षेत्र की अपेक्षा भी कम हो जाँयगे, 

क्योंकि डालर क्षेत्र वाले स्टर्लिग क्षेत्र की मुद्रा का मूल्य कम हो जाने के कारण उसी से 
माल मोल लेना अधिक पसन्द करेंगे। इन सब कार्यों का प्रभाव सब मिला कर कुछ ऐसा 

पड़ सकता हैँ कि कुछ समय बाद पाकिस्तान का संतुलन उसके प्रतिकूल हो सकता है । 
संभवतः, पाकिस्तान ने भारतीय उद्योगधंधों की आवश्यकता, तथा पाकिस्तान के 
उत्पादकों के प्रतीक्षा करने की क्षमता का विव्वास मात्रा से अधिक आँक लिया है। 

(ख) पाकिस्तान का यह भी तकें है कि उसके आन्तरिक मूल्य-स्तर उस के चलअर्थ 
का मूल्यह्मास करने की अनुमति नहीं देते । कितु, जैसा डाक्टर जॉन मथाई ने भारतीय 
संसद् में बतछाया था कि “दोनों देशों के मूल्यों के स्तरों में अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के 
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प्रकाशनों के आधार पर ऐसा अन्तर नहीं था कि जिस से दोनों देशों के चलअर्थ में 
सम्बन्धित मूल्यों में भारी असमानता को उचित समझा जाय ।” 

(ग) एक और युक््ति यह है कि मूल्यह्नास न करने से पाकिस्तान को स्टर्लिग क्षेत्र 
से पूंजीगत माल सस्ता मिल जायगा और उसको डालर क्षेत्र से महंगा माल मोल लेना 
नहीं पड़ेगा। कितु यह एक बहाना मात्र हैं । पाकिस्तान का इस समय पूंजीगत माल 

खरीदने का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, यद्यपि उसका वन्दूकों तथा युद्ध-सामग्री 
मोल लेने का अधिक भारी कार्यक्रम हैं । १९४८-४९ तथा १९४९-५० के ८५ करोड़ 

रुपए के पूजीगत बजट में से उसने औद्योगिक सामान के लिये ५॥ करोड़ रुपये की एक 
बहुत छोटी रकम रखी हुई हे । 

(घ) पाकिस्तान का संभवत: यह विचार अधिक प्रवल बनता जा रहा हैं कि भारत 
की रुई, पटसन तथा खाद्यान्नों के लिये लोचरहित मांग है, अतएवं भारत को उन्हें 
किसी भी मूल्य पर मोल लेना ही पड़ेगा । उसकी यह आशा मिथ्या है.। भारत के उद्योग- 
पतियों ने उसको कृतार्थ करने से इंकार कर दिया है । पाकिस्तान में इन वस्तुओं के 
उत्पादकों पर भारी विपत्ति आ गई है । 

(डः) पाकिस्तान के सामने एक और प्रलोभन यह था कि उसका भारत के प्रति 

ऋण कलम के एक झटके में ही) कम हो जायगा । यदि पाकिस्तानी रुपये का भाव भारतीय 
रुपये से बढ़ गया । कितु भारत के ऋण का मूल्य उसी सीमा तक प्रभावित होगा कि जहाँ 
तक भारत में मूल्य स्तर स्थायी रूप से बढेंगे। यदि ऐसा न हुआ तो पाकिस्तान को उसी 
परिमाण में माल देना होगा। पाकिस्तान का अपने को यह सोच कर धोखा खाने के लिये 
स्वागत है कि वह पाकिस्तानी रुपयों की संख्या कम दे रहा है। भारत के लिये पाकिस्तानी 
रुपयों को संख्या मूल्यवान् नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति माल 

भेजकर की जाती है, न कि चलअर्थ भेजकर । 
(च) मूल्यह्वास न करने में पाकिस्तान का एक उद्देश्य था मुद्राप्रसार का 

रोकना, जिस से आंतरिक मूल्य उचित स्तर तक गिर जाँय। किन्तु स्वस्थ मुद्रा संकोचन 
के बजाय पाकिस्तान आज म्द्रासंकोचन के बवंडर में फंस गया है। उसके कृषि पदार्थों का 
मूल्य अत्यधिक गिर रहा है । वहां की जनता की क्रय-शक्ति, जो कि प्रायः कृषिजीबी है, 

अत्यधिक कम हो गयी हैँ। अतएव मूल्यह्मास न करने से पाकिस्तान की स्थिति को 
लाभ नहीं पहुंचा । जनवरी १९५२ में पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के भाव भी अत्यधिक 

बढ़ गए थे और लाहौर में गेहूँ का भाव २० रु० प्रति मन हो गया था । 

इस प्रकार क्रियात्मक रूप में विचारने तथा अर्थशास्त्रीय विचार के अनुसार 
पाकिस्तान द्वारा अपने चलअर्थ का अवमूल्यन न करने के कार्य का समर्थन नहीं 
किया जा सकता। जैसा कि डाक्टर वी. के. आर. वी. राओ का कहना है, “अस्थायी 
तथा अनिश्चित व्यापारिक संतुलन के साथ मौलिक सामग्री के आधार पर तथा विदेशी 
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पूंजी की आवश्यकता वाली अद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्था में अपने घरेलू चलअर्थ का 
बिना सुरक्षा कोष के मूल्य अधिक रखकर एक निर्धन देश के लिये महंगा जुआ है। 
अन्त में इस परिणाम पर पहुंचना ही पड़ता है कि मूल्यह्ाास न करने म पाकिस्तान ने 
मनोवेज्ञानिक, भावनात्मक अथवा राजनीतिक विचारों को ही ध्यान में रखा। पाकिस्तान 

के सौभाग्यवश संसार का घटना-चक्र इस प्रकार घूमा कि उसको अपनी विनिमय दर को 

बनाये रखने में सहायता मिल गई। कोरिया युद्ध तथा अन्य देशों में स्टाक जमा करने की 
प्रवृत्ति से पाकिस्तानी रुपये को बल मिक्ा और भारत को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के 
लिये पाकिस्तान की विनिमय दर को स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा । 

१५. पुनर्मुल्यतणत । हम यह देख चुके हैं कि जब पौंड का मूल्य डालर की 
अपेक्षा घटाया गया तो भारत को उसका अनुकरण करना पड़ा और रुपये को भी डालर 

की तुलना में घटाना पड़ा । इसका कारण यह नहीं था कि रुपये में कोई कमी थी, 
कितु वह स्टरलिग क्षेत्र के अन्य देशों के पग में पग मिला कर चलना चाहता था । अकेले 

रहने की नीति स्टलिग क्षेत्र के साथ व्यापार के विषय में असुविधाजनक रहती । 

हम' यह भी देख च्के हे कि मूल्यह्लास से हमने अपने प्रतिकूल संतुलन को ठीक कर 
लिया और रुपये में से सभी प्रकार की निबंछूता दूर हो गयी । कोरियन युद्ध तथा मुख्य 

- राष्ट्रों की संग्रह-वृत्ति तथा पुनः-शस्त्रीकरण के कार्यत्रमों ने हमारे निर्यातों को बढ़ा 
दिया । यहां तक कि भारत में कुछ लोग यह भी सोचने रूगे कि निर्यात अपनी रक्षा स्वयं 
कर सकते हें तथा जो मूल्यह्मास विवश होकर किया गया था, उसे समाप्त कर दिया 
जाय । अब पुनर्मूल्यन के लिये आन्दोलन किया जाने रूगा कि रुपयों के मूल्य को डालर 
के साथ फिर तय किया जाय । यह आन्दोलन पाकिस्तान के उदाहरण से बलशाली बना 
जिसने अपनी मुद्रा का मूल्यह्ास करने से इंकार कर दिया था । पुनर्मृल््यण के इस 
आंदोलन को अत्यन्त सम्मानित अर्थ-शास्त्री तथा भूतपूर्व अर्थ मनन््त्री डा. जॉन मथाई तथा 
'ईस्टन इकोनोमिस्ट' (#,88277 00707780) नामक पत्र का समर्थन प्राप्त था।* 

पुनर्मूल्यन के पक्ष को निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है : 
१. पुनर्मुलल््यन का प्रभाव मुद्राप्रसार विरोधी होगा, इससे मूल्य घट जाँयगे, 

जिससे उच्च मूल्यों के दबाव में दिखने वाली जनता को कुछ सांस लेने का अवसर 
मिलेगा । 

२० पटसन, वस्त्र, चाय, काली मिर्च आदि के भारतीय निर्यातों क्रा विश्व के बाज़ार 
में प्रबल स्थान है, अतएव उनको मूल्यह्वास के रूप में कृत्रिम उत्तेजना की आवश्यकता नहीं 

। थिएर 

१. ईस्टत इकोनोमिस्ट के अप्रैल, मई, जून, अक्तूबर तथा नवम्बर १९५१ के अंकों 
में एक लेखमाला निकली थी । 
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३. अतएव भारत को अपने आयातों के सम्बन्ध में अपने स्वार्थ पर ध्यान देना अधिक 
बुद्धिमत्तापूर्ण का्ये होगा | कुछ समय तक खाद्यात्रों, औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों आदि 
के सम्बन्ध में हमारा आयात-व्यय अत्यधिक होता रहेगा । पुनर्मूल्यन से भारत को खाद्य 
पदार्थों को मोल लेने में, जिन में लगभग बोस करोड़ रुपया रूग जाता हु---भारी बचत 

होगी, इससे हम को पाकिस्तान से रुई तथा पठसन तथा अमरीका से पूंजीगत माल 

सस्ते मूल्य पर मिलेंगे। 
४. पुनर्मल््यन से आयातों को अधिक उदार बनाना तथा उपभोक्ता माल की कमी 

को दूर करना संभव हो सकेगा । जनता इस पग का अत्यधिक स्वागत करेगी । 
तो भी पुनर्मूल्यन के विरुद्ध निम्नलिखित यूक्तियां दी जा सकती हैं : 
१. हमारे उद्योग-धंधों के उत्पादकों को बाहर से आने वाले सस्ते माल से हानि 

उठानी पड़ेगी। जापानी उद्योगधंधों के दुबारा उठ जाने पर यह खतरा वास्तविक रूप 

धारण कर लेगा । 

२. यदि भारत ने अपने चलअर्थ का पुनर्मुल्यन कर के अकेले-अकेले ही पग उठा 
लिया तो उससे अमरीका तथा अन्य डाहर क्षेत्रों को जाने वाले हमारे निर्यातों तथा 

दोष स्टलिंग से आने वाले हमारे आयातों में बाधा आएगी । 

३. अमरीका में स्टाक संग्रह करने की वृत्ति कुछ मन्दी पड़ गयी हैँ और हम यह आशा 

नहीं कर सकते कि हमारे निर्यातों के लिये सदा ही विस्तृत बाज़ार खुले रहेंगे । 
४. स्टलिंग क्षेत्र को जाने वाले हमारे निर्यातों पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 

हमारे चलअय्॑ का पुनर्मुल्यन हो जाने पर वह महंगे हो जाँयगे, और हमारे निर्यातों का 

लगभग तीन चतुर्थाश स्टरलिग क्षेत्रों को जाता हूँ । 

५. हमारे निर्यात बिल्कुल साख लगाने योग्य हैँ | जूठ के माल में हमारे 
बाज़ार पहले से ही निकलते जा रहे हैं । हमारे वस्त्रों को भी प्रतियोगिता करनी पड़ 

रही है । कुछ समय बाद जापान तथा लंकाशायर के साथ हमारी यह प्रतियोगिता तीत्र 

हो जायगी । हमारा चाय उद्योग भो इंडोनेशिया की चाय के मुकाबले रूड़खड़ाने 

लगा है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में काली मिर्च की खेती अत्यधिक अच्छी होने से हमारा 
काली मिर्च का बाज़ार भी तंग हो जायगा । द्विपक्षीय समझौतों के अथीन हमारे वायदों 

ने भी हमारी सौदा करने की शक्ति को कम कर दिया हैं । अतएव, पुनर्मूल्यन से हमारे 

निर्यातों का परिमाण निश्चय से घटठेगा, जिस के फलस्वरूप हमारे विदेशी विनिमय को 

संख्या में कमी होगी । ऐसी दशा में हम अपने लिये अधिक आवश्यकता की वस्तुओं को 

किस प्रकार मोल ले सकेंगे ? 

पुर्न्मल्यन के वाद-विवाद को श्री सी. डी. देशमुख ने भारतीय संसद में १० अप्रेल 

१९५० को एक अधिक उपयुक्त वक्तव्य देकर समाप्त कर दिया । उन्होंने बतलाया कि 

रिजव बेक के विशेषज्ञों की सम्मति के अनुसार १५% पुनर्मूल्यन के छगभग ५० करोड़ 
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रुपये के भुगतान संतुलन का घाटा होगा और ३०५ पुनर्मूल्यन से छगभग १३५ करोड़ 
रुपये का घाटा होगा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि पुनर्मूल्यन से हम घाटे में रहेंगे, 
छाभ में नही। यह प्रशव सस्ता माल प्राप्त करने का बिल्कुल नहों है। यह प्रश्न है वस्तुओं 
को प्राप्त कर सकने की योग्यता तथा यह कि वस्तुओं को किस से मोल लिया जाय। उन्होंने 
कहा-- अधिक आयात करने का निश्चय करने से पूर्व, जिसके लिये विशेष रूप से 
रुपये का पुनर्भूल्यत किये जाने पर बल दिया जा रहा है--यह निश्चय कर लेना महत्त्वपूर्ण 
है कि इत्तके लिये हमारे पास पर्थाप्त विदेशी विनिमय भी है या नहीं; यह एक ऐसी 
महती आवश्यकता है कि जिसे पुनर्मूल्यन से किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता।” 
हमको अपने जहाज के पाल को प्रतिकूछ ऋतु के प्रति नहों मोड़ता चाहिए। इसके 
अतिरिक्त पुतर्मूल्यत से आयात तथा निर्यात के करों में भो भारी हानि होगी । अतएव 
वर्तमान परिस्थिति में पुनर्भूल्यन करने में भारत का हित नहों है । तो भो, अर्थमंत्री ने यह 
आदवासन दिया है कि इप्त प्रकार को समस्या को आवश्यकता पड़ने पर भविष्य के लिये 
उठा कर नहीं रखा जायगा,वरन् हम समव-समय पर स्थिति पर पुनविचार करने के निर्णय 
करते रहेंगे, यही ढंग वास्तव में ठोक दिखाई देता है ।” 

१६. १९५२ का डालर संकट । १९४९ में पौंड-स्टलिंग का अवमूल्यन एक ऐसी 

चालाकी थी, जिसने ब्रिटेत को कठित स्थिति में से निकाल लिया । डालर की खाई को 

संभावित समय से कहो पूर्व पाट दिया गया। किंतु अवमूल्यन केवल अस्थायी औषधि सिद्ध 
हुईं। ब्रिटेत को अर्थ-व्यवस्था उचित स्तर तक पुनः ठोक नहीं हो सको । स्टाक संग्रह 
को मनोवृत्ति के कुछ मन्द पड़ जाने तथा कुछ और कारणों से डालरों का संकट दिखलाई 
देने लगा और यह स्टलिग क्षेत्र, और विशेषकर ब्रिदेत के लिये एक समस्या बन गया। 

३० सितम्बर १९५१ को ३२६,९० लाख डालरों को ब्रिटिश सुरक्षा निधि घटकर ३१ 
दिसम्बर १९५१ को २,३३५० लाख डालर की रह गई। यदि डालरों का बहिर्गमन इसी गति 

से अगले तोत मास और चलता तो ग्रेट ब्रिटेन की फिर वैसी दशा हो जाती, जैसी उसकी 
सितम्बर १९४९ में पौंड का अवमूल्यन करते समय हुई थी। यह संकट १९४९ के संकट से 
अधिक विकट था, क्योंकि अब चलअर्थ को कमी केवल डालर के सम्बन्ध में ही नहीं 

थी। ब्विटेन में तो उस समय लगभग सभो महत्त्वपूर्ण चलअर्थों की कमी थी। परि- 
स्थिति वास्तव में अत्यन्त गम्भीर थी। 

इप्तके क्या कारण थे ? संक्रट मौलिक रूप में ब्रिटेत का उत्पन्न किया हुआ था। 
उसको आयात हुंडो में धीरे-धोरे तेज़ो आती जाती थी। अमरीका से सहायता न मिलने 

तथा ईरान का तेल हाथ से निकल जाने के कारण ब्रिटेन को आथिक कठिनाइयां बढ़ गई । 
स्टाक संग्रह में स्वर्ण-भंडारं का अच्छा भाग समाप्त हो गया । कुछ छाख डालर 
उसके डालर ऋण के भुगतान में खर्च हो गये । स्टिंग क्षेत्र के कुछ और देश भी न्यूनाधिक 

मात्रामें इस बुरी स्थिति के लिये उत्तरदायी थे। डाछरों को कमी के कारण ये थे-- 
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आयातों की आय में कमी, डालरों का अधिक मात्रा में भुगतान ज़्था योरोपीय देशों से 
अधिक मात्रा में माल मोल लिया जाना। संक्षेप में, इस संकट का कारण यह था कि 

स्टलिग क्षेत्र का व्यय अपनी आय से अधिक था । 
इसका उपाय क्या था ? जनवरी १९५२ में राष्ट्रमंडल के अर्थमन्त्रियों का सम्मेलन 

इन कठिनाइयों का कार्यकारी हल खोजने के लिये लन्दन में वुलाया गया। राप्ट्रमंडल के सभी 
देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये कि वह इस को तुरन्त ठीक करने वाछे कार्य 

की आवश्यकता को अपनी-अपनी सरकारों के सामने आवद्यक विषय के रूप में रखेंगे, 
साथ ही वह अपनी सरकारों के सामने इस प्रकार के निश्चित प्रस्ताव रखेंगे, जिनके फल- 
स्वरूप समस्त स्टलिण क्षेत्र १९५२ के उत्तरार्ध में शेप संसार के साथ लाभ में रहेगा । 
उन्होंने इस प्रकार के उपायों का प्रस्ताव किया था--आयातों में कमी, उत्पादन तथा निर्यात 

आय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में बचत, मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिये देश के 
अन्दर माल मोल लेने में कमी तथा पूंजीगत व्यय में कमी करना । व्यापक सिद्धांत यह हैं 
कि प्रत्येक देश को अपने साधनों के अन्दर-अन्दर ही कार्य करना चाहिए। उधार छेकर 
भी इस खाई को अस्थायी रूप में पाठा जा सकता था । 

कितु प्रत्येक देश को स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए, यह उसी देश की इच्छा पर 
छोड़ दिया गया। एक सदस्य-राष्ट्र अपनी परिस्थिति के अनुरूप इसमें सहायता दे सकता. 

था, जेसा कि इकोनोमिस्ट (7८0707798:) नामक पत्र ने लिखा था, इसका 
हल प्रत्येक देश के छिये बना कर अपनी ओर से उपस्थित नहीं किया जायगा, वरन् प्रत्येक 

देश अपनी स्थिति के अनुसार उसका स्वयं निर्माण करेगा ।” आरोम्यप्रद सिद्धांत यह 
होगा, प्रत्येक से उसकी सामथ्ये के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के 
अनुसार ।* 

जहां तक भारत का सम्बन्ध है वह किसी प्रकार की निश्चित सहायता करने की 
स्थिति में नहीं है। उसके आयात पहले से कांट-छांट कर मौलिक आवश्यकताओं 
भर के लिये न्यूनतम कर दिये गये थे। डालर क्षेत्र से भारत खाद्यान्नों, रई और मशीनों का 
आयात करता हे, जो वर्तमान स्थिति में उसके लिये अनिवार्य है। भारत जेसा एक अविक- 

. सित देश अपने उपभोग-मान अथवा विकास योजनाओं में कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि 

उनमें कटौती करने को कोई भी गुंजाइश नहीं है । जब भारत खाद्य तथा औद्योगिक 

कच्चे माल में आत्म-निर्मरता प्राप्त कर लेगा तो उस स्थिति में वह डालर के सम्बन्ध में 
स्टलिग क्षेत्र को उसको स्थिति सुवारने में सहायता दे सकेगा । इस प्रकार के बारबार आने 
वाले संकटों का स्थायी हल यह है कि स्टर्लिग क्षेत्र के व्यापार को वर्तमान की अपेक्षा 
पर्याप्त उच्च-स्तर तक बढ़ाया जाय । 
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बैंकिंग प्रणाली 
१. प्रस्तावना। भारतीय बेंकिंग (बेंक-कार्य या महाजनी) उसके देशी 

और विदेशी व्यापार जितना ही पुराना हैँ। मनुस्मृति से पता चलता है कि ईसाई युग 
से बहुत पूत्र भारत में बेंकिग को समझा तथा किया जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र 
से भी चन्द्रगुप्त मौयें के समय में बेकिंग का पता चलता है । 

भारत में मुसलूमानों के आक्रमण तथा अधिकार से बेंकिंग तथा साख पर करारी 

चोट पड़ी । तो भी, अनेक प्राचीन हिन्दू बें किग-भवन बचे रह गए। वह मुस्लिम बादशाहों 
तथा दरबारियों के महत्त्वपूर्ण आथिक-सेवा-कार्य करते थे। बंगाल के नवाबों के 
इतिहास में जगत सेठ तथा उमा सेठ के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । यहां तक कि ईस्ट इंडिया 

कम्पनी भी उनसे उधार लेकर उस रकम को भारत के दूरवर्ती आन्तरिक भागों में भेजा 
करती थी । 

> आज जबकि देश में पाइचात्य बें किंग प्रणाली अच्छी तरह जम चुकी है, तो भी 
भारतीय बेकिंग में देसी महाजन ( बेंकर ) और साहूकार का वर्णन किये बिना उसका 
पूर्णतया वर्णन नहीं किया जा सकता । 

भारतीय बेंकिग की समस्याओं का अध्ययन करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बेकिंग 
संस्थाएं समाज की बचत को अत्यन्त उपयोगी कार्यों के लिये एकत्रित करके अत्यन्त 
उपयोगी काम कर रही हें। उद्योग-धन्धों या कृषि की उन्नति के लिये उपयुक्त बेकिंग 

सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक शर्तें है। उद्योग-धन्धों, कृषि अथवा सरकार के 
लिये पूंजी की साधारण आवश्यकता के तीन भाग किये जा सकते हें---(१) अल्प- 
कालीन, (२) मध्यकालीन तथा (३) दीघकालीन। एक ठोस बेकिंग रचना को तीनों 

ही प्रकार की आथिक आवश्यकताएं पूर्ण करने योग्य होता चाहिए। तो भी, आजकल की 
स्थिति में दीघंकालीन ऋण की सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हें। कृषि के विषय में तो 
बिल्कुल ऐसी ही बात हे । इसी प्रकार बचत को एकत्रित करने तथा बेकिंग सुविधाएं 

देने में भी खाइयां हें । 
अन्य मामलों के समान बेंकिंग में भी आँकड़ों की भारी कमी है । देसी बेंकर और 

साहुकार कोई आँकड़े नहीं प्रकाशित करते । बिना सारिणी सूची के बेंकों (१९०7-४८7- 
९6पर८१ 82728) के बिक्री की रकमों के लेखे (॥र२८६परा78 ) विस्तृत रूप में प्राप्य नहीं 
हैं। मुद्रा और बेकिंग के क्षेत्र में यह त्रुटियाँ विशेष रूप से इसलिये निन््दनीय हैं कि मूल्य 
स्तरों, मुद्राप्रसार और रोज़गार देने की नीतियों में उनका बड़ा महत्व होता है। तो भी, यह 
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आशा है कि जब १९४९ के बेंकिग कम्पनियों के अधिनियम के अनुसार बिक्री की रकमों 
के लेखों का आना आरंभ हो जायगा तो यह त्ूटियां भी पूरी हो जाँयगी । 

२. भारतीय बेंकरिंग प्रणाली के अंग । भारतीय मुद्रा बाज़ार तथा 
बेकिंग प्रणाली निम्नलिखित सदस्यों से बनी होती है- 

(क) देशी बेंकर हा 
/ल) सहकारिता बेक 
(ग) भूमि बंधक बेक » 
“(घ) डाकखाने का सेविग्स बेक _ 
(3) इम्पीरियल बैंक सहित सम्मिलित स्टाक बैंक. 
4च) विदेशी विनिमय बेक 
(छ) बीमा कम्पनियां _.. 
(ज)” भारत का रिज़र्व बेंक तथा ,. 
(झ) शेयरों तथा सोने चांदी की बिक्री की मंडियां (8000८ ७70 

उिप्र07 ४ह5०0970268 ) 

कभी कभी डाकखाने के सेविग्स बेंक और बीमा कम्पनियों को भारतीय मुद्रा बाज़ार 
की रचना में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि उनको एक विशेष प्रकार का बेकिंग 

व्यवसाय करने वाला समझा जाता हूँ । किन्तु किसी भी संस्था को, जो जनता से रुपया 
एकत्रित करके उसे दूसरे को उधार देती है, बेकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
भारतीय मुद्रा बाज़ार ब्रिटिश मुद्रा बाज़ार के विपरीत अत्यन्त बेढंगे रूप में परस्पर संगठित 
है। यदि एक गांव का साहुकार, जिसका एकमात्र व्यवसाय अपने पारिवारिक धन को 
उधार देना है-बें किग व्यवसाय का भाग हे, तो व्यक्तियों से छाखों रुपया एकत्रित करके 
उस रुपये को प्रतिभूतियों (8८८प7४४८४) में विनियोजित करने वाली बीमा कम्पनी 

निश्चय ही उसका एक अंग है । 

३, देसी बेंकरों का बेकिंग प्रणाली में स्थान । प्राचीन देसी बैंकिंग 
प्रणाली के उत्तराधिकारी अपने प्राचीन कार्य को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों 
से कर रहे हैं ।. मव्रास में उन्हें चेट्री, पंजाब और उत्तर प्रदेश में साहुकार, महाजन और 
खत्री, बम्बई में सराफ़ और मारवाड़ तथा बंगाल में सेठ और बनिया कहा जाता है । 

१९५० में, भारत में पांच सहस्न तथा अधिक जनसंख्या वाले ऐसे २,४९० स्थान थे । 

इनमें १,५१० बेंकिंग केम्पनियां थीं। यह भारी उन्नति है । उदाहरणार्थ, १९१६ में केवल 

१४०स्थानों में बेकिंग सुविधाएं थीं। १९२० में ३३९,१९३६ में ५१४ तथा १९३९ में9३६ 
स्थानों में बेंकिग सुविधाएं थीं । प्रायः भारत के वितरण केन्द्रों तथा नगरों या भागों में बेंकों 
'की नई शाखाएं खोली जाती हें, कि जहां पहले कली बेकिंग सुविधाएं होती हें। एक छाख या 
अधिक जनसंख्या वाले५ १्नगरों में बे किग कार्यालयों की समस्त संख्या १,५ १२थी,जबकि शेष 
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१,४५९ नगरों में बे किंग कार्यालयों की संख्या (बिना सारिणी सूची के बेकों सहित) केवल 

३,२६६ थी। इस प्रकार बड़े बड़े नगरों में बे किग कार्याकूय अधिक जमा हो जाते हैं। भारत 
के छोटे-छोटे नगरों में कोई बेकिंग सुविधाएं नही हें । 

भारत की कम से कम ८७२ प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । प्रत्येक तीन 

व्यक्तियों में से दो सीधे तौर से कृषि के अधीन हैं, कि जो इस प्रकार आज भी जनता 
का मुख्य व्यवसाय हे भले ही नागरिक क्षेत्रों तथा उद्योग-धन्धों का पिछले दिनों 

कितना ही विस्तार हो गया है। अतएव गांवों में ऋणों का दिया जाना अन्य सभी 

प्रकार के ऋणों से अधिक महत्वपूर्ण है। अनेक नगर तथा सभी छःछाख छोटे-बड़े गांव किसी 

भी प्रकार की बेकिंग सुविधा से वंचित हैं। उनको अपनी आथिक आवश्यकताओं के पूरा 

करने के लिये या तो सहयोग समितियों अथवा साहुकार पर निर्भर रहना पड़ता है। १९४९- 
५० में कृषि सम्बन्धी उधार देने वाली समितियों की संख्या केवल १,१६,५३४ थी । उनकी 

सदस्य संख्या ४८ छाख थी जो कि समस्त क्रपि जनसंझ्या का उत ७ प्रतिशत थी।* सहयोग 
समितियों से तीर प्रतियोगिता होते रहने तथा गत मंदी की भारी हानि और कठिनाइयों 

के होते हुए भी उधार देने वाले साहुकार तथा देसी बेंकर* अभी भी भारतकी ग्रामीण 

अर्थ-व्यवस्था? के मेरुदण्ड बने हुए है ।” भारत में साहुकारों तथा देसी बेंकरो की संख्या 
१९३१ में कम से कम, ३,२९,० ०० थी। यूद्धपूर्व काल* में गांवों का ऋण १,२०० करोड़ 
रुपये का होने का अनुमान किया गया था। विभाजनोत्तर काल, में साहुकारोंकी प्रतिद्वन्द्द 
संस्थाओं-कृषि ऋण समितियों (309770पप्/७] (१7८070 80८60४6४8 ) की कार्यकारी 
पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई। १९४९-५० में उनकी कार्यकारी पूंजी ३५ करोड़ २२ लाख 
रुपया थी। किन्तु जब गांवों की सारी आवश्यकताओं, विस्तृत कृषि ऋण तथा भारत में 
सहकारिता ऋण समितियों के विषयमें विकास का हिसाब लगाया जाता है तो यहां समुद्र में 

_>ाथमरमअत न ड भचमन्क न -सय कान का --2पउकक नन् न, 

१. यह अनुमान लगाया गया है कि ४८ छाख सदस्यों के १ करोड़ ७२ लाख कुटुम्बी 

होंगे। तिसपर भी, यदि सभी समितियों के सदस्यों की कुल संख्या निकाली जाय 
तो उसका प्रतिशत अनुपात १६ होगा । 

२. डाक्टर एल. सी. जन साहूकार तथा देसी बेकर में विभेद करते हें । साहुकार 
केवल रुपया उधार देता है, जबकि देसी बेंकर के पास रुपया जमा भी किया 

जाता है और वह अपनी हुंडियां निकालता ह--(07960%7"ए 727006708 
0470079, 0. 55- 

रे. चिपाना]०7--0क्467 ऐ4्फोतं)ए 7 7709., 

४. डाक्टर आर. मुकर्जी १९३५ के लिये, भारत के रिजवं बेंक के १९३९ के अनुमान 
के अनुसार गांवों का कुल ऋण १,८०० करोड़ रुपया था। 
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एक बूंद जेसी दिखलाई देती है और तब पता चलता हैँ कि अधिकांश क्षेत्र साहकार के 
लिये अब भी बचा हुआ है ।* 

४. गांव के साहुकार का कार्य । गांव के साहुकार का मुख्य कार्य जरूरतमंद को 
रुपया उधार देना है । उसके पास रुपया बहुत कम जमा रहता है,जो कुछ होता है, वह उसका 

अपना निजी ही होता है । क्योंकि उसके पास जमा करने कोई नहीं आता । कभी २ अस्थायी 
रूप से सुरक्षा के लिये उसके पास अवद्य ही जमा कर दिया जाता है, किन्तु ऐसा कभी २ 
ही होता है। वह या तो जेवर की जमानत अयवा अगली फ़सल पर चुकाने की जमानत पर 
रुपया उधार देता है । उसका मुख्य कार्य उपयोगके लिये ऋण देना है। कभी कभी वह गांव में 
परचून की दूकान भी खोल लेता है और अपने असामी की फसल को मोल लेता है, जिसको 
या तो वह अपने उपयोग में छाता हे अथवा पास की मंडी में बेच देता है । व्याज की दर 
असामी के विश्वस्त होने के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। असुरक्षित ऋणों में ब्याज की 
दर सदा ही ऊंची होती हैं । अकाल तथा अभाव के दिनों में, पुत्र-जन्म पर अथवा कन्या का 
विवाह होने पर ज़मींदार उसी की शरण लेता है । वास्तव में किसान के सम्मान का वह 

असली संरक्षक है। *कीमतें चढ़ जाने, सुगमता से उधार मिल जाने तथा साहकारे पर सजा 
दिलाने वाला कानून बन जाने पर भी साहूकार के किसान के ऊपर से अधिकार को अभी 
तक हिलाया नहीं जा सका। बम्बई के थाना जिले में यह पता लूगा कि वहां ब्याज > 
की अधिकतम दर ५८ प्रतिशत थी । दारंग (आसाम ) की जांच से भी यही पता चला। 
वहां ३० से लेकर ५० प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता था और अधिकाँश ऋण अनुत्पादक 
कार्यों क्रे लिये लिया जाता था । पश्चिमी बंगाल, मदरास में भी, जहां युद्ध के बाद जांच 
की गई थी---वही कहानी सुनने को मिलती हैँ, यद्यपि उस जांच से यह भी पता चलता 
है कि युद्ध-पूवे काछ को अपेक्षा उत्पादक कार्यो के लिये ऋण अधिक लिया जाने रूगा। है 

व्यापारिक बेक किसानके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की स्थिति में नही होते, 
और न सहकारिता समितियां ही उस खाई को पाट सकती हैं। व्यापारिक बेंकों ने कृषि 
उद्योगों के लिये जो ऋण दिये हैं, वह केवल १९ करोड़ रुपये के अथवा उनके द्वारा दी गई 

 पेशगियों के ४ प्रतिशत हैँ । प्रारंभिक सहयोग समितियों द्वारा किसानों को १९४९-५० में 

दिये हुए ऋणों का परिमाण १७ करोड़ ९९ लाख रुपये था। तकावी ऋण केवल १० करोड़ 
रुपये के बांटे गए थे । इस प्रकार यह बात सोचने की रह जाती हं कि साहुकार तथा देसी 

बेंकर का उपयोग मुद्रा बाजार तथा किसान के बीच का बिचवंया बनाने में किस प्रकार 
किया जाय । उनके ब्याज की दर ऊंची होती है, किन्तु उनका खतरा भी बड़ा होता है । 

4भा ऋागाकामाशाभातन आय 'उककमनकसकमनाध+०अ कर. 

१, र्ट8हा'ए6 ठग एि गावा4--४8०एॉ०ए 0० 6९ (0-00०8- 

॥ए86 (0एल्आला | +ंतत9, 7048-50. 
२. पंजाबी कहावत साह बिना पत नहीं, राजा बिना गत नहीं ।' 
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साधारण किसान अपने पास आवश्यकता के समय खर्चने के लिये रुपया तयार रखने के 

लिये या तो अत्यधिक निर्धन अथवा अदूरदर्शी होता हे । अतएव ज़रूरतमंद को पूंजी देने 
वाली किसी संस्था का होना आवश्यक है । अतएव साहूकारों को न तो पूर्णतया समाप्त 
किया जा सकता हैं और न समाप्त करना ही चाहिए । किन्तु उनके आपत्तिजनक कार्यों 

को कठोरता से रोका जाना चाहिए और उनके व्यापार को नियमित बनाना चाहिए। उनको 

निश्चित प्रणाली पर हिसाब रखने के लिये विवश किया जाना चाहिए। उनको व्यापारिक 

बैंकों द्वारा रपया दिलवाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर रिजव बेंक* द्वारा भी दिया 
जाना चाहिए। कृषि ऋण के सुधार के लिए रिज़र्व बेंक का विशेष उत्तरदायित्व हैँ। 
उसकी सहायता तथा निर्देशन पाकर प्रांतीय सहकारिता बेंक तथा व्यापारिक बेंक 
ग्रामीण अर्थ-समस्या को हल करने के लिये मिल कर काये करेंगे । 

५. वर्तमान में ग्रामीण बेंकिग का महत्व । यह इस ग्रंथ में अन्यत्र बतलाया जा 
चुका है कि आज कल सब से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या भारत को खाद्य, रुई तथा पटसन में 

आत्मनिर्भर बनाना हैं। जब तक हम इस उद्देश्य में सफल नहीं होते, हम अपने उन करोड़ों 

भूखे देशवासियों का काम नहीं चला सकते, जिनकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाती है । इस 
सम्बन्ध में अपनाए हुए अन्य उपायों में कृषि की उन्नति के लिये धन देने की पर्याप्त सुविधाओं 

' की व्यवस्था भी है। सरकार की किसी भी प्रणाली में कोई आर्थिक कार्य उधार बिना सफ- 
लतापूर्वंक नहीं किया जा सकता अन्य कार्यों की अपेक्षा कृषि के विषय में यह अधिक सत्य 
हैं। किसान लोग संसार भर में निर्धन हें। भारत में तो, जहां अधिकांश खेत अकाभकारी 

हैं, जहां गांवों में अत्यधिक अशिक्षा हँ--वह बहुत ही अधिक निधन हैं। भूमि सुधारों तथा 
साह॒कारों के नियंत्रण के लिये पिछले दिनों बनाए हुए नियमों से उधार मिलने की स्थिति 
में और खराबी आ गई । अतएव, आज इस बात की पहले से अधिक आवश्यकता है 
कि नई संस्थाएं खोलकर किसानों को साधारण बेकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाँथ। 

ग्रामीण बेंकिंग को एक और दृष्टिकोण से भी पिछले वर्षों में महत्त्व प्राप्त हुआ है। 
खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के भाव अत्यधिक चढ़ जाने के कारण यह संभावना हे कि 
राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होगा ।” देहाती आय तथा उसके 
वितरण के सम्बन्ध में निर्भर होने योग्य अंकों के अभाव में देहाती क्षेत्रों में बचत के 
परिमाण के संबंध में हिसाब लगाना निदचय से- असंभव है । किन्तु यह अनुमान लगाना 

गलत नहीं होगा कि बड़े जमींदार पहले * की अपेक्षा अधिक बचत कर रहे हों। अधिक संभव 

यह है कि काले बाज़ार के कारण गांव का बनिया तथा व्यापारी भी भारी बचत कर रहे 

१. एपा'क्ा]07--०७. ०४ ६, 0. 780. 
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हें । इस प्रकार बचत का रुपया तिजोरियों में बंद होता जा रहा है और बेकिंग सुविधाओं के 
अभाव के कारण उसको उपयोगी रूप में नहीं लगाया जा सकता । उद्योग-धन्धों, कृषि, 

पन-बिजली और यातायात में बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों 
में इस प्रकार की बचत का उपयोग करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे । 

कृषि विकास के लिये उधार का प्रबंध करने और व्यर्थ की तिजोरियों में पड़ी हुई 
बचत की रकम के उपयोग की द्विमुखी समस्या को हल करने के उपाय सुझाने के लिये सर- 
कार ने १९४९ में एक ग्रामीण बेकिंग जांच कमेटी नियुक्त की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 

१९५० में दी थी । 

ग्रामीण बेकिंग जांच कमेटी की सिफारिश--प्रामीण बे किंग की साधारण समस्या 
की जांच के अतिरिक्त कमेटी को इस प्रश्न पर विचार करने का कार्य भी दिया गया था 
कि तहसील के प्रधान कार्यालयों में सरकारी खजाने के काम को इम्पीरियल बेक अथवा 
व्यापारिक बेकों अथवा सहकारिता बेंकों को दे दिया जाय ।कमेटी ने मुख्य रूप से 
निम्नलिखित परिणाम निकाले : 

(क) रिज़व बेंक अपनी शाखाओं को भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में 
खोले । 

(ख) इम्पीरियल बेंक अपनी शाखाएं सभी ताल््ठका या तहसीलों में खोले । 
(ग) व्यापारिक और सहकारिता बेकों को अपनी शाखाएं ताल्लका और इसी 

प्रकार के नगरों तथा कस्बों में खोलनी चाहिएं । 

(ध) गांवों में डाकखाने में सेविग्स बेक तथा सहकारिता समितियों की सुविधाओं 
को उपलब्ध किया जाय | 

(ड) सहकारिता ऋण तथा बहुद्देशीय समितियों को प्रबल बनाया जाय तथा 
सहकारिता संस्थाओं को विशेष सहायता दी जाय । 

(च) कंषि को अल्पकालीन तथा मध्यकाढीन आथ्िक सहायता देने के लिये 
वर्तमान सहकारिता बेकों को मज़बूत बना दिया जाय और उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया 

जाय। और जहां-कहीं यह संभव न हो वहां स्टेट एग्रीकलचरल कारपोरेशनों (राज्य कृषि 
संसदों) की स्थापना कर दी जाय । 

(छ) भूमि रेहन बेंकों जैसी पृथक् संस्थाओं द्वारा दीर्घधालीन ऋण दिये जाने 
चाहियें तथा (ज) रुपया दूसरी जगह भेजने की सुविधा अत्यधिक क्षेत्रों में बढ़ाई जाय । 

कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में बचत के परिमाण के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम 
पर नहीं पहुँच सकी, किन्तु उसको इस बात का विश्वास होगया कि राष्ट्रीय आय का एक 

बहुत बड़ा भाग वहां चला गया है। उसकी सम्मति में उस अतिरिक्त आय का एक बहुत 
बड़ा भारी भाग उपभोग के उच्चतर स्तर को सहारा देने के लिये चला गया है, और 
अपेक्षाकृत पर्याप्त छोटा भाग बचाया जा सका है। तो भी, इस प्रकार की जाने वाली बचत 
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की संख्या पर्याप्त बड़ी हो जाती थी और उसका उपयोग करने का उद्योग किया जाना 

चाहिये । 

६. नगरों में देसी बेंकर । देसी बेंकरों का व्यवसाय पीढ़ियों से चला आता है, 
जिसे वे अपने परिवार की पूंजी से चला रहे हें । तो भी, उसके पास कुछ लोग अपनी रकमें 

जमा कराते हे, जिनके लिये वह बेक से अधिक सूद देता है । वह व्यापार भी करता है और 

माल के वितरण तथा फप्तलों को बन्दरगाह तक पहुंचाने में सहायता देता है । वह व्यापारियों 

द्वारा जारी की गई हुण्डियों को मोल लेता है। उनपर बह बेंक से अधिक ब्याज लेता हैं 
और उस अन्तर को अपने लाभ के लिये रखता है। वह व्यापारी को भी धन देता है और इस 
प्रकार हुण्डी को सकार कर बाज़ार तथा बैंक के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है । बाद में 
आवश्यकता होने पर वह हुण्डी पर बेक से दुबारा धन ले लेता है। वह सोना, चांदी, जेवर, 
माल या व्यक्तिगत जमानत पर ऋण दे देता हे । जो छोग बेंक जाते झिझकते है वह 
उनको ऊंची दर के ब्याज पर देता है। जैसा कि सर जॉर्ज शूस्टर (9॥7 050८0726 
5८70प्रष८") ने कहा था, भारत के समस्त बेंकिंग तथा ऋण संस्थान में देसी बंकर जो 
कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में अनुमान से अधिक कहना असंभव है । यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि देसी बेकर लोग इस व्यवसाय में ९० प्रतिशत या इससे भी 

. अधिक भाग लेते हें ।” 

७. देसी बेंकर और रिज॒वे बेंक । अतएव यह आवश्यक है कि इन बेंकरों को 
आधुनिक बाज़ार के सम्पक में लाया जाय, जिससे कि वह जनता को उचित दर पर उधार 
तथा बेंकिंग सुविधाएं दे सकें । 

सर जे. बी. टेलर ने (977 |. 8. 7'७५०१07), जो किसी समय रिज॒वं बेंक के 
गवनेर थे--देसी बेंकरों का रिजवे बेक के साथ सीधे सम्बन्ध बनाने की एक योजना बनाई 

थी और प्रस्ताव किया था कि कुछ विशेष शर्तें छगाकर उनको बेंक की परिगणित सूची में 

सम्मिलित कर लिया जाथ। वह देसी बेकरों के पास सम्मति के लिये भेज दी गई। बम्बई 
के सराफ़ संघ तथा अन्य व्यापारिक संगठनों द्वारा उनको अत्यन्त कठोर बतलाया गया, 
और तदनूसार उनमें परिवर्तत करके उनको निम्नलिखित रूप दिया गयाँ-- 

(क) जो देसी बेंकर दो लाख पूंजी से कार्य करते हों और उस पूंजी को पांच लाख 

तक बढ़ाने को तैयार हों, उनको रिजवे बेंक के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय १. 

(ख़) वह एक निश्चित समय के अन्दर बेकिंग के अतिरिक््त,अन्य सभी कामों को 

करता बंद कर दें और केवल बेकिंग कार्य ही किया करें। 

(ग) वह नियमित रूप से हिसाब रखा करें और उनको समय पर जंचवा 
(*प्रधा8), लिया करें। उनको यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि रिज़र्व बैंक जब चाहे 

उनके हिसाब की जांच कर उन पर उचित नियम द्वारा नियंत्रण कर सके | 
री 
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(घ) वह अपने आय-व्यय के लेखे (35०]8706 56८८४) को प्रकाशित किया 
करें और समय-समय पर अपना वक्तव्य रिज़र्व बेक को भेजा करें। 

(७) इसके बदले में रिज़र्व बेक उनको निम्नलिखित सुविधाएं देगा--रिजर्व बैक 
उनके कागज़ों को सीधे लेकर उन पर दुबारा बद्रा ले छेगा,इनको सरकारी कागज के विरुद्ध 
उधार लेने का अधिकार होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की वेसी ही 
सुविधाएं मिलेंगी, जैसी परिगणित सूची के वकों (3८0८० ८०० ऐगा58) को दी 
जाती है । 

जो देशी बेकर उपरोक्त योजना के अनुसार रिजर्व बेक से सम्बन्ध न जोड़ सके. वह 
आपस में मिल कर एक परिमित क्षेत्र मे बट्टा कम्पनियां ([)800प070 (/07]4765) 
बना लें ओर इस प्रकार रिज़वे बेक से सम्बन्ध स्थापित कर लें। 

देशी बंकरों से इनके जो उत्तर मिले,वह प्रायः अनकछ नहीं थे । वह अनुभव करते 
थे कि रिज़व बंक द्वारा उनकी हुण्डियां सकारने की सुविधा उतनी बड़ी सुविधा नहीं थी 
कि उसके लिये वह अपने वंश में परम्परा से चले आने वाले बेकिंग के अतिरिक्त अन्य 

व्यवसाय को छोड़: दें । बम्बई सराफ संघ सोने,चादी और आभूषणों के व्यापार को छोड़ने 
को तेयार नहीं था । वह निश्चित हिसाब-लेखे को ही प्रकाशित करने को तैयार थे,क्योंकि 
उनके विचार में इससे उनको छाभ की अपेक्षा अधिक हानि पहुचती थी । 

बंक के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिये जाने के कारण इस विपय में आगे कोई प्रगति 
' नहीं की जा सकी । अब रिज़व बेक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से इस विषय में अधिक प्रगति 
की जा सकती हूँ । यह आवश्यक है कि बेकर लछोग एक ढंग अपना छें। बैकिंग के अतिरिक्त 
अन्य कार्यों को करना छोड़ दें तथा वेकिंग द्वारा निद्चित प्रणाली पर काम करे। इससे न 

केवल उनका ही लाभ होगा, वरन् इससे भारत में वेकिय काये में भी उन्नति होगी। १९५१ 
में कुछ देशी बंकरों ने रिज़वे बेक के उक्त प्रस्ताव का लाभ उठाया । अतएवं उनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की सुविधा उसी प्रकार से दी गई जिस प्रकार ९५ परि- 
गणित सूची के बैंकों तथा ६१ अपरिगणित सूची के बंकों को रियायती दर पर दी जाती है । 

८. दीघेकालीन ऋण और भूमि रेहन बेंक । गांवों में अल्पकालीन 
तथा मध्यकालीन ऋण सहकारिता समितियां तथा देशी बेकर देते हे । दीघंकालीन ऋण 
की समस्या कृषि के सम्बन्ध में अत्यन्त कठिन हैं| भूमि रेहन बेकों का काम है, (क) 

ज़मींदारों को उधार देना, उनको बनिये के चंगुल से छुड़ाना और उनको उनके पैरों 
पर फिर खड़ा करना, (ख) अधिक ज़मीन मोल छेना और (ग) उनको उनकी भूमि 
में ऐसे-ऐसे व्ययसाध्य सुधार करने योग्य बताना, जिन्हें करना उनकी शक्ति में न हो । 
इनके विबय में हम सहकरितः के वर्णन में विस्तार से विचार कर चके हें 

९. डाकखाने का सेविग्स् बेंक | इनकी स्थापना १८८२ में निर्धन व्यक्ति में 
बचत की आदत बढ़ाने के लिये की गई थी । संयुक्त भारत में इन सेविग्स् बेकों के प्रधान 
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तथा शाखा कार्यालयों की संख्या २७००० थी । भारत में कुल गांवों की संख्या साढ़े छः 
लाख हैं। इसका यह अर्थ है कि २४ गांवों के पीछे ऐसा एक-एक बेंक है। उनकी सफलता 
कम नही है, किन्तु सब मिला कर वह सफलता कुछ भी नहीं है। १९५०-५१ के अंत में 
केवल भारतीय संघ के अन्दर ही बैंकों पर बकाया ९४ करोड़ रुपये का था । उस संख्या 
में विभाजन पूर्व का बकाया सम्मिलित नहीं हैं । 

मार्च १९४९ के अंत में भारतीय जनतंत्र में कुल डाकखानों की संख्या २६,७६० 
थी। उनमें से ९,४६५ सेविस्स् बेंक का कार्य कर रहे थे। किसी डाकखाते को सेविस्स बैंक 
विभाग खोलने की अनुमति यह विश्वास होने पर ही दी जाती है, कि उसमें कम से कम 
२० खाते खुल सकेंगे । इन ९,४६५ सेविस्स् बेंकों में से ६,४०१ ग्रामीण क्षेत्रों में थे । 
यह २००० या अधिक जनसंख्या वाले गांवों की कुछ ४० प्रतिशत जनसंख्या की ही 
सेवा कर सकते थे। डाकखाने के सेविग्स बैंक की गांवों में वतंमान स्थिति का पता 
नीचे की तालिका से रूगता है--- / 

ग्रमीण डाकखानों के सेविग्स बेंक 

१९४३ १९४९ वृद्धि 
१. सेविग्स बंके का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ५.५१२९ ६,४०१ ८८९ 
२. खातों की संख्या (लाखों में) ७ १२ ५् 
३. बकाया रकम (लाख रुपयों में) १७,७१३ ६३,१४ ४५,१४ 
४. प्रति खाता औसत बकाया २४५ ५२८ २८३ 

केन्द्रीय बेंकिग रिपोर्ट में कहा गया था कि 'दिश के अत्यधिक आन्तरिक भाग में 
रहने वाले व्यक्ति के पास अभी तक नहीं पहुंचा गया है । यहां तक पहुंचना चाहिये । छोटी- 
छोटी बचत की रकमों तथा छोटे-छोटे आदमियों को अभी एकत्रित किया जाना है ।” 
जहां तक प्रति व्यक्ति जमा रकम का सम्बन्ध है, भारत विदेशों से अभी बहुत पीछे है, 
जैसा कि निम्नलिखित अंकों से पता लगता है-- 

तालिका १ 

कुछ देशों में डाकखाने के सेविग्स खाते की जमा रकमें 
देश का जनसंख्या" जमा रकमें जमा रकम प्रति व्यक्ति 

नाम (दस लाखों में) (दस लाख रुपयों में ) रुपयों * में 
कैनाडा १० धरे ६ 
अमरीका ११२ ३३,४४ ३० 
ब्रिटेन ४४ ४३,८० ९८ 
जापान ६० ३८,३२ द्ढ 
भारत ३२० ९५४३ 5 

१. ४ ४77--7४6 एछ6०१. .._ १. धछणए-फल एव... 

२. यह अंक अनुमानित हैं । 
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यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि (क) जमा रकम पर लगाई हुई सीमा को बढ़ा 
कर कुछ अन्य सुविधाएं दी जावें और (ख) यदि भारतीय भाषा में चेकों द्वारा इन खातों 
से रुपया निकाला जा सके तो इन सेविग्स बैंक खातों में सुधार किया जा सकता है । 

सरकार ने प्रथम सुझाव को स्वीकार कर सेविग्स बेक के प्रत्येक खाते में एक पूरे 
वर्ष भर में जमा की जाने योग्य रकम को ७५० ) से बढ़ा कर १९४३ से १५०० रुपये कर 

दिया है। अगस्त १९४२ से सेविग्स बंक ने अपने व्यवहार में चेक स्वीकार करना आरंभ 
कर दिया है । १९४३ से महिलाओं को भी अपने प्रतिनिधियों के द्वारा हिसाव खोलते 

की अनुमति दे दी गई है । तब से छोटी बचत करने की दक्शा में विशेष रूप से उन्नति 
देखने में आई है। और केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ किया हुआ तया अवेक राज्यों द्वार। 
अपनाया हुआ बचत आन्दोलन कुछ सफलता प्राप्त कर रहा है। अतिरिक्त विभागीय॑ 
पोस्ट-मास्टरों द्वारा १३ प्रतिशत कमीशन पर गांवों में भी नेशनक सेविग्स सर्टिफिकेट 

बेचे गये हैं। इस प्रकार १९५०-५१ के अंत में डाकवानों पर कुल बकाया रकम 
५७,८२ लाख रुपये हो गई। 

खातों को चेकों द्वारा चलाए जाने का दूसरा सुझाव संभव नहीं है। क्योंकि छोटे 

छोटे डाकखानों में केवल एक क्लर्क द्वारा चेक द्वारा हिसाब रखता उसकी दाक्ति तया 
सामर्थ्य से अधिक हो जायगा। 

सेविग्स बेक पर युद्ध का प्रभाव-द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने पर लोगों ने डाक वानों 
के अपने खातों से धड़ाधड़ रुपया निकालना आरंभ किया और पोस्टल केश सर्टिफिकरेटों 

को भी भुनाना आरंभ किया । क्योंकि उनमें घबराहट फैल रही थी । किन्तु १९४३ तक 
स्थिति ठीक होगई और जनता में विश्वास जम गया। अब इन बेंकों में अधिक रकमनें जमा 

होने लगीं । 

१९४१ में पोस्ट आफिस सेविग्स बेंक खाते की एक नयी योजना चलाई गईं। उसे 
* भारतीय पोस्ट आफिस रक्षा (॥)८६८7३८८) सेविग्स बेंक खाता नाम दिया गया। उसमें 

प्रधान आकर्बंण उसका २॥ प्रति ब्याज आयकर रहित था, अर्थात् इसमें डाकखाने के 

साधारण खाते से एक प्रतिशत ब्याज अधिक दिया जाता था। १९४७ में इस खाते में कुछ 
११ करोड़ रुपये जमा थे। किन्तु उस समय यह रकम कम होने लगी, क्योंकि युद्ध समाप्त 

हो गया था और रकमों को इच्छानुसार निकाला जा सकता था। कुछ समय बाद नए 

बारह वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकिट चलाये गये । उनका समय पूर्ण होने पर इन 

पर ३॥ प्रतिशत ब्याज आयकर रहित दिया जाता था। १९४३ से डाकलाने के सेविग्स 

बैक में जमा रकमों पर भी ब्याज को १॥ प्रतिशत से बढ़ा कर दिया गया। किन्तु यह 

ब्याज उसी रकम पर दिया जाता था जो पूरे वर्ष मर २०० से कम न हो। बिना ब्याज वाले 

ऐसे किश्तों वाले बांड (?7607ंप्रा॥ 3070) भी निकाले गए, जिनकी बिक्री पर 

जनता को छमाही पारितोषिक दिया जाता था। वह सममात्र (६ 997) में 
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2९४८ में चुका दिये गए। 

छोटे छोटे सेविग्स फंड तथा पोस्टल सेविग्स बेकों के खातों में १९५०-५१ के अंत 
में कुछ बकाया ९४३ करोड़ रुपया था। इसमें विभाजन से पूर्व के बकाया का भारत का 
भाग नहीं कि जो १९४८-४९१ में ४३ करोड़ रुपये था। 

१०- भारत में सम्मिलित स्टाक बेंकिग । (१) प्राचीन इतिहास-- 
बम्बई और कलक ता के एजेंसी हाउसों ने भारत में १८वीं शताब्दी में आधुनिक बैंकिंग 
चलाया । जो भी हो, उनके बेकिंग कार्य उनके मुख्य व्यवसाय के अथीन थे। वास्तव में 
उन्होंने अपने व्यापारिक कार्यो को बढ़ाने के लिये ही बैंकिंग कार्यों को आरंभ किया था। 
उनके बाद जो सम्मिलित स्टाक बैक बने, उनका उत्तरदायित्व असीमित था । उनका प्रबंध 
यूरोपियन लोग किया करते थे। वह देश में नोट चलाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया करते 
थे। १८२९-३० के व्यापारिक संकट ने सट्ठा करने वाले एजेंसी हाउस को समाप्त कर 
दिया। १८३० से १८८० तक बेकिंग प्रवृति में अत्यन्त धीमी प्रगति रही। इस बीच 
अनेक सम्मिलित स्टाक बेकों ने अपना काम आरंभ किया, किन्तु बाद में उनको अपना 
सारा काम-काज समेट कर बैठ जाना पड़ा | सीमित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को १८६० 
के आसपास स्वीकार किया गया। 

(२) प्रेसीडेंसी बेकों का आरंभ-बंगाल, बम्बई और मदरास के तीनों प्रेसीडेंसी 
बेक भी-जिनको भारत के बेकिंग का महत्त्वपूर्ण कार्य करना था, इस संकट-काल में ही 
खुले। १८६२ से पूर्व उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में था और इसीलिये उनके कार्यो पर 
पाबंदी लूगी हुई थी। १८६२ में उनका नोट निकालने का कार्य छीन लिया गया, किन्तु 
सरकार के एजेंट के रूप में वह अब भी कार्य करते रहे । कुछ दिनों बाद उनके ऊपर से 

पाबंदियों को ढीला कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप १८६८ में बम्बई बैंक फेल होगया। 
इसी वर्ष बम्बई बंक नाम से एक दूसरा बेंक खोला गया। सन् १८७६ में एक अधिनियम 
पास करके उसके अनुसार पुराने नियंत्रणों को फिर लगा दिया गया। सरकार अब भी उनमें 
अपना रुपया सीमित मात्रा में रखा करती थी । इस प्रकार राज्य बेंक न होते हुए भी उनकी 
इस प्रकार की स्थिति १९२१ तक बनी रही, जब उन तीनों को मिला कर इसम्पीरियल बैंक 

आव् इंडिया बना दिया गया। ह 
(३) १८८० तक आंधथिक परिस्थिति स्थिर थी तथा मूल्य गिर रहे थे । अतएव 

उन दिलों बेंकिंग में कोई उन्नति नही हुई। १८८० के बाद बेंकों ने कुछ उन्नति की, 
किन्तु अगली दशशाब्दि में उनको पर्याप्त छाभ हुआ । अवध कमशैल बैंक प्रथम भारतीय 
सम्मिलित स्टाक बेंक था। उसको १८८१ में आरंभ किया गया था । उसके बाद पंजाब 
नेशनल बेंक (१८९४) तथा पीपुल्स बेंक आव् इंडिया (१९०१) बने। 

..._१. क्स्तुत अध्ययन के लिये (+प्राएटा20फए ७70 #्रशा८८ पर १९५०-५१ 
के 92067767/8 की रिपोर्ट को पृष्ठ ६८ से ७० तक पढ़ें। 
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१९०५ के स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय बेकिंग को अच्छा बल मिला। मूल्यों में 
स्थिरता से तेज़ी आने तथा १८९८ के बाद बाज़ार में चलअर्थ में अत्यधिक वृद्धि होने के 

कारण भी उनकी उन्नति हुई। उस समय बेक पर्याप्त खुल रहे थे। भारत में तो नये 
बेकों की बाढ़ जेसी आगई थी। उनमें से कुछ का फेल होना आवश्यक था । कुछ अन्य, जैसे कि 
बेक आब् इंडिया, बेक आव् बड़ौदा, पंजाब वेक और सिर बेंक ने अपने को ठोस और 
विश्वसनीय सिद्ध कर दिया। उन्होंने १९१३ तक जीक्षतापूर्वक उन्नति की, कि जब भारतीय 
बेंकों पर फिर संकट आया। उस समय उनमें से एक सबसे बड़ा-पीपुल्स बैंक आब् इंडिया 
फेल होगया । उसके फंल होने के लपेट में कई अन्य बेक भी आगए । उस समय एक के बाद 

दूसरा करते हुए अनेक बंक भंवर में फंस गए और नप्ट हो गए। यहां तक कि लगभग 
५०१ बेक फेल हुए । 

'. प्रथम महायुद्ध के समय भी बैंकों की एक हल्की सी बाढ़ आई। उस समय भी भारत 
ने नये नये बंकों को खुलते देखा । युद्ध आगे बढ़ते जाने पर उनमें से कई एक फेल होगए । 
किन्तु युद्धके बाद की भयंकर मंदी में तो अनेक बेक फेल होगए । इनमें शिमले का अलाँयस 
बेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। यह बैक बहुत पुराना था और इसकी चुकता पूंजी ८८ छाख 
रुपये की थी। उसके यहां १६ करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा थी। बैंक के फेल होने का 

कारण मुख्य रूप से लंदन के बोल्टन ब्रदर्स (807]007 87077027/8 ) द्वारा, जो बंक के 
एजेंट थे-फजूल खर्चे करना था । यह विनाश ऐसा भयंकर था कि सरकार ने इम्पीरियल 
बेक को आज्ञा दी कि वह अलांयस बेक के सभी ग्राहकों को उनके द्वारा जमा की हुई रकम 

का ५० प्रतिशत भाग चुका दे। सरकार ने माली सौदों की हानि के लिये इम्पी रियल बेक 
की गारंटी की व्यवस्था कौ । 

१९२९ की विश्वव्यापी मंदी के समय भी भारत में अनेक बेक फेल हो गए। १९३१ 
से लेकर १९३६ तक कम से कम २३८ बेंकों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। कितु उनमें 
से अधिकांश अत्यधिक छोटे छोटे थे । उनमें से केवल ५ की पूजी एक लाख और उससे 
अधिक थी । 

१९३८ में बेकों पर एक और संकट आया। सौभाग्यवश वह दक्षिणी भारत 

तक ही सीमित रहा। कितु उसमें वहां का एक सब से बड़ा-ट्रावन्कोर वेशनल एण्ड किलन 
बैंक भी था। यह बे रिजर्व बेक के खुलने के तीन वर्ष बाद फेल हुआ। उसके फेल होने के 
समय रिज़वे बेंक ने उसके मामले में ठीक ठीक जांच किये बिता सहायता करने में आना- 
कानी की, किन्तु उस समय तक अत्यधिक विलम्ब हो चुका था। इस बक के फेल होने से 

ह/आमअअ्मनाक्५छ७ ३, मए५७8५४७७ न मवभस ७) 6०५७/०]%२०१ पर ाव्मानन५ कह ९४ पभथल्म न» भा ल्ा७+-झ ७५७५ भममम ५१७५१ 3 पढ मान कताम्याकाक न७ ९ बम पाभा भा ४8७ का कप कप कप 4)» अकाकमान++भका+अनमकामन्काऊनका. 

१. मुरंजन, 00. लं(. उ2०० 87वें 867 इनकी संख्या ५५ बतलाते हैं । 
देखो 77097 +700707708, ५४०! 7. ?, 494, जबकि माथुर उनकी 

संख्या १०० बतलाते हे । 
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इस बात की जांच करने की भारी आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारतीय बेंक अपने पास 

सामान्यतः किस प्रकार की सम्पत्ति रखा करें और उसमें से कितनी सम्पत्ति रिज़वे बैंक के 
पास' जमा किया करें। 

सन् १९०० से लेकर १९३८ तक का बेकों का उपरोक्त इतिहास यह प्रगट करता है 
कि भारतीय बेक एक भारी संकट को पार कर गए, एक महायुद्ध में भी जीवित बने रहे, 

और एक इतिहास-प्रसिद्ध विश्वव्यापी मंदी के समय भी जीवित रह गए। उसके बाद वह 

द्वितीय विश्व-युद्ध में फंस गए । भविष्य के लिये शिक्षा लेने की दृष्टि से उन दिनों फेल होने 
वाले बैंकों के कारणों पर विचार करना लाभप्रद होगा । ह॒ 

११, बैंकों के असफल होने के कारण | बैंक अन्य सम्मिलित स्टाक संस्थाओं 
के समान नहीं होते। उनके असफल होने से उनके भागीदार (शेयर होल्डर ) ही नष्ट 
नहीं होते, वरन् बेकों में रुपया जमा करने वाले भी मर मिटते हैं। अतएवं उनके फेल 

होने के कारणों पर विचार करना आवश्यक है, जिससे इस प्रकार की गलतियों से भविष्य 
में बचा जा सके । वह कारण यह हैं--- 

(क) कम पूंजी तथा अल्प स्थिति-उपरोक्त फेल होने वाले सभी बेकों में लगभग 
दो तुृतीयांश बेक ऐसे फेल हुए जिनकी आयु १० वर्ष से कम थी। दिवालिया बेंकों में से 
अधिकांश की चुकता पूंजी एक राख रुपये से कम थी। वह इतने छोटे थे कि उनमें से कुछ 

के नाम तक का पता चलना कठिन है । 

(ख) शिक्षित मेनेजरों की कमी-जब तक उनका मैनेजर योग्य तथा बेंकिंग शिक्षा 
प्राप्त न हो, बेंकों का फेल होना अनिवाय है । केवल सदस्यता से सफलता नहीं मिला करती | 

(ग) चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी तथा स्वीकृत पूंजी में भारी अन्तर था। सरकार 
ने बे किंग कार्य में इस प्रकार की विभिन्नता दूर करने के लिये अभी अभी कानून बनाया है। 

(घ) पूंजी लगाने वालों को फांसने के लिये बड़े बड़े नामों का उपयोग किया जाता 

' था। जाली हिसाब रखे जाते थे। रजिस्टर झूठे रखे जाते थे। डाइरेक्टरों तथा उनके 
मित्रों को बिना जमानत अथवा अपर्याप्त ज़मानत पर उधार दे दिये जाते थे । 

(ह) सट्ठे तथा अधिक लाभांश देने अथवा शीघ्य देने की इच्छा से भी अनेक बेक 
फेल होगए | इंडियन स्पेसी बेक चांदी का सट्टा करके फेल हुआ था । 

(च) व्यापारिक बेंकों के पास अल्पकालीन रकमें जमा की जाती हैं। वह् औद्योगिक 
फर्मों में अपनी सम्पत्ति की देखभाल नहीं कर सकते। बेक का मुख्य कार्य विश्वास पर चलता 
हैं। उनको सीजर की पत्नी के समान संदेहातीत होना चाहिये । यदि उनके पास तरल 

सम्पत्ति न होगी तो उनका फेल होना अनिवार्य है। पीपुल्स बेंक औद्योगिक फर्मों को बड़ी 

रकमें दे देने के कारण दो बार फेल हुआ । इसी कारण से टाटा इण्डस्ट्रियल बेंक को 

सेंट्रल बेक आवू इंडिया में मिल जाना पड़ा । 
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(छ ) दुर्भाग्य दिवालियेपन का अकेला कारण कभी नहीं होता, उसको सदा भूल, 
अयोग्यता तथा बेईमानी से सहायता मिलती है । अलॉँयस बेक आव् शिमला को अपने 
लन्दन के एजेंदों के मूखंतापूर्ण विस्तार के कारथ॑ बन्द होना पड़ा । 

(ज) सम्पत्ति में तरल सम्पत्ति का अनुपात पर्याप्त ऊंचा होना चाहिए। भारत 
में तो उसे और भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि यहां की जनता अज्ञानी तथा अशिक्षित 

है और इंग्लेंड की अपेक्षा बाजार की अफवाहों से जल्दी घबरा जाती है । देनदारियों में 
नकदी के कम अनुपात के कारण ही लाई कीनीज ने (/,0ए06 76६९८ए४८७४) भारतीय 

बैंकों पर १९१० में संकट आने की भविष्यवाणी की थी । 

बेकों के फेल होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह पता चलता हैँ कि एक 
महत्त्वपूर्ण कारण उनका अधकचरापन तथा उनकी अनुभवहीनता भी था। दुर्भाग्यवक्ष 
हमने इंग्लेंड में फेल होने वाले बंकों से कोई पाठ नहीं सीखा। यह कहा जाता है 
कि ब्रिटिश बैंक संसार भर के बेकों से सबसे ठोस होते हे कितु यह ठोसपन सेकड़ों 
बैंकों को फेल करके प्राप्त किया गया है । 

दूसरा बड़ा कारण इकाई वेकिंग की प्रथा की पद्धति का प्रचलन है। आज पहले के 
समान, देश में सेकड़ों छोटे-छोटे बंक है, जो इतने छोटे हे कि उनको रिज़र्व बेक की दूसरी 

सारिणी सूची में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता । उनमें से अनेक अपने साप्वाहिक 
हिसाब को भी प्रकाशित नही करते | दिसम्बर १९५०में उनकी समस्त देनदारी की अपेक्षा 

उनकी नकदी का अनुपात ७% था और अक्तूबर १९५१ में केवल ६०७ था। यह अनुपात 
वास्तव में बहुत कम है। इन्हीं वर्षो के लिये जमा रकमों के विरुद्ध इनका नकदी का 
अनुपात क्रमशः ९६%, तथा ८५% है, जबकि सारिणी सूची के बेकों का अनुपात 

१३ प्रतिशत था । 
भारत में एक और विचित्र बात यह है कि बड़े-बड़े व्यापारी, जिनके अनेक कारखाने 

होते हें---अपने उस वर्ग के लिये बेक खड़ा कर लेता लाभप्रद समझते हैं । उसका संचालन 

वह स्वयं करते हैं, ओरिएंटल बेक आफ कामर्स, यूनाइटेड कमशियल बेंक और हिंदुस्तान 

कमशियल बेक इसके उदाहरण हैं । इस मनोवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता है । 

पूंजी को मूर्खतापूर्वक खर्च देना भी बेकों के फेल होने का एक कारण है। इस मूर्खता 

का कारण यह है कि पूंजी लगाने के लिये अवसरों का अभाव, भारत में विकसित हुंडी बाजार 

नहीं है । 

सरकार की ब्रैकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करने की नीति भी 

अनेक बैंकों के फेल होने का कारण थी। भारतीय बेंकिंग में विभिन्न विजातीय तत्वों को 

एक करके उनमें सहयोग कराने वाले साधन का अभाव था। केवल १९४९ में जाकर 

बेकिंग विधि ( उपांत्रा8 ७४) बनाया गया। 

तो भी, यह बात स्वीकार करने की है कि न तो सन् तीस के बाद की विश्वव्यापी 
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मन्दी और न देश विभाजन का प्रवाह ही भारत में सम्मिलित स्टाक बेकिंग के विकास 

में भारी बाधा पहुँचा सके ।। फिर भी वह इन आपत्तियों से अछूते तो नहीं रहे। यहाँ 
तक कि अधिक उच्चत देशों के बेकों को भी बड़ी-बड़ी भारी हानियां उठानी पड़ी । 

१२. सम्मिलित स्टाक बेंकों का व्यवसाय । भारत में सम्मिलित स्टाक 
बेकों का व्यवसाय साधारण्त: निम्निलिखित होता है : 

(क) सभी प्रकार की ध्वव खातों, चालू खातों तथा सेविंग्स बेक खाते की 
अमानतें जमा करना । 

(ख) आन्तरिक हुंडियों पर ब्रा लेना, स्टाक तथा शेयरों, अचल सम्पत्ति तथा 
वस्तुओं के विरुद्ध ऋष देना, वह स्वीकृत ग्राहकों को सीमित मात्रा में अस्थायी रूप से 
जमा से अधिक धन भी दे देते हैं । 

(ग) बेक के ड्राफ्ट तथा' ऋग-पत्रों ( ,200८78 0६ (7८वां() द्वारा अपने 
ग्राहकों की ओर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना । 

(घ) कमीशन के आधार पर अपने ग्राहकों की ओर से शेयरों का क्रय विक्रय 
करना । 

(3) दस्तावेज्ञों तथा आभूषणों को सुरक्षित तिजोरियों में रखना । 

वह विदेशी व्यापार को बिल्कुल छोड़ते हुए देश के आत्तरिक व्यवसाय के लिये धन 

देते हे । विदेशी विनिमय बेकों की पूंजी तथा सुरक्षा निधि बहुत बड़ी होती है और सम्मिलित 
स्टाक बेक उस काम को नहीं कर सकते । विदेशी विनिमय व्यवसाय में लाभ की दर बहुत 
कम होती है और उनमें से अधिकांश को बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । 

गांव वालों के अशिक्षित होने के कारण तथा उन के पर्याप्त तरल जमानत देने 

में असमर्थ होने से सम्मिलित स्टाक बेक कृषि पदार्थों के व्यवसाय में भी बहुत कम भाग लेते 
हुँ । वेसे सम्मिलित स्टाक बक कृषि की हुंडियों को ले सकते हे । कितु देश में कृषि 
पदार्थों के गोदामों की कमी के कारण वह इप्त व्यवसाय में पड़ना पसन्द नहीं करते । 

उनकी सम्पत्ति तथा देतदारियां--सम्मिलित स्टाक बेकों के दायित्व में उनकी पूंजी, 
सुरक्षा निधि तथा जमा की हुई रकमें होती हे । किस्ती वेक की पूंजी और सुरक्षा निधि . 
से ही जनता को उसमें विश्वास होता है। वह उस की प्रथम रक्षा पंक्ति का काम देते है । 

भारत में सारिणी सूची के बेकों से नकदी तथा जमा होने वाली रकमों में अनुपात साधारण- 
तया १२ से १५ तक होता है । अनुपात चालू आथिक दशा तथा उस रकम पर 

निर्भर करता है, जिसे जमा किया जाता है । 

सम्मिलित स्टाक बेंकों की सम्पत्ति में (१) नकदी, (२) सकारी हुई हुण्डियां, 
(३) सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, (४) ऋण तथा ग्राहकों को दिये हुए अगाऊ धन, 
और (५) अचल सम्पत्ति होती है । 
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कोई बक अपनी देनदारी की अपेक्षा अपने हाथ में कितनी नकदी रखे, यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रोकड़ खाली हो जाने से वंक दिवालिया हो जाता है। जनता 
की अचानक -तथा भारी माग आ जाने के विरुद्ध सकारी हुई हुण्डिया तथा सरकारी 
प्रतिभूतियाँ द्वितीय रक्षापंक्ति का काम देती है । क्योंकि हुण्डियों पर रिज़र्व बेक से फिर 
धन लिया जा सकता हे और सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधार लिया जा सकता हैं। 

प्रतिभूतियों को आसानी से बेचा भी जा सकता हे और इस प्रकार भी उन से धन मिल 

सकता है। भारतीय बेको को अधिक तरल साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनपर 
अफवाहों का प्रभाव जल्दी पड़ता हैं । ब्रिटिश तथा अमरीकन वेक नकदी का कम 
अनुपात अपने पास रखते है । वह भारत के १५ प्रतिशत की तुलना में कुल १० प्रतिशत ही 
अपने पास रखते है । भारतीय बककों ने अपने छोटे से जीवन में अनेक संकटों का मकाबला 

करके उनसे शिक्षा ली हे। अतएवं, यह अन्य देश्ञों के ब्रकों की अपेक्षा अधिक सरक्षित धन 

अपने हाथ में रखते हूं । 

सारिणी सूची के बेंक-तीचे दी हुई तालिका से भारतीय सम्मिलित स्टाक वेकों* 
की आरम्भिक काल से अब तक की स्थिति का पता चलता है। युद्ध के दिनों में वह अत्यन्त 
बुद्धिमत्तापू्वक अधिक नकद रकम अपने पास रखा करते थे। युद्धोत्तर-काल के साथनों के 
अंकों में उन्नति देखने में आती है। इसका कारण उनपर रिजर्व ब्रेक का पहले की अपेक्षा 
अधिक कठोर निरीक्षण तथा नियंत्रण है । इन वेंकों के पास नकदी के अतिरिक्त सरकारी 
प्रतिभूतियों की भारी मात्रा होने के कारण उनकी सुरक्षानिधियाँ पर्याप्त जान पड़ती 
हू । किन्तु तो भी, यदि उनको रोकड़ को स्थिति को इम्पीरियछ बेक की रोकड़ की 

स्थिति से तुलना की जाय तो उनकी स्थिति उससे निर्वेल ठहरती है । 

तालिका २ 

सम्मिलत स्टाक बेक, श्रेणी अ (पांच लाख से अधिक पृ जो वाले ) 

(लाख रुपयों में) 

हे ] रिपोर्ट करने | पूजी तथा | जमा रकमें | नकद | देनदारी की अपेक्षा 
वाले बेकों [सुरक्षा निधि चाहखाते तथा रोकड़ . नकद राकड़ का 

। 

ही को संख्या | स्थिर खाते ' | अनपात अर्थात् घ 
ख गे | घ् को अपेक्षा ग 

| 8, अमल मर अल हज जल लत ले जी 

१९१३ | ३,६४ २२५६ | ४०० १८ 
१९२३ ९३७ | डडड३े | करे । १७ 
१९३३ | १२३३ | ७१,६८ १०९२ | १६ 

१, इन सब बैंकों की पूंजी कम से कम पांच लाख रुपये है । 
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सारिणी सूची के बेंकों को व्यापक रूप में स्थिति 
(लाख रुपयों में) 

न कि आल आम गीर्ट * 3.६ 

वर्षे रिपि अमानतें समस्त | रोकड़ ? कालम ६ की 
(दिसंबर करने वाले देन- | हाथ में | अपेक्षा कालूम 

का अंतिम | बेकों की दारियां तथा रिजवे।| ४ का प्रतिशत 
जुक्रवार) | संख्या बक के पास। अनुपात तात्कालिक।| सावधि | योग 

१ र् रे है ज् द् 

१९३९ ५९ १४० १०६ २४६ २४५ १०१० 

१९४८ | ९४. प८८ | रपरे | ८४० १,००० | १०० ११९ 
१4 हर पुर । शपुर (८०३ (६३५ ११७ १४“६ 
१९५० | ९१' | ५६८ | २७८ ८४६ | ९९४ १०३ १२२ 
१९५१ ९१९ ५६२ २८४ । ८४६ १,००६। ११२ १३२ 
अक्तूबर " । 

| 

बाज़ार में चलने वाले नोटों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए गत चार वर्षों की 

अमानतों का लाभ समान स्थिरता लिये हुए दिखाई देता है । 

बाज्ञार में चलने वाले नोट (करोड़ रुपयों में) 

| | 
१९४९-५० १,१६३ १९४७-४८ १,३०४ 

१९४८-४९ | « १,१६९ १९५०-५१ १,२४७ 
| 

बिना सारिणी सूची के बेंक--इन के अतिरिक्त कुछ ऐसे सम्मिलित स्टाक बेंकों की 
भी बड़ी भारी संख्या है, जो रिज़र्व बेंक की सारिणी सूची में नहीं हैं । १९३८ में उनकी 
संख्या १,४२१ थी। उनमें से अक्तूबर १९५० के ३४८ के विरुद्ध अक्तूबर १९५१ में कुछ 

३१८ ने रिजर्व बेंक को अपना हिसाब भेजा । उनकी उन्नति का पता साथ के पृष्ठ की 
तालिका से लगता है । 

इन बेंकों की देनदारियों की अपेक्षा नकद रोकड़ का अनुपात बहुत कम, केवल ८% 
है। दो वर्ष से भारतीय मुद्रा बाज़ार तंग बना हुआ है, अतएक रुपया उधार देने का 
प्रछोभन भो बढ़ा हैँ। इन बेंकों के साधन कम हें और यह साधारणतया कम से कम 

आवश्यक रोकड़ रखते हैं। इनकी समस्त देनदारियों का परिमाण भी घटा है। वह १९४६ 
के अन्त में ७८ करोड़ रुपये से घट कर अक्तूबर १९५१ में ४७ करोड़ रुपये हो गया है। इन 

बैंकों को अमानतों में जो भारी कमी आ गयी है। उसका कारण देश के कुछ भागों में फैलने 
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बिना सारिणी सूची के बेंकों की व्यापक स्थिति 

(करोड़ रुपयों में) 

च्् कि हा 886० मा जराकत आर 
ब्५क । कक, | वर्ष रिपोर्ट | अमानतें समस्त | रोकड़ | कालम६ की 

(दिसंबर करने वाले 
का अंतिम | बैंकों की । 

तात्कालिक! शुक्रवार) | संख्या 6 3208 

| देन- | हाथ में ; अपेक्षा कालूम 
योग . ररियां (तथा रिजर्व ४ का प्रतिशत 

ब्रेक के पास। अनुपात 

| 
। 
| 

१ न ! है 0 पहंए ० पे 
। । दा, 

१९३९ | ६६९ ५ | ११ । १६ नल. आर थे दि 

4 ९४८ है. ९ ९ १८ । २ । ४५. | ५९ | हि ह ८६ 

१९४९ | २५८ १५ |, र५ ४० | ५३ , ४ | (९० 
१९५० | ३३९ १३ | २४ हक एट + हा ० परत 
१९५१ | ३१८ १२ २३ । ३५ | ४७ ३ ८० 

। 
| । 

बा मक्का: ता. ऋक. अाा 

अक्तूबर | 

वाले दंगों तथा पश्चिमी बंगाल में नार्थ वेंक का फेल होना है । कितु सारिणी सूची के बेकों 
के विपरीत इन बेंकों की सावधि देनदारियां तात्कालिक देनदारियों से बढ़ी हुई हैँ । इन में 
से ६१ वेंकों को रिज़वे वंक ने अन्यत्र रुपया भेजने की रियायती दर दी हुई थी। फरवरी 
१९४५ से यह निर्णय किया गया कि विना सारिणी सूची के जो बेक रिज़र्व बेंक में अपना 

हिसाब खोलना चाहें, वह यदि रिज॒वे बेक में कम से कम १०,००० रुपये बकाया रख 
सकें तो बेक उनको हिसाब खोलने को अनुमति दे सकता है । 

बेक दाखाओं का बेकिंग कार्य--यह स्पष्ट है कि भारत में बैकों की स्थिति के अभी 
और ठोस होने की आवश्यकता है । एक औसत बेक का आकार अन्य देश्षों के वैसे ही बेकों 
की अपेक्षा कहीं कम है। भारत में बेकिंग व्यवसाय को अधिक मज़बूत बना कर जनता का 
उनमें विश्वास बढ़ाने का सब से उत्तम उपाय है छोटे २ बेकों का बड़े २ बेकों में सम्मिलित हो 

जाना। मार्च १९५१ को ९३ सारिणी सूची के बेकों के समस्त कार्यालयों की संख्या २,७९६ 
थी। बिना सारिणी सूची के बकों के कार्याछ्य अधिकतर मदरास (५० प्रतिशत) में 
एकत्रित थे और सारिणी सूची के बैंकों के अधिकतर कार्यालय मदरास, उत्तर प्रदेश, पंजाब 
और पश्चिमी बंगाल में थे । १९५०-५१ में १०४ कार्यालय कम हो गये, कुछ बन्द हो गये 
और कुछ के नाम दूसरी सूची में से तीन बेंकों के निकल आने के कारण काट दिये 
गए । वेस्ट बंगाल बेंक के यूनाइटड बेंक आव इंडिया में मिल जाने, भारत बेक के पंजाब 
नेशनल बेक में मिल जाने तथा नाथी बेंक एवं कुछ अन्य बेंकों के बन्द हो जाने के कारण 
यह परिवर्तेन हुए । यह भी १९४७ के बेकिंग कम्पनियों (शाखाओं का नियंत्रण) 
अधिनियम के लागू होने न कारण किये गए। इस अधिनियम में बेंकों को शाखाएं खोलने के 
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लिए इंकार नही किया जाता था वरन् निबंल बेकों द्वारा बिना सोचे विचारे ऐसी 

शाखाएं खोलने पर पाबन्दी लगाई गई थी । इस में स्थानीय रूप से संतुलित 
विकास करने की व्यवस्था की गई थी । यह खेद की बात हे कि बेकों की नई शाखाएं 
ऐसे स्थानों में नहीं खोली जाती; जहां पहले से ही बेंकिंग सुविधाएं नहीं होतीं। भारत 

शाखाएं खोलने के मामले में ब्रिटेन तथा अमरीका के मध्य मार्ग में है। ब्रिटेन में कुछ गिने- 
चुने बेंकों की सहस्नों शाखाओं को खोल कर देश की सेवा की जाती है; जबकि अमरीका 
में १४,१५६ व्यापारिक बंकों में से केवल १,२२६ बेकों की ४,५७९ शाखाएं थी । 

१३. युद्ध-काल में सम्मिलित स्टाक बेंकिग-भारतीय बेंकों ने युद्ध के 
तूफान को अच्छी तरह से झल लिया। युद्ध घोषणा के आरम्भ में कुछ सप्ताहों तक उनके 

ऊपर अच्छी खासी भीड़ रही। १९४० में फ्रांस का पतन होने पर भी यह भीड़ बढ़ चली 
थी। कितु बेंकों ने भीड़ को संतुष्ट करके जनता का विश्वास सम्पादन कर लिया। जापान 
द्वारा बर्मा पर अधिकार किये जाने पर बेकों पर भीड़ का फिर दबाव आया। क्योंकि इससे 
युद्ध भारत की सीमा पर आ गया था। कितु भारतीय बंकों की स्थिति उससे भी नहीं गिरी। 
जापान को बराबर सफलता मिलते जाने से भीड़ ने बेकों से एकदम रुपया निकालना 
आरम्भ किया । इससे कुछ दक्षिण के सारिणी सूची के बेंकों को रिज़र्व बेक से सहायता 
मांगनी पड़ी । कितु यह अस्थायी घबराहट थी, बेंक ने उनमें से सभी बेकों की सहायता की 
और उस से जनता का विश्वास फिर बेकों में बढ़ गया । 

(क) युद्ध-काल में सारिणी सूची के बेकों की कुल अमानतों में भारी वृद्धि हुई। 
वह १९३९ में १४० करोड़ रुपयों से बढ़ कर १९४५ में ९५३ करोड़ रुपय की हो गयीं। 

यह इतनी बड़ी वृद्धि चलअर्थ के भारी विस्तार से हुईं। इन छे वर्षो में बाज़ार में चलने 
वाले नोटों की संख्या जो २ सितम्बर १९३९ फो १८२ करोड़ रुपये थी बढ़ कर 
जुलाई १९४६ में १,२२१ करोड़ रुपये हो गई। । 

(ख) युद्धकाल में सारिणी सूची के बैंकों की तात्कालिक देनदारियों में भी भारी 
वृद्धि हुई । वह १९३९-४० में १४० करोड़ रुपये से बढ़कर १९४५-४६ में ७०४ करोड़ रुपये ' 
हो गईं। इससे पता चलता है कि उन दिलों मुद्रा का प्रसार कितना अधिक था और फिर 
भी वह उसी परिमाण में गतिशील नहीं थी | इसके विपरीत सावधि देनदारियां उसी प्रकार 

स्थिरतापूर्वक नहीं बढ़ीं। इसका कारण युद्ध के आरम्भिक वर्षों में मित्रराष्ट्रों की गिरती 

हुई स्थिति थी। बाद में मित्रराष्ट्रों की विजय से जनता के हृदय में बेकों पर फिर 
विश्वास बढ़ा और सावधि ( ॥7776 ॥0८700975 ) अमानतें १९४५-४६ में २५९ 
करोड़ रुपये तक बढ़ गई । तौ भी तात्कालिक देनदारियां इतने परिमाण में नहीं बढ़ीं । 

(ग) युद्धकाल में अपनी पूंजी को मांगते ही चुकाने के कारण बेकों को अपने पास 
बड़ी भारी नकदी रखनी पड़ती थी। सरकार के कोष पत्रों (/7688प7फ छ]8) में 
उनको सीमित गुंजायश मिलती थी। क्योंकि उन से अधिक प्रतिदान नहीं मिलता था । 
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अतएव वह कानूनी आवश्यकता से भी अधिक सुरक्षित भंडार रिज़र्व बेक के पास रखा 
करते थे । अर्थात् यह भंडार १९४४ में ५४ करोड़ रुपये का था । 

(घ) युद्ध के कारण बेको के ऋण और अगाऊ धन में तथा १९१४२-४३ तक बढ्ा लछी 
हुई हुडियों में भारी कमी हुई। ऐसा होने का कारण सरकार द्वारा युद्ध के ठेकों 
का खर्चा सीधे देना तथा उनके ऊपर स्वयं ही नगद भुगतान करना था। औद्योगिक 
सस्थानों की बढ़ी हुई आय ने बेकों से आथिक सहायता की उनकी मांग को कम कर 
दिया। विदेशी आयातों--पूजीगत माल तथा उपभोक्ता-सामग्री के कम हो जाने के कारण 
व्यापारिक हुंडियाँ कम बनने लगी। नीचे दिये हुए कोप्ठक से बेकों के अगाऊ धन, 
ऋणों तथा बट्टा की हुई हुडियों तथा उनके कोप पत्रों में १९४२-८३ तक रुपया लगाने का 
पता चलता है। तो भी बाद में एक उलटी प्रणाल्ली चल पड़ी और सारिणी सूची के बंकों के 
अगाऊ धन में तथा बट्टा ली हुई हुंडियों में वृद्धि हो गयी, और रुपया लगाने के लिए 
बाज़ार से रुपये की मांग बढ़ने लगी । इनसे व्यायान्कि स्थिति में सुधार का पता 
चलता हैं:--- तु (990४४ ; 

४ 2 (9७४ कोषठक तीन 
सारिणी सूची के बंकों द्वार्रा युद्ध वर्षों" के अगाऊ घन तथा बट्टा ली हुई हुण्डियां 

( करोड़ रुपयों में ) 

रिज़व बेक के पास! समस्त देतदारियों के वर्ष कों की |अगाऊ धन! बद्रा छी हुई 

| 

| बेकों की 
। संख्या | (क) | हुंडियाँ ख” | फालतू बकाया लिये कालम क' व 

का प्रतिशत 
मी |... अनुपात 
| | | नरक 

१९२९ ५८ ११७ दा 3 ३ 
१ ०४६०७ ६० 4 ३२ | है. 3०0 । ७२ 

१९४१ | द४ड | ११९ | ५ २६. |। ४१ 
१९४२ | ६० ९७ ३ ३७' | २७ 
१९४३ द५ १३७ है रे | हक 
2१९४४ 9८ २०६ ण्ड ह न 

१९४५ ८७ २६९ १५ | 22 ' ३ 
१९४६ | ९३ | ३७३ | के | ना 

युद्ध के वर्षो में प्राइवेट बेकों द्वारा कोष पत्रों का पूंजी विनियोजन भी बढ़ गया, 
जिससे कि वह १९३९-४० में ५५ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९४२-४३ में २६५ रुपये 
के हो गये। बाद में वह गिर कर १९४५-४६ में ८३ करोड़ रुपये के हो गए । उन दिनों पूंजी- 

कब... 2थ+-न- “ना र भ “अहम. फीलम४०+- १-नपीजमक नमन 

१. २८52८"ए९ 47 0 ततवा9 शैयापदों कै ट०07 (0670 ० 704 0 
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विनियोजन के अन्य साधन कम थे। देनदारियों की अपेक्षा अगाऊ धन का प्रतिशत अनुपात 
भी युद्ध के अन्तिम वर्षो तक स्थिरता से गिरता रहा। युद्ध के बाद यह् अगाऊ धन की रकमें 
बढ़ने लगीं और रिज़व बेक के यहां जमा फालत् रकमें तथा पूंजी विनियोजन की कोषपत्रों 
में रकमें घटने लगीं । 

(&) १९४३ में भारत बेक तथा जयपुर बेक जैसे कुछ बड़े-बड़े व्यापारिक बेक बड़ी 
पूंजी से खोले गए । नवस्थापित बड़े-बड़े बेंकों के अतिरिक्त कुछ बिना सारिणी सूची के 
बेंक पूंजी बढ़ा कर अथवा सुरक्षा कोष बढ़ा कर अथवा दोनों द्वारा सारिणी सूची में शामिल 

हो गए। उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाब ने देश में उपस्थित भारी मुद्रा का लाभ उठा 

कर कुछ साहसपूर्ण काम कर डाले । युद्ध के आरम्भ में रिज़र्व बेक को रिपोर्ट देने वाले 
सारिणी सूची के बेंकों की संख्या ५५ थी, जो १९४६ में बढ़ कर ९१ हो गई। ८“ 

(च) सुगमता से धन मिलने की शर्तें के साथ व्याज की दर कम रखी गयी । बेंक 
दर तथा इंपीरियल बेक की हुंडी की दर बराबर तीन प्रतिशत बनी रही। युद्ध के वर्षों में 
सम्मिलित स्टाक बेकों ने तात्कालिक देनदारियों पर कह प्रतिशत से अधिक व्याज तथा 
सावधि देनदारियों पर १६ प्रतिशत से लगा कर १७ प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं दिया । 

१४. युद्धोत्तर वर्षों में बेंकिग । युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मुद्रा स्फीति की 
स्थिति बनी ही रही । बेंकों के साधन अत्यधिक बढ़ गये । उनके पूंजी विनियोजन, अगाऊ 
धन तथा शाखाएं सभी में असाधारण गति देखने में आई । बेंकों की सावधि देनदारियां 

चढ़ते-चढ़ते मार्चे १९४८ में ३४४ करोड़ तक पहुंच गयी । कितु उस के बाद 

स्थिति खराब हो चली । प्रथम बार भारत के विभाजन के साथ अवनति देखने में 
आई। १९४८ में उस के परिणाम विशेष रूप से देखने में आये । इस समय देश में बेकिंग 
संस्थापन पर भारी बोझ पड़ा । पंजाब और बंगाल के बेकों के कार्य पर भारी प्रभाव 
पड़ा और उन में से कुछ निरबल हो गये । पाकिस्तान में भारी सम्पत्ति रह गयी। उन में 
से कुछ को भुगतान देना तक बन्द करना पड़ गया । बाद में उन्होंने अपना प्रबन्ध करने की 
योजना अपनाई। उनकी रचना ठोस थी और सब मिला कर उन्होंने विभाजन के दबाव 
को अच्छी तरह सहन किया। कितु खाई को पाटने के लिए जोकि निबंछऊता का एक 
साधन था---अन्त में बहुत समय से विचाराधीन कानून को पास कर ही दिया गया । 

बेंकों के ऊपर दबाव का एक सीधा परिणाम यह हुआ कि १९४९ में उतकी अमानतों 
में भारी कमी हो गई। साथ ही उस समय अगाऊ धन के लिए भी भारी मांग थी। 

इस प्रकार मुद्रा बाज़ार में धन की भारी कमी हो गयी । इस प्रकार की कठिनाइयों के कारणों 
का संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जा सकता है:--- 

१. भारतीय व्यापार तथा उद्योगधंधों ने विस्तार के लिये अपनी पिछली बचत से 

काम लेना आरम्भ कर दिया। इन्होंने बेंकों से अपनी अमानतें निकाल लीं । 
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२. युद्ध के कारण आय का विभाजन धनी वर्गों के हाथ से निकल कर समाज के 
कम सम्पन्न ऐसे लोगों के हाथ में आ गया, जो अपनी बचत को कबेंकों में नहीं रखते । 

३. पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी बहुत बुरी दशा में थे और उन को अपने 
जीवन निर्वाह के लिए अपनी बचत को बेंकों से निकालना पड़ा । कुछ प्रमुख राज्यों की 

सरकारों ने भी भारत में विलीन होने के बाद अपनी लगाई हुई पंजी को बेच डाला । 

४. आयातों का मूल्य चुकाने तथा रुई और पटसन जैसी कच्ची सामग्री मोल लेने के 
लिए बेंकों द्वारा दिये जाने वाले अगाऊ धन में कुछ वृद्धि हुईं। यह उनके १९४९ और 
१९५० को अमानतों के ५०% से अधिक थो। मई १९५१ में यह ऋण अमानतों का 

६३ प्रतिशत हो गया । 

५. विभाजन के बाद बेकों पर दूसरी चोट पश्चिमी बंगाल में हुईं। इस के कारण 
१९५० में तीन सारिणी सूची बेंकों--नाथ बैंक, बेक आफ हिंदुस्तान तथा पायोनीयर बेक ने 
भुगतान देना बन्द कर दिया। इससे जनता के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई । 
लोग दूसरे बैंकों से भी अपनी अमानतें निकालने छंगे | इन बैकों के फेल होने के कारण 
बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो गया । रिज़॒व बेंक ने समय पर पश्चिमी बंगाल तथा अन्य 
स्थानों के बेंकों की सहायता की । उस ने प्रयत्न करके कोमिला बेकिंग कम्पनी, 
कोमिला यूनियन बेंक और हुगली बेंक को उस यूनाइटेड बेंक आफ इण्डिया में मिला 
दिया, जिस को पहिले बंगाल सेंट्रल बेक कहते थे । 

उपरोक्त भारी परिवतंनों के होने पर भी भारतीय बेकों ने युद्ध तथा युद्धोत्तर परि- 
स्थिति तथा विभाजन के कारण पड़ने वाले दबाव का मुकाबला अच्छी तरह से किया। 
विस्तार का युग अब मंदा हो चला था। अब भारतीय बेंक अपने साधनों को ठोस बवाने 
की ओर ध्यान दे रहे हैं | स्वतन्त्र भारत के आथिक विकास में अपना उचित भाग अदा 

करने के लिए उनको ठोस बेंकिंग परम्परा बनाने की आवश्यकता हें । 

१५० भारत में बेंकिंग कानून | (१) गत शताब्दी में भारत में वेंकिंग के 
सम्बन्ध में कानून बनाने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया । भारत सरकार ने इंग्लेड 
के समान अन्य आथिक मामलों की भांति बेंकिंग में हस्तक्षेप न करने की नीति का 

अनूसरण किया। 

(२) भारतीय कम्पनीज्ञ अधिनियम १९१३-इस अधिनियम में कुछ ऐसी बातों 
का समावेश किया गया, जिन से बेंकिग कम्पनियों को अन्य कम्पनियों से पृथक पहिचाना 
जा सकता था। दो २ महायुद्धों में कई-कई बेंकों के फेल होने से भी सरकार ने बेकिंग कानून 
बनाने की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया । 

(३) केन्द्रीय बेकिंग जांच कमिटी ने बेकिंग कानून बताने के विषय में सुझाव दिया 
था। किंतु सरकार ने १९३६ में १९१३ के इंडियन कम्पनीज़ एक्ट में संशोधन कर देता भर 
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पर्याप्त समझा । संशोधित अधिनियम में एक पूरा भाग (दस क ) केवल बेकिंग के विषय में 
था । उसमें बेकिंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्याख्याएं थी:--- 

(क) उसने बेकिंग कम्पनी की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “जिसका प्रधान 
व्यवसाय चालू खाते या अन्य खाते में धरोहरें स्वीकार करना हो; जिसको चेक, ड्राफ्ट या 
आडंर से निकारहा जा सके ।” यह परिभाषा स्पष्ट नही थी क्योंकि बेकिंग कम्पनी को 

विभिन्न प्रकार का आकस्मिक व्यवसाय करने की अनुमति भी थी । 
(ख) कोई बेक खोलने से पूर्व कम से'कम ५०,००० रुपये की पूजी बैंक का काम 

चलाने के लिये काम'चलाऊ पूंजी के रूप में शेयरों से एकत्रित करना आवश्यक था। 
(ग) मनेजिग एजेंटों को भविष्य में बनने वाली बेकिंग कम्पनियों का प्रबन्ध करने 

से रोक दिया गया । ही 

(घ) एक सुरक्षा कोष रखना प्रत्येक बेक के लिये अनिवार्य कर दिया गया। यह 
आवश्यक कर दिया गया कि लाभ का कम से कम २० प्रतिशत भाग प्रति वर्ष तब तक 
सुरक्षित कोष में डाला जावे, जब तक उसका परिमाण चुकता पूंजी के बराबर न हो जावे । 

(४) यह आवश्यक कर दिया कि एक बें किंग कम्पनी अपनी सावधि देनदारियों के 
विरुद्ध डेड प्रतिशत तथा तात्कालिक देनदारियों के विरुद्ध ५ प्रतिशत रकम नकद अपने 

पास रखे और अपने मासिक लेखे का विवरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेजा करे । 
(च) बेकिंग कम्पनी को पूरक कम्पनी बनाने अथवा उसमें शेयर लेने का तब तक 

अधिकार नहीं होता जब तक कि वह कम्पनी टुस्टों का काम करने और जमींदारियों 
का प्रबन्ध करने के छिए अपने आप ही न बन गई हो । 

(छ) ऋण चुकाने की बढ़ी हुई अवधि ( )/07807077 ) के लिये प्रबन्ध 
किया गया था, अर्थात् यदि कोई बेंकिग कम्पनी अस्थायी रूप से कठिनाई में पड़ जावे 
तो उसको दिवालियेपन से बचाने के लिये उसके भुगतान को अस्थायी रूप से रोक देने 
की व्यवस्था की गई । ' 

१९३६ के अधिनियम से उसके काम में पर्याप्त त्रुटियों का पता चला। बेंकिंग कार्य 
का नियमन करने के लिये पृथक् बेंकिंग अधिनियम की आवश्यकता थी । रिज़व बेक के 
तत्कालीन गवनेर सर जेम्स टेलर (97 ]०7768 .'०8५१०7) ने १९३९ में उस उद्देश्य 
को पूर्ण करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव किया था । कितु १९३९ 
के युद्ध के कारण यह विषय उस समय स्थगित कर दिया गया । उस समय 
भारतीय सम्मिलित स्टाक बेंक अपने ऊपर पड़ने वाले ज़ोर को सहन करने योग्य थे। 
यूरोप के बाजारों के हाथ से निकल जाने के कारण १९४२ तक भारत के बैंकों को 
भारी कठिनाइयों का मुकाबछा करना पड़ा । बाद में युद्ध का वेग बढ़ने लगा । जापान 
के विरुद्ध भारत को मित्रराष्ट्रों के युद्ध का अड्डा बना देने के कारण व्यवसाय बढ़ने लगा। 
इस समय मित्र राष्ट्रों के लिए अधिक सामग्री मोल ली जाने छंगी । मुद्रा-स्फीति के 



बेकिंग प्रणाली ६५७ 

परिणामस्वरूप आरम्भ में बेकों के ऋण (&0५०77068) में वृद्धि हुई | बाद में उन 
की अमानतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। कितु जैसा कि नीचे की तालिका से प्रकट हैं उस समय सब 
से अधिक वृद्धि सारिणी सूची के बैंकों की कार्यकारी पूंजी में हुई-- 

कोष्ठक चार 

(करोड़ रुपयों में ) 
४७७७७" शा + ० ० म आभाााणआआआआशआ्एएएणणणणणाा ५ | रिजब...] 

सारिरण बाल तात्का- | -_  -.. ,अ  बाजा 
हे सूची के शाखाओं | सावधि लक बेक में हक 3 आप 

वर्ष द्ैकोंकी| 7. | देनदा- देनदा- | मी तथा 225 बक की अंक्णों. रिया 7: | रोकड़ ; बटा ली चलते वाले 
संख्या रियां | हाथ में ' हुई हुंडियां| नोट 

(९३३८-३९ ५३ | शश्रिट | १०८ १३० | २३. ३२२7 हृटढु: 
१९४५-४६ ९१ ३,११५ २६० ५५ | १२५ ३०१ | १२१९ 
१९४७--४८| १०१ ३.४९० रे४डं४ड | ७०७ | १४१ ' ४४४ ' १३०४३ 

१९४८-४९ ९४ २,९६३ ३०४ | ६७५ | ११७ , ४४५ ' १२३२ 
१९४९-५०। ९४ | ३,००८| रछ३े | ५९८ | १०३ | ४४२, ११२९ 
१९००-५१ ९३ २,९०४ २७८ | ५९९ ९६ | ४५९ , ११६३ 

युद्ध के दिनों और युद्ध के बाद बेकिंग विकास ने एक प्रभावशाली चित्र उपस्थित 
किया। किंतु तो भी उसमें कुछ अवांछित बातें थीं ही । उन में से कुछ को भारतीय कम्प- 
नीज़ एक्ट में उचित संशोधन कर के रोक दिया गया। वह बातें यह थीं--अधिकृत पूजी 
तथा चुकता पूंजी के बीच अनुपात का भारी अन्तर, अनुपात विरुद्ध मताधिकार के साथ 

विभिन्न प्रकार के शेयरों का निकाला जाना और मंनेजिंग एजेंटों की नियुक्ति के अवैध . 
बना दिये जाने के बाद भी मैनेजिंग डाइरेक्टरों की नियुक्ति में अनुचित झर्ते । कितु 
अमानतदारों के स्व॒त्व की रक्षा के लिये विस्तृत कानून की अब भी भारी आवश्यकता थी । 
१९४५ में रिज़्व॑ बेक के गवरनर ने बेकों की कुछ ऐसी बुराइयों के विरुद्ध चेतावनी दी, 

जो उनमें मुद्रा स्फ़ींति की स्थिति के कारण आ गई थीं । वह बुराइयां यह हैं-- 

(क) अमानतों को आकषित करने के लिये अंधाधुंध शाखाएं खोलना । 
(ख) बैंक का काम न करने वाली कम्पनियों के शेयर मोल लेकर उनके ऊपर अधि- 

कार करना। इसी से सम्बन्धित कार्य हें बेंकों तथा औद्योगिक कारखानों के स्वत्वों का एक 

दूसरे में मिला देना, डाइरेक्टरों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के शेयरों को रखना तथा पूंजी 

लगाने वाले ट्रस्टों को बनाना। इससे बेंकों की सुरक्षा तथा तरलता में बाधा आती है । 

१. बर्मा के लिये १०,७४ लाख रुपयों सहित । 

२. १९४९-५० की गिध्का06 ३7 (प्रप्राएटा८ए ८०0०४ इसमें पाकिस्तान 

के अंक १९४७-४८ तक ही शामिल हें । 
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(ग) आय-व्यय के लेखे के तेयार करने में चाल्यकी से इस प्रकार काम लेना कि 
बैंक की आथिक स्थिति के विषय में लोग धोखे में रहें । 

(घ) शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सम्पत्ति का सट्टा करना । 
(3) सुरक्षानिधियों को अधिक बलवान बनाने की अपेक्षा उनको बांटना। 
इन बुराइयों को दूर करने के लिये ही कानून बनाया गया था । 
(४) १९४५ के बेंकिंग कम्पनी विधेयक (37]]) को १९४८ तक भी पास नहीं 

किया जा सका। इस बीच में सरकार ने एक अध्यादेश ((0767277८6८ ) निकाल कर 
रिज़र्व बेक को बेकों की इन ब्राइयों को दूर करने का अधिकार दे दिया । इस प्रकार 
१९४६ के अध्यादेश द्वारा रिज़र्व बंकों को किसी भी बेक का हिसाब देखने का 

अधिकार मिरू गया । इस अध्यादेश द्वारा सरकार को किसी भी ऐसे बेक के विरुद्ध 
कार्य करने का अधिकार मिल गया, जिसका कार्य उसके अमानतदारों (॥060०0अ0075 ) 
के स्व॒त्वों के विरुद्ध चलाया जा रहा हो । इससे बैक को सारिणी सूची से हटाया जा सकता था 
अथवा उसको नई अमानतें लेने से रोका जा सकता था। १९४६ में बेकिंग का नियमन 
करने के लिये दो और कानून पास किये गये। बीयरर प्रोमिसरी नोट (86472 ?0- 
778807"ए ९०४८७ ८६) (निकालने की मनाही ) ऐक्ट के द्वारा बेकों को ऐसे प्रोमेसरी 

नोट निकालने से रोका गया जो एक हाथ से दूसरे हाथ में बराबर जाते रहते थे। दूसरा 

कानून बेंकिंग कम्पनीज (शाखा नियंत्रण ) ऐक्ट रिज़व बेंक की अनुमति के बिना बेकों को नई 
शाखा खोलने अथवा पुरानी शाखाओं के स्थान बदलने से रोकता था । 
. (५) भारत सरकार ने विभाजन की कठिनाइयों में बैकों की सहायता करने के 
लिए सितम्बर १९४७ में एक अध्यादेश ((0/0879706) जारी किया । इसके द्वारा 
रिज़व बैंक को अधिकार दिया गया कि वह कैसी भी ज़मानत पर--जिसे वह पर्याप्त 
समझे--बेंकों को पेशगी रुपया उधार दे सके । 

विभाजन के बाद यह देखने में आया कि पंजाब के कुछ बेक अपने अमानतदारों 

के दावों को चुकाना कठिन समझ्ष रहे थे। क्योंकि उनकी अधिकांश सम्पत्तियां पश्चिमी 
पंजाब में थीं, जब कि उनकी देनदारियों को भारत को बदल दिया गया था। इस प्रकार के 
बेकों को सहायता देने के लिये १९४७ में एक. और अध्यादेश निकाला गया। इसके द्वारा 

सरकार को तीन महीने तक के लिये ऋण चुकाने की अवधि देने का अधिकार दिया गया। 
इस बीच में वह कुल अमानत का १० प्रतिशत अथवा २५० ), जो भी कम हो एक मास 

में चुका सकते थे। यह अध्यादेश १९४८ में अपने-आप समाप्त हो गया। 
(६) बेकिंग कम्पनोज़ अधिनियम १९४९-१९४६ के पुराने बैंकिंग विधेयक को 

वापिस ले लिया गया और २२ मार्च १९४८ को एक नया विधेयक उपस्थित किया गया। 
इसी विधेयक को पास करके १६ मार्च १९४९ से लागू किया गया। इस प्रकार प्रस्तावों की 

एक ऐसी लम्बी श्ंखला को जो १९३९ में आरंभ हुई तथा जिसमें १९४६ और १९४९ के 
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बीच अनेक अध्यादेश निकालने पड़े एक अधिनियम में स्थान देकर एक व्यापक कानून बना 

दिया गया । इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित थी- 

१. इसमें बेकिंग की परिभाषा करते हुए बतछाया गया कि “जनता से द्रव्य को 

अमानत का उधार देने अथवा पूंजी लगाने के उद्देश्य से स्वीकार करना, जिसे मांगते ही 

अथवा अत्य प्रकार से चुकाया जाना हो और जिसमें से रुपया चेक, ड्राफ, आड्डर या अन्य 

प्रकार से निकाला जावे ।” कोई कम्पनों इस प्रकार का काम तब तक नहीं कर सकती थी 

जब तक वह अपने नाम के साथ बेक',बेंकर' अथवा बेकिंग शब्दों का उपयोग न करे । 

प्रत्येक बैं किग कम्पनी को रिज़व बेंक से एक लेसंस लेता होगा, जो लेसंस देने से पूर्व इस 

बात का पता लगा छेगा कि प्रार्थी बेंक की दशा ठोस है अथवा नही और यह कि उसका 

कोई काम उसके अमानतदारों के विरुद्ध तो नहीं है। यदि प्रार्थी विदेशी वेकिंग कम्पनी हो 

तो रिज़र्व बैंक को यह देखना था कि उसके निर्माण का उसके देश का कानून भारतीय 

बैंकिंग कम्पनियों के विरुद्ध कहीं विभेदात्मक व्यवहार तो नहीं करता । 

२. यह अधिनियम सभी प्रान्तों तथा सम्मिलित होने वाले राज्यों की सभी बेकिंग 

कम्पनियों पर छागू होगा, किन्तु सहकारी बेकों पर लागू नहीं होगा। 

३. अधिनियम में न्यूनतम पूंजी तथा सुरक्षा निधि की शर्तों को निश्चित किया गया। 

वह उसके भौगोलिक रूप से लागू होने के सम्बन्ध में विभिन्नप्रकार की हूँ । उदाहरणार्थ, 

यदि इस अधिनियम को एक से अधिक राज्यों पर लागू किया जावे तो न्यूनतम आवश्यक 

पूजी ५ छाख रुपया होगी, किन्तु यदि उसको बम्बई अथवा और कलकत्ता में छागू किया 

जावे तो पूजी १० लाख होगी, इत्यादि । 

भारत के बाहिर बनी हुई बैंकिंग कम्पनियों के लिये यह आवश्यक था कि उतकी 

चुकता पूजी तया सुरक्षानिधि १५ छाख रुपया हो और यदि उनका व्यवसाय बम्बई 

अथवा और कलकत्ते में भो चले तो यह रकम २० लाख रुपया हो। जब तक किसी इस 

प्रकार कौ कम्पनी ने रिज़र्व बैंक के पास उस रकम को नकद अयवा ओर स्वीकृत 

प्रतिभूतियों में न रख दिया हो तब तक यह समझा जावेगा कि उसने इस दातें को पूरा नहीं 

किया । 

४. स्वीकृत पूंजी अधिकृत पूंजी की ५० प्रतिशत से कम न होगी और चुकता पूंजी 

भी स्वीकृत पूजी ( 5प०8८79८१ (कु ) की ५० प्रतिशत से कम न होगी । 

मताधिकार पंजी के अपने अनुदान के अनुपात में होगा। किन्तु वह किसी दशा में भी समस्त 

मताधिकार के ५ प्रतिशत से अधिक न होगा । 

५. प्रत्येक सारिणी सूची के बेंक को रिज़वे बेंक के पास सावधि देनदारियों 

के २ प्रतिशत तथा तात्कालिक देनदारियों के ५ प्रतिशत की पुरानी दर से अपनी सुरक्षा 

निधि रखनी होगी । 
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६. बिना सारणी सूची के बेंकों को भी इसी अनुपात में सुरक्षा निधि अपने पासे 

और अथवा रिज़र् बेक के पास रखनी होगी और उनको मास के प्रत्येक शुक्रवार को 

अपना मासिक हिसाब देना होगा । 

७. प्रत्येक विदेशी बेकिंग कम्पनी को इस अधिनियम से दो वर्ष के अंदर भारत में 

नकदी, सोने अयवा बिना घाटे की स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में उसकी सावधि तथा 
तात्कालिक देनदारियों के कम' से कम २० प्रतिशत भाग को बाज़ार भाव से भारत में 

रंखना होगा । (इसमें उसका रिज़वं बेंक के पांस सुरक्षित भंडार भी सम्मिलित है) । 
८. बेक के डाइरेक्टर ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो अन्य संस्थाओं के डाइरेक्टर 

भीहों। 

९. डाइरेक्टरों अथवा उनकी फर्मों को बिना जमानत के ऋण देना मना कर दिया 

गया। इस प्रकार के ऋणों का मासिक हिसाब रिज़वे बैंक को देते रहने की व्यवस्था की 

गई। रिज़वे बेंक को बेंक के सभी ऋणों के संबंध में नीति निश्चित करने का अधिकार हूँ। 
वहु यह भो तय कर सकता है कि ज़मानत वाले ऋणों का कितना भाग बेक में रखा जावे । 

१०. जब तक किसी बेंकिंग कम्पनी के सभी पूंजीगत खर्चे साफ न कर दिये जावें, 
बह कोई लाभ नहीं दे सकती । छाभ का कम से कम २० प्रतिशत तब तक सुरक्षा निधि में 

रखा जावेगा, जब तक यह निधि चुकता पूजी के बराबर न हो जावे । 

११. कोई बेकिंग कम्पनी रिज़वे बेंक की पूर्व अनुमति के बिना न तो नई शाखा 
खोल सकती है और न पुरानी शाखा के स्थान को ही बदल सकती है । 

१२. कोई बेंकिंग कम्पनी व्यापार नहीं कर सकती । उसका प्रबंध किसी ऐसे के 

हाथ में नही दिया जा सकता जो मेनेजिंग एजेंट हो, जो दिवालिया घोषित किया जा चुका 
हो, जिसको किसी अनेतिक कार्य में सज़ा हो चुकी हो अथवा जो कम्पनी के लाभ में कमीशन 
लेता हो अथवा कोई और काम करता हो । प 

१३. बेकों को अपने ही शेयरों पर उधार देने अथवा बिना ज़मानत के डाइरेक्टरों 

को उधार देने अथवा किसी ऐसी फर्म को उधार देने का अधिकार नहीं है जिसमें उसके किसी 
डाइरेक्टर की किसी प्रकार से विशेष रुचि हो । 

१४. कोई बें किंग कम्पनी केवल बेकिंग व्यवसाय के आकस्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त 

कोई पूरक कम्पनी नहीं बना सकेगी । 

५. रिज़व बंक को अत्यन्त विस्तृत अधिकार दिए गए हें। वह पूरी सम्मि 

लित् स्टाक बेकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है, वह उधार देने की नीति को प्रभावित कर 

सकता हे, सोदों को रोक सकता है, वह सामयिक तथा तदुद्देशीय हिसाब के अंकों को भंग कर 
उनको प्रकाशित कर सकता है। वह किसी भी बेक का निरीक्षण कर सकता हैं और अनिवार्य 
आवश्यकता के समय इस अधिनियम को ३० दिन के लिये स्थगित कर सकता हैं । 
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जनक नहीं है । वह ऋण के हिसाब के नियमित कागज नहीं मंगवाते अथवा उनकी प्रधान 

कार्यालय में ठीक-ठीक जांच नहीं की जाती । 

जब तक ऊपर बतलाई हुई त्रुटियों को ठीक नहीं किया जावेगा भारतीय बेकों पर 
कठिनाई का समय फिर आवेगा। इस प्रकार की वर्तमान त्रुटियों को ठीक करके ठोस बेकिंग 

को हमारी परम्परा बना लेनी चाहिए । आज देश उद्योगधन्धों के विकास की योजना बना 

रहा है । किन्तु ठोस आधार पर किया हुआ बंकों का विकास ही उस उद्देश्य को प्राप्त करने 

में सहायता दे सकता है । 

१८ विनिमय बेंक--उनकी स्थिति | १०५० में भारत में १५ विनिमय 

बैक थे और बन्दरगाह के नगरों तथा दिल्ली में उनकी ६३ णाखाएं थी। इन बंकों का 

निर्माण भारत के बाहर किया जाता हैं। इसी कारण भारतीय कम्पनीज़ अधिनियम 

उनपर छाग नहीं होता था + किन्तु नये बेकिंग कानून ने रिज़त बेक को उनके कार्यो का 

नियंत्रण करने का अधिकार भी दे दिया। निम्नलिखित तालिका से भारत में उनकी वृद्धि 

तथा स्थिति का पता लगता हें- 

तालिका ५* 

पूजी तथा | भारत मे भारत मे नारत में 
| | झुर क्षानिधि| अमानतें, रोकड़ ! रोकड़ की ,दियेहुए ऋण ॥| 

वर्ष | संख्या | (दस छाख | (करोड़ | बकाया अपेक्षा देनदारियों | तथा बढ़ा ली 

। 
॥ 

जब 

| पौण्ड में) | रुपयो में) (करोड़. का प्रतिशत | हुई हुण्डियां 
' रुपयों मे) अनुपात 

>जरननल-म»कतननम-म-माम 3 पोजभमल्भ सका. धन. सका सके आना कस नन्मीकक के की 3.3 मनन अ«-न्थ उस सम ८मनननाना पाते तिकानीी पाती 4+07-+40+» 'सटनननक लीन मकमकनना-+न “५०% + >२५७+ ८ कक स्कान2 क०>+ +>कज+फ बन 

१९२० १५४७ 5९० ५. + 2५ | ३ | न" 
१९४० | २० | १२८ | ८५ १७ '. २०. २८ 
१९४५ | १५। १५३ | १७९ ,. (८ | १० [६ ४4६ 
१९४८ | १५ | १५६ | ६० ' १७ | (११ ७ ७४/४/४+/+//१४ 

इस तालिका से यह भी पता चलता है कि इन बेकों में व्यक्तिगत अमानतों में पर्याप्त 

वृद्धि हुई, जब कि उसी गति से भारत में उसकी नकद रोकड़ में वृद्धि नही हुईं । 

इनमें से दो बैक टामस कुल एण्ड सन* तथा अमरीकन एक्सप्रेस कम्पनी का सम्बन्ध 

केवल यात्रियों से है। शोष में से तीन का भारत में पर्याप्त भाग हैं। शेप उन बड़े-बड़े 

भारी बैकों की एजेंसियां मात्र हें, जिनके व्यापार का बड़ा भाग भारत के बाहर ही हैं । 

पांच बड़े-बड़े विनिमय बैंकों के ताम यह हे-लाएड्स् बैक, चार्टंई बेक आफ इण्डिया, 

आस्ट्रेलिया एण्ड चाईना; नेशनल बेंक आफ इण्डिया, मर्केनटाइल बैंक आफ इंणिडिया तथा 

नेशनल सिटी बैक आफ न्यूयार्क। 
दि मिनी भीम जी ० भरा /०४ 2४ मं ७॥४७७७७७४४७४७४७७७७४७७/॥/॥/७७७ | >कमलकेनक- सन

म मोशन +नल पक षनकम मन न धन लक 

१. रिजर्व बेक द्वारा १९४८ में निकाले हुए अंकों में से लिया हुआ । 

२. भारत में इसका व्यापार मेसर्स ग्रैण्डले ऐंण्ड कम्पनी में मिला दिया गया है । 
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उनके कार्य-(क) वह भारत के विदेशी व्यापार में धन देते हैं । यह एक लाभकारी 

व्यवसाय हैं। १९५०-५१ में भारत का समस्त व्यापार १,१६८ करोड़ रुपये का था। 
विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगाया है कि इस व्यापार के १५ प्रतिशत में ही भारतीय बेक धन 
लगाते हैँ । उनका भाग माल को बन्दरगाह तक प्रहुंचाने भर का है, जहां से विदेशों को 
धन लगाने का प्रबंध विनिमय बेक करते हे । 

(ख) विनिमय बकों की पर्याप्त शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। वह विभाजन से 
पूर्व १९४० में भारत में १९१ थीं और १९५० में ६३ थीं । इनमें से अधिकांश शाखाएं 
बड़े-बड़े नगरों में है । उदाहरणार्थ कलकत्ते में २०, बम्बई में १५, दिल्ली में १० और 

मदरास में १० हे। वह भारत में अमानतें स्वीकार करते हें और भारत के आन्तरिक 

व्यापार में भी बहुत बड़े परिमाण में धन लगाते हैँ। यह अमानत की देनदारियां भारत 
और पाकिस्तान में १९४५ में १७९ करोड़ थीं और केवल" भारत में १९५० में १६२ 
करोड़ थीं । 

विनिमय बेक भारतीय निर्यात की उन हुण्डियों ([7त27॥ 074 छ]8 ) को 
मोल लेते हैं, जो प्रायः तीन मास बाद सकारी जाती है। यह हुण्डियां सदा लगभग स्वीकृति 
पत्र की हुण्डियां (002८प7767073 07 ८८०[०४८०८८ ) होती है । वह तुरंत ही लंदन को 
भेज दी जाती हैं और वहां के नीचे ब्यजञार भाव से वहां उनपर बट्टा लिया जाता है। उनके 
धन को वापिस भारत को भेजने के लिये बेक विभिन्न विधियों का आश्रय लेते हैं । 
उदाहरणाथ, (१) लंदन में रिज़वं बेक के हाथ स्टलिंग बेचना, (२) लंदन में रुपये के 

कागज़ मोल लेना और उनको भारत में बेचना, (३) भारत में रुपये लेकर इंग्लेड में 
यात्रियों तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूति करता और (४) भारत में 
बिक्री के लिये सोना-चांदी का आयात करना। 

यूरोप से भारत को किये जाने वाले निर्यात व्यापार के अधिकांश व्यापार 
के लिये धन का प्रबन्ध उन भूगतान पत्रों की हुण्डियों (॥900परशल्ग$ 07 
?७५70८०४४---72.9. 8]8) द्वारा किया जाता है, जिन्हें साठदिनी हुण्डी कहा जाता 
है। उनपर लंदन में बट्टा लेकर फिर उनको विनिमय बेंकों द्वारा वसूली के लिये 
भारत भेजा जाता है । स्वीक्ृृति पत्रों की हुण्डियों ( ॥). 2. 87]8) की विशेषता 
यह हैँ कि यदि विदेशी आयातक द्वारा बेक के द्वारा उसको एक बार स्वीकार 
कर लिये जाने पर वह मार का कब्ज़ा ले सकता है, जबकि हुण्डी का भुगतान वह 

हुण्डी की मियाद पूरी होने पर ही करता है। स्पष्ट रूप से यह एक बड़ी भारी 
सुविधा हैं। भुगतान पत्र की हुण्डियां ([0.?. 8॥]8) भारतीय आयातक को मार 

" का तत्काल कब्जा करने का अधिकार नहीं देतीं। अतएव वह विनिमय बैक के पक्ष में एक 
धरोहर नामा (77ए5 २८८८ं७०५) लिख कर देता है और इस प्रकार जब तक वह 
उस हुण्डी का भुगतान नहीं करता वह उस माल के लिये बैंक का धरोहरी (77प्र5;८८) 
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बना रहता हैँ । इस समय के लिये वह ६ प्रतिशत की दर से ब्याज भी देता हैं। जब तक 
भारतीय आयात व्यापार के लिये धन का प्रवंध भुगतान पत्र की हुण्डियों (॥).?. .8॥5 ) 
द्वारा रुपये में करके उनपर भारत में बट्ा नहीं लिया जाता यहां एक ठीक बढ्रा बाज़ार का 
विकास नहीं किया जा सकता । विनिमय वबेकों ने अविभक्त भारत के १९४६ में ४६ करोड़ 
रुपये के विरुद्ध भारतीय सेना में १९४८ में ११४ करोड़ रुपये का अगाऊ धन दिया और 
हुण्डियों का भूगतान किया । 

विनिमय बेकों के विरुद्ध शिकायतें--भारतीय वेंक विनिमय बेकों के विरूद्ध बहुत 
समय से शिकायत करते रहे है । उनकी शिकायत यह हें-(क) विनिमय वेक देश के आन्त- 
रिक व्यापार में और विशेषकर बन्दरगाहों को माल ले जाने में भारी प्रतियोगिता करते 

रहे है । उनके साधन बड़े हें और इसीलिये वह सस्ती दर पर अमानतों को आकपित कर 

सकते है । (ख) यह कहा जाता है कि वह भारत के विदेशी व्यापार में अपने देशवासियों 

को अधिक सुविधाएं देते हें और इस प्रकार भारत में एकत्रित किये हुए धन का उपयोग 
भारतीय स्वत्वों के विरुद्ध करते है । (ग) वह भारतीय निर्यातकों को विवद्ग करते है कि 
वह अपने माल का बीमा विदेशी कम्पनियों में ही करावें। इससे भारतीय बीमा कम्पनियों 

द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के व्यवसाय में वह बाधा उपस्थित करते है । (घ) उन 
बेकों में भारतीयों को विश्वास योग्य पदों पर नहीं रखा जाता । यहां उनको सबसे बचा 
पद रोकड़िया ( (५88॥767 ) का दिया जाता है । (ह) यह कहा जाता है कि यह भार- 
तीय पूंजी को विदेशी ओद्योगिक तथा स्वर्ण किनारे वाली प्रतिभूतियों में लगाने का उपाय 
करते है। (च) उनके कर्ंचारी कुछ भारतीय बेकों को नीचा दिखाते 

सारांश यह है कि यह बेक भारत के विदेशी व्यापार का संचालन करते है और कुछ 
उसके आन्तरिक व्यापार में भी भाग लेते हैं । यद्यपि वह भारत में अमानतों को एकत्रित 

करते रहे, किन्तु १९४९ तक वह भारतीय कानूनों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। उनका निय॑- 

त्रण विदेशी डाइरेक्टर करते थे और वह भारतीय मामलों के विषय में कोई सूचना प्रकाशित 
नहीं करते थे । १९४९ का बेकिंग कानून बनने के बाद उनकी भारत स्थित सुरक्षा निधि 
पर रिज़वे बेक का अधिकार हो गया। अतएवं इस विषय में स्थिति कुछ सुधर गई । 

कोई भी भारतीय विनिमय बेंक क्यों नहीं ? यह युक्ति दी जाती हे कि विदेशी 
व्यापार की अपेक्षा देश के आन्तरिक व्यापार में घन लगाने से अधिक लाभ होता हैं । अतएव 
भारत के सम्मिलित स्टाक बेंक अपनी कुछ कम पूजी के साथ स्वाभाविक रूप से ही देश के 
आन्तरिक व्यापार प्ले संतुष्ट हैं। विदेशी व्यापार की हुण्डी रकम को अधिक से अधिक 
तीन मास तक के लिये कद कर देती है। भारत के सम्मिलित स्टाक बेक या तो सरकारी 
प्रतिभूतियों में धन लगाते हे अथवा अन्य साधन न होने से उसे भारत के रिज़व बेंक में 
रखते है । विदेशी विनिमय व्यवसाय में धन लगाने से उनका यह फालतू धन काम में 

लग जाता । 
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यह भी कहा जाता है कि भारत में विदेशी विनिमय व्यवसाय को सफलता- 

पूर्वक चलाने के लिये होशियार कार्यकर्ता नहीं मिलते । यह एक बलवान् तक नहीं है। 

इम्पीरियल बेक के गवर्नर ने केन्द्रीय बेकिंग जांच समिति के सामने अपनी गवाही में कहा 
था कि “आवश्यक कर्मचारी बिना अधिक विलम्ब के मिल सकते हे । 

भारत के सम्मिलित स्टाक बकों द्वारा इस व्यवसाय को अपनाने के मार्ग में मुख्य 

कठिनाई विदेशों में शाखाएं खोलने और उनका सफलतापूर्वक संचालन करने की है । इस 
मार्ग में राजनीतिक तथा चलअर्थ की कठिनाइयां हें । एक विदेशी शाखा में धन आक्षित 

करने के लिये अधिक पूजी, भारी अनुभव और साख की आवश्यकता होती है । हमारे 
व्यापारिक बेंक यह शाखाएं खोलने योग्य नहीं हे । यह अच्छा हैं कि बेक आफ इंडिया ने 

लंदन में एक शाखा खोल दी है । आज भारत के स्वतन्त्र होने के कारण यह आवश्यक है कि 

इस प्रकार की शाखाएं सभी देशों और विशेषकर अमरीका तथा ब्रिटेन में खोली जावें। 

केन्द्रीय बेकिंग की रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया है कि इम्पीरियक बेक आफ 
इण्डिया को विदेशी विनिमय का कार्य करना चाहिए। किन्तु ऐसा करने से पूर्व उसको 
अपने स्थानीय बोर्डो में भारतीय डाइरेक्टरों की संख्या ७५ प्रतिशत कर देनी चाहिए । 
उसको अभारतीय कमंचारियों की भर्ती भी बंद कर देनी चाहिए । 

इस योजना के विकल्प के रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि तीन करोड़ रुपये की 

: पूंजी से एक अखिल भारतीय विनिमय बेक की स्थापना की जावे । अच्छा हो कि उसके 
अधिकांश शेयर भारतीय सम्मिलित स्टाक बेंक ले लें। इससे इस बात का निराकरण हो 

जावेगा कि उक्त बेक भारत के घरेल व्यापार में प्रतियोगिता करेगा । यह बेक सरकार द्वारा 
विदेशों में रुपया भेजने के काम को भी ले सकता है । 

इस बोच में भारतीय व्यापारिक बेंक सहकारी आधार पर बड़े-बंड़े विदेशी केन्द्रों में 
अपनी एजेंसियां खोल सकते हैं । 

परिणास-१९४९ का भारतीय कम्पनीज बेंकिंग अधिनियम पास होने से विनिमय 
बेकों की स्थिति पहले जैसी हस्तक्षेप न करने योग्य नहीं रही । आज रिजरव बेक उन बेकों 
को यह आज्ञा दे सकता हैँ कि वह अन्य बेकों के साथ-साथ ही चलें । इस अधिनियम में 
निम्नलिखित नियम भारतीय अमानतदारों की रक्षा करते हे- 

१. जो बंक भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में बने होंगे उनके लिये यह आवश्यक 

है कि उनकी चुकता पूजी और सुरक्षा निधि के मूल्य का कम से कम १५ लाख रुपया 
रिज़व बेंक में जमा किया जावे । और यदि उसका स्थान बम्बई या कलकत्ते में हो तो 

वह २० लाख रुपये रिज़व बंक में रखें । 

॒ २. इस प्रकार के बंक द्वारा रिज़र्व बेक में जमा की हुई कोई भी रकम ऐसी दशा में 

भारत के पावनेदारों के दावों का निर्णय करने का पृथक-साधन होगी, जब कि उक्त 
बेक भारत में अपना कारोबार बंद कर दे। 
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३. इस प्रकार की किसी भी बेकिंग कम्पनी की भारत में सम्पत्ति प्रत्येक तिमाही 
के काम करने के अंतिन दिन उसमें जमा तात्कालिक तथा सावधि देनदारियों के ७५ 

प्रतिशत से कम न होगी । 

ह ४. प्रत्येक वर्ष के अंत में इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी अपनी भारतीय शाखाओं 

द्वारा भारत में किये हुए सभी व्यवसाय के सम्बन्ध में वापिक आय-व्यय का लेखा तथा 

हानि-लाभ का विवरण तैयार करेगी । इस आय-व्यय के लेखे की नियमित रूप से हिसाघ 
परीक्षक द्वारा जाच करके इसे प्रकात्ित कर दिया जावेगा । 

यह बात ध्यान रखने की है कि बैंकिंग अधिनियम द्वारा इस प्रकार की पाबन्दियां 

विदेशी बेकों पर भी लगा दी गई हे । किन्तु जो देशी राज्य भारत में विछीन हो चुके हैं 
उनमें बने हुए बंक इस श्रेणी में नहीं आते । 

१९, भारत का इम्पीरियल बेंक । भारतीय कल्पना के लिये राज्य बेक 
का सदा ही भारी आकर्षण रहा हैं। आरंभ में इस प्रकार के बेक के लिये अनेक प्रकार 
के प्रस्ताव किए गए। किन्तु उनमें से किसी के अनुसार भी आचरण नहीं किया गया। 

१९१३-१४ के संकट के कारण एक राज्य बेंक की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत 

होने लगी। इस विषय में प्रथम गंभीर प्रयत्न १९२१ में तब किया गया, जब तीनों 

प्रेसीडेंसी बेकों को उनकी ५९ ज्ञाखाओं सहित मिलाकर इनकों इम्पीरियछ बेक आफ 
इण्डिया नाम देकर एक कर दिया गया । विदेशी प्रतियोगिता के भय के कारण इस 

प्रकार परस्पर विरोधियों को एक कर दिया गया । 

इस योजना के अनुसार नये बेक की पूंजी को ३७५ लाख रुपये से बढ़ाकर ५६२ छाख 
रुपये कर दिया गया। वह व्यक्तिगत फर्म ही बना रहा। कितु उससे सरकारी काम भी 

लिये जाने का निर्णय किया गया। अतएवं उसके कार्यों पर कानूनी पाबंदी लगाकर इसके 

प्रबन्ध को एक सीमा के अन्दर-अन्दर सरकार के नियंत्रण में रखा गया। अपने विशाल 

साधनों के कारण भारतीय बे किंग संसार में उसको नेता का स्थान मिल गया । भारत में 

उसकी कुल अमानतों का ३३ प्रतिशत उसकी व्यक्तिगत अमानतें थी। १९२६ में उसकी 
दाखाओं की संख्या १६१ थी, जो कि सभी सम्मिलित स्टाक बेकों की सभी शाखाओं की एक- 

तृतीयांश से अधिक थीं। उसमें जनता की भी बड़ी अमानतें जमा होती थी, जिन पर वह 

कोई ब्याज नहीं देता था । उसके व्यवसाय को कानून की सीमा के अन्दर सुरक्षा दी गई । 
अतएव यह स्वाभाविक था कि भारतीय बेकिंग, साख तथा व्यापार में उसके अधिकार 

अत्यन्त व्यापक थे । 

इस्पीरियल बेंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड तथा तीन स्थानीय बोर्डों के हाथ में 

था। सरकार को केन्द्रीय बोर्ड में दो सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था । वह अपने 

१. देखो १४परा'7]87, ०0. ०. 



६७० भारतीय अधथ्ंशास्त्र 

स्वत्वों की देखभाल करने के लिये चलअर्थ के नियंत्रकः ((07002&/ ० (प्राक्टम- 

८9) को मनोनीत करती थी। सरकार बेक को अपनी बकाया रकमों की रक्षा करने तथा 
आशिक नीति के संबंध में भी निर्देश दे सकती थी । 

बेक ने सरकार के सभी बेकिंग कार्य को अपने हाथ में ले लिया। जैसे, अमानतों को 

स्वीकार करना तथा बकाया रकमों को अपने पास रखना। उसने सा्वेजनिक ऋण का प्रबंध . 
किया और १९२१ से लेकर १९२६ तक के बीच में १०२ नई शाखाएं * खोलीं | वह अन्य 

स्थलों को रुपया भेजता था तथा ऋण देने के ढंग तथा साधन उत्पन्न करता था। वह बेंकरों 
के बेक का काम भी करता था; क्योंकि अधिकांश व्यापारिक बेंक अपनी बकाया रोकड़ 
उसके पास ही रखा करते थे। बह देश में पारस्परिक चुकाई भवन का काम भी करता था 

और इस प्रकार बेकों के पारस्परिक दावों को तय किया करता था । बेक द्वारा सरकारी 

काम करने के कारण उसके कार्यों का सावधानी से नियंत्रण किया जाता था। इस प्रकार 
इम्पीरियल बेंक ६ मास से अधिक के लिये ऋण नहीं दे सकता था। न वह स्थायी सम्पत्ति 

पर या अपने शेयरों पर ही ऋण दे सकता था । बह अपने ग्राहकों की यथार्थ आवश्यकताओं 

के अतिरिक्त विनिमय व्यवसाय नहीं कर सकता था । वह व्यक्तिगत ज़मानत पर तब तक 

ऋण नहीं दे सकता था, जब तक दो स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा फर्म उस ऋण की 

जमानत न लें । 

बेक के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें बारबार की गई कि वह अन्य बेकों के साथ 
अनुचित प्रतियोगिता करता है । उसके पास जो सरकारी खज़ाना बिना सूद के बड़े भारी 

परिमाण में रहता था उससे वह बहुत कम ब्याज पर जनता को रुपया उधार दे सकता था। 

किन्तु इस प्रकार के आरोप सत्य नहीं थे। क्योंकि बेंक अपनी सम्पत्ति के अत्यधिक तरल 
होने के कारण अत्यन्त कम दर पर भारी-भारी अमानतें आकषित कर सकता था । 

यह भी कहा गया कि बेंक यूरोपियन फर्मो के साथ भारतीय फर्मों के विरुद्ध पक्षपात- 
पूर्ण विभेदात्मक व्यवहार करता था । उसके व्यवसाय का अधिकांश जिसका परिमाण 
बराबर बढ़ता जाता था भारतीयों" के साथ ही होता था। १९२५ में उसकी अमानवों 
का कम से कम ६७ प्रतिशत भारतीयों से आया था । उसके द्वारा दिये गये ऋणों का भी 
६८ प्रतिशत भारतीयों को ही दिया गया था। इसमें संदेह नहीं कि उसका भारतीयकरण 

उतनी शीघ्यता से नहीं किया गया, जैसी कि मांग की जाती थी। उसका प्रबंध तो 

बराबर यूरोपियनों के हाथ में ही बना रहा हैँ । 

इम्पीरियल बेंक के विरुद्ध सबसे भीषण आरोप यह था कि वह विशित्न स्थानों तथा 

१. आवश्यकता १०० नई शझाखाएं खोलने की थी, जिनमें से २३ प्रतिशत 
सरकार द्वारा बतलाये हुए स्थानों पर खोली जानी थीं । 

२. पाधाओं&7, (0. 92. । 
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ऋतुओं में मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव को कम नहीं कर सकता था। किन्तु उसका कारण 

इम्पीरियल बेंक और सरकार में बेकिंग तथा चलअर्थ के कार्यो का बिखर जाना था । 
इम्पीरियल बेंक का राज्य बेंक रूप होने के कारण उसका व्यापारिक बेक रूप 

साथ ही साथ बना नहीं रह सकता था। वह अपने व्यापारिक कार्यो में भारी छाभ उठाता 
था। एक वास्तविक केन्द्रीय बेक इस प्रकार का कार्य करना कभी पसंद न करता। न वह 

साधारण सम्मिलित स्टाक बेंकों के साथ प्रतियोगिता में उतरता। यदि राज्य बेक कहलाने 
वाला बेंक इस प्रकार के कार्य करता हे तो देश में बे किग कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया 
जा सकता। 

यह बात उसके पक्ष में कही जा सकती है कि उसने देश भर में बेंकिग सुविधाएं 
बढ़ाने में सहायता दी । उसने ऐसे-ऐसे स्थानों में ७५ शाखाएं खोलीं, जहां पहले किसी 

भी बंक की कोई शाखा नहीं थी। उसने कुछ बेकों की बड़ी प्रसन्नता से कठिनाई में 
सहायता की । उदाहरणार्थं, शिमले का एलाएंस बैंक, बंगाल नेशनल और इलाहाबाद 

बेक । जहां-कहीं उसकी शाखा होती थी वह पारस्परिक चुकाई भवन ( (॥62& ४72 
90056 ) का काम भी करती थी और इस प्रकार विभिन्न बेकों के पारस्परिक हिसाब 

को सुलझाने में सहायता देती थी । 

निम्नलिखित तालिका से बेंक की वर्तमान स्थिति का पता रूगता है-- 

इम्पीरियल बेक 

(करोड़ रुपयों में) 
दाह 

मर्दे | ७ मार्च १९५१ ७ मार्च १९५२ 
। हल लील कलाम कम 

अमानतें २४२ २२८ 
पूंजी विनियोजन कार्य | १०१ । ८६ 
ऋण !।. १२५ १०१ 
नकद रोकड़ २३ १८ 
अमानतों की अपेक्षा नकद ९.५ ८ 
रोकड़ का प्रतिशत अनुपात 

१९३४ का इस्पीरियल बेक संशोधन अधिनियम तथा उसके बाद की स्थिति- 

१९३५ में रिजव॑ बेंक की स्थापना हो जाने पर इम्पीरियल बेक की अद्धं-सरकारी बेक 

होने की स्थिति समा््त हो गई। अब बेक के कामों पर लगाई हुई पुरानी पाबंदियों को 
दूर कर दिया गया । अब यह विदेशी विनिमय का कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकता था, 
जहां-कहीं चाहे नई शाखाएं खोल सकता था और भारत के बाहर घन उधार ले सकता 
था। उसको स्थायी सम्पत्ति के विरुद्ध उधार देने की अनुमति भी दे दी गई। तो भी उसको 
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एक उभय सम्मत कमीशन के आधार पर भारत के रिज़वे बेक का एजेंट बना दिया गया, 
जिससे उसकी कई लाख रुपया प्रति वर्ष की आय बढ़ गई। इस प्रकार अब उसके साधन 

बहुत बढ़ गए हे और वह अन्य बेंकों को दुबारा बट्ठा लेने की सुविधा देता है। वह मुद्रा 

बाज़ार का नेता है और अपने उस रूप में उसने अपनी अमानतों की अपेक्षा नकद रोकड़ 
के उच्च अनपात को बनाए रखा है। उसकी उच्च स्थिति होने का यह भी एक मख्य कारण 
है । इन्हीं सब कारणों से जनता की ओर से उसका राष्ट्रीयकरण किये जाने की भारी 
मांग उपस्थित की जाती रही है । 

इम्पीरियल बक के असामान्य अधिकार की आलोचना--वतेमान प्रणाली में 
इम्पीरियल बेक को असामान्य अधिकार दिये जाने की देश में भारी आलोचना की जाती 
रही हैं। यह आलोचना आंशिक रूप में राजनीतिक है। एक तो इस कारण कि इस बेंक का 
संचालन अंग्रेज़ों के हाथ में था, दूसरे इस कारण कि अतीत काल में यह भारतीय बेंकों 
के साथ प्रतियोगिता करने के कारण कुछ अप्रिय बन चुका है । एक तक यह दिया जाता है 
कि सिद्धान्त रूप से यह ग़छूत है कि किसी एक व्यापारिक बेक को सरकारी रोकड़ तथा 

चलअर्थ की तिजोरियों का सब काम दे दिया जावे । क्योंकि उससे उसको शक्तिशाली 

एकाधिकार मिल जाता हैं और फिर उसको जनता तथा अन्य बेकों के स्वार्थों की उपेक्षा 
करने की सामथ्य॑ प्राप्त हो जाती है। या तो इस एकाधिकार पर कठोरता से नियंत्रण लगाया 
जाना चाहिये अथवा बेक की उन विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाओं तथा लाभों को उससे 
छीन लेना चाहिये, जो उसको रिज़व बेंक की स्थापना हो जाने के बाद भी मिलते रहे हे। 

यह सुझाव दिया गया है कि उसके मैनेजिंग.डाइरेक्टर तथा डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति 
की सरकार द्वारा सम्पुष्टि कराई जावे और डाइरेक्टर बोडड में उसके अफसर को उन 
प्रहनों की आलोचना के सम्बन्ध में प्रश्न पूछनें का अधिकार दिया जावे, जिनका प्रभाव 
सरकार की राष्ट्रीय नीति पर पड़ता हो । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बोर्ड में सरकारी प्रति- 

निधि को बेंक की नीतियों को झुकाने योग्य प्रभावशाली बनाया जावे । 

इम्पीरियल बैक के विरुद्ध एक और आलोचना यह की जाती है कि उसका वतंमान 
संगठन नौकरशाही हैँ और उसके प्रबन्धकों ( ४56८प८४४०८४ ) को डाइरेक्टरों के 
निर्वाचन का नियंत्रण करने की क्षमता है । यह भी तक दिया जाता है कि अपने गत तीस 

वर्ष के जीवन में बेंक ने भारतीयों को अपने बहुत कम ऊंचे पद दिये हे । 
ग्रामीण बैंकिंग जांच कमेटी ने आलोचना के इन सभी तर्को पर पूर्ण विचार करने 

के उपरांत यह सुझाव दिये हें- 

(१) इम्पीरियल बेंक अधिनियम में से शेयर होल्डरों की ओर से मताधिकार के 
उपयोग के लिये किसी को भी प्रतिनिधि (7059) बनाने+ का दस्तावेज़ तैयार करने 
की शक्ति को हटा दिया जावे । 

(२) बंक द्वारा प्राप्त विशेष सुविधाओं के न्याय्य न होने के कारण या तो उसके 
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बेकिंग एकाधिकार को कठोरता से नियंत्रित कर दिया जावे, अथवा बेंके से उन विशेष 
सुविधाओं को छीन लिया जावे । 

' (३) उसके पदाधिकारियों का शीघ्रता से भारतीयकरण किया जावे । इस बात 

का आश्वासन दिया गया है कि भारतीयकरण के इस कार्य को १९५५ तक पूर्ण कर दिया 
जावेगा । 

(४) अन्य बेकों के साथ आज अयोग्य प्रतियोगिता न होने के कारण इम्पीरियल 
बेक को उसके व्यापारिक कार्य करने दिये जावें और उसके ऊपर लगाई हुई वर्तमान 
पाबन्दियों को ही पर्याप्त समझा जावे । 

(५) किन्तु इस बात का यत्न किया जावे कि सभी बेक खज़ानों के द्वारा सस्ती 
दर पर धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करें, जिससे इम्पीरियल बंक को राष्ट्रीय 
चलअथ्थ का संरक्षक होने की विशेष सुविधा न मिले । 

कमेटी की सम्मति हूँ कि इम्पीरियल बेंक के लिये देश की बेंकिग तथा कोष प्रणाली 
में हमने जिस स्थान को देने का प्रस्ताव किया है उससे वह रिज़र्व बेक का सहायक बना 
रहेगा । 

२०. क्या इम्पीरियल बेंक का राष्द्रीयकरण कर दिया जावे? 
यह बेंक भारत भर में रिजर्व बेक के एजेंट (प्रतिनिधि) का काम करता है। यह एक बड़ी 
संस्था हैं और इसकी शाखाओं की संख्या भी भारी (भारत में ३६७ तथा विदेश्ञों में ८४) 

हैं । इस बाल को तथा उसके विरुद्ध अनेक शिकायतों को तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए कि रिजव वेंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है सरकार ने १९४८ में इस प्रश्न पर 
विचार किया था' कि क्या इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे । उस समय 
उसने इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था कि उसका कभी भविष्य में 
राष्ट्रीकरण कर दिया जावे। किन्तु विदेशों में उसकी अनेक शाखाएं होने के कारण 
अनेक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। अतएवं वर्तमान समय में उसके राष्ट्रीयकरण 
को स्थगित कर दिया गया । सरकार ने उसके शेयरहोल्डरों को आश्वासन दिया कि यदि 

कभी इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनको उसी प्रकार हर्जाना दिया 

जावेगा, जिस प्रकार रिजव बैक के शेयर होल्डरों को दिया गया था । सरकार ने यह भी 
आइवासन दिया कि अन्य व्यापारिक बेंकों का राष्ट्रीयररण करने की उसकी कोई 
इच्छा नहीं है । 

यह खेंद की बात होगी कि राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रेंक के सभी व्यापारिक कार्यों 
को बंद कर दिया जावेगा । यह खेद विशेषकर ऐसी दशा में और भी बढ़ जाता हैं जब कि 
वह व्यापारिक पत्रों, दुबारा बट्ठा लेने और अपनी विदेशी गाख्राओं के द्वारा विदेशी विनिमय 
जैसे उपयोगी काम अनेक दिद्याओं में कर रहा है। हमारी सम्मति में इस संस्था को भारत' 
के मुद्रा सम्बन्धी स्वत्वों की सेवा करने के लिये जीवित रहने देना चाहिये । सबसे अच्छा 
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ऊंपाय तो यह होगा कि उसका इस प्रकार संगठन किया जावें कि वह केंन्द्रीय' बैंकिंग के 
साथ व्यापारिक बेकिंग के दो पृथक-पथक् विभाग बना दैवें। 

२१. भारत के रिजवे बेंक का जन्म । प्रथम महायुद्ध के बाद कुछ अन्तर्सष्टीय 
सम्मेलनों ने यह निश्चित सम्मति प्रगट की कि ऐसा केन्द्रीय बेंक-जो सरकारी नियंत्रण से 
मुक्त हो-आथ्िक विश्वृंखलता को रोकने तथा ठोस राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने 
में सहायता दे सकता है। यह अनुमान किया गया कि भारतीय मुद्रा-प्रणाली ठोस नहीं है, 
क्योंकि उसका चलअर्थ और उधार दो विभिन्न ऐसे अधिकारियों के हाथ में थे, जिनकी 
नीतियां प्रायः एक दूसरे से पृथक होती थीं,जबकि चलजर्थ तथा बेक की सुरक्षा निधियों को 

पुंथकू-पृथक रखा जाता था। इसके अतिरिक्त यह अनुभव किया गया कि भारतीय मुद्रा- 
बाजार में सम्बन्ध तथा एकता का अभाव हैं। प्रत्येक बेकिंग इकाई इस सिद्धान्त पर काम 
करती थी कि प्रत्येक अपने लिये और शेतान को अधिक से अधिक अपनाया जावे ।” 

दो-दो सुरक्षा निधि रखने की प्रणाली के कारण न तो निर्माण मैं सुरक्षा होती थी और न 
जनता के मन में विश्वास ही उत्पन्न होता था। इन त्रुटियों का उपाय करने तथा देश के 
बिखरे हुए बेकिंग साधनों को'एक॑ उद्देश्य के लिये एकत्रित करने वाली केवल एक केन्द्रीय 
बेकिंग एजेंसी ही हो सकती थी । तौ भी यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि रिजर्व बेंक 
के.अस्तित्व का कारण देश की आवश्यकता की अपेक्षा देश के संविधान में शीघ्य ही होने 
अलि परिवत्तंन थे। संविधान तभी सफल हो सकता था यदि भारत 'दिश तथा विदेशों 
में अपनी आ्थिक स्थिरता तथा साख' को बनाए रख सकता” और उसके लिये एक 

. छेसे केन्द्रीय बेंके की आवश्यकता थी “जिसका आधार ठोस होता और जो राजनीतिक 
प्रभाव से मकत होता ।” 

देश में यह वाद-विवाद बहुत समय से चछा आता था कि भारत में सरकार का 

अपना बेक हो अथवा वह व्यक्तिगत शेयरहील्डरों का बेक हो । मुख्य बात यह थी कि नई 

सेंस्था राजनीतिक पांबंदियों तथा पूंजीवादियों के यंत्रों से स्वतन्त्र हो । वह साख अथवा 
चलअर्थ का योग्यतापूर्वक नियन्त्रण कर सके । बड़े-बड़े लाभांश देना उसका मुख्य उद्देश्य न 

हो । अन्यथा वह बंकिग संसार के विद्वास का संपादन नहीं कर सकेगी । सन् १९२७ 

तंथा १९२८ के दो व्यर्थ प्रयत्नों के बाद केन्द्रीय बेंकिग जांच कमेटी की प्रबल सिफारिशों 

द्वारा केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मामला फिर मुख्य रूप से उठाया गया | अतएवं १९३४ 
वे केक आफ इण्डिया अधिनियम द्वारा एक शेयरहोल्डरों के बेक की स्थापना की गई। 

(रह रिज्ञवं बंक' का संविधान-रिज़व बेक को एक शेयरहोल्डरों के बेंक के 

रूप मे अफरंस किया गया। उसकी पूंजी आरंभ में पांच करोड़ रुपये की थी। जिसे सौ-सौ 
रुपयें के ऐसे शेयरों में विभकत किया गया था, जो सभी पूर्ण चुकता (#'पो!ए ?कव१-पए०) 
रखें गए थे। यह सारी पूंजी कुछ व्यक्तियों की थी । केवछ २,२०,००० रुपये' केन्द्रीय 
सरकार नें अपनी ओर से दिये थे। 
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के भुगतान के समय के सम्बन्ध-में रियायती अपवाद किया गया है और उनका भुगतान 
९ मास तक (बाद में इसे बढ़ा कर १५ मास कर दिया गया) किया जा सकता है । . 

रिज़वे बेंक सदस्य बेकों की उधार नीति पर भी नियन्त्रण रखता है और उनके 

द्वारा वह मुद्रा बाज़ार के अन्य अंगों पर भी नियंत्रण रखता हैं। अपनी बैंक दर को घटा या 
बढ़ा कर और खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा वह इस प्रकार के 

नियंत्रण को बनाए रखता है। एस छाद के कार्य को खके बाजार के कार्य (09९7 ४८7८८ 

(227"20078 ) कहा जाता है । बेंक दर नोची होने से रिज़र्व बेंक के साथ दुबारा बट्टा 
कार्य करने में वृद्धि होती है । इस प्रकार सम्मिलित स्टाक बेकों के पास नकदी बढ़ जाती 

है और वेक दर ऊंची होने से रिज़र्व बंक के साथ दुबारा बट्टा करने में अनुत्साह होता है 
और इस प्रकार सम्मिलित स्टाक बेकों के पास रुपया घट जाता है । इसी प्रकार बैंक द्वारा 
खुले बाज़ार में प्रतिभूतियां मोल लेने से मुद्रा बाज़ार में नकदी बद्द जाती है और उनकी 
बिक्री से उल्टा प्रभाव पड़ता है । 

(ग) विनिमय दर को बनाए रखता, तीसरे स्थान सें---रिजर्व बंक को रुपये के 

बाह्य मूल्य को एक रुपये के १ शिलिंग ६ पेंस स्टलिंग भाव को भी बनाए रखना पड़ता है 
ऐसा करने के लिए बेक को किसी भी व्यक्ति को, जो रुपये में मूल्य चुकावे कम से कम 
१०,००० पौंड का स्टलिंग--हूंदन में तुरंत देने के छिये एक रुपये के ! शिलिग ५६३ 
पंस की दर पर बेचना, अथवा एक रूपये की अधिक से अधिक १ शिलिंग ६-८ पेंस 

दर पर मोल लेना पड़ता है । इसके अतिरिक्त उसको लंदन में सरकार की स्टलिंग की 
आवश्यकता साप्ताहिक टेंडरों द्वारा अथवा एक बीच की दर पर पूरी करनी पड़ती हैं । 

इस प्रणाली से लंदन के विनिमय बेंक व्यस्त ऋतु में लंदन से भारत को सुविधापूर्वक धन 
भेज सकते हें । 

(घ) सरकारी कार्य, चौथे स्थान में--रिज़र्व बेंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य 
सरकारों के लिये सभी प्रकार का बेंकिंग कार्य करता हैं। उसमें रकम को सूद छेकर अपने 
पास बिना ब्याज रखना भी सम्मिलित है । उसको उनके विनिमय तथा एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर धन भेजने के कार्य करने पड़ते हें और सार्वजनिक ऋण का प्रवंध करना 
पड़ता है । 

बंक के कार्यो में उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने की सुविधा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुविधा है। बेंक इम्पीरियल बेक की सभी शाखाओं में तथा सरकार के 
पास धन बनाए रखता है। इन सुविधाओं के लिए १३०० खज़ाने खुले हुए हैँ। इन 
सुविधाओं को १९४० में और बढ़ा कर इनका मान निश्चित कर दिया गया। नई योजना 
के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को घन भेजने की रियायती दर को ६१ बिना 
सारिणी सूची के बेकों तथा ७ उन देशी बेंकरों के लिये भी छागू कर दिया गया, जो बक 
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की स्वीकृत सूची में हें । स्थानान्तर को भेजी जाने वाली विभिन्न प्रकार की रकमों 
की भेजने की दरें निम्नलिखित हें--- 

। ७५००० रुपये तक ५००० रुपये से अधिक पर 
! <कथ०कममसहमऔग.. स्थानान्तर को भेजी जाने वाली 

* रकमों की किसमें दर प्रति| न्यूनमत ह _ रकमों की किसमें सेकंड श्ल्क दर प्रति सेंकड़ा | न्यूनतम शुल्क 

ह० आ० रु० आ० पा० 
१. सरकार-प्रान्त के बाहर ढं दर है २ ० 
२. सरकार-प्रान्त के अन्दर । कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं 
२. साधारण जनता दे बह ६ ४ ० 
३. सारिणी सूची के बेंक बह | २१ ० जुद ३ २ 
४. स्वीकृत बिना सारिणी सूची 

के बंक तथा देशी बेकर वोह | ० डर ३ २ ० 
५. सहकारी बेक तथा समितियां | दौह (० ४ चुद रे २ ० 

तार द्वारा रकम भेजने की दशा में तार का खर्चा इसके अतिरिक्त" लिया 
जाता है । ह 

(3) पारस्परिक चुकाई भवन ((॥९४7772 ॥70प8८8) पांचवें स्थान सें-- 
बेंक पारस्परिक चुकाई भवन का कार्य भी करता है और एक बेंक से दूसरे बेंक को रकम 
की गति में बचत कर देता है। पारस्परिक चुकाई भवनों में निम्तलिखित पांच सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हें-बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मदरास और कानपुर। इनके अतिरिक्त 
२० और भी हैूं। वह स्वतन्त्र संस्थाएं हें और अभी तक बंक ने उनके कार्य में हस्तक्षेप 
करना आवश्यक नहीं समझा । सन् १९५०-५१ में भारत में कुल ६,५७८ करोड़ रुपये के' 

चेकों का पारस्परिक भुगतान किया गया, जबकि १९४९-५० में यह संख्या ६१,९८ करोड़ 
रुपये तथा १९३८-३९ में १,९२१ करोड़ रुपये थी । 

(च) कृषि ऋण विभाग, छटे स्थान पर---रिज़वे बेंक का एक कृषि ऋण विभाग 
भी है। उसमें विशेषज्ञ कमेंचारी होते हें । उसके कार्य निम्नलिखित हैं (क) कृषि ऋण 
सम्बन्धी सभी प्रश्नों का अध्ययन करना और सभी बेंकों को आवश्यकता पड़ने पर परामरशों 

देने के लिये उपलब्ध होना, और (ख) कृषि ऋण के सम्बन्ध में बेंक के कार्यों में राज्य 
कोआपेरेटिव बैंक तथा व्यापारिक बेंकों को समान रूप में सहयोग देना । इस प्रकार उसका 

१. चाल सालों में भारत में स्थानान्तरित रकमों की कुल संख्या के लिए 
१९५०-५१ की (प्र./शाटए 2०वें छागब्रा70० 7१८७०४४ का 98/८- 

7767४ ३२ देखो । 
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कार्य मुख्य रूप से एक परामश्शदाता के रूप में हैँ और वह सीधे सहायता नहीं कर सकता । 

१९३५ में श्री एम. एल. डालिग से कोआपेरेटिव संस्थाओं के कार्य की जांच करने 

को कहा गया था | उनकी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि रिज़वे बेंक कृषि अर्थे- 
व्यवस्था में किस प्रकार सहायता कर सकता हैं । उसके बाद से रिज़व बेंक ने एक विधि 

द्वारा निर्धारित (83680प079) रिपोर्ट (१९३७ में) प्रकाशित की । उसमें अनेक विज्ञ- 
प्तियां (8प]2078) भी निकालछीं । उनमें उन कठिनाइयों को बतलाया गया जो 
उधार देने वाले साहकारों के बेकिंग के अतिरिक्त अन्य कार्य को छोड़ने तथा आधुनिक 

बेकिंग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार करने के मार्ग में आती हैँ। उनमें यह प्रस्ताव 
किया गया है कि देश में समस्त सहकारी रचना का पुनर्निर्माण किया जावे। 

सहकारी आन्दोलन, भूमि रेहन बेंकों, ऋण कानूनों, धत-उधार देने को निय- 
मित करने, गोदामों के कानूनों, बाजार में बेचने तथा अन्य सम्बन्धी मामलों की समस्याओं 
का यह विभाग बराबर अध्ययन करता रहा । अब इस विभाग की सेवाओं का उपयोग 

पहिले से अधिक किया जा रहा हैं । इस विभाग ने सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में 
श्रीलंका सस्कतचेवन आदि अनेक देजों तथा भारत के आसाम एवं बम्बई जैसे कुछ चुने 
हुए प्रान्तों के सम्बन्ध में अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित कर चुका है । 

इस विभाग ने सहकारी आन्दोलन में भाग लेने वालों के मन में से इस भावना को 
दूर करने का यत्न किया है कि कोआपेरेटिव बेकों को रुपया देने के मामले में रिजर्व बेक 
का स्थान अनुकूल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप अब रिज़वे बेंक के पास सहायता के लिए 
अधिक बार प्रार्थनाएं की जाने लगी हैं। रिज़र्व बेक अधिनियम की धारा १७ (२) (घ) 
तथा (४) (ग) के अनुसार कोआपेरेटिव बेकों को बेंक दर से भी १॥ प्रतिशत रियायती 
दर पर रुपया दिया जाता हैं । अब यही सुविधा धारा १७ (४) (क) के अनुसार दिये 
जाने वाले ऋणों के लिए भी बढ़ा दी गई है, किन्तु इसमें यह शर्तें है कि उधार लिये हुए 
धन का उपयोग कठोरता से ऋतु सम्बन्धी कृषि कार्यो और फ़सलों के बेचने में ही किया 
जावे । इस प्रकार के ऋणों की अवधि को २ मास से बढाकर १५ मास कर दिया गया। सन 
१९४९में रिज़वे बेंक ने ६,१६ लाख रुपये के ऋण राज्य-कोआपरेटिव बेकों को दिये, जबकि 
सारिणी सूची के बेंकों को उसने ३,५६१ लाख रुपयों का उधार दिया था । सारिणी सूची 
के बैंक ३ प्रतिशत ब्याज देते हैं, जबकि कोआपरेटिव बेंक एक करोड़ रुपये के ऋण पर २ 

प्रतिशत और अगले एक करोड़ रुपये के ऋण पर केवल १६ प्रतिशत ब्याज देते हैं। इसमें 
विचार यह है कि कोआपरेटिव बैंकों को कृषि हुंडियों के विरुद्ध उधार लेने को प्रोत्साहित 

किया जावे तथा वह कम ब्याज का लाभ किसानों को दें। 

इस विभाग ने सरकार को एक योजना एक अखिल भारतीय क्ृषि अर्थ कारपोरेशन 

( 2-7049 4870प्रौपप्राक!ं मिं7०706 (0790७70०7 ) को स्थापना 
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करने की दी थी। इस प्रस्ताव-पर ग्रामीण ब्रेकिंग जांच कमेदी ने विचार किया था। साथ 
ही उसने स्थामीय आवश्यकताओं के लिए उचित सभी प्रकार के ऋण की व्यवस्था करन 
के लिए स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन ( 50906 मिंगरक्मा0८ (0090-2४ं०॥ ) 
की स्थापना करने के गाडगिल कमेटी (१९४६) के प्रस्ताव पर भी विचार किया था। 
कमेटी नें उन प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया क्योंकि उसकी सम्मति में “उनसे केवल 

काये दृहरा हो जावेगा, सहकारी आन्दोलन के विश्वृंखलित होने की संभावना हैँ और 

ऋण लेने का ख्च बढ़ जावेगा ।” उनका विचार था कि रिज॒वे बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 
सहकारी आन्दोलन सहकारिता ((/0-07८/७४०॥ ) की अल्पकालीन आवश्यकताओं 
के लिए आथिक सहायता दे सकता हैँ । शेषकायें को भूमिरेहन बेक करें। 

(छ) सार्वजनिक ऋण का प्रबंध--सातवें स्थान में,रिज़व बेंक को भारत के सावें- 

जनिक ऋण का प्रबन्ध तथा राज्य सरकारों की ओर से ऋण लेने तथा उनको चुकाने का 

प्रबन्ध भी करना पड़ता है। भारत के ऊपर १९३८-३९ में कुछ १,२०६ करोड़ रुपये का 
ऋण था। इसमें से ४६९ करोड़ रुपये का स्टर्लिंग ऋण तथा ७,७३ करोड़ रुपये का रुपया 
ऋण था। उसका सार्वजनिक ऋण पूरे का पूरा लगभग आन्तरिक ही है। ३१ मार्च १९५१ 
को भारत का समस्त सार्वजनिक ऋण २०,८९ करोड़ रुपये का था । अर्थात् ऋण में 

१९३९ के ९५० करोड़ रुपये की अपेक्षा उस वर्ष कुल २ करोड़ रुपये की वृद्धि हुईं। उसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (4.0/.77, ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बेक (4.3. ॥२, ).) का बिना 

ब्याज का २१३ करोड़ रुपये का ऋण तथा ७ करोड़ रुपये का बीता हुआ ऋण भी 
सम्मिलित है। ब्याज दिये जाने वाले ऋण में २१ करोड़ रुपये का ब्रिटिश-युद्ध-ऋण 

(जो अब स्थगित हो चुका है), ११ करोड़ रुपयें की रेलवे की वार्षिक किर्तें ( जिसके 
लिए ब्रिटिश सरकार के पास उतनी ही रकम जमा कर दी गई है, जिसने उस रकम के 

वर्जित होते ही आवश्यक स्टलिंग देने का वचन दिया हूँ ), १ करोड़ रुपये का स्टलिंग ऋण, 
२५ करोड़ रुपये का डालर ऋण तथा १,८११ करोड़ रुपये का रुपया ऋण सम्मिलित 
हैं। १९५०-५१ के अन्त में भारत' सरकार की कुल २,५६२ करोड़ रुपये का ब्याज 
वाला ऋण देना था, अर्थात् उस ऋण में वर्ष के अन्त में ४९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 
उनमें प्रावीडेंट फंड, ( 70७7६ फ'प0 ), डाकखाने का सेविंग्स बेक, नेशनल 

सेविग्स सर्टिफिकेट, रेलवे की हँस निंधिं ([22[076८ 2७707 #प70 ) तथा सुरक्षा निधि 
आदि हैं । इस ऋण के विरुद्ध सरकार के पास ब्याज देने वाली सम्पत्ति है, जिसमें पूंजी को 
उत्पादक कार्यों में लूगोया गया है। ३१ मांच १९५१ को यह सम्पत्ति १,६८१ करोड़ 
रुपये की अथवा संमस्त ब्याज वाले ऋण का ६५.६ प्रतिशंत थी । उसका एक भाग नकद, 
बकाया के रूप में भी था । शेष ऋरण या तो बिना ज़मानत के था अथवा खजाने के हिसाब 
मूँ.अफ़ज़ सरकार की प्रतिभूतियों के.रूप से. सुरक्षित था। 

ग्रह आशा की जाती.है. कि १९५१-५२ के अन्त में भारत सरकार के ब्याज वाले ऋण 
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में २,५८७ करोड़,हुपये की वृद्धि.हो. जावेगी और ब्याज देने वाली सम्पत्ति में, जो खज़ाने के 
हिसाब में तकदी तथा प्रतिभूतियों के रूप में रखी हुई है, १,७७८ करोड़ रुपये की वृद्धि हो 
जावेगी । 

१९३८-३९ में भारत का स्टलिंग ऋण ४६९ करोड़ रुपये का था। उसमें से ४३३ 

करोड़ रुपये वापिस किया जा चुका है। इस प्रकार १९५१ में इंग्लेण्ड में. भारत पर १.३ 
करोड़ रुपये तथा ३५ करोड़ रुपये की अन्य देनदारियां थीं। यह आशा की जाती हैँ कि मार्च 

१९५२ के अन्त में इंग्लेण्ड में इस ऋण में केवछ ३८.६ करोड़ रुपये की कमी हो जावेगी । 

भारत के रिज़व बेक* ने कर्ज चकाने के इस भारी कार्य का सम्पादन सफलतापूर्वक 

किया है । 

(ज) अंकों का एकन्रीकरण--अंत में,आर्थिक सूचना तथा अंकों को एकत्रित करने 
तथा उनका प्रकाशन करने के लिए रिज़व बेक एजेंसी के रूप में काम करता हे। वह 
अपने निकास तथा बेकिंग विभागों का साप्ताहिक हिसाब सरकार को देता है । इसके 
अतिरिक्त यह भारत के बंकों के सम्बन्ध में मासिक अंकों की तालिकायें तथा चलअर्थ 
एवं अर्थ व्यवस्था पर वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। १९४९ के नये अधिनियम के 
अनुसार यह भारत मे बेकिंग की उन्नति तथा उसके रुझान के विषय में भारत सरकार को 
एक वार्षिक रिपोर्ट दिया करती हैं । यह एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ हू । विद्यार्थियों को 
रिज़बे बक के सबसे ताज़ा उपलब्ध आयव्यय के लेखे (89]470८ $]6८0.) का 

सावधानी से अध्ययन करना चाहिए । 

२२० बेंक दर । रिज़र्व बेक समय समय पर उस प्रामाणिक दर (50&770970 
7२७४८) की घोषणा करता हैं, जिस पर वह विनिमय पत्रों (978 0 +5४८7७786) 

तथा अन्य समुचित व्यापारिक पत्रों पर दुबारा बद्दा लेता है। जबसे बेंक खुला है यह दर 
३ प्रतिशत रही है। युद्ध भी इसमें परिवर्तन नहीं करा सकता हूँ । क्यों कि सुगमता से द्रव्य 
प्राप्त होने की दशाएं देश में बनी ही नहीं । मुद्रा बाज़ार का नियंत्रण करने के लिए 
बेक दर अत्यन्त महत्वपूर्ण ढेंकली है । अन्य बेक अपने उधार देने और दुबारा बट्टा लेने की 
दरों का उसी के आधार पर निश्चय करते हैं । यदि उनको आवश्यकता के समय रुपया 
उधार लेना हो तो उनको इसी दर पर उधार मिलता हैँ | नवम्बर १९५१ में इस दर को 
बढ़ाकर साढे तीन प्रतिशत कर दिया गया ) जिससे देद् में साख के विस्तांर को रोका जा 
सके । यह कार्य मूल्यों को घटाने के लिए मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय के रूप में किया गया 
था और इस उपाय से उस उद्देश्य के प्राप्त करने में सफलता मिली हैं । 

सुरक्षा कोष और लाभांशझ--रिजर्व बेंक लाभांश खोजने वाली फ़र्म, नहीं हैँ । अधि- 
नियम की धारा ४७ द्वारा यूहू निश्चय क्र दिया गया हे कि शेयर होल्डरों को ६ प्रतिशत, से 

' १. रिटा०0५ 07 एप्राफ्ट70ए 85७0 ४77०४, 79049-50; 725 

59705. 
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अधिक छाभांश नहीं दिया जा सकता। रिजवं बेंक ने अभी तक प्रतिवर्ष ३३ प्रतिशत 
लाभांश ही दिया है । केवल १९४२-४३ में उसने ४ प्रतिशत दिया था । अतिरिक्त लाभ 

की बचत को सरकारी आय में जमा कर दिया जाता था। किन्तु इसमें यह शर्ते थी कि जब 
तक सुरक्षा कोष शेयर पूंजी से कम रहे, कम से कम ५०लाख रुपये की बचत, और यदि वह 
उस रकम से कम हो तो पूरी की पूरी बचत सुरक्षा कोष (२८४८/४८ 7प्र7१0) में डाल 

दी जाया करे। अब बेंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण शेयर होल्डरों को लाभांश 
देने का कोई प्रइन नहीं हैं और अब शेयरहोल्डरों के हिसाब को चुकता कर दिया गया है । 

२३. इम्पीरियल बेंक के साथ सम्बन्ध । रिजर्व बेंक ने इम्पीरियल बेंक के 
साथ एक इकरारनामा लिखकर उसे १५ वर्ष के लिए ब्रिटिश भारत के उन सब स्थानों में 
अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियत किया, जहां रिज़वं बेंक के खुलने से पूर्व इम्पीरियल बेंक की 
शाखायें थीं। उस इकरारनामे को १५ वर्ष के बाद दोनों पक्ष पांच पांच वर्ष का एक दूसरे 
को नोटिस देकर चाहे जब समाप्त कर सकते हैंँ। यह इकरारतामा चलते रहने की एक 
शर्ते यह थी कि इम्पीरियलक बेंक की आर्थिक स्थिति ठोस बनी रहे और उसकी वर्तमान 

सभी शाखाओं की संख्या भी वही बती रहे । उसके बदले में उसको प्रथम पांच वर्षों में ९ 
लाख रुपया वार्षिक, उसके बाद के ५ वर्षों में ६ छाख रुपया वाषिक और उसके भी बाद के 
पांच वर्षो में ४ लाख रुपया वार्षिक देने का वचन दिया गया। इसके अतिरिक्त इम्पीरियंल 

बेंक को समस्त सौदों में प्रथम २५० करोड़ रुपयों पर <ह प्रतिशत, तथा शेष रकम पर 
हुए प्रतिशत १० वर्ष तक दिये जाने का वचन दिया गया । दस वर्ष के बाद इस दर पर 

पुनविचार करने का निश्चय किया गया । 

इस निरचय के अनुसार १९४५ में इम्पीरियल बेंक की कमीशन दर पर फिर विचार 
किया गया और १ अप्रेल १९४५ से ३१ मार्च १९५० तक के पांच वर्षो के लिए 

सरकारी कायें पर इम्पीरियल बेंक को दिये जाने के लिए कमीशन की निम्नलिखित दर 

हिसाब लगाकर तय की गई। 

प्रथम १५० करोड़ रुपये पर १/१६ प्रतिशत दर पर 
अगले १५० करोड़ रुपये पर, १५० करोड़ रुपये के ऊपर १/३२ प्रतिशत दर पर 
३०० करोड़ रुपये के ऊपर अगले ३०० करोड़ रुपये पर १/६४ प्रतिशत दर पर 

उसके आगे होने वाले सरकारी आय व्यय के हिसाब पर १/१२८ प्रतिशत दर से 

कमीशन की यह संशोधित दरें विशेषज्ञों की जांच के फलस्वरूप निकाली गई थीं 
ओर इम्पीरियल बेंक की वाषिक लागत के आधार पर रखी गई थीं । इकरारनामे की 
भावना यह थी कि इम्पीरियल बेंक को किसी लाभ के लिए कोई अनुदान न दिया जावे। 
क्योंकि उसको इन पांच वर्षों में चार लाख रुपया वाधिक की रकम उसके पारिश्रमिक के 

रूप में दी जानी थी । 
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के उस देश के' मौलिक उद्योगधन्धों के साथ सम्बंन्ध अध्ययन करने योग्य हें और उससे 
प्रोत्साहित करने योग्य शिक्षा ली जा सकती है । | 

युद्धकाल में असीमित परिमाण में स्टलिग प्रतिभूतियों का' चलूअर्थ के विस्तार 
के लिए उपयोग करने के लिए रिज़र्व बेंक के संविधान का शोषण किया गया था। 

रिजवे बेंक अभी तक देशी बेकरों के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर 
सका है, कि उसका वास्तविक परिणाम निकले । न वह इस सम्बन्ध में संकट को ही टाल 
सका है, यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा चुका है। न वह एक हुए्डी वाज़ार 
ही अभी तक बना सका है, जिससे बेक अपने फ़ालतू रुपये को उसमें लगाकर छाभ प्राप्त कर 
सके । न वह भारत के सम्मिलित स्टाक बेंकों को विदेशी विनिमय व्यवसाय में उनका योग्य 

भाग दिलवा सका है। भारत को स्वतन्ब हो जाने के कारण एक विनिमय बेंक के 
खोलने को प्राथमिकता देनी चाहिए । 

रिजर्व बेक भारत की चलअर्थ इकाई के अतिरिक्त मल्य को स्थिर रखने में सफल 

नही हो सका है । एक केन्द्रीय बेक का यह एक महत्वपूर्ण काये है। बैंक के इस दिश्षा में 
असफल होने का कारण यह हूँ कि भारतीय मुद्रा बाज़ार स्वयं एक अंग नहीं हैं। इसके 

अतिरिक्त, भारत अभी पिछले दिनों तक स्वतन्त्र देश नहीं था और इस बेंक की नीति का 

संचालन ब्रिटिश स्वार्थों के हित में किया जाता था । इस प्रकार जबकि ब्रिटेन ने अपने यहां 
प्रुद्वास्फीति तथा ऊंचे मूल्यों का मुकाबला कर लिया भारत के सिर पर अभी तक भी 

/मुद्रास्फीति तथा स्टलिंग सम्पत्ति का भार बना हुआ है। बैंक छाचार था और १९५२ के 
* आरम्भ तक मूल्य नहीं घटा सका । 

यह त्रुटियां होते हुए भी रिजर्व बेंक ने आथिक स्थिति तथा बेंक सम्बन्धी सुधारों 
में एक नये युग का निर्माण किया हे और भारत के सम्मिलित स्टाक बेंकों को इस प्रकार 
से सहायता दी हैँ कि वह सफलतापूर्वक इतिहास के दो तूफ़ानों--छद्वितीय महायुद्ध तथा 
विभाजनोत्तर काल को--सफचतापूर्वक पार कर गए । यह भी कहा जा सकता हैं कि 

उसके पास सेवा के साधन अधिक हें और उससे भविष्य में, और अधिक विशेषता से आज- 

कल के ऐसे समय में जब उसका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका हें---अधिक सफलता की 

आशा की जा सकती है। 

२४- रिजवे बेक का राष्ट्रीयकरण। १९४८ के रिज़र्व बेक (सार्वजनिक स्वा- 
मित्व के लिए परिवतंन) अधिनियम के द्वारा रिजव बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका 
स्वामी राज्य को बनाया गया । ऐसा करने का उद्देश्य मुद्रा-सम्बन्धी आथिक तथा धन- 
सम्बन्धी नीतियों में अत्यधिक सहयोग स्थापित करना था। इस अधिनियम के अनुसार 

(१) इस बेंक के उन सब शेयरों पर--जिनपर जनता का स्वामित्व था, १ जनवरी 

१९४९ से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया। मार्च १९४७ से लेकर फर्वरी 
१९४८ के बीच में रिजवे बेंक के सौ रुपये के एक शेयर का मूल्य ११८ रुपये १० आने था। 
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सरकार ने इन शेयरों पर अधिकार करते समय उनके मालिकों को यह बाज़ार मल्य हर्जाने 

के रूप में देने की घोषणा की । इस रकम का भुगतान कुछ तो नकदी के रूप में और कुछ 
३ प्रतिशत के वचन पत्रों (707788077 70068 ) के रूप में किया गया । 

(२) केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया गया 
कि उनके सभी डाइरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किये जाया करें । इनमें से एक सरकारी 

होता है । चार डाइरेक्टर चार स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हें तथा छः: अन्य 

स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रत्येक स्थानीय बोडड में सरकार द्वारा नियुक्त तीन तीन 
सदस्य होते हें । 

(३) रिजर्व बेंक अधिनियम १९३४ में इस प्रकार का संशोधन किया गया कि 
जिससे रिज़व बेंक अपने निकास तथा बेंकिंग विभाग में न केवक पहिले के समान स्टलिंग 
प्रतिभूतियों को रख सके, वरन् विदेशी चलअर्थ तथा ऐसे विदेशों की अन्य प्रतिभूतियों को 
भी रख सके जो अस्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (.)५.]7,) के सदस्य हों। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का सदस्य होने तथा उसके कारण रिज़र्व बेंक पर सभी विदेशी चलअर्थो का 
निश्चित दरों पर क्रय विक्रय करने का उत्तरदायित्व पड़ने के कारण रिज़व बेंक के विधान 
में यह संशोधन करना आवश्यक हो गया । 

राष्ट्रीयररण का इस कारण विरोध किया गया है कि इससे सरकार ने बेंक की नीति 
का निर्देशन करने की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली है । जिसका परिणाम यह होगा 
कि उस पर किसी एक एंसे राजनीतिक दल का प्रभुत्व होगा, जिसके हाथ में भारत की* 
केन्द्रीय सरकार की बागडोर होगी । इसके विपरीत यह दावा किया जाता है कि बेक के ' 
राष्ट्रीय संस्था बने बिना उन बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्येरूप में परिणत नहीं किया जा 

सकता, जिनको सरकार ने जारी किया है । इसके अतिरिक्त कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन 
तथा फ्रांस जैसे प्रमुख देशों ने अपने अपने केन्द्रीय बेंकों को सरकार के अधिकार में ले लिया 
था। यह बहुत आवश्यक है कि संरकार द्वारा अपनाई हुई आर्थिक नीति तथा देश के केन्द्रीय 
बेंक की मुद्रा सम्बन्धी नीति में कोई संघर्ष न हो। यदि रिज़व बेंक क स्वामित्व व्यक्तिगत 
हाथों में रहता तो यह खतरा-कमृ् से कम होने पर भी--सदा ही बना रहता । अब यह 

खतरा एकदम दूर हो गया है। जब तक रिज़वे बेंक शेयरहोल्डरोंका बंक रहता उसको उससे 
अधिक अधिकार कभी न दिया जाता, जो उसको १९४९ के बेंकिंग कम्पनी अधिनियम के 
अनुसार अधिक से अधिक दिये जा सकते थे । इस प्रकार के अधिकार उसको दिये जाने से 
उसके राष्ट्रीयकरण किये जाने का औचित्य प्रमाणित होता है। साथ ही यह भी आवश्यक 

हैँ कि उसके कार्यों तथा दैनिक कार्यकलापों में दकगत राजनीति हस्तक्षेप न करने पावे । 

नया शासन १ जनवरी १९४९ में कार्यरूप में परिणत किया गया। 

२५. भारत में औद्योगिक बेंक । एक गत अध्याय में हम॑ उद्योगधन्धों में 
घन लगाने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वंक विचार कर चुके हें । यह बहुत समय से अनुभव 
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किया जा रहा हैँ कि भारत के उद्योगधंधों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक 

सहायता नहीं मिल सकती। इंग्लेण्ड में पूंजी ऊूगाने वाले टस्टों (॥7ए288767( 
7प्रश$) तथा निकासगृहों (8$5प6 008७8) द्वारा धन देने की प्रणाली खूब 
प्रचलित है । जर्मनी और जापान अपने २ उद्योग धन्वों की वेकों की सिड्किट [जिसे 
जमंती में कनसोटियम ((+07800 प्रा77) कहा जाता है] द्वारा धन से सहायता करते है । 
साहसपूर्ण कार्यो के भविष्य के सम्बन्ध में अमने विशेषज्ञों से सपोर्ट छेकर वह उनको तब 

तक अस्थायी रूप से धन देते हे, जबनतक वह कारखाने काम करना आरम्भ न करें और 

जनता उनके शेंयर स्वयं न ले छे। इसके अतिरिक्त केवल बंक ही अपनी दीर्घकालीन 
अमानतों का इस कार्य के लिए उपयोग करने है । 

भारत में औद्योगिक बेकिंग को आजमाया गया, कितु उसको यहां सफलता नही 
मिली । इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे बंकों ने अपनी पूजी के अधिकांश को औद्यो- 
गिक कार्यो में खर्चे कर दिया । यहां' तक कि उन्होंने अपनी अल्पकालीन अमानतों को भी 
लगा दिया । यह प्रणाली असफल प्रमाणित हुई अतएवं भारतीय उद्योगधंश्रों को दीर्घ- 
कालीन ऋण देने की आवश्यकता बनी ही रह गई | इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 
जुलाई १९४८ में एक इंडस्ट्रियक फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की गई। यह कारपो- 
रेशन पुननिवास अथवा मशीनी औज्ञार तथा औपधियां बनाने जैसे मौलिक उद्योग धंधों 
को बढ़ाने में सहायता देता रहा हैं। ३१ मार्च १९५१ को इस कारपोरेशन के ऋण तथा 

पेशगी धन गत वर्ष के ३,१५ छाख रुपये की अपेक्षा ५२१ छाख रुपये थे। उनको मुख्यतया 
बड़े बड़े उद्योग धंधों को दिया गया था। कारपोरेशन ने नए कारखानों को बढ़ाने में सहा- 
यता नहीं दी । उसने केवल वर्तमान उद्योगधंथों को ही सहायता दी | कुछ राज्य सरकारों 
ने भी इंण्डस्ट्रियल फ़ाइनेंस कारपोरेशनों की स्थापना की, जबक्कि कुछ अन्य सरकारें ऐसा 
करने का प्रबन्ध कर रही हैं। उदाहरणार्थ, मद्रास में मार्च १९४९ में इण्डस्ट्रियक फाइनेंस 
कारपोरेशन की स्थापना की गयी । उसकी दो करोड़ रुपये की समस्त पूंजी में से राज्य 
सरकार ने १.०२ करोड़ रुपये दिये। साथ ही उसने ३ वर्ष तक ३ प्रतिशत प्रति वर्ष 
कर योग्य न्यूनतम लाभांश तथा शेयर मूल्य की गारंटी भी दी। सौराष्ट्र सरकार ने भी 

१९५० में एक ऐसे ही कारपोरेशन की स्थापना २ करोड़ रुपये की पूजी से एक अध्यादेश 

( (0707०77०6 ) द्वारा की। बम्बई, बिहार, तथा उत्तर प्रदेश ने भी इसी प्रकार की 
सस्थाएं बनाईं । इन सबके कार्यो का सामंजत्य अखिल भारतीय फाइनस कारपोरेशन के 

साथ किया जाना चाहिए और उन मध्य कोटि के तथा छोटे २ उद्योग धंधों को दीर्घकालीन 

ऋण देने चाहियें, जिनको सस्ती दर पर ऋण मिलना कठित हो । इस प्रकार की सम्पूर्णता 

के बिना उद्योगधन्धों के बुद्धिमत्तापूर्ण विकास में बाधा आवेगी । 

२६. स्टाक एक्सचेंज | स्टाक एक्सचेंज अत्यन्त उपयोगी संस्थाएं होते हैं । वह 
ऐसे उद्योग-धन्धों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहित करते हैँ जो पहके से ही काम करते 
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भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि वहां कीमती धातुओं को दावकर रखा जाता है। 

निस्संदेह भारत कलात्मक उद्देश्य के लिए मूल्यवान् धातुओं की खपत करता है। किन्तु ऐसा 
ही यूरोप तथा अमरीका भी करते हैं, जिन्होंने समस्त स्वर्ण उत्पादन के कम से कम ३० 
प्रतिशत की उसी बीच में खपत की, जिस बीच में भारत ने कुछ १४ प्रति शत की खपत की, 
जैसा कि उपरोक्त विद्वान् का कथन हे । 

जिन दिनो भारत में जान और माल की रक्षा का कोई ठिकाका नहीं था अनिसंग्रह 
आवश्यक था। दहेज जेसी सामाजिक प्रथाओं ने भी उसको प्रोत्साहित किया । आजकल 

परिस्थिति के ब्राबर बदलते जाने से नागरिक क्षेत्रों की दशा में बहुत सुधार हो चुका है । 
किन्तु यह कोई सनन््तोष की बात नहीं है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रह की वृत्ति 
बहुत प्रचलित है । बचत करने तथा उपयोगी कार्यो में धन लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 
कर संग्रह वृत्ति को अनुत्साहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कार्य इस विपय में 

सहायक हो सकते हे :-- 

(१) केन्द्रीय बेंकिंग कमेटी को इस बात का विष्वास हो गया था कि भारत में 
संग्रह वृत्ति अधिक नहीं है। तो भी उन्होंने बेंकों में अमानतें बढ़ाने की आवद्यकता पर बल 

दिया था। बेकों की नई शाखाएं नगरों में न खोल कर ऐसे स्थानों में खोली जानी चाहिएं, 

जहां बेकिंग सुविधाएं न हों । गांव के आदमी के पास पहुंचकर उसकी बचत को बकों में 
एकत्रित करना चाहिए। विशेषकर आज की स्थिति में खाद्यान्नों तथा कच्चे माल का 

मृल्य बढ़ जाने के फलस्वरूप तो नगरों की अपेक्षा गांवो की आय बढ़ गई है । 
(२) डाकखानों को छोटे आदमियों को अधिक सुविधाएं देनी चाहियें । उसको 

अपनी थोड़ी सी बचत" को जमा करने का लछालूच देने के छिए ब्याज अधिक देना चाहिए। 

यदि भारतीय भाषाओं में लिखे हुए चेकों द्वारा रूपया निकालने की सुविधा दी 
जा सकती तो इससे डाकखाने के सेविग्स बेंक कार्य में अधिक सुविधा उत्पन्न होने के 
साथ-साथ जनता में साक्षरता का प्रचार भी अधिक होता । 

(३) गांव में महिलाओं की सहयोग समितियां बनाने के लिए अधिक आन्दोलन 
किये जाने की आवश्यकता है । इससे एक ऐसे क्षेत्र में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें अभी 

तक कुछ भी नहीं किया जा सका है । भारतीय महिलाएं स्वभाव से ही मितव्ययी होती 

हैं। यदि उनमें पूंजी लगाने की आदत को बढ़ाया जा सका तो भारत में संग्रह वृत्ति को 
बहुत-कुछ रोका जा सकेगा। सम्मिलित स्टाक बेकों को महिलाओं के लिए विश्येप विभाग 
खोलने चाहिएं, जिनकी इंचार्ज एक महिला सहायिका हो । इस प्रकार के कार्यो से महि- 
लाओं में व्यवसाय की वृत्ति बढ़ेगी और उनको जेवरों की अपेक्षा बेंकों में रूपया रखने का 
प्रोत्साहन मिलेगा। 

१. अभी पिछले दिलों ब्याज की दर डेढ़ प्रतिय्मत से बढ़ाकर १६ प्रतिशत कर देने 

से यह किया जा चुका है । 
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(४) बचत न करने की प्रकृति का सबसे अच्छा उपाय शिक्षा है। शिक्षा 
की वर्तमान प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तेन किये जाने की आवश्यकता है। मैट्रिकुलेशन 

कक्षाओं में आरम्भिक अथंशास्त्र की शिक्षा देने से भी इसमें सहायता मिलेगी । बेकारों की 

इंस्टीट्यूट तथा व्यापार संघ के तत्त्वावधान में दिलाए हुए व्याख्यानों तथा पर्चे निकालने 
से भी लाभ ही होगा। 

२८, क्या भारत में बँकिंग सुविधाएं पर्याप्त हैं ? जैसा कि पहले देखा 
जा चुका है भारत में अनेक प्रकार की बें किंग संस्थाएं हैं। एक प्रकार से यह विभिन्नता 
स्वाभाविक है। भारत एक उपमहाद्वीप है और उसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार 

की परिस्थितियां हे । केवल एक प्रकार की संस्था ही सभी मनृष्यों की आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं कर सकती । इस प्रकार हमारे पास बड़े २ संगठित बेंक, छोटे २ बेक, देशी 
बंकर और छोटे २ महाजन हे। निम्नलिखित तालिका में भारत में १९५० में सारिणी 

सूची के बंकों तथा अन्य बंकों के कार्यालयों की संख्या को दिया गया है-- 

शैली 'क' 

इस्पी रियछ बेक ढ ३६७ 
विनिमय बेंक ६२ 
सारिणी सूची के अन्य बेंक २,४८४ 

बिना सारिणी सूची के बेंक १,७८१ 
को-आपरेटिव बेंक ह ५८३ 

सारिणी सूची तथा बिना सारिणी सूची के कुल बेंक ' ५,२७७ 

दली 'ख 
सेविग्स बेंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ९,४६५ 

गांवों में सेविग्स बेंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ६,४० १ 

'क' शैली के बेकों के १,५३४ स्थानों में ५,२७७ कार्यालय थे। इनमें से ५००० जन- 
संख्या वाले स्थानों पर २३७ कार्यालय थे और ऐसे स्थानों की संख्या १७१ थी। पांच 

, सहख्र से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर इम्पीरियल बेंक की कुल १७ शाखाएं हे । अन्य 

सारिणी सूची के बेक ऐसे स्थानों पर ६६ हैं। बिना सारिणी सूची के बैंक ऐसे स्थानों पर 
१२१ हैं तथा कोआपरेटिव बैंक ऐसे ३३ स्थानों पर हैं। विनिमय बैंकों का कोई कार्यालय 
ऐसे स्थानों पर नहीं है । ख' शैली के विषय में विचार करने पर हंम देखते हें कि १९४९ 
में डाकखानों की कुल संख्या २९,७६० थी। उनमें से कुल ९,४६५ सेविग्स बेंक का काम 
कर रहे थे, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें से कुछ ६४० १ ही थे। इन डाकखानों के क्षेत्र में दो 

सहस्त्र या अधिक जनसंख्या वाले गांवों के कुछ ४० प्रतिशत गांव आते थे । 



बेकिंग प्रणाली ६०% ३ 

क्या देश में बेकिंग सुविधाएं पर्याप्त हें? इस प्रशइन का उत्तर देना सुगम नहीं है । 
क्योंकि इसका उत्तर देने में हमको केवल बैंकों और उनके कार्यालयों की संख्या का ही ध्यान 

नहीं रखना पड़ता, वरन् उनके ठोसपन, कार्य करने की परिस्थितियों तथा उनके द्वारा दी 
जाने वाली सुविधाओं का भी विचार रखना पड़ता हैं। निम्नलिखित तालिका से कुछ महत्व- 
पूर्ण देशों की बेंकिंग परिस्थितियों का पता चलता है--- 

बेकिंग कार्यालय, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या-१९४९१ के तुलनात्मक अंक 

क्षेत्रफल जनसंख्या बकिंग प्रति दस जा प्रत्येक बेकिंग 

| 

।॒ 

|] 

देश ते 
| बगंमीलों में | (दस लाखों | कार्यालयों | जनसंख्या ! कार्यालय द्वारा 

| (सहस्रों में) में) की संख्या | पर बेकिंग ' सेवित औसत 
कार्यालयों ,. क्षेत्रफल 
की संख्या . (वर्गमीलों में) 

| । 

ब्रिटेन । ८९ ५० | ११,४६१: २०२९ । ८ 
अमरीका २३,६७४ १४७ १८,९७५. १२९ ' १९४ 
कनाडा | ३,६९० जी ।. केडेर३ ।. २५६ :* १,११० 
आस्ट्रेलिया २,९७५ | ८..। रे३,५९० | ४८४५० | ८२७ 
04 के आओ कक २३१ 

| | 

इस तालिका से पता चलता है कि कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत में व्यापारिक 

बैंकिंग का विकास पर्याप्त नहीं है । किन्तु ग्रामीण बेकिंग जाच कमेटी की रिपोर्ट में इस 

बात पर ठीक ही बल दिया गया है कि बेकिंग कार्यालयों के सम्बन्ध में केवल क्षेत्रफल और 

जनसंख्या की तुलना से ही यथार्थ स्थिति का पता नहीं चलता । क्योंकि बेकिंग सुविधाओं 

का विकास किसी देश के आर्थिक विकास, उसकी कृषि, उसके उद्योग धन्धों और व्यापार 

की दशा और उसकी राष्ट्रीय आय तथा उसके विभाजन पर निर्भर है । भारत एक आ्थिक 

रूप से पिछड़ा हुआ देश है और उसका राष्ट्रीय छाभांश कम है । अतएवं भारत के निवा- 

सियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है । उदाहरणार्थ, १९४६-४७ में भारत में प्रति 

व्यक्ति आय २२८ रुपया थी, जबकि उस वर्ष (१९३९ के वर्ष को मौलिक वर्ष मानते हुए 

उसकी मूल्य निर्देशक संख्या १०० मान कर) मूल्य निर्देशक अंक ३०० था। १९४८-४९ 

में ३७६ मूल्य निर्देशक अंक के साथ प्रति व्यक्ति आय २५५ रुपये थी। यह अधिक छोगों 
552 कक टी नकल न कल वी कल लक मकर 

१. इनके अतिरिक्त अन्य देशों की सूचना के लिए बेंकिग जांच कमेटी की १९५० 

की रिपोर्ट देखो । भारत के लिए (०0779 ै.0980720 0 9क्087008 

देखो । 
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की आय इतनी अधिक कम है कि वह बेकों द्वारा दी गई सुविधा से लाभ नहीं उठा सकते। 

अतएवं यह परिणाम निकालना पड़ता है कि बेकिंग सुविधाओं की वर्तमान रचना को 

“पूर्णतया पर्याप्त नहीं समझा जा सकता । यदि गत वर्षो का उनका विस्तार ठोस 
तथा उन्नतिशील ढंग का था और बेंकिग सुविधाओं का विभाजन देश में समान रूप से 
विभकत था ।* 

दुर्भाग्यवश बेकिंग सुविधाओं का विस्तार युद्ध के वर्षो में ठीक प्रकार से संतुलित 
नहीं रहा । बेक शाखाएं मुख्य रूप से नागरिक क्षेत्रों में लागत तथा आय का विचार किये 
बिना आकस्मिक तौर पर खोल दी गई । १९४९ की कुल ५,२७७ शाखाओं में सें ५००० 
से कम जन-संख्या वाले स्थानों में कुल २३७ शाखाएं थीं । मध्य आकार वाले कस्मों में 
बेंकिग सुविधाओं को बढ़ाने से भारी लाभ होगा क्योंकि उनके चारों ओर के असैरुय गांव 
भी उससे लाभ उठा सकेंगे। व्यापारिक बंक अभी तक ताललका या ज़िला के प्रधान कार्या- 
लय या कुछ मंडियों से आगे नहीं बढ़ सके हें। गांवों की सेवा प्रायः सहकारी ऋण समितियां 

((+0-096/०ए८ (77८९४ 802८०४८७) और डाकखाने करते रहे हैं। अंत में हम 

इसी परिणाम पर जाते हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार 
नहीं किया गया और अभी इस विषय में बहुत कुछ किया जाना बाकी है । 

२९. ग्रामीण बेंकिंग जांच कमेटी (१९५० ) । ग्रामीण क्षेत्रों में बेकिंग 
सुविधाओं का विकास करने के साधन तथा ढंग निकालने के लिए सरकार ने एक कमेटी 
नियुक्त की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट १९५० में दी । इस कमेटी की सम्मति में ग्रामीण 
क्षेत्रों में बेकिंग सुविधाओं के विस्तार में निम्नलिखित बाधाएं हँ-- 

(क) देश में कृषि का आज जिस प्रकार संगठन हो रहा है, वह एक घाटे का 
उद्योग है । जब तक उसको ठोस आधार पर न चलाया जावे बेंकिंग सुविधाओं की प्रभाव- 
शाली मांग उत्पन्न नहीं हो सकती । 

(ख) देहाती बेकिंग के कार्य में एक और कठिनाई आवागमन के अच्छे साधनों 
की कमी हूँ। वहां सड़कें बहुत कम हे और वह भी बारहमासी नहीं हें । 

(ग) देहाती जनता के अशिक्षित होने तथा उनकी पास बुकों, चेकों आदि से 
काम लेने की अयोग्यता भी उनकी बेंकिंग आदतों में बाधा पहुंचाती हें । 

(घ) ग्रामीण लोगों का दकियानूसीपन भी उनको अपना रुपया केकों में नहीं 
डालने देता । उनको केवल समय तथा शिक्षा ही ठीक कर सकती है । 

(डः) यह कहा जाता है कि गांव वाले अपनी बचत पर अपने गांव में ही सूद की 
ऊची दर प्राप्त कर सकते हें; अतएव बेंक द्वारा दी जाने वाली वर्तमान कम दर से वह 
आकषित नहीं होते । - 

(च) बेंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नई शाखाएं इस कारण नहीं खोलते कि उनकी 
आय की अपेक्षा उनका खर्च अधिक बंठता है । 
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(छ) इंम्पीरियल तथा अन्य बेकों का यह कहना है कि ऋण के सम्बन्ध में ग्रामीण 
कानून बंकों की देश में प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। इन बाधाओं को निम्न प्रकार से दूर 

किया जा सकता है- 

१. बेकिंग संस्थाओं को सहायता- 
(क) एक केन्द्र मे दूसरे केन्द्र को सस्ती दर पर रुपया भेजने की सुविधाएं, जिनसे 

ग्रामीण क्षेत्रों में धन एकत्रित किया जा सके । 

(ख) इम्पीरियछ बंक तथा सरकारी खजानों तथा अद्धं खज़ानों के साथ इस बात 
का प्रबंध किया जावे कि वह ग्रामीण क्षत्रों में नोटों तथा मठ़ाओं को एक दूसरे से बदल दें । 

इम्पीरियल बंक के कार्यालयों की संख्या बढ़ा दी जावे और खज़ानों के काम में सुधार किया 
जावे । 

(ग) बेंकों को यह सुविधा दी जावे कि वह अपनी तिजोरियों को खजानों तथा 

अद्ध खज़ानों के मज़बूत कमरों में हिफ़ाजत से रख सकें । 
(घ) एक गोदाम विकास बोड की स्थापना करके गोदामों का विकास करने की 

सुविधाएं बढ़ाई जावे। इस बोर्ड के लिए केन्द्रीय और राज्य मरकारें तथा रिज़र्व बेक 
मिल कर खच्त का प्रबंध करें। 

२. सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव--आजकल सहकारी संस्थाओं 

को कुछ सुविधाएं मिली हुई है । उदाहरणार्थ, आयकर, स्टाम्प कर, और रजिस्ट्रेशन गुल्क 
से मुक्ति, निःशुल्क हिसाब परीक्षा तथा निरीक्षण आदि । यह प्रस्ताव किया गया है कि 
उनके विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ और सुविधाएं दी जाने। 
उदाहरणार्थ 

(क) डाकखानों द्वारा सस्ती दर पर रुपया अन्यत्र भेजने की सुविधाएं । 
(ख) डाकखानों में अब से रकमों को जमा करने तथा बड़ी रकमे निकालने की 

और वह प्रति सप्ताह कई बार निकालने की सुविधा दी जावे । 
(ग) नेशनल सेविग्स स्टिफिकेटों की बिक्रों के अधिकृत एजेंटों की नियुक्ति । 

(घ) जिन स्थानों में इस समय बेकिंग सुविधाएं नही हे, उनमें स्वीकृत ट्रेड कर्म- 

चारियों को रखने के खर्चे को उठाने के लिए सहायता दी जावे । 

सहकारी बेंकों तथा समितियों को मितव्ययिता तथा बचत एकत्रित करने के लिए 

भूतकाल की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए । 
३. डाकखाने के सेविग्स बेक गांवों की बचत को एकत्रित करने के लिए विशेष 

रूप से उपयुक्त होते है, क्योंकि जनता का उनमें विश्वास होता हें और उनकी संख्या भी 

बड़ी होती हैं। उनके कार्यो में से केवल सेविग्स कार्य बेक कार्य ही होने के कारण उनके 

कार्य को सस्ते रूप में ही चलाया जा सकता है । अतएव गांवों में सेविग्स् वेक का कार्य 
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'करने वाले कार्यालयों की संख्या को बढ़ाना चाहिये और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने 
के लिए निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिएं--- 

(क) डाकखाने के कर्मचारियों को सेविग्स्ू बेंक का का बढ़ाने में तथा नये-नये 
हिसाब खोलने में अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए । 

(ख) नये डाकखाने प्रायः: ऐसे स्थानों में खोले जावें जहां गांवों की बचत का 
उपयोग करने की अधिक संभावनाएं हों । 

(ग) ,सेविग्स बैंक ढ्वारा उपयोग किये जाने वाले नियमों, फार्मों तथा नोटिसों 
में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग अब की अपेक्षा अधिक किया जाना चाहिए । 

(घ) डाकखाने के सेविग्स बेक के उपयोग का प्रचार बढ़ाने के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से नियमित आन्दोलन किया जाना चाहिए। 

(5) अमानतदारों की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों तथा आधीनों को 

भुगतान करने तथा उनके द्वारा रुपया निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम अत्यधिक कठोर 
हैँ, उतको लचकीला बनाया जाना चाहिए । एक नाम से अधिक नामों के हिसाब खोलने 

तथा मुत्यु की दा में उत्तराधिकारी को मनोनीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 
कमेटी की अधिक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है । 

(१) रिज़र्व बेक को अपने कार्यालय भारंतीय संघ में सभी बड़े राज्यों की 

राजधानियों में खोलने चाहियें और अपने निकास विभाग की चलअर्थ तिजोरियों की 
संख्या बढ़ा देनी चाहिए। (२) इम्पीरियल बेंक को अपनी शाखाएं ताल्लका या तहसील के 
ऐसे नगरों में खोलनी चाहियें, जहां वह अभी न हों और जहां सरकारी व्यवसाय का परिमाण 
तथा व्यापारिक स्थितियां इस प्रकार के विस्तार की मांग करें। (३) व्यापारिक बेंकों 

तथा कोआपेरेटिव बेकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जावे कि वह अपनी शाखाएं 

ताललुका नगरों तथा छोटे २ कस्बों में खोलें । (४) डाकखानों के सेविग्स् बेंक के कार्य में 
सुधार किये जावें और उनका उपयोग पूर्णतया किया जावे । (५) सहकारी .संस्थाओं को 
बलवान् बनाकर उन्हें विशेष सहायता दी जावे । (६) विनिमय तथा अन््यत्र रुपया भेजने 
की सुविधाओं को आजकल की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप तथा अधिक क्षेत्र में विस्तृत 
किया जावे । अन्यत्र रुपया भेजने की सुविधा व्यापारिक बेंकों, कोआपरेटिव बेंकों तथा 
सोसाइटियों तथा देशी बेकरों को भी सुगमतर शर्तों पर दी जानी चाहिए जिससे रुपये 
को देश के आंतरिक भाग में फैलाया जा सके । (७) गोदामों के विकास के लिए एक गोदाम 
विकास बोर्ड की स्थापना की जावे, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा रिज़र्व बेक 
बेंकों तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दें । 
और (८) रिज़ब बंक को सभी ख' भाग के राज्यों का बेंकर बनाया जावे । बैंक प्रत्येक 

' राज्य में सरकार के रोकड़ कार्य का प्रबंध करने के लिए अपने एजेंट नियत करे । कमेटी 
से यह भी सिफारिश की कि निरक्षरता, आवागमन के साधनों के अभाव, प्रतिरोधी कानून 
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आदि ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए भी पग उठाए जावें, जो आज वेंकिग संस्थाओं 

के विकास में बाधा डाल रही हैँं। कमेटी ने यह भी प्रस्ताव किया कि बेक के उन कार्यालयों 
को, जो ५०,००० से कम जनसंख्या वाले नगर में हों-राज्यों में दूकानों तथा दफ्तरों के 
अधिनियम (50098 270 ४.8७0॥8]776705 ८४) की कार्यसूची से पृथक रखा 
जावे और न उनके ऊपर औद्योगिक अदालतों (7४०! प'प्ा७]) के निर्णय 
लाग हों। कमेटी के प्रस्तावों पर अबु,सम्बद्ध हक आदी द्वारा विचार किया जा 

रहा हैं 7४८०) /-०06१५ [4७ 
३०. भारतीय मुद्राबाज़ार की त्रुटियां । रिजर्व बंक के जन्म से पूर्व भारत 

मुद्राबाज़ार बिना किसी संयोजक आधार के बेकिंग इकाइयों का एक ढीलाढाला संग्रह था । 
साहूकारों तथा देशी बंकरो का व्यापारिक बेकों से कोई सम्बन्ध नही था। सहकारी ऋण 
व्यवस्था ((१0-0.06720५6 (77207) देश के मुद्राबाज़ार से बिल्कुल पृथक एक इकाई 
थी। विनिमय बेक विदेशी व्यापार के खर्चे के पूरे काम को चलाते थे और सम्मिलित 
स्टाक बेकों की बचत का भी उपयोग करते थे। इम्पीरियल बेंक अपने सरकार के सम्बन्ध 
से बड़ा भारी लाभ उठा रहा था। किन्तु वह वास्तव में वेकरों का वेक नहीं था। वह उनके 
साथ प्रतियोगिता करता था और खूब लाभ कमा रहा था । वास्तव में यह “प्रत्येक अपने 
लिये और शैतान सबसे पीछे” वाला मामला था । इस प्रकार उसका बेकिंग प्रणाली के 
साथ किसी प्रकार भी सहयोग नही था। इसके अतिरिक्त भारत में चलअर्थ तथा बेकिंग 

का भी आपस में कोई संबंध नहीं था । सरकार चलअर्थ के लिए उत्तरदायी थी, किन्तु चल- 
अर्थ का कोई स्वयंचालित संकोच या विस्तार नहीं था। फसल के अवसर पर फसलों की देश 

में से गति के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी । इससे मुद्रा में ऐसी तंगी आ जाती भरी, 
जिसे इम्पीरियल बेक या सरकार कोई दूर नही कर सकते थे। देश की चलअर्थ प्रणाली मे 
इसके परिणामस्वरूप लोच का अभाव हो जाता था और उसके फलस्वरूप वर्ष के विभिन्न 

भागों में प्रचलित ब्याज दर तथा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित ब्याज दर में भारी 
अन्तर था । ब्याज का उतार-चढ़ाव बहुत अधिक था । 

उपरोक्त त्रुटियों को दूर करने के लिये १९३५ में भारत के रिज़वे बेक की स्थापना 
की गई । उक्त बेंक ने कुछ त्रुटियों को दूर किया, किन्तु उसकी स्थापना को सत्रह वर्ष 
हो जाने पर भी यह नही कहा जा सकता कि हमारा बेकिंग संसार एकरस होकर क्यूम 

करने वाला एक इकाई बन गया हैं। १९४९ के भारतीय कम्पनीज़ अधिनियम के द्वारा 

रिज़र्व बेक को दिये हुए विस्तृत अधिकारों के द्वारा सारिणी सूची के बेकों तथा बिना 
सारिणी सूची के बेकों को एक साथ बांध दिया गया है । 

देशी बेकर अब भी दूर खड़े हुए हे। उनमें केवल सात ही रिज़र्ब वेक की स्वीकृत 

सूची में हें। रिज़र्व बेंक देश में एक उचित हुण्डी बाज़ार बनाने में भी सफल 
नहीं हुआ है। इसका कारण यह हैं कि उक्त अधिनियम की धारा १७ (२) में 
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दिया हुआ है कि “उन विनिमय हुण्डियों (9]8 6 >टॉ878८) तथा वचन 

पत्रों (70775509 7२०८४) का क्रय-विक्रय करता तथा उन पर दुबारा बट्ढा 
लेना, जो भारत में जारी किये गये हों, और जिनका भारत में भी भुगतान किया जाता 

हो, और जो सच्चे व्यापारिक सौदों के कारण बनाए गए हों, जिनके ऊपर दो या 
अधिक अच्छे (७000) हस्ताक्षर हों, और जिनमें एक सारिणी सूची के बेंक का 

हो और जो बिक्री अथवा दुबारा बट्ठा ली जाने के दिन से ९० दिन के अंदर २ रियायती 
दिनों सहित भुनाई जावे ।” इस प्रकार एक आवश्यक शर्ते यह रखी गई कि ग्रहण करने 
योग्य विनिमय हुण्डियों तथा वचन पत्रों के भुनाने की अवधि ९० दिन से अधिक न हो। 
तात्कालिक वचन पत्रों (॥02८77270व 7707788079 २०६८४ ) की कोई मियाद न होने 
के कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं थे। बेक के द्वारा दी हुई सुरक्षा प्राप्त अथवा बिना 
सुरक्षा प्राप्त रकमों का अधिकांश भाग अब भी उन नकद उधार रकमों, ऋणों अथवा 
जमा से अधिक निकाली हुई रकमों ((०४८४०/७॥७ ) के रूप में है, जिनको उनके अंगों 

द्वारा तात्कालिक वचन पत्रों के विरुद्ध स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित तालिका में 
उन पेशगी रकमों तथा (.37]]8) बट्टा लछी हुई हुण्डियों के योगफल को दिया गया है, 

जो चार वर्षों की प्रत्येक छमाही के अंत में सारिणी सूची के बेंकों के रिज़व बेंक में थे-- 

तारीख पेशगी रकमें | बद्ठा ली हुई हुण्डियां (३ की अपेक्षा २ का प्रतिशत अनुपात, 
३ है. 

२७-९-१९४६ ३९२ २० ज् 
२७-६-१९ ४७ डशुढ 536 है 
२५-६-१९ ४८ हैक १६ है 
३१-१२-१९४८ ४२३ रु रढ 
२४-६-१९४९ ढेंडप् कक डरे 
३०-१२-१९४९७ ३९५ | १५ ४ 

भारत में हुण्डियों की ख्याति में कमी का कारण यह हैँ कि यहां नकद उधार लेने 
तथा जमा से अधिक निकालने ((0५८7०४) में खर्चा कम पड़ता है और सुविधा 
अधिक हैं। भारत में विनिमय की सावधि हुण्डियां (॥7776 9703 ० 5८7७7826 ) 
तथा वचन पत्रों का प्रचलन कम हैं । इसलिए भारत के रिज़व बेक को इस प्रकार की 

रकमें देते के अवसर बहुत कम आते हे । 

इसके विपरीत रिज़वे बेंक ने सारिणी सूची के बेंकों तथा कोआपरेटिव बेंकों को 
टूस्टी प्रतिभूतियों (/५प५४:८९ 5८८प४४८४) के विरुद्ध बहुत बड़ी रकमें दी हैं । रिजर्व 
बेक को ऐसे वचन पत्रों के विरुद्ध अगाऊ धन (2०ए७77८८8 ) देने का अधिकार है, 
जिनको ऐसे माल के स्वामित्वाधिकार के कागज़ों का समर्थन प्राप्त होता है, जिनको 
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बंक को इन बेंकों ढारा दिये हुए नकद उधार के लिए ज़मानत के तौर पर देने के लिए 

प्रतिज्ञा की होती है। किन्तु वह स्वयं माल के विरुद्ध रकम नहीं दे सकता । कानूनी तौर 

से सारिणी सूची के बेक ऐसे माल के प्रति स्वामित्वाधिकार का कागज ([200ए7श८यां 

07 १४७) किसी प्रकार का भी नहीं वता सकते। किन्तु जब गोदामों की स्थापना हो 

जावेगी तो सारिणी सूची के वेक इस व्यवस्था से छाभ उठा सकेंगे । कुछ राज्यों ने पहिले 
ही गोंदामों के कानून पास कर दिये हे, जब कि अन्य राज्यों में इस मामले पर गंभीरता से 

विचार किया जा रहा है । 

३१. पुन्निर्माण तथा विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक । महायुद्ध को समाप्त हुए 
कई वर्ष बीत जाने पर भी पुनर्निर्वास की आवश्यकता वेसी ही आवश्यक बनी हुई हूं। इस 

समस्या को केवल राजनीतिक उपायों से ही तब तक हल नहीं किया जा सकता, जब तक 

उनके साथ आशिक पुर्ननिर्माण के उपायों से भी काम न लिया जावे। इस प्रकार के उपायों 

की आवश्यकता को अनेक प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके स्वीकार किया गया था। 

इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय ( 44..(2. ) 

सैन फ्रांसिस्को में, हवाना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन ( 7.7'.£. ), ब्रेटन 

बुड्स कांफ्रेंस तथा पुर्नानर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेक की रचना थे। 

बेक का प्रयोजन युद्ध-ध्वस्त राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार तथा पिछड़े 

हुए क्षेत्रों का विकास है । वह इन दोनों उद्देश्यों के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों को दीर्धकालीन 

ऋण देगा । इस प्रकार वह एक युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था से शान्तिकालीन युद्ध-व्यवस्था 

के बीच साल परिवतंन की स्थिति उत्पन्न करने में सहायता देगा । साथ हीं वह सदस्य 

राष्टों के इलाकों में श्रमिकों की दशाओं तथा उनके जीवन मान तथा उत्पादकता को 

बढ़ाने में ” भी सहायता देगा। वह शत्रु द्वारा विध्वस्त अथ-व्यवस्थाआ के पर्नानर्माण के 

लिए लिये जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता देगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पिछड़े 

हुए क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर उचित रूप से विचार नहीं किया जावंगा। इसके 

अतिरिक्त उधार-पट्टा हिसाब (,८70 ,८886 ८००प०) तथा विपरीत उधार- 

पट्टा हिसाब (रि2एट/86 7,€०ते 7298९ 2000770) तथा हिसाब संतुलन के 

भगतान में समानता को बनाए रखने की समस्याओं के लिए भी दीघरकालीन अन्तर्राष्ट्रीय 

ऋतणों की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के लिए तथा स्थायी बहुदँशीय आधार पर विश्व 

व्यापारिक सम्बन्धों को फिर स्थापित करने के उतने ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के लिए 

अन्तर्राष्टीय बेक का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था । 

यह तय किया गया कि उसके वर्तमान सदस्य बेक को ७६७ करोड़ डालर) एकत्रित 
पक मकातअ >> 2५-०० जमाकग्रेकक'. भरत. आ०ा॑मानलककन+ ह०ा+ अमरम्यइधानक+-क+ प्तक+-॥फनेक बकलनाका ना विगेत्का०)भाल्%लम्॑।नालिकन १४ पकने 

१. ३१ मार्च १९५१ को उसके सदस्यों की कुछ संख्या ४९ थी। उसकी 

स्वीकृत पूंजी बढ़ा कर ८४५.१ करोड़ डालर तक बढ़ा दी गई। 
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करके दें । इसमें से १९४६ में कुछ १० प्रति रकम मांगी गई। प्रत्येक राष्ट्र से यह अनुरोध 

' किया गया कि वह अपनी आरंभिक मांग का ह प्रतिशत अपने राष्ट्रीय चलअर्थ में 

चुकावे और शेष रकम अमरीकन डालर अथवा स्वर्ण में चुकावे । भारत का अपना कुल 
भाग ((2५०(७) ४० करोड़ डालर तय किया गया । कुछ अन्य देशों का निर्चित भाग 
यह था-अमरीका २४३.५ करोड़ डालर, ब्रिटेन का १०० करोड़ डालर, चीन के 

६० करोड़ डालर, फ्रांस के ४५ करोड़ डालर इत्यादि । भारत को आरंभ में ४ करोड 
डालर देने को कहा गया । इसमें से उसे 2८० लाख डालर स्वर्ण अथवा अमरीकन 
चलअर्थ में १२० लाख डालर स्वर्ण में तथा दो करोड़ डालर रुपये में चुकाने थे। यह 
विचार किया गया कि यदि भारत असन््तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (॥, |. #'.) तथा अन्त- 
रष्ट्रीय बेक का आरंभ में ही सदस्य बन जावे तो उससे उसे लाभ ही रहेगा । अतएव 
दिसम्बर १९४५ में भारतीय विधान सभा (7,228/907ए6 :५४8८7709) विसर्जित 
हो चुकने के कारण सरकार ने बे क में भाग लेने के लिए एक अध्यादेश निकाला । 

बेक को पारस्परिक सहायता का साधन बनना हैँ । उसके पास डालर ऋण के 

ऊपर ऋण परिशोध तथा ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त नकद धन तथा सुरक्षानिधि अनेक 

वर्षों तक के लिए है। आवश्यकता के समय वह अपने सदस्यों से उस पूंजी की मांग कर सकता 

है, जिसको मौलिक रूप से नहीं मांगा गया है । अकेले अमरीका का ही इस प्रकार का 
भाग १५० करोड़ डालर अतिरिक्त बठता है । बैंक व्यक्तिगत पूजी लगाने वालों के हाथ 
वचन पत्र (30708) बेचकर और भी अधिक धन प्राप्त कर सकता है। 

बेंक अपने समस्त साधनों से सदस्य राष्ट्रों को उनके---कच्चे माल, यातायात सुवि- 
धाओं, इंधन, शक्ति, कारखानों, बेकार मनुष्य शक्ति, वतंमान यांत्रिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी 
हस्त कौशल जसे उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में इस प्रकार सहायता देगा कि 

वह युद्धपू्व काछ के अथवा उससे भी अधिक स्तर को प्राप्त कर सकें । उसके विकास के 

ऋण मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका जैसे भूमण्डल के कम विकसित 
क्षेत्रों के लिए तथा ऐसे स्थानों में उत्पादक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए, जहां 
उनका अस्तित्व ही नहीं है अथवा बतेमान सुविधाओं के विस्तार के लिए हैं। वह सदस्य 
राष्ट्रों को अच्छे खतरे के आधार पर व्यावसायिक उद्योग के रूप में ऋण देता है। इस 

प्रकार उसने विकास कार्यो के लिए पूंजी चाहने वाले विभिन्न देशों को लम्बी अवधि के 
ऋण दिये है । उदाहरणार्थ, उसने मैक्सिको को विद्युत् शक्ति के विकास के लिए ३४१ 
लाख डालर का ऋण दिया । उसका प्रथम तथा सबसे बड़ा ऋण २५ करोड़ डालर का 

फ्रांस को दिया गया था। उससे अगला २६ करोड़ ३० लाख डालर का ऋण नीदरलैंड्स, 
डेन्मार्क, लक्सेम्बर्ग तथा चाइले को दिया गया था। १९४९-५० के ९४० लाख डालर 
के मुकाबले १९५०-५१ में उसने ३४५७ लाख डालर के ऋण दिये | यह ऋण १५ वर्ष से 

लगा कर २० वर्ष तक के लिए दिय गए। उसका भाव २३ प्रतिशत से ढेकर ४७ प्रतिशत 
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तक विभिन्न प्रकार का था। साथ ही उसमें एक प्रतिशत कमीशन भी दिया जाता था, 

जिसे बेक की विशेष सुरक्षा निधि में जोड़ दिया जाता था । 

ऋण देने से पूर्व बेक न केवल व्यक्तिगत विशेष योजना की वरन् स्वयं उस देश 
की आथिक तथा मुद्रा सम्बन्धी दशा की भी गहरी जांच करता है । यह कागज़ी साक्षी 
से ही संतुष्ट नहीं होता, वरन् उक्त समस्या का सीधे अध्ययन करने के छिए प्रतिनिधि- 
मण्डल भेजता है । बेक तबतक उधार देने को हैदर नहीं होता जब तक उसको यह विश्वास 
न हो जावे कि (क) उधार लेने वाले देश की अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से ठोस तरीके 
से चलाई जा रही है और उसकी नीति तथा कार्य दोनो ही इस विश्वास के लिए दढ़ आधार 

प्रदान करते हे कि यदि देश इस समय कुछ कठिनाइयों में है तो वहां शीघ्र ही संतोपजनक 

परिस्थिति उत्पन्न हो जावेगी; (ख) अर्थ-व्यवस्था के पु्ननिर्माण अथवा विकास के लिए 
सामूहिक योजना पर विचार किया जा रहा हैं और उसको इस प्रकार चलाया जा रहा है 

कि उससे अर्थ व्यवस्था का मौलिक ठोसपना बढ़ जावेगा; (ग) बेक से जिस योजना 
अथवा योजनाओं के बड़े कार्यक्रम के लिए उधार मांगा गया है उसको यांत्रिक रूप से अत्यंत 

सावधानी से तेयार किया गया हुँ और वह आर्थिक रूप से तथा मितव्ययिता की दृष्टि से 
उचित हूं । 

अतएव यह मौलिक रूप से महत्त्वपूर्ण हें कि एक उन्नति करने वाला देश अपने 
बजट की रचना पर मजदूरियों तथा मूल्यों के बीच स्वस्थ तथा स्थायी सम्बन्धों के अस्तित्व 
पर ; अपने माल, यातायात तथा शक्ति के उपलब्ध साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग पर ; 
उसकी सीमाओं के अन्दर माल के प्रवाह तथा उनको पार करने वाले आयातों तथा निर्यातों 
के परिमाण तथा रूप पर; उसके भुगतान के संतुलन के विकास पर तथा उसकी अर्थ- 
व्यवस्था के स्वास्थ्य के प्रदर्शक राष्ट्रीय जीवन के सभी विभिन्न रूपों पर बराबर आलोचना- 

त्मक दृष्टि रखता हे । 

बैंक के उपप्रधान मि० होर (7. ॥4027) भारत में १९४९ में आए थे । 
उन्होंने भारत सरकार को विश्वास दिलाया था कि बेंक इतना अयथार्थवादी नहीं था 

कि वह पूर्णता की आश्ञा करे, किन्तु उसने एक यथार्थवादी के रूप में तथ्यों पर ध्यान 

देने की आशा की और उसने उन कार्यो को ठीक करने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ने 

के लिए जो उसकी अर्थ व्यवस्था के स्वस्थ विकास में बाधक थे--बुद्धिमत्तापूर्ण नीति को 

निद्चत किया । उसने प्रस्ताव किया कि किसी योजना के लिए तब तक वचन न दिया जावे, 

जब तक (१) वह ठोस विकास के साधारण नमूने के रूप में सिद्ध न हो जावे; (२) वह 

आवश्यक सिद्ध हो जावे; (३) वह उन्नतिशील सिद्ध हो, (४) यह सिद्ध हो जावे कि 

उसका कार्य ऐसी निश्चित अवधि में हो जावेगा, जिसमें किसी अन्य अपवाद की अपेक्षा 

परिणाम आवश्यक तथा अधिक संतोषजनक होंगे । (५) उसका प्रतियोगिता करने वाले 

तथा सहायक अन्य योजनाओं से सम्बन्ध हो; और (६) योग्य परामशंदाताओं, ठकेदारों 
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तथा इंजीनियरों से काम लेने के लाभ के विषय में हिसाब लगाकर उसके मूल्य को लगा 

लिया गया हैं। भारत के हाथ में जो इस समय विकास योजनाएं हें, उनकी जांच अन्त- 

रष्ट्रीय बेक द्वारा भेजे हुए मिशन ने की थी और उसने १९४९ ओर १९५० में नदी घाटी 
योजनाओं के भावी विकास के लिए एक करोड़ ८५ लाख डालर ऋण देना स्वीकार किया 
था। बेक ने भारतीय योजनाओं के कार्य का मुल्य १९५१ में लगाकर उसे संतोषजनक 
बतलाया था। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (7, )(. 9,) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बेंक दो स्वतंत्र संस्थाएं 
हैं । कोष भुगतानों के संतुलन में अस्थायी असमानता को दूर करने के लिए अल्प अवधि 
के ऋण देता है । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय बेक या तो विशेष योजनाओं के लिए 
अथवा अपने एक सदस्य राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा विकास करने के लिए 
साधारणतया दीघंकालीन आधार पर ऋण देता है । 

बैंक द्वारा किसी विशेष देश को दिये जाने वाले ऋण का परिमाण बेक में उसकी 

गेयर पूंजी से सम्बन्धित नहीं किया जाता । १९४८-४९ से आगे बेक ने युद्ध-जजर-अर्थ- 
व्यवस्थाओं के पु]न्निर्माण की अपेक्षा-जिस उद्देश्य की पूर्ति में वह पहिले बराबर छगा 
रहता था--पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ किया। अभी २ 
बेक ने अपनी ऋणनीति में परिवर्तन किया हैँ । छोटे तथा मध्य आकार वाली औद्योगिक 
इकाइयों की दीघेकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बेंक ने इसी उद्देश्य के 

लिए विशेष रूप से बनाई हुई संस्थाओं को ऋण दिया, ज॑ंसे इथिओपिया और टर्की में, 
अथवा बंकों के संघ को, जैसे मेक्सिको में, जिन्होंने ऋण को बाँठ दिया । यह इकाइयां 
प्रतिभूतियों के बाजार में जाने के लिए अत्यन्त छोटी थीं, किन्तु जिनकी पूंजी की 
आवश्यकताएं इतनी बड़ी थीं कि उनके मालिक उनको पूरा करने में असमर्थ थे। बेक ने 
जो अगस्त १९५० में साधारण उन्नति सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए आस्ट्रेलिया को १० करोड़ 
डालर का ऋण दिया था, वह भी एक नई बात थी। 

इस प्रकार प्राप्त अनुभव के आधार पर बैक संसार भर में अपनी उपयोगिता को 
बढ़ा रहा है । 
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भारतीय मूल्य 
१. मल्य समस्या की जटिलता । मल्यों का अध्ययन सदा ही एक जटिल 

समस्या रहा है । देश के विभिन्न भागों में उसके विस्तृत परिमाण तथा जीवन के ब्यय में 
भारी अन्तर होने के कारण यह समस्या और भी अधिक जटिल है। इस प्रकार बम्बई 

कलकत्ता तथा अन्य स्थानों के मूल्य-सूचक अंकों में पर्याप्त अन्तर रहता है। केवल कुछ वर्ष 
पूर्व ही भारत सरकार के आ्थिक परामशं दाता ने अखिल भारतीय मूल्य-सूचक अंकों को 
निकालना आरंभ किया था । 

मूल्यों का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उसकी विभिन्न- 
ताओं से देश में आर्थिक दशाओं का पता चलता हैं और उससे हम उनकी विदेशी मूल्यों के 
साथ तुलना कर सकते हं। उनसे सरकार को भूमिकर तथा अन्य करों का अनुमान 
लगाने में सहायता मिलती है और उसी परिमाण में उनको न्यूनाधिक किया जाता है । 
वह चलअर्थ के संकोच या विस्तार पर प्रकाश डालते है और सरकार की नियंत्रण नीति 
को ढालने में सहायता देते है । 

२ मूल्यों की ऐतिहासिक आलोचना । (क) १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता 
युद्ध से पुंवं का समय--भारत में सड़कों तथा रेलों के निर्माण से पूर्व मूल्यों का नियंत्रण 
प्रथाओं द्वारा किया जाता था। एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में 
भारी विभिन्नताएं थीं। उन दिनों वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर के जाना 

कठिन तथा व्ययसाध्य था। अतएव स्थानीय उत्पादन की दद्गयाएं ही मूल्यों का नियंत्रण करती 
थीं। प्रायः ऐसा होता था कि एक जिले में अन्न अत्यधिक होता था और उसके पास के हीं 

दूसरे ज़िले में अकाल पड़ जाता था। 

(ख) १८६० से १८९९ तक के मूल्य--रेलों तथा सड़कों के बन जाने पर भारतीय 
ग्रामों का शेष प्रदेश से कटे रहना क्रमशः कम होने लंगा। तौ भी बहुत समय तक देहाती 

क्षेत्रों में वही प्रथाएं तथा स्थितियां बनी रहीं, जब कि प्रतियोगिता तथा ठेके बड़े २ नगरों 

में शासन करते रहे। भारत संसार के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा सम्पक में आया । 

अस्तु, विश्व घटनाओं ने भारतीय मूल्यों पर प्रभाव डालना आरंभ किया और जो मूल्य 
सूचक अंक १८७३ में १०० था, वह १८९३ में बढ़कर १०५ हो गया । 

(ग) १८९३-१९१३--मूल्पों में शीध्य होने वालो तेज्ञी--दत्ता मूल्य अन्वेषण 

कम्तेटी--( १९१०)--गत शताब्दी में धीरे २ चढ़ने वाले मूल्य १८९३ में कुछ स्थिर हो 
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गए । इससे पूर्व खाद्यान्नों के मूल्य अकाल के समय ही चढ़ते थे। किन्तु अच्छी वर्षा होने पर 
गिर. जाते थे। अब वह बिना गिरे हुए बराबर चढ़ते ही जाते थे और देश में “बिना 
अकाल के ही अकाल जैसे मूल्य बने रहते थे ।” मिस्टर गोखले ने सरकार का ध्यान 

इस असाधारण परिस्थिति की ओर आकर्षित किया था। उन्होंने मूल्य चढ़ने का कारण 
रुपये के सिक्कों का अधिक ढालना बतलाया था। इस प्रकार की आकस्मिक मुद्रास्फीति 
के फलस्वरूप मूल्यों का चढ़ना अनिवार्य था। अतएव सरकार ने मिस्टर के. एल. दत्ता 

को मूल्यों के इस असाधारण चढ़ने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया। 
उन्होंने अपनी रिपोर्ट १९१४ में दी और यह अनुमान लगाया कि मूल्यों में तेज़ी आने 
का कारण कुछ तो (क) विश्व भर की साधारण स्थिति थी तथा कुछ (ख) भारत के 
लिए विशेष कारण थे । 

मिस्टर दत्ता ने भारत में चढ़ने वाले मूल्यों की कुछ अन्य देशों के मूल्यों से तुलना 
करके यह बतलाया कि भारत के मूल्य अन्य देशों से अधिक थे। 

विश्व मूल्यों में तेज़ी के कारण यह थे--(१) कृषि पदार्थों की बढ़ी हुई मांग की 
तुलना में उन वस्तुओं का कम मिलना, (२) स्वर्ण तथा चल अर्थ का देश में पहिले से 

अधिक परिमाण में उपलब्ध होना, (३) बेकिंग तथा उधार लेने की सुविधाओं का विकास 
ओर इसीलिए बाजार के चलन में मुद्रा का बढ़ जाना, और (४) रूस-जापान तथा बोअर 

युद्ध जेसे युद्धों के कारण माल का विशाल परिमाण में विनाश । 

किन्तु भारत में मूल्य चढ़ने के मिस्टर दत्ता की सम्मति में कुछ विशेष कारण भी थे। 

जो यह थे-- ( १) कुसमय वर्षा के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी, खाद्य फसलों के 
बदले खाद्येतर फसलों का बोया जाना तथा घटिया भूमि में खेती करना; 

(२) जनसंख्या के बढ़ जाने तथा वस्तुओं के मान के बढ़ जाने के कारण मुख्य 
वस्तुओं की मांग बढ़ जाना । 

(३) रेलों तथा जहाज़ों के यातायात साधनों का विकास तथा माल के किरायों 

में कमी । 

(४) तथा बेकिंग एवं साख का विस्तार | 

सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नही थी कि मूल्य चढ़ने के कारण अन््तर्देशीय थे । 
उनका कहना था कि इन वर्षो में नहरों से सिचाई किये जाने वाले प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 
दुगुना होगया था । अतएव खाद्य वस्तुओं की फंसलों में कमी नहीं हो सकती थी । उनका 
कहना था कि भारत में मूल्य बढ़ने का कारण विश्व स्थिति तथा साख में वृद्धि थे ।' 

तथ्य यह था कि १८९३ में रुपये को सांकेतिक मुद्रा बना दिया गया था और उसका 
गलाना बंद हो गया था । इसके अतिरिक्त सरकार भी बराबर रुपये ढाल रही थी । सन् 

१९०० से लेकर १९०८ तक १०० करोड़ रुपये बाज़ार में और आ गए । मूल्य वृद्धि का 
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मुख्य कारण यही था--म्द्रा का परिमाण सिद्धान्त ((१ए८४४0ए ॥#60797 ० 

0789) अपने रूप को प्रमाणित कर रहा था। 
(घ) प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९)--मसूल्यों में भारी तेजी--युद्ध के वर्षो 

में अभूतपूर्व तेज़ी आई, इसके कारण निम्नलिखित थे--- 

(१) चल अर्थ में वृद्ध--१९ १४ में भारत में चलते वाले नोटों की संख्या २३७ 
करोड़ थी। यह संख्या १९१६ में २६५ करोड तथा १९१० में ३६२ करोड़ हो गई। सर- 

कार का नोटों के निकाऊने पर एकाबिकार होने के कारण बह “क्रमशव्त के कृत्रिम 
निर्माण” तथा “कागजी चलअर्थ को पानी दे २ कर ”) अपनी युद्ध की आवद्यकताओं 
का खर्चा पूरा कर रही थी | इस समय चल अर्थ के अतिरिक्त साख का भी विस्तार 
हुआ । क्योंकि बेक अपने ग्राहकों को युद्ध ऋण के सर्टीफिकेडों तथा कोप-सन्रों 
(7€०४प०७ए 3|]8) के विरुद्ध ऋण देते थे। 

(२) आयातों म कमी--पक्के माल का आयात युद्ध पूर्वकाल के स्तर पर नहीं 
किया जा सकता था। युद्ध के द्वारा किये हुए विनाश तथा शास्त्रों का उत्पादन बढ़ जाने 
से मज़दूरों की कमी के कारण आयातों का देश में आना असंभव हो गया । 

(३) समुद्र के ऊपर अणु रक्षा बढ़ जाने के कारण बीमे की किश्तों के साथ २ 
माल किराये की दर भी बढ़ गई | जिसके परिणामस्वरूप मूल्य चढ़ गया । 

(४) सरकार द्वारा आयातों तथा निर्यातों पर पावंदी छगा देने से भी वस्तुओं 
की भारी कमी हो गईं, जिससे तेजी आई । 

(3) १९२० से लेकर १९२९ तक के मूल्य--मूल्यों के गिरने की दशा-- 
विश्व मूल्यों की तेज़ी अब अनिवार्य रूप से नीचे की ओर आने छंगी । इस समय देशों ने 
मुद्रा संकोच ( 42८79007 ) की नीति को अपनाया, जिससे मूल्य और भी कम 
हुए। भारत, ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देशों के मूल्य एक दूसरे के साथ २ क्रमशः गिरने 
लगे । 

(च) १९२९ से लेकर १९३९ तक के मूल्य--१९२९---३३ की भारी मंदी--- 
१९२९ में वाल स्ट्रीट न्यूयाकक में शेयरों तथा प्रतिभूतियों के दाम गिरे, जिससे मूल्यों में 
और भी गिरावंट आई व्यापार में फुलाव और मूल्यों में मंदी के कारणों पर पहिले ही 

वादविवाद * किया जा चुका हे। भारत इस समय कठिन स्थिति में था। रुपया पौंड के 

साथ एक शिलिंग ६ पेंस की दर पर बंधा हुआ था। यदि अनुपात १ शिलिंग ४पैंस का होता 
तो भारत को मूल्यों तथा निर्यातों में १२॥ प्रतिशत का लाभ होता। प्रबल छोकमत होते 
हुए भी सरकार १ शिलिग ६पेंस से ही चिपटी रही। देश में राजनीतिक गड़वड़ियों के कारण 

१. ०776७ ब74 360: [990 8/00707708, एव, 9. 395. 8॥, 9. 395. 
२. भारत के व्यापार वाला अध्याय देखो । 
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भी मूल्यों में स्थिरता न आ सकी क्षषि-प्रधान देश होने के कारण भारत को अधिक हानि 
हुईं, क्योंकि पक्के माल की अपेक्षा कृषि पदार्थों के मूल्य अधिक गिरे। १९३१ में तो मूल्य 

१९२३ के स्तर की अपेक्षा भी नीचे आ गए । यहां तक कि १९३४ में वह सबसे नीचे थे, 
जबकि वह १९२३ के १०० की अपेक्षा ८७ थे । ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे निर्माता देशों 
में मूल्य इतने अधिक नहीं गिरे । वहां वह १०३ से अधिक नीचे नहीं आए । 

अल्यों के गिरने का प्रभाव--मूल्यों में धीरे २ गिरावट आने से बड़ी २ हानियां 
होती है । उनके कारण सामाजिक अन्याय होता है, ठेके गड़बड़ा जाते हें और संकट पैदा 
हो जाता है । मूल्य गिरने से भारतीय किसानों की दशा अत्यन्त विषम हो गई । भारतीय 
जनता में उनकी बड़ी भारी संख्या है। यदि वह दुःखी है तो समस्त देश दुःखी है । मंदी 
के समय उसकी आय घट गई, किन्तु भूमि कर तथा आबपाशी कर' वही बते रहे | ठेके का 
आधार होने के कारण भूमि का रूगान नहीं घटा । पहिले लिए हुए उधार का ब्याज भी 
नहीं बदल सकता था। अतएव वह अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकता था और 

उसकी दशा स्थिरता से और भी खराब हो गई। इस विषय में बड़े जमींदार की स्थिति 

"भी उसके निर्धन पड़ोसी से अच्छी नहीं थी । 

व्यापारी लाभ पर माल नहीं बेच सकता था। आहक कम हो जाने से उसकी 

दुकान में एक ही माल बहुत दिनों तक पड़ा रहता था । इसका प्रभाव निर्माता पर पड़ता 

था। अतएव कारखानों में माल के अम्बर जैसा हो गए और उनको लाभ पर साफ नहीं किया 
जा सकता था। ' 

केवल स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी ही लाभ में थे, किन्तु' वह समस्त जनसंख्या का 
बहुत थोड़ा अनुपात थे । 

चुंगी कर तथा आबकारी कर, आय कर तथा रेलवे की आय सभी में कमी हुई, 
जिससे सरकार भी अत्यन्त कठिन स्थिति में पड़ गई । कर सभी क्षेत्रों में बढ़ा दिये गये 
'तथा वेतनों में भी कटौती की गई । निर्यात घट गया तथा भारत द्वारा ब्रिटेन में किये जाने 
'बाले व्ययों (॥70776 (972८8) को नहीं चुकाया जा सका। देश से स्वर्ण का निर्यात 
होने से विदेशी विनिमय को कुछ सहायता मिली और उसने सरकार की विदेशों में साख 

"की रक्षा की । 

१९३६ के बाद मूल्य में कुछ उन्नति देखने में आई। किन्तु १९३७-३८ के समय 
' मूल्य फिर कम हुए । उस समय मंदी का समय फिर लोट पड़ा । केवल द्वितीय महायुद्ध 

'के समय ही भारत तथा शेष संसार में १९३९ में मूल्य अंतिम रूप में चढ़ने आरंभ हुए। 

३. द्वितीय महायुद्ध के समय मूल्य। युद्ध घोषणा के ठीक बाद मौलिक वस्तुओं 
'तथा बने हुए माल दोनों के ही मूल्य चढ़ गए । इसका मुख्य कारण सट्टा था। क्योंकि माल 
की अब भी कोई कमी नहीं थी । कुछ समय परचात् स्थिति शांत हो गई और बढ़े हुए मूल्य 
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गिरने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ होने के पन्द्रह मास बाद दिसम्बर १९४० में मूल्य 
दिसम्बर १९३९ की अपेक्षा भी कम थे । 

१९४१ में मूल्य एक वार फिर चढ़ने छगे । इसका कारण था ब्रिटेन का भारत 
के बाज़ार में मोल लेने वाले ग्राहक के रूप में प्रवेश । उसके भारत में माल लेने से एक ओर 

तो भारत के चल्अर्थ में वृद्धि हुई और दूसरी ओर उपलब्ध माल के परिमाण में कमी आ 
गई और इसके परिणामस्वरूप मूल्य चढ़ गए । 

दिसम्बर १९१४१ में जापान धुरी शक्तियों की ओर से युद्ध में आ कूदा । इससे 
युद्ध भारत के अधिक समीप आ गया । इसके परिणामस्वरूप १९४२ में वस्तुओं में मूल्य 

अत्यधिक बढ़ गए । १९४२ में वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक ऊंचे थे | किन्तु अभी स्थिति 
अशुभ से अशुभतर होनी थी । और १९४३ में मूल्य आकाश में चढ़ने छगे, जिससे निर्धनों 
को अकथनीय कष्ट होने लगे । 

आरंभ में भारत सरकार ने मूल्यों को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया । वास्तव 
में उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा । उनका विचार था कि मंदी के दिनों में मूल्य 

घट जाने से उत्पादकों को भारी हानि हुई थी, अतएव अभी उनको कुछ लाभ उठाने दिया 
जावे। बाद में १९४३ में जब मूल्य अत्यधिक चढ़ गए और देश्ष में मुद्रा प्रसार हो गया 
तो सरकार ने मूल्यों को रोकने का प्रयत्न करना आरंभ किया। इस समय तक भारत को 
बर्मा के खाद्यान्न मिलने बंद हो गए थे, खाद्य स्थिति बहुत खराब हो गई थी और बंगाकू 
में अकाल मुंह बाए खड़ा था “जो कि इतने भारी परिमाण में मनुष्यों के कप्ट तथा मृत्यु से 
अत्यधिक परिचित इस युग में भी एक बड़ी भारी विपत्ति माना जाता रहेगा। सन १९४३ 
में वह एक शत्रु के रूप में फिर प्रगट हुआ---जिसके लिए प्राय: यह समझा जाता था कि 

बह अंतिम रूप में गायब हो चुका है । वह पूर्णशक्ति से प्रगट हुआ और उसके शिकार सहस्रों 

की संख्या में भारत के सबसे बड़े नगर कलकत्ते की गलियों में पड़े हुए थे ।“१ इस अकाल के 

साथ ही मलेरिया, चेचक तथा हैजे की महमारियां भी फैडीं और उनमे भी दान्ों व्यक्ति 
मर गए। किन्तु “समाज के एक वर्ग को ही भूखे मर जाने का कष्ट पहुंचा--वह ग्रामीण 
क्षेत्रों का निर्धन वर्ग था/* क्योंकि वह अन्न मोल लेने योग्य नहीं थे । 

सरकार ने वस्तुओं के चढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का प्रयत्त किया। उन्होंने माल 

के वितरण को नियमित करने तथा ऋयशक्ति जनता के हाथ में से साफ करने का यत्न 
किया। अंत में १९४३ के अंतिम महीनों में मूल्यों के चढ़ते हुए प्रवाह को कुछ समय के 
लिए रोक दिया गया । किन्तु बाद में मूल्य बराबर तब तक चढ़ते रहे कि मूल्य निर्देशक 

अंक ((>दालां ॥70०2 'रप्रप्र००7०) १९४४-४५ में २४५ तक जा पहुंचा । 
'भजक तेएरल४बमसपरपणमरएरनपपुकजबसथरउनड. ल्याकुलग, 

१. ए0000०9१--.998४४76९ एएदुणएए (0०णाएंडशंए7 रि९०070 
०० 8८08०), ४०. 4. 

२. आधार : २०००० ०7 (प्राशशाटए 800 #704706 7657. 
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निम्नलिखित तालिका से युद्ध के वर्षों में मूल्य चढ़ने का पता चलता हँ--- 

तालिका एक 

थोक मूल्यों के मूल्य सुचक अंक 

( आधार---१९ अगस्त १९३९ को समाप्त होने वाला सप्ताह--१००) 

हु | 

वर्ष कृषि पदार्थ | कच्चा माल। मौलिक [पका माल या। साधारण 
| पदार्थ | तैयार किया | मूल्य सूचक 

हुआ माल | अंक 

।_ | 

१९३९-४० १२७.५ ११८.८ १२४.२ १३१.५ १२५:६ 

१९४०-४१ १०८.६ १२०.५ ११३.४ १९९.८ ११४.८ 

१९४१-४२ १२४.२ १४६.९ १३२.५ १५४.५ १३७.० 

१९४२-४३ | १६६२ | १६५.९ | १६६.० | १९०.४ | १७१.० 
१९४३-४४ २६८.४ १८५.० २३२.५।| २५१.७ २३६.५ 

१९४४-४५ २६५.४ २०६.० २४०.५ २५८.३ २४४.२ 

१९४५-४६ २७२.८ २१०.१ २४६.४ | २४०.० २४५.० 
| 

४. द्वितीय युद्धकाल में मूल्य चढ़ने के कारण । मूल्यों में उतार-चढ़ाव 
कई कारणों के एक साथ मिल जाने से हुआ कहते हें। उसके लिए किसी एक कारण को 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह हें--- 

(क) सुद्रा स्फीति---एक नये लेखक ने मुद्रा स्फीति की परिभाषा करते हुए 
लिखा हैं “देश के चलअर्थ अथवा विधिग्नराह्म मुद्रा, विशेषकर कागज़ी मुद्रा के--जिसको 
विशुद्ध रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निकाला जाता है और जिसे साधारण- 
तया बजट के वर्तेमान घाटे को पूरा करने के लिए बनाया जाता हें---चलन में अत्यधिक 
तेज़ी करना ।” ऐसी स्थिति में व्यवसाय या व्यापार की आवश्यकता के बिना ताजे नोट 
निकाले जाते हैं। युद्ध के वर्षों में यह स्थिति थी। ब्रिटिश सरकार ने जो या तो अपनी 
अथवा अपने मित्रराष्ट्रों की ओर से उन वर्षों में माल और सेवाएं भारत में 
मोल लीं थीं, उसी से उन दिनों नोटों का प्रसार अधिक बढ़ गया | वह भारत के माल का 

मूल्य माल के रूप में चुकाने में असमर्थ थे। इसी कारण लंदन में भारत की स्टलिग सम्पत्ति 
इतने अधिक परिमाण में एकत्रित हो गई। इस सम्पत्ति ने ब्रिटिश बजट के घाटे को पूरा 
करने में सहायता दी और ब्रिटिश मूल्यों को चढ़ने से रोके रखा । 
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(ख) माल कौ कम्ती---सभी प्रकार के उपभोक्ता माल--आयात किये हुए 
और स्थानीय रूप से बनाए हुए सभी की कमी पड़ गई | इसमें 

खाद्यान्नों की कमी---कुछ वर्षों से भारत खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर नहीं 
हैं। वह वर्मा, मलाया और थाईलेण्ड" से १५लछाख टन से लेकर २०छाख टन तक चावल 

मंगवाया करता था। जापान द्वारा इन देणों पर कब्जा किये जाने के कारण भारत के 

खाद्यान्नों की पूर्ति में भारी खाई पड़ गई । इस हानि के अतिरिक्त स्वयं भारत के अपने 
उत्पादन में भी कमी हो गई । भारत की औसत खाद्य पूति में यह वास्तविक खाई पड़ जाने 
पर भी उसको ईराक, बेहरीन, सीलोन और दक्षिणी अफ्रीका को खाद्यान्नों का निर्यात 

करना पड़ता था। इससे उसका खाद्यान्नों का घाटा और बढ़ गया और उसमें अकाल की 

स्थिति उत्पन्न होने लगी । 

(२) आयातित पकक्के माल की कमी-- १९४२-४३ में भारत के समुद्री व्यापार 
के परिमाण में भी भारी कमी आ गई । इस विषय में आयातों में भारी कमी आई । १९४० 

से लेकर १९४३ तक के आयातों के परिमाण और मूल्य स्तर के विषय में निम्नलिखित 
मूल्य सूचक अंक ध्यान देने योग्य हैं :--- 

तालिका तीन 
आयातों का परिमाण 

(आधार : १९३८-३९५८-१०० ) 

१९४०-४१ १९४१-४२ १९४२-४३ है 

आयातों का परिमाण ८१.३ ७४.२ ३७.६ 

प्रतिशत कमी --+२०. ३ “८. रे --४९. ३ 

मूल्य स्तर १२६.७ १५३.४ १९२.९ 

इन अंकों से पता चलता हैँ कि विदेशी माल के आयात में १९३८-३९ के आधार 

वर्ष (3286 9८०7) की अपेक्षा ३७.६ प्रतिशत की कमी हुई। आयातों में इतनी 
भारी गिरावट से उपभोक्ता माल में और कमी आ गई । 

(३) भारत में निर्मित माल में कमी--भारतोय उत्पादनों का एक बड़ा भाग 
तो युद्ध उद्देश्यों के लिए लिया जाने लगा । इस्पात, कागज़, वस्त्र, चमड़ा, रबड़ और 
चाय को बड़े भारी परिमाण में यूनाइटेड किगडम कमशेल कारपोरेशन (एशं८त 
एुआइवठकआ (ए0रगमढालंओं (070072007 07 ऐं. ६6. (५, (४.) नामक 

, कम्पनी अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा मित्रराष्ट्रों की आवश्यकताओं के लिए मोल ले 
'उमामयाामारपाकालपरााथा>+-९०७ पाप काजताान+५9 वेज कन> 4७ ६ममया मर िखिक०;परक: +% ध््मपन्+ पं गलीकके- ३४३ कभनताकमककी ५९४ १५० लाभ <वन “नमक हज कम मकाकमाकाकुना५ 39७ बज क॥)०पंमेलनगा एम, सम आयकनमयना वनोता०ववव्कांकाक. क #. संकलसअमपयापधत--- पथ ,सस सन कक. स्तपपनमकमन्नक७५ >०अकलत उधत्तकऊ+० सन सफन्ान ऊन कर फानकान »५ कफ “पाए नर सन सनक सनक घ 5 नन-%+ “339 नाकाम. 

१. कादवागए [१७0० [०प77७)] : 5प्माधरका'ए 0 (९700 छ07८८४४. 

२, रिटा707 070 (प्राएट7०ए बाते शिर&॥26 07 7942-4.3. 

३. 0१. 



७१० - भारतीय अर्थशास्त्र 

लिया जाता था और उसमें से भारतीयों के लिये बहुत कम सामान शेष छोड़ा जाता 
था। भारत की जो इन दिनों ब्रिटेन के ऊपर स्टिंग सम्पत्ति ब्रिटेन में जमा हो रही थी, 
उसके निम्नलिखित विवरण से उन दिनों की हुईं विदेशी खरीद का पता चलता है :-- 

(करोड़ रुपयों में) 
रुपये 

१. रिज़व बैंक के पास १९३६ में स्टलिग सम्पत्ति द््ड 

२. मार्च १९४५ के अंत में रिज़व बेक द्वारा मोल लिये हुए स्टलिंग ६४४ 
३. ब्रिटिश सरकार द्वारा चुकाए हुए स्टलिंग १,२९२ 

योग रुपये २००० 

(ग) सद॒टा तथा अतिसंग्रह--साधारण समय में भी मूल्यों की गति में सद॒ठा 
एक महत्वपूर्ण कार्य करता है । साधारणतया वह मूल्यों को ठीक करने में सहायता देता 

है। युद्ध काल में सट्टे का ज़ोर बढ़ जाता है और मूल्यों में अधिक तेज़ी आने की आशा में 
वस्तुओं को उपभोक्ता के पास जाने देने से रोके रखता है। संग्रह करने वाला वास्तव में 
जनता का शत्रु नं० १ है। संग्रह करते वाली सरकारें, बनिये, बैक अथवा जमींदार कोई 
भी क्यों न हो यह कार्य सभी के लिए अपराध है । और इसके द्वारा निर्दोष जनता का खून 
चूसा जाता है। युद्ध काल में सट्टे के कारण वस्तुओं के मूल्यों में बहुत कुछ तेजी आई। 

(घ) युद्ध के समय साधारण मनुप्य की सनोव॒त्ति बदछ जाती हे---न केवल 
सटोरिया वरन् मौलिक उत्पादक तथा साधारण उपभोक्ता भी--यदि वह दैनिक मोल लेने 
वाला न हो--अपने पास यथासंभव एकत्रित करना चाहता है और निर्दोष होने पर वह 
मूल्यों के चढ़ने में सहायक होता हैँ । भारत में १९४३ में यही हुआ । 

(7) यातायात को कठिनाइयां तथा माल का दुविभाजन--सेनिकों तथा सेनिक 
माल के इधर उधर जाने से उन दिलों रेलों पर भी युद्ध कार्यों का बोझ आ पड़ा । कोयले का 
जो ढलान पहिले समुद्र द्वारा किया था अब रेलवे द्वारा किया जाने से उन पर अतिरिक्त भार 
आ पड़ा। पेट्रोल, रबड़ के टायरों तथा मोटर लारियों के विदेशों से कम आने के कारण 
सड़क यातायात में भी बाधाएं पड़ीं। अतएवं बचत के क्षेत्रों से घाटे के क्षेत्रों को आवश्यक 
माल पर्याप्त परिमाण में ले जाना संभव नहीं रहा । इस के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने 
पूर्ण सहयोग नहीं दिया और केन्द्रीय सरकार को समान मात्रा में सहयोग के लिए अब भी 

अनुभव सीखना ही पड़ा । इस सब के फलस्वरूप अतिसंग्रह, मनाफाखोरी तथा सदठे का 
अत्यधिक प्रचलन हो गया । 

(च) सरकारी नियंत्रणों की असफलता--सभी युद्धरत राष्ट्रों ने मूल्यों! पर 

१. ब्रिटेन ने जुलाई १९४१ में पूर्ण मूल्य नियंत्रण आरंभ किये। कनाडा ने 
नवम्बर १९४१ में तथा अमरीका ने अप्रेल १९४२ में मूल्य नियंत्रण को लागू 
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भारी नियंत्रण लगा दिये। उद्देश्य यह था कि युद्ध व्यय के लिए आवश्यक अतिरिक्त चल 

अर्थ के अस्तित्व का मूल्य अनुभव न करें। इसके अतिरिक्त फालतू मुद्रा को खपाने के छिए 

युद्ध ऋण जारी किये गए। 

युद्ध के आरंभिक दिनों में) भारत में क्रपि पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण छंगाना' 
आवश्यक समझा गया । भारतीय किसानों ने १९२१ की मंदी के बाद अत्यधिक हानि 
उठाई थी । अब उनकी उस हानि की पूति करने की अनुमति दे दी गई थी । १९४१ के 
अंत में गेहूं के थोक मूल्य निश्चित कर देना उचित समझा गया । 

वस्त्र के सूत के भाव भी ऊंचे चढ़ते जाते थे। १९४०२ में मल्य नियंत्रण के छिए 

तीन कांफ्रेंसें की गई । किन्तु उनमें सभी वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण करने के विषय में 
नही सोचा गया । वस्तुओं के ऊपर कठोर भौतिक नियंत्रण न हो सकने के कारण काला 
बाज़ार उत्पन्न हो गया और आवध्यक वस्नुएं बाजार से छिप गई। यह विध्वास क्रिया 

जाता था कि नियंत्रण उठा लेने से वस्तुओं को वाहिर आने में प्रोन््ताहन मिलेगा । अतएव 
१९४२१ में गेहूं के ऊपर से नियंत्रण उठा लिया गया। चीनी, मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल 
के ऊपर नियंत्रण लगते ही काले बाज़ार में उनका मूल्य अत्यधिक चढ़ गया । १९४३ में 
सरकार ने वस्त्र तथा सूत का नियंत्रण किया और उनके मुल्य में तेजी को रोकने के लिए 
निर्चित मूल्य पर स्टैण्डर्ड क्लाथ की विक्री की योजना आरंभ की । 

आरंभ में सरकार को उसकी नियंत्रण नीति में सफलता नहीं मिल्ली । इसका मुख्य 
कारण यह था कि उसकी प्रणाली में समान रूप में सहयोग का अभाव था। सरकार ने 
मूल्य तो निश्चित कर दिये किन्तु न तो माल के आने पर नियंत्रण लगाया और न उसने 
उनका राशन किया। 

५. युंद्धोत्तर काल में मूल्यों की स्थिति | अगस्त १९४५ में युद्ध समाप्त 
हो जाने से भारत की अरथव्यवस्था पर से बोझ कम नहीं हुआ । थोक मूल्यों में कोई कमी 
नहीं हुई, वरन् इसके विपरीत उनमें कुछ और वृद्धि हुई। मूल्य सूचक अंक २४५ से ऊपर 

. 

किया। पूर्ण नियंत्रण (9]67८८६ (४07070]) का अर्थ हे अधिकतम 
मूल्य निर्धारित करता और यदि भविष्य में उसमें कोई तेज़ी आवे तो उसे 

रोकने का उपाय करना । 

१, द्वितीय मूल्य नियंत्रण कांफ्रेंस, जनवरी १९४० । 

२. नियंत्रणों के विरुद्ध प्रायः यही युक्ति दी जाती है । यह बात स्मरण रखने योग्य 

है कि वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने में सरकार की असफछुता का कारण 

यह था कि जनता की उसमें सहानुभूति नहीं थी । गेहूं जेसी वस्तु को निश्चित: 

मूल्य पर राशन करके सुलभ करना चाहिये था । 
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बढ़ता ही रहा । यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:--- 

तालिका १ ( पीछे के सिलसिले में ) 
थोक मूल्यों का मूल्य सूचक अंक (१९३९८-१०० ) 

हिल मलिक लीक की नरक कसी मम की नमक जल घर नल पक 
। | | ु साधारण 

वर्ष कृषि पदार्थ | कच्चा माल मौलिक वस्तुएं|निर्मित वस्तुएं। मूल्य सूचक 
अंक 

१९४६-४७ | ३१४ | रड५प | २८० २०९ २७५ 
१९४७-४८ ३५७ २५४ ३१३ २८८ ३०८ 

| (बीच में छोड़ 
ु | दिया गया) 

आऑद्योगिक < साधारण ८ खाद्य अद्धं | निर्मित 
वर्ष . | कच्चा : | विभिन्न | मूल्य सूचक बत्ताए 5 छ निमित | वस्तुएं हि 

जितनी बा, 3 लाल. का 0 

१९४७३--४८ | ३०६ ३७८ | २६२ २८६ ष्श ३०८ 
१९४८--४९ | ३८३ ड४ड५् । २३२७ ३४६ पु२५ ३७६ 
१९४९--५० | २३९१ ४७२ ३३२ ३४७ 3७१ ३८५ 
१९१०-५९ | ४6१६ "२३ रे४९ ३५४ ७० है ४१० 

३३१ ३४५९ ०8, व ३८९) अगस्त १९४९ ४११ | ४६१ 
जून १९५० | ४०३ | ४९१ | ३३६ | ३४८ | ६९२/| ३९६ 

दिसम्बर १९५० | ४२४ ५४३ २५१ ३५० ७१८-) ४१३ 

दिसम्बर १९५१ | ३९९ ४७४ ३७३ ४०२ ७५२- ४३४ 

युद्वोत्तर कालीन वर्षों को सुगमता से दो समयों में विभक्त किया जा सकता है। 
एक मूल्य हास से पहले का समय, दूसरा मूल्य ह्वास के बाद का समय । 

(क) मूल्यह्नास से पहले का समप--युद्ध समाप्त होने पर मूल्य सूचक अंक२४५ 
था। वस्तुओं की पूर्ति के कम होने तथा उसकी अपेक्षा उनकी मांग अधिक जनसंख्या के 

साथ-साथ बढ़ती जाने के कारण मूल्य बराबर तेज़ी से चढ़ते रहे । उदाहरणा्थ १९४६-४७ 

में वह ३० अंक बढ़कर २७५ हो गए; १९४७ -४८ में ३३ अंक बढ़कर ३०८ हो गए और 

१९४८-४९ में ६८ अंक बढ़ गए। यहां तक कि मूल्यक्लास से ठीक पूर्व अगस्त १९४९ 
में वह ३८९ हो गए । 

(ख) युद्धोत्तर काल---इस समय को तीन विभिन्न कालों में विभकत कर सकते हें- 

(१) प्रथम काल में मूल्य बराबर चढ़ते रहे । अगस्त १९४९ के ३८९ से चढ़कर 
अंपाभथथकमददज जन पम्नल एप नम-क ७७७७७४७४७४४७४४४४श॥७॥७७एशश/शश/शश"श"""श"शशन॥॥॥॥॥७॥७/७/७८७८७एश७७७७८७८ए्रश्शशकााााभााााभााआाआााभाकइइइ३अइ ३ मम बल लक नल ललललइु_ इन चलइ'लसनकक ३  अअललुभुइललु न अलअअुबअ _लललइब बा अाााां।ााा।ए॥घआ/रसी.0 

१. तथा २. मूल्यह्ास से पूर्व के अंक । 
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वह जून १९५० में-कोरिया युद्ध की घोषणा की जाने पर बढ़कर ३९६ होगए | यह केवल 
१७ प्रतिशत की वृद्धि थी। 

(२) दूसरे काल में कोरिया युद्ध आरंभ हो जाने के फलस्वरूप मूल्यों में अत्यधिक 

तेजी आ गई। यहां तक कि मार्च १९५१ में वह ४३० हो गए। इस प्रकार कोरिया 

युद्ध के बाद उनमें ११% की वृद्धि हुई जबकि कोरिया युद्ध के पूर्व मूल्यह्ास के छे 
मास बाद उनमें कुल १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 

कुछ अन्य देशों के मूल्य की तेज़ी से भारत की तुलना करना अत्यन्त दिलचस्प 

होगा। निम्नलिखित तालिका से विभिन्न देशों की इस तेज़ी का विवरण स्पष्ट हो 
जायेगा-- 

तालिका २ 
कुछ चुने हुए देशों के मूल्य सुचक अंक 

(आधार : १९३७५-१०० शेष सभी के लिये । भारत के लिये १९३९ ५०१००) 

_ समल्यहाससे | मूल्यक्मास के। ...... |कोरियायुद्धा 
| पूर्व बाद (कोरिया ' केबाद । देश अगस्त | युद्ध से पूर्व) तेज़ी दिनेस्वर गम प्रतिशत 

मा १९४९ म॑ जून १९५० में । 
(«७४६४ जाए | 

आस्ट्रेलया १९० | २२२ २४२ 2] 
कनाडा |. १८४ १९५ | ०५ २१० "3 
फ्रांस २,१६० | २,२२० २७० | २,५८० | १६२ 
ब्रिटेन २११ २३६ | ११८५ २६९ |. १४ 
अमरीका १७७ श्र, २५% २०३ | ११५ 
भारत ३८९ ३९५६ २-७ हक हक 2 हक 

१९५०-५१ में ब्रिटेन, अमरीका और आस्ट्रेलिया में भारत की अपेक्षा अधिक 

मूल्य वृद्धि हुई। कोरिया युद्ध आरंभ होने के बाद विदेशों में तेज़ी अधिक देखने में आई । 
उदाहरणार्थ १९५०-५१ में ब्रिटेन में २७ प्रतिशत, अमरीका में २० प्रतिशत और आस्ट्रे- 
लिया में ३० प्रतिशत से कम तेज़ी नहीं आई, जबकि भारत में कुल १२ प्रतिशत तेज़ी 

ही आई। 
(ग) कोरिया युद्ध का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि मूल्य अधिक चढ़ गए। अंत में 

यह निशचय-जैसा हो गया कि इस युद्ध के कारण विश्वयुद्ध नहीं होगा । कोरिया युद्ध के 

ठीक बाद जो संग्रह करने की वृत्ति बढ़ने लगी थी वह अमरीका तथा अन्य देशों में समाप्त हो 

गई। इस समय मूल्यों ने कम होने के एक नये युग में प्रवेश किया। अप्रेल १९५१ के बाद 
जब मूल्य सूचक अंक ४५८ था यही देखने में आया । दिसम्बर १९५१ में वह गिरकर ४३३ 
तक पहुंच गया । फरवरी १९५२ में और भी गिरावट आई और ७ मारते को मूल्य सूचक अंक 
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३९७ हो गया । उसके बाद सोने, चांदी, गृड़, शक्कर, तेल, तिलहनों, मसालों और रुई के 
मूल्यों में भारी मंदी आई। यह मंदी अभी तक बनी हुई है । यह नहीं कहा जा सकृता कि 
मंदी ऐसी ही बनी रहेगी। यदि संसार की राजनीतिक स्थिति खराब न हुई तो मुल्य और 
भी घरटेंगे और फिर इससे कही नीचे जाकर ठहर जायेंगे । 

६ क. युद्धोत्तर वर्षों में मूल्य चढने के कारण--(क) चलअर्थ में वृद्धि- 
युद्धोत्तर वर्षो में मूल्य बढ़ने के अत्यन्त महत्वपूर्ण कारणों में से एक है भारत में चल- 
अर्थ में लगातार वृद्धि । वृद्धि केवल बाज़ार में चलने वाले नोटों के मूल्य में ही नहीं हुई, 
वरन् बेंक की साख में भी हुई, जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट हैं :--- 

तालिका ३ 

+ बाज़ार में चलने वाले नोट | ऋण तथा हुंडियां 
30000, (दसलाखों में) (दस लाखों में ) 

१९३८-३९ १८२ । ११६ 
१९४५-४६ ११६३ ३०१ 
१९५०-५१ ११६३ ४५९ 
माच १९५१ १२४९१ । ५३५ 
आम मा फर. १९५ १ ११४७ ५७६ 

(ख) केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों के बजट में घाटा युद्ध समाप्त होने पर भी 
बना रहा। ह 

(ग) मूल्यों तथा वस्तुओं पर नियंत्रणों के संबंध में सरकार की बदलते रहने 
वाली नीति से कष्ट और बढ़ गया । 

(घ) काले बाज़ार में माल का जो मूल्य मिला उसका भी दबाव भारी पड़ा । 
यह रकम सरकार द्वारा लगाए हुए करों से बचने के प्रयत्न में अधिकतर सफल रही । 

(डः) सरकार को उधार लेने के अपने प्रयत्नों में मिली हुई असफलता हानिप्रद 
प्रमाणित हुईं। बेतनों तथा मँहगाई में वृद्धि से स्थिति और खराब हो गई। 

(च) भारत में कृषि पदार्थों तथा औद्योगिक उत्पादनों में व्यापक रूप में कमी 
होने से स्थिति और भी खराब हो गई। अनावृष्टि, देश के बहुत बड़े भाग में प्रति वर्ष आने 
वाली बाढ़ों तथा भूकम्प की देवी आपत्तियां भी इस पर आईं। उसके फलस्वरूप उत्पादन में 
भारी कमी होना और भी भयंकर हुआ क्योंकि भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष ४० छाख 
से लेकर ५० लाख तक की वृद्धि हो जाती है। कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के पर्याप्त 
मात्रा में न मिलते, यातायात में बाधा आने और औद्योगिक अश्ञांति के सभी कारणों ने 
मिलकर औद्योगिक उत्पादन को घटा दिया । 
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(छ) देश के विभाजन के कारण जो देश की आ्थिक हानि हुई, उससे स्थिति 
और भी खराब हो गई । जनसंख्या के व्यापक आधार पर भारत के एक भाग से दूसरे भाग 

में जा बसने के कारण यांत्रिक ज्ञान के जानकारों की संख्या में भी कमी हुई । 

(ज) आयातों पर नियंत्रण--क्रमशः भारत का व्यापारिक संतुलन उसके 

विपरीत विशेषकर कठोर चलअ्थ वाले देशों के विरुद्ध हो गया । आयात अत्यधिक बढ़ 
गए । खाद्यान्नों के आयात ने तो आयातों के परिमाण को और भी बढ़ा दिया । औद्योगिक 

कच्चे माल और पूंजीगत माल को बड़े परिमाण में मोल लिया गया । इस घाटे को पूरा 
करने के लिए उपभोक्ता माल के आयात में कठोर नियंत्रण लगाये गए। इसके फलस्वरूप 
मूल्य अत्यधिक बढ़ने आरंभ हो गए । 

(झ) जून १९५० में कोरिया युद्ध आरंभ हो जाने से सट्टा तथा संग्रह वृत्ति में 

भारी वृद्धि हुई । चीन के कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप करने पर यूरोप तथा अमरीका एक और 
विश्वय॒ द्ध आरंभ होने की संभावना से भयभीत हो गए और उन्होंने माल जमा करना आरंभ 

कर दिया। इस प्रकार भारत को खाद्यान्नों, औद्योगिक कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के 

प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होने लगी। इसके अतिरिक्त भारत के निर्यात माल की माँग 

' भी बढ़ गई और उसके फलस्वरूप भारत में इन वस्तुओं की कमी हो गई और इस प्रकार 
आयात तथा निर्यात दोनों का ही मूल्य चढ़ गया । अप्रेल १९५१ में साधारण मूल्य सूचक 
अंक. अत्यधिक बढ़कर ४५८ तक पहुंच गया । तिलहनों, कच्ची खालों तथा कच्ची ऊन के 

मूल्य भी चढ़ गए। 
डालर तथा कठोर चलअर्थ वाले क्षेत्रों के विरुद्ध भारत सहित राष्ट्रमंडल के 

सभी देशों का प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन होने के कारण नवम्बर १९४९ में मूल्यह्मास 
जैसे क्रांतिकारी पग को उठाना पड़ा। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल के अन्य देशों 
का साथ इस विषय में देना पसन्द नही किया। इससे भारत अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति में पड़ 

गया । इस पग के कारण सितम्बर १९४९ के बाद मूल्यों में तेजी आई। 

६ ख. मार्च १९५२ में मूल्य घटने के कारण--१९५२ के आरंभिक कुछ 
मासों में मूल्य घटने के कारण निम्नलिखित थे--- 

(क) नवम्बर १९५१ में बेक दर को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३॥ प्रतिशत कर 
दिया गया । इसके फलस्वरूप मुद्रा बाज़ार तंग हो गया और बेक द्वारा सटोरियों को ऋण 

मिलना कम हो गया । 
(ख) स्वतन्त्र बाज़ार में सोना भारी परिमाण में आ गया । फिर भी यहां इसके 

लिये माँग नहीं थी। 
(ग) विदेशों में भारत के तेल तथा तिलहनों की मांग कम हो गईं। 
(घ) गुड़, शक्कर, चीनी, रई, तिलहन आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के 

उत्पादन में वृद्धि । इस वृद्धि का निम्नलिखित तालिका से पता चलता है :-- 
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तालिका ४ 

सामग्री १९५० 

कोयला (लाख टटों में ) ३२० 
इस्पात (लाख टनों में) १४४ 
कपड़ा (दस लाख गांठों में) | ३,६५१ 
सीमेंट (लाख टनों में ) २६ 
कागज़ (टन ००० में) १,१३ 
दियासलछाई (बाक्स ००० में) ५,२३ 
चीनी (लाख टनों में) १०४ 

१९०५१ 

३४३ 

१४७ 
४,०८० 

रे२ 

१, ३ १ 

५,७८ 

११ 

७. मूल्यों में वृद्धि का अश्रक्ाव । ऊंचे मूल्यों का सभी व्यक्तियों पर वही 
प्रभाव नहीं पड़ता । जितनी ही आय कम होगी तथा परिवार बड़ा होगा उतनी ही कठिनाई 
बड़ेगी । बड़ी आय वालों को तो केवल अपने आमोद-प्रमोद के साधनों से ही वंचित होना 
पड़ता हू, किन्तु निर्धनों को जीवनोपयोगी आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ता है।. 
भारत में अधिकांश जनता के निर्धन होने के कारण कष्ट भी साथ ही साथ अधिक बढ़े । 
भारत के कुछ नगरों के श्रमिक वर्गों के जीवन सूचक अंकों की लागत को नीचे की 
तालिका में देखने से जीवन के उच्च व्यय का पता चलता है। 

तालिका ५ 

श्रमिक वर्गों के जीवन सूतच्रक अंकों का व्यय 

बम्बई कलकत्ता 
अगस्त 

दाद 

| १९३९०-०१०० 

न्सलबमकम४प मनन पनलप्नपपजकपन%नब». र३+39०9»94+त+-++>म>>+नमन्>»ममकम५ ७.९... सललाअनमामब»+मक. हा &०-परभक+क-रआमाकक, 

१९४६ ३२१७ २५९ | ३६० २७५ २८२ 
१९४७| ३२४४ | २७९ | ४२८ ३०९ ३२० 

१९४८ ३४८ | २३०३ | ४५१ रे३९ | २७९ 
१९४९ ३६६ | २०७ | ४७४ | रे४ंट८ | रेट४ 
१९५० ३८१। २१२ देक््क॑| रे४९ | ३८२ 

नागपुर 
अगस्त 

१९३९५७०१०० 

भोजन|साधारण| खाद्य | साधारण| खाद्य | साधारण 

२८५ 
३२० 

३७२ 
३७७ 
रेफर 

कानपुर 
अगस्त 

2 अलथ १82. 

खाद्य | साधारण 

२६४ ३२८ 
४२४ ३७८ 
५१४ | ४७१ 

५३८ ४७८ 
४७१ ४२३४ 

मूल्य बढ़ने से आय में विषमता और अधिक बढ़ जाती है। अब भारत में 
विभिन्न कार्यो और वर्गों पर॑ इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है -- 
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१. उत्पादन पर प्रभाव--मूल्य कम होने की दशा में कुछ तेज़ी आने पर उत्पादन 

बढ़ता है । किन्तु मूल्यों में लगातार वृद्धि होने से उत्पादन के व्यय में बराबर वृद्धि होती 
जाती है । इसके परिणामस्वरूप एक स्तर तक पहुंच कर मांग घट जाती है और उसके परिणाम- 
स्वरूप उत्पादन भी घट जाता है। इस प्रकार युद्ध के बाद भारत में उत्पादन घट गया। 

* म॒द्रा-स्फीति से समृद्धि की एक झूठी भावना उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में व्यापारी द्वारा 

प्राप्त किये जाने वाला प्रत्येक रुपया माल के रूप में अपने मूल्य में कम है । कर भारी होते 
है । अधिक धन से अधिक आर्थिक कल्याण नहीं होता । म॒द्रा-स्फीति धन तथा निर्धनता के 

बड़े-बड़े विरोधों का निर्माण करते हैं। कुछ थोड़े से समृद्ध होते हें किन्तु अधिकांश 
व्यक्तित प्रसन्न नही होते । 

२. श्रम पर प्रभाव--मूल्य चढ़ने से जीवन का व्यय बढ़ जाता है, जिससे श्रमिकों 

को हानि उठानी पड़ती हैँ । बम्बई के जीवन का व्यय १९३४ के १०० जीवन व्यय की 
अपेक्षा १९५० में ३१३ था। देश के अन्य भागों में भी जीवन का व्यय बढ़ गया । इसीलिए 

हड़ताले हुई तथा दंगे हुए । श्रमिकों को संतुष्ट रखने के लिए महगाई भत्ते दिये गये । किन्तु 

मूल्य और भी चढ़ जाने से वह भत्ते शीघ्र ही अपर्याप्त दिखलाई देने छरगे। अतएव 
अशांति और भी बढ़ गई | साधारणतया यही होता रहता हैँ । कृषि मजदूरों की दशा भी 
उनको माल में मजदूरी न मिलने से खराब हो जाती है । हम देखते हैँ कि मूल्य चढ़ने के 
साथ-साथ उनकी मज़दूरियों में वृद्धि नही हुई। 

३. मसध्य श्रेणी वालों एर' प्रभाव--समाज का मेरुदंड वही होते हैं । वह प्रायः 

शिक्षित होते हैं । उनमें से अधिकांश या तो सरकारी नौकर या व्यवसायिक दफ्तरों में 
नौकर होते हैं । इस प्रकार उनकी आय निद्धिचत होती हैँ । मूल्य चढ़ने पर उनको सबसे 
अधिक कष्ट होता है। उनके पास अपना खर्चा चलानेलायक बचत न होने के कारण उनको 
अपने जीवनमान को घटाना पड़ता है । उनकी आय का एक बड़ा भारी प्रतिशत अनुपात 
उनके परिवार वालों के वस्त्रों पर खर्चे होता है। उनको अपना बाह्य स्तर बनाने के लिये 

इस खर्च को बनाए रखना पड़ता है । अतएव उनके भोजन की किस्म हल्की होती जाती है। 

यहां तक कि उनकी बचत मूल्य मैं भी घट जाती है । अतएब उनपर सब तरह से चोट 
पड़ती है। एक बृद्धिमान सरकार को उनकी कठिनाइयों को पूर्णतया हल करना 
चाहिये, क्योंकि उन्हीं के अन्दर से नेता उत्पन्न होते हैं, जो भयंकर प्रमाणित हो सकते हें । 
इस बात में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि मूल्य चढ़ने की सबसे बड़ी चोट वेतनभोगी 

जनता पर पड़ती है । 

४. अतिसंग्रह तथा काले बाजार पर पड़न वाले प्रभाव--मूल्य चढ़ने से सदा ही 

खाद्यान्नों सहित वस्तुओं के अतिसंग्रह की वृत्ति को बल मिलता है। उत्पादक, व्यापारी तथा 

उपभोक्ता सभी अति संग्रह करने का यत्न करते हैँ । कुछ अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए 

संग्रह करते हैं और काला बाज़ार करने में पड़ जाते हैं । कुछ इसलिए संग्रह करते हैं कि वह् 
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अधिक मूल्य तथा काले बाज़ार से भयभीत होते हे । सरकार इन समाज-विरोधी कार्यो को 
रोकने का यत्न करती है, किन्तु जब तक देश में मुद्रास्फीति रहती है इसके कार्यो का कोई 
प्रभाव नहीं होता । 

परिणाम---अन्त में हम इसी परिणाम पर आते हे कि मूल्य चढ़ने से औद्योगिक 
सटोरिया, व्यापारी, ठेकेदार, दूकानदार और बड़े ज़मींदार सभी को लाभ होता है । उनको 

हानि तभी होती है जब सरकार उनके कार्यो पर नियंत्रण तथा लाभों पर कर लगाती है। 
किन्तु हानि प्राय: उपभोक्ता तथा स्थिर वेतन पाने वालों को होती है। उनको या तो अपने 
जीवनमान को कम करना पड़ता है, अथवा अपनी पिछली बचत को ख्चना पड़ता है। 

सरकारी नौकरों को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनको मिलने वाला 
महंगाई भत्ता उनके जीवनमान की लागत के बढ़ने के खर्च को पूरा नहीं कर सकता। 

८, उसको ठीक करने के लिए अपनाये हुए उपाय । (क) युद्ध के 
वर्षों में---भारत सरकार ने स्थिति की भयंकरता को समझ लिया था। उसने १९४३ 

का वर्ष लगते ही उसको ठीक करने के अनेक उपाय अपनाये । उसने एक ओर तो बाज़ार 
में मुद्रा कम लाने का यत्न किया और दूसरी ओर बाज़ार में अधिक माल छाकर उसके 
वितरण का ठीक प्रबन्ध किया। उसके विभिन्न प्रयत्नों को सारांश रूप में इस प्रकार वर्णन 

किया जा सकता है--- 

(१) मूल्यों को चढ़ने से रोकने का एक उपाय है चलअर्थ के विस्तार को रोकना | 
यदि बाजार में अधिक मुद्रा आती रहेगी और उसको प्रभावहीन करने के लिए कठोर 
नियंत्रण नहीं लगाए जावेंगे तो मूल्य पेंचदार घृमाव की प्रणाली पर बढ़ते जावेंगे। 

१९४१३ में ब्रिटेन ने भारत के बाज़ारों से सब से अधिक माल मोल लिया | अतएव नोट भी 
उसी काले बाज़ार में सबसे अधिक बढ़े और उसी परिमाण में मूल्य भी चढ़े । 

(२) दूसरा उपाय है बाज़ार में चलने वाली मुद्रा को कम करना अर्थात् मुद्रा- 

संकोच (9८02007 ) । यह सदा ही एक कष्टकर कार्य है। किन्तु इसको निम्नलिखित 
प्रकार से किया जा सकता हे--- 

(क) कर रूगाना--भारत में कर पहले ही पर्याप्त बढ़ गये थे किन्तु उनके 
और बढ़ाएं जाने की आवश्यकता थी। भारतीय अथंशास्त्रियों ने अपने विज्ञप्ति पत्र 
में यह प्रस्ताव किया था, "हमारी सम्मति में कर को यथासंभव व्यावहारिक रूप में वहां 
तक अधिकतम मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए कि जनता के कंधे उनको सहार सकें।” 

मई १९४३ में अतिरिक्त लाभकर की रकम उगाहने के लिए १०० करोड़ रुपये 
शेष थी। उसको वसूल करने के लिए एक अध्यादेश निकाला गया। आयकर सर्टिफिकेटों 
की पेशगी भुगतान के रूप में बिक्री से इस मामले में कुछ सहायता मिली । 

__ख) अनिवार्य बचत ग्रोजनाएं--जमींदार को अधिक बचत करने को विवद 
करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा सकती हैं। कुछ राज्यों ने जनता में रक्षा 
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बांड ([2८67०८८ 50708) तथा सर्टिफिकेटों की बिक्री करने के लिए कुछ कन्वेसर 
नियुक्त किये थे और इस प्रकार बाज़ार के चछन से लगभग १० करोड़ रुपये निकाले । 

(ग) ऋण--सरकार को उधार लेने के प्रयत्न में पर्याप्त सफलता नहीं मिली । 

इसका कारण जनता का सरकार में अविश्वास था। इसके अतिरिक्त उसके रुपया 

लगाने के अधिक लाभकर असय्य क्षेत्र भी खुले हुए थे । बाद में मित्रराष्ट्रों की सफलता से 

विश्वास को फिर प्राप्त कर लिया गया, किन्तु ऋण फिर भी अधिक नहीं मिले | यदि अन्य 
रूप में पूजी लगाने से अधिक लाभ होता तो ऋण नहीं मिल सकते थे । 

इसके विपरीत महंगाई के भत्तों तथा ऊंचे मूल्यों की स्वीकृति भी दी गई । उनसे 

स्थिति और खराब हो गई तथा मुद्रा-प्रसार और बढ़ गया । उच्च लाभ,अधिक मजदूरियों 
तथा अधिक लछाभांशों तथा बोनसों को रोकने के लिए भी प्रयत्न नहीं किया गया। 

(३) सट॒टे की रोक--रूई में सट्ठे को रोक दिया गया। मौलिक वस्तुएं के 

भावी सौदों को भी रोक दिया गया। सोने-चांदी के बाजार के वायदे के सौदों को भी रोक 

दिया गया । बरसाती कम्पनियों के विकास को रोकने के लिए एक पूंजी निकास निय्यंत्रण ह 

आज्ञा ((०[०0797 ॥8४प76४ (+07070]! (070८०) निकाली गईं। व्यापार को नकद 

के आधार पर चलाने तथा वायदे के सौदों को रोकने के लिए क्रमशः: सभी संभव उपाय 

अपनाये गए । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया पता लगने वाली खाइयों को भरा जाता रहा 

और सरकारी नियमों को सख्ती से लागू किया जाता रहा । 

(४) मूल्य नियंत्रण--अद्धं-नियंत्रण अनियंत्रण से बुरा होता है। इससे वस्तुएं 
चोरबाजार में चली जाती हें और उसके परिणामस्वरूप काला बाज़ार उत्पन्न होता 
है । सरकार ने १९४२ में पंजाब में गेहूं के मूल्य पर नियंत्रण तो छूगा दिया, किन्तु उसके 
बाज़ार में पूर्ति (5ण०009) पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया । अस्तु, उक्त नियंत्रण 
असफल रहा। मुख्य आवश्यकता सभी मूल्यों के पूर्ण नियंत्रण”* की थी, अर्थात् अधिक- 
तम मूल्य निश्चित करने' के साथ वस्तुओं के ऊपर भौतिक नियंत्रण स्थापित करना। केवल 
ऐसी स्थिति में ही फालत् मोल लेने की शक्ति पर बंधन लूगाया जा सकता था। भारत-जेसे 
विशाल देश में---जहां प्रत्येक राज्य अपने मार्ग पर चलता था--यह एक सुगम काम 
नहीं था । भारत में खाद्य समस्या को एक अकेली समस्या के समान सुलझाया जाना 
चाहिए था। उसको सुलझाने का केवल एक ढंग था और वह था केन्द्र के द्वारा सबको 
साथ लेकर काम करने की एक व्यापक नीति । बाद में चीनी, चाय आदि के नियंत्रण 

तथा विभाजन से प्राप्त किये हुए अनुभव ने सरकार को इस समस्या को सफलतापूर्वक _ 
सुलझाने में सहायता की । 

(५) यातायात--भारत में मुख्य समस्या केवल खाद्य वस्तुओं की कमी की ही 

१, भारतीय अर्थंशास्त्रियों की विज्ञप्ति । 
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नहीं थी, वरन् उनके ठीक वितरण की भी थी। शञीघ्वतया सस्ते यातायात से मूल्य बराबर 
हो जाते हैं। यदि समस्त देश में भाव स्थायी तथा उचित हों तो अति संग्रह की मनोवृत्ति 
नहीं रहती । खाद्य के यातायात में प्राथमिकता देने के सभी संभव प्रयत्न किये गए किन्तु 
रेलवे इस अनिवार्य आवश्यकता का साथ नहीं दे सकी । 

(६) अधिक उत्पादन--उत्पादन बढ़ने से मूल्य घट सकते थे किन्तु देह में 
उपलब्ध मशीनों तथा औज्ारों के कम होने के कारण कृषि पदार्थों की पूर्ति अपेक्षाकृत 
अस्थिर थी और निर्मित माल भी परिमित था। युद्धकाल में वस्तुओं की पूर्ति केवल परिमित 
ही हो सकती है और वह फंलने वाली मुद्रा के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती । 
भारत में यही हुआ । 

खाद्य तथा खाद्योत्तर फसलों के क्षेत्र को योजनाबद्ध करके नियंत्रित किया जाना 

चाहिए था। अधिक अन्न उपजाओ', कम बस्त्र से काम लो, तथा अधिक आवश्यकता 

होने पर ही यात्रा करो आदि के विषय में प्रचार कार्य में बहुत कम सफलता मिली । 
आवश्यकता एक ऐसी केन्द्रित योजना की थी जिसके ऊपर सावधानी से 
निरीक्षण किया जाता तथा जिस पर कठोरता से नियन्त्रण किया जाता । इस 

प्रकार युद्ध की अनिवाय आवश्यकताओं में मूल्यों का नियंत्रण तथा आवश्यक वस्तुओं 

का राशनिंग ही एकमात्र व्यावहारिक उपाय थे। पर्याप्त अनुभव के अभाव के कारण 
सरकार को आरंभ में सफलता नहीं मिली किन्तु समय बीतने के साथ-साथ उन्होंने इस 
समस्या को अच्छी तरह सुलझाया । 

(ख) युद्धोत्तर काल में अपनाये हुए उपाय । (क) मल्यह्नास से 
पुरे का समय--युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मूल्य चढ़ते ही रहे | जैसा कि पीछे बतलाया 
जा चुका है, सरकार १९४८ में अत्यधिक घबरा गई और उसने स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों सहित 
विभिन्न संस्थाओं से परामर्श किया। उन्होंने निम्नलिखित उपाय सुझाए। 

(१) आथिक उपाय (अ)व्यय--केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में से अनावश्यक 

कर्मचारियों की यथासंभव छंटनी कर दी गई, किन्तु बेरोजगारी के अकथनीय कष्टों को 
ध्यान में रखकर इस पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया। सामाजिक, शिक्षा-संबंधी तथा 

लोकहितकारी कार्यों को उतना ही चलने दिया गया, जितनी वर्तेमान आय में गुंजाइश थी । 

राज्यों के लिए अत्यन्त आवश्यक होने पर ही कोई अनुदान स्वीकार किया जाता था। रक्षा 
व्यय में भी बचत करने का यत्न किया गया। किन्तु भारत के विभाजन के कारण हेदरा- 

बाद तथा कास्मीर में आई हुई अड़चनें तथा पाकिस्तान के साथ झगड़े के कारण रक्षा व्यय 
में अधिक खर्नना आवश्यक हो गया । अतिरिक्त लाभ कर की वापिसी को स्थगित कर 

दिया गया तथा तत्काल उत्पादक होने वाले के अतिरिक्त सभी अन्य व्यय को रोक दिया 
गया। इस विषय में यह प्रस्ताव किया गया कि मद्यनिषेध कार्यक्रमों तथा जमींदारी समाप्त 

करने के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया ज़ाए, किन्तु सरकार उनको पूर्ण करने के लिए 
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(|वचनबद्ध होने के कारण उनको न छोड़ सकी । पूंजीगत व्यय को उधार लेकर पूरा किया 
जाता था। यहां तक कि उसके लिए वाधिक बजट में से भी रकम निकाली जाती थी । 

(आ) कर लगाना--उस सभी आयकर को वसूल करने का यत्न किया गया, 

जिसकी चोरी की गई थी । आयकर की दर को बढ़ा दिया गया। मृत्युकर लगाने का प्रस्ताव 

किया गया, किन्तु उसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया । कृषि आयकर तथा भूमि 
की मालगुजारी की उच्चतर सीमा पर अतिरिक्त कर ( 5फाटाथआए्टुट ) का भी 

भाग्य वेसा ही रहा। 

(इ) उधार लेना--छमाही तथा वार्षिक कोष पत्रों ( +7685ए7ए शी ) 
का अधिकतम उपयोग किया गया । छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया गया । अधिक 
ब्याज के वचन-पत्रों ( 30708 ) तथा सर्ठिफिकेटों को चछाया गया । उस समय 

गांधी स्मारक निधि को बना रहने दिया गया । ' 

(२) मुद्रा सम्बन्धी उपाय--रिज़व बैंक द्वारा निकाले हुए नोटों के कुछ मूल्य को' 
कम करने के प्रबल प्रयत्न किये गये | यद्यपि आरंभ में उन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली, 
किन्तु १९५१ के बाद उनमें कुछ सफलता मिलने लगी । यह नियम बना दिया गया कि 
सभी बक तथा बीमा कम्पनियां अपनी सभी तात्कालिक देनदारियों का २५ प्रतिशत 

परिमाण में सरकारी प्रतिभूतियां रखें । 

(३) नियंत्रण--जिन औद्योगिक कार्यों से ततकारलू फल मिलने की आशा थी 
उनमें पूंजी लगाने की यथासंभव अधिक से अधिक स्वत्त्रता दी गई जबकि बेंकिंग कम्प- 

नियों तथा पूंजी लगाने वाले ट्रस्टों (7५९४(76०४ 47प्र४8) की सावधानी से जांच 

की जाती थी। पूंजीगत माल के आयात को प्राथमिकता दी जाती थी और कम आवश्यक 

माल के आयात को रोका जाता था । आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए किये 

हुए द्विराष्ट्रीय समझौतों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए निर्यात पर नियंत्रण छुगाये 

गए । | 
सरकार ने इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया कि वह खाद्यान्नों के मूल्य 

को एक निश्चित अधिकतम मूल्य ( शिंड८6 (&ंा8 ९0८68 ) से ऊपर नहीं 

जाने देगी , वह ग्रामीण क्षेत्रों से अन्न वसूछ करेगी और उनका नागरिक क्षेत्रों में राशन 

करेगी। और फिर भी यदि कोई कमी पड़ेगी तो उस कमी को आयात द्वारा पूरा करेगी । 

वस्त्र और सूत, कागज़, वनस्पति, इस्पात, सीमेंट, कोयले आदि के नियंत्रण तथा 

वितरण फिर छागू किये गए। 
(४) डत्पादन--प्रत्येक बड़े उद्योगधंधे के लिए उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया 

गया | छोटे-छोटे तथा ग्रामीण उद्योगधंधों को पूर्णतया विकसित किया गया । इस विषय 

में योजनाबद्ध आधार पर उत्पादन बढ़ाने के पहले से अधिक यत्न किये गए। यह अनुभव 

किया गया कि केवल नियंत्रण से ही मूल्य कम न होंगे, यद्यपि उनसे मूल्य कुछ परि- 
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माण में स्थिर हो जावेंगे । इस उद्देश्य के लिए कपास, पटसन और खाद्यान्रों का उत्पादन 

बढ़ाना आवश्यक था। इसी कारण से उत्पादन पर पहले से अधिक बल दिया गया, यद्यपि 

कण्ट्रोल तथा राशनिंग को रहने दिया गया, वरन् उनको पहले से अधिक कठोर कर दिया 
गया। उत्पादन बढ़ाने के यत्नों का पता नीचे की तालिका से रूगेगा :--- 

तालिका ६ (क) 
ओद्यौगिक उत्पादन में वद्धि 

७७७७ए७७७७॥७/एए/एएए७ए७७७७ए७७७७७/"श्े"श्र"श/"/""शआआआशआशआआआआआआआनशणशशणशशणश॥॥/॥/॥/॥/॥शश/शश/७एए७एएएएशशशशशणणाााााााााणाानास्ाा ाआ5आ 

वस्तुए १९५० १९५१ 

पटसन का माल (गांठ) ८,३६,००० ८,७६,००० 
सूती वस्त्र (१० लाख गांठों में) ६५१ ४,०८० 
कोयला (दस लाख टनों में) | ३४ 
सीमेंट (लाख टनों में ) २६ ३२ 
गनी (लाख टनों में ) १०.४ ११५ 

इस्पात (लाख टनों में) १४ ९५ 
कागज़ (लाख टनों में ) १.१ १३ 

कृषि उत्पादनों में भी वृद्धि हुईं। जेसा कि नीचे की तालिका से प्रगट है १९५१ में 

कपास, पटसन और खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन में सरकारी योजना ने अच्छी 

उन्नति की--- 

तालिका ६ (ख) 
कृषि उत्पादनों में वृद्धि 

यो १९४९ फशि ९५० १९५१ 

रुई (२९२ पौंड की ००० गांठें) १,७६७ २,६२८ २,९२६ 
पटसन (४० ० पौंड की ०० “गांठें) २३,०८९ ३,३० १ ४,६७८ 
गह् ([ ००० टन ) ५,४७१ ६,११० ६,५२२ 

चना (००० टन ) ४,५३५ ३२,६४२ ३,७६४ 
मंगफलियां (००० टन ) २,९१० १ ३,२७९ ३, ३ ३े ९ 

चावल सफा किया हुआ (००० टन ) २१,७४८ २१,९१३ १९,७२४ 

यह बात ध्यान देने की है कि चावल तथा चने के अतिरिक्त सभी वस्तुओं के 
उत्पादन में वृद्धि हुईं। उनके उत्पादन में भी प्राकृतिक आपत्तियों के कारण कमी हुई । 

(ख) म्ल्यह्वास के बाद का समय--मूल्यह्रास के कुछ मास बाद ही कोरिया 
युद्ध आरंभ हो गया। इससे मूल्य अचानक चढ़ गए। संग्रह वृत्ति बढ़ गई और अप्रैल १९५१ 
में मूल्य निदेशक अंक ४५८ तक जा पहुंचा । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार 
ने एक अष्टसूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें उसने अपनी आ्थिक नीति के बड़े-बड़े 
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उद्देश्यों को प्रगट किया। इसमें मूल्यों की तेज्ञो को रोकता तथा अधिक उत्पादन द्वारा 
बड़ी-बड़ी पूर्तियों में बचत करना भी था, जिससे मुद्रा-प्रसार पर नियंत्रण किया जा सके। 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वस्तुएं प्राप्त करने तथा वितरण तथा मूल्यों को नियं- 
त्रित करनेके सम्बन्ध में समस्त भारत में मुख्य रूप से एक नीति अपनाने के लिए १९४६ 

के आवश्यक वस्तु पूर्ति अधिनियम (॥288८70/ 5प00॥28 8८४) में एक संशोधन 
करके आयातों पर नियंत्रण ढीले कर दिये गए तथा खाद्यान्नों के संग्रह को रोक दिया गया। 
भारत सरकार ने देश के आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के सम्बन्ध में तथा माल के उत्पा- 
दन, पूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में १५ अगस्त १९५० से (उसके बाद उसे एक वर्ष के 
'लिए और बढ़ा दिया गया ) एक वर्ष तक के समय के लिए कानून बनाने का अधिकार अपने 
'हाथ में ले लिया। अतएव कुछ वस्तुओं का नियंत्रण करने के लिये वस्तुओं की पूति तथा 
मूल्यों का अध्यादेश (5प99ए 876 एलं668 0 (500क (07ता7०7०८८ 7050) 
निकाला गया। दूसरे वस्तुओं के अन्देंशीय तथा बहिददेशीय मूल्यों में अधिक विषमता को 
'दूर करने के लिए अन्य निर्यात कर भी लगाए गए; अथवा वतंमान करों को बढ़ा दिया 
गया । इन उपायों से मूल्य कुछ स्थिर हो गए। किन्तु जब चीन ने कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप 
'किया तो मूल्य फिर चढ़ने लगे। यहां तक कि वह अप्रैल १९५१ में ४५८ तक जा पहुंचे । 

इस पूरे समय भर मुद्रा-स्फीति के विरुद्ध युद्ध स्थिरता से चलछता रहा । सरकार 
'को इस युद्ध में दो बातों से सहायता मिली, (क ) केन्द्र तथा राज्यों में घाटे के स्थान पर बचत 
के बजट बनाए गए । पर्याप्त बचत प्राप्त की गई । उदाहरणार्थ १९५१-५२ में केन्द्र में 

९३ करोड़ रुपये की बचत की आशा की जाती है । इस बचत ने मुद्रा का बड़ा भारी परि- 
'माण जनता से लेकर सरकार के हाथ में दे दिया और इस प्रकार मुद्रा-प्रसार को रोकने में 
सहायता दी । १९५०-५१ में अधिक आय का कारण बढ़े हुए निर्यात कर थे, जो पटसन 
(२५ प्रतिशत), वस्त्र, मूंगफलियां (८० से १५० प्रति टन तक) तेल तथा तिलहनों 

के निर्यात पर लगाए गए थे। अमरीका से उधार लिए हुए गेहूं की बिक्री से भी बाज़ार में 
चलने वाली ५० करोड़ रुपये की मुद्रा को हटाया गया। उसकी बिक्री को एक विशेष विकास 
कोष (50८८७ [02ए९८।७००77८7६ 7"प४०) में जमा कर दिया गया, जिसे विकास 
योजनाओं का खर्चे चलाने के लिए बनाया गया था। 

९, बेंक दर में ३ से ३३ प्रतिशत की वृद्धि । १९५१ के व में साख का 
अत्यधिक विस्तार हुआ। उसमें २५ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। सारिणी सूची के 

बेंकों की हुण्डियां तथा अगाऊ रकमें दिसम्बर १९५० की ४४५ करोड़ रुपये से बढ़कर 
दिसम्बर १९५१ में ५३६ करोड़ रुपये तक बढ़ गईं । बंक की साख उस तंग ऋतु में भी 

उच्च स्तर पर पहुंच गई । अतएवं सरकार ने नवम्बर १९५१ में अत्यन्त बुद्धिमानी से 
बैंक दर को ३ प्रतिशत से बढ़ा कर ३३ प्रतिशत कर दिया । बेंक की साख को घटाने 

के इस उपाय से आजकल के समय में प्रायः काम नहीं लिया जाता, यद्यपि अथंशास्त्री 
बी 
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इससे पूर्णतया परिचित थे । इसका साख बाज़ार पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव पड़ा और उसके 

कारण वास्तविक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के परिवर्तत देखने में आए। उसके 
परिणामस्वरूप मार्च १९५२ में सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट आ गई। सोने का 
जो भाव १९५१ में ११४) प्रति तोला था, वह घटकर ७७) रुपये तोले से भी कम हो 
गया। चांदी के मूल्य में भी इसी प्रकार गिरावट आईं जो मार्च १९५१ के १९८) 
के भाव से घटकर मार्च १९५२ में १०० तोले की सिर के १३९) तक गिर गई। 

मसालों, रुई, चीनी, तेल तथा तिलह॒न के थोक मूल्यों में भी साथ ही साथ भारत भर 
में कमी हुई । खुदरा मूल्यों में उसी अनुपात में कमी नहीं हुआ करती, किन्तु रुझान 
निश्चित रूप में मंदे की ओर है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ चेन की सांस मिली है । 

व्यापारियों, निर्माताओं तथा सटोरियों के दृष्टिकोण से मार्च १९५२ में मूल्यों 
का घटना भयंकर घटना है । सरकार मूल्यों को एक इससे भी नीचे स्तर पर लाकर स्थिर 

करना चाहती है, किन्तु उसकी यह भी अभिलाषा है कि उसमें उत्पादक को पर्याप्त 
लाभ हो तथा श्रमिकों को ठीक मजदूरी मिले । इसको इस बात की भी चिंता हैँ कि भारत 
के हाथ से उसके निर्यात बाज़ार न निकलने पावें और विश्व भर के बाज़ार में मूल्य घट 
जाने के कारण सरकार ने ऊन, मूंगफलियों, तेल तथा कुछ तिलहनों पर से निर्यात कर को 
हटा लिया । इसी कारण से सरकार ने कच्ची रुई तथा पटसन के मार पर से निर्यात कर 

को कम कर दिया । यह आशा है कि इन कार्यों से भारत में इन वस्तुओं का मूल्य घटना 
रुक जावेगा और अचानक घटने की अपेक्षा स्थिरता से मूल्य घटेगे । 

१०. मूल्य नीति। भारत में बर्ती जाने वाली मूल्य नीति को निश्चित करने के 
लिए यह आवश्यक हे कि गत वर्षों में मूल्यों के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है उसका सिंहा- 
वलोकन कर लिया जावे । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मूल्यों के चढ़ने का मुख्य कारण 

युद्ध के वर्षों में तथा उसके बाद भी नोटों की संख्या में वृद्धि होना था । इस समय हमको 
नोटों की इस आरंभिक वृद्धि के कारणों की जांच नहीं करनी । इस समय हमारा कहन 
का केवल यही आशय है कि मुद्रा-स्फीति उसी का परिणाम था। मुद्रा-स्फीति भी कई 
प्रकार की हुआ करती है और वह कई प्रकार से काम किया करती है । अब हम भारत 
की मुद्रा-स्फीति की स्थिति का अध्ययन करेंगे । 

मुद्रा-स्फीति की आरंभिक स्थिति में जब मूल्य तेज़ी से चढ़ते हैं तो उसे हम छाभ 
की मुद्रा-स्फीति (07070 ॥7790707) कहते हें। ऐसे समय मल्य चढते तो हें, 

उतने नहीं चढ़ते और लाभ अधिक होता है। मजदूरियां -एक विशेष परिमाण 
तक ही पीछे रहती हूँ, किन्तु उनकी सब से अधिक हानि वेतनभोगी मध्य श्रेणी वालों को 
होती है । यदि पूंजीगत सामान मिलता रहे और यदि कारीगरों अथवा यातायात की 
कठिनाई न हो तो उत्पादन अधिक हो तथा साधारण स्थिति वापिस आ जावे । यदि किसी 
कारण से यह संभव न हो तो स्थिति काबू से बाहर हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप 
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अत्यधिक मुद्रा-सफीति होती है, जिससे देश की समस्त अर्थव्यवस्था उसी प्रकार नष्ट हो 

सकती है, जिस प्रकार प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी में और फिर बाद में चीन में हुआ था। 
किन्तू यदि सरकार बुद्धिमानी से समय को पहचान ले और मूल्यों को अधिक न चढ़ने 
देन का उपाय करे तो वह उनको कुछ उच्च स्तर पर स्थिर करने में सफल हो सकती है । 
कुछ समय पदचात् छागत उस उच्च मूल्य के अनुसार ठीक हो जाती है और इस समय हम 
'लाभ की मुद्रा-स्फीति' के स्थान में लागत के मुद्रा-स्फीति! (008 ॥7740707) 

का अनुभव करते हे । 
लागत की मुद्रा-स्फीति में हम को आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की असमानता 

मिलती हूँ। बाह्य असमानता का कारण यह तथ्य होता है कि किसी देश का उत्पादन 

विश्व बाज़ार में प्रतियोगिता नहीं कर सकता । “निर्यात गिर जाते हें! आयात या तो चढ़ 
जाते हैं अथवा स्थिर बने रहते हे और भुगतान का संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। आन्तरिक 
असमानता इस कारण होती है कि मूल्य चढ़ने के साथ माल को नहीं बेचा जा सकता । 
उस समय लाभ कम होता है, जिससे बेकारी बढ़ जाती है । इससे मध्य श्रेणी वालों को 

सबसे अधिक कष्ट होता है और यदि उनमें बोलने की शक्ति के साथ प्रबलता भी है तो 
क्रांति हो सकती है । 

इसका उपाय सुगम नहीं है। द्वुत मुद्रा-स्फीति! (७७॥०7४0॥8 77742007) 
से देश की अर्थ व्यवस्था उसी प्रकार भंग हो सकती है, जिस प्रकार चीन में हुई थी। यदि 
मूल्यों को अत्यधिक शीक्षता से दबाया जाता है, तो मिलें और कारखाने बंद हो सकते हें, 
जिससे भारी बेकारी फैलने के साथ-साथ आर्थिक मंदी भी हो सकती है। 

विश्ञाल परिमाण के युद्ध से लागत की मुद्रा-स्फीति के बाद “लाभ की मुद्रा-स्फीति' 

सभी देशों में आती हैँ । आगामी पृष्ठकी तालिका में गत दस वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण देशों 

के थोक मूल्यों के मूल्य सूचक अंक दिये गए हं। 

इसमें संदेह नहीं कि भारत की स्थिति फ्रांस जितनी बुरी नहीं हे । किन्तु ब्रिटेन 
तथा अमरीका की अपेक्षा उसकी स्थिति बहुत बुरी है। ब्रिटेन ने स्टलिग सम्पत्ति! के उपाय 
के चतुरतापूर्ण उपयोग, कठोर नियंत्रणों तथा बुद्धिमत्तापूर्ण राशन प्रणाली के उपायों द्वारा 

अपने यहां मुद्रा-स्फीति को नही पनपने दिया। अमरीका की अथ व्यवस्था स्वाभाविक रूप 
से प्रबल हे और उसकी उत्पादन क्षमता अत्यधिक है। साथ ही कोई देश कितना भी बुद्धि- 
मान तथा प्रबल क्यों न हो मूल्यों के युद्ध-पूर्व के स्तर पर नही पहुंच सका । किन्तु यदि उस 

ने अपनी पहले की मुद्रा प्रणाली का परित्याग कर दिया हो अथवा पुराने चलअर्थ की 
अत्यधिक परिमाण में मुद्रा-स्फीति होने दी हो तो बात ही दूसरी है। इस प्रकाछ से 

,निशचय से मुद्रा-स्फीति दूर हो जाती हूँ किन्तु इसमें जनता को अत्यधिक कष्ट का सामना 
करना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी पिछली बचत से हाथ धोना पड़ता है । निश्चय से 

भारत के विषय में इस प्रणाली के संबंध में विचार तक नहीं किया जा सकता। अतएवं हम 
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को उच्च मूल्यों की वर्तमान स्थिति को ही स्वीकार करना पड़ता है और इस बात के लिए 
यत्न करना पड़ता हे कि प्रथम मूल्यों का आगे चढ़ना रोका जावे । और फिर उत्पादन 
बढ़ाकर लागत को यथासंभव शीघ्य कम किया जावे। लागत कम करने से मूल्य अपने-आप 

मिरेंगे। 
इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार का निम्नलिखित पग उठाने का 

विचार हँं-- 
(क) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में ही घाटे के बजट न बनाए जाबवें और यथासंभव 

औचित्य तथा योग्यतापूर्वक सरकारी व्यय कम किये जावें । 
(ख ) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष करों द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक आय बढ़ाना, 

किन्तु कर पहले से ही भारत में बहुत उच्च हें । यहां तक कि नये कार्यों में पूंजी लगाने का 
साहस नहीं पड़ता । अतएवं नये कर अत्यन्त सोच-विचार कर ही लगाए जावें। 

(ग) अधिक खाद्य, कच्चे माल तथा उपभोक्ता माल का उत्पादन करना; 
(घ) विकास उद्देश्यों के लिए जनता से ऋण लेना ; 

(3) बक की साखं पर इस प्रकार नियंत्रण लगाया जावे कि सट्टे का काम 
रुक जावे; 

(च) आवश्यक वस्तुओं के ऊपर कठोर राशन प्रणाली तथा नियंत्रण लागू करके 
मूल्य चढ़ने से रोके जावें ; 

१. साधन---भारत सरकार का कृषि मंत्रालय । 

२. १९५०-५१ के लिए 
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इन सभी उपायों से भारत में काम लिया गया हूँ । किन्तु अनेक दिशाओं में विभिन्न 
प्रकार का उद्योग करने पर भी मूल्यों में पर्याप्त गिरावट नहीं आई। लागत में मुद्रा- 
स्फीति बढ़ी हुई हे जिससे हमारे निर्यात कम हो रहे है । इसके फलस्वरूप हमारे व्यापार 

में घाटा हैं और हमको अपने रुपये का मूल्य डालर की अपेक्षा कम करना पड़ा है । मूल्यह्नास 

से निस्संदेह उस समय हमारा व्यापार संतुलन ठीक हो गया, किन्तु उससे हमारे मूल्य चढ़ने 
लगे। नवम्बर १९५१ में बेक दर बढ़ाने के कठोर कार्य को भी किया गया। तब से वस्तुओं 
के थोक मूल्य गिर रहे हें। १ मा १९५२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्यों का 
मूल्य सूचक अंक ३९९ था, जबकि वह अप्रैल १९५१ में ४५८ था। माल एकत्रित हो जाने 
के कारण सरकार ने ऊन, मूंगफली के तेल और कुछ बीजों पर निर्यात कर बिलकुल उठा 
दिया और रुईं पर निर्यात प्रति गांठ ४०० रुपये से घटाकर २०० कर दिया। उद्देश्य यह है 
कि वस्तुओं का निर्यात होता रहे तथा विदेशी निर्यात की आय बनी रहे । इस प्रकार हमारे 
उद्देश्यों का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है -- 

(क) सभी आवश्यक पदार्थों के मूल्य को उचित स्तर पर स्थायी करना; 

(ख) अधिक उत्पादन द्वारा मूल्यों को क्रमशः गिराना। किन्तु यह बात ध्यान 

रखने की हे कि उनको ऐसे स्तर पर रोका जावे कि जिसमें उनकी लागत पूरी हो जाने 
के साथ-साथ मजदूरों को पर्याप्त मज़दूरी मिले और उत्पादक को ऐसा पर्याप्त छाभ मिल 
जावे कि वह जीवन के उचित मान को बनाए रख सके । 

(ग) कष्टपीड़ित मध्य वर्ग के कष्टों को दूर करके उनकी सहानुभूति प्राप्त 
क्र उस योजना में क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करना, जिसकी इतनी अधिक आवश्यकता हैँ । 
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(१) प्रधानता से ग्रामीण रूप--गांव का अकेलापन तथा आत्मनिर्भरता--- 

गांव वालों की कुछ ऐसी मनोवृत्ति होती है कि उनके आसपास जो कुछ पैदा होता है वह 
उसी की खपत करते हैं । अतएव गांवों में आन्तरिक आबकारी केवल कुछ बस्तुओं तक 
ही सीमित रहती है । उदाहरणार्थ नमक, चीनी, दियासलाई, मिट्टी का तेल तथा शराबें । 
इन सभी वस्तुओं के लिए गांव वाला बाहर की पूर्ति पर निर्भर करता हैं । यदि सावे- 
जनिक स्वास्थ्य, संवाद साधनों तथा यातायात साधनों की पूर्ण तथा योग्य प्रणाली को 

बनाए रखना हैँ तो गांव को बिखरे हुए तथा उनके अकेलेपन के रूप के लिए अधिक व्यय 
करना ही पड़ेगा । ह 

(२) कृषि पर निर्भरता--जनता का रूगभग दो तृतीयांश भाग कृषि पर निर्भर 

करता है । जब जनता का एक बड़ा भाग एक विशेष पेशे को अपनाता है तो वह स्वाभाविक 

रूप से कर प्रणाली में अधिक सहायता करेंगे। यही कारण हू कि प्रत्येक कृषक भारत की 
सावंजनिक आय में कुछ न कुछ अवश्य देता हैं जबकि अधिकांश क्रषि भिन्न आजीविका 
वाले साफ छूट जाते हैं । 

इस प्रकार केवल खेती के ऊपर निर्भरता सार्वजनिक राजस्व को अन्य प्रकार से 
भी प्रभावित करती हैँ । कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, जो सदा ही समय पर, पर्याप्त 

अथवा समान रूप से विभाजित नहीं होती । समस्त क्रृषि क्षेत्रफल का चार-पंचमांदश से 

अधिक भाग अनिदिचित वर्षा पर निर्भर करता है। भारत की बरसाती हवाओं का अनिश्चित 

रूप बजट का हिसाब लगाने में भारी बाधा डालता है । इसी कारण भारतीय बजट को 
“बरसाती हवाओं में जुआ खेलना, कहा जाता है और जैसा कि इंडियन स्टेट्युटरी कमी- 
शन का कहना है “उसके आने का विशेष प्रयोजन केवल किसान के लिए ही नहीं वरन् 

शासकों और यहां तक कि भारत के अर्थ सदस्य के लिए भी हु। वर्षा न होने से भूमि की 
आय घट जाती है । अनेक बार छगान माफ करना पड़ता हैं या वापिस करना पढ़ता हैं 

तथा अकाल सहायता अथवा तकावी ऋणों पर व्यय करना पड़ता है। यह प्रभाव तो प्रांतीय 

राजस्व पर पड़ता हैँ किन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व भी इस हानि से नही बच पाते । 
ऋ्रयशक्ति घट जाने का प्रभाव आयातों, साधारण व्यापारिक कार्यों तथा रेलों की आय पर 
पड़ता है। अतएव समुद्र तट करों, आयकर तथा रेलों की आय सभी में कमी हो जाती है । 
भारत में कृषि की प्रधानता के कारण ही आयकर को इतना महत्व नहीं मिल पाता, जितना 

उसे अन्य औद्योगिक देशों में मिलता है । हमारे लिए भूमि कर अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, जब 

कि अन्यत्र उसका महत्व उतना नहीं है । 

(३) निर्धेतता--भारत की निर्धनता के कारण हमारी कर देने की क्षमता 

कम है और इसीलिए हमारे करों की आय कम हैँ । यह आगे कर लगाने के क्षेत्र को सीमित 

कर देती है । इसीलिए हमारा सावंजनिक, स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य उपयोगी कार्यो अथवा 
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'राष्ट्र-निर्माण' कार्यो पर व्यय अत्यधिक कम होता है । इसका कारण करदाता की 
निर्धनता तथा राज्य के अत्यधिक सीमित साधन हैं । 

(४) धन तथा कर लगाते में असमानताएं--सम्पत्ति के विभाजन में भारी 
असमानताएं हे और कर विभाजन में भी उतनी ही गंभीर विषमताएं हें। 

(५) केन्द्रित शासन की परम्पराएं--भारत के पास केन्द्रित शासन की बड़ी 
लम्बी परम्पराएं हे और भारतीयों ने अनेक कार्यो के लिए सरकार के मुख की ओर देखा 

है । अतएव भारत में सावंजनिक व्यय के विस्तार तथा बढ़ने की भारी आवश्यकता है । 
इसके अतिरिक्त केन्द्रीयकरण के द्वारा गांवों की स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य करने वाली 
पंचायतों का पतन होने के कारण स्थानीय राजस्व पृष्ठ भूमि में जा पड़ा। भारत में---अन्य 
उन्नत देशों की तुलना में--स्थानीय राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान है और वह पूर्णतया 

प्रांतीय सरकार की सहायता पर निर्भर हैं। १९२७-२८ में भारत के सभी स्थानीय बोर्डो 
की सम्पूर्ण आय को एक साथ मिलाने से वह कम से कम ४० लाख पौंड होती थी जब कि 
इंग्लेण्ड और वेल्स के गाव से उसी वर्ष में एकत्रित की हुई आय २७० लाख पौंड थी। यह 

आय ब्रिटिश भारत की उस जनसंख्या का छ)७ वें भाग से अधिक नही थी। सभी प्रकार 
के--नागरिक तथा ग्रामीण--स्थानीय रेट जो १९२७-२८ में ब्रिटिश भारत में वसूल 
किये गए थे सवा करोड़ पौंड के थे, जोकि केवल लंदन काउंटी काउंसिल की उस वर्ष 
की आय से ज़रा ही अधिक थे। | 

(६) राजनीतिक अवस्था--से निक व्यय का स्तर, वेतनों की दर तथा साव॑- 
जनिक ऋण की प्रकृति हमारी वंधानिक स्थिति के परिणाम हे। 

इस प्रकार भारत में सार्वजनिक राजस्व की प्रणाली मुख्य रूप से ग्रामीण रूप, 
एकाकी गांवों, अनिश्चित वर्षा वाली कृषि पर निर्भरता, निर्धनता तथा जनता के जीवन 
के निम्न स्तर, सम्पत्ति के विषम' विभाजन, केन्द्रीय शासन की परम्परा और सबसे अधिक 
हमारी वेधानिक स्थिति द्वारा निश्चित की जाती हे । 

३- आर्थिक विकेन्द्रीकरण का इतिहास-.सार्वजनिक राजस्व की भारतीय 
प्रणाठी को ठीक-ठीक समझने के लिए हमको आर्थिक हस्तान्तरीकरण के इतिहास पर 
विचार करके यह देखना आवश्यक हूँ कि केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्वों का क्रमश: किस 
प्रकार विकास हुआ । ह 

सन् १८३३ तक प्रत्मेक प्रांत आथिक विषय में स्वतन्त्र था। उस समय उनमें से 
सभी की आय स्वतंत्र थी और वह उसको इच्छानसार व्यय कर सकते थे। डा० अम्बेदकर 
के शब्दों में इन दिनों अनेक प्रांत इस प्रकार की पृथक्-पथक् बड़ी “घड़ियों के समान थे, 
जिनमें से प्रत्येक का मुख्य स्प्रिग अपना स्व॒तन्त्र था ।”१ 

(सार बम ->बनकपम४3 न» पक आपयन- जनक अपकमा- ... पाकाकमम 

१. 3. र. /676०१847 : 08एएपएा०्ा ए7?-०म्रालंबे फपं१००८ 
पा ऊैलएदा ए्रत9, 7025, 9. 7. 
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किन्तु १८३३ के चार्टर ऐक्ट ((:७०7:८7/ &८४) ने इस स्थिति में मौलिक 
परिवर्तन कर दिया। उसने विधान सम्बन्धी केन्द्रीयकरण ([,८४]8&0ए९ (0707०- 
227077) की आधारशिला रखी, जिसके साथ आर्थिक केन्द्रीयकररण आपाततः आगया। 

अब सभी आय सपरिषद गवर्नर-जनरलू ((50ए९707-"लालब-ग-(0प्रशाल) 

की आय मानी जाने लगी और प्रांत केवछ उसको एकत्रित करने तथा व्यय करने वाली 
एजेंसी मात्र बन गए। प्रांतों को आय बड़ाने में कोई रुचि नहीं थी, न उनको मितव्ययिता 
करने का ही कोई प्रलोभन था। वह अपनी मांग को यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाकर 

रखते थे, क्योंकि उनको “अज्ञात होने के कारण असीमित गर्त में से थैली निकालनी पड़ती 
थी।” उन दिनों स्ट्रेची (50207) के शब्दों में सार्वजनिक आय का विभाजन एक 

प्रकार की छीनाझपटी के रूप में, ऐसा पतित हो चुका था, जिसमें सबसे अधिक प्रच॒ण्ड 
लाभ में रहता था और उसे तक पर ध्यान देनें को कोई आवश्यकता नहीं थी । स्थानीय 

आय कोई स्थानीय लाभ न होने के कारण व्यर्थ व्यय की बचत करने का उत्साह न्यनतम 
मात्रा में ही था। स्थानीय आय, के बढ़ने से स्थानीय उन्नति न होने के कारण 

सावंजनिक आय को विकसित करने में रुचि भी न्यूनतम स्तर की ही थी।” 
इसका उपाय केवछू आर्थिक विकेन्द्रीकरण ही दिखलाई देता था। १८७१ में 

लाड मेयो ने कुछ ऐसे विभागों को प्रांतों के हाथ में हस्तान्तरित कर दिया, जिनका रूप 
स्थानीय था, प्रांतों को इन विभागों से तो आय होती ही थी, इसके अतिरिक्त उनको इन 

विभागों का खर्चा चलाने के लिए उन्हें निश्चित रकम का अनुदान भी मिलता था। 
अगला पग लाड लिटन की सरकार ने १८७७ में उठा कर प्रान्तों को कुछ और 

विभागों के व्यय का उत्तरदायित्व दे दिया। स्थायी रकम के अनुदान के अतिरिक्त 
प्रांतों को कुछ आय के साधन भी दिये गए। 

सन् १८८२ में छा रिपत के वायसराय काल में एक ऐसी प्रणाली चलाई गई, 
जिसको आय की विभकत मदों की प्रणाली” कहा जाता था। पिछले बन्दोबस्त में यह 

कमी थी कि केन्द्रीय सरकार वाषिक अनुदान देती थी। वह प्रतिवर्ष वादविवाद की जड़ 
बन जाती थी। अतएव सन् १८८२ में इन वाषिक अनुदानों को बंद कर दिया गया और 
उसके स्थान में प्रांतों को आय की कुछ विशेष मददें दी गई, जो केवल उनके ही लिए निश्चित 

कर दी गई। उनके अतिरिक्त प्रांतों का कुछ अन्य मदों में भाग भी रखा गया । 

अय॑ व्यवस्था में अधिकाधिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से यह तय किया गया, 
कि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नया बन्दोबस्त किया जाया करेगा । यह पंचवर्षीय परिवर्तन 
उसके बाद १८८७, १८९२ तथा १८९७ में किये गए। इनमें सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन 

न कर कुछ मामूली परिवतंन किये जाया करते थे । सन् १९०४ में लाड्ड कर्जन ने इन बन्दो- 
बस्तों को पांच-पांच वर्षों के बाद भी अनिश्चितता की भावना को दूर करने के लिए एक 
प्रकार से अद्धं-स्थायी बना दिया। 
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सन् १९१२ में ला हाडिग की सरकार ने उनको स्थायी बना दिया। यह 

प्रणाली १९१९ के नये सुधारों के लागू होने तक बनी रही । 

४. १९१९ के सुधार अधिनियम के अनुसार आश्िक प्रबन्ध। १९१९ 
के सुधार अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों में आथिक सम्बन्ध को 
बिलकुल ही नया आधार प्रदान किया । आय के विभकक्त म॒दों को बंद कर दिया गया 
और केंनद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के साधनों की स्पष्ट विभाजक रेखा बना 

दी गई। इसके अतिरिक्त प्रांतों को उधार लेने तथा नये कर छगाने का अधिकार भी 
दे दिया गया । 

मेस्टन निर्ण प--केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतों के बीच इस प्रकार साधनों का विभाजन 
कर देने से केन्द्र को ९ करोड़ रुपये का घाटा रहने लूगा और प्रांतों को १८ करोड़ 
रुपये की बचत होने लगी। इसलिए यह आवश्यक था कि जब तक केन्द्रीय आय इस घाटे 

को पूरा करने योग्य न बन जावे प्रांत केन्द्र को अपनी ओर से देय के रूप में कुछ देते 
रहें । प्रांतों द्वारा केन्द्र को दी जाने वाली रकम का निर्णय करने के लिए लार्ड मेस्टन की 
अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के निर्णय को मेस्टन निर्णय (८४६07 

“४५४०० ) कहा जाता है । इस निर्णय को करते समय कमेटी ने इस बात का ध्यान रखा 
कि प्रत्येक प्रांत के पास काम चलाने योग्य पर्याप्त रकम बची रहे और न॒किसी प्रांत को अपना 
खर्चे पूरा करने के लिए कोई बड़ा कर लगाना पड़े। कमेटी ने तीन प्रकार के देय निश्चित 
किये : आरंभिक देय, मध्यवर्त्ती देय तथा प्रामाणिक देय । आरंभिक देयों का आधार 
प्रांत की तत्कालीन आथिक स्थिति को बनाया गया, जबकि प्रामाणिक देय को निश्चित 
करने के लिए यह विचार किया गया कि वह क्या दे सकता हैं और उसको आगे चलकर 

क्या देना चाहिए। 

५. १९१९ के सुधारों के अनुसार लिये गए आ्िक प्रबंधों की आलो- 

चना । भेस्टन निर्णय की कटु आलछोचना की गई । उसपर प्रत्येक प्रांत की अपनी- 
अपनी आपत्तियां थीं। पंजाब, संयुक्त प्रदेश ( अब उत्तर प्रदेश ) और मदरास को यह 
आपत्ति थी कि उनके सिर पर अधिक आर्थिक भार डाला गया है । बम्बई तथा बंगाल को 

यह आपत्ति थी कि उनसे उनके आयकर जेसे आय के बड़े-बड़े साधनों को छीन लिया गया 

है । इस प्रणाली के विरुद्ध निम्नलिखित मुख्य आपत्तियां थी-- 
(१) अपने-अपने भाग का गलत बठवारा--केन्द्र तथा प्रांतों में साधनों का बंट- 

वारा करते समय उनकी संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया । केन्द्रीय सरकार 

के कार्य न््यूनाधिक मात्रा में स्थायी थे। अतएव केन्द्रीय सरकार का व्यय भी बढ़ने की 
आशा नहीं थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार के पास आयकर तथा तटकर जेसे आय बढ़ाने के 

साधन भी थे जबकि प्रांतों के लोकहितकारी कार्य अथवा राष्ट्र-निर्माणकारी विभाग दिये 
गए थे। इस प्रकार की सेवाओं पर उनका व्यय अपने भाग का एक अंश तक नहीं था। 
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इन सेवाओं में विस्तार करने की लगातार मांग|की जा रही थी। अतएवं उनके ऊपर प्रांतों 
के खर्च को अत्यधिक मात्रा में बढ़ना था। किन्तु प्रांतीय साधनों में लोच नहीं था । भूमि कर 
छोटे-छोटे किसानों को पहले से ही भारी बोझा माल्म दे रहा था। आबकारी की आय तभी 
बढ़ सकती थी, यदि लोग बड़े परिमाण में शराब पीने लगते जब कि प्रांतों का उद्देश्य 

नशाबंदी करना था। स्टाम्प कर बढ़ाने से न्याय मंहगा होता था । जंगलों को आरंभ में 

पर्याप्त व्यय की आवश्यकता थी । इस प्रकार यह योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि उसमें 
प्रांतों में आय कम होने के साथ-साथ व्ययों के बढ़ने की संभावना थी। किन्तु केन्द्र में उससे 
आय बढ़ती तथा व्यय कम होते थे, । 

(२) अन््तर्ँग्रातीय विबभता को उकसाया गया--एक और त्रूटि यह थी कि कुछ 

प्रांतों का ऐसा विचार था कि उनके साथ ठीक-ठीक न्याय नहीं किया गया और वर्तमान 
विषमताओं को और बढ़ाया गया । बम्बई तथा बंगाल जैसे अत्यधिक उद्योग-प्रधान 

प्रांतों को उनके आय कर जेसे एकमात्र उत्पादक साधन को छीनकर हानि पहुंचाई गई, 

बकि पंजाब जैसा क्ृषि-प्रधान प्रांत लाभ में रहा क्योंकि उनको भूमि कर की आय मिल 
गई जो उनके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण आय साधन था । 

(३) समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता--इस योजना का परिणाम यह 

: भी हुआ कि विभिन्न वर्गों को पहुंचने वाले लाभों को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा 
आय में अत्यन्त विषम देय दिया गया। प्रांतीय कोष में अधिकतर धन किसानों से आता था।' 

इसके विपरीत औद्योगिक तथा व्यापारी वर्गों वाले जो नागरिक क्षेत्रों में रहते थे और 

जिनको प्रांतीय सरकार के कार्यो से अत्यधिक लाभ पहुंचता था--केन्द्रीय कोष में ही अपना 

भाग देते हँ। इससे प्रांतों में विषम स्थिति उत्पन्न हो गई और क्षषिजीवियों तथा क्ृषिभिन्न- 

जीवियों के सम्बन्ध खराब हो गए । | 

(४) अन्त में, यह ध्यान में रखना चाहिए कि आय का केन्द्र तथा प्रांतों में स्पष्ट 
विभाजन व्यावहारिक नहीं है और न संसार भर में ऐसा कहींभी किया गया है। यह संघीय 
हल (606८-०७ 50प007) है जिसे असंघीय राज्य ((४०7-४८०८६/७/ 57०6) 
पर लागू किया गया है। संघ राज्यों में भी इस सिद्धान्त का आदर छागू करने की 
अपेक्षा तोड़ने में अधिक किया जाता है । अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य संघ राज्यों में 
रुझान एक करने की ओर को है, न कि विभाजन की ओर। संघ सरकारें आधुनिक 

समय में वह काम करने लगी हैं, जिसकी आरंभ में उनसे बिल्कुल आशा नहीं की जाती 
थी। उनकी प्रांतीय.सरकारों को निर्देश देने, उनसे समान आधार पर सहयोग लेने तथा 

उनके काम में व्यर्थ हस्तक्षेप करने के कार्य देनिक अधिकाधिक विस्तृत होते जाते हें । 
उनसे अधिकाधिक सेवा काय लिया जाता रहता है, जिसका अनिवायें परिणाम यह 

होता हैं कि उनकी आर्थिक शक्तियां बढ़ती जाती हैें। भारत में साधनों का पूर्ण विभाजन 

संतोषजनक सिद्ध नहीं हो सकता। 
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६- सुधारों के बाद होने वाला आथिक विकास । प्रथम महायुद्ध के बाद 
भारत की आ्थिक कठिनाइयां बढ़ गई। युद्ध के बाद के पुननानर्माण, चलअर्थ तथा 
विनिमय की अस्थिरता मूल्यों के उतार-चढ़ाव से व्यापारिक विकास में पड़ने वाली 
बाधा तथा सबसे अधिक उच्च वेतनों--इन सभी ने मिलकर प्रांतों के बजट में घाटे उत्पन्न 
कर दिये । केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था की दशा भी उनसे अच्छी नहीं थी । केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
दोनों ही सरकारों को भयंकर मितव्ययिता तथा अतिरिक्त कर लगा कर आर्थिक 
समानता वापिस लाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मेस्टन निर्णय के विरुद्ध प्रांतों 
का विरोध बढ़ता जाता था।१ १९२३ में केन्द्रीय सरकार की अर्थ व्यवस्था में उन्नति 
हो जाने से प्रांतों द्वारा दिये जाने वाले देय ((407070प८४0॥8) में ऋ्रमशः कमी की 
जाने लगी । १९२७-२८ में उन्हें अस्थायी रूप में स्थगित करके १९२८-२९ में उनको 
अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया । 

किन्तु प्रान्तीय देयों के रोक देने से अन्त्प्रान्तीय विषमता और भी अधिक बढ़ गई। 
देयों के कारण कृषि प्रान्तों को कुछ अधिक देना पड़ता था, जिससे असमानता कुछ कम 
होती जाती थी। अतएव उनके बंद कर दिये जाने पर बम्बई तथा बंगाल जैसे औद्योगिक 
प्रान्तों का असंतोष अधिक बढ़ गया । 

७. १९३५ के विधान के अनुसार आय का विभाजन । १९३ ५ के 
अधिनियम के पास होने के पूर्व अनेक प्रकार की आ्थिक जांच की गई | उसके परिणाम- 
स्वरूप केन्द्र तथा प्रान्तों में आय का निम्न प्रकार से बंटवारा किया गया। 

(क) संघीय साधन---तटकर, आयकर (कृषि आय से भिन्न आय), कारपोरेशन 
टेक्स, नमक कर, रेलवे आय, तम्बाकू तथा भारत में तैयार किये जाने वाले अन्य माल पर 
लगाया जाने वाला आबकारी कर (शराबों, नशीले पदार्थों तथा इन वस्तुओं वाली 
औषधियों तथा श्रृंगार सामग्रियों को छोड़कर) चलअर्थ तथा सिक्के ढालना, डाक तथा 
तार टेलीफोन, बेतार तथा आकाशवाणी, सम्पत्ति कर (कृषि भूमि के कर के अतिरिक्त ), 
उत्तराधिकार कर (कृषि भूमि के उत्तराधिकार को छोड़कर ), चेकों, विनिमय पत्रों आदि 
परिवतत॑नीय दस्तावेजों पर स्टाम्प कर, साख पत्र, बीमा पालिसियां, कम्पनियों में मत देने 
के लिए प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र, रेल द्वारा ले जाये जाने वाले माल तथा यात्रियों 
के किराये पर कर, सभी केन्द्रीय साधन थे। रेलों से होने वाली सभी आय संघीय रेलवे 
अधिकारियों को दी जाती थी और उसकी बचत को केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तों में इस 
प्रकार बांट दिया जाता था कि जिसकी प्र॑णाली को केन्द्रीय सरकार तय करती थी । 

(ख) प्रान्तीय साधन-भूमि राजस्व, आबपाशी कर, आबकारी कर (सभी दराबों, 
अफीम तथा नशीले पदार्थों तथा उन औषधियों तथा श्रृंगार सामग्रियों प्र जिनमें 

१. देखो मुडीमेन कमेटी की रिपोर्ट, पैरा ५३. 
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ये वस्तुएं पड़ती हों), कृषि आयकर, भूमि तथा मकान आदि पर कर, क्रृषि भूमि 
उत्तराधिकार कर, व्यक्ति कर, खनिज वस्तु अधिकार कर, व्यापारों, पेशों कार्यो तथा 

नौकरियों पर कर, पशू कर, किसी स्थानीय क्षेत्र में बिक्री या खपत के लिए आने वाले 
माल पर लगने वाला कर, विज्ञापन तथा माल की बिक्री पर लगने वाला कर; आमोद- 
प्रमोदों, विलास वस्तुओं, तमाशों, जुओं तथा शर्तेबंदी पर लूगने वाले कर, स्टाम्प कर, 

रजिस्ट्रेशन कर, जल मार्गों द्वारा प्रांत के अन्दर ले जाए जाने वाले यात्रियों तथा माल पर 

लगने वाले कर, औज़ारों तथा की हुई सेवाओं के शुल्क प्रान्तीय कर थे । 

निम्नलिखित करों को यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाकर उसी के द्वारा 

वसूल किया जाता था, किन्तु उनको प्रान्तों को दे दिया जाता था--- 

(१) कृषि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर, (२) चेकों, हुंडियों 

आदि पर स्टाम्प कर, (३) माल तथा यात्रियों पर टमिनल टेक्स, (४) माल भाड़े तथा 
यात्रियों के किरायों पर कर । 

निम्नलिखित करों की आय को संघ सरकार तथा प्रान्तों में आपस में बांद लिया 

जाता था- 

(१) आयकर (क्षषि आयकर के अतिरिक्त अन्य आय पर), (२) तमक कर, 

(३) तम्बाक् तथा भारत में बने उस माल का आबकारी कर, जो प्रान्तीय सूची में नहीं है, 
(४) निर्यात कर, पटसन निर्यात कर सहित, किन्तु संघीय अधिकारी इसमें तब तक भाग 
न देने के लिए स्वतन्त्र हें, जब तक उनकी आ्िक स्थिति उसकी अंनुमति न दे । 

८. नीमियर रिपोर्ट। प्रान्तीय स्वतन्त्रता छागू करने के अवसर पर यह देखना 
आवश्यक हो गया कि नये वेधानिक प्रयोग की सफलता के लिए क्या-क्या आर्थिक सुधार 

किये जावें। अतएवं इस मामले की फिर जांच करना आवश्यक समझा गया । इस जांच के 

लिए १९३५ में सर ओटो नोमिपर ($77 (060 'र१८77८०६/) को नियुक्त किया 
गया। मुख्य समस्या आयकर के विभाजन की थी । यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि 

 बम्बई और बंगाल जैसे औद्योगिक प्रान्तों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर रूगाए जाने को 

केभी पंसंद नहीं किया । 

सर ओटो नीमियर ने इस संबंध में जो सुझाव दिया वह न तो सार्वजनिक 
राजस्व के किसी आदर्श सिद्धांत के अनुसार था और न किसी एकमात्र आथिक न्याय पर 

आधारित था । उन्होंने मामले के यथाथवादी दृष्टिकोण को अपनाया और तत्कालीन 
परिस्थितियों में जो सबसे अधिक संभव था, उसी का प्रस्ताव किया । 

अपने प्रस्तावों में उन्होंने दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा--- 

(१) केन्द्रीय सरकार की आथिक स्थिरता और साख का मौलिक महत्व हे, 
अतएव उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देनी चाहिए और इसी कारण, 
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(२) बह प्रांतों को ऐसी आथिक सहायता देने का प्रस्ताव करना चाहते थे कि 

प्रांतीय स्वशासन के आरंभं में जिसका उनके पास होना आवश्यक था और उनके पास 

क्राम चलाने योग्य उचित बचत का होना भी आवश्यक था। वह प्रांत-प्रांत के बीच में न्याय 

करना अपना काम नहीं मानते थे । उनका काम किसी रूप में प्रांतीय असमानताओं को 
दूर करना था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कुछ प्रांतों में सदा घाटा रहने की स्थिति 

को समाप्त करना और  लड़खड़ाते प्रांतों को उनके पांवों पर खड़ा करना ।” उन्होंने इस 
कार्य को आर्थिक सहायताओं, धन संबंधी सहायताओं, प्रांतों पर वाजिब ऋणों को कम 

करके अथवा स्वेथा छोड़ कर और आय कर तथा जूट निर्यात कर का भाग देकर पूर्ण 

'किया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि संयुक्त प्रदेश (अब उत्तर प्रदेश), आसाम, उड़ीसा, 
पदिचमोत्तर सीमाप्रांत और सिध को नकद वाषिक सहायता दी जावे और उड़ीसा तथा 
सिन्ध को अनावतंक सहायता दी जावे । 

मुख्य प्रस्ताव आयकर के विभाजन के संबंध में था । लगभग १२ करोड़ रुपये के 
आयकर में से आधा अर्थात् ६ करोड़ रुपया प्रांतों को अंतिम रूप में दिया जाना था। किंतु 
प्रथम पांच वर्षों में प्रांतों को कुछ भी नहीं देना था। प्रांतीय स्वतंत्रता के छटे वर्ष से उनको 
छे बराबर-बराबर किश्तों में उनका पूरा भाग दिया जाना था। यह भी प्रस्ताव किया गया 

कि जब तक केन्द्र के पास विभाजन करने योग्य आयकर तथा रेलवे आय की रकम मिला कर 

कम-से-कम १३ करोड़ रुपये न हो जावें, आयकर का कोई विभाजन न किया जावे दूसरे 
'शब्दों में आयकर के विभाजन को रेलवे आय पर निर्भर बना कर आकस्मिक रूप दे दिया 
गया। प्रांतों को दिये जाने वाले आधे भाग को भी जन्म, निवास, जनसंख्या आदि के किसी 

निश्चित आधार पर विभाजित न करके प्रांतों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
तय किया गया था । उदाहरणार्थ, बम्बई तथा बंगाल में से प्रत्येक को बीस-बीस. प्रतिशत 

दिया गया, जब कि पंजाब में केवल ८ प्रतिशत ही दिया गया । 
बंगाल, बिहार, आसाम, पदिचिमोत्तर सीमाप्रांत तथा उड़ीसा के समस्त ऋण को 

माफ कर दिया गया । मध्य प्रांत के १९३६ से पूर्व के बजट के घाटों के ऋण तथा १९२१ 

से पूर्व के अन्य ऋणों को माफ कर दिया गया । ह 

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव था--पटसन के निर्यात कर के विभाजन में १२॥ 
प्रतिशत की वृद्धि, जिससे पटसन उगाने वाले प्रांतों को जूट निर्यात करके ५९ प्रतिशत 
भाग के स्थान में ६२॥ प्रतिशत भाग मिलने लगे। 

सर ओटो को अनके परस्पर-विरोधी दावों को तय करना भरा । अतएव यह स्वा- 
भाविक था कि वह सभी को सन्तुष्ट न कर सके । जिनको नकद सहायता न मिल सकी 

उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह शिकायत की कि उनके दावों की उपेक्षा की गई। और 
जिनको सहायता मिल गई उनका कहना था कि उनको पर्याप्त सहायता नहीं मिली । इस 
निर्णय को अंन्यायपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी बतलाया गया। किंतु यह विश्वास करने के कारण 
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हैं कि प्रांतों को इस प्रकार संतुष्ट नहीं किया गया, जैसे वह दिखलाई देते थे। वह अत्यधिक 

विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। तौ भी नीमियर निर्णय को संतोषजनक समझा जा सकता है । 

द्वितीय युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन गई कि 

आयकर के विभाजन के संबंध में नीमियर योजना में फरवरी १९४० में संशोधन करना 

पड़ा । सन् १९३९ से लेकर १९४२ तक के तीन वर्षों का केन्द्र का भाग गत तीन वर्ष के 
औसत के आधार पर ४॥ करोड़ रुपये निश्चित किया गया । इस संशोधित प्रणाली 

को १९४६-४७ तक के लिए बढ़ा दिया गया और उसके बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 

जाने वाले आयकर के प्रांतीय भाग को क्रमशः कम कर दिया जावेगा । पुरानी योजना के 
अनुसार प्रांतों को रेलवे आय तथा आयकर के बड़े भाग का लाभ मिलता था और इन दोनों 
में युद्ध परिस्थिति के कारण विशेष वृद्धि हो गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा युद्ध की हानि 

को सहन करने के कारण उचित यही था कि उसके लाभ का अधिकांश भी उसी को मिले । 
कितु यह अनुमान लगाया गया कि नये प्रबन्ध से प्रांत भी घाटे में नहीं रहे। 

सरकार कमेटी ने १९४८ में प्रस्ताव किया कि समस्त आयकर में से प्रांतों के 
भाग को ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रतिशत कर दिया जावे । कारपोरेशन टेक््स तथा 

संघीय लाभ के करों में से भी प्रांतों को ६० प्रतिशत ही दिया जावे। उन्होंने यह भी 
प्रस्ताव किया कि विभाजन के आधार के रूप में कर संग्रह के साधन को अब से अधिक 
महत्व दिया जावे । कितु ड्राफ्टिग कमेटी (॥97दविए/ (४0८८८) ने इन 
प्रस्तावों को पसंद नहीं किया और प्रस्ताव किया कि प्रांतीय भाग को परिषद आदेश 
((70त& 77 (:०प्राट्रं)) अथवा विधान मंडल के एक अधिनियम द्वारा तत्कालीन 
स्थिति के अनुसार निश्चित किया जावे । 

देशमुख निर्णय--तीमियर निर्णय विभिन्न प्रांतों के आयकर के उनके भाग के 
संबंध में परस्पर विरोधी दावों को निपटाने में सफल नहीं हो सका। कुछ प्रांतों ने इस निर्णय 
का बाद तक भी विरोध किया। उड़ीसा का विचार था कि सिंध की तुलना में उसके साथ 

न्याय नहीं किया गया । मदरास जनसंख्या के आधार पर एक बड़ा भाग पाने का दावा कर 

रहा था। बम्बई की शिकायत थी कि आयकर का २५ प्रतिशत भाग उसकी सीमा के अंदर 

ही उगाया गया था। कितु उसका भाग उससे कहीं कम था। बंगाल की शिकायत थी कि 

उसकी अपेक्षा बम्बई को अधिक पक्षपातपूर्ण रियायतें दी गई हे । बिहार का विचार था कि 

सब से अधिक निर्धन प्रांत होने के कारण उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया.जाना चाहिए । 
उत्तर प्रदेश का कहना था कि कुछ प्रांतों को उससे बड़ा भाग दिया गया है । नीमियर निर्णय 
से पंजाब भी सन्तुष्ट नहीं था। निर्णय देते समय सर ओटो नीमियर ने किसी भी एक सिद्धांत 
का अनुसरण नहीं किया, जबकि प्रत्येक प्रांत ने अपना-अपना दावा उपस्थित करते हुए 
इस प्रकार का दृष्टिकोण उपस्थित किया कि उसको सबसे बड़ा भाग मिले । नीमियर 
जांच का क्षेत्र केवल “प्रांतीय स्वतंत्रता को एक सम पेंदे पर टिका देना भर था और अपने 
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इस उद्देश्य में वह नि*चय से सफल हुए | उनके निर्णय पर दस वर्ष तक बिना किसी परि- 
वर्तत के आचरण किया गया और उसके बाद तीन वर्ष तक उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके 
उसपर आचरण किया गया । यह इस बात का प्रमाण है कि सर ओटो नीमियर का निर्णय 
तत्कालीन परिस्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय था । 

देश का विभाजन होने के कारण नोमियर निर्णय में और भी परिवर्तेन करना आवश्यक 
हो गया। भारत सरकार ने नवम्बर १९४९ में रिजव॑ बैंक के भूतपूर्व गवर्नर और वर्तमान 
अय्येमंत्रो श्रो चिन्तामणि देशमुख को आयकर तथा पटसन पर निर्यात कर के उचित 
विभाजन में अपना निर्णय देने के लिए निमंत्रित किया । पाकिस्तान की स्थापना से भारत 
से बंगाल, आसाम तथा पंजाब के भागों तथा समस्त सिंध एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को 

काट दिया गया । इसके परिणामस्वरूप आयकर की विभाज्य आय की रकम को बढ़ा दिया 

गया। श्री देशमुख को यह काम दिया गया था कि वह (क) विभक्त बंगाल, पंजाब और 
आसाम के भाग को उनकी नई सीमा को दृष्टि में रखते हुए फिर तय करें; तथा (ख) 
उनसे बची हुई आय को भारतीय संघ के प्रान्तों में पुनविभाजित करें| कुछ नये सिद्धान्तों 

के अनुसार आय का नये सिरे से पुतवितरण करना उनका काम नहीं था क्योंकि उसमें 
भारी परिवर्तव होते के कारण भयंकर आथिक अड़चनें आने को संभावना थी। इस 

विषय पर १९५२ में नियुक्त किये जाने वाले अर्थ कमीशन (70%&7706 (॥077779- 
8707) को नये सिरे से विचार करना था। इसलिए श्री देशमुख ने उसी पुरानी पद्धति 
से विचार करके परम्परानुसार ही निर्गेय दिया। वह नीमियर निर्णय की पुनरुकषित मात्र 

हीथा। 

विभाजन के फछुस्वरूप बंगाल तथा पंजाब के प्रतिशत भाग को २० प्रतिशत तथा 

८ प्रतिशत से घटाकर क्रमश: १२ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत कर दिया गया । इस कमी के 

कारण तथा तिव एवं सोमाप्रांत के भाग के बच जाने के कारण श्री देशमुख के हिसाब के 
अनुसार आयकर का विभाज्य भाग १९४८ की अपेक्षा १४५ प्रतिशत बढ़ गया । श्री 
देशमुख ने उसका निम्नलिखित प्रकार से बंटवारा किये जाने का प्रस्ताव किया- 

' ब्रान्त आरंभिक मौलिक भाग अतिरिक्त योग योगफल 
बम्बई २० १ २१ 
मदरास १५ ९५ १७५ 
पश्चिमी बंगाल १२-०५ १ १३५ 
उत्तर प्रदेश १५ ३- १८ 
मध्य, प्रदेश और बरार ५ १ ६ 
पूर्वी पंजाब ड़ १५ हे 
बिहार १० शक ११६ 
उड़ीसा २ १ रे 
आसाम २ 4 ३ 
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जूट के निर्यात कर में से प्रान्तों को नए सिरे से विचार करने पर निम्न भाग़ मिला- 
परिचमी बंगाल १०५ लाख रुपये, आसाम ४० लाख रुपये, बिहार ३५ लाख रुपये तथा 
उड़ीसा ५ लाख रुपये । 

किन्तु देशमुख निर्णय का भी उसी प्रकार का स्वागत हुआ जैसा नीमियर निर्णय का 

किया गया था। कोई भी राज्य उससे संतुष्ट नही हुआ । जिनको अधिक मिला वह और 
भी अधिक लेना चाहते थे। जिनको कम मिला वह तो घाटे में थे ही। पश्चिमी बंगाल की 
शिकायत थी कि उसके ऊपर नीमियर निर्णय द्वारा किये हुए अन्याय को स्थायी बना दिया 

गया। बिहार की शिकायत थी कि उसके द्वारा अधिक साधन वाले राज्यों को अधिक तथा 

कम साधन वालों को कम दिया गया था ।” बम्बई ने एक “उचित व्यवहार” की मांग 
की थी। मदरास ने उसमें 'मदरास के विरुद्ध विभिन्नता” का अनुभव किया इत्यादि। श्री 

देशमुख सभी को किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने असंतोष का 
भी समान अनुपात में विभाजन कर दिया । सभी राज्यों के इस असंतोष से संभवतः यह 

'प्रगट होता हैं कि उक्त निर्णय को संभवत: उनमें से किसी ने भी पसंद नहीं किया । किन्तु 
यह एक अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण और उचित निर्णय था और श्री देशमुख ने विभाजन ठीक 
किया । उनका कार्य किसी मौलिक सिद्धांत के आधार पर विभाजन करना नहीं था। उनके 
अपने शब्दों में नीमियर द्वारा किसी सिद्धांत का अनुसरण न किये जाने के कारण मेरा 
काम किसी मिश्रण, स्थान और जनसंख्या के आधार पर अविभकत बंगाल तथा पंजाब के 
भाग में से प्रतिशत अनुपात निकालना किसी प्रकार भी नहीं था। मेरे विचार में उन छूटे 

हुए भागों का विभाजन निश्चित करने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग था। नीमियर 
योजना में यथासंभव समीपता से पाकिस्तान में गए हुए भाग को इस प्रकार निश्चित 
करता कि मानों वह भी एक स्वतंत्र प्रांत थे, और उसी प्रकार उन्होंने उस भाग का 

वर्तमान प्रान्तों में विभाजन किया।* 

उतका काम एकदम सीमित था कि वह देश-विभाजन के कारण खाली हुए कोष 
भाग का वतंमान प्रान्तों में बंटवारा कर दें । यदि वह पिछली स्थिति से कठोरतापूर्वक 
वापिस जाते तो उससे वर्तमान आथिक समानता में गड़बड़ होती और वह बहुत कुछ 

बिगड़ जाती । पिछली स्थिति को बनाए रखना ही सबसे अच्छा था। जिस प्रकार नीमियर 
निर्णय को इस प्रकार जांचा गया कि उसने प्रान्तीय स्वतन्त्रता को कार्य करने योग्य बनाया 

अथवा नहीं उसी प्रकार अब परीक्षा यह हैँ कि इस राष्ट्रीय विभाजन से विभिन्न 

राज्यों में उठाई गई विकास योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने में सहायता 
मिलती है अथवा नहीं । 

१०- संघीय राजस्व । मारत एक संघ राज्य बनने की तैयारी कर रहा था और 
१९३५ के विधान में संघीय प्रणाली पर आ्िक प्रबन्ध किये गए थे। केन्द्र और प्रान्तों 
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दोनों को ही बजट की स्वतन्त्रता दी गई। आ्थिक अधिकारों की पृथक्-पुथक व्याख्या 
की गई और साधनों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया । 

संघीय राजस्व की कुछ स्वस्वीकृत आवश्यकताएं हैं । प्रथम तो उस प्रबन्ध से 

शासन सम्बन्धी बचत होती हो । कर से बच निकलने तथा धोखा देने की संभावना को दर 
कर दिया जावे और कर का तखमीना करने तथा कर वसूल करने का खर्चा कम-से-कम 
किया जावे । अतएव कुछ करों को संघ द्वारा लगाया जाकर एकत्रित किया जाना ही 
चाहिए; फिर भले ही उनकी आय की इकाइयों में बांट दिया जावे । इस दृष्टिकोण से तट- 

कर, कारपोरेशन टेकक््स और सम्पत्ति कर तथा कुछ आबकारी करों को केन्द्रीय बना दिया 
जाना चाहिए । दूसरे, आथिक प्रबन्ध में प्रत्येक इकाई को न केवल उनकी तात्कालिक 
आवश्यकता के लिएवरन् भावी विकास के लिए भी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। तीसरे, 
प्रत्येक प्रान्त अपने निजी क्षेत्र में पूर्णतया स्वतन्त्र हो। शासन सम्बन्धी कार्यो तथा साधनों 
को प्रान्तों के लिए विभाजन में एकरसता तथा समानता होनी चाहिए, जिससे न केवल 
साधन पर्याप्त हों, वरन् वह शासनिक रूप से भी उनके अपने क्षेत्रों में आते हों। केवल इसी 
प्रकार एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप को तथा एक-दूसरे पर निर्भरता को हटाया जा सकेगा। 
अन्यथा प्रान्तीय स्वतन्त्रता एक दंतकथा बन जावेगी और संघ का अथे कुछ भी नहीं रहेगा। 

संघीय अर्थ व्यवस्था की इन आवश्यक बातों को पूर्ण करने के लिए संघ तथा 
संघीय इकाइयों के बीच साधनों को तय करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव उपस्थित 
किए गए प्रोफेसर सालिगमान ने निम्नलिखित पांच प्रणालियों का प्रस्ताव किया है- 

(१) साधनों का पूर्ण पृथकत्व (२) कर के अनुमान का काय॑ प्रान्तों का तथा 
अतिरिक्त कर का काम संघ का; (३) कर के अनुमान करने का काम केन्द्र का तथा 
उसके अतिरिक्त वसूल करने का काम राज्यों का; (४) आय का विभाजन और (५ ) 
संघ सरकार से सहायताए । 

आदर्श हल तो पूर्ण पृथक्त्व ही है । किन्तु ऐसा बहुत कम होता है कि इस प्रकार 
एक-हूसरे के भाग में आये हुए साधन स्पष्ट रूप से इतनी रकम दे सकें कि जितनी उस २ 
सरकारी इकाई की आवश्यकता हो । अतएव प्रत्येक स्थान में स्पष्ट विभाजन किये जाने 
की आवश्यकता नहीं है। समझौता करना ही पड़ेगा और भारतीय प्रबन्ध अनेक सिद्धान्तों 
के बीच में समझौते को प्रगट करता है । 

फिर सिद्धान्त रूप में यही सबसे अच्छा है कि सभी प्रत्यक्ष कर इकाइयों के हों और 
अप्रत्यक्ष कर संघ के हों। कुछ पिछले अनुभवों से सिद्धान्त और व्यवहार में विभिन्नता का 
पता चला | संघ द्वारा अधिकाधिक कार्य करते जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष कर 
लगाना अनिवार्य हो गया । अमरीका ( (7.5...) में संघ सरकार ने १९१३ में प्रत्यक्ष कर 
लगाए। आस्ट्रेलिया में भी संघ सरकार आयकर का ६० प्रतिशत छेती है। पृथक्त्व की 
अपेक्षा पूर्णता ही ठीक नियम जान पड़ता है। उससे एकरूपता तथा पूर्णता आती है । 
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आजकल सामान्यतया तीन सूचियां रखी जाती हैं, (१) पूर्णतया संघीय, (२) 
पूर्णतया प्रान्तीय और (३) दोनों द्वारा संयुक्त । संघ द्वारा आथिक सहायता देना 
भी संघीय अर्थ व्यवस्था का एक सामान्य रूप है और इसके लिए अनेक कारण हैं । प्रान्तीय 
कार्यो का सम्बन्ध लोकहितकारी कार्यो से अधिक होता है । अतएव उनमें अधिक धन की 
आवश्यकता पड़ती है। प्रान्तीय समानताओं का संतुलन करने के लिए केन्द्रीय सहायता 
भी आवश्यक होती है । इससे धनी क्षेत्रों का धन निर्धन क्षेत्रों को मिल जाता है तथा सेवा 

का न्यूनतम मान भी बना रहता है। 
मांटफोर्ड सुधारों (१0707 २८७7४४8) के समय से संघीय अर्थ व्यवस्था 

की कठिन तथा दिक करने वाली समस्या भारत के अर्थ विशेषज्ञों के मन में घूम रही है। 
साइमन कमीशन के आर्थिक परामशंदाता ('ंपद्माटांतं 434जए्ञ5८०) सर वाल्टर लेटन 
(9]7 /४०७।६८४ 7,8५६07) इस परिणाम पर आए थे कि भारत के आय साधन ऐसे 
नहीं हैं कि उनका केन्द्र तथा प्रान्तों में स्पष्ट रूप से विभाजन किया जा सके। उनकी 
सम्मति करों का एक ऐसा कोष बनाने की थी, जिससे प्रान्तों की सहायता उनकी 

आवश्यकता के अनुसार की जा सके । वर्तमान आथिक चित्र सर वाल्टर लेटन के विचारों 
का समर्थन करता हैं । 

११: नये विधान की आर्थिक व्यवस्थाएं। भारत के नये विधान में १९३५ के 
अधिनियम में दी हुई आ्थिक व्यवस्था को व्यवहारतः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया 
है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार, आगे भी तटकरों, केन्द्रीय आबकारी, कारपोरेशन कर 

' सहित आयकर, डाकखानों तथा तार, रेलों की आय को लेती रहेगी। राज्य सरकारें भूमिकर, 
जंगलात, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, प्रान्तीय आबकारी कर, कृषि आयकर तथा अन्य करों को 
लेती रहेंगी, जिनमें वह पेशों, व्यापारों, व्यवसायों, नौकरियों, बिक्री कर, मनोरंजन कर, 

शर्तबंदी पर कर तथा चर-सम्पत्ति पर कर लेती रहीं । श्री नलिनी रंजन सरकार की 
अध्यक्षता में बनी हुई विशेषज्ञ कमेटी ने सिफा,रेश की कि वर्तमान अस्थायी दशाओं को 
ध्यान में रखते हुए वर्तेमान विभाजन को बने रहने दिया जावे । वर्तमान विधान के लागू 
होने से पांच वर्ष तक के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रहने दिया गया । पांच वर्ष के बाद 
अर्थ कमीशन समस्त समस्या पर नये सिरे से विचार करेगा। 

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र के पास निम्नलिखित करों की 
समस्त आय रहेगी-(क) तटकर निर्यात कर सहित, (ख) सम्पत्ति आदि के पूंजी मूल्य 

पर कर, (ग) रेलवे के यात्री तथा माल किरायों पर कर, तथा (घ) तम्बाक् के अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं पर केन्द्रीय आबकारी कर । कुछ करों की कुल आय में केन्द्र तथा राज्य 

सरकारों दोनों का भाग रखा गया। वह यह हे--- (क ) कारपोरेशन क्र सहित आय कर, 
(ख ) तम्बाकू पर केन्द्रीय आबकारी कर, (ग ) जायदादों तथा उत्तराधिकार पर कर। पटसन 
उत्पादक प्रान्तों को १० वर्ष तक के लिए कुछ निद्चित सहायता दी गई । किन्तु इससे अन्य 
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प्रान्तों को निर्यात करो में भाग मांगने का प्रोत्साहन मिला, उदाहरणार्थ---आसाम 

चाय के निर्यात कर में भाग मांग रहा है । संघीय स्टाम्प कर तथा माल पर टाॉमनल टेक्स 

औबधियों तया श्रृंगार सामग्रियों आदि पर आबकारी कर का प्रबन्ध तो केन्द्र के हाथ में 
रखा गया, किन्तु यह निश्चय किया गया कि उसको पूर्णतया प्रान्तों के लाभ में खर्च किया 

जावे। आसाम तथा उड़ीसा को पहले से कहीं बड़ी सहायता देना तय किया गया । पद्चमी 

बगाल तथा पंजाब को भी एक सीमित अवधि तक सहायता देने का निश्चय किया गया | 

तम्बाकू कर का कम-से-कम ५० प्रतिशत भाग अनुमानित उपभोग के आधार पर प्रान्तों 
में बांदना तय किया गया । उत्तराधिकार तथा स्थायी सम्पत्ति कर का कम-से-कम ६० 

प्रतिशत प्रान्तों में निम्नलिखित आधार पर बांटना तय किया गया : वास्तविक सम्पत्ति 

पर कर को सम्पत्ति के स्थान के आधार पर बांट दिया जावे और शेष में से तीन चतुर्थाश 
को जनसंख्या के आधार पर । 

इस बात की व्यवस्था की गई हैँ कि भविष्य में एक अर्थ कमीदन 

( मए॥7०6 एव्गाणांइशआं070 ) नियुक्त किया जावे जो (क) केन्द्र द्वारा 
शासित करों में प्रान्तों का भाग निश्चित करे, (ख) प्रान्तों द्वारा सहायता 
के लिए दिये हुए प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके उनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 
दे और (ग) राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हुए अन्य विषयों के सम्बन्ध में विचार 
करके उनपर रिपोर्ट दे । इस कमीशन की स्थापना की जा चुकी हैँ । यह कमीशन प्रत्येक 
पांच वर्ष के बाद परिस्थिति को आलोचना किया करेगा । इस व्यवस्था के अतिरिक्त 

हमारे विधान में यह भी व्यवस्था हूँ कि राष्ट्रपति अनिवायं आवश्यकता के समय विधान 
की सामान्य आथिक उपबन्धों (/?/0४790708 ) को चाहे जब रोक सकते हे अथवा उनमें 

परिवर्तन कर सकते हैँ । इन व्यवस्थाओं के कारण भारतीय आथिक प्रणाली में अत्यधिक 

लोच उत्पन्न हो गया है । 

भारत में सावेजनिक अथे प्रबन्ध का रूप अधिकतर इस बात पर निर्भर करेगा कि 

राष्ट्र निर्माण अथवा विकास कार्यों के व्यय का उत्तरदायित्व केन्द्र ले अथवा राज्य लें । 
वर्तमान स्थिति में राज्य की आय अत्यन्त अपर्याप्त है और वह आधुनिक ढंग पर सामाजिक 
सेवाओं को बनाये नहीं रख सकते हे और केन्द्रीय सरकार के पास भी अपने खर्चे से अधिक _ 

इतना धन नहीं हे कि वह अपनी भारी बचत से राज्यों की सहायता कर सके | प्रान्तीय 

स्वतन्त्रता के पक्ष में आज अत्यन्त प्रबल भावनाएं है, किन्तु जब तक प्रान्तीय आय के 

विकास से उसकी सम्पुष्टि नही की जा सकती केन्द्र का शासन बना ही रहेगा । जनसंख्या, 

जन्म अथवा आवश्यकता आदि के आधार पर प्रान्तों के अन्दर-विभाजन की वतंमान 
आवश्यक प्रणाली को बना ही रहने देना होगा । 

अन्य संघीय सरकारों के समान भारत की केन्द्रीय सरकार को सामाजिक सुधार 
की योजनाओं को आरंभ करने, उनका मार्ग प्रदर्शन करने तया उनकी योजनाओं में समान 



सार्वजनिक राजस्व ७४३ 

आधार पर सहायता देने में महत्त्वपूर्ण कायं करना ही होगा। हमको केन्द्रीय सरकार के 

कम होते जाने वाले तया स्थायी कार्यो तथा केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक निवारकता 

के विचारों को तिलांजलि देनी होगी। अतएव अपने साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए 
यह आवश्यक होगा कि परामर्श तथा समान रूप में सहयोग के लिए एक अन्तर्प्रान्तीय 

अर्थ-प्रबन्ध समिति बना ली जावे । 

यद्यपि भारत की अर्थप्रबन्ध प्रणाली संघीय अथ॑ प्रबन्ध का एक झीना पर्दा पहने 

रहती है तो भी भारत में केन्द्र को सदा ही इस बात का अधिकार है कि वह एकरूपता 
लाने के लिए निर्देश दे सके । और यह वसा हो जैसा उसको होना चाहिए। आज भारत के 

सामने अद्भुत आर्थिक समस्याएं सुलझाने को पड़ी है, जिनमें केन्द्र तथा इकाइयों का समान 
भाव से सहयोगात्मक प्रयत्न होना अत्यन्त आवश्यक हैं। मई १९४९ में प्रान्तीय अर्थ प्रबन्ध 
'के समान रूप में सहयोग न करने के विरुद्ध प्रतिरोध किया गया था, जिससे गोलमाल हो 

रहा था और परस्पर विरोध अर्थप्रबन्ध की नीतियों का जंगल बन गया था । इस विषय में 

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के भारतीय संघ ने भारत सरकार को एक स्मृति-पत्र दिया ' 

था। उसमे यह बतलाया गया था कि प्रान्तों द्वारा अनेक विधि कर लगाने से व्यापार तथा 

उद्योगधन्धों के विकास में बाधा आवेगी। वह भारतीय अर्थशास्त्र के लिए सामूहिक रूप से 

हानिप्रद सिद्ध होगी । प्रान्तों ने आबकारी आय को छोड़ दिया है और संचित कोष में से 

बुरी तरह से खर्च किया है । साथ ही उन्होंने बिना किसी विभेद के व्यापार और उद्योग- 
धन्धों पर कर लगाए हैं जिससे मुक्त व्यापार में बाधा आई है । बिक्री कर से सबसे अधिक 

हानि हुई है । पाकिस्तान ने बिक्री कर को केन्द्रीय विषय बना दिया है । यह एक बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण कार्य है और भारत को उसका अनुकरण करना चाहिए। 

दो बातें आवश्यक हें-अतिरिक्त आय की प्रान्तीय आवश्यकता को पूरा किया जाना 
चाहिए और केन्द्रीय अथ प्रबन्ध के क्षेत्र में एकरूपता की रक्षा की जानी चाहिए। अतएव 

यह बहुत आवश्यक है कि परामर्श द्वारा और यदि आवश्यक हो तो नये कानून द्वारा कर 
लगाने, व्यय और उधार लेने के संबंध में एक सहकारी नीति का निर्माण किया जावे । 

१२ देशी राज्यों की आथिक एकता देशी राज्यों के भारतीय संघ में 
प्रवेश करने से यह समझा जाता हैं कि प्रान्तों तथा देशी राज्यों का अन्तर मिट जावेगा 
और संघीय अर्थ॑प्रबन्ध के एकरूप नम्ने का विकास किया जावेगा। इस उद्देश्य के लिए 

श्री वी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उक्त कमेटी 
के प्रस्तावों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल १९५० से भारत के देशी राज्यों के 
केन्द्रीय विषयों के लिए आथ्िक प्रबंध तथा उत्तरदायित्व को अपने हाथ में ले लिया । 

किन्तु देशी राज्यों की अर्थ व्यवस्था में अचानक गड़बड़ी न होने देने के लिए यह निश्चय 

किया गया कि आवश्यक आ्थिक तथा शासन सम्बन्धी प्रबंधों को १० वर्ष के 

अन्दर-अन्दर किया जावे । इस प्रकार एकीकरण की प्रणाली धीरे-धीरे सम्पन्न की जावेगी 
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और उस एकीकरण के पूर्ण होने तक राज्यों में केन्द्रीय विषयों के वास्तविक शासन के कार्य 
को राज्य सरकारों के हाथ में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में छोड़ दिया जावेगा । 

राज्यों तथा राज्य संघों की इस आन्तरिक अर्थ प्रबन्ध रचना को प्रान्तों की रचना के 
जैसी भी बनाना हैं। अतएवं राज्यों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व भी प्रान्तों के समान 

होंगे। राज्यों को प्रान्तों के समान केन्द्रीय सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता आदि 
प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

१ अप्रैल १९५० से केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों में आयकर, केन्द्रीय आबकारी 
कर तया अन्य केन्द्रीय करों को लगा दिया और केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों के लिए 

शक्षा रेलवे, डाक तथा तार, आन्तरिक्ष विज्ञान (//८(८070029) तथा आकाशवाणी 

जैसे कार्यो को करना आरंभ कर दिया । भूमि कर जैसी आन्तरिक व्यापारिक बाधाओं 
की ६्र कर दिया गया और आज भारत एक आथ्थिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है । 



तीँवाँ अध्याय 

न्याय अथप्रबन्ध 

१० अस्तावना | एकी पिछले अध्याय में हम यह देख च के है कि किसी समय 

भारतीय प्रान्तों का स्वतन्त्र ड्क्ैंथिक अस्तित्व नहीं था। वह केन्द्र की दया पर आश्वित थे 

और वार्षिक अनुदानों द्वाराउनका काम चलाया जाता था। १९१९ में केन्द्र तथा प्रान्तों 
में आय के साधनों का एक #पष्ट विभाजन हो गया। प्रान्तीय सरकारों के पास आय की 

मुख्य मर्दे यह हे--भूमि /१र, भूसिचन कर, उत्पाद कर, जंगलात, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन 
तथा अनू सूची के अन्य/कर । 

अब आय के 7 साधनों में से प्रत्येक पर पुथक् २ विचार किया जाता हँ-- 
२. आय फ्री प्रान्तीय म्दें । भमिकर--भारतीय कर प्रणालियों में भमि- 

कर का स्थान “त्यन्त महत्वपूर्ण हू । तटकरों के बाद आय का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
साधन है । ऋते प्रतिवर्ष ३४ करोड़ रुपये की आय होती हैँ । 

भार५ को भूमिकर प्रणाली में अतेक परस्पर-विरुद्ध बातें भरी हुई है । कृषि-भिन्न 

आय वार पर-जिसकी आय में तीन सहस्न रुपये से कम पर कर नहीं लगता,जब कि निर्धन 

से निर्धन किसान को--जो पूरे वर्ष भर मेहनत करके भी अपने तथा अपने परिवार के 
भरण पोषण योग्य पर्याप्त धन नहीं कमा पाता, भूमि कर देना पड़ता हैं । उत्तरप्रदेशीय 
बेकिंग जांच कमेटी के हिसाब के मृताबिक ३० प्रतिशत खेतों में घाटा रहता है । 
उसके बाद के ५२ प्रतिशत कठिनता से अपना खर्च पूरा कर पाते हूँ। स्पष्ट ही सरकार 
८२ प्रतिशत खेतों का कर माफ़ करके इतनी आय की हानि नहीं उठा सकती। घाटे के 

खेतों का कर माफ़ कर देने से खेतों के टुकड़े २ होने की फ्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा । 
इसके अतिरिक्त किसी लाभप्रद खेत के लिए कोई परीक्षा भी निश्चित नहीं की जा 

सकती । वह तो प्रत्येक प्रान्त में भिन्न २ प्रकार की होगी। इसके अतिरिक्त अन्य 

भी शासन सम्बन्धी सेकड़ों कठिनाइयां आ उपस्थित होंगी, तो भी भारतीय किसान 

को--जो कि संसार भर में सब से निर्धन तथा सब से अधिकतर कर भार वाला हँ -- 

सहायता देने का कोई मार्ग निकालना ही चाहिए । 
भूमिकर की खांग में वास्तविक सम्पत्ति का कुछ प्रतिशत अनुपात होता हैँ । कितु 

इस विषय में तथा बन्दोबस्त की शर्तों में अत्यधिक विभिन्नताएं हे । एक दूसरे प्रान्त की 
अपेक्षा उसमें २८ प्रतिशत विभिन्नता है । कितु प्रान्तीय जनसंख्या) की दृष्टि से उसमें 

१. 5. ४. एबता: ए४८३] 0०एटॉ०97व्या5 47 ऊैलंधंगा ॥परत9, 
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३०० के अपेक्षा ४३० प्रतिशत विभिन्नता है। उसको लगान की अपेक्षा अनू पात उत्तर 
प्रदेश में ५० के प्रति २० प्रतिशत; मध्यप्रदेश में ४२ के प्रति ७ प्रतिशत और मद्रास 
में १०० के प्रति १० प्रतिशत है ।१ 

सब से बड़ा विरोध बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त भले ह, जिस के द्वारा राज्य ने मूल्य 
में वृद्धि करने का अपना अधिकार स्थायी रूप से छोड़ देया है । भूमिकर की कठोरता 
इस तथ्य में है कि उसको बड़े लम्बे समय के लिए के अं कर दिया गया हैँ। पंजाब 

में क्रमिक वृद्धि प्रणाली को छागू करके इस कमी पर विज प्राप्त की गयी है । 

इसमें संदेह नहीं कि इस कर को लौठाया जा सकता ९ प्रान्तीय विधान मंडल में 
कृषि स्वार्थों की प्रधानता होने पर उपयुक्त अवसर पर भूमि कर में कमी की जा 
सकेगी । 

भूमि कर की त्रुटियों का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किय जा सकता हूँ :-- 

“यह लगाये जाने के ढंग में अनिश्चित, तखमीना लगाने - था वसूली में गलत, 
अपने शासन में खर्चीला, अपने विभाजन में असमान तथा लोचरहित ६ ५ यह कर देने वाले 

कृषक को लाभ न पहुंचा कर पूंजी की वृद्धि तथा कृषि की उन्नति में ब, पक है ।/* 

भूसिचत--पानी की दर कर के रूप में है। कितु यह किसी एक रि 'र्यांत पर नहीं 
लगाया जाता | प्रत्येक प्रान्त का रिवाज पृथक्-पृथक् है। कभी २ उसको भूमि षर के साथ 
मिला दिया जाता है । अन्य मामलों में नहरी भूमि तथा बिना नहर वाली भूमि 'र अरूग 
दर से कर लिया जाता है । पानी कर को सेवा की लागत के सिद्धांत पर नहीं लिया जा 

सकता । क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रत्येक आबपाशी कार्य के लिए दर अरूग अरूग 

होगी। न उसको लाभ के सिद्धांत पर ही लगाया जा सकता है । कोई समझौता करना 

ही होगा । ह 

किसान के साथ उदार व्यवहार किये जाने के लिए कारण है । यह सोचना गरूत 
है कि कोई विशेष वर्ग भूसिचन के कार्यों से लाभ उठाता है । वह राष्ट्रीय आय तथा कर 
लगाने योग्य शक्ति में वृद्धि करते हें। वह अकाल पड़ने पर प्राणरक्षा करते हू! और भूमि 
कर न लेने अथवा उसमें कमी करने की आवश्यकता को दूर करते हैं। अतएव उनके ऊपर 
अधिक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है । 

आजकल पानी की दरों पर बहुत कम पुनविचार किया जाता है । कितु कृषि के लिए 
लाभ-प्रद अथवा अलाभप्रद होने की दृष्टि से उस पर पुनविचार किया जाना आवश्यक 

१. रिद्वात2% जाए श्षैफ््घ7837 : 59076 0460 77ट्यूत5 ॥7 
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है। अच्छा हो कि भूसिचन अर्थप्रबन्ध को साधारण प्रान्तीय अर्थ॑प्रबन्ध से पृथक कर दिया 
जावे । 

उत्पाद कर-शराब, ओषधियों, अफीम आदि के बनाने पर लगे हुए कर तथा उनके 
बेचने वालों के लेसंस शुल्क से उत्पादन कर मिलता है। १९२९-३० में उत्पाद कर 
की आय २०,४१,१३,२८५ रुपये थी । यह भयप्रद थी । क्योंकि इससे प्रकट था कि देश में 

शराब पीने की आदत बढ़ती जाती है । गत वर्षो में उत्पाद कर की आय या तो कम हुई 
है अथवा वह ठहर गई है । यह निश्चय हँ कि कुछ समय बाद आय का यह साधन समाप्त 
हो जावेगा। भारत के प्रत्येक सुधारक की यह इच्छा है कि देश से शराब पीने की 
बुराई एक दम दूर हो जावे। 

सरकार औसत रूप से अधिक कर लगा कर इस की खपत को कम करने का यत्न 

कर रही है । कर लगाने की नीति में सावधानता शराब के चोरी से बनाये जाने को 
रोकने के लिए है। कांग्रेस मन्त्रिमंडल कुछ चुने हुए स्थानों में क्रमशः दारूबन्दी करने 
की नीति पर साहसपूर्वक चल रहे हे। कलम की एक चोट से शराब को एकदम बन्द 

कर देना व्यावहारिक अथ॑ व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है । आय में कमी होने 
के कारण उससे शासन का वह व्यय बढ़ जावेगा, जो चोरी से शराब लाने तथा 

बनाने को#रोकने में पड़ेगा । कितु दूकानों की संख्या घटाने, दूकान खोलने के घंटों में 
कमी करके, माल कम लाकर, अधिक तेज़ शराब पर अधिक कर लगा कर, दूकानों में *"* 
अन्4 आक्ंणों को कम करके तथा दारूबन्दी क्षेत्रों में क्रमिक वृद्धि करके दारुबन्दी के 
उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है । 

भारत में शराब पीने के विरुद्ध अत्यन्त गहन भावनाएं हे। प्रत्येक भारतीय महिला 

उस की विरोधी है। कितु अन्दर से सुधा र करने के सिद्धांत पर निर्भर करने से पूर्ण दारुबन्दी 
को प्रढुय के दिन तक भी लागू नहीं किया जा सकेगा। इस पवित्र उद्देश्य की 

पूर्ति तक शीक्ष पहुंचाने के लिए निवारक कानून अत्यधिक आवश्यक हे । आज अधिकांश 

प्रान्तीय सरकारें दारुबन्दी की नीति को अपना चुकी हे । आजकल लगभग सभी प्रान्तों में 
कांग्रेस शासन है । अतएवं हम यह आशा कर सकते है कि दारुबन्दी की नीति को उचित 
शीक्षता तथा सच्चाई के साथ छागू किया जावेगा । 

जंगलात--जंगलों में बहुत लम्बी अवधि के लिए अत्यन्त उदारतापूर्वक पूंजी 
लगाकर ही उनसे कुछ फल प्राप्त किया जा सकता हैँ । पौदों के लूगाने, उनकी रक्षा करने 
और यातायात के साधनों का विकास करने में बहुत अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है । 

व्यक्ति-गत प्रयत्न से ऐसा नहीं किया जा सकता । कितु राज्य उसको सुगमता से कर . 

सकता है। और उसके फल को संतोषपूर्व॑क प्रतीक्षा कर सकता है । क्योंकि निकट 

भविष्य में भारी लाभ प्राप्त करन की आशा नहीं की जा सकती। स्पष्ट बात यह है कि 

हमने अपने बनों पर आवश्यकता से बहुत कम व्यय किया है । उसकी आय का अधिकांश 
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लकड़ी सोखता तथा अन्य छोटे उत्पादनों को बेचने तथा चराई शुल्क वसूल करने से प्राप्त 
होता है। जंगलात से १९३९-४० में कुल आय ई करोड़ रुपये की थी । 

स्टा।म्प--स्टाम्प न््यायसम्बन्धी तथा व्यापारी होते हैं। नन््यायसम्बन्धी स्टाम्प 

दीवानी तथा फौजदारी के प्राथना पत्रों पर तथा व्यापारी स्टाम्प व्यापारी सौदों में 
लगाये जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि न्याय सम्बन्धी स्टाम्प न्याय पर कर हे । 
कितु यह बात ध्यान रखने की है कि ऐसे मामलों में शासन को मुकदमा करने वाली जनता 
की कुछ सेवा करनी ही पड़ती है । ऋणग्रस्तता के कानूनों के कारण मृकदमों की संख्या में 
कमो हो गयी है,' जिससे स्टाम्पों की बिक्री पर्याप्त कम हो गयी है, जो कि १९३९-४० 

में ब्रिटिश भारत में १० करोड़ रुपये की थी । 

रेजिस्ट्रशेन--जब अचर सम्पत्ति के दस्तावेज्ञों की रजिस्ट्री कराई जाती है रेजि- 

स्ट्रेशन शूल्क लगता है । इस मद में आय बढ़ने का अर्थ यह है कि आथिक संकट के कारण 
लोगों को अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यह इस 

बात की रकम हूँ कि उस सौदे का दस्तावेज़ निश्चित रूप में संतोषजनक है। साथ ही 
उससे इस विषय पर किसी भावी झगड़े को रोका जा सकता है अथवा सुगमता से 

निपटाया जा सकता हूँ । इस की कुल आय कम है। १९३९-४० में यह ब्रिटिश भारत 
में एक करोड़ रुपया थी | ॥ हे 

सारिणी सुच्ी के कर--यह वह कर थे जिन को लगाने का अधिकार प्रान्तीय 

सरकारों को १९१९ के सुधार अधिनियम के अनु सार मिला था, अर्थात् शर्तेबन्दी पर कर, ' 
मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, उत्तराधिकार कर तथा कृषि भिन्न उपयोग में भूमि को छेने 
पर कर । 

३. प्रान्तीय व्यय । शासन यंत्र को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त प्रान्तीय 
सरकारों को जनता की सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देकर शिक्षा, चिकित्सा 
और स्वास्थ्य, क्रषि उन्नति तथा औद्योगिक उन्नति जैसे राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों का 
प्रबन्ध भी करना पड़ता है । अन्य उन्नत देशों की अपेक्षा भारतीय प्रान्तों में इन सेवाओं पर 

अत्यधिक कम व्यय किया जाता है । इसमें संदेह नहीं कि भारत में इन सेवाओं पर 

जिस मान को बनाये रखा जाता है वह बहुत हल्का है। इसी कारण भारतीय जनता का 
केवल एक अत्यधिक अल्पसंख्यक वर्ग ही साक्षर ह और लाखों स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों 
को महामारियों का शिकार बनना पड़ता है । 

४. प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना। इस बात को फिर 
दोहराना पड़ता हू कि प्रान्तीय सरकारों के आय के साधन ऐसे हें जो बढ़ने वाले नहीं, वरन् 
क्रमशः कम ही होते जावेंगे । इसके विपरीत जो सेवाएं उनको देनी पड़ती हैँ उनके ठीक 

ठीक विस्तार तथा उनका उत्तम ढंग से संचालन करने के लिए उनको बराबर अधिकाधिक 

रकमें मिलनी चाहिएं। १९१३ से लगा कर १९२९ के बीच भूमि कर केवल ७॥ प्रतिशत 

हु वन 
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ही बढ़ा है। उत्पाद कर प्राय:जैसे के तैसे बने हुए है । स्टाम्प की आय तो १९२५ के बाद 
पर्याप्त घट गई है । १९२३-२४ तथा १९२८-२९ के बीच जबकि प्रांतीय व्यय में २२ प्रति- 
शत वृद्धि हुई है, प्रान्तों की समस्त आय में कुल ४ प्रतिशत ही वृद्धि हुई है ।* भूमि कर 
पहले ही से अधिक हैँ और उसको कम किया जाना चाहिए। उत्पाद कर तो किसी दिन 
बिल्कुल ही समाप्त हो जायगा, और रेजिस्ट्रेशन की आय बहुत कम हैँ । जंगलों को विकास 
के लिए भारी व्यय की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि हमको शिक्षा तथा स्वास्थ्य 
के मामलों में अन्य देशों के स्तर पर आना हूं तो और भी अधिक बड़ी रकमें खर्च करनी 
पड़ेंगी। इन दोनों विभागों पर व्यय बहुत कम किया जाता है और चिकित्सा की सुविधाएं 
अत्यन्त अपर्याप्त हें । 

प्रान्तों की आय के साधन न केवल अपर्याप्त हे, कितु प्रान्तों की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए वह लोचरहित भी हें । 

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय करों का बोझ भी अत्यन्त विषमता से विभिन्न वर्गों में 
विभकत किया गया हूँ । निर्धनों पर सब से अधिक बोझ है । भूमि कर तथा भूसिचन कर 

का अधिकांश निर्धनों की जेब से आता है और न्यायालय के स्टाम्प भी प्राय: उन्हीं की जेब 
से आय देते हे। १९३२ में २७,११,३०६ दीवानी मुकदमों में से ३,०२,२३० मुकदमें 
१० रुपये से कम मूल्य के थे । और उन में से ६७ प्रतिशत १०० रुपये से कम मूल्य के थे। * 

रजिस्ट्रेशन शुल्क भी--जहां तक भूमि का सम्बन्ध है निर्धनों के ऊपर ही पड़ता” 

हैं। नगर के रहने वाले सम्पन्न लोग जब तक शराब या मुकदमेबाजी में न पड़ जावें 

प्रान्त की इस आय में कुछ नहीं देते । इसके विपरीत प्रान्तीय सरकारों की सेवाओं का सब 
से अधिक लाभ उन्हीं को पहुंचता है । 

इस के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक नीति अत्यन्त पुरातनपन्थी हैँ। वह 
आय के विकास की अपेक्षा छंटनी में अधिक विद्वास करती हैं। जंगलात पर अत्यन्त 
कंजूसी से ख् किया जाता हूँ । धनी भूस्वामियों पर कर का अधिक बोझ डालने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । न्याय और व्यवस्था आय के अधिकांश को निगल जाते हे 
तथा सामाजिक सेवाओं पर अत्यधिक कम खचच किया जाता है । भूसिंचन नीति का उद्देश्य 
भी लाभ ही है, जिस से या तो निर्धन किसान को अधिक देना पड़ता हैँ अथवा रक्षात्मक 

प्रकृति के अछांभकर कार्यो की उपेक्षा कौ जाती है । 
॥। हु च् 0७... 

आजकल प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था पर भूमि कर का शासन है। भारत में भूमि कर 

समस्त आय का १६ प्रतिशत है, जब कि ग्रेट ब्रिटेन में वह १९३५-३६ में कुल ८२४८ 

१, 2... 37744 : एप्रशां6 २०ए८एप९ ब्यर्व ६डहएथावापएट ॥7 

[709, 790938 70. 8-6 

२. 4700. 7. 24 
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लाख पौंड आय में से आठ लछाख पौंड ही था, फ्रांस में २ प्रतिशत तथा इटली में कुल सात 
प्रतिशत था । 

भारत के निर्धन किसान को बहुत समय से आराम मिलना चाहिए था, जब बिक्री 

कर तथा केन्द्रीय उत्पाद कर जेसे कर प्रान्तों के हित के लिए लगाये जावेंगे तो उस समय 
भूमि कर पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकेगा । 

५. प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था में सुधार के प्रस्ताव । प्रान्तों की अर्थ व्यवस्था 
में निम्न लिखित सुधार किये जाने का प्रस्ताव किया जाता हें-- 

(१) जितनी शीघ्र भी संभव हो प्रान्तों को उन के आय कर का पूर्ण भाग दे दिया 
जावे अथवा उनके भाग को ५० से बढ़ा कर ६६३ कर दिया जावे । औद्योगिक प्रान्तों 
के साथ इस प्रकार न्याय होगा_। 

(२) निर्धन किसानों के भूमिकर को क्रमशः कम कर दिया जावे, जिस से कुछ 
समय बाद अलाभकारी खेतों को करमुक्त किया जा सके । 

(३) कृषि आय पर अविलम्ब उन्नतिशील कर लगाये जाने चाहिएं। इससे चौड़े 
कंधों पर उनका का उचित बोझ आ जावेगा, और उससे निर्धन किसान को कुछ राहत 
दी जा सकेगी। इस से किसी मात्रा में प्रान्तीय करों का प्रतिगामी रूप कुछ ठीक हो सकेगा । 

(४) एक क्रमबद्ध उत्तराधिकार कर का भी वही प्रभाव होगा और उसे तुरन्त 
“ हूगाया जाना चाहिए । 

(५) प्रान्तीय तथा स्थानीय अथंव्यवस्थाओं में अधिक सहयोग होना चाहिए 
जिस से शासन की दोनों इकाइयां उनको दी हुई सेवाओं के स्तर को योग्यतापूर्वक 
बनाये रख सकें। 

(६) सब से बड़ी आवश्यकता है प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था को बहुरंगी बनाना 
तथा उसकी भूमि कर पर असमानान्तर निर्भरता को कम करना। यह ग्रामीण उद्योग धंधों 
तथा नगर के बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है, जिससे कृषि तथा 

उद्योगधंधों में अब से अधिक अच्छा संतुलन हो सके। व्यापार और उद्योगधंधों के विकास 
से कर लगाने के नये नये क्षेत्र खुलेंगे । 

(७) कर के बोझ को समान करने के लिए धनिकों द्वारा उपयोग की जाने 
वाली वस्तुओं को नये करों का लक्ष्य बनाना चाहिये। व्यापारों तथां पेशों पर करों को 
भी उनमें छेसंस शुल्क लगा कर उसी उद्देश्य के लिए क्रमानुसार लगाया जा सकता है। 

(८) बजट को किसी-न-किसी प्रकार संतुलित करने की डरपोंक नीति के स्थान में 
ऐसे सावेजनिक कार्यो तथा सेवाओं पर उदारतापूर्वक खचने की नीति को अपनाना चाहिये, 
जिससे प्रान्त के मानवी तथा भौतिक साधन विकसित हों। यह कार्य अतिरिक्त कर रंगा 

१. 90, 9. 35. 
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कर अथवा उधार लेकर पूर्ण किया जा सकता है । इस नीति से आगे चल कर लाभ होगा । 

आज हम एक व्यापक क्षेत्र में हैं। हम लोग निधन हैं और अधिक कर नहीं दे सकते । इसलिए 
प्रान््तीय सरकारों के साधन आर्थिक विकास करने और उसके फलस्वरूप समृद्धि कराने के 
लिए अत्यन्त परिमित हें और हम निर्धन के निर्धन बने रह जाते हैं । इस व्यापक क्षेत्र 

को तोड़ देना चाहिये और उसको केवल एक कोने पर ही तोड़ा जा सकता है अर्थात् प्रथम 
राज्य धन खर्च करे और प्रान्त के साधनों का विकास करे। मितव्ययिता आन्दोलन चलाने 
के लिए अधिक गुंजायश नहीं है । हमारे ऊपर अत्यन्त गम्भीर वैधानिक पाबन्दियां लगी 

हुई हें । हम कुछ ऊंचे पदों अथवा उनके लाभ नहीं छ सकते । जो लोग पहिले ही नीचे हें 
उन्हें और नीचे गिराना अच्छा नहीं लगता। हम केवल बुद्धिमत्तापू्वंक खर्च करने पर बल 
दे सकते हैं, जिससे आय का उपयोग उचित उद्देश्यों के लिए किया जावे । 

६. पहिले की प्रांतीय अर्थ व्यवस्था । पिछले दिनों प्रान्तीय अथ॑ व्यवस्था में 
कुछ महत्वपूर्ण परिव्तेन हुए हे । 

प्रान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत नये मंत्रियों के अपने प्रान्तों में जीवन की दकाओं 

में उन्नति करने के उत्साह के कारण कुछ नये कर लगाये गए । राष्ट्र निर्माणकारी विभागों 
अथवा लोकहितकारी विभागों, उदाहरणार्थ--शिक्षा, चिकित्सा, सावंजनिक स्वास्थ्य, 

कृषि और उद्योगधंधों का कार्य प्रान्तीय सरकारों के पास आ गया | अधिकांश विकास 

योजनाओं का सम्बन्ध इन्हीं विभागों से है और उनको अधिक धन की आवश्यकता बराबर 

बढ़ती जाती है। प्रान्तीय स्वतन्त्रता लागू किये जाने के कुछ वर्षो के अन्दर-अन्दर ही प्रान्तीय 
सरकारों को आय के नये साधनों को खोजना पड़ा । नये लगाये हुए करों में से बिक्री कर, 
मनोरंजन कर, मोटर स्पिरिट की बिक्री पर कर, नागरिक क्षेत्रों की अचर सम्पत्ति पर कर, 

तम्बाकू पर कर तथा शर्तेबन्दी पर कर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता हूं । 

इन नये करों के अतिरिक्त कई प्रान्तों में स्टाम्प कर तथा कोर्ट फीस को बढ़ाया गया। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रोज़गार कर लगा दिया। इन आथिक उपायों के परिणामस्वरूप 

प्रान्तों के बजट को अनेकरूपता दी जा रही हे । 

द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के एक-दो वर्ष पूर्व भी भारत के वायुमण्डल में 
युद्वोत्तरकालीन पुनर्निर्माण योजनाओं की चर्चा की जा रही थी। विभिन्न प्रान्तों में योजना 
कमेटियां बनाई गई थीं जिन्होंने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्राप्त करने योग्य 
लक्ष्य निश्चित कर लिये थे। सड़क निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के,जो प्रायः भूसिचन 

तथा जल बांधों से सम्बन्धित थे--कार्यक्रम बनाये गये । ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक 

प्रान्त युद्धोत्तरालीन पुर्नानर्माण तथा कृषि एवं उद्योगधंधों के विकास का आकर्षक 
कार्यक्रम बनाने में दूसरे प्रान्त को पीछे छोड़ जाना चाहता था। केन्द्र से भी इस विषय में 
उदारतापूर्ण अनुदानों का विश्वास दिलाया गया था। किन्तु इन योजनाओं का खर्चे चलाने 
में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया गया । इन योजनाओं द्वारा बाद 
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में प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था । 
१५ अगस्त १९४७ को भारत का विभाजन हुआ । पंजाब, बंगारू तथा आसाम 

के टुकड़े हो गये । विभाजन शान्तिपूर्ण रीति से नही हुआ । भयंकर साम्प्रदायिक दंगों के 
फलस्वरूप बड़ी भारी जनसंख्या की अदला-बदली हुईं । इससे सीमावर्ती प्रान्तों में तो व्यापार 
और उद्योगधंदे पूर्णतया ठप्प हो गये | यातायात प्रणाली टूट गई। फसलों तथा अन्य सम्पत्ति 
को जान-बूझ कर नष्ट किया गया । न्याय तथा व्यवस्था के यंत्र निष्क्रिय हो गये--इन सभी 

बातों ने मिल कर प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था पर अनिवायत:ः प्रभाव डाला । छाखों विस्थापितों 
की सहायता तथा पुननिवास पर बड़ी-बड़ी भारी रकमें खर्चे की गईं। १९३८-३९ और 

१९४२-४३ के बीच जो प्रान्तीय व्यय २९ करोड़ रुपये तक जा पहुंचा था वह और भी 

अधिक शीघ्यता से बढ़ा । इन कारणों से भी व्यय में वृद्धि हु--अधिक अन्न उपजाओ संघर्ष, 
आन्तरिक सुरक्षा के उपाय, युद्ध, महंगाई-भत्ते आदि । 

युद्धकाल में प्रान्तों के बजट में नियमानुसार अच्छी बचत देखने में आईं। यह बचत 
१९४५-४६ में ११ करोड़ रुपये तक जा पहुंची । इससे प्रान्तीय अथ्थे व्यवस्था में योजनाबद्धता 

का अभाव ही प्रकट हुआ, किन्तु प्रछन्न रूप में उससे कल्याण हुआ, क्योंकि सुरक्षा निधि की 

रकम जो कि एक समय ७० करोड़ रुपये की थी, युद्धोत्तर वर्षों में घाटे को पूरा कर सकी 
और उससे युद्धोत्तर विकास योजनाओं का खर्चा भी चल गया। 

“”  तौभी प्रान्तों की कर की आय कम होती जाती हूँ। यद्यपि १९३८-३९ से १९४८- 
४९ तक प्रान्तीय आय तिगुती हो गई । किन्तु इसी बीच में कर की आय का अनुपात ७४५ 
प्रतिशत से घट कर ६५.२ प्रतिशत ही रह गया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रान्त केन्द्रीय 
सरकार के अनुदानों और उसकी सहायता पर अधिकाधिक निभर होते जाते हें। प्रान्तीय 
आय का विकास करना आवश्यक है, जिससे सामाजिक सेवा के कार्यों तथा विकास एवं 

 पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिए पर्याप्त धन मिल सके । 
आय के प्रान्तीय साधन पर ध्यान देते हुए हम बड़ी भारी मात्रा में लोच का अभाव 

पाते हैं । दस वर्षो (१९३८-३९ से १९४८-४९) में भूमि-कर में केवल १० राख रुपये 
की वृद्धि ही हुई है । युद्धकाल में स्टाम्प कर, उत्पाद कर, जंगलों की आय आदि में कुछ 

वृद्धि हुई थी। किन्तु यह वृद्धि अस्थायी सिद्ध हुई। क्योंकि १९४५-४६ के बाद उत्पाद कर 
तथा स्टाम्प कर की आय घटने लगी । हु 

गत शताब्दी में प्रान्तीय सरकारों ने कई नये-नये कर लगायें हे। पश्चिमी बंगाल, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, मदरास, उड़ीसा और आसाम में कृषि आय कर् छगाया गया है। अभी 

सभी प्रान्तों में बिक्री कर लगाया जा रहा हैँ । अन्य नये कर यह हें---शतंबन्दी तथा जुए 
पर कर, मनोरंजन कर, पेशों तथा व्यापारों पर कर तथा नागरिक अचर सम्पत्ति पर कर। 
औद्योगिक तथा आथिक विकास के मान पर ध्यान देते हुए यह पता चलता है कि प्राय: 
सभी प्रान्तों में कर लूग़ाने योग्य शक्ति की सीमा तक पहुंचा जा चुका है । 
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प्रान््तों के दारूबन्दी, ग्रामपंचायतों द्वारा मुकदमेबाज़ी में कमी तथा शतंबन्दी 

एवं जुए को बन्द करने की तीति पर चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण शर्तेबन्दी कर, 
स््टाम्प कर, उत्पाद कर तथा रजिस्ट्रेशन कर में कमी होना अनिवायें है । इसके विरुद्ध 

सुरक्षा सेवाओं, महंगाई-भत्तों, खाद्य अनुदानों तथा ऋण सेवाओं में व्यय कम नहीं किया 
जा सकता । राष्ट्र-निर्माण के विभागों पर व्यय बढ़ना ही चाहिये। १९३८-३९ तथा 
१९४८-४९ के बीच प्रान्तीय व्यय ९७७.७५ करोड़ रुपये बढ़ गया। इसमें से केवल 
२६.७ प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर तथा “२३.२ प्रतिशत सुरक्षा सेवाओं पर लगा । 
इसमें से अधिकतर वृद्धि अनुत्पादक युद्धोत्तर योजनाओं अथवा उन विकास योजनाओं के 
कारण हुईं, जिनके परिणाम बहुत समय बाद देखने में आवेंगे । 

इससे प्रान्तों की आथिक कठिनाइयां बढ़ गई हें और वह केन्द्र से अधिकाधिक 

सहायता की मांग कर रहे हं। वह आय कर में सबसे अधिक भाग के अतिरिक्त अनुदानों तथा 

आथ्थिक सहायता की भी अधिकाधिक मांग करते जाते है । इसका उचित उपाय यह हैँ कि 
दारूबन्दी जैसे सुधार कार्यो को धीरे-धीरे किया जावे। अनिवार्य आरम्भिक (?/97&79) 
शिक्षा, ज़मीदारियों की ज़ब्ती तथा दारूबन्दी को अभी दो-तीन वर्ष तक और रोका जा 

सकता है, जिससे प्रान्त अपनी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को पार कर स्वयं ही स्थायी 
जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था को एक बृद्धिमत्तापूर्ण आाधार 

पर आधरित करना चाहिये । प्रान्तीय आय तथा व्यय की भी एक अधिक अच्छी, 

योजना बनाने की आवश्यकता है| पुलिस शासन तथा अनुत्पादक योजनाओं में बचत 

करनी ही चाहिये, जिससे सामाजिक सेवाओं तथा उत्पादक योजनाओं के लिए धन 
मिल सके । 

स्वतन्त्रता के आगमन तथा राजनीतिक दक्ति की चेतना के कारण प्रांतीय सरकारों ने 

देश की आर्थिक परिस्थिति पर ध्यान दिये बिना बड़ी २ योजनाओं को हाथ में लेकर उनपर 

कार्य करना आरम्भ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप प्रान्तीय व्यय बढ़ गया और उसके 

फलस्वरूप म॒द्रा स्फीति बढ़ गई तथा अथव्यवस्था के क्षेत्र में गड़बड़ी फल गई । यदि 

सरकार लागत का ध्यान किये बिना कुछ उद्देश्यों का अनुसरण करेगी तो समान भाव से 

सहयोग मिलना संभव नही होगा । यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि सामाजिक उद्देश्यों 
को ही एकमात्र सर्वप्रभुत्व नही मिला करता । उदाहरणार्थ--दारूबन्दी के कारण जो 

आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए बिना विशेष विचार के कर बढ़ाने 
पड़ते है । इससे दारूबन्दी का लाभ बहुत हल्का पड़ जाता हैं। यह हो सकता हू कि नये करों 

से व्यापार तथा उद्योंगधंधों की गति में बाधा पड़े। अनिवाये प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में 

भो यह बात स्मरण रखने योग्य है कि जब पहिले से सुधारी हुई भूमि पर भारी तथा वेज्ञा- 
निक कृषि अधिक उत्तम तथा धनधाज्यपूर्ण उत्पादन दे सकती है तो उस भूमि अथवा फसल 

पर विचार किये बिना शिक्षा भूमि के तल को अधिक विस्तृत प्रदेश में खुरचने से व्यक्ति 
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या समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता ।? 

मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को उनके सुधारों के 
पागलपन के कार्य से रोकना चाहती भी,जिसका अर्थ है कम आय तथा अधिक व्यय । अतएव 
प्रान्तीय अर्थमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। किन्तु ऐसा पता चलता है कि 

केन्द्रीय सरकार के परामर्श का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा । यद्यपि प्रत्येक प्रान्त ने घाटे का 

बजट न बनाने का प्रयत्न किया है, किन्तु उनको नये-तये तथा बड़े-बड़े खर्चो को बचाने के 
लिए अपनी वतंमान आय के बलिदान करने के मार्ग पर बढ़ना होगा। दारूबन्दी लाग 

करने के लिए लगभग सभी प्रान्तों ने पर्याप्त उत्साह दिखलाया हैँ। उन्होंने आय 

के साधनों का बहुत ब्री तरह से दोहन किया है । संभवतः इस बात पर कोई 

ध्यान नहीं दिया गया कि नये करों का व्यापार और उद्योगधंधों पर, और औसत व्यक्ति 

के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न इस बात को देखने का यत्न किया गया है कि वह समस्त 

देश के सम्बन्ध में सावंजनिक अथ॑ंव्यवस्था में ठीक लागू होते हैँ अथवा नहीं। इस प्रकार के 

विचारणा की उपेक्षा के रूप में बम्बई में स्थानीय बिक्री करों तथा केन्द्रीय उत्पाद करों 

को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है, जिनका वस्त्र व्यापार पर विपरीत 
प्रभाव पड़ा। खाद्य पदार्थों पर बिक्री कर लगाने का बिहार सरकार का प्रस्ताव भी 

बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ जावेगा। इसी प्रकार 
मदरास में कृषि उत्पादनों में से साधारण बिक्री कर की मुक्ति को वापिस ले लेने से वहां 
खाद्य पदार्थों का भाव बढ़ जावेगा । मदरास में मृंगफलियों के मोल लेने के कर तथा काफ़ी 

गृहों तथा बोडिग हाउसों के कर में ५० प्रतिशत वृद्धि भी आपत्तिजनक है । बम्बई का प्रस्ताव 
हैं कि वह अपने प्रान्त से बाहिर जाने वाले सभी निर्यातों पर कर लगावे । इससे व्यापार में 
बाधा आवेगी । अत्तर्प्रान्तीय व्यापार के विरुद्ध अन्तर्दशीय बाधाएं स्पष्ट रूप से राष्ट्रहित 
के प्रतिकूल हुआ करेती हैं। मदरास ने जो रुई पर कर लगाने का निर्णय किया है उससे 
वस्त्र के दाम बढ़ जावेंगे। इस प्रकार के करों से मुद्रा-स्फीति के विरुद्ध किया जाने वाला युद्ध 
निबंल पड़ जावेगा। किसी प्रकार के प्रान्तीय कर का अर्थ है स्थानीय अर्थव्यवस्था अथवा 
केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था पर आक्रमण। अतएव प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था में एकरूपता अथवा 

समान रूप में सहयोग की कुछ मात्रा का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

१९४९-५ “में उत्तर प्रदेश, मदरास तथा बम्बई सभी प्रान्तीय सरकारों ने चार करोड़ 

रुपये वाषिक के नये कर समान रूप से रूगाये | गत दो वर्षों में केन्द्रीय अनुदानों, आय के 
विभाज्य साधनों तथा प्रान्तों द्वारा बिना विचार के कर लगाये जाने से स्थिति और भी 
बुरी हो गई। जब तक सावंजनिक अर्थव्यवस्था की एक बुद्धिवादी प्रणाली को इस गड़- 
बड़ी के अन्दर से विकसित नहीं किया जाता तब तक राष्ट्र निर्माण के भारी काम की उन्नति 

१. [गतंब्ा सितदा०९, 70 72, 7946, 0. 455. 
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में कोई निश्चित प्रगति नही कौ जा सकती। इस समय आवश्यकता मुद्रा-स्फीति के दबाव 
को कम करने तथा सार्वजनिक शासन में प्रत्येक प्रकार की संभावित मितव्ययिता करने 

की है, जिससे आर्थिक प्रणाली अनूचित रूप से कठोर न बनी रहे । 
गत दशाब्दी में राज्यों की आथिक रचना में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। 

१९४६-४७ में कुल आय २४३.०७ करोड़ रुपये की थी। वह १९३८-३९ के तिगुनी आय 
से कुछ ही कम हैं । १९४९-५० में भारतीय संघ के सभो राज्यों की कुछ आय २७५.३३ 
करोड़ रुपया थी । यद्यपि कई नये कर लगाये गये, किन्तु बिक्री कर ने उन सभी को ढक 
लिया । उत्पाद कर के शीघ्वतापूर्वक कम होते जाने के कारण राज्यों को बिक्री कर लगाने 

के लिये विवश होना पड़ा । १९४५-४६ में उत्पाद कर (आबकारी कर ) आय का सबसे बड़ा 

साधन था। वह कर की समस्त आय का अकेला ही ३०.८ प्रतिशत था । किन्तु दारुबन्दी की 
नीति के कारण उस आय में कमी होने लगी और १९४९-५० में उत्पाद कर समस्त कर 

आय का कुल १०प्रतिशत हो गया । कुछ समय बाद उत्पाद कर की आय बिल्कुल समाप्त 

हो जावेगी । अब उसके द्वारा छोड़े हुए स्थान को बिक्री कर भरता है । बिक्री कर का प्रथम 
आविर्भाव १९३९-४० में मदरास में हुआ। अब तो उसका आकार बहुत हूम्बा- 
चौड़ा हो गया हैं। १९४६-४७ में अविभकत भारत में उससे १०.६६ करोड़ रुपये की 

आय हुई थी। किन्तु १९४९-५० में उसकी आय बढ़कर २८:३० करोड़ रुपये हो गई। यह 

समस्त कर आय का लूगभग एक पंचमांश था। स्थिति के लौट आने पर उसकी आय , 

घट भी सकती है। 
बिक्री कर का प्रत्येक प्रान्त में एक विशेष रूप होता है। पंजाब में जीवन की आव- 

इथक वस्तुओं में चांदी तया निर्यातों को इस कर से छूट मिली हुई है। मदरास में यह अनेक 
बिन्दु कर हैं। वहां इसकी दर ३ पाई प्रति रुपया है। तौ भी उत्तर प्रदेश में यह एक बिन्दु 

कर है। वहां १५००० रुपये से अधिक की बिक्री पर मदरास वाली दर लागू 
होती है। इसके विपरीत प्रभावों को संभवतः उत्तर प्रदेश में सबसे कम कर 

दिया गया है। बिहार का बिक्री कर सबसे बुरा है क्योंकि वहां खाद्यात्नों तथा 

निर्यातों पर भी कर लगता है और दर भी सब की पृथक-पृथक हे । बम्बई में भी निर्यातों 

पर कर लगाया जाता है। वहां सोने-चांदी तथा मसालों तक को कर-मुक्त नहीं किया गया। 

आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा विलास वस्तुओं पर दुगुनी दर ली जाती है । 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भूमि कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उसके बाद उत्पाद 

कर (आबकारी कर) तथा स्टाम्प कर थे। १९३८-३९ में इन तीनों की आय ऋरमशः: 

४२.८४ प्रतिशत, २२.३५ प्रतिशत तथा १६.२३ प्रतिशत थी। भूमि कर तब से अब तक 

व्यावहारिक रूप में गतिहीन है । स्टाम्प कर की आय जो ९.८३ करोड़ रुपये १९३८-३९ 

में थी, १९४९-५० में बढ़कर १५.८४ करोड़ रुपये की हो गई। अब उसका समस्त करों 

में पांचवां स्थान है । उत्पाद कर जिसका युद्ध से पूर्व दूसरा स्थान था, अब घटकर बहुत 
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नीचा रह गया है जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका हैं । आयकर में से राज्य को जो भाग 
मिलता है वह अब आय की प्रधान मद हो गया है । आयकर का जो भाग १९३८-३९ में 

१.५० करोड़ रुपये दिया जाता था उसे बढ़ा कर १९४९-५० में ४३.४३ करोड़ रुपये 

कर दिया गया । यद्यपि कुछ राज्यों में करषि आय कर लगा दिया गया, किन्तु उसकी दर 
कम होने के कारण राज्यों की समस्त कर आय में उसका भाग कुल १.२२ प्रतिशत है । 

७. द्वितीय महायद्ध का प्रान्तीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव । केन्द्रीय 
अर्थव्यवस्था के समान प्रान्तीय अयेव्यवस्था पर युद्ध जेसे बाह्य कारणों का उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता | युद्ध का आय कर आदि पर तो प्रभाव पड़ना अनिवाय है, 
किन्तु आय की प्रान्तीय मदों पर इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। युद्ध का 
खर्चा केन्द्रीय सरकार को चलाना पड़ता हैं ।अतएव युद्ध परिस्थितियों के कारण 

प्रान्तीय अर्थव्यवस्था की रचना में विशेष परिवर्तन नहीं होता | निःसंदेह युद्ध 

काल में नये-तये कर लगाने के कानून पास किये जाते हेँ। उनको युद्ध की आवश्य- 
कताओं की अपेक्षा प्रान्तों की अपनो सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं से लगाना पड़ता 

है । इसका यह अर्थ नहीं कि प्रान्तों की जनता को युद्ध के प्रभाव अछ्ता छोड़ देते है । भोजन 
की कमी, अधिक मूल्य, आवश्यक वस्तुओं की कमी अथवा अनुदान विधि, यातायात की 

सुविधाओं में कमी तथा युद्ध उद्देश्यों के लिये कुछ ऋण अथवा देय आदि का कष्ट उनको 
भी होता ही है। किन्तु बात यह है कि प्रान्त की कर प्रणाली में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन 

नहीं किया जाता। तो भी प्रान्तों को हवाई आक्रमण विरोधी योजनाओं (.&.२.?.) 
में कुछ खर्च करना ही पड़ता था। उनको अधिक पुलिस रखनी पड़ती थी तथा गेहूं एवं अन्य 
वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिये अधिकारी रखने पड़ते थे। 

युद्धकाल में लगभग सभी प्रान्तों की आय बढ़ गई । १९३८-३९ की ८५ करोड़ 
रुपये से बढ़ कर समस्त प्रान्तों की सम्मिलित आय १९४५-४६ में बढ़ कर १९० करोड 

रुपये हो गई । बम्बई, उत्तर प्रदेश, मदरास तथा बंगाल में तो २०० प्रतिशत वृद्धि हुई । 
यह आय अधिकतर आयकर के अपनें-अपने भाग के बढ़ जाने के कारण मिलने वाली रकम 
से बढ़ी | कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाने से भूमि कर की आय भी बढ़ गई | लकड़ी की मांग 

बढ़ जाने से जंगलों की आय भी बढ़ गई । मनोरंजन कर, बिक्री कर तथा स्टाम्प कर 

की आय में भी वृद्धि हुई। विभिन्न साधनों से उत्पादन बढ़ जाने से आय में वृद्धि हुई । यह 

_ वृद्धि कर बढ़ाने के कारण नही हुई । प्रान्तों ने अधिकतम आय तथा न्यूनतम व्यय की 
नीति का अनुसरण किया प्रत्येक प्रान्त युद्धोत्तर पुरननिर्माण के लिये कोषका निर्माण 
कर रहा था । पंजाब ने एक कृषक हितकारी फंड तथा एक विशेष विकास फंड भी 
बनाया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध ने प्रान््तों की आथिक स्थिति को पर्याप्त 
प्रबल बना दिया । 
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८. १९५२-५३ में राज्यों के बजट । १९५१-५२ के बजट बनाते समय केन्द्र 
के इस निर्देश का पालन किया गया था कि राज्य अपने २ बजट को संतुलित रखें। केन्द्रीय 

अनुदान को अत्यचिक कम कर दिया गया था। राज्यों को वापिस अपने ही साधनों पर 
निर्भर करना पड़ता था। विकास योजनाओं में पर्याप्त कांट-छांट की गई। दारूबन्दी की 

प्रक्रि| क। गति को .भी मन्द कर दिया गया। राज्यों को अपने घटते हुए उत्पाद कर 

(आबकारी कर ) की कमी को पूर्ण करने तथा ज़वींदारियां समाप्त करने के लिए फंड 
एकत्रित करने के लिए बड़ी गम्भीरता से आय के नये-नये साधन खोजने लगे । बिक्री कर 

राज्य को अर्थव्यवस्था रूपो जहाज़ों का एक लंगर प्रमाणित हुआ। किन्तु बजटों को 
संतुलित करने के लिए नये कर लगाने की अपेक्षा व्यय में प्रायः कमी की गईं । कई राज्यों 
में कानून तया व्यवस्था के व्यय तक को घटा दिया गया । 

१९५२-५३ के जो बजट नीचे दिये गये हे, वह अस्थायी हें और उनको म॑त्रिमण्डलों 
के कामचलाऊ बजट कहा जा सकता है । अब नये मंत्रिमण्डल बनने के बाद नई विधान- 

सभाओं हारा अन्तिम बजट पास किये जा रहे है । । 
पंजाब-- १९५२-५३ के बजठ की आय में एक लाख रुपये की बचत दिखाई गई 

है । १९५१-५२ के संशोधित अनुमान में ४१ लाख रुपये की बचत है। १९५२-५३ के 
अनुमान में आय १६.७१ करोड़ रुपये की तथा व्यय १६.७० करोड़ रुपये का अर्थात् कुल 
एक लाख रुपये की नाममात्र की बचत है। शिक्षा, स्वस्थ्य तया संचार साधनों आदि के 

विकास के आवश्यक व्यय को कम करके यह बचत की गईं थी। १९५१-५२ का कुल बजट 

३०३२ करोड़ रुपये का था, जब कि १९५१-५२ में वह २०.५६ करोड़ रुपये का था। 

इस वर्ष के बजट की रकमों में अधिक अन्न उपजाने तथा पुननिवास योजनाओं के लिए : 

१-९४ करोड़ रुपये, सिंचाई कार्यो के लिए ३.१२ करोड़ रुपये, भाकरा नांगल बांध के 

लिए २०:६० करोड़ रुपये, नई राजवाती के लिए १:८५ करोड़ रुपये तथा नागरिक कार्यो 

के लिए १ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये हैं । 

उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश के १९५२-५३ के बजट में ४७ राख रुपये का घाटा 

दिखलाया गया है। उत्तर प्रदेश की आय भारत के सभी राज्यों की आय से सबसे अधिक 

६२.५४ करोड़ रुपये की तथा व्यत्र ६३:०१ करोड़ रुपये का कूता गया है । बजट में 

१९५ १-५२ की अपेक्षा ज़ींदारियों की जज्ती की आशा में ७:३६ करोड़ रुपये की वृद्धि 

दिखाई गई है । गत पांच वर्षों में राष्ट्र-नर्माण कार्यो के लिए एकत्रित किया जाने वाला 

कोष इस समय तक पर्याप्त बढ़ गया था। शिक्षा को जो पहले २:६५ करोड़ रुपये दिये जाते 

थे, वह अब ८ करोड़ रुपये कर दिये गए। भूसिचन तथा पनबिजली के खर्चे को १२८ 

करोड़ रुपये से बंढ़ा कर ६.६५ करोड़ रुपये कर दिया गया। १९४९-५० में केन्द्रीयं 

सहायता में अचानक कमी की जाने के कारण घाटा रहा था, अन्यथा इस राज्य के और 

सब वर्षों के बजट लाभ के बजट थे । 
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पश्चिमी बंगाल--पश्चिमी बंगाल के १९५२-५३ के बजठ अनुमान में ५२० 

करोड़ रुपये का घाटा आय में दिखाया गया था। ३५:९१ करोड़ रुपये की आय के विरुद्ध 

४१-११ करोड़ रुपये का व्यय दिखलाया गया था। पंजाब के समान पश्चिमी बंगाल को 

भी उस जनसंख्या के पुननिवास की समस्या को हल करता था, जिसे पूर्वी बंगाल से उखाड़ 

कर निकाल दिया गया था। इसी कारण बंगाल के बजटमें बार-बार घाटा पूरा करना पड़ता 
]१९५१-५२ में अनुमानित आय ३४-०४ करोड़ रुपये तथा व्यय ३८:८० करोड़ रुपये 

था, अर्थात् वहाँ ४.७६ करोड़ रुपये का घाटा था । 

बिहार---१९५२-५३ के बिहार के अनुमानित बजट में १:३८ करोड़ रुपये का 
घाटा दिखलाया गया था | बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं था । यह आशा कि 

नई सरकार कुछ विकास योजना के खर्च में कमी करके घाटे को पूरा करेगी । आय २८-४२ 

करोड़ रुपये तथा व्यय २९.८० करोड़ रुपये था। आय में १९५१-०२ के संशोधित अनुमान 

की अपेक्षा १.२३ करोड़ पये की कमी थी। इस कमी का कारण बिक्री कर तथा,आय कर 
में कमी होना था | करके हिसाब खर्चा १९५१-५२ के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 
४.४२ करोड़ रुपये कम था । ह 

उड़ीसा-- १९५२-५३ के उड़ीसा के बजट में २९ लाख रुपये का घाटा था। आय 
११.७८ करोड़ रुपये तथा व्यय १२.०७ करोड़ पये का दिखलाया गया था। १९५१-५२ 

के बजट की विशेषता यह थी कि उसमें ९४ लाख रुपये का अनुमानित घाटा संशोधित बजट 

में कुल ९ लाख पये का रह गया था। क्योंकि उसमें आय में ८२।॥। लाख रुपये की वृद्धि तथा 
व्यय में २॥ लाख रुपये की कमी की गई थी । इस बजट में १४ करोड़ रुपये हीराकुंड बांध 

के लिए, २६ लाख पये दमदम पन-बिजली योजना के लिए तथा ३६ राख रुपये सड़क 

यातायात योजना के लिए तथा १० लाख रुपये कृषि की उन्नति तथा अनुसंधान के लिए 
रखे गये थे । 

आसाम---१९५२-५३ के बजट में २९५५ करोड़ रुपये का घाटा दिखलाया गया 

था। अनुमानित आय १००५ करोड़ रुपये तथा व्यय १३.६० करोड़ रुपये दिखलाया गया 
था। १९५१-५२ कीं अनुमानित आय ९१६२ के ड़ पये तथा व्यय १०-६० करोड़ रुपये 

था, अर्थात् उसमें ९८ छाख रुपये का घाटा था। अर्थमंत्री ने नये कर लगा कर घाटा पूरा. 
करना उचित नहीं समझा । क्योंकि उनकी सम्मति नये कर लगाने का कोई क्षेत्र खाली 

नहीं था । ह 
सध्य प्रदेश--मध्य प्रदेश के १९५२-५३ के अस्थायी बजट में ५ छाख रुपये की 

थोड़ी सी बचत दिखलाई गई थी । आय १०.९६ लाख रुपये तथा व्यय १०.९१ लाख रुपये 
था। बजट करों के वर्तमान स्तर पर व्यय के स्वीकृत मान पर तैयार किया गया था। 

, सदरास---मदरास सरकार का १९५२-५३ का अस्थायी बजट विशेष रूप से 

कामचलाऊ बजट था। उसका आधार वर्तमान कर थे। उसमें ८५.९७ लाख रुपये का. टा 
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होने का अनुमान किया गया था। राज्य की आय ६३.९ करोड़ रुपये तथा व्यय ६४.७ करोड 
रुपये होने का अनुमान था। राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी घाटे का मकाबला करना था। 
५ करोड़ रुपये तो अकाल सहायता फंड के लिए थक् रख दिये गये थे। भमि कर में 
पर्याप्त छूट, सहायता तथा तकाबी ऋण, सड़क तथा छोटे भर्सिचन कार्यो, बेकारों को 
काम देने तथा जई पर सहायता देने को उसमें व्यवस्था की गईं थी। ज़मींदारों को हर्जाना 
देने के लिए भी ७० लाख रुपये रखे गये थे । शिक्षा विभाग को ११.२४ करोड़ रुपये की 
रकम ॥ गईं थी। उसके अतिरिक्त आम शासन को २७.०४ क ड़ रुपये, पुलिस को 
६-६७ करोड़ रुपये, मेडिकल सविस को ३.२७ करोड़ पये तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य 
विभाग को १.४३ करोड़ पये दिये गये थे । 

परिणाम--राज्यों के बजट पर एक सरसरी दृष्टि डालने से यह परिणाम निकालना 
पड़ता है कि राज्यों को आथिक संकट का सामना करना पड़ रहा है । ऐसा तीत होता है 
कि वह अपने साधनों की सबसे अधिक दूरी की सीमा तक पहुंच गये हैं, किन्तु उन्हें विकास 
योजनाओं का खर्चा चलाने के लिए धन को और भी आवश्यकता है । विकास योजनाओं 
के कार्यरूप में परिणत होने पर उनकी आय बढ़ेगी, किन्तु इस बीच में रकम कहां से आवे ? 
उनके साधन या तो लोचरहित हे या टूट जाने वाले हे किन्तु राष्ट्र निर्माण कार्यो को चलाने 

के लिए उनकी आवश्यकतायें बराबर बढ़ती जाती हैं । बिक्री कर को विकास योजनाओं 
का खर्चा चलाने के लिए बनाया गया था । इस समय तक उसको अधिकांश प्रान्त लम्फ 
चुके । अब बिक्री कर के द्वारा उस घाटे को पूरा किया जाता है जो दारूबन्दी के कारण 
उत्पाद कर (आबकारी) में कमी होने के कारण सहना पड़ता है । 

स्थानीय अर्थ व्यवस्था 
९, प्रस्तावना। स्थानीय अर्थव्यवस्था की समस्या भी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 

अर्थव्यवस्था जैसी ही है । प्रत्येक मामले में अधिकारी लोग अपने द्वारा किये जाने वाले 

कार्यों में पूर्णता के स्तर को बढ़ाने के लिये उत्सुक हैं और इसी उद्देश्य से वह उसकी आय को 
बढ़ाना चाहते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का कर निर्धारण के सिद्ध सिद्धान्तों--समानता, 
मितव्ययिता, निश्चितता, सुविधा, उत्पादकता तथा लोच--के अनुसार ही संचालन किया 

जाता है । 
।... किन्तु उसमें थोड़ा-सा कर का अनुमान छगाने के आधार में अन्तर है । 
क्योंकि स्थानीय अथ॑व्यवस्था का मुख्य आधार अचर सम्पत्ति होती है । राष्ट्रीय अर्थ- 

: व्यवस्था में एकरूपता आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होती है, जब कि स्थानीय अर्थ॑व्यवस्था में 
अधिक विभिन्नता होती है । क्योंकि उसको स्थानीय दशा के अनुरूप होना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औचित्य के सिद्धान्त का अंधिक सम्मान करती है, जब 
कि स्थानीय अरय॑व्यवस्था काभ के सिद्धान्त पर अधिक बल देती है॥ अन्त में स्थानीय 

अथ्थंव्यवस्था का आकार बहुत छोटा होता है । 
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अब हमको यह देखना है कि क्या भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्था औचित्यपूर्ण 
“ तथा आवदकतानुसार ठीक है ? हमारे स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाइयां नगर- 

पालिकायें (म्युनिसिपल बोर्ड ) तया जिला बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) हैं। 

१०. म्यूनिसिपल अर्थव्यवस्था । म्युनिसिपैलिटियों को अनेक कार्य करने पड़ते 
हैं, जिसमें कुछ अनिवार्य तया कुछ ऐच्छिक होते हे । उतको सफाई तथा सार्वजनिक 

स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, रोशनी, पानी तथा आरम्भिक ( ि+- 
77379) तथा ढ़ (95600702/7ए ) शिक्षा का प्रबन्ध करता चाहिये । यदि वह चाहें 

तो वह सा जनिक पुस्तकालय खोल सकती हैं, प्रदशनालय रख सकती हें तथा सार्वजनिक 
पार्क आदि बना सकती हैं। इन कार्यों को करने के लिये धन की आवश्यकता है। 

कर निर्धारण जांच कमेटी ( + &52707 +िए0प्र/ए (07777666 ) के 
अनुसार म्पुनिसिपेलिटी की आय के साधतों को चार शीषकों में क्रबद्ध रखा जा 
सकता है-- 

(१) व्यापारियों पर कर जैसे, मार्ग कर(70!] ४०5), सीमा कर (टापयां- 
794/ (45) तया चुंगी कर ((0८(70 त6ंपाए ) । 

(२) गृह कर ([70प7४८ 85) तया मकानों के स्थानों पर कर जैसे सम्पत्ति कर । 

(३) व्यक्तियों पर कर जैसे, यात्रियों, रेल् नौकरों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं पर 
“<<, तया परिस्थितियों, पेशों, व्यापारों और कार्यों पर कर । 

(४) शुल्क तथा लेसंस--कुछ दी हुई सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है, जैसे 
स्कूल फीस, सड़क बुहारने का शुल्क, जल शुल्क, बाजार शुल्क या कसाईखानों का शुल्क । 
लैपेंस लगाने की प्रणाली का उद्देश्य भी कुछ कार्यो को नियमबद्ध करना ही है; जैसे गाड़ियों 
तया भयंकर एवं अपराधपूर्ण व्यापारों से सम्बन्ध रखने वाले, कार्पोरेशन तथा अन्य बड़ी- 
बड़ी म्युनिसिपैलिटिंयां सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं---जैसे बिजली या गैस देना, बस या 
ट्राम संविस अयवा किसी ऐसे ही अन्य व्यापारिक कार्य से बड़ा भारी लाभ प्राप्त करके 
अपनी आयको बढ़ा छेते हैं। १९३९-४० में भारत में ७५६ म्युनिसिपैलिटियां थीं और उनकी 
कुल आय ४४,३१,४२, १६८ रुपये थी । उनको दिये हुए करों से १३,७१,४३,३७४ रुपये 
की तय अन्य साधनों से ३०,५९,९८,७९४ रुपये की आय थी । इस आय का औसत प्रति 
व्यक्ति ८ रुपया ७ आना ६ पाई पड़ता था। 5 

इन करों में से संख्या (१) में चुंगी, मार्ग कर तथा सीमा कर अत्यन्त आपत्ति- 
जनक हें। बह व्यापार में बाधा डालते हें और बड़ी भारी असुविधा के साधन हैं। उनसे 
वापिसी में तो बड़ी असुविधा होती है और वहू सबसे अधिक वापिस होने योग्य हैं । निरी- 
क्षण में ढिलाई के कारण एक भा ) संख्या कर देने से बच जाती है। सारांश यह है कि चुंगी 
कर कर-शास्त्र की सभी संहिताओं के विरुद्ध एक अपराध कार्य है। कर निर्धारण जांच 
कमेटी ने प्रस्ताव किया था कि इसके स्थान में किसी प्रकार का बिक्री कर लगा देना 
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चाहिये । अन्य सभी देशों में स्थानीय अर्य॑व्यवस्था में से चुंगी कर को व्यवहारिक रूप 
में समाप्त कर दिया गया है और सम्पत्ति कर को अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है ।* 
यह अत्यन्त खेद की बात है कि भारत में चुंगी कर अपने सभी आपत्तिजनक रूपों सहित 
म्युनिसिपल अर्थव्यवस्था का प्रधान कर बना हुआ है। 

११. ज़िला (देहाती) बोर्डों की अर्थव्यवथा। भारत गांवों वाली भमि है। 
उसकी जनसंख्या का १० में से ९ भाग गमीण क्षेत्रों में रहता है। ज़िला बोड्डों से उन लोगों 
के स्वार्थों की देखभाल की आशा की जाती है, अतएवं वह स्थानीय स्वशासन की एक 

अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। किन्तु अधिक प्रबल वाणी वाले न होने के कारण जनता को 

दृष्टि में उनका स्थान नगर की म्युनिसिपैलिटियों जैसा नहीं होता । 

डिस्ट्रिक्ट बो्डों को यह काम करने पड़ते --सड़कों, पुलों, घाटों आदि की 
साज संभाल रखना, स्कूलों, औषधालयों तया सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य प्रबन्ध कार्यों 
को चलाना । उनकी आय का सबसे. बड़ा साधन भूमि कर पर प्रान्तीय सरकार द्वारा उसके 
साथ ही लिया जाने वाला अधिभार ($प7८7&7४८) है । डिस्ट्रिक्ट बो्डों को यह अधि - 
कार दिया गया है कि यदि वह चाहें तो भूमि कर का कम से कम ६॥ प्रतिशत तथा अधिक 

से अधिक १२॥ प्रतिशत कर वसूल कर सकें । उनको नागरिक कार्यों तथा अन्य विभिन्न 
साधनों से भी कुछ आय हो जाती है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बोर्डो ने हैसियत टैक्स तथा 
पेशा टेक्स लगा रखे ह । बा 

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय का अधिकांश भूमिकर के साथ एक सफा दर पर वसूल किया 

जाने वाला प्रान्तीय कर है । यह कर न तो क्रमबद्ध होते हें और न इनको करदाता की 
योग्यता के अनुसार लगाया जाता है । अतएवं यह औचित्य शास्त्र के लिद्धान्त का उल्लंबन 

करते है । हमको इसी कहावत की शरण लेनी पड़ती है कि पुराना कर कोई कर नहों है।' 
यह भूमि कर जैसा ही लोचरहित होता है । पंजाब में भूमि कर को क्रॉविक पद्धति लागू 
किये जाने से उसको आय का घटने-बढ़ने वाला साधन बना दिया गया है। 

भारत भर के सभी डिस्ट्रिक्ट बो्डों की कुल आय १७ करोड़ रुपया थी। इतनी 
थोड़ी-सी रकम से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को शिक्षा, अस्पतालों, महामा रियों के विरुद्ध प्रतिबन्धक 
उपायों का काम चलाना तथा सभी पांच लाख गांवों को आपस में मिलाने वाली सड़कें 

बनानी पड़ती हें । इसलिए इसमें कोई आइचये की बात नहीं है कि आज सहसौ्रों गांवों 
न तो कोई स्कूल है, न अस्पताल है और न वहां कोई सड़क है । डिस्ट्रिक्ट बो्डो की सदा 
धन की कमी बनी रहती है । इसीलिये प्र।न्तीय सहायता की रकम को पर्याप्त बढ़ाना आव- 

इयक है और जैसा कि कर निर्धारण जांच समिति ने प्रस्ताव किया है कि भूमि कर को 
इतने हल्के स्तर पर लगाया जावे कि डिस्ट्रिक्ट बोडों को उसके ऊपर एक स्थानीय कर 
लगाने योग्य अवकाश छूट जावे। गत वर्षों में कर को बढ़ाने को अयवा मदराप्त के समान 
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” अनेक कर लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती रही है | स्थानीय दर को भी उन्नतिशील बनाया जाना 

“ चाहिये । 

१२. स्थानीय साधनों की स्वल्पता। भारत में अभी पिछले वैधानिक 
परिव्त॑नों से स्थानीय संस्थाओं को बड़े भारी अधिकार मिल गये हैं। स्थानीय संस्थाओं को 

करने के लिए जो कार्य दिये गये हैं, वह अत्यन्त विस्तृत तया विभिन्न कार के हँ--शिक्षा, 
चिकित्सा, सफ़ाई तथा संचार साधनों में सुधार जेसी जिन सेवाओं की हम म्यूनिसिपल 

तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डो से किये जाने की आशा करते हें वह अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के हैं । 

इस सारी बात को तथा उनके ॥रा सेवा किये जाने वाले क्षेत्रफल तया जनसंख्या को (ष्टि 
“ रखते हुए यह नि:संकोच कहा.जा सकता है कि उनके साधन बहुत कम हैं । १९२७-२८ 

में ब्रिटिश भारत में सभी देहाती बो्डो की समस्त आय सवा करोड़ ड थी। जो कि लन्दन 
कौंटी कौंसिल" की आय से ज़रा ही ज़्यादा है। १९३ १-३२ में स्थानीय बोर्डों का समस्त 

व्यय केद्धीय, प्रान्तीय तया स्थानीय सभी व्ययों का कुल ११ तिशत था। यह व्यय प्रति 
व्यक्ति कुल १ रुपया १ आना बैठता था। प्रति व्यक्ति इतती कम रकम खर्चे करके विशेष- 
कर जब कि उसको स्थानीय व्यय की इतनी अधिक मदों में खर्च करना पड़ता है--हम 

किस चमत्कार की आशा कर सकते हैं । इंग्लेड और वेल्स ने १९२९-३० में समस्त व्यय का 

३५ प्रतिशत स्थानीय बोर्डों पर व्यय किया, जो कि ति व्यक्ति १० पौंड १७ शिलिंग 

>बता है । अमरीका में स्थानीय व्यय समस्त सार्वजनिक व्यय का ५५ प्रतिशत और 
जापान में ५०१ तिशत था। जाब में विभिन्न सामाजिक सेवाओं पर म्युनिसिपैलिटियों 
ने ति व्यक्ति ६ रुपये ८ आना खर्च किया था।३ इतने कम व्यय के साथ हमारी 

स्थानीय संस्थायें शासन के आधुनिक मान को न तो प्राप्त कर सकती हैं और न बनाये 

रख सकती हैं। यही कारण है कि हैजा, प्लेग (ताऊन) तथा चेचक जैसे संक्रामक रोग भारत 

में इतने अधिक फैलते है कि सारे संसार भर में सब प्रकार से मिला कर भी वह इतना नहीं 
फंलते और इसी लिए हमारी शिक्षा में उतनी अधिक बावा तथा व्यर्थ व्यय होता है । स्कूल 

जाने वाले बच्चों में मिडिल तक बहुत कम जा सकते हैँ और स्कूल छोड़ने पर वह यह भी 
सब कुछ भूल कर अशिक्षित बन जाते हूं । 

१. कातीब्षण छांबरांपा0"ए (०णायंइडंत्य रिट०0०७, 7930. ५४०! 

4- 9. 390 
२. #6070706 97079008 0० 7४/०१67% 7शातंब 7947. 560०० 
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स्थानीय अर्थ व्यवस्था में इतनी तंगी के कारण निम्नलिखित है--(१) जनता 

की सर्वसाधारण निर्धनता तथा कर छगाने योग्य अत्यन्त कम शक्ति, (२) धनिकों की 
कर देने में असहमति, (३) नगर पिताओं में साहस का अभाव । उनको यह भय रहता है 
कि कहीं वह बदनाम न हो जायें, जिससे वह दुबारा चुनाव में न आ पावें । इसका परिणाम 
यह होता है कि कुछ साधनों पर तो कर लगाया ही नहीं जाता और कुछ पर कर कम 
लगाया जाता है । राजनीतिक दबाव के कारण वह अपनी कर लगाने की शक्ति का पूरा 
उपयोग नहीं कर पाते । 

(४) दोषपूर्ण निरीक्षण तथा अपर्याप्त शासन के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति कर 

देते से बौच जाते हैँ और अनेक के पास बकाया रकम एकत्रित हो जाती है। इस तथ्य को रूग- 
भग सभी प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं के कार्यो को रिपोर्टों में पाया जाता है । 

(५) स्थानीय संस्थाओं का विद्ाल कार्यक्षेत्र । 
(६) किन्तु अत्यन्त मौलिक कारण हे केन्द्रीय, प्रान््तीय और स्थानीय अश्व्यवस्था 

के बीच में साधनों का अशुद्ध विभाजन । अन्य देशों में भूमि कर विशेष रूप से स्थानीय 
संस्थाओं के लिए छोड़ दिये जाते हेँ। किन्तु भारत में प्रान्तीय सरकारें भूमि कर को अपने 

पास मुख्य रूप से रखती हूँ, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उनसे उनके आयकर जेसे उचित 
साधन को छोना हुआ हूँ । 

(७) प्रान्तीय सरकार ने जो अभी-अभी बित्रेगे कर और नागरिक अचर सम्पत्ति 
कर तथा मनोरंजन कर जेसे करों को लूगाया है वह भी स्थानीय अर्थव्यवस्था के ठोड” 

क्षाधनों में पराधिकार प्रवेश ही है । 
(८) स्थानीय संस्थायें अपने साधनों से बाहिर जाकर मूर्खता से शिक्षा तथा 

स्वास्थ्य की योजनाओं को अपने हाथ में ले लेती हें। इससे उनकी आधथिक कठिनाइयां 
. बढ़ जाती हैं। इसोलिए उनकी सेवाओं के मान (5:3770270 ) हल्के हैं और उनके करमे- 

चारियों के वेतन में आए दिन कटौती होती रहती है। 
(९) डिस्ट्रिक्ट बो्डो के विषय में यह है कि शासन के केन्द्रीय होने के कारण 

पंचायतें नहीं बन पातों । इससे एक ओर तो बह कर देने योग्य लोगों पर कर नहीं छंगा 
सकते और दूसरी ओर उनका उत्तरदायित्व बढ़ता जाता हैँ । पंचायतों को स्थानीय 
स्थिति का अच्छा ज्ञान रहता है और वह जनता की कर देने योग्य स्थिति का उपयोग 

कर सकती' हैं । 

हमारी स्थानीय संस्थाओं के साधनों की अपर्याप्तता के अनेक कारणों .में से यह 

थोड़े से कारण हैं-। इन्हीं के कारण वह हमारे राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अपना योग्य कार्ये 

नहीं कर पाते । 

१३. स्थानीय संस्थाओं के साधनों को किस. प्रकार विकसित किया 
जावे । हम यह देख चुके हैं कि स्थानीय संस्थायें अपने साधनों के अपर्याप्त होने के 
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कारण किस प्रकार अपने कार्य का उचित तथा ठीक तौर से सम्पादन नहीं कर पातीं। 

हमने उनकी अयोग्यता के कारणों पर भी विचार किया है। स्थानीय संस्थाओं की मुख्य 

समस्या है उनके साधनों को विकसित करके अधिक उत्तम बताना । 

हमको यह आरम्भ में ही कह देना चाहिये कि जनता की संक्रामक निर्धनता के 
कारण नये कर लगाने के साधन खोजने में भारी बाधाए हैं। शासन यंत्र को कुछ कठोर 

करने से कुछ काम हो सकता है, जिससे उनमें पूर्णता तथा योग्यता लाई जा सके । जब तक 
जनता तथा स्थानीय संस्थाओं में उनके प्रतिनिधियों में पूर्ण नागरिक उत्तरदायित्व की 
भावना उत्पन्न नहीं होती, उनके ऊपर प्रान्तीय सरकार इस प्रकार का कठोर नियंत्रण 

रखे कि किसीके ऊपर उचित मात्रा से कम कर न छगे। कोई देने योग्य होता हुआ कर से 
न छूटने पावे, किसी के पास कर की रकम जमा न होने पावे अथवा वर्तमान साधनों से 
अधिक से अधिक प्राप्त करने में कोई भूल न होने पावे। व्यय के ऊपर भी कठोर निरी- 

क्षण रखा जावे । जिससे सार्वजनिक धन का अपव्यय, निजी उपयोग में लाना अथवा अन्य 

प्रकार से दुरुपयोग करना कठिन हो जावे। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की किसी भी 
प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं यह हे कि कर संग्रह में योग्यता तथा पूर्णता तथा व्यय 
में बुद्धिमत्ता तथा मितव्ययिता बर्ती जावे । 

कर निर्धारण जांच कमेटी (7०ऋ००४ सिवुप्राएए (/0गराएरा(८८) ने 
स्थानीय अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए तिम्नलिखित सुझाव दिये हैं:--- 

“” (१) भूमि कर को कम दर पर लगा कर उसका मान स्थिर कर दिया जावे, 
जिससे स्थानीय कर लगाने की गृंजायश उसमें छूट जावे । 

(२) स्थानीय- संस्थाओं को प्रान्तीय सरकार के भूमिकरों में से तथा क्षिभिन्न 

भूमि की दर को बढ़ा कर उसकी वद्धि में से एक भाग दिया जाना चाहिये । 
(३) म्युनिसिपेलिटियां एक विज्ञापन कर छगावें। ु 
(४) प्रान्तीय सरकारें मनोरंजन कर तथा शर्तंबन्दी कर में से एक भाग स्थानीय 

संस्थाओं को दें '। ह 

(५) परिस्थितियों, सम्पत्ति तथा पेशों पर करों को और भी अधिक व्यापक 
बनाया जावे । 

(६) केन्द्रीय सरकार को मोटरकारों पर आयात कर घटा देना चाहिये और 
प्रान्तीय सरकारों को इस बात की अनुमति देनी चाहिये कि वह स्थानीय संस्थाओं के हित 
के लिये उस पर अधिभार ($प707272८) छगा सकें । 

(७) स्थानीय संस्थाओं को विवाहों की रजिस्ट्री पर एक शुल्क लंगाना चाहिये । 
(८) प्रान्तीय सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की कुछ ऐसी सेवाओं की आथिक 

सहायता करनी चाहिये, जो अब स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाती हैं । इस सहायता का 
उद्देश्य केवल उनके साधन बढ़ाना न हो, वरन उनमें कार्यदक्षता उत्पन्न करना भी हो। 
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इन प्रस्तावों में हम निम्नलिखित प्रस्तावों को और सम्मिलित कर सकते है:-- 
(९) प्रान्तीय सरकारों को मोटरकारों के कर के एक बड़े भाग को अथवा पूरे 

का पूरां स्थानीय संस्थाओं को दे देना चाहिये। साथ ही उनको नये करों में जैसे बिक्री 
कर, अचर सम्पत्ति कर, मनोरंजन कर तथा कृषिआय कर के एक भाग, जिसे तुरन्त रूगाया 
जाना चाहिये--स्थानीय संस्थाओं को देना चाहिये। 

(१०) स्थानीय संस्थाओं, विशेषकर म्युनिसिपैलिटियों को व्यापारिक रूप वाले 
ऐसे उत्पादक कार्यों पर कर लगाना चाहिये, जिनकी अभी तक पूर्णतया उपेक्षा की गई है। 
ऐसे काय यह हो सकते हें--तम्बाक् और पेट्रोल जैसी वस्तुओं की बिक्री का एकाधिकार, 
सिनेमाओं, सावेजनिक उपयोग की सेवाओं, जैसे बिजली, स्थानीय यातायात सर्विसों, 
गन्दे पानी के खेतों तथा खाद की बिक्री । संसार की सभी म्युनिसिपैलिटियों ने स्युनिसि- 
पेलिटियों के व्यापार तथा उद्योगधंदों के क्षेत्र को बढ़ा कर अपने साधनों का विकास करने 

को पसन्द किया है । आय का यह बड़ा अच्छा साधन है । यह खेद की बात है कि इसकी अब 
तक भी उपेक्षा की जाती हूं । 

(११) एक और साधन'की भी अब तक उपेक्षा की गई है । वह है विशेषकर 
लगाना। यदि किसी सम्पत्ति को म्युनिसिपैलिटी द्वारा किये हुए सुधार कार्यों, उदाहरणार्थ, 
कोलतार की सड़क तथा भूम्यन्तगेत नालियों से लाभ पहुंचा है तो उस सम्पत्ति के मालिक 

को प्राप्त लाभ के अनुपात में म्युनिसिपैलिटी को विशेष कर देना चाहिये । इस प्रकार 
के विशेष करों का उपयोग अमरीका, ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों में अत्यन्त व्यापक 

रूप में किया जाता है । और इस बात का कोई कारण दिखलाई नहीं देता कि उसकी यहां 
भी क्यों उपेक्षा को जावे । संभवतः निहित स्वार्थ वाले इसमें बाधा डालते हैं । किसी महा- 
मारी पर नियंत्रण सावंजनिक महत्व का विषय हो सकता है। किन्तु एक औषधालय, वाचना- 
लय, पाक अथवा कीड़ा भूमि से किसी विशेष स्थान के निवासियों को अधिक लाभ होता 
है । अतएव इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वालों को इस उद्देश्य वाले विशेष कर को चुकाने में 

संकोच नहीं करता चाहिये । 

(१२) शिक्षा, चिकित्सा, सफाई तथा सावंजनिक स्वास्थ्य तथा ऐसी बड़ी-बड़ी 
सड़कों के साज-संवार के व्यय के अधिक भाग को--जिन पर एक से अधिक जिलों का 
यातायात चलता रहता है--प्रान्तीय खज़ाने से दिया जाना चाहिये। क्योंकि इनके स्थानीय 

महत्व की अपेक्षां कुछ व्यापक महत्व होता है। 

(१३) इतना सब कुछ हो जाने पर प्रान्तीय सरकारों को उदारतापूवंक आर्थिक 
सहायता देने की आवश्यकता पड़ेगी । 

(१४) ऋण का उपयोग आजकल की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रतायुवेंक किया 
जाता चाहिये। म्युनिसिपैलिटी के व्यापार तथा भारी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए तो 
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विशेषरूप से ऋण ले लेना चाहिये । भावी संतति को लाभ पहुंचाने वाले सुधार कार्यो के 

लिए भी ऋण ले लेना चाहिये। 
साधारण विचार यह है कि स्थानीय संस्थाएं स्वयं ही ईमानदारी से अपने पेरों पर 

खड़ा होने का यत्न नहीं करतीं और प्रायः प्रान्तीय कृपा पर निर्भर करना पसन्द करती 
हैं। वह आयके उन सब साधनों से काम' नहीं लछेतीं, जिनका वह उपयोग कर सकती हैं और 
न वह अपनी अपनी वसूली में विशेष सावधान हैं। यदि स्थानीय शासन में सुधार करना हें 

तो ऐसी बातों को समाप्त कर देना चाहिये । 

१४, स्थानीय अर्थव्यवस्था जांच कमेटी १९५१ (,0८8! #५0970८ 
पितवुप्राएए (0फऋ्राप्रं८८) । स्थानीय अर्थव्यवस्था जांच कमेटी ने अपनी. रिपोर्ट 
१९५१ में प्रकाशित की थी। उसने उसमें निम्नलिखित सुझाव दिये थे:--- 

(१) केन्द्र को परामर्श दिया गया है कि वह रेलवे, समुद्र तथा वायुमार्गों द्वारा 
यात्रा करने वाले यात्रियों पर सीमा-शुल्क लगावे और उस आय को स्थानीय संस्थाओं 
को देदे। 

(२) राज्य सरकारें इन करों का पूर्णतया स्वयं खर्चे करना बन्द कर दें-- 
बिजली की बिक्री, गाड़ी कर (मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियां) भूमियों तथा 

मकानों अचर सम्पत्ति कर जैसे कर तथा मनोरंजन कर 

(३) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने 
की सभी वर्तमान शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने को विवश करें । 

(४) सम्पत्ति कर को विशेष रूप से अनिवार्य कर दिया जावे और उसमें तीन 

आना स्थानीय कोष में दिया जाना चाहिये । 
(५) चुंगी कर के लिए एक आदर सूची' निश्चित करनी चाहिये । 
(६) पेशे कर को बढ़ा कर प्रति पेशा प्रति वर्ष १०००) रुपया कर दिया जावे। 

(७) होटलों में ठहरने वालों पर भी कर छगाने का सुझाव दिया गया। 

(८) राज्यों को मोटर गाड़ियों के कर में स्थानीय संस्थाओं को भाग देना चाहिये । 

(९) केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी सम्पत्ति को स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में 
कर मुक्त रखा हुआ है उसके लिए उसे स्थानीय संस्थाओं को हर्जाना देना चाहिये । 

यदि इन सभी प्रस्तावों को समस्त भारतीय संघ भर में कार्यरूप में परिणत कर 

दिया जावे तो उससे लगभग ४० करोड़ रुपया आय बढ़ जावेगी । 

आलोचना--( १) इस रिपोर्ट में ७९७ स्थानीय संस्थाओं के विषय में लिखा 
गया है और पंचायतों तथा छोटी-छोटी नगर कमेटियों के विषय में नहीं लिखा गया । अत- 

एवं इस रूप में इसका मूल्य सीमित हे । 
(२) स्थानीय कर निर्धारण के स्तर को बढ़ाना उतना सुगम नहीं है, जैसा कि 

प्रस्ताव किया गया. है । 
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(३) राज्यों के बजट से स्थानीय बजट में पर्याप्त रकम' बदली जावेगी। यह 
संभव है कि स्थानीय संस्थाएं उस रकम को अधिक' अच्छी तरह से खर्च न क्रें। 

(४) इस रिपोर्ट में एक भारी कमी यह है कि उसने & भारतीय जनसंख्या 
' बाले क्षेत्र की उपेक्षा की है। इस प्रकार जनपदों, ग्राम सभाओं तथा पंचायतों की स्थापना 

द्वारा स्थानीय स्वशासन का विस्तार करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 
(५) कमेटी ने ऐसे छोटे-छोटे करों को लगाने का प्रस्ताव किया है, जो व्यापार को 

हानि पहुंचा सकते हें । यह ठीक नहीं है । 
कमेटी ने जो अनधिक्ृत' व्यय के ऊपर अधिभार ($प्र/८४७/४८) छगाने 

के मूल्य पर पुनविचार करने तथा वसूली के लिए न्यूनतम प्रतिशत सारिणी तय की है 

उन प्रस्तावों को तत्काल ही कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिये । तौ भी सहायता के 
अनुदानों के वितरण तथा व्यय के न्यूनतम' मान को निर्चित करने के लिए स्थानीय सरकार 
अधिनियम (4,0०2] (50५7८४४४०८४ ७८५) के सिद्धान्तों को अपनाने के लिए 

अभी उपयुक्त समय नहीं है । 
निम्नलिखित सुधार अत्यन्त आवश्यक हेंः--- 

(१) स्थानीय संस्थाओं की सहायता करने के लिए एक आथिक मूल्य निर्धारण 

एजेंसी (2८070 7/04] ५४७।प०४४०४ /४८7८ए) बनाई जानी चाहिये । 
(२) एक स्थानीय सरकार सविस (7,062) (50एट्थशाशल्या 98०८6) 

का संगठन किया जाना चाहिये । 

(३) सहायता अनुदानों की रकमों को बढ़ाया जावे । 

(४) ज़िला बोर्डो के कुछ काये पंचायतों को दे दिये जावें और ज़िला बोर्डों की 

उसी अनुपात में आय भी पंचायतों को दे दी जावे । 
यदि इन सभी सुझावों को कार्यरूप में परिणत कर दिया गया तो स्थानीय संस्थाओं 

की उन्नति को अग्रसर करने में बहुत कुछ लाभ हो जावेगा । 

१५. भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना । संसार भर में 
अर्थव्यवस्था की कोई प्रणाली पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकती । किन्तु भारतीय प्रणाली 
में साधारण से भी अधिक त्रुटियां हें। हम उसकी त्रुटियों पर दो दृष्टिकोण से विचार 
करेंगे-( १) कर लगाने की प्रणाली में त्रुटियां और (२) सार्वजनिक व्यय में च्रुटियां । 

कर प्रणाली--भारतीय कर प्रणाली आकस्मिक है। उसकी आय का उन्नतिशील 

विकास करने के लिए वैज्ञानिक रूप से योजना नहीं बनाई गईं । उसको समय की आक- 

स्मिक आवश्यकता से ढाल लिया गया है। उसका मुख्य कार्य बजट को संतुलित करना है। 

कर लगाने की घटना तथा देश में उसके उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव की 
ओर संभवत: बहुत कम ध्यान दिया गया है। जैसा कि सर वाल्टर लेटन का कहना है कि 
बजट को इस प्रकार कस कर तंग बनाया गया है कि उसमें आकस्मिक तथा अभूतपूर्व व्ययों 
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के लिए कोई गुंजायश नहीं है, इसीलिए जिनको प्राय: उधार लेकर पूरा करना पड़ता है। 

इसके अतिरिक्त भारतीय बेजट में अनिर्चितता का तत्व भी है। वर्षा की हवायें 
(मानसून) तो सारे हिसाब पर पानी फेर देती है। इसके अतिरिक्त हमारे साधन अपर्याप्त 
तथा लोचरहित हैं । 

हमारी कर प्रणाली की और विशेषता उसका परम्परागत दकियानूसीपना है। 

सार्वभौस आलोचना की जाने पर भी भूमि कर तथा उत्पाद कर जैसे कर अब भी बने 

हुए हैं । ह 
हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि अन्य देशों के विपरीत भारत में ह 

प्रत्यक्ष करों की अप्रधानता है और परोक्ष करों की प्रधानता है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली 
की अविकसित दशा हमारी कर प्रणाली की सबसे भयंकर त्रुटि है। 

एक और भारी त्रुटि हमारी कर प्रगाली का वापिसी का रूप हैं। वह ओचित्य 

अथवा बलिदानकी समानता के श्यास्त्रसम्मत नियम का उल्लंवबन करती है । वह निर्ध॑नोंके 

विरुद्ध विभेदात्मक व्यवहार करती है और धनिकोंका पक्ष करती है । धती लोग केवल एक 
कर आय-कर ही देते हैं और यहां भी इतनी अधिक उन्नति नहीं की जाती, जितनी करनी 

चाहिये थी । भूमि कर, तटकर, उत्पाद कर ओर यहां की रेलवे के किराये भी सब मिला कर 
निर्धनों द्वारा ही दिये जाते है। उत्तराधिकार कर, कृषि-आय कर, आकस्मिक आय कर के 

न होने से उसके इस प्रतिगामी रूपमें और भी वृद्धि हो रही है। भारतीय परिनियम कमीशन 
([704४0 डि(ब्वाप0"ए (0ग्रग्मं$ञ्न 07) का कहना है कि एक निर्वेन किसान, जो ' 

राज्य को केवल भूमि से ही आय का पर्याप्त भाग नहीं देता वरन् चीनी, मिट्टी के तेल, नमक 
तथा सामान्य उपभोग की अन्य वस्तुओं के कर के भार को भी उठाता है---उस जमींदार 

से बिल्कुल भिन्न प्रकार का व्यवहार पाता हुआ दिखलाई देता है, जिसकी कृषि आय आय- 
कर से पूर्णतया मुक्त है ।” १ पेशेवर मध्यम श्रेणी वाले तथा व्यवसायी लोग बड़े जमींदारों 
के साथ साथ अपना योग्य भाग देने से बच जाते हैँ । प्रोफैसर के० टी० शाह के दब्दों में 

“अधिक धनिक वर्ग इस प्रकार के बोझ को उठाने की शक्ति कहीं अधिक शक्ति होने 
पर भी अपने अपेक्षाकृत कहीं हल्के बोझ से बच निकलते हैं, जब कि निर्धेत वर्गों को, जो 
ऐसे बोझ से नहीं बच सकते--शेर के बोझ के भाग को उठाना पड़ता है, यद्यपि उनको 
उसको उठाने की शक्ति मेमने से भी कम होती है ।”* रक्षात्मक तथकर छग जाने से 

साधारण जनता का बोझ बढ़ गया। 
केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय अर्य॑व्यवस्था में प्रत्येक के भाग को अत्यन्त दोष- 

१. ९११6 २८००७ ४०१ 7, 7930, 707.- 334-395 

२, 4, 4, छाद्ा ; रिव्एंट्ण़ 0" िवाब। ितर॥002, 7027: 
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प्रांतीय अथंप्रबन्ध ७९७ 

पूर्ण ढंग से इस प्रकार निश्चित किया गया है कि थम दूसरे को भूखा मारता है और 
दूसरा अपने बाद वाले को भूखा मारता है । दे 

सार्वजनिक व्यय की आलोचना--भारत में साव॑जनिक व्यय धीरे-धीरे स्थायी 
रूप से बढ़ रहा है। किन्तु यदि व्यय बुद्धिमत्तापूर्वक किया जावे और उससे देश के मानवी 

तथा भोतिक साधनों का विकास किया जावे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। किन्तु 
हमारे सार्वजनिक व्यय में सबसे बड़ी त्रुटि यही है । 

भारत में सदा ही सार्वजनिक ध्यान देश के रक्षा व्यय पर केन्द्रित किया जाता है । 
इसके लम्बे-चोड़े आकार पर---जो उसका बन चुका है, सेना में विदेशी तत्व पर और उसको 
रखने के उद्देश्य पर आपत्ति की जाती हैं । यह कहा जाता है कि सेना तथा रक्षा, सेवायें 

हमारी कुल आय का २५ प्रतिशत ले जाती हैं । कुछ समय तक तो यह संसार भर में सबसे 
ऊचा था। १९३५-३६ में रक्षा सेवाओं पर भारत का व्यय उसके कुल व्यय का २४ 

प्रतिशत था | ब्रिटेन में वह १५ प्रतिशत, फ्रांस में १६ प्रतिशत, जमंती में १७ प्रतिशत 
ओर इटली में वह २१ प्रतिशत था।) सर वाल्टर लेटन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि 

“आथिक स्थिति के इस संक्षिप्त विवरण की यह एक विशेषता है कि केन्द्रीय सरकार के 
वर्तमान व्यय में रक्षा व्यय का इतना ऊंचा अनुपात है कि वह संसार के किसी भी देश के 

अतुपात से अधिक हू । उत्पादन बढ़ाने के लिए सुरक्षा निश्चय से ही आवश्यक है। किन्तु 
उससे रक्षा पर इतने व्यय का तब तक दावा नहीं किया जा सकता, जब तक या तो वह .. 

आय का केवल पुर्नावभाजन मात्र हो अयवा वह उत्पादनात्मक योग्यता बढ़ाती हो । उसका 

(भारत का) व्यय ब्रिटेन के अतिरिक्त शेष सारे राष्ट्रमण्डल के व्यय का दो या तीन 
गुना है ।/* ऐसा पता चलता है कि थम महायुद्ध के बाद संसार भर में व्यापक सुरक्षा 

से भी भारत को लाभ नहीं पहुंच ओर उसका रक्षा व्यय मूल्यों में तेज़ी लाकर भी 
बराबर बढ़ता ही रहा । 

यह भी कहा गया कि भारतीय सेना को साम्राज्य के उद्देश्यों के लिए रखा जाता 
हैं। १९२१ में लार्ड एशर (॥,070 ४8067) की कमेटी ने भारतीय सेना को 

साम्राज्य रक्षा की एक इकाई के रूप में माना था । 
भारतीय लोकमत भी शान्ति काल में युद्ध आधार पर इतनी बड़ी स्थायी सेना 

रखते के विरुद्ध था। यदि जातीय तथा आर्थिक विकास की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं पर 

धन खर्च करना है तो रक्षा व्यय की भारी कटौती करनी ही पड़ेगी । सेना के भारतीयकरण, 
भारतीय युवकों को अनिवार्यतः सैनिक शिक्षा देने, पड़ौसियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित 

१. 2.. ७. 07724 : ?प078९ २८एटाप्र ग्यव #डएथावाप८ 
77 77079. 7038. 9. 49. 
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७९८ भारतीय अर्थशास्त्र 

करके तथा राष्ट्रमण्डल की रक्षा प्रणाली के लाभ में भाग लेकर हमारे सैनिक बजट में 
आवश्यक कमी की जा सकेगी । 

हमारे सार्वजनिक व्यय का एक और आपत्तिजनक रूप है, अत्यन्त खर्चीछा नाग- 
रिक शासन । हमारी सिविल सर्विस संसार भर में सबसे महंगी है। “भत्तों तथा अन्य 
सुविधाओं को बिना गिने अफसरों के वेतन का ओसत तीन सहस्र रुपये प्रति मास 
है । जब कि ब्रि न के अफसरों के वेतन का औसत एक सहस्र रुपये प्रति मास है ।”१ भारत 
जैसा निर्धन देश इतने ऊंचे वेतनों को सहन नहीं कर सकता । इस विषय में भारतीयकरण 
से भी कुछ सहायता नही मिली । क्योंकि भारतीयों को भी अं जों जैसे वेतन ही दिये गए। 
इन ऊंचे वेतनों को पर्याप्त मात्रा में कम किया जाना चाहिये । हमारी सम्मति में भारत में 
सबसे अधिक वेतन प्रति व्यक्ति आय का औसत लरूगा कर एक सहख्र रुपया प्रति मास होनी 
चाहिये । दूसरी ओर छोटे कर्मचारियों के वेतत अत्यन्त कम है । ५०) रुपये अथवा २०) 
रुपया मासिक वेतन केवल मज़ाक है। नवम्बर १९४३ में ऐंग्लो-इंडियन नेता मिस्टर फ्रेंक 
ऐंथोनी ने पालेमेंट में एक अकाल सम्बन्धी वाद-विवाद में कहा था कि “हमारा शासन- 
सम्बन्धी यंत्र असंतुल्ति है, जिसको ऊपर तो आवश्यकता से अधिक वेतन देकर मानसिक 
रूप से भूखा मारा जाता है और नीचे को आवश्यकता से कम वेतन देकर नैतिक रूप में भूखा 
मारा जाता हैँ ।_ कम-से-कम वेतन ५० ) से कम नहीं होना चाहिये । ऊंचे तथा नीचे वेतनों 
की खाईकी अधिकसे अधिक भरना चाहिये | हमको वेतनोंकी अपनीही दरें बनानी पड़ेंगी। 

ऋण सेवाएँ हमारी आय के एक और बड़े टुकड़े को काट लेती हैं। जब कभी 
यह एक विदेशी ऋण होता है तो एक पूरी हानि बन जाता है। सौभाग्यवश अब हम 
अपने सभी विदेशी ऋणों को चुकता कर चुके हैं। अत्यधिक सैनिक व्यय तथा अत्यधिक 
शासन व्यय के फलस्वरूप हमारी सारी आय सरकारी यंत्र को चलाने में ही समाप्त 
हो जाती हैँ तथा छोक-हितकारी कार्यो के लिए हमारे पास बहुत कम बच पाता है। 
जिससे हमारे आ्थिक तथा सामाजिक विकास में बाधा आती है। यह कहा जाता है कि 
भारत में कुल १२ प्रतिशत राष्ट्र निर्माण के विभागों पर तया ८८* प्रतिशत सरकार को 
चलाने पर खर्च किया जाता है। सर वाल्टर लेटन के शब्दों में “रक्षा तथा कानून तथा 
आदेश की रक्षा जैसे सरकार के आरम्भिक कार्यो में वह ( भारत ) अपनी सम्पत्ति के 
अनुपात में पश्चिमी राष्ट्रों जैसा खर्चा कर रहा है। इसके विछद्ध शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफाई आदि सामाजिक सेवाओं पर उसका व्यय पश्चिमी स्तर से कहीं 
पीछे है और अनेक दिश्ञाओं में तो वह कुछ भी खर्च नहीं करता ।” फिर “अधिक आर्थिक 
सुरक्षा (भूसिचन साधनों, कृषि के सुधरे हुए तथा अनेक प्रकार कें साधनों आदि) अधिक 

१. 7. 4. 80897 : १२८एा८ए 07 ]70997 जपा870९, 7927-34, 
90. 76 
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उत्तम शारीरिक कल्याण (सप्लाई, जल की पूर्ति, सुधरा हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि) 
तया शिक्षा के सार्वजनिक व्यय द्वारा लोकहितकारी कार्यो को अधिक किया तथा उत्पादन 
को बढ़ाया जा सकता है । वास्तव में अधिक उत्तम तया अधिक सुरक्षित जीवन के निर्माण 

करने का एकमात्र व्यवहारिक साधन कर लगाना ही हो सकता है ।”* १९३५-३६ में 
कानून और आज्ञा में सैनिक व्यय सहित हमारी आय का ३४ प्रतिशत खप गया था।* 

जब हमारी आय का इनता बड़ा अनुपात राज्य के आरम्भिक कार्यो में खर्च हो 
जाता है तो सामाजिक सेवाओं पर व्यय का बहुत कम होना अनिवार्य है। १९३४-३५ में 
शिक्षा पर हमारा (केन्द्रीय,प्रान्तीय तथा स्थानीय) कुल व्यय प्रति व्यक्ति ९ आना था । 
जब कि ब्रिटेन में वह १९ रुपये तथा अमरीका में ५५ रुपये था। चिकित्सा, कृषि तथा 

औद्योगिक उन्नति पर भी व्यय बहुत कम था। निर्धनों की सहायता, स्वास्थ्य तथा बेकारी 
जैसे सामाजिक बीमे, बीमे तथा वुद्धावस्था की पेंदनों पर तो अभी तक कुछ भी खर्च नहीं 
किया गया है। १९४५-४६ में विभिन्न मदों पर प्रति व्यक्ति व्यय निम्तलिखित किया गया 
था ।* 

भद रुपया आना पाई 

सैनिक व्यय १३ ७ 
पुलिस, न्याय, जेल, कैदियों की बस्ती आदि ७ ११ 
शिक्षा 
चिकित्सा 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 
कृषि 
उद्योग-धंधे 

बट 

रे 

११ 
कट 

द्् 
वैज्ञानिक विभाग 6 ६७ (०0 ७०6 ७०७6 0०४७० ७ ५७ 66 ७ » ४७ (० >>) & ण् 

इन अंकों को किसी टीका की आवश्यकता नहीं है । हमारा राज्य अभी तक भी 
क पुलिस राज्य' ही है और उसको सामाजिक सेवाओं के उस युग में प्रवेश करना है, 

जिसमें अन्य देश यात्रा करते हुए बहुत दूर निकल गए हें। हमारे सावेजनिक व्यय का 
अधिकांश इस प्रकार नहीं खर्चा जाता कि जिससे जनता की आ्थिक उन्नति हो और 
उनकी कर देने योग्य क्षमता बढ़े । 

हमारे सार्वेजनिक व्यय का एक और रूप भी है, जिसके विषय में भी हम उल्लेख 

१. क्ितीबण 5क४पां0ए (एण्यायाश्ंणा रि००07, ५४०. 7. 

07- 90५4-908. 
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८०० भारतीय अथंशास्त्र 

कर सकते हैं । विभिन्न प्रान्तों द्वारा संभाल कर चलाये हुए सेवा के स्तर एक दूसरे से अत्य- 

धिक विभिन्नता लिये हुए हे । अधिक निधन प्रान्त, जिनको सामाजिक सेवाओं की सबसे 
अधिक आवश्यकता है धन की कमी के कारण इस विषय में कुछ अधिक नही कर पाते। 

उनकी सेवाओं को व्यवहारिक रूप में कुछ नही मिलता । इस प्रकार की स्थिति से देश का 
एक-सा तथा सब क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता । | 

अन्त में हम सारांश रूप में यही कह सकते हे कि एक आधुनिक राज्य केवछ कर 

संग्राहक एजेंसी अथवा केवल शान्ति तथा सुरक्षा करने वाली एजेंसी ही नहीं होता । हमारी 

आधथिक प्रणाली पर नैतिक विचारणाओं की प्रधानता होनी चाहिये। अर्थव्यवस्था में 

औचित्य जनतन्त्र का आवश्यक अंग हैं। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को सामाजिक तथा 

आशिक पुतनिर्माण का साधन बनाना चाहिये । इस दृष्टि से विचार करने पर हमारी 
कर प्रणाली में आमूल-चूल सुधार करने तथा हमारे सा्वेजनिक व्यय में भारी परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है। भूमि-कर तथा सिचाई- करमें कमी, जीवनोपयोगी वस्तुओं तथा 
कारखानों के माल की तटकर से मुक्ति तथा विलास वस्तुओं पर अब से अधिक कर, उत्पाद- 

कर (आबकारी) की आय का बिल्कुल लोप, कृषि आय पर वृद्धिगत स्तर पर कर 
निर्धारण, आयकर के उच्च स्तरों में ढलवां क्रम से वृद्धि, आयकर की करमुक्ति-योग्य 
निम्नतम सीमा में थोड़ी और बृद्धि, उत्तराधिकार कर तथा आकस्मिक आयकर जैसे कुछ 
से कार्य हैं, जिनको शीघ्य या देर से करना ही होगा । 

किन्तु यदि आवश्यकतावश कर प्रणाली इसी प्रकार पिछड़ी हुई बनी रही तो 
कम से कम सावजनिक व्यय द्वारा इस संतुलन को ठीक कर लेना चाहिये । वास्तव में बते- 

मान परिस्थिति में हमको अपनी अर्थ प्रणाली में कुप्रबन्ध को ठीक करने के लिए अपने 
सार्वजनिक व्यय में परिवर्तेन करने चाहियें। सेनिक तथा नागरिक शासन के व्यय में भारी 

कमी करके ही हम अपनी अर्थप्रणाली में सामाजिक न्याय के आन्तरिक सिद्धान्त को लागू 
कर सकते हैँ । सावंजनिक व्यय को इस प्रकार ढाला जावे कि उससे किसानों, कारखाने 

के श्रमिकों तथा समाज के अन्य निर्धन वर्गों को अधिकाधिक लाभ पहुंच सके । 
अभी प्रत्येक कार्य बहुत छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। क्या हम भी भारतीय जनता को 
अभाव तथा भय से सुरक्षा प्रदान करने के, लिए अपनी अमत योजना उपस्थित करेंगे ? 



छत्तीसवाँ अध्याय 

राष्ट्रीय आय 
१. परिभाषा | मनुष्य का आर्थिक हित उसके कार्य के लिए मिलने वाले पारि- 

ततोषिक पर निर्भर करता है। सी प्रकार एक राष्ट्र का आथिक-हित इस बात पर निर्भर 

करता है कि उसके लोगों के उपयोग के लिए कौन-कौन-सी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध 

हैं। देश के लोगों की जो संपत्तियां हँ--केवल वही संपत्तिया, जो हिसाब में लगाई 

जा सकती हैं और जिनका परिवततंन हो सकता है--उन सबके संपूर्ण राशि के योग को 

राष्ट की संपत्ति माना जा सकता है। संपूर्ण संपत्तियों के इस कोष में से जो आमदनी 

होती है, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता हे। इसमें सम्मिलित किये जाने वाली भिन्न- 

भिन्न मदों के विषय में अनेक मत है। उदाहरण के लिए, एक माता अंथवा गृह-पत्नी 

द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, वह बहुत मूल्यवान् हैं और उनसे महान् संतोष की भी 

प्राप्ति होती है। उन्हें बहुधा द्रव्य से आंका भी जा सकता है, कितु राष्ट्रीय आय में उसे 

स्थान नही दिया जाता । वही सेवा, गृह-सेविका द्वारा की जाने पर राष्ट्रीय आय मानी 

जाती है। इसी प्रकार, प्रो० पीगू के कथनानुसार मकान और सामान को भी राष्ट्रीय 

आय में माना जाता है, बशर्तेकि उन्हें किराये पर दिया जाता हो। कितु यदि उन्हें 
उपहार में दिया जाता है, तो नहीं । कुछेक अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि सरकारी 

कर्मचारियों की सेवाओं को संपूर्ण राष्ट्रीय आय में स्थान नहीं देना चाहिये | कुछ अन्यों का 

मत हैं कि केवल उसी आय को, जिसके बदले में किसी प्रकार की सेवा नहीं मिल पाती 

राष्ट्रीय आय में स्थान नहीं देना चाहिये; जसे वृद्धावस्था की पंशने । 

मि. कोलिन क्लाक इस संबंध में राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित व्याख्या करते हूँ:- 

“किसी काल के लिये राष्ट्रीय आय में माल और सेवाओं के उस द्रव्य मूल्य को 

लिया जाता है, जो उस काल में खपत (उपभोग) के लिए उपलब्ध होती हूँ, उसके मूल्य 

का हिसाब उसके उस समय प्रचलित बिक्री मूल्य में उस मूल्य को जोड़कर लगाया जाता 

है, जो उसके अतिरिक्त नए पूंजीगत माल को मोल लेने के लिये वास्तव देना पड़ता 

है, उसमें से घटी तथा व्यर्थ पड़े हुए वर्तमान पूंजीगत माल के हिसाब को घटा दिया जाता 

है, फिर उस समस्त वृद्धि को स्टाक में या तो जोड़ दिया जाता हूँ अथवा यदि स्टाक में से 

माल निकाले जाने से कमी हई हो तो उसे वर्तमान मूल्य के हिसाब से लगा कर उसमें से 

घटा दिया जाता है। राज्य तथा स्थानीय अधिकारियों की सेवाओं (उदाहरणार्थ, डाकखान 

तथा म्यनिसिपल द्रामवे की सेवाओं) को, जो छागत मूल्य पर बिना छाभ लिए दी 

जाती हैं--उस पर आई हुई लागत के हिसाब से उसमें सम्मिलित किया जाता है। जहां 
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कहीं” विशेष वस्तुओं अथवा सेवाओं पर कर लगाया जाता है--जैसे तटकर अथवा 
(वस्तुओं पर उत्पाद (आबकारी) कर अथवा मनोरंजन कर को--वहां ऐसे करों को 

विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाता”* 
डाक्टर वी० के० आर० वी० राव के अनुसार, जो एक अधिकृत भारतीय विद्वान् 

ह--राष्ट्रीय आय की परिभाषा में माल और सेवाओं के प्रवाह के द्रव्य मूल्य को छेना 

चाहिए। उसमें से उसी काल में किये हुए उन आयातों को निकाल देना चाहिये, जो 
बिक्री के लिये उपलब्ध हों (अथवा बिक्री योग्य हों), उसके मूल्य को उस समय प्रचलित 
मूल्य के अनुसार लगाकर उसमें निम्नलिखित मदों के योग को निकाल देना चाहिये : 
(१) उस बीच में यदि स्टाक में कोई कमी हो गई हो तो उसके द्रव्य मूल्य को; 
(२) उत्पादन करने के दिनों में उपयोग किये हुए माल तथा सेवाओं के प्रवाह के द्रव्य 

मूल्य को; (३) वतंमान पूंजीगत साजसज्जा को वैसे की वेसी ही बनाए रखने के लिये 
जितने माल तथा सेवा के प्रवाह का उपयोग किया गया हो उसके द्वव्यमूल्य को (इन सभी 

मामलों में बाजार में प्रचलित मूल्य लगाया जावे); (४) अप्रत्यक्ष कर से राज्य को प्राप्त 

आय ; (५) कोष में सौदों सहित व्यापार के अनुकूल संतुलन को; (६) देश की विदेशी 

ऋणग्रस्तता में कुल वृद्धि को अथवा विदेशों में बकाया, धन तथा प्रतिभूतियों की सम्पत्ति 
में वास्तविक कमी को, भले ही देश की सरकार अथवा किसी व्यक्तिविशेष की भी हो ।” * 

२. राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की उपयोगिता | किसी समाज का आ्िक- 
हित उसकी आमदनी से आंका जाना चाहिये। नि:संदेह, उसमें कुछ त्रुटियां है। एक समाज 
में धनी लोगों अथवा वृद्धों की बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। और संभव है, इस कारण, 
द्रव्य की बड़ी बड़ी रकमें दवाइयों और सुख-सुविधाओं पर अनुपात रूप में खर्च की जाती 
हों। अथवा, समाज को शांति निरंतर दंगों के कारण भंग होती हो और उसे पुलिस तथा 
सुरक्षा उपायों पर बहुत व्यय करना पड़ता हो। इस प्रकार, ऐसे समाज की आय अधिक 
आश्िक-हित के लिए सहायक नहीं हो सकेगी। इन त्रुटियों के होते हुए भी हमें यह स्वीकार 
करना ही होगा कि यदि राष्ट्रीय आय अपेक्षाकृत अधिक है, तो राष्ट्रीय हित भी अपेक्षा- 

कृत अधिक होगा, और अन्य वस्तुएं तो समान ही होती है ।” २ 

राष्ट्रीय आय के अंकों से हमें समाज के जीवन-मान का पता चलता है। नि३चय से, 
यह अंक केवल औसत अंक होते हैं । यह संभव है कि कुछ लोग, देश की आम के बड़े अंश 

को हड़प जाते हों और बहुत बड़ीं संख्या के पास केवल थोड़ा ही हिस्सा रह जाता हो । 

इसलिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को न केवल देश के संपूर्ण अर्थ का विस्तृत दृष्टिकोण 

१. (4007 (877--76 3४074 /!.706772, [)0. 7-2, 
२. ॥)27 ४.७.२.७ २ ३0०-'रा/णार्श तशठ0776 0 फ्रीत एंड 7708., 
३. त्रब०6०-९८--नरिब्रा0गर०ं पट0ठआ6, $2ए78 8700 |7फए८४- 
पाला, र०, 2, 00. 740-47. 
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प्रगट करना चाहिए, प्रत्युत उन विभिन्न दलों का भी वर्णन करना चाहिये कि जो उत्पादक 

और आय प्राप्त करने वालों के रूप में हिस्सा लेते हे। इस प्रकार, वह भूतकाल में देश 
के आथिक आधार-मूलक परिवतेंनों का स्पष्टीकरण करेंगे और साथ ही भविष्य की 
प्रवुत्तियों के विषय में प्रस्ताव कर सकेंगे । 

राष्ट्रीय आय के अंकों का हितकर उपयोग यह जानने के लिए भी किया जाता है 

कि एक देश सुदृढ़ आधार पर प्रगति कर रहा है अथवा नहीं । यदि वह उस प्रगति को सही- 

सही नहीं भी नाप पाते, तो भी, कम से कम उनसे हमें प्रवत्तियों का तो ज्ञान होता ही है । 
चूंकि देश के लोगों कौ आय को नापने के लिए समय की अवधि अपेक्षाकृत अधिक दरकार 

होतो है, इसलिए कौमतों और लोगों की आदतों में परिवतंन हो जाने की गुंजायश की जानी 
चाहिए। इस सम्बन्ध में मार्शल द्वार। प्रस्तावित शृंखला का उपाय लाभपूर्ण सिद्ध हो सकता 
हैं । इस प्रकार यदि हम दो विभिन्न देशों के विभिन्न जीवन मान की तुलना करते हैं, और 
उनके अंतरों के लिए उचित गुंजायश किये बिना उनके आर्थिक-हितों के सापेक्ष अनुमानों 
को बनाने की चेष्टा करते है, तो उससे ग़लतफ़हमी हो जायगी । 

आज राष्ट्रीय आय का अध्ययन केवल शास्त्रीय दिलचस्पी का विषय नहीं है । इसके 
विपरीत, इस प्रकार के अंक एक देश की आश्िक-त्रुटियों की छानबीन करने के लिए उप- 

योगी होते हे और साथ ही उन त्रुटियों का उपचार करने के लिए भी उपयोग में लाये जाते 
हैं । यह आंकड़े हमें आय के वितरण के परिवतेनशील आद्श्ों का परिचंय देते हें । योजना 
को क्ृषि-विषयक अथवा औद्योगिक, कोई भी कार्यवाही, तब तक संभव नहीं होती, जब तके 

हमें यह पता नहीं होता कि समाज का कौन-सा भाग बचा सकता है और बह कितना बचा 
सकता हैं। इस ज्ञान के बिना, उनके हित अथवा उनकी बचत की क्षमता को आघात 
पहुंचाये बिना, उस पर व्यय का बोझ डालना संभव नहीं हें । इस लाभपूर्ण ज्ञान के साथ 
सरकार प्रगतिकारी और संरक्षण, दोनों उद्देश्यों के लिए कोष प्राप्त करने के निमित्त 
टैक्स लगाने की स्थिति में होती हैं। जब सरकार को माल्म होता है कि देश के साधन 

इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पूंजी की पूर्ति नहीं कर सकते, तो वह आवश्यकतानुसार 
विदेशों से पूंजी को आमंत्रित करती है। सरकार जब इस प्रकार सुसंपन्न होती है, तभी 
वह कर-विषयक नीतियां बना सकती है। तभी वह उत्पादन के प्रवाह और खपत के 

नियंत्रण की आवश्यकता को भी आंक सकती है। 

भारत को दरिद्वता तो एक कहावत हो गई है । भौतिक समृद्धि के संबंध में 
भो हमारा देश लगभग अंतिम राष्ट्र है। स्वास्थ्य का मान क्षीण है, पोषण अपर्याप्त है, मृत्यु- 

अनुपात ऊंचा है, शिशु और जच्चा को मृत्यु का अनुपात असाधारण रूप में अत्यधिक हे, 
जब कि जीवन-यापन का स्तर बहुत ही निम्न है । इस प्रकार के वातावरण में, भारत 
की आय का विदलेषण अत्यावश्यकता का विषय हो जाता है। सही अंक दिये जाने पर, 

सरकार इस स्थिति में होगी कि वह आय के असमान वितरण के दोषों को दूर कर सके और 
_+न्ागानक 
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बुरे पोषण के दोषों को सही कर सके | उनसे लोगों की टैक्स योग्य वास्तविक क्षमता और 
उनकी क्षमता के उपयुक्त बोझा डालने की खोज में भी सहायता मिलेगी। खपत के ऊपर 

बवत को सोमा के ज्ञान के आधार पर ही सरकार नये उपायों और योजनाओं को हाथ 

में लेने योग्य होती है । 

३. किसी देश की राष्ट्रीय आय का हिसाब छगाने के उपाय । 
सामान्यतः, इस आय की गणना के लिए तीन उपायों को बतलाया जाता है : 

१. आय प्रगाली-यह आय-कर के आंकड़ों पर आधारित होती हैं। आय-कर के 

अंकों को विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए विभिन्न मज़दूर-दलों के उपाजनों की औसत 
लेकर पूरक किया जाता है । इस प्रकार का उपाय उस देश में अधिक लाभकर होगा, जहां 

आय-कर दाताओं की अधिक संख्या होती है। कितु भारत में भी यह उपयोगी हो सकता 

है, बशर्तेकि इस उद्देश्य से संबंधित उन लोगों की आयों की जांचों में इसकी सहायता 
की जाय कि जित पर आय-कर नहीं लगता,अर्थात् मजदूरों, छोटे-छोटे दुकानदारों तथा 

करममकरों के अन्य दलों की आय । 
उत्पादन की गणना प्रणाली अथवा राष्टद्र-सस्पत्ति सूची प्रणाली--यह वर्ष 

भर में बाजार भाव पर खपत की गई वस्तुओं और सेवाओं के योग पर विचार करता है। 

इस उपाय के लिए उत्पादन और पगार की ठोक ठोक गणना को आवश्यकता है । भारत में 

किसी भो समय उत्पादव की पूर्ण गणना नहीं ली गई। जो भी हो, सरकार क्ृषि-विषयक 
मुख्य जिन्मों के उत्पादन का अनुमान प्रकाशित करती है, जिसका अर्थ यह है कि तीन में से 

प्राय: प्रत्येक दो व्यक्तियों की आय का हिसाब रूगा लिया जाता है ।* खनिजों और 
जंगलों के उत्पाद के भी संपूर्ण आंकड़े प्रकाशित किये जाते हें। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के 
उत्पादन के अंक भी उपलब्ध हैं ।* इसके अतिरिक्त दूध और दूध की बनी वस्तुओं के अंक 
भी उपलब्ध हें। हाल ही में, राष्ट्रीय आय कमेटी ने १९४८-४९ के लिए प्रति अंश की 

आय २५५ रु० बताई थी। इसकी अखीरी रिपोर्ट इस वर्ष (१९५२) में प्रकाशित होगी 

और १९४९-५० का अनुमान मिल जायगा। 

३. आय और राष्ट्र-संपत्ति सूची प्रणाली का सम्मिश्रण । डा० राओ ने 
भारत में दोनों उपायों को सफलतापूर्वक मिला दिया है। उन्होंने कृषि-विषयक उत्पादनों 

के सरकारी अनुमानों, खनिजों, उद्योगों और जंगलों के उत्पादनों के प्रकाशिन्न अंकों, दूध 
और दूध की वस्तुओं के उपलब्ध अंकों, और आय-कर के' आंकड़ों तथा छोटे सरकारी 

कर्मचारियों की आयों के अंकों और उन औद्योगिक कर्मकरों की आयों के अंकों का उपयोग 

किया है, जिनके वेतन नियमत: प्रकाशित होते हैं। उन्होंने अन्य दिशाओं में इस उद्देश्य 

से संबंधित जांच द्वारा इनका पूरक किया है। हि 

१. 007 टप्रपफाबो जापबां0०ा 7 ॥शता9, % (07079 उ0प्राव 97, 
२. 5ग्एरंग्रीटदों 305807936., 3 (०707. 
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४. भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान--भारत की राष्ट्रीय आय का 
निशचय करने के लिए समय-समय पर अनुमान लगाए गए हैं। इनमें सबसे पुराना 
अनुमान डा० नौरोजी ने १८६७-७० के विषय में बनाया था। ब्रिटिश भारत में विभाजन 
से पूर्व प्रति अंश आय के विभिन्न अनुमान नीचे दिये जाते है:- 

१५. 

१६. 
१७. 

७७७-७७एएल्नन्ननाशशशआशशशाशशशशशआशआशशशशशणशशशणशणशणश नाश भा सइइभआअनब__लल ओम 

मु आय लेखक का नाम अनुमान का वर्ष आल 

दादाभाई नौरोजी | १८६७-७० कल हा 2 
लाड्डे क्रॉमर और बारबॉर १८८२ २७ ० ० 
डिगबी १८९८-९९ १७ ८ ५ 
लाड्ड कर्जन १९०० | ३० ० ० 
डिगबी | १९०१ 2६. ७-85 
एफ. जी. एटकिन्सन १८७५ ३० ८ ० 

१८९५ ३९ ८ ० 
वाडिया और जोशी १९१३-१४ ४४ ५ ६ 
शाह और खम्बत १९००-१४ ३६ ० ०* 

(युद्ध पूर्व 
हे । युद्ध और युद्धोत्तर ३८ ० ० 

फिडले शिरास १९२१ १०७ ० ० 

१7 १९२२ ११६ ० ० 

साईमन कमीशन की रिपोर्ट | १९२९ ११६ ० ०. 
डा० राओ | ७६ ० ० 

77 77 | १९३ १-३२ ५९ 0 ०१ 

। | शहद ० ०४ 
हुए ० ० २ 

सर जेम्स ग्रिग १९३७-३८ ५६ ० ०४ 
कामसे पत्र में एक विद्यार्थी १९३८-३९ दंदू ० ० 

॥7 7 १ ९५४२-४२ है १ २४ दर स् 

यह स्पष्ट है कि ऊपर लिखित आय के अनमानोंमें अनेक विभिन्नताएं हैं । एक कारण 

कीमतों में परिवर्तन का है। उदाहरण के लिए, १९१३-१४ के ४५ रु० १९२१-२२ में ८० रु ० 

की समानता में कम नहीं होंगे बशरतेंकि' कीमतों की उन्नति में गंजायश की जाय । इसे छोड़- 
अल अनकननननननक लत वनिननिषजधलमनलननमान मनन 3अिल्डन-नअसजन- 

१. 

0 ९७ 2.२९] 

253 बद[प्रशटव छए 795. 7९80 8८०0०7वाँध३ 00 ४76 (०72८8 
0 ९ए८। 0 97068. 

, रिप्ादों, 
, (7097. 
- जिवा9, 07, 7१80 30ए98 8 एक्षाह77 07 707 00 ४6% . 
- उपव860 906०6८४५, 7038. 
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कर, विभिन्न अनुमानों द्वारा जो क्षेत्र आच्छादित होता है,वह सदेव वही नहीं होता । कुछ 

अनमानों में संपूर्ण भारत को सम्मिलित किया गया हैँ, जब कि कुछ में रियासतों को छोड़ 
दिया गया है । एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विभिन्न जांच करने वालों ने अपनी 

व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर अलग-अछग ढंग से व्यवहार किया होगा । इसे देखकर 
कोई भी जान सकता हूँ कि राष्ट्रीय भावना के साथ जांच करने वाले सामान्यतः: सरकारी 
अधिकारियों की तुलना में न््यून अंकों पर पहुंचते हैं; पहले का दृष्टिकोण यह है कि ब्रिटिश 
दासन के कारण भारत में समृद्धि नहीं हुई, जबकि दूसरे इससे भिन्न विचार रखते हैं। इस 

प्रकार प्रारंभिक जांचों में राजनीतिक पक्षपात की प्रेरणा होती थी और या तो अधिक 
अनुमान होते थे अथवा अल्प-अनुमान । इसके अतिरिक्त, विभिन्न अनुमानों में सदैव समान 
म्दें नहीं होती थी। गणना का आधार प्राय: सदैव भिन्न होता था। न ही आंकड़े पूर्णतया 

सही होते थे। बहुधा उन पर धब्बे होते थे और कई अवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण दिशा का ही 
अभाव होता था | प्रो. ए. एल. बाऊले और डी. एच. राबटंसन ने, जिन्हें सरकार ने आंकड़े 

संग्रह करने और उत्पादन की गणना के विषय में परामर्श के लिए आमंत्रित किया था, 
उल्लेख किया था, 'भारत में आंकड़े श्ंखलाबद्ध नहीं हैं।यच्रपि कुछ दिशाओं में 

सावधानी के साथ कार्य किया जा रहा है और शुद्धता' तथा सूचना के क्षेत्र को उन्नत करने 
के लिए निश्चित यत्न किए गए हैं। कुछ अन्य दिशाओं में उन्हें अनावश्यक रूप में विस्तार 

० दे दिया गया है, बुरी तरह अशुद्ध हो गए है, अधूरे हैं अथवा गलतफहमी करने वाले हैं ; 

जबकि अनेक महत्त्वपूर्ण दिशाओं में सामान्य सूचना का प्राय: सर्वथा अभाव है। इस परि- 

स्थिति में आंकड़े विशेषज्ञ के नियंत्रण में आमूल-सुधार की अत्यावश्यकता है ।” कृषि- 
विषयक कीमतों के आंकड़ों को विस्तार दे दिया गया है, जन्म और मृत्यु-अनुपात अधूरे हें 
और वेतनों के विषय में सामान्य सूचना का अभाव हैँ। यह उल्लेखनीय है कि बाद के 

अनुमान अधिक वैज्ञानिक हैँ और डा० राओ के अनुमान संभवत: सबसे अधिक विश्वस्त 
है। उन्होंने अपने अनुमानों के' लिए १९३ १-३२ के वर्ष को चुना है। आय' और चल संपत्ति' 
के उपायों का कानूनी रूप में मिश्रण किया गया है और उसे उद्देश्य संबंधी जांच द्वारा पूरक 
किया गया है । डा. राओ के उपाय की विधि पर नीचे विचार किया गया है और उसका 
अध्ययन लाभकर होगा । 

डा. राओ का विचार है कि कृषि उत्पत्ति के सरकारी आंकड़ों में दस प्रतिशत का 
आधिक्य हैँ और आय-कर को ५ प्रतिशत' तक छिपाया गया है । इस प्रकार, शुद्ध राष्ट्रीय 
आय १,६६,५१० लाख और १,८६,७७० लाख के अन्तर्गत है, जो ६ प्रतिशत भूल के 
सीयांत के साथ प्रति अंश की ६५ रु० आय प्रदान करती है। ह 

इसके बाद डा. राओ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए प्रति अंश 
६५ रु० आय के आनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिअंश आय ५१ र० है और शहरी क्षेत्रों में 
१६६ रु० । 
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१९३१-३२ में ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय' का विवरण । 
. अन्य... जा या | भू का 

मद (दस लाख से सीमान्त' 
हि _ रू. में) रे (प्रतिशत ) 

क्. राष्ट्र सम्पत्ति अनुमान : ४४ ४ 
१. कृषि उत्पत्ति ६,०८९.२ 

फल, मसाले, दालें आदि १,७४६.९ 

७,८३६. १ | 
घटाओ--क्षय से हानि बीज, ब्याज, | 
पश्षुओं की रक्षा और घटी, और । 
औजारों की मरम्मत आदि | १,९०९ ५,९२७ 
२. पशु--दथ, मांस, खालों, हडिडयों 

ऊन आदि सहित २,६८३ -+१० 
३. मछली मारना और शिकार १२० +२० 

खनिज १८० 

४. जंगल उत्पादन ९२ 
ख. आय अतृमान:-- ह 

१. आयकर से निर्धारित आय २,१६१ 
२. बिना टैक्स के आय--- 

(अ) उद्योगों में मजदूरों की २,१०० 
(आ) सरकारी नौकरों, रेलों 

डाक और तार के करमंकरों की ५९० 
. (इ) अन्य यातायात के कमकरों की २८३ 
(ई) व्यापार के कमंकरों की १,२३३ 
(उ) व्यवसायों और कलाओं के 

कर्मकरों की ४१६ । 
(ऊ) घरेलू कर्मकरों की ३२५ | ४,९४७ १६ 

ग्. मिश्रित : 
मकान सम्पत्ति 9७४ 
रेशम १२ 
बासन ६० 

हद हप । 
« ७ पेंशनें ७९ 

सरकार की व्यापारिक ज़िम्मेदारियां ८९ 
कृषि ऋण पर ब्याज |. १७० 
अप्रत्यक्ष कर ८३९ 
घटाओ--- १८५५ 
अप्रत्यक्ष करों से राजस्व +-८३९ 
आन्तरिक सरकारी ऋण पर ब्याज (-- १६० 
आयातों पर निर्यातों का आधिक्य,आदि। ३९६ 

१०७५ ७८० +नदारदा 
१६,८९० +<९, 



८०८ भारतीय अथंशास्त्र 

' ६. राष्ट्रीय आय के विभाजनोत्तर काल के अनुमान । “ईस्टर्न इकोना- 
मिस्ट” ने १९४८ के अपने वारषिक अंक में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किया था। 
डा. राओ के १९३१-३२ के आधार पर पाकिस्तान के लिए २२४ रु० के विपरीत अनुमात 
किया गया था । भारत में अल्प आय के लिए यह यूक्ति दी गई थी कि भारत की' अपेक्षा 
पाकिस्तान की' कृषि संपत्ति संभवत: अधिक ठहराई गई थी । भारत सरकार के व्यापार 

सचिवालय ने १९४५-४६ और १९४६-४७ के विभाजन के अनंतर भारत संघ 
के प्रांतों के राष्ट्रीय-आय के लागत अंशों के रूप में अनुमान' प्रकाशित किये थे जो इस 

प्रकार ह:-- 

(करोड़ रुपयों में ) 

कक ब्रिटिश भारत | भारतीय संघ प्रान्त 
ह १९४५-४६ | १९४५-४६ | १९४६-४७ 

१. मौलिक उत्पादन-- 
(क) क्ृषिकी ुद्ध उत्पत्ति और पशुपालन] २,७४५ १,९६३ २,२९६ 
(ख) जंगलों की शुद्ध उत्पत्ति १२ ९ ४६ 
(ग) खनिजों की शुद्ध उत्पत्ति ___२८ _२७ ६१ 

शुद्ध मौलिक उत्पादन का योग. [२,७९५ | २,००९ | २३९८ 
“२. अ--मौलिक भिन्न उत्पादन-- 

(क) कर निर्धारित आय ५७९ ५३५ ५६६ 
(ख) बिना कर की आय _२८६० | २,३८७ | २,६१६ 
लागत अंश पर कुल राष्ट्रीय आय _६,२३४ ४,९३१ | ५,५८० 

प्रति व्यक्ति आय रु. में १९८ २०४ २२८ 

ऊपर के अंकों से पता होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, कितु यह वृद्धि असली 
नहीं है, क्योंकि कीमतों के स्तर में लगभग १२.५ प्रतिशत की उन्नति के लिए गंजायश की 
जानी हैं। ५,५८० रु० के अंकों में अनंतर काल में भारत में सम्मिलित हुई रियासतों की 
आय शामिल नहीं की गई। 

राष्ट्रीय आय कमेटी--भारत की सच्ची राष्ट्रीय आय जानने की आवश्यकता को 

इतना महत्व दिया गया कि सरकार ने अगस्त १९४९ में राष्ट्रीय आय कमेटी नियत कर दी। 
इस कमेटी को उपलब्ध अंकों कौ किस्म को उन्नत करने और अधिक आवश्यक आंकड़ों 
को संग्रहित करने के उपायों की तजवीज़ें करने के साथ ही' राष्ट्रीय आय की' दिशा में 
अनुसंधान को उन्नत करने के उपायों और साधनों के प्रस्ताव भी करने थे । कमेटी' की पहली 
सूचना अग्रेल १९५ १ में पेश की गई, और वह १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय का अनुमात 
प्रदान करती हैं । अंतिम रिपोर्ट १९५२ में प्रकाशित हो जायगी, और अन्य विषयों पर 
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विचार करने के साथ ही वह १९४९-५० के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान भी प्रदान 

करेगी। 

१९४८-४९ के लिए भारत की राष्ट्रीय आय (लागत अंश परे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति ) 
८,७३० करोड़ रु० रखी गई है, जिसमें से २० करोड़ रु० विदेशों में भुगतान करने के लिए 

घटाये जाने है। अनुमानित जनसंख्या ३४ करोड़ है। इस प्रकार इस व में प्रति व्यक्ति आय 

२५५ र० आती है। अगले पृष्ठ की तालिका में आय का पूर्ण विवरण प्रकट हो जाता है । 

भारतीय अर्य शासन में कृषि की सापेक्ष महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि 

इससे ४, १५० करोड़ रु० अथवा संपूर्ण राष्ट्रीय आय का ४७.६ प्रतिशत प्राप्त हुआ । 
उसके बाद व्यापार और यातायात, जिससे १७०० करोड़ रु० अयवा १९.५ प्रतिशत 
मिला | अंशदान को दृष्टि से खनिज, निर्माण, हस्त व्यापार _तीय दर्जे पर आते हैं 
जिनसे १५०० करोड़ रुपये अथवा १७.२ प्रतिशत प्राप्त होता है। प्रबंध विषयक सेवाओं का 

५ प्रतिशत का अंश है। 

इस रिपोर्ट का कहना हैँ कि छो -छोटे व्यवसायों (अधिकांशतः घरेलू) का मुख्य 
भाग है, जो ५,३५० करोड़ रु० होता हैं अर्थात् शुद्ध घरेल उत्पादन का ६१.३ प्रतिशत 

प्रति नियोजित व्यक्ति का औसत शुद्ध उत्पादन ६६० रु० आंका गया है। रेलों और 
संवाहनों के कर्मकरों को सबसे अधिक वेतन मिलते हें । एक अन्य दिलचस्प निर्णय यह है 
कि संपूर्ण आय में से निजी भाग ७,९७०करोड़ रुपये आंका गया है और सरकारी साहसिक 
कार्यों और प्रशासन के लिए केवल ७६० करोड़ रु० आंके गए हैं। सरकार ने टैक्सों, फीसों 

आदि की दृष्टि से ६९० करोड़ रु० अथवा निजी आय का ८ प्रतिशत प्राप्त किया । 
यह अनुमान किया गया है कि खाद्य पर भोक्ता व्यय ४,६०० करोड़ रु० से कम नहीं 

हुआ अथवा संपूर्ण राष्ट्रीय आय का ५३ प्रतिशत, जो देश के अधिकांश लोगों की दरिद्रता 
का परिचायक है। सुदृढ़ निर्णय तभी संभव होंगे, जब इस प्रकार के अंक कुछ वर्षो तक मिलते 
रहेंगे । 

आय में वृद्धि होने के अतिरिक्त हाल ही की जांचों से पता चलता है कि उसके 
वितरण में भी परिवर्तन हुआ है । यह बयान किया गया है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा 

अंश ग्राम क्षेत्रों में समाज के अ-नियोजन वर्ग की ओर बदल गया है, जो या तो अपनी बचतों 
को नियोजित करने की आदत नहीं रखते अथवा बेकिंग सुविधाओं के अभाव में वैसा नहीं 
कर पाते। १९५० की आथिक कमीशन की रिपोर्ट ने आयके इस परिवर्तेत की ओर ध्यान 
आकर्षित किया था। उसी वषे में प्रकाशित हुई ग्राम बैंकिंग जांच कमेटी की रिपोर्ट स 
परिवर्तन का सही अनुमान नहीं कर सकी थी, और उसने भी उसे ज्यों का त्यों रखा। भार- 
तीय सरकार के अर्थ-सचिव श्री सी. डी. देशमुख ने भी यही दृष्टिकोण उपस्थित किया था। 
देश के भिन्न भागों के व्यापार मंडलों ने भी इसी विचार का समर्थन किया था और शहरी 
वर्ग में से ग्राम वर्ग को द्रव्य आमदनियों के परिवर्तेन पर चिता कट की थी। यह कहा 
जाता हैं कि औद्योगिक नियोजन में न्यूनता का मुख्य यही कारण है। 



कक, 

८१० भारतीय अ्थंशास्त्र 

१९४८-४९ में भारत की राष्ट्रीय आय 
न + 2 नन+-नन-+ननननमननननन-+ न थ««3+५+++3+थ 

हि (80038 प्रति 230 
डे त् व्यक्ति व्यक्ति को 
82 करोड़ प्रतिशत को संख्या | शुद्ध उत्पत्ति 

| छ.में (लाखों में) रु० 

१. कृषि ' 
क. कृषि, पशुपालन और 

संबंधित कार्य-कलाप ४,०७० 6 +- 
ख. जगल ६० ०.७ के गा 
ग. मछली व्यापार २० 8 स्ल ..क 

योग (४१५० | ४७.६ | ९.०५ | ५०० 
२. खानों, निर्माण और । 

हस्त व्यापार : 

क्. खानों ६० ०.७) ३८ १,७०० 
ख. फंक्ट्रियों के कर्मकर ५८० ६-६ | 
ग. छोटे-छोटे व्यवसाय ८६० २. .।.- हट ६०० 

योग १,५०० | १७.२ | १,८७ | ८०० 
३. व्यापार और यातायात : | । 

क. संवाहन (डाक व तार) ३० ०२) |. १२ | १,९०० 
ख. रेले २०० २.३ | 

' ग. संगठित बेकिंग और 
बीमा ५० ०.६१ | 

घ. अन्य व्यापार और | ९५ १,५०० 
यातायात(देसी सहित) 0 0 जी 

४. अन्य सेवाएं : 

क. पेश और उदार कछाएं। ३२० ३.७ ५९ ६०० 
ख. सरकारी नौकरियां 

(शासन ४६० ५. ३ ३६ १,३०० 
ग. घरेलू नौकरियां. | १५० १७ | ड२ ४०० 
घ. मकान सम्पत्ति १ | पा 

अन्य सेवाओं का योग / १,३८० | १५.९ | १,३७ | २,३०० 
५. शुद्ध घरेल आयका वृहद्योग) ८,७३० | १००.२ अर ६०० 

विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय -+२० ० आम डडा 
लागत अंश पर शुद्धराष्ट्रीय | 

आय ८,७१० १०० | ह ++ | न 

पंजाब ओर बम्बई जैसे राज्यों में हाल ही के परीक्षणों से यह परिणाम प्राप्त हुआ 

है। यह उल्लेख किया गया है कि मालगज़ा री की दरों में तो किसी प्रकार की (द्वि की नहीं 

गई, और केवल सिंचाई के पानी के लिए थोड़ी-सी वृद्धि की गई है, कितु देखा जाता है कि 
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मुख्य जिन््सों की कीमतों में अपेक्षाकृत बहुत उन्नति हो गई _। फलत:, ग्रामीण जनसंख्या 
१९३९ की अपेक्षा वर्तमान में कहीं बेहतर है और उसकी बचत करने को क्षमता में वृद्धि 
हो गई है, जबकि शहरी वर्ग में इसका हास हुआ है । इसी प्रकार, मद्रास राज्य के विषय 

में डा० नारायण स्वामी नायडू का अध्ययन भिन्न निर्णंप्र पर पहुंचता है । ऐसी दछ्षा में, 

राष्ट्रीय आय का नियमित रूप से वाबिक परय्यवेक्षण अत्यावश्यक जान पड़ता है। 

६. निष्कर्ष । ऊपर के विचार से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि भारत में आंकड़ों 
का संग्रह करने का कार्य बहुत ही दोषपूर्ण है ओर विशेष रूप से पुरानी देसी रियासतों मे । 

आंकड़े अत्यावश्यक अनिवायेता हें । १९३४ में प्रकाशित बाऊल्ले-राबर्टसन रिपोर्ट ने 

प्रस्ताव किया था कि संग्रह के लिए केंद्र में एक स्थाई विभाग होना चाहिए, जिसकी 

सहायता के लिए अयेशास्त्र का विशेषज्ञ नियत किया जाय। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि 
गवर्नर-जनरल की कौसिल में चार सदस्यों की नियुक्ति की जाती चाहिए । सदस्यों में से 

दो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होने चाहिएं और तीसरा डाइरेक्टर आव स्टेटिसटिक्स (आंकड़ों ) 

का हो । उत्पादन की गणना पंच-वर्षीय की जाती चाहिए और जनसंख्या को गणना दस वर्ष 

बाद ही हो। किंतु प्रति दस वर्षके मध्य में प्रक रूपमें एक संक्षिप्त गणना भी होनी चाहिए । 

यथासंभव, दोनों की एक ही समय गणना होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मुख्य 
राज्य में एक पूर्ण-काल का आंकड़ा अफसर होना चाहिए, जो सब विभागों के आंकड़ों का 

परीक्षण करे ओर केंद्रीय डाइरेक्टर के साथ योग-प्रदान करे। इस रिपोर्ट के लेखकों ने देश + 

की राष्ट्रीय आय की गणना के उपायों की भी तजवीज़ की थी और उन्ही आधारों पर 
अनंतर डा. राओ ने' अपनी जांच का कार्य किया था। 

द्वितीयतः, सब भिन्न अनुमानों से, जो सरकारी अथवा गैर-सरकारी, भारतीय या 
योरोपियन, मत-मभेद होने पर भी, अधिक या थोड़ा, प्रकट होता है कि भारतोय बहुत दरिद्र 

है। वह उसी सीमा तक ही दरिद्र नहीं कि जह्ांतक प्रति व्यक्ति की आयका संबंध है, प्रत्युत 

वस्तुओं की खपत की दृष्टि से भी गरीब हैं। यह स्थिति तब और भी अंधकारमय हो जाती 

है जब हम यह देखते हैं कि भारत क्रषिप्रधान देश होते हुए भी अपने लिए पर्याप्त खाद्य 

उत्पन्न नही कर पाता । डा. आर. के. मुखर्जी के कयनानुसार भारत ६ करोड़ ३० छाख 
व्यक्तियों को खाद्य देने में अशक्त है । डा. एक्रायड के कथनानुसार पोषक तत्वों की दृष्टि से 

इससे भी अधिक न्यूनता हूँ । खाद्य-अन्न-तीति कमेटी ने अंकन किया था कि भारत में प्रचलित 
खपत के मान बहुत ही न्यून हे और उस स्तर की और अधिक कटोती नहीं की जा सकती । 
ओद्योगिक नगरों में मकानों की अवस्थाएं भयंकर हें और ग्रामों में अत्यधिक अस्वास्थ्यकर 
और विभाजन ने तो स्थिति और भी बिगाड़ दी है। मृत्यु अनुपात ऊंचे हे। पश्चिम की 
अपेक्षा शिश् और जच्चा की मृत्यु संख्या बहुत अधिक है । यह हीन अवस्थाएं कृषि और 

उद्योग, दोनों ही दयनीय उत्पादन के परिणामस्वरूप हैं । 

भारत की दुर्देशा तब और भी बढ़ जाती है, जब हम अन्य देशों की अवस्था के साथ 
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उसकी तुलना करते हैं। मि० कोलित क्लार्क ने भिन्न देशों के आ्थिक-हितों की तुलना के 
लिये एक सूत्र उपस्थित किया है । उन्होंने कीमतों के समान अनेक देशों की राष्ट्रीय 

आयों के अनुमानों को न्यून किया है और कार्यका री जनसंख्या के प्रति व्यक्ति के अन्त- 

रष्ट्रीय इकाइयों के रूप में उन्हें कट किया है । वह अन्तर्राष्ट्रीय इकाई की व्याख्या इस 

प्रकार करते हें: “(१९२५-३४ के अवधि के औसत के ऊपर अमरीका में एक डालर 

वस्तुओं और सेवाओं की जो राधि क्रप्न करेगा । निम्त तालिका इस काहछांतर्गत कुछ 
देशों में अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के प्रति व्यक्ति की औसत असली आय प्रकट करती है:-- 

अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों में प्रति व्यक्ति की औसत असली आय 

० के अंतर्राष्ट्रीय दे | अंतर्राष्ट्रीय 
वि इकाई । इकाई 

अमरीका १,३८१ | जापान ३५३ 

ग्रेट ब्रिटेन हा १,०६९ | मिश्र व ७9४5 
आस्ट्रेलिया ह ९८० रूस हे ३२० 

फ्रांस १8 ६८४ | दक्षिगी अफरीका २७६ 

“चीन हर १००-१२० | ब्रिटिश भारत २०० 

संभव है कि मि. कोलिन क्लाक के अनुमान कित्ती सीमा तक दोषपूर्ण हों, कितु 

इसमें भी संदेह नहीं कि उन वर्षों में ब्रिटिश भारत और चीन का नाम बहुत निम्न स्तर पर 
'था और यह भी स्पष्ट ही है कि अब भी अवस्था बहुत सुधरी नहीं। भारत को अभी बहुत 
लंबा मार्ग तय करना है और यह तभी हो सकता है, जब संपूर्ण राष्ट्र मिछकर इच्छापूर्वक 

काम करे। भिन्न दोषों के लिए उपचार मालूम किए जा सकते हैं बशरत्तेंकि गंभीरतापूर्वक 
पर्यवेक्षण किया जाय और सही-सही आंकड़े संग्रहीत किये जांय । 



सेंतीसवां अध्याय 

भारत में आधिक योजना-निर्माण 
१. चिरकाल तक राष्ट्र की आथिक नीतियों पर और लोगों के दिलों पर तटस्थता 

का शासन रहा। यह विश्वास किया जाता था कि आत्म-हित के लिए कार्य करना अधिकतम 

व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने वाला था। यह युक्ति दी जाती थी कि उपभोक्ता का अल्पतर 
लागतों से हित होगा और उत्पादन करने वाले का अधिक लाभों से । जो भी हो, हाल ही के 

समयों में, निरंकुशता का लोप हो गया है, और राज्य के हस्तक्षेय को विपरीत लहर चल 

पड़ी है । इस प्रकार, आज, योजना होने और न होने के बीच का प्रहन नहीं, प्रत्युत राज्य 

के संरक्षण में योजना-निर्माण की स्थितियों के बीच का प्रइन हैं । जैसा कि पं० नेहरू का 

कहना है, अर्थ-व्यवस्था की योजना बनाने और बनी हुई योजना का विचार अब लगभग 
प्रत्येक ने विभिन्न स्थितियों के अनुसार स्वीकार कर लिया है ।” 

तीस वर्ष के अल्पकाल में दो विश्व-युद्धों ने दुनिया भर को उसकी नींवों से हिला 
दिया है । पहले की अपेक्षा दूसरा अधिक विनाशकारी था और आगामी इससे भी बढ़कर 
प्रलयकारी होगा। धर्म और राज्य इस प्रकार के प्रलययकारी उत्पातों को रोकने में अभी तक 

असफल रहे हैं । अब अर्य॑श्ञास्त्री की बारी है । यदि वह सब मुख्य देशों का सहयोग प्राप्त 
करने के लिए सही खेल कर सका और यदि वह रंग-भेद के बिता दुनिया भर के लोगों के 
जीवन-मान को उन्नत करने में सफल हुआ, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट 

ही है कि जब तक भारत की भूमि पर भूख का राज है, वह विश्व की स्थिति को "क करने 
की दिशा में कुछ भी नहीं कर सकता । निर्भरता के राज के कारण उसके नागरिकों में 

उदासीनता, उपेक्षा और भाग्यवाद का बोलबाला है। उनके कार्य करने की शक्ति, व्यक्तिगत 

और सामूहिक क्षमता, दोनों रूप में भी भीषणतापूर्वक प्रताड़ित हो चुकी है और जीवन- 
यापन की अवस्थाएं विनाश के किनारे तक पहुंच गई हैं ।* 

जीवन-मान निम्न है और लोगों की बहुत बड़ी संख्या कष्टकर दीनता में जीवन बिता 
रही है। बरी तरह उन्नत हुए प्रसाधनों के कारण जन-संख्या की निरंतर वृद्धि का संकट भी 

सदा विद्यमान रहता है । अन्य देशों के साथ तुलना करने पर निम्न अंकों से भारत की 
दरिद्रता के चिह्न प्रेकट हो जाते हैं:- 

१. अमरीका १९४८ ५५११९ के ७ 
२. कैनेडा १९४८ ३,२२५ रु० 

३. आस्ट्रेलिया श््ड्ट २,६६७ रु० 
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४, इंग्लेड १०९४८ २,५७७ ० 

५. फ्रांस १९४७ २,१९४ रु० 

६, लंका १९४८ ३२० रु७ 

७. भारत १९४८-४९ रणएणएू रू० 

जो भी हो, इतने पर भी, इससे उस अत्यधिक दरिद्र वर्ग की भीषण स्थिति का 
सही चित्र नही मिलता, जिसकी खपत सवंथा शून्य है । १९३३ में सर जान मेगा की रिपोर्ट 
ने प्रकट किया था कि केवल ३९ प्रतिशत लोगों के लिए यह कहा जा सकता है कि उन्हें 
पर्याप्त खुराक मिलती है, ४१ प्रतिशत को घटिया तरीके से और २० प्रतिशत के एक 
बड़े अनुपात को बहुत बुरी तरह खुराक मिलती है । भारत के विषय में हाल ही चर्चा करते 
हुए डा. इक्रायड ने कहा था, इसमें संदेह नहीं कि जन-संख्या के एक महान् प्रतिशत को 

पर्याप्त खाने के लिए नसीब नही होता, और वह सामान्यतः न््यून भोजियों का अनुपात 
३० प्रतिशत से कम नहीं आंकते | 

इससे आगे, यही नहीं कि भोजन के परिमाण की पूर्ति अपूर्ण है, प्रत्यूत उसकी बनावट 

भी बुरी है। खाद्य और कृषि पर अन्तरिम कमीशन ने कहा था, 'अब हमें मालूम हो गया 
है कि कई एक रोग, जिनसे लोगों को बहुत बड़ी संख्या प्रभावित है, केवल सही किस्म का 

पर्याप्त भोजन न मिल सकते के कारण होते हैं ।” यह प्रमाणित कर दिया गया है कि दूध, 

हरी सब्ज़ियां, अंडे और फल जैसे रक्षक फछ स्वास्थ्य और मानव-शरीर की योग्यता के 

लिए अनिवाये हे । भारत उनका पर्याप्त रूप में उत्पादन नहीं करता। इप्तो के फलरूप 
मृत्यु का अनुपात ऊंचा है । क् 

प्रति अंश की आय की न्यूनता का कारण भारतीय अर्॑-व्यवस्था की गलत प्रगति है। 
कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना जीवन-मान को निम्न बनाये रहता है । गांव की आत्म- 

निर्भरता बे रोज़गार को हटाएगी, कितु जीवन-मान को उन्नत नहीं करेगी। उसके लिए 
देश का औद्योगीकरण अत्यावश्यक है। केवल तभी भारतीयों को बेहतर मकानों की 
सुविधाएं, अधिक वस्त्र और पर्याप्त चिकित्सा की आशा हो सकती हैं। 

इस प्रकार यहां (क) उत्पादन की अपूर्णता है, (ख) व्यवस्थित आर्थिक जीवन की 
अस्थिरता है, (ग) और, वितरण की असमानता हूँ । यहां तक कि एक छोटा-सा मकान 
बनाने के लिए हमें एक नक्शा और अपने साधनों का सही विचार होने की,आवश्यकता 

है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के मकान की सही स्थिति करने के लिए, जो एक विशाल उत्तर- 

दायित्व हे, एक अतिविशिष्ट मान और सामान्य पर्यवेक्षण की अत्यावश्यकता है । 

उत्पादन की अपूर्णता का कारण बेरोज़गारी है अथवा उत्पादन के अंशों के लिए 

अल्प-नियोजन है । उसके प्रगति के वर्तमान स्तर के लिए, भारत में जन-संख्या का आधिक्य 
है । उसके प्रसाधन भले ही विशाल हो सकते हैं, कितु उनका पूर्णतया उपयोग नहीं किया 

गा । उसके पास न तो पर्याप्त पूंजी है, न ही उसके पास पर्याप्त मशीनें अथवा कारीगर हें। 
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गांवों में अधिकांश लोग-लगभग ८७ प्रतिशत उनमें से वहां रहते ही हँ--आज भी मध्य- 
युग के आभूषण के रूष में होंगे । 

यह अविवाद तथ्य हुँ कि भारतीय आथिक-जीवन अस्थिर है, क्योंकि उसकी कृषि 

अनिश्चित वर्षा की दया पर आश्रित हैं । हाल ही के देश के विभाजन ने अवस्थाओं को और 
भी भीषण कर दिया हूँ । उत्तर-पश्चिम में नहरी-सिंचाई के अधिकांदश क्षेत्र पाकिस्तान के 

पास हें । इस प्रकार भारत को खाद्य के भारी परिमाणों के लिए और औद्योगिक कच्चे 

पदार्थों के लिए विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है । इस निर्भरता के फलरूप 

१९४८ और १९४९ के व्यापार में भारी घाटे हुए थे । मुद्रा-अवमूल्यन से, १९५० में अस्थायी 

सहायता मिली थी, कितु १९५१ में पुन: घाटा दिखाई देता है । 
इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय आय के वितरण में बहुत बड़ी असमानताएं हैं । 

प्रो. के. टी. शाह और मि. खम्बद्दा को १९२४ में मालूम हुआ था कि यदि एक सौ रुपये एक 

सौ आदमियों में वितरित करने होते थे, तो मोटे रूप में ३३ रुपये धनी वर्गो के एक सदस्य के 
भाग में आते; ३३ रु. मध्यम वर्ग के ३३ व्यक्तियों को मिलते और दोष ३३ रु. श्रमिक-वर्गों 

के ६६ सदस्यों के हिस्से में जाते। १९३ १-३ २में डा.वी.के.आर.वी. राव ने मालूम किया था 
कि जब ग्राम क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की औसत आय केवल ५१₹. थी तो शहरी क्षेत्रों में यह 

१६६ रु० थी। यह ध्यान देने की बात है कि उस जांच के समय शहरी क्षेत्रों में केवल १२ 

प्रतिशत जन-संख्या रहती थी । उसी प्रकार की अन्य जांचों से भी यही प्रकट होता 

है कि अधिकांश ऐसे हैं, जो अत्याविक दीन है ओर कुछ ऐसे हे, जो बहुत संपन्न हे । इस | 
प्रकार मालूम होता है कि देश के आथिक-जीवन का सभी दिशाओं से पुनरुइभव करने की 
अत्यावश्यकता है । 

२. योजना निर्माण का उद्देश्य । अन्य राष्ट्रों के समान हमारा उद्देश्य भी 
यह है कि जनतंत्र के नागरिक को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिये पर्याप्त खाद्य के 
अधिकार का वचन होना चाहिये । उसे आवास, वस्त्र और खाद्य के न्यूनतम-स्तर का 
विश्वास होना चाहिए । उसे शिक्षा के पूर्ण और समान अवसर दिए जाने चाहिएं । उसे 

इसका आनंद लेने के लिये सुख और सुविधाएं होनी चाहिएं। वृद्धावस्था, अस्वास्थ्य और 
बेरोजगारी के खतरे के विरुद्ध उसकी रक्षा होनी चाहिए ।”* इस प्राप्ति के लिए सुलझी 
हुई योजना की हमें आवश्यकता है । अब, एक योजना बनी हूं, जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति 

के लिए पूर्वतः ही संगठित यत्नों को उपस्थित किया गया हूँ । इसका उद्देश्य आंशिक 

अथवा न्यून उन्नत प्रसाधनों को उन्नत करने के लिये यत्नों के बहाव को"संगठित करना है । 
यह स्वीकार करता है कि कार्य करने और उपाजंन करने को स्वतन्त्रता नागरिक का 
जन्मसिद्ध अधिकार हैँ और यह प्रत्येक को पूर्ण रोज़गार देने के आदर्श का अनुगामी हैं । 

१. 507 |]. 7. 5#एक४8ए३---घ॥) एि 008-एक्क ि९०८०00807"प८- 
007. 
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इसका उद्देश्य सब बतंमान प्रसाधनों की उपयोगिता और सब तुलनात्मक व्यवसायों 

में उनका शुद्ध बटवारा करना हैं। इसका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन 
करना भी है। यह मांग और पूर्ति के बीच सही संतुलन के लिये कार्य करता है ताकि उत्पादन 
और न्यूनता के आधिक्य की चरम-सीमाओं से बचा जा सके । 

तो भी, इस बात पर बल दिया जा सकता हैँ कि (क) देश के लोगों के पूर्ण-हादिक 

सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नही हो सकती, (ख) और कोई भी योजना प्रत्येक 
नागरिक के सुख के लिये कार्य नही कर सकती । बहुसंख्या के हित के लिए किसी सीमा तक 

व्यक्ति की स्वाधीनता की बलि देनी ही होगी । 

युद्ध के बाद, भारत में सब विचारवान लोग अपने लोगों की अत्यधिक दीनता और 
उसके उपचार की समस्या के विषय में चिंतित हो उठे थे। इस प्रकार गत कुछ वर्षों में 

योजनाओं की बाढ़-सी आगई-जैसे बंबई योजना, जनता की योजना, गांधीवादी योजना, 

राष्ट्रीय योजना-निर्माण कमेटी की योजना, बिरला योजना, सरकारी योजना, पंच-वर्षीय 
योजना का लेख्य, आदि उनमें से प्रत्येक का दावा था कि वह भारत की आथिक बुराइयों 

के लिये विशिष्ट हे और हज़ारों करोड़ रुपये के खर्च के प्रस्ताव किए गए। जो भी हो, अंकों 

की महानता से हमें डरने की आवश्यकता नहीं । हमें योजना को परखना चाहिए और उसे 
अहण करने की सिफारिश से पहले साधारण परीक्षण पर कसना चाहिए। यह परीक्षण 

इस प्रकार हें: 

१. क्या योजना का उद्देश्य पर्याप्त-स्तर पर उत्पादन करना है ? 
२. क्या इससे देश की संपत्ति का अधिक समान वितरण हो सकता है ? 

३. क्या उत्पादन के उपाय पर्याप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुख के समान् कूल हे ? 
४. क्या योजना के अथे-प्रबंध के उपाय क्रियात्मक है ? 

५. क्या यह लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकेगी ? 

यदि ऊपरलिखित योजनाएं इन परीक्षणों के अनुसार हों, तो बहुत ही हाभकर 

और शिक्षणात्मक परिणामों पर पहुँचा जा सकेगा। 

३- बंबई योजना | इस योजना के लेखकों का उद्देश्य भारत के जीवन-मान को 
उन्नत करना है। लेखकों को आशा है कि १५ वर्ष के काल में प्रति व्यक्ति की आय दोगुना 
हो जायगी, जिसका, जन-संख्या की वृद्धि के लिए गुंजायश रखते हुए, अर्थ होगा, देश की 
वर्तमान सामूहिक,आय में तीन गुनी वृद्धि । 

१. यह योजनाएं अब केवल ऐतिहासिक दिलचस्पी की रह गई हें। उन्हें नयी पंच- 
वर्षीय योजना को स्थान देने के लिये पर्याप्त रूप में छांट देना चाहिए-- 
अगस्त के तृतीय सप्ताह में स्टेट्समैन' में प्रकाशित ए. डी. गोरवाला के लेख 
के अनुसार । 



भारत में आर्थिक योजना-निर्माण ८१७ 

उद्योग--इस योजना में उद्योग, कृषि, संवाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भवन-निर्माण 
को उन्नत करने के लिये लक्ष्य नियत किये गये है। उद्योग के विषय में, आधारमूलक उद्योगों 
जैसे बिजली, खानें, इंजीनियरिंग, रासायनिक, यातायात आदि को मुख्य महत्व दिया गया 
हूँ और पहले उनकी प्रगति की दिल्या में ध्यान दिया जायगा। कितु साथ ही उपभोक्ता 
वस्तुओं के उत्पादन के लिये उद्योगों को उन्नत करने का भी कार्य किया जायगा | हमारे 
यहां की सस्ती मानव-शक्ति को दृष्टि में रखते हुए घरेलू और लघ्-स्तर के उद्योगों को उन्नत 
करने पर विशेष महत्व दिया गया है जिससे बहुमूल्य यंत्रों को मोर लेने तथा छगाने 
की आवश्यकता की उपेक्षा को जा सके । सब उद्योगों की उत्पत्ति में पांच-गुना वृद्धि 
की जायगी। 

कृषि-ऋषि उत्पादनों की उत्पत्ति को दुगुना किया जावेगा । इस योजना का विचार 
हे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मांगों के अनुसार तथा घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार 
भिन्न-भिन्न फसलों के क्षेत्रों का पुनविभाजन हो । यह उल्लेख किया गया है कि कृषि उन्नति 
का प्रइन तब तक बेमानी हे, जब तक कृषि की तीन मुख्य समस्याएं हल नही हो जातीं, 
अर्थात् अर्थ-व्यवस्थाहीन अधिसंपत्तियां, ग्रामीण ऋणंग्रस्तता और धरती का फटना । 
अनुन्पादक कृषिसंपत्तियों के लिए सहकारिता कृषि की तजवीज़ की गेई है और घरती फटने 
को रोकने के लिए जंगल उगाने की तजवीज़ की गई है। यह भी आवश्यक होंगा कि क्ृषि- 
कार्य के क्षेत्र में वृद्धि की जावे और प्रति एकड़ उपज में भी वृद्धि की जावे । हि 

यातायात-ओऔद्योगिक और क्रृषि उत्पादनों के परिमाण में वृद्धि हो जाने से वस्तुओं 
का आवागमन भी बढ़ेगा । इस आवागमन की वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रस्ताव किया 
गया है कि वर्तमान रेल-मार्गों में २१ हजार मील की और वृद्धि की जाय, सड़कों के वर्तमान 
को दोगुना किया जाय ओर तटबर्त्ती जहाज़रानी को विस्तार दिया जाय। 

सामाजिक सुविधाएं--क्ृषि, उद्योग और संवाहन को उन्नत करने के साथ ही साथ 

बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और सफाई तथा आवास के लिए योजनाएं जारी करने का 
प्रस्ताव किया गया है। आशा की गई हैँ कि संतुलित खुराक दी जा सकेगी, वर्ष भर में ३० 
गज़ कपड़ा और रहने के लिये एक मकान । आशा हूँ कि प्रत्येक ग्राम में एक डिस्पेंसरी होगी 

और एक कस्बे में एक सामान्य अस्पताल और उसके साथ ही ज्ञच्चा अस्पताल भी । प्रत्येक 
ग्राम में एक स्कूल होगा और पड़ोसी कस्बों में सैकंडरी और हायर शिक्षा का प्रबंध होगा । 

अर्थ-व्यवस्था---इस योजना के लिए १० हज़ार करोड़ रुपये की संपूर्ण पूंजी की आव- 

इयकता होगी । प्रस्ताव है कि इस लागत का प्रबंध भिन्न आथिक स्रोतों से किया जायगा--- 

जो इस प्रकार हैः:-दबायी हुई संपत्ति ८०० करोड़, स्टिंग प्रतिभूतियां १००० करोड़, 
व्यापार का संतुलन ६०० करोड़, विदेशी ऋण ७०० करोड़, लोगों की बचतों से 
४ हज़ार करोड़ रु० और ३४०० करोड़ रु० के लिए तजवीज़ की गई है कि इस उद्देश्य 
संबंधी ज़मानतों के विरुद्ध रिज़वे बेक से ऋण लिया जावे। 
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यह योजना तीन स्तरों में पूर्ण की जायगी। प्रत्येक में पांच वर्ष रूगेंगे । इसलिए, 
“ बस्तुतः, यह तीन पंच-वर्षीय योजनाओं की बनी हुई है । 

योजना की आलोचना--देश के बाहर और भीतर, दोनों तरह के लोगों ने इस योजना 

पर विचार किया । इस योजना के विषय में कुछ आपत्तियां निम्न हैं:- 
१. रूप की दृष्टि से यह अधिकारपूर्ण हे और इससे आथिक तानाशाही का रूप 

लागू हो जायगा। कितु यह झूंठा डर है । निःसंदेह, कुछ सेना-क्रम प्रकट होता है, कितु कोई 
कारण नहीं क्योंकि यह जनतंत्री मान्यता प्राप्त नही कर सकती। 

२. यह एक बड़ी व्यापारिक योजना है, कहा गया है कि देश के कुछेक बड़े-बड़े 

व्यापारी उत्पादन और प्रसाधनों का नियंत्रण कर लेंगे। स्पष्टीकरण में इस प्रकार के 
भय का कहीं संकेत नहीं मिलता । 

३. पूंजीवाद की जड़ें देश में गहरी हो जांयगी । यह आलोचना रेडिकल डेमो- 
क्रेटिक पार्टी ने की है। कितु योजना के आधीन राज्य पूंजी के लिए भी स्थान है। 

४. इस योजना में प्रस्तावित क्रषि संगठनों के रूप का पूर्ण विवरण नहीं दिया 

गया। योजना के लेखकों ने स्वामित्व के अधिकारों से वंचित किये बिना सहकारिता कृषि 
का समर्थन किया हैं । उन्हें खुले तौर पर रेयतवारी प्रणाली और उचित आधार पर ज़मी- 
दारों के मुआवज़े चुकाने के बाद ज्मींदारी को पूर्णतया हटाने की प्रणाली का समर्थन 
करना चाहिए था। 

५. योजना के अर्थे-व्यवस्था के लिए द्रच्य की “रचना करना दृढ़ रूप नहीं 
और यह स्कीम मुद्रा-स्फीति का कारण होगी। हम लेखकों के इस विचार से सहमत हें 
कि अर्थ-व्यवस्था तो केवल अनुगामी है। . 

६. यह महात्मा गांधी के आदशों के विपरीत हे और इससे देश भौतिकवाद 
की दिल्षा में गतिशील होगा । भारत केवल आध्यात्मिक आदर्शों के लिए भौतिक 
समृद्धि के ध्येय को नहीं छोड़ सकता । हम इस विचार को नहीं मानते कि “गरीब 
आदमी के लिए स्वगं में जाना अपेक्षाकृत आसान है ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह योजना अपने आलोचकों की परीक्षाओं में सफल 

उतरी है। * 
यह योजना पूंजीवाद औरे समाजवाद के बीच समझौते के रूप में हे। इससे 

एक ऐसे आर्थिक संगठन का आभास होता है, जो उस समाज के रूप के असमान 

नहीं है, जिसका प्रो० पीगू ने अपनी पुस्तक समाजवाद बनाम पूंजीवाद (8004- 
पद्म] ७४. (2[/7०7४77) में चित्र खींचा है। उन्होंने उस अंश का उल्लेख 
किया है, जो उनकी राय में उस समाज का सही विवरण देता है कि जो उनके 
दृष्टिकोण में है और उसमें जिस रूप में राज्य अपना अंश पूर्ण करेगा । “इसके 
बाद यदि देश के भाग का निर्माण करना लेखक के अधिकार में होता, तो इस 
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काल के लिए, वह पूंजीवाद के सामान्य ढांचे को स्वीकार कर लेगा, कितु वह सामान्य 

रूप में इसमें सुधार कर लेगा। वह क्रमिक मृत्यु-करों और क्रमिक आय-करों के 
शस्त्र का उपयोग करेगा । केवल राजस्व के साधन के रूप में नहीं, प्रत्युत भाग्य की प्रत्यक्ष 
असमानताओं और अवसर को, जो हमारी वर्तमान सभ्यता के लिए कलूक है, नष्ट करने के 

प्रकट उद्देश्य के साथ । वह सोवियत रूस की पुस्तक में से एक पन्ना निकालेगा और बताएगा 
कि पूंजी रूगाने के सब कामों में बढ़िया पूंजी लगाने का काम लोगों का स्वास्थ्य है, ज्ञान है 
और चरित्र है। उसके राज्य में इस दिद्या में बचत' का नाम लेना दंडनीय अपराध होगा । 

वह सब उद्योग, जो जनता के स्वार्थ के लिए होंगे अथवा जिनसे एकाधिकार शक्ति उत्पन्न 
गीगी, उन्हें वह जनता की देखरेख और नियंत्रण में कर देगा। उनमें से कुछ का, युद्ध-सामग्री 
बनांने वालों, संभवत: कोयले के उद्योग, संभवत: रेलें, वह राष्ट्रीयवरण कर देगा, बेशक, 

डाकखाने के आदशो की भांति नहीं, प्रत्युत सार्वजनिक बोर्डों अथवा कमीशतनों द्वारा । बेंक 

आव इंग्लेंड को वह सार्वजनिक संस्था का रूप दे देगा और उसे आदेश करेगा कि वह अपनी 
दक्ति को उद्योग और रोज़गार में भीषण स्फीति को रोकने में लगाये। यदि सब कुछ ठीक- 
ठीक होता गया, तो आगामी चरण महत्वपूर्ण उद्योगों को धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की दिशा 
में उठाए जायेंगे। केंद्रीय सरकार को देश की नई पूंजी में बड़ा अंश छूगाने के लिए 
उचित वितरण की योजना की आवश्यकता होगी । जब यह सब बातें पूर्ण हो जांयगी, तो 
लेखक अपने पद के काल का अंत समझ लेगा और शासन की बागडोर को स्वत: अर्पण कद 
देगा। अपने राजनीतिक प्रवचन में वह अपने उत्तराधिकारी को वह सिफारिश करेगा कि 

वह भी सुधार करने में सीढ़ी-दर-सीढ़ी के मार्ग का अनुसरण करे, आवेदापुर्वक उखाड़ 
फेंकने के लिए नहीं, प्रत्यत व् हद् पूंजियों का आधिक्य करे, और तब, एक अंतिम वाक्य, 
कि सीढ़ी-दर-सीढ़ी में एक क्रिया होती हे, और उसका नमन नास स्थिर खड़े रहना नहीं।” 
ठीक यही वह नीति है, जिसका वतंमान कांग्रेस सरकार 'सुखकर राज्य के लक्ष्य की 

प्राप्ति के लिए अनुसरण कर रही है। 

४. जनता की योजना ।१ ( ?८०००१४ ?87 ) जबकि बंबई योजना 

युद्धोत्तर निर्माण की दिशा में पूंजीवादी दृष्टिकोण को प्रकट करती हूँ, तहां इस विषय 
के संबंध में जनता की योजना भारतीय श्रम संघ के दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। . 
यह योजना बंबई योजना की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यह योजना-निर्माण के प्रत्येक 

पहल पर प्रकाश डालती है, जिसमें संपत्ति का उत्पादन और वितरण भी सम्मिलित है । 
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'भारतीय -अर्थकॉस्त्र 

संपूर्ण योजना कै लिए दस वर्ष की अवधि रखी गई है और संपूर्णकाल के लिए 

इस योजना-निर्माण पर १५ हज़ार करोड़ रु. खर्च बताया गया है। 

योजना के पहले तीन वर्षो के लिए प्रारंभिक पूंजी व्यय का अनुमान १६०० करोड़ 

रु० किया गया है। यह गणना की गई हूँ कि इस प्रारंभिक लागत से योजना स्वतः अपना 

अर्थ-प्रबंध करेगी, अर्थात् इसके बाद आगे की पूंजी लगाने के लिए राज्य के पास पर्याप्त 
कोष हो जायेंगे, क्योंकि प्रारंभिक व्यय ऐसी मदों पर केंद्री भूत होगा, जिनसे तत्काल लाभ की 

आशा की जाती है। योजना ने कृषि पर विशेष बल दिया है, जिसके विषय में उत्पत्ति की 
दिद्या में ४०० प्रतिशत वृद्धि की आशा की जाती है । कृषि से उत्पादन की वृद्धि के लिए, 
भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जायगा[ और ज़मींदारी हटा दी जायगी । उत्पादन के उपायों 

को यान्त्रिक किया जायगा और २५ हज़ार राज्य क्षेत्र और अनुसंधान संस्थायें स्थापित की 

जांयगी, जिनमें नवीनतम यंत्र होंगे । यह विश्वास किया गया है कि इन कार्यवाहियों से न 

केवल पर्याप्त खाद्य और उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ मिलेंगे, प्रत्युत निर्यात के लिए आधिक्य 
का उत्पाद भी हो सकेगा। 

योजना की आलोचना-यह नही देखा गया कि कृषि उत्पादन में पांच गुना वृद्धि हो 
जाने से इतना आधिक्य हो जायगा कि स्थानीय बढ़ी हुईं खपत के बावजूद, बह विदेशों में 
उचित दरों पर क्रय करने योग्य नहों होगा । 

/” वास्तव में, योजना में रूस के ढंग पर भूमि को साम्यवादी रूप देने की तजवीज़ की 

गई हैं । भारतीय जीवन में हज़ारों वर्ष पुराने रीति-रिवाजों और धार्मिक परम्पराओं के 

कारण रायवादी योजना के प्रति आकर्षण संभव नहीं और इसमें जिस क्रांति को लक्ष्य में 

रखा गया है, वह हो नहीं सकती । ५ वर्ष की अवधि में क्ृषि-योग्य भूमि में ५० प्रतिशत की 

वृद्धि और भूमि का राष्ट्रीयकरण तथा संपत्ति-कर से ८१० करोड़ आय निरचय ही मान्य 
है। उद्योगों को गौण स्थिति में रखा गया है और राज्य के नियंत्रण के लिए बहुत जोर दिया 

गया है। निजी साहसिक कार्यो के लिए केवल ३ प्रतिशत लाभ की सीमा रखी गई है, जिसका 
अर्थ यह है कि निजी साहसिक कार्यों का सवेदा लोप हो जायगा। प्रो. बृजनारायण ने भी 
पीपल्ज़ प्लान (जनता की योजना ) के अनेक दोषों को प्रकट किया है ।! 

कृषि और उद्योगों के नियंत्रण के साथ ही साथ वितरण की रीति पर भी सबल 

नियंत्रण किया जाता हैं । सब जिन्सों की कीमतें नियत होंगी और उनका वितरण सह- 
कारिता समितियों की मार्फंत होगा, जो अपने भंडारों की संयकक्त क्षेत्रों और राज्य द्वारा 
नियंत्रित कारखानों से खरीद करेंगी । 

रायवादी योजना आधारमूलक उद्योग की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग 
पर सापेक्ष बल देती है । इसका उद्देश्य पूवंकथित पर ३००० करोड़ रु ०'व्यय करने का है 

न्अॉमपमाकामत कक कननमग- पेन पएक बन. 
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_ _आरत में आथिक योजना-निर्माण ८२१ 

और २६०० करोड़ रु० दूसरे पर । घरेल दस्तकारियों की सर्वथा उपेक्षा की गई हैं और 

आधार-मूलक उद्योगों की महत्ता को पर्याप्त रूप से समझा ही नहीं गया। 
योजना में एक बहुत बड़ी कल्पना की गई है, जिसमें कहा गया है : १० वर्ष के अंत 

पर कृषि उत्पादन में ४०० प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी और औद्योगिक उत्पादन में ६०० 
प्रतिशत की । जनता का जीवन-म।न ३०० प्रतिशत ऊंचा हो जायगा और इसके अतिरिक्त 
जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की सेवायें जुदा मिलेंगी ।” इसमें बेरोजगारी और 
सामाजिक असुरक्षा के लिए गुंजायद नहीं की गई। इसमें कृषि स्फीति और व्यापार-चक्र की 
गुंजायश नहीं रखी गई। बड़ी अनिश्चित समस्याओं के सामने इन्हें भूल जाना खतरे से खाली 
नहीं। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए १५ हज़ार करोड़ रु० के अर्थ की 

व्यवस्था का उपाय कुछ अंशों में अरूढ़िवादी ढंग का है । 

५. गांधीवादी योजना । यह योजना अन्यों की भांति बहुत फैली हुई नहीं । 
इसका कहना है कि भारत गरीब हैँ और उसे मितब्ययिता से ही आरंभ करना चाहिए । 

इसका प्रस्ताव है कि दस वर्षों में ३५०० करोड़ रु० ख्च किये जांय, जिनमें से ११७५ 
करोड़ रु० कृषि पर खर्च होंगे, १०३० करोड़ रु० वृहदू-स्तर और मूल उद्योगों पर, ३५० 
करोड़ रु० ग्राम उद्योगों पर, ४०० करोड़ रु० यातायात पर, और शेष सामाजिक 

सेवाओं पर। 
गांधीवादी योजना आदरशंवादी है । यह ग्राम क्षेत्रों के सुधार, कृषि उन्नति, अश्लेर 

सहायक घरेल दस्तकारियों पर विशेष बल प्रदान करती है। उसका मत है, हमारी योजना- 

निर्माण का परिणाम जनता को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक जीवन की स्वतन्त्रता 

से बदल कर सैनिककरण का नहीं होना चाहिये। उसे प्रजातंत्र के लिए कार्य करना चाहिए 

और सर्वाधिकारवादी नहीं बनना चाहिए। 

गांधीवादी योजना का मत है कि योजना-निर्माण की ब्रिटिश प्रणाली पूंजीवादियों 

को गरीबों का शोषण करने की स्वीकृति देती हैं और उसके बाद शोषकों पर टेकक््स लगाकर 

शोषितों के सामने आर्थिक सहायता के टुकड़े फेंकती है। यह अपमानजनक विधि है । रूसी 

योजना भी, “नये और दक्तिसंपन्न दल द्वारा अधिकृत है-प्रबंधकवर्ग द्वारा ।/* व्यक्ति की 

कोई स्वतन्त्रता नहीं, भले ही भौतिक रूप में वह कितना ही संपन्न है। फासिस्टबादी योजना 

पूर्ण रोज़गाएु देती है, कितु लोगों को माखन की अपेक्षा बंदूकों को अधिक पसंद करने की 

शिक्षा दी जाती है ।* 
गांधीजी वृह॒दू-स्तर उद्योग के आधार पर योजना नहीं बनाना चाहते थे। उनके 

अनुसार 'मशीन' पूंजी की अनुचरी है और अनेकों का शोषण करती है। दूसरी ओर ग्रामों में 
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८२२ भारतीय- अर्थशास्त्र 

ग्राम-समाज द्वारा उत्पादन तत्काल उपयोग के लिये होगा। प्रत्येक गांव या गांवों के दल को 
आत्मनिर्भर होना है । यंत्रीकरण को एक बुराई समझा जाता है और घरेल उद्योगों में 
सुधार के लिए तथा भारत की सुरक्षा के लिए कुछ एक आधार-मूलक उद्योगों का समर्थन 
किया गया है। 

योजना के उद्देश्य इस प्रकार बताये गये हैं : २६०० कैलोरीज की संतुलित खुराक, 
२० गज बस्त्र प्रतिवर्ष, प्रत्येक व्यक्ति के लिए १०० बर्ग फुट आवास का स्थान, प्रत्येक 
लड़के और लड़की के लिए निःशुल्क और अनिवाये शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की 
सुविधाएं, देसी थियेटर और ग्रामीण नृत्य । 

कोष प्राप्ति के लिए प्रस्ताव किया गया हैं कि आंतरिक ऋ्रणों, निर्मित द्रव्य और 
करों से संग्रह किया जायगा।... 

यह भी तजवीज़ की गई है कि आयकरों को अधिक तेजी के साथ स्थिर किया जायगा, 

जिससे नमक-कर हटाया जा सके और ऊंची कृषि आमदनियों पर आय-कर लगाया जा 

सके । फौजी खर्चों को भी भीषणतापूर्वक छांट दिया जायगा और किसी भी असैनिक 
कर्मकर को ५०० रु० मासिक से अधिक वेतन नहीं दिया जायगा। 

गांधीवादी योजना मानव-शक्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग करती है । इसका 
उद्देश्य लोगों को सतर्क नागरिक और ईमानदारी का जीवनोपार्जन करने वाला बनाना 
है.। कितु लोगों को बहुत ही निम्न जीवन-मान से अपने को संतुष्ट करना होगा । जीवन- 
मान तब तक उन्नत नहीं ही सकता, जब तक पूंजी प्रसाधनों में वृद्धि न की जाय । गांधीवादी 

योजना संतति नियमन के कृत्रिम उपायों की निंदा करती है और संख्या की वृद्धि को 
रोकने के लिए उचित और सक्रिय रूप केवल संयम के उपाय का बतलाती हैं ।” और 
साथ ही समान रूप से पृजी की विस्तृत व् द्ध की भी निंदा करती हैँ । डा० जान मथाई के 
शब्दों में, 'गांधीवादी योजना मूलतः: औद्योःगकों की योजना के विपरीत है । पूर्व कथित 
चाहता है कि आ्थिक ढांचा कृषि पर आधारित हो, जबकि बंबई योजना उद्योग से कृषि 

के प्रति पहुंचना चाहती है। गांधीवादी तक को ' दर्शन? कहा जा सकता हैं। यह अधिकतम 

विकेंद्रीकरण और न्यूनतम राज्य नियंत्रण के आदर्श पर बल देती है । 
जो भी हो, इस योजना में महान गण हूँ, क्योंकि यह सरल हे और ग्राम अर्थ-व्यवस्था 

की उच्चति पर बल देती है। अभी तक ग्रामों की उपेक्षा की गई है। कोई भी योजना, जिसका 
उद्देश्य उनका पुनरनिर्माण नहीं है, अर्थहीन है । इसके साथ ही, जिन उपायों का योजना में 

समर्थन किया गया है, वह पीछे को ढकेलने वाले हैं । वस्तु विनिमय और हाथ-कताई अग्र- 

गामी होने की अपेक्षा देश को पीछे की ओर ले जांयगे । ह 

६. राष्ट्रीय योजना-निर्माण कमेटी की तजवीज़ें । राष्ट्रीय योजना-निर्माण 
कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९३८ में बनाई थी । इसका उद्देश्य ऐसी योजना बनाना 
था, जिससे जनता का पर्याप्त उचित जीवन-मान बन सके । निःसंदेह यह निर्देशन किया 
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गया था कि “नई संपत्ति के भिन्न रूपों के बीच उचित अनुपात रखा जाय और समाज के 
सदस्यों में उसका समान वितरण किया जाग्र । अनेक दृष्टिकोणों को एक-स्वर किया 
जाता था ओर एक ऐसी योजना बनानी थी, जो स्वतंत्र भारत पर लागू होती । 

' देश की सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिता के आवश्यक उद्योगों का स्वामित्व और 

कार्य-चालन सरकार द्वारा होना था; मूल उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करना था । कुछ 

अवस्थाओं में अयोग्यता को दूर करने के लिए सार्वजनिक ट्रस्ट बनाये जाने थे। 

खानों और खनिजों का स्वामित्व पूर्णतया सामूहिक रूप में लोगों को सौंपा जाना था। 
जमींदारी को हटाया जाना था और कृषि के लिये सहकारिता का सिद्धान्त लागू होना था 
और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था रहित अधिसंपत्तियों से मुक्त होना था। यह भी उचित समझा 
गया कि रिज़वं बेक का राष्ट्रीयकरण किया जाय औरे अन्य सब बेक और बीमा कंपनियां 

इसके नियंत्रण में रहें। राष्ट्रीय हितों को उन्नत करने के लिए भारत के विदेशी व्यापार को 
नियमित करना था। आयातों और निर्यातों पर नियंत्रण अत्यावश्यक था । 

इस बृहद कार्य को करने के लिए विभिन्न समस्याओं की खोज के हेतु २९ उप- 
“ समितियां बनाई गई। उन्हें उन समस्याओं का हल बताना था और रिपोर्ट करनी थी। देश 

के किसी भी आर्थिक अंग को अछूता नही रखा गया था। इन खोजों का तात्पर्य अखिल 
भारतीय पर्यवेक्षण के लिए प्रारंभिक आधार था। 

इन समितियों की सूचनाएं प्रकाशित हुई थीं और पता चला था कि यद्यपि नवीनु- 
तम आंकड़ों का अभाव था, तथापि शिक्षा की दृष्टि से वह सूचनाएं बहुमूल्य थीं और उन्होंने , 

देश के आर्थिक जीवन की अनेक त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। 
राष्ट्रीय योजना कमेटी ने हमें समाजवाद की दिशा में प्रवृत्त होते की योजना दी हे, 

साथ ही व्यापार और निर्माण के उद्योगों में निजी साहसिक कार्य करने वालों के लिए 

सम्मानपृर्ण अंश भी सुरक्षित रखा है। आधारमूलक उद्योगों का साव॑जनिक स्वामित्व होगा 
और भूमि का सहकारिता के आधार पर उपयोग किया जायगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण 
क्षेत्रों में लधु-स्तर के उद्योगों को सहकारिता-नियंत्रण के रूप में भी प्रोत्साहन दिया 

जायगा । 

७. भारत सरकार की योजना । योजना और प्रगति के विभाग को अगस्त, 

१९४४ में सर ए. दंलाल के हाथों में सौंपने के बाद, भारत सरकार ने युद्धोत्तर योजना- 

निर्माण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्ये किया । १९४४ में, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं थी, वह 

योजना निर्माण अधिकारियों के लिए मुख्यतः मार्ग-दर्शन के हेतु थी | अनंतरकाल में सब 

सापेक्ष विवरणों के साथ संपूर्ण योजना प्रकोशित हुई। यह दो भागों में खंडित थी, एक अल्प- 

कालीन योजना और दूसरी दीर्घे कालीन । 

अल्पकालीन योजना के ध्येयों में, जिसे १९४७-४८ से आरंभ करके पांच वर्ष मे 

काम करना था, मृख्यतः यह बातें निहित थीं : 
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१, सुरक्षा सेवाओं और व्यक्तियों का पुनर्वास; 
२. फौजी स्टोरों तथा साज-सामान के आधिक्य को समाप्त करना; 

३. उद्योग को युद्ध से शांति की दिशा में बदलना; और 
४. शांति अवस्थाओं के अनुरूप नियंत्रणों का समाधान । 

दीघेकालीन योजना में वृहद्-स्तर पूजी व्यय होने थे और उन्नति के लिए उनका 
आधारमूलक महत्व था। यह इस प्रकार थे : 

१. उद्योग और कृषि की सहायता के लिए जल-विद्युत महायंत्रों का प्रबंध; 

२. बहुमूल्य वस्तुओं और उन उपभोक्षता वस्तुओं के उत्पादन की विशिष्टता के 
साथ, जो जन-संख्या की बड़ी मात्रा के लिए आवश्यक हों, उद्योग की प्रगति; 

३. सड़कः संवाहनों और यातायात के क्ृत्यों को उन्नत करना; विशेष रूप से 

ग्रामीण क्षेत्रों में; और 
४. सिंचाई, धरती फटने-विरोधी और भूमि सुधार की स्कीमों से कृषि की उन्नति । 

यह प्रस्ताव किया गया कि उन्नत शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की स्कीमों को 

जारी किया जावे, क्योंकि कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए इन सेवाओं को सही रूप में 

पूर्व-आवश्यक समझा गया । इस प्रकार की सेवाओं में टेक्तिकल शिक्षा संभवतः सब 

से महत्वपूर्ण थी। सरकार जानती थी कि उन्नति के लिए केवल अर्थ-व्यवस्था ही नहीं 
चाहिए प्रत्युत शिक्षित व्यक्तिमंडल भी । 'टेक्निक आदमी देने के लिए सरकार ने न 

केवल नवयुवकों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में भेजा, प्रत्युत देश में अनुसंधान की 
संस्थाएं तथा प्रयोगशालाएं भी स्थापित को । 

केन्द्रीय सरकार ने न केवल सब योजनाओं को प्रारम्भ करने का निश्चय ही किया, 

प्रत्युत राज्यों को योग्य परामर्श देने और महत्वपूर्ण प्रदनों के विषय में साझी नीति का 
विश्वास करने के लिए राज्यों के बीच सूचना और टेक्निकल परामर्श आदान-प्रदान के 

लिये, जहां आवश्यक अथवा उचित हो, वहां आ्थिक परामश और सहायता देने के लिए, 
महायंत्र अथवा टंक््नीकल कमंकरों की प्राप्ति में सहायता के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान 

तथा प्रयोग के सहयोग के लिए और टेक्निकल जांचों, टेक्नीशियनों की शिक्षा आदि के 

लिए भी निदचय किया । 

... यह योजना संपूर्ण भारत के लिए थी, कितु रियासतों को अपने कोषों से निजी योजना 
बनाने पर अवरोध नहों था । ह 

वितरण की समस्या के प्रति भी उपेक्षा नहीं की गयी थी। यह स्पष्ट कहा गया 
था कि उत्पन्न की हुईं सम्पत्ति को समान रूप से वितरण के लिये प्रबन्ध किए जायेंगे। 
थोजना में अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों के लिए विभिन्न सुविधाएं निःशुल्क अथवा कम लागतों 
पर देने की शर्ते थी--जैसे शिक्षा, चिकित्सा-सहायता, पानी की पूर्ति तथा बिजली सहित 
अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं । 
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दुर्भाग्य से विभाजन के कारण युद्धोत्तर कार की यह सब योजनाएं उपयोग में 
न आ सकी । और एक नयी योजना बनाने की आवश्यकता हुई | फलस्वरूप, योजना- 
निर्माण कमीशन की स्थापना की गयी । 

८. योजना निर्माण कमीशन । युद्ध ने भारत के आ्थिक ढाचे को छिन्न-भिन्न 
कर दिया था। विभाजन ने उसे और भी विक्षिप्त कर दिया । कुछ भागां में सूखा और 
अन्य में बाढ़ों तथा भूकम्प ने स्थिति और भी बिगाड़ दी। फलस्वरूप अर्थ-विषयक साधनों, 
बहुमूल्य साज-सामान, कुशल कारीगरों और कच्चे पदार्थों की हमारे यहाँ कमी हो गयी । 

इस कारण इनका सावधानी के साथ रक्षण और वितरण अत्यावश्यक था। इस बात का 

अनुभव करते हुए कि खंडित योजना-निर्माण इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकेगा, 
सरकार ने पं. नेहरू की अध्यक्षता में, दिसम्बर १९४९ में योजना निर्माण कमीशन की 

स्थापना की । यह देखा गया कि समस्या को केवल छू-छू जाने से काम नहीं होगा; केवल 
आमूल योजना ही हमें निश्चित ध्येय को प्राप्ति करा सकती है। द्वितीयतः, किसी भी आयो- 
जित अर्थ-व्यवस्था की प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक जनता का पूर्ण 

सहयोग न हो । 

कमीशन को निम्न सीमाओं में कार्य करना थाः-- 
१. टैक्तीकल व्यक्तिमंडल संहित देश के पदार्थ, पूंजी और मनुष्य विषयक प्रसाधनों 

का निर्धारण करना और ऐसी विस्तार की संभावनाओं की खोज करना, जो राष्ट्र को, 
आवश्यकताओं के लिए अपूर्ण जान पड़ें; 

२. देश के स्रोतों के लिए अत्यधिक प्रभावकारी और संतुलित उपयोगिता की एक 

योजना बनना; 
३. प्राथमिकता के निश्चय के अनुसार योजना के स्तरों की व्याख्या करना, 

प्रत्येक स्तर को पूर्ण करने के लिए उन स्रोतों के वितरण की तजवीज करना । 

४. ऐसे अंशों का उल्लेख करना, जिन की प्रवृत्ति आर्थिक उन्नति को अवरुद्ध करने की 

हो और व्तमांन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उन अवस्थाओं 

पर विचार करना, जो योजना को सफल करने के लिए स्थापित किये जाने चाहिएं । 

५. ऐसी मशीनों के रूप का निश्चय करना, जो योजना के सभी अंगों के प्रत्येक स्तर 

को सफलतापूर्वक संपन्न करने को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों । 

६. योजना के प्रत्येक चरण में प्राप्त की हुई उन्नति का समय-समय पर परिचय 

देना और आवश्यक उपायों तथा नीति के समाधान की सिफारिशें करना, और 

७. ऐसी अन्तरिम अथवा सहायक सिफारिशें करना, जो उसे सौंपे गये कर्तव्यों 

की पूर्ति के लिए उचित हों अथवा सुविधाकारक हों, अथवा प्रचलित आर्थिक अवस्थाओं, 

प्रचलित नीतियों, उपायों और उच्नति-कार्यत्रमों के विचारों के अनुकूछ हों; अथवा ऐसी 
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विशिष्ट समस्याओं का परीक्षण, जो परामर्श के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा 
प्रेषित किया गया हो। 

२८ मार्च, १९५० को कमीशन का पहला अधिवेशन हुआ और उसने अपने कामों को 
६ भागों में संगठित किया : स्रोतों और आशिक पर्यवेक्षण; अर्थ ; खाद्य और क्ृषि ; उद्योग, 

व्यापार और यातायात; प्राकृतिक साधनों की उन्नति और रोज़गार तथा सामाजिक 
सेवाए । 

कमीशन ने केन्द्र और राज्यों करी सब उन्नति की स्कीमों का भली भांति अध्ययन 

किया और उनके प्रसाधनों की परीक्षा की । वह खोज की हुई तथा हस्तगत की हुई अनेक 
इच्छापूर्ण स्कीमों के मार्ग में आने वाली बाधाओं से परिचित थी--जसे, सीमित, 
अर्थ-व्यवस्था, कुशल कारीगरी का अभाव, और कच्चे पदार्थों का अभाव--जसे, रुई और 

जूट, और खाद्य अन्नों के लिए विदेशों पर निर्भरता,तथा आवागमन के अपर्याप्त साधू भ। 

तदनुसार, पंच-वर्षीय लेख्य योजना को उपस्थित करते समय उसने इन त्रुटियों को 
दृष्टि में रखा । यह लेख्य १९५१ में प्रकाशित हुआ था । राज्य सरकारों को विशिष्ट 
निर्देशन किये गए थे किः-- 

१. वर्तमान मुद्रा-स्फीति की शक्तियों को रोकने के लिए बजटों को निश्चित 
संतुलित' किया जाना चाहिए । 

२. हाथ में ली हुई स्कीमों के प्रसाधनों के नियोजन को प्राथमिकता दी जाय । 
३. केवल ऐसी ही स्कीमें ली जाय, जो युक्तियुक्त अवधिमें पूर्ण करनी संभव हों, 

और 

४. निर्वाचित कार्यो की उत्पादन क्षमता उनमें लगी हुई पूंजी की अपेक्षा अधिक 
होनी चाहिए । 

इतिहास में पहली बार, अखिल भारतीय आधार पर इस देश में योजना-निर्माण 
का कार्य किया गया है। यही नहीं कि क्षेत्र केवल केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा निजी 
साहसिक कार्यों के लिए रखा गया, प्रत्युत स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रित क्षेत्र को 

भी लिया गया, जेसे, आवागमन, पानी की पूर्ति, रोशनी और बिजली । सब भागों का 
परस्पर संगठन भी आवश्यक था । 

आवश्यक योजना उपस्थित कर सकने से पूर्व, कमीशन को जुलाई, १९५० में, 
कामन्वैल्य विचार-विनिमय कमेटी से पूर्व देश के लिए ६० वर्षीय योजना बनाने, के लिए 
कहा गया । अनन्तर काल में इस कमेटी को दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में सह- 
कारिता आथ्िक प्रगति के लिए कोलम्बो योजना में शामिल हो जाना था। 

९. कोलम्बों योजना । यह योजना दक्षिण पूर्व एशिया के सब कामन््वैल्थ 
देशों-भारत, पाकिस्तान, लंका, मछाया, बोनियो और सारावाक की आथिक सहायता के 
के लिये बनाई गई है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अधिकांश अपढ़ और गरीब हैं तथा 
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बुरी खुराक के कारण अस्वस्थ हे । दुनिया में अन्य भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, जहां ऐसी ही 
स्थितियां हे--जैसे, दक्षिण अमेरिका, अफरीका, चीन आदि। कितु दक्षिण-पूर्व एशिया 
पहला ऐसा क्षेत्र है, जो सापेक्षतापूर्वक वुहद्ू-स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिये 

चुना गया हे । इसके निम्न कारण हेँ:-- 
१. संभवतः, विश्व के अन्य न्यून-उन्नत क्षेत्रों में यहां अपेक्षाकत अधिक गरीबी और 

भूख हे। प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की खाद्य की खपत २ हजार कंलोरीज़ (उष्ण तत्त्व) से 
कुछ कम है, जब कि खाद्य विशेषज्ञों का मत है कि मनृष्य की खुराक के लिए २८०० 

कलोरीज़ की आवश्यकता होती है । १९४९-५० में भारत के यह अंक १६६० तक न्यून 

थे । आथिक प्रगति का स्तर भी बहुत नीचा है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो 

जाता हेः-- 

. १९४९ में आ्थिक प्रगति के स्तर 

। | 
बजा को हक भारत पाकिस्तान| लंका | मलाया | इंग्लेड अमरीका 

बिजली (हजार किलो- | 
वाटों में उत्पादन ) १३ १-९ ९६ (११७ /( १,०३३ [२,२९६ 
कोयला (टनों में खपत) | ८० १८ २८ ८५ | ३,८३४ [३,४७३ 
इस्पात (टनों में खपत) | ३८ | १३ | ६ १६ १९४ | रे६४' 
सीमेंट ( ४»). | ७२ | ३६ [१९ र३ | १४८ | २२९ 
रेलवे के डिब्बे (टनों में 
क्षमता ) १० ८८ | ४५ (१३ २७६ | ५५६ 
सब मौसमों की सड़कें 
(मीलों में ) ०३२| ०१ | ०८७| ०९३ ३७ २.२ 
टेलीफोन ०३७| ०२१| २२ | ७७ २६१ 

२. ब्रिटिश कामन्वेल्थ के साथ इस क्षेत्र के अधिक निकट सम्बन्ध हे । वस्तुतः, लोगों 

का ७५५० इस क्षेत्र में रहता है । फलत:, इंगलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि, सरीखे 
कामन्वेलथ के धनी सदस्य अन्यों की अपेक्षा इस क्षेत्र की सहायता करना पसंद करते 

थे । अनंतर चरण में इस योजना के साथ अमरीका को भी मिला छेने की तजवीज 

की गई । 
३. यह क्षेत्र. राजनीतिक अशांति से त्रस्त है। यदि छोगों की आवद्यकताओं को 

पूर्ण न किया गया और उनके जीवन-मान को उन्नत न किया गया, तो चीन की भांति 
यह क्षेत्र भी साम्यवादी हो जायगा । इस काल में दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक महत्ता 
को इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता हैं । 

४. इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह विश्व की प्राकृतिक रबर को 
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९०% पूर्ति का उत्पादन करता है, ९० प्रतिशत जूट का, ७०% चाय का और ६६ 
प्रतिशत टीन का। पूर्ति के इन स्रोतों पर से अधिकार की क्षति हो जाने पर परिचमी 

देशों की अर्थ-व्यवस्था पंगू हो जायगी । 

५. युद्ध ने इस क्षेत्र की अ्थ-व्यवस्था को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है । इस प्रकार 
१ करोड़ ५० लाख एकड़ चावल कृषि की भूमि नष्ट हो गईं, रेल डिब्बों में ३३०८ उपयोग- 
रहित हो गए और ५० प्रतिशत कृषि पशु नष्ट हो गये। इस क्षेत्र में भीषण अकाल को 

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्य द्वारा रोका गया है । 

६. इन सब से बढ़ कर भारी मुद्रा-स्फीति थी और फलरूप कीमतों में भारी उत्कर्ष 
हुआ । 

इसलिए, आ्थिक-सहायता के लिए न्यून-उन्नत क्षेत्रों में से दक्षिण-पृवं एशिया को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । 

स्वतः योजना--जनवरी १९५० में कामन्वैल्थ के विदेश-मन्त्रियों की कोलम्बो 
विचार विमर्श कमेटी का अधिवेशन हुआ। छः वर्षीय योजना के विचार पर तक॑ किया 
गया । अन्ततः, जुलाई १९५१ में योजना को जारी किया गया । 

(क) भिन्न दिशाओं में १९५७ के लिए निम्न लक्ष्य हे : 

अतिरिक्त इकाइयां. प्रतिशत वृद्धि 
“कृषि की जाने वाली भूमि (१० छाख एकड़ों में) १३ ३५ 
सिंचाई की जाने वाली भूमि  _,, ) १३ १७ 
खाद्य अन्न (१० लाख टनों में) द् १० 

बिजली (१० लाख किलोवाट में ) ११ ६७ 

(ख) योजना पर संपूर्ण अनुमानित व्यय इस प्रकार हे : 

देश का नाम अतिरिक्त इकाइयां प्रतिशत वृद्धि 

भारत १,३७९ दस लाख... ७५% 
पाकिस्तान |... २८० । १५% 
ल्का १०४ हे फ % 

मलाया और बोनियो १०४ हर ५% 

१,८६८ 7 

भारतीय कार्यक्रम के लिए इस प्रकार १,८४० करोड़ रुपये खर्च की आवश्यकता 

होगी । विश्वास किया जाता है कि भारत आंतरिक रूप में १,०३० करोड़ रुपये का प्रबन्ध 

करने योग्य हो जायगा और ८१० करोड़ रुपये बाहरी सहायता से आ जायेंगे । 
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(ग) सहायता रूप में, योजना जिन मुख्य आवश्यकताओं की पूति का प्रस्ताव करती 
हूँ, वह इस प्रकार हें:-- 

(१) कला विशेषज्ञ (टेक्नीशियन्स), जैसे असैनिक, यांत्रिक, विद्युत, जल-विद्युत 
के इंजीनियरों की, जो बांध बनाने, सिंचाई कार्यों आदि और शास्त्रीय कृषि कला- 
विशेषज्ञ, प्राणी वातावरण प्रभाव विशेषज्ञ ( >८00878: ), फसलें उगराने और 
शासन-प्रबन्ध करने में अनुभवी हों । 

(२) पूंजी । 
(घ) पूजी के ् रोत---यह निरचय किया गया कि भिन्न देश आंतरिक रूप में 

७८ करोड़ ४० लाख पौंडों का प्रबन्ध कर लेंगे, २४ करोड़ ५० राख पौड स्टलिग सम्पत्तियों 
से आ जायेंगे, ८ करोड़ ३० लाख पौंड कामन्वेल्थ देशों का अंशदान होगा, २ करोड़ 
२० लाख पौंड अत्तर्राष्ट्रीय बेंक ।. 33. 7२. 0. और शेष अमरीका तथा विदेशों से 
निजी विनियोजकों द्वारा प्राप्त होगा । 

योजना की आलोचना--कोलम्बो योजना के अधीन जो देश सहायता प्राप्त कर रहे 

हैँ उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या ४२ करोड़ ९० लाख है । इस योजना पर सम्पूर्ण व्यय की 
तजवीज़ १८६८ मिलियन पौंडों की की गई है । ६ वर्षों के लिये प्रति व्यक्ति का व्यय ४ पौंड 

से कुछ अधिक है,और एक वर्ष में १३ शिलिंग ४ पेंस से कुछ ऊपर आता है । यह बहुत ही 
थोड़ा है । अकेले इंग्लेंड ने तीन वर्षों में पुन: शस्त्रीकरण के कार्यक्रम पर ४७०० मिलियनु 
पौंड खर्च करने का प्रस्ताव किया हैँ, जिसका अर्थ ३१ पौंड प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष होता है । 

जेसा कि कोलम्बो योजना का छोटा आकार हूँ, उस तक के लिए भी सम्पूर्ण राशि 

प्राप्त नहीं की गयी है । अब भी लगभग ५० करोड़ पौंड कामन्वेल्थ के बाहरी साधनों से 
हस्तगत करने रहते हैं । इसके अतिरिक्त, कोलम्बो योजना उस काल में आरम्भ की गयी 
थी, जबकि साधन और पदार्थों की अल्पता थी । इसलिये, आवश्यक बहुमूल्य वस्तुओं 
तथा कारीगरों का इस क्षेत्र के लिये प्राप्त करना बहुत कठिन हुआ। 

इस योजना की इस कारण आलोचनाकी गयी है कि यह कृषि,यातायात और बिजली 
शक्ति पर अपेक्षाकृत अधिक बल देती हूँ और सामाजिक सेवा पर बहुत कम । कितु यह 
मानी हुई बात है कि जब तक अशिक्षा और अज्ञान पर विजय न पा ली जायगी, कोई भी 
योजना सफल नहीं होगी । इसे छोड़ कर, इस योजना में औद्योगिक प्रगति के प्रति भी 
उपेक्षा की गयी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे ही कृषि यांत्रिक हो जायगी, किसानों 
की एक बहुत बड़ी संख्या बेकार हो जायगी । यदि उन्हें उद्योग में न खपाया गया, तो अनुभव 
यह बतलाता है कि वह भूमि की ओर पुनः झुकेंगे और अपने जीवन-भर की खातिर 
उत्पाद करेंगे, अथवा विपरीत दशा में देश में बेकारी की वृद्धि होगी। इस कारण, 

मुख्य साधनों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिये उद्योग की अनुक्रमिक उन्नति आवश्यक 
है, और इतने पर भी इस योजसना में प्रगति के लिये पर्याप्त गुंजायश नहीं रखी गई । 
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इस प्रकार, यह तर्क किया जाता है कि कोलम्बो योजना युक्तिसंगत तो है कितु 

दक्षिण-पूर्वी एशिया की आथिक अवस्था पर इस के प्रभाव के आकार के विषय में बहुत 
बड़ी आशाएं उत्पन्न होती हे । 

निष्कषं---जो भी हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह योजना केवल आरम्भ 
ही है और इसे यूग-निर्माण की घटना नहीं कहा जा सकता। वतंमान अवस्थाओं में कृषि 
प्र बल देना एक गम्भीर समस्या है । जहां तक खाद्य का सम्बन्ध हे, भारत कमी का देश है 

और इस घाटे के कारण संतुलनों के भुगतान की कमी को पूरा करना उसके लिये कठिन 

हो रहा है । फलतः, कृषि पर बल देना प्रशंसनीय है । 

११. पंचवर्षीय योजना । स्वाधीनता के अनन्तर-काल में हर कोई यह महसूस 
करता था कि सरकार अब तक की हस्तगत की हुई योजनाओं को नियमित कर देगी । 
कितु किसी स्थिर नीति का अनुसरण नहीं किया गया । सरकार ने स्वीकार किया कि 
भारत के साधन सीमित हें, उन्हें आवश्यकता की महत्ता के अनुसार वितरित किया जाना 
होगा । इसलिये राष्ट्रीय योजना की अत्यावश्यकता हुई । पं. जवाहारछाल नेहरू की अध्य- 
क्षता में इस प्रकार की योजना बनाने के लिये योजना-निर्माण कमीशन को कहा गया। 
उसी ने कोलम्बों योजना भी बनाई थी। जो भी हो, कोलम्बो योजना बहुत जल्दी में बनाई 
गई थी और उसमें अनेक त्रुटियां रह गयी थीं। अपने कार्य में, कमीशन को अनेक 
क्ठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । उदाहरण के लिए, कीमतों का स्तर निरन्तर 

उन्नत हो रहा था। संतुलन के भुगतानों की स्थिति बहुत ही गम्भीर हो रही थी। खाद्य- 
समस्या बहुत ही संकटपूर्ण थी। देश के विभाजन ने रुई और जूट की कमी पैदा कर 
दी थी। इसके साथ ही अन्य मुख्य जिन्सों का उत्पादन गिर रहा था, जब कि देश की 
जन-संख्या ४२ लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही थी । 

योजना का सारांश--मार्च १९५० में योजना कमीशन बनाया गया था और 

१५ मास बाद, १९५१ में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी । सारांश के मस्विदे को तीन भागों 

में बांदा गया है । पहले भाग में कमीशन ने योजना-निर्माण के विषय में अपने दृष्टिकोण 
'का विवरण दिया है; दूसरे भाग में मुख्य अंगों और तीसरे भाग में नीति और प्रशासन की 
समस्याओं की. चर्चा की गयी हैँ । इस के मुख्य अंग यह हैं:--- 

ध्येय--योजना के दो मुख्य ध्येय हें: (१) लोगों के लिए बेहतर जीवन-मान और 
(२) सामाजिक न्याय । इस प्रकार यह सब ना्रेकों के लिए समान अवसर, कार्य का 
अधिकार, पर्याप्त वेतन पाने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के उपाय प्रकट करता है, 
देश के विधान ओर साथ ही लेख्य योजना का घोषित ध्येय हितकर स्थिति है। यह कहा 
गया है कि केवल जनतस्त्री योजना के आधीन ही आर्थिक प्रगति की प्राप्ति संभव है। इस 
लिए लोगों क्रे स्वेच्छापूवंक सहयोग और त्याग की आवश्यकता है । 

कृषि और सिंचाई पर योजना ने अधिक बल दिया है, कितु देश के जीवन के अन्य 
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होगा । कृषि-कार्य में बहुत अधिक लोग लगे हुए हैं। एक भारतीय किसान ५ एकड़ से कम 

भूमि पर खेती करता है, जब कि अमरीकी १४५ एकड़ और ब्रिटेनवासी २१ एकड़ पर 
खेती करते हे । ५ एकड़ तो केवल औसत है। अनेकों के पास तो इस से भी बहुत कम है। 

इसके अतिरिक्त, किसान के पास जो भूमि हैँ, वह एकाकी टुकड़े में नहीं है। जहां-तहां 
फैले हुए अनेक टुकड़े हैं। इसलिए, न तो उसके पास बेचने को कुछ बहुत है, न ही वह 
अपनी भूमि अथवा पशुओं की उचित ढंग से देखभाल कर सकता है । फहूत:, का के 
चरित्र को जीवन"मात्र की कृषि के रूप से आथिक क्ृषि कार्य में बदलना होगा । क्रषि के 

आदर्श में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि ज़नीदारी 

का सर्वया विलोप किया जावे और उत्पादन की वृद्धि के लिए ग्राम उत्पादन कौसिलें 

बनाई जावें। किसान वर्षा की दया पर आश्रित है । इसलिए, कमीशन ने सिंचाई तथा 
दक्ति महायंत्रों के लिए ४५० करोड़ रु० की स्वीकृति दी है। निम्न तालिका से वाषिक 
व्यय और लाभ का ज्ञान हो जाता है :-- 

अतिरिवत सिंचाई अतिरिक्त बिजली वर्ष व्यय रु. करोड़ों में (एकड़ों में) (किलोवाट) 

#१९५१-०५२ ९९ १,५५९,००० १४४,००० 

हर ११२ २,७१०,००० ३७२,००० 
९प३-५४ . १०० ४,५२५,००० ८८९,००० 
१९५४-५५ 9 ।  ६,७२५७५,००० १,०००,००० 

53 5 अब कं. ५३ <८,८२३२,००० १,१२४,००० 

जच्तत: ्ः १६,५० १,००० १९,९३५,००० 

(ख) डद्योग--उद्योग को इतना महत्व नहीं दिया गया, जितना कृषि को । 

उद्योग में विनियोजन की निम्न योजना बनाई गई हैः-- 

औद्योगिक लरूक्ष्य 

(रुपये करोड़ों में) 
पांच वर्ष का योग 

१९४५९०१*५६ 

वृहद् स्तर उद्योग ७९-५ 
घरेल और लघुस्तर उद्योग १५९८ 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ४" ६ 
खनिज उन्नति ' १९१ 

१०१५० 
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उद्योग में सार्वजनिक भाग के साथ ही साथ निजी भाग का भी कार्य होगा | उद्योग 
के विस्तार में इसे महत्वपूर्ण भाग लेना है । कितु इसे मज़दूर, विनियोजक और भोक्ता के 

प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करना हैं । उद्योग के निजी भाग के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण 
दिशाएं निम्न प्रकार हे:-- 

निजी ओद्योगिक भाग के लिए लक्ष्य जल जा 5 5 ्याधत 
मन ल न 

पित | १९५० जप ित 

उद्योग का नाम इकाई हक रु में क्षमता | पनानित 
में पे उत्पाक्त (१९५५-५६ मे 32332 

डीजल इंजन ( नहीं ) | ११८२६ | ४,५९६ (५१,३२६ ४६,१९३ 
मद्य सार 
(१) शक्ति [०००समात्रागैलन| १२८,६८ | ४४,९७ | २११,१८ | १९०,०६ 
मोटर गाड़ियां ( नहों ) ३५,००० | ३,८४० [३५,००० २५,००० 
सीमेंट ००० टनों में ३२,७६ | २,६१३। ५१,४० ४६,३ १ 
रुई (१) सूत |मिलियनपौंडोंमे। १,६४६ | १,१७४।| १,६७१ १,६०० 

(२) कपड़ा | , गज़ों में | ४,७२२ | ३,६६५| ४,७४१ ४,५०० 
खादें 
(१)सुपरफास्फेट 

हु 

(क्षार) ००० टनों में १,२३ हा २,१६६ १,७९ 
(२) नौसादर |००० ,, ,, ४ ४७। १,२९ १,०० 
इस्पात (तैयार) | ००० ,, ,, | १०,७१ | १०,०५| १६,५९ १३,१५ | 

। | 

इसके लिए १२५ करोड़ रु० संपूर्ण व्यय की आवश्यकता होगी। सरकार २५ करोड़ 
रु० देगी और शेष का प्रबंध निजी उद्योग करेंगे । यदि कोई कमी होगी, तो वह औद्योगिक 

अथ कार्पोरेशन पूर्ण करेगा । साथ ही, विदेशी पूजी का भी स्वागत किया गया हूँ और 
यह घोषणा की गई हैँ कि भारतीय और विदेशी ज़िम्मेदारियों में कोई भेद नहीं किया 
जायगा और लाभों को भेजने तथा पूंजी को स्वदेश लौटाने की सुविधाएं दी जाँयगी और 
राष्ट्रीकररण की दशा में समान हर्जाना दिया जायगा। ह 

लघु-स्तर उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं की गई | कमीशन की राय है कि वृहद्-स्तर, 
लघु-स्तर और घरेल उद्योगों के साथ ही-साथ मिल कर काम करने की बहुत गुंजायश है । 
उद्योग के इन तीनों रूपों के लिए उत्पादन के कार्यक्रम की सिफारिश की गई हैँ । वस्तुतः, 
घरेल उद्योग को ग्राम प्रगति के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हूँ ।यह रूयाल किया 
गया है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के साथ ही घरेल् उद्योगों की गतिशील उन्नति 

होगी और सभी दिशाओं में क्रय-शक्ति में भी वृद्धि होगी | जिन घरेलू उद्योगों में विस्तार 
है. 
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के लिए बहुत स्थान हूँ, वह यह हैं : खह्दर, गुड़, तेल (विशेषतः नीम का) मरे पशुओं की 
उपयोगिता, हाथ का बना कागज, और ऊनी कंबल तथा दियासलाई का निर्माण । 

यह उल्लेख किया गया हू कि राष्ट्रीय हित के लिए खनिजों के विषय में आयोजित 
प्रगति की सतक नीति होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सावधानी के साथ. 
उनकी मितव्ययिता होनी चाहिए। 

कमीशन ने .श्रम की उत्पादन-शक्ति में गिरावट पर विचार किया है । उसने इस 
गिरावट की जांच करने की सिफारिश की है और उत्पादन-शक्ति की वृद्धि के लिए यत्न 
करने को कहा है। वह वेतनों में वृद्धि का समर्थन नहीं करती, प्रत्युत उसने प्रस्ताव कियाँ 
है कि कीमतों की न्यूनता के साथ जीवन-मान को ऊंचा किया जावे और उनकी उत्पादन 
दक्ति में वृद्धि की जावे। 

(ग) यातायात-आश्िक कार्यकलापों के लिए योग्य और सस्ती यातायात तथा 
संवाहन प्रणाली की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकताएं बहुत बड़ी है, कितु यातायात 
प्रणाली अपर्याप्त है । योजना का विचार हैँ कि सब प्रकार के यातायात और संवाहनों 
की शुंखलाबद्ध प्रगति होनी चाहिए। उसके विवरण इस प्रकार हे: कक सन सर कर लत जे लोग लक ज लीन जी पवाजक कर पड से पनकट टी बल सपबर लि ल्कर लडकी 

| 
पंचवर्षीय योग पंचवर्षीय योग 

ड १९५१-५६ १९५५-५६ 

रेलें २००.० आंतरिक जल यातायात ०.२ 
सड़के ९३.७ डाक और तार ४०.० 
सड़क यातायात ६-९ आकाशवाणी ३.५ 
जहाज्ी १५.९ समुद्रपार संवाहन १.० 
शहरी वायू आवागमन १५.९ ऋतु विज्ञान विभाग क् ०.६ 
बंदरगाहें और समुद्री घाट १०.८ 

ड७-न-नीत-त#त#-सककफफकसककसइ्नन्नस्ॉइपाात--त+ं+त3मत.............].ुुु.......... 
रेलों के लिए नये इंजनों, डिब्बों और गाड़ियों की आवश्यकता हैं। बदलने के अलावा 

युद्ध-काल में जो रेल सड़कें टूट गई थीं, उन्हें दोबारा चालू करना होगा। छोटे दर्जे के यात्रियों 
को अधिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाना है। इन उपायों पर २०० करोड़ रु० खर्च किए 
जांयगे। । ह 

भारत का लगभग २९०० मील लंबा समुद्री तट है और उसके लिए व्यापारी जहाज़ी 
बेड़ों की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत थोड़े जहाज हैं, जो आयु पार कर चुके हैं। जहाज़ी 
मरम्मतों के लिए योजना में १५ करोड़ रु० दिया है। विशाखापटनम में जहाजी आश्रय स्थल 
बनाने के लिए १२ करोड़ रु० और दिया गया है । 



भारत में आथिक योज॑ना-निर्माण ८३५ 

वायु विदृव में भारत की सैनिक महत्ता की स्थिति है। वायु-शक्ति का विस्तार करने 
के लिए और साथ ही टैकनीकल प्रसाधनों के लिए १३ करोड़ रुपये की गुंजायश की गई है। 

देश में सड़कों की आवश्यकता के विषय में भी कमीशन ने पूरी तरह ध्यान दिया है। 
सड़कों पर केन्द्र २३ करोड़ रु० व्यय करेगा और राज्य ९४ करोड़ ₹० । 

(ध) सामाजिक सेवा रं-सामाज़िक सेवाओं की भी उपेक्षा नही की गई। समाज के 
हित के लिए जो भी काम हो सकते हैं, वह इसमें सम्मिलित है, जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछड़े 
वर्गो का उत्कष, और स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करना, और बच्चों तथा रोगों की 
चिकित्सा । सामाजिक सेवाओं को उन्नत करने के लिए निम्न योजना है : 

पांच वर्षों का योग, १९५१-५६ ( रु० करोड़ों में ) 
शिक्षा १२३.१ 
स्वास्थ्य ८३.६ 

मकान २२.८ 
श्रम और श्रम सुधार ६.७ 
पिछड़े वर्गों का उत्कर्ष १८.० 

योग २५४.२ 

(डः) आर्थिक पहल-इस योजना के प्रथम भाग पर १४९३ करोड़ र० की लागत 
आयेगी। यह केंद्र और राज्यों में इस प्रकार बांटा गया. है : 

रु० करोड़ों में 

केंद्रीय सरकार ७३४ 

क-भाग के राज्य ५५९.६ 

ख-भाग के राज्य १७१ 

ग-भाग के राज्य २८.२ 

१४९२,८ करोड़ रू० 

कुछेक राज्यों की योजना का आकार नीचे दिया जाता है:-- 

रु० करोड़ों में रु० करोड़ों में 

बंबई + १२० मध्यप्रदेश 84 

बिहार ५६ उत्तर प्रदेश ९१ 
मदरास '. १३७ प्. बंगाल १९ 

हुँदराबाद ४१ मंसूर ३७ 

मध्यभारत २३ पेप्सू ८ 
सौराष्ट्र २२ - ट्रावन्कोर २६ 

भाखरा-नांगल, दामोदर, हीराकुड और हरीके का व्यय और विस्थापितों के 



हो 

हा 

| 
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पुनर्वास का व्यय राज्यों के व्यय का भाग होगा। प्रथम अवस्था में केंद्र द्वारा उनकी 

अर्थकी व्यवस्था होगी । यदि उनके लिए गुजायश की जाती है, तो राज्यों का अंश ९७५ 
करोड़ %० बढ़ जाता है। 

यह संपूर्ण राशि निम्न साधनों से प्राप्त की जानी है : 

केंद्र से : रु० करोड़ों में 

१. आधिक्य राजस्व २६ करोड़ रु० प्रति वर्ष के हिसाब से । १३० 
२. पुनर्वास, वायु क त्य, शिक्षा के लिए 

चाल राजस्व में से अलग रखा हुआ। ११८ 

३. क. ऋण ३५ 
ख. छोटी बचतें और बिना लौटाए ऋण २५० 

ग. अन्य साधन ७८ 
४. रेलों के राजस्व से ३० 

कि ६४१ 
राज्यों से : 

केन्द्र इस राशि में से २११ करोड़ रु० राज्यों को देगा, जो ४८० करोड़ रु० स्वतः 
पैदा करेंगे । 

इस प्रकार उत्पन्न की हुई संपूर्ण राशि १,१२१ करोड़ रु. होगी । अमरीका से खाद्य 
ऋण और कोलंबो योजना की सहायता से ८२ करोड़ रु० मिलेगा। २९० करोड़ रु. का शेष 

यदि बाहर से न आया , तो, स्टलिग संपत्ति में से निकाला जायगा। यद्यपि यह घाटे की अर्थ- 
व्यवस्था हैं और उसी कारण आपत्तिजनक भी है। 

१२. कोलम्बो योजना और योजना के मसविदे की तुलना। 
पंचवर्षीय योजना और कोलंबों योजना के आधीन व्यय के वितरण का व्यौरा तुलनात्मक 
दृष्टि से अगले पृष्ठ पर दिया गया है : 

योजना का दूसरा भाग ३०० करोड़ रु० के अतिरिक्त व्यय का अनमान करता है। 

कोलंबो योजना को १९५१ से १९५७ तक के ६ वर्षो पर फैलाया गया है और 
मसविदे की योजना को १९५६के पांच वर्षो पर। कोलम्बो योजना में आंतरिक साधनों पर 
१०३०करोड़ रु० रखा गया है और पंचवर्षीय योजना में १,२७१ करोड़ रु० | पूर्व-कथित 
ने उपलब्ध साधनों का न्यून-अनुमान किया है। दूसरा अपेक्षाकृत वृहद्-स्तर के यत्नों का 
उल्लेख करता है, चाहे भले ही हस्तगत किये भिन्न बहु-मुखी कार्यो के विषय में हम उच्च- 
तर अनुमानों की गणना करें। कोलंबो योजना का अनुमान था कि एक वयस्क के अन्न की 
खपत वृद्धि हो जाने के कारण संभवत: १२ औंस से १६ औँंस प्रतिदिन होगी, जबकि 
लेख्य योजना केवल १४.५ औंस प्रतिदिन की गुंजायश करती है । दोनों ही योजनाओं में 
एक व्यक्ति के, लिए १५ गज़ कपड़ा प्रतिवर्ष रखा गया हे । 
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पंच-वर्षीय योजना योग | कोलम्बों योजना 

व्यय की मद । यु अब या 2 

| केस | राज्य | केन्द्र | राज्य | योग प्रतिशत | ख्॑ | प्रतिशत 
| 

हे । िड आए 
कृषि और ग्राम उन्नति |. १८ | १७४ | १९२ | १३ |, 

। ६६६ ३६ 
सिचाई ओर शक्ति १७६ | २७४ | ४५० | ३० | 

| | 
यातायात और संवाहन|। ३१० ७८ | ३८८ २६ ७०३ ३८ 

उद्योग और खनिज 
पदाथ ३3 ७५ २६ १०९ ७ १८० १० 

साम।जिक सेवाएं .. पड २०० २५४ १७ २९१ १६ 

पुनव रस 9९ ििनन- ७९ प् व्यसन ब्बनेन 5 

विभिन्न 

लेख्य योजना ने संभवित प्रगतियों के लिए अपेक्षाकृत सही अनुमान किया हूँ । रुई 
की वर्तमान कर्मी लोप हो जायगी। हमारी पाकिस्तान से जूट की आयातों की निर्भरता 
३३ लाख गांठों से कम होकर १२ लाख गांठों की रह जायगी। दूसरी ओर, खांड और तिल- 

हनों की वृद्धि के कारण हमारी खपत का मान अपेक्षाकृत उच्च होगा और निर्यात भी 

अधिक होंगी । लेख्य योजना पारिवारिक योजना-निर्माण और संतति-निरोध पर सही रूप ._ 

में बल प्रदान करती हे । 
पंच-वर्षीय योजना छः वर्षीय योजना में रूपातरित--यह अनुभव किया गया है कि 

पंच-वर्षीय योजना का कोलंबो योजना के छः: वर्षो के साथ मेल बठाने के लिए उसे छः-वर्षीय 
योजना में रूपांतरित कर देना चाहिए । योजना में छठा वर्ष जोड़ देने के कारण व्यय में 

लगभग ३६० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी । लेख्य योजना के प्रथम भाग पर १४९३ 
करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया हूँ और दूसरे भाग पर ३०० करोड़ रु० का, 
जिससे संपूर्ण व्यय १७९३ करोड़ रु० हो जायगा । ३०० करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय 

है 
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बाहरी सहायता में किसी प्रकार की वृद्धि की मांग नहीं कर पाएगा, जिससे पहले की भांति 
योजना के दो भागों के लिए ६७२ करोड़ रु० शेष रह जांयगे। इसका अर्थ यह है कि हमें 
पहले की अपेक्षा अधिक सीमा तक अपने साधनों पर निर्भर रहना होगा । योजना को फैलाने 
का एक और भी कारण है कि योजना में ५ करोड़ डालरों की अमरीकी सहायता भी अब 
सम्मिलित हो गई है, जो इसमें से पहले छोड़ दी गई थी । इन तथा अन्य कारणों से योजना को 
एक वर्ष के लिए और बढ़ा देना उचित है । 

१३. निष्कर्ष । भूतकाल में भारत सरकार जब कभी बड़ी-बड़ी योजनाओं को 
हाथ में लेती थी, तो सामान्य आरोपों में एक यह होता था कि वह अपनी शक्तियों और 

साधनों को विशेषज्ञों और रिपोर्टों के आमंत्रण की आयातों में, जो नष्ट कर दी जाती थीं, 

अंत कर देती है। ब्रिटिश सरकार भारत में विदेशी-हितों को बनाये रहने के लिए भारतीय- 
हितों के मुकाबिले तरजीह देती थी । दूसरी ओर, सांप्रदायिकता किसी ठोस योजना पर 

सफलतापूर्वक कार्य करने के मार्ग में बाधक थी। भारतीय रियासतों की बहुत बड़ी संख्या की 
विद्यमानता ने, जो अपने-अपने स्वार्थो और सम्मान के लिए सबल थीं, स्थिति को और भी 

भयंकर कर दिया था | 

भारत अब स्वतंत्र हैं। वह एक ऐसी संपूर्ण इकाई है, जैसी पहले कभी नहीं थी। उसका 

दृष्टिकोण धमं-निरपेक्ष हे। योजना-निर्माण जितना आज सफल हो सकता है, उतना भूत- 
काल में कदापि नहीं हो सकता था। 

इस प्रकार भिन्न योजनाओं का विश्लेषण करने से हमें एक ऐसी नीति का सामान्य 

विचार प्राप्त हो जाता हे कि जो स्वतंत्र भारत को अपनानी चाहिए । सरकार द्वारा 

पुनर्तिर्माण के जिस भावी कार्यक्रम का अनुसरण कया जाता है, वह अब स्पष्ट होगया है। 

भारत को बहुमूल्य वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहने की 
स्थिति से छुटकारा पाना ही है । लोगों के जीवन-मान को उन्नत करना है । रूस जो-कुछ 
अपनी जनता के लिए करने योग्य हुआ है, भारत भी उसमें सफल हो सकेता है। रूस ने भी 
विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में अपना स्थान बना लिया हैँ । उसने दिखा दिया है कि संपूर्ण 
योजना-निर्माण से क्या हो सकता है। कितु, जो भी हो, भारतीय परम्पराएं और समस्याएं 

रूस से भिन्न हें;फलत:, भारत में उपयकत किये जाने वाले उपाय भी भिन्न होने चाहिएं 
कितु भारतीय समस्या भी समानरूप में ही महत्वपूर्ण हे और भारत को ग्राम्य-स्थिति से 
औद्योगिक देश में बदलना होगा, और उसके साथ ही कृषि के मान को भी उच्चत करना होगा। 
नीचे हम भारत की अत्यावश्यक कुछेक जरूरतों का उल्लेख करते हें। 

आय्िक स्थिरता की आवश्यकताएं--भारत भीषण संकट में पड़ा हुआ है । उसकी 

अर्थे-व्यवस्था बुरी तरह विक्षिप्त हो गई है । उसके यहां अन्न की कमी है। औद्योगिक रूप में 
उसके साधन ठीक नहीं । उसकी आयातें निर्यातों की अपेक्षा कहीं अधिक है,और उन्हें वह 
पूरी तरह चुका नहीं सकता । उसके सामने आथिक बवंडर को रोकने का अत्यावश्यक 

ही 

का 
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काम है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश की आर्थिक प्रणाली को संतुलित करना है, जिससे 
पूर्ण रोज़गार मिल सके और जनता का जीवन-मान उन्नत हो सके। कितु कोई भी कार्यक्रम, 
जिसका उद्देश्य देश के बिखरे हुए भागों को सहयोग-प्रणाली में छाना नहीं है, इस कष्ट को 
अधिक बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का कार्य निम्न आधारमूलक दिशाओं में 
आवश्यक है : 

१. खाद्य में आत्म-निर्भरता--आज भारत अपनी खाद्य की आवश्यकताओं में कम 

से कम १० प्रतिशत के अभाव में हैं । उसे १९४८-४९ में न्यूनतम ३०-७छाख टन खाद्य-अन्नों 
का आयात करना पड़ा था। १९४९-५० में उससे अधिक और अनंतर के दो वर्षों में और भी 

ज़्यादा। बनजर भूमियों को ट्रेक्टरों तथा मिश्चित साधनों से सुधारने की भारी चेष्टाएं की जा 
रही हे ताकि पर्याप्त अन्न उत्पन्न किया जा सके, कितु सूखे और बाढ़ों जैसी प्राकृतिक बाधाओं 

ने अभी तक उन्नति के मार्ग को रोके रखा है । फलस्वरूप, खाद्य को भारी लागतों पर भी 
आयात करना ही था। यदि यह आयातें चिरकाल तक रहीं, तो देश की आथिक स्थिति छिन्न- 

भिन्न हो जायगी । इसलिए, अल्प-कालिक योजनाओं से सहायक खाद्यों की वृद्धि का संकेत 
मिला है, जेसे, केला, शकरकन्दी, और मछली, जिससे हमारी विदेशी-निर्भरता कम होगी' 

और साथ ही डालर संरक्षण होगा । २2 

२. देश के औद्योगिक ढांचे का सहयोग--इसके लिए आवश्यक है कि अनेक नये 
उद्योग स्थापित किये जांय, पुरानों की उन्नति की जाय, आधारमूलक उद्योगों का राष्ट्रीय- 

करण हो और साथ ही औद्योगिक ढांचे का विकेंद्रीकरण हो, जिससे ग्राम-द्षेत्रों में बेकौर श्र. 

अंशों को रोज़गार मिलने में वृद्धि हो । 
३. आयातों और निर्यातों की कमी को पाठना-१९४८-४९ में, भारत के व्यापार 

में ९५ करोड़ रु० का बड़ा भारी घाटा था। इस कार के भारी घाटों को पूरा किये बिना 
नहीं छोड़ा जा सकता। हमें कमर कस कर उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों को कम करना हैं। 

ज्यों-त्यों खाद्य का आयात करना है, बहुपूल्स वस्तुओं ओर कच्चे पदार्थों को प्राथमिकता 
देनी ही है। उसके साथ ही निर्यातों के परिमाण और प्रमाण में भी वृद्धि करनी है। मुद्रा-अव- 

मूल्यन ते किसी सीसा तक मदद की थी। जो भी हो, उसका प्रभाव अब जाता रहा हैँ। अब 

दीर्घकालीन उपचार यही है कि लागतों में कमी की जाय ओर भारतीय उद्योग को सब संभव 

उपाय करने चाहिएं ताकि निर्यातों और आयातों के बीच की खाईं पट जाय। 

४. भारत में लागत के ढांचे को न्यून करता-भारत के विभाजन ने भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था को सख्त आधात पहुंचाया है । कच्ची रुई ओर जूट, जो हमारे फायदे के 

निर्यात थे, अधिकांशत: पाकिस्तान को चले गए हैं । फठरूप, भारत अब इन दोनों कच्चे 

पदार्थों का आयातक हो गया है। इसके अलावा,/भारत में जो उपभोक्ता वस्तुएं निर्मित होती 

हैं, वह बैती ही अन्यत्र की वस्तुओं की अपेक्षा महंगी हूँ । इस संबंध में खंड, सोमेंट और सूती 

वस्त्रों का उल्लेख किया जा सकता है'। इससे भी अधिक चाय और तंबाकू जैसी जो वस्तुएं 
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भारत से निर्यात की जाती है, वह सही तरह से बनी नही होती और बहुवा उनमे मिलावट 

होती,है । इन अनेक कारणों से भारतीय वस्तुओं के लिए आवश्यक बाज़ार नहीं मिल रहे । 

लागत के ढाचे को न्यून करने ओर उन वस्तुओं को किस्म को उन्नत करने के उपाय किये 
जाने चाहिएं, जिससे देश का अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार बन सके। 

५. यातायात की भीड़ को हटाना-भारत की जन-पंख्या बढ़ गई है और अभी 

बढ़ रही है। आंतरिक व्यापार भो बढ़ गया है । इसके फलरूप यात्रियों ओर वस्तुओं के 
आवागमन में भारी वृद्धि हो गई है, और वर्तेमान यातायात प्रणाली उप्ते वहन नही कर 

सकती। सड़कों, रेलों, जलूमार्गों, सभी की उन्नति की जानी है, ताकि बढ़ती हुई 

आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें । 
६. राष्ट्रीय आय का समान वितरण-सब के लिए समान अवसर और राष्ट्रीय 

आय का समान वितरण और उसके साथ ही सब और अनेकों के लिए न्यूनतम जीवन-मान 

एक आदर है | हमें समाजवादी रूप की आवश्यकता है, जो योग्यता और मूल्य के अनुसार 
अन्तरों के लिए गुजायश करता है, न कि वंश-परंपरा के कारण | हर एक, जिसे काम 

चाहिए, उसे काम मिलना चाहिए, ताकि वह राष्ट्रीय-श्रम में अपना अंशदान कर सके । 

यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थता या वृद्धावस्था के कारण काम करने के अथोग्य है तो राज्य 
को उसकी रक्षा करनी चाहिए। टैक्स-प्रणाली को आय की असमानताओं में और भी 

न्यूनता करनी चाहिए । 
भारत में योजना-निर्माण का अंतिम ध्येय नई अर्य॑-व्यवस्था की नीति होना 

चाहिए, जो विबेकपूर्ण पूंजीवाद, मूर-उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और सहयोग क्ृषि का 

मिश्रण होना। राज्य को मशीनें, खदें, और पाती गरीब किसान को मुहब्या करने चाहिएं 

और दूसरी ओर ज़मंदारों का, जो कितान के श्रम का अधिकांश हड़प जाते हैं, छोप हो 

जाना चाहिए। लेख्य इपत दिशा में सहज आरंभ करता है । कितु यह सहज आरंभ भी अंत 
में सफल नहीं हो सकता, जब तक कि जनता का सहयोग न हो और वह स्वेच्छापूर्वक योजना 

के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं की सहायता करने को तय्यार न हो । लोगों को यह महसूस 
करना चाहिए कि वह एक साझ्े हेतु में हिस्सेदार हैं और एक महान उद्देश्य के लिए कार्य 

कर रहे हैं । यह तजबीज़ की गई है कि कालेजों और स्कलों के छात्र राष्ट्रीय निर्माण के 
कार्यों में मदद करने के लिए _रुूय योजनाओं के स्थानों पर श्रम-शिविर लगायें | इस 

विचार के फलरूप पंजाब के जिला हिसार में १९५२-५३ में एक शिविर लगाया जा 

रहा है । 
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बेकारी, पूरा रोज़गार ओर विस्थापितों का पुनर्वास 
१. समस्या का रूप। युद्ध कारू में, भारत में रहने वाला विशाल मानव 

समाज पूरी तरह काम में लग गया था। बेकारी बहुत अल्प अवस्था में थी। किन्तु यह 
असाधारण अवस्था में थी और सदव बने रहने की उसकी आशा नहीं थी। सामान्यतः हम 
देखते हैं कि भारत में नौकरी की खोज में बहुत बड़ी मात्रा जहां-तहां मारी-मारी फिरती 
है। हमारे यहां गरीबों की सहायता का कोई तरीका नहीं, और न ही बेकार व्यक्तियों के 
लिए कोई आंकड़े हे । कितु आंकड़ों के प्रमाण की उस बात के लिए कोई आवश्यकता नहीं 
कि जो जग-जाहिर है। सामान्य समय में, भारत में वृहद्-स्तरे बेकारी है अथवा न्यून- 
रोज़गार है । इस तथ्य को हमारे यहां की संयुक्त परिवार की रीति छिपाए रहती है, जो 

वृद्धों, अशक्तों, अयोग्यों और परिवार के बेकारों का पोषण करती हैं। इसके अति- 
रिक्त, भारतीयों की परोपकार की भावनाएं तथा विपरीत धामिक भावनाएं भारत में 

भिखारियों के एक बड़े वर्ग की रक्षा करने में सहायक होती है। संभव है, उनकी 
बेकारी स्वेच्छारहित न हो, तिस पर भी उन्हें लाभपूर्ण रोज़गार में लगे हुए नहीं समझा 
जा सकता । 

भारत में बेकारी की समस्या बहुत' बड़ी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या निहित है। यह 
भारत में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक विचित्र अवस्थाओं के कारण भी पेचीदी है, 

देश के विभाजन के कारण लाखों लोगों के उखड़ कर आने से पुनर्वास और रोजगार की 
समस्या में नयी तेज्ञी हो गयी है । 

२. बेकारी का रूप । भारतीय अर्थ-व्यवस्था का रूप योरोपीय देशों से बहुत 
भिन्न है । फलरूप, बेकारी का जो रूप यहां है, वैसा अन्यत्र नहीं है। उच्चतम रूप में 
औद्योगिक देशों में बेकारी अधिकांशतः: औद्योगिक कम्मकरों को प्रभावित करती है । 

कितु भारत में बेकारी के तीन मुख्य रूप हें:- 
क. कृषि-विषयक बेकारी। 
ख. औद्योगिक बेकारी । 
ग. शिक्षित बे में बेकारी । 
हम इन तीनों रूपों पर अलग-अलग विचार करेंगे। 

कृषि-विषयक बेकारी 
३. कारण । भारतीय कृषि का इतिहास एक पुराना रोग और निरंतर अपकष्ठम 
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बेहतर कृषि के संगठित कार्य को कर सकें ओर दलित वर्गों को समानता एव स्वतंत्रता का 
विश्वास दिला सकें | इसके अतिरिक्त, हम नेतिक और ओद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की 

भी रचना नही कर सकेंगे ।” 

औद्योगिक बेकारी 

६. औद्योगिक बेकारी की सीमा । यहां पुनः हमारे सामने आंकड़ों का 
अभाव है। हमारे वास देश को औद्योगिक बेकारी के विस्तार का निर्धारण करने के लिए 
विश्वस्त अंक नहीं है । 

चिरकाल तक हमारे उद्योगों में श्रम-पूत्ति का अभाव बना रहा । भारत के उन्नत 

होते हुए उद्योग का प्रबंध करने के छिए उपयुक्त श्रम नहीं आ रहा था। नगरों में न तो रहने 
का आकर्षण था, न ही पगारों का, जिससे कि पर्याप्त श्रम आ पाता। भारतीय 
मजदूर मुख्यतः किसान है और आवश्यकतावश कारखाने का मज़दूर। औद्योगिक 
श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से भाग कर आते थे। उनके भगोड़ेपन का कारण यह था कि 
वह उस यातना अथवा सामाजिक अयोग्यता अथवा कानूनी दंडों अथवा कठोर 

जुर्मानों से बचना चाहते थे कि जो ग्राम के सामाजिक और नेतिक विधान के विरुद्ध अपराधों 
के कारण उन पर लगाए जाते थे। . . .यदि औद्योगिक श्रमिकों को गाँव में ही खाना और 

कपड़ा मिल जाता, तो उद्योग में बहुत थोड़े श्रमिक रह पाते । वह नगरों की ओर धकेले 

जाते है, न कि आकर्षित होते है।'१ इस प्रकार औद्योगिकों को मज़दूरों की बहुत कमी 
दीख पड़ी। श्रम निष्कासित चलन का था ओर स्थायी नही था। मजदूर हमेशा ही ललूचाई 

आंखों से गांव की ओर देखता था, और यथाशीघध्य संभव अवसर होते ही घर के लिए 

रवाना होना चाहता था। 
कितु श्रम की कमी का युग समाप्त होने को हैँ । संभव है, औद्योगिक केंद्रों की 

अवस्थाएं बहुत उन्नत न हुई हों, कितु गांव-क्षेत्रों की अवस्थाएं अधिक बूरी-हो गई है, जिसका 

फल यह है कि श्रम-बाज़ार इस समय ग्राम-दक्षेत्रों से कत्तंव्य-च्यूत लोगों द्वारा भरा पड़ा है । 

इस प्रकार उद्योगों में रोज़ी चाहने वालों की एक बड़ी संख्या हो गई है । हम उस संख्या को 

सही-सही तो बता नहीं सकते, कितु निश्चित ही वह बहुत बड़ी संख्या होगी । 

७. यह औद्योगिक बेंकारी क्यों ? हमारी औद्योगिक प्रणाली हमारी बढ़ती हुई 
जन-संख्या को खपाने के अयोग्य है और इसके अनेक कारण हे : (१) हर्मारी औद्योगिक 

प्रगति अपरिपक्क है और अपर्याप्त है । भारत में औद्योगिक ढांचे का विस्तार न तो उसके 
, विशाल प्रसाधनों और न ही उसकी जन-संख्या की वृद्धि की समानता के साथ मेल 
खाता है । ; 

१. ८00४ ० (6 रेत्त्थ्ं (00्रा्रांडड्न0० 09. +4०0प7, 

०9 75-77. 
शत 
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(२) उद्योगों की स्थान-विषयक दशा बहुत ही दोषपूर्ण और अर्थ-व्यवस्था-हीन 
है । कतिपय क्षेत्रों में बाहुल्य है और प्रत्यक्षतः उत्पादन की लागत ऊंची हो जाती है । यदि 

औद्योगिक इकाइयों का विवेकपूर्ण योजना-निर्माण के आधार पर भौगोलिक वितरण होता, 
तो औद्योगिक ढांचा अधिक अय॑-व्यवस्थित होता और श्रमिकों को खपाने की उसकी 
क्षमता निश्चित ही बढ़ जाती । 

(२) लागत का ढांचा बहुत ही कठोर हैँ और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों 
में परिवर्तन नहीं करता । फलस्वरूप हमारे उद्योग समय-समय पर मंदी के कारण व्यग्र 
हो जाते है, जिससे बेकारी हो जाती है । 

(४) हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित जीने-मात्र की अर्थ-व्यवस्था हमारे औद्योगिक 
उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार की उन्नति में बाधक है। 

इन.का रणों के प्रभाव का शुद्ध परिणाम यह होता है कि हमारी औद्योगिक प्रणाली 
हमारी बढ़ती हुई संख्या के भारी दबाव को स्थिर रखने के अयोग्य हो जाती हैँ, न ही यह देश 

में रोज़गार के दबाव का समान वितरण कर सकती है । इससे सुदृढ़ मज़दू र-बाज़ार भी नहीं 
मिल सकता । भारतीय उद्योग प्रणाली तरल श्रम बाज़ार और जीने-भर की अथे व्यवस्था 

के कठोर ढांचे में जकड़ी हुई जन-संख्या की खयत की प्रवृत्ति के बारूद से निश्चित होने वाले 
गोण बाज़ार के बीच भीषणतापूर्वक डसी जाती है ।* 

८. उपचार । औद्योगिक बेकारी का उपचार औद्योगिक योग्यता को उन्तत 

करने में निहित हे। हमारे औद्योगिक ढांचे में आमूल-सुधार की आवश्यकता है । 

हमारे अधिकांश उद्योगों में अभिनवीकरण की आवश्यकता है, जिससे कि सब प्रकार की 
व्यर्थंता जाती रहे और औद्योगिक क्षमता यथासंभव उच्चता को प्राप्त हो। उद्योगों के 
केंद्रीयकरण की अधिकता में सुधार करना होगा, कच्चे पदार्थों के प्रमाण को उन्नत करना 

होगा, श्रम को क़ारीगरी की शिक्षा देनी होगी, पूंजी-विषयक प्रसाधनों का संग्रह करना 
होगा, प्रबंध-विषयक चतुराई को उन्नत करना होगा और औद्योगिक संगठन को सामान्यतः 

चमका देना होगा । 

वर्तमाव औद्योगिक ढांचे की त्रुटियों को दूर करने के अतिरिक्त, उद्योग उन्नति की 
अछुती स्कीमों को जारी करना आवश्यक होगा । भाग्यवश, योजना-निर्माण कमीशन ने 
पंच-वर्थीय योजना उपस्थित को हूं, जिसे संपूर्ण विवरणों के साथ लागू किया जाना चाहिए। 
औद्योगिक उन्नति के विषय में, निश्चित ही हमें कुछ ठोस काम करना चाहिए। हमारे 
यहां प्रसाधन हे । द्वेश के समक्ष कुछेक योजनाएं हैं। इस समय तो कुछ क्रियात्मक रूप की 
आवश्यकता हू, वह है, किसी भी विवेकपूर्ण योजना पर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करना । हमें 

अब यह दिखाना है कि हममें स्वतंत्रता के सद्ू-उपयोग द्वारा कुछ कर-दिखाने की योग्यता है । 

१. 7, रिब्राकण़क्षाधं-मीपों। शिएए0णावा६ 0णि 709, 
940, 9. 775. ; 
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इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नही कि केवल उद्योग ही है, कि जिसकी 
ओर हम बढ़ती हुई बेकारी की लहर को खपा लेने के लिए देख सकते हैं। कृषि में पहले ही 
भारी भीड़ हैं और इसी प्रकार अन्य उदार व्यवसाय भी । उद्योग की उन्नति 
ही, हमारी एकमात्र आशा है, जो हमें बेकारी के कष्टों से मुक्ति दिला सकती है । जब हमारा 

उद्योग अपने पूर्ण आकार में, जिसका उसे अधिकार है, उन्नत हो जायगा, तो बेकारी का 

लोप हो जायगा:। अनेक उन्नत देशों की अपेक्षा भारत में उद्योगों की उन्नति से इस बेकारी 

की समस्या का निराकरण करने के अधिक अवसर हैं । हमारा औद्योगिक ढांचा अभी 

शिशु-दरशा में है और इसके अधिक विस्तार के लिए अभी बहुत बड़ा क्षेत्र हैं। देश की 

सामान्य आथिक प्रगति के सहयोग और आवश्यक अंग के रूप में सावधानी के साथ निर्मित 
की हुई औद्योगिक रीति रोज़गार के उच्चतम स्तर को स्थिर रखने में असफल नहीं हो 
सकती । भारत में बेकारी के अभिद्ञाप का एक कारण औद्योगिक पिछड़ापन है । हम इसे 

दूर कर सकेते है । 

शिक्षित-वर्ग सें बेकारी 

९. एक भीषण समस्या । शिक्षित बेकारी की समस्या बहुत गंभीर और भयंकर 
. समस्या है। शिक्षित बेकार भयंकर व्यक्ति होता है । उसमें बोलने की शक्ति है, उसका 
आन 

' 

प्रभ्मव है; उसमें व्यक्तिगत आघात की सहज भावना है और, यदि कष्ट चिरकाल तक जारी 

रहता है, जैसी कि भारत में स्थिति है, तो परिस्थिति निश्चित ही फट पड़ने वाली है, और 
राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए निरंतर भय-श्रद होगी। इस वर्ग के बेकार व्यक्ति, 
गंगे, और हांके जाने वाले पशुओं जैसे नहीं कितु समझदार लोग हैं, और वह उस हीन- 

परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे । 

यह समस्या एक अन्य रूप में भी गंभीर है। यदि शिक्षित लोगों को बेकार रहना पड़ेगा, 
तो इस प्रकार की परिस्थिति को बनाये रहने वाली वस्तुओं का दायित्व प्रबल रूप से निद- 
नीय है। इसके कारण हमारे सर्वोच्च मानव-प्रसाधन बेकार जाते हैं । इसका अर्थ बहुत बड़ी 

राष्ट्रीय हानि है कि जो इस प्रकार की बहुमूल्य मानव-पूंजी निठल्ली पड़ी रहती है। 

१०: शिक्षित लोग बेकार क्यों हूँ ? शिक्षित-वर्ग में बेकारी की विद्यमानता 
का कारण शिक्षाका अत्यधिक साहित्यिक होना बताया जाता है। भारतकी प्रचलित शिक्षा- 

प्रणाली का वास्तविक जीवन के साथ संबंध-विच्छेद हू । ग्रेजुएटों को भारी संख्या में उत्पन्न 
किया जा रहा है, जिनकी खपत के लिए पर्याप्त मांग नहीं है । हमारी शिक्षा एक युवक को 

सीधे एम. ए. तक पहुंचा देती है, जिसके बाद, यदि किसी को क्लक या अध्यापक की 

नौकरी नहीं मिलती, तो वह निराश हो जाता है । हमारे यहां बहुत ही थोड़े ऐसे वेकल्पिक 

मांग हें, जिनमें युवकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन कर भविष्य अन्तहित हो । 

हमारी शिक्षा-प्रणाली पर कड़ी टिप्पणियां भी हुई, थीं। १९२७ में पंजाब बेकारी 
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कमेटी के सामने एक गवाह ने बयान दिया था कि छार्ड मैकाले की शिक्षा-प्रणाली का 
उद्देश्य 'अनुवादकों की रचना करना था कि जो केवल द्विभाषिए का काम कर सकें। शिक्षा 
ने इन द्विभाषियों को द्विभाषी ही बनाए रखा और इससे अधिक कुछ नहीं । इसके अतिरिक्त, 
जो वास्तविकता थी, वह तो जाती रही और एक ऐसी क्ृत्रिमता और चोकर-सा रह 

गया, जिसका भारतीय मानव-जीवन की वृद्धि में कोई भी स्थान नही ।” १९२७ की 
, पंजाब बेकारी कमेटी के प्रधान सर जार एंड्सन ने स्वतः माना था कि वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली अपने प्रारंभ से ही इस विशिष्ट उह्ेश्य में ढाली गई है कि लड़कों को परीक्षाओं से 
बाहर निकाला जाय और उन्हें क्लकों के काम के लिए शिक्षित किया जाय, और उन्होंने 
इस प्रणाली के उत्पाद मेट्रिक-पास का यह विवरण दिया है, 'परित्यक्त, पृथ्वी के स्तर पर 
एक आवारा, बेकार, क्योंकि वह बेकारी के योग्य है ।” यह कहा जाता है कि “वर्तमान 

शिक्षा उदासीन बाबुओं की अपेक्षा बेहतर पौंद नहीं निकाल सकती ।” एक प्रमाण-पत्र को 

“सरकारी नौकरी के लिए जादू का प्रवेश-पत्र” माना जाता है। 
मि. आपं॑ स्ट्रांग ने, जो कभी पंजाब के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर थे, १९३७ की 

पंजाब बेकारी कमेटी के सामने शिक्षा-प्रणाली के पक्ष में बहुत जोरों से बयान दिया था । 
उनका कहना था, इसमें संदेह नही किया जा सकता कि भूतकाल में हमारी शास्त्रीय 

शिक्षाके रूप ने अपने छात्रों को रोज़गारी का विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया है । पश्चिम में, जहां 
की शिक्षा-प्रणाली का रूप बहुत ही संगठित है, और जहां सब प्रकार के रूपों की उप-+ 
लब्धि है, वहां भी पर्याप्त बेकारी है, और यह एक समस्या है, जिसका निराकरण वहां की 

प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार द्वारा नहीं देखा जा रहा, प्रत्यूत आथिक प्रगति और काम 
महय्या करने की गुंजायश की दृष्टि से उसका समाधान किया जाता हैँ। उनकी संख्या में 
कमी किये बिना बेकारों की केवल शिक्षाविषयक योग्यता को बदलना समस्या का निरा- 
करण तो न हुआ, और अपने युवकों को कारीगरी और दस्तकारी की शिक्षा यह भरोसा 
दिये बिना देना कि जब वह अपनी शिक्षा को समाप्त कर लेंगे, तो कृषि और उद्योग 

उन्हें रोज़गार दे सकेंगे, केवल एक प्रकार की बेकारी की जगह दूसरी को खड़ा करना हैं।” 

मि. आम स्ट्रांग ने जो कुछ कहा है, वह बहुत हृद तक सचाई है । केवल शिक्षा की 
प्रणाली में परिवर्तेन करना पर्याप्त नहीं; उसके साथ ही आशिक प्रगति की स्कीमें होनी 
चाहिएं, जिससे,जब दस्तकारी की संस्थाओं से कारीगर निकलें, तो नौकरियां तय्यार हों । 

अन्यथा बेकार बी. ए. पासों की जगह बेकार इंजीनियर तथा अन्य कारीगर हो जांयगे ।' 

इस प्रकार की स्थिति सदेव भारत में रही है । हमारे यहां बेकार लोगों की संख्या में इस 
प्रकार के कुशल-कारीगरी प्राप्तों की हमेशा एक संख्या रही है । 

इन सब के कारण हमें यह कहना ही होगा कि शिक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण है । जीवन 
के संघर्ष के लिए संतोषजनक रूप में व्यक्ति को संपन्न करता इसकी गणना का आधार 

नहीं। शिक्षा के माध्यम से, जो विदेशी भाषा है, अपरिपक्व युवक के दिमाग़. पर भारी बोझ 
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पड़ता है और निश्चित ही उससे मानसिक-प्रगति में बाधा होती है। हमारी शिक्षा-प्रणालरी 

के त्रुटि-पूर्ण रूप के विषय में भिन्न मत नहीं हो सकता । वर्धा में, अक्तूबर १९३६ में, 
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा कांफ्रेंस के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी ने कहा था : 

“वर्तमान शिक्षा-प्रणाली हमारे देश की आवश्यकताओं को किसी भी रूप में पूर्ण नही 
करती । सभी उच्च शिक्षा के विभागों में अंगरेज़ी को शिक्षा का माध्यम बना कर थोड़े- 
से उच्च-शिक्षा प्राप्तों और अनेक अशिक्षितों के बीच एक स्थायी रुकावट पैदा कर दी 

गई है । इसने जनता तक ज्ञान के स्रोत को बहने से रोक दिया है । अंगरेज़ी को अत्यधिक 
महत्व दे देने से शिक्षित-वर्ग पर एक बोझ हो गया है, जिसने जीवन-भर के लिए उन्हें 
पंगु कर दिया है और उन्हें अपने ही देश में परदेसी बना दिया है ।” पुनः, “दस्तकारी 

की शिक्षा के अभाव में शिक्षित-वर्ग प्रायः उत्पाद-कार्यो के अयोग्य बन गया है, और शारी- 
रिक रूप में भी उन्हें क्षति हुई है ।/ अब, भारत स्वतंत्र है, इसलिए हम शिक्षा के 
पुर्न्निर्माण की दिशा में शीघ्य ही कार्यवाही करने की आशा कर सकते हे । 

११ शिक्षित-वर्ग में बेकारी की सीमा | शिक्षित-वर्ग में बेकारों की सही संख्या 
को बता सकना असंभव है। भिन्न प्रान्तों में इस समस्या की परीक्षाके लिए कमेटियां नियत 

की गई थीं और इन कमेटियों ने इस प्रकार के लोगों की संख्या का अनुमान करने की चेष्टा 
की थी । कितु शिक्षित” शब्द की भिन्न व्याख्याओं और साथ ही परंपरा की कठिनाइयों 
के कारण अनुमान के अधिकांश अंक केवल फर्ज़ी ही हें। कितु विश्वस्त आंकड़ों का 

अभाव इस बात को प्रकट नहीं करता कि बेकारी है ही नहीं। इसके विपरीत, यह तथ्य 

जग-ज़ाहिर हूँ कि शिक्षित व्यक्तियों की अधिकांश संख्या रोज़गार प्राप्त नही कर पाती । 

१९३७ में पंजाब बेकारी कमेटी ने शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी की संख्या का 
अनुमान किया था और अविभाजित पंजाब में वह डेढ़ छाख थी । विश्वविद्यालय की 
ड्योढ़ी को पार करके हज़ारों व्यक्ति प्रति वर्ष बेकारी की संख्या को अधिकाधिक कर रहे 
है। यह बुराई बढ़ी जाने वाली है। 

सब सरकारी विभागों का यह सामान्य अनुभव है कि एक दफ्तर में छोटी-सी नौकरी 
के लिए सकड़ों अवेदन-पत्र जमा हो जाते हे । ऊपर कही कमेटी की एक रिपोर्ट से हमें पता 

चला है कि, किसी एक ज़िले में पटवारी की २५ नौकरियों के लिए लगभग ७०० प्रार्थी 
थे-उन में से ९० प्रतिशत मैट्रिक पास थे, और कुछ एम. ए. तथा डबल ग्रेजूएट्र थे। पंजाब 

सरकार के मुख्य-मंत्री ने कमेटी को बयान दिया था, लगभग २५ क्लरकों की जगहों के लिए 
कम-से-कम ३०० आवेदन-पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त होते हें। इन आवेदनु-पत्रों में अधिकांश 

प्रार्थी ग्रेजुएट और एम. ए. पास होते हैं । ८७८ शिक्षित बेकारों में से, जिन्होंने कमेटी को 

स्मार-पत्र दिया था, ८४३ ने विशुद्ध साहित्यिक शिक्षा प्राप्त की थी, १९ वकालत-पास, 
यांत्रिक और असेसिक इंजीनियर थे और १५ व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति थे । 

को हूं समाचारपत्रों में “आवश्यकता निकलवाने से निश्चित ही आवेदन-पत्रों की बहुत-बड़ी 
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संख्या आ जाती है। उसे बेकारी का निश्चित चिह्नांक कहा जा सकता है। “ट्रिब्यून” के 
मालिक अर्जुनदास का कहना है, मुझे याद है कि अफरीका में एक पुलिस हैड कांस्टेबल की 
आवश्यकता का विज्ञापन छपने पर, आवेदन-पत्रों की इतनी वृहद् संख्या आई थी कि 
३ या ४ दिन के बाद विज्ञापनदाता ने डाक लेने से ही इंकार कर दिया था और उपरांत 
सैकड़ों पत्र व्यक्तिगत रूप में मेने उनके यहा पहुंचाए थे।” इस प्रकार, इसम रत्ती भर भी 
संदेह नहीं रह जाता कि सामान्यतः भारत में हज्जारों व्यक्ति उचित नौकरी प्राप्त करने में 
असफल रहते हैं । है 

१२. इसका उपचार क्या हैँ । इसका प्रत्यक्ष उपचार तो यह हैँ कि शिक्षा- 
प्रणाली में सुधार किया जावे । शिक्षा-विषयक सुविधाएं बहु-दिशी होनी चाहिएं, जिससे 
हमारे युवकों को दी जाने वाली शिक्षा नितांत साहित्यिक न हो। कारीगरी और 
दस्तकारी की संस्थाओं को बढ़ा देना चाहिए जितसे हमारे यवक शिल्प सीखने और 
अपने बल पर घरेल् दस्तकारियां आरम्भ करने के योग्य हो सकें । इससे किसी मालिक 
के यहां नौकरी करने की आवश्यकता जाती रहेगी । 

कितु शिक्षा-सुधार के साथ-साथ आश्िक-प्रगृति का कार्य भी होना चाहिए । यह 
आवश्यक हे कि नौकरियों की रचना की जावे और यही काफी नहीं कि नौकरियों पर लोगों 
को जमा दिया जाय । देश की आथिक और ओशद्योगिक प्रगति लोगों के लिए उपलब्ध 
नौकरियों में वृद्धि कर सकती हैं । इसलिए, असली उपचार, देझः के प्रसाधनों का पूर्ण " 

उपयोग करना हू ओर प्रगति योजना को विस्तृत रूप में सफलू बताना है जिक्से रोजगार 

के अवसरों में वृद्धि की जा सके । 

१३. निष्कर्षे। निःसंदेह, भारत में, सामान्य समय में सभी वर्गों में विस्तृत बेकारी 
होती है । बहुत बड़ी मात्रा में छिपी हुई बेकारी अथवा अल्प-रोज़गार विद्यमान हैं । यहां 
शिक्षित वर्ग में, अशिक्षित जनता, औद्योगिक श्रमिकों और क्ृषकों में बेकारी है प्रत्येक 
वर्ग के बेकारों की अवस्थाओं को सुधारने के लिए विशिष्ट औपचारिक उपाय किये जाने 
चाहिएं । 

कितु सब प्रकार की बेकारी के मूल में जो कारण है, वह देश की आर्थिक-पिछड़ेपन 

की अवस्था है। सब प्रकार के संभावित श्रमिकों की संख्या उपलब्ध रोज़गार की राशि की 

अपेक्षा कही अधिक बड़ी है । यह इस कारण हू कि देश के उत्पाद-प्रसाधनों का पूर्णतया 

एवं उचित रूप में उपयोग नहीं किया गया । भारत के प्रसाधन या तो बिना उपयोग के 

पड़े है अथवा अपूर्ण ढंग से उपयुक्त हुए है। यह स्थिति होते हुए, आथिक प्रगति को उन्नत 
करना ही एकमात्र उपचार है और उसे देश की बढ़ती हुई जन-संख्या और प्रसाधनों के 
साथ तुल्य बनाना चाहिए। देश के प्रसाधनों की आनुक्रमिक प्रगति के बिता जनसंख्या 

की वृद्धि बेकारी की विद्यमानता के विवरण के लिए अपेक्षित हो सकती है। 
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जैसा कि भारतीय जनता की घातक और काल्पनिक धारणा है, बेकारी परमात्मा 
कर कार्य नहीं । बेकारी प्राकृतिक संकट नहीं, प्रत्युत मानवी-संगठन के दोषपूर्ण परिणाम- 
स्वरूप है । यह आर्थिक-प्रणाली की परिवर्तंनीय अवस्थाओं के अनुकूल अपना समाधान 
न करने की अथोग्यता से उत्पन्न होती है, अर्थात् जन-संख्या कौ वृद्धि । बेकारी के महान् 

विस्तार के साथ एक देश दोषपूर्ण चक्र में पड़ जाता है : बेकारी की विद्यमानता का अर्थ 
है क्रय-शकित में न्यूनता । इसका अर्थ यह है कि समाज के सब प्रसाधनों के लिए वस्तुओं 

और सेवाओं की 'मांग पर्याप्त रूप में उपस्थित नहीं होती। मांग में न््यूनता होने के फलरूप 
उत्पाद कार्यवाही में छांटी होती है । उत्पाद कार्यवाही में छांटी होने के फलरूप बेकारी 

होती है और बेकारी अपनी बारी के मूजिब मांग में पुनः अल्पता करती है । यदि खपत और 
उत्पाद का उचित संतुलन हो, तो बेकारी नहीं हो सकती । प्रारंभिक समाज में, जहां 

परिवर्तेत या विवरण नहीं था, खपत और उत्पाद साथ-साथ चलते थे, वहाँ बेकारी का 

विचार भी नहीं किया जा सकता | इस कारण, हमें अपनी आथिक-प्रणाली इस रूप में 
योजित करनी चाहिए कि उत्पाद की क्षमता और खपत में समानता बनी रहे । 

१९३७ की पंजाब बेकारी कमेटी ने बेकारी की समस्या पर इस प्रकार अंकन किया 
था : “हमारी अर्थ-व्यवस्था का असंतुलित रूप बेकारी का मुख्य कारण है। सामान्य मंदी 
का अर्थ हमारे लिए ग्राम-विषयक संकट है । कृषि-उत्पाद की गिरी हुईं कीमतों ने हमारे 

० किसान की क्रम-शक्ति को बूरी तरह छांट दिया है । बदले में, इससे अनेक क्षेत्रों में आथिक 
प्रगति रुक गई है । इसका प्रभाव साव॑जनिक सेवाओं, उद्योग, व्यापार और व्यवसायों पर 

विभिन्न स्तर में हुआ है । सरकार की अधिकांश आय भूमि से प्राप्त होती है। न्यून राजस्व 

का अर्थ है नौकरियों के व्यक्तिमंडल में न्यूनता और लाभकर कार्ये-कलापों में न्यून व्यय । 
उपभोक्ताओं के बड़े भाग की क्रेय-शक्त में न्यूनता ने उद्योग और व्यापार में रोक का 

काम किया है। उसी कारण से पेशेवर आमदनियों में कमी हो गई है ) सरकारी नौकरियों 
और अमले की छांटी, निजी दफ्तरों, मिलों, कारखानों आदि में कमी के कारण न केवल 

शिक्षितों ही प्रत्युत कारीगरों, चतुर और अ-चतुर, दोनों के लिए रोज़गार के क्षेत्र कम हो 

गए हैं। अनेक कारणों के सम्मिश्रण का यह परिणाम है । कितु समष्टि रूप में समस्या का 

परीक्षण करने से इस नतीजे पर पहुंचा जाता है : सब प्रकार के संभावित कार्यकर्त्ताओं की 
संख्या उपलब्ध रोज़गार की राशि की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी है और चितनीय गति के 

साथ यह अनुपात बढ़ रहा है। यदि इस रीति को समय पर ही न रोका गया, तो इससे 
समाज के सामाजिक और आथिक ढांचे को खतरा हो जायगा । एक्र ही आशा है कि कोई 

भी सरकार स्थिरता के साथ ऐसी परिस्थिति को नहीं देख सकती ।” 

१. रिट०0०70 ०" धार एबं एशलाए0फ्राद्या (066 

997-30, 9. 9-' 
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कितु, जैसा कि आरंभ में हमने कहा था, इस प्रकार के चिंतनीय निष्कर्ष संभवत: 
वर्तमान में कुछ-कुछ भद्दे लगें, क्योंकि अभी तो बेकारी की संख्या बहुत बड़ी नहीं । “किंतु 
जब युद्ध के कारण उत्पन्न हुई अवस्थाएं विद्यमान नहीं रहेंगी, तो संभव है, वास्तविक रूप 

में ही भारत को आथिक संकट का सामना करना पड़ जावे बशर्ते कि इस बीच आथिक 
प्रगति के विस्तार की कार्यवाहियां की जा चुकी हों । बेकारी बहुत बड़ी बुराई है । भौतिक- 
विनाश के अतिरिक्त, इससे ने तिक पतन होता है। इससे बचना ही होगा । बैवरिज के 
हब्दों का उपयोग करते हुए, क्योंकि, “इसलिए नहीं कि इससे जो मांगे होती है कितु उस 
घृणा और भय से कि जिसका यह वद्धंन करती है ।” 

१४. पूर्ण रोज़गार । बेकारी का मुकाबला करना नकारात्मक नीति है। हमें कुछ 
सकारात्मक करना चाहिए। हमें ऐसी आ्िक-प्रणाली का निर्माण करना चाहिए, कि 

प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को राज्य की ओर से नौकरी का वचन प्राप्त हो । हाल ही के वर्षो में, 
भिन्न देशों में पूर्ण रोज़गार के कार्यक्रम के लिए जोरदार आंदोलन हुए हैं । बैवरिज, पीगू, 
रूजवेल्ट और सेनेटर मरे के इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति अंशदान जग-विख्यात हैं। पीगू 

' के कथनानुसार, पूर्ण रोज़गार का यह अर्थ है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति बारोज़गार हो, बशर्ते 
कि वह पगारों की प्रचलित दरों पर कार्य करना चाहता हो पूर्ण रोज़गार का भरोसा देने 
के लिए राज्य को देखना चाहिए कि किसी भी समय नौकरियों की संख्या बेकार व्यक्तियों 
की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए । 

पूर्ण रोज़गार की निम्न तरीकों से रक्षा की जा सकती है : 
(१) हमेशा श्रम की मांग को श्रम की पूत्ति के ऊपर रखा जाय । 
(२) श्रम के लिए मांग का उचित निर्देशन किया जाना चाहिए। 

(३) श्रम की मांग और पूर्ति, दोनों को ऐसे ढंग से संगठित किया जावे कि श्रम 
के लिए मांग में परिवतेनों को पृत्ति के परिवर्तनों के साथ अधिक काल में विस्तृत न किया 

जावे और इसी प्रंकार इससे विपरीत भी । संभव है, हिसाब बेठाने की अवधि के दौरान में 
आंशिक बेकारी हो । 

सबको रोज़गार देने के लिए आशिक क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण अनिवार्य होगा । 

श्रम का संग्रहकरण रोज़गार दफ्तरों की मात नियंत्रित किया जायगा ; उद्योग की 

दिशा-स्थिति, पर भी नियंत्रण किया जायगा, जिससे उपलब्ध श्रम की पूत्ति का डचित 

वितरण किया जा सके । सबसे बढ़कर, संपूर्ण व्यय, सावंजनिक और निजी, दोनों का ऐसा 

अंक होना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग इतनी अधिक हो कि यह तभी पूर्ण 

की जा सके, जबकि समाज की संपूर्ण मानव-शक्ति नियोजित हो । 

१५. क्या भारत में पूर्ण रोज़गार का कार्यक्रम क्रियात्मक है ! 

' भारत की सीमाओं के अन्तर्गत विश्व-मानव-समूह का है अंश बसता है। मानवता की 

इतनी महान संख्या को कार्य देने की चेष्टा बहुत बड़ा कार्य है । कुछ छोग इसे सनक कहेंगे 
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और उनकी राय में वही छोग इस उप-महाद्वीप में पूर्ण रोज़गार का समर्थन कर सकते 
है, जिनका दिमाग जाता रहा हो । 

संभव है, यह विचार सनक दीख पड़ता हो, कितु ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। 
यदि वह संख्या, जिसके लिए हमें कार्य तलाश करना हूँ, बहुत बड़ी है, तो हमारे प्रसाधन 
भी तो वंसे ही होंगे। हमने अभी तक अपने प्रसाधनों का पूर्ण उपयोग आरंभ नहीं किया। 
उदाहरण के लिए, हमने बड़ी मुश्किल से जल-विद्युत के प्रसाधनों को केवल ६ प्रतिशत 
उन्नत किया है । ग्रसाधनों के विषय में कोई बात निश्चित नही है । जितना ही अधिक 
उनका उपयोग होगा, उतनी ही अधिक उनकी वृद्धि होगी । कारीगरी की उन्नति समाज के 
लिए प्रसाधनों की वृद्धि करने में सशक्त होगी । 

युद्धनकाल में, क्रियात्मक रूप में पूर्ण रोज़गार था । तो फिर आ्थिक कार्य-कल्पों 
की उस दशा को हम क्यों नही बनाये रह सकते ? यदि युद्ध के दबाव के कारण कोई सफलता 
प्राप्त की जा सकती है, तो कोई कारण नही दिखाई पड़ता कि हम उसे दशांति-काल में स्थिर 
नहीं रख सकते । हमें अब विचार करना चाहिए कि हमें एक अन्य भत्न से लड़ना है, 
“आवश्यकता, रोग, अज्ञान और गंदगी ” १ के चार राक्षसों के साथ । हमें तो केवल लड़ाई को 
जारी रखना हैं । इस लड़ाई का उद्देश्य-कहीं अधिक प्रशंसनीय है । यह पद-दलित मानवता 
की विद्याल संख्या की उन्नति हैं । १९३८-३९ में, केंद्रीय और प्रांतीय व्यय १७१ करोड़ 
रु० हुआ था कितु १९४५-४६ में यह राशि ११९८ करोड़ रु० की ऊंचाई तक चली गई। 
युद्ध से पूर्व हमारे खचों में इस प्रक/र की घटनावश वृद्धि के विषय में कौन सोच सकता 
था ? सुदृढ़ अय॑-व्यवस्था के समर्थंक इस विचार-मात्र से ही कांप जाँयगे । वास्तविकता 
यह है कि अर्य॑-व्यवस्था केवल आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की अन्गामी है। यह 
प्रकट कर दिया, गया हैँ कि जो शारीरिक रूप में संभव है, वह आशिक रूप में भी संभव है। 
अर्य-व्यवस्था निश्चित रूप से आथिक-ध्येय की सफलता की सहायक है अर्थात् पूर्ण रोज- 
गार, और जो ध्येय अधिक प्रशंसनीय हैँ । ह 

पूर्ण रोज़गार के लिए अर्थहीन कार्यो तक में लोगों को लगाये रहने का समर्थन किया 
गया हूँ । सर विलियम बंवेरिज का विचार हूँ कि “यह बेहतर है कि लोगों को बेकार 
रखने की अपेक्षा गड़्ढ़े खोदने और पुनः भरने के कामों में लगाए रखा जावे । जो व्यर्थ के 
रोज़गार में लगे रहेंगे, वह जो कुछ कमाएंगे और खर्च करेंगे, उससे दूसरों को लाभकर 
रोज़गार दे सकेंगे ।” कितु भारत के प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कामों को पूरा करने की 
बड़ी भारी गुंजायश है अर्थात् सावेजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भवन-निर्माण, यातायात, सिंचाई, 
विद्युत करण, कृषि और उद्योग का अभिनवीकरण में । इनमें से हर एक को उस सीमा तक 
उन्नत किया जा सकता है कि वह कितने ही लोगों को रोज़गार दे सकती हूँ । यहां तक कि का कपल लक पट अप लत अमल ज आम बीज कप डक 2 पक सदर ५ कल 
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बंबई योजना ने, जिसने कृषि उत्पाद को दुगुना और औद्योगिक उत्पाद को पांच-ना 
बढ़ाने का विचार किया था, गणना की थी कि वह लाखों बेकार लोगों को काम में खपा 
सकेगा । बंबई योजना के निर्माताओं ने स्वोकार किया था कि पूर्ण रोज़गार की स्थापना 
किये बिना शिष्ट जीवन-मान की आशा करना व्यर्थ हीह। 

यहां तक कि जब पूर्ण रोज़गार का कार्यक्रम कार्यरूप में होगा, तब भी किसी सीमा 
तक किन््हीं उद्योगों का मौसमी रूप अथवा मांग में स्फीति होने के कारण अथवा कार्यक्रम 
के मौलिक दोषों अथवा अन्य परिवर्तनों के कारण बेकारी हो सकती है । कितु इन त्रुटियों 
को सरकारी कार्यो के कार्यक्रमों को नियमित रूप देने से पूर्ण किया जाना संभव है। सरकार 
भी अपने आथिक कार्य-कलाप इस प्रकार नियमित करेगी कि पूर्ण रोज़गार की नीति में 
जो न्यूनताए हैं, उन्हें दूर किया जा सके । 

यह मानना होगा कि पूर्ण रोज़गार की नीति को कार्यान्वित करने में आर्थिक 
नियंत्रणों को विस्तृत करना होगा और उन्हें सुदृढ़ बनाना होगा। सब आर्थिक कार्य-कलूापों 
का दृढ़ सेनिककरण होगा । कौमतों पर नियंत्रण करना होगा, निजी विनियोजन को 
नियमित बनाना होगा, उद्योग की दिशा-स्थिति और श्रम-बाज़ार पर नियंत्रण करना 
होगा, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करना होगा, खपत और साथ ही साथ उत्पाद 
पर भी नियंत्रण करना होगा। सावेजनिक व्ययों के लिए उचित सहयोग और उन्नति 
के कार्यक्रम को सफल करना होगा । कितु क्या इस सब के करने में कोई पारंपरिक 
असंभवता हूं ? 

निश्चय ही, अतेक कठिताइयां हैं, और उन में से कुछ नि:संदेह भयंकर भी हैं । 

हमारा देश गरीब है और इस प्रकार की स्कीमों को सफल बनाने के लिए हम में प्रशासन- 

विषयक अनुभव कु अभाव है । हमने बड़ी कठिनाई से सामाजिक बीमे की दिल्या में पहला 

ही चरण उठाया हू । सामाजिक सुरक्षा और पूर्ण नियोजन (रोज़गार) तो अभी बहुत 
दूर की बातें हैं। अभी तक हम श्रमिकों के कतियय दलों को प्रिमित लाभ ( चिकित्सा और 

मजदूरों को हर्जाना आदि) देने तक की ही सोच पाये हें। बी. पी. आदरकर द्वारा बनाई 
गई रोग-बीमा की स्कौम, जिस में अढ़ाई करोड़ रुपये का व्यय होना है, केवल तीन 
मुख्य उद्योगों . (वस्त्र, इंजीनियरिंग ओर खानों ) के १२ छाख श्रमिकों के लिए पर्याप्त 
होती है। व॒द्धावस्था की पेंशनों अथवा रोज़ी-बीमे के लिए कोई गूंजायश नहीं रखी 
गयी । अभी हमारा केवल सोमित दृष्टिकोण है। हमें बहुत बड़ी-बड़ी बातों पर विचार 
करना होगा। कितु कोई कारण नहीं कि हम उन्हें क्यों नहीं कर सकते। हमारा देश 

गरीब है, कुछ लोग कहेंगे और हम इस प्रकार के व्ययसाध्य कामों को कर सकने में असमर्थ 

हैं। कितु इसका अर्य केवल यह है कि, हमारे लिए पूर्ण नियोजन निम्न आय-स्तर पर - 

स्थापित होगा। पूर्ण नियोजन का कार्यक्रम निश्चय ही भारत में साध्य है । 
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१६. भारत के लिए पूर्ण नियोजन कार्य क्रम के कुछ रूप१ । भारत के लिए 
पूर्ण नियोजन के कार्यक्रम में भारतीय आथिक जीवन के प्राय: सब महत्वपूर्ण अंगों का 
समावेश होना चाहिए। उसे भारतीय अभथंशास्त्र के अन्तर्राष्ट्रीय अंगों को भारतीय कृषि 

और उद्योग के पुननिर्माण को, आवागमन के सहयोग ओर विस्तार को, द्रव्य बाज़ार 

और विदेशी व्यापार के नियमित रूप देने को, सरकारी अर्थ के पुनरुदय आदि को छूता 
चाहिए । हम इनमें से प्रत्येक रूप के विषय में विचार करेंगे । 

आज सारी दुनिया एक आर्थिक इकाई बन गई है । कोई भी देश उपराम और 
एकाकी नहीं रह सकता । गत महान् मनन््दी और विदश्व-पुद्ध ने विश्व के भिन्न देशों की 
अन्तनिर्भरता का प्रदर्शन कर दिया; है । योरोप के ओद्योगिक देशों की आथिक दुढ़ता 
और स्थिरता एशिया के हृषि क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि एवं स्थिरता के ,साथ निकट रूप 

में परस्पर गुंयी हुई है, जैसा कि सर विलियम बेवेरिज का कहना है, “नया संकेत-स्तंभ 

मुख्य-जिन्सों के उत्पाद और विक्रय को नियमित करने के लिए अनेक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त 
कार्यवाही की आवश्यकता को स्पष्टतया इंगित करता है ।” संयुक्त राष्ट्रों की आथिक- , 
और समाजी कौंसिल द्वारा नियत किये अर्थ शास्त्र के पांच विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में 

सिफारिश की थी कि विश्व भर के देशों को पूर्ण नियोजन के विश्वास के लिए विश्व- 

व्यापार को संतुलित और विस्तृत रूप देने के निमित्त संयुक्त चेष्टा करनी चाहिए । 

पुरनिर्माण और प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय बेंक को विशाल और सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय 
विनियोजनों के लिए प्रबन्ध करने चाहिएं। (आई. एम. एफ.) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 
के संगठन का भी विश्व-व्यापार और संतुलन की रक्षा के लिए उपयोग किया जाना 

चाहिए । 

भारत जैसे आथिक रूप में पिछड़े हुए देशों की आर्थिक प्रगति की विभिन्न अंशों की 
किसी योजना को लाग् करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी का परिचालन आवश्यक होगा । 
पूंजी और बहुमूल्य वस्तुएं विदेशों से आनी होंगी । हमें अन्य देशों के साथ बहुगुणी अर्थ- 
व्यवस्था और आधथिक सम्बन्धों की स्थापना की आवश्यकता होगी । इस प्रकार हमारे 
विदेशी व्यापार का ढांचा प्रभावित होगा, जो बदले में आन्तरिक अथ-व्यवस्था 

को प्रभावित करके रहेगा । 

यदि भारत को अपने आ्थिक-भाग्य की साधना करनी हैं और उसे विश्व की 
शिष्ट-शक्ततियों में अपना उचित स्थान प्राप्त करना है, तो उसे अपना आथ्िक ढांचा उच्चत 

करना होगा, जो न केवल उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के नियोजन के दबाव को 
सहन कर सकेगा प्र॒त्युत अन्य राष्ट्रों को भी उनके पूर्ण नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति करने में 

१. पूर्ण अध्ययन के लिए देखे, ।', ५, ॥२ ७॥795७277ए7--+पा। 27[00५9- 
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सहायक होगा। “उसे अपने भावी आधथिक विकास के विस्फोटों को उस विश्व के प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ, जो सावंभौमिक, प्राकृतिक और साथ ही मानवी-प्रसाधनों की 
अत्यावश्यक उपयोगिता से जागरूक हो रहा है, अंश योजित करना होगा ।” 

हमारी कृषि-प्रणाली का चरित्र जीने-भर की अर्थ-व्यवस्था का है । यदि हमें पूर्ण 
नियोजन की आय के ढांचों और जीवनमान की रचना करनी है, तो इसे बदलना होगा । 
इसके कारण श्रम की अन््तर्व्यवसायी वृह॒द् परिचालन की आवश्यकता होगी। इस परि- 
चालन को उचित ढंग से संगठित करना होग़।, क्योंकि सर विलियम बेवरिज के अनुसार 
पूर्ण नियोजन-नीति का अनिवार्य अंश है, “श्रम की अस्थिरता नहीं, प्रत्युत संगठित 
अस्थिरता ॥* 

वर्तमान में हमारी सदा वृद्धि होने वाली जन-संख्या भूमि पर जन-संख्या के दबाव को 
प्रबल कर रही है और यहां तक कि ग्राम-क्षेत्रों के पृवतः दरिद्र जीवतन-मान को निरन्तर 
आतंकित कर रही है। कृषि-विषयक जन-संख्या में वर्ष के कुछ मासों में अनिवायं बेकारी 
होती है। ऋण का बोझ किसान को दबाता जा रहा है। इन त्रुटियों को हटाना होगा । 
प्रति एकड़ की उत्पाद शक्ति को नियोजन के दबाव की तुल्यता के लिए पर्याप्त रूप में 
अधिक करना होगा। कृषि-विषयक उत्पाद को उचित रूप में आयोजित करना होगा । 
संक्षेप में हमारी ग्राम-अर्थ-व्यवस्था का आमूल पुननानर्माण होना चाहिए और उसे शहरी 
अथवा औद्योगिक अययं-व्यवस्था के साथ अंश-योजित करना होगा, जिस से पूर्ण नियोजन, 
के कार्यक्रम को लागू करने के साथ उसका मेल बैठाया जा सके । यह केवल इसीलिए 
नहीं कि जन-संख्या में से नियोजन-योग्य उत्पन्न होने वाले वयस्क-दलों को ही खपाया 
जावे प्रत्युत जन-संख्या के अन्य अंशों को भी खपाना होगा ।* 

वर्तमान भारतीय औद्योगिक ढांचा कतिपय कारीगरी विषयक और आर्थिक 
कठोरताओं के कारण प्रताड़ित है और पूर्ण नियोजन के कार्यक्रम को सहन करने के अयोग्य 
है। यह इतना भी पर्याप्त रूप से बलवान नहीं कि “शहरी क्षेत्रों के समान कोमल श्रम बाजार 
को भी सुदृढ़ बना सके ।” पूर्ण-नियोजन के आदर्श की औद्योगिक प्रणाली को देश की 
सामान्य आशिक प्रगति का श्ृंखलाबद्ध अश बनाना होगा। 

औद्योगिक पुन्निर्माण के निम्न कार्यक्रम को उपस्थित किया गया हूँ १: (१) औद्यो- 
गिक ढांचे का, अधिक अथ्थं-व्यवस्थापूर्ण स्थान नियत करना; (२) औद्योगिक इकाइयों 
की अनेकरूपता और विकेंद्रीकरण; (३) देश के श्रम बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए 
गणना-अनुसार औद्योगिक दिश्या स्थान का नियंत्रण करना; (४) क्षेत्र में औद्योगिक 
विकास के साथ सामान्य आ्थिक-विकास का सहयोग; (५) औद्योगिक उत्पादों के लिए 
क्षेत्रीय बाजारों के विकास का नियंत्रण; (६) जीवनमान के पूर्ण नियोजन की रक्षा के 
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लिए पगार-स्फीति का प्रबन्ध करना; (७) औद्योगिक उत्पादों के अन्तक्षेत्रीय परिचलन 
का न्यवस्थित नियंत्रण; (८) निर्माण-रीति में टेकनीकल उन्नति के सम्बन्ध में औद्योगिक 
ढांचे का नियंत्रित विकास; (९) क्षेत्र के विशिष्ट उद्योगों का नियमित पुननिर्माण; 

अन्तर्व्यावलायिक और साथ ही अन्तक्षेत्रीय श्रम परिचालन की व्यवस्था; (११) क्षेत्रीय 

उद्योगों में विनियोजन की व्यवस्था और (१२) सटोरियों और एकाधिकारियों द्वारा 

औद्योगिक उत्पादों की खपत' की व्यवस्था । भारतीय उद्योग के पुननिर्माण के ठोस कार्य- 

क्रम के कम पूर्ण नियोजन के कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया जा सकता । औद्योगीकरण 
का केवल यही उद्देश्य नहों कि जीवन-मान उच्नत हो प्रत्युत अपने लोगों के सांस्कृतिक 

स्तर को भी उन्नत करना है। टेक्तीकल इंजीनियर की गति ओर शक्ति का मुकाबला 
सामाजिक इंजीनियर के साथ भी करना होगा । 

जहां तक हमारी आवागमन-प्रणाली का सम्बन्ध है, वह विक्षिप्त, आयोजन रहित 
है और अपर्याप्त है। इस प्रकार की आवागमन प्रणाली कृषि-विषयक समृद्धि, औद्योगिक 
प्रगति और देश के सामान्य आथिक विकास में बाधा है । पूर्ण नियोजन कार्यक्रम के सफल 
बनाने के लिए आवागमन को सहयोगपूर्ण-प्रणाली अनिवार्य हैं। इसलिए, आवागमन के _ 

कंठावरोध को हटाना होगा, यदि इस उप-महाद्वीप की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवन 
प्रदान करना हे। 

सामान्य आथिक सुदृढ़ता के कार्यक्रम में वस्तुओं के अन््तरक्षेत्रीय परिचलन की 
व्यवस्था होनी चाहिए, अस्तक्षेत्रीय और अन््तर्व्यावसायिक श्रमचालन का संगठन होना 
चाहिए और औद्योगिक कृषि वस्तुओं के उत्पाद की व्यवस्था के साथ-ही-साथ निर्माता 
ओर उपभोक्ता वस्तुओं की खपत की व्यवस्था होती चाहिए। इस सब में आवागमन- 
प्रणाली को महत्वपूर्ण भाग अदा करना हूँ । 

जब समाज का पूर्ण नियोजन का आदरशों स्थापित हो जायगा, तो यातायात- 

प्रणाली को इस की रक्षा करनी चाहिए और इसे खंडित होने से रोकना चाहिए। 
उसे अप्ताधारण आर्थिक-स्फीति को रोकना चाहिए, जिस से संभव है, आर्थिक ढांचा अस्थिर 
हो जाय, जो पूर्ण नियोजन प्रदान कर सके.। इस दृष्टिकोण से यातायात प्रणाली ) में निम्न 
समनन्वयों को आवश्यकता होगी: (१) यातायात प्रणाली का विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीकरण 
करना होगा और उस यातायात प्रणाली के साथ न्यूनतम सम्बन्ध के साथ कि जिसका 
स्वतः सम्बन्ध केवल अन्तक्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आ्थिक सम्बन्धों की रक्षा के लिए 
आवागमन की जनिवार्यता के साथ है; (२) यातायात-अणाली को सेवा की सावें- 
जनिक उपयोगिता के स्तर तक उन्नत करना होगा और यातायात का व्यय स्थानीय व्यय 
के रूप में होता चाहिए; (३) विभिन्न यातायात प्रणालियों में, जैसे रेलों, मोटरों और जल- 

_यातायात को प्रणालियों में सक्रिय सहयोग होना चाहिए, जिस से उन में किसी प्रकार की 
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प्रतिदंद्धिता न रह सके; (४) क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय--पूर्ण नियोजन की स्थिरता को 
क्रागू करने के लिए विनियोजन ढांचे के अंश-योजित आदर की रक्षा करने के लिए याता- 
यात-प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण, जिस से मार्ग सम्बन्धी अथवा किराये में प्रतिद्वंद्विता कम 

हो, (५) आवागमन की वस्तुओं ओर श्रम की क्षेत्रीय-व्यवस्था करना, जिससे क्रषि और 
उद्योग की कीमतें निरभित करने के आवश्यक आदर्श की रक्षा हो सके, (६) यातायात 

सेवाओं में, आवागमन के पुनर्योजित आकार एवं दबाव की आवश्यकता के लिए व्यग्र- 
अनुपात' का उचित समन्वय करना । ह 

यातायात प्रणाली को नितान्त लोचदार होना चाहिए जिस से वह पूर्ण नियोजन 

के कार्यक्रम को लागू करने से उन्नत हुए असाधारण आवागमन को सक्तिय रूप में पूर्ण कर 
सके । इस उद्देश्य के लिए अकेली रेलों पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता | सहयोग- 

पूर्ण और विस्तृत सड़क यातायात की प्रणाली की अत्यावश्यकता होगी । संक्षेप में, याता- 

यात प्रणाली को सामान्य आर्थिक स्थिरता के कार्यक्रम का अंधयोजित भाग बनना होगा । 

पूर्ण नियोजन कार्यक्रम के लिए उचित रूप में द्रव्य-बाज़ार की व्यवस्था भी 

आवश्यक अंग है । आशिक ढांचे के पूर्ण नियोजन आदशे को व्यापार और उद्योग में 

से चक्रयूर्ण स्कीतियों को निकाल फेंकना चाहिए । समृद्धियों और मन्दियों के निरन्तर 

होने रहने से नई आर्थिक प्रणाली निश्चय ही अस्थिर हो जाती है, जिसकी पूर्ण नियोजन 

के आय के ढांचे की रक्षा के लिए गणना की गयी हैं। कीमतों के स्तर की स्थिरता बहुत " 

ही आवश्यक है । फलत:ः, नयी कार्य-विधि में यह आवश्यक होगा कि बेकिंग संस्थाओं की 

अमानतें रचना करने की क्षमता को व्यवस्थित किया जावे और उन शक्तियों का नियंत्रण 

किया जावे जो समाज की क्रप-शक्ति को प्रभावित करती हूं । 

भारतीय द्रव्य-बाज़ार में आवश्यक लोच का अभाव है । इस के विभिन्न अंग अनेक 

खंडों में बिखरे हुए हैं जिससे उन्होंने एक सम्पूर्ण सुघटन नहीं बना रखा। यह अंकन 

किया गया हैं कि भारत में बैंकिंग प्रगति सुघटित' होने की अपेक्षा अणुविकः रही हैँ । 

वह सम्मिलित क्रिया के अयोग्य हैं । 

पूर्ण नियोजन अयं-प्रणाली के सामान्य ढांचे में इस को सही बैठाने के लिए भारतीय 

द्ृव्य-बाजार के ढांचे में कतिपय समन््वयों की अत्यावश्यकता है । भारत जंसे बड़े देश के 

लिए भिन्न क्षेत्रों की आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त एक केन्द्रीय बैक पर्याप्त 

नहीं हो सकता। केंद्रीय बेकिंग का किसी सीमा तक विकेंद्रीकरण करना, स्वतस्त्र छोटी 

बेकिंग इकाइयों की स्थापना करना, देश में बेंकों के कृत्यों को व्यवस्थित करना और 

विदेशी विनिमय के कार्यों का नियंत्रण करना, भारतीय द्रव्य-बाज़ार में कुछ ऐसे 

आवश्यक समन्वय हैं, जो पूर्ण नियोजन के दबाव को सहन करने के योग्य होंगे । 

यदि एक देश पूर्ण नियोजन के कार्यक्रम को चालू करता है, तो विदेशी व्यापाट-- 

१. 9., 9. 262. _ 
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अछूता नहीं रह सकता । जैसा कि सर विलियम बेवरिज का कहना है, जिस देश में पूर्ण 

नियोजन होता है, उसके विदेशी व्यापार के आधारमूलक भिन्न रूप होते हैं ।” हमें पूर्ण: 

नियोजन की नीति को सफल करने के लिए अपने विदेशी व्यापार की नीति को पुन- 
जीवन देना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव किया गया कि जहां तक भारत के विदेशी व्यापार 

का सम्बन्ध है, उसे समनन््वयों की तीन दक्ाओं में से निकलना होगा, (१) अपने अनेक 
आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों को छागू करने तथा उनकी अर्थ-व्यवस्था के लिए 

अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के परिचालनों के अधिकतम लछाभों की प्राप्ति के निमित्त द्विधातुकरण 
करना; (२) ब्रिटिश कामन्वैल्थ के राष्ट्रों के अन्तर्गत 'बहुमुखी गुट” बनाना, जिससे 
उसका बाहरी आर्थिक सम्बन्धों का ढांचा सुदृढ़ हो और विश्व के आथिक-विकास की 

दक्तियों द्वारा संघातक होने से अपने पूर्ण नियोजन के भीतरी कार्यक्रमों की रक्षा करना; 
(३) सा्वेभौम बहुमुखी व्यापार में अंश-योजित इकाई के रूप में शाही स्टलिग गरुट' 
में हिस्सा लेना, जिससे अन्य करेंसी गुटबन्दियों की अस्थिरता की लूट से अपनी आर्थिक 
प्रणाली की स्थिरता की रक्षा की जा सके । और यह तब तक हो, जब तक कि विदव में 
महान् शक्तिशाली राष्ट्रों के जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं पर अधिकृत हें, 
स्वार्थ-निहित अर्थ-व्यवस्था और आश्थिक हितों द्वारा निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय चलअर्थ का 

विकास सक्रिय-रूप में छागू नहीं हो जाता । विदेशी व्यापार प्रतिद्वंढी होने की अपेक्षा 
पू८क्क होना चाहिए । | 

भारत में पूर्ण नियोजन की नीति को सफल बनाने के मार्ग में कुछ अंश बाधक हैं । 
आज की मुद्रा-स्फीति की स्थिति इस प्रकार की नीति की वृद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि 
इस प्रकार की नीति के कारण न्यूनता का व्यय मुद्रा-स्फीति में केवल फुलाव पैदा करने 
वाला होगा । पूंजी निर्माण का अल्प-अनुपात एक अन्य विपरीत अंश है । कीनेसियन शब्दा- 

वलि के अनूसार “नियोजन की प्रवृत्ति” बहुत ही न्यून है । निजी विनियोजन के व्यय में 
गिरावट हुई है । कितु पूर्ण नियोजन की नीति के लिए वुहृद् विनियोजन व्यय की आवश्य- 
कता है। नियोजन की संख्या का अभाव, खपत करने की सीमान्त प्रवृत्ति और वृद्धि करने 
वाला, आदि, पूर्ण नियोजन की नीति को चालू करना किचित् रूप में भयंकर कर देता 
है, राज्य की मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति और अप्रत्यक्ष टेक्स-विधि के उच्च-स्तर को भी 

पूर्ण नियोजन कार्यक्रम की वृद्धि के लिए नहीं गिना गया । 
जो भी हो, यह बलपूर्वेक कहा जा सकता है कि भारत जसे प्रति-ब्यक्ति की अल्प- 

आय वाले देश- में, पूर्ण नियोजन करने की अपेक्षा टक््नीकल (कला:कौशल विषयक ) 
योग्यता को उन्नत करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण नियोजन स्वतः राष्ट्रीय आय 

की वद्धि नहीं कर सकता । 

१७. पूर्ण नियोजन में राज्य का,भाग । सन् १९३० के बाद 
१. 400., 9. 2627 
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दुनिया ने प्रचुरता के मध्य में गरीबी का विरोधाभास देखा: एक ओर जन-संख्या के आधिक्य 
क्य दृश्य और दूसरी ओर भूखों मरती मानवता । यह अव्यवस्थित अवस्थाएं उत्पादन 
और खपत की समन्वयहीनता से और पूंजी रचना तथा विनियोजन गति के अनुपात में 
अन्तर होने से उत्पन्न हुई थीं। जान पड़ता था कि कलाकौशल' विषयक प्रगति ने लोगों की 
खपत की प्रवृत्ति को हटा दिया था । आशिक प्रगति” के घातक चक्कर से निकलने का 
केवल एक ही मार्ग था कि जहां कलाकौशल विषयक प्रगति विनियोजन अवसर और 

पूंजी निर्माण के बीच अनन्त दिशाओं को उन्नत करने वाली होती हैँ और जन-संख्या 
की खपत भी प्रवृत्ति के जमाव को विक्ृत करती है, जिस के फलस्वरूप प्रसाधनों और 

बाज़ारों में पागलपन को दशा उत्पन्न हो जाती है. .. .. .. . वह सब आर्थिक शक्तियों 
के ठोस सहयोग में निहित हैं। जो आवश्यकता है, बह यह है कि आशिक प्रगति के ढांचे 

की श्यंखल्ा में विनियोग के विस्फोटों को कृत्रिम रूप में मिलाना, जिससे 'प्रचुरता का 
विरोधाभास” तरल हो सके और मानव शक्ति तथा भौतिक प्रसाधनों के पूर्ण नियोजन 
को करा-कौदल विषयक उन्नति के मुख्य-ख्रोत को छेड़-छाड़ किये बिना पर्याप्त रूप में 

लागू करना ।” 

अब प्रइन यह है कि “क्त्रिम मिश्रण” अथवा “ठोस सहयोग” कौन उत्पन्न कर सकता 
है ? इस के लिए हम केवल सरकार की ओर देख सकते हे । हमें आथिक नियंत्रणों की 
विस्तृत प्रणाली को बनाना होगा, एक ऐसी प्रणाली जो योग्यतापूर्वक कार्य कर सके, 
ऐसी नहीं कि जैसी हमने युद्ध के काल में और युद्धोत्तर बर्षों में देखी हैं। योजनारहित 
और अंश योजना रहित आथिक प्रगति ने निश्चल बेकाशी की बड़ी मात्रा उत्पन्न की है । 

ब वहद् ग्रामीण-विषयक पुन्निर्माण किया जाना हो, जब औद्योगिक विकास की योजना- 

रहित बराई को दूर कंरना हो, और शंखलाबद्ध औद्योगिक प्रगति की जानी हो, जब 

यातायात प्रणाली में आमूल-सुधार करना हो और जब भीतरी और बाहरी व्यापार को 

सही दिशा में चलाना हो, तब राज्य की व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है । पूर्ण नियोजन की 

नीति को देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के आमूल पुननिर्माण के बिना सफल नहीं किया 

जा सकता । इस प्रकार का आर्थिक प्रशासन केवल सरकारी साधनों द्वारा योग्यतापूर्वक 

चलाया जा सकता है। अथं-व्यवस्थित समाज के पूर्ण नियोजन के ढांचे की रचना के लिए 

राज्य के उपयुक्त यंत्र का निर्माण करना होगा और उसे पूर्णता की दशा में लाना होगा। 

आत्म-निर्भर आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना आवश्यक होगा। अचन््तक्षेत्रीय 

प्रशंसक रूप के आथिक सम्बन्धों को उत्साहित करना होगा। इन सबका अर्थ यह होगा कि 

हमारी आशिक प्रणाली में आकार विषयक अनन्त परिवतेंन होंगे, जिस के कारण सरकार 

के प्रशासन यंत्र में आन क्रमिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी ।. 

भारतीय उप-महाद्वीप के लिये सम्पूर्ण विस्तृत आथिक नीति को चलाने के लिये * 

अथे विशेषज्ञों की एक उच्चतम अर्थ समिति (5प्रुण&८776 78८07077० (००7८) 
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बनानी होगी। इस उच्चतम समिति को भिन्न आशिक कायेक्रमों को श्वृंखला-बद्ध करने के 
लिये प्रबंध-अधिकारों से सम्पन्न करना होगा। उसे आयिक प्रणाली का पोषण, 
निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार होगा। इस उद्देश्य के लिये उसे आर्थिक 

नीति का उचित सहायक साधन उत्पन्न करने की छुट होगी। किसी भी प्रकार 
के मतभेद को रोकने के लिये और उसे आवश्यक अधिकारी का उचित रूप 

देने के लिये संघ मन्त्रिमंडल के सदस्य पदाधिकार के नाते उसमें शामिल हो सकेंगे । 
उस अवस्था में उसके निर्णयों का उचित रूप में पालन करना सरल होगा। यह उच्चतम 
समिति एक प्रकार से 'बुद्धिमानों का ट्रस्ट” होगा | इसे परिपक्व गुण-युक्त बनाने की दृष्टि 
से और देश के आ्थिक जीवन के भिन्न अंगों का अनुभव संग्रहित करने की दृष्टि से इस 
की सदस्यता में बेकिंग, यातायात, कृषि, व्यापार और उद्योग के सरकारी और ग्रर-सर- 
कारी, दोनों प्रकार के विशेषज्ञ होने चाहिए। आशिक प्रगति की इन शाखाओं के लिये 
उच्चतम समिति के साथ जुदा-जुदा उपसमितियां होनी चाहिएं अर्थात् यातायात की 
उपसमिति, उद्योग कौ उपसमिति, कीमत सहयोग उपसमिति इत्यादि । 

उच्चतम अर्थ समिति के मुख्य कार्य अन्तक्षेत्रीय व्यापार, यातायात, श्रम का परि- 

चालन, कोमतों, क्षेत्रों के बीच शक्ति प्रसाधनों के वितरण को श्वृंखला-बद्ध करना होगा। 
प्रत्येक क्षेत्र या भाग के लिये उच्चतम समिति के अनुसार क्षेत्रीय अर्थ संसद होनी चाहिए 

और उसके साथ आशिक प्रगति के लिये जुदा उपसमिति का सहयोग होना चाहिए । संभव 

है, वर्तमान राज्यों को छोटे और सुविधाजनक आशिक क्षेत्रों में बांटना पड़े ।इन आथिक 

समितियों का महत्व-पूर्ण कार्य इस क्षेत्र के मानवीय और भौतिक प्रसाधनों की उन्नति 

करना होगा ओर वह उस आवश्यक उन्नत सीमा तक करने होंगे कि जहां पूर्ण नियोजन 
के आथिक ढांचे की रक्षा की जा सके और क्षेत्र में आथिक विकास के विभिन्न अंगों को 

सम्पूर्ण योजित अंश में पारस्परिक जोड़ा जा सके । ई 

संक्षेप में, सरकार को देश की ऐसी आर्थिक प्रणाली का उत्तरदायित्व ग्रहण करना 

होगा, जो पूर्ण नियोजन प्रदान कर सके । इस उद्देश्य के लिये उसे स्वयं अपने सार्वजनिक 
कार्यों के कार्यक्रम को लेकर आगे आना होगा । जिससे निजी साहस की न्यूनता को पूर्ण 
किया जा सके । दूसरे शब्दों में यह सरकार की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उस सम्पूर्ण व्यय 

के स्तर की रक्षा करे, जो उन सब को कार्य का भरोसा देती है कि जो उन्हें चाहते है। केवल 

सरकार ही उन प्रसाधनों का आदेश कर सकती है और ऐसे अधिकार का पालन कर 
सकती है, जिस से भारत के लिये निर्मित पूर्ण नियोजन का कार्यक्रम. सक्रिय रूप धारण 
कर सकता है। भारत में पूर्ण नियोजन की नीति का उद्देश्य होना चाहिए, “आथिक प्रगति 
ओर जन-संख्या की मात्रा के लिये प्रगतिशील जीवन-मान के बीच उन्नत संतुलन की रक्षा 

-क्रता” और उसे “विदेशों में उत्पन्न होने वाली आथिक अस्थिरताओं की टक्कर से 
आश्िक-प्रणाली ” की रक्षा करनी होगी। यह कोई आसान काम नहीं और इसे प्राप्त 
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करने के लिए सरकार को अपने सभी प्रसाधनों का उपयोग करना होगा। जब पूर्ण 
नियोजन का कायक्रप्त जारी और सफहकू किया जायगा तो केन्द्रीय और प्रान्तीय 
बजटों में पूर्णतया परिवर्तन होने को आशा की जा सकती है। इस प्रकार भारत में नियोजन 
प्रदान करने और उसकी रक्षा करने में सरकार का महत्वपूर्ण अंश होगा । 

विस्थापितों का पुनर्वास 
१८. महान् दुःखपूर्ण (घटना )--अन्य देश रक्त-पात के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त 

करते है, कितु हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद रक्त बहाया । स्वतन्त्र भारत के 
जन्म के अवप्तर पर भारतीय भूमि में मानवीय इतिहास में एक अभूतपूर्व दुःखांत अभिनय 
का प्रदर्शन हुआ । पंजाब में राज्य विप्लव हो गया था ।'चाक् चलानेवाला,बम फैंकने वाला, 
आग छगाने वाला और छूटेरा घर के बाहर था और वह बे रोकटोक अपने नीचतापूर्ण 
कार्य कर रहे थे । आदमी पागल बन गया था । मानव स्वभाव के निम्नतम रूप ने अपना 
नंगापन प्रदर्शित किया था। ऐसे पाशविकतापूर्ण कार्य किये गये, जो कभी सुनने में नहीं 
आये थे, और यह सहज ही कहा जा सकता है कि यह मानव रूप में अनेक हिंसक पशु थे। 
यहां तक कि यह कहना भी पशुओं के प्रति अन्याय करना है । हिसक पशु इस प्रकार के 
मनुष्यों की अपेक्षा कही अच्छे होते हैं। छाखों लोग, जो शान्ति काछ में सदियों से एक 

, इंसरे के पड़ोसी होकर रहे थे, जिन की परस्पर व्यक्तिगत रूप में कोई शत्रुता नहीं थी, 
एकाएक उखड़ गये। इन्हें अपने घरों से निकाला गया, और उन्हें जो कुछ उनके पास था, 
उसे वहीं छोड़ना पड़ा । यदि उनका परिवार सम्पूर्ण रूप से निकल आया और उन में से 
कोई काट नहीं डाला गया, अथवा स्त्रियों को भगा नहीं लिया गया, तो वह अपने को 
भाग्यवान समझते थे। वह अपने रक्षित देश में पहुंचते थे, “दुरवस्था में, भूखों, 
ल॒टे-पुटे हुए, अपने निकट सम्बन्धियों की क्षति से सब कोई उदास, मानव-कंकाल के 
रूप में, पुणतया "अव्यवस्थित और निरन्तर बहने वाले स्रोत की भांति ।” 

१९. आश्चर्यजनक समस्या-इन दुःखपूर्ण अवस्थाओं में “लाखों लोगों के 

प्रवास” ते एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी, जो अभी तक के मानव-इतिहास में किसी भी 
सरकार के समक्ष उत्पन्न नहीं हुई। यह इतनी विलक्षण थी कि राजनीति के महानतम 
पंडित और अनुभवी तथा योग्य शासक भी सहम गये । डा. एल. सी. जन लिखते है, कि 
५० लाख लोगों के पाकिस्तान से भारत में परिवर्तन से उत्पन्न हुईं समस्या और इतनी 
ही संख्या का हिसक दबाव के कारण भारत से पाकिस्तान जाना और वह भी सर्वथा आथिक 

उद्देश्यों के विपरीत, एक ऐसी विलक्षणता है, कि कोई भी उन के प्रभाव की गहराई को 
आंक नहीं सकता । यह इस प्रकार है, जैसे कि आस्ट्रेलिया की वतंमान सम्पूर्ण 

जन-संख्या का, जो एकाएक धरती से उखड़ गयी हो और रुत्पादन के सब साधनों से. 

वंचित हो गयी हो, और उसे आज के भारत जैसे देश में, जो सांप्रदायिकता के कारण 
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छिन्न-भिन्न हो गया हो और आर्थिक रूप में विक्षिप्त हो गया हो, पुनर्वास किया जावे ।* 
परिचिमी पाकिस्तान से आये ५० लाख व्यक्तियों में पूर्वीय पाकिस्तान से आये लोगों 
को जोड़ा जा सकता है। यह् संख्या अभी अनिश्चित है, कितु दिसम्बर १९५० तक यह 
३२ लाख रखी गयी है । 

विस्थापितों की समस्या के दो रूप हैं: (१) पाकिस्तान से आन वाले अभागे और 
उखड़े हुए गेर-मुस्लिमों के लिए आश्रय-स्थान खोजना; (२) उन्हें लाभकर व्यवसायों में 
लगाते हुए पुनर्वास करना । आइये, हम समस्या के दोनों पहलओं पर विचार करें । 

२०, विस्थापितों की सहायता । तात्कालिक समस्या पाकिस्तान भर में फैले 
हुए लाखों हिंदुओं और सिक्सों का सुरक्षापू्वंक निष्कासन करना था, जो चारों ओर से 
दुश्मनों से घिरे हुए थे, और जिन्हें लूटे जाने तथा मारे जाने का भीषण डर था और जिनकी 
औरतों को भगाये जाने का आतंक था । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने फ़ौजी निष्कासन 

संगठन की स्थापना की थी। और इस दिशा में अद्भुत कार्य किया था। यह संगठन 
मानव-सामान की गाड़ियां और लारियां भर भर कर भारतीय संघ के विभिन्न भागों में 

रिक्त करता था, विशेष रूप से पूर्वीय पंजाब में । उसी के साथ ही पैदल काफ़िले भी सड़क 
मार्ग से चलते, जो कभी कभी एक लाख से भी अधिक की संख्या में होते थे। वह भारतीय 

गरमियों की तपती दुपहरी में भूखे, प्यासे अपने बच्चों को और सामान को उठाये चलते थे। 

”  जसे ही वह सीमान्त पार कर लेते थे और उन्हें कष्ट से छुटकारा दीख पड़ता था, 
. तब उन्हें अन्न और आवास देने की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अनेक आवागमन के 

शिविर और दरणार्थी शिविर खोले गये। पूर्वीय पंजाब की शिश्ु-सरकार दरणाथियों की 
एकाएक महान् संख्या से कंपित हो गई। उसकी मुक्ति के लिए भारत सरकार ने 
हाथ बढ़ाया। पहले तो सभी ओर अनिश्चय, असहायता और क्रियाहीनता थी । किंतु 
समयान्तर पर सरकार इस एकाएक और भारी धक्के से संभली और सहायता संगठन ने 
रूप धारण करना आरम्भ किया। सभी प्रान्तों में भली प्रकार संगठित शरणार्थी शिविरों 

की स्थापना की गई। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की संख्या, जो अब भी शिविरों 
में पड़े हैं, अनुमानतः १९७७ लाख बताई जाती है । 

वर्तमान लेखकों को इस प्रकार के शिविर चलाने का निजी अनुभव है । हम यह नहीं 
कह सकते हें कि सहायता संगठन वह सब कुछ कर सका कि जो उसे करनी चाहिए था 

अथवा शिविरों के प्रबन्ध से हम सर्वेथा संतुष्ट थे; इस से भी अधिक दरणाथ्ियों को 
असंतोष था। शरणा्थियों की मानवी आवश्यकताएं इतनी अधिक थीं कि सरकार के 

आदमी तथा द्रव्य के प्रसाधन उसे पूर्ण नहीं कर सकते थे | इन अवस्थाओं में यह असंभव 
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भी था । यदि शरणार्थी शिकायतें करते थे और चिल्लाते थे, तो यह स्वाभाविक था। 

कितु, समष्टि रूप में, शरणाथियों ने उल्लेखनीय घैयें और शान्ति का परिचय दिया । 

वह सब तरह की असुविधाओं को सहन करने के लिए उद्यत थे । 

अवस्थाओं के अनुसार, जो भी सहायता दी गईं वह युक्तिसंगत थी। कई शिविर 
तो सफ़ाई की दृष्टि से आदर्श थे। उन्हें नगरों के बाहर खुले मैदानों में बनाया गया था । 
शिक्षा, मनोरंजन और चिकित्सा की सुविधाएं दी गई थीं। राशन नियमत: दिया जाता 

था, जिस में आटा, दाल, घी, नमक, सब्जियां, मसाछे, और फलू तथा बीमारों और 
बच्चों के लिए दूध तथा तेल और साबुन भी शामिल था। 

रज़ाइयां, कम्बल, बड़े कोट, स्वेटर, रुई की बंडियां, और कमीजों, पायजामों, 
पगड़ियों, सलवार और दुपट्टों के लिए भी कपड़ा दिया जाता । सरकार के अतिरिक्त 
निजी लोकोपकारी संस्थाएं और संगठन भी सामान बांटते । पहले तो इस प्रकार की 

पूर्ति पर्याप्त नहीं थी । इस का कारण या तो यह था कि वस्तुएं तैयार नहीं थीं अथवा 
बांटने के साधन तैयार नहीं थे अथवा आतंकपूर्ण यातायात था। कितु कुछ ही मास बाद 
सहायता-यंत्र गतिपूर्वक चलने लगा और इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी होने लगी । 

पर्याप्त मात्रा में उनका वितरण होने लगा । इन शिविरों की सफलता और योग्यता इस 
बात से आंकी जा सकती है कि मृत्यु और रोग का अनुपात आइचर्यंजनक रूप में न्यून था 

और बसी हुई जनसंख्या की औसत से तो बहुत ही कम था। कुछ ही छोग जाड़े और भूख * 
के कारण मरे। 

इन शिविरों में भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं और उनसे इंकार नहीं किया जा सकता । 
अष्टाचार हमारे जीवन का अंग और अंश बन गया है । जब तक शिविरों का प्रबंध शिक्षा- 

विभाग, के आधीन था, भ्रष्टाचार को न्यूनतम रूप में कम किया गया था। यदि लछोको- 

पकारी जनता, जिसमें परोपकार की भावना होती, सहायता-कार्य में सहयोग देती, तो 

संभव था कि भ्रष्टाचार के अवसर न्यूनतम रूप में उत्पन्न हो पाते । किंतु हमें यह कहते 

संकोच नहीं होता कि जिस स्तर पर सहायता दी गईं, उससे सरकार की महान् उदारता 

का परिचय मिलता है । यह जान पड़ता है कि वह लोग उन अभागों को सान्त्वना देने की 

कीमत को नहीं समझते थे कि जो दुखदायी राजनीतिक निर्णय के शिकार हुए थे। 

भारत सरकार ३० अप्रैल १९४९ तक शरणाथियों के निष्कासन, स्वागत, 

सहायता और पुनर्वास पर २९ करोड़ रुपया खर्च कर चुकी थी। १९४९-५० के बजट में 
शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए ३८ करोड़ २५ लाख रुपया रखा गया था। प्रांतीय सर- 

कारों ने भी इस दिंशा में करोड़ों रु. खचें किया था । द 

३१ अक्तूबर १९४९ से शरणार्थी-शिविरों में निःशुल्क सहायता बंद कर दी गई, 

और प्रांतीय तथा राज्य सरकारों को विस्थापितों के नियमित पुनर्त्नास तथा भंग करने करे. 

प्रबंध के लिए कहा गया । 
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२१. पुनर्वास की समस्या । शरणाथियों को भोजन देना, उन्हें रहने की जगह 

देना और कपड़ा देना आदि, समस्या का निराकरण करना नहीं हैँ । इससे अकारण ही 

सरकार के प्रसाधन क्षीण हो जाँयगे और इससे शरणा्थियों का नेतिक पतन होगा । वह 

अपने कष्टों को पोषित करते रहेंगे और अपनी दुःखभ री कहानियों को बारंबार सुना-सुना- 

कर अपने घावों को ताज़ा बनाए रहेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्र इन श्रमी, समझदार और 

साधन-संपन्न लोगों द्वारा अपने आथिक-जीवन के लिए कर सकने योग्य अंश-दान से 
वंचित रह जायगा । “शरणार्थी समस्या का यह अत्यधिक दुःखपूर्ण अंग है कि ऐसे साहसी 
और परिश्रमी लोगों के लिए जिन्हें बहुधा हमने पूर्वी पंजाब के शिविरों में देखा था और 

जो अधिकांशत: चतुर और साहसिक कार्य करने वाले थे, अपने देश की स्वतंत्रता के उदय 
के साथ ही उत्पादन-पोग्य भूमि के द्वार बंद हो जावें और उन्हें शिविरों के अंदर बंद रहना 

पड़े, जब कि दुनिया श्रम के लिए परेशान होती हो और उनके अपने ही देश के प्रसाधन 

अछूते पड़े रह जावें । वह बिना काम के शिविरों में पड़े रहते, उनके नव-जात प्रांत (पूर्वी- 

पंजाब) के क्षीण साधनों पर दबाव पड़ रहा था, वह प्रतीक्षा करते-कितु किस बात की ? 

कोई भी महसूस कर सकता हूँ कि वह स्वयं नहीं जानते; वह केवल प्रतीक्षा करते ।”१ 
यह असमंजस,क्रियाहीतता ओर मानसिक चिताका काल यथा-शीघ्य समाप्त होना चाहिए। 

यदि और अधिक हानि और राष्ट्रीय विनाश से बचना है तो शरणार्थियों को अपने 
आधिक जीवन में अंतिम रूप से खा लेने के लिए एक चमत्कृत प्रेरणा की आवश्यकता 
है । मानवी-संकट को बांदा नहीं जा सकता और जब तक शरणाथियों को तत्काल ही 

बसाया नहीं जाता, तब तक निश्चय ही वह सभी ओर कष्ट फेलाएंगे । “पुनर्वास केवल 

पुनःआवास नहीं ; यह पुनर्सेमन्चय की आधारमूलक रीति है, जो यह प्रकट करती हूँ कि 
जीवन के लिए युक्तियुकत उपाय प्राप्त हो गए हैं और शरणार्थी नये वातावरण में सचेष्ट 

इकाई में अपने को स्थिर कर रहा है ।” 

डा. एल. सी. जन ने, जो एक समय सहायता और पुनर्वास के सचिवालय के अर्थ- 

परामशंदाता थे, शरणाथियों को पुनः बसाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी । यदि 
उस योजना को ईमानदारी के साथ पूर्ण किया जाता तो समस्या सफलतापूर्वक हाथ में 
आ गई होती । यदि पुनर्वास को वैज्ञानिक ढंग से किया जाना हूँ, तो हमें पुनर्वास चाहने 

वालों की संख्या पर विचार करना होगा और उसके साथ ही पाकिस्तान क्रे लिए जाने 

वाले मुसलमानों के कारण रिक्त स्थान की भी गणना करनी चाहिए । पुनर्वास सचिवालय 
की जन-गणना के अनुसार परिचमी पाकिस्तान के शरणाथियों की संख्या ५० लाख है 
और पूर्वी पाकिस्तान से दिसंबर १९५० तक ३२ लाख का अनुमान किया गया था। 

पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या भी लगभग इतनी ही थी, कितु दोनों 
है»! _सलककरमनाउकाना, उललतानननकनमनकपण« ताकत पमत<कज नी. 

१. 6 8४८० (८0707 80, (०ए 2१, 7 948, 0. 930 



बेकारी, पूर्ण रोज़गार और “विस्थापितों का पुनर्वास ८६५ 

प्रकार के लोगों के रहन-सहन में भारी अंतर है। भारतीय संघ में प्रवास करने वाले 

ग़रैइ-मुस्लिम अधिकांशतः भू-स्वामी ग़ेर-काइतकार हैँ अथवा ऐसे व्यक्ति है, जो व्यापार 
उद्योग और नौकरी-पेशा है। दूसरी ओर, मुसलमान दस्तकार है, कारीगर हे और मज़दूर 
है। पाकिस्तान से आने वालों का जीवन-मान बहुत ऊंचा था और पूर्वी पंजाब तथा 
पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों का जीवन-स्तर नीचा था । इसके कारण हमारे पुनर्वास की 
समस्या अधिक कष्टकर हो जाती है । मुसलमानों के निष्कासन ने हमारे आ्थिक- 
जीवन में एक खाई पेदा कर दी है, जो आने वाले गैर-मुस्लिमों द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती । 
मुस्लिमों के निष्कासन ने पूर्वी पंजाब और पदिचमी बंगाल के आर्थिक जीवन को भंग 
कर दिया है और वहां के उद्योग ठप हो गए हैं। इसलिए, आने वाले गैर-मुस्लिमों का 

पुर्वास करने से पहले उत्पाद-यंत्रों को चालू करने के लिए विक्षत अथ॑-व्यवस्था की 
मरम्मत करनी होगी । 

२२. पुनर्वास अखिल भारतीय समस्या है। पुनर्वास की समस्या को खंडित 
रूप में हल नहीं किया जा सकता और उसे बंगाल तथा पंजाब से संबंधित समस्या का 
एकाकी रूप देकर भी हल नहीं किया जा सकता । इसका निखिल भारतीय आधार 

पर निराकरण होना चाहिए | इसलिए, यह अच्छा ही है कि शरणार्थियों को सब प्रांतों 
में बांट दिया गया हैं। मोटे रूप में, ४० लाख को पूर्वी पंजाब में बसाया जाना 
होगा । सब प्रांतों और राज्यों ने अपने यहाँ शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक नियत 
संख्या उपस्थित की है । 

२३. शरणार्थियों का वर्गीकरण-प्रामीण और शहरी । पुनर्वास के उद्देश्य से 
शरणाथियों का ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण किया जा सकता हूँ । हिंदू और सिक्सखों 
की पर्चिमी पाकिस्तान में शहरी जन-संख्या, जो भारत में आई है, अनुमानत: २० छाख 
है । इस प्रकार ग्रॉमीण जन-संख्या को ३० राख कहा जा सकता है। यह अनुमान किया 

गया हैँ कि ग्रामीण विस्थापितों में से २७ लाख पूर्वी पंजाब में पहुंचे हैँ, जिनमें १८ छाख 
कृषक हैं, ८ लाख गांवों में रहने वाले ग़ेर-काशतकार है और ६ लाख दस्तकारों के अन्य 
दल हे । 

२४. पुनर्वास के लिए उपलब्ध साधन | पुनर्वास के लिए हमें भूमि, आवास 
. और नियोजन की आवश्यकता हूँ । यदि हम इस बात को तुलना करें कि गैर-मुस्लिम पाकि- 

स्तान में क्या छोड़ आए है और मुसलमानों ने भारत में क्या छोड़ा है, तो हमें उपलब्ध 

प्रसाधनों की अपर्याप्तता और क्षीणता सहज ही नज़र आ जायगी। यह मुकाबला 
बहुत ही चौंकाने वाला है। हिंदू और सिक्खों ने पश्चिमी पाकिस्तान में ६७ छाख एकड़ 

भूमि छोड़ी जब कि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों ने ४५ छाख एकड़ । इसमें से ११५ छाख « 
एकड़ हिसार और गड़गांव में है, जो फसलों के लिए अरक्षित मानी जाती हैं। 
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इसके अतिरिक्त, मुसलमानों द्वारा छोड़ी हुई भूमि की उस नहरी और समृद्धिशाली भूमि 
से तुंडना नहीं की जा सकती जो हमारे लोग पर्चिमी पंजाब में छोड़ आए हैं । हु 

हिन्दू और सिक्ख रहने के जो स्थान छोड़ आए हैँ, वह उनकी अपेक्षा कहीं 
बढ़िया हैं, जो मुसलमान इधर छोड़ कर गए हँ-प्रमाण और परिमाण दोनों ही रूपों 

में । यह अनुमान किया गया है कि हमारी ओर ७५ हज़ार से १ छाख तक मकानों को 
कमी हैं । 

जहां तक नियोजन की उपलब्धि का प्रइन हैं, उसका भविष्य बहुत ही निराशा- 

पूर्ण है । हिंद और सिक््ख, जो पाकिस्तान से आये हैं, व्यापार, उद्योग, नौकरियों और 
पेशों में लगे हुए थे, और यह पेझे इस ओर उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह पूर्वतः हिन्दुओं 

और सिकखों के हाथों में है। जो मुसलमान गये हें, वह अधिकांशत: दस्तकार और श्रमिक 
थे और यह निश्चित ही है कि आने वाले ग़र-मुस्लिम वह नहीं हो सकते । 

२५. ग्रामीण पुनर्वास । ग्रामीण जन-संख्या का पुनर्वास करने के लिए, जिसमें 
कृषक, छोटे दुकानदार, साहुकार, दस्तकार और नीच कामों के करने वाले शामिल हें, 

यह आवश्यक है कि किसानों को तत्काल ही बसा दिया जाय, क्योंकि प्रत्यक्षतः अथवा 

अप्रत्यक्षतः अन्य उन पर निर्भर करते हैं । पूर्वी पंजाब सरकार ने भूमि वितरण की एक 

विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके अनुसार शरणार्थी क्ृषक-स्वामी, चाहे वह काइत- 
कार हों अथवा नहीं और उप-कृषक उसके अधिकारी होंगे; यह वितरण १९४८ की 

खरीफ और रबी के दलीय आधार पर होना था। प्रत्येक परिवार को, संयुक्त प्रबंध के 
ढांचे के अन्तर्गत, ८ से १५ एकड़ वितरण किये जाने थे । दलीय-प्रणाली इस कारण 

अपनाई गई थी कि बेहतर कृषि का भरोसा हो और बेलों तथा औज्ञारों की बचत की 

जा सके । क्योंकि जाने वाले मसलूमानों की विनादश-नीति और स्थानीय ग्र-मस्लिमों 
की ठगी के कारण उनका अभाव हो गया था । 

यह योजना ठीक तरह से सफल न हुई । ग़र-काइतकार स्वामियों ने अपने प्रभाव 
का अकारण लाभ उठाया और विभिन्न स्थानों पर तथा भिन्न नामों से ज़मीनें अपने 

नाम करा लीं, कितु वह ज़मीनों पर रहते नहीं थे । उन्हें खड़ी फ़तललों और तकाबवी ऋणों 

का लोभ था, जो उन्हें मिले और उनका दुरुपयोग किया। उन्होंने कृषि की उपेक्षा की 

और रबी फसल को बोया । यह शोक की बात है कि यहां तक कि जब हमें काम करने का 
पूर्ण अवसर भी था, तौ भी स्वार्थी हितों को नहीं छोड़ा जा सका । ६ गांवों में योजना के 
कार्य की जांच करने पर मालूम हुआ कि १९४७-४८ की रबी फसल के लिए मुसलमानों 
द्वारा छोड़े हुए संपूर्ण क्षेत्रटल का ६६ प्रतिशत बोया गया था और ९० प्रतिशत बोआई 
का काम उन लोग्रों ने“किया था, जिन्हें ज़मीनें नहीं दी गई थीं | कहा जाता है कि 

४० से ५० प्रतिशत की भूमियों का वितरण ग़ैर-काइतकार स्वामियों अथवा उन लोगों 
छत 
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के हिस्से गया था, जिन का भूमि के साथ कोई संबंध नहीं था । “लूट, धूरत्तंता और कपट” 
फँक्ा हुआ था।" । 

सब मिलाकर विभिन्न राज्यों में पाकिस्तान से आये हुए ६ छाख २४ हज़ार परि- 
वारों को भूमि बांटी गई । उन्हें बसने के लिए सहायता दी गई। उन्हें बेल खरीदने, 

औज़ारों के लिए, मकान बनाने या मरम्मत करने के और कुंए खोदने के लिए आर्थिक 
सहायता दी गईं। १९५१ तक केवल पंजाब और पेप्सू में ५:७७ लाख वितरण-भागीदारों 
को अध-स्थायी वितरण-योजना के.आधीन ४० लाख ६० हजार एकड़ भूमि दी गई (२० 
लाख ४३ हज़ार प्रामाणिक एकड़ ) । भारत सरकार ने गत चार वर्षों में पाकिस्तान से 

आये हुए नये बसने वालों को बेल, बीज और औज़ार आदि खरीदने के लिए ७:२८ करोड़ 
रुपए ऋण रूप में सहायता पर व्यय किये हें । 

ग़ेर-काइतकार भूमि-स्वामियों को भूमि पर नहीं बसना चाहिए था। वह केवल 

बोझा-मात्र हें और अनावश्यक रूप में भूमि पर दबाव को बढ़ाने वाले हें। उन्हें अन्य पेशों 
में लगाया जाना चाहिये अथवा भूमि की क्षति के लिए उन्हें हर्जाना दे दिया जाना 

चाहिये । उन्हें छोड़कर केवल २० लाख व्यक्तियों ( ४ लाख परिवारों) को भूमि पर 
बसाना है । चूंकि मुसलमानों द्वारा छोड़ी हुई संपूर्ण ४५ छाख एकड़ भूमि में से केवल 
३४-५ लाख एकड़ कृषि-योग्य है, इसलिए प्रति परिवार को औसत साढ़े आठ एकड़ 

मिल जाते है । है 
उपलब्ध एकड़-भूमि के पर्याप्त न होने से हमें अपनी भूमि के श्रसाधनों 

को सुधार, सिंचाई और यंत्रों की योजनाओं से उन्नत करना चाहिए। भारत में ८ करोड़ 
३५ लाख एकड़ व्यर्थ भूमि है। पूर्वी पंजाब में २५ छाख एकड़ ऐसी भूमि है, जिसमें से ९ 
लाख एकड़ का निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। इससे क्ृषि-योग्य क्षेत्रफल में पर्याप्त 

वृद्धि होगी । तालाबों, और ट्यूब-वैलों (नालीदार कुओं) जसे सिंचाई कार्यों और 
. भाखरा बांध, नांगल और दामोदर घाटी जैसे मुख्य यंत्रों से केवल खाद्य ही नहीं 

मिलेगा, यही नहीं कि शरणाथियों को सौंपा गया लघुतर क्षेत्र भी अधिक प्राप्ति करेगा, 
प्रत्युत आनुपातिक रूप में पर्याप्त-मात्रा में नियोजन प्रदान भी कर सकेंगे । इसलिए, 

कृषि को नवीन रूप देने के लिए प्रत्येक यत्न किया जाना चाहिए और भूमि की उत्पाद- 

दक्ति को फल्हों के बागीचे लगाकर, रासायनिक खादों का उपयोग करके, बेहतर बीजों 

और बेहतर साधनों से क्षि करके उन्नत करना चाहिए। 

पर्चिमी पंजाब से प्राप्त हुए रिकार्डों के आधार पर पूर्वी पंजाब में भूमि के 

अधिकारों की जांच की जा चुकी है । यह निर्णय किया गया कि प्रामाणिक कटौती की _ 
जावे और भूमि के स्थायी वितरण की योजना पर कार्य किया जावे,। 

|स्तारला८य-अ४०० न काकना++भमअमनन कम. 

१. 6४2"7 ह6०70०गांड, 689 28, 7049, 00. 977. 
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'. २६. शहरी पुनर्वास । पाकिस्तान से आये ११ लाख ग्रर-मुस्लिमों में से, अनुमान 
किया गयां है कि एक लाख वृहद्-स्तर उद्योग में लगे हुए थे और १० लाख घरेल और 
लघु-स्तर के उद्योगों, व्यापार, नौकरियों और पेशों में लगे हुए थे । लघृ-स्तर उद्योग के 
विस्तार के लिए बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि बृहद्-स्तर पर नियोजन की आवश्यकता है, उप- 
भोक्ता वस्तुओं की अल्पता है, शरणाथियों के साधन सीमित हैं और रुघु-स्तर उद्योगों 

को वह सरलतापूर्वक स्थापता कर सकते हें । घरेल दस्तकारियों को पद्चमी पंजाब से 
पूर्वी पंजाब में लाने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिए। सिध में लघु-स्तर के अनेक उद्योग, थे, 
जेसे, ठाटा की लूंगियां, नसरपुर के खेस, गादरों की ऊनी दरियां, और हाला का सलमे 
ओर कढ़ाई का काम। इन दस्तकारों को पूर्वी पंजाब में जमा होने में मदद करनी चाहिए 
और उन्हें आवश्यक आ्थिक तथा अन्य सहायता देकर अपने पांव पर खड़ा करना चाहिए। 

विस्तार और निर्माण के योग्य जो उद्योग है, उनमें उल्लेखनीय यह हे : हुथ-कताई 
ओर बुनाई, होजरी, रंगाई और कपड़े की छपाई, छापाखाना, दरी बनाना, फलों के बागीचे, 

और फलों की सुरक्षा करना, दुस्धशालाएं, मुर्गीखाने, मधु-मक्खी पालन, तेल पेलना, 
साबुन बनाना, खेल के सामान बनाना, खिलौने, लकड़ी का काम, फर्नीचर, डाक्टरी के 
औज्ञार, साईकिल उद्योग, चमड़ा, बुनाई-रंगाई, कागज़ बनाना, इत्यादि । उन्नत हो 

जाने की दशा में उनसे आशा की जा सकती है कि वह तीन लाख व्यक्तियों को खपा लेंगे । 
करणा्थियों को थोड़ी-सी शिक्षा दी जा सकती है और उद्योगों को सहकारिता के आधार 
पर आरंभ किया जा सकता है। इस उद्देश्य से पहले से ही शिक्षा केंद्र जारी हो चुके है । 

वृहद् ओर मध्य स्तर के उद्योगों को पूर्वी पंजाब में इन दिश्ञाओं में उन्नत किया 
जा सकता हूँ : एक या दो कताई की मिलें; फाज़िल्का में एक ऊती मिल; रेलवे पुलिस और 
सेना विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कपड़े का कारखाना; जालुघर, 

कालका और अंबाला में खाद्य तैयार करने के कारखाने, मोटरों की मरम्मत 
और कोच बनाने के उद्योग; उत्तर प्रदेश में बम फैक्ट्री; अम्बाला और जालूंधर 
में जल-विद्युत की इंजीनियरिंग, पठानकोट या गुरुदासपुर में बटन बनाने का 
उद्योग और दियासलाई का कारखाना; तारपीन के कारखाने; अनेक छापे खाने, 
(पंजाब सरकार के सरकारी प्रेस के अतिरिक्त ), आरे की मिलें, इमारती रककड़ी के काम, 
टाइल और ईटें बनाने के काम, सफाई का सामान, नालियों के लिये नल, चीनी मिट्टी 
की वस्तुओं को बनाने के काम तथा कठोर पदार्थ और बिजली के सामान आदि । कितु 
इस प्रकार की वृह॒दु-स्तर औद्योगिक उन्नति केवल सरकार की सक्रिय सहायता के आधार 
पर ही संभव हें। एक औद्योगिक प्रगतिकारी समिति इस उद्देश्य के लिए बनाई जानी 
चाहिये और साथ ही राष्ट्रीय पुनर्वास अर्थ संसद ऋण प्रदान करने के लिए बनाई जानी 
“चाहिए । प्रान्तीय छूघु उधोग कार्पोरेशन बनाई जानी चाहिए, जो छोटे उद्योगों को उन्नत 
होने में सहायक हो सके । भारत सरकार ने दस करोड़ रुपया लगा कर पुनर्वास अर्थ 
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प्रशासन ( रिटॉडजीव[007 ाक्रात7८ 00णांप्रं४7४४०0४ ) की स्थापना 

की है । औद्योगिकों को ऋण दिये जा रहे हे । पूर्वी पंजाब में अनेक औद्योगिक नगरों 

को उन्नत किया जा रहा हूँ । 

छोटे-छोटे व्यापारियों का पुनर्वास अपेक्षाकृत कठिन हूँ । उन्हें दो वस्तुओं की 

आवश्यकता होगी, एक तो नगर में कारोबार की जगह, दूसरे रहने के लिए मकान । 

दोनों ही बातों की भयंकर दुलंभता हे। पूर्वी पंजाब में वैसे भी बहुत थोड़े नगर है और 
उनमें पहले, ही ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है। उन्हें करों की भी आवश्यकता है, जो आसानी 

से मंजूर हो सकते हैं। यदि उन्हें दुकान और रहनेके लिए मकान मिल जाबें, तो वह सरलता- 

पूर्वक अपना पुनर्वास कर सकते हैं। वह कर भी रहे हैं। पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 

और दिल्ली में सड़कों की दोनों ओर लगी हुई दुकानें इन शरणाथियों की साहसकिता 

का परिचय देती है । पूर्वी पंजाब सरकार ने अढ़ाई करोड़ रुपये की लागत से बारह कस्बे 

बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान उपलब्ध सूचना (मार्च १९५२ तक) तक सरकार 

१२३ राख मकान बना चुकी है, जिसमें प्रवासियों द्वारा छोड़े मकान और वह मकान भी 

जो विस्थापित व्यक्ति उन्हें दिये गये २८ हजार प्लाटों पर बनायेंगे, सम्मिलित हें, 

और आशा की जाती है कि अब तक २२ छाख व्यक्तियों से अधिक को आवास दिया 

जा चुका है । 
यह कुछ तथ्य इस बात के प्रमाण हें कि संघ सरकार और राज्य सरकारों ने शर- 

णारथियों की समस्या का निराकरण करने के लिए भारत संघ में ईमानदारी के साथ यत्न 

किये है । जो अवस्थाएं हैं, उनमें यह असंभव हूँ कि विस्थापितों को पूर्व जेसा आथिक स्तर 

और जीवन-मान दिया जा सके, कितु इस से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे 

सुदृढ़ कार्य किये गए हूं कि जिन से वह एक बार पुनः अपने पांवों पर खड़े हो सके । 



उन्तालीसवाँ अध्याय 

आशिक नियंत्रण 
१. भूमिका,। युद्ध काल की अवस्थाओं में आ्थिक-नियंत्रण आवश्यकीय घटना 

है। उन्हें उस समय लागू किया जा सकता है, जब एक राष्ट्र शत्रु के विरुद्ध लड़ाई की तैया- 
रियां कर रहा है, भले ही वह काल्पनिक हो अथवा वास्तविक । लड़ाई आरम्भ होने पर 

उन्हें लागू करना ही होता है; और युद्ध के बाद वह तब तक जारी रहते है, जब तक कि युद्ध- 

जन्य अवस्थाएं जारी रहती हे। एक युद्ध के लिए नियंत्रण आवश्यक होते हे और उनका 
उद्देश्य राष्ट्र के सौमित प्रसाधनों को.युद्ध को सफल करने के लिए संग्रहीत करना होता है 
और इस ध्येय को दृष्टि में रखते हुए उन प्रसाधनों की शहरी उपयोग की दिशा बदल कर 
उन्हें युद्धकाल के उद्देश्यों में लगाया जाता है । भारत में आर्थिक नियंत्रण हाल ही के 

द्वितीय विश्व-युद्ध की देन हे । 

२, नियंत्रणों का इतिहास | एक युद्ध नियंत्रणों के आगमन की घोषणा 
करता हैँ । कितु भारत में, १९३९ में युद्ध के आरम्भ होते ही नियंत्रण नहीं आये । 
कुछ समय के लिए अवस्थाएं आसान रही थीं और युद्ध ने कीमत के निर्देशांक पर कोई 
विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं किया था। यहां तक कि शुरू-शुरू में तो कीमतों की 

उन्नति का स्वागत किया गया था, क्योंकि कृषि ओर उद्योग को, सन् १९३० के शुरू में, 
इतिहास में अज्ञात भारी मन्दी में से निकलना पड़ा था। सरकार ने संतोष की भावना 

के साथ कीमतों का उत्कर्ष होने दिया था | कितु जब कीमतों के उत्कष ने वेदना उत्पन्न 
कर दी, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। “बंगाल दुभिक्ष की निद्रा में से उसे जगाने 

की आवश्यकता थी ।) यदि उपयुक्त मूल्य नीति की कार्यकारिता पर पर्याप्त रूप से 
विचार कर लिया जाता, तो बाद की कठिनाइयों से बचा जा सकता था। १९४३ तक कोई 

भी निरि्चित नीति नहीं थी,न ही विभिन्न प्रांतों में अनुसरण की जानेवाली नीति में स्थिरता 
अथवा समानता थी । “खाद्य-संकट का एक पर्याप्त बड़ा भाग, जिस में हम अपने को पड़ा 
पाते हें, निश्चय ही अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण स्थिति को सामयिक रूप में हस्तगत करने 

की असफलता का परिणाम कहा जा सकता हैँ। उन्होंने उस दशा का सामना करने के 

लिए पर्याप्त रूप में विस्तृत स्तर पर कार्यवाही नहीं की ।* समय पाकर अनेक , 

१. ९... फिक्वा8ए७ : 706 (40700 ]व बाते रिन्वाग्यांप३. 
२. 37]2743 2०7 0005--?लंट८ (+07070 । 7तत9, 7940, 

0.7. 
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मै 

दिया और माल जमा करना आरम्भ हो गया । इसी अवसर पर भारत पर प्राकृतिक 

आपदाएं आ पडी, जैसे बाढ़ें और आसाम का भूकंप | इन कारणो ने प्रचलित न्यूनता क्रो 
और भी बढ़ा दिया और नियंत्रण बनाये रहने की आवश्यकता का संकेत किया। फलत:, 

भारत सरकार ने नियंत्रण जारी रखने का अपना दृढ़ मत घोषित किया और यह भी 

विश्वास दिलाया कि अनिवाय॑ जिन्सों का उचित कीमतों के आधार पर समान वितरण 

किया जावेगा । 

हाल ही (मां १९५२) में जिन्सों की कीमतों में गिरावट होने से सरकार किसी 

सीमा तक नियंत्रणों को ढीला करने के योग्य हुई, विशेषकर वस्त्र में । खांड से भी आवश्यक 
नियंत्रण हटा लिया गया है । 

सामान्य मल्य नियंत्रण 
३. मूल्य नियंत्रण क्यों ? एक युद्ध अपने साथ नियंत्रणों के एक क्रम को 

लाता है, जिस से समाज के आथिक-जीवन पर प्रभाव होता है । जो भी हो, इन नियंत्रणों में 

मूल्य-नियंत्रण विशेष महत्व का है । कीमतों में परिवर्तत का सरकार सहित हर एक पर 

प्रभाव होता हूँ । युद्ध-काल में कोमतों की प्रवृत्ति अनिच्छित रूप में और निरन्तर उन्नत 

होने की थी, और यदि, उन्हें उचित स्तर पर नही रखा जाता, तो उसके भीषण परिणाम 
हो सकते थे । समाज के अपेक्षाकृत निर्धन अंग पर जो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है, 

सूब से अधिक आघात हुआ । यदि वह अत्यधिक ऊंची कीमतें होने के कारण जीवन की 
आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने के अयोग्य हों, तो क्रांति हो सकती हैँ और राजनीतिक 
स्थिरता को भो खतरा हो सकता हूँ । यहां तक कि विपरीतत: इससे कष्ट बढ़ेगा । जन- 

साधारण की नंतिकता को बनाने रखना चाहिए अन्यथा घरेल मुहासरा फट सकता हूं। 
सरकार को निजी हित के लिए कीमत-नियंत्रण जारी करना पड़ा । वह सब से बड़ी क्रेता 

हैँ और उसे अपने क्रयों में बचत करनी ही चाहिए । सरकारी नौकरों की दिशा में बढ़े हुए 

वेतनों के लिये पूर्ब॑त: मांग उपस्थित करने के लिये भी कीमत-नियंत्र्ण आवश्यक है । 

यहां तक कि शांतिकाल में भी कुछ कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कीमतों 

पर इस लिए भी रोक रूगाई जा सकती है कि लाभपूर्ण जिनस की गरीब भी खपत कर सकें । 
एकाधिकार की जिन्म्रों की कीमतों पर इसलिए नियंत्रण किया जाता है कि लाभों की व्य- 
वस्था की जा सके और अथवा उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सके । कितु युद्ध-काल 

में कीमत नियंत्रण अनिवार्यो आवश्यकता है । यह मांग और पूर्ति के बीच घोर असंतुलून 
के कारण आवश्यक होती है पूर्ति में संकुचन होता हैं और मांग फेलती है। पूर्ति में न्यूनता 
का यह का रण हूँ कि प्रसाधनों को युद्ध के उद्देश्यों में बदल दिया जाता है और शहरी उत्पा- 
दन को यातना सहनी होती है । इसके साथ ही घरेल उत्पादन में गिरावट होने से आयात 

गिर जाते हैं। इसका कारण विदेशी विनिमय में न््यूनता है, जो निर्यातों में न््यूनता, जहाज़ों 
में स्थानाभाव, समुद्र में शत्रु-कार्यवाहियों और विदेशों द्वारा वस्तुओं की पूर्ति करने की 
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अयोग्यता--क्ष्योंकि उन्होंने अपने प्रसाधनों को युद्ध-उद्देश्यों में बदल दिया होता है--के 
कारण होती है । दूसरी ओर वस्तुओं की मांग बुरी तरह बढ़ जाती है । सरकोर सब से 

बड़ी क्रेता के रूपमें बाज़ार में प्रविष्ट होती है । समाज की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है । 
क्योंकि बेकार प्रसाधन पूर्णतया नियोजित होते हे और यह अतिरिक्त ऋय-शक्ति 
असेनिक वस्तुओं के क्रय में खच होती है। इस प्रकार मांग मे वृद्धि और पूर्ति में न्यूनता 
युद्ध-काल में कौमतों में असाधारण उत्कर करती है । मुद्रा-स्फीति और द्रव्य में लोच की 

वृद्धि के कारण कीमतों में ओर उकत्ष होता हूँ । यदि सब कीमतें और आमदनियां उसी 

अनुपात से उन्नत हों तो किसी पर भी विपरीत प्रभाव नही होगा । कितु जो स्थिति हे, 

कीमतों के उत्कर्ष में समानता नही होती और कुछ आमदनियां अन्यों की अपेक्षा कही 

अधिक उन्नत हो जाती है। धनी और निर्धन में जो खाई होती है, वह अधिक चौड़ी हो 
जाती है । उसका परिणाम भयंकर सामाजिक विसमता होती है, जिस के प्रति सरक।र का 

कत्तंव्य है कि वह कीमत नियंत्रण को उस उद्देश्य के लिए रोके या न्यून करे । 

६. मूल्य नियंत्रण के उपाय । द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भिक चरण में,भारतमें 
कीमतों में अधिक उत्कर्ष नही हुआ था। कितु जापान के युद्ध में शामिल होते ही वह बुरी 
तरह उन्नत होने लगी । जापान की विजयों के कारण बर्मा से चावल की पूर्ति बंद हो गई । 

आस्ट्रेलिया गेहूं की पूर्ति करने के अयोग्य था। बर्मा से शरणार्थियों का आना और भारत में 

सेनाओ को वृद्धि और लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि, कुछ ऐसे कार्य थे, जिन से कीमतों म्“ें 
उत्कर्ब हुआ, शत्र् की विजयो के कारण सरकार में विश्वास का ह्ास और कीमतों में 
और अधिक वृद्धि की आशा के कारण माल दबा लेने की प्रवृत्ति हुई और इस प्रकार द्यूनता 
मे और भी वृद्धि हुई। 

कीमतों की समस्या पहले तो अनमने ढंग से हल की गयी। सरकार कीमतों के 
उत्कष के विषय में पूर्णतः विरोधी नही थी, क्योंकि उत्पादको को सन् १९३० के आरम्भ में 

महान मन््दी के कारण भीषणतापूर्वक यातनत्र सहन करनी पड़ी थी और वह चाहती थी 

कि कीमतों मे कुछ उन्नति से उन्हें लाभ मिलना ही चाहिए। कितु चूकि कीमतें बहुत तेज़ी 
के साथ चढ़ी, इसलिये सरकार ने उन पर रोक लगाने की सोची। भारत रक्षा कानून 

की धारा ८१ के आधीन उसे सब प्रकार की जिन्सों की कीमतों का नियंत्रण करने का 

अधिकार था और १९३९ में इन अधिकारों को प्रान्तीय सरकारों को सौंपा गया था । 

कीमतों के नियंत्रण-कर्ता और कीमत सलाहकार कमेटियां १९४२ में प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा नियुक्त की गई। चूकि कीमतों की स्थिति भीषण रूप धारण कर रही 
थो, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने १९४३ में कुछ आदेश और आर्डनिेंस जारी किये, जिनमें 
महत्वयूणं ये थे: सूती वस्त्र और सूत (नियंत्रण) आज्ञा (जून १९४३), अतिसंग्रहऔर 
लाभनिवारक अध्यादेश (अक्तूबर १९४३) और उपभोक्ता द्स्तुओं का वितरण 
नियंत्रण अध्यादेश (जून १९४४ )। प्रान्तों को यह भी अधिकार दिया गया कि 
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वह कतिपय चुनी हुई जिनसों की अधिकतम परचून कीमतें नियत कर सकते 
है। लाइंसेंस-प्राप्त और अधिक्ृत व्यापारियों की रीति जारी की गयी और 

व्यापारियों को अपने व्यापारों का ब्योरा देना होता था। राशनिंग भी जारी किया गया। 

अतिसग्रह और लाभ व्यवस्था के आधीन किसी भी जिन्स को युद्ध-पर्व की सामान्य 

कौमत पर २० प्रतिशत से अधिक पर अथवा सामान्य युद्ध-पूर्व सीमान्त पर, कि जो आयात 
की हुई वस्तुओं की दशा में भूमि पर पहुंच की लागत के आधार पर हो, और घरेल निर्मित 

वस्तुओं की दशा में उत्पाद की लागत के आधार पर हो, जो भी दोनों में कम हो, बेचा 
जा सकता था। एक सम्पूर्ण राशि की भी सीमा नियत कर दी गई कि जो एक व्यापारी 

अयवा निर्माता रख सकता था और साथ ही एक वक्त में अधिकतम क्रय की भी स्वीकृति 

रखो गयी यी । एक दुकानदार को १० रु. से अधिक को खरीददारी के लिए नकदी-पर्चा 
देना होता था और यदि ग्राउइक चाहे तो उससे कम पर भी । कोई भी व्यापारी या निर्माता 

पर्याप्त कारण के बिना विक्रय से इंकार नहीं कर सकता था । कौमतों के नियंत्रण-कर्ता के 

आदेझ से व्यापारियों को अपने कारोबार की पूर्ति की सूचना देनी होती थी । बस्तुओं पर 
कीमतें लिखनी होती थीं और उन्हें प्रत्यक्ष स्थान पर प्रदर्शित करना होता था । उपभोक्ता 

वस्तुओं के (वितरण के नियंत्रण) अध्यादेश के आधीन आयात करने वालों और निर्मा- 

ताओं को ३२ वस्तुओं के विषय में, राशि की स्थिति, ताज़ा पहुंचों और वह उपाय कि 
जिन में उन्हें समाप्त किया जाना है, सूचना देनी होती थी । 

युद्ध-समाप्ति के बाद अतिसंग्रह और लाभनिवारक अध्यादेशों का अन्त हो 
जाने ,दिया गया, किंतु अन्तर्कालीन अवस्था में कुछ नियंत्रणों को अनिवार्य समझा 
गया। इसलिए सरकार ने १९४६ में, अनिवार्य पूर्ति अस्थायी (अधिकार) अधिनियम 

[/..88270%&] 5प07॥#68 (7८णक०"०४7०) 70८78 ८४] कतिपय चुनी हुई 
जिसों के निर्माण, पूर्ति और वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए लागू किया। अगस्त 
१९५० में इस विधेयक के जीवन-काल को " ३० दिसम्बर १९५२ तक बढ़ा दिया गया। 
यह एक्ट निम्न वस्तुओं पर लागू है : खाद्य-अन्नों, पशुओं का चारा, सूती और ऊनी वस्त्र, 
कच्ची कपास, कपास के बीज, कागज, पेट्रोल और तज्जनित वस्तुएं, यांत्रिक गाड़ियों 

के खुर्दा पुरजें-हिस्से, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्नक । 
१९४७ में, अनियंत्रण में संक्षिप्त एवं असफल प्रयोग के बाद भारत में कीमतों की 

स्थिति गिरती रही; पहले तो विभाजन के कारण, और अनन्तर मुद्रा-अवमूल्यन, भारत 

पाकिस्तान व्यापार गतिरोध और कोरिया-युद्ध के फलरूप पुनः शस्त्रीकरण में वृद्धि और 
. अतिसंग्रह के कारण । इसलिए, यही नहीं कि कीमत-नियंत्रण को रखना पड़ा प्रत्युत उसे 

कठोर भी करना पड़ा। औषधि (नियंत्रण) आर्डीनेंस ३ अक्तूबर १९४९ को जारी हुआ 

« जिससे औषधियों की कौमतों में उत्कर्ष न हो सुके । इस आर्डीनिंस की जगह पालियामेंट 

के ७ अप्रेल १९५० के अधिनियम को जारी किया गया । वस्तुओं की पूर्ति और कीमतों 
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का कानून १९५० में स्वीकार हुआ था । यह कानून लोहा-इतर धातुओं पर लागू होता हैं, 
जिनमें पीतल, बाईसिकल, साईकल के हिस्से और पुर्जे, साईकल टायर और ट्यूब, बिजली 
के हंडे, कास्टिक सोडा, सोडाएश, चमड़ा रंगाई-बनाई के पदार्थ, कच्ची रबड़, ग्लेक्सो, 

हालिक्स जैसे बच्चों के खाद्य, गन्धक, टेनरी, ऊन और क्रोम (चमड़ा) भी सम्मिलित हे। 
इस कानून का उपयोग उन वस्तुओं की कीमतें नियत करने ओर वितरण को नियंत्रित 

करने में किया गया, जिससे सीमित पृत्तियों को केवल अनिवायें उद्देश्यों के लिए ही रखा 
जा सके। : 

त॑मान स्थिति यह हूँ कि निम्न वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण है : खाद्य अन्न, 

खांड, लोहा और इस्पात, सीमेंट, कच्ची और निर्मित कपास, कच्ची रबर, अनिवार्य 

औषधियां इत्यादि । जिसों का नियंत्रण कीमतों, परिचलन अथवा वितरण, परिमाण की 
सीमा, जो एक वक्त में विक्रय हो सकती है (बच्चों के खाद्य), परिमाण की सीमा 

जो उपभोक्ता अपने पास रख सकते हैं ( बच्चों के खाद्य और कास्टिक सोडा ), 

उपभोक्ताओं द्वारा विक्रम पर रोक (कास्टिक सोडा और सोटा एश), नकद लेन-देन 
का विवरण रखना और कीमतों को सूची-प्रदर्शन के नियंत्रण का रूप धारण कर लेता है। 

५ कोमतें नियत करना । एक कीमत सलाहकार समिति ([277065 

+ 0 05077 30970 ) है, जिसका कार्य कीमतों की नियत करने और अन्य मामलों 
के विषय में, जो पूर्ति और वस्तुओं की कोमतों के १९५० के कानून (5प779 #& 
77८८४ ० (0008 ७०, 7950) के अन्तर्गत होते हैँ, सरकार को परामर्श 
देना है। इस समिति ने 'विशिष्ट कीमतें नियत करने के लिये निम्न सामान्य (सिद्धांत 

स्थिर किये हुए हैं 
१. जहां तक उन वस्तुओं का सम्बन्ध है कि जो पूर्णतः: अथवा अधिकत : देश में 

उत्पन्न होती है, उनके लिए यह सूत्र हैं: निर्माता अथवा व्यापारी के लिए उत्पाद की 
लागत जमा लाभ का एक उचित सीमान््त । 

२. आयात की हुई वस्तुओं के विषय में यह हे कि भूमि तक पहुंच की लागत जमा 
लाभ का उचित सीमान्त । 

३.. उन वस्तुओं के विषय में, कि जो अंशतः देश में उत्पन्न होती हैँ और अंशतः 
आयात की ,जाती हैं। आयात की हुईं वस्तुओं की कीमत सामान्यतः अधिक ही होगी। 

यदि प्रमाण द्वारा अन्तर न्याय्य होगा और दोनों वस्तुओं को रूपों द्वारा एक-दूसरे से भिन्न 
किया जा सकता हो, तो उस दशा में केवल आयात की हुई वस्तुओं की अधिकतम कीमत 
नियत करना पर्याप्त होगा । जहां कीमतों की असमानता को न्याय्य न ठहराया जा सकता 

हो और दो किस्मों को एक-दूसरे से भिन्न किया जा सकता हो, तो दोनों किस्मों की उच्च- 

तम कीमत नियत की जानी चाहिए। , उन अवस्थाओं में जहीं आयात की हुई किस्म को 
देसी किस्म से सहज-पूर्वक भिन्न नहीं किया जा सकता, यदि आवश्यक हो तो साझी 

डे 
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उच्चतम कीमत नियत की जा सकती है। 

* ६' क्या कीमत-नियंत्रण असफल रहा ? इस प्रइन का कोई प्रत्यक्ष उरीर 
नही दिया जा सकता। निःसंदेह, शुरू शुरू में कीमत नियंत्रण बुरी तरह असफल रहा। 
तिस पर भी कुछ वर्षो के अनुभव के बाद नियंत्रणों की प्रणाली उचित सफलता के साथ 

कार्य करने लूगी, अथवा क्या हम यह कहें, कि भारतीय विवाह की भांति, हमें उससे सतोष 
करना ही पड़ा ? यह भी मान ही लेना चाहिए कि यह आशा करना भी व्यथ ही है कि 
इंगलेड में जिस योग्यता के साथ मृल्य-नियत्रण सफल हुए है, वह यहा भी उसी योग्यता के 
साथ होंगे । भारत का महाद्वीप जैसा क्षेत्रफल है, और उत्पादन हूँ, विशेषतः कृषि और 

लघु-स्तर के उद्योग बिखरे हुए है और असंगठित है । ऐसी अवस्था होने के कारण 
कोई नियमित नियंत्रण नही हो पाता, और उत्पाद पर नियत्रण के बिना कीमतों 

पर नियंत्रण अर्थ-हीन है । इसके अतिरिक्त भारतीयों का अनुशासनहीन और 

अत्यधिक व्यक्तिगत एवं स्वार्थपूर्ण चरित्र भी कीमतों के नियंत्रण की प्रणाली की दुब्ब- 
लता के लिए ज़िम्मेदार है। कीमत-नियंत्रण की असफलता की ज़िम्मेदारी विशेष 

रूप से आर्थिक दुरावस्था को भी दी जा सकती है। इस स्थिति में हमें धकेलने के 
ये कारण थे : यातायात प्रणाली का क्रियात्मक रूप में भंग हो जाना, अत्यधिक मुद्रा- 

स्फीति और सट्टेबाजी का खब्त। राजनीतिक परिस्थिति ने भी, जिस के फलस्वरूप 
: विभाजन हुआ और जिसने देश की अर्थ-व्यवस्था को भंग कर दिया, कीमतों की नियंत्रण 

जानी, 

की असफलता में अपना कार्य किया | भारत में कीमत-नियंत्रण प्रणाली की सफलता- 
पूर्वक कार्य करने के लिए यह सामान्य सीमाएं हैं कितु इसे छोड़'कर स्वतः इस प्रणाली में 
कुछ अन्गत दोष भी थे। इनमे से निम्न का उल्लेख किया जा सकता है 

(१) कीमत विषयक स्थिति को ठीक समय पर हल करने के अभाव ने सर- 
कार के लिये अनन्तर जब स्थिति काबू से बाहर हो गयी और व्यवस्था योग्य न रही, तो 
नियंत्रण करने की कठिनाई हो गयी । शरू-शरू में, जब परिस्थिति सहज थी, पर्याप्त समय 

था, जब कि उचित रौोति से सुदृढ मल्य-नियंत्रण प्रणाली को चाल किया जा सकता था। 
कितु जान पड़ता हूँ कि सरकार बहुत देर करके चेती । 

(२) प्रारस्भिक चरणों में अधिकारियों में अनुभव का अभाव भी मूल्य-नियंत्रण 
की असफलता के लिए ज़िम्मेदार था। परिस्थिति को हस्तगत करने के लिए सरकार के 
पास पर्याप्त रूप में योग्य और विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति-मंडल भी नही था। जो कार्य- 

कर्त्ता उपलब्ध थे, वह पर्याप्त रूप में सतक नहीं थे । अपराधों की संख्या बहुत थी, कितु 
चन्द गिरफ़्तारियां होती थीं। कभी-कभी सज़ा होती थी और दंड बहुत ही नरम 
दिया जाता था ।7 

४32 लि नमन लीफलननक नल पन्िभनिनानन+ अटमकनल्ज+«न- ले 
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(३) सरकारी कार्यकर्त्ताओं में सहयोग का अभाव एक और अनुगत दुर्बलता थी । 

भ्रष्ट कार्यकर्ता लोगों की सचाई और योग्यतापूर्वक सेवा करने की अपेक्षा अंपनी 

जेबे भरने पर अधिक उत्सुक थे । जब ढांचा ही इतना क्षीण और जज॑रित था, तो नियंत्रण 

का यंत्र क्योंकर कार्य कर सकता था ? “यह नही कहा जा सकता कि उन युद्ध के दिनों में, 
जब उपभोक्ता वास्तविक रूप में असहाय था, इस देश के प्रशासन ने योग्यता की दिशा में 

'अपनी ख्याति में श्रीवृद्धि की है १ जब नियंत्रण इस प्रकार प्रभावहीन रहे, तो उप- 

भोक्ता चोर-बाज़ारी की ओर रूपका--जो उसकी पूर्ति का एकमात्र स्रोत था । 
(४) भारत में कोमत-नियंत्रण की असफलता के लिए सम्पूर्ण दोष अधिकारियों 

के ही मथथ नहीं मढ़ा जा सकता । सामान्य जनता को भी उस दोष का भाग दिया जाना 

चाहिए । छोगों ने नितान्त स्वार्थ-भावना से कार्य किया। जो लोग चोरबाज़ार से अपनी 

इच्छानुसार खरीदने की शक्ति रखते थे, उन्होंने बिना किसी ननुच के खरीदा । 

व्यापारी भी उन्हें माल देने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते। इस प्रकार चोरबाज़ारी का 
विस्तार हुआ । अतिसग्रह आम था और अपलाभ के लिए एक सनक पैदा हो गई थी । 

(५) सरकार की दुढ़ता और स्थिरता के अभाव के कारण भी कीमत-नियंत्रण 

की सफलता के मार्ग में कठिनाइयां हुई । सरकार की नीति नियंत्रण और अनियंत्रित 
के बीच भटकती थी। इस से भी बढ़ कर कीमतों पर नियंत्रण और नोटों को जारी करने 
के आवश्यकताहीन विस्तार से भी बहुत बुराई हुई । 

(६) सामयिक और शुद्ध आंकड़ों का अभाव भी एक बड़ी त्रुटि था। जान पड़ता 
था कि सरकार अंबेरे में कूद फांद कर रही हू और वह तथ्यों के आधार पर विश्ज्ञासपूर्ण 
नीति का निर्धारण नहीं कर सक रही । सरकार को प्रयोगों के आधार पर बढ़ना होता था । 

(७) कोमत-नियंत्रण की रीति योजना-रहित, सहयोग-रहित और पर्याप्त 

अविस्तृत थी। कोई भी साझी निखिल भारतीय नीति ग्रहण नही की गयी थी । प्रत्येक 
प्रान््त को निजी रीति थी और जिला अधिकर्रियों के विस्तृत मत पर छोड़ दिया जाता था । 
जो कीमतें नियत की गईं थी, उनमें जिला से जिला तक अन्तर था। कभी-कभी यातायात 

और उत्पाद की लागत पर ध्यान रखे बिना भिन्न र क्षेत्रों में एक ही कीमत नियत कर दी 

जाती थी। पहले केवल परचुन कौमतों को नियत किया गया और . थोक व्यापारियों को 
उच्चतम दरे, लेने की छूट दे दी गई, जिस से खुदरा व्यापारी को चोरी-वाज़ारी की कीमतें 
लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहां पूति पर नियंत्रण के विना कीमत पर नियंत्रण था और 
आवश्यक रूप में इसका परिणाम चोरबाज़ारी होना था। सरकार ने कीमतें नियत 
कर दीं, कितु और कुछ न किया । एक बार तो स्थिति इतनी संकटापन्न हो गईं कि 
स्वत: सरकार को भी चोरबाज़ारी में जाना पड़ा था। १९४३ में बंगाल सरकार के 

कक ->क-.४»क (3+मनमकअ २ममकथमम. 3 फरन 4+3+-33+>+>न--+ा 
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एजटों को आदेश थे कि वह किसी भी कौमत पर खाद्य का क्रय करें। समष्टि रूप में 

नियंत्रण की अपेक्षा व्यष्टि रूप में नियंत्रण था, जिस का फल यह हुआ कि नियंत्रण-रहित 

जिन्सों की कीमतें ऊँची चढ़ गयीं, जिन्होंने नियंत्रित जिसों पर नियंत्रण रखना कष्टकर 

बना दिया । यह तो महसूस नहीं किया गया कि अधिकांश जिसों की कीमतें पारस्परिक 

रूप में जड़ी हुई थी । इस से बढ़ कर, पूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोई गम्भीर चेष्टा नहीं 

की गयी और न ही कमी को दूर किया गया जो कि कीमत-नियंत्रण की असफलता 

का वास्तविक अधिारमूलक हेतु था। नियंत्रण के कानून, विशेष कर जो प्रारम्भिक चरणों 

में स्वीकार किये गये थे, बहुत ही सामान्य थे। उन्हें स्वीकार करना सहज था, 

कितु अमल करना कठिन था। उदाहरण के लिए, १९४३ का अतिसंग्रह और 

अपलाभ निवारक अध्यादेश को आयात कीमतों और उत्पाद की लागत के साथ जोड़ा गया 

था। लागतों में अन्तर होता था और वस्तुओं की भिन्न समयों और भिन्न कीमतों पर 

आयात की जाती थी । क्या भिन्न कीमतें ली जा सकती थीं ! यदि ऐसा था, तो नियंत्रण 

अथहीन था । जिन अंशों को लागत में सम्मिलित किया जाना था, उनका उल्लेख ही नहीं 

था । यह भी न्यायानूसार नही कि सम्पूर्ण देशभर के व्यापारियों के लिए एक ही सीमान्त 

नियत किया जावे । आयात वस्तुओं की स्थिति में बन्दरगाहों के नगर-व्यापारी लाभ 

में रहते थे और उन लोगों का सीमान्त, जो भीतरी भागों में रहते थे, यातायात की 

ल्ूगतों से खत्म हो जाता था। इसलिए, वस्तुएं बन्दरगाहों के नगरों में केन्द्रीभूत हो गयी 

थीं। जितना ही भीतरी भाग में नगर होता, उतनी ही कम पूर्ति होती और चोरबाज्ञारी 

की अधिक संभावना होती । 

यह हैं कुछेक कारण, जिन्होंने भारत में कीमत के नियंत्रण को असफल करने के 

लिए षड़यंत्र रचा । किंतु हमें इतनी कठोरतापूर्वक निर्णय नहीं करना चाहिए। जो परि- 

स्थितियां थीं, उनके वशीभूत होकर सरकार को एक के बाद एक भूल के मार्ग में से निकलना 

ही था। हमें उपस्थित वातावरण की छूट तो ढेनी ही होगी । हमें उन स्वाभाविक आपदाओं 

पर भी विचार करना है, जो भारत में हुई अर्थात् विभाजन और अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति 

की घोर दशा । निःसंदेह, यदि इन परिस्थितियों में सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक 

कुछ किया जा सकता हैँ, त़ो उसे आ इचये ही कहा जा सकता था । 

७. खाद्य नियंत्रण । नियंत्रण की जाने वाली जिन्सों में से विशेषत्रः १९४३ के 

बंगाल-दुर्भिक्ष के बाद, स्वभावतः खाद्य-अन्नों पर अधिकतम ध्यान दिया गया । जुलाई, 

१९४१ के शुरू में, केन्द्रीय सरकार ने कतिपय मुख्य जिन्सों कौ, जिनमें गेहूं भी 

बामिल था, निखिल भारतीय आधार पर अधिकतम थोक कीमत नियत की थी । इसके 

बाद, जब निमंत्रण और पूर्ति प्राप्त करने की दिश्ला में कोई चेष्टा नहीं की गई, तो जिस्सें 

चोरबाज़ार में गायब. हो शयीं । अन्ततः, सरकार को गेहूं का नियंत्रण तोड़ने के लिए 

बाध्य होना पड़ा, जो वस्तुतः, इस बात को मान लेना था कि नियंत्रण क
े मुहासरे पर सर- 
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कार की पराजय हुई। दिसम्बर १९४२ में केन्द्र में खाद्य विभाग की स्थापना की गयी । 
किब्रु कुछ समय के लिए कोई स्पष्ट खाद्य नीति नहीं बनाई गई | सरकार ने ग़रूती पर ग़ैकती 
करने के मार्ग का अनुसरण किया और स्थिति को अधिक जटिल बना दिया। 

जुलाई १९४३ में, खाद्य-अन्न विषयक नीति के लिए एक कमेटी की नियुक्ति 

हुई। १९४४ के अन्त तक खाद्य-अन्नों के स्व॒तन्त्र व्यापार को अन्ततः बन्द कर दिया गया । 
१९४५ को फसल के लिए अधिकतम कानूनी कीमतें नियत की गयीं। आधिक्य वाले 

प्रान््तों को भी कीमत-नियंत्रण और राशनिंग के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा । 

१९४६ के अनिवायं पूर्ति (अस्थायी अध्लिकार) कानून के आधीन प्रान्तीय सरकारों को 

खाद्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था, यह कानून दिसम्बर 
१९५२ तकबढ़ा दिया गया हैँ। १९४७ में नियंत्रण भंग करने के सूक्ष्म और असफल 

प्रयोग के बाद, खाद्य नियंत्रण पुनः लागू किया गया। 

खाद्य-नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध खाद्य-अज्नों का उचित कीमतों पर भिन्न 
वर्ग के लोगों में समान वितरण करना है । इसमें यह बातें सम्मिलित हैं: (१) आवश्यक- 
ताओं का अनुमान , (२) आन्तरिक आधिक्यों की प्राप्ति करना, (३) सम्पूर्ण पूर्ति 

ओर आवश्यकताओं के बीच की खाई को आयात की अतिरिक्त पूर्ति द्वारा पूर्ण करना, 
(४) उपलब्ध पूर्ति का योजित परिचलन, (५) पूति का राशनिंग और (६) कीमतों' 

को नियमित करना ।* 

विभिन्न राज्यों में हस्तगत करने के विभिन्न तरीके जारी है। एक रीति तो 
यह है कि एकाधिकार प्रणाली को लागू करके, प्राप्ति की जाय । दूसरी रीति यह हैँ कि 

अन्न का जो अंश व्यांपारियों तक पहुंचता जाय, वह नियत कीमत पर सरकार को सौंपते 
जाँय । इनके मध्य की रीति पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जिस के अनुसार 
आधिक्य वाले क्षेत्रों पर घेंरा डाल दिया जाता है और अनाजों को स्वतः पेश करने पर 
सरकारी संस्था द्वारा संग्रहीत किया जाता है। निजी व्यापार पर रोक है। प्राप्त करने 

की सभी स्कीमों का उद्देश्य क्रय करने की प्रतिद्वंद्विता को हटाना है और खाद्य अन्नों के 

परिचलन और यातायात को नियंत्रित करना है । परिचलन पर नियंत्रण राशियों को 
कंठावरुद्ध करता है और प्राप्ति केन्द्रों की दिशा में उनके बहाव का परिचलन करता हूं 

और यातागद्रात में आर-पार हो जाने की क्षति को रोकता हैं । 
कीमत-नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित दर पर खाद्य पूर्ति करना है और 

साथ ही उगाने वाले को उचित लाभ की प्राप्ति का भी भरोसा देना है । १९४६ में घरेलू 

उत्पादित अन्नों की अपेक्षा आयात अन्नों की कीमतें चढ़ गई थीं। उनकी कीमतों को अल्प 
फममयाज-»-४र-4)५०३०क मन» ७७पालक३ ५१५५ वामत+ २० कलम नक->े राग पननन- 4नवकन»मन न +मक कप <क. -ल्ॉक काम कन- 3०७ ल जम ५-४७. अामनाभ+फा>क] ७०.» ॥४े ७») वन्य ९०११५ पर भन०५ ५०4३५). ५७३4 क नम ४ ५. जिताने अनन्त "वचन कल" नल नल पान पा धन ता“ गला 4 +क अकानथ८त उनमममम अिनननीनानिनिभिननिनभि लि निभाना नल नए 3 कल» धनी कली, +ल् + पहन ल्ला जल. 
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रखने के लिए और इस प्रकार निर्धन वगे को सकट से बचाने के लिए आयात अन्नों में 

सहायता देने की रीति चालू की गयी थी। १ जनवरी १९५१ को लागू की गई सहायता,क्की 
संशोधित स्कीम के आधीन, केन्द्रीय सरकार का दायित्व कतिपय चुने हुए औद्योगिक और 

शहरी क्षेत्रों और कतिपय ट्रावत्कोर और कोचीन जसे भारी घाटे के राज्यों तक सीमित 
था। शेष के लिए राज्य सरकारों को सहायता देनी होती थी बशतें कि वह आवश्यक 
समझें और देने के योग्य हों । 

भारत में कीमत-नियंत्रण का कारण मुख्यतः खाद्य नियंत्रण की असफलता थी । 

उसकी सापेक्ष असफलता के लिए ज़िम्मेदार अत्यधिक अल्पता ही थी | अच्छे-मे-अच्छे 

यत्न करने पर भी अधिक उपजाओ आन्दोलन ने हमारे खाद्य उत्पादन में किसी 

प्रकार की ठोस वंद्धि नही की । 'खाद्य की आयातें सदेव ही तत्पर नहीं मिलती थीं। 

इधर भारत में भयंकर सूखा पड रहा था। प्राप्ति आशा से बहुत ही न््यून थी। जो भी हो, 

सरकार को इसका श्रेय देना ही होगा कि उसने १९४३ के बगाल दू्भिक्ष जेसी घटना 
को दोबारा होने से बचाया । 

८. वस्त्र और सूत नियंत्रण । वस्त्र पर नियंत्रण का अभाव इतना भयंकर प्रइन 
नही था कि जितना खाद्य पर नियंत्रण के अभाव का। खाद्य की ऊंची कीमतों का अर्थ 
लाखों के लिए विनाश हो सकता हूँ, कितु वस्त्र की ऊंची कीमतों का नहीं । हर कोई 

बिना खास कष्ट के, वस्त्र के क्रम को स्थगित कर सकता है। किंतु खाद्य की मांग किसी 
भी दशा में स्थगित नही की जा सकती। भारत में वस्त्र की प्रति व्यक्ति अत्यल्प खपत 

जो भी हो, स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं रहने देती । खाद्य-नियंत्रण के साथ तुलना करने 
प्र बस्त्र-नियंत्रण में अनेक किसमें होने के कारण कुछ कठिनाइयां हुई । 

अन्य जिन्सों की तरह ही, कपड़े की कीमतों के लिए भी असाधारण उत्कर्ष के लिए 

एक स्तर नियत कर दिया गया था। घरेलू उत्पाद को कोयले के अभाव, खुर्दा हिस्सों और 

पुर्नों की आयात करने में कठिनाई और श्रम-अशांति के कारण क्षति सहन करनी पड़ी । 
आयात सर्वेथा शृन्य-स्तर पर पहुंच गए थे। इस प्रकार पूर्ति की अवस्था बहुत ही असंतोष- 

जनक थी । दूसरी ओर, माग बढ़ती ही जा रही थी । सप्लाई डिपार्टमेंट (पूत्ति विभाग ) 
ने देश के अधिकतम उत्पाद में से अपने लिये एक बहुत बड़ा हिस्सा काट लिया था। सूती 
मिल उद्योग को सप्लाई विभाग और मोटे कपड़े के लिए अपनी क्षमता में से ६० प्रतिशत , 
सुरक्षित रखना पड़ता था। इसके अतिरिवत आस्ट्रेलिया, अफ़ीका और मध्यपूर्व के देशों 
से भी वस्त्र की बहुत मांग थी | इन अवस्थाओं में वस्त्र के मूल्य॑ में उत्कर्ष होना अनि- 
बाय था । वस्तुत:, १९४३ में तृतीय मूल्य-नियंत्रण कांफ्रेंस हुई और उसने विचार किया 
कि वस्त्र की कीमत में उत्कर्ष होगा । मई १९४२ तक, कपड़े की कीमतों में युद्ध-पूर्व के 
स्तर से पांच-गुना अधिक क्रीमत हो गई कितु उनपर रोक छगाने के लिए कुछ भी नहीं 

किया गया । जन १९४३ तक स्वतः वस्तुओं को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया । वस्त्र- 
को 
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नियंत्रण का प्रारंभिक इतिहास क्रियाहीनता और उदासीनता का रहा है ।॥, वस्त्र 
की कीमतों का निर्देशांक अप्रैल १९४३ में ४६९ हो गया था, जो बहुत ही गंभीर 
स्थिति का द्योतक था। 

अंततः, वस्त्र-नियंत्रण की आवश्यकता के लिए सरकार की निद्रा भंग हुई और 
जून १९४२३ में वस्त्र और सूत पर विस्तृत नियंत्रण लागू किया गया। तदनुसार, (+ ८४४८ 
(+07/70] 904/ ) बस्त्र-नियंत्रण समिति का निर्माण किया गया, ज़िसे केन्द्रीय सरकार 
को वस्त्र-नियंत्रण के विषय में परामर्श देते रहना था। एक (टैक्सटाइल ) वस्त्र-कमिश्नर 
नियत किया गया, जिसे कीमतों, उत्पादन और वितरण को नियमित करने के अधिकार 
सौंपे गए। पहला कदम यह उठाया गया कि बाज्जार के अतिसंग्रह को निकालने 
के लिए बाध्य किया गया। पुराने स्टाकों को अक्तूबर १९४३ से पूर्व साफ करने का 

आदेश किया गया | (अनंतर दिसंबर १९४३ तक यह बढ़ा दिया गया) । कारखाने से 
निकलने, थोक और खुर्दा की कीमतों की मोहर लगानी होती थी । वस्त्र की दशा में 
कारखाने से बाहर जाने की कीमत पर खुर्दा कीमतों में २० प्रतिशत और सूत की अवस्था 
में १५ प्रतिशत जोड़ा जा सकता था। यह बहुत ही सुखकर सीमान्त था और भारी ढैक्सों 
के बावजूद मिलों ने भारी नफा कमाया और अगस्त १९३९ में लाभ-प्राप्ति का ५९१४ 

निर्दशांक दिसंबर १९४० में १८८१ हो गया । १९४३-४४ में अकेले अहमदाबाद _ने 

अतिरिक्त लाभ-कर के रूप में ४० करोड़ रुपया दिया था। १९४७ में धीरे-धी रे नियंत्रण 
भंग करने के प्रयोग के अतिरिक्त, भारत में १९४३ में वस्त्र-नियंत्रण जारी रहा है। अगस्त 

१९४८ में सूती वस्त्र (नियंत्रण )आज्ञा ((+0007 ॥&जा|6४8 (07770! (08०७7) 

अनिवायं पूत्ति (अस्थायी अधिकार) कानून १९४६ के आधीन जारी की गई | 

कपड़े की कीमतों, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण है । वस्त्र और सूत नियंत्रण 

के प्रशासन में सरकार की सहायता के लिए उच्च-अधिकार-संपन्न दो कमेटियां हैं : सूती 
वस्त्र और कपास नियंत्रण कमेटी नियंत्रणों की कार्यकारिता में सहायक होती है और 

वस्त्र प्रगतिकारी कमेटी, अन्य विषयों में वस्त्र की अधिकतम उत्पत्ति के लिए लक्ष्यों की 
सिफारिश करती है और कपास की पूर्ति, मिल के सामान और साधनों तथा अन्य कच्चे 

पदार्थों की पूत्ति के विषय में अनुमति प्रदान करती हैँ | यह पूर्ण वस्तुओं की 
कीमतें भी नियत करती है। कीमतें हर तिमाही के बाद नियत की जाती हैँ 
और संबंधित सब माल की गिनती कर ली जाती है । जहां तक उत्पाद 

का संबंध है, १९४३. में पहली चेष्ठा मोटा कपड़ा बनाने की योजना के संबंध में 

की गई थी । दूसरी चेष्टा अक्तुबर १९४८ में सर्वसाधारण की मांग द्वारा किस्मों की पर्याप्त 

8 80972 & 0फ्रला--?िलंट८ 0०7०6] १8 ॥क9 7946% 

9. 720. 



८२ भारतीय अथंशास्त्र 

संख्या, के विषय में निर्माता को यकीन दिलाने के लिए की गई थी और साथ ही ऐसे 
उत्पादों पर जो छोक-प्रिय नहीं थे, और न बिकने योग्य किस्मों पर रोक लगाने का भी 
यत्न किया गया। कितु १९४९ में जब स्टाक जमा हो गए थे तो इनमें से कई नियंत्रणों 

को वापिस लेना पड़ा और मिलों को इच्छानुसार बिकने योग्य किस्मों को बनाने की 
स्वीकृति दे दी. गई। १९५० के अंत में और १९५१ के शुरू में, जब धोतियों और साड़ियों 
की कमी थी, मिलों को आदेश दिया गया कि वह अपनी उत्पाद क्षमता का ५० प्रतिशत 
इन किस्मों को निर्मित करने में लगाएं । यह देखने पर कि रंगदार और छींटदार वस्त्र के 
लिए मांग कम है, उसके उत्पादन पर रोक छगा दी गई और मिलों को अपने संपूर्ण 

उत्पाद का १० प्रतिशत बनाने के लिए आज्ञा दी गई | हाथ करों द्वारा उत्पाद में 

सहायता देने के लिए, एक हेंड लूम प्रगतिकारी कोष की रचना की गई, जिसमें आरंभ में 
१० लाख रुपया रखा गया और उत्पाद की कृतिपय किस्मों को हेड लमों के लिए सुरक्षित 
कर दिया गया । अतिसंग्रह को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया कि मिल द्वारा निर्मित 

वस्त्र ६ मास के अंदर-अंदर गांठों से खुल जाना चाहिए और १२ मास के अंदर-अंदर 

पूरी तरह बिक जाना चाहिए। वस्त्र पर उत्पाद के मास की मोहर लूगवानी होती थी। 
ऐसा न हो कि कपड़ा चोरबाज़ार में गायब हो जाय, इसलिए १९४८ में वस्त्र (परिचलन- 
नियंत्रण ) आज्ञा जारी की गई, जिसके द्वारा वस्त्र रेल, सड़क, समुद्र अथवा आकाश द्वारा 

बाहन-स्वीकृति-पत्र के बिना आ-जा नहीं सकता था। डाक-पार्सलों से वस्त्र भेजने पर भी 

रोक लगाई गई और उसके लिए सूती वस्त्र (डाक द्वारा भेजना) रोकाज्ञा, १९५१ जारी 
कियालया । भारत सरकार ने,इस बात का दायित्व लिया था कि प्रत्येक राज्य को नियम- 

पूर्वक उसका वस्त्र और सूत का मासिक कोटा पहुंचता रहेगा । वस्त्र कमिश्नर 
राज्य द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को उत्पाद केंद्रों से वस्त्र क्रम करने के स्वीकृति- 

पत्र देता था। वर्तमान में मिलों का ८० प्रतिशत उत्पाद वितरण-नियंत्रण' के 
अधीन है । राज्य अपने निजी लाइसेंसदार व्यापारी नियत करते हैं और कपड़े के लिए 

मिल के बाहर जाने की कीमत पर अधिकतम सीमान्त छाभ १४ प्रतिशत और सूत पत्र 
१२॥ प्रतिशत नियत करते हैँ। अपने राज्य के अन्तर्गत ही राज्य सरकार को वितरण का 
अधिकार है। कुछ राज्यों ने बड़े-बड़े केंद्रों में राशनिग जारी किया है और कुछ ने फेयर 
प्राइस शाँप (उचित कीमत पर माल देने वाली दुकानें) खोल दी हें।.._ - 

कीमतों, उत्पाद और वितरण पर नियंत्रण होने के अतिरिक्त आयातों, निर्यातों 

और मिलों के गोदामों पर भी नियंत्रण है । ८० काऊंट या अधिक के सूत के आयात पर 
- नियंत्रण नहीं है । जहां तक वस्त्र का संबंध है, केवल ऐसी ही किस्मों का आयात किया जा 

सकती हे जो या तो देश में कत्तई पैदा नहीं की जातीं अथवा केवल अल्प परिमाण में उत्पन्न 

होती हैं। सूत के दिर्या्ती पर पूर्णतः प्रतिबंध है और मिल के उत्पाद का केवल १० प्रति- 
शत निर्यात के लिए बांधा जा सकता है। जो भी हो, यह प्रतिशत व्यापार की अवस्थाओं के 
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अनुसार घटता-बढ़ता हैं। कपास के वितरण और अन्य मिल के सामान का भी नियंत्रण 
किया जाता है । 

खाद्य-नियंत्रण की तरह वस्त्र-नियंत्रण भी, किसी सीमा तक प्रारंभिक दक्षाओं 
में सफल नहीं हुआ। इस स्कीम में निम्न त्रुटियां थीं। 

(१) नियंत्रण बोर्ड (समिति) निजी स्वार्थों से पूर्ण था और पक्षपात-हीन सलाह 
की उससे आशा नहीं की जा सकती थी । उद्योग कमेटी ने, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि थे, 
बहुत ऊंचे सीमांत नियत किये थे । इसने प्रामाणीकरण को निरुत्साहित किया और अनेक 
किस्मों के उत्पाद को प्रोत्साहन दिया । 

(२) नियंत्रण अधिकारी का यातायात पर नियत्रण नहीं था कि जो वितरण पर 
नियंत्रण की सफल कार्यकारिता के लिए अनिवाय हैं । 

(३) कोयले की पृत्ति भी वस्त्र नियंत्रण अधिकारी की शक्ति से बाहर थी कि जो, 

परिणामतः, उत्पाद की वृद्धि के यत्नों में एक भारी त्रुटि थी । 
(४) सप्लाई विभाग के क्रय वस्त्र नियंत्रण अधिकारी की परिधि से बाहर थे । 
(५) मुद्रा की निरंतर बढ़ती हुई राशियों ने कीमतों में उत्कर्ष कर दिया था और 

उनपर नियंत्रण करने की सरकार की चेष्टाओं को शून्य कर दिया था। 
(६) नियंत्रण जारी करने की स्कीम को बिना सोचे-विचारे लागू कर दिया गयाँ ., 

था और बहुत देर करके और यहां तक कि अनमने चित्त से उपाय लागू किये गए थे । 
“अधिकारियों ने समस्या के आकार को नहीं समझा था और इसके अन्य कारण यह,थे : 

प्रबंध विषयक देरी, यातायात का अभाव, अतिसंग्रह और अपलाभ करनेवालों पर 

रोक लगाने में असफलता और सबसे बढ़कर जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न 
करने में असफलता ।”* 

९ अन्य जिन्सों पर नियंत्रण । छिसूत्री नियंत्रण अर्थात् कीमत पर नियंत्रण, 
उत्पाद पर नियंत्रण और वितरण पर नियंत्रण, अन्य कुछ जिन्सों पर भी किया गया। 

किसी सीमा तक कीमत नियंत्रण ओर खाद्य तथा वस्त्र की मुख्य आवश्यकताओं पर 
नियंत्रण के विषय में सामान्य विचार कर चुकने पर, अब हम अन्य जिस्सों के नियंत्रण 
पर भी विहंगम दृष्टिपात करेंगे । 

खांड-अप्रेल १९४२ में खांड नियंत्रण किया गया था और इसका उद्देश्य उपलब्ध 
पूत्ति का उचित दामों पर समान वितरण करना था । दिसंबर १९४७ में नियंत्रण हटा 
दिया गया। कितु यह प्रयोग सफल न हुआ और सितंबर १९४९ में पुनः नियंत्रण लागू 
कर दिया गया । वर्तमान में केंद्रीय सरकार सब कारखानों की खांड के कारखाने से बाहर 

जाने की दरों, गन्ने की कीमतों और राज्यों को जाने वाले कोटों को नियत्न करती है । राज्य 
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अषनी सीमाओं के अंतर्गत खांड के वितरण का स्वतः प्रबंध करते हे । शहरी क्षेत्रों में यह 
राशन की दूकानों अथवा फेयर प्राइस दूकानों द्वारा वितरण की जाती है। राज्य केद्रीय 

सरकार द्वारा नियत कीमतों के आधार पर अपनी सीमाओं में थोक और खुर्दा की 
कीमतें नियत करते हे । गुड़ और खंडसारी की उच्चतम कीमतें भी नियत की गई हें। 

खांड में आंशिक विनियंत्रण की रीति को भी चाल किया गया हूँ । कारखानों को 
स्वीकृति दी गईं है कि वह अपने नियत कोटे से ऊपर के उत्पाद को खुले बाज़ार में बेच 
सकते हैं । इसका उद्देश्य अधिकतम उत्पाद करने के लिए प्रलोभन देना है । इस रीति के 
अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को नियत उचित कीमत पर न्यूनतम पूर्ति का भरोसा हो जाता 
है और साथ ही जो लोग कऋ्रप करने में समय हे, वह अपनी आवश्यकतानुसार ऊंची कीमतों 

पर खुले बाज़ार से ऋय कर सकते है । 
खाद्य और बस्त्र-नियंत्रणों की तुलना में खांड का नियंत्रण अधिक॑ सफल 

रहा क्योंकि उत्पाद केंद्रीभूत है और पूर्ति का तियंत्रण करना सहज है । कितु 
जब तक गज्ने की छाभकर .कीमतें नियत नहीं की गई थी, इस बात की प्रवृत्ति 
देखी गई थी कि गज्ने के क्षेत्र अन्न उत्पाद की ओर बदले जा रहे थे कि जो अपेक्षाकृत 
लाभदायक थे । इसके अतिरिक्त जब तक गन्ने की कीमत नियत नहीं की गई थी, 

“तब तक गज्ने से गड़ बनाने की प्रवृत्ति अधिक थी । मिठाइयों पर नियंत्रण के अभाव ने 

खांड को चोरबाज़ार में खदेड़ दिया । कुछ राज्यों में वितरण न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि धनी 

और् असामान्य वर्गो को निर्धनों तथा प्रभावहीन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक मात्रा दी जाती 

थी । चूंकि एक ज़िले के अन्तर्गत वितरण की संपूर्ण इच्छा जिलाधिकारी पर रहती थी, 

इस कारण वितरण का कोई समान सिद्धांत नहीं था । 
लोहा और इस्पात-लोहे और इस्पात और टुकड़ों पर लोहा और इस्पात ( उत्पाद 

और वितरण का नियंत्रण) आज्ञा १९४३ ([70 & 80८८ (४07070 & 7?0- 

१८४०४ (07१००, 7047 ) तथा लोहा और इस्पात (टुकड़ा नियंत्रण ) आज्ञा १९४३, 

( [700 & 5६९८] 56720 (707770 076८०, 7943 ) के अधीन नियंत्रण 

किया जाता है । केंद्रीय सरकार ने इन नियंत्रणों के प्रबंध के लिए स्टील कंट्रोलर 

(इस्पात नियंत्रण-कर्त्ता) नियत किया हुआ है। वह इस्पात के उत्पाद के विषय में आदेश 

करता है और विशिष्ट आदेशों के लिए रोलिग (!२०।॥४४2) प्रोथमिकता प्रदान 

करता है। 
व्यापार और उद्योग का सचिवालय उपलब्ध पूत्तियों को उपभोक्ताओं के १५ 

समूहों में बांट करता है । सर्वतसाधारण जनता और लघु-स्तर के उत्पादक अपनी आवधय- 

कताएं अपने राज़्य के नियत अंश में से प्राप्त करते हैं । लगभग १५०० स्टाकिस्ट हें, जो 
राज्य सरकारों द्वारा दिय्रे गए आज्ञा-पत्र के अनुसार लोहे और इस्पात की पृत्ति करते 
हैं । औद्योगिक टकड़ों और दोषपूर्ण टुकड़ों की उपठब्ध मात्रा को राज्य सरकारों के जिसमे 

जी 
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कर दिया जाता हूं, जो आज्ञा-पत्रों के विरुद्ध नियंत्रित टुकड़ा व्यापारियों द्वारा वितरण 
क्श्ला जाता है । भारत में उत्पाद किये जाने वाले लोहे और इस्पात की लगंभग संभी 

किस्मों की कीमतें जुलाई १९४४ से कानूनी नियंत्रण के आधीन हैं । सहायक उत्पादों की 

कीमतों का नियंत्रण विभिन्न समयों पर लागू किया गया : फरवरी १९४३ में टुकड़ों और 
दोषपूर्ण इस्पात का; अप्रेल १९४५ में तारों और तार-उत्पादों का; जुलाई १९४५ में 
नलों और छूगाने के सामानों का; नवम्बर १९४९ में कच्चे लोहे (पिग आइरन) का; 
जनवरी १९५० में टीन की चादरों का। एक समानीकरण कोष (जित॒पक्षाटबा०7 
770) की रचना की गई, ताकि सब उत्पादक, छोटे या बड़े, समान कीमत पर बेच 
सकें। स्टील कंट्रोलर इस्पात की आयात के लिए लाइसेंस भी देता है और आयात किये 
इस्पात का उसके आदेशानुसार वितरण किया जाता है । 

सीमेंट--युद्ध के दिनों में सीमेंट उत्पादन का ९० प्रतिशत सरकार ले लेती थी । 
अगस्त १९४२ में, सीमेंट उत्पाद पर पहले-पहल नियंत्रण लागू हुआ था | कीमत और 
वितरण पर मार्च १९४४में भारत रक्षा अधिनियम के आधीन नियंत्रण छागू किया गया था। 

सितम्बर १९४६ में इन अधिनियमों की समाप्ति पर उत्पादकों के साथ “शिष्ट समझौते” 

के अनुसार नियंत्रण जारी रहा। साधारण मटमैले रंग के पोर्टलेड सीमेंट पर कानूनी कीमत 
नियंत्रण मा १९४४ में लागू किया गया था। समय-समय पर भारत सरकार उत्पाद 
की लागत औसत के आधार पर थोक कीमतें नियत करती थी । जुर्दा कीमतें राज्य, 
सरकारों द्वारा नियत की जाती हे । 

जहां तक उपलब्ध पृत्तियों के वितरण का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं के भिच्ठु वर्गों 

को त्रेमासिक बांट की जाती है। किफायत और समान वितरण के उद्देश्य से देश को क्षेत्रों 
में बांदा गया है और उन्हें क्षेत्रीय अवेतनिक सीमेंट परामशंदाताओं (॥र८४००४७/ 
()८07०7( 30 ४एं8078 ) के आधीन रखा गया है । यह परामर्शदाता कारखानों से सीमेंट 
लेने के लिए आज्ञा पत्र जारी करते हे। राज्य"का कोटा सरकार की मांग की पूर्ति करने के 

बाद, सर्वसाधारण जनता के क्रय के लिए ज़िला के स्टाकिस्टों में वितरण कर दिया जाता 
है । एक अंश उद्योगों के डाइरेक्टरों को सौंपा गया है, जो लघु-स्तर के उद्योगों की आवश्य- 
कताओं को पूर्ण करता है । ज़िला के अन्तर्गत जिलाधिकारी स्थानीय स्टाकिस्टों से माल 
लेने के लिए आज्ञा-पत्र देता है । 

कोयला---कोयले पर पहले-पहल अक्तूबर १९४४ में भारत रक्षा अधिनियम के 

आधीन नियंत्रण जारी किया गया था और इस समय १९४६ के अनिवायें पूत्ति (अस्थायी 
अधिकार) कानून के आधीन जारी है। इन तियंत्रणों का प्रबन्ध कोल कमीशन करता , 

है। कोयले के नियंत्रण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर प्राप्ति का विश्वास 
देना है और उद्योग के लिये दृढ़ अवस्थाओं को उत्पन्न करना, आतन्तरिक आवश्यकताओं , 
से अधिक का निर्यात करना, यातायात विषयक कठिन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की पूर्ति के 
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लिए यातायात का सदुपयोग करना, इस बात का विश्वास दिलाना कि जहां घटिया किस्म 

से कॉम चले सकता है, वहां बढ़िया का उपयोग नहीं किया जासकता और खानों मे 

समान तथा नियमित कोयले की दुलाई का प्रबन्ध करना। कोयले की पृत्तियों को बाँटने 
के उद्देश्य से उद्योगों का उनके महत्व के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया गया 
है और प्रत्येक उद्योग अथवा समूह के लिए मांग उपस्थित करने वाला अधिकारी है, 
जो कोर (कोयला) कमिश्नर के सामने समूह की मांग उपस्थित करता है । 

इन जिन्सों के अतिरिक्त अन्य अनेक जिस्सें हें, जो नियंत्रण के आधीन है । उनमें से 

निम्न का उल्लेख किया जा सकता है : नमक, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, ईंधन की 
 रकड़ी, दूध और दूध के उत्पाद, वनस्पति, कयास, जूट, ऊन, कहवा, रबर इत्यादि । 

१०, व्यापार नियंत्रण । आन्तरिक व्यापार पर नियंत्रण अब तक विचार की 
गई जिल्सों के नियंत्रण द्वारा अपूर्ण हो जाता है । अब हमें यह देखना रह जाता है कि 

विदेशी व्यापार कहां तक नियंत्रण की शत में आता है । वर्तमान में आयात-नियंत्रण और 
निर्यात-नियंत्रण की विस्तृत प्रणाली जारी है । 

ग्कृ 

आयात-नियंत्रण--यह मई १९४० की बात हूँ कि भारत रक्षा अधिनियम के आधीन 

युद्ध उपाय के रूप में आयात-नियंत्रण जारी किया गया था । युद्ध से शान्ति काल में सरलता- 
पूर्वेक बदलने के उद्देश्य से आयात-नियंत्रण को १९४६ के आकस्मिक अधिकार (अविच्छेद ) 
श्रर्डनिंस, (सि7८02०0०ए ?70एंगझ्ल्र0/. (ए०गएंप्रपक्राट०८ 0:7काप्र्रा०ट, 
946 ) के आधीन एक वर्ष के लिए जारी रखा गया था। जो भी हो, यह आवश्यक 

समझाताया कि इसे और आगे जारी रखा जावे और इस उद्देश्य के लिए आयात और 
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम (॥77790708 76 00708 (0770 ४८) 
१९४७ में स्वीकार किया गया, जो १९५० में संशोधित हुआ। इसके द्वारा भारत में 

आयात-नियंत्रण का कानूनी आधार प्राप्त होता है । | 
आयात-नियंत्रण के आधार-मूलक उद्देश्य यह हे : (१) सम्पूर्ण उपलब्ध विदेशी 

विनिमय के उपाजंनों के अनुसार देश की अधिकतम आयातों को सीमित करना; (२) 
अपने विदेशी विनिमय के साधनों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और क्ृषि तथा उद्योग 

की उन्नति की वस्तुओं में समान रूप से बांठना; और (३) विशिष्ट जिन््स की कीमतों 
में चढ़ाव-उतार को नियमित' क्रना। प्रति ६ मास का विदेशी विनिमय बजद तैयार किया 

जाता है । देश की आयात विषयक आवश्यकताओं का अनुमान घरेलू उत्पाद की इन 

वस्तुओं की कीमतों, परिमाण और प्रमाण की गणना करने के बाद किग्रा जाता है। आयात 

की जाने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता और बांटे गए विदेशी विनिमय की दृष्टि से ऋमित 
किया जाता है । ह 

» आयात की जाने वल्ली वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय की बांट आयात वस्तुओं के 
लिए लाइसेंस प्रणाली की आवद्यकता प्रकट करती है। ऐसी' भी कतिपय वस्तुएं हैं जिन्हें 
कोर्ड भी बिना ल्लइसेंस के मंगा सकता है। उन्हें ओ. जी. एल. (0960 (0८7८ 
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[॥0८८४८८) खुले लाइसेंस के आधीन रखा गया है। आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन- 
पन्नों का तीन वर्गों में विभाजन किया गया है : (१) कच्चे पदार्थों और अंईँ-पूर्ण 

वस्तुओं के अमली उपयोग करने वाले; (२) परिस्थापित आयात करने वाले; (३) नव- 
आगन्तुक । पाकिस्तान से आये विस्थापितों को रियायत दी गयी है। जब तक कि एक वस्तु 
ओ. जी. एल. में अंकित न हो, उसके लिए लाइसेंस होना ही चाहिए, अन्यथा वह वस्तुएं 

जब्त कर ली जायेंगी अथवा उन पर दंड देना पड़ेगा। जो वस्तुएं आयात की जायें, वह 
देश के अर्थ-लाभ के लिए अनिदायत: होनी चाहियें--क्रषषि और उद्योग कीं उन्नति के लिए, 
और समाज के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए । 

निर्यात-नियंत्रण--युद्ध के दिनों निर्यातों पर कड़ा नियंत्रण लगाना अत्यावश्यक 

हो जाता है अन्यथा वह वस्तुएं शत्रुओं तक पहुंच जावेंगी । इसके अतिरिक्त 
यह भी आवश्यक समझा- जाता हूँ कि युद्ध को सफल करने के लिए कतिपय जिन््सों की 
पर्याप्त पूर्ति बनी रहे अथवा उन्हें नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सके । 

पहले-पहल भारत-रक्षा अधिनियम के आधीन निर्यात-नियंत्रण किया गया था और अनन्तर 

आकस्मिक अधिकार आज्ञा १९४६ तथा आयात और निर्यात कानून, १९४७ और 
१९५० में उसके संशोधन के अधीन १९५५ तक बनाये रहने के लिए जारी रखा गया। 

अपने भृगतानों के संतुलनको उन्नत करने के लिए भारत ने युद्धोत्तर काल में निर्यातों 
पर से नियंत्रण हटाने की प्रगतिशील नीति का अनुसरण किया है । कतिपय वस्तुओं पुर - 
सेया तो नियंत्रण पूर्णतया हठा लिया गया है अथवा पर्याप्त रूप में नरम कर दिया 

गया हैं । कोरिया-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण निर्यात-नीति का.उरीक्षण 

करने की आवश्यकता हुई और कुछ दुलंभ एवं अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण 

रोक लगा दी गयी । माच॑ १९५२ में, जिन्सी कीमतों में एकाएक न्यूनता हुई और निर्यात- 

नीति को पुनः उदार बनां दिया गया । निर्यात नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य ये हें : आन्तरिक 

आवश्यकताओं और देश की आशिक प्रगत्नि की वृद्धि के अनुरूप निर्यातों को प्रोत्साहन 

; (२)डालर और कठोर मुद्रा क्षेत्रों की दिशा में निर्यातों का बहावीकरण, ताकि उन 

देशों की आवश्यकीय आयातों की व्यय-पूर्ति हो सके; (३) बनी हुई वस्तुओं के निर्यात को 

प्रोत्साहन देना; (४)दुलंभ जिन्सों का आन्तरिक खपत के लिए संचय करना। वस्तु-विशेष 

के लिए लाइसेंस की उपेक्षा करने के लिए, ओ. जी. एल. (खुला लाइसेंस ) जारी किया जाता 

है और उसमें अंकित वस्तुओं का स्वतन्त्रतापूर्वक निर्यात किया जा सकता हूँ। शेष के लिए 

निर्यात लाइसेंस आवश्यक है । ऐसी वस्तुओं का निर्यात, जो (70070 7७५6 

()0०77० 0४॥0८2007 ) निर्यात व्यापार नियंत्रण-आज्ञा के अन्तर्गत हैँ, या तो 

रोक दिया गया है अथवा कोटा द्वारा नियमित किया गया है अथवा उदारतापूर्वक 

लाइसेंस दिये जाते है अथवा गुणों के कारण स्वीकृति दी जाशी है, या ओ. जी. एल. के 

आधीन स्वीकार किया जाता है । 
क्र 
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११. यातायात नियंत्रण । युद्ध के समय यातायात के सब साधनों पर युद्ध- 
सामग्री तथा अन्य आवश्यकीय पूर्तियों और फौजों के असाधारण परिचलन के कारथ 
भारी दबाव पड़ जाता है। यहा तक कि शहरी आवागमन भी उच्चतम शिखर पर पहुंच 

जाता है । यदि उसे उसी के भरोसे छोड़ दिया जाय, तो यातायात प्रणाली नि:संदेह, इसके 
दबाव के कारण नष्ट हो जावे। इसलिये यातायात का नियंत्रण आवश्यकीय होता है । 

भारत सरका.र ने रेलों पर दबाव को कम करने के सभी संभव उपाय किये । 
लोगों में इस बात का प्रबल प्रवार किया गया कि कम सामान के साथ यात्रा करो और 

“अत्यावश्यकता के समय ही यात्रा करें। एक प्राथमिकता की प्रणाली बनाई गई 

और वस्तुओं तथा यात्रियों को उस्र रीति के अनुसार हे जाया जाता। फौजी 
आवागमन और अनिवार्य वस्तुओं के परिचलन को खुला मार्ग दिया जाता था। 

कतिपय वस्तुओं का परिचलन कतिपय क्षेत्रों के लिए रोक दिया गया था और अन्यों 
के परिचालन को रेल द्वारा सवंया रोक दिया गया था, जिस से इस आवागमन को 

यातयात के अन्य साधनों की दिशा में बदल दिया जाय । 

इन प्रतिबन्धों की विद्यमानता में भी यातायात क्री यह रीति जनता, व्यापार और 
उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सिद्ध न हुईै। यह देखा गया 

_कि “आवश्यकीय वस्तुओं, जैसे खाद्य-अन्नों, कोयले और कपड़े को जिस गति के साथ ले 

जाना चाहिए, वैसा करना असंभव था।. १९४३ के बंगाल दुशभिक्ष में मृत्यु की इतनी बड़ी 
संख्या न होती यदि खाद्य को अधिक गति के साथ पहुंचाया जा सकता। यदि कोयले और 

अनिवार्य कच्चे पदार्थों के लिए यातायात उपलब्ध होता तो औद्योगिक उत्पाद को भी 
इतनी क्षति न होती । वस्त्र-अकालों को भी रोका जा सकता था। यातायात की पर्याप्त 
सुविधाओं के अभाव में लोगों को अनन्त कष्ट सहन करने पड़े । 

कितु जान पड़ता है कि रेलें अब युद्ध की,क्षति से लगभग सम्पूर्णतया स्वस्थ हो गयी 
है । वर्तमान में प्रायः सम्पूर्ण सामान्य सुविधाएं जारी कर दी गई हैं । 

१२. विदेशी विनिमय नियंत्रण । युद्ध कार्यो में प्रवृद्धि करने के लिए और 
साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए देश के विदेशी विनिमय 
प्रसाधनों का संचय करने के निमित्त युद्ध काल में, प्रथम बार विदेशी विनिम्नय नियंत्रण 
लागू किया गया । कितु युद्ध के उपरान्त भी इसे जारी रखना आवश्यक समझा गया जिससे 

उपलब्ध विदेशी विनिमय को देश की आशिक प्रगति और पुनर्वाप. के लिए उपयुक्त . 

किया जा सके । तदतूसार, १९४७ में (07287 ४8<ठ४०7९6 'रि८एपो&007 

0८0) विदेशी विनिमय अधिनियम स्वीकार किया गया। वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार 

डिदेशी विनिमय की फूंजी को भारतीय विनिमय नियंत्रण (70%7 ॥750/88९ 
(07070!]) को सौंप दिया जाता है और उसकी कुल राशि को आयात के अर्थ-प्बन्ध 
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में खर्च किया जाता हैं । विदेशी विनिमय के व्यवहार रिज़व बेंक द्वारा स्वीकृत व्यापारियों 

द्वाद्यम हो सकते हें । बुलियन और मुद्रा के आयात और निर्यात पर भी प्रतिबन्धः लग दिये 
गए है। पहले विनिमय नियंत्रण स्टलिग-हीन देशों के साथ आदान-प्रदान पर लागू होता 
था, क्योंकि स्टलिग (पौड-नोट) को स्टिंग संतुलन में से तत्काल निकाला जा सकता 
था। कितु जब स्टलिंग समझौते के अनुसार स्टिंग प्राप्ति को नियमित किया गया, तो 

स्टलिंग आदान-प्रदान को भी विनिमय नियंत्रण में ले लिया गया। स्टर्लिग क्षेत्र का 
सदस्य होने के नाते भारत ने अन्य देशों की समता में कतिपय ऐसे उपाय करने स्वीकार 
कर लिये हैं, जिन से डालर तथा अन्य कठोर मुद्राओं के कारण उत्पन्न हुए घाटों को 
पूर्ण किया जा सके | विनिमय नियंत्रण इन उपायों पर भी क्रियाशील होता है । आयात 
लाइसेंस स्वतः ही विदेशी विनिमय की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है । अन्य विदेशी 

भुगतानों के लिए विदेशी विनिमय या तो रिज़र्व बेक से या भारत सरकार से प्राप्त 
करना होता है । 

१३. विनियोजन पर नियंत्रण । विनियोजन और पूंजी विषयों पर मई १९४३ 
में प्रथम बार नियंत्रण किया गया था, जिस से उपलब्ध कोबों का यूद्ध की सफलता के « 
लिए केवलमात्र उपयोग किया जा सके । युद्ध के बाद पूंजी विषयक नियंत्रण को जारी रखना 

पड़ा | इस प्रकार ((४४003] 485728, (०077॥प०706 0 00#0707, <८) 
पंजी नियंत्रण अधिनियम १९४७ में स्वीकार किया गया और पुनः १९५० में उसे, दो 

वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया । 

द्व-काल में पूंजी नियंत्रण का जो उद्देश्य था, युद्धोत्तर काल में इस नियंत्रण का 
भिन्न अर्थ हैं। वर्तमान में इस का अर्थ यह हैँ कि निर्जी विनियोजनों को कृषि, उद्योग 
और सामाजिक सेवाओं की उन्नति के सम-स्तर पर लाया जावें | अंशों, स्कन्धों, प्रतिज्ञा- 
पत्रों तथा ऋग-पत्नों और अन्य विनियोजनों पर नियंत्रण लागू है। पांच छाख अथवा कम 
के विनियोजनों पर छूट दी गयी है। पूंजी ज्ञारी करते के लिए पूजी विषयों के नियंत्रण- 
कर्त्ता को स्वीकृति के लिएं आवेदन-पत्र दिया जाता है । और यदि वह प्रस्तावित विनियोजन 
केन्द्रीय अयवा राज्य सरकारों की योजना के अनुकूल होता है अथवा उचित समझा जाता है 
है, तो स्वीकृति दी जाती है । विनियोजनों को प्रभावित करने वाले अन्य उपायों का विदेशी 

पंजी को विश्वास दिलाने, घरेल ओद्योगिकों को रियायतें, सहानुभूतिपूर्ण कर नीति, 

विनिमय नियंत्रण, बैं किंग पर नियंत्रण, आयात और निर्यात नियंत्रण, उद्योगों के संरक्षण, 
अल्पपूर्ति के कच्चे पदार्थों के वितरण, राष्ट्रीय बचत के आन्दोलन, जहाज़ी तथा रेलों के 

यातायात आदि के साथ सम्बन्ध हैं । 

१४. नियंत्रणों की कार्यकारिता। हमने युद्ध और उसके बाद से जारी रहनेवाले 

विभिन्न नियंत्रणों के उपायों पर विहंगम दृष्टि डाली है । क्या यह उपाय सफल हुए और 

इन से इच्छित परिणाम की प्राप्ति हुई ? इस विषय में अनेक मत हूं । एक साधारण 
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व्यक्ति नियंत्रणों से कतई निराश हो चुका हे और वह चाहता है कि यथाशीघ्र उनसे 

मुक्ति “मिले | महात्मा जी इन नियंत्रणों के विरुद्ध थे और उन्होंने अपने शक्तिपूर्षा 
प्रभाव का इन्हें हटाने में प्रयोग किया था। दूसरी ओर, विशेषज्ञों की राय इन्हें जारी 

रखने के पक्ष में है, इसलिए नहीं कि वह अच्छे है, प्रत्युत वह आवश्यक हें--एक 
अनिवाय॑ बुराई की भांति । 

इन नियंत्रणों के प्रारम्भिक चरणों में क्रियान्वित स्थिति की असफलता के विषय 

में किसी को भी मल-भेद नहीं। इस के क्या कारण थे ? हम पूर्वत: कीमत नियंत्रण 

(भाग ६) की असफलता के विषय में विचार कर चुके है। नियंत्रणों की सामान्यतः: असफलता 
के लिए यही कारण ज़िम्मेदार हैं । हम इन कारणों की परिगणना कर सकते हैं:-.- 

१. सरकारी क्षेत्रों में आत्म-पंतोष ने नियंत्रणों को समय पर लागू न होने दिया । 
नियंत्रेणों को जारी करने में देरी ने उस स्थिति का मुकाबला करने में कठिनाई पैदा की 

जो अन्ततः सम्पूर्णतया हीनतम हो चुकी थी। नियंत्रणों के यंत्र-चालन के विषय में 
पर्याप्त रूप से पूव॑त: विचार नहीं किया गया था । 

२. प्रशासन यंत्रमें त्रुटियां थीं,जिसके अनेक कारण थे : पर्याप्त शिक्षा और अनभव- 

हीन नौसिखियों को नियंत्रणों की सेवा पर नियत किया गया था। बड़े और छोटे सभी 

अफ़सर नियंत्रणों की कार्यकारिता से सर्वेथा अपरिचित थे । अयोग्यता और अभिज्ञता के 
अतिरिक्त सब सरकारी दर्जों में भुष्टाचार फैला हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि वह 
निय॑त्रणों को सफल बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, जितनी यथासंभव अल्पकाल 

में अपने लिये धन पेदा कर लेने में रखते है। इसका मुख्य कारण यह भी था कि 
अधिकांर्श उनमें से अस्थायी नौकरी पर थे। उन्हें पता था कि जल्दी अथवा देरी में उन्हें 
जाना ही होगा । उन्होंने स्वभावत: समय से लाभ उठाया। 

३. लोगों का भी दोष था। नियंत्रण उपायों को सफल कश्ने के लिये एक विशिष्ट 

रूप का चरित्र होता है कि जिस का हमारे लोगों में स्वंथा अभाव है। उनमें संयम की भावना 

का अभाव है। उनमें राष्ट्र के लिये त्याग करने का उत्साह नहीं। वह भृष्टाचार॑ को बढ़ाते 
हें और उसमें सहायक होते हैं। जनता से सहयोग के अभाव में नियत्रण क्योंकर लागू 
हो सकते थे ? जनता में सहयोग के अभाव का कारण योग्यता में और सरकार के 
ओऔचित्य में अविश्वास था। हर कोई अपने ही स्वार्थ में जुटा हुआ था, जिस का फल 
अशान्ति हुआ । 

४, इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रबन्ध इकाइयों के बीच सहयोग और शूंखेला का 

अंभाव था। प्रायः: राज्य की क्रिया केन्द्रीय निर्देशन की विरोधी होती थी और नियंत्रण 
के उपायों को सफल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के यत्नों को शन्य कर देते थे । 

५. जतता और सरकार के सब दोषों को समक्ष रखते हुए यह मानना ही पड़ेगा कि 
भारा-जैसे देश में नियंत्रण छागू करना बहुत कठिन हैं। हमारा देश बहुत विस्तार वाला है 

ऑडी, 
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और उसमें यातायात ओर ओवागमन के साधन अयर्याप्त है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में आथिक 
ओवस्थाओं में नितान्त भिन्नता है। उत्पाद अप्तंगठित है और मार्केटिंग संगठज़ तो बहुत 

अर्वाचीन है । ऊगभग सर्वेमान्य निरक्षरता और शिक्षा का अभाव, जिस से हम प्रताड़ित 

है, सिवा सरकार के उपायों में बाधक होने के और कुछ नहीं हो सकती । इन वाता- 

वरणों में और इस प्रकार की स्वाभाविक कठिनाइयों मे, यदि नियंत्रण इंग्लेंड और 
अमरीका की भांति सफल हो जाते तो उसे जादू का ही असर कहा जा सकता था। 

नियंत्रणों की असफलता के बहुत ही भयंकर परिणाम हुए । « , 

(१) हमारे लोगों का समष्टि रूप में नैतिक-पतन हुआ । सा्वेजनिक जीवन 
नितांत दूषित हो चुका था। ईमानदारी और सचाई के जो थोड़े से मामले थे, वह भृष्टा- 
चार और घूसखोरी में विलीन हो गए । कं 

(२) स्वतंत्र अर्थ-प्रबन्ध में नियंत्रणों ने भयानक दराड़ें कर दी थीं। फलस्वरूप, 
उनसे उत्पादशक्ति बुरी तरह प्रभावित हुईं । औद्योगिकों और व्यापारियों ने अपने को 
अनेक अंधी खाइयों में पड़े पाया । 

(३) सामान्य व्यापार के स्रोत सूख गए हैं। लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत_ 
व्यापारियों को कारोबार सौंप दिया गया है और शेष व्यापारी समाज अनिवाय॑ बेकारी में 
छोड़ दिया गया है । अनेक स्थापित फर्मे दिवालिया हो चुकी हे । 

(४) नियंत्रणों की असफलता के फलस्वरूप चोरबाज़ारी और अतिसंग्रह 

की समाज-विरोधी बुराइयां पेदा हो गई है । यदि नियंत्रण सफल हो जाते तो इन बुराद्यों' 
का उभरते ही सिर कुचला जाता। लोगों ने विश्वास के साथ इस नई रीति में अपनी 
आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रति अग्रभाव से देखा होबा । 

जो भी हो, हमें यह अनुमान नहीं करना चाहिए कि नियंत्रणों की अप्रामाणिक 
असफलता हुई । यह केवल प्रारंभिक चरण थे जबकि नियंत्रण असफल हुए । वतंमान में 
वह उचित ढंग से सफलतापूर्वक काय॑ कर रहे हैं और जिन बूराइयों का हमने ऊपर उल्लेख 
किया हूँ, वह अधिकांशत: लोप हो गई है । सरकार ने नियंत्रण की रीति को उन्नत कर लिया 

हूँ और प्रशासन-यंत्र को कस दिया हैँ। साथ ही,अफसरों ने. भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर 
लिया हैं । इसके अतिरिक्त लोग भी नियंत्रणों के विरोधी नहीं, क्योंकि सरकार अब विदेशी 
नहीं । भृष्टाचार विरोधी आंदोलन गतिशील हो रहा हैँ । पूर्ति की स्थिति पर्याप्त अच्छी 
हो रही है । यातायात-प्रणाली अब सामान्यतः कार्य करने लगी हे । इन सब अंशों का सामू- 
हिक प्रभाव सफलता का वह उचित उपाय हूँ, जो वर्तमान में भारत में आथिक नियंत्रण 

पूर्ण कर रहे है । 

१५. हाल ही की मूल्यों में भारी कमी (मार्च १९५२ ) और नियंत्रण । संर- 
कार ने मुद्रा-स्फीति-विरोधी जो उपाय किये थे, उनका आखिर प्रभाव होकर रहा और 

कीमतों ने १९५१ के उत्तरकाल की कीमतों में हास की प्रवृत्ति ग्रहण की । किन्तु १९५२ 
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के आरंभ में वह बुरी तरह फिसलीं । सर्वसाधारण के लिए यह अत्यधिक संतोष की बात 
थी कि-मार्च- १९५२ में वह एकाएक गिर गई । १९५१ में जिस सोने की कीमत १२० रु 

थी, वह ८४ हो गई; और चांदी २१५ रु० से १६२ रु० हो गई। अरंडी की कीमतें फरवरी 
में १६२ रु०्से मार्च में १२८ रु० रह गई । बंगाली देशी कपास में १५ प्रतिशत से भी अधिक 
की न्यूनता हो गई और इसी प्रकार सूती वस्तुओं में भी कीमतों में कमी हो गई। मोटे 

और मध्य-वस्त्र की किस्मों की कीमतें जहां मिल के बाहर की अपेक्षा १०० प्रतिशत अधिक 

होती थीं, वह ४० से ९० प्रतिशत तक गिर गई । अहमदाबाद के बाज़ार में १५ से ६० 
प्रतिशत की न्यूनता हुई । ऐसा जान पडता था कि देश सन् ३० वाली महान् मंदी की ओर 
ग्रसर होने जा रहा है। मारा बाजार ठए तो रबा था और केचा की तो नही था। जनवरी- 

फरवरी, १९५२ में राज्यों के मनोनीतों ने बारीक १० प्रतिशत और बढ़िया वस्त्र ३५ 

प्रतिशत उठाया था। वस्त्र की मिलों में राशियां संचित हो गई थीं । खांड के कारखानों ने 

पेलना बन्द कर दिया था और गजच्ने से भरे छकड़े कारखानों के बाहर लबी पांतों में खड़े 
श्रे, किन्तु कारखानों ने मोल लेने से इंकार किया । गन्ना उग़ाने वालों को भीषण हानि हुई। 
वस्त्र की मिलों ने भी काम बंद करना शुरू कर दिया था । 

इन अवस्थाओं में सरकार ने महसूस किया कि नियंत्रणों में कुछ छूट होनी चाहिए 
कई राज्य-सरकारों ने कपडे के वितरण पर से नियंत्रण हटा लिए। राजस्थान सरकार ने 

उस्त्र प्र से सब भांति का, प्रमाण और परिमाण विषयक अथवा अन्य प्रकार के प्रति- 
रन्ध नियंत्रण हटा लिया | भारत सरकार ने घोषणा की कि १ अप्रैल १९५२ से सितम्बर 

१९५२ तक फाईन और सुपरफाईन बस्त्र के निर्यात के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस 
देथे जायेंगे, विशेषकर विदेशी कपास के बने वस्त्रों के | कपड़े के आंतरिक नियंत्रण 
शो भी ढीला कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि १ अप्रैल १९५२ से मिलों द्वारा 

_नने बाले मोटे और मध्यम दर्ज के वस्त्र का ५० प्रतिशत सरकार के-मनोनीतों को दिया 
गवे और शेष के लिए मिलों को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को इच्छानुसारं देने की छूट 
। यह भी निश्चय किया गया कि फाईन कपड़े की कोई भी किस्म" राज्य के मनोनीतों को 
। दी जावे । सूत के विषय में निर्णय किया गया कि विदेशी कपास से बने सूत को मिलें 
॒ब काऊंटों में अपनी इच्छानुसार लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को दे सकती है । जो भी 
गी, भारतीय कपास का बना सूत तो राज्य-सरकारों या उनके मनोनीतों में ही वितरित 

गैता रहेगा । किन्तु यदि गांठें उठाई न जावें और नियत अवधि में दाम न चुकाये जावें, तो 
मलों को स्वेच्छापूर्वक बेचने का अधिकार होगा । निर्यात-नियंत्रण में छुट देने का "तात्पर्य 
(है था कि कपड़े का निर्यात बढ़े और विदेशी विनिमय का उपार्जन हो सके । जनवरी-मार्चे 

!९५२ में १० करोड़ गज. के निर्यात कोटे में से वस्तुतः केवल ५ करोड़ गज़ का निर्यात 
_आ । वितरण नियंत्रण में छूट देने का अर्थ यह था कि मिलों में वस्त्र और सूत का संचय 

१ हो और जनता को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त हो सके । इस सारी स्थिति का वस्त्र-नियंत्रण 



कमेठी ने अवलोकन किया और उससे,/१ 4: अरे २ को सिफारिश की कि वर्तमान 
यवस्थाओं में पूर्ण नियंत्रण नही हटाया जाना चाहिए। खाद्य नियंत्रण में, जो भी है, कोई 
छूट नहीं दी जानी चाहिए । 

१६. नियंत्रणों का भविष्य | पहले-पहल नियंत्रण युद्ध काल में जारी किये गए 
थे। लोगों को आशा थी कि जसे ही युद्ध राम्गप्त होगा-सह जाते रहेंगे । किन्तु यह आशा पूर्ण 

नहीं हो सकी । उन्हें इसलिए भी युद्ध के बाद जारी रखा गया कि यद्ध से शांति के अंतर- 

काल की अर्थ-व्यवस्था का भरोसा हो सके और साथ ही अब तक पूर्ति की स्थिति में कठिनाई 
बनी हुई है । विभाजन के अनन्तर परिस्थिति भयंकर हो गई। १९४९ में मुद्रा-अवमूल्यन 
ने कीमतों को और अधिक ऊंचा करके भयभीत कर,दिया और नियंत्रणों को अधिक कड़ा 
करना पड़ा। कोरिया के युद्ध और फलस्वरूप स्टाक संचय ने नियंत्रणोंको रखने तथा कड़ा 

करने की अधिक आवश्यकता प्रकट की । इस प्रकार वातावरण ने ऐसा रूप धारण किया कि - 
नियंत्रणों से पिंड छुड़ाना असंभव हो गया । कितु भविष्य के विषय में क्या होगा ? 

अर्थशास्त्री कोई ज्योतिषी नहीं है और अर्य-विज्ञान में भविष्यवाणी करने की_ 
योग्यता का अभाव है । किन्तु सब सम्बन्धित अंशों और संभावित प्रत्रत्तियों को दृष्टि में 
रखते हुए यह जान पड़ता है कि नियंत्रण अर्मी कुछ वर्षो तक जारी रहेगे | सम्भव है कि 

उन्हें एक-एक करके हटाया जावे या उन्हें ढ।ला किया जावे (एक-एक जिस्स के रूप में ) । 

उदाहरण के लिए, खांड पर से आंशिक रूप में नियन्त्रण पहले ही हटाया जा चुका हे “और 
यहां तक कि यह आंशिक भी विलोप हो जावे । किन्तु खाद्य ओर वस्त्र पर, जो जीवन के 
लिए अनिवाय॑ है, नियन्त्रण रहना ही चाहिए। खाद्य की आत्म-निर्भ रता का ध्येय अभी हमेशा 

की तरह 'चहुत दूर है । केवल जब मुख्य नदी योजनाएं पूर्ण होगी, तभी खाद्य की 
स्थिति में उन्नति सम्भव है । किन्तु कष्ट यह है कि हमारी जन-पंख्या में बहुत वेग के साथ 

वृद्धि हो रही है। इसलिए, वाद्य क्षो ल्थि'टु, आगामी दस वर्षो के लिए अभी चिन्ता का कारण 

बनी रह सकती है । कपड़े पर नियंत्रण इस कारण जारी रखा जाना चाहिये कि विदेशी-- 

विनिमय का उपाजेन किया जा सके । 

किन्तु नियंत्रगों को जारी रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण वह आयोजित अर्थ- 
व्यवस्थ५ है जिसके निर्माण की हमने तजवीज़ की है । हमने अपनी प्रयम पंच-वर्षीय 
योजना आरम्भ कर दी हैँ और उसके बाद ऐप्ती ही योजनाएं ओर भी चलेंगी। इन आयो- 

जित योजनाओं का उद्देश्य समाज के सीमित प्रसावनों का अधिकतम लाभ के लिए 
उपयोग करना है। इन प्रसाधनों के बहाव को संयत रूप देना है । यदि हमें आयोजित॑ 
अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्रत्तावनों का स्वतस्त्रतापूर्वक परिचालन नहीं 
होने देना होगा । इस प्रकार पंजी विषय ओर विदेशी विज्ञिमय पर नियन्त्रण जारी रहना 

चाहिए। उत्पाद पर भी नियन्त्रण जारी रहना चाहिए। यदि राज्य निइचरय करता हैँ कि 
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क्या उत्पाद हो, और क्या नहीं होना चाहिए तो उपभोक्ताओं को कदापि यह आज्ञा नहीं 
होनी भाहिए कि वह किस वस्तु की खपत करना चाहते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं की 
स्वच्छन्दता पर सीमाए लगानी ही होंगी । इस प्रकार सहज ही इस निर्णय पर पहुंचा 
जा सकता है कि नियंत्रणों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। किन्तु इसकी चिन्ता हमें 
नहीं करती चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन नियंत्रणों को योग्यतापूवंक चलाने में पर्याप्त 
अनुभव प्राप्त कर लिया है । । 


